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तेरहवाँ सेस्करए 


भारतीय अर्थव्यवस्था 
की समस्याएँ 


(ए#०फ०्यो5 ए पातानत एपलणातठ्तारए) 


( द्वितीय वर्ष टो०्डी०सो० के सिलेबस म स्वीकृत पाद्य-पुस्तक * 


लक्ष्मीवारायण नायूरामका 
पूर्व रोडर, प्रयंशास्त्र विभाग 
राजस्थान विश्वविद्यात्षय; “जयपुर 


4990 


ग्य 
कॉलेज बुक हाउस 
जयपुर-3 


६8) 


इप्त बार बुद्ध प्रचलित प्रवधारणाझों जैसे असमानता के विवेचन मे जिनी- 
अनुपात (हगा-४0०), विकास को वाधिक दर के माप, आदि के लिए परिशिष्टो 
में साख्यिकीय उदाहरएा देकर समभाया गया है ताबवि उनके बारे में प्रधिक 
सुनिश्चित जानकारी हो सके। “ग्राठदों पच्रर्षोष योजना के प्रति दृष्टिकोण” 
पर एक स्वतन्त्र अध्याय जोडा गया है जिसमे 29 ग्रगस्त 989 को योजना आयोग 
द्वारा अनुमादित प्रारूप का विस्तृत विवेचन दिया गया है। जवाहर-रोजगार-योजना 
पर बेरोजग।री के अध्याय म भी एक विस्तृत नोट लिखा गया है । 

आश्ा है झ्रत्यधिक परिवर्तित व परिवर्द्धि रूप म यह सस्करणा विषव- 
विद्यालय व प्रतियोगी परीक्षात्रो म बंठने वाले विद्याथियों के लिए बहुत उपयोगी व 
लामकारी सिद्ध होगा । लेखक ने झपने २#७५ व 2$ वक्षाम्रों के “भारतीय पर्थे- 
शास्त्र” के प्रश्यापत के धनुमव के माधार पर विभिन्न खण्डों में काफ़ी नगरी व 
आवश्यक सामग्री जोडी है जिससे समी बा बहुत लाभ होगा । 


लक्ष्मोतारायण नाथूरामका 
बी (7-ए, चोमू हाउस कॉलोनो, 
सी स्कीम, जयपुर ! 


१९ श्ञााड़ 


86टणाते शत्या त 00 &ऑ5 फ्िशाएशीएणा 
#2८09729078705 


एश7 ॥[--.श काश ० गराहग्रा एटण0फएए 


ईल्लामा 4 


$9[607॥ ए€2४पा०5 ० पातवाशा रिट्णाण्याए णा ॥6 6१९४ ० [॥96फथा 
(लाए 


ए0फण्वाणा--070एछ॥ ० ए0]प्रैभाता 3॥0 ]880प77 006 
00०९5७०ण३४ 035७:70000४ 

#ह0प्रणाा९--976 थआ0 0/॥779000 0 [गाए ॥06॥25, [,शआा0 
एटणिाया$ ॥ ॥7079 . ठ0एश/॥ ० वाहशाणा दिधारटा थात णादा 
पए3, 0000 एजा५५ #ैशापप्र।णव) छाल्पा जात 59009] ॥6क्िक्षाए6 00 
ग्राशएवणाह। दाल्ता। 

ईल्लाणा 8 

प्राव०॥ा। पर पफ्ब्रा5एण7/ शत [..00एा.. रि0)6 06 00826 शा0 5छ8]- 
$0886 7005065 ]7005वव सि॥97-० व9ए5॥79॥ ?0॥0५ भा0 7.0005- 
798 एणा०ए 7९३४४प7९5 00 ०९०८ €णाप्टाावाॉ।ग्र 06 60000770 ए0५था 
का] 6705 0 प्रथा5904 06४९॥०ज्ाशा। शाएट 96] 09675 ० 
75806 प्राण पा0्भ्टादा। $0692| इ९८एव॥ए ज्ञात शाथयग९5५ 

एग्रशड् प7306 बाते ए०7९६० &0--86ए९॥॥ (605 ॥॥ ]70॥875 
गिशए्ए 806 एछताढाएम 3068 90307  एएलाशा ॥0-526 0 ए॥28- 
पा शिण्णीच्णा$ ण 7604/06०7 

5९८0० ८ 

ए][शाएाएू ॥ [503--87030. 00]६९०।ए४६६5 गए ४८४7 2]805 
शिभादा) ० एफ! ॥४65णा6एा प्रात धश्ाणा३ ए9॥5. गिवाला॥ए ० 
शा 8०4 शा छञाक०६ 8 १८एपदए७ व ६०७०७००७/८ ए५०४६४९६५ '७७ए/७२ फ४४०४७६ 
गा व08 एगरध्वुषच एज्ञाए्रातणा णी ॥00ण6 जात प्राध्यराफक्‌/पराला। बाते 
पा0३ध्याए0फणवाई वा वरावा॥॥ ९००४०ाए 


छ०णाणा३ ण॑ फऐेशुबनरीशा--# णाईर्ल इ6ए:९ए 0 ९०000णश70 [0500- 


665 ० (06 59806 [.थाएं शव शैाएलाब। 7९६0070०९६ 200. ]7८560८/ 


छि८एा6्छ ्ी €९०००0०ण6 एा०्ट्राट55 प्रात एथाणयए़ जा ०]85047 शव 
57९०४] इर्शिशाढट 0 बल्ालाि पड बात ग्रातारशग्रववा ३९४६० फव्या 


चध्याय 


विषय-सूची 
पृष्ठ सरया 


स्वतन्व॒ता-प्राप्ठि के समय भारतीय भ्रर्थव्यवस्या के प्रमुख लक्षण... 7-5 
($भ6ण छ€्आणर5 ण॑ 037॥ रिएण०णाओ णा पह एफल्् 
[70609६॥06706) 

जनसद्या, श्रम-शक्ति एव ब्यावेत्ताधिक वितरण ]6-54 
(?एकुणंबतणा, .॥॥ै00-कतड द , 000पएगा074ा. एड 
७००४) 

भू-जोतों का झाकार व वितरएण--उप-विभाजद वे अ्रपस्णण्डन की 
समस्याएँ 55-70 
(डाइ८ 300 छाज्राएफ्रणाणा ण ॥,870 प0079६85. शि०्फरो क्षा5॥ 

णी 5फ्ावाएाइणा 890 ह्याबहष्पवशाा४१05) 

सिंचाई, उदंरक व प्रन्य सापन तथा कृषि मे यस्त्रीकरण 7-95 
(स्‍89700, सा ८, 0060 [995 800 कॉ०एद्का58- 

तक रण 68870णॉापण०्ो 


भूमि सुघार 96-22 
([,2४70 ६९0770$) 

खाद्याप्नो का उत्पादत व खाद्य नीति ]23-45 
(80०4 0070६ 2३70 70०3 ?०॥०५) 

कृषिन्साख 46-69 
(#870ए॥ए८ ऐल्काओ 

बुटीर एबं लघु उद्योग 70-92 
(एणाश86 छा $॥08॥ $८86 [70759765) 

श्रौद्योगिक वित्त 393-228 
(56०५5७॥8] ॥037966) 

प्रौद्योगिक नीति व लाइसेंस व्यवस्था 229-258 


(000ञ्ञा।॥] 90009 850 [.020$08 $95(67७9) 
मारद मे धौद्योगिक प्रगति व सातवी योजना मे ग्रोथोगिक विवास 
को ध्यूहरचना 259-272 


(॥70050743] 570 छा व 450॥3 396 5फववालए१ ४07 [900- 
89 07एचस्‍ 9 ॥96 $8ट5व्या) 7]39) 


42. 


]6 


7 


]8 


9, 


20 


क्उ 
[जि] 


23 


24. 


25. 


(9) 


निजी क्षेत्र में ग्राथिक सत्ता का केन्ट्रीयरररा व इसकी रोड़ने के 
उपाय 273-3060 
((06४६८:शशआडा00 6 ६८०५४०घ्ञाए 705६ उच्च ६ फिधष्य८ट 
$८ल०7 389 १(८७5४ए०१८5 [0 (+८८४ ग॥) 


तब 


]96] हे परिदहन-दिकास की झुस्य प्रदनिरयाँ 30]-324 
(४४७॥७ प्राच्घ0६ ० प5395907 0७४६८०%८ा८5६ ६४८5 ]96$) 
श्रमिक-मघ प्रान्दोरन 325-336 
(772९8 एंणाणडआ १(०६८छ४थ४) 

झौद्योगिक विवाद 337-350 
(94एड४प3 055०65) 
श्रम-कत्पारा झा तथा सामाजिऋ सुरकध््य 35-360 
([.2७०एण श८३३४८ 206 50९03] 5८८एण्या ए) 
विदेशी व्यापार में भाघुनिक प्रदत्तियाँ 36-378 
(६८८८४ ॥760805 2 7०८8३ ॥7366) 
विदेशी व्यापार नीति 379-408 


(#07०९४ ॥74566 ९००७9) 

विदेशी सहायता : प्राकार, उपयोग द रुझतान को समसस्‍्याएँ 409-429 
(छ06हढ0 496 : 52८ एप्लाबश णा & एाौ०0॥05 6 
पे८ए3फाशद्या) 

दचवर्षीय योजनाप्रों के उट्ेश्य 430-444 
(00.5०0६४८5 ०4 &5८-५ 27 ?7375) 

भारतीय योजनाप्रों मे सार्वजनिक परिव्यय का रूप, 95]-85 442-46 
(एगाएदा० र एणणजाट 0णा39  एश6था पाठ्य 7355, 
95]-85) 

बीतन-चृत्री कार्यक्रम, ग्रनवरत योजना व मारतोय नियोजन 462-484 
(एरूच्ग्राफ-?2077 एछल्ट्राय्जाए5, ए०णााहए एाडय 4. 7586035 
ए]808508) 

साठवी पचवर्धाव योजना, 985-90 तया नई प्राथिझ नौति 485-502 
(5७520 ए।5६ फैध्डा 7835, ]985-90 350 ८ 50090- 

पा ए००ए) 

योजनाकाल में क्‍्लायिक प्रगति, 95-89 503-525 
(8८०४०फा८ 7०८55 ऐप्फड एबघ एथ05, 95 89) 
योजनाप्रों को वित्तीय व्यवस्था 524-542 
(सएाए्डथरण्चंए8 5 ए]995) 


(8) 


26. भारत में झ्राय का ग्रस्तमात वितरण 543-554 
(एाल्वूपग 05एणाणा तर [ा(0च6 के वे 
27. बेरोजगारी तथा अल्परोजगार 555-590 
[ए॥स्‍९४%909फ96७5॥ 3900 ए॥902९090गएचआ) 
8 ग्राठदों पंचवर्षीय योजना के बति दूध्टिकोर 597-690 


($899ज9ण 00 एशाए एारढ-एध्क ऐश) 
राजस्थान की भ्रर्यव्यवस्था 


29, राजस्थान के आथिक व मानवीय साधन * भूमि जल पशु, खनिज- 
पदार्थ व जनसल्या ]-25 
(8००ग्रणा।५ भाव॑प्तणाशा हि०४0फ७८३ ण॑ 7३]१५फ्रैथ : 
7ल्‍>93, एब6., [२८50९४, वाएद्रब5 शा ऐ०एएकिा0ा) 


30... राजस्थान का कृषियत विकास 26-48 
(&ह०णाए व! 0०ए००एशञलशा। ० छशुंडशआा) 

3]. राजस्थान मे भूमि सुधार 49-56 
([.4788 एटणाए ए रिअं35030) 

उट राजस्थान मरे ग्रकाल व सूखा 57-67 
(फ9फ्ांतरढ5 980 0॥00श0 0 ६०४]35७३॥) 

33... राजस्थान का ग्रौद्योगिक विकास 68-05 
(एदएड09 9८रट5ण९॥९ ती॑ 78|480080) 

34... राजस्थान पे सावजतिक उपक्रम 06-5 
(97906 घग्राशफ/ए56३ भा रि9)35॥39) 

35. राजस्थान में आविश तियोजन 776-53 
(६९०७०७॥८ ज़ौग्गा।णड्ठ [0 रि3)350क्षा) 

36, राजस्थान के दजट व राज्य को वित्तीय स्थिति ॥54-80 
(29)95090 छ89988७8 293 898 #75370८5) 

परिधिष्द , चुने हुए प्रश्तो के उत्तर-्सकेत ]8-202 


(प्रथा ईत /#चा5ए्ध5 0 5९८८०७८९१ 0०८६४005$) 
परिशिष्ट 2, राजस्थान की अर्थव्यवस्था यर दस्तुनिष्ठ व लघु अश्तोच्तर 203-225 
(0ऐच्थार८ गजाव॑ 5950-35 घ८८ चणट्डशाणा5 जा पीढ 


&602००% री ए250 203 
परिनिष्ट ३, चुने हुए घाकड़े ($०८८०८१ 0039) 226-235 
प्ररिशिष्ट 4, चुने हुए सदने-बनत्थ, रिपोर्ट व लेख 236 -238 


($क्ष९८5४ एथेटाधा०६ 80025, 8 ६एण$ 206 ##प८]९९) 


सन» सननन-न-+न- 


॥ 
स्व॒तन्श्रता-प्राप्ति के समय भारतीय 
अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षर 


(हग्रांशा एद्याएर5 एण पात्रता ९07णा४ 
णा 6 7%6 0 परातक्ृशाऐ0शा९९) 








सन्‌ 947 में स्वतन्त्रता वी पूर्य सन्ध्या पर मारतीय प्रथंब्यवस्था पिछड़ी 
हुई व प्रविकमित दशा में थी। यह मुख्य रुप से ग्रामीण व हृषि-प्रधान थी । इसमे 
आाधित गतिहीनता व गिरावट के चिन्ह विद्यमान थे। विभाजन वे वाद मारतोप सघ 
की जनसएया लगमग 34 करोड झाकी गयी है । ]95! की जनगरशाना में अनु- 
सार यह 36] करोड़ हो गई थी। इसमें से 85% लोग गाँव में रहते थे जो कृषि व 
सहायक क्रियाप्रो में सदियों पुरानी व बम उत्पादक पद्धतियों का उपयोग करके झ्रपना 
जीविकोपार्जन करते थे । उस समय जीने वी भ्रौसत झ्रायु लगभग 32 वर्ष वी थी 
जो 986 में 57 वर्ष हो गयी है ।? 95। में साक्षरता का अनुपात 6% था 
तथा 6 से ] वर्ष थी आयु के लगभग 60% बच्चे स्कूल नही जाते थे । मलेरिया, 
चेचक व हैजा जैसी वीमारियों का काफी प्रजोप रहता था भौर मृत्यु-दर 27 प्रति 
हजार तक होने के कारण वहुत ऊंची थी जो श्रव 2 प्रति हजार परआा गई 
है। देश मे निेगता, निरक्षरता व बीमारी वे साथन्साथ विभिन समूहों व 
विभिन्न प्रदेशों के बीच श्राथिक साधनों वा वितरण भी काफी श्रसमान था । 


947 भे प्रति ब्यक्ति श्राय 62 रुपये थी और इसमे बहुत घीमी रपतार 
से बृद्धि हुआ करती थी। 900 से 947 तक की लगमग पांच दशाब्दियों मे 
इसमे कुंल 20% वृद्धि ही हो पायी थी । 





],. ए०णाह 06ए९०फाढा॥ २०००7 988, ए. 222. 


950-5। मे सकल घरेलू उत्पत्ति (007) का 59% झश प्राथमिक क्षेत्र 
(कृषि द सहायक क्रियाओ) से, 4% दितीयक क्षेत्र (खनन, विनिर्माण तथा- 
निर्माण) से तथा 27% तृतोंयक क्षेत्र (व्यापार परिवहन, बेकिंग, सार्वेजनिद 
प्रशासन ग्रादि) से प्राप्त हुआ थां। 987-88 प्रें ये बदल कर क्रमण 33% 
28% व 39% हो गये हैं। 4950-5! के झ्राकडो का झाघार बर्ष 970-7 
है, जबकि !987-88 के झ्लाकड़ो का प्राधार-बर्ष 980-84 है ।! इसलिए 
तुलना में कठिनाई है । फिर मी मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि 950-5] 
मैं राष्ट्रीय ग्राय म प्राथमिक क्षेत्र का अश लगभग 60 प्रतिशत था जो 937-7 8 
में घट कर 33 प्रतिशत हो गया हैं। ग्रन्य क्षेत्रों में ये प्रतिशत बढ हैं, विशेषतया 
सेवाग्रो के क्षेत्र का विघ्तार काफी तेजी से हुआ है। अत योजमा के प्रारम्म में 
राष्ट्रीय झ्लाय में कृषि का योगदान काफो ऊंचा रहता था । 


स्वतन्द्रता प्राप्ति के समय कुंषि व उद्योग की स्थिति का विस्तृत प्रध्ययन 
करते से पूर्द यह जातना आवश्यक है कि मारतोय अभभंव्यवस्था पर द्वितीय महायुद्ध 
(939-45) तथा देश के विमाजत के क्या प्रमाव पड़े? इनका नीचे उल्लेख 
क्या जाता है । 


द्वितीय महायुद्ध का भारतीय श्रर्थव्यवस्था पर प्रभाव 


३. मुद्रात्फोति की समस्था-द्वितीय महायुद्ध ने भारत में महगाई की 
सप्रस्था को जन्म दिया | ब्रग्ने जो ने मारत से कई प्रकार का माल खरीदा जिसका 
भुगतान पोण्ड-पावना ($६7278 09]470065) में क्रिया गया। मार्च 939 मे भारत 
भरकार पर स्टलि4 कर्ज को देनदारों 470 करोड़ रुपये की थी जो युद्धक्षान मे 
समाप्त हो गई दया मार्च 946 में मारत के पक्ष में 7740 करोड रुपयो की 
सस्‍्टलिग-मुद्रा एकत्र हो गई जिसके ब्राधार पर देश मे ज्यादा मुद्रा निकाली गई। 
इम प्रकार युद्धकाल मे मारत ऋणी से ऋणदाता, श्रथवा क््ज॑दार से साहूकार देश, 
चन गया ॥ स्टिंग राशि का युद्ध-काल मे उपयोग नहीं होने दिया गया झौर भागे 
चतकर इसमे से प्रथम योजनाकाल मे 250 करोड उझुपये की राशि क्वा उपयोग किया 
गया। इम प्रकार एक तरफ भारतीय करेंसी की मात्रा बट गई और दूसरी तरफ दश 
में उपभोग्य वस्तुझरो का प्रमाव उत्पन्न हो गया॥ मारत में करेंसी की मात्रा 

938-39 मे 82 करोड रपयो से वढ़कर जून 948 में 320 करोड रुपये हो 
गई जो पहले से लगभग सात गुना थी । देश मे मुद्रास्पीति के कारण कई प्रकार के 
प्राधिक निय ज्ग्यो वा महारा लैना पडा, जैसे वस्तुप्ो बे. स्राथातों पर नियन्वण, 
खाद्याप्नो, वस्त्र, चोनी, सोमेन्ट व इस्पात के मूल्यों व इनके वितरण पर नियत्तण, 
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हु 


फेक्ट्रियो म रोज्यार 939 में !8 लाख व्यक्तियों से बढकर 94 ग्रे 3! चाल 
व्यक्ति हो गया। उद्योगों की प्रचलित उत्पादन-क्षमता का झ्धिक्तस उपयोग किया 
गया। युद्धकाल में कई नये उद्योग प्रारम्भ क्ये गये, जंसे एल्यूस्िनियम, डीजल 
इल्जन, साइबिलें व प्लिलाई की मशीनें, रसायन जैसे सोडा एश व कॉस्टिक सोडा एव 
कई प्रकार क मशीती औजार व मशोनरी प्रादि | लेकिन सुद्ध का विशेष प्रभाव 
मध्यम व लधु उद्योग पर पडा जैसे हल्के इन्जीनियरी पदार्थ, दवा व चाबू-छुरी, 
आादि। युद्ध के तुरन्त बाद रेयोव, मोटर-ग्राडी, वाल व रोलर वियरिग, इन्जत झादि 
उद्योगो म नया विवियोग किया गया । उर्वरक, सौमेट, काँच ज्रादि उद्योगों मं भी 
उत्पादन की नई इकाइयाँ स्थापित की गयी ॥ 


युद्ध व युद्धोतर काल में ह्ौद्योगिक विक्स पर मुद्रास्फीति व झस/व वी 
दश्चाओं का विशेष प्रमाद पडा । परिणामस्वरूप दोयकालोत तत्वों, जेसे सबसे प्रधिक 
लामप्रद स्यात का चुनाव पैमाने दा चुवाव, कच्चे माल णी उपलब्धि बाजार का 
्राह्मर ठया दित्तीथ व तकमोकों संगठन आदि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा 
सका । युद्धकाल में कई शिपटो मे काम्र करमे तपा दाहर से मशीनों व कल-पुजों के 
झापात में कठिनाई उत्पन्त होने से पुरानी मशोनो व उएकरणों को बदलने फो समस्या 
सो काफी गम्मोर हो गयो थी! 


स्मरण रहे हि !923 के बाद औद्य/गिक विकास पर घरफा र की विभेदात्मक 
सरक्षण को नीति (९०0५ ० 0520977॥7₹ ?06९॥07) का विशेष रुप से 
प्रभाव पटा था जो प्रथम किस्कल ग्रायोग में 923 में सुझायो धी। इसम सरक्षण 
प्राप्य करते के लिए वित्ली भी उद्योग को 'तोन शर्तें पूरी करनी होती थी : () उसे , 
प्राइतिक साम हो, जैसे कच्चे माल की वहुतायत, विस्तृत घरेलू माँग सस्ती विद्य॒ त- 
प्रक्ति तथा पर्याप्त श्रम की पूति | (2) वह सरक्षणा के बिना बिल्कुल न पनप सके 
प्रथवा भ्रावश्यक्त तेज गति से न पनेप सके, त्तया (3) वह आगे चल कर थिना 
मरक्षए के विश्व की प्रतिस्पर्धा का सामना कर सद्दे । इन तीन शर्तों को पूरा करत 
पर उद्योग को सरक्षश ग्रदान किया जा सश्ता या, जिसस उस उधोग के विदेशों से 
औआाने बाले सात पर ग्रायात-शुल्क लया दिये जाये ताकि देश में उत उद्योग का विस्तार 
हा सके । इस नीति की छत्रछाया म ही भारत मे इस्पात, सूती वस्त्र, चौनी, माचिस- 
कोग्रज आदि उद्योग विक्ध्धित हुए । उदाहरण बे लिए. चीती उद्योग को 5932 म 
सरल प्रद्मान शिया गया था । चीनी मिलौ की सब्या 930-3] मे 29 से बइकर 
936-37 मे 40 हा गयी तथा उत्पत्ति 3द्र लाख टवसे वदडर 2ड]]9 लाख 
टन हो गई झोर देश चोनी मे भ्रात्म-निर्मर हो गया । सरक्षण की यही नीति युद्ध 
व युद्धोत्तर काल में भी जारी रखी गयी । लेक्नि इत्तमे नये उद्यामो की उपेक्षा होते 
तथा सरक्षण की शर्तों को धतावरदत कढ़ाई से लग्गू करने से सत्तोपजनक परिणाम 
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नही मिल सके । फिर भी यह नीति कुछ सीमा तक भ्ौद्योगिक विकास के भनुबूल 
सिद्ध हुई झौर सम्मवतः विदेशी शासन इससे ज्यादा भौर कुछ कर सकने की सोच भी 
नही सकता था । 

देश के विभाजन का भारतोय भ्र्थव्यवस्था पर प्रभावों हे 

६.कृषि पर प्रमाष--भारतीय भअधंध्यवस्था पर दूसरा प्रवल प्रमाव देश के 
विभाजन का पडा। इसने सम्पुर्ं प्रथ॑ब्यवस्था को भकझोर डाला | विभाजन के 
फलस्वरूप भारतीय संघ मे अविभाजित भारत के कुल मोगोलिछ क्षेत्र का 77 प्रतिशत, 
कृषित क्षेत्र फा 73 प्रतिशत तथा कुल जनसंरया फा 82 प्रतिशत भाग प्राया। शुद्ध 
मिचित क्षेत्रफल का 69% भारतीय संघ में श्राया तथा 3।% पातिस्तान के हिस्से मे 
चला गया । यह स्गरश रछने को यात है [6 उस समय पाकिस्ताम मे शुद्ध जोतै-बोये 
गये क्षेत्र के 48% भाग मे सिचाई को जाती घी, जबकि भारतोय सघ के लिए यह्‌ 
श्रश लगभग 20% ही था। भारतीय सध के हिस्से मे कुल गेहूँ के उत्पादन का 
65 प्रतिशत, चावल के उत्पादन वा 68 प्रतिशत, तिलहनों के उत्पादन का 85 
प्रतिशत, बपास के उत्तादन का 60 प्रतिशत तथा जूट के उत्पादन का |9 प्रतिशत 
अंश झा पाया था। इसलिए प्रारम्म से ही भारतीय सध वो साद्याग्नो व कच्चे 
माल के भ्रभाव का सामना बरना पड़ा । 

2, उद्योगों पर प्रभाव--देश के विभाजन का प्रौद्योगिक स्थिति पर भी कापी 
प्रभाव पडा । अधिकाश मिल-का रखाने भारतीय संघ के हिस्से में भ्राये तथा उच्चे 
माल के बडे क्षेत्र पाकिस्तान में रह गये । अनुमान हैं तरि !2675 बडे झ्रौद्योगिक 
प्रतिष्ठानों मे से 9% ग्रर्थात्‌ !,462 औद्योगिक प्रतिष्ठान मारतीय संघ के हिम्से 
में आये भ्रौर शेप 9% पाकिस्तान मे रह गये । जूट, लोहा व इस्पात व कागज के 
सभी कारखाने भारत में रह गये । सूती वस्त्र, माचिस, काच व चमडे के लगमग सभी 
कारखाने भारत के हिस्से मे आये । सीमेट के 90% कारखाने भारत के हिस्से मे प्राये 
और शेप पाकिस्तान में रह गये १ 

इस प्रकार भारतीय संघ की स्थिति बडी झ्ौद्योगिक इकाइयो की दृष्टि से 
ज्यादा अच्छी रही । लेकिन प्रारम्म मे कपास व कच्चे जूट के भ्रमाव के कारण 
इसके झायात की व्यवस्था करनी पडी तथा देश में इनका उत्पादन बढाने के उपाय 
करने पडे । 

भारतीय अरं॑व्यवस्था पर द्वितीय महायुद्ध व विभाजन के प्रभावों का वर्णन 


करने के बाद अब हम स्वतत्त्रता-प्राप्ति के समय भारतीय भ्र्थव्यवस्था के प्रमुख 
लक्षणों का उत्लेख करेंगे 
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एथा 3, 9. 29. 
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स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारतोष कृषि को दशा 
(एशाशा ॥शांप्पा।ण्ल णा फट 7६ एण 00चचावे-ए०६) 
जँसा कि पहले बतलाया जा चुका है सरकार ने डितोय महायुद्ध वी अवधि 
में कृषि में स्थाई सुधार करने के उपाय क्ये तथा 943 से खाद्यान्नों का उत्पादन 
बढ़ाने की जिम्मेदारी मो अपन कघों पर ली । इसके झलुबूल प्रमाव सामते भ्राएं। 
स्वतन्जता प्राप्ति के समय कृषि कौ स्थिति का परिचय नीचे दिया जाता है: 
क्षेब्रफल--विमाजन के समय भारत में समस्त फ्सलो के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 
फ्ल लगमग 3 करोड हेक्टेयर था जिसमे से 8% खाद्यात्रों में तथा शेष 9:£ 
प्र-खाद्यान्नों के अन्तर्गत था । इससे !5 बर्य पूर्द भो तयत्ग यही स्थिति थी) 
लैकिद 939-40 के बाद खाद्यान्नो के अन्तगंत क्षेत्रफत बटाया गया तथा झ-साथात्नो 
के ग्रन्तंगंत घटाया गया, जिससे खाद्याप्नो के झन्तगेत क्षेत्रक्ल वा अनुपात कुछ सीमा 
तक बड़ा। सरकार दे व्यापारिक फ्सलों की कृषि को उतके तिर्यात कम हो जाने 
के कारण सीमित करने की जो नौति अपनायी थी तथा साथ मे घरेलू माँग को 
पूरा करन के लिए ल्ाद्याग्नो के उत्पादन को बढाने की जो नौति भ्पतायी थी, उसके 
अच्छे परिणाम निकले ॥ 
विमाजन के समय मारत मे चावल के प्रत्तगेत छ्लेत्रल्ल लगभग 3:5 करोड़ 
हैड्टेयर था जो गेहूं की तुलना में 2; गुना था। युद्धकाल में तिलहन व कपास 


में से क्षेत्रफल निकलकर खाद्यान्तों की तरफ गया था। 

कृद्िगते उत्पादत--जोज ब्लित (0०02० 8])7) वे झमुसार “946-47 
क्ञो समाप्त होने वाले चालीस बर्षों मे भारत मे खाद्यान्नों में उत्पत्ति वी बृद्धि-दर 
]2 प्रतिशत रही जो जतसख्या की 40 प्रतिशत से झ्धिक की इद्धि-दर से बहुत पीछे. 
रह गई थो ।”  स्वतन्वता श्राप्ति से पूर्व के दो वर्षों में देश मे राजनीतिक उधल- 
पुषल, साम्प्रदायित्र दंगो व प्रतिवूल मौसम के कारण उत्पादन को घक्का पहुंचा । 
930-47 की प्रवधि में हृपिगत उत्पादन लगमग स्थिर बना रहा। 

कृषिगत उत्पादकक्‍्ता-विभाजन से पूर्व की झवधि मे खाद्यान्नो वी उत्पादकता 
घटी तथा पअन्खाद्यान्नो की उत्पादकता वढी । 900-05 वी उपादकठा को 00 
मानन पर 946-47 में खाद्यारनों को उत्पादकता का सूचकाक 84 तथा भ्र-सादान्तो 
का 07 तथा समस्त फ्सलो का 90 5 रहा । विभाजन के समय प्रति एक्ड उपज 
न्यूनतम स्तर पर थी तथा उममे काई वृद्धि नही हो रही थी । 

विमाजन से पूर्व क 40 वर्षों में शुद्ध कृषित लेत्रफल (7७ ८४०एफुल6 97८») 
में कोई उल्लेखनीय बृद्धि दही हुई घौो ॥ 90 स 947 दे दौच सक्स कृषित 
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झोबपण (६०७ शाणुपार्त शलवों से नेवल 0", पृद्धि हुई थी । इस पत्रार व्ृपिने 
क्षेत्र भे शिधिरता था गविद्वीयता ने भित्त विद्यमात थे । 
स्वतम्पता प्राप्ति के समय कूपिगत साधमों था हस्पुटों वे सम्पस्ध में 


पायी जाते वाली स्थिति 

93]-47 थी भ्रवष्ति मे भारतीय ह्ृषि पर सिचाई धुपरे हुए बीज | 
बुषिगत शिक्षा वा बुछ पमाव प्ररट होते लगा घा। छेरिय उ्वे्यों बा उपभोग 
ज्यादोषस घागायो व ध्यापारिव पससों तब ही स्ीक्ित था धपोनि! इंपरे किए 
लाभवारी मूल्य मिल सवते थे। इृषि की दिधियाँ पुराती थ तिछड्टी हुई भी । हथनों 
में सोहे पे हल भी सोवप्रिय पही हो पाये थे वयोंति इसे बैंयो पर भार पढ़ता था 
तथा इपरी मरम्मत वी भी पर्माण्ण सुविधाएँ यही भी एव में छोहे व बिसरे हुए सेतो 
थो लिए भ्रयुपयुत्त भीपे । 

स्वत अता-प्राप्ति वें समय भारत में भावत गेेहों भा गश्या बषाश जुट 
तम्बानू तपा तिरहूप वी मई व शुधरी हुई विश्मो वा उपयोग टोने लगा था। 
बृषिगत शिक्षा दा बुछसीमा तब विस्तार हुस्ा था लेवित पह उस्माट्वणत 
नही पा । 


रातायनिद उरपरको का उपयोग 

भ्रवाल जाँच भाषोग ये स्पनी |945 थी रिपोर्ट भे बगलाया था हि ऐश गे 
गोबर वा 40" प्ण ही साद वे रुप मे प्रगुण तिया जाता था। शप मे ते 40९ 
ई घन ने रूप मे प्रयुत्त विया जाता घा एपा 20: एवच प विए जाते ने बारण 
पष्ट हो जाता था । हृडिडयों था अधिवाण भाग तिर्यात घर दिया जाता था एघा 
खा भी भ्यादातर नर्यात वी जाती भी भधवा पशुप्रो थो छिताई जाती भी । 

रासयतनित उचेरतो पा उपयोग बहुत बग थाना में हो पाता पा पयोति लोग 
इनने साभो से परिचित पही थे । हितीय भहायुद्ध वी प्रयधि मे उ्र्तो मे भाधाव 
घंटे । राशपत्रिर उर्बरवों दो बुस उपलब्धि वा एयादा अश थाणामों ध ध्यापारिण' 
पससो मे लगाया जाता था, इसलिए छाधा'एें वो लिए इशारों बहुत बाग भाचा 
उपलब्ध हो पाती भी । 


सिचाई 
945-46 से झजिभाजित भारत से शुद्ध पिचित क्षेत्रतत 28 पितियनत 
हैवठेयर था जो इषित क्षेत्रपत वा 24% था। इसदे' 45०", भा। पर शखारो 
भहरो से सिचाई घी जाती थी । विभिन्‍न पान्तो वी स्थिति तिचाई थी दुष्टि से 
एवगी भही थी । इसी वे पजाब से शुद्ध इृषित द्षोत्रपण्त के 397 भाग पर 
सिचाई वी जाती थी । बगात मे 7% तथा सी पी (एलाक्तो [०५॥00९४) मे 
6 69; भूमि मे सिचाई थी ध्यवस्था थी । 


ऊँमा कि पहने हो बतठलाया जा चुका है, विभाजन के फलम्वस्प केवत्त 6972 
छिंचित सेवा मारतोय सच के हिस्से में झाया तथा शेष 3% पाश्स्तान को 
प्राप्व हुआ । प्राकिस्तान में शुद्ध हपिद क्षेत्रफल के 48% जाग में सिचाई की झुविया 
थो, जबद्ि मारतीय संघ में यह केदव 20% में ही थी। इस प्रश्मार विभाजन ने 
पिचाई की दृष्टि से झारतोय सघ पर प्रतिकूल प्रभाव शाला क्योकि घधिशाश डप- 
जाऊ व सिच्चित क्षेत्र राकिस्तान में चके गये ये । 
१947-95॥ को झ्दणि से परिवर्तत-स्वतन्वता-प्राप्ति बे पश्चात्‌ तथा 
प्रथम पदच्रवर्षीव योडना लायू होते से पूर्व की प्रदंधि म कृषिगत उ्ाईन बढाने वे! 
दप'य किए यए। इस झ्व्रि में समस्त फ्सतों के अन्तर्गत क्षेत्रक्ल बता । इस धव॑रि 
में चावन, बाजरे व गेट का उत्पादन बढ़ा । जवकि जुवार, मकशा, जौव चते को 
धंटा ॥ कपास व दट के उत्पादन में उल्तेखनीय द्द्धि हुई. जबकि विलहत बे गत 
के उत्पादन मे कमी झ्राई | 
947-48 व ॥949-50 के ब्रोद शुद्ध झिचित कत्रफत ॥ 3 मिलिएत 
हैक्ेयर बहा | दसमें अ्रभिकाश दृद्धि दुच्चों व विचाई वे भम्य छोट साधनों से हुई। 
नहरो व तावावों वी सिंचाई लगभग ल्यिर बनी रही । ग्रिचाई वा ग्रधिक लाम 
मुस्थतया खाद्दासनों की फ़्सलों को मिल्ता 4 
950-54 में कुल रिपोर्टि ग क्षेत्रफल 284 ऊरोड हैकटेयर रृमि था जिसे 
4'2% जाग पर दन ये, 6"7%८ भाग पर कृषि के लिए उपलब्य नहीं था, 7774% 
आग अन्य प्रह्वित क्षेत्र या (चरागाहों, कुजों व वजर प्रू्ति के कारगा). 9 9", 
परनी श्रूमि का था ठया 4*8% शुद्ध कृषिद क्षेत्र था ॥ 7950-5 में कुल 
रिपोि ग क्षेत्र कुछ मौगोलिक क्षेत्र का 86 5% था तया शेप 35% शेजफ्ल के 
दिए आँकड़े उपलम्त नह्ठी थे 9 

950-5] भें 76775; छेवफ्ल खाद्यान्नों के भ्न्तर्देतत था तथा शेप 
23-3४ प्रखाद्यान्त फ्सलो के झन्‍्तर्गत था । इस प्रकार 3/4 क्षेतफत पर खाद्यान्तों 
का फ़्मलें बोयो जाठी थी ॥ 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारतोय कृषि की स्थिति क्या मूल्याव्न 

१ नूमि-सुपारों को ग्रावश्यक्ता--त्ववन्त्रता प्राप्ति समय भारतोय रृषि 
कापी पिछदी हुई दशा में थी ! देश को प्रमि-्यवस्था सामन्ती (2००७]) थी 
जिससे जमीदारो, महालवाडी व रंथठवाडी प्रयाद्रों के भ्रस्त्गंत दूधक थे क़ृधि दोनो 
विठओी झवस्या में थे । कास्तकारों को वेदखती व ऊँचे लगानों की स्थिति का 
सामना करना पड़ता था। भूपि के ठए-विम्राजन व झ्पखब्टन के कारश वैज्गानिक 
हृषि शम्मद नहीं थी वेया भूमि वा वितर" मो कापी श्रसमान घा॥ दस प्रकार 
भारत छोटे इषक्षो' का वहा हुआ था तथा उत्पादन का झतर भी नींचाया। 
हि के छल में स्वागत प्ररिवर्तेतों प्रथा म्ृमि-मुधारों की भ्रावश्यकत्ता महसूस की 
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जा रही थी । काप्रे स के सारे 'भूमि स्वय भूमि जोतने वाले मी! (000 ॥0 06 
परताक्ष) वो लागू बरने की भावश्यवता थी । स्वतन्त्रता ग्रान्दोलन के दौरान सर्देव 
भूमि-सुघारो पर बल दिया गया पा। 


2. कृषि का कमजोर तफनोको प्रापार--जहाँ एवं तरफ देश थी भू- 
स्वामित्व-प्रणाली दोपपूर्ण थी, वहाँ दूसरी तरफ एपि या तबनीबी प्ाधार 
((6णंफाद ७४४८) भी वमजोर व पिछड़ा हुमा था । शपवों वी ध्ाथिफ स्थिति 
गिरी हुई होने के वारण वे वित्रास वे लिए झ्धिय साधन लगाने वो स्थिति में नही 
थे । फषि बैलो बी सहायता से परम्परागत विधि से वी जाती थी तथा सुपरे हुए 
वीजो, रासायनिक उर्वेरको, बृपिगत यन्यों, सास वी पूर्ति, क्षिचाई भ्रादि वी दृष्टि 
से काफी प्रभाव वी दशा थी। 950-5 में शुद्ध सिचित क्षेत्र लगभग 2 | वरोद 
हैक्टेयर था जो शुद्ध क्ृपित क्षेत्र का 76% था । इस प्रयार लगभग ॥/6 कृपित 
भूमि को पिचाई की सुविघा भ्राप्त थी। 952-53 में तीनो प्रवार के रासायनिक 
उर्बरकों का उपभोग केवल 66 हजार टन हुप्रा था। सकल कृषित क्षेत्र के प्रति 
हैषटेयर पर उर्वरकों का उपयोग लगभग प्राधा पिल्लो या। 952-53 वे ये स्तर 
कितने नोघे थे इसका भ्रनुमान इस बात से लगाया जा सफ्ता है कि 987-88 मे 
रासायनिक उदंरको फा कुल उपभोग बढ़कर लगभग 90 लाख टन हो गया तया प्रति 
हैवटेघर उपभोग लगभग 50 किलो त्तक पहुँच गया है। उस समय प्रधिक उपज देने 
बाली किस्मो (8५४) का झ़्राविष्वार नही हुप्रा था ' 95। में देश में कुल 9 
हजार ट्रंबटर थे जबकि ग्राज 4 लाख से क्‍्मधिक है। इसी प्रवार 95। में तेल 
इमजनों व विद्यू,त प्रम्पन्सेटो की सस्या भी काफी कम थी। 950-5 मे प्रति 
हैषटेयर चावल का उत्पादन 6'7 विवरल था जो 987-88 में 4*7 विवन्टल एवं 
गेहों का 66 क्विग्दल से वढ़कर 20 विवन्टल हो गया है । इससे पता चलता है वि 
योजनापूर्व भ्रवधि मे प्रति हैक्टेयर चावल व गेहूं वी पंदावार प्राण की तुलना में 
काफी कम थी । 


क्ृपको को साख प्रदान करने की इप्टि से ग्रामीण साहुवारों व महाजनों का 
बोलबाला था । इनके लिए सस्थागत साख (सहकारी सस्थाओरो, व्यापारिव बैंकों व 
सरकारी ऋणो) का वितान्त अमग्राव था । 950-5 मे प्राथमिक सहराटी हृषि 
साख समितियों ने कृपकों को कुल 23 करोड रु. के कर्ज प्रदान किये थे, जप्कि 
]987-88 मे यह रशि 4057 करोड रु, (अत्पकालीन तथा मध्यकालीन व दीधे- 
कालीन कर्ज) हो गई है । 


इप प्रकार 947 में किसान महाजन, व्यापारी व जमी दार के ग्राथिक शोपण 
के शिकार थे और देश के प्रमुख व्यवसाय श्र्थात्‌ कृषि की दशा भत्यन्त शोचनीय थी। 
द्वितीय महामुद्ध की अवधि मे कृषिगत सुधार की दिश्ना मे कुछ प्रयत्न भ्रवश्य किए गये 
थे तथा देश एक राष्ट्रीय खाद्य-्नीति के निर्माए की गोर बढ रहा था । स्वतन्त्रता 


40 


श्राप्ति ने राजनीतिक पराघीनता से मुक्ति दिलाकर मादी विकास की जिम्मेदारी 
राष्ट्रीय सरकार के कन्घो पर डाल दी थी । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत की झौद्योग्रिक स्थिति 

समत्ी लेखक जो के. शिरोकोव (0, १, 5970:0४) के अनुसार स्वतस्त्रता 
प्राप्ति के समय धो उपनिवेशोय व स्व॒तन्न्र देशों में भारत को प्रोद्योगिक क्षमता 
सबसे श्रधिक थी । यहां श्रौद्योगिक उपक्रमों द श्रमिक को सत्या, सकल प्रोद्योगिक 
उत्पत्ति व विनिर्माण दारा जोड़े गये मूल्याँ (५एट-बतेऐ ०१ ७ए एथ्गर्"णबशणरोे 
को मात्रा तपा प्रोद्योपिक विधिधीकरण शन्य विकासशोल कहे जाने वाले देशों से 
काफी अधिक था। लेकिन इससे भय देशो का प्रत्यधिक श्रौद्योगिक पिछडापन प्रकट 
होता है, न कि मारत के प्रौद्योगी करण की विकृ्तित दशा का ।!! 

947 में भारतीय कृषि पिछडी हुई थी तथा उद्योग अपर्याप्त व अपूर्रा रूप 
से तथा सीमित दायरे मे ही विकसित हो पाए थे। नीचे उद्योगों से सम्बन्धित विभिन्न 
पहलुम्ों पर प्रकाश डाला गया है-+ 

३. देश का ध्रोद्योगिक ठरचा! (000505| 5(:9:(४:७)-स्व॒तैन्त्रदः प्राप्ति के 
समधथ मार के औद्योगिक ढाचे मे निम्न उद्योगों को प्रधानती थी : चीनी, वनस्पति 
तेल, धूंतो बल्त्र, जूट बस्त्र, लोहे व इस्पात को गलाई, रोलिंग्र, व रिरोतिंग तथा 
सामान्य इन्मीनिर्धरिग । 946-47 में मारत मे बिन्नी योग्य इस्पात का वाधपिक 
उत्पादन 9"4 लाख टन या जिसमे भकेले टिस्को का भ्रश 50%: था। इस प्रकार 
अकेला टाटा का लोहे व इस्पात का कारखाना इस्पात के उत्पादन मे महत्वपूर्ण 
योगदान दे रहा था ॥ उसी समय सूती वस्त्र का जोड़े गये मूल्य (५7८-३५०८०) 
में 46% तथा जूट वस्प्रो का 775% स्थान या। रोजयार की दृष्टि से भीये ही 
उद्योग प्रमुख थे। सूती वस्त्र उद्योग ने कुल रोजगार मे 444: योगदान दिया. 
जबकि जूट वस्त्र उद्योग ने 22 :% योगदान दिया ॥ उस समय उपरोक्त उद्योगों का 
कुल जोड़ें गये मूल्य भे 84% तथा कुल रोजगार में 86% स्थान था। 

95 में देश में उपमोग्य वस्तुओझो के उद्योगों की ध्रघानता थी तपा पूंजीगत 
घस्तुझो के उद्योगों का श्रमाव भा । 950-5 में जोढे गये मूल्य का 70% ग्रश 
उपभोग्य वस्तुओं के उद्योगों से प्राप्त हुप्ना था ॥ इस प्रकार देश के आ्रौद्योगिक ढाचे 
में उपभोग्य वस्तुपो के कररखानों को प्रघानता थी । सारत का शौद्योगिक ढाचा 
श्रसन्‍्तु लित, श्रविकत्तित, विह्ृत व विपरोत क्स्मि काया। 





। (ए ६8६, 8000१, [9005973॥5960॥ ए 70083, 973, 9. 3. 
*विनिर्माण द्वारा जोडे गये मूल्य को निकालने के लिए उत्पत्ति के मूल्य में 
से इन्पुर्टो के मूल्य, प्र्षात्‌ कच्चे माल, ई घन व पावर की लागतें घटायी 
ज्ञातो हैं 4 
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2, व्यावसायिक ढाँचे व राष्ट्रोय उत्पत्ति मे विनिर्माण का ग्रश--95] 
में विनिर्माण (ग27790८ए7७९४) व खनन वाय में श्रम-शक्ति का 9"5% सलग्न 
था तथा कृषकों व खेतिहर मजदूरों का झनुपात 72% था। उप्त समय उद्योग वे 
खनन म कुल '34 करोड व्यक्ति कार्यरत थे । इनमे से 35 लास ध्यक्ति संगठित 
उद्योग व खनन में लगे थे तथा 99 लाख व्यक्ति लधु इकाइयों में लगे हुए थे। 
948-49 मे राष्ट्रीय श्राय लगभग 8,650 करोड $- यी, जिसमे से उद्योगों से 
लगभग 7% रात्रि प्राप्त हुई थी। इसमें संगठित उद्योग व खनन से बम राशि 
प्राप्त हुई थी तथा ग्रसगठित क्षेत्र से भधिक राशि प्राप्त हुई थो। इस प्रकार 
स्वतस्त्रता-प्राप्ति के समय खनन व उद्योग का रोजगार व राष्ट्रीय प्राम वी दृष्टि से 
योगदान क्रमश: 95% व ]7", था। 


3 परिवहन व सचार की स्थिति--देश की भ्रौद्योगिक स्थिति परिवहन व 
सचार के विकास पर निमर करती है । मगवती ब देसाई के भ्नुसार !947 तक 
मारत परिवहन व सचार की दृष्टि से काफी प्रगति कर चुका था | देश में सडको 
की लम्बाई 3 लाख मोल थी जिसमे से /3 दूरी में पक्की सडके थी। रेलो की 
लम्बाई 4] हजार मील थी तथा जहाजरानो की माल ढोने की क्षमता 33 लाख 
टन थी । हवाई यातायात विकास की प्रारम्मिक प्रवस्था में था। 

4. विदेशी पूंजी व भारतोष उद्योग--948 में मारत में दीपकालीन 
विदेशी निजो विनियोग की राशि 320 करोड रु, थी जिसमे से 25% राशि खनन 
व निर्माण उद्योगो मे लगी हुई यी । उद्योगो म कुत्त विनियोग का 6% खनन 
मे 34९ वस्त्र में तथा 8% लौह धातुओं के उद्योगो मे लगा हुआ था। झ्रौद्योगिक 
विनियोग का 72% ब्रिटेन वे द्वारा तथा 64% सपयुक्त राज्य प्रमेरिका के द्वारा 
लगाया हुआ्आा था। विदेशी एकाथिकारियो का घरेलू बाजार पर लगमग एक-चौयाया 
नियन्त्रण था । 

शिरोकोव का मत है कि स्वतम्त्रता-प्राप्ति के समय श्रौद्योगिक क्षेत्र में 
भारतीय पू'जी विदेशी पूजी से ज्यादा मजबूत स्थिति मे थी। भारतीय उद्योगपतियों 
का देश के उद्योगों तथा वाजार पर प्रधिक प्रमाव या । इनके हाथों मे पूंजी का 
केद्वीयकरएण भी अधिक था। 

5 विनिर्मित माल का झ्रायातों मे स्थान--947-48 में भारत के खनन 
व विनिर्मित माल का सकल मूल्य लगमग ,500 करोड रु, था। प्रायातित माल 
को लागत इसका लगभग हे थी। उत्पादक वस्तुओरो कै आयात पर मारत की निर्भरता 
अधिक थी । यदि स्वदेशी बाजार मे माल की माँग घरेलू उत्पादन व श्लायात के जोड 
के बराबर मानी जाए, तो 948 मे आयातित माल की मात्रा कॉस्टिक सोडा, 
साइकिलो, अमोनियम सल्फेट, शीट काच तथा एल्यूमिनियम मे इनकी कुल माँग का 
काफी ऊंचा ग्रश थी | देश मे स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भधिकाश मशीनरी बाहूर 
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से मगायी जाती थी | प्रथम पचवर्षीय योजना के समय देश मे सूती वस्त्र मशोनरों 
को छोड़कर भन्‍्य मशोने नहों बनती थी । इस प्रकार मशीनों, प्रौडारो व उपकरणों 
के लिए देश पूर्णतया झयातो पर निर्भर रहता था 


6. श्रम की नोचो उत्पादकता--उस समय मारत में बड़े व विकसित 
उद्योगों मे श्रम की उत्पादकता विकप्तित देशो की तुलना मे नीची थी | उदाहरण के 
लिए 949 मे सूतो दस्न्र उद्योगों मे प्रति श्रम घण्टे सूत का उत्पादन भारत में |"9 
किजोग्राम, जापान से 3'3 किलोग्राम तथा सयुक्त राज्य झमेरिका मे 6 9 दिलोग्राम 
होता धा। 947 में मारत मे प्रति श्रमिक्त सकल उत्पत्ति का मूल्य 5,000 रुपये 
था, जवक़ि ब्रिदेव मे (948 भे) यह 24,400 रुपये था (ज्गमग पाँच गुना)। 
इससे भारत व ग्रन्य विकसित देशों के बीच श्रम की उत्पादकता के ग्रन्तर का पता 
लगता है ।! 

प, भ्रौद्योगिक्त दक्षता, भ्रोद्योगिक श्रम तथा झौद्योगिक वित्त भ्रादि--947 
में देश में दक्ष श्रमिकों का झ्माव था । टाटा समूह ने स्वदेशो दक्षता को विकसित 
करने का प्रयास क्या था। उस समप देश में आधुनिक फैक्ट्री क्षेत्र मे 20 छाख 
श्रमिद कार्यरत थे । यह कुल ध्रम-शक्ति का 2% था । समय के साथनताथ खम- 
शक्ति स्थिर होती जा रही थी ॥ श्रौद्योगिक वित्त देश की व्यावसायिक फरमों वे स्वय 
के साधनो से प्रदाव किया जाता था जो व्यापार करने व उधार देने से प्राप्त हुँत्ा 
था । देश मे 400 सयुक्त पूँजी वाले बेक व शाखाएँ थी । देश मे शहरीररख की 
दुृद्धि हो रही थी। 95। मे !7'6% व्यक्ति शहरो मे नित्रास करते थे । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय प्रौद्योगिक स्थिति का मूल्याकन 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय मारत 
प्रौद्योगिक इप्टि से काफो पिछड़ा हुप्लां था, हालाकि प्रत्य कई विक्नासशोल देशों की 
स्थिति भारत से भी बदतर थी। यहाँ का भौद्योगिक ढाचा विकृत व भ्रसनन्‍्तुलित घा। 
इसमे उपभोग्य वस्तुओ्रों के उद्योगों की प्रघानता थी तथा पूजीगत वस्तुप्रो के उद्यागो 
का नितात ग्रमाव था । जिटिशबशासन काल में स्वदेशी उद्योगों का पतन हुम्ता, 
लैविन उनका स्थान लेने के लिए प्राघुनिक ठग के बड़े पैमाने के कारखाने पर्याप्त 
मात्रा में विकसित नही हो पाये। इस प्रकार देश को एक तरफ से पग्ननौद्योगीगरण 

(९६-800$00852:07) की प्रत्नियां का सामता करना पडा । इसके भ्रन्तगंत देश 
क॑ पुराने उद्याग प्रायः नष्ट होते गये, लेकिन इनका स्थान नये उद्योग नहीं ले पाये ! 
फिर भी उस समय देश मे सूती यस्त्र, जूट, चीनी, वनस्पति तेल व कई प्रकार के 
अन्य कारखाते विद्यमान थे। पू'जीगत वस्तुओं के कारखातनो का काफो भ्मावथा। 
बुटौर व ग्रामीण उद्योगो को कई प्रकार को कठिताइयो का सामना करना पड रहा 


]. थिरोछोव, पूर्वोदघृत, पृ, 45. 
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था । उद्योगों के लिए दित्त व विकास जी व्यवस्था करते के लिए राष्ट्रीय व राज्यीय 
स्त्री पर निगमों का सर्दया भझमाव था। 95] में सादंजनिर क्षेत्र में कैद्धाय 
सरकार के गैर-विमागीय ग्रोद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में केवर 5 प्रौष्ोगिज 
झपह्स थे जिनमे विनियोजित पू'जी की राशि केवत 29 करोड ?. थी, जब 3 
मार्च 988 को यह 22। उपत्रमा मं 7],299 करोड र. हो गई है। 
चूंकि अग्रेज भारत को 'उच्चे मात का उत्पादक देग' ही देखना चाहत य, 
इसलिए उन्होंति ऐसी झौद्यागिक नीति प्रस्तुत नहीं की जो प्रोद्योगिश विशस की 
में देश को आगे बटा सक्के। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ग्रौद्योगिट नोति, 
झऔद्यागिक टेकनोलोजी, श्रौद्योगिय विज्ञास, प्रौद्योगित विन वे ग्रौद्योगिक प्रद्य 


स्वतन्तता प्राप्ति के समय सार्देज्ञतिक वित्त की स्यथिति-- 

ब्रिडिश भारत में मू-राजस्व (॥भाव॑नव्शथयाए०) से 946-47 में 33 
फराड र. की प्राय प्राप्त हुई थी जो रूरत दृविगत ग्राव का वेब 2", थी । 

उस समय सार्वजनिक ब्यय व टुल राजस्य की स्थिति इस प्रकार थी!-- 


सार्वजनिक व्यय बुत राजस्व 
(करोड र.) (उराद रे.) 
946-47 79773 5942 
दाप्ट्रीय आय 
काग्रम 6", 8४27 


इस प्रकार 946-47 मे सार्वजनिक ब्यम राष्ट्रीय श्रायथ का 6"% तथा 
डुत राजस्व राष्ट्रीय आ्राय का 2", था | उस समय केन्द्रीय वे प्रान्तीम सरकारों 


वा करो से कुल ग्राय 442 करोड र. को हुई थी जिममे टस्टम्स (प्रायाव-निर्याति 
) ठग स्थान 22", उत्पादन-मुल्हों भा 22", तथा ग्राय-करों का 37: था। 





सार्वेजनित ब्यय का 26% ग्रद सुरक्षा पर ब्यय क्रिया जाता था जो काफी 





साराश--उपदुं क्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
अकबर आए के सयया मारकीय द्र्यव्यवस्था उयानिवोधिष (०ज०एफांड्से, अर्दधों> 
सामन्‍्ती (६८०ै-४ए०४]), पिछदी हुई (94०८छश४०), गविहाीन (5॥2880908), पूजी 
ब्ये ज्नी चे ब्रमित (4८एा०८००) तया अ्ग-मंग या अमगर-विच्छेदित (20008०0) 
डिन्‍्स की प्र्यव्यवस्था थी । इपका उपनिवेश्ञिक स्वरूप तो इस प्रकार सामने आया 
कि झग्रेजो ने भारत को अपने विए कच्चे माल का ल्ोव व विनिमित मझाद जा 





4,. प्र एबणछा5286 ६८०7णाार सात: ० [999, 984, ४०, 2, 
9. 926. 
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वाज्ार बना दिया था | प्र्यव्यवस्था के प्रमुख छेत्रो में द्विटिश प्रूजी हा प्रवंद् हे 
गया था। यहू प्रद्ध-सामस्ती इसलिए थो हि जमीदारी बन्दोदस्त के ग्रावर्त 
वास्तविक कृषकों से लगान वसूल करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त कर दिये गय तथा 
उद्योगों में भारतीय व विदेशी पूजीवादी क्षेत्र विग॒मित हो गया ॥ वह पिछड़ी हुई 
इसलिए थी कि कृषि पर 70% अ्रमन्‍्थक्ति निनर यो तथा प्रति व्यक्ति श्रॉय बहुत 
नीची थी और मारत मशीनो के लिए पूर्णतया विदेशों पर झाश्रित था। यह 
शगतिहीत इसलिए थी कि द्विटिश शासत काल में लगमग एक श्तब्दी तक प्रति 
व्यक्ति श्राय में वापिक जृद्धि-दर मुश्किलसे आया प्रतिशत हो पायी थी तथा 
देशवासी लम्बी अवधि तक उपनिदेशिक व सामन्‍ती धोपरा के शिकार रहे ॥ ट्वितीम 
महायुद्ध की श्रवधि मे अर्थव्यवस्था में पूं नी की कापी कमो झा गई थी क्योंकि विदेशों 
से मशीनों व कल-पुर्जों का श्रायांत नही क्या जा सका या, जिससे युद्ध के वद दश 
में बास्तविक प्री मे गिरावट प्रद्ौत होने लगी थी ॥ उस समय पूंजी-निर्मारा की 
दर राष्ट्रीय आय की 6% थी। इसी प्रकार इसे अगरभग या श्रंग विच्छेदित भ्रयब्यवस्था 
इसलिए कहा गया कि 947 मे राजनीतिक विमाजन के कारए देश के टुक्ड हा 
गये जिप्तवे' पीद्े मुलत, अग्रे जो की “विभाजन करो व शायन करो” (0धण्ा02 00 
गए3) वी नीति ही जिम्मेदार थी। हम देख चुके हैं कि विभाजन ने मारतीप संघ 
में किस प्रहार कच्चे माल व खाद्यान्तों का झम्ाव उत्पस्त कर दिया था। देद्य को 
बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दर्गो क्या शरणाधथियों की समस्या को सामना करता 
पडा था 


उपयुक्त विवरण के प्राघार पर कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
समय मारत साम्राजिक व झयिक दृष्टि से काफी पिछडा हुप्रा था, हाताकि देश में 
परिवहन की व्यवस्था व प्रशासनिक दा झ्ाथिक विकास का प्रगधार प्रदान करत की 
दृष्टि से विद्यमात थे । यदि केवल भावी विकास की सम्मावत्ाप्नों की दृष्दि से ही 
देखा जाय तो स्वतस्तता-प्राप्ति वे समय मारतीय प्रर्थव्यवस्था पिझडी हुई थी, 
ड्वालाकि यह विश्व के कई अन्म विकासशील देशों को तुलना म॑ अधिक विकसित थी। 
इतने पर भी कृषि मे प्रति हैक्टेयर उपज कम थी एवं इसम भूमि-सुघार व तकनीकी 
चरिवर्तनों को झ्रावश्यक्ता महसूस की जा रही थी । देश मे प्‌ृजीगत वे उपादक 
वस्तुपा के उद्योगों का नितान्त भर्माव था तया ग्रोद्योगीकररणा की दिशा में तेजों से 
ग्रागे ढढने के लिए णारी उद्योगों का विक्रास करना आवश्यक समझा जा रहा था। 
साथ में लघु उद्योगों की समस्याभों का समाघान करता भी आवश्यक था| इस प्रकार 
देश मे क्‍ग्रायिक्त विक्षास को विशाल सम्मावनाएं विंधमान थी । स्वतस्त्रता-प्राप्ति के 





3, ४,5, 0त॥, छ१एणाएा 9 (8९ ]5045 ६९050क%१, 5९९०१४ ६800, 
कब7, 985, (099, 3. (४टझारा एफ्रात्शांगा). 


]5 


बाद भारत मरकार ने नियोजित विकास यी पद्धति थे द्वारा देश वो झाधिय साधना 

या विदोहन, सरक्षण व उपयोग करके जनता या जीवमन-स्तर ऊँचा मरने वा सातरूप 

जिया है। प्रागे वे भ्रध्यायों मे योजनाकाल मे विविध क्षेत्रो में हुई भाधिव प्रगति का 
लेपा-जोखा प्रस्तुत किया गया है । 

प्रश्न 
) सन्‌ 947 मे भारतीय कृषि व उद्योगों वी मूतभूत विशेषताएं क्‍या थी ? 
क्या उस समय ये दोनो पिछड़ी अवस्था में थे ? 

(र8] ता ॥ 79.0, 987) 

2. स्वसन्त्रता वी पूर्व सन्ध्या पर मारतीय पभ्रधव्यवस्था बी क्‍या विशेषतायें थी ? 

(रण पाश़ 790, 982, 984 900 986) 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति बें समय भारतीय प्रषंथ्यवस्था वे प्रमुख लक्षण यया थ? 
तब से प्रव तब' क्या विशेष परिवर्तन भ्राये है? 

(रेश तज्न ग 00, 989, ऐसा ही प्रश्न 988) 
[उत्तर-सकेत--स्वतन्त्रता-प्राप्ति बे समय भारतीय शपि थ उद्योग पिछड़ी 
दशा भ थे । कृषि में सामती प्रषा वा बोलबोला था । मध्यस्थन्यर्ग या प्रमाव या। 
महाजन व गाँव वे व्यापारी शपव से ऊँचा ब्याज लेबर उसवा शोपण परते थ। 
इचि में सिंचाई, उर्वरको, उत्तम बीजो व प्रन्य इन्पुटो का भ्रमाव था। सास पी 
सुविधाएँ कम थी । कृषि परम्परागत थे जीवन-निर्वाह का साधन मात्र थी । 

योजनावाल मे भूमि-सुधारो वे प्रन्तगंत मध्यस्थ-वर्ग यो समाप्त किया गया 
है । सस्थागत साख में माध्यम से सहयारी साख वा विवास किया गया । सहृतारी 
बिल्ली का भी विकास हुप्रा है तथा छृषि में उन्नत बीजों उ्वेरयो, वीठनाशव 
दवाइयो, श्रादि वा उपयोग बढा है। 966 से हरित त्रान्ति हुई है। हृषि वा 
झाधुनिकीवरण व ब्यवसायीकरणा हुप्ला है। प्रथ क्सिन बाजार वे लिए फ्मत 
उगाने लगा है । 

इसी प्रकार योजनावाल में उद्योगों म विविधता ग्रायी है। मशीना व 
रासायनिक पदार्थों के कारखानें विकसित हुए हैं । कई सूर्योदय-उद्योग ($0॥-86 
४700४॥89) जैसे इलेक्ट्रोनिक्स, पेट्रो-रसायन व कम्प्यूटर श्रादि विकसित हुए है। 
उद्योगो के लिए वित्त की नई ध्यवस्था सामने झायी है। श्रौद्योगिक प्रबन्ध-व्यवस्था 
बदली है । भ्रौद्योगिक टेक्नोलोजी उन्नत हुई है। श्रौद्योगिव नीति थे फलस्वरूप 
आ्ौद्योगिव विकास की दर तेज हुयी है| देश का झ्रौद्योगीकरण जिया गया है । 

भारत ने भात्म-निर्भरता, ग्राधुनिकीव रण, विकास, समानता, प्रादि को 
दिशाओं मे कदम बढाये है । लेकिन भविष्य मे पचायती राज सस्थाग्रो दे माध्यम 


से ग्रामीण विकास की दिशा मे प्रावश्यक कदम उठाने वावी हैं, जिसवे जिए प्रयास 
किये जा रहे है ॥] 


2 
जनसंख्या, श्रम-शक्ति एवं 
व्यावसायिक वितरण 


(ए905ए0५/०३, [,4090०0१-ए०१०८ 80ऐ 
(>ए९फ्मांगाव णांपरगाप्रा0फओ) 








भारत में ज़नसस्या फी वृद्धि 

ऊनसख्या की दृष्टि से कारत का विप्व मे चीन के बाद दूसरा स्थान आता 
है । लासतीय जनमख्या की वृद्धि के घाकड़ें कापी झुचिग्रद हैं। चन्द्रयुप्त मौर्य (-00 
ईसा पूर्व) के भमय से लेकर ब्रिटिश शासन के प्रारम्मिक वर्षों (845) तक नास्तीय 
झपमहाडीप थी जतसम्या लगभग 2 करोड़ पर स्थिर कनी रहो । श्राज वे मारतीय 
संघ की उदसरया 845 मे 0 करोड से वटकर 98] को जनगणना के झनुसार 
68 52 करीड (प्रसम व जस्मू-वश्मौर सद्दिउ) हो गई है, जो पूर्व सरकारी झनुमाों 
से ग्रप्िक तिकती है । इस प्रकार 36 वर्षो को अवधि में यह तगमग सात गुती 
हो गयी है । विश्व के भअत्येक सात व्यक्तियों मे से एक व्यक्ति मारतवासी साता जाता 
है। विज्बे विक्रास रिपोर्ट 988 के प्नुसार 986 के सब्य में सारत की 
जनमन्दा लगनम 78 | बरोड व्यक्ति थी, जबकि सयुक्त राज्य प्रमरिवर की 24 2 
करोड़ तथा सोवियत संघ की 28 | करोड़ थो 8 ध्रतः सारत की उतसंख्या समेरिया 
व सोवियत सघ की मिली-जुली जनसख्या से भौ अधिव दै॥ एक झभौर हचिपंद ठुलता 
इस प्रकार से भो की जा सती है ति झारत वी जनस्रदर्या अप्तीया वे समस्त 5 
दर्शो व लेटित भ्रमरिका वी जनसल्या के छोड के बरावर धाती है । भारत से विश्व 
के शव्रर्त का 24 प्रतिझत झश झाता है तथा यहाँ की जनसत्या विश्व की कृत 
झ्राय के '6 प्रतिशत पद पर प्रपता शुजारा करतीहै। विश्व में चीन की 
जनसब्या सर्वाधिक है और 986 के मध्य में वहाँ की जनसस्या 705*4 जरोड 
व्यक्ति दा गई थी। 

90] थे भारठ की उनमघ्या सपनग 23 8 बरोड थी डा बदबर 98] 
मे 6$ 5 करोड हो गई है। प्रव देग में प्रतिवर्ष दंगेमग [*6 करोंह ब्वत्ति 
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जनसरया मे जुड़ जाते है जो आस्ट्रे लिया वी वर्तमान जनसरया के वरायर है । इस 
प्रकार यह कहना भ्नुचित नहीं होगा कि मारत प्रतिवर्ष एक नया प्रास्ट्रेलिया 
उपन्न कर देता है। निम्न ताजिका में )9] ]-]98॥ तक को ग्रवंधि वे लिए मारत 
में जनसरया की वृद्धि दर्शापी गई है-- 





9॥] से 98॥ तक को प्रवधि में जनस्तंस्पा की वृद्धि-दरा 








चर्ष बुल जनसए्पा दस वर्षोप 

(करोड में) ब॒द्धि दर (९८) 
493| 25.2 57 
92 254 (--) 0.3 
93] 2759 ]]%0 
94] 3]-9 १42 
95] 36] 3"3 
96] 43 9 2]'6 
977 54"8 24 8 
98[ 68 525 250 








उपयुक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि मारत में जनसरया की वृद्धि 


92] तक काफ़ी झनियमित तथा धीमी वनी रहो, लेकिन 92] के बाद यह काफी 
तीते हो गई | 954 के जनगणना अधिकारी ने वर्ष /92[ को मारतीय जनसरया 
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5405704] 0प]व6 ० 0072 988-99, उण्ार 988, 9. 39, 
(98 9८९९६ ६7४६७), ये अनुमान । मा के लिये है, देवल 497॥ 
वी जनगणना के लिये ग्रप्नत से सम्बद्ध है 

के. झुन्दरम्‌ का मत हैं कि 998! की जनगख्ना में कुछ लोग मिनती से छूट 
गये थे, विशेषतथा 0-4 वर्ष के झायु-समूह मे जनसस्या की गिनती कम हुई 
है। उसको सुधारने पर ) मार्च, ।98] को सशोधित जनसस्या 7035 
करोड ग्राती है, जो जनगणना के अक् से :8 करोड अधिक हैं । इतने लोग 
गिनती से भले ही छूट जायें, लेकिन वे भोजन, वस्त्र व रोजगार वगैरा तो 
अवश्य मार्गेगे । श्रत: इन पर ध्यान देना आवश्यक है| णे जनसस्या के भावी 
अनुमानो को मो प्रभावित करेंगे । देखिए-- 

॥, 80/6क्षाव, एश्ड्ॉंडीपा 0शाशन्री5 ए०फुणेतब्राणा ए्णुल्टाणाड 
$98-200।, &॥9 पएाअ्रंड्यो. बाते &/शि॥4९ 


50शात्रा0, 
एएफ़, 8०४० 25, 984, 9. 479. 
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के दइविहात से एवं महान विज्ञाजर (96 ६7090 ४:96) बतलाया है क्योकि इससे 
पूर्य जनगरूया में प्रररस, मतरेरिया व ब्नाय महामारियों के प्ररोप मे पारण इद्धि 
महीं हो कत्री थी उस 9!-2] के बीच मे वुल जनसम्या में थोड़ी गिरावट 
प्राई थी। पिछते 40 दर्पों मे चित्रित्सा ढी सुदियाों ने. बढ़त एवं साधान्नाती 
थूति वे श्रधितर तियमित होते से जनरत्वा में तेजी ते रद हुई है। ॥92-5£ 
रब तो जनशम्या की दस वर्षीय वृद्धि मी दर ।| से [4 प्रतिशत के बीच मे रही 
थी | सेकिन 95-6। ये बीच में प्रभूतपूर्व वृद्धि हुई । इस भवधि में 2] € प्रतिशत 
यूद्ि वी दर धयवा लगभग 7 8 गरोड़ ब्यक्तियो वी यूद्धि वास्तव से जनस॒ह्याजी 
दुष्टि सै एक विश्पाटक ब्रवस्था को उत्पन्न बरतने वाली रही है । सदि 92। के वर्ष 
को एर 'महांत विभाजर” (/ ४7८४९ (7४७०) बहा जाय ता 95]-6] थी प्रवधि 
वो "भागे एक सप्यो छतांगा (6 हा८्व३ ९30 0छशाप) कहा जा सकता है| 
96-7 बी प्रवधि में दशवर्षीय वृद्धिन्दर 24 8 प्रतिशत तथा 97-8॥ की 
भत्रपि में 25 प्रतिशत रही है । 


97-8] हे दब मे भारत पे जनमस्या पी बायिब बण्यूद्धि दर 22", 
रही जो पिछले देशत ग॑ रमान थी | विश्व बेर भी वितरास रिपोर्ट (988) में 
प्रनुगार 980-86 थी चरयप्रि में जापान में जनसरुया की वापिक कृद्धिन्दर 0 7:4, 
प्रपेरिया थी 9,, हग भी % तथा सपुक्त प्रसव प्रमीरातवी 5 60% रही | यू बे. 
में मह बेवस 0*"4% तपा फंडरल रिपस्लिक श्रॉफ जरमनी मे यह (०) 02%, तथा 
इसी प्रदधि में भारत में लिए यह 2 2", रही । इश प्रदार विवरित देशों में जम- 
गश्या बी यूद्धि दर गाफी नीची पायी जाती है । पेडरल रिपटिततर' प्रॉफ जर्मनी व 
हगरी में तो यह ऋणारमक हो गयी है) 


मांरत म॑ प्रेजिवर्प | 6 बरोड व्यक्तियों का बढ़ जाया रोमगार, कीमतों, 
उपग्रोग के स्तर प्रति व्यक्ति धारतवित्र घाय, ग्रादि पर प्रतिवरूस प्रमाव डालने 
वाला धरय है । हप्रारे देश में प्त्येष ढेढ़ संबण्ड में एस बरचा लग लेता है। एव 
वर्ष में गमग 2 5 बरोड़ बच्ये जम सेते हैं धौर सगभग 90 सास व्यक्ति मर 
जाने हैं । इग प्रतार | 6 करोड व्यक्ति प्रतिवर्ष णनराण्या में जुश जाते हैं। भारत 
में जनगन्‍्या थी बुद्ि मी ग्रम्भी रदा इस बात से णानी जा सकती है हि 97-8] 
शी प्वपि मे जो 3 7 करोड पी यूद्धि हुई जो जापान भी वर्तमान जतगरया 
2 करो से झपिक थी । इसो प्ररार 95]-8] के 30 वर्षों मे जो 32 4 स्रोष्ट 
स्येतियों बी जो यूदि हुई वड सोवियत रध (28'] बरोड़ ब्यत्ति) प्रधवा पमरिवा 
(24 2 जरोद ध्यत्ति) मे रे अस्येग भौ इुस वतंगाम जनसरदा से स्रधिर थी। 
989 वे मध्य से भारत की कतसल्या 82 करोड़ ते बुछ प्रपित सानी जा सती 
है जबह़ि 95! मे यहू 36अरोड्ट थी। इंग प्रराए जनरादया थी दृष्टि से 
सोजनाहास में एक सद भारत वा निर्माए प्रोर हो गया है । 
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विभिस्म राज्यों गे 97-8! की ध्रथधि में जनएंस्वा की दधवर्गीष पृढ़ि 
दर।--भारत में विभिप्त राज्यों गे. जगरंश्या की दरायर्पीय पृमि-परों गी काफी 
पराधागता पाई भई है । 97-8] वी ग्रय्ि में शमात देश में जैगसंत्या की पिन 
दर 25 प्रतिशत रही है। इसी प्रयंधि में दिल्ली रांधीय प्रदेश की जगर्सरया से पुश्चि- 
दर 53 प्रतिशत रही, जबति तम्ितमाई गे यह 7'5 प्रतिशत ही रही । पुर प्रर्य 
राज्यों में धड्ि-परें इग प्रकार रही--भराभि-प्रदेश 23"% प्रेम 36'2 विदयर 
24'९%, बज(य 23'9%, उत्तर प्रदेश 255, भध्य प्रदेश 25'30%, राजह्याग 
33%, पश्चिमी बंगांत 232५, गुजरात 277५, कर्माठक 208५ ता करत 
9'2% । इस प्रकार केर्स घ तमितनाइ में यह 20% से गए रही है। राजाग्पाग 
में 33९ चृद्धि-दर काफी ऊ'भी रही है। है 

98। मे भारत की हुएत जनगण्या 68'52 करोड़ अ्यक्ति थी जिशों उ्तर- 
प्रदेश का भ्रंग 0'2%, बिहार का 0'2%, मद्टाराष्ट्र का १2", पर्मित सात 
का 8% तवा राजरधान का 5% था। इश प्रकार पेश की एगमग भ्राधी भ्राबादी इग 
5 राज्यों में फेश्द्रित पी । 

भारत में जम्म-नवर प मृशयु-दर राग्यस्धी प्रौकड़े 

किगी भी देश में जम्म-्पृत्यु, स्वास्थ्य घ प्रौरष भायु से राम्मन्धित प्रोकड़ी 
को 'जंस्म-्मरंए के भ्राकड़' (४॥४॥ 808॥८8) कहते हैं। भारा में गे पान डे महुत 
अपूएँ तथा कम विश्वशामीय भागे जाते है । हमारे देश में जर्म व मृष्यु की स्पिति 
का ठीक से रजिस्ट्रेशन गही कराया जाता। यही कारण है कि भाशत ग जसान्वर 


च पर के रजिस्ट्रेशन से प्राष्य वे जगएणशगा हो प्राध्ा परावड़ों में प्रशार पथा 
जीती है। 


98।-85 की भ्रयधि में जम्ग-दर 33'2 प्रति हजार तंधा पुत्युन्दर | 22 
प्रति हजार एवं जमरंएया हें बृद्धिदर 2%0 प्रति हजार भ्रौक्ी मई भी | तेकिन 
बाद के अध्ययत भें पता भला है कि जर्ग-दर 34'6 प्रति हजार ता पृत्युन्दर ।2'4 
प्रति हजार।व॑ जगगम्या की धृद्धि-दर 22'2 प्रति हजार रही है ।१ यह एक लिता का 
विषय है। 980 में शिशु गृत्युन्दर (वाज्ि। ॥00॥॥9 ०) (प्रधा गधा 
दिवस पूरा करने से पहले प्रधवा एक थर्ष से कम प्रागुओं भर जागे धाले शिधुओं 
की संष्या) प्रति एक हजार जीयित जसों शिधुभों पर |4 हो गई थी । शत्तर के 
दशक में यहू [25 प्रति हजार थी । विभिन्न राज्यों में जम्म-दर ये गृध्युन्दर मे 
अशार पाये जाते है । भ्राज भी जता-दर उत्तरप्रदेश में 40'4 प्रति हजार है, जवशि 
केरत में यह केवल 25'2 प्रति हजार है। इगी प्रकार मृत्यु्यर उत्तर प्रदेश ग 
202 प्रति हजार है, जबकि करत में यह 7 प्रति हजार है । 





4,.. 5वराडाादा। णाततर 6 वाताह8 988-89 (एत्ात 8 श८०४ 0,) 

$ ५ 34, आर 

2, 8७० ॥गिर0 शद्धा। शांत 985-90, भीएनएाता #]|7४0॥), 
| 95. 
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भारत में पिछुते 40 वर्षों मे जन्म-दर व मृत्यु-दर दोनो में गिरावट प्लामी है, 
मृह्युन्दर मे अपेक्षाकृत अधिक ग्रिरावट ग्यायी है। इतता होने पर प्री ये दोर्तों 
दरें अन्य देशो की वुल्लना में ऊंची हैं। 
चुन हुए दक्को की झन्म-वरें व मृत्यु-दरें विम्ठ ताछिक्रा में दो जाती हैं: 
प्रति एक हजार जनसल्या पर (वर्ष 986) 





देश ऋड़ जन्प-दर ऋड़ भृत्यु-दर 
संयुक्त राज्य प्रमेरिका ]6 9 
जमेती (पंडरव रिपत्विकर) ]0 2 
स्प्त 9 ]0 
जापान ]2 डे 
भारत 32 ]2 


इस प्रकार विश्व के गौद्योगिक्त देशों में जन्म-दर य मृत्यु-दर दोनो कापी 
नीची है । न्यूनतम जन्म-दर 0 प्रति हजार फंडरिल रिपब्लिक प्रॉफ जमंती मे पहुंच 
गईं है, जहाँ यह मृत्यु-दर 2 प्रति हजार से भी कम है। जापान मे मृत्यु-दर 
7 प्रति हजार है जो काफ़ी कम है । उपयु कत तालिका में झधिकाश देशों में जन्म-दरे 
मारेत की तुतना मे ग्राधी या उससे मी कम हैं। 

भारत मे पिछले वर्षों मे मृत्यु-दर भे गिरावट के तिम्त कारण रहे है-- 
देशव्यापी मलेरिया थ श्रन्य महासारियों वी रोजधाम, स्वास्क्ष्य में सुघार थघ प्रीते के 
पाती को सुविधाएँ एवं दवाप्रो का प्रधिक प्रयोग | मविष्य में मृयु-दर के झौर घटने 
की सम्मावनाएँ हैं। 

जनसर्या वद्धि के भावी झनुमात 


सातवी पद्वर्षीय योजना के भ्रारूप, सण्ड ] के ध्नुसार जनसस्या के भावी 
प्रनुमाद इस प्रकार हैं ।! 








यर्च झनुमानित जनसट्या (करोड़ों मे) 
एक मार्च वो 

]986 फ््त्तु 

99 837 

]996 93 

200] 986 
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इस प्रकार जनसस्या की वृद्धि-दर 98-86 वो ग्वधि में 2:0 प्रति 
हजार से घट वर 996-200] की प्वधि मे 5*3 प्रति हजार हो जायगी। विश्व 
बैक वी विकास रिपोर्ट (988) के झनुसार मारत बो जनसरया 2000 में ।00 2 
करोड हो जायेगी । श्रतः इवकीसवी शताब्दी वी पूर्वसघ्या में भारत में लगभग एव 
अरव जनतसस्या हो जाने वी सम्मावना है । 


सातवी पंचवर्षीय योजना में अनुमान लगाया गया है कि भारत मे शुद्ध 
पुनरत्पादन की दर (२८७ ८एछा०१एलाणा ऐरिक/८ 6 रा) 2006-20॥ की 
अवधि मे । के वरावर हो प्रायेगी । तब देश वी जनसरया में स्थिरता वी श्ोर 
भ्रवत्ति होगी । यह तमी सम्मव होगा जवकि परिवार का औमत श्ारार 4 2 बच्चों 
से घट कर 2 3 बच्चे हो जाय एवं जन्म-दर 2 प्रति हजार व मृत्यु-दर 9 प्रति 
हजार हो जाय तथा 60% दम्पत्ति परिवार-नियोजन बे उपाय भ्रपतान लगें । 


फारार > । का झ्ाशय यह है कि माताभ्रों को प्रत्येक पोटो झपने पोछे प्रपनी 
सरपा के बराबर हो पुत्रियाँ छोड कर जाती हें, जिससे श्रागे चलकर जनसरथा 
स्थिर हो जाती हूँ । 


के, सुन्दरम ने भ्रपने पूर्ववर्शित लेख मे भनुमान लगाया है कि मारत को 
जनसंत्या 98[ मे 70'35 करोड से बढ़कर 200 में 05 करोड हो जायेगी । 
इस प्रकार इसमे प्रौमतन प्रतिवर्ष :7 करोड की वृद्धि होगी । भ्रायरामी वर्षों मे श्रम- 
आअक्ति भी तेज रफ्तार से बडे गी। ग्रनुमात है कि 990 की दशाब्दी में श्रम-शक्ति 
मे प्रतिवर्ष | करोड की वृद्धि होगी तथा शहरी जनमरया का प्रनुपात 98] में 
23 5% से बढठकर 200] में 37:5% हो जायेगा। इन कारणों की वजह से 
भारतीय नियोजन में शहरी नियोजन अथवा शहरी-पक्ष पर ग्रधित्र बल देना आवेण्यव 
हो जायेगा ताकि शहरीकरण से उत्पन समस्याग्रो का सामना किया जा सके । 


भारत में जनसरया की वृद्धि के कारण 


उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है, ऊँची जन्म-दर भारत में जन- 
सरपा के बढ़ने का प्रमुख कारण हैं । विछले वर्षों मे मृत्यु-दर घटने से जनसर्या को 
धृद्धि घोर भी श्रधिक होने लगी हैँ | लेकिन आधारभूत कारण ग्रभी तक वही हैं । 
अतः जो कारण जन्म-दर को ऊंचा रखते हैं वे ही कारण भारत मे जनमरया की 


वृद्धि के लिए प्रमुखतया उत्तरदायी माने जा सकते हैं। मारत में जनसम्या को वद्धि 
के कारण निम्नाकित हैं-- 


(१) जलवायु व भौतिक परिस्यितियाँ--गर्म देशो मे ठण्डे देशो की तुलना म 
शादी जल्दी की जाती है, वयोकि जलवायु के प्रभाव से परिपववता की अवस्था 


(7४077) शीघ्र ही झा जाती है ) इसलिए सन्तानोत्पत्ति को भ्रवधि प्धिक होने 
से जन्म-दर का ऊँचा होना स्वानाविक है । 


हु 


(2) ध्रायिक कारण--भ्रायः देखा गया है क्रि निर्धेन व्यक्तियों के परिवार 
बड़ होते हैं, जबकि सम्पन्न व्यक्तियों के परिवार छोटे होते हैं। तिर्षेत परिदारों मे 
एक नये बच्चे के आने से रहन-महन के स्तर पर विशेष प्रमाव महसूस नहीं होता. 
वयो कि इतमे रहन संहन के सदर का अर्थ ही नहीं समभा जाता है झोर कई बार तो 
झाने वाला बच्चा छोटी उम्र मे ही काम करने लग जाता है जिससे परिवार की ग्रस्प 
आय म थोडी वृद्धि हों जाती है । इसलिए गरीद परिवारों मं शादी व सन्तानोत्पत्ति 
के सम्बन्ध में बहुत असावधानी बरती जाती है ४ पाश्चात्य देशो में ऊंचे जीवन स्तर 
के कारण जत्म-दर नीची पई जाती है । 

(3) सामाजिक व घामिक कारण--() शादी को प्लननिवायता--भारत के 
शादी केवन जल्दी हो नही होती वल्कि प्रत्येक ब्येक्ति को शांदी करनों होती है | 
शादी को प्रथा सर्वे व्यापक है । शादी ऐच्टिक नही. वल्कि प्ततिवाय मानी जाती है । 
एक विशेष झबस्था प्राप्त करने पर प्रत्येक व्यक्ति को शादी के बन्धन में बधवा पड़ता 
हैं । इसलिए यदि कोई व्यक्ति क्षादो बी उम्र तक पहुंचने के नुछ वर्ष बाद शादी 
नही करता चाहे तो उसे सामाजिक वातावरण ऐसा नहीं करने देता । इसलिए प्राय 
शादी के लायक प्रत्येक व्यक्ति की शादी कर दी जाती हैं। भारत में गरीबी शादी में बाधक 
न होकर साधक होती है। श्रमिकों के परिवार मे नई बह मी काम-काज में हिस्सा 
बेंटाती है धोर थह केवल घर तक ही सोमित नहीं रहता, बल्कि देतिश भाषिक कार्य 
में मी पाया जाता है । 


६) रूम उम्र मे शादी--मारत में सामाजिक पिछडेपन के कारण पझ्नेक 
वर्गों म शादी की आयु प्रपेक्षाहइत नीची रहती है । जदतरूया- विशेषज्ञों का मत है कि 
पदि लडकी की शादी 5 वर्ष के स्पान पर 20-2॥ वर्ष में होन लग जाय तो इसका 
प्रभाव जन्म-दर को घटाने पर काफी प्रबल रूप में सामने ग्रायेया । शिक्षा के प्रसार 
से थह कार्य ग्रासान भी हो गया है। लेक्नि प्रभी तक इस दिशा में झ्रधिक प्रयन 
करने को भावश्यकता है । 


(3) सपुक्त परिदार भ्रछातों वा प्रमाव--मारत में सयुक्त परिवार प्रणाती 
सी परोक्ष रूप से जन्म-दर बढाने स्ले सहापक्र लिद्ध हुई हे ब्यक्तिगत परिवार 
प्रशाली म॑ं परिवार नियाजन के सम्दन्ध में झितदी स्तावधातों व समभदारो बरती 
जाती है, उतनो संयुक्त परिवार म नहीं बरती जाती। कारण यह कि एक नवा 





. कुयपुस्तकों भ जनसस्या की वृद्धि के कारणो से “वाल-विवाह” का भी उल्लाद 
फिल्यडप है. ५ इणप्रे रत के बालर्कबयाह एक सामाकित्र औमशाय छा युद्रणा 
पभ्रवश्य है, तेशित जनसस्या की ब॒द्धि कौ इब्टि से “कम उम्र से झादी' का 
प्रभाव स्वीकार वरना हीं कापो होगा। 
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बच्चा घड़े परियार मे विशेष भार मासूम नही पड़ता | सीमित परिवार मे सम्बन्ध 
मे विेश्यूर्ण वृष्टिकोश के पनपने के लिए व्यक्तिगत परियार प्रणाती प्रष्कि 
झ्रनुश्ल मानो गई है। 

(॥॥) घामिक य सामाजिक विश्यास एय सस्‍्मृति भा प्रमाव-मारत मे शादी 
मे घाद कम से यम एक पुत्र उत्पन्त होना प्रायश्यक माना गया है, बयोबिः ऐसा 
समझा जाता है वि माता-पिता वी मोक्ष के सिए एक पुत्र होना बहुत जरूरी है । 
इसलिए जिनके पेवल लडमिया होती रहती है थे एक लड़ने की प्रतीक्षा मे परिवार 
वो बढाते जाते हैं | ऐसा प्राय: शिक्षित व प्रशिक्षित ममी प्रकार मे परियारों मे 
देखने मो मिलता है । जिनके केवल लडके होते है ये उनको परिसम्पत्ति (855८) 
मानने के कारण परिवार-नियोजन में शीघ्रता नही लाते । जब सड़ये-लडगी की 
स्टेट्स बराबर होगी, तब ये मनोदशाएँ बदलेंगी । इसके लिए रामाजिक परियतंन 
की भी भावश्यकता है। यही नहीं बलि बड़े परियार ईएयर मा वरदान रामभे 
जते हैं। इसी प्रवार सामाशिक व घामिक परम्पराएं भी जम्मदर मो बढाने भे 
सहायक रही है, घटाने मे नहीं । ऊंची जम्म-दर हमारो सरछति शा भंग घन गई है । 
अतः जय स्वेच्छा से भयया परिस्थितियों के दबाव से समाज की प्रचलित घामिव व 
सामाजिक मावनाएँ बदलेंगी, तमी भारत मे जन्म दर घटेगी । 

4, भारत मे जनसंहुया को पृद्धि मे सुस्यु-्दर की गिरायट का भ्रर्पधिक 
प्रमाव पड़ता है--जैसा कि पहले बतलाया जा चुद है, मृत्यु-दर चालीरा के दशक में 
274 प्रति हजार से घटकर 98]-85 की प्रवधि मे 2*2 प्रति हजार प्राँगी गई 
है । भविष्य मे मृत्यु-दर में भौर गिरावट भ्राने बी सम्मायना है। मृत्युनदर का घटना 
मानवीय दृष्टि से काफी भच्छा माना जाता है, लेकिन जन्म-दर के रिपिर रहने वी 
दशा में इसका प्रमाव जनसम्या वी दृद्धि ये रूप मे प्रवंट होता है। मौटे तौर पर 
यह पहा जा सकता है वि भारत मे जनसख्या इसलिए नहीं बढ़ रही है कि 
ग्रधिक बच्चे जन्म लेने लग गये है, बल्यि यह इसलिए बढ़ रही है ति 
कम व्यक्ति मरने लग गये है। प्रतः मविष्य मे जन्म-दर को घटाना मितान्त 
आ्रावश्या हो गया है। 

5. परिवार नियोजन का भ्भाव--शिक्षा पी पी, गरीबी व पर्याप्त 
साधनो के प्रभाव में झाज भी भारत मे परिवार नियोजन का उपयोग देहातो मे 
उतना नही होता जितना शहरो मे द्वोता है भोर शहरो मे भी यह बुछ शिक्षित व 
मध्यम श्रेणी के परिवारों मे ही प्रधिक प्रचलित द्वो पाया है। प्रभी भी भगेक परि- 
वार इसके उपयोग से दर हैँ जिससे जन्मन्दर का ऊँचा रहना स्वामाविक है । 
98-85 की प्रवधि में ज़न्म-दर 33"2 प्रति हजार प्राकी गई थी जो वास्‍तय मे 
346 प्रति हजार निकली है (सातवी योजना मा मव्यावधि मूल्याकत) । जन्मनदर 
को कम करने भें काफी कठिनाई का सामना बरना पड रहा है। 


 । 


6 शरणांयियों का झावयमसन--मारत मे समयन्समय पर राजनीतिक कारणों 
स विभिन्न दरों हे शरणाथियों के आते से भी जनसस्या का दबाव वडा है। इस 
सम्बन्ध मे पाविस्वान बगता देश, तित्वत तथा श्रीक्षक्ता से आये शरणाथियों वा 
उद्दाहरण दिया जा सकता है । जब तक ऐसे शरएार्थी अपने स्थानों पर वापत्त नहीं 
लौट जात तब तक हमारी कठिनाई वनी रहती है । असम में बंगला देश वे तागरिकों 
के काफी संख्या मे बस जाने से वहा विदेशी नागरिकों की समस्या उस्पन्न हुई है। 
समाचार पत्र! में छुपी सूचना के श्राघार पर राजस्थान के सीमावर्ती गाँवों में परावि- 
स्वात स जुछ घुसपैठिया के श्राने से मी जनसस्या वढ़ी है, हालानि इसका प्रमाव 
पश्विमी राजस्थान के पाँच जिलो तक ही सीमित रहा है । 

7 मनोरजन के साधनों का श्रमाव--कुज व्यक्तियों को घारशा है कि 
मारत मे जनमम्या वी दृद्धि का एक कारण देश से मनोरजन के साधनों का झ्माव 
है । हाततांहि इस कारण की सत्यद़ा से इक्ार नही क्रिया जा सकता, फिर भरीष्ाय 
इस नव को मो पाठय पुस्तकों में अनावश्यक रूप से वढा-चदा कर प्रस्तुत किया 
डाठा है। मुख्य कारण ता परिवार नियोजन के उपायो का व्यापक रूप से नही 
अपनाया जाना है। जैसे जैसे लोग परिवार नियोजत को अ्पनाते जायेंगे, वैसे बैस 
इंद कारणा का मह॒व कम होता जायग। + देश मे बच्चो की घाढ-सी (067: 
७०७८४) प्रा रही है । मारत जतसहया के विस्फोट (ए5कृणंक्षाणा ०फ़ा०- 
$00) वी स्थिति मर स गुजर रहा है । इस पर प्रभावप्रूर्ण नियस्त्रण स्पापित किया 
जाता चाहिए । जनसश्या को समस्या का युद्ध स्तर पर मुकाबला करमे को झाव- 


रपकता है। इसके लिए अनावपूर्ा राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रधमाया 
जाता चाहिए । 


भारत में जनसस्पा सम्बन्धी बातें 


जतमह्या का घनत्व (ऐटाज्राए त ए०0फुणबरा00) 

प्राप जनमह्या के धनाव से हमारा भ्रमिशाय प्रति वर्ग किलोमौटर से बसने 
वाले निदासियों को सटपा से होता है ॥ यदि किसी देश 
की वहाँ के क्षेत्रर्त से विमाजित किया जाय तो वहा 
है। जायगा | हमद दखा कि भारत मे जनसल्या निरत' 
देगा बा लद्रफ्तत लगपम्ग स्थिर 
रह्ाडै 


7 था क्षेत्र की कुल जनयल्या 
की जनसद्या का घनत्व ज्ञात 
'र बढती जा रहो है परल्तु 
है। फतस्व॒त्प भारत मे जनसस्पा का घनत्व भी बढ 
९३ | मारत में जनसंख्या का घनाद ॥97] मे ]77 था जो वडकर 98[ मे 
२6 प्रद्धि वर्ग क्रितामोटर हा गया । स्मरण रहे कि जतसत्या का 
मी देश के प्राधिह विकास के बारे मे विशेष ज्ञान 
प्रयवरा जतामाद से विनेष सम्बंध 
परिछई पन का घूचक भो नह। 


घनत्व हम किसी 
न नहीं कराता | इसका जनाधिक्य 


बेघ नहीं होता । घनत्व का प्रषित्र होता प्राधिक 
हा मादा जाता । 
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भारत में विभिप्त राज्यों के जनसस्या थे पनत्य में परस्पर मापी घब्तर 
पाया जाता है। 98] में एक प्ोर दिस्‍ली में घनत्य 4,94 श्यक्ति प्रति बगे 
क्ितोप्रीटर या तो दूसरी भोर प्रग्णावल प्रदेश में केवल 8 व्यक्ति ही या। पन्‍प 
राज्यों में घनत्व की स्थिति इस प्रवार थी * बिहार (402), मध्यप्रदेश (5)- 
महाराष्ट्र (204), पजाब (333), राजस्पान (00); उत्तर प्रदेश (377) तपा 
परिचमी बंगाल (6]5) ।? एक राज्य पे विभिन्न सागो में मी जनसग्यां पे घनार 
में वाफी ग्रन्तर पाया जा सबता है । 

जनसस्या ये घनत्व वी विभिश्नता ये बई बारण होते है, जेसे भूमिी 
बनावट, मिट्टी की रिस्म, वर्षा, सिचाई, जलयायु, मौगोलिय ये प्राधिर साधन एव 
प्राधिक विक्ाप्त की भ्रवस्पा, प्रादि । उपजाऊ मिट्टी, स्िचाई पी उचित ध्यवम्पा य 
प्रायिव विकास से जनसग्या पे घनत्व में एृद्धि होती है । 

िग-अनुपात (500-०॥०)--प्रति 000 पुर्षो के पीछे स्प्रियों पी सम्पा 
लिग-पनुपात (80४०७४०) बहलाती है। मारत में तिग-प्रनुषात 97] में 930 
था जो बढवर 98 मे 933 हो गया । इस प्रयार देश में पुदघों वी सं“या श्व्रियो 
की तुलना मे ध्रधिक है। लेविन 98] में केरल में लिग-प्रनुषात ॥032 था, प्र्यात्‌ 
बहा पुरुषो की तुलना मे स्त्रियों पी सम्या प्रधिव थी । दिल्‍ली में यह प्रनुधात 
राष्ट्रीय औसत से काफी कम था (808) एवं राजस्थान में 909 था। 

भारत में साक्षरता को दरें (.॥0790५ ४४८५ था ]709)-भारत में]98] 
मे साक्षरता की दरो में धोडी बृद्धि हुई है, फिर मी यहाँ पर मादारता थी दर यिश्व 
में सबसे कम पायी जाती है । 98] बी जनगराना मे झनुसार भारत में 36 22, 


व्यक्ति साक्षर थे। पुरुषो के लिए साक्षरता की दर 4 7% तथा स्त्रियों वे विए 25/% 
थी। 97 मे साक्षरता की दर 295% थी। 


१98 मे बुछ राज्यो मे साक्षारता वी दरे इस प्रवार थी 


(५०) 
क्ष्‌रल 04 
उत्तर प्रदेश 2772 
बिहार 26'2 
पंजाब 409 
राजस्थान 244 


स्रोत. #क#62 00ध॥र6 ० पाता8, 988-89. 9. 48. 
इस प्रकार केरल मे साक्षारता की स्थिति बहुत उत्तम है । उपयुक्त विवरण 
से पता चलता है कि समस्त देश मे ग्राज मी दो-तिहाई व्यक्ति निरक्षर हैं। प्राथिक 





]. ॥)#074 १987, छ. 30 
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विकास में शिक्षा का काफी योपदान माना जाता है। प्नत: साक्षरता का विस्तार 
तेडी से किया जाना चाहिए ॥ इससे परिवार-नियोजन कायेत्रम्त को सफल बताने में 


मदद मिलती है। स्त्री-शिक्षा के प्रचार से शादी की उम्र भी बढती है, शिसका 
प्रभाव जन्म-दर को घटाने की दुष्टि से मनुकूल होता है। चीन मे प्रयत्न करके लोगो 
को मारी सस्या में साक्षर बनाया गया है। हमे उत्के झनुभव से लाम उठावा 
चाहिए । 980 मे चीन मे प्रौदन्साक्ष एता (३0ए४-ग९८७०४) की दर 69% तथा 
श्रीजका में 85% हो गई थी। प्रोफेत्तर एू के, सेन (शर्ण, &.६. 569) ने 
मारतीय प्रथंव्यवस्था की प्रगति पर अपने विचार प्रकट करते हुए वतल्लाया है कि 
98] में मारत में साक्षरता को दर 36% पाया जाना देश के पिछड़े प्रत का सूचक 
है । इसके विपरीत यहाँ उच्च शिक्षा मे चीन की तुलना मे पाठ गुने विद्यार्थी पाये जाते हैं 
लेकिन दो-तिहाई जतता साधारण प्रव भी पढ़ था लिख नहीं सकती । उसके लिए 
काला ग्रक्षर मैस बराबर होता है। 


पुरुषों को तुलना में स्त्रियो मे साक्षरता की दर और भो कम पायो जाती 
है । गहरो की वनिस्वत गाँवों मे सास्॒रता की दशा ज्यादा खराब हैं भौर गाँवों मे 
पुरुषों की तुलता में स्त्रियों में साक्षरता को दशा मधिक दक्तोय है। राजहथान में 
ग्रामोए स्त्रियों मे साक्षरता की दर 98 में 5:5%£ रही, जो मारत में सबसे नौछी 
थी। इससे राजस्थान के देहातो मे स्त्रियों में सामाजिक पिछड़े पन वो दशा का मंतु< 
मान लगाया जा सकता है । 


भारत में ज-म के संमद जीने को अरत्याश? (8579०८७07 ० तट 8 छा॥ी) 

मारत में जन्म के समय जीने को प्रत्याशा 986 भें 57 वर्ष हो गयी थी ॥ 
भव एक श्रौद्तत मारतवासी पहले को तुलना मे झधिक वर्ष तक जीता है। यह प्राथिक 
विश्ास का सूचक तथा देश की प्रगति का प्रतीक माना जा सकता है। लेकित 
यहाँ भी चीव व श्री लंका हमसे काफी भागे निकल गये हैं॥ चीन में यह 69 वर्ष 
दे श्रीचका में 70 वर्ष हो गयी है । सामाजिक सेवाग्नो के विरतार व साद्यान्तों के 
लिए दी जाने दाली झ्राधपिक सहायता ने इस दशा मे काफी मदद की है 4 


भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति व श्ाथिक विकास 


मारत में 97] की जनगणना के अनुसार कुल जतसस्या का 99:% 
शहरों मं निवास करता या झोर शेष 80 % ग्रवों मे बसा हुप्ला था 98] में 
शहरी जतमस्या चनुपात 233% हो गया है। इस प्रकार गाज भी 767% 
झ्राबादी यामीण क्षेत्रों मे निवास करती है । 

इतप्त प्रकार मारत मे शहरीरूरण की दशा में दुछ प्रगति हुई। 98 मे 
23 3 प्रतिशद जनसहय। शहरो में बस्तो हुई यो | चभ्डीगढ पे पह प्रनुषात 936 % 
तया भझदणाचल प्रदेश मे 66% था ॥ 


या 


]98] की जनगणना के अनुसार 2 नगरों को जनसर्या 0 लाख से 
ऊपर हो गई थी ।! इनमे कलकत्त की जगसरूया 9]'9 लाख, बम्बई की 82'4 
लाख, दिल्ली की 573 लाख तथा जयपुर की 0*0 लाख थी। इन 2 नगरो की 
कूल जनसर्या (मद्रास, बगलौर, हैदराबाद, भ्रहमदावबाद, कानपुर, पुरा, नागपुर व 
लखनऊ सहित) 4*6 करोड व्यक्ति यी, जी मारत बी कुल जनसर्या वा 6% 
थी। महानगरो में ग्रावास, जल-सप्लाई, सफाइ ग्रादि को समस्यामो के निरन्तर 
बहने के कारण भारतीय नियोजन मे शहरी-पक्ष पर अधिक ध्यात देना आवश्यव 
हो गया है | प्रोफेसर के सुन्दरम का भी मत है कि 200। मे शहरी जनसख्या वा 
अनुपात 3'5% हो जायेगा । शहरो की जनसस्या 98] में 6'5 बरोड से 
वटकर 200। भे 33 करोड व्यक्ति हो जायेगी (दुगुनी)। भतः भविष्य मे शहरी 
नियोजन पर विशेष रूप से ध्यान देता होगा । 


भारत में भम-शक्ति व इसका व्यावसायिक वितरण 

प्रत्येक देश के ग्राधिक विकास पर वहाँ की श्रम-शक्ति का बडा प्रमाव पडता 
है | भ्रम-शक्ति मे रोजगार प्राप्त व्यक्ति तथा वर्ष मर बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति 
शामिल माने जाते है | श्रम-शक्ति देश की कुल जनसख्या का एक भश होती है | इस 
अश की काम में माग लेने की दर (५४०४८ ए&7००9277ण १86) कहते हैं जिस 
पर जनसख्या की वृद्धि-दर, झाथिक-सामाजिक व _भ्रन्य॑ परिस्थितियों का निरन्तर 
प्रमाव पडता रहता है। 98] में श्रमिको का अनुपात कुल जनसख्या का 34% 
पाया गया था । 

सातवी परचवर्षीय योजना के प्रारूप मे बतलाया गया है कि मारत मे मार्च 
989 में 5 बे व भ्रधिक झायु के श्रमिक 30'5 करोड ये, जो मार्च 990 में 
34 5 करोड हो जायेगे। इस प्रकार इस समूह मे श्रम-शक्ति मे वापिक वृद्धि-दर 
2 46% भाकी गयी है । इन प्रनुम्गनो के लिए राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे के 32वें दौर 
(१977-78) से प्राप्त की गयी काम में भाग लेने की दरो का उपयोग किया 
गया है । 

भारत में वर्तमान समय में श्रम-शक्ति मे वाधिक वृद्धि-दर 80 लाख 
व्यक्ति मानी जा सकती है। झ्रामामी वर्षों मे इसके | करोड सालाना होते की 
सम्नावना है । 

984 की जनगणाना में मुख्य श्रमिकों (प्राआ ४0४८5) व सीमास्त 
श्रम्चिन्नो (णशह्तार्श क्रणो८७) के सम्बन्ध मे झाँकड़े एकन्न किये गये थे। मुस्य 
अमिर उनको माना गया जिन्होंने वर्ष से 83 दिन झयवा 6 महोने या इससे प्रधिक 


].. अधाञराएवे 00096 ० 24, 988-89, एए 48-50, (वश 
567एा०८5 ॥.शा८0, (397९०, 988) 


#४.॥ 


भवधि के लिए किसी प्रायिक दृष्टि से उत्तादन क्षिया से जाग लिया। सोमान्त शमिक 
उनको साना गया जिन्होंने 83 दिन या 6 महोते से कम स्रवधि के लिए काम क्या, 
भर्यात्‌ जिन्‍्हनि वर्ष के ग्रधिकाश माग तक उस क्रिया में भाग नहों लिया । 


मुख्य भमिकों (000 5०एऐ८८५) का कुल शनसस्या मे प्रनुपात 


(प्रतिशत) 
977] 33 
498॥ उकन्च 


98] की जनगझाना के ऑक्डो के अनुसार देश में मुख्य श्रमिक (एशाय 
%ऋ0०६८५) 22 2> करोड तथा सीमान्त श्रमिक 2'2] करोड थे। इस प्रकार कुल 
अशमिक 24 46 करोड व्यक्ति थे बिवम 9 73 करोड़ ग्रामीण व 4773 करोड 
शहरी थे एव 8*40 करोड पुरुष व 6:36 करोड स्त्रियाँ थी । 


जै कृष्णमूतरि क झनुसार सशोधित मुख्य क्रिया (सौमात्त श्रमिकों सद्दित) को 
जने पर काम में भांग लेने की क्रूड दर (98! को जनगणाना मे झाधार पर) ग्रामौरा 
पुरुषों के लिए 94%, ग्रामीण महिलाग्रो के लिए 23%, शहरी पुरुषों के लिए 49% 
तथा शहरी महिलाझो के 7टए 89 रही | इस प्रकार महिलाए पुर्पों वी तुलना भ 
श्रम-शक्ति म कमर मांग लेती हैं तथा गादो को अझप्रेश्षा शहरी महिलाएं श्रम में कम 
मात्रा म भाग लती हैं । 

विकसित देशों म कार्यशीत आयु (फणा/फट्ट 88०) म जनमसस्या कुंत 
जनसख्या के अनुपात के रूप भे विकाम्रप्नील देशो की ठुत़दा में ऊँची पायी जाती ह। 
झ्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समान परिभाषा लेते घर 7985 में मारत में कार्यशील जन 
समस्या (5-64 वर्ष के ग्रायु समूह म) कुल जनमख्या का 56" झ्राँती गयी थीं, 
ज॑बरकि जापान म यह 68 प्रतिशत, यू के मे 65 प्रतिशत तथा फेंडरल रिपस्लिक 
ऑफ जर्मनी म 70*, थी ।। 

अब हम श्रम-शक्ति के व्यावमायिक था पेणवार वितरण का अध्ययन करता 
है । श्रमिक का विभिनत व्यवत्तायों या पेशो के अनुसार विवरण इसका व्यावसायिक 
बितररा कहलाता है | वित्िन व्यवसाया को घाय तीन श्षे शियों भर विभाजित किया 
जाता है । 

] प्राथमिक क्षेत्र (शणथाओ 5ल्‍००7)--इसम हूँंपषि पशु-पालत, वेल, 
मद्धरी-पालन, गिक्रार करदा सुधा बागात कौ क्रियाएँ शामिल होती हैं। इनम प्राय 
खत किया (॥०0१8) शामिल नहीं होती (जेंसे डा वी के झार दो राव के 
प्रनुमार) ! ज कैब केन्द्रीय सान्यिक्षीय सगठने (८ $ 0) बनते को नी प्राथमिक 
क्षेत्र मे ज्वामित करता है । 
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2 द्वितीवक छोत्र (5९८ण०॥१७७ 58८०7)--इसम सनन व पत्वर निरासना 
घरेपू उद्योग. प्रन्य विनिर्माण उद्योग तथा निर्माए (0०एफऋराएला०ग) के गार्य 
गामिल होते हैं । 

3 तुतोयक क्षेत्र (९0०7) 5८८७४)--इसके ग्रस्तमेत ब्यापार-न्यय्माय 
परियहन, सग्रह व सचार तथा सार्वजनिक प्रशासन सुरक्षा व प्रन्य प्रतार की सेवाएँ 
प्राती हैं। ग्राथिक विक्रास वे साथ इस क्षेत्र बा ग्रपक्षाइत भ्रधिक तेजी से विक्राम 
होता है । 

कोलिन बचाए व साइमन वयूजनटस द्ादि विद्वाता त श्रमन्‍-मक्ति के याव- 
सायिर वितरण जा पअध्ययत करते यह निकर्ष निवाता है कि ग्राथिता विकास के 
फ्वस्यत्प प्राथमिक क्षत्र में श्रम-पक्ति का प्रतिशत घटता है, द्वितीयक क्षत्र में यह 
बटता है सा तृतीय क्षत्र म यह ग्रौर भी तज गति से बटता है । 

कार्यजील हनसरवा त] विल्निन्न क्षत्रा म वितरगा विभिन्न देशां मे श्तगन 
प्रतग पाया जाता है। इसका ग्रनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता ह३ 


980 में श्रम-शक्ति का व्यावध्तायिक विवरण (प्रतिशत से) 


8 न मा मम न नमन 
क््पि उद्योग सेवाएँ बुल 


भारत 70 3 7 ]00 
जापान 34 55 ]00 
सयुक्त राज्य प्रमेरिका 3 3 66 ]00 








इस प्रगार विवमित दश्ों में श्रम-मक्ति का अधित अन्न सेवाग्ों वे क्षेत्र में 
पाया जाता है । ध्यान देने वी बात है कि मारत में श्रम-शक्ति या 70% हृषि में 
सबग्न है, जबकि अमेरिका मे यह लगभग 3% ही है । 

'मारत में श्रमिको का व्यावस्तायिक वितरणा 90]-95] के! 50 वर्षो मे 
इस प्रकार रहा । 

90। में कृषक वे सेतिहर मजदूरों का कुल श्रमितरों मे 67:5% अन्न था 
जो 95] में 69'7% हो गया । पशु-पालन, वन, मछली, शिक्रार, बागान झ्ादि 
में यह 42%6 से घटकर 24%, खनन व विनिर्माण में :8% से घटकर 96% 
तथा व्यापार, निर्माण व परिवहन, आदि में 6:5% से बढ़कर 8-3% हो 
गया। इस प्रकार 90।-5 की थवधि मे हृपथको व खेतिहर मजदूरों का अनुपात 
कुल श्रमित्रों मे वढा, खनन व विनिर्माण से यह घटा तथा व्यापार, निर्माण व 
परिवहन में धोढा बढा । 
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निम्न तातिका मे श्रमिकों का व्यावसायिक वर्गोकरण 97] 4 98 के 











लिए बर्गापा गया हैं :-- (प्रतिशत मे) 
हनन पअकिलन 3 3-2 कद वी ला ड 38» 3. 2>मनक मी 3. >.मल 2३/:0-ववडक 23 अमन बन 
आधिक क्रिया 9्गा १98] 
(।) क्ृपक 43'ब 44*6%) 
(2) लेविहर मजदूर 263 249 हु 
(3) पशुघन, वन, सछनी वगरा शव 23 ) 
(4) खनत व पत्थर निकालना 05 06१ 
(5) विनिर्माण (घरेलू + भन्य) 9-5 ॥3 | 
(6) निर्माण (एगाडाए८007) छः ] ही 
(7) व्यापार व वासिज्य 5-6 62) 
(8) संग्रह, परिवहन व सचार श्न्व ड््य ४३ 
(8) अन्य सेवाएं 87 88 ) 
00 0 00 0 
(क) प्राथमिक क्षेत्र (]+-2+ 3) फट 68 8 
ईख) विनीयक क्षेत्र (4+ 5 + 6) 80 8355 
(ग) तृतीयक क्षेत्र 7+8-+-9) ]67 ॥777 
]090 0 00"0 





].. छेश्डाए डााडत65. रिटांभाएह १० तट एताशा छट०ण070७५, ४०. ॥, 
पृष्रपा3, #ए डण्डां, 986 (जाए, छ0जा599), श्ऑॉ८ट 9 


34 


तालिका से स्पष्ट होता है वि 97 में प्राथमिक क्षेत्र में श्वमिकोंका 
72 % ब्रश लगा हुप्रा था जो 98! में घटकर 68 8% पर प्रा गया। द्वितीयक 
क्षेत्र म यह :2% से बढ़कर 3"5% तथा तृतीयक या सेवानक्षेत्र मे ! 67% से 
बढ्बर 7 7% हो गया ! 

इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र में श्रम-शक्ति दा श्रश लगभग 33% घटा है 
शव बदले मे द्वितीयक क्षेत्र में यह 2 3% तथा सेवा-क्षेत्र मे % बढा है । 

शृष्णमूर्ति का मी यही मत है कि भारत के भ्रधिकांश मागो में पिछले दशय 
(97-8) में श्रप्र-शक्ति का कृषि से अन्य क्षेत्रों म कुछ पझन्तरण हुमा है। इम 
निष्कर्ष की पुष्टि एत- एस एस व सेन्सस दोनों के श्रॉक्डो से होती है। उनकी यह 
भी कहना है कि यह प्रवृत्ति पिछले दशर में अधिक स्पष्ट हुई है। हो सकता है यह 
बाफी लम्बी प्रवधि से चलोंझा रही हो। लेकिन सम्मव है तुलतीय ग्रॉकडों के 
सिरीज के झ्रमाव में यह छिपी रह गई हो। इस प्रकार 98] भें १हली बार 
व्यावसायिक वितरणा में एक नया व प्रनुकूल मोड प्राया है जिसके श्नुसार कृषि में 
श्रम-शक्ति का प्नुपात 3 से 4 प्रतिशत तक कम हुप्ना है। डॉ वी. के भार. दी. 
राब ने भी अपनी पुस्तक : 780:4/5 ?रकध०7व 7700706 : /950-980 मे इत 
परिवर्देनों की पुष्टि की है। 

965-80 की अवधि में श्रम-शक्ति म॒ कृषि का अ्रश कई झ्ल्प-विकसित 


विकासशील दशो मे घटा है. कुछ देशों की स्थिति निम्न तालिका में दर्मायो 
गगी है ।? 





श्रम-शक्ति में कृषि का श्रंश (प्रतिशत में) 

अल हवा अमन ८म मिल अ किकर 22 :8 : 4308 297 5:22: कट यरनक >पविज 2 बम 05% :2फ लेक 
देश 965 980 परिवर्तत 

] बंगला देश 84 75 (--) 9 
2 पाढिस्तान 60 55 (--) 5 
3. मारत के 70 (>>) 3 





तालिया से पता लगता है कि 965-80 वी अवधि में भारत व उसके 


पड़ोसी देशो में कृर्पि में श्रम-शक्ति का अनुपात घटा है, हालाकि भारत व बगला देंश 
में आज भी यह वाफी ऊँचा बना हुआ है । 


98 मे राज्यों से ध्रम्-शक्ति का व्यावसाधिक वितरण-- 
विभिन्न शज्यो म श्रोौद्योगिक श्रे खियो के अनुसार श्रम-शक्ति का वितरण 
काफी ग्रसमान पाये जाता है । उदाहरण के लिए, 7987 मे विहार मं कुल श्रमिकों 
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में 43*6% दृषक तथा 35:5% खेतिहर मजदूर थे। इस प्रकार 79“*; कृपि मे 
सलब्न थे। यह प्रतिशत सर्वाधिक था । 
राजस्थान में श्रम-शक्ति का वितरण इस प्रकार रहा-- 


(प्रतिशत) 
कृपक सेतिहर मजदूर घरैलू उद्योग झन्य 
(विनिर्माण, 
प्रोसेस्िंग, सेवा 
व मरम्मत) 
6] 6 फ््उ 33 थ78 


इस प्रकार राजस्थान मे 69% श्रमिक कृषि मे सलग्न पाये गये, जबकि 
]97] में इसमे 74% लगे हुए थे । 

प्राज मी मारत में श्रम-शक्ति का व्यावद्धायिक्त वितरण काफी असन्तुद्तित 
बे प्रतिकूल विस्म का है। यहां प्राथमिक क्षेत्र मे सबसे अधित्र लोग लगे हुए है, 
जहा देशों में तृतीयक क्षेत्र मे श्रस-थक्ति का पग्रधिकर अ्रश पाया 
जाता है । 

भाधिक विक्रास के साय-साथ गह देखा गया है कि गेर-हृषि व्यवस्ताय से 
श्रम-शक्ति का प्रतिशत बढ़ता जाता है गौर फलस्वरूप कृषि पर जनसरया का दबाव 
भ्रठता जाता है। बड़े पैमाने की यनत्नीज्त खेती का प्रयोग होते से विकछ्तित देशों मे 
कृषि मे कम श्रम-शक्ति पापी जाती है । मारत भमी तक झौद्योगीकरण की दिशा से 
सत्तोपजनक प्रगति नहीं कर पाया है।॥ इसलिए कृषि मं झ्धिक लोग लगे हुए है । 
प्रव प्रश्न उठता है कि इस दोपपूर्श व्यावसायिक वितरण को कंसे ठीक क्या 
जाय | 

भ्राधुनिक ढय के कुटीर व लघु उद्योगों के विकांस की धावश्यवता--इसके 
लिए ग्रषिकाश प्रयंशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि देश में छोटे व मब्यम पैमाने के 
उद्योगो का विस्तार किया जाता चाहिएं। ये उद्योग गाँवो मे स्थापित हो। के 
प्राधुनिक पद्धति पर विद्युत का प्रयोग करके चलाए जाए। इनमे अधिक श्रसमिक्रो 
को खपाया जा सकेगा। पाश्चात्य देशों का पूजी-पहत ओद्योगीकरण हमारे यहाँ 
उपयोगी नही होगा; क्योकि बड़े पैमाने के उद्योगो का विस्तार करके विशाल श्रम- 
शक्ति को काम देना कठिन है। इसलिए हमे शहरो में उद्योगों के केन्द्रीयकरण की 
प्रवृत्ति को प्रो.पाहित नही करना है। देश को सम्पन्न बनाने के लिए हमे विकेन्द्त 
यह पर आधारित पाघुनिक ढग के लघु व कुटीर उद्योगों का विकास करना 
चाहिए । 
क्या जनसंख्या को कृषि से गर-कृषि व्यवस्तायों में ले जाना सम्भव होगा ? 

जनसख्या के व्यावसायिक वितरण को ठौक करने के सम्बन्ध में प्राय' यह 
कहां जाता है कि ऐसा करने के लिए लोगो को कृषि से हटाकर ग्रेर-कृषि व्यवसायो 
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मे ले जाना होगा । लेकित मारतीय परिस्थिति में यह छुकाव व्यावहारिक नहीं 
लगता है | डॉ बी के प्रार- वो. राव का मत है कि भविष्य मे कृषि से लोगो को 
हटाने की बजाथ इसमे हो श्रधिक लोगों के लिए रोजग/र को व्यवस्था करनी होगी । 
इस प्रकार उन्होंने लोगो को कृषि से हटाकर श्रन्यत्र ले जाने की प्रचलित धारणा को 
गलत घिद्ध किया है योजना श्रायोग के पूर्व सदस्य डॉ ए. एम पुत्रों ने मी एक 
श्रध्यवत से यह स्वीकार क्षिया या कि कृषि से लोगो फो हठाने फी बजाय इसमे हो 
अधिक लोगो के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी । 


यह निष्कर्प काफी सरल प्रतीत होता है, लकिन इसके व्यावहारिक पह्‌वू 
पर पब्रधिक ध्यान देने की प्रावश्यकता है । प्रतिवर्ष जनसस्या व श्रम-शक्ति के बढ़ने 
के कारण हमे यही रास्ता प्रपताना होगा । भविष्य में भी कृषि म काफी लोगो वो 
रोजगार देना होग। । मारत म पृ"जीवादी यन्त्रीकृत खती उपयुक्त नहीं होगी । यहाँ 
भू-जोतो पर सीमा-निर्धारण वरना मी झ्रावश्यक है। प्रति हैक्ठेयर अधित श्रमिक 
खाद पानी ग्रादि देकर गहन खेती करनी होगी। पशु-पालन मछली-उद्योग, बागवानी, 
रेशम के कीड़े पालता मवुमक्वी-पालन, मुर्गी-पालन आदि कृषि के सहायक कार्य भी 
विकसित करने होगे । छू पगत क्षेत्र में ही लोगों के लिए प्रधिक रोजगार की सम्भा- 
बन देना भावी झ्राथिक विकास को योजना के लिए एक चुनौती के समान है । 


डॉ राव ने परिवार नियोजन के द्वारा जन्म-दर धटाकर जनसरया की इृद्धि 
को निय-्त्रित करने का भी समर्थन किया है। विकसित देशो में श्रम-शक्ति का भ्रधिक 
ग्रश येवा-ज्षेत्रो में त्रगा हुम्मा होता है। उदाहरण के लिए 980 में जापान में 
55% श्रमिक सेवान्क्षेत्र मे कार्यरत थे तथा धमेरिका मे इस क्षेत्र मे 66% श्रमिक लगे 
हुए थे । मारत में निकट भविष्य में श्रम को कृषि से विभनिरभित माल बनाने वाले 
उद्योगों की ओर ले जाने की बजाय निस्त आथिक क्रिपाश्रो बी ग्रोर ले जाता होगा, 
जैसे शहरी व्यापार व सेवा, अस्गढित वककंशाप, परिवहन, व्यक्तिगत पेशेवर व 
सामाजिक सेवाएँ, (सेवा-क्रेन्द्र पट्रोल-पम्प, होढल, दर्जी, नाई, घोबी व बढई की 
दूकानें, टैक्सी की सेवाएं, लाइब्रे री) आदि । स्मरदा रहे कि ये सभी कार्य तृतीयक 
क्षेत्र (८089५ ५००००) मे आते हैं। श्रत भारत मे प्रायप्तिक, द्वितीवषक एवं तृतोपषक 
सभी क्षेत्रो के श्रनुसार रोजगार के भ्रवसर बढाने होगे । आानुपातिक दृष्टि से प्राथमिक 
क्षेत्र की सर्वोपरिता कुछ सीमा तक भले ही कम की जा सके, लेकिन फिलहाल इसमे 
विकसित देशो की भाँति कोई क्रान्तिकारी व तीब्र परिवतेन वर सकता सुगम नहीं 
है, बयोकि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष श्रम-शक्ति तेजी से बढ रही है। जैसा कि पहले 
बताया जा चुका है। के. सुन्दरम्‌ के श्रनुसार 990 के दशक में भारत से श्रम- 
शक्ति में सालाना इद्धि लगभग करोड होने लग जायेगी जिसके लिए रोजगार की 
समुचित व्यवस्था करना कठिन हो जायगा । 


भारत में जनसंख्या को समस्या कार स्दरूप 
(पच्ाणल ण शिर ए0फशैभाण्य 706 पापराशे 

एक देश मे जनसरूया क्री समस्या के कई पहलू हो सक्ते हैं जंसे वहा 
जनाधिक्य या जनामाव हो सकता है | वुल जनसत्या में बच्चो व बूढ़ों का प्रतिशत 
प्रधिक हो सकता है जिससे योडे से कमाने वालो पर ग्याधिर मार वढ़ जाता है एव 
धुछयों व स्त्रियों के प्नुपात में प्रत्तर ब्रा सकता है। भारत में भ्राश्चिवत्रा का भार 
क ही ऊँच है। एक व्यक्ति कमत। है तथा कई व्यक्ति उसकी कमाई पर प्राश्रित 
रहते हैं। 

.  १ सस्यात्मक पहलू-लेक्नि जब कमी “जनसख्या की समस्या" का उल्लेख 
किया जाता है तो प्राय इसके सस्पात्मक पहलू ((९ए०४॥99० 3578८) पर हो 
ग्रधिक्क ओर दिया जाता है। 97] मे भारत की जनसस्या लगमंग 54 8 करोड 
घी। 98] की जनगणना के अनुसार यह 68*5 करोड (प्रसम व जम्मू-कश्मीर 
महित) श्राकी गई है | के सुन्दरम ने इस अक को तयोचा माता है और वाल्तविश्न 
अड् !'ह करोड बढाकर 70 3 करोड कर दिया है। यह कह जाता है कि भारत मे 
जन्मदर ऊँची है झोर मृत्यु-दर घट रही है शिससे जनसख्या प्रतिवर्ष लगभग "6 
करोड व्यक्तियों की रफ्तार से बढ रही है । इससे प्रति व्यक्ति खाद्याननो की उपलब्धि 
रोजगार के अवसरों रहन-सहत के स्तर, प्रति व्यक्ति श्रायः उपभोग्य वस्तुप्तो की 
कीमतों, मकानों त्री सुविधा, शिक्षा के ग्रवतर चिकित्सा व स्वास्थ्य की सुविधाओं 
आदि पर काफी विपरीत प्रमाव पडता है $ डा आशीष बोस के झनुमार घनतत्या 
का तीन बातों से गहरा सम्बन्ध है, यथा, रिग्रशाणाा67॥ (पर्यावरण), हिएटापट१ 
(ऊर्ना) तथा टेणए/०97064 (रोजगार)। भारत में जनप्र्परा की समस्या का 
स्पष्टीकरण निम्नलिखित रूप मे किया जा सकता है : 

यह तो सर्वेविदित है कि हमारे देश मे भोजन वस्त्र, मकान, शिक्षाव 
चित्त्सा श्रादि को दृष्टि से उपभोग का स्तर वहुद नीचा है । कापी लोग श्राघे भूखे 
रहने हैं तथा ये प्र्व॑नर्न ग्रवस्था मे जीवन जितत्ते हैं। गाँवों मे मकानों की दशा बहुत 
खरात है। शहरो मे गन्दी बस्तियो की समस्या बहुत उग्र रूप धप्रण किये हुय है । 
स्कूल जाने वाले बच्चो को सख्या तेजी से बढ रहो है। भ्रत वास्तवित् रूप से 
जनसर्या की समस्या गरीबी को समस्या हो है। जतमल्या की समस्या का अमिप्राय 
लोगो के जीवन-त्तर को ऊँचा वरना है भौर इस सम्ब'घ मे जनसस्या पर नियन्त्रण 
स्थापित किया जाना चाहिए | हम जनसंख्या की दृष्टि से इतनी तेज गति से प्रागे 
बड़ रहे हैं कि प्रगति व परिवर्तन] के बावजूद हम ग्राथिक दुष्टि से एक ही जगह पर 
ठहरे हुए हैं । जतसछ्या की वृद्धि के कारण आर्थिक विवास के लाम झाम आदमी 
त्तक नहीं पहुंच पाते ; इस तथ्य को देशवासी जितनी जसदी व जितनी ग्रच्छी तरह 

से समर लें उसी म उनका कल्याण है । 
2 ग्रुणात्मक पहलू--बहुघा जनसस्या के ग्रुणात्मक पहलू (९०४॥७0ए० 

357८०) पर मी जोर दिया जाता है और कहा जाता है कि लोग स्वस्थ बुद्धितान/ 


६ ६० ॥ 


सम्य व सुमस्कृत बने । सच पूछ! जाय तो सख्यात्मक पहलू पर इसलिए जोर दिया 
जाता है कि जनमख्या वा गुशात्मत पहलू भी सुधारा जा सके | अत” इनमे परस्पर 
कोई विरोध नही है । 
क्‍या भारत में जनाधिक्य है ? (5$ [व ०श९-००%ए३८१ १) 

अ्रथंशास्त्रियो मे प्राय इस विपय पर विवाद पाया जाता है कि मारत मं 
जनाधिक्य है भ्रथवा नही | एक वर्ग तो यह मानता है कि मारत मे व्याप्त निर्धमता 
बेरोजगारी, खाद्यान्नों का अभाव व नीचा जीवन-स्तर पग्रादि को देखते हुए दश में 
निश्चित रूप से जनाविक्य है और इसका मुकाबला देशव्यायी परिवार नियोजन को 
अपनाकर किया जाना चाहिए । दूसरा वर्ग, जिसमे मुख्यतः साम्यवादी या मावसंवादी 
विच, रव रा वाले व्यक्ति शामिल हैं यह मानता है कि समस्या मूलत. कम उत्पादन 
ब अ्रसमान वितरण की है, जनाधिक्य की नहीं । इनके अनुसार सामाजिक-प्रोथित्र 
परिवर्तन करके जनसख्या की समस्या का सन्तोषजनक हल निकाला जा सकता है। 

यह तो स्वीकार करना होगा कि भारत मं आधथिक समस्या उत्पादन बढाने 
तथा वितरण को सुधारने की है। लेकिन प्रश्न यह है कि बया 98] में 68 52 


करोड़ जनसंख्या अ्यदा 989 मे लगमंग 82 करोड जनसख्या झावश्यक्ता 
से प्रधिक मानी जायगी ? 


उत्तर में यह कहा जा राकता है कि भारत में मिश्चित रूप से जनाधिवय को 
स्तति है। इमके लिए निम्न प्रमाण दिये जा सकते हैं-- 

] भाल्यस के झ्नुसार देश मे ऊँची जम्म-दर, ऊँचो मृस्यु-दर व प्राइृतिक 
प्रक्रोपो का पाया जाना जमाधिक्य को स्थिति को प्रकट करता है। भारत में पिछले 
वर्षों मे जन्म-दर कुछ कम हुई है, लेकिन झ्राज भी यह्‌ लगभग 33-34 प्रति हजार 
है जो काफ़ी ऊँची है । इसे निकट भविष्य मे 25 प्रति हजार तक लाते में काफ़ी 
प्रयाप करना होगा। इसी प्रकार हमारे देश मे मृत्यु-दर भ्रय विकशित देशों की 
तुलना मे कुद्ध ऊंची है। भारत में प्रकाल, बीमारी, वाढ़ व अन्य प्राकृतिक प्रक्ोपो से 
भी जान-माल की काफी हानि होती रहती है । ग्राजकल दुर्घटनाओ समठित हिंसा, 
एवं कानून व व्यवस्था की विगडढत्ती स्थिति के कारण भी झखबारो मे लोगो के मरने 
की रिपोर्ट काफी बढ रही है । ऐसा प्रतीत होने लगा है कि भारत मे जनसख्या की 
अवन्ध-यवस्था (770043800780/ ०४ 90एफ7३(४०४) यडचडा गई है । ब्रत साल्यस 
के पिद्वान्त के अनुमार मारत व चीन ज॑से देशों मे जनाधिव्य की स्थिति निस्सदेह 
विद्यमान है । 

2. मारतदासियो का जीवन-स्तर नौचा है--भारत की प्रति व्यक्ति 57 
(सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति) 986 में 290 डालर थी, जबकि सयुकत राज्य अमेरिका 


में यह 77,480 डालर थी। इस प्रकार आय का यह भारी अन्तर भारत मे निम्न 
जीवन-स्तर का सूचक है । 


उप 


आरी मात्रा मे ग्रायात करना पडा है ताकि देश में इनके मूल्यों को स्थिर रखा जा 
सके तथा इनकी उपलब्धि प्धिक तियमित को जा सके । 


4. बेरोजगारी को दशा--भारत मे बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की दशा 
जनाधिकय का ज्वलन्त प्रमाण है । योजनाप्रो मे रोजगार बढा है, लेकिन साथ मे 
वरोजगारी भी बढ़ी है। राष्ट्रीय सेम्पल सर्दे के 38 ये दोरे के शभ्राघार पर मार्च, 
989 में (सामान्य स्टेट्स या स्थिति के प्रनुत्तार) 5 वर्ष व अधिक प्रायू-समूह से 


बेरोजगार व्यक्तियों की सबया 92 साख पायो गयो है। सामान्य स्टेट्स (05० 
&7805) में काम की स्थिति 365 दिन की श्रवधि के लिये देखो जातो है. अर्थात्‌ 


इसमे स्थायी रूप से या वर्ष भर बेरोजगार रहने वालों को सख्या भातो है। 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मारत मे वर्तमान समय म जनाधिक्य 
की स्थिति विद्यमान है । लक्षिन इसका समाघान केवल जनसरया पर नियस्नश 
स्थापित करता ही नहीं है, वल्कि देश का आधिक विकास करना मी है, जिसके लिए 
देश में काफी सम्मावनाएं विद्यमान हैं । अत हमे दोनो पक्षो पर एक साथ प्रमाव- 
पूणों तरीके से काम करना चाहिए । 

प्रव हम मारत मं परिवार-नियोजन तथ। जतसस्या-दीति के विभिन्न पहलुग्रो 
पर प्रकाज्न डालेंगे । 


भारत में परिवार-नियोजन 
(एशल्‍णा5 एात्रएएं ०४ ॥7 [080॥9) 


पिछले कई वर्षों से परिवार नियोजन काफी चर्चा का विषय रहा है। यह 
जनयगर्या को तियन्तित करने का एक महत्वपूर्णो कार्यक्रम माना जाता है । हाल के 
वर्षों मे परिवार नियोजन के सदेश में एक परिवार में बच्चो की जनसख्या को दो 
तक सीमित करने पर बल दिया जावे लगा है सम्मव है हमे मी चीन को भाति 
“एक बच्चे” (07८ ८॥!0) के नॉमें पर शीघ्र ही ग्राना पडे । 


आजकल एक स्त्री के दो से ज्यादा सनन्‍्तान होना ' भ्रविवेकपूर्ण मातृत्व" 
(ए्राए्न०श0्का प्राशञश्णा३9) फा सूचक माना जाता है । इसका अर्थ यह है कि 
माता-पिता अपनी सन्तान व परिवार के सदस्यो के सम्बन्ध में आवश्यक समकदारी 
से काम नही ले रहे हैं। परिवार-नियोजन मे दो बातें होती हैं--() एक दम्पत्ति 
के परिवार को दो बच्चो तक सीमित करना, तथा (2) दो बच्चो के सन्‍्तानोत्पत्ति 
काल के बीच मे पर्याप्त फासला रखना (छा०फुश 5फ००ागष्ट) | जैसा कि ऊपर कहा 
गया है ग्राजक्ल परिवार नियोजन मे * केदल दो' पर बल दिया जाने लगा है। 
इसलिए “हम दो हमारे दो" तया * पहला बच्चा झभो नहों, दूसरा बच्चा जल्दा 
नहीं, तोसरा बच्चा कमी नहों,” “दो में शान्ति, तोद मे क्रान्ति” आदि नारे सुनन 
को मिलते हैं। रा 
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हमारे देश मे भी परिवार-नियोजन के प्रवल व कट्टर समर्थक “'प्रत्येक 
सम्पत्ति के केवल एक सन्‍्तात” की चर्चा करने लगें हैं, द्वालांकि इसंके प्रचार में 
प्रमी पर्याप्त तेजी नहीं आ पाई है ! इस प्रकार परिवार-नियोजन एक परिवार से 
सदस्यों की सख्या को इस श्रकार से सीमित करता है कि वह परिदार प्रोधिक व 
शारीरिक दृष्टि से सुखी रह सके । 

938 में बेताजी सुभाषच्रद्ध वास न अखिल भारतीय काँग्रेस के प्रध्यक्ष 
पद से माषण देते हुए मारत में परिवार-नियोजन कार्यक्रम अपनाये जाने का समर्थन 
किया था। मोर सम्तिति ने श्रपतों ।946 की रिपोर्ट मे जन्म-दर को नियन्त्रित करने 
के लिए परिवार-नियौजन की झ्ावश्यकता स्वीकार कौ थी ६ लेकिन उन्होने धन्तति> 
मिग्रह के कृत्रिम साधनों का समर्थन नहौ किया था । भारत के सभी प्रधानमब्त्रियो 
मे अपने भापणो में परिवार-नियोजन की भावश्यकता पर सदैव जोर दिया है । आज 
कन राज॑तीतिज्ञ परिवार-नियोजन मे स्वेच्छा? की मावनो पर प्रधिक जोर देने लगे 
है। 20 यूत्री ग्राथिक कार्यत्रप मे भी परिवार-नियोजन पर ध्यान केन्द्रित किया 
गया है । प्रधानमस्त्रों श्री राजीव गाधी ने मी जतसर्या को बृद्धि को भारत वी 
प्रमुख समस्या माना है तथा देश के प्रायिक विकास के लिए परिवार-नियोजन कार्य- 
क्रम को सर्वोच्च स्थान दिया है । 


इस प्रकार हारत में स्वय सरकार ने परियार-नियो जन झ्रान्दोलन मे दंचि 
ली है भ्रोर इसका सामाजिक ग्रथवा घामिक सस्याप्रो द्वारा विरोध नही हुभा है। 
विश्व में भन्यत्र यह एक व्यक्तिगत कार्य माना गया है, लेकिन भारत में यह एक 
सामूहिक व राष्ट्रीय जब-प्रान्दोलद के रूप में चलाग्रा ग्यया है । 


मारत में परिवार-नियोजन की पशायश्यक्ता के सम्बन्ध से प्तो कोइ दो मत 
नहीं हैं लेकित साध॑नो के सम्बन्ध मे अवश्य मतभेद प्राये जाते हैं । कुल लोग प्रात्म- 
संयम पर ग्रपिक बल देते हैं श्रौर सतति निग्रह के कृत्रिम साधनों के उपयोग को 
प्रतेतिक अथवा अनावश्यक मातते हैं । हम थंहाँ इस सम्बन्ध भ किसी प्रकार के 
विवाद मे न पडकर इतना ही कहना चाहेंगे कि इस विपय में कोरा सैद्धान्तिक 
दृष्टिकोण अपनाना हितकर नही होगा । प्रमुख धादश्यकता जम्म-दर कम करने की 
है। इसके लिए सयम देर से शादी सत्ति-निग्रह के इतिम साधन झ्ादि समी को 
व्यक्तिगत पप्तन्द के झनुसार अपनाया जा सकता है। कृत्रिम साधनों म॑ रासायनिक 
((४6णा८थ) यात्रिक ()४८८॥७१०८४) एव ज॑विक (90008०/) सभी विधियों 
का प्रयोग किया जा सकता है। स्त्रियों के लिए सन्तानोत्पत्ति वन्‍्द करत का झ्ॉप- 
रेशन (प7८८४०पाए) (झ्राजउल्ल दूरदीन से नसदन्दी) एवं पुरुषों के लिए नसवन्दी 
झापरेघन (५३४०४४०४४५) भो परिवार-नियोजन के प्रभावपूरं उपाय हूँ | डाबटर की 
सलाह पर खाने की गर्भ-निरोधक गोलियो माला-डी तथा माला एन का भी 
प्रचलन हो गया है। व्यक्तिगत रुचि, उपलब्ध साधन व ध्यत्तिगत परिस्थिति वे 
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प्राधार पर परिवार-नियोजन की पद्धति का चुनाव किया जानता चाहिए। अबः 
इस सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना ज्यादा उपयोगी होगा। 965 
में स्त्रियों के लिए लूप का प्रयोग निकाला गया था। पिछले वर्षों मे गर्भपात 
(#0०६०7) को भी कानूनी मान्यता दे दी गई है। इस सम्बन्ध मे मो पहले काफी 
विवाद रहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियों मे श्रनचाही सन्‍्तान को रोकना ज्यादा 
आवश्यक समझा गया है | भारत के लिए निरोध के रूप मे सस्ते, सुगम और 
सुरक्षित साघन की नितान्त झावश्यकता है जिसका प्रयोग विशाल जन-प्रमुदाय द्वारा 
क्रिया जा सके और देश मे जन्म दर कम की जा सके । इस दिशा में काफी प्रगति 
हुई है । 
पचवर्षोय योजनाश्रो सें परिवार-नियोजन 


] व्यय की राशिवाँ--प्रत्येक योजना मे परिवार-नियोजन पर व्यय हेतु 
राशि निर्धारित की जाती रही है जिसका उपयोग सेवाग्नो, साधनों की सप्लाई, 
शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुसघान आदि पर किया जाता है। विभिन्न योजनाग्रो के 
अन्तगंत परिवार नियोजन पर वास्तविक व्यय की राशिया इस प्रकार रही है!-- 


(करोड रुपयो मे) 

प्रथम योजना 04 
द्वितीय योजना 2/6 
तृतीय योजना 2479 
तीन वाधिक योजनायें (966-69) 704 
चतुर्थ योजना 278%0 
परचम योजना (2974-79) 49*8 
979-80 8"5 
छठी योजना ]448 


सातवी पचवर्षीय योजना, 985-90 (प्रस्तावित)”* 3256*3 
उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रथम योजना मे परिवार नियोजन 
पर केवल १4 ज्ञाख रुपये और द्वितीय योजना मे 2'6 करोड रुपये व्यय किये गये 
थे | सरकार ने तृतीय योजना से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक गरम्मीरता 
से लागू करना प्रारम्म क्रिया था। पाचवी योजना की अवधि मे परिवार-नियोजन 
पर 492 करोड रु. व्यय हुए । सातवी योजना मे परिवार-कल्याश-कार्य क्रम पर 
व्यय हेतु 3256 3 करोड रु की राशि निर्धारित की गई है । 


+ उव्ा३-एरॉशाायर ०0र/१००७७ए९ 6९ए7९८ (एट79) 
]. ००7०० 5प्राए८ए ]988-89, 9. 8-40, (तृतीय योजना से 979- 
80 तक के वास्तविक व्यय के लिए) 
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2. 'लूप की प्रगति'--तृतीय योजना के प्रन्तिम वर्ष मे इण्डियन काउन्सिल 
ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 'लूप' के व्यापक प्रयोग का समर्थन क्या था ॥ कानपुर में 
लूप बनाने का कारखाना चालू किया गया । जनवरी 965 से मार्च 98। तक 
कुल लगमग 88 लाख लूप लगाये गये । 7975-76 व 976-77 में लूप को प्रगति 
काफी तेज रही थी 

3 अम्ध्यकरण भ्रयवा नप़तबदी की प्रगति--956 से मार्च 798[ तक 
वन्ध्यकरण या नसवन्दी के कुल मामले 3 34 करोड झाके गये हैं। 976-77 मे 
82 6 लाख व्यक्तियों की नपतदत्दी की गई जो झपने झाप में एक रिकार्ड था। 
बाद में नसदन्दी की प्रगति धीमी रही, क्योकि सरफार ने ग्रापातत्ञाल जैसी सल्तो 
नहीं बरती । लूप की तुलना में वन्ध्यकरण के आपरेशन ज्यादा सफ्ल हुए हैं। 

पिछले वर्षों मे दरब्यकरण पर झौसतत व्यय बढ़ गया है, वयोकि राज्यों मे 
मत निर्माण व गाडियो की सप्लाई वगेरा पर व्यय वढा है ॥ लेक्नि इनकी तुलता 
में नसवः्दी, सूप श्रादि कार्यक्रम अपनाने की दृष्टि से सफलता कम हो. गयो है। 
अत भविष्य में सक्रिय कार्यक्रमों पर प्रधिक ध्यात देना होगा। तिवेन्द्रम म॑ साबवे- 
जनिक झ्षेत में तिरोध (०००००४७७) बनाने का कारखाना स्थापित जिया गया है 
तिरोध की प्राथमिक विक्री (४70479 59/6) कार्यक्रम के चालू होते के बांद से 
20 मिलियन इकाई तक पहुंच गई है । यह जनसझूयां वी समस्या के हल का 
अधिक उपयुक्त व व्यावहारिक साधन माना यया है । मारत म प्रतिदर्ष औसत रूप 
से 30 लाख नवइम्पत्ति सन्‍्तानोत्वत्ति के प्रायु-समू हू में प्रवश करते हैं.। इस समूह म॑ 
इसका उपयाग बढाया जा सकता है । 

भारत में परिवार-नियोजन कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए कुछ 
संगठनात्मक परिवर्तत भी किये गये हैं। स्वास्थ्य मन्‍्त्रालय को स्वास्थ्य व परिवार 
नियोजन मन्त्रालय का नास दिया गया है । बाद म यह स्वास्थ्य व परिवार कल्याण 
मन्त्राज्प मं परिवतित कर दिया गया है । पूर्ण समग्रीकृत परिवार निमोजन व 
मातृत्व एव शिशु स्वास्थ्य सैवायें उपलब्ध १रने के लिए सरकार पग्राघारमृत ढाचा 
(7॥श०७(७७) तैयार करने मे प्रथत्नशोल रही है। इत॑ प्रयासों मे. काफी 
सफ्लता मी मिली है, लेक्नि कुछ कमिया भी रही हैं । 

छठी पचवर्षोष योजना में परिवार नियोजन के लक्ष्य व उपलब्धिया 
छठी थोंजता, 980-85 में परिवार नियोजन पर ब्ययं हेतु 0]0 करोड 
रु की राशि निर्धारित की गई थी । )१७॥६ को 996 तक | करने का दीघंंका- 
लीन लद्षय स्वीकार किया गया [या ; परिवार-नियोजन के विभिन्न कार्यत्रमों के 
लक्ष्य व वास्तवित्त उपलब्धियाँ झग्र तालिका में दिये गये हैं-- 
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छुद्दी योजना में परिवार-नियोजन कार्यक्रमों के लक्ष्य उपलब्धियां 





हा अकक कि आल तक के 
फार्पक्रम उपलब्धि 
लक्ष्य 











() वन्ब्यक रण या नसबन्दी | 
(४67॥57007). 24 मिलियन ]7 मिलियन से बुद्ध श्रधित 
_ (2)लूप (00) 79 मिलियन] ?मिलियनू _ मिलियन 
(3) निरोध-प्रयोगकर्त्ता | 
(८९-$श5७) 4 मिलत्रियन । 9 3] मिलियन 
(984-85 मे) हि काट 
६4) प्रभावपूर्ण दम्पत्ति सुरक्षा-दर/ 36'6% 32% (मार्च 985 मे) 


(कुल दम्पत्तियो का वह अनुपात 
जो परिवार-वियोजन भ्रपना रहा 
होता है) 


छठी योजता में परिवार-नियोजन की उपलब्धियों को समीक्षा 


छठी योजना में परिवार-नियोजन की उपसब्धियों से निम्न परिणाम 
निकाले जा सकते हैं-- 





() उपल्ब्धियाँ लक्ष्यों से कम रही है, विशेषतया नसबन्दी कार्यक्रम के 
अन्तगंत | लूप लगाने व निरोध-प्रयोगकर्त्ताप्रो के सम्बन्ध मे 80% व झ्रधिक लक्ष्य 
प्रप्त किये जा सके है ) 

(2) परिवार-नियोजन अपनाने वाले दम्पत्तियो का प्रनुपात मार्च 985 मे 
32% हो गया था, जो लक्ष्य (36'6%) से नीचा रहते हुए भी पहले मे 2299 वी 
तुलना मे 0% बिन्दु अधिक था। 


(3) दम्पत्ति-सुरक्षा की दर छठी योजना के प्रथम दो वर्षों मे 0:5% व 
% बढी, लेक्नि श्रन्तिम तीन वर्षो मे 2:5% वाधिक दर से बढी । 





4 $6फ४2॥0 कए6 ४८०४7 0]99, 985-90, ए०), ॥, 9. 279-282. 
2. ह्लि।ए8 ए००७७ 9०6०॥णा एथ०, (४८77) 
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(4) छठी योजना के प्रन्तिम वर्ष मे उत्तर प्रदेश, विहार व राजध्मान में 
परिवार-नियोजन प्पनाने वाले दम्पत्तियों का प्रथ 20% से मीचा रहा, जबकि 
राष्ट्रीय भौसत 32% हो गया । मध्य प्रदेश व पश्चिमी बंगाल मे यह 29/८ रहा। 
प्रत, मविध्य में प्रमावपूर्ण दम्पत्ति-सुरक्षा-दर को घटाने के लिए इन पाँच राज्यो मे 
अ्रधिक प्रयास किया जाना चाहिए । 

छठी योजता में उपलब्धियों मे कमी के लिए निम्न कारण उत्तरदापी रहे 
हैं-- 

0) आधारभूत सुविधाग्रो की कमी, (7) लक्ष्यों का अपेक्षाकृत ऊंचा निर्धा- 
रित किया जाना (0४) उपलब्ध साधनों का श्रनुकूलतम से कम उपयोग किया 
जाता, (४) राजनीतित, सामाजिक, झ्राथिक व सांस्कृतिक प्रतिदन्‍्ध, (५) शिशु 
मृत्यु-दर, जो सत्तर के दशक में 25 प्रति हजार के समीप थी वह 980 में 4 
पर झा गई । लेकिन यह झब भी काफी ऊँवी है जिससे दम्पत्तियों को धपने बच्चों 
के जीवित रहने के सम्बन्ध भे पूरा मरोसा नही होता झोर वे परिवार-नियोजन के 
लिए ग्रावश्यक उत्साह नहीं दिखाते 

(४) क्नन्य देशो वी तुलना मे साताश्रो व बच्चों की मृत्यु-दर्रे काफी झछी 
पायी जाती है । 

सातवों पंचवर्धोष योजना, 985-90 में परिवार कल्याण 
कार्यक्रम के लक्ष्य 

सातवी योजना में परिवार-कल्याण-कार्यत्रम पर व्यम-हेतु 3256"3 करोड़ 
रूपये निर्धारित किये गये हैं। 990 के लिए प्रमावपूर्णं दम्पत्ति सुरक्षा-दर (परि- 
दार निभोजन काम मे लेने वाले दम्पत्तियो का प्रचुपात) 42% करने का लक्ष्प रणा 
गया है। जन्म-दर 29-] प्रति हजार मृत्यु-दर 0*4 प्रति हजार एवं शिशु मृत्यु 
दर 90 ब्रति हजार प्राप्त करते क लक्ष्य रखे गये हैं । भ्रन्म लक्ष्य इस प्रकार हैं-- 


49 89-90 तफः 
(!) वत्तदरदी या वच्ध्यक्रण 3] मिलियन 
(2) लूप लगाना ५ 2] 25 मिलियन 


(3) निरोध-उचपयोगकर्ता-पध्या 4 5 मिलियन (989-90 मे) 
सातवी योजना मे उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त करते के लिए निम्त कार्यों व 
हसुम्रो पर जोर दिया जायगा । 
(।) बग्राम के भ्राधारभृत ढाचे को श्रधिक प्रभावशाली बनाया जायगा। 
(2) शज्यो को विभिन्न वार्यश्रमो मे प्रावपपक फैर-बदल करने वी इजाजत 
दी जायगी । 


(3) अपेक्षाकृत युवा-प्रायु समूह के दम्पत्तियों मे दो सन्‍्तानो के बीच दूरी 
रखने पर अ्रधिक जोर दिया जायगा । 
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(4) सूचना, शिक्षा व सचार वा उपयोग करपे लडवियो के जन्म के विपक्ष 
में फैली धारणा को हटाने पर जोर दिया जायगा । 

(5) शादी वी न्यूनतम श्रायु का कानून लागू किया जायगा । 

(6) उन राज्यो पर भधिक ध्यान दिया जायगा जहा प्रमावपूर्ण दम्पत्ति 
सुरक्षा दर नीची पायी जाती है । इस सम्बन्ध में शहरी गन्दी बर्तियों, पहाडी व 
विद्वईं क्षेत्रो व ग्रामीण निर्धन-वर्ग पर ज्यादा ध्यान दिया जायगा । 

(7) 0 लाख से ऊपर जनसस्या वाले नगरों के लिए विशेष कार्यत्रम 
चताये जायेंगे तारि ग्रधिक दम्पति परिवार-नियोजन प्रपनाने लगे । 

(8) ऐच्छित सगठनों से भ्रघिक योगदान लिया जायगा। 

(9) स्त्रियों व युवा-वर्ग था भ्रधिक सहयोग लिया जायगा। ग्रामीण स्वास्थ्य 
समितियों व महिला मण्डलो के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रमों को जन" 
झानदोलन भें बदलने का प्रयास किया जायगा । 


(0) जिन राज्यो ने झरमी तव॒ परिवार-कल्याणा बार्यत्रमों के बारे मे 
प्रस्ताव पास नही जिये है उन्हे ऐसे प्रस्ताव पास बरने के लिए प्रोत्साहित किया 
जायगा । 

आशा है सातवी योजना के प्रन्तिम वर्ष में परिवार-निमोजन कार्यक्रम के 
प्रन्तर्मत निर्धारित विभिन्न लक्ष्य प्राप्त क्ये जा सर्वेगे जिनने फलस्ठर्ूप जन्म-दर 
लगमग 29 प्रति हजार हो सकेगी । 


भारत के लिए राष्ट्रीय जनसंध्या नीति का प्रश्न 
(व॥8 ९/0णक्ता ० फिल्ञांगरब एकुण॥आा० एण0५ 07 ॥009) 


भारत में श्राधिक' विकास के सन्दर्भ मे सदंव जनसस्या नीति (?०[ण॑श्रा०्प 
9009) पर ध्यान केश्द्रित क्या गया है और पतच्रवर्षीय मोजनाझो में परिवार 
नियोजन के लिए घनराशि निश्चित की जाती रही है । लेक्नि जनसर्या की वाधिक 
वृद्धि को दर को कम करने की भ्रावश्यक्ता निरन्तर बनी रही ॥ तत्कालीन केन्द्रीय 
स्वास्थ्य व परिवार-नियोजन मन्त्रो डॉ. करनधिह (हाल में अमेरिका मे भारत के 
राजदूत) ने 6 भ्रप्न ल, 976 को राष्ट्रीय जनसरया नीति प्रस्तुत की थी जिसकी 
मुग्प बातें नीच दी जाती है-- 
]976 की जनसरपा नोति-- 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है भारत मे विश्व वे भू-क्षेत्र का 2'4%प्रश 
है भोर यहा विश्य वी जनसख्या वा लगभग 5% भाग निवास करता है | भारत 
में प्रति वर्ष जनसरया बी इद्धि श्रास्ट्रे लिया की कुल जनसख्या वे बरावर होती है 
जो हमारे देश से 25 गुना बडा है । यदि जनसरया की वर्तमान वृद्धि-दर को कम 
नही किया गया तो यह इस शताब्दी के श्रन्त तक एक भ्ररव हो जायेगी । जनसरया 
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का यह विस्फोट हमारे श्राथिक बिकास की सफलताओों को मिठा सकता है। इसलिए 
निर्धतता व बीमारी को मिटाने के लिए राष्ट्रीय जनसस्या-नीति पर पुनः ध्यान 
कैन्द्रित किया गया है । 

भारत के लिए शिक्षा द ग्राधिक विकास के द्वारा जन्म-दर की गिरावट के 
जिए प्रतीक्षा करता व्यावह्षरिक नही माता गया है। इसलिए तिस्त राष्ट्रीय जत- 
सस्या नीति भ्रपनाने पर जोर दिया गया है-- 

| शादी कौ उम्र का निर्धारश--यह निष्चिचत किया गया कि लडकियों की 
शादी की न्यूनतम उम्र बढाकर 8 वर्ष तथ! लडकों की 2] वर्ष कर दी जाए। 
इसके लिए कानून भी प्रावश्यक माता गया । शादियों के अतिवाय॑ पजीवरण पर 
बल दिया गया है १ 


2 सलोकसमा व राज्यों को विधानसभाश्रों मे प्रतिनिधित्व ।97] की जन" 
सणाना के प्राधार पर 200 तक स्थिर करने पर जोर दिया गया। इसका झ्राशय 
यह है कि 498| व 99] की जतगणना के परिणाम लोकसभा व विधघानसभा्रो 
की सीटो के सयोजन व सशोघन में नही गिने जायेगे । इसके लिए सविधान में 
संशोधन करना आवश्यक माना गया + 

3, केरद्र के हारा राज्यों की घोजनाशो भे जो सहायता जनत्तए्वा को ब्राधार 
मानकर निश्चित की जाती है धपा कर, शुल्क ध प्रमुदान सहायता का केर्ड्र से राज्यों 
की श्रोर जो हस्तात्तरण जनसहया के झाधार पर किया जाते; है, बहू 97] को 
जनसहया के प्राकडों के प्राधार पर 2008 तक जारी रखने पर झोर दिया गया । 

जनसरुप/-तीति मे भह्‌ कहा गया कि राज्यों की भोजनाओं में केन्द्रीय 
सहायता का 8 प्रतिशत झणश परिढार-नियोजन की उपलब्धि के आधार पर निश्चित 
किया जायेगा । इसका विस्तृत ब्योरा योजदा आयोग तैयार करेगा ! 


4, स्त्री-शिक्षा मे सुधार किया ज़ायैया--मिडिल स्तर से आगे व पिछडे क्षेत्रों 
में युवतियों के लिए ग्रनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं चालू की जायेंगी। 
बाल-पोषर बारयक्रम पर अधिक ध्यान दिया जायेगा । राज्य सरवारों को इन दोनो 
कार्यक्रमों पर विशेष रूप से बल देता होगा ) 


शिक्षा-प्रशाली म जनसख्या सम्बन्धी मूल्यों (20फप्रॉबाणा ४४०६४) दचा 
जनसख्या जैसे विषय का मम्ावेश कराने के लिए पाद्य-पुस्तको का निर्माण किया 
जायगा। यह प्रावश्यक है कि युवा-पोढो जनसस्या की समस्या के प्रति जागरूक 
होकर भागे वढ और इस सम्वन्ध में राष्ट्रीय जिम्मेदारी वी भावना सुदृढ़ हा । इस 
सास्व-छ मे, जो, क्ताजिह के ल्पलेटदएूपेव कद था. सि "पु्ाजरेडी, पर फीर्या5- 
निप्रोजत के लिए जोर देना ज्यादा उचित है, वनिस्बत उन लोगो के जो जनसहया के 
क्षत्र मे पहले ही अपना योगदान दे चुके हैं । 
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5. द्वोटे परिवार को अपनाने कया कार्य एक मस्ताठय की जिम्मेदारी न 
मानकर वितिन्न मस्त्रालयों व राज्यों पर डाला जायेगा ताकि नागरिक स्वयं 
में वम्मिदार की मावना विक्रसित कर सकें। यह कहा गया कि राज्यों को 
परिदारननियोजन की उपयापि की सूचना ज्यादा व्यवस्थित रूप से दनी होगी 
और कन्द्रीय मस्विन्मएटत वर्ष मं कम से रूम एक वार स्थिति वी गहराई से समीक्षा 
करेगा ॥ 


6 बन्ध्यकरणा या नसवन्दी (झाश्यााइआ॥07) (पुर्पा व म्विया दोसा के 
४ए) करान छ तिए मौद्रिक लुगतान वी राजि दा या! कम जीजित बच्चो की म्थिवि 
मे ]50 म्पया तीन जीवित वच्चो पर 00 म्पया तथा चार या झधिक बच्चों वी 
स्थिति मं 70 म्पया करदी गदी। भूतक्रात का अनुमव यह रहा कि निर्यन 
परियरारा पर दसका अच्छा प्रभाव पडता है । यह सुविधा । मई, 976 से लागू 

की गयी । वन्ध्यकरणा की सुविया का तजी स प्रामीश क्षेत्र म बढाने पर जादई 
दिया गया । 

7 समुदाय श्राधारित प्र रणाएँ (07009 370८005८५) बढ़ाना श्रावर्यक 
माना गया ताकि चिकित्सक्त पिला व पचायत समितियाँ, शामीणा स्तर पर अ्रध्यापर', 
सहकारी समितिया व संगठित क्षत्रों के श्रमिक अधिक मात्रा मे परिवार नियाजन को 
छाजप्रिय बनाने में मदद दे सके । ऐच्छिक सगठनो का सहयोग प्राप्त करने पर भी 
दत द्विया गया । इसके लिए उन्हें सहायता देने को बात भी कही गईं । 

8 सरकार द्वारा स्थानीय मसम्याग्रों व पंजीक्षत ऐच्छिक सगठतों को 
परिवार नियाजन कार्यों के तिए घतराशि देने पर श्रायकर-निर्धारण में पूरी रिवेट 
देते का निशचय क्या गया। अनुमघान कार्यों को उचित प्रात्याहन देने की धोपरणा 
को गई । 

9. अनिवाय वब्थ्यक्रण के लिए आवश्यक प्रशासनिक व अन्य तेयारियों 
का अमाव रहा । भरत. इस सम्वन्य में कोई केन्द्रीय कानून लाने का समर्थन नहीं 
क्या यया | सेकिल यदि कोई राज्य इसके तिए तैयार हो तो वह आवश्यक कार्य- 
वाही कर सकता है। उसे यह कार्यक्म तीन वच्चो से भ्रधिक वाले दम्पत्तिपों पर 
जाति, घर्मे व समुदाय का मेदभाव कियि बिना सभी नागरिकों पर समान सर्प से 
लागू करना होगा । 


0 दुद्ध राज्य परिवार नियोजन स्वीक्षार करने वाती को मकान व ऋण 
आदि दने में प्रायनिकठा देते हैं । यह मामला वेयक्तिक राज्यो पर ही छोटा गया है ॥ 
कैन्रीय सरकार के कर्मंचारिया को छोटा परिवार! अपनाने के लिए प्रेरित करने 


हेतु उनके सेवा/आचरण नियमों में ग्रावश्यक परिवर्तत करने पर भी जोर दिया 
गया । 


शा 


स्थानों मे तो लोगो के सेवों व पहाडो में छिप जाने तक को घदनाएँ हो छुद़ते 
को मिलो, हालाकि इन सचताभों को प्राय- वश्चन्चया कर हो प्रस्तुत जिया 
गया था 

5. नसबन्दी दे लक्ष्य को पूरा करने के 'नर्मों मे म्रधिक उद्र के ब्यक्तिय 
को मसबन्‍्दी, कम उम्र के ब्यक्तिपों को नसबन्दी व डुबारा नतबन्दों के मारते भी 
सामने भाये इससे वाघित सक्ष्य पर झच्छा प्रभाव नहीं पडा । 

6 प्रावश्यक साधनों की उपलब्धि पर विचार क्िय दिना हो डुछ स्यानो 
धर नप्तडन्दी का का्यकूम परत्यपिक्त व ग्रदांछित ठेजो से चलाया गया जिमने लोगों 
के स्वास्थ्य को क्षति पहुंची भौर वे बहुत मयभीत हो गये । 

उपयुक्त चर्चा के मुस्य निष्कर् श्रोडी बनर्जोंशे लेख (६707, वायिक 
भक्त, फरवरी 977) में विस्तार से दिये हुए हैं। स्वामादिर है कि लोक्तानविक 
परम्पय वाले देश मे ऐसे क्दमो के प्रति जनता मे राष फ्ले। । मार्च, 977 के 
लोक्ष समा के चुनाव हुए मोर विरोधी दत ने इसे चुनाव-प्रचार मे भपने पक्ष मे एबं 
नुद्ा बनाया भौर उसे काफो राजनीतिक लास मी मिला एवं केन्द्र में उतता पार्ट 
को सरकार बनी । 


जनता सरकार फा परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति दृष्टिकोरा 

जून 9 77 में जलता सरकार ने परिवार-हल्पारा कार्येज्ष्म के दारेमे 
पना नीति सम्दन्धो कपन प्रस्तुत किया जिसमे निम्न दातें झामिल की यई रादी 
को प्रायु मे वृद्धि, स्त्रियों के भक्षरि[क स्तर में सुधार, जननरया नियन्धरा हे पक्ष मे 
मनोइगा व संघु परिवार के नॉन का फेलाव, कार्येक्र्म में ऐक्छिक्त महिला व झुबा- 
संगठनों, मजदूर सधो, पचायतो, सहक्ारिताशो झादि क्यो पामिल करना, सहति- 
निद्रह के सभी उपायो को ययोचित प्रोत्साहन देता, केस्ट्र द राज्यों में समी मन्चा- 
सयो॥विश्नागों द्वारा कर्येक्ष्मो को महत्द देना तथा इसके लिए कार्य करना झादि । 
जनमरूपा-नीति सम्दन्धी क्यन की भग्य बातें इस प्रकार घो - (3) ऐच्छिक वस्ध्य- 
करण के लिए नकद भुगतान की व्यवस्था जारो रखना, (7) राज्यो को योरनामो 
के लिए 8९ केन्द्रीय सहायता परिवार-कल्याण की सफ्लता से जोडना, (!शो राज्यो 
में केल्दोय साधनों क्ञषा देंददारा 200] तर ॥97॥ को जमसण्शना के झाधार एर 
करना, (९) परिवार-ल्याण के लिए दिये गये चन्दो को आयकर से पूर्णतया मुक्त 
रखना, (४) परिवार कल्पाद का्येक्षम के लिए नि.शुल्क सेवाएँ उपलब्ध करना । 

मुख्य बातों क्र स्पष्टोकरण नोचे शिया जाता है-- 

परिदार छल्याए पर दस--परिदार निघोज्षद रार्यक्रण छो संकोण दापरे से 
'निक्षालकर “परिवार-हुत्यास्स' को झोर मोडने पर बल दिया गया। झतः क्षायेक्न्म 
के लिए परिवार-नियोजन के सस्‍्पान पर 'परिवार-दल्थाण नाम रखा ग्रदा। 
परिवार-कच्याण के क्षेत्र से मनिदायेता का तत्व सदा के लिए समाप्त कर दिया 
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गया । वहा गया कि ऐच्यिक व शेक्षशितत दृष्टिकोण के जरिए परिवॉर-नियोजन वे 
प्रदना में कोई कमी नहीं रखो जागगी । 

सर्म-निरोध की सनी विधियों पर समान वल-ग्रमे-निरोब की समी विधियों 
पर समान दल दिया गया। सह कहा गया कि प्रत्येक्त परिवार अपनो पसन्द वी 
विय “वय चुनेगा । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार, स्थानीय सस्थाग्रो झादि के 
कूमच्यरा लघ्॒ परिवार ये आदर्श को अपना वर दूसरो के सामते दृष्टात प्रस्तुत 
क्र्गे। 

मौद्रिक भुगतान को व्यवस्था जारी रणी गई--परिवार-वियोजन व परिवार 
कयाण का अपनाने के लिए मौद्धिक मुगतात देने की ध्यवस्था जारी रखी गई गौर 
आय संवाएँ भी नि शुल्क प्रदान करता ज्ञारी रखा गया । 


'इंम्प दृष्टिकोश' को जगह पुन विस्तार दृष्टिकोरं--यह स्पष्ट विया गया 
कि कद्रीय व राज्य सरकारें प्रचार के लिए विस्तार दृष्विवाण (टिशालध्ाणा 
2एा ०३९) ग्रवनायगी ताकि लोगो को समझकर स्वेच्टा से लब्चु परिवार के लिए 
तंद्वार किया जा सके । जनता सरकार ने पूई राष्ट्रीय जनसत्या नीति के कुछ पह- 
जुफ्ा का स्वीकार विय' था जैसे परिवार वल्याश के लिए दान देने पर आयनकर 
मे रिउेट, सभी मत्तालयों का सहयोग ग्रादि । 

“झान स देखने पर प्रतीत होता है कि जनता सरकार के परिवार-कल्पाश 
कामब्रम मे अ्धिरयश बातें वही यी जो राष्ट्रीय जनसल्या नीति तथा चौथी व पाचवी 
दचदर्पीय याजनाग्रों के प्राहृपो म दी गई थी। लेकिन जनता सरकार ने स्वेच्चा की 


भावना पर प्रद्चिक जोर दिया झौर उसके कार्यकाल म परिवार तियोजन का्यंत्रम की 
उपलिया नीची रही । 


भारत के लिए एक विवेकपुर्ण द व्यावहारिक जनसस्या-नीति 
(# रिब्राक्‍009 जाते ?722फए0॥0८ 207ए॥॥०॥ 0९9 ि एव) 


हम पहल बतला चूके हैं कि भारत म झाथिक नियोजन की सफलता के लिए 
जतया वा पर वियस्पृण करना वहूत ग्रावश्यक्र है। तदर्थे हमको आधिक योजनापों 
के प्रन्त्॑त ग्राथिक साथदा के उपयोग, प्राथिक विकास की दर श्र जनरूस्पा की 
वृद्धि दा दर मे प्रावश्यक्॒ तालमल वेठाता द्वोगा । भारत को एक विवेकप्रुणं. प्रभाव- 
शालो व्यावहारिक तथा साक़तान्विक जनथस्या-नीति की नितास्त ग्रावश्यकता है । 
इसक प्रमुख तत्व नीचे दिय जाते हैं .-- 
जन्म दर कम करना--हम हर सम्मव उपाय अपना कर जम्म-दर कम 
करठी चाहिए | पहले कहा जा चुका हे कि प्राज भारत “जतसस्या-विस्फो्टो 
(?०:णै३०7 ९:७/०४०४) की अवश्य से गुजर रहा है । देश मे वच्चो की बाद- 
सी झा रही है। प्राविक विकास की प्रारमस्मिक प्वत्या म स्वास्थ्य सुधार व चिंकिता 
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वी सुविधाएँ बढ़ने से पृत्यु-दर गिरी है भ्ौर लगातार गिरती जा रही है । लेविन 
देश मे सामाणित्र दृष्टिकोण व सामाजिय आझादते न बदलने से जन्म-दर पर्याप्त रूप 
स नही गिरी है। योजना मे प्रथम वर्षों मे परिवार-नियोजन पर थोड़े से व्यय वी 
व्यवस्था बरना इस बात पा छझोतवा है वि हमारे बोजनाधितारी भी स्थिति थी 
गम्मीरता से पूर्णतया परिचित नहो थे | लेगिन 96] से 98] तब मी स्तीन जम- 
गशानाग्रो मे हमारी श्रास्े योल दो । जनरारया पर नियन्त्रण रघापित बरतने के लिए 
ब्यापया व गहने वारयक्रम भ्रपनाने वी श्रावश्यवता ऐ । लोगो को शिक्षित बरना होगा 
श्रौर उन्हे परिबार-नियोजन का महत्व समभना होगा । हम ग्रामीरा क्षता भ परि4 र- 
नियोजन बे! लिए श्रधिवा रापल विधि दताश 7रनी होगी । इसे सिए प्रावश्यर 
अनसन्धान जारी है भ्लौर बर्थ वन्द्रोल गे लिए टिव्रिया' (जी) (गाजानडी तथा 
माला-एन) वा प्रयोग भी प्रारम्म हो गया है। जतित भ्रमी तर यह प्रयोगशाला मे 
ही है । श्रत. मसबन्दी (पुरुष व स्श्री में से फिसी एग मे 0) मे प्रापरेशन परत 
पर झ्रधिन बल देगा होगा। गर्म-निरोपया ये प्रस्य उपायों या भी प्रचार बड़ाना 
होगा । 

सरपार ने वर्ष 2000 तत् 60 प्रतिशत दम्पत्तियों को प्रभावपूर्णों ठग से 
सुरक्षित ग्रूप (0०0४॥०8४ रश्एएणए फरा0००७९४) में लाम या सद््य रफा है 
ताबि जनराए्या की वृद्धि पर नियन्त्रण स्थापित रिया जा सते । यह वार्य भ्रसाम्भब 
नहीं तो बठिन ग्रवश्य है। इतने दम्पत्तियों द्वारा गर्म-निरोध बे उपाय भ्रपनाते से 
जन्म-दर म भ्रवश्य घमी होगी। 


2 परिवार-नियोजन थे परिवार कल्याण मे श्रायश्यक तालमेल--विस्तृत 


शिक्षा व जनता में ग्रावश्यक प्रचार ये जरिये परिवार-नियाजन के प्रति व्यापक 
जागरुफता तो उत्पन्न हो गयी है, लेब्नि प्राज भी जागहउता व व्यावहारिक प्रयोग 
के बीच वी खाई का पाटने बे लिए एवं नई दिशा वी भ्रावश्ययता है। परिवार 
नियोजन की ग्रावश्यकता 'जनमझ्या के विस्फोट' वी इष्टि रो ही बही, बल्कि व्यक्ति 
वो सहाधता देने वाले पार्यक्रम वे रूप में भी प्रस्तुत वी जानी चाहिए । परिवार- 
नियोजन का सम्पन्ध बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा एवं स्त्रियों बे लिए उचित पोषण 
व उनवी ज्यादा भ्रच्छी देसमाल ये साथ किया जाना चाहिए | यह शन्देश पंचायती 
राज सस्पाप्नो समाज वल्याश सस्थाप्रो एवं महिला-मण्डलो, मजदूर-सघो भश्रादि 
ऐच्छक सास्थाश्रों वे माध्यम से दुर-दूर तक फंलाया जाना चाहिए। जनरारया वी 
बृद्धि व नियन्त्रण सम्बन्धी विषय स्वृल-स्तर के पराठ्यब्रभो मे शामिल बिये जाने 
चाहिएँ । 

मारत से प्रतिवर्ष श्रौसतन 0 बरोड प्रजननशील दम्पत्तियों बे' 22 बरोड 
बच्चे होते हैं । श्नमे से ]:3 करोड प्रथम, दितीय व तृतीय भ्रम के बच्चे होते हैँ 
और 90 लाए चतुर्ष व पचम प्रम के बच्चे होते हैं। यदि सभी दम्पत्ति 3 बच्चों 
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रूकू सीमित रह तो एक दर्प मे 90 लाख सन्‍्तानें उत्पन्न होने से रोक्तो जा सकती है। 
उन्म-दर को 25 प्रति हजार पर लाने का बह एक कारगर उपाय हो सहता है । 

3 विभिन्‍न राज्यों की मिस्त-मिन्त आरवश्यक्ताधों पर भ्रधिक ध्यान देवा-- 
अर्थश्ारित्रयों का मत है कि राष्ट्रीय जनसस्या नोति में विभिन्‍न राज्यों की मिन्‍ल- 
मिल परिस्थितियों को प्रवश्य ध्यान मे रखा जाना चाहिए । झसम, मरिपुर, 
मेघालय, नागालेण्ड, त्रिपुरा गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक वे राजस्थान में 87- 
8। की द्वधि में ग्रशिक तेजी से जनसस्या बदी है । पहले बढ़ाया जा चक्ता है कि 
उत्तर प्रदेश बिहार थ राज्त्थान में प्रदावपृर्ण दम्पत्ति सुरक्षा-रर (शीं८८ा5८ ००प:० 
एाणथ्णाणा 7घ९) फ्राश 467%, 3608%, 39-3% पायी गयी है) (छठी 
योजना के ग्रन्त मे) | ये दरें राष्ट्रीय औमत (32%) से काफी कम है।? प्रोफेंसर 
के, सुन्दरम ने प्ननुत्तार वर्ष 2000 मे इन राज्यों मे ये दर ऋणशः 352%, 25.6% 
तथा 3।77% ही हो पायेंगी, जबकि समस्त राज्यों के लिए इस सम्बन्ध में 60% 
का लक्ष्य रखा गया है। घत. परिवार-नियोजत पथ येतन्न को जनसंख्या की इ्ठि से 
इन समस्‍्याग्रस्त राज्यों मे ग्रधिक पँलाना चाहिए। जनसख्या-नीति में प्रादेशिक 
इष्टिकोश को झ्रपताता काफी लाभकारी सिद्ध हो सक्तता है । 

जनसख्या-नियन्बण के सम्बन्ध मे एक नया दृष्टिकोण यह सुमाया गया है 
कि गहन कृषि-जिला क्रर्येक्रम की भाति गहन प्ररिवार-नियोजन जिला कार्यक्म देश 
के उन जिलो मे सचालित किया जाना चाहिए जिनमे पुरुधों व स्त्रियों की शादी 
की झौसत आयु बहुत नीची पायी जातो है। भारत में मध्यप्रदेश, राजस्थान, 
विहार व उत्तर-प्रदेश मे लडक्यो की शादी प्रन्य राज्यों की ग्रपेक्षा कम उम्र में 
होनी है । 

98! में कुछ राज्यों में लडकियों को शादी की औसत उम्र इस प्रवार 
रही है?-- 


राज्य (वर्षों मे) राज्य (वर्षो से) 
राजस्थान 4770 उत्तर प्रदेश ]8 3 
विद्वार पुप'] केरल 458“ 
मध्य प्रदेश 472 पजाव ० 


अत: जिन राज्यों में शादी को श्रोसत उम्र 7-8 दर्ष है, वहा इते बढाशर 
20-28 व तक लाने का प्रयाप्त करना बहुत जरूरी है। इससे जन्म-दर को कम 
करने मे मदद मिलेगी | इन राज्यो मे मो वे जिले विशेष रूप से लिये जा सकते है. 
जहाँ शादी की भ्ौसत भायु भी नीचौ पायी जाती है ॥ 


... 5कथाएं। ज्ाएट पथ शेथा 7985-90, 9०. व, 9. 280. 
2... #3#कञ 8058, शिटडाबेब्यांडी 8007655.. [ठग्रा 8550०८805 ए07 
पार 5009 णी॑ 90फएभाता, 0०९, 3983, ॥39075. 
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4, शिक्षा का प्रसार श्रावश्यक-समाज मे प्रायः यह चर्चा भी सुनने को 
मिलती है कि परिवार-नियोजन वायेक्रम हिग्दुओ में तेजी से अपनाया जा रहा है 
लेकिन झमी तक यह मुगतमानों में बहुत कम लोफप्रिय हुआ्रा है । शिक्षा के प्रमाव में 
सम्भवत लोग यह सोचे हि धमुर जाति या सम्प्रदाय की जनसरया ज्यादा होने से 
उसे भविष्य मे उसका अभ्रधिक राजनीतिक लास मिलेगा । लेकिन ऐसा सोचना 
अनुचित व आमक हैं श्रौर सरी्ण गनोबवृत्ति का सूचक है। सरकार को व्यक्तिगत 
सम्पर्क स्थापित करके एवं झ्रावश्यक प्रभावपूर्ं प्रचार द्वारा इन गलत धारणाग्रो को 
दूर करना चाहिये । सरकार यो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए जिनमे लोग 
स्वेच्छा से परिवार-नियोजन कार्यत्रम को अपना सके । निरक्षर लोगो की सभी प्रकार 
की शकाएँ व भ्राशकाएँ दूर की जानी चाहिएँ श्रौर उन्हें मिरन्तर व घैर्यपूवेंक समभा- 
बुभावर सीमित परिवार के लिए तंपार करना चाहिए। 

हमारे देश मे स्त्रियों मे, विशेषत, ग्रामीण स्त्रियों मे, साक्षरता का प्रनुपात 
बहुत नीचा है । 98] मे यह समस्त देश के लिए ।8% “ग्रामीण महिलाझ्रो के 
लिए) था, जबकि ग्रामीण राजस्थान मे यह 5:5",, मध्यप्रदेश मे 9 0%, उत्तरप्रदेश 
में 9:5% तथा बिहार मे ॥02% था। 

राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व बिहार में [0-4 वर्ष की 20%से 
कम लडकियाँ स्वूल जाती है । इन राज्यों में 5-9 वर्ष के प्रायु समूह की लगमग 
2/3 लडक़ियाँ (98। की जनगणाना के अनुसार) विवाहित थी | ऐसी श्थिति मे 
परिवार-नियोजन के मार्ग मे श्राने बाली कठिनाई का झनुमान लगाया जा सकता 
है। अत स्त्री-शिक्षा के प्रचार से शादी की उम्र थोडी ग्रामे खिसकेगी, जिसया 
जन्म दर को कम करने की रृष्टि से काफी प्रनूवूल प्रभाव पडेगा । 

5 निर्धन वर्म मे भ्रधिक प्रचार फो श्रावश्यक्ता तथा 'रेस्त्रां दृष्टिकोण का 
महत्व--इस प्रकार परिवार-नियोजन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उचित 
संगठन, प्रशासन, व्यक्तिगत सम्पक्न व प्रेरणा एवं निरन्तर प्रयास करने का 
अर वश्पकत्ता है। इस भ्राप्दोलन का तिर्धघन जनता में अधिक प्रचार किया जाता 
चाहिए। प्रधिकाश जनसख्या-विशेषज्ञ शादी की उम्र को बढाने और गर्भपात के 
नियमो को उदार बनाने के पक्ष में है। श्रमिक वर्ग व निधन बर्ग पर अधिक ध्यान 
दिया जाना चाहिए | प्रत्येक व्यक्त को अपने स्वभाव व पसन्द के अनुसार परिवार- 
फियोजन की उपयुक्त व उचित पद्धति का चुनाव करता चाहिए । यह रेस्त्रों 
दृष्टिकोण (४००४४ 99770#00) माना जात'* है जिसके भच्तगेत व्यक्तिगत पसन्द 
के प्रनुसार परिवार-नियोजन वी विधि का चुनाव किया जाता है । 

6 भकद राशि यथा श्रन्य प्रेरणाश्रों का उपयोग--लोक्तान्त्रिक देशों में 
जनसंख्या नियन्त्रण के कासे मे पूरो सफलता पाने के लिए 0-5 वर्ष का समय 
लग सवता है । यह किसी शीघ्र परिणाम देने वाले वार्यक्रम के रूप मे सम्पन्न नही 
किया जा सकता । सरकार निम्त झाय वाले समूह मे लोगो को नक्॒द राशि देकर 
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परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करने लगी है ) हमे हर सम्मव उपाय अ्पताकर 
जन्म-दर मे शीघ्र व प्रमावपूरां कमी करने का प्रदत्त करता चाहिए | अधित'यक- 
बादी व्यवस्थाप्रो म कठोर नीति लागू करबे जन्म-दर में अ्रधिंत शीघ्रता से गिरावट 
लायी जा सकती है जंसा कि पिउ्धले पाँच वर्षों में चीन में ज्षिया गया है। 

हाल के बुछ अध्ययनों से पता चलता है कि यदि लडक्यों की शादी की 


स्थुनतम उम्र 5$ वर्ष से 20 वर्ष कर दी जाए तो जन्मनदर मे 0 से 30 प्रतिशत 
वी कमी झा जायगी | देश मे ग्रामीण युवक-यूदतियों को इस दिशा में विशेष प्रयास 
करना होगा क्योकि शहरो भे तो शिक्षा के प्रचार-प्रसार से शादी की उम्र में स्वा- 
अधिक रूप से थोड़ी वृद्धि अपने झ्राप हो रही है| बच्तुत. जतसस्पा को सम्तत्पा 
का युद्ध स्तर (१४४-(०००॥९) पर मुक्नावला क्या जाना चारिए एवं विशेषतपा 
ग्रामीशः क्षेत्रों मे इसका प्रभावपूर्ण समाधान निशाला जाना चाहिए। 

7 प्राथिक विकास हे तेज हिया जाय--विद्वनों कय मत है जि विकास 
स्वय एक सर्वोत्तम निरोध होता है! (7७: श०एछला। 78 फह ए९घ ९0॥09- 
८८०॥४७) । इसलिए पग्राथिक विकास की गति को तेज किय! जाना चाहिए। स्नियो 
को रोजगार दिया जाना चाहिए ताकि वे आ्िक क्रियाप्रो में ग्रधित्त समय लगा 
सके । जनसस्या के सम्बन्ध में प्रगतिशोल दृष्टिकोण अपनाकर मारत मानवीय शक्ति 
का उपयोग आाधिक विकास मे कर सकता है । चौत म मूम्रि-क्रमन्प्रनुपात मारत से 
मी ज्यादा विपरोत है, लेबिन उत्तने खाद्यानों में प्लात्म-निर्भरता प्राप्त बर ली है । 
जहाँ एक ओर हमारे देश मे 'जतसत्या के विस्फोट' के सम्बन्ध में गम्मीर स्प से 
बिन्तित होने की प्रावश्यवता है. वहाँ इस विस्फोटक शक्ति' को रचनात्मक कार्यों 
मे लगाये जाने की सम्मावना पर भी विचार क्रिया जाना चाहिए । फ्लिदाल आगामी 
चुछ वर्षों मे जन्म-दर वी 25 प्रति हजार पर लात के लिए भरपूर प्रयास किया 
जाना चाहिए । 

8 शिशु मृत्युदर को कस कथा जाय--मारत मे शिशु मृत्यु-दर (वि॥0 
2707799 इशं८) के ऊँचा होने से (980 में यह 4 प्रति हजार थी) लोग 
भसबन्दी कराने मे हिंचक्रिचाते हैं। इसलिए शिशु-भ्रृत्यु दर कौ बम किया जाता 
चाहिए । पिछले वर्षों मे विश्व के विभिन्‍न देशो में यह गिरी है। शिशु मृत्यु-दर 
शटाने से परिवार-नियोजन कार्यक्रम अधिक लोकब्रिय हीगां | भारत मे 2000 ईत्बी 
में इसे 60 प्रति हजार से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है ) 

9, छुछ लोगो का मत है कि तीत या तोन से अधिक जोवित बच्चो वाले 
दम्पत्तियो में से पुरुष अथवा स्त्री वा अनिवार्य दन्ध्यकरण कर दिया जाता चाहिए। 
इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र के नमूने पर कानून बताया जा सकता है, जिसमे परिवार" 
नियोजन न प्रपताये जाने पर सजा की व्यवस्था भी की जा सकती है । इससे परिवार- 
नियोजन कें प्रत्ति ग्रात्था बढ गी और इसमे शीघ्र सफलता मिलेगी । 


]. चीन म॑ जनसस्या को वांपिव वृद्धि दर 965-80 की अवधि में 22 
प्रतिशत से घटकर 9805-86 की भ्रवषि मे '2 प्रतिशत पर आ गई है । 
इन्ही झवधियों मे भारत में यह 2 3प्रतिशत से घटकर केवल 2 2 प्रतिशत पर 
हो आयी है। (७0 0४४४/०फणवाआ ऐेल्कछ, 988, छ 274) 


हक 


]0 डॉ सो, गोपालन की प्रामीण लड़कियों बे लिए एक योजना--डॉ 
सी गोपालन मे सातवी योजना, 985-90 मे शामिल वरने के लिए ग्रामीण 
लडकियों के लिए एक स्परीम प्रस्तुत वी थी जिसवो प्रागरामी वर्षों मे लागू बरने से 
अच्छे परिणाम निवल सकते है । यह 4 से 20 बप वी ग्रामीण लडवियों वे. लिए 
है ( इनवो गाँवो में झ्राथे दिन तब ध्वनि व चित्र बे साथनों वा उपयोग बरने हाम 
साइसन्स व व्यावसायिक द्वे निय दी जावी चाहिए । समी लडकियों को 25 $ मासिव 
भुगतान ब प्रति माह 5 विलो सादध्यान दिया जाना चाहिए । शादी देर से करने 
के जिए शादी-बोनस व ब्याज वाले बाड 50 र₹ मासिव वे प्रनुसार पाँच बर्ष तप 
दिये जाए जिनको 5 वर्ष बाद या लडवी वी 20 वर्थ वी श्रायु होन पर ही भुताया 
जा सकता है। समय से पहले शादी वर लेने पर बाँड रह माना जाना चाहिए। 
इस स्वीम के मा यम से व्यावहारिव शिक्षा का विस्तार होगा, महिला-वर्ग मे चतना 
आयेगी तथा जन्म-दर बम हा सबेवी । सरबार द्वारा इस स्कीम वी छामबीन वी 
जानी च।हिए तथा इसे आवश्यक संशोधन व तैयारी ये साथ लागू किया जाना 
चाहिए। इससे सरकार पर वित्तीय भार तो पडेगा लेकिन इसने परिणाम वाफी 
स्थायी व लाभकारी होगे । 

स्परण रहे कि ऐच्छिक-परिवार नियोजन फा प्रन्त घिफल परिवार निपोजन 
में नहीं होता चाहिए । परिवार-नियोजन नारयंत्रम को विभिन्न प्रवार वी ज्यादतियों 
अुटियों तथा अन्य वमियो से मुक्त रखना होगा, लेकिन इसे बडी गम्मीरता से लागू 
करना होगा ताकि श्राथिक विकास के लाभ सर्वसाधारणा तक पहुंच सकें। इस 
सम्बन्ध मे लोगो मे काफी जागरूकता उत्पन्त करनी होगी। सरकार न सातवी 
पच्चवर्षीय योजना के प्रन्तिम वर्ष तक 3 | व रोड नसबन्दी, 2" वरोड लूप लगान 
व ] 45 करोड निरोध-प्रयोगवर्ताश्रो वे लक्ष्य रसे है तथा प्रमावपूर्णा-दम्पत्ति 
सुरक्षा-दर के लिए 42% का लक्ष्य रखा है। लोगो वा वर्त व्य है विः वे इस सवन्ध 
मे सरवार को झपना पूरा सहयोग प्रदान बरें । विद्वानों ने भ्रध्ययम बरके बतलाया 
है कि सत्तानोत्पत्ति रोबने के लिए सरफ्रार द्वारा क्या गया व्यय कभी फिजूल नही 
जाता, वयोतरि एक सन्तान की शिक्षा, चिकित्सा भोजन, बस्त्र श्रादि पर जो व्यय 
होता है वह उप्त राशि से वही भ्रधिक होता है जो उसको रोहने में व्यय बी जाती 
है। अत सरकार को परिवार-नियोजन पर व्यय बढ़ावर प्रधिवा लाभत्ारी 
परिणाम प्प्त वरना चाहिए। लेकिन परिवार-नियोजन के व्यय से श्रावश्यक तथा 
ग्राशानुकूल परिणाम प्राप्त करना बहुत जरूरी है । हमे ग्रामीण महिला-वर्ग पर हर 
प्रवार से भ्रधिर ध्यान देना चाहिए $ इससे वाँछित परिणाम प्राप्त हो सर्ेंगे । साथ 
मे शहरी गन्दी बस्तियों पहाडी जाति व पिछडी जाति के लोगो मे परिवार-नियोजन 
बाग संदेश शीघ्र पहुंचाया जाना चाहिए, प्रन्यथा भ्रागे चलब र जनसख्या वी भावी 
स्थिति नियन्त्रण से बाहुर हो सकती है। प्रत समय रहते सभी व्यक्तियों को, 'एवं 
या दो बच्चो” वाले सीमित परिवार थे स्िद्धात को अपना लेना चाहिये। इसमे श्रव 
अधिक विज्म्व नही रिया जाना चाहिए | वयोकि जनसरया मे दबाव चारो तरप 
दि वाषी देव लगे है) शहरो मे ट्रैं फिट कौ दशा, पाती वे श्रावास वी कमी व कठि- 


उव 


नाई तथा शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाश्रो की कमी, श्रादि जनसरवा के नियस्त्रण 


को प्रावश्यकता के सूचक हैं। 
जनसख्या को नियात्रत करने का कार्य युद्धनस्तर पर होता चाहिए। 
प्रश्न 
. "तेजी से बढती हुई जनसल्या मारत जेसे विकासशील देश बे ब्राधिक 
विकास में सबसे बडी बाघां है ।” इस कथन कौ व्याख्या कीजिए तथा 
सरकार की जनसरूया (नियन्त्रण) नीति की सक्षेपर में चर्चा कीजिए । 
(7२9] ॥ा हट 700, 988) 
2 निम्व पर सक्षिप्त टिप्पणी सिखिए-- 
(7) मारत म जबसल्या का व्यवसायानुसार वितरण 
(8० ! एढ४० ॥ ए ९ , 984) 
3 भारत मे जनसझ्या के व्यावश्तायिक वितरण की समरवा का सक्षेप में 
वर्णांन कीजिए | यह वितरण लगभग हिथिर सा वयों रहा ? क्या श्रम" 
शक्ति को कृषि क्षेत्र से हटा कर उद्योगों मे लगाना समव होगा ? 
(२०0 ता #८छ 70, 989) 
उत्तर सकेत--मारत म श्रम-शक्ति को कृषि-क्षेत्रसे हृदाकर उद्योगों मं 
लग।ना सम्भव नही होगा क्योति (।) शहरो मे श्रम-शक्ति बढ रही है जिसे उद्योगो 
मे लगाया जा सकता है (॥) स्वय कृषि में सिचाई का विकाप्त करके प्रधिफ अस 
शक्ति का उपदोग करना होगा (॥॥) गावो मे कृषि के सहापक उद्योगो का विकास 
रूरके भ्रम शक्ति को काम देना | होगा जँसे पशु पालन मछली पालन, कुटीर उद्योग, 
प्रादि । कृदिगत माल की श्रोसेत्तिय का कॉम बढ़ा कर रोजगार बढाया जा सता 
है (9) सेवा क्षेत्र का विशस॒ करके रोजगार वढाया जा सकता है । 
अठ श्रम-शक्ति के कृषि से उद्योगो की तरफ हग्तान्तरित बरन की वात 
आारत में व्यावहारिक मही जान पड़ती 3) 
+4 भारत में जनसरया की तीब्र वृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए । 
पिछले दगक म भारत सरकार न जनसस्या को नियन्व्रित करने के लिए 
क्या कदम उठाये हैं? (8०७) ॥ ;ट्शश ॥ 70८ 98। & 985) 
$ भारत मे जनश्रया को तीब वृद्धि बे आर्थिक परिणामों की विवेचता 
कीजिए । जनभरया बी तीब्र वृद्धि का रोकने के लिए सरकार द्वार कौन 
से उपाय जिय जा रहे ह ? (२9) वा हध्शझा तर]0 ॥982) 
सन्दर्भ 
2 ? के ११३५३४७७ ॥786 0600.272फएव.९0 0॥7९7507६ 0६ ]॥030 
छ&९णा०्यार ]008]० जय 0॥3छ6९7 4] ॥॥ 6 65८०7 ए67६ 
शि००८५५ छ (८ छाए॥7॥ एिएणा०एआए €ए॥/6फ ०५ ए ए. छाशश4 
डब0& ब्वाद ए ए एडा65वताप'धा 
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भू-जोतों का श्राकार व वितरखण- 
उप-विभाजन व श्रपखण्डन की समस्याएं 


(डांट९ बग्रत 00परप्पंगा एण व॑बा20 ्एपट्ट४- 
एाणाश्ा5 ० $एछ9-फ्रशंत्रं0) शाऐे पिश्चप्ठालाशि0गा) 











कृषि के उत्पादन पर सम्मवतः सबसे ज्यादा प्रभाव भू-जोतो के झ्ाव] २ (झं४28 
0 ॥850 ७०४४४९५) का पड़ता है । भारत मे छोटी जोतो की सख्या अधिक है 
पीढी दर पीढी भूमि के निरन्‍्तर बटवारे के कारण बेतो का ग्राकार छोटा होता 
जाता हू, जिसे सेतो का उप-विमाजव ($70-07565) कहते हैं । यही तही वल्कि 
एक व्यक्ति के कई सेव एक स्थान सर इकदूठे नहीं पाये जाते तथा वे दूर-दूर तक 
बिखरे हुए होते है । यह समस्या प्रपखण्डन (ग98707/007) की होती है जो उप- 
विभाजन से भी ज्यादा गम्मीर मानी जाती है । मारतीय कृषि को झाधुनिक व झधिक 
कार्यकुशल बनाने के लिए उप-विमाजन व श्रपसष्डन की समस्या का उचित समाधाव 
निकाला जाता चाहिए । 

जोतों का झ्राकार 

कृषिगत संगणना के प्राघार पर 970-7 मे कार्ययील जोतवो (0७४० 

#0708] 000085$)' का भौसत आकार 2'30 हैक्टेयर था जो घटकर ]976-77 


. यहाँ पर कार्यशील जोत (09९:४७०॥०॥ ॥0]4७४) ब स्वामित्व की जोत 
(0५76४5879 ॥097गष) में अन्तर किया जाना चाहिए। माने लीजिए एक 
कृपक 50 हैक्टेयर भूमि का स्वामी होकर इसे पांच समान टुकड़ों में विभा- 
जित करके खेती करवग्ता है तो स्वामिश्व की जोत का झ्राकार तो 50 हैक्टें- 
यर है लेकिन का्यशील जोत का आकार 0 हैक्टेयर माना जायेगा। 

कृषिगत विकास के कार्यक्रम में निर्णय लेने की दृष्टि से मूलभूत इकाई 
कार्येशील जोत (0फध2०78। ॥0० ०778) ही होती है । परिभाषा-- यह्‌ 
वह समः्त भूमि होती है जिसे कृषिगत उत्पादन मे पूर्णत:।य भ्रंशत: काम मे 
लिया जाता है। घह एक टेवनोक्ल इकाई के रूप से एक व्यदित या अ्रस्य के 
साथ काम मे लो जातो है श्ौर इसमे प्रधिकार (टाइटल) कामूनी स्वरूप, 
भ्राक्षार या स्थिति से कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं रहता ।” 
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में 2 हैबटेयर तथा 980-8] मे | 82 हैक्टेयर हो गया है । इस प्रकार भारत में 
जोतों का ग्रोसत झ्रांकार पहले से घटा है । विभिन्‍न राज्यो में जोतो के प्राकार में 
काफी अन्तर पाये जाते हैं जनसख्या की तीढ़ वृद्धि ने भरूमि-श्रर प्रतुपात को प्रतिकूल 
बता दिया है जिससे शूर्मि कम व श्रम अधिक हो गया है | परिणामस्वरूप प्रति श्रमिक 
कृषिगत भूमि की साला घठ गयी है १ 976-77 मे राजस्थान मे कार्यशील जोते का 
औघत झ्ाकार 4 65 हैक्टेयर एवं उत्तर प्रदेश तथां विहार में !'] हैब्ठेयर पाया 
गया था। एक तरफ नागाल॑ंण्ड में जोतो का भौसत आकार 7767 हैक्टेयर था जा 
मर्वोच्च था तो दसरी तरफ़ केरल म 0 49 हेक्टेयर था, जो न्यूनतम था । 
भारत में कार्पशोल जोतों का श्राकार के प्रनुंसार वितरण 
(5ाद6 एछा5ताप्रश्णा ण॒ 0उतम0०0१ ह ०३१25 का 009) 
मारत में अधिक व्यक्तियों के पास कुल प्रूमि का भोडा हिस्सा झौर थोड़े 
व्यक्तियों क पास तुल भूमि का अ्रधिक हिस्सा पाया जाता है। पझत भून्‍्स्वामित्व 
थोड़े घ्यक्तियों के हाथो में ेन्ित हा गया है तथा कृषिगत सौढी के सबसे निचले 
जाग पर अत्यधिक मीड मभाड पायी जाती है | 
भारत में प्रथम फ़ृधिगत सगणना १970-7] तथा द्वितीय 976-77 के 
लिए की गई थी ॥ 980-8] की भ्रवधि के लिए की गयी तृतीय दृधिगत सगरणना 
हे #विडो के अनुमार देश मे कुल कार्यय्ील जोतें (0०४शय00७) 0"8॥85) 
& 94 करोड थी जिनमे 76 28 करोड हैक्टेयर भूमि रुमाई हई थी। इसम से 
56"5% जोतें एक हैक्टेयर से क्म वी थी जिन्हे सौमात जातें कहा जाता है 
970-7! व ॥980-8 के लिए भू-जोतों का आकारानुसार तुजनात्मक वितरए 
निम्न तालिका में दिया गया है - 


4970-77 व 7980-83 में कार्यशील भ्रू-जोतो का प्राकार 
के अनुसार वितरण? 











7970-73 3980-8 
चूजोतों का कुल जोतो कुल सेत्रफ्ल कुलजोत्रों कुल क्षेगफ्ल 
प्राक्षार ५३५ का ३ का 
(हैकटेयर में) प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत. प्रतिशत 
(सीमान्त) । 0 हैक्टेयर से कम 5] 0 90 56९5 2'2 
(लघी ] 0-2 0 हैक्ट्यर 8 9 ]] 9 ]8-0 4 
(प्रद्ध-मधष्यम) 2 0-4 0 हैक्टेयर 5 0 ]8 5 ]40 रा2 
(मध्यम) 4 0-0 0 हैक्टेयर 8 2 297 5। 297 
(बडो) 0 0 व अपिक हैक्टयर 39 309 24 228 
क्त 3000 4000 ]000. 4000 








].,. छाथ॑फाव्यो 07]76 0 [00553 988-89, (7373 5८7५४८८5 7.6 ), 
उण्ण5८ 988, छ 62. 
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भारत में 970-7! में एक हैक्टेयर से नीची जोतो (सीमान्त जोतो) की 
सख्या 3 62 करोड थी जो बढकर !980-8] में 5 05 करोड हो गई है। इस प्रत्रार 
0 वर्षों म इनकी सख्या | 43 करोड बढ गई है। इसे भू-जोतो के सीमान्दीवरण 
(98809]5थ०7) की प्रक्षिया कह सकते हैं, श्र्थात, सीमान्त जोतो की सरया में 
अतिवर्ष काफी तेज रफ्तार से इंद्धि हुई है । 


तालिका से स्पथ्ट होता है कि ।980-8] म एक हैक्टेयर तक की जोतो वी 
सरया कुल कार्यशील जोतो वी 56 5 प्रतिशत थी लेकिन उनके भ्रन्तगंत कुल क्षेतर- 
फल का लगभग 2% अ्श था, जब 0 हैक्टेयर व ब्रधिक की जोतें कुल जातो 
का 24% थी और उनमे क्षेत्रफल का लगभग 23% माग समाया हुमा था । इस 
प्रकार 980-8] मे भी भूमि के वितरण मे कापी झसमानता पायी गयी है । श्राज 
मी हमारे देश में सीमान्त कृषकों वी सरया ज्यादा है, लेकिन उनके पास कुल क्ृषित 
भूमि वा अश बहुत कम है । बड कृपक सख्या म थोडे है लेकित उनके अधिवार म कृषित 
भूमि का अधिक अभ्रश पाया जाता है। 970-7] में 2 हैवटयर से नीचे वी जोतो के 
ग्रन्तगगंत क्षेषफल 2% था जो 980-8 मे 26% हो गया । इसके विपरीत 970- 
7] मे 0 हैक्टेयर व इससे ऊपर जोतो म कृषित भूमि का जगभग 3% श्रश था 
जो 980-8 मे घटकर 23% हो गया है। इसका प्र यह है कि कृषित भूमि का 
वितरण बुछ सीमा तक बडी जोतो से छोटो जोतो क्री तरफ हुम्ना है । लेकिन भूमि 
के वितरण की अभ्रसमानता 980-8 मे भी जारी रही है। 


यदि हम श्रपने देश के खेतो के ग्राकार की तुलना अन्य देशों के खेतों के 
आकार से करे तो हमे ज्ञात होगा कि हमारे देश के खेतो का झ्ाकार बई देशो की 
तुलना में बहुत कम है । भारत मे 980-8] मे कार्यशील जोतो का श्रौसत प्रौफ़ार 
82 हैक्टेयर था, जो अमेरिका व कनाडा की तुलना मे काफी नीचा था क्योकि 
वहा बड़े खेतो पर मशीनों की सहायता से खेती की जाती है । 


जोतो का श्रपखण्डन 


प्रपलण्डन के तथ्य-- भारत मे भूमि का उप-विभाजन ($99-0शह070) 
प्राय अपखण्डन के साथ-साथ पाया जाता है । हमारे खेतो का आकार केवल छोटा 
ही नही है बल्कि वे एक स्थान पर स्थित न होकर कई स्थानों पर बिखरे हुए पाये 
जाते हैं । इससे खेती करने वालो को बडी कठिनाई उठानी पडती है । भारत मे 
प्रमावपूर्ण कृषिगत नियोजन व कृषिगत उत्पादकता बढाने के मार्य मे सबसे गम्भीर 
बाघा भू-जोतो का अत्यधिक टुकडो मे बिखरा होना है । 


980-8] में कुल 8 94 करोड वायंशील जोतो में से श्रधिकाश जोतें 
4 से 8 टुकड़ों में एक दूसरे से द्वर बिखरी हुयी थी। एक भूखण्ड (?]७) का 
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प्रौसत ग्राकार लगमग ऊ| हैक्टेयर प्राता है। इस प्रवार का अपखण्डन एक ग्रम्मीर 
समस्‍या है | 


जोतों के उपविभाजन तथा झ्पसण्डम के कारण 


]. उत्तराधिक्वार के नियम--३ गर्तण्ड से ए्ग्ेष्दाधिकार का नियम प्रसलित 
है जिसने धनुसार पिता की मृत्यु वे बाद उसकी भू-सम्पत्ति वार विभाजन नही होता 
बरन्‌ सबसे बड़ा पुत्र उसकी सारी भू-सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है । फलस्वरूप 
वहा मेतो का भ्राकार बडा होता है। हमारे देश में हिन्दुप्रों ग्रौर मुसलमानों दोनो के 
छत्तराषित्रार के नियमों के प्रनुतार पिता की धृत्यु के पश्चात्‌ उप्तको मू-सम्पत्ति उत्तके 
उत्तराधिकारियों में घट जातौ है । प्रत्येत उत्तराधिवारी को उसके पूर्वज की भूमि का 
एक प्रश प्राप्त होता है । प्रत्येक हिस्सेदार पःरिवारिक भूमि की प्रत्येक किस्म की 
भूमि में झपना हिल्‍्सा लेन। चाहता हैं । वह पपता सारा हिस्सा एक ही स्पान में 
लेवा पप्तन्द नहीं करता । फलस्वष्ठप प्रत्येक्र हिस्सेदार को कई छोटे-छोट टुकडें एक- 
दूसरे से काफी दूर पर प्राप्त होते हैं । 


2 प्रूमि पर जनमार को वृद्धि--मारत की जनसख्या उत्तरोत्तर बढती जा 
रही है। यहाँ उद्योग-घन्धो का विकास पर्याप्त तेजी से मही हुआ, बल्कि विदेशी 
माल बी प्रतियोगिता के कारण ब्रिटिश काल मे स्वदेशी उद्योग-धन्धे काफी सौमा 
तब' मध्द हो गये । फप्तस्थरूप मूमि पर झआश्चित लोगो को सरया में निरन्तर यद्धि 
होती गई । 

उद्योग ग्रौर ब्यवसाय के प्रभाव मे प्रत्येक उत्तराधिकारी परिवार की भ्रू- 
सम्पत्ति में भ्रपता हिस्सा लेते का इच्छुछ रहता है। इस प्रकार परिवार मे सदस्यों की 
समस्या म पृद्धि होने से प्रत्येक का क्षेत्रपत्त घटता जाता है। हमारे देश म कृषि पर 
प्राध्रित प्रत्येक ध्यक्ति के हिस्से में प्रोसतन एक एकड से भो कम मूमति श्रातों है । 
इस प्रकार एक भ्रौसत परिवार के पर्स भूमि की मात्रा वाफ़ी कमर होती है । 


3 सपयुकक्‍त परिवार प्रणाली का विघटन--प्राचीनकाल में हमारे देश में 
संयुक्त परिवार भ्र्ठाली प्रचस्तित थी। परिवार के सब सदस्यों की सम्पत्ति सामूहिक 
व प्रविभाजित रहती थी पर तु वर्तमान झवस्वा मे व्यक्तिगत स्वार्थ सदेह ग्लौर ई्प्या 
दे कारण इस प्रणाली का केवल नाम हो शेष रह गया है। परिवार वे सदस्य 
पारित्रारिक हित से व्यक्तिगत हित को प्रधिक महत्व देते हैं भौर पारिवारिक सम्पत्ति 
का विमाजन वरके भपने हिस्से वी सम्पत्ति को प्रतग रखना पस्तन्द करते है 
फलस्वरूप जो भु-सम्पत्ति पहले झ्विमाजित रहती थो उसके श्रव टुकडे में बढ़ 
जाती है । 

5 हाकेदारों की प्रधा--प्रनेय भू-स्वामी प्रपनी भूमि स्वय खेती नहीं 
बरते। वे किसानो द्वारा खेती कराते है। वे सारी भूमि एक ही किसान को नही देते 
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बल्कि भ्लग-पलग किसानो को देते हैं । इस प्रथ। में स्वामित्य अ्रधिमाजित रश्ते हुए 
भो खेतों प्रलग-असग भू-छण्डो पर होतो है भौर प्रस्पेक किसान को छोटे-छोटे ऐत 
प्राप्त होते हे । बहुधा एक ही किसान मई भू-स्वामियों के साथ पाभे वे सम्बन्ध 
रसनता है भौर उगको दूर-दूर स्थित रोतो पर वाम करना पडता है। 


उप-विभाजन झौर श्रपश्नण्डन के दोष-- 


भारत के सुप्रसिद्ध पर्थशास्त्री प्रो दी एस. मिन्‍्हास का मत हैं कि “प्रत्येक 
जोत कई टुआड़ों मे विभक्त है दी, लेकिन ये दुकर्ड इतने भ्रस्त-ध्यस्त दंग से बिपरे 
हुए है कि जहाँ सिचाई सुलम है वहाँ उसका सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो समता, भौर 
जहा कृषि यर्षा पर भाधित है वहाँ मिट्टी व नमी के उत्तम सरक्षण की दशाएं बिगड़ 
जाती है। इन्ही फारणो से भूमि व जल-निकास का भावी नियोजन एय पानी के 
निवास व नभी की रक्षा के कार्य भी बिगड जाते हैं ।' इन शब्दों से प्रपसण्डन वा 
घातक व विनाशकारी परिणाम साफ तौर पर प्रवठ हो जाता है । 


बहुत छोटे खेतो पर सेसी करने से कई तरह फे प्रपव्यय होते है. जिनसे 
ज्ञागत बढ जाती है भौर पेती भाधिक दृष्टि से भल्तामप्रद हो जाती है | इसके मुझ्य 
दोष इस प्रकार होते है : 


. पृ'जीगत साधनो फा घटिया य भ्रपूर्ण उपयोग--णो तो मा क्षेषफल छोटा 
होने के कारण बंलो भौर औजारो के लिए पूरा काम नही मिलता । मान लीजिए, 
एक जोडी बैल भौर हल की सहायता से एक किसान दस बीघा भूमि पर भच्छी 
तरह काश्त कर सबता है, किस्तु उसने पास गेयल पाँच बीघा ही भूमि हो तो वह 
प्रपने साधनों का पूरा लाभ नहीं उठा सकेगा । फलस्वरूप, प्रति एइफाई उत्पादन" 
लागत प्रधिक भाती है । कोई-कोई खेत तो इतने छोटे होते है कि थे मती-भाति 
जोतै-बोये भी मही जा सकते । उनमे काश्त करने का व्यय उनकी पैदावार मे मुल्य 
से प्रधिर श्राता है। उन पर सेती बरना भ्रलाभकारी (का०००००७।०) होता है । 
कमी-कभी इस भ्रकार के खेत बिन। खेती किये हो छोड दिये जाते है एव भागे चण- 
कर उन पर सेती व फाम बन्द कर दिया जाता है । 


2, छोटे-छोटे भ्ौर दूर-दूर स्थित सेतो मे भलय-झलग्र बाड़े लगाने यसेडं 
बनाने में श्यय वरना होता है तथा भूमि खेती वे काम नही झा पाती है। यदि बाड़े 
नही लगाई जाती है तो जानवर फसले नष्ट कर देते है । 


3. छोटे-छोटे और बिखरे हुए खेतो के लिए झलग-झलग कुए नहों खोदे जा 
सकते क्योकि छोटे खेत के लिए भ्सग बुआँ बनाना लाभकारी नही होता है। 
कुशो के अभाव में इन खेतो की सिंचाई का उचित श्रबन्ध नही हो पाता । दूसरो के 
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कुप्मो से पाती लाने मच्यय अधिक होता है झौर रास्ते मे पानी ब्यर्थ नष्ट होने प्रौर 
आपसी झगड़े होने का डर रहता है। यदि परस्पर साभेदारो में कुए बनाये जाए 
ता मरम्मत के प्रमाव म वे शोघ्र ही खराब हो जाते हैं । 


4 छाट-लोद गौर बिखरे हुए सेती मे श्रम को बचत करने वाले पन्त्रो का 
प्रयोग नहों हो सकता | यान्त्रिक खती असम्भव हो जाती है वयोकि ट्रेबटर. हार्वेरू- 
टर बल-डोजर प्रेशर इत्यादि मशीनें काम मे नहीं लायी जा सकती । इस अकार 
उपविभाजन व अपखण्डन के कारण भाधघुनिक किस्म की प्रगतिशील और वैज्ञानिक 
बनी असम्नव हा जाती हैं । 


6 दूर-दूर पर स्थित सेतो में खेती क रने मे खाद. बोज व झन्प साधत तथा 
ओऔजाएों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते-ले जाने मे समय, शक्ति भौर घन 
बा प्रपद्यय होता! है । 


6 वेतों के बिखरे हुए होने से वा वनाने दवा पानी की नालिया बनाने 
के सम्दन्ध म ग्रनेक प्रसार के भगड़े होते रहते हैं और अनावश्यक मुक्रदभेदाजी भें 
कृपकों की शक्ति व घत का हास होता रहता है । 

7 टाटे-डाटे और दूर-दूर पर रियित खेतों पर निगरानी करता क्ठित और 
खर्चाता होता है । 

8 द्ोट-दटे खेतों की जमानत पर ग्रासानी से रक्म उधार तहीं मिलती 
और ब्याज की ऊँची दरें देनो पडती है । 

9 छोटे-छोटे खेतो पर खेठी करने से होने दालो हानि से बचने का एक 
तरीका जापान की तरह गहरी सेती करने दा है। परन्तु जब किसानो वो एक ही 
घक़ में खेती वरते के वजाये प्ललग-प्रलग बिलरे हुए छोटे-छोटे खेतो पर खेतों करनी 
हाती है तो वे विसी एक खेत धर झपना पूरा घ्यान नहो दे सकते । इस भ्रद्मार सतो 
के ग्रपल०डत से गहने व वैज्ञानिक खेतो को प्रपनाने मे कठिनाई होती है । 
उप-विभाजन प्रोर प्रपलण्डन के पक्ष में तर्क 

खेतों के उप-विमाजन झौर प्रपश्ण्डन के पक्ष मे भी निम्मलिखित दलोलें दी 
जातो हैं 

उप विनाजन के पक्ष में कहा जाता है कि इससे भूमि का पभ्रपेक्षाकत 
समान वित्तरण होता है श्रोर भ्रूस्वामियों के एक ऐसे वर्ग का उदय होता है जो 
लोक्तस्त्र द विकास का समयथंक व पोषक होठा है। परस्तु हमे यह नहीं भुलदा चाहिए 
कि अत्यधिक छोटे द्वांट खेतो पर काइत बरने दाले लोग प्राय बहुत गरीब हात हैं, 


जिमस्ले राष्ट्र क्मनोर हा जाता है । 


3 खेतों के प्रपखशडन के पक्ष मे मी इसी प्रकार की बातें कही जाती हैं?; 


(3) ग्रउग-प्लग खेतों में मिट्टी गलग-अलग तरह की होती है और उतत पर प्रलग- 
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करण या एड साधन मात्र माना यया है। यही कारण है कि चववन्दी के क यंत्र म 
नें प्रजाव व उत्तर प्रदेश में विजी विचाई का विस्तार किया गया है जिसले पैदादार 
बड़ी है तथा लागत म कमी झायी है एवं कई श्रन्य लाम प्र प्त हुए हैं जिउका एलल्‍ास 
आगे चलकर रिया जायगा। 

2 चक्इनन्दी की प्रत्मिया--चकबन्यी अधिकारी ग्राम सलाहकार सम्रिति 
प्रथव। ग्राम-परयायत से मिलकर चकबवम्दी की यौजना तैयार करते हैं। समिति क 
निर्माण वे वाद भूमि के रिवाई से सशोधित व सही रूप में बसाये जाते हैं श्रौर घत- 
बन्दी की झ्वीम का प्रारस्मिक मसौदा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश व जम्मू 
बराश्मीर म चक्वर्दी के नियम मी बनाये गये हैं, ज॑से भू-स्वामों को भूमि वहां मिद्रगी 
जहाँ प्सका सबसे बडा टुकड़ा होगा, श्रादि। चकबन्दी अधिकारी योजना बनाकर 
एव कृपकों से स्वीकृत कराकर समझौता वमिश्नर को देते है जो इस पर प्रपतो 
स्वीइति दे देता है । 

3. घकबनदी के लिए मूति का सूत्याकन करना-चकद'दी में भृूमियें 
मूल्यावन करने का कार्य चढ़ा महत्वपूर्ण होता हैं। लेकिन यहू काफी कथिद होता है । 
इसमे मिट्टी को किस्म, विचाई की सुविधाएं, भूमि वी उत्पादकता, भ्रु-लण्ड की 
गाँव मे दूरी, आदि तत्वों पर ध्यान देता होता है। मूल्यावन के लिए लागतन्मूय 
प्रथतरा भूमि का बाजार-यमूल्य प्रधवा उत्पादतता को ग्राधार बताया जाता है | यदि 
जिसी को उसकी भ्रुभि के मुल्य से कम मुल्य की भूमि दी जाती है तो उसके जिए 
ट्षद्धिपूर्ति ग्रावध्यता हो जाती है। इसके लिए उसको मुद्रा देने की व्यवस्था करनी 
होती है । 

4 भविष्य में होने याले प्रपश्तण्डन की रोक--इम्के लिए मूमि के टुकढे 
मरने, इसका हस्तमत्तरण वरने प्रथवा इसको गिरवी रखने की स्वतन्त्रता को निय- 
र्त्रित करना होता है | इस कार्य के लिए स्टंण्डई क्षेत्र का निर्धारण श्रावश्यक हो 
वाना है । स्टेश्डड क्षेत्र मूमि का बह ्यूनतम क्षेत्र होता है जो लामप्रद ढग से जोता 
जा सकता है। स्टेण्डड क्षेत्र निर्धारित करने के बाद इससे तीचे के सभी टुबड़ो वा 
गांव के सेतों मे टुकड़ों (टव80९॥45) के रूप में लिखा जाता है| स्टेएइर्ड ग्रात्तार 
के टुकड़ों व इसमे छोटे टुकड़ों म विभाजन ग्रादि पर प्रतिक्ध लगा दिये जाते है | 
तमिलमादु केरल, जम्मू-पाश्मीर व हिपाघल प्रदेश वो छोडकर प्रन्य राज्यों में 
अपतखण्डन की रोक बे लिए प्रावश्यक कानूनी व्यवस्था की गयी है । 

5. चक वन्दी बी लाएत-चकबन्दी की लागत विशेष कमंच।रियो, पुनर्स॑वेंक्षण 
धुल जाप पर किये गये व्यय पर निर्धर बरती है १ इप उददन्दी वे ऋस्तदिंत वा 
पर होने वाजा व्यय मी शाप्ित होता है | महाराष्ट्र 4 युजगन मे समस्त लागत 
पूर्णतया राज्य सरपारो के द्वारा बहन वी जाती है। प्रत्थ राज्यों में बह भू-स्वाधियों 
से मातगुजारी के साथ वमूल वी जाती है । 
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व हाम्यिरपुर) व उत्तर ्रदग के तोन जियो (मुश॒पक् उतगर, ददरिया व नामी) मे 
चकबादी के प्रभावों का ग्रस्यवन किया था जिससे पता चला कि यह वार्दक्षम बहत 
जाम॑दायक नि८ध हुआ है / टसके अमुख ताब विम्ताकित रहे हैं-< 

॥ इससे गांवों से परस्यर सहयोग का बावावररा उस्तन्न हुमा हैं घौर मुक्दमे- 
बाजी रू कसी हुई है। 

2 हडृूपि के लिए नई नूमि प्राप्त हुई है क्याक्िखतों की मरे तथा हृदवन्दियाँ 
बदलने स शाउत के लयबक झतिरित्त मूमि निकल सकी है। 

3 निजी तौर पर विदाई (एदाए्याट ता8भा०णो का तेज्ञों से विस्तार किया 
गद्य हैं कृपरियत इन्युटा का श्नतिह उपयाव करन से उत्पादत व उत्पादरता बी है 
जिस लागत मे कमी आगी है । 

+. फ्यतों के प्रात्प (एा०79एएाह एआटाणो से परिवर्तन श्रापा है 
स्वागारिक या नकद फपलों का विस्तार किया यथा हैं जिसस क्सिानों क्री आमदती 
बी है। 

5 चकवनदी से फ्यलों की बडाईदारो की प्रया से कमी प्राई है क्योकि प्रव 
मू-स्वामी स्वय काइत मे अ्रधिक माग लन लग हैं, जबकि पहल बढाई के आधार पर 
काज्ते करवाते थे। इस प्रकार चंकबन्दी से कई प्रकार के ब्राधिक लॉभ प्राप्त हुए हैं 
विसमस इसको उपयोगिता म किसी को सनन्‍्दह नहीं रह गया है । 

(ब्रा) उप विभाजन को समस्‍या के हत 

4, सहकारो सपुक्त खेनो (९०-०:एश॥४९ गा एन्‍एए्काएह--सहकारी 
नमुक्ते खठी मे कृषक अ्प॑ंदी छोटी-झाटी जोतो का मिलाकर बेती करते हैं। लेकिल 
व प्रपन-म्रपत टुकटो के स्वाप्ती वन रहने हैं । लगभग 30 वर्ष पूर्व समुक्त सेती के 
प्रशत का लक्र हमारे देश म कॉफों वित्ाद हुआ था झोर उस विवाद मे स्वर्गोय 
चौपरी चरणमिदह, मौनू मस्ती, एव जी रगा तथा स्वर्यीय ओफ्ेसद राजहृष्ण ग्रादि 
न भारतीय परित्वितियों मं सहकारी संयुक्त खती को उपयोगिता के बारे म काफी 
सदेहू प्रकट कियि थे | लक्ति कई विचारत्रों का मत था कि झत्यधिक छोटी व 
अनाथिक हिश्म की जोतठो की समस्या को हल करने का एक मात्र उपाय संयुक्त ही 
हो सकता है॥ छोट खेता के स्दामियों का अपने दुकड़ झ्रापप्त में मित्रा सेने चाहिए 
ग्रौर उन पर सुक्त रूप से खत्ती करनो चाहिए॥ इससे उनकी झ्रामदनो बढ़े गौ श्रौर 
भूमि का संदुषपयोग भी किया जा सकेगा ॥ 

हम यहाँ पर इस विवाद में नहीं पडना चाहते कि समुक्त खत का ग्लाकार 
किसता हो, इस पर उपज का वंटवारा कैसे किया जाएं, झादि। घुह़्य बात यह है कि 
अत्यधिक छोटे छेतो को मिलाकर खेती करने से सबकों लाम प्राप्त होगा। यही नहीं 
बिक इस प्रकार की खेती एच्छित एवं प्रजातान्त्रि] आधार पर संगठित की जा 
सकतो है । पहल सरकार ने सयुक्त खठी का प्रचार करन के लिए कई तरह की 
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सुविधाएँ प्रदान की थी, जैसे वित्त, औजार, रासायनिक उदवेरक व अन्य तकतीती 
सहायता झ्ादि । संयुक्त खेती का विकास करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी हपि सलाह 
कार बोर की स्थापना की गई थी। लेकिन भारतीय क्पक सहकए्री दृष्टिकोर रे 
स्थान पर वैयक्तिक रृष्टिकोश को प्रधिक महत्व देता रह है । भूतराल में लोगो मे 
यह भ्रम फैलाने का भी प्रयास किया गया था कि सहरारिता के दरयाजे से सवार 
उपत्री जमीने छीन कर समितियों को दे देगी । इन सब कारणों से भारत में सहकारी 
सयुक्त क्ृपि के कार्यक्रम को विशेष सफलता नहीं मिल पाई और इस नम्वस्ध मे 
आन्दोलन की प्रगति ग्रामे चलकर काफी घीमी हो गई | श्राजकल तो वहीं सहकारी 
संपुक्त कृषि की चर्चा भी सुनने को नटीं मिलती | लेकिन हम यह भी रमरण रखना 
होगा कि समय गुजरने के साथ-साथ विभिन्न प्राथिक समस्य्रो के पुर ने, व्यावहारिय 
व सही हल पूर्णतया व्यर्थ नही हो जाते । श्राज भी ऐच्छिक श्राघार पर झ्रनाथिक 
जोतो के स्वामी संयुक्त खेती शो श्रपनाए तो उन्हे तथा समस्त समाज को इस कार्प 
से काफी लाम हो सफता है । 


2. राहुकारी सेवा समितियों ((०-०एथब्तए९ 5ध906 5008065) का 
विकास करके समी कृपक भूमि फो उत्पादकता बढ़ा सकते है । उत्तम बीज, प्रौजार 
खाद, साख ग्रादि की व्यवस्था सहकारी समिति के द्वारा करने से कृपकों वो काफी 
लाभ पहुँचता है। इस पद्धति मे भूमि के टुकड़ों को मिलाए बिना भी उत्तम खेती 
(86॥(७४ छक्वात0तह) की जा सकती है । इसके विकाम का सभी ने समर्थन किया है 
क्योकि सहकारी सेवा समितियों के विकास भे कोई विवादग्रस्त बात नही है | कृपक 
सहकारी सेवा-समिति के सदस्य हो जाते है, जहाँ रो उनको रियायती शर्तों पर 
विभिन्न हृषिगत साधन प्र'प्त होते है। साख को सुविधा मिलती है तथा त्रिन्नी वी 
सुविधा भी प्राप्त होती है । भ्रत. सहवारी सेवा समितियाँ छोटे कृपको के लिए काफी 
लामनारी सिद्ध हो सवती है । सेवा-सहकारिताय लाकतान्निक व्यवस्था मे विशेष 
रूप में उपयोगी माती गई है। अ्रतः इनको प्रयत्त करके कामयाब बनाया जाना 
चाहिए। 


3, आधिक जोत (80०॥०णा० ॥00॥72) फा निर्धारण श्लौर श्रनाथिक 
जोतों के स्वामियों को श्रधिक मास उपलब्ध करने की व्यवस्था करना--खेतों के 
अत्यधिक उप-विभाजन और ग्रपखण्डन को रोकने के लिए भूमि की ग्राथिक जोत 
निर्धारित करने का भी सुझाव दिया जाता है। आधिक जोतो की परिमापा व माप 
का ऊाये काफी जटिल माना गया है। यह कहना गलत होगा कि सभी छोटी जोते 
अनाधिक प्लौर सभी बडी जोतें आधिक होती हैं। भूमि के काफी उपजाऊ होने पर 
छोटी जोतें भी भ्राथिक हो सकती है श्र भ्रनुषजाऊ होने पर बड़ो जोतें भी प्रवाधिक 
हो सकतो हैं। श्रतः केचल जोड़ का ध्राकार ही उसे ब्राविक या ग्रतायिक नहीं 
बनाता, बल्कि हमें साथ में वर्षा, सिंचाई की सात्रा, खाद, उत्तम बीज, श्रौजारों व 
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थोई जाने वाली फलों को किस्मों श्रादि बातों को भो देखना चाहिए जिनका मूझ्ि 
की उत्पादकता पर प्रमाव पडता है। ग्रत आधिक जोत का विचार स्थिर (580९) 
ते होकर प्रावंगिक (097870॥0) होता है । प्रायः इस सम्बन्ध मे यही कहा जाता है 
कि खैतों का प्राकार कम से कम इतना ग्रवश्य होना चाहिए कि भ्रौसत कृषक परिवार 
इन पर काम करके श्रावश्यक व्यय निकाल कर शेष शाप के झ्राधार पर झाराम से 
झपना गुजर-दसर कर सके ! यह तमो सम्भव हो सकता है जब उसके परिवार के 
लोगो को खतो पर साल भर लगाठार काम मिलता रहे झौर पर्पाप्त मात्रा मे उपज 
भर आमदनी प्राप्त हो सके । 
झाथिक जोत झौर झनुकूलतम (&8०0॥0ग्राए 70478 थ00 0ज्ञाग्रापग 
४०!0|78) म भी अन्तर होता है। काप्रेस मूमि सुधार सम्तिति (कुमारष्पा समिति) 
से भ्रषनी 949 की रिपोर्ट से बदसाया या कि श्रनुकूलतम जोत या प्रधिकृतम जोत 
का झाकार झाविक ज्ञोत का तिगुना होना चाहिए । वाद में जब योजना-प्रपत्रों मं 
पारिवारिक जोत (जो वस्तुत आ्राधिक जोत से मिलती-जुलती घारणा है) का प्रयोग 
किया जात लगा तो यह कहा गया कि एक कृपक परिवार को सीमा-निर्धाररा मं 
ज्यादा से ज्यादा पारिवारिक जोत की तिंग्रुती माझा दी जा सकती है। ब्तीय 
भोजना में पारिवारिक जोत पर दो तरह से विचार किया गया यथा एक तो कार्यशील 
इकाई (09९7&075] एए/) के रूप से जिस पर एक कृपक के श्रम व पूजीगत 
साधनो को पर्याप्त मात्रा मे काम मिल सके और दूसरे सूमि का वह क्षेत्र जिससे 
लगभग 600 ह को ब्यौतत वाधिक झाप प्राप्त को जा सके । इसे प्रामदनी इकाई 
(॥7९0०706 ध॥॥) की घारणा कह सकते है । ग्रत बहुत छोटी जोतो को मिलाकर 
आदिक जोत बनायो जा सकती है जिससे कृषि अधिक कार्यकुशल हो जाती है । 
जैसाकि हम ऊपर वह चुके हैं ग्राधिक जोत निर्धारित करने के लिए मिट्टी के 
'उपजाऊपन, दर्पा की मात्रा, सिंचाई के उपलब्ध साधत, उपलब्ध प्रूंजी तथा खेती के 
लिए प्रपनाए जाने वाले तरोको, झ्रादि कई वातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 
किर भी खेती का व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए 
यह अनुमान लगाना कठिन नही होगा कि सभी बातो को ध्यान में रखते हुए किसी 
विशेष क्षेत्र मं आधिक जोत की मात्रा कितनी होगी ॥ 
बीस वर्ष पूर्व डो एस मेहरा ने झ्राथिक जोत की कुछ प रिभाापाशों पर विचार 

करके इसकी तिम्त परिभाषा सुझायो थी जो काफी ठीक प्रतीत होती है । यह “प्रति 
परिवार भूमि को यह मात्रा है जिस पर खेतौ कौ लागत निकाप्ते के बाद एक 
परिवार के धतिकों को इततो रोजी-रोटो मिल जातो है कि उन्हें प्रपदी जीविका 
चलाने के लिए कृषि के अलावा कहीं भी झतिरिक्त काम करने को प्रावश्यकना नहीं 
होतो (57एए, 23 सितम्बर 969)" कहने का द्याशय यह हे हि झाधषिक जोत 
से कृषि की उत्पादनन्‍्वागत के साथ-साथ पारिवारिक श्रमिको का उपभोग ब्यय भी 
निकल जाना चाहिए । 
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966 से भारत में हरित क्रान्ति की शुरूआत से भ्रधिक उपज देने बाली 
फिल्मों, रास यनिक उर्वेरको मिचाई आदि के उपयोग से स्थिति काफी बदली है भौर 
निर-तर बदलती जा रही है । पहले को कुछ ग्रनाथिक जोतें बदली हुई परिस्थितियों 
में सम्भवत, ग्राथिक वन गई है । इस प्रकार झआधिक जोतो का आवार पहले से कम 
हो गया है । 

ग्रत. जोतो के आत्तार सम्प्रधी प्रश्वो पर भव नये घिरे से विचार करने की 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी है । 

झाधिक जोत की चर्चा करने के बाद यह प्रश्न उठता है कि झ्रनाधिक जोतो 
के स्वामियों वो ग्राथित जोत प्राप्त करने मे दिस प्रकार मदद की जाए। यह प्रश्न 
भूमि के पुनवितरण (१९१/६४७४४४०॥ ०6 .970) से जुडा हुआ है। मारत में भूमि 
सुधारो के कार्यक्रम मे सीमा-निर्धारण पर बल दिया गंया है । बहुत बड़े आकार वे 
खेतो का बहुधा कुशल प्रबन्ध नही हो पाता ॥ झ्त सामाजिक न्याय झौर कुशल 
उत्पादन दोनो इष्टियो से ऐसे खेतो का सीमा-निर्धारण के जरिए विभाजन वर 
दिया जाना च हिए । इमसे सरकार को प्रतिरिक्त भृमि प्राप्त होगी। प्रश्न उठता है 
कि इस ग्रतिरिक्त भूमि का उपयोग बसे किया जाए? इस सम्बन्ध मे यह सुझाव 
दिया गया है कि इस पर व्यक्तिगत ग्रथवा सहकारी ढग पर भुमिहीन श्रमिकों को 
बसाया जा सकता है। लेकिन इस भ्तिरिक्त भूमि में से कुछ हिस्सा प्रनाथिक जोतो 
के स्वाधियों के लिए भो रखा जा सकता है। उनके लिए झ्धिक भूमि को व्यवस्था 
इस शर्त पर की जानी चाहिए कि थे सहकारी सपयुक्त खेतो को पझपना लेंगे। इस 
प्रेरणा व प्रोत्साहन से सम्मवतया वे सहकारी सयुक्त खेती को प्रपना सकेंगे। हमे 
यह स्मरण रखता होगा कि अतिरिक्त भूमि में प्रमाथिक जोतों के स्वामियों को 
हिस्सा देते समय पुनः चकबन्दी का प्रश्न खडा हो जाएगा । लेकिन उसका समाधान 
कर सकना कठिन नही होगा, क्योकि इस कार्यक्रम मे अ्रनाथिक जोतो के स्वामियों 
का अपना झाथिक हित व वल्याण भो छिपा हुम्ना है। नपी भूमि के वितरण के 
5 भी यथाप्तम्मव शनाथिक जोनो के आकार को बढाने पर ध्यान दिया जाना 
चाहिए । 

वाग्रेस भुमि-सुधार समिति ने 949 मे 'बेसिक जोत' या 'बुनियादो जोत' 
(००8० ॥000) के विचार का भी समर्थन किया था। बुनियादी जोत भाधिक जोत 
से कम प्राकार की होतो है, लेकिन इस पर मो रहती फरके फिसएन, प्रप्लाए गुलर-बसर 
कर सकते हैं। बुनियादी जोत से कम भूमि निश्चित रूप से भ्रलाभप्रद खेती को जन्म 
देती है श्रौर साथ मे प्रनेक समस्थाये भी पैदा करती है । लेकिन सामाजिक म्पाय के 
प्राधार पर बुनियादी जोत पर को जाने वाली खेती का समर्थन किया जा सकता है । 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रनाधिक जोतो के स्वामियों 
को भ्रपनों जोतों के झ्राकार मे वृद्धि करने का पर्याप्त प्रबसर दिया जाना चाहिए। 

५, ग्रामीर क्षेत्रों व ब्रन्‍्य पिछड़े क्षेत्रों का पझ्ौद्योगोकरश--मभारत मे भूमि 
पर जनप्तस्या का भार कम करने के लिए सभी किस्म के उद्योगों का विकास किया 
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जाना चाहिए। लेहित हमारे देश के तिए विशेष तप से आ्राधुतित्रा ढंग पर चलाए 
ज्ञाने वाल बुटीर ग्रामीण व छोटे पैमाने के उद्योगो का मह॒व है । गैर-कृ धि व्यवसायो 
का तेजी से विकास बरने से ग्रामोण क्षेत्रों मं भूमि को बूख नहीं वटेयी झौर बहती 
हुई श्रम शक्ति को उद्यागों मं काम उरने का अवधर मो मिल ऊब्रेगा। इसके लिए 
श्ामीण उद्योगों के विकास पर विशेय रूप से ध्यात दत की आवश्यकता है । 

» जनसदया की वृद्धि पर निपन्मए--यहाँ पर यह कहता उचित होग कि 
भारत में जतसस्या को ग्रत्यविक वृद्धि से विभिन्न समस्याथे काफो जटिल बनो हुई हैं । 
हम पहल बतला चुके है कि जनदूस्था ही वृद्धि से भूमि के उप-विभाजन य अपखण्डन 
की समस्या ग्रधिर पेचीदा हों गई है । श्रत" भविष्य म जनसल्या की वृद्धि पर भी 
प्रमावधुए७ं नय त्रगा स्थापित किया जाना चाहिए । 
छोठे कपयो व सोमान्त कृप को को भ्रगथिक अगति के लिए सरकारी प्रयत्न 

छोटे हृपको मे बहुधा एक से दा हैक्टेवर जोतो के कृषश भ्राते हैं भौर 
पीमात कृपओो में एक हैक्टेयर तक की जोनो के कृषक पाते हैं ) 

चतुथ पश्चवर्धोव योजना व बाद म॑ लघु कृप विक्तांस एजेन्सो (57728) 
कायक्रम के माब्यम से इनके कल्याण के लिए ग्रावश्यक योजन यें सचालित की गई 
थी । पाँचवी योजना मे देश के ।88 खण्डो मे 68 परियोजमाप्रो पर कये किया 
शया जिससे छोटे कृपफो का सिंचाई की सुविधायें मिद्री । 

श्रत्व 5000% उपार्यक्र्म एशोकृद ग्रामीण विशस्त वायेक्रम (07) का 
झग बना विया गया है। इस सम्य घ में गहन हृपि बहु फसल कायक्रम, बागव नी सघु 
लिचाई भू सरक्षण, भूमि विक्षम व अधिक उपज देत वातो ज़िस्मो के प्रचार प्रसार 
के प्रलावा सूखी खेती क कार्यक्रमों दुग्ध उपादन, मुर्गी पालन, सूझर पालन भेड - 
बकरी पालन आदि पर भी वल दिया जा रहा है। इस प्रकार खघु सीमात हृषफो 
को झ्राधिक लाभ पहुंचाने के लिए एकोइत प्राप्तोण विकाध कार्पफ्रम के सार्फत प्रपास 
किया जा रहा है। एक्ेइत ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी दूर करत का कार्यक्रम 
है । इसके ग्र/तगेत चुत हुए ग्रीव परिवारों को कोई परिसम्पत्ति (५8८४) जंसे दुघाह 
पशु, मिल ई की मशोन प्रादि दी जाती है। इसके लिए सरकार सब्सिडी देती है तथा 
बेर क्ज दिया जाता है। यह स्वरोजगार (5०॥ €्णएछ0%ए०॥/) ब्रदात करने का 
तरीका है। 

बुछ लोगो दा विचार है कि मूर्ति के उप-विभाजन व अपखण्डन की सम्रक्ष्या 
का कोई स्थाई समाधान नही विकाला जा सकता क्योंकि एक बार चक्वत्दों हो 
जाने के बाद पुन अपखण्डन का खतरा बना रहता है॥ उत्तराधिकार का नियस 
बरावर क्ियाशील होने से सुधरी हुई स्थिति पुन बिगड़ सकती है। इसे सम्बन्ध मे 
हम पहले बता चुके हैं कि भूमि की एक स्टेण्डई मात्रा तथ बी जाती चाहिए जिससे 
जील्ेे भी, प्यत्फ के प्रन्‍्एएए, एप्पल च तििफ्रायन एपफपशणफरेपर अपगूरी पंत 
लगायी जाती चाहिए | सहत्रारी सेव समितियों के विकास से मी स्थिति में काफी 

सुघप्र होगा | तीब्र गति से ग्रामोण प्रोद्योगीकरण व प्रमावपूर्"ो परिवार नियाजन से 
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भी इस समस्या को हल करने में मदद मिल्लेगी | स्मरण रहे कि वैयक्तिक कृषि- 
अणाली (गावाशकपा क्ियापह) या कृपस्‍-मूस्वतमित्व प्रशाती (शवघ्या! 
ए70क्ञा००४॥0) कौ कायम रखते हुए भूमि के उप-धिभाजन व्‌ अश्रवश्लण्डन की 
समस्या को हल फरने थे लिए हमारे समक्ष उपयुक्त मार्ग ही खुले हैं। शित देशो मे 
रारकारी अथवा पूजोवादी खेती (जो क्रमश. सोवियत सघ व श्मरीका से) यड़े पैमाने 
पर यमश्त्रीक्ृत खेतो के रूप में फो जाती है, चहाँ उपविभाजन एवं भ्रपखण्डन का प्रश्न 
ही नहीं उठता । अतः इस समस्या का सम्बन्ध विशेषतया एक क्षेत्र में प्रचलित कृषि 
की पद्षति से होता है । हम भारत में ग्रामीण उद्योगो का विकास करता होगा तथा 
साथ में लघु-ृपको, सीमान्त कृपक्ो तथा पतिहर मजदूरों के श्राथिव लाभ वे लिए 
विशप प्रकार के परार्यक्रप सचातित ऊरने होगे, तभी इनकी श्राथिक दशा सुधारी जा 
सकेगी ) इसमर कोई सन्दह नहीं कि भूमि वे उप-विभाजन व प्रपश्षण्डन वी स्थिति 
आधुनिक कृषि के मार्ग में बायव है श्लौर इस समस्या का उचित व स्थ थी समाधान 
निराला जाना च।हिए। मरफार यो प्चायती राज सस्थाप्रो + माध्यम से पुन नये 
मिरे से सहकारिता के त्रिकास पर बल देना चाहिए। इससे देश को बहुत लाभ 


होगा। 
प्रश्न 
] मक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-- 
(0) भारतीय कृपि में उप-विमभाजन वे विखडन की समस्या । 
(रश तारा, 7.0 ९., 988) 
मारत मे जोतो या उप-विभाजन एवं अ्रपखण्डन किस प्रकार कृषि के वितास 
में बाधक है ? इन कठिनाइयो को किस प्रकार दुर क्या जा सकता है ? 
(₹8 तय ॥ 9 0,, 985) 
3 सहकारी खेती की भारत में क्या प्रावश्यक्ता है? इसये' मार्ग में भ्राने बाली 
कठिनाइयों वा वरणोन कीजिये । (9 गए, 7,909 0., 982) 
उित्तर-सकेत--सहकारी सेती के कई रूप होते हैं जंस्ते (!) सहकारी उस्तत 
खेती, (2) सह+।री सयुक्त खेती, (3) सहकारी सामूहिक खेती, (4) सहरारी वाएत- 
कार खेती। सहकारी उन्नत खेती भे सदस्यो को सभी प्रकार वे क्रपिंगत इन्पुद 
समय पर एवं उचित भावों पर उपलब्ध किये जाते हैं ताकि व उत्पादन बढ़ा सकें । 
सहकारी सयुक्त खेती में छोटे किसान अपने खेत मिलाकर सयुक्त खेती करने उत्पादन 
व उत्रादक्ता बढाते है । सहाारो सामूहिक सेती में भूमि व ग्रत्य साघन समिति के 
हो जाते हैं श्रौर ड्ृयको को मजदुरी करनी होती है। सहकारी बत्राश्वकार खेती मे 
सदस्य काश्तवार एक योजना के मार्फत काम करते है तथा यह भी प्रायः नई भूमि 
पर खेती के लिए अपनाई जाती है । 

भूतकाल से भारत में सहतारी सयुक्त खेती वो लागू परने की झ्रावश्यव्ता 
पर काफी बल दिया गया था। लेकिन इसके मार्ग मे निम्त कठिनाइया पाई गई है : 


प्‌ 
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] हृपकों का अपनी भ्रूमि के प्रति प्रगाड मोह होने के कारण दे दूसरों के 
साध प्रपनी भूमि का टुकडा मिलाने के लिए तैयार नही होते, 

2 व्ंदावार के वितरण की समस्या काफी भम्मीर होती है, 

3 प्रशासनिक कठिनाइया सामने झाती हैं एव 

4 आजकल सहकारी सयुक्त खेती पर जोर कापी घट गया है । ऐसो स्थिति 
से हमारे सामने विवादरहित विसल्प यही रह गया हैं कि देश मे सहकारी सेंबा 
समितियों को सफल बनाया ज्ञाय । कृपको को इनका सदस्य बनाया जाना चाहिए | 
य बहुउह्दे श्योय हो तथा इृपक्तो को सास की सुविधा दने के प्रल्नावा उर्वरक, बीज- 
झौजार द ग्रन्य कृपिगत इनपुट उपलब्ध करें तथा उतकी उपज की बिक्री की व्यवस्था 
कर एवं उनको आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएँ 5चित झावों पर उपलब्ध वरें। ये सुभाव 
ऊपर से बडो सरत लगते हैं. लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के अमाव मे प्रगति सतोप- 
जनक नही हो पाठी । अत जो कुछ सैद्धान्तिक दृष्टि से सही जान पढ़ता है उत्ते 
व्यावह्मरिक, प्रशासनिक, सगठनात्मक व वित्तीय दृष्टि से भाठवी योजना म सफ़्ल 
बनाया जाना चाहिए। 

मारत मे भ्रत्वेक समस्या के जाने-माने हल विद्यमान हैं, झ्ावश्यक्त्ता है 
उनकी कडाई से लागू करड्े समस्या का समाधाव करते कोी। इसके लिए प्रवल 
राजनोतिक इच्द्धाशक्ति ग्रावश्यक् होती है । 

जिस प्रतार सरकार ने हाल मे पचायती राज सस्थाग्रो को सब्रिय करते वी 
ढान ली है. उसी प्रकार यदि सहकारी कृषि व उत्पादन की दिशा में ठोन प्रयत्न हों 
तो प्रामीण क्षेत्रों को काफी लान पहुँच सकता है ॥]| 


4 
सिचाई, उ्रक व श्रन्प साधन तथा 
कृषि सें यन्त्रोकररणण 


(रीशएशीणा, कक्षा।$७, "वल प्राएप्रा भात 
शिल्टाशाडषिश्ञांणा 0 8९7४९४ए९) 





भारतीय कृषि को “मानसून का जुम्रा” बहा जाता है। वर्षा पर निर्भर रहने 
के कारण ही हमारी कि मे श्रनिश्चितता व अस्थिरता पाई जाती है और कृषि के 
वापिन' उत्पादन मे मारी उतार-चढाव प्राते रहते है । सिंचाई के लिए साधनों वा 
विक्रास करके कृपि भे अधिक स्थिरता की दशाएँ उत्पन्न वी जा सकती हैं । 


भारत में [सचाई का महत्व 

अन्य देशो की अपेक्षा भारत जैसे देश मे सिंचाई वा विशेष रूप से महत्व 
है। इसके निम्नलिखित बारण हैं: 

(!) वर्षा को श्रन्िश्चितता--मा रत से वर्षा के सम्बन्ध मे भ्रतिश्चितता की 
स्थिति पायी जाती है। विस्ली वर्ष वर्षा कम होती है, तो किसी बर्ष ज्यादा। कभी 
शुरू मे प्रच्छी वर्षा हो जाती है, लेशिन बाद मे कई महीने व सप्ताह सूखे निकल 
जाते हैं और फलस्वरूप पैदावार नष्ट हो जाती है । ऐसी स्थिति मे सेती पूरांतिया 
“मानसून का जूदा! बन जाती है / ऐसी दशा मे सिंचाई की व्यवस्था होने से ही 
मानसून्र की अनिश्चितता से मुक्ति मिल सकती है । 

(2) वर्षा की श्रपर्यप्तिता--मारत में वर्षा व। वितरण सर्वत्र एक्-्सा नही 
है। एक शोर चैरावू जी मे वर्षा का वापिक औषत 428 इच पामा जाता है, तो 
दूसरी तरफ जंसलमेर म 4 इच ही। कम वर्षो बजे क्षेत्रो मे सिंचाई को सुविधा 
होने से ही खेती को जा सकती है । 

(3) वर्षा की मौसप्री प्रकृति--मारत में वर्षो ग्रधिकतर वर्षा-ऋतु में ही 
होती है गिसकी ग्रवधि जून से श्रक्टूबर तक होती है। इन महीवों ये होने वाली 
फसलें तो वर्वा के सहारे भी हो सकती हैं, लेकिन साल के शेप महीहो में सिंचाई की 
बहुत भावश्यकता होतो है । पजाव में थोड़ी वर्षा जाड़े के दिनो में भी होती है, 
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लेकित वह अययाप्व रहती डे । इतलिर वे भर खेती करन के लिए शविचाइ वी 
उचित व्यवस्था का होता आवश्यक मागा जाता है । मारत मर एव से अधिक फप्तलों 
के कायक्रम अयया चहु-फसज कार्यकार (एएणा।906 ८००97) को सफल दनाने के 
लिए सिंचाई का विस्तार करना वहुत ग्रावश्यक है ताकि देश मे कृषिगत उत्पादत 
बडाया जा सके । 

(4) विशेष फप्तलों के लिए--गत्ने व चावल को खेती को पर्याप्त माव्राम 
जद ही प्रावश्पकता होती है सौर यह सिचाई से हो मिल सकता है। भ्राजकल 
खाद्या नो के कुल उत्पादन मे रवी के उ पददन का अश वढ रहा हैं। यह [960 की 
दआा दी म ।/3 से कम था, लो 7987-88 म 45% गे भी कुद प्िक हो गया 
है। इपते नी निच ई ८ प्रहवर वढ गया है य्रों - रत्रो की फलों मे गेहूं, जौ 
चना प्र दि फने सिंचाई की सहायत। से अधिक पैदावार दे सकती हैं। 

(5) श्रह्ात के पत्र ते छुललारा-मियाई के परम व मं झक्राल पूडने का मय 
बना रहता है। पय देव। गये है कि ग्रहाजपत्त क्षेत्र वे होते हैं जहां वर्षा को कमी 
रहती है ब्रौर उप क॒दी बी पूर्ति के लिए स्िचाई के साघन नहीं होते हैं। जब से 
मारत म॒ भिचाई के साधनों का विकास हुआ है तब से ग्रकालो की सर््या व 
मीपणता मे कमी झ्राथो है। पहले विचाई के साधनों में उत्पादक (9 ०१४०७४९) व 
रक्ष त्मक (070०७१५४८) नाम से दो भेद किये जाते थे ) इतमें रक्षात्मा साधनों 
का उर्े श्य प्रकाल के भय से मुक्ति दिलाना ही होता था ॥ 

(6) गहन खेती सम्मब एवं हृषिणत उत्पादकता में छुघार--मारत में बढ़ती 
हुई जनसख्या की खाधात्नों की आवश्यकता की परूति के लिए गहन सेती बहुत 
आवश्यक है । प्रति डैक्टेयर उपज बढाने के लिए सिंचाई, उत्तम बीज, खाद व 
ब्लौजारो की प्रावश्यक्रता होती है । इत सबका प्रयोग एफ साथ जिसा ज्ञाना चाहिए 
अन्यथा उपज नही वर्ढे गी । प्रत गहन खेती के कार्यक्रम मे सर्वोच्च स्थान सिच'ई 
का ही दिया गया है। इससे कुत उत्पत्ति मे पर्याप्त मात्रा मे वृद्धि होती है। कृषि- 
विकास की नई नीति में स्षिचाई का स्थान प्रभुख माना गया है. क्योति भ्रधिक उपज 
देने वल्लो किम्मे ग्रावज्यक मात्रा म रासायनिक उर्वेरको व कौटनाशक दवाइयों के 
साथ वहुघ सिचितर क्षेत्रो मे ही प्रयुक्त की जाती हैं । 

(7) उएज को किस्म से सुधार--भारत मे सिंचाई के उपयोग से उपज की 
मात्रा मे बड़ने के साथ-साथ उसकी किस्म में सुबार होता है जिससे हिसानों की ग्राय 
बढ़ती है प्रौर उनका रहत-सहन का दर्जा ऊँचा होता है। 

(8) नई भूमि पर खेतों करमा सम्मद--भारत मे कुछ कृषि-थोग्य भूमि वफार 
पड़ी है। सिंचाई के साचतो का विस्तार क दे प्रतिरिक्त भूमि खेदी के प्रत्गंत लायी 
जा सफ़्ती है । मिचाई के झमाव में ऐसी भूमि को खेती के लिए प्रयुक्त वही किया 
जा सकता। राजस्थान में इन्दिरा गाँधी नहर के बन जाने से नयी भूमि पर पहली 
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बार क्रषि प्रारस्म की गई है। इस प्रकार सिंचाई से विस्तृत खेती (०४८०३४४ ०पाोध- 
श्काव0) पी सम्मावनाएँ भी बढती है । सातवी योजना मे श्रनुमान लगाया गया है 
कि सिचित क्षेत्र मे |% वी वृद्धि से कुल इषित क्षेत्र मे 0 3]% की वृद्धि होगी। 

(9) रोजगार मे घद्धि-प्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार बढाने की दृष्टि से सिचाई 
का विस्तार करना बहुत ग्रावश्यक माना गया है। इसम शुरू में विचाई के मिर्माश 
कार्यों मे रोजगार मिलता है श्रौर बाद में उत्पादन बढाने पर अन्य सहायत कार्यों म 
भी रोजगार बढता है । इस प्रवार सिचाई के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों मे कापी 
मात्रा मे रोजगार के नये भ्रवसर बढ़ते हैं । 

(0) सरकारी झ्ााय मे वृद्धि--धिचाई की व्यवस्था बढने से सरकार की 
आय म प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनो प्रकार से वृद्धि होती है । इृपको की ग्राय बढ़ने से 
सरकार को भूमि-करो व क्ृपिगत झ्राय-करो से श्रधक आमदनी होती ह। यह 
सरबवार की प्राय मे प्रत्यक्ष वृद्धि मानी जा सकती है। कृपषिगत उपज के बढ़ने से 
रेतो को अधिक माल ढोने के लिए मिलता है जिससे रेलो की माल भाई से प्राप्त 
आय भी बढ जाती है । यह सरकारी ग्राथ मे परोक्ष रूप से होने वाली बृद्धि कही 
जा सकती है । 

(।4) यातायात को सुविधा--नहरो से सिंचाई के साथ-साथ यातायात की 


सुविधा भी बढ़ती है। रेलो से केवल यातायात ही हा पाता है, जबकि नहूरो स 
सिचाई व यातायात दोनो सम्मव हो जाते हू । 

(2) सिंचाई से मूल्य स्थिरीकरण मे सहायता मिलती है--क्योवि कृपिगत 
उत्पादन से भ्रनिश्चितता का तत्व काफी सीमा तक कम हो जाता है। इसलिए अनाज 
व कच्च माल के भाव अधिक स्थिर हो जाते हैं । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्द होता है कि भारतीय अधथेन्‍्यवस्था म सिंचाई बहुत 
महत्वपूर्ण है। नहरो की सिंचाई से प्राय हानियाँ मी होती है श्रौर विशेषतया 
अं यवस्यित किस्म की सिचाई कई बार भारी शत्ति पहुचा देती है। 

हानियाँ--(!) भूमि की ऊपरी सतह पर नमक जमा हो जाता है जिससे 
क्षारयुक्त या खारी मिट्टी (8:876 5०5) की समस्या उत्पन हो जाती है । इससे 
बहुत सी भूमि खेती के योग्य नही रहती । (2) मलेरिया व अन्य रोग उत्पन्न होने 
लगते हैं। (3) बाढ का भय उत्पन्न हो जाता है । 

सिंचाई की उपयुक्त हानियाँ पानी के उचित बहाव की व्यवस्था (ाण्फधा- 
400792०) करके तथा पक्की नहरें ग्रादि बनावर कम की जा सकती हैं । 

विभिन्न स्नोतो ध फसलो के अनुसार सिचित क्षेत्रफल 

भारत के विभिन्न भागो मे धरातल की रचना एकन्सी न होने से देश से कई 
प्रकार के सिंचाई के साधन काम मे लिये जाते है । उत्तरी भारत मे नहरो झौर कुझओे 
की सिंचाई की प्रधानता है और दक्षिण मे तालाबों का तिचाई के लिए विशेष रूप 
से उपयोग किया जाता है । 
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भारतीय योजनाग्रो में सिंचाई के विकास को उच्च प्रायमिकता दी मई हैं । 
]950-5] मे 2 26 करोड़ हैक्टेयर भूमि मे सिंचाई की गई जो बढकर 986-87 
में 6 44 करोड हैक्टेयर मे होने लगी । इसमे दृहद्‌ व मच्यम स्कीमों का पझ्रश २० 
करोड़ हैस्टयर तथा लघु स्कीमो का अश 3 79 करोड हैक्टेयर पाया गया है ॥ इस 
प्रकार वुल सिचित क्षेत्र म॑ लघु योजनोंप्रो का योगदान भ्रपेक्षाइत भ्रधिक पाया जाता 
है । 987-88 म सिचित क्षेत्रफल 6 63 करोड हैक्टेयर हो गया था ॥ 


497-72 म्रे सकल सिचित झेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रकल का 24:४2 था जो 
984-85 में 33 7९ श्राक़ा गया है) इसके ]989-90 में 37 6% हो जाने का 
लध्य रखा गया है ।' इस प्रकार मारतठ मे गढ़ लगमंग /3 कृषित क्षेत्र में स्िचाई 
की ज्ञानें लगी है । 


भारत में सिन्नाई की विशेष सुविधा गन्ने, गेहू, जो व चावल की फलों को 
प्राप्त है । ग्रन्य फसलो के लिए सिचाई का प्राय: प्रमाव वाया जाता है । 985- 
86 मे गत नें कुस क्षेत्रन्‍्ल 87398 भाग पर सिंचाई कोौगई। गेहूँ के 75% 
क्षेत्रपलत जो के 49'0% क्षेत्रकल व चावल के 42 %: क्षेत्रफल में सिचाई की गई। 
जुवार का गिंचित क्षेवफलत केवल 46% वे बाजदे का 54% हो रहा । कपास के 
27 99% हथा विलहूतो के !6 0% क्षेत्रफत्त में सिचाई की गई ॥१ 


पहले के वर्गी रण के भ्नुसार सिचाई के साधनों का सक्षिप्त परिचय नीचे 
दिया जाता है 2 


]. कुएं--98 3-8 4 की सूचना के झनुसार मारत में सिंचित द्वीत्रफल के 
सगजग 46"5% भाग में कुओ से स्िचाई की गई थी । कुए दो प्रकार के होते हैं 
नल्बूष व प्रन्य ।पजाव, हरियाणा व उत्तर-प्रदेश में दूयूब-बैंल का बहुत प्रयोग हुप्ना 
है । योजनताइाल में इन राज्यो में ट्यूब-बल लगाने का कार्यक्रम रका गया था जिससे 
कुझ्ो की प्लिचाई का क्षेत्रफल काफी बढ़ा है ॥ 


2, तालाब--उसी वर्ष विशुद्ध सिचित क्षेत्र वे लगभग 9% भाग में तालाबों 
से शिद्वाई को गई थी | कर्नाटक, हेदराबाद, राजस्थान वा दक्षिणी-यूर्वी पहाड़ी 
माग और मध्य प्रदेश तालावो की सिंचाई के लिए उपयुक्त है। तमिलनाई का 
पेरियर बाघ काफी विस्यात रहा है। दक्षिणो मारत मे नदियों की घाराएं तेज 
होती हैं । वे ताल भर नही बहती है। भूमि सप्रतल नही हैं एद पथरीली है। इस लिए 
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चरातत् की बनावट तालाब बनाने के लिए ज्यादा उपयुक्त पायी गई है। तालाबों 
वी सिचाई में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इनमें वर्षा बा पानी एकत्र होता है, 
इसलिए जिस साल वर्षा कम होती है, उस साल इनमे पानी कम श्ाता है। पनमे 
मिट्टी मी भर जाती है। भारत में बहुत से तालाबों में प्रायः मरम्मत की प्रावश्यय ता 
बनी रहती है । हि 

3. नहरें--विशुद्ध सिचित क्षेत्र के 38 7% लगमग (2/5) भाग पर नहरा 
से मचाई को जाती है एवं शेष 57% भाग मे भन्‍्य साधनों से पमिचाई वी जाती 
है। नहरो की सिचाई मे सरकारी नहरो का भ्रश 3775% तथा गेर-्सरवारी या 
प्राइवेट नहरो का !:2% है । मारत में नहरो की वुल लम्बाई ससार में सबसे 
प्रधिक है। नहरो की सिंचाई सस्ती, सुविधाजनक भौर सुनिश्चित होने से प्राजकल 
बहुत प्रचलित हो गयी है । नहरें तीन प्रकार वी होती हैं-- 

(।) बाढ वाली नहरें (00708609 ०४03)$), (2) बाघ वाली नहरें 
(एथ९७०॥४। ०४४७५), (3) स्टोरेज या जलाशय की नहरे ($४0792० ०४४95) । 

(।) बाढ की नहरो में नदी मे बाढ़ प्राने पर ही पानी प्राता है। भ्रत. इनसे 
थोड़े समय के लिए ही सिंचाई हो पाती है। प्राजकल इस प्रकार वी नह॒रोंका 
प्रचलन बहुत कम हो गया है । (2) वाध की नहरें नदी पर बाँध बनाकर निबाली 
जाती है। इनसे स,ल भर सिंचाई होती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पूर्वों पजाब, 
उत्तर-प्रदेश, उडीसा, पश्चिमी बगाल, राजस्थान व अ्रन्य राज्यो मे बाँध वाली नहरे 
बनायी गयी हैं। (3) स्टोरेज की नहरो में वर्षा का जल घाटो के झ्रार-पार बाँध 
बनाकर एकत्र क्या जाता है। ऐसी नहरे तमिलनाडु व दक्षिण भारत में पायी 
जाती है । इन नहरो का सम्बन्ध नदियों से नही होता है । 

भारत में सिचाई के साधनों फा विकास 

सिंचाई के साधन बडे, मध्यम व छोटे--तीन भागों मे बाटे जाते हैं । पहले 
0 लाख रुपये या इससे कम लागत की सिंचाई की योजनाएँ छोटी (70॥707), 
0 लास रुपये से 5 करोड रुपये तक की मध्यम (77८600) और 5 करोड़ रुपये 
से भ्रधिक लागत की योजनाएँ वडी (778]०7) मानी जाती थी। लेकिन प्रश्नेल, 978 
से स्िचाई के साधनों का निम्न वर्गोकरण लागु क्षिया गया है-- 


(प्र) लघु सकी म--2,000 हैक्टेयर तक कृषियोग्य कमाण्ड क्षेत्र (टपप्र४०।6 
60र70870 ४7६७) (0८8) , 


(व) रूष्यम स्कीम--2,000 हैक्टेयर से श्रधिक, लेकिन 0,000 हैक्टेयर 
तक वा कृपियोग्य क्माण्ड क्षेत्र, 
(स) बृहद्‌ स्कोम--0,000 हैक्टेयर से अ्रधिक कृषियोग्य कमाण्ड क्षेत्र । 
यह ध्यान देने की बात है कि मारत मे सिंचित क्षेत्र विश्व के अन्य समी देशो 
वे मुकाबले मे सबसे अधिक है । लेकिन हमारे देश की श्रावश्यकताओं को देखते हुए 
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आज मी यह कम है। आजकल गारठ में कुल सिचित क्षेत्र सकल कृषित क्षेत्र का 
33 ग्रतिगत हो गया है । गाणत में यह घांधे से को प्रधिक्त है। मिद्र में शत- 
प्रतिशत कृषित न्रूति में घिचाई की जाती है। पाकिस्तान में मो यह 40: से 
अधिक है । इस प्रन्‍'र सिचाई को दृष्टि से भारद की स्थिति पहले से क्षाफी सूघरी 
है, हालाहि इसमे झौर प्रयति की जा सकती है । 
प्रचवर्धोष पोजनाग्रों में सिचाई के साधनों का विकास 

घिचाई पर ब्यय--95-80 की अ्रवधि में सिंचाई की बहदू व मध्यम 
बाजनाप्रों पर 790 करोंड ₹ तथां लघु योजनामों पर 2503 करांड ₹ व्यय 
ज़िय गय । दस प्रकार सिंचाई पर कुल 40,03 करोड़ रू, व्यय किये गये। यह 
जातता रुचित्रद होगा कि छंठो १चवर्ष्रीय भ्रोजग, 980-85 को झददि में छिच्ाई 
की दृहूद व मध्यम योजनाग्रो पर 756 करोड रू व लघु योजनामों पर 802 
क्रोट रु ब्यय होते का प्रनुमान लगाया गया था। इस प्रकार छठी योजना में मिचाई 
से विकास पर 938 करोड छू. की राष्ति के ब्यय होते का अनुमान था। सातदी 
मोजनता, 4985-90 की अ्रवधि में बृहद्‌ व मध्यम सिंचाई कार्य क्मों के लिए !7 556 
करोड र तथा लघु योजनान्नो के लिए 2805 क्रोइ रु, निर्धारित किये गये है । इस 
प्रतरार सिचाई के विकास के लिए कुल 436] करोड़ रु. की राशि तनिर्षारित वी 
गईं है जो पहले से काफी अबितक है 

950-5व से 986-87 तक की अवधि में द्चिचाई का विकास निम्न 














बालिका मे दर्शाया गया है 2 (करोड हँवदेयर में) (सचरयी जोड) 
950-39॥ १ ]986-8 7 
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2. लघु स्त्रीमे 4 98 3 79 
ड््ल 7२0 6 44 
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जैसा कि पहले भी बतलाया गया है 950-5] में सिचार्ट का उपयोग 
226 करोड हैकटेयर मे तिया ग्रया था जिसे बटाकर 986-87 में 644 करोड 
हैक्टेयर मे किया गया है। छठी योजना की अवधि में सिचित क्षेत्रसत मे लगमंग 
23 लास हैक्टयर प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई जो उत्साहवर्घक मारी जा सकती है। 
986-87 मे सिचाई यो मम्न व्यता (हआाणा एणध्गात) 72 कराड 
हैय्यर में उत्पन्त कर दी गई थी लेक्नि सिचाई का वास्तविक उपयोग (फ॥58- 
00) 6 44 करोड हैय्टयर में क्या गया | इस प्रवार सिचाई की सम्माब्यता व 
उपयोग में अन्तर पाया जात है जो विशपतय। बृहद्‌ व मध्यम योजनाओं के ग्रन्तर्गत 
ग्रधिक्ष दसन को मिलता है। भारत म प्षिचाई की ग्रन्तिम सम्माव्यता (णातावा6 
9०६४॥08)) लगमग ।। 35 कराड हैव्टबर प्रात्ी गयी है, जिसम 5 85 कराड़ 
हैवट्यर बृहद्‌ व मध्यम स्वीमा के झन्तगंत तथा शप 5 50 करोड हैस्टमर लघु 
स्‍्तीदा ऊ ग्रत्तवत है। इसक प्र प्व कर लिय जान पर हृपित क्षेत्र क आधे भाग 
पर ।।चाई होन लगेगी । 
भारत म॑ सिंचाई की सम्माब्यता व इसके वास्तविक उपयोग के बीच प्रस्तर 
]986-87 मे 76 लाख हैक्टयर रहा । 
सिंचाई की सम्भाव्यता के कम उपयोग के लिए निम्न तत्व जिम्मेदार रहे है। 
मिचाई के प्रोजेक्ट के सुम्य कार्य पूरे हो जाने पर मो कमाड-क्षेत्र-विकास का काम 
धीरा रह गया | खेतों मे नालिया व बहाव के मार्ग बनाने में विलम्य पाया गया, 
भनिच्नाई- यबस्था के ऊपरी मार्म पर कृपको ने ज्यादा पानी खीच लिया, फसलों का 
प्र/हप ऐसा ग्रपना लिया जो अश्रोजेक्ट-रिपोर्ट से सर्वेधा भिन्न मित्॒ला एवं पानी के 
ज़मीन म ग्रत्यधिक सोसे जाने से मी सिंचाई की उत्पन्न-क्षमता का पूरा उपयोग नहीं 
स्या जा सका है। 
भारत म॒ सिंचाई का विकास सभी राज्यों म समान रूप से नहीं हो 
पाया है । बुद्ध राज्यों मे सिचित क्षेत्रफल का झश वहुत ऊँचा है और कुछ में बहुत 
तीचा है । 
सिचाई के विक्रास की दृष्टि से राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश 
की स्थिति पिछडी हुई है, जबकि तमिलनाडु, पजाब आदि की स्थिति काफी अच्छी 
है । पजाब में सकल कृपित क्षेत्र के लगमग 88 प्रतिशत भाग पर सिंचाई की जाती 
है जबकि मध्य प्रदेश में 2 प्रतिशत भाग पर हो की जाती है (983-84 को 
समाप्त होने वाले तीन वर्षो का औसत लेने पर) । भविष्य मे पिछड़े राज्यो मे सिंचाई 
के वित्ास पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ।! 
मारत मे झाजक्स सिंचाई के छोटे साधनों पर विशेष बल दिया जाने लगा 
है क्योकि उन पर थोष्टा व्यय होता है और इृषिगत पैदावार अल्पकाल में ही बढ 
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जाती है! इतके अ्विरिक्त उनकी व्यक्तिगत देख-रेख की जा सकती है और प्रबन्ध 
आ्रादि की कठिनाई भी नही होती । मारत मे कृषि को पैदावार बढाने के जिए छ दे, 
भध्यम व बडे समी प्रकार के सिचाई के साधनों का विकास किया जाना चाहिए । 
इनमे परस्पर प्रमावपूर्ण ताल-मल व समन्वय ऊी स्थापित क्या जादा न्ञाहिए 

जँसा कि पहले कहा जा चुका है पिछले वर्षों से एक समस्या झौर सामने 
ग्रायी है। वह यह है कि किचाई को तयी उत्पन्न की गयी क्षमता का पूर्ण उपयोग 
नहीं हो रहा है। सरकार उत्पन्न-क्षमता व बास्तविंक उपयोग के झ्त्तर की कम करने 
का प्रयास्त कर रहो है। हर 

986-87 भे लगमग 76 लाख हेक्टयर मे घिचाई की क्षमता का उपयोग 
नही हो पाया था। विहार, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र मे विशेष रूप से सिंचाई वी 
ल्लमता के उपयोग का भ्रमाव पाया गया है । बिहार में कोप्ती व मध्य प्रदंश में 
घम्वल क्षेत्र म तिचाई को क्षमता का कम उपयोग हुमा है। महाराष्ट्र मे भी कई 
परियोजनाओं में यह लक्षण पाया गया है। सिचाई की वडी परियोजनाग्रो वी 
लाग्त के ग्रनुमांवों मं तिरत्तर बढोतरो हो रही है जिससे सरकार के समक्ष वित्तीय 
कठिताइयाँ उत्पन्न हो गई हैं ॥ 

दिचाई के साथनो का उपयोग बढाने के लिए खेतों तक पानी की नालियाँ 
(॥९6 ८4700) वनानी होती हैं | गुजरात व उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य कमाण्ड 
क्षेत्र के लगमग दो-तिहाई माग म एवं कर्नाटक द महाराष्ट्र के लगभग झ्राघ माग में 
फील्ड चैनल्स का काम मभार्च 982 तक पूरा कर लिया गया था, छ्ेकिन अन्य 
राज्यों को स्थिति प्रसन्‍तोषजनक थी ॥ पचायत समितियों व ग्राम-पचायतों बी देख- 
रेख में यह कार्य किया जाता चाहिए ! किसानों को नई फसलो का ज्ञान एवं सुघरी 
हुई खेती को पद्धतिपों को जानकारी कराई जानी चाहिए १ पानी के प्रयोग में 
क्फियत की जानो चाहिए। सुधरे हुए बीज, खाद, साख, बिक्रो, गोदाम व परि- 
बहुत को ब्यवस्या तेनो से करनो चहिए जिससे सिंचाई का प्रधिकृतम लाम मिल 


सके । प्रारस्मिक वर्षोंम पिचाई के लिए पानी वी दरों में रियायतें दीजा 
सकती हैं ॥। 


भारत से घिचाई की मुख्य परियोजनाएँ! 
गोजनाकाल में घ्िचाई थो बृहद्‌ वरियोजनाप्नों तथा वहुउद्देश्यीय परि- 
याजनाझो वर काफी बल दिया गया है। नदी-घाटी परियोजनाग्रो का उह्ंश्य 
छिचाई के अलावा विद्युत, नौकायन पर्यटन, भुसरक्षए, वृक्षारोपण झादि का विकास 
करना भी है । 


35 सिंचाई की महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का सक्षिप्त परिचय दिया 
जाता है 
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], भाखडा-नागल परियोजना (पजाव, हरियाणा एवं राजस्थान)-यह भारत 
की सबसे बडी बहुउद्देश्यीय नदी-घाटी योजना मानी गयी है। यह 236 करोड 
रुपये की लागत से पूरी वी गई है। इसके प्रन्त्गंत माखडा के पास सतलज के झार- 
पार 58 मीटर सम्बा तथा 226 मीटर ऊँचा सीधा ग्रे विटी बांध, 29 मीदर ऊँचा 
नागल बाघ, 64 किलोमीटर लम्बी नागल हाइडल चेनल, भाखडा बाघ पर दा 
बिजली घर तथा हू इडल चैनल पर गग्रवाल व कोटला बिजली घर तथा ,]0 
क्लोमीटर लम्बी नहरें व 3,400 किलोमीटर लम्बी वितरिकाएँ ग्राती है । माखडा 
क्री नहरो से 4 6 लाख हैक्टेयर भूमि मे सिंचाई वी जाती है । 

2. दामोदर धादी नियम (पश्चिमी बंगाल तथा बिहार)--इसम निया, 
कोनार, माइयन व पचेट पहाडो नामक चार वाघ बनाये गये हैं। चारो वाँघों के 
साथ पन बिजली धर बनाये गय हैं। वोकारो, दुर्गापुर एबं चन्द्रपुरा में तीन ताप 
(थर्मल) बिजली घर बन हैं। दुर्गापुर मे एक सिंचाई जलाशय बना है जिससे नहरें 
एव शाखाएँ निकाली गयी हैं । दुर्गापुर (पश्चिमी वगाल) में दामोदर नदी पर एव 
जलाशय बनाया गया है । 


3. होराकुड (उडीस))-होराकुड वाँध महानदी पर वनाया गया है और 
यह विश्व का सबसे लम्बा वाँघ है । इसका प्रथम चरण पूरा हो गया है और उमसे 
सम्बलपुर एव बोलनगीर जिलो मे सिंचाई होने लगी है । द्वितीय खरण में चिपरतिमा 
बिजली घर को स्थापना एवं हीराकुड्ड विजली घर का विस्तार कार्य पूरा हो गया 
है। महानदी डेल्टा सिंचाई स्कीम पर काम जारी है । इसके पूरा होने पर कट 
और पुरी जिलो मे सिचाई की जा सकेगी । 

4 तुगमद्रा (प्रान्ध्र प्रदेश श्रोर कर्ताटक)--इसमे मल्लापुरम में तु मसद्रा 
नदी पर एक बाँघ बनाया गया है । इसमे वायें किनारे की नहर एवं ऊँची व नीची 
सतह वाली नहर प्रान्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में सिंचाई का कार्य करेगी । इस योजना 
पर अ्रभी काम जारी है। 

5. कोसी (ब्रिहार)--इस परियोजना से बिहार मे बाद की क्षति कम हुई 
है। इसकी प्रथम इकाई में नेपाल मे हनुमाननगर के पास जलाशय, दूमरी इकाई में 
बाढ़ की पालें व प्रन्य कार्य एव तीसरी इकाई मे पूर्वी कोसी नहर प्रणाली शामिल 
किये गये हैं । पूर्वी कोसी नहर प्रणाली से उत्तरी विहार में पूछिया एवं सहरमा 
जिलो में स्िचाई होगी । 

कोसी परियोजना के दूसरे चरण म कोसी विजलीघर, पश्चिमी कोसी नहर, 
राजपुर नहर एव पूर्वी वाढ की पालो का विस्तार कार्य शामिल है। इन सभी पर 
काम जारी है । इसकी सिंचाई की अन्तिम क्षमता 8:48 लाख हैक्टेयर होगी । 

6, चम्बल (मध्य प्रदेश एवं राजस्यान)--इसके प्रथम चरण में गाँधी सागर 
बाँध, इसका ]]5 मेगावाट का प्रिजलीघर, वितरण की व्यवस्था, कोटा जलाशय 
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(89४ ०४८) एवं दोतों तरफ को नहरे है. जो पूटी हो छेकी है। दूसरे चरण मे 
राखाप्रताप सागर बाघ और इसके नीच एक विजलीघर का निर्माण कार्य पूरा हो 
गया है । तौप्तरे चरण के अन्तर्गत जवाहर सागर वाध पझ्रौर एक बिजलीघर का 
निमादकार्य जारी है। तीनो चरझो के यूरा होते पर 5:5 लाल हैक्टेयर मे हिचाई 
हा सकेगी । 

7 ब्याप्त (पशाव हरियाणा तथा राशस्थान)--इसदो पहली इकाई से 
इशम सलतलज कडो है दूसरी मे पोग ह्थान पर व्यास बाँय है तथा तोसरो मे घ्यास 
ट्रासमिशन सिस्टम है। तीनो इफ'इयो की कूल लायत 75 करोड रुपये झतुमातित 
है । ध्या्त-ममतल कड़ी (॥ए) मुख्यतया एक पावर प्रोजेवट है। पोग पर ब्याप्त 
बाँध मुरयतया एक मिंचाई की योजना ह ! यह बाघ 974 में पूरा हो गया था । 
यह योजता राजस्थात, पजाब तथा हरियाणा मे 7 लाख हैकतेयर मे स्थाई घिंचाई 
की सुविधा प्रदात करेगी। व्यास परियोजना राजस्थान को प्रत्यक्ष रूप से प्िचाई 
की सुविधा नही देगी, वल्कि यह स्थायी रूप से इन्दरा गाँधी नहर परियोजना के लिए 
नल की पूर्ति करेगी 

इराडी आयोग की ॥ मई ॥987 बी रिपोर्ट के भ्रनुप्तार पंजाब को राबी- 
वरास तदियों के जल के 50 ताख एकड फूट शी हरियाशारों 38 3 लाख एक्ड 
फुट पानी तथा राजस्थात को 86 लाख एकड फुट पानी मिलेगा। राजस्यान के 
हिस्ते भे कोई दृद्धि नही को गई है । इस प्रकार राजस्थान के हिंतों की पूरी तरह 
रक्षा नही हो पायी है । 

8 राजस्थान नहर (आब इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना राजस्थान)-यह 
पजाब्र मे सतलज पोर व्यास नदिधों के समम पर बते हरीके जलाशय (फरार 
(७आ79£०) से विकाली गई है ) इस परियोजता के दो भाग हैं--राजत्थान फीडर : 
204 किलोमीटर लम्बी होगी जिसका प्रथम 67 किलोमीटर का भाग प्रजाब तथा 
हरियाणा मे होगा झौर शेष 37 किलोमीटर राजस्यात मे । (॥) राजस्थात भुएय 
सहर यह 445 किलामीटर लम्बी होगो ओर राजस्थांग तक ही सीमित होगी । 
भुत्य नहर ग्रगानगर जिये में हनुमानगढ़ के 40 मील उत्तर से खलकर जैसलमेर 
जिले मे रामगढ तक जायगी। इस नहर पर जून, 958 से कार्यारम्म हो गया 


था। इसके पूरा हो जाने से प्रकाल-राहत पर व्यय घटाया जा सकेगा । इससे रावी 
तथा ध्यास्त के जैल का मो पूरा उपयोग हो सकेगा ) 


यह परियोजना दो चरणों मे पूरी की जा रही है। प्रधम चरण मे सम्पूर्ण 
पीडर तहर और 89 क्रियोमोटर राजत्यान मुख्य महर व 3075 क्रिलोगौटर लबी 
वितरण प्रणाली है | पोडर नहर और मुख्य नहर का काम पूरा हो गया है। मुख्य 
लूइशस्तमर-बीकानेर लिफ्ट नहर तेथा पूणल शाखाएँ भी पूरी कर ली गई हैं। प्रथम 
चरण वा भहत्व बढ गया हैं क्योकि राज्य की योजना मे क्षेत्रीय विकास पर बन 
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दिया जा रहा है और विश्व बेक से भूमि-विकास वे लिए सहायता मिली है। दूसरे 
चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर एवं उत्तती 4800 किलोमीटर लम्पी वित्तरण 
व्यवस्था होगी। इस योजना से नई भूमि पर खेती की जायेगी। योजना के पूर्ण 
होने पर बीकानेर, श्रीगगानगर व जैसलमेर जिलो मे 3:88 लाख हैक्टेयर भूमि मे 
सिचाई की जा सकेगी । 

आगामी !0 वर्षो में जैसलमेर का क्षेत्र गंगानगर से भी ज्यादा हरान्भरा हो 
जावगा । अनुमान है कि भिचाई के फलस्वरूप 37 लाख टन अनाज पंदा होगा एव 
करोडो रु, की अन्य फसलें उग्राई जा सकेगी । दोनो चरणों की कुल अनुमानित 
लागत 86 करोड रुपये रखी गयी है ॥ इसमे प्रथम चरण की 255 करोड र 
तथा द्वितीय चरण की 93! करोड रु रखी गयी है । 

जनवरी 987 तक मुख्य नहर का काम लगभग पूरा हो गया था । 
मोहनगढ से झ्रागे राजस्थान नहर के अन्तिम छोर से लीलवा शाखा निकाली जा 
रही है जिसका निर्माण भी तजी से श्रारम्भ किया गया है । एक श्रौर बडी शाखा दीघा 
भी निकाली जायगी। जैप्तलमर जिले को समृद्ध बनाने मे लाठी सिरीज के क्षेत्र का 
भारी योगदान होगा ) वहाँ की समतल भूमि से पानी पहचते ही खेती होने लगेगी । 
श्राज भी वहाँ मामूली वर्षा से सीवश घास पैदा होती है जो पशुम्नो के लिए कापी 
पौष्टिक माती गई है । 

इन्दिरा गाँधी सशोधित याजना मे छ जलोत्थान या लिफ्ट योजनाप्रो-- 
साहवा, गजनेर, कोलायत, फलौदी, पोकरन तथा वाडमेर से थार रेगिस्थान मे खेती 
व॑ पेडो का विस्तार करने पर काम चल रहा है। इनके अन्तर्गत 60 मीटर ऊंचाई 
तब नहरी पानी को उठाकर सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी । 

इसके झलावा सिंचाई की अन्य बडी योजवाओ्रों मे पजाव वे' धीन बाँध 
(॥क0्षा। 690) को लिया जा सकता है जो पजाब मे रावी नदी पर वनाया जा रहा 
है । इसे उच्च प्राथप्रिकता दी गई है । अन्य योजनाओं मे नागाजुन सागर (स्रॉन्न- 
प्रदेश), पोचमपाड (आँश्र), गडक (विहार व उत्तर ग्रदेश), काकरापारा, उतई और 
माही (गुजरात) भाद्रा, ऊपरी कृष्णा, व मालप्रभा (कर्माटक), तावा (मध्य प्रदेश) 
भीमा, जयकवाड़ी (महाराष्ट्र), सारदा सहायक व रामगगा (उत्तर प्रदेश) तथा 
मयुराक्षी व काग्सतावाठी (पश्चिमी बगाल) के नाम उल्लेखनीय है । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भारत मे सिंचाई एवं वहुउद्दे श्यीय 
योजनाशों मे काफी घतराशि का विनियोजन किया गया है । इनके लाम काफी लम्बी 
अवधि तक प्राप्त होगे और देश मे कृषिगत पैदावर वढे गी । 


भारत में सिंचाई की परियोजनाएँ सम्रय पर पूरो क्यों नहों होती ? 


प्राय यह देखा गया है कि सिंचाई की परियोजनाझ्रो को पूरा करने मे बहुत 
विलम्ब हो जाता है । इससे लागत अनुमान से ज्यादा हो जाती हैं श्लौर योजनाओो 
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से लाम मिलने में देर हो जाती है। अश्नेल 976 से धूर्व चालू की गई 40 परि- 
योजनाएँ झमी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। 

छठी योजना मे 5 74 मिलियन हैक्टेपर में भ्रतिरिकत पिचाई वी क्षमता 
उत्पन्न करने का सक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक उपलब्धि केदल 4 0 मिदियन 
हैरटेयर ही रहो हैं । 

पम्रिचाई कौ परियोजनामो के समय पर पूरा नही होते के लिए तिम्त कारण 
उत्तरदायी माने जा सकते हैं-- 

। सुद्रास्फीति के कारण प्रोजेक्टो की लागत में दृद्धि 2. पर्याप्त 
वित्तीय साधनों का झमाव 3 प्रोजेक्टों को भरमार जिससे, 4. साथनो 
को प्रतेक प्रोजेक्टो पर थोडा-धोडा फैलाना पदता है, 5. भूमि प्राप्त करने में 
विलम्ब, 6 पुनर्वास की समस्‍यायें, 7 विदेशी सहायता नये प्रोजेक्टो के जिए 
मित्रों है एवं चालू परियोजताग्रों के लिए स्वदेशी साघनों पर निर्भर रहना होता 
है, 8 सीमेन्ट, इस्पात व विस्फोटक पदार्थों का ग्रमाव होता है तथा 9. झ्रावश्यक 
प्रशिक्षित कर्मचारियों का श्रभ्ाव पाया जाता है । 

सरकार को सिंचाई मीति-द्वितीय सिंचाई श्रायोग ने ।972 मैं एक उच्च* 
स्तरीय राष्ट्रीय जल साघरट परिषद” की स्थापना की सिफारिश की थी जो नीतियों 
च प्राथमिकतायें निर्धारित करती है। नदी धाटी योजनाओं को तैयार करने व प्रोजेक्ट 
के प्रमुपार विकास कार्यक्रम बनाने के लिए नदी घाटी झ्रायोगो की स्थापदा वा 
सुझाव दिया गया था सूल्षाग्रस्त क्षेत्रों मे सिचाई के कार्यक्रमों को ऊँची प्राथमिकता 
देने, नहरी क्षेत्रो मे सतह व भूतल के जल के इकट्ठों उपयोग पर वल देने, चालू 
मिचाई के कार्पक्ष्मो भे सुधार करने और बहाव व पानी के मिदरास को प्रघिक 
व्यवस्पित करने के धुभाव दिये गये थे । 

बुद्ध वर्ष पूर्व केप्टिव दस्तूर ने गारतेण्ड नहर घोजवा (0क्याशात एशाश 
शि्) प्रस्तुत की थी जिसमे हिमालय वी तलहूटी के जल-साधतों को दक्षिण मारत 
की नहरो से जोड़ने का सुाव दिया गया घा । डॉ के एल राव ने गगा-काबेरी 
नहर लिंक योजना का सुकाव दिया था जिसके प्रस्तगंत गंगा के जल को क्वेरी में 
मिलाने का कार्यक्रम था, तारि दक्षिण मारत में सिंचाईका विस्तार किया जा सके। 
ग्राथिक साधवों के ध्रमाव थे इन योजनाप्नो को कार्यान्‍्वयत के लिऐ स्वीकार नही 
किया जा सका । पिछले दर्पों मे सरकार की सिंदाई नीति की मुझ्य बातें नौते दी 
जाती हैं. -- 

] कैस्डीय जल प्नायोग के तत्वावधान मे (एक वेन्द्रीय मोनिटरिंग (0007- 
(0778) संगठन स्थावित किया गया है जो चानू परियोजनाप्ो को प्रगति को देख- 

रैख करता है और विमिस्त भ्रकार की वाघाग्री को दूर करत के सुभाव देता है | 
इसने कुछ राज्यों में चुने हुए प्रोजेक्टो मे काफी भ्रगति करन मे मदद की है । ऐसे ही 
नयठन राज्यों मे मी स्थापित किये जान चाहिए ॥ 
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2, भूतल के जल-साथनो (70070 फ४/८४ 725007९65) के विकास क्‍्गे 
ऊँची प्राथमिकता दी गई है । परिणामस्वरूप खुदे हुए कुग्रो, (0प8-७४॥४), नव 
चूपों, पम्पन्सेटो (डीजल व विद्युत) का तेजी से विस्तार किया गया है। 

भूतल के जल-साथनों या ग्रध्ययन किया जाना चाहिए झौर इतका पूरा 
लाभ उठाते के लिए ग्रपखण्डन वी समस्या हल की जानी चाहिए तथा चकवन्दी के 
कार्यक्रम को सफल बनाया जाम चाहिए + साथ में गाँवों भें विशरास का श्राघार- 
टाचा भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए। 

3. क्षमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर ध्यान दिया गया हूँ । पाँचवी योजना 
में एक एकीकृत कमाण्ड क्षेत्र विकास के यैकम लागू क्रिया गया था । इसके लिए कमाण्ड 
क्षेत्र विकास-प्राधिक रण (0&७0/) की स्थापना की गड़ थी । इसका उद्द श्य सिचाई 
परियोजनाम्रों के वमाण्ड क्षेत्रो म भूमि व जन प्रयोग के प्रवन्त में मुघार करना था 
ताकि सिंचाई को उत्पन्न क्षमता का पूरा उपयोग फ्िया जा सके ) 

इस कार्यत्रम में खेतों की नालियो (फीत्ड चेनलो) का निर्माण करन, भूमि 
को समतल बनान ([.क्षार्व [८४८।॥॥१४६) व सिंचाई की व्यवस्था को झाधुनिक बनान 
पर बल दिया यया है। छठी योजना के ग्रारम्म मे 76 परियोजनाग्रों पर बाम 
जारी था जो बढ कर सातवी योजना के झ्रारम्म मे 02 हो गई हैं । 

छठी योजना में इस कार्यक्रम पर 88 करोड़ रु, व्यय किये गये तथा सातवी 
योजना में 267] करोड हू के व्यय का प्रावधान किया गया । फील्ड चेवत बनाने, 
भूमि को समतल करन व 'वाराबदी (५४७४३७००)) जल-वितरशण प्रणाली लागू 
करन के कार्यक्रमों को श्रागे बढाया जायेगा । वाराबन्दी प्रणाली मे प्रत्येक सप्ताह 
वारी-बारी से हृपकी को तिचाई का पानी उपलब्ध कराया जाता है ताकि सबब 
समान रूप से सिंचाई का पानी मिल सके । 


सातवीं पच्रवर्षोष योजना 4985-90 में सिंचाई के विकास 
का कार्यक्रम 

भारत में सिचाई को अन्तिम सम्माव्यवा ((/0ए9श8 777789700 7060- 
(७7) '35 करोड हैक्टेयर श्रॉँकी यर्ट है जिसमे 735 करोड़ हैक्टेयर मे सतह 
के जल की है तथा 4 करोड हैक्टयर मे भूतल के जल वी है । सातवी योजना को 
अवधि में सिंचाई वे विकास के लिए 436] करोड रु. की घतराशि आवदित की 
गई है ((556 करोड रू बृहदू व मध्यम योजनाशों के लिए तथा शेष 2805 
करोड रु, लधु योजनाग्रो के लिए) । 

यह अनुमान लगाया गया है कि तिचाई का क्षेबफल 984-85 में 6 04 
करोड़ हैक्टेयर पे बढ़कर 989-90 भे 7"] करोड़ हेक्टेयर हो जायगा। इस प्रकार 
सातबी योजना म श्रतिरिक्त सिंचाई का लक्ष्य लगभग " करोड हैक्टेयर रखा गया 
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जिसम 39 लाल हैक्टेयर बृहद वे मध्यम योजनाग्रो के प्रन्तगंत तथा 70 लाख 
हैवटेयर लघु कार्येक्र्मो के अम्तगंत होगा ॥ 


988-89 मे बहुउद्दे श्यीय नदी परियोजनाग्रों पर .546 करोड रू 
का घाटा रहने का झनुमात है । इससे पूर्व मो इनमे काफी घाटा हुआ है। कई 
सिचाई की स्कीमे 5:20 वर्षों से चल रही है. लेबिन भ्रमी तक पूरा होने का माम 
नही लेती, जेसे तागाजु नप्तागर (पग्रान्त्र प्रदेश), गडक व कोसी (बिहार), मालप्रमा 
(कर्नाटक), बल्लाडा (केरल), तावा (मध्य श्रदेश) तथा काग्सादाटी (पश्चिमी 
बंगाल) 

भारत भें सिंचाई की सम्माव्यता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, वयोकि 
क्षेतों में नालियाँ ध जल-मार्गों के निर्माण, भूमि को समतल करत व भूमि को सही 
शक्ल मे लाने में काफी दिलम्ब हुआ हैं। सिंचाई से पाती के रुवने व क्षारयुक्त भूमि 
के बनत की समस्या उत्पत्त हो गई है । सातवी योजना में भूमि को समतल करने, 
भूमि को ठौक स्वरूप प्रदान करने, खेतो मे नालियो का निर्माण करन, जल-वितरण 
को वादबंदी प्रणाली को शुरू करने (जिछके प्रन्तगंत फेर-बदल कर (9५ 70809) 
जल की पूत्ति को जाती है) तथा मिट्टी-फमल-जल-प्रवनन्‍्ध की एबीकृत पद्धति को 
लागू करन पर अधिक ध्यान दिया जायगा। 


सांतवों पचवर्षोष योजना में स्िचाई-विकास के मुझुष उद्दँश्य (गधा 
00|९०॥४७४) नोचे दिये जाते है । 


], उन सिचाई परियोजनाझो को पूरा करने के लिए प्रायमिकृता देना जो 
फाफो प्रागे की भ्रवस्या से पहुँच चुको हूं । भ्रनुसूचित जाति व भ्रनुसूचित जन-जाति, 
सूबाप्रमावित क्षेत्रों व अस्य पिछट्ठे क्षेत्रों नो लाभ पहुँचान वाली सिचाई योजनाग्रो 
का प्रॉप॑मिकता देता। 

2 सूखाप्रस्‍त क्षेत्रो थ पिछड़े क्षेत्रों मे ही नये मध्यम दर्ज को परियोजनाप्रों 
को लागू किया जाथगा तथा शोौघ्र लाभ प्राप्त करत वी इृष्दि से लघु स्िचाई कार्य- 
ऋ्रप्तों पर बल दिया जायगा। 


१ तिचाई को वतेम्ान क्षप्रता छा पूरा उपयोग करने के लिए खेतो म 
नातजियाँ बनाने व भूमि को समतलद करन पर भ्रधिक ध्यात दिया जायगा एवं जल- 
विवरण की वाराबदी थोजता लागू की जायगी । 

4 सिखित क्षेत्रो ग्रे क्षारपुकत भूमि व पानो रे ठकक्‍ने को समस्या वे हल 
के लिए जल-निकास स्कीमो (097386 5८कशा८5) पर झपिक ध्यान दिया 
जायगा । 


$ देश के वूर्बो व उत्तरों हदु्वी प्रदेशों मे भूमि के नोचे के जल (छाठ्णातं 
#4ं००) की छोज व विदोहत का कार्य तेज किया जायया । 
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6, नहरो व वितरख-प्रणालियों के रख-रखाव (7रक्षए/शवक0०) गे लिए 
वित्तीय साधन ग्रावटित विये जायेंगे । 

१ राष्ट्रीय बाढ़ झ्रायोग को सिफारिश लागू को जायेंगी तारि वाढग्रस्त क्षेत्रो 
में अतिक्रमण रोका जा सके । 

सरकार उपयू क्त उद्दे श्यो को प्राप्त करने के लिए चुने हुए घोजेक्टो पर धन- 
राशि आवदित परेगी, क्माण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रमो को लागू करेगी, पानी वी 
दरो मे सशोपन करेगी तथा जल-प्रव्ध में सुधार करके प्रघिवतम लाभ प्राप्त 
करेगी । 

डििपव-सिचाई या टपक-विधि की सिचाई (909 [0880707)--987-88 
के अभूतपूर्व सूले के बर्ष मे ड्रिप-सिचाई का शुजरात मे प्रयोग किया गया। इसके 
श्रन्तगंत पानी कुए या नहर से लिफ्ट वरके खेत पर एक टेक में जमा किया जाता 
है । वहाँ से कनड्यूट-पाइपों द्वारा सारेखेत को दिया जाता है ॥ इसमे वब्डयूटन 
व्यवस्था को स्थापित करने का यर्च आता हैं लेकिन पानी वी कॉफी बचत हाती 
है । इस विधि में थोड़े पावी से अधिक लाभ मिर्ता है! इसमे पाती की मात्रा वे 
अनुसार चा्जेज लिये जाते है न कि क्षेत्रफल के आ्राघार पर । इसलिए प्रति हैक्टेयर 
पाती के चार्जेज कम हो जाते हैं । पानी के ग्रभाव वी दशा में ड्रिप-सिचाई (टपन- 
विधि की सिंचाई) वहुत लाभरारी रहती है। इससे फसल को काफी फायदा हाता 
ह्ै। 

रासायनिक उबरक (टाव्याट्बों 7७९४8) 


भारत मे कृषिगत विकास के लिए रासायनिक उ्वरको वा महत्व दिमोदिन 
बढता जा रहा है। 966 के बाद अधिक उपज देने वाली विस्‍स्मी के उपयोग के 
बढ़ने से रासयतिक उबेरको की माँग में तेजी से शृद्धि हुई है। नीचे रासायनिक 
उर्वरकों के उपभोग, उत्तादन, आयात, ग्रादि की स्थिति पर प्रकाश डाला 
गया है । 

उपभोग--भारत मे रासायनिव उवेरको की खपत विशेषतया पिछले दशवः 
में पढ़नी चालू हुई है। नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फेट उर्वरक तथा पोटाश उबरको 
की खपत 960-6] में 3 लाख टन से बढ़कर 987-88 मे 90 लास टन हा 
गई। प्रग्न तालिका में पिछले वर्षों में रासायनिक उ्रवो की प्रगति दर्शायी 
गयी है । 


चुने हुए वर्षा के लिए विभिन्‍त प्रकार के उर्वेरको की खपत (0079स्‍9000॥) 
अग्र तालिका मे दर्शायी जाती है ।" 


3... 86००6 5प्राए2ए ]988-89, 9७. 8 -24, & ए, 23. 
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नाइट्राजन (४) [49 5 82 7358 
फोस्फ्ड (0905) 046 227 2*8] 
पोटाश (६,0) 023 092 | [4 
कुत शा उ8 | 9््एव ब55 





इस प्रकार उर्वेरका का उपमाग ]987-88 मे लगभग 90 लाख टन पर 
पहुँच गया जवकि 970 7] मे यह 2। 8 लाख टन ही था । 


व्यापारिक फ्सतो के उत्पादक बहु पोषण उअवेरवों (एएण६ #0/शा 
शश॥567४) वो ज्यादग माँग करने लगे हैं। इसे उचित प्रौत्साहन दिया जाना चाहिए, 
गअ'यपी खाद्य व ग्रखाद्य फ्सत्रों वी उत्पादकता में भ्तर बढ जायेंगे । मुछ वर्षों 
अनुमव से यह भी देखते म॑ झाया है कि विभिन्न फलों के लिए युझायी गयी 
उ्वरको की मात्राएं ऊँची सिद्ध हुई हैं भ्रत उतम उचित परिवर्तन किया जाना 
चाहिए ॥ उदश्को की खपत बढाने के लिए साख, सग्रह व वितरण झादि की व्यवस्था 
सुघारी जादा चाहिए । विशिन्त प्रडार के उ्वे रकों क सतुलित उपयोग (४७३४ए९८८० 
७५४८) किया जाना चाहिए। इसके लिए फास्फेट उव रको का उपयागय बढ़ाना चाहिए। 
सरकार ने उबरको के उपयोग में कृषत्री को अ्रशिक्षित करने के लिए कई जिलो म 
बायक्रम चालू क्य हैं। सरकार को विभिन्न क्षेत्रों विभित् फ्ततों तथा विभिन्‍न 
प्रकार के हृपको में उर्वरको की खपत बढानी चाहिए । 


भारत से उबरको के उपयोग मे अ्रदेश भोसप्त व फैसलों के अनुसार काफो 
भ्रन्वर पाये जाते हैं ) प्राजक््य मारत में प्रति हैव्टेयर सकल कृषित क्षतएल पर 50 
क्त्रों उवरक्त का उपयोग होने होगा है । पजाब मर उर्वेरशों वा उप्मोग राष्ट्रीय 
प्रौमत का तिगुना तमिलनाडु में दुगुना तथा राजस्थान मध्य प्रदेश व उडीसा म 
बापी कम होता है। लगभग /3 कृित क्षेत्रस्‍्त म उवरक्त इस्तेमाल किय जाते 
है । उवरका का ज्यादातर उपमोग धान्र गेहोँ गत व सक्षर कपास मं 
किया जाता है। मोद झनताजो तिवहत व दालों में उर्वदको को उपभाग कापी कम 
पाया जाता है। देश मे औरगेनिक खादो का भी उपयाग जिया जाठा है | बायानगैस 
प्राग्राम का भी विक्ाप्त क्या जा रहा है । 
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उत्पादन व झायात--भारत में सुपर फॉस्फेट व अ्रमोनियम सत्केंट थोडी 
मात्रा मे द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भी उत्पत्त किये जाते थे, लेकिन वे मुरयतः बागात 
फमलो मे प्रयुक्त क्ये जाते थे। योजना-काल में रासुपुनिकरटब सो, का उपयोग 
विशेष रूप से प्रचलित हुआ है । इस समय  आ का उत्पादन सार्वजनिक औश्, 
निजी क्षेत्र 4 सहकारी क्षेत्र मे होता है । लेकिन दिश में उत्पादन वी मात्रा मीग से 
कम रहती है । इसलिए उरवरको वा श्रायात करना होता है। पोटाश खाद का तो 
पूर्णतया प्रायात क्या जाता है । 


ऊे 
इस समय उदेरको के उत्पादत में भारत का विश्व में चौथा रथान है जो 
प्रमेरिका, चीन व रूस के बाद झाता है । पिछले वर्षों मे देश मे नाइट्रोजन व फॉस्फेट 
उबेरको का उत्पादन तेजी से बढाया गया है । 95-52 में नाइट्रोजन उवंरको का 
उत्पादन 6 हजार टन से बढकर [987-88 पे 54.7 लाख टन एव फॉस्फेंट उर्वरको 
का ] हजार टन से बढ़कर 6 7 लाख टन पर झा गया था । 


इस समय सावंजविक क्षेत्र मे उवेरकों का उत्पादन करने वाले निम्ने उपक्रम 
है--(0 भारतीय उवरक निगम [चार उवंरक उत्पादन इकाइयाँ (सिंदरी, यो रखपुर, 
तलचर (उडीत्ता) व रामगुन्डम (ध्राध-प्रदेश) तथा एक जिप्सम निकालने के लिए 
जोधपुर माईनिग संगठन], (॥) हिन्दुस्तान उर्वेरक निगम लि (तीन इकाइयाँ 
उत्पादन में [नामझूप (श्रसम»)दुर्गापुर (पश्चिमी वगाल) व बरौनी (विहार) ) तथा 
दो प्रोजेक्ट निर्माणाधीन), हल्दिया व नामरूप (]), (7४7) राष्ट्रीय केमिकल्स व 
उर्वरक लि. (दो इकाइयाँ) (४४) राष्ट्रीय उवेरक लि. (चार इकाइयों) (४) उर्वरक 
व रसायत ट्राववकोर लि, (8९८7) (तीन इकाइयाँ), (४)) मद्रास उर्वरक लि 
(एक सयुक्त उपक्रम वाली कम्पनी) (शा) पारादीप फॉस्फेट लि. (५४) दी प्रोजेक्ट्स 
एण्ड डेवलपमेट इण्डिया लि. जो पहले उर्वरक (नियोजन व विकास इृण्डिया लि.) 
था तथा (9) पाइराइट्स, फोस्फेट एव केमिकल्स लि । राउरकेला इस्पात सन्यन्त, 
नैवेली लिग्नाइट निगम व हिन्दुस्तान ताबा लि मे उवेरक उपोत्पत्ति के रूप में 
उत्पन्न किया जाता है । मारतीय कृथक उर्वरक सहकारी संगठन की गुजरात व 
उत्तर प्रदेश में उर्वरक इकाइयाँ है । 


निजी क्षेत्र को इकाइयौं कानपुर, कोटा, गोग्रा, विशाखापटनम, तुतीकोरिन 
चडौदा, मगलोर, एन्नोर व वाराणसी मे स्थित हैं । 

मारतीय गैस प्राधिकरण लि. (0477) हजोरा-बीजापुर-जगदोशपुर (से छय) 
गँस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ॥7 भ्ररव रुपये फी लागत से पूरा करते मे जुटा हूँ । 
यह पाइपलाइन 4730 किलोमोटर ल स्‍्वी होगी । यह गुजरात में हजीरा से प्रारम्भ 
होकर मध्य प्रदेश, राजस्थान व यू. पी. मे जायगी और इस पर गंस-आधारित बडे 
प्राकार के छ' नाइट्रोजन युक्त उर्वरक सयन्त्र स्थापित किये जायेंगे जिनमे चार उत्तर 
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प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश मे तथा एक राजस्थान होगे। यह पावर-सयत्रो को भी 
सप्लाई करेगा ॥ 


मारत में रासायनिक खाद के उत्पादन व झायात की स्थिति निम्त तालिका 
से स्पष्ट हो जाती है ।? 














[पोषण के हजार टनो से) 
लत मम) खाद मम खाद पोटाश | फल 

पं खाद | (एशा९) 
उत्पादन. झायांत | उत्पादन आयात | श्रायात | खाद 
१960-6]|. 98 399 ड2 ना 20 569 


987-88| 5466 475 665 “- | 809 ॥ 8435 








त्तालिका से पता लगता हैं कि योजवाकाल मे तीतो प्रकार बी खादो की 
भप्लाई काफी बढामी गई है। पोटाश के लिए आवश्यक कच्चे माल वे झभाव में 
हम ग्रायातो पर निर्भर रहदा पड़ा है। उदयपुर के पास फ्रामर-कोटरा के क्षेत्र मे 
रॉइ-फॉस्फेट के उत्पादन के चालू हो जाने से फॉस्फे टिक खाद के लिए आवश्यक 
कच्चा माल उपलब्ध हुआ है जिससे इस किस्म के उर्वरक का श्रायात घटाया जा 
सकेगा । 
भारत मे खाद के प्रोजेक्टो को लागू करने में वितम्व हुप्रा है। इसके लिए 
निग्त कारण उत्तरदायी माने जा सकते हैं * (!) इस्पात की कमी, (2) स्थानीय 
निर्माताओं (8070080079) द्वारा साज-प्तामान की सप्लाई में विलस्व॒ (3) विदेशी 
विनिमय के लिए लम्बी श्रवधि के समकोते त होता । फ़रास्फेट खाद के उत्पादन मे 
जी लक्ष्य बी तुतता मे कम्री रही है । 
! अब तक प्रस्थापित क्षमता का पूरा उपयोग न होने के निश्त कारण 
रहे है । 
(१) राउरकेत्रा म कोक ओवेन गैस की अपर्याप्त उपलब्धि, (2) सिदरी में 
जिप्सम व कोयले की कमी व धटिया किस्म, (3) कुछ कारखानो के सम्बन्ध में 
डिजाइत व साज-सामात की कमी, (4) सित्दरी मे एलवॉय कारखानो में 25 वर्षों से 
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साज-सामान की कम वार्यवुशलता, (5) नागल में पावर की बटौती एय प्रन्य में 
पावर की श्कावर्टे, (6) कुछ इकाइयो मे प्रौद्योगिग विवाद । सरवार इन बाधाप्रो 
को दूर करने मे प्रयरतनशील है। भारत मे क्रूड उर्वरष व तैयार उर्वरक प्रायात 
किया जाता है जिनकी कुल राशि 987-88 मे लगमग 30 करोड रे. रहो। 
सरवार उ्वरव वा उपभोग बढाने वे लिए सब्सिडी देती है, जिसकी राशि 987- 
88 में 2,64 बरोड रु, हो गई थी तथा 988-89 में इसवे 3000 वरोड रे 
(प्रायातित उर्वेरकों पर 250 बरोड रु व घरेलू उत्पादन पर 2750 बरोड र.) 
रहने वा प्रनुमान है ! इस प्रसार सरकार पर उर्वरक सब्सिडी वा वित्तीय मार 
बहुत ज्यादा हो गया । भारत को तेल वे स्थान पर कोयला-प्राघारित उर्वरवों वे 
उत्पादन पर भ्रधिक बल देना चाहिए । 
भ्राजकल भ्रौरगेमिक खाद व रासायनिक उवंरवका वा सन्तुलित उपयोग करने 
तथा देश मे गोबर-गैस व वायो-गैस समन्त्रो या वार्यक्रम तेज बरने तथा बायो- 
गैस सयन्त्रों के माध्यम से गोबर के उपयोग पर विशप ध्यान दिया जा 
रहा है । १ ४4॥ 
उर्वरक प्रोत्साहन नीति में उर्वरकों को श्रधिक क्षेत्रों व भ्रधिक' बृषकरों से 
फेलाबर प्रनुकुलतम परिणाम प्राप्त करने वा प्रयास विया गया है, वनिस्यत इसवे 
कि इन्हे सीमित क्षेत्र मे प्रयुक्त करके श्रधिक्तम लाभ प्राप्त क्या जाय । उर्वरको 
का उपयोग उन इलाको में बढाया जा रहा है जहाँ वितरण ब सचार वी व्यवस्थाएँ 
अ्रपर्याप्त हैं । ह्पको को उवरव उचित समय पर व उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने 
की नीति भ्रपनाई जा रही है। 
उवंरको का उपयोग बढाने वी नीति के फलस्वरूप मारत का नाइट्रोजन युक्त 
उवरको के उपयोग में चीन, भ्रमेरिका व रूस के बाद चौथा स्थान हो गया है । 
फॉस्फेट उर्वरको के उपभोग में भारत का छठा स्थान है। 980-8] मे भारत में 
प्रति हैक्टेयर उर्वेरदों का उपभोग 3] ज़िलोग्राम हो गया था, जबबि चीन में यह 
55 किलोग्राम एवं विश्व का श्रोसत 80 किनोग्राम था। श्रत भारत मे उर्वरकों 
का उपभोग बढाने की क्राफी गु जाइश है। 
पौधघ-सरक्षण (ए900 ए70९ल॥०) 
अधिव' उपज देने वाली किस्म के विस्तार के फलस्वरूप पौघ-्सरक्षण का 
महत्व बढ गया है । फसलो को कीटाणुओ व बीमारियों से बचाने के लिए झ्रावश्यव 
दवाइयो का उपयोग क्या जाना चाहिए । इसके लिए आवश्यक साज-सामान की 
सप्लाई व वितरण का ठीक करना होगा । कपास, दाल व तिलहन में कीटाणुओं के 
नियन्त्रण पर भ्रधिक ध्यान देने की झ्रावश्यक्ता है । आ्राधुनिकाप्रध्ययनों से पता चला 
है कि 976 77 मे हृषित क्षेत्रफत वे लगभग 20% भाग मे कीटाणुओं व बीमा- 
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डियो का प्रकोप था, जदकि वीटनाशक दवाइयों का उपयोग कैवल 772% कछेत्र में 
ही जिया यया या । जिन फरतों वो सर्वाधिक क्षति हुईं है वे इस प्रकार हैं ; मु गफलौ 
कपाम, घान व मझ्मा । इससे कु कृषिगत उत्पादन का 0 से 5% भी वष्ठ माता 
आय तो भी एक वर्ष से दनारों करोड रुपयों का हृधिगत माल यो हो बरबाद हो 
जाता है| प्रथम घोजतां के भ्ारम्म में 00 दत कोदनाथक दवाइयों का प्रयोग 
किया राघह या जो 987-88 में 75 हजार टंत का लक्ष्य रखा गया हैं। 986- 
87 में कौटनाणव दवादयों का उपयोग 72 हुआर टन हुआ है $ 

सातदी पचवर्षीय योजना मे वीटताशक दवाइयों (टेबतीकल) का उपमोग 50 
हजार इन से बदाकर 75 हजार टस करते वा लक्ष्य रखा गया है जिसके प्राप्त हो जाते 
बी झाशा है. 

प्रधिक उपम देने वाली किस्मों के कार्यक्रम (7४५४४) 

966 से हरित क्राति के फतस्वव विभिन्न फसलों मे नयी किल्श के बीजी 
का उपयोग बढाया जा रहा है । धान, मक्का, ज्वार, बाजरां व गेहूँ में ग्रधिक उपज 
दन बाली क्िम्मो का उपयोग बढ़ा है। 970-7 में यह कार्यक्रम 4:54 बरोड 
रैपटेयर म॑ पैसा दिया गया था जो 2986-87 में 5'6! करोड़ हैकड्ठेयर मे फैल 
गया है । 987-88 मे सूखे के कारण यह घटकर 522 करोड़ हैक्टेगए पर आा 
गया था । परत 4988-89 के लिए लक्ष्य 6'5 कठोड दैवटेयर रखा पया है। 

विमिल्त फ्मलीं के अनुसार कार्यकस को प्रयति आगे दी णाती है।-- 








सातवां पाजना व 
3970-27 987-88 अन्तिम वर्ष 
१989-90 मे 
___ लिट्ष्य) 
(।) धन (मिलियन हैक्टयर) 56 203 320 
(2)नेह (, जग 65. 796 220 
(3) मजा ( , जे 95 घ9 30 
६4) ज्वार ( ,, नो 08 हब 65 
(5) दाजरा ( ., ०० ) 20 35 65 
कुत 8४४ (मर हैक्टथयरोी ॥54 572 700 


देश पर गहँ को तुडता मे चादत का उपझोग भ्रधिक होता है ) अत चावज 
की जिस्मा में परिवतेन करना प्रथिक ग्रावश्यक हो गया है । अमी तक हरित क्राति 
मुध्यव॒या गेट की क्र न्‍्ति रही है। 987-88 मे गेहों के क्षेत्र का लगभग 
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86:5% तथा चावल के क्षेत्रफल का 54:8१: झधिक उपज देने वाली डिस्मों 
(पस५४) के अन्तगंत झा गया था । वाजरे मे भी यह 36% तक पहुँच गया था। 
ज्वार व मक्का मे लगभग /3 भूमि में छ४ए का उपयोग होने लगा है। सातवी 
योजना में कुल प्त४ए क्षेत्रफल लगमग 53 करोड हैक्टेयर से बढाकर 7 करोड 
हैक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है । 


योजना प्रामोग के सदस्य डॉ वाई. के झलक ने नवम्बर, ॥987 में प्रथम 
इन्दिरा प्रियदशिनी स्मृति व्याख्यान मे बतलाया कि भारत मे गेहे! व घान में लगमग 
समम्त सिचित क्षेत्रफल स्५७ के ग्रन्तगंत झा चुका है जिससे भविष्य में इनकी 
पंदावार बढाने के लिए घटिया मिट्टी व घटिया जलवायु वाले क्षेत्रों में जाना होगा। 
छठी योजनाविधि में 84 लाख हैवठेपर सिचित क्षेत्र बढने पर भी सकल कृषित क्षेत्र- 
फल नही बढ़ पाया है) भतः भविष्य में जल-प्रवन्ध सुधारना होगा तथा सूखी-कृषि वी 
पद्धति पर अ्रधिक ध्यान देकर उत्पादन बढाना होगा । 

ग्राध् प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा व पश्चिमी वगाल में नयी किस्मो 
के भन्त्गंत क्षेत्रफल को बढाने की दृष्टि से प्रगति धीमी रही है । राष्ट्रीय बीज 
निगम राष्ट्रीय स्तर पर फाउण्डेशन बीज के लिए उत्तरदायी है। पिछले वर्षो में 
बीज-वितरण की दृष्टि से इसका कार्य काफी महत्वपूर्ण रहा है। देश में कपास, 
दाल, तिलहन व चारे की फसलो के लिए उत्तम किस्म के बीजो का भाव रहता है 
जिप्तकी पूर्ति की जानी चाहिए । 

भू-संरक्षण (50] (०णा5शप्आाणा) 

कृषिगत साधनों में सिंचाई, रासायनिक खाद, पौघ-सरक्षश व नयी किस्म 
के बीजों के साथ-साथ भू-सरक्षण के उपायो का भी उल्लेख करना झावश्यक है । 
यह कार्य राज्यो की योजनाम्रों में किया जाता है। 970-7 में भू-सरक्षण 
के वाये '3 करोड हैक्टेयर मूमि में व्याप्त थे जिन्हे ।988-89 के भन्त तक 
3'29 करोड हैक्टेयर मूमि तक फंला देने का! लक्ष्य रखा गया है। नदी घाटी परि- 
योजनाञ्रो के क्षेत्रो ((४॥९॥ै॥॥०४६ ४7८३७) में भू-सरक्षण का कार्य केन्द्रीय सरकार 
चला रही है ६ 

अन्य साधन (00९6 ॥फ%ण५) 

कृषिगत साधनों में सुधरे हुए कृषिगत औजार, फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर व 
कृषिगत साख, वर्गरह का भी स्थान होता है | कृषिगत साख का विस्तृत विवेचन 
आगे एक पृथक अध्याय में किया गया है। इस बात पर बल देना आवश्यक है कि 
कृषको को सावेजनिक क्षेत्र के बैंको से मिलने वाले प्रत्यक्ष व परोक्ष वित्त मे काफी 
बृद्धि हुई है। जून 969 के अन्त मे प्रत्यक्ष वित्त की बकाया राशि कृषि के भअन्तगेंत 
40 2] करोड रुपये थी जो जून 987 के अन्त में 9,300 करोड रुपये हो गयी 
है परोक्ष वित्त की राशि भी काफो बढी है । आजकल कृषि व ग्रामीण विकास का 
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योजनाबाल में वाफी बढ गया है । ट्रैक्टर व प्रन्य मशीनों वा मूल्य इतना छयादा 
नही बढ़ा है। बे वे जिस भाग में रृपव बेवार बंठा रहता है उस समय पशुप्रो पर 
व्यय जारी रहता है। लेजिन ट्रैंवटर वा व्यय शूत्य हो जाता है । 

3 द्रैबटर से प्रति हैक्टेयर उपज बढ़तो है एव बुल बृषित क्षेत्रफल बढ़ता 
है बयोवि बहु-फसल बार्यत्रम व नयी भूमि को तोडने ये बाय॑ तेजी से पूरे हो जाते 
है । यह दसा गया कि गहरी जुत्ताई से धान या ज्वार वी उपज 20 से 25 प्रतिशत 
बढ़ती है । 


4 बढती हुई मजदूरी व कारण मी देहातो भ श्रप्त वे स्थान पर पूजी यो 
प्रतिस्थापित करने वी प्रवृत्ति जोर पक्डती जा रही है | भूमि-सुघारो ने भू-स्थामियों 
बो श्रमिकों फे स्थान पर मशौने लगाने के लिए प्रेरित किया है । 

5 सस्ते ब्याज पर यम्त्रो को खरीदने की सुधिधा ने मी थम्परोक्रण पर 
अ्रनुपूल प्रभाव डाला है । 

6 फार्म परत्रीकरण से फार्म-रोजगार तो कम होता है, लेकिन 

पन्‍त बनाने वाले उद्योगों भ्रौजारों फो सुधारने के फेस्तों तथा गहन दृषि 
के प्रस्य फार्यकरो में श्रमिकों को भ्रधिफ रोजगार मिलने लगता है। इस प्रकार 
ये त्रीकरण से राम्भवत बुल रोजगार म थोडी वृद्धि वी श्राशा वी जा सकती है। 
इस प्रकार पर्मे्यन्त्रीकरण से दोनो प्रक्रियाएँ साथ-साथ चलती रहती है-- 

पहली प्रक्रिया म श्रम की माग घटती है और दूसरी प्रत्रिया मे थम की माग 
बढ़ती है तथा बुल परिणाम को देखकर यह पता लगता है कि श्रम की माग धोडी 
बढती है घटती नहीं । 

7 अश्रधिक उपज्ञ देने बालो किह्मों (५ए) के प्राने से यन्प्रीफरण को 
बढावा मिला है श्ौर प्रधिक उपज देने वाली किसमें व यस्त्रों का उपयोग दोनों एक 
साथ मिलकर भ्रधिक श्रम फो प्रयुक्त कर सकते हैं। अ्रधिक उपज देने वाली विस्मो 
बी बोस पर प्रति हैक्टेयर प्रधिव श्रम दिनो का उपयोग किया जाता है । 

फृषि में यस्त्रीकरण के दोप--भ्रव हम यन्त्रीवरण के दोपो वा उल्लेख 
करेगे । ये निम्नौफित है 

(।) बन्यी सुरण ने पशु-शक्ति पी माँग घटा दी है जिससे फालतू पशुओ्रो की 
समस्या उत्पन्न हो गयी है भौर ट्रंक्टरो वा्र उपयोग बढने से यह समस्या दिनोदिन 
अ्रधिक तीत्र होती जा रही है । 

(2) बडे पैमाने पर इृषि का यन्त्री क रण बरने से प्रथवा अच्धाधुन्ध यन्त्री- 
करण करने से बेरोजगारी का खतरा उत्पन्न हो सकता है जो भारतीय परिस्थिति म 
एक नयी समस्या का रुप ग्रहण कर सकता है। 

(3) मं त्रो को चलाने व लिए डीजल तेल आदि वी माग बढेगी भौर भारत 
मे इनकी सप्लाई का प्रमाव है। अत, हम इनका झायात बढाना होगा जिससे हमारो 
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दिदेशो पर तिर्मरता बढती झापेगो | डीजल तेल के भाव वढ जाने से समस्या गौर 
भी जटिल हो गई है । झ्राज देश के समक्ष डीजल तेल का सक्ट विद्यमान है। 

(4) भारत के सुदूर देहातो की स्थानीय परिस्थितियों मरे प्राय विदेशों से 
मगाये गये दर क्टर पूर्णतया सफल प्रमारिषत नहीं होते । उनमे खराबीओआा जाने से 
बारितिक ज्ञात की क्री थे अन्य कठिताइयों के कारणा (कल-पुर्जों के ग्रमाव व 
ग्रावश्यक् मरम्मत की सुविधाशों को कमी) उनका उपथोग क्ध्टदायक प्रतीत होत 
लगता है । 

(5) ऊंचो लाय। के कारण झधिकाँश कृषकों के पास इनको खरीदते के 
लायक पर्याप्त मात्रा मे पूंजी नहों होतो । इमलिए संरक्ार को साख की ध्यवस्या 
ब्रमी पड़ती है । मदि यस्तर कारगर सिद्ध होता है तो मुगतान मे कढिनाई नहीं होती; 
अन्यथा मुगतान मे दिवकते उत्पन्न हो जाती हैं । 

(6) प्राम यह देखा गया है कि स्थानीय प्रावेश्यकताओं व छोटे करृपको के 
लायक आवश्यक यत्तो का ग्रमाव होता है । झत देश को परिस्थित्ति के गनुंसपर 
बस्तों का निर्माण द प्रचार भ्रधिक सार्थक सिद्ध हो सकता है । 

भारत मे कृषि के यस्त्रीकरण के भार में बाघायें 

आऋरत मे पिछले वर्यों में, विशेवतया !966-67 ये, कृषि के य्त्रीररण 
को बढ़ावा मिला है ॥ देश में पम्पन्तेटो वद्रैक्‍्टरा झ्ादि की माँग बड़ रही है 
और कृषि का व्यवक्तायीकृरण होने लगा हैं! इससे कई समस्‍यायें उत्पन्न हो 
गयी है जिनका हव शीघ्र ही विक्राला जाना चाहिये । ये समस्‍यायें इस 
प्रकार हैं ॥ 

] यन्नों के उत्पादन सें कम्तो --नये यन्त्रों के उत्पादन में कच्चे माल थी 
को व अनुसंधान का प्रमाव बाधा डालते हैं। सरकार ते उत्पादन की क्षमता 
त्तौ ड्त्पत कर दी है, लेकित साघनों के झमाव मे धास्तविक उत्पादन कम हो 
रहा है । 

2 कछृपशो के प्राप्त यन्त्र खरीदते के लिए वित्त कौ कम्तो--कृपयो के पास 
क्रय-शक्ति का अन्त है । अत उनको साख प्रदान करती होती है श्रौर इसमे कापी 
वितम्व हो जाता है । भूमि को गिरधी रखने की शर्त पेच्रीदा होती है । 

3 सेवा सुविधाओं ब मरस्मत का भ्रमाव--फार्मों के प्रास पास मरम्मत व 
प्रन्य सैयाओ को प्रदान करन की व्यवस्था नही होती है जिससे मामूली खराबी से 
भी यन्त्र येकार हो जाता हैं। 

मर 4 विस्तार सेवाब्मा की कपी--कृपकों को सही किस्म के श्रोजारो के चुनाव 
में मदद देते काली विस्तार सस्वाह्रों (९श८शा5इाठा द्राष्तं(0(८४) का ब्माव पाया 
जाता है । उन्हे मशी्ां का उपयोग मली पकार समकाया जाता चाहिए दाकि वे 
देश में ठिमित यन्तरों का अ्धिकाधिक मात्रा मे उपयोग कर झके 

5 छोटे कृषकों को कढ़िनाइपॉ--भारत में छोटे कृपक कोमती मशोनें 
सरीदने की स्थिति म॑ नही होते । उतती श्रामदनी कम होती है जिसे वे कृषि मे 
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गू'जी-निवेश नही कर पाते। भ्रत उनको किराये पर मशीनें उपलब्ध वी जानी 
चाहिए । किराये पर मशीनें देने की ध्यवस्था दो तरह से की जा सकती है । एक तो 
अध्यम श्र शी के किसान मशीर्तें किराये पर देकर भ्रपनी आमदनी वढा सकते है और 
छोटे किसानो को लाभ पहुंचा सकते है | दूसरे सहकारी एजेन्सियाँ किराये पर मणोनें 
देने का कार्यक्रम चला सकती हैं । कृपक-सेवा-केन्द्रो (सक्षणालटा 5 8080-58 ९2४॥९९ 
(८४0६४) के माध्यम से उद्यमकर्त्ताओ, हृपक-समूहो व सहकारी कर्मचारियों को 
प्रशिक्षण व सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे लघु व सीमान्त कृपक्तो को विभिन्न 
अकार की सप्लाई व सेवाएं उपलब्ध कर सके । 

6 लेतो फा छोटा श्राकार यन्त्रीकरण्म से बाधकू--मारत मे छोटे व बिखरे 
खेतों की भरमार यन्मीकररा के मार्ग भे वाधक है । इसके लिए खेतो की चक्वन्दी व 
संयुक्त खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऐसा करन से यन्त्रीकरए ज्यादा 
लाभकारी प्िद्ध हो सकेगा। 

भारत में पश्रीकरण ने “ विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न समस्याप्नो'” को जन्म 
दिया हैं जिनका कुशलतापूर्वक मुकाबला किया जाना चाहिए। हमे नियन्त्रित व धीमी 
रफ्तार से यन्त्रीव रण करके भारतीय कृषि के भ्राधुनितीक रण व व्यवसायीयरण को 
बढावा देता चाहिये । जनाधिक्य की समस्या के कारण मारत मे स्थानीय परिस्थितियों 
के भ्रनुसतार ही यन्‍तीकरण क्या जाना चाहिए और श्रम का उपयोग विभिन्‍न 
विकास कार्यों मे बढाना चाहिए। 

भारत मे ट्रंक्टरो का उपयोग उन क्षेत्रों मे किया जाना चाहिए, जहां बैलो 
की शक्ति ठीक समय पर पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नही होती और सीमित झवधि मे 
नमी का उपयोग करने के लिए ट्रैक्टरो की सहायता आवश्यक होती है | कृषि के 
लिए नई भूमि या जटिल भूमि को काम म ले सकने के लिए भी ट्रेक्टर प्रयुक्त किये 
जा सकते हैं लेकिन कृषि मे भ्रनिय+्त्रित किस्म का यन्नोव रण ग्रामोश बेरोजगारी 
को बढा सकता है | इसलिए चुने हुए ढग से ही यन्त्रीकरण ($९]९०॥॥३७ 7060॥9॥- 
$8707) किया जाना चाहिए । हमारे लिए चुनाव यन्त्रीकरण करने श्रथवा न करने 
के बोच नहों है बल्कि देश को जरूरतों के मुताबिक चुनो हुए ढंग का यन्नीकरण 
करने से है। 

प्रश्न 

] भारतीय आ्राथिक जीवन में सिंचाई के महत्व को बतलाइये भारत मे सिंचाई 

की सुविधाओं को बढाने के लिए पिछले बीस वर्षों मे क्या किया गया है? 


(छ8] वश प 92८, 987) 
2 सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 


(॥) भारतीय कृषि का यम्त्रीकरण (मशीनीकरण) 
(रि०] वाह 7.0 ०८ , 983) 


5 
भूमि सुधार 


(.4॥70 पए९(००००) 








मरत मे क्ृपियत उत्वादन व उत्पादकता बढ़ाते के लिए सत्थागत परिवर्तेतो 
(3०॥॥0०॥०00७ ९॥७0765) पर जोर दिया गया है। बहुबा घर्यशास्त्री सक्यागत 
परिवतंतों मे मू-स्वामित्व को प्रणालो, कृषिगत साख तथा कृषिगत बित्रो के परिवर्तनो 
को शामित्त करते हैं । एक प्रगतिशील सस्थागत परिवर्तन के अन्तर्गत भूमि को जोनने 
बाला मृमि का सालिक हो जाता है और साख व वित्री के लिए सहकारी सत्पाप्ी 
का उपयोग होने लगता है । आजकल निर्घन-वर्ग की झावश्यक्रतांगी को पूरा करने 
के जिए इनमे विस्तास-तेव्राप्रो (८८७४८०४०४ $६:४८८५) को शामिल करन पर भी 
बन दिया जाता है। लेकिन सत्घागत परिवतंमों मे भूमि सुधारों का स्थान कैन्द्रीप 
तया सर्वोच्च मरना गया है । मूमि खुधारों में काश्तकारों सुधारों 
६७७७७८५ 7९(०7709) के झलावा भू-जोतों पर सीमा मिर्घारण, चक्बन्दी, सहकारी 
कृषि भ्मिह्वीनो मे भूमि का वितरण, ग्रादि कई ध्रकार के कार्य नम शामिल होते हैं 
जिनको झपनातने से इपि वा उत्पादन बढ़ता है और साथ में सापाजिक न्याय का 
वातावरण मी ठेयार होता है। इत्त प्रकार भूमि-सुघारो का काम कृषि के ढाचे वे 
संगढन मे झ्रावश्यक परिवर्तेन करना माता गया है । कृषि बा सामसती ढाचा भूमि के 


॥॥ काश्तकारी सुधारों मे काश्वकारा की भूमि का मालिक बनाता, उनते उचित 
लगाते वसूल करता सेथा उनकी वेदखली से रक्षा करना शामिलत्र होता है ! 
बाश्तेकारी सुधार ममि-सुधारों के आवश्य॑+ अग॑ होते हैं पौर इतका सम्बन्ध 
काइ्मकारो के कल्याण से होता है ६ इस प्रकार मृमिन-्सुधारों का दायरा 
वाश्तकारीं सुधारों से श्रधिक व्यापक हाता हे | 
मूमि खुधारों का मूमि को समतल करने, उससे धास-पात हटा कर उसे 
खेती के लायक बनाने प्रादि के अर्थ में नहीं लिया जाता । इनका ग्र्ये मूमि- 
व्यवस्था या मूमि के सम्बन्धो ([500 7९/[७४05$) के परिवर्तेनों से लगाया 
जाता है बितम सरकार, किसान व जमी दार के परस्पर नये सम्बन्ध ग्राते हैं । 
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रहती है, जो कृषि का विकाश्ष नही होने देती | ग्राथिक विद्यस के लिए भूमि का 
स्यायपूर्णा बटवारा झ्रावश्यक माना गया है । 

भूमि-सुधारों से ही सहकारिता झास्दोलन॑ पनप॑ सकेता है ॥ इनको कार्यान्वित 
करने से एक ऐसा मनोर्वेज्ञानिक वतावरण बस जाता है जिसमे सहकारिता का 
प्रयोग कृषि, साख बिक्री ग्रादि क्षेत्रों मे फैल सकता है । 

कई बार यह कहा जाता है कि कृषिगत उत्पादन बढावा तो एक तदतीती 
समस्या है जो उचित मात्रा मे खाद, बीज व ध्िचाई की व्यवस्था प्रादि को झपनाने 
से प्रपने आप हल हो जातो है । लेशिन यह धारणा मही नहीं है । जब तक भूमि- 
सुधार के जरिये भूमि-सम्दन्धो या भुमि-्भधिकारों की समस्या हल नहीं वी जाती 
तब तक गऊैले तकनीकी परिव्तेत प्पना पूरा भ्रमाव नही दिखा सकते । इसलिए 
भूमि-सुधारों व तकतौकी सुधारों को साथ-साथ लागू किया जाना चाहिए + 

किसान खाद, बीज व सिंचाई की चिल्दा उस समय करता है ज़ब वह भूमि 
का मालिक बन जाता है, प्रधवा उसे झाशत की पूण सुरक्षा मिलती है ग्रौर वेदबली 
(म्रूमि से हटा दिये जाने) का मय नहीं होता । यह एक सामान्य बात है कि जब 
त्तक रोग की जडें नहों कदती, तब तक पौष्टिक पदार्थ भ्रपना उत्तम प्रमाद नहीं 
दिखा पाते भौर रोगी कमडोर बना रहता है । ठीक उसी प्रकार जब तक भूमि-सुघार 
नही होते, तब तक प्रत्य तकनोकी सुविधाएँ झ्रपता पूर्णो प्रभाव वही दिखा पाती । 
झतएवं कृषिगत विकास के लिए सर्वप्रथम भूमि-सुघारों पर झावश्यक बल दिया 
जाता चाहिए। 

भारत प्रे स्वृतस्थता-प्राप्ति के समय भू-धारण की तीन प्रषाएँ विद्यमान 
थी । (!) जमीदारी प्रथा (2) महालवाडी प्रथा, और (3) रंयतवाडी प्रथा ! इस 
ब्रा प्रो मे दास्‍्तविक काश्तकार का शोषण होत' था भ्रौर कृषि मे पूजी लगाने की 
श्र रणा सरकार, भू-स्वाभी व कृपक तीनो मे से किसी को भी नही थी । परिणाम- 
स्वरूप कृषि व कृषक की दक्षा ग्रत्यन्त शोचनीय व पिछड़ी हुई थी। इसलिए स्वत- 
जता ध्राष्ति के बाद सर्वप्रथम भरूमि-्सुघारों की प्रावश्यकता प्रतीत हुई । 

भारत में भूमि-सुधार--नोति व प्रगति 

स्वतल्तता प्राप्ति के बाद सरकार ने काश्तकारो, उप-काश्तकारो, बटाईदारो 
व भूमिहीन मजदूरों को दशा सुधारने के लिए गयी भूमि-नीति प्रपनायी । बसे 947 
से पूर्वे मो काश्तकारों की सुरक्षा व लगान-नियमन के लिए समय-समय पर विलभिश्न 
राज्यों में कानूव बनाये गये थे, लेकिन व्यवहार मे उनका विशेष प्रमाव नही पढ़ा 
था। काश्तकारो की स्थिति मे स्थायी सुधार वरने के लिए भूमि व्यवस्था में ऋ्रति- 
कारी परिवर्तों की प्रावश्यक्ता निरन्तर बनो रही । धन्त मे प्रथम पंचवर्षीय यौजना 
में यह निश्रचन शिया गया कि भूमि कप मालिक स्वय बिशान को ही दनाया जाना 
चाहिए तभी सामाजिक परिवर्तन हो सरेगा और रह पिगत उत्पादन बढ़ सबेगा। 

प्रथम योजना में भूमि-मुघार सम्बन्धी निम्न बायक्रम घपदाने घर जोर दिया गया, 
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(य) मध्यस्थों वा अन्त (ख) लगाने में कमी प्लौर काण्तवारी वो भून्स्तामी येः 
अधिकार दिलाना । भू-स्पामी के लिए सुदकाश्त के वास्‍्ते भूमि छोडना, (ग) जोतो 
पर सीमा निर्धारित वरना ौर अतिरिक्त भूमि बाटना, (घ) जोतों वी चबरत्दी 
और भूमि वा प्रपपण्डन रोवता (ड) सहकारी छ्ृषि वा विषास हर महवारी 
आम प्रबन्ध की ओर ग्रग्नसर होना । 

प्रथम योजना वी भ्रवधि मे में मस्थो व लगभण भ्रत्त वर दिया गया लेव्रिन 
मूमि-सुघार के अन्य पहजुझ्ो पर काम बरना शंप रह गया था) 


द्वितीय पच्वर्षीय याजना मे भूमि-सुधारो पर उम्रादा जोर दिया गया ताकि 
देश समाजवादी ढग वे समाज मी स्थापना वी झ्रोर अग्रसर हो सवे | बाद में यहू 
महमसूछ्त क्या जाने लगा कि भूमि-युधारो में प्रमावश्यव देर होने एव प्रनिण्चितता 
बनी रहने गे ग्रामीण प्रथ॑-व्यवस्था मे प्रत्यिरता उत्पन्न हो जायेगी प्ौर श्षि वे 
ग्रोद्योगिक उपपादन पर इसका विपरीत प्रमाव पढे गा। दूसरी योजना मे युदत्राश्त 
मे प्रिचार को सुनिश्चित बनाने का प्रयास किया गया । सीमा-निर्धारश व सहवारी 
सेती वे' कार्यत्रमो को लागू बरने पर जोर दिया गया एवं ड्ृषि के पुनर्गठत वो लिए 
आरवश्यत सुझाव दिये गये । 


दिसम्पर, 969 में मत्ताहढ माँग्रेस के बस्बई भ्रधिवेशन में एवं वर्ष में भूमि 
सुधारों को वार्यान्वित करने की प्रावश्यय ता स्वीय।र वी गई । वेर्द्रीय भूमि घुधार 
समितति ने अगस्त 97] से “भू-सीमा' को घटावर 0 हो 8 एक्ड के बीच में करने 
या सुझाव दिया था । 22 जुलाई, 972 को बाग्रेस कार्यव।रिंगी समिति में भूमि 
सुधारों पर प्रपने निर्णय घोषित किये | मार्च, 976 में मुख्य-मन्त्रियो के. सम्मेलन 
में मीमा-निर्धारएण कानूनों को 30 जून, 976 तब लागू व रने या वार्यप्रम घोषित 
क्रिया गया था । 

यह मत्र प्रव इतिहास के पश्नो की वस्तु बन गई है लेडरिन इन तश्यों वा 
उल्नेस इसलिए किया गया है वि पाठकों को भूमि-सुघारा वी पृष्ठभूमि की जानवारी 
हो हक । श्राज भी सरवार वे समक्ष भूमि-सुधारो को लागू करमे की समस्या यउनी 
हुए्ह। 

जूत, 978 मे स्वर्गीय राजइृप्ण की प्रध्यद्षता मे नियुक्त भूमि-्सुघार 
समित्ति ने इस बात पर जोर दिया था कि भूमि-्सुधारो को कारगर ढम से लागू 
करने वे लिए ऐसे समस्त बानूनों वा सव्रिघात की नवी प्रनुमूची (थआव 80॥०0« 
धो ण (06 (०॥४9007) में शामिल क्या जाना चाहिए, ताति भूमि-सुधारों 
वो प्रदाततों मे चुनौतो न दी जा सके । ऐसा बरने से भूमि-सुधारो को लागू बारन 
में अधिक सुत्रिधा हो जायगी। 

_... भत्र हम भारत में पिछति 38 वर्षा में भूमिन्युधारों वी प्रगति वी समीक्षा 

करेंगे ताकि भ्रय तर के अनुमवा से भविष्य मे लाम उठाया जा सब्रे। 


१0] 


ल०फएथ७) द्वारा उपन का आाघा या इससे श्रधिव हिस्सा लगाने रुप भे 
दिया जाता था। लगान के प्रतिरिक्त श्रन्य मुगतान भी काश्तकारों वे द्वारा किये 
जाते ये । 

आनक्र प्रदेश पजाबव व हरियाणा वी छीडवर शेप सभी राज्यों मे लगात 
सकल उपज के ]/4 से घटावर /5 कर दिये गये । प्रन्य राज्यों मे भी लगात 
घटने के प्रयास जिये जा रह हैं। पश्चिमी वगाल मे सारी तिम्न श्रेणी की रैयत 
या अ्रप्डर-रैयत को राज्य वे सीधे सम्पर्क मे ला दिया गया लकिन बरगदारौ 
(प्रटाईदारो) को शामित्र नही क्रिया गया हालाकि उनकी ऐब्दिक घेदखली से रक्षा 
बी गयी । 

कापतकारी कानून बन जाने के बाद प्रारम्भिक वर्षों मे पुरानी दरसे ही 
लगान लिय जाते रहे । यदि भूमि का मालिव शिसान थी बीज, बैल व सिद्चाई 
को युविघा प्रदान करता तो वह उससे ग्रधिरा लगाव ठहरा लेता । शाश्ततारों को 
अपने कानूनी भ्रधिकारों वा पूरा ज्ञान नही है और अपनी साम्राजिक शौर झाधिय 
दश्शा छराव होन से भी वे कानूनों का पूरा सरक्षण प्राप्त नही कर सके हैं । तृतीय 
योजना में यह सुझाव दिया गया कि राज्य सरकारा को चाहिए कि बे भू-स्वामियों 
को बाश्मकर से प्राप्त लगान की रखीदें देने कै लिए बाध्य करें श्रौर काश्तक्ार 
रैवेन्यू अफ्मर के पाप्त लगाम वी रकम जमा करा दे एवं भूनस्वामियों को सूचित 
बरदें । 

लगान नियमन कातून मो प्रमावपूर्णो बनाने वे लिए वाश्तकारी वो सुरक्षा 
प्रदान करना एवं स्वामित्व के ग्रधिकार देना अत्यन्त आवश्यया माना गया है । 

(थ) भू-धारणा को सुरक्षा (80ण०ँाए णी परध्ञण्ा०)--कई राज्यो मे भू- 
धारणा की सुरक्षा सम्पन्धी कानून बनाये गये | इतके द्वारा काश्तकारों बी बेदसली 
रोकी गई है । लेस्नि एच्छिक्त परित्याय (श०णाणा।श9 इप्रताध्यातंश$) वे बहुान 
काश्ततारों को वेदपली की गई है। द्वितीय योजता की अवधि में ऐच्छिव परित्याय 
दे मामलो म रजिस्ट्री करवाने का सुभाव दिया गया था । इसके प्रतिरिक्त यह 
भी बहा गया था कि बाश्तयार से भूमि का परित्याग कराते समय भू-स्वामी केवल 
खुदकाएत मे रस्ी जा सबने वाली भूमि को मात्रा ही अपने पास रखने का 
अधिकारी माना जाय । लेकिन थे दोनो ही बाते व्यवहार मे लागू नहीं को जा 
सकी है। 

दितीष योजना मे खुदकाश्त' (2250० णातर॥0णा) की. परिभाषा मे 
जू-स्वासी पर चार शर्ते लागू दरने दा सुझाव दिया गया था * () निजी देखरेख 
(2) गाँव या उसके पटोस म रहना (आजकव भूमि से पांच किदोम्रीटर की दूरी 
का सुकाव दिया जाता है), (3) निजी श्रम, (4) रृपि वी जोखिम उठाना । महाराष्ट्र 
व राजस्थान मे पहली और चौथी शर्ते लागू की गई। श्रसम मे दूसरी शर्ते लागू की 
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गई । लेकिन “निजी श्रम” की शर्ते किसी त्री राज्य मे लागू नहीं की जा सबी | सूमि- 
सुघार के पेबल का सुकाव या कि जव प्रमुख कूपि-कार्य होते हैं, उस अवधि में 
भू-स्वामी गाव मे या उसके आस-पास अवश्य रहे । 


विहार, तमिलनाड, प्रान्ध् प्रदेश के झाम्ध क्षेत्र, गुजरात के सोराष्ट्र क्षेत्र 
दजाब व हरियाणा भें काश्तकारो व बटाईदारो की दशा वर्तमान कानूस के झ्न्तंत 
अरक्षित पाई गई है । 


(ग) काश्तकारियों का पुनेग्र हुए (६८४७॥७॥०॥ ०६ ६7 श८2/९६)-- इस 
सम्बन्ध में राज्यो को चार श्रेणियों मे बाटा जा सकता है : 


(प्र) वे राज्य झिनसे मू-स्दामियों को पुतप्र हटा को इजाजत नहीं मिली, जैसे 
उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली व पश्चिम वगाल की निम्न श्रे शी की रैयत । 


(प्रा) वे राज्य जितमे जुदशारत के लिए सोधित क्षेत्र ग्रहण करते का झधिकार 
दिया गया, लेक्लि साथ मे यह शर्तं लगा दो गईं कि काश्तकार के पाप्त एक न्यूनतम 
क्षेत्रया जोत का दुकड़ा प्रवध्य छोड़ा जाये । ऐसा बिहार, गुनराव, केरल, 
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व मशिपुर मे 
किया गया | 

(६) वे राज्य जिनमे पुन हए का अधिकार इस शर्ते पर पिला कि काश्तकारो 
को एक तिर्धारित सोमा तक भूमि भ्रदान को जायेग्री । भूमि राज्य ही तलाश करेगा । 
ऐमा पजाव व ग्रसम में किया गया । 

(ई) वे राज्य जिनमे ग्रहएा करते का प्रधिकार सौमा-निषरिशा के स्तर तक 
दिया गया शोर काश्तक्वर के लिए एक ग्यूनतम स़ेत्र को व्यवस्था की गई। ऐसा 
प्रान्त प्रदेश व त्षमिलनाड में किया गया ) 

खुदकाश्त के लिए भु-स्वामियों को पुनग्रेहण वा झ्रधिक्रार मिलने से काश्व- 
कारो की सुरक्षा पर प्रतिदूल प्रमाव पडा है। लेकिन छोट घू-स्वामियों के साथ 
विशेष रियायत होती चाहिए । वेसिक जोत (पारिवारिक जोत बा |/3) से वम के 
भू-स्वामियों को समस्त क्षेत्र खुदराष्त मे रखन की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । जिस 
कारतकार के पास भूमि त रहे, अयवा वसिक जोत से कम रह, उसे स्वय सरकार 
भूमि देढे की व्यवस्था करे। 

सुदकाण्त वे लिए भूमि-ग्रहण करने का कार्य एक निश्चित प्रथधि स्तक लागू 
किया जाना चाहिए था ॥ ऐसा नही होने पर मध्यम श्रे सी वे भू-स्वामी भूमि का 
हस्तान्तरण बरके छोटे भ्ू-स्वामी दनन का प्रयास करते हैं ॥ 

(घो ढाश्तकारों को स्वामित्व का ह्ोथिक्रर देना--(0%06 800 एह8॥5 
ैएा इ८७७०१७)-द्वितीय योजला से यह कहा गया था कि पुनग्र हुए न किये जाने वाले 
क्षेत्र में काश्तकारों को भूमि का मानिक बना दिया जाय मालिक बनाने वे लिए 
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ऐच्छिक अधिकार (09004 । एड) न दिये जायें, क्योकि व्यवहार में इनका 
उपयोग नही हो पाता है । 

यह कार्य तीन प्रकार से किया गया ६ 

(ञ) काइतकारों को मालिक घोषित कर दिया गया श्रोर उत्तसे मालिकों को 
उचित किस्तो मे मुश्नावजा दिलाने की व्यवस्था को गई । सरकार ने मालगुजारी की 
बकाया के रूप मे न चुकाई गई किस्तो को बसूल करने की जिम्मेदारी श्रपते ऊपर 
ली । ऐसा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थान से किया गया। 

(आग) सरकार ने मुप्रावजा देकर स्वय स्वामित्व के श्रधिकार प्राप्त कर लिये 
झौर काश्तकारों को भूमि का मालिक बना दिया तया मुप्रावजा उचित किस्तों से 
चसूल ्रने की व्यवस्था की । ऐसा दिल्‍ली से क्या गया । 


(३) सरकार ने भू स्वामियों के अधिकार प्राप्त कर लिए श्रौर काश्तकारो से 
सौधे सम्बन्ध स्थापित कर लिए। काश्तकारो को यह छूट दी गई वि वे सरकार 
को उचित लगान देक्र पहले की भाति ही झ्रपना काये जारी रखें भ्रथवा निर्धारित 
मुप्रावजा देकर भूमि के पूरे मालिक बन जायें । ऐसा केरल झ्लौर उत्तर प्रदेश मे 
हुप्ना । 

सभी राज्यो मे काश्तकारों के लिए भूधारण की सुरक्षा प्रदान बरने के लिए 
कानून बनाये गये । परिणामस्वरूप 80 लाख काश्तवारो/बटाईदारो को स्वामित्व 
के ग्रधिकार प्राप्त हुए । पश्चिमी वगाल में बटाईदारों (आक्षा८-श०9/6:$) का 
पजीकरण ग्रधिकार सम्बन्धी रिकार्ड 000705 ०4 778॥/5) मे किया गया ताकि 
उन्हे बाश्त की सुरक्षा वे लाभ मिल सके । 

छठी योजना के मध्यावधि मूल्याकव के ग्रनुसार अ्रसम, ग्रुजरात, केरल, 
कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व पश्चिमी वगाल मे 70 लाख पजीकृत काश्तवार/ 
बटाईदार पाये मथे, जिनसे 24 4 लाख ग्रकेले केरल मे थे । 

पी एस श्रप्पू का मत है कि मारत में ज्यादातर वाश्तकारी सुधार (8॥8- 
709 ॥6(0705) विफल रहे है तथा काश्तकारी-प्रथा को नियमित व नियन्त्रित करना 
बहुत कठित रहा है क्योवि देश मे भूमिहीन श्रमिको वी भरमार है। इसलिए मोखिक 
व श्रनौपचा रिक (0739] 870 ॥0ि7]) काश्तकारी प्रथा प्रचलन मे श्रधिक देखने 
को मिल्नतों है। इसके अन्तगंत जवानी तौर पर काश्तकारो को भूमि काश्त के लिए 
दे दी जातो है और इस सम्बन्ध मे कोई लिखा-पढी नही की जाती । इससे रिकार्ड से 
तो काश्तारी प्रकट नही होती, लेकिन व्यवहार मे काश्तकारी, उपकाश्तकारी तथा 
बढाईदारी प्रधाओ का बोलबाला रहता है | कुछ कूषि-अ्रथशास्त्रियों का मत है कि 
छोटे वूपको को प्रपनी भूमि पट्ठे पर दूसरो को देने ([298७-०७५) की मनाही नही 
होनी चाहिए, क्योकि मारत मे कृषि से गेर-कृपि कार्यो मे श्रम की गतिशीलता को 
प्रोत्साहन दने के लिए यह लामकारी सिद्ध होगो । 
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"ताक कस शुधारो के समय मे वतन सरकार तोन दिशाघ्रों से कदम 
उठाने की बात सोच रहो है: () कृषिगत श्रूमि को गैर-हुपक्ों के हाय मे जाने पर 
तुरन्त रोक लगाई जाप : (#) नूमि को लि पर देने को व्यवस््धा रोकी जाय 
जिव्ावल्छी का घिशिीस्पे खियोडी, हब फ्रेपि प्राम्क्रप्रदेश, उड़ोसा व तमिलनाडु 
परविराण्प्ों मे पा निक्रण शरेए सध्योप्रेश है प्रौधकार में काफ़ी मुमि पापी जातो है। 
इष्च्त्याओप्के जिए जीप शी दिचिवफ़पर्वस्था रुरने के वाद हमफी म्रूमि पर काइत- 
कारों को गू-स्वास्त्वि-्के प्रविक्षाक्दिने को एंदवस्था को जाय, जेसा कि धन्य भुमियोँ 
के: ५ निफ्रारूफा है3।# की तम्तमेम्म्रे घह उचित होगा कि ऐसी भ्रूमि पर सरकार 
स्क्ूय प्रा मेद्रीसविक्ायामसताकरेायोडा मुम्नावजा लेकर काइतकारों को स्वा- 
मित्व के अविकार बत्ने की व्यवस्था करे 

के कं विशेधो फ्क्ानिर्धातिण,(/घ040०7785)--दूसदी योजना मे सीमा निर्धारण 
2228 £ जोर दियिधगर स्सैक इसके लिए सीमा म प्ररिवारिकत जोव! का तियुना 
निश्ित केक पूल व कियाएाज्रा । एक झोसत परिवार खेती के पुराने प्रौजारों 
क्र ५7020 झफ्निक्ली- साधारण रूप से खेती कर सकता है, उत्वती भुभि को 

पारिबरारिक जात समभा जाता है। सोमा-निर्धारेंण के दो पहलू होते हैं. 

लत कक हगवी: रोल कर सीसा--इसमे यह निरिच्त किया जाता हैं कि भविष्य 
महक ह्युक्ति जय; से कूोंदा कितनी भ्रूमि प्राप्त कर सकेगा | विभिन्न राज्यो मे 
भाड़ी जोज़ी, पु हर तिह्लासिति की गई है 

हक (क्फवर्तसान नीतो पर सोसा--दर्भमान जोतो पर सीमा लग्यू करता ज्यादा 
कठिन होता है विभिन राज्यो में सीमा निर्धारण के कानून पास किये जा चुके हैं। 

प्रसझु क्ञ ७र+हैक्टयर प्रोर पश्चिमी वगाल में $ से 7 हैक्टेथर तया राजस्थान म 
75 -के3+ #िक'डैबटयर के बीच सीमा निर्धारित वी गईं है । 

भोलिंग स ऊपर की तूमि राज्य सखकारें श्रपने अ्रधिकार में जे जेती हैं। 
प्रति[रिक्त इलि पर भूमिहीन किसानो व छोटे क्सिनों को बसाने का कार्यक्रम रखा 
लात्ना-है +- 
कधी- 5 सोमा निर्धारण के पक्ष में तह 
5रई £) मारत में मूमि का वटवारा कारी समान है--]980-8] को तृवीय 
ब्‌ फिगेत' सगगाना के अ्रॉवडे सूम्ति के वितरण को प्रममानता को हो प्रकट करते हैं। 
इ्मेक्ष प्रमुसार 2 हैवर्यर दक की लगभग 3/4 जोतों में /4 वुषिणत भूमि रमायी 
दुर्घी जबकि 0 रैक्दयर में ग्रबिक दाती 2 4% ज्ञोतो म 23% झवब। लगभग 

#4 बृदित थ्रमि सम्ताई हुई थी $ इस ग्रकार भारत में भ्रधिक भूमि थोड़े हायो मे 

केटद्रित हा गई है। भूमि के वितरश को यह प्रसमानता सामाजिक ब्रममन्‍्तोष व तनाव 

उलन्न करने बाली है। ग्रता एज ओोर वहुत बड़े फ़ार्य हैं विनका अवन्प करता 
कठिन हो रहा है प्रौर उन पर कुशवतापूवंक खेती नहीं की जाती है, तो दूगरी ओर 
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बहुत से छोटे फार्म हैं जिन्हे भ्रनाथिक जोत कहते हैं। उन पर साधतों का पूरा 
उपयोग नही हो पाता झौर खेती भ्रकुशल और अलामप्रद रहती है । श्रत बहुत बडे 
फार्म श्रौर बहुत छोटे फार्म दोनों स्थितियों को समाप्त बरवे उचित प्रावार के फार्म 
बनाने के लिए मूमि पर सीमा निर्धारित करना उचित ठहराया गया है। 

(2) सीमा निर्धारण के बाद प्रपेक्षाइत छोटे खेतों पर रोजगार की मात्रा 
बढ़ गी--सीमा निर्धारण के पक्ष म विशेषता नीची सीमा-निर्धारण के लिए एक 
तब यहूं दिया जाता है कि इससे रोजगार वी मात्रा बटे गी। कारण यह है कि उडी 
जोतों वे स्वामी मजटूरी पर श्रमिक रखते है जिसस वे श्रमिकों को उस विन्दु तक 
काम पर लगाते है जहाँ श्रन्तिम श्रमिक को क्रम पर लगा से प्राप्त उत्पत्ति की 
बृद्धि उसको दी जाने वाली मजदूरी के वरावर नहीं हो जाती ॥ छोटे पेतो पर यह 
शर्तें लागू नहीं होती, क्योवि उन पर पारिवारिक श्रम वा पब्रधिक उपयोग किया 
जाता है। रोजगार बे' वेस्ल्पिक अवसर नही होने से प।रिवारिक श्रम उस ब्रिन्दु स 
काफी भ्धिए' दूरी तक लगाया जाता है जहां प्रति इकाई श्रम वी सीमा उपत्ति 
मजदूरी ये बराबर होती है । श्रत दोटे खतो पर गहन रृषि के कारण ग्रधिक 
अ्रमिको वो काम मिल सकता है । प्रो ए के सन ने कहा है कि छोटे खतो पर 
अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है । ग्रार पी डार ने अपनी पुस्तता स्राव 
#ै(णकाह ॥॥ 7०24४ मे बतलाया है रझि वहाँ सीमा निर्धारण वे वाद प्रति एकक्‍्ड 
उत्पादपता बड़ी है । ऐसा विशेषतया चावय की पैदावार म हुम्रा है । 

(3) भूमिहीनो में भूमि का वितरण--सीमा से ऊपर की भूमि भूमिहीनो मं 
वॉटी जा सकेगी जिससे उनम झात्मविश्वास बढे गा । उनका समाज में स्थान ऊँचा 
हा सबेगा। इससे गाँवो में निर्धन लोगा की झ्राय बढ़े गी । जिन लोगो को नई भूमि 
मितेगी उनम उत्तरदायित्व की ज्यादा भायना होए से वे उत्पादन म डृद्धि करेंगे । 
जैकित इसके लिए यह श्रायश्यक हागा वि जिन जागा को भूमि झ्लानरटित की गई हैं 
उनको पर्याप्त मात्रा म कृषिगत साधन भी उपलब्ध ज़िये जायें ताकि ग्रावटित भू- 
खण्डो पर खेती करबे वे स्थय को व समाज का लाम पहुंचा सके तथा उत्पादन 
बड़ा सके । 

(4) सहकारिता की प्रगति--सीमा लगने से गाँवो म समानता बे शाधार पर 
समाज मे एक ऐद्ा वर्य उत्पन्न हागा जिससे सहकारिता आन्दोलन तेजी से पनप 
सकैगा। इससे उत्पन्न कृषि का बढावा मिलेगा । 

(5) भूमि का सदुपयोग व उत्पादन से बद्धि--कुछ लोगो के पास इतनी 
ज्यादा जमीन है कि वे इसका पूरा उपयाग नहीं कर सकक्‍त और क्भी-7एमी भूमि 
पिना जोते पडी रह जाती है। सीमा लगान से उत्पादन बढगा, क्योरि भूमि का 
सदुपयाग होगा झ्ौर गहा कृषि के लाम प्राप्त किये जा सर्वेंगे 4 

(6) पारिवारिक श्रम का अधिक उपयोग--द्याटे खेतो के स्वामी अपने खेतों 
पर अधिक घ्यान देते हैं जिससे तम्बाकू, लाल मिर्च, सब्जी श्रादि की पैदावार बढती 
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है, दयोकि इसके लिए पारिवारिक श्रम का अधिक मात्रा मे उपयोग किया जाता है। 
क्ेरद में धदी किस्तात घान को खेती के स्थांत पर तारियल के बागान लगाना ज्यादा 
पत्तद करते हैं। लेक्नि छोटे हृपक ऐसा नहीं करते क्योकि उनके पास पारिवारिक 
श्रन कौ ग्रचिकता रहती है । घनी किसानो को मजदूरों पर श्रमिक रखने होते हैं । 


7 सामुदायिक विकास व प्राम पचायतों को श्रगति के घलिए--गाँवो मे 
परचायतों के विकास एकीकृत अ्रामीण विक्लास कार्यक्रम एव सहकारी ढय पर झाधिक 
ह्ियाझों का विकास करने के लिए भूमि का समान वितरण करना बहुत ग्रावश्यक 
है। जब तक गाँवों म समानता का दातावश उत्पन्न नही होता तब तक सामाजिक 
व राजनीतिक समानता की प्राप्ति एक सुदूर का स्वप्न वनो रहेगी। इसके लिए 
समानता के आधार पर भ्रूमि का पुतवितरण क्या जाना चाहिए । 

$ भूमि व धन का केन्द्रीयबरण कम करने के लिए--योजनाकाल में 
मिचाई, ग्रामीण विद्युतीकरए, ग्रामीण विकास, सडक निर्माण. कृषि विस्तार, 
आ्रादि से भ्रपक्षाकृत अधिक लाम धनी व मध्यम श्रेणी के कृपको को मिले है | इससे 
कृर्पषण की उस्पादकतता म उल्लेखनीय दद्धि हुई है ॥ इसमे ग्रदिक भूमि दाले किसान 
ज्यादा सम्पन्न हो गये हैं भोर उनके हाथो मे घद का केन्द्रीयक्रण बढ़ा है जो राज्य 
को नौति के निर्देशक सिद्धान्तो के विपरीत है। ऐसी दशा में सीमा-तिर्धाएण का 
उपाय निर्धन लोगो की सामाजिक स्थिति को सुधारन का एक प्रमुख साधन बन 
सत्ता है । 

गाँवों की एक मात्र सम्पत्ति भूमि ही होती है। उसके स्वामित्व मं झसमावता 
क। बना रहना ज्यादा पग्रनुक्षित है । भूमिहीनों की झआथिकर-स्तामाजिक स्थिति बहुत 
निम्न कोटि की मानी जाती है। इसके विपरीत भृ-स्वामियों व्यों सामाजिक सम्मान 
व रानतीतिक झधिकारो के उपयोग करने का अधिक अवसर मिलता है । 

सीमा विर्धारंण के पक्ष मे ऊपर कई प्रकार के तक दिये गये हैं ॥ लेकिन कुछ 
विच्ारको न इसक्गी उपयोगिता मे सन्देह प्रकट किया है उनक्ता कहना है कि सौमा- 
विर्धारण (विशेषतया नीची सीमा लगाते से) देश की कृषि-व्यव॑स्था नष्ट भ्रष्ट हो 
जाएगी उत्पादन घट जायगा और सवंत्र छोटे-छोटे मनाथिक खेत ही नजर भाने 
लगगय । 

सोमा निर्धारण के विपक्ष में तर्क 

3 सोमा लगाने से ग्रायोग झ्राय व शहरी प्राय मे प्रस्तर बड जायेगा। 
यदि भ्रूमि पर सीमा लगाकर गाँव के निवासियों की आमदती सीमित की जाती है 
तो प्रश्त उठता है कि भ्रन्य उद्योयो व व्यवसायो से होत वाली झ्ाय भी सीमित क्या 
नहीं की जाती ? शहरो म प्रति दर्षे विभिन्न व्यक्तियों को कारखानों, व्यापार एव 

मकानों से लाखो-करोडा रुपय बे झ्ाय होतो टै। स्वर्गोप डो भार गाड़गिल का 
मत पा कि “यदि गे र-कृषि-प्राय पर सोमा लगाने का विचार महीं किया जाता तो 
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हृषि प्राय पर सीमा लगाना प्रस्थायपूर्ण हो नहीं होगा, बल्कि समाज में भारी 
असम्तुलन घ अ्रसतोध उत्पन्त कर देशा ।” शाँव वे लोग प्रपनी सन्तान को उच्च 
शिक्षा (डॉस्टरी, इस्जीनियरिंग ग्रादि) नहीं दिला सर्गंगे। समाज में उतका राज- 
नौतिक प्रमाव धट जायेगा । शहरी वर्ग ग्रामीश वर्ग पर शासन वरने लग्रेगा | उद्यमी 
व उत्माही व्यक्ति कृषि व्यवसाय मे न लगमकर शहरो वी प्रोर जायेंगे । इससे हृषि 
झौर नी ज्यादा पिछड जायेगी भौर उसमे पूजी-निवेश घट जायेगा । 

2. छोटे वेमाने की खेती--सीमा लगन के बाद छोट पैमाने पर खेती हागी 
जिससे पशुप्रो व यन्‍्त्रो का प्रयोग ठीव' से नही क्या जा सकेगा। प्रत बडे पैमाने 
बी खती की किफायतें या बचतें नही मिल पायेगी'। लकिन इस समस्या का समाधान 
सेबा-सहकारिताओ का विवास करवे किया जा सदता है जिससे बढ़े पैमाने वी 
बिफायते छोट खतो को भी मिल सकती हैं । 


सीमा लगने से उत्पादन पर क्या प्रभाव पढ़ेंगा ? इस सम्बन्ध में बुछ भी 
निष्चयात्मक रूप से नही बहा जा सकता । प्राज स्वामित्व की जोत (०एए८४॥ए 
#णधागए्) बडी होने पर भी कृषि वी जोत (०ए८शाणाथ ॥08॥र8) कई भागों 
मे बटी होने से छोटी ही होती है । सीमा लगन के वाद यदि सिंचाई को प्रयोग व रे 
गहन इृषि की जाय तो उत्पत्ति के धटने का प्रश्न ही नहीं उठता । सीमा-निर्धारण 
वा उद्ं श्य अनाधित जोतें बनाना नहीं है. बल्कि अ्रत्मधिक बडी जोतों के श्राकार 
का सीसित करना झ्रथवा कम करना है । अ्रत्यधिक नीची सीमा लगने से उत्पादन के 
घटने का भय हो सकता है जापान, बेल्जियम व मीदरल॑ण्ड में छोटे खेतो पर भी 
प्रति एय्ड उपज कापी ऊँची पायी जाती है । अ्रत. भू जोतो पर सीमा लगने से 
प्रति एक्ड उपज का घटना झ्रावश्यक नही है । 

3 बिक्री योग्य बचत में कमी वी सम्मायना--सीमा लमने के बाद छोटे- 
झोटे बहुत से भू-स्वामी वन जायेंगे । वे कु उत्पत्ति में से अपने लिए सात मर का 
अनाज रखकर शेष की जित्री के लिए बाजार म ले जायेंगे। स्वर्गोय गुन्नार मिडंल ने 
भी स्वीकार किया था कि इससे पिक्री-योग्य बचत (776080]6 ४७9]९5) म 
कमी आने की सम्मावना हो सकती है । इससे शहरी मे साथाननों की कमी आने 
से मूय वर्ट गे और देश मे मुद्रास्पीति वी समस्या उत्पन्न हो जायगी । विद्वानों 
का मत है कि बडी जीतो पर विल्नो-योग्य बचतें प्रधिवः होती हैं । 

4 अ्रवाथिक जोतो के बढ़ने का मय--सीमा लागू करन के बाद यदि 
उत्तराधिकार के नियम के अनुसार भूमि का विभाजन जारी रहा तो एक ही पीढी 
मे एक साथ सारे देश मे झ्रनाथिक जोते उत्पन्न हो जायेंगी श्रौर उस स्थिति को 
सम्मालना बहुत मुश्किल हो जायगा । इस सम्बन्ध मे भी गुन्नार मिर्डेल का मत है 
कि यह भय निराघार है, क्योकि मारत में आज भी सेती वटाईदारो व काश्तकारो 
तथा खेतिहर मजदूरो की सहायता से छोट-छोटे खेतो पर हो की जाती है । 
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5 विभिन भ्रशासनित्र फठिनाइया----सीसा निर्धारण के विरुद्ध म एब 
तक यह ही दिया जाता है कि इसमे बई प्रकार को प्रशासतिक कठिनाइयाँ हैं जिनका 
हत निदालना बहुत कठिन ह जैसे--(झ) सोमा ऊँची हो या नौचो हो? (प्रा) सोमा 
विर्घारण का प्लाघांर कया ही? झाय को प्ाघार माना जाय या चूति के 
झाकार को ? (३) घतिरिक्त भूमि का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाय? (ई) 
अतिरिक्त भूमि वा मुआवजा ईसे निर्धारित किया जाय ? (उ) प्रनुब्ति प्न्दरणों 
(073) 8/॥0८ धवए्डाटा$) (वेनामी व फर्जो पह्नतरणो) को कंसे रोका जाय ? 

6 पूमिदोवरों को गर्याश्त मुँसि ने मिल फय्रेगो--सोझा निर्धारण पेजों 
भूमि प्राप्त होपो वह वूमिहीनों मं दाँटने के लिए पर्याप्त नहीं होगी और उसमे 
उनकी गरोबी नही मिरेगी । भारत म प्धिक्रौश खत छोटे होने से सीमा निर्यारण वा 
प्रभाव सम्पन्न किसानो को दरिद्र बताना होगा ॥ 

7 प्रानोण बेरोजगारी मे दद्धि का भप--सौमा निधारण से जो लोग बड 
खतों पर मजदूरों करके झपना पेट भरते हैं उत्का रोजगार दन की जदिल समस्या 
खड़ी हो जायगी। इस प्रकार सीमा निधारण से गाँवों में बेरोजगारी या मद्ध वरोज 
गारी के बढन का भय हो सबता है। 

8 नये लोगो के पास विनियोग वा पधमाव--सीमा निर्धारण के विसद्ध 
एक पैंक यह दिया जाता है रि श्रूमि के पु्रद्ितरण से जित नये लोगो को भूमि 
मित्रेगी उनके पास विनियोग के लिए पूंजी इतनी कम होगी कि वे सेती बे लिए 
प्रावश्यक घन राधि तही जुटा पायेंगे । परिणामस्वरूप भूमि वां पूरा उपयोग नहीं 
हां सकेगा घोर कृपिगत उऊपादन चट जगयगा ॥ इस तक म बुछ सार भवश्य है 
लेकिन भारत से सहकारी संस्था व्यावसायित्ष बंका तथा ग्रामोणा बैका के माध्यम 
से उत्पादन कंज (700ए८७४०ा ०अ॥) को ब्यवस्था करबे इस समस्या बा उचित 
समाधान निह्ाता जा सकता है । 
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की जा सकती है, क्योकि टेबनोलोजी वडे व छोटे दोनों प्रकार के छेतो पर समान 
रूप से लागू की जासकती है । यह वस्तुतः उत्पादन वे पैमान के प्रति तटस्थ (5९४।९० 
7०७१) होती है । 


]] महाजन के प्रभाव में वृद्धि की श्राशका--बढाईदारो व भूमिहीन श्रमिकों 
बो भूमि के ग्रधिवार मिल जान से उनवी कर्ज लेने वी दामता व इच्छा वट जायेगी 
जिसमे वह महाजन मे चगुल मे फ्स जायेग्रे शौर ग्रन्त में श्रपनी भून्‍्जो्ते खो 
बंठेग । 

]2 श्रनाथिक ब बहुत छोटी जोतो की भरमार--दांडेकर व रथ ने प्पने 
सप्रसिद्ध भ्रध्ययम १?0४७४७७ ता 009? मे बताया है कि सीमा-निर्धारण से देश में 
ग्रनाथिवः व प्रलाभप्रद जोतों की सख्या बढ जायेगी क्योंकि हमारे दश में बॉटन वे 
लिए पर्याप्त भूमि नही मिल पायेगी। भूमि वे छोट-छाट स्वामी या तो झपनी भूमि 
वेज देग अबया बडे कृपको को शिरिय पर उठा देंगे जिससे उल्ट या विपरीत ढग की 
काएतवारी प्रथा प्रचलित हो जायगी । यही फारए है कि दाडेकर य रय मे सीमा- 
निर्णरण के स्तर को नीचा करने का समर्थन नहीं दिया है। 


इस प्रवार मीमा-निर्धारण के विपक्ष मे बई प्रवार के तब पश किये गये है । 
श्रत॒ यह प्रश्न बहुत पेचीदा है श्रीर कई प्रवार की समस्याश्रो से मिरा हुम्ना हैं। 
वाम्तय में इतता ब्रान्तिकारी कदम भ्रासान हो भी नही सकता । इससे करोडो भू- 
स्त्रामियों काश्वकारों व पा मजदूरों के श्राथिक' जीवन पर प्रमाव पडता है। 
फिर उसका लागू करना झ्रौर भी कीठिय साना गया है। पिछले वर्षों मे सीलिग से 
उपर की भूमि सम्बन्धियो न गा _प्र बांद दी गई है और श्रनुमान है कि 
सीलिग ऊँची रखने से प्रत्तिरेक्त भीम शा ०४ 484) बम मिलती है श्रौर नीची 
रखने मे गो ही मकर कप निरण हो अति है । /ईग सब कारणों से 
सीमा-निर्धारण वी मामला व्यवहार में काफी जटिल बन या ( 
4 ॥फ" ४ 5 5४ह पं किशाएउ-४ कफ ० 5 


( एहएरकन फ्रीमाततिर्भ्नाहिणण, की कि्ा के ।प्गति7- कक 


- ही मे[निर्धारण से सम्बन्धित सुझी।भ्ष्रार के प्रश्नों को ज़ूत्न, करने का कार्य 
कैद्रीम अधि सुघार समिति को सिलुरवर ((900 में सौपा गया -शा/]जितति अपनी 
रिपोर्ट अंग, 97व में वैश् की ही|। ह्रक्तम्‌ विभिन्न राज्यो - के -स्ीमा-तिर्धारण- 
काजू में सम्रानदा लाने हेतु कुई क्ुकाव, दियेथ । 23 जुलाई. 97८ ,को नई 
दिल्‍्ली।म मुख्य क्स्तियो के सम्मेलब क्षे सतृमा-निर्धारण के सम्वत्पू मैडविम्लु, सिफारिशे 
की गई थी-- ल्‍ काश फ्रन्‍्तेक (८) 


एहशि) ज्यीमासस्पृर्ण दरिव्रारः के लिएल।शाहो- था. /परियार: से फपति-पत्नी 
ए ए ऐोो स्वफ्प्रज्नातिग बच्चे शातिलासानेस्जाएँथाएर इक्वाय८ ॥ 5 पक शिए 
मै फिष्ण कि क़ स्का कए गफ्ाहे ईशा कष्वष्य, के फाड़ 
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(व) 


(जा) 


| 


परिवार मे सदस्यो की सख्या पाच से भ्धिक होने पर पल मकां5आ डक 
लिए झतिरिक्त भूमि की व्यवस्या की जाय लेकित एक परिवार के 
वास निर्धारित सीमा के दुगुने से ज्यादा थ्रूमि ल रहने दी जाम । 
पांच सदस्यों के परिवार के लिए सीमा 0 से 8 एकड स्वायो 
सिचित भूमि या दो फसल उगाने लायक सिंचित भूमि रखी जाय। 
विभिन्न राज्यो एव एक ही राज्य के विभिष्न झागो में मिट्टी की दश्पप्े 
भूमि की उदे रता, उयाई ग्रई फसल की किल्‍्म मे झन्तर होब सय 
सीमाएँ सभाषी गयी थी ) 

सूरे क्षेत्रों के लिए मो पाँच सदस्यों के परिवार के लिए एक निरफक्ष 
स्रीमा (#550ए७० एशा।पइ्टी) 54 एकुड सुकझायों गयो थो जिसम 
विशेष वरिस्थितियों को दखकर ही परिवर्तन किया जाना चाहिए जैसे 
मिट्टी की किस्म, वर्षो, सूले को दशाएँ झांदि । 


(५ ) राज्यों के प्रचलित कानूनों मे यन्त्रीकुत खंतो सुनियोजित खेती आदि 


के सम्बन्ध मे जो छूटें दो गई हैं, वे हटा लेनी चाहिए । 


(५४) चाय, कहवा, इलाइची व रबड ग्रादि बागातो के पक्ष म दी गई छूटो 


वी सम्बन्धित मन्त्रालयों व राज्य सरकारो के साथ मिलकर ध्यान ते 
जाँच की जाती चाहिए । उसके बाद उन छूटों के सम्बन्ध म राष्ट्रोय 
नीति निर्धारित करने के लिए मुस्य-मस्त्रियों से बातचीत को ए'नी 
चाहिए। 


सीमा-निर्धारए के सम्दनध में वर्ेमान स्थिति--वाद से स्रधिकाश राज्यों म 
सीमा निर्धारण कानूनों मे सशोघत किये गये झ्रोर ज्यादातर राज्यों मे सोसा का स्तर 
नीचा बिया गया और परिवार को लागू करने की इकाई माना गया । केवल उडीता 
मे पतले भू-स्वामी को ही इकाई माता गया । 


चुने हुए राज्यों मे जोतो पर बतंमान सोमा का स्तर (हैवटेयर मे) 


राज्य सिचित मूति भ्रत्तिद्ित शमि 
(]) विहार 6 07--0 ]2 82 4--8 2] 
(2) मध्य-प्रदरश 7 28--0 93 2] 85 
(3) राजस्थान 7 28---40 93 2 85--70 82 
(4) उत्तरप्रदेश 730 4095--]8 2» 
(5) पस्चिमी वगास 5 7 


दम ग्रकार वी मन्न राज्ये| मे सोमा-नधों रए के स्तरो म काफी अस्मानताएँ 
पागी गयी हैं । नागालैंड मेघालय, प्रस्णाचल प्रदेश व मिजोरम म॑ भूमि प्राय 
मपुदाय' के द्वारा रदी जातो है. इसलिए इनको छोड़कर ग्रत्य सभी राणज्यो में 


]] 


सीमा-निर्धारण के कानून बनाये गये हैं, लेकिन सीलिग से ऊपर की भूमि वो ग्रहण 
करने तथा उसका वितरण करने का काम काफी धीमा रहा है। अब तक लगभग 
29 7 लाख हैक्टेयर मूमि अतिरिक्त मूमि ($079)09) घोषित को गई है. जिसमे से 
23 6 लाख हैक्टेयर भूमि राज्य ने अपने भ्रधिकार म ली है तथा 8 2 लाख हैक्ट- 
यर भूमि का वितरण 33 7 लाख व्यक्तियो म किया जा चुका है । इससे बई लास 
परिवार लाभान्वित हुए है, जिनमे अ्नुशूचित जाति व झनुसूचित जनजाति के परि- 
वारो का अश आधे से ज्यादा रहा है । अतिरिक्त घोषित मूमि के 6 6 लाख हैक्टयर 
के सम्बन्ध म मुकदमेवाजी चल रही है जो आपध्न प्रदेश विहार, मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट्र पश्चिमी बगाल म ग्रधिक है ॥! सीलिंग से ऊपर की भूमि पर 
बसाये गये लोगो को खेती म मदद देने के लिए वित्तीय सहायता मी दी 
जाती है । 


सीलिंग कानूनो को व्यवहार में लाग्‌ करने की दुष्टि से काफी कमिया रही है 
जिससे श्रतिरिक्त मूमि की सात्रा लक्ष्य से वहुत कम मिली है । द्वितीय कृपिगत सेन्सस 
976-77 के प्रनुसार “ग्रतिरिक्त या सरप्लस मूमि” की मात्रा 88 84 लाख हैक्टयर 
होनी चाहिए थी, जबकि राज्यो द्वारा 29 7 लाख हैक्टयर ही सरप्लस घोषित को 
गई है। इन दोनो मे विशाल भ्रन्तर का प्रमुख कारण भूमि के वेनामी व फ्जी 
हस्तान्तरण हैं जिन्ह न रोकने से यह स्थिति बनी है । 


4, कृषि का पुनर्णठन * (क) चकुबस्दी (20750]09007 ०६ ॥0]00785)-- 
भूमि के बिखरे हुए टुकडो को एकत्र करना ही चकवन्दी कहलाता है। गभ्रव॑_ तक 
विमित्र राज्यों मे 526 करोड हैक्टेयर भूमि मे चकवन्दी की जा चुकी है जो देश में 
चुल बृषित भूमि का 33 प्रतिशत (लगमग /3)है । योजनाञो मे चकबन्दी के लिए 
धनराशि का प्रावधान किया जाता रहा है । उत्तर प्रदेश, पजाव व हरियाणा में 
चक़बन्दी का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है । अन्य राज्यो मे उसकी प्रगति 
धीमी रही है | चकबन्दी से काश्तकारो व बटाईदारो को हानि भी हुई है, क्योकि 
भू-स्वामी बडे खेतो पर स्वय खेती करने लगे है । कई राज्यो म भूमि के हस्तान्तरण 
व टुकदो, एस रोक़ लगाई णई है छोर ऋति की स्पूलदण सीमा री सियीरति बी णणी 
हैं जिसके नीचे मूमि का विभाजन नही होने दिया जाता । 


] 90 फ्श्या१एण्फ्थवाए१ए१ दातलर 0 [बात रथीणयड का. वाता३, 
&एफ़ा, 390६ 2-28, 986, 9 &-50 ऊपर सीलिग के झ्ाकड़े भी 
इसी लेख से लिये गये हैं। 09 987 (व्‌ 399) के अनुसार जून, 
98 7 तक 442 लाख एकड भूमि 4 लाख म्‌मिहीन खेतिहर मजदूरों व 
अन्य व्यक्तियों में बाटी गयी है! एक हैक्टयरर-2*477 एकड होता है । 
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हम पहल वतला उ्ते है कि चक्वती से अपखण्डन क दोष दूर हो जात हैं 

और म्मि की उत्पादकता म सुधार होता है | एक इंपक के विभिन्न दुवड एक जगह 
पर आ जावे से उत्पादय लागत कम हा जाती है और खतों की देखभाल प्रच्छी 
होती है ग्रौर कायशोल जात का आकार नी बढ जाता है जिंसस पाधुनिक कृषि 
को ब्रो-ाहन मिलता है । प्रोफतर बौ० एस० मिहास न कृषिगत सुधारों से चदब दी 
पर काफी बल दिया है जितस इसहा महेत्व स्पष्द हो जाता है। हम उपविभाजन व 
झपख">न के अध्याय म यतला चुके हैं लि पजाव व उत्तरग्रटा म चकबादी से काफा 
लाम ए है जसे अतिरिक्त शझूमि पर खती हाने लगी है (मीमाग्रा व मेडा मस भपति 
निकच्ली गर है जो साश्ते म लगा दा गइ है) फ़्मलो का प्रार्प्र व्यापारिक फमली 
के प्र म॒ बदला है जिससे किसाना की प्रामदना वटी है दिजों त्तौर पर सिचाल का 
विम्त र होने स कृपियत उपादन व उत्पादकता बी है उत्पोटते का लागत घटा 
है तंबा' पावा में मुकदशदाजा कम हुई है तथा ग्रामीण सम्राज पहल से अधिक 
पारस्परित्र पहयोग के ग्राधार पर काम करन लगा हैं 

(स्) भू क प्रंबबध भ सुधार --इसक प्रत्गत बजर भप्ति का “पयोग सुपरे 
हए वीजा का प्रयोग कीटनाशक दवाइया का उपयाग ग्रादिय्रात है । प्रथम व द्वितीय 
यजनाओं में मसि के प्रदध म सघार करन पर जार दिया गया था। उनमे यह 
सका लिया गया था कि सदप्रथम मूमि का कुशल प्रवध व प्रयाग उन क्षेत्रा मे 
हाता चाहिए जहाँ इसके लिए अनत्वतम परिस्थितियाँ विद्यमांद है । 

(ग) स्रहकारी खेत।--पहल वाया जा चुका है कि भूमि के छात-दाद ढक्टा 
बाय सिचंकर सपृक्त खतो कश्ता मारद के लिए वहुत उपयागी सिद्ध हो सकता है। 
भवतत्ात में सरकार न ऐच्दिक सहकारा खती को बटावा दने के लिए वित्तीय सहा 
मता जवान व झ्लाय कर म॑ रिंयावत क्‍झाटि दो थी । 

हमारे देश मे उतत कृषि सहकारी समितियाँ अथवा सहवारों सवा सन 
लिया बालू करत पर जार टिया गधा ह ताकि क़िस्लाना का खाद वाज एव ग्रौजाडू 
खरोहन व विक्री ग्राति काया म मदद मिल सक । लक 

309 जूद 498॥ जा दा में 5345 गयुक्त कृषि समिततियाँ (पएश० 
43073 0६ ६०९ ८६ ८४) थी जितका सदस्य सत्या 2 07 लाख व ज्लत्रफ्ल 4 प्क्भ़ 
टैकबलयर था । दसी प्रवधि क्र 3758 सामूहिक कृषि समित्रिया (फटने 6 
वि पृष्ठ 50 ८ह्०$) था जिनकी सदस्य सस्या 4 50 लाख द क्षेत्रसत 2 4 लाख 
हैकल्यर भमि था । इनम से बहुत कम समितियां लाम म चल रहा था । 

7 रह प्रकाश!390 न 395 ॥क्ा ऋत सहकारी हि समितियाँ 903 शो 
रफ उस्पतापप्पष्नस्पा उस र चिफछ बू। ४ सघन 
 “मरिन में घ्राजेडल पेहेकाईा रपक्त'झोप प्का अचार घहत कमें हेजिया है । 
हैपिदत विकासोका मीरि के इंसे पर बिश॒य जार नहीं ब्र्वीत हाता। घर छोदे जर्ता 
डैफ्बइइण व + घ्ा के... किए आह पे हक्तीए्र के ७ 
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के लिए तथा यये क्षेत्रों भे मूमिहीतों को बसाने के लिए इनकी उपयोगिता से इन्वार 
नही किया जा सकता । 

(घ) भूमिहीन सनदूरो को बसाना एवं मूदान-प्रानदोलम--!95! में मूदान 
आन्दोलन भूमिहीन मजदूरों को भूमि पर बसाने के लिए प्रारम्भ बिया गया था । 
इसमे इच्छा से प्रत्येक भू-स्वामी से /6 भूमि दान में माँगी गई थी | बाद में यह 
आन्दोलन ग्राम-दान में परिवर्तित हो गया। 952 मे स्वर्गीय विनोबा भावे ने 
विहार में 'पदयात्रा' करके 84 लाख हैक्टेयर भूमि भूदानम प्राप्त वी थी । प्रव 
तब' भदान मे लगभग 42 लाख एकड भूमि प्राप्त हुई है जिसमें से 33 लाख एक्ड 
भूमि का ही झावटन किया गया है। राज्य सरकारों ने भूदान की भूमि के विकास 
के लिए ग्रावश्यक कार्य नही किया है। देश मे | 67 कराड़ हैक्टेयर दृषिधोग्य 
व्यथे-मूमि भी उपलब्ध है. लेकित इसका भी समुचित उपयोग व विकाश्च नही हा 
पाया है । 


भूदान प्रान्दोलन का मूल्यारुन-भूदान या ग्रामदान झान्दोलन ने भूमि-सुधार 
के लिए श्लौर विशेषतया सहकारी ग्राम-प्रबन्ध के लिए अनुकूल वातावरण तैयार क्या 
था। भारत मे भूमि-सुधार के कार्यक्रमो को लागू करना बहुत प्रावश्यक है। यह वार्य 
केवल सरकारी कानूनों से पूरा नही हो सकता है ! व्यवहार मे सरकारी कानूनो को 
ठीक ढंग से ल!गू नही किया जा सका है, जिससे वाछित परिणाम नही निकले है | 
ऐसी परिष्यिति में भूदान ग्रामदान व सम्पत्तिनदान झादि के रूप मे जो सर्वोदियी 
विचारधारा उमरी थी, उसके महत्व से इन्कार नही किया जा सशता | यह एक 
शाल्तिपूर्णा व ग्रहिसक क्रान्ति का मार्ग माना गया है और गाँधीजी वे विचारों पर 
ग्राधारित है। निस्सदेह इससे नये समाज वी रचना सच्चे श्रर्थ मे हो सकती है । 


लेकिन व्यवहार में भूदान आ्रान्दोलन को कई प्रकार की कठिनाइयो का 
सामना करता पडा है। इसकी प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नाकित है 


(।) सच्चे कार्यकर्ताओं का अभाव पाया गया है। (2) भूदान मे प्राप्त भूमि 
का काफी भाग बजर व प्रनुपयुक्त किस्म का पाया गया है । (3) कुछ भूमि के कानूनी 
अधिकारों के सम्बन्ध मे विवाद पाया गया है) (4) भूमिहीनों को केवल भूमि वा 
वितरण कर देने धै पर्याप्त लाभ नही होगा; उन्हे कृषि के लिए अन्य साधन भी 
उपलब्ध कराने होगे जिनका प्रायः अमाव पाया जाता है। (5) आजक्ल लोगो का 
यह विचार हो चला है कि भूमि-क्रान्ति से ही वास्तविक समरया हल हो सकती है 
और इसके लिए सरकार ही भूमि-सुधारो को कठोरता से लागू करे तो ज्यादा अच्छे 
परिणाम सामने भ्रा सकते है। निहित स्वाथों वाला वर्ग भूमि पर से झासानी से 


अपने ्रधिकार छोडने वाला नहीं है। (6) भूदान से भूमि वे उप-विभाजन व 
अपखण्डन वी समस्या का हल नहीं निकल पाया है । 


के 


उपयुक्त बाधाप्रो को देखते हुए भृृद्वान व ग्रामदान का धूमि-सुघारो कप ड्य्टि 
से महत्व बहुत सीमित हो गया है $ लेकिन ग्रामीण श्रमिकों व ग्रामोण निर्घनों को 
संगठित व रने से सर्दियों नेता महत्वपूर्ण मुमिवा निमा सकते हें जिसकी श्राज की 
परिस्थितियों मे वितारत प्रावश्यक्तः है । गाँव के गरोबों व मूमिहीनों को सगठित 
करके उनको विभिन्न साधन प्राप्त करने मे मदद की जाती चाहिए जो सरकार उन 
तक पहुंचता चाहती है । 

भूपिहीत मजदूरों के लाभ के लिए स्वर्गीय प्रधान मस्ती धीमती गाघी न 
 जुज्ञाई, 975 को घोषित किये गये 20 सूत्री झ्राधिक कार्यक्रम मे तिम्म छुकाव 
दिये ये : 

(॥) भू-जोठो पर सीमा लगाकर भूमिद्दीनों में प्रतिरिक्त भूमि का वितरण 
करना; (2) भूमिद्ीनो व निर्धनो के लिए रिहायशी मकानों की व्यवस्था करना; 
(3) भूमिहौत श्रमित्रों, लघु कृषको व बारीयरो को ग्रामीण वर्ज से मुक्ति दिलाना, 
तथा (4) न्यूनतम कृषि-मजदूरी के कानूनों पी पुन. जाँच करना । इस श्रकर 20 
मृत्री कार्यक्रम में ज्यादा ध्यान भरूमिहीनोँ की ग्राथिक दशा को सुधारने पर दिया 
गया था। 4 जतंवरों, 982 के सशोधित 20 सूत्रों कार्यक्रम में मी भूमिहीन 
मजदूरों के लिए तिम्त कार्यक्रम रखे गये थे * (/) खेतिहर श्रम के लिए ब्यूनतम 
मजदूरी की समीक्षा करता तथा उसे प्रभावप्रर्णा ढग से सागर करना (0) बधुप्रा 
श्रम को फिर से बसाने की व्यवस्था करना (॥) ग्रामीण परिवारों को रिहायशी 
भूखण्ड श्रावटित करना तथा निर्माण-सहायता के कार्यत्रमो का विस्तार करना। 

भारत में भूमि-सुधारो की प्रगति का सूल्यकिस 

प्रसंतोषजतक क्रिधास्ययत--उपपुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भारत मे 
योजनाशाल मे भूमि-मुववार सम्बन्धी कानूत्रो की बराइ-्सी झा गयी थी। मध्यस्य-वर्ग 
की समाप्ति, काश्तकारो की देदखली से रप्ता करने, लगान का निममन बरते, भूमि 
को जोतने वाले को सूमि का भासतिक बनाते, सीमा-निर्धारण करने, सहकारी सेती, 
चबदन्‍्दी एवं भूदान झ्रादि के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यो में प्रावश्यक ग्रधिनियम पास 
किये गये । मारत में भूमि-सुघारो के सम्बन्ध में विभिन्न रप्ज्यों में काफ़ी प्रसमादता 
रही है। राज्यो ने क्रियान्वयन म॑ पर्याप्त तत्परता व गम्मीरता नही दिखाई है, वल्कि 
प्रनावश्यक देरी व ढील-द्ाल वी है, जिससे प्राप्त परिणाम बहत-बुछ निराणाजनव 

रहे हैं । 

जव हम मह देखते है कि भूषि सुधार सम्बन्धी कानूनों को बहाँ तक लागू 
किया गया है. व्यवहार ये काश्तकारों की वेदसली से कहाँ तक रक्षा हुई, लगान 

कहाँ तक कम हो पाये हैं, कितने किसान भूमि के वास्तविक मालिब बने पाये है, 
सीमा-निर्धारणश! से क्विनी प्रतिरिक्त भूमि मिली हैं. क्तिती श्रतिरिक्त मूमिहीनों 
में दितरित को गई है कितने सच्चे सहकारी खेत चल रहे हैं, एवं शितने भूमिहीन 
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मजदूरों भ्रथवा किसानो को नई भूमि पर वसाया गया है, तब हमे प्रसस्तोपजनक 
गम्थिति ही मिलती है । देश मे कानून तो बहुत बनाये जा चुके है, लेदिन उन पर 
पूरी तरह प्रमल नही हिया गया है। कानूनों में कहीं-कही ऐसे छिद्र छोड दिये गये 
जिनका दुरुपयोग निहित स्वार्थी-वर्ग ने श्रपतती स्थिति को मजबूत करने मे विया ह 
और वानूनो को प्रदालतों मे बराबर चुनौती दी गई है। भूमि-सुघारों को दीक से 
लागू नही किया जाना एस मारी चिन्ता का विषय है. क्योकि इससे गाँवों मे 
अनिश्चितता व भ्रसन्‍्तोप का वातावरण उत्पन्न हुआ्ना है। स्वय सरकारी प्रकाशनो मे 
यह स्वीकार किया गया है कि भारत में भूमि-्सुघार-कार्यक्मो मे गामीण क्षेत्रो मे 
सामाजिः अन्याय को मिटाने एवं भूमि को जोतने वाले की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ 
फिया गया है, लेकिन अन्य क्षेत्रो जैसे सहयारी कृषि सीमा-निर्धारण से भ्तिरिवत 
भूमि को प्राप्त करते तथा उस पर भूमिहीन मजदूरों को बसाने व काश्तकारो 
को भू-स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने को दिशा मे पर्याप्त रूप से प्रगति नहीं 


हुई है । 


भूभि-सुधारो के कानूनो का लाम विस्तृत क्षेत्रों मे काश्तकारों को नही मिल 
वाया है । भू-स्वामियों ने खुदकाश्त के नाम १र काफी जमीनें स्वय दबा ली है भ्ौर 
काश्तकारो को बेदखल कर दिया गया है। उन्ह मूमि का ऐच्छिक परित्याग 
(५णण्प/क्षा३ 0700८) बरतने को बाध्य किया गया है। प्रोफेसर गुस्नार मिरडल 
ने प्रपने प्रन्‍्थ (8४७॥ 774॥70) (खण्ड 7) में कहा है कि भूमि सम्बन्धी कानूनों के 
पारित हो जाने से काश्तकारो मे बेदखली की एक लहर-सी दोड गयो झोर तथाकथित 
“खुदकाशत” के लिए भूमि का धुनग्नं हूए किया गया। खुदकाश्त की भूमि पर प्रायः 
बटाईदार व खेतिहर श्रमिक कार्य करते है। सीमा-निर्धारणा से बचने के लिए 
अनियमित व अ्रवैघानिक अन्तरण ()/४७|४०06 'ँवा$6३$) भी किये गये है और 
अतिरिक्त भूमि नगष्य मात्रा मे ही मिल पायी है । 


। जाली सहकारो कृषि समितियाँ--प्राय” यह देखा गया है कि सहकारी 
कृपि-समितियाँ बडे भू-स्वामियों द्वारा बनायी गयी है जिनके माध्यम से विभिन्‍न 
सहरारी सुविधाश्रो व साधनो का अनुचित लाभ उठाया गया है। ऐसी सहकारी 
कृषि-समितियाँ नगण्य है जो प्रनाथिक जोतों के स्वामियों अथवा भूमिहीत मजदूरों 
के द्वारा उन्ही के लाभ के लिए बनाई गई हो । इससे सहकारी सगठन भी झनावश्यक 
रूप से बदनाम्र हो गया है जो अनुकुल राजनीतिक वातावरण मे ज्यादा अच्छे 
परिणाम दे सकता था । 


ऐसी स्थिति के होने से ही भूमि का असली जोतने वाला व्यक्ति श्राज भी 
अपने झापको झसहाय, निर्धभ व शोषित हो मानता है। भारतीय भूमि-सुधारो के 


विशेषज्ञ स्वर्गीय डेनियल थोनेर का भी यही कहना था कि भूमि-सुधार अपने केन्द्रीय 
व घोषित उद्देश्यों मे सफल नही हुए है । 
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2. काश्तक्ञारों द इटाईदारों को शोचनीय दशा--काश्तक्वारो की मूतकाल 
में देइसलो ही गई है और मू-स्वामी काश्तकारों बानूतों को विफल करने के लिए 
एक प्लांट से दूसरे प्लाट पर काश्तकारों को बदलते रहते हैं। दीघंकाल से जारी 
रहने वाले काजतकार भी अपने आपको झरक्षित (75८८ए८) महसूस करते रहे हैं ॥ 
इस प्रकार काफी सख्यां मे कृपको को 'लीज वी मूमि पर कोई हक नहीं मिला है। 
वे ऊँचे लगान मरते रहे हैं भौर अपनी स्थिति के बारे में कमी निश्चित नहीं रहें 
हैं । उनरे पास गुजारे दे लिए बम धन-राशि रहो है और विनियोग के लिए हो 
झौर नी कम । 

जब तब भू-स्वामी स्वीकृति नदें, ग्राम-सेदक काश्वद्वार-हिसान के सिए 
उत्पादन-योजना बनाने में हिचकिचाते हैं। स्‍प्रतः उन्हे साख वी सुविधा नहीं मिल 
पाती है । विद्वानों का मत है क्रि मूमि वे नवीनतम रिकाई तेथार करने चाहिए 
फ़्सलो के रूप मे लगान को नकदी लगान थे बदल देना चाहिये तथा क।क्तकारों को 
दिना ग्रहण करते लायक मूमि पर स्वा/्त्वि के अधिकार दे देते चाहियें। यदि 
सहकारी समितिया काइ्तकारों वो ऋणा न दें तो सरकार को इम्हे तक्ावी ऋण देत 


चाहिएँ ॥ 

3 ऊंचे लगान--भमि सुधारों की समीक्षा करते हुए डॉ. के एन. राज त 
नुद्ध वर्ष पूर्व कहा था कि * मुट्य बात यह है कि मारत मे विद्धतों दा दशादियों मे 
मूमि-सम्बन्धी स्नून तो काफ़ो बने है भौर अशत. लागू मो क्ये गये हें, लेक्लि 
ग्राम भो कुछ हृपिंगत क्षेत्र का बडा नाग कारक्रो-प्रथा (७7०9) के झस्तगेत 
प्राता है और लगान प्राय कानन द्वारा निर्धारित सोमा से काफी ऊँचे देखने को 
फिलते हैं । ममि सम्दरघो नानूनों ने वास्तव से अनेक प्रदेशों मे काश्तकारी के 
कछ रूपो को तो मिटा दिया है और उनके स्थान पर ग्रनौपचारिक (॥760॥73]) 
व दमनवारी फ्सल कटाई व्यवस्था को लागू कर दिया है । इसबा कारए यह है कि 
जूस्वा्मी ध्रव काइतकारो को मिल खबने वाले अधिकारों से कापी डर गये हैं। 
सूमि पर जन-मार अधिक होते से भू-स्वामी मूमिहीत क्सानों पर ऐसी व्यवस्था 
लाइने में समर्थ हो जाते हैं जा शापणा पर शाघारित होती है॥ ग्रामोण क्षेत्रो मे 
समाज “व्यवस्था ग्रौर राजनीतिक शक्तियों के सम्तुवन के कारण काश्तकारो के लिए 
उने अधिकारों का प्राप्त कर जेता कठिन हाता है ओ उन्हे क'नून की प्ोर से मिले 
हुए होते है ।  फ्सल-वटाई के झाघार प्र व्यम वरन वाले काश्तक्वारों को स्थायी 
सिहर श्रमित्रों में शामिल मान लिया गया है। घिचित क्षेत्रों मे लयान ऊंचे होने 
से काज्तवार-कृपको को उत्पादन बड़ाने की अ्ररणा नहीं मिलतो । देश के सिचित 
व प्रणिक उपजाऊ क्षेत्रों म लगात कूल उप बे 50", से 60% (कमो-क्मी झौर 
नो धषिक) दक पाये जाठ है धौर फ्सल-वटाई पद्धति व काश्तवारों वो सुरक्षा 


के घाव मे समग-समघ्र पर बदलते नो रहते हैं । इस प्रकार व्यवहार मे ऊँचे चगान 
पाये जाने है । 
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4. सीमा निर्धारण के क्रियान्वयन मे देरी--सीमा-निर्धारण के वानूनो मे 
कई कमियां व दोष रह गये हैं। इसमे काफी छूटें दी गई हैं। कानूनो को लागू करने 
मे विलम्ब, ग्रकार्यकुशलता व भ्रष्टाचार पाया गया है। ही 

विद्वानों का मत है कि तथाकथित अ्धिराश ग्रतिरिक्त भूमि धटिया शिह्म 
को पाई गई है एवं बुछ तो बाटने के लायवः ही नहीं है । जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है द्वितीय कृषिगत समझना (सेस्सस), ।976-77 बे अनुसार अतिरिक्त भूमि 
की मात्रा 38:84 लाख हैक्टेयर होती चाहिए थी लेकिन राज्यो द्वारा घोषित 
अतिरिक्त भूमि की मात्रा केवल 29 7 लाख हैक्टयर ही रही है। भ्रतिरिक्त (सरप्लम) 
घापित की गई भूमि कुल कृषित क्षेत्रपल का 2 प्रतिशत से नी कम रही है । इतने 
भारी यन्तर के लिए कई कारण उत्तरदायी माने जाते है--जैसे वेनामी (किसी दूसरे 
के नाम से) व फर्जी अन्तरण पिछली तारीख में कुछ व्यक्तियों कै नाम काश्तकारी 
दिखा देना (वाद में उनकी भूमि बेच देना या दे देना? ट्रस्ट व सस्थाग्रो का निर्माण 
करना, भूमि के विभाजन की व्यवस्था कर लेना श्रादि । इस सम्बन्ध म वास्तविक 
स्थिति का अध्ययन करने की प्रावश्यक्तता है । दुछ क्षेत्रों मे वन-भूमि व कॉमन-भूमि 
नी बाँट दी गई है जो भूमि-सुधारो का उद्दे श्य नही था । इस प्रकार के वितरण से 
लोगों की कठिनाइयाँ घटने के बजाय बढ़ गई है । 

$ भूमि सुधारो से बचने के प्रयाथ -हमने भूमि-सुधार जँप्ते तान्तिवारी 
कार्यक्रम को प्रजातान्तिक व शान्तिपूर्णो तरीदो से भ्रपनाने का रास्ता श्रपनाया है । 
भारतीय सविधान में किसी भी व्यक्ति वी सम्पत्ति के ले लिए जाने पर सखार ने 
डचित झुग्रावज। देने की व्यवस्था स्वीकार की हैं॥ भूतकाल मे भूमि-सुधार कार्पतम 
के सम्बन्ध मे सरकार पहले भपने इरादे की घोषणा करती थी, फिर बहुत देर से 
आवश्यक कानून वनता था, तत्मश्चात्‌ उस कानून को लागू करने की कोशिश की 
जाती थी। इस बीच गे निहित स्वार्थी-वर्ग सावधान हो जाता है झौर वानूनसे 
बचने के ग्मनेक हथकण्डे द तरीके तलाश कर लेता है। गाँवो में महाजनों व 
जमीदारों की सामाजिर व ग्राथिक स्थिति का प्रभाव अभी तक समाप्त नही हो 
पाया है । ऐसी हालत म वर्षो का घोषित काश्तकार, जिस पर क्जे का मार लदा 
हुआ्रा है. जो कानून था तो समकता नहीं अथवा समभते हुए भी अपने भ्रधित्ञार 
लेने के लिए भ्रपने आपको असमर्थ पाता है. वह भ्रूमि-सुधारो के लाभो से वचित ही 
रहेगा । 

6, भूमि के वितरण मे परिवर्तन का ग्रमाव--कई वर्षों के भूमि-सुधारो के 
बाद भी भूमि के स्वामित्व में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। सीमा-निर्धारण के 
कानूनो के लागू न होते से स्वामित्व की स्थिति पहले जैसी बनी हुई है। कार्यशील 
जोतो के वितरण मे भी विशेष अन्तर नहीं झ्राया है 980-8] को तृतीय कृषि 
सगरना के अनुसार 0 हैवदेथर तक वी सोमान्त जोतें 56:5 % थी और उनमे 
2% क्षेत्र समाया हुप्ना था, जबकि 0 0 हैक्टयर से अधिक आकार की जोतें 
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(24%) थी ओर उनमे 23% क्षेत्र समाया हुआ था। सगमग इसी प्रकार की स्थिति 
20 वर्ष पूर्व 7960-6व मे पायी गयो थी, हालाकि इस बीच बडी जोतो से मध्यम 
ये छोटो जोतों वी झोर मामूली परिवर्तेत वो स्थिति प्रवश्य पाई गई है। इस प्रकार 
दश मे झाज भी छोटे खेतो वो मरमार बनी हुई है ॥ नियोजन के 38 वर्ष बाद भी 
भूज्जोतो का झ्ाकारानुतार वितरण काफ़ी झतमान बना हुमा है जो इस बात का 
मूचक है कि भूमिन्युधघार मू-जोत्तो के वितरण को म्धिक समान बताने में झसमर्ध 
रह्ह। 
भूमि सुधारों को घोमो प्रगति के फारण 

उपयुक्त बन से यह स्पप्ट होता है वि मारत में भूमि-सुघारो का क्‍्िया- 
न्वयन दोषपूर्ण रहा है। इसके निम्न कारण माने जाते हैं 

] राजनोतिक इच्छा शक्ति वो क्मी (]2५४६ ० ए०९श) ४॥॥)- भृमि- 
सुधारों जैसा सरत्रिय व क्षान्तिकारी कार्यक्रम राजनोतिब इच्छा शत्ति के भाव मे 
तमाम नही किया जञा सका है। भू-स्वामियों के हितो के समर्थकों ने राज्यो में भूमि> 
झुधारो को लागू मही होने दिया है। स्थानीय रेवेस्यू सटॉफ़ व बड़ कृपकों में परस्पर 
साड गाठ पायी जातो है जिससे विभिन्न भूमि-सुघार-कार्यक्रम ध्यवहार मे लागू नहीं 
हो पाते है । 

2 कार्तकारों व श्नन्य शोषित वर्गों के दबाव ये राज॑नोतिक संगठन फो 
फप्ती--संतिहर मजदूरों व काश्तकारों भौर उपकाश्तवारों ने भूमि-सुधारो वो लागू 
बरवाने वे लिए सरकार पर झावश्यक दवाव नहीं डाला है। उनमे भावश्यक राज- 
नीविक गयटठन का भी भ्रमाव पाया गया है १ ग्नत गावों मे सेतिहर मजदूरों को 
संगगित झरना नितान्त ग्रावश्यक हो गया है 


3 कातूतो रक्ावर्टे व प्रशाहनिक्न दोष--कानूनों मे दोष रह जान शा भू- 
स्वामी मुकदमेवाजी का सहारा सेते हैं भ्रौर उत कानूनों को लागू होने से झक वा दत 
हैं। प्रशाशकों का रुख भी भू-स्वामियों के पक्ष में रहा हे जिससे वे कानूनों को लागू 
बरन व प्रति उदासी पाय गय है । 

4 भूमि के नवोनतम्त रियार्डों क्रा प्रम व--प्राश्वय वो बात है हि एसा 
सहस्वपूणा कार्यक्रम बिना ताजा रिद्ाई व सही सूचना के लागू जिया जाता रहा हैं 
जिससे इसक मां में कई प्र+।र की कठिताइयां उत्पन्न हा गई है। 

$ मृत्रि मुधारा के एवीइत बार्यक्रम द्शाव्टर्शव्त कृश0हाशा। 4०) बह 
भसाव--हमने भूमि-सुघारो के भलग झलग पार्यत्रमो जंसे चद ददी, सहकारी ऋृपि 
व सीमा-नि्धरिण के थोच परस्पर ताल-मल बैठान वी चप्डा नहीं वी है। इसी 
प्रभार भूमि क वितरण के साथ हृपिगठ सास के कार्यक्रम नहीं जोडे गय है । भतः 
भूमि सुघारा को बई टुकड़ों में लागू करने से मों इम सफ्लता मिल पायी है। 
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सरझ्ार वो चाहिये कि वह ऐसे झसहाय, निर्वेछ व निर्देन लोगो की विशिन्र प्रकार 
के प्रत्याचारो से रक्षा करे । 

जून 978 में भूमि-सुघारों की प्रगति कौ जाच करने व ग्रावग्यक सुझाव 
देने के लिए स्वर्गीय राजश्रष्ण की अध्यक्षता मे एक समिति नियुक्त को गई थी। 
समिति ने इस वात पर बहुत जोर दिया था कि भूमि-सुधारो को संविधान की नदी 
प्रनुमूची (एगा।॥ 5८॥४८०ए७९) मे शामिल कर लिया जाय ताकि इन्हे अदालतों में 
चुनौती म दी जा सके । इससे भूमि-सुधारों के ज्ियान्वयन पर झच्छा प्रनाव पडे गा 
तथा भूमि पर सीमा निर्धारण कानूत लागू करना सम्मव हो जायगा । 


सातदों दच्वर्षोय योजना, 985-90 मे मूमि-सुधारो के सम्बन्ध मे प्ररता- 
दित कार्यक्रर-- 

सातदी योजना में भूमि-सुघार-कार्यक्रमों को निर्घनत्ता-उन्पूलन नीति व कार्ये- 
क्रम का आवश्यक अग माना गया है। इस योजता में भमि-सुधार सम्बन्धी निम्य 
बार्यतमी पर जोर दिया गया है : 

(0 जित राज्यो ने काश्तरारों के भ्रधिक्ारों को सुरक्षा व लगाव-निपमन के 
कानून नहों बताये हैं. वे सातवों योजना में ये कानून बनायेंगे। 

प्रनूसूचित जाति व जतजाति के भूमि के प्रधिक्ारों हो रक्षा को जायगी 
ताफि उनसे मूमि न छित जाय ? 

(॥) सीचिय में घोधित मूर्ति व वितरित मूधि का प्रस्तर कम किया जायगा। 
क्रमाण्ड क्षेत्रों व प्न्य नए सिचित क्षेत्रों मे संलिंग से ऊपर को भूमि का पुन. जॉयना 
लिया जायगा! । जौ प्रतिरिक्त भूमि खती के लायक न हाने से वितरिन नहीं की जा 
सकती उसे राज्य सरकार अपन प्रधिकार मेल लेंगी ताकि उनका भावों विकास 
किया जा सके । 

५७) सोलिग से ऊपर की प्रतिरिक्त मूमि जिन लांगो को मिलो है, हें 
विसीय सह यता दो जायगी । इनके लिए एशेशड्नत प्रामोण दिक्ञाप्त वार्यक्रम व प्रय 
प्राभीण दिक्षास कार्यक्त्मा का भूमि-सुधारों से ताल-मेल बेठाया जापगा तांकि ऐसे 
लोपा का परदद मिल सके । 

(॥५। देश के पूर्दो माग से चावल का उत्पादत बढाने के लिए चकबन्दों वा 
काम पूरा किया जापगा। चत दन्‍्दी कार्यक्म म लघु व स्लीमान्त हृपक थी ग्रावश्यव- 
ताम्मा पर ग्रपिर ब्यान दिया जायगा तावि सूवल ब ज॑त का झ्धिर उपयोग[क्या जा 
सत्र तप कृषियत सेवाग्रा व इपुटो का उपयोग भध्क क्फयद से विया जा सके । 


(५) आमो राम्या में मुमि-टिका़ों दो नवीनतस बनाने पर पुरा घ्थान दिया 
जायगा । बिता साषी गई भूछि का चेज्ञानिक सर्वेक्षण क्या जायगा | दाउतकारो द 
इटाइंदारो के धधिक्ाारों क रिकाई बनाएं जायेंगे । इस काय॑ सें राज्य सरवयरों को 
मदद दो जायगी हाकि दे रेवे यू सशोनरों को सुदृढ़ कर सर्वे | बर्मचारियों को 
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अशिक्षण दिया जायगा और उनके इध्टिकोण में परिवर्तन साने की कोशिश की 
जायगो। 
(श) घोतिय से ऊपर को भूमि प्राप्त करमे दाले लोगो को वित्तीय सहायता 
दो क्ापणी ताकि दे उत्पादन बढाने में सरल हो सकें। 
इस प्रकार सातवी योजना में भूमि-छुघार कार्यत्रमो को लागू करने पर पुन. 
ध्यान बेन्द्रित किया गया है । 
भूमि-सधार व तकनीकी परिवर्तत-दोनों की समान श्रावश्यफता 
+ ष्कर्ष--मारत मे )966-67 से दृषि-विकास वी नपी नीति के लागू होने 
से उद्यमकर्त्ता किसान या व्यदसायी इंपक-वर्ग का उदय हुआ है। कृषि भी उद्योग 
का स्वरूप घारण करती जा रही है। ऐसी दशा में कुछ विद्वान यह मानते सगे है 
कि झद भूमि-सुधारो के वजाय तकनीकी सुधारों, जेसे सिचाई, अधिव उपज देने 
वालो किप्मों, रासामत्रिक उर्वरक, झौजार, साख व कीटनाशक दवाइयों श्रादि पर 
अधिक ध्यान दिया जाता चाहिए ताकि उत्तादन वढ़ सके । ये विचारष कृपिगत 
क्षेत्र में बढ़ी हुई प्रष्य पर ग्राय-कर लगात का समर्थन बरते है घोर खेतिहर मजदूरों 
को उचित भजदूरी देने का भी समथेन करते हैं। लेकिन वह भूमि-सुघार कार्यक्रम 
में केवल काश्तकारो (ध78709 7४०75) तक हो जाना चाहते हैं, जैसे उचित 
लगान व भू-धारण फो सुरक्षा, भादि ) वे रोमा-निर्धारएा व सहकारों खेती भ्रांदि 
को विशेष प्र|वश्यक्ता नहीं समभते । 
लेहिन अधिकाश प्रथेश(स्तियो ने स्वीकार किया हैँ कि कृषि में केवल 
सकनोकी परिवतेत ही पर्याप्त नही होगे, बल्कि चक़बन्दी, सीमा-निर्षो रण, भ्रतिरिक्त 
भूमि को भ्रूमिहीनो मे वितरित करने, आदि का भी समान रूप से महत्व है। प्रतः 
कृषि में सत्थागत परिवर्तंदों की इष्ठि से मूमि-सुधारों को अवश्य कार्यावित जिया 
जाना चाहिए अन्यथा देहातों मे ममस्तोष वट गा शौर सामाजिक इष्टि से विस्फोटक 
व विपरीत किस्म का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। ररकार को हरिजनो व 
आदिवासियों को घनी व शक्तिशाली भू-स्वामियों व सवर्ण हिन्दुओं के भ्रत्याचारों से 
बचाना चाहिए घोर यह प्रयास फरना चाहिए कि सविष्य मे कोई भो उनसे भूतकाल 
में श्रावटित को गई भूमि प्रनुनित दवाद डालकर न छीच सके । 
अत' लगान कम करने, वाश्तहार को भू-धारण की सुरक्षा दिलाने, कान 
कार फो भू-स्वामी के अधिकार दिलाने, चकवन्‍्दी परने, सहकारी सेवा समितियों को 
सुद३ करने, सीमा-निर्धारण फरने व अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनो मे बाँदनि झादि 
वार्यक्रमो के प्रति सये जोश-खरोश से वाम करने की आवश्यवता है । तभी तकनीकी 
परिवतेत ज्यादा माता में सफल प्रमाणित होगे । भूमि-सुघारो मे दी गई ढीत व 
शिथिलता बहुत मम्मीर परिणामों को जन्म दे सकती है। श्रत: हमे भूमि घुधार, 
तकनीकी परिवर्तन व कृषि के झाधार-ढाँचे (इम्फास्ट्वचर) को सुदृढ़ फरने के लिए 
किए जाने बदले सार्वजनिक विनियोग में श्रावश्यक तालसेल बैठाकर क्ृषिणत उत्पादन 
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बदाना चाहिएं। प्रोफेसर एम. एल दौँतवाला का मत है कि विभिन्न स्थानों व 
विमिन समयो की झावश्यकताओ के अनुरूप ही कार्यक्रम अपताये जाने चाहिए। जहाँ 
भूमि-्सुघार हो गये हैं बहाँ तकनीकी प्रगति व क्षिगत इस्पुटो की सप्लाई पर अधिक 
जोर देना चाहिए एवं जहाँ कृषिगत विंकास की नयी नीति लागू हो गयी है और भूमि 
सुधार लागू नहीं किए गए है वहाँ मूमि-सुघारों पर अधिक ध्यान दिया जाना आहिए। 


समी लेज्ो मे सडव, विद्युत, सिंचाई आ्रादि की सुविधा बढायी जानी चाहिए। इस 
प्रकार हरित त्रातिव भूमिन्सुधार दोनों पर समन्वित रूप से जोर दिया जाना 
चाहिए, तभी ग्रामीण अ्र्धब्यवस्या अधिक उत्पादक अधिक न्याय-सयत व भ्रधिकत 
अगतिणीस बन सकेगी । मूमि-सुधार व तकतीकी परिवर्देन दोनों को समान रूप से 
द्ावध्यक्ता है । मूमि-सुघार तकतीकी परिवर्देन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि बनाते 
हैं व तकनीकी परिवतन कृषियत विकास की दर को ऊंचा करने मे सहाय 
होते हैं 
जून 989 में बेद्ध ने मूमि-्सुघारों के लिए 7 सूती योजता तैमार करके 
राज्य सरकारों के विचारा्थ भेजी है। इसके सांत सूत्र इस प्रकार हैं-“(0) सरप्लस 
झूमि के प्रावटन मे 40% भूमि ल्लियो के लिए सुरक्षित करना, (0 भूमि के बेनामी 
थे फर्जी सोदो की पहचान करता, (पे जवानी, ग्रतौपचारिर व बदाईदारो को 
न्याय दिखाना, (:४) वनवासियों को स्थायी प्रधिकार दिलाना, (५४) भ्रतुसूचित जाति 
ब अनुसूचित जतजाति के सोगो को ्रोटित भूमि का सत्यापन (फक्काविष्याणाओ 
करना,(श)कानूनी ऋगडो मे फ्सी सरप्लस भूमि के शीघ्र वितरण की व्यवस्था करना» 
तथा (शा) समी ग्रामीण निर्घत परिवारों वो मकान देने की व्यवस्था करना । 
मरझार विवादा मे उलभी भूमि का मुक्त कराने के लिए कानूनों म संशोधन 
बन पर भी विचार कर रही है। भूमि, मकान दे पेडो के पढूटे स्त्रियों बे लिए 
ररिजब करत से भूमि की प्रदर्ध-व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। आशा हैं इत 
लव प्रयासों का कार्यान्बित करने में पंचायती राज सस्यायें उचित भूमिका निमायेंगी 
प्रश्न 
॥. भारत मे 95 से ग्रव तक लागू किय गये भ्रूमि-खुधारों के कार्यक्रम को 
मूल्याक़न कीजिए । (२४) वाए€्थश, वु.0 0 983) 
भारत मे बूमि-सुवार विफल हुए हैं, लेडिन इन्हें अविप्य में सफल बनाया 
जाना चाहिए? क्या भाप इस क्यन से सहमत हैं? विवेचन कीजिए ! 
(एड प्रएद्श, व्‌.) 0. 4980) 
3... भारत म 95] से अपनाय गये भूमि-छुघारो की समोक्षा कीजिए । 
(६०) वश, पु,9.८, 3988) 
भूमि सुधार से क्या तात्यये है? मारत में मूमि सुधार वो प्रगति प्रसतोप* 
जनक क्यों रही है ? तक सहित समभाइये (रिश- [जि 0५०] 989) 
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6 
खादयान्नों का उत्पादन व खाच्य-तीति 


(तुर७०0 09फए ४००0 #004 एगारए) 








भारत मे खाद्यान्नो का उत्पादन बढाने की तित्तान्द श्रावश्ययता है बधीकि 
देश मे जनसरया बढ रही है भौर निर्धन जनता का उपमोग का २तर ऊँचा करने के 
लिए भी श्रधिक मात्रा मे खाद्यान्नों की ग्रावश्यकता है। साद्यान्नों म भात्मनिर्भरता 
प्राप्त करने की राष्ट्रीय स्वावत्षम्बन की दृष्टि से भो महत्व है। पहले 'बाम 
के बदले अनाज? की योजना के द।रा देश भे रीजगार बढाते का प्रयाशा दिया गया 
था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (पिदाणा॥ शिष्द। 20छ0फप्राषा५ 
77०20) (धारष्ट)) के अन्तर्गत भी खाद्यान्नो का उपयोग रोजगार बढाने 
के लिए किया गया है। इससे गाँवों मे श्रमिको को अनाज मिल जाता है तथा 
नहरें, सडर्के व प्रत्य सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करने मे मदद 
मिन्नत्ती है। 

भारत में खाद्यनसमस्था की प्रकृत्ति 

भरत मे खाद्य-समस्था के चार पहलू माने जाते है--मात्रात्मक (१8705 
१9५९८), मुखात्मक ((१७४)४/५५८), प्रशासनिक (380॥"%80780४७) और ग्राधिक 
(९००॥०॥॥०) । इनमे से भ्रत्येक पर नीचे प्रकाश डाला जाता है : 

] मान्रात्मक पहलू--इनका सस्बन्ध खाद्यान्नो की कुल मांग और कुल 
पृ्ति से होता है। भारत में विभाजन के बाद से निरन्तर खाद्यान्नो का श्रभाव रहा 
है, जिसकी पूर्ति के लिए विदेशों से प्रतिवर्ष इसका ध्रायात करना पडा है । इस रूप 
में खाद्य-समस्या भारत के लिए एक अल्पकालीन सकट नही, बल्कि एक पुरानी व 
दीघ॑कालीन समस्या मानी गई है । खाद्यान्नो का उत्पादन बढ़ाकर ही माँग और 
पूत्ति म आवश्यक सस्तुलन स्थापित किया जा सकता है। यदि किसी वर्ष प्राकृतिक 
प्रकोप व मौसम की प्रतिकलता के कारण उत्पादन कम हो जाता है वो खद्यान्नो 
का श्रज्ाव बढ जाता है और आयात किये बिना काम नहीं चल सकता । 2966 में 
जाद्यान्नो का विशुद्ध आयात (9०८ ॥890708) एक करोड तीन लाख टन हुआ था। 
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बाद में ग्रायातों की मात्रा घटी, लेक्नि आयात बराबर जारी रहे। 978 से 
980 की प्रवधि मे खाद्यान्नों के आयात ऋखात्मक (८४७7४०) रहे, अर्थात्‌ 
आयातो को छुत्तना से निर्यात अभ्रधिक हुए, हिससे एता चलता है हि देश की ला 
स्थिति रहते से बेहतर हुई॥ 798 में पुना लाधान्नों का आयात घनात््मके 
(ुण्पाश्थे हो ग्रया (निर्यातों से श्रायात ग्रधिक) । 2982 में छाद्यात्रों के शुद्ध 
झयातों की मात्रा 407 लाख टन हथा 2984 में 23,7 लाख टन रही । ये ग्रायात 
देश में प्रमाज का बफर स्टॉक बनाये रखते के लिए किये गये ताक़ि खाद्यान्नों के 
ब्रम्नाव की स्थिति छा सुसावत्ता किया जा सके । 985 से 987 के वर्षो में पुना 
शुद्ध आयात ऋणात्मक रहे » जिछसे पता चलता हे कि देश को खाद्य स्थिति 
मे युघार हम्मा । 988 मे झमाव के कारण खाद्यान्नो के शुद्ध आयाद 8 7 लाख 
टन रहे । 

भारत को साद्य-स्पिति सुधरने से इत्ते खाद्यान्नो की दृष्टि से बघात्म-विर्मर 
कहा जाने लगा है । लेरिन धरनो तक हमारे देश मे “स्थायी क्टिम की घात्म-निर्मेरता 
ग्राप्त नहों हुई है । इसमे कोई सदेह नहीं कि मारत से श्रव कुछ मात्रा मे अताज का 
निर्यात भो किया जाने लगा है । प्रत” मानात्मक पहलू को दृष्टि से पहले की ठुलता 
हे स्फिति बेहतर अवश्य हुई है. लेक्नि झविष्य मे आरामदनी व व््यशक्ति के घटने से 
साथानों की माँग बडे गी जिससे क्म्र उन्पादत के वर्षों में देश में खाद्यान्नों की कमी 
नह॒दम हो मक्ती है । मारत को खाद्यान्नों मे सम्बी ऋवधि तक प्रात्म-निर्भरता प्रहप्त 
करते के तिए उत्पाइत बढ़ाता होगेर दया जतसस्या की वृद्धि पद भी नियस्वर्ा 
करता होगा । 
ने पुछात्मर पहलु- भ्रधिक्षाश देशवासियों को अमन्तुलित मोजन मिलता 
हद्ारे मोजन से दुख, फल, साँस द्यादि रक्षात्यव पदार्थों रा बहुत ब्माव पाया 
जाता है । प्रव लोगों को पर्याप्त मात्रा में पोषरा-्तत्व नहीं मिल पाते हैं । यही 
कारण है कि मायारसण ब्यक्ति की कार्देशमता कस होती है श्चौर उसका स्वस्थ्य 
कमजार रहता है । भरत खाथ-समस्या का एक महत्वपूर्रों पढ्तू यह नी है कि सर्वे- 
मांपाराए का सत्छुलित कौर पौष्डिक झहार नहीं मित्र पाता ) ऑव्मपोई विख- 
विद्यातम मे पौचिटिज्ब झोतोप्मी के ट्रमोड ब्राज्मर तया 2987 के सिए 
प्रत्वर्सक्लीय आविक्र सग्रडन हाटा0377099] ए०090700 355020)9707) के 
प्रय मारतीय प्रेमीडेपम्ट छॉ अमरत्या छेत दा कहता है हि भारत में शामौरा 
जनवा वा खपणद एक-ठिहाई जाग निर्शाद्त क्ष्प परे जुखत छ कुशेपण का दिक्तार 
रहता है। लोग घर में मरते तो नहीं (क्योकि सरकार ग्रण्यउ से उनकी रक्षा करती 
है) पेकिन वे भूत्रप्रवम्त मरते रहते हैं । 


ड्र्। हम 


3. प्रशासनिर पहतू--इसता सम्बन्ध खाद्यान्न के विपरश-प्रक्षे मे होठा है- 
ने हि डपादनथज्ष से । प्रायः ऐसा जी हो सउता है कि खाद्यातों का उत्पादन तो 
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बढ़ जाम, लेवि'न पितरणा-ध्यवस्था पे दोपपुर्ण होगे से साथन्पमस्या बी रहे। 
ऐसी स्थिति भे साच-समस्या प्रशारात्रिव रूप पारण वर रोती है। साेजतिश 
वितरण पी उचित घ प्रभावपूर्णा व्यवस्था ही साथ रामरया वे इस रूप वा सिराम रण 
घर सनत्ती है। यदि सार वी साध-मीति प्रस्पष्द, डिसशित तथा प्रब्यावहारिर 
होती है, तो साच-सफस्पा पौर भी जटिस हो जाती है । भारत मे पिछले वर्मा 
साथाप्ो ती शार्वंजतित्र वितरण प्रशासी को णहरो मे प्रधितर विवश्ित दिया गया 
है । इसे भविष्य में भ्रधित्र व्यापव थ उपयोगी बनाने के जिए गांवों मे भी शिवरशित्त 
बरना होगा तानि प्राभवाशियों वो भी सातातो दी सप्लाई प्रपिदः नियमित भी 
जा गा । 


4 ह्राथिर पहलू--भारत में वाई बार यह भी देता जाता हेवि 
महंगे प्रनाज वो परीदने वे लिए लोगो वे पास प्रायशाब' प्राय शक्ति वा भ्रमाव 
रहता है। प्रत 'साथाप्नों वे प्रवाल' ((000-व्रिताताए) वे स्थान पर मुद्दा या धय 
शक्ति का झ्ताल! (ाणवा८५ दि0॥9) पाया जा रावता है। इस पहुलू था सम्बन्ध 
प्राम जनता पी गरीबी तथा पाद्याप्तो वे ऊँचे भावो रे होता है | भत परबंसाधारण 
वी गाय मे शृद्धि बरबे एवं साथधाक्षो वे भावो मे समुचित कमी शाकर ही णाध्य- 
समस्या के इस रूप था उचित समाधान निकाला जा रावता है। प्रोपेशर रोने का 
बहता है कि भारत मे प्राय 'साद्याप्तो म प्रात्म-तिर्रता! प्राप्त बर से की बात 
सुनने को मिलती है। सांधाक्नों ने सम्जन्ध मे बाजार-मांग ये बाजार-न्पूति म॑ सपुलन 
स्थापित होने पर देश प्रात्म-निर्भर तो हो सकता है, फिर भी प्रम-शक्ति पी बमी 
होने से बहुत स लोगो वी “धनाण वी प्रावए्पवता! इसवी बाजार मांग में परिवरतित 
नही हो पाती जिससे तथाकचित प्रात्म-तिमेरता की दशा में भी वापी लोग भूत वे 
बुपापण थे शिकार बने रहते है| भ्रत लांगो वी प्रयशक्ति बढ़ावर छाद्च-्समस्यां पर 
इरा रुप का हल नित्राना जा रावता है । 


पचवर्षोय योजनाप्रों मो साधाप्तो का उत्पादन 


प्रथ्न तालिया मे [950-54 से (987-88 थी पभ्रवि मे दश ने साथाक्नौ 
व उत्पादन वी स्थिति दिशलाई गई है !! 





4.. वार एल्णाणआंट 80509, 4988-89, 9 $-5 (970-7]| य बाद 
के आँवडो के लिए) 


]988-89 प्रे भी णाद्यान्नो वा उत्पादन )7 करोड टन या अधिव रहने 
की झाणा है | 


ध्था 


इस प्रफार क्षेत्रफल की इष्टि से गेहों का अश बड़ा है तपा भोदे प्रदाजो का घटा है 
एवं चायल य दाघो के यपास्थिर रहे हैं! 


इसी तरह उत्पादन की दृष्टि से मो विभिन्‍न रायाप्रो ने भनुपात बदले है । 
आय का भण चुत साथाप्नो वे उत्पादन मे ।950-5] से ।986-87 मे बीच 
40% से बढकर 42% हो गया. जबति गेहों वा 3% से बढबर १2% हा गया 
एवं मोटे भताजो (0095८ ए८टाए)5) वा १0९, से घटकर 8% हो गया तथा 
दालो दा [7% से घटवर ३९८ पर प्वा गया। इस प्रकार योजनाशाल में मोटे 
पनाजों व दासो फा कुल खाद्याप्नो के उत्पादन में प्रनुपात बाफों घट गया है जिससे 
(नर्घत धर्म को क्ठिनाईपां घढ गयी हैं । 


980-85 मै 985-86 वी भवधि में विभिन्न साथाप्तों के उत्पादन 
को स्थिति इस प्रकार बदत्ती है। 980-8॥ मे घाव का उत्पादन 54 बरोइटस 
से बदइकर 987-88 में 56 करोड टम, गेहूं वा 3 6 बरोड टन से बढ़बर 4'$ 
करोड टन एवं दालों का " बरोड टन पर स्थिर रहा है । इसो भ्यधि में मोढे 
अनाजो का उत्पादन 2'9 बरोड टन से घटकर 2'] परोड टन हो गया है जो एक 
चिन्ता का फारण है ।! 


साथाप्नो के वाधिक उत्पादन में बाफ़ो उतार-चढाव प्राते रहते है। प्राय: 
एक दर्ष उत्पादन बढ जाता है तो दुसरे वर्ष घट जाता है। भतः खाद्ात्नोवा 


उत्पादन भस्थिर रहा है। सिचाई के साधनों दा विरास वरके यह भस्विरता बम 
की जा सकती है। 


खाद्याप्नों के प्रायत्तः 


न 

भारत मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से छाद्याप्तो वा मिरन्‍्तर भाषात विया 
गया है । चर 966 भें इनके विशुद्ध भायात एक करोड टन हुए जो भभूतपूर्व थे। 
उसके बाद भायातों मे कमी प्राई झौर ये १977 मे धटवर वेवल । साख टस पर 
भरा गये। 978-80 की प्रवि मे भ्रनाज के आयात से निर्यात भ्रधिक हुए जिससे 
शुद्ध प्रायात ऋणात्मक (5९8५४७५०) रहे । 98] से पुनः शुद्ध भाषात घनात्मक 
(708॥58) हो गये (निर्यात से भायात भपिव) । पिछले कुछ वर्षों मे भायात की 
स्थिति श्रप्न त्तालिया से स्पष्ट हो जाती है : 





[... ६०णाग्गाद 80९८४ 988-.8०, छ. 5-१5, 
२... ०, क $,-23, 


वर लाद्याननों के विशुद्ध प्रायात (प८ 7078) 
(लाख टन में) 

33:25 >> 55 न पतन + मन बन मम पके 3० परम 
4983 407 
984 297 
3985 (-) 35 
]986 (-)0०-6 
]987 (-) 38 
988 87 
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तालिका से स्पष्ठ होठा है कि ४985 के 4967 तक के कीच वर्षो प्ले णुद्ध 
भ्रायान ऋशात्मकर रहे, लेकिन 988 मे प्रभ्नृदपरूर्व भूल्ते के कारण झ्ायात फिर 
प्राटम्म कये गये और इस वर्ष आयात वी सात्रा लखमंग 9 लाख ठन 
रही है । 

भूतकाल में मारत ने प्रमेरिका से प्री. एल. 480 के झल्तगंत्त काफी मात्रा 
में बादयत्नों व धन्य वस्तुओं का झ्रायात किया था जिनके प्रषिकाश भुगतान ही 
व्यवस्था रुपयो में को जांती रही है) पहले इस समझौते के धन्तग्रेत भारत मे बाफी 
धनराशि प्रमेरिका के पक्ष मे एकत्र हो गई थी । इत कोपो के उपयोग से झाटतीय 
भ्र्थ-्यवस्था पर काफी भतिवूल प्रभाव पडते की सम्भावता थी | भ्रमेरिका ने एक 
समभौते के प्रन्तगेत 973 मे मारत को सगमग ,664 करोड रुपये को राशि 
भेंद-स्वत्प प्रदात कर दी थी, जिससे इस सम्बन्ध में ऋश-मार काफ़ी हल्का हो 
गया था। भारत से विद्ेशों को प्रायः चावल का निर्यात किया जाता है । 

भारत से खाद्यन्समस्वा के करख* 


पिछले वर्षों से भारत वी खाद्य-स्थिति से सुधार हुआ है प्रोर देश को खा्यान्नों 
में ग्रात्म-विर्भर माना जाने लगा है। लेकिन भरक्रोल व सूखे के दर्पो में भ्रायात पुन. 
भरने होते है तथा मूल्य श्थिट रखने के लिए भी झ्ाम्रात क्ये गये हैं। लोगो के पाप 
क्रय-शक्ति वा अमाव रहने से उतकी प्रमावशाली मास कम होती हैं ! मत. साद्य- 


+मआरत मे वतंमान समय म खाद्य-स्थिति में सुधार होने से इत कारणों को 
टेतिहासिक दष्टि से ही देखा जाना चाहिए ) यह निश्चयात्मक रूप से मही 
कहा जा सकता कि झविध्य से मारत की खाद्य-ध्यिति कैसो रहेगी ? जब- 
सस्या वे बढ़ते दवावी व लोगो के पास क्रय-शक्ति के प्रमाव को देखते हुए 
तथा लगातार सूखे वी दशागों के कारण यह कहना सही मही जात पडता 
कि मारत ने खाव-समस्या स्थायी त्थ से हल करली है 7 
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समस्या को समाप्त नहीं झाना 
कारण नौवे दिये जाते हैं :-- 

. जनसंह्या को बृद्धि--पहले बताया जा चुका है कि ॥97-8] के दशक 
में भारत में जनसल्या ज्ये चक्ठुदि-दर' प्रतिवर्ष लगमग 22", रही । बसे योजना+ 
काल मे खाद्यान्नों का उत्पादन भो 3 से 3 4", वाधिक दर से वडा है. लेविन जन- 
सस्या के वउने व देश में क्‍प्रामदनी के बइने से खाद्यान्नों को माग भी बड़ी है जिससे 
प्रकाल व सूत्ते के वर्षों में देश में खाद्यान्नों की कमी महसूस की जाती है । 


हमारे देश में जनमल्या को वृद्धि खाद्य-समस्या का प्रमुख कारण माती जा 
सकती है। 


जा रुक्‍ता । ऐतिहासिक इप्टि से इस समस्या के 


2. देश का विमाजन--947 मे देश के विभाजन का भी हमारी खाद्य- 
स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पडा था । विमाजन के फ्लस्वरूप भारतीय सघ को 
पविमाजित भारत को 82 प्रतिगत जनमख्या मिली, परन्तु वास्तविक सिचित क्षेत्र 
का 69 प्रतिशत और प्रमुख खाद्याप्नों की पूर्ति का 75 प्रतिशत झज ही मिल पाया 
था । इसके साथ ही बडी नसस्या में विस्थापितों के मारत में श्राने के फलस्वरूप 
साद्यान्नो की मांग काफी बढ़ गई थी । 

3 प्राकृतिक कारणों से फसलो को हानि--मारतीय कृषि वर्षा पर निर्मर 
करती है । जब कमी वर्षा वहुत कम या भधिक होती है या समय पर नही होती तो 
फसलें खराब हो जाती हैं और खाद्यान्नो की पैदावार काफी घट जाती है । वर्षा की 
प्रनिण्चितता के प्रतिरिक्त प्रतिवर्ष श्राधी, तूफान व झोलों झादि से भी फसलों को 
नुक्सान होता रहता है । इसी प्रकार टिड्डियाँ, चूहे झादि बडी मात्रा मे फसलें नष्ट 
कर देते है। फ्सलो को बीमारियों से काफी नुक्सान होता है। इन सब कारणों से 
सेती की उपज घट जाती है ग्रौर खाद्यान्नो का सकट पैदा हो जाता है । 965-66 
966-67, 972-73, 974-75, 976 77, 979-80, 982-83 एवं 
984-85 व 987-88 के वर्ष कृपिमत उत्पादन की दृष्टि से खराब रहे 
झ्रौर इन वर्षों मे विशेषतया सूसे के कारण देश के अ्रधिकाश भागों में फसलो वो 
क्षति पहुंचो तथा खाद्यानों का उत्पादन नीचा हुप्ना। 987-88 मे खाद्यान्नो का 
उत्पादन 3"8 करोड टन हुआ था । 

4 उपनोग के स्वरूप से परिवर्तन--पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश मे भनेव 
कारणों से ज्वार, बाजरा, मक्का ग्रादि घटिया झनाजो के स्थान पर गेहूं, चावल 
प्रादि बढ़िया भ्रताजो की खपत बढ गई है । देहातो मे खाद्यात़ों का उपभोग बढ 
जाने से शहरो मे साद्-स्थिति पर प्रतिवूल प्रभाव पडा है। इसके पतिरिक्त मोटे 
भथवा घटिया अनाजो की पैदावर मे थोडी कमी हुई है । 980-8] मे ज्वार, 
दाजरा व मतका का उत्पादन 2'9 करोड टन हुआ था, जो 987-88 मे लगभग 
2'] करोड टन हो गया । इस प्रकार मोदे अनाजो के उत्पादन मे गिरावट आयी है, 
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कया श्ाथ में अनाजो दे उपमोग के स्वरूए मे एंटिवंत होते से खाद्यनममत्या अधिक 
जटिल हो गई है 
] 


5. योननाशात ये झाद के बदने से माय मे बुद्धि--झारतत में 095] से 
प्राथिक विकास के लिए पचवर्धीय योजनायें लागू की गई हैं जिनसे सार्वजनिक क्षेत्र 
में विनियोगों के बढ़ने से लोगो कौ भामदनी बढ़ी है। निर्षन देश में ग्रामदती के 
बढ़ने से खाद्याप्नो का उपमोग तेजी से बढता हैँ । खाद्यान्नों के लिए माग को दोसत 
प्राय लोच (77006 ९]350०9 0 ठब्शशाते 407 (00३79) 0 4 से 0 $ के 
आस-पास होती है । सबसे निर्घन लोगो की खाद्यान्नो के लिए सीमान्त झाय-लोच 
07 मे 08 के समीप होती है। इसका प्र्थ है कि निर्धन व्यक्ति की एक एपया आप 
बदने पर इनमें से 70 से 80 पैसे खाद्यान्नो पर व्यय छिये जाते हें । धत: भाधित 
विकाप के प्रारम्मिक वर्षों में खाद्यन्नो की माग का तेजी से बढ़ना खाद्च-समस्यः को 
उत्पन्न कर देता है। यही कारण है कि खाद्यन्समस्या को हल करने के लिए उपादत 
में काफी वृद्धि करता झावश्यक हो जाता है । 


6. प्रायातो को भ्रासानों से होने घालों उपलब्धि एवं इन पर तनिर्मरता के 
कारण सम्मवत झान्तरिक उत्पादत को बढाने पर पर्माप्त रूप से ध्यान मही दिया 
गया ) यदि हमारा देश योजना के भ्रौरम्म से ही पूरी शक्ति से ख द्याप्तो का उत्पादन 
बढ़ाने में जुठ जाठा तो हम खाद्यान्नो मे कमी के आत्म-निर्भर हो गये होते । 


7 छाद्यात्नो के सप्रह को प्रदत्ति--खाद्यनसकट का एक वारण उत्पादक, 
श्यापारी व उपभोक्ता समी के द्वारा भनाज को सग्रह करने की प्रद्ृत्ति मी हैं। काली 
मुद्दा की सहायता से भी ध्रायः ब्यापारियों वे द्वारा प्रनाज का सप्रह कर लिया जाता 
है जिससे साद्याप्तो के मुल्यो मे ृद्धि हो जाती है | इस प्रकार सट्टं के उद्देश्य के 
लिए झनाज का सम्रह स्या जाता है जिससे कृत्रिम भभाव उत्पन्न हो जाते से मुना- 
पफाणोरी की भ्रंज्त्ति कों बेढावा मिलता है । 


8 एक प्रमावपूर्ण द दोपंकातीन छाध्य-मोति कर झमाव--मारत में लाथ 
समस्या छा एक कारण! देश के लिए एक प्रमावपू्णं, सुनिश्चित तथा बोधकालोन 
राष्ट्रीय खाद्य-नीति का धमाव मो माना जा सकता हैं / सरकार ने विछले वर्षो मे 
प्रनाज खरीद कर बपर स्टॉक बनाने का कार्य किया है। 973 में गेहं वे थोक 
व्यापार पर सरवारी नियन्त्ररा स्थापित करते का कदम उदाया गया था जिसमे 
सफ्लतदा न मिलने से 974 में खाद्य-नीति में कुछ परिवर्तत किये गये । बाद में 
975 में धुन खाद्यन्नोति बदली गई । अप्रेल, 977 में जनता सरवार न 
खाद्यननीति में परिवर्तेन किये गौर साथाप्नो बी प्निवाय सेदी वी व्यवस्था समाप्त 
डर दी । उसे बोति को 978 वे 979 मे छारी रखा गया । बाद के वर्षो मे 
क्रांग्रेस (प्राई) सरकार ने खाद्यान्ना के वसूली मूल्या मे इृद्धि को है तथा पूर्व साथ- 
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नीति वो ही जारी रखा है। इनका भागे चलकर वर्णन जिया गया है यहाँ पर इतना 
कहना पर्याप्त होगा कि हम एक दीपघकालीन सुनिश्चित व सुदृढ़ खाद्य-नीति वा 
निर्माण बरना चाहिए श्रौर उसे काफी प्रशासनिक कार्यबुशलता व बडाई से लागू 
करना चाहिए । 


भारत में खाद्यन्नों की कीमतें 

भारत मे भूतवाल में खाद्यान्नो जो द्षोत्रीय व्यवस्था (टणा4] 59छ6वा) व 
फतस्वरूुप खाद्यान्नो के भावों म क्षेत्रीय भ्रन्तर (६87078) ४४7907075) पाय गय 
हैं। क्षेत्रीय व्यवस्था मे खाद्यान्नो वा एक क्षेत्र स दूसरे क्षेत्र के बीच स्वत-त्रतापूर्वय 
प्राना-जाता नही हो पाता था | लबिन एव क्षेत्र व ग्रन्दर एक भाग से दूसरे भाग 
मे खाद्यान्नो की गतिणीलता हो सकती थी । हमारे दश मं विभिन्न मौसमो म भी 
खादान्नों के भावों मे श्रत्तर पाया जाता है । साधारणतया पसल वे तुरत बाद 
प्रनाज वे भावों मे गिरावट श्राती है बाद म धीरे-धीरे भाव बढते जाते है | ग्रनाज 
के थोष भावो व खुदरा गायों मे भी ऋतर होता है। यहाँ पर हम साथाप्रो वे 
थोह मूल्यों के सूचकाको के श्राधार पर इनके भावों की प्रवृत्तियों का प्रध्ययन 
करते हैं। 

प्रथम पंचवर्षीय योजना मे अ्रनाज बे मूल्यो मे काफी कमी हुई थी। मार्च 
95। के भ्रस्त मे प्रनाज के थोक मूल्यों का सूचकाक 00 था (952-53 « 00) 
जो मार्च, 955 करे भ्रन्त मे 70 हो गया घा। सरकार को साथाप्नो मे गिरते हुए 
भावों को रोजते मे लिए निश्चित मूल्यों पर इनको खरीदमे की व्यवस्था करनी 
पडी । जुलाई 955 मे पुन मूल्य बढ़ने लगे । मार्च, 956 बे श्रत्त में श्रनाज वे 
भावी का सूचनाक बढकर 86 पर पहुँच गया था । बाद मे द्वितोय माजना वी 
प्रबधि मे श्रवाज व दालो के मावों मे मिर्तर इद्धि होती गयी | माच॑96] के 
सन्त तक अनाज के थोक मुल्यो का सूचताक 00 पर श्रा गया था । इस प्रवार 
प्रथम योजना की प्रवधि भे अनाज के भाव घटे श्रौर द्वितीय योजना म बढ़े । तृतीय 
योजना की प्रबधि में भी अ्रमाज के भावों मे तीत्र गति से बृद्धि हुई और वे ड्योढे से 
भी प्रधिक हो गये । श्रनाज के भावों की यह दृद्धि /966-67 में भी जारी त्द्हीं । 
बाद मे थोक मूल्यों के सूचनाको वा आधार वर्ष 952-53 से बदल कर 96- 
62 कर दिया गया । 96-62 - !00 मानने पर खाद्याप्नो बे थोक भावों का 
सूचनाँक' (सप्ताहों का औसत लेने पर) 968-69 में 20] पर श्रा गया। बाद थे 
वर्षों मे यह बद्धि जारी रही। 974-75 मे खाद्याप्तो के भावों में श्रभूतपूर्व शृद्ध 
हुई जिससे सूचनाँक 40 पर जा पहुंचा । यदि दालो वा सूचनाक देखें तो यह्‌ 
974 75 मे सप्ताहों का ग्रौसत लेने पर 507 रहा । भ्रय थोक मुल्यो के सुचनाक 
पा भराधार वर्ष 4970-72 कर दिया गया है। 987-88 में सप्ताहों वा आध्त 
लेने पर खाद्यान्नो का थोक मुल्य सूचनाव 332 तथा दालो का 494 हो गया था। 


]32 


दिसम्दर 988 म खाद्यान्नो का मूल्य-्सूचनाक 404 तथा दालो का 7]5 रहा । 
इस प्रकार 970-7 के बाद दालो के भावो मे काफी वृद्धि हुई है 

पहले बतलाया जा चुका है कि भराज के भावो के बढने का प्रमुख कारण 
माँग का पूर्ति से अधिक होना है। योजना-काल मे सार्वजनिक व विजी विनियोगो मे 
वृद्धि हुई है जिससे स्ाद्यान्नो की अ्रमावपुरों माँग मी बढो है। मव हम सरकार को 
खाद्य-नोति का विवरण प्रस्तुत करेंगे। 


सरकार की लाद-नीति 
(००३ 7?श॥०७ ० ॥7६ 507श207780) 


] उत्पादन में बद्धि->मारत में खाद्य-समस्या एक प्रमुख राष्ट्रीय समस्या 
है। सरकार ने साधद्-प्मस्‍्या का समाधान करते के लिए कई प्रकार के उप काम 
में लिये है । इसने खाद्याप्नो का उत्पादन बढाने के लिए दघ्यावश्यक्ष कदम उठाय 
है इन उपायों के प्रन्तगंत सिचाई वा विस्तार, झधिद उपज देने वालो विस्मों का 
उपयोग माख वी सुविध।, वयूली मूल्यों का निर्धारण, झ्मादि कार्यक्रम भाते है । 
इनमे कुछ का वर्णन पहले किया जा चुका है । सरकार को गेहू का उत्पादन बढाने 
मे विशेष रूप से सफलता मिली है जो 970-7] मे 24 करोड टन से बढ़कर 
987-88 ग्रे 45 करोड टत हो गया है। चावल का उत्पादन 970-7 में 
4 2 करोड टल से बढबर 987-88 मे 5 6 करोड टन हो गया है, हालाकि]985- 
86 में यह 6 4 क्पोड़ ढन हो गया था । 

2. प्रायात की व्यवस्पा--देश में खाद्यान्नो का अभाव दूर करने के लिए 
सगकार ने खाद्यानों के प्रायात की व्यवस्था भी की है, ताकि झास्तरिक सप्लाई 
बढ़ाई जा सके । इस पर विस्तार से पहले प्रकाश डाला जा चुका है। प्राजकल देश 
में पैदावर भच्छी होने पर भी सावं जनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चालू 
रखते के लिए एवं बफर स्टॉंड बनाये रखने के लिए खाद्याश्नों का थोडान्बहुत 
झायात जारी रखा जाता है | उद।हरणा के लिए 984 से पुन प्रनाज वा विशुद्ध 
प्रायात वढा एबं !983 में यह 40 7 लाख टते रहा । 984 म यह घट क्र 
2१37 लाख टन है स्तर पर भा गया । 985 स 987 तक शुद्ध प्लायातों के 
ऋरात्मव रहने के वाद [988 म पुन भ्रायात 8 7 लांख टन किये गय ॥ 

3 सरकार द्वारा णाथाप्नो कौ वसूली व सावंजनिक वितरण--पिछले वर्षो 
भे सरकार ने खद्यान्नो के वसूती मुत्य (0०ए76एवयां 0८5) निर्धारित किये है 
झोौर निर्धारित मावो पर श्रनाज खरीद कर सावंजनिक वितरण प्रणाली (7०७० 
70/80707400 5980॥) के माध्यम से झाम जनता में प्रनाज के उचित वितरण 
का प्रयास किया है। 988 म खाद्याप्रो कौ सरकारी खरीद ! 4 करोड टन रही तपा 
सा्वेजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ] 8 करोढ टन सादाप्त झाम जता वो 
उपतब्ध जिया गया । 
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खाद्याप्तों के भावो को स्थिर रसमे को दृष्टि से बफर स्टॉक का महत्व 

सरवार प्रतिवर्ष खाद्यान्‍्तो के बसूली-मूल्य घोषित करती है भ्ौर उन पर 
अनाज सरीदते की व्यवस्था करती है। सरकार भ्रनाज का बफर स्टॉक बनाये रसता 
चाहती है । बफर स्थॉक बनाने फे पीछे मुए्य उद्दे श्य अनाज की बीमतो मे स्थिरता 
धाना होता है। यदि ग्रनाज के मूल्य बढते है तो सरवार बफर स्टॉक मे से निर्धारित 
भावों पर ग्रनाज बेचने की व्यवस्था करतो है जिससे खुले वाजार मे कीमतें स्थिर हो 
जाती हैं। यदि कीमते गिरने लगे त्तो बफर स्टॉवा का उह्दे श्य उल्टा हो जाता है। 
सरकार निर्धारित भावों पर थ्रनाज सरीद कर वफर स्टॉक बढा लेती है। इस 
प्रकार सरकार बफर स्टॉक की क्रियाश्री के माध्यम से उत्पादक व उपमोक्ता दोनो के 
हितो की रक्षा फरने का प्रयास करती है । 

सरकार ने जनवरी, 962 मे भारतीय खाद्य-निगम (70060 (०7छए००॥ 
06 770॥9), (7८) की स्थापना वी थी जिसको ग्रनाज की खरीद, संग्रह, परिवहन 
व वितरण वा काप्त सौपा गया है। सरकार प्रनाज को खरीद कर उचित मूल्य वी 
देकानो के माध्यम से राशन कार्डो पर उपभोक्ताओं को बेचते वी ध्यवस्था भी करतो 
हे प्रभाव के वर्षों मे सार्वजनिक वितरण-प्रणाली पर भार बढ जाता है । सावंजनिक' 
बितरणु-प्रण्णली तमी ठीक से चल सकती है जबकि सरकार वे पास प्रनाज के 
पर्याप्त मात्रा में भण्डार विद्यमान हो । इसके लिए सरकार को एक तरफ देश में 
श्रयाण को खरीदने की व्यवस्था करनी पडती है, प्रोर दूसरी तरफ श्रनाज के प्रायात 
का भी इन्तजाम करना पड़ता है। यदि सरकार को आन्तरिक खरीद मे पर्याप्त 
मात्रा मे सफलता न मिले तो सा्बंजनिक वितरण प्रणाली के लिए कठिनाई उत्पन्न 
हो सती है । 


निम्न तालिका में सरकार के द्वारा वी गई खाध्यान्‍्नों की खरीद व सावेजनिक 
वितरण वी प्रगति का उत्लेख किया गया है ॥7 





खाद्यान्नो की... खरीद सार्वजनिक... सार्वजनिक वितरण 
चर्ष शुद्ध उपलब्धि (#7०८णाध्याशा) वितरण की सात्रा (कॉलम 4) 
(मिलियन (मिलियन (मिलियन. खाद्यान्नों वी शुद्ध 
टनो में) टवो मे) ठनो मे) उपलब्धि (कॉलम 2) 
के प्रतिशत के रूए में 
() (2) (3) (4) (5) 
7966 755 460 हि .. 92 
987.. 34% १57 28 4 3 8 
988.. ]28 4 [4 8"3 4 3 
मकर 


कअभज-+++++-+--_____स्‍_ैत___+#तैतैंैमिैिै + _ _य.२क्‍क्‍तक्‍हतहवतत5 


8९०)्रणाआ० 9घ्राए८१७ 988-89, 9 5-24, 


334 


उपयु क्त तालिका के कॉलम (3) मे खाद्यान्वों की सरकारी वयूती/खरीद के 
प्रॉकड श्रस्तुद किये गये हैं ॥ 988 की खाद्यान्नों की बसूली ]4 मिलियन टन रही. 
988 में साव॑जनिक वितरण को मात्रा खाद्यास्तों की शुद्ध उपलब्धि का )4 32 
रही जबकि 966 में यह 9 2% तक पहुँच गयी थी। भ्रत भविष्य मे सावेजनिक 
वितरण के भरश को बढ़ाना होगा । 


4 दायान्नो को क्षेत्रोप ब्यवस्था--मारत मे पहल के वर्षों मे खाद्यान्नी के 
लिए क्षेत्रीय व्यवस्था का उपयोग किया बया था जिसके अन्तर्गत एक क्षेत्र मे तो 
अनाज के ग्ाने जाने की छूठ होती थी, लेकिन निर्धारित क्षेत्र से बाहुर झनाज्ञ को 
जेजने को स्वतन्त्रता वही होती थी | सरकार ने क्षेत्रीय व्यवस्था के समर्यंन में यह 
कह दिया था कि इससे भ्रनाज को वसूली में सहूलियत रहती है। पहले यह सोचा 
जाता था क्ि क्षेत्रीय व्यवस्था के टूट जाने से सरकारी खरीद का काम कठिन हो 
जायगा। लैक्नि समय-प्मय पर इस अ्यवस्था में ढील दी गई है। कुछ अर्थशास्त्रियो 
सच झ्नाज की क्षेत्रीय व्यवस्था को सकी व ग्रमुचित बतलाया है। अप्रौैल 977 
में सरकार ने गेहू के क्षेत्र (१४॥६७४४-८४०४८७) समाप्त कर दिये झौर इसके लिए 
सम्पूर्ण देश को एक क्षेत्र ही मात लिया था। आजकल गेहूँ के भ्न्तर्राज्यीय प्रावा- 
गमन पर रोक-टोक नही है । यही वजह है कि तमिलनाडु केरल व प बंगाल जैसे 
घाद के राज्य पजाव हरियाणा व ग्रन्य राज्यो के खुले बाजारों मे भ्रवाज खरीदकर 
प्रपने नागरिकों की झ्रावश्यक्ता की पूति करने लगे हैं । 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि खाद्य-नीति से प्रमुख प्रप्त 
निश्नाकित होते है--() सरकार खाद्यान्तों की बयूली के भाव क्या रख ? (2) क्सि 
प्रकार ज्यादा से ज्यादा प्रनाज खरीद कर सार्वजनिक वितरण-प्रशालरो के 
सचालन को सुदृढ़ कर सके ? (3) किस प्रकार उत्पादको व उपमोक्ताप्नो के हितो 
की रक्षा की जा सके ? दूसरे शब्दों मे, उत्पादको को प्रेरणादायक मूल्य मिलें ताकि 
व उत्पादन बढायें एवं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर ग्रनाज मिल सके ताकि 
उतके उपझोग का स्तर कायम रह सके । 


5 खाद्याश्नों के सम्बन्ध में मूल्य नीति (0:702 9ण०ए उ€88/908 000- 
ह790$)--चाद्याप्तो के सम्बन्ध में सुल्य-नोति खाद्य नोति का एक प्रावश्यक प्रर्ग 
होती है । बंसे कुछ अ्रध्ययनों से यह निष्फ्ष निकला है कि भारत में कृपिगत पैदावार 
पर कृषि सुल्यों मं किये गए परिवतनों का विशेष प्रमाव नहीं पड़ता । फिर भी 
इपक की झ ये भे होने वाव परिवर्तत पैदावार की मात्रा को कुछ सीमा तक ग्रवश्य 
प्रमावित करते हैं । 

सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (फाफ्राणएफ 58प्79077 ए0७), सरवारी 
खरीद /वसूली मूल्य (09 ८छा ८९0६ 9:65) व सार्वजनिक सस्थाशो के लिए विश्री 
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मुल्य या निकासी मुल्य (8506 770८७) निर्धारित करके साद्यास्नों के मूल्यों को 
प्रभावित किया है। इनकी झ्ावरयकता व निर्धारण विधि नीचे दी जाती है : 


(पो च्यूदबतम [समर्पन मूल्य (ए्शापणएदा |5एएएणा छा९८४)--इन्‍्हें प्राय 
समयंन-मृल्य कहा जाता है। नियमानुसार ये फसल बोने से पूर्द घोषित किये जाते 
हैं भोर इन पर सरकार कृषको हारा प्रस्तुत समस्त खाय्राघ्न खरोदने के सिए उचद्चत 
रहती है। इससे कृपको मे मनिश्चितता दूर होती है भौर बे उचित समय पर उत्पा+ 
दन सम्बन्धी निर्णेय ले सकते हैं । 


इनके निर्धारण पर झौसत लागत तथा श्रतिफल की उचित दर का प्रभाव 
पडता है । भौसत लागत 'कुशल कृषक" (लीं।एद्य। शिए्८) की न होकर रेण्डम' 
आधार पर चुने गये प्रतिनिधि कृषक (६एछा८5शात्रा।८ शिए८ा) की होनी 
चाहिए । यह 3 से 5 वर्षों की चल प्लोसत लागत (ए0५॥78 8४८७६० ००७) के 
बराबर होनी चाहिए, ताकि इनके निर्धारण मे वापिक उतार-चढावो का पर्याप्त रूप 
से ध्यान रखा जा सके । 


न्यूनतम मूल्य वसूलो-मूत्यों से नीचे रखे जाते हैं। लेकिन बहुत नोचे होने 
पर ये भ्वास्तविक हो जाते हैं। भमाव वे वर्षों मे बाजार-माव ऊंसे होने से ये 
निरयेक व निष्क्षिय हो जाते हैं। उत्तम फसलो के वर्षों मे ये उपयोगी हो सकते है । 
भारत मे 977 से वसूलो-मूल्यों को हो न्यूनतम मूल्यों में बदल दिया गया है। 
प्राजकल सरकार विभिन्‍न प्रकार के खाद्यान्‍ननों के लिए वसूली/सरोद मूल्य घोषित 
करती है जिन पर कृषक द्वारा बाजार मे प्रस्तुत किये जाने वाले माल को खरीदा 
जाता है। ये हो न्यूनतम समर्थंन-मूल्यो का काम करते हैं । 

(प्रा) वसुलो-मूल्य (श7००ए7८ए९७ ?7065)--ये लेवी मूल्य भी कहलाते 
है। सरकार बफ़र स्टॉक का निर्माण करने के लिए वसूली-मूल्यों पर व्यापारियों या 
किसानों से ग्रनाज खरीदने को व्यवस्था कर सकती है। बसूलो-मुल्य बाजार 
मूल्यों से नोचे होते हैं । इनके निर्धारण पर निम्नलिखित तत्वो का प्रमाव पडता है 
(0 फसल को पैदावार के अनुमान, (॥) बाजार-मृल्य की प्रवृत्ति, (॥/) वसूलो की 
मात्रा का अनुमान, (४) झन्य सम्बन्धित फसलों वे मूल्य, (५) कृषिमत इन्पुटों के 
माव (770 छ70०८७) । ये मूल्य फसल कटने के समय घोषित किए जाते हैं भौर 
प्रायः साथ में बसूत्ती को माना के सक्य भो घोषिक किये जाते हैं॥ प्राजकजल कृपक 
पारिवारिक श्रम की लागत, जोखिम व परिवहन-लागत में दृद्धि के कारण ऊंचे 
दसूली मूल्यों के लिए भान्दोलन करने लगे है। इनको मागो पर सावधानीपूर्वक 
विचार किया जाना चाहिए क्योकि ऊँचे वसूली मूल्यो से मुद्रास्फीति को झाग भडक 


सकती है । लेकिन कृषकों को लागत-दरद्धि के लिए उचित मूल्य-बुद्धि की गारन्टो 
देनी झ्रावस्यक होती है। 
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(६) निकासी मूल्य (7550८ ?070८३)--थे वे मृत्य होते हैं शत पर भारतीय 
खाद्य-निगम राज्य सरकारो को सा्वजनिक वितरश के छिए खाद्यान्न उपलब्ध कराता 
है। ये भादा मित्रों से थोड ऊंचे लिए जाते हैं| ये वसूलो मूल्यों से ऊंचे व साघारण 
बाजार मूल्यो से नीचे होते हैं । मारत में निकासी ग्रृस््य नौचे रखने पड़ते हैं जिससे 
खाद्यातों की जिक्री पर आधिक सहायता के रूप में क्रोडों सपयो की हानि उठानो 
पडती है । 989-90 के केम्द्रीय वजद मे खाद्यान्नों को सब्सिडी के लिए 2200 
करोड रपये को धनराशि रखो गयो है | स्मरण रहे कि वसूली मूल्य ऊंचा करने 
सथा निकासी मूल्य यपास्थिर रखने का अर्थ होता है खाद्याननों पर सब्सिडी की 
राशि में वृद्धि करता। एक ग्रनुमात के झनुस्तार मारत मे गेहूं के बसूलों मूल्य 
892 ₹ प्रति विवन्‍्दल रखने पर इसको प्रन्ठिम लागत सगमग 270 रु, प्रति 
क्बिटल आती है, क्योकि परिवहन व्यय, बोरो में मरते कौ लाग्रत व अन्य कई 
प्रकार के चार्जेज होते हैं। ऐमी स्थिति में खाद्यात्तों करो सब्यिडों को राशिका 
बटना स्वामाविक है १ 


गेहूं के वितरण व वसूलो मूल्यों के सम्बन्ध में सरकारों नीति 


प्रप्नेल 973 में गेहूं के योक व्यापार को सरकादी नियन्त्रण में लेने को 
नीति घोषित की गयी थी । इसका उद्देश्य थोक व्यापारियों द्वारा सब्यम वर्ग के 
शोपरा को समाप्त करना व बिक्री की ग्रधिक कार्यकुशल प्रणात्रो को विकसित करना 
था। लेकिन किसानों व व्यापारियों बे विरोध के कारण यह नोति सफ़्ल नहीं हो 
सकी | बाजार में झाते वाले गेहूँ की झात्रा कम हो गयो जिससे खाद्य ह्थिति सधिक 
जटिल वन गयी थी । सरकार के द्वारा गह की खरीद लक्ष्य से काफ्े नीचो रहो । 
आवश्यक तेयारो के अमाद में सरकार की ग्रेट के योक व्यापार वे समांजी करण वी 
नोति पूर्णतया विफल रही थी 3 


अप्रैल 974 में सरकार ने गहूँ के दसूली-मृत्य 76 हू से वडाबर ]05 
जपय प्रत्ति क्विटल कर दिय जो पिद्धने वर्ष से 38% पझधिक ये । सरकार ने व्यापा< 
रिया पर पी की ध्यव॑त्था लागू बर दी तथा उन्हें प्रपती स़रोद का 50% गश 
विघारित भावों पर सरकार को बेचने के लिए कहा गया । इस नीति के भनुमार मी 
मरवार प्रपन वनूतों के लक्ष्य श्राप्त नही कर सको । 

मार्च 975 भ उत्पादकों से लबी छेत की नीति प्रपतायी ग्यी। वसूतली- 
मूस्य 05 दपय किवटल ही जारी रखे गये । सरकार ने इत मावों पर नियमित 
बाजारों मे श्रनाज सरोदने की नोति ग्रपनाई । 976 में यहो नीति।जारी रखो गई॥ 
सरकार को वसूल्ती में काफ़ी सफ्लता मिली । 


भर्भ्नल 977 भे जनता सरकार ने गेहूं के वसूचो-मुल्य 0 रुपये प्रति 
झिविटल बर दिये भौर दसूली मूल्य समयेंत-मूल्यों में ददल दिये ॥ उत्पादकों व ब्यापा- 
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रियों से लेवी लेना समाप्त करवे सरवार ने 0 रुपये प्रति विवटल पर सीधे 
किसानो से गेहों खरीदना चालू कर दिया । गेह वी क्षेत्रीय व्यवस्था समाप्त वर दी 
गई । वाद मे प्रति वर्ष गेहूँ के वसूली मूल्यों मे वृद्धि बी गयी है। 990-9] को 
विश्नी-मौसम के लिए गेहूं के वसूली माव 200 रु प्रति विवटल रखे गये हैं जो पिछते 
वर्ष से 7 रुपये प्रति विवटल श्रधिक है । ये मूल्य कृषि-मुल्य भ्रायोग (प्रव क््षि 
लागत ब मूल्य प्रायोग) द्वारा निर्धारित जिये जाते है। पद मु 

सरकार ने प्रन्य अनाजो के भी वसूली /समर्थन-मूल्य घोषित विये हैं, तावि 
कृपको की प्रे रगादायत्र मूल्यों की गारण्टी मिल सके। इस प्रतार सरवार उत्पादका 
व उपभोक्ताओं के हितो को ध्यान म रसते हुए उचित साद्य-नीति का निर्धारण व 
क्रियाग्वयन बर रही है । इस नीति बे सचालन के जिए सरकार को साचान्नो वे 
लिए भारी मात्रा में ग्राथिक सहायता ((0००0 $७०४॥१४) मी देनी पडती है । 

हमने देसा कि 977 से 989 तक वी नीतियो मे न्यूततम समर्थन/वसू नी 
मूल्यों का महत्व काफी बढ गया है । सरकार ने जी, चना दालो/सरसो, मू गफ्वी, 
सनपलोवर बीज, सोयाबीन, कपास, गन्‍्ना भ्रादि बे लिए मी समथ्थेन-मूल्य तागू किये 
हैं। मह नीति साधान्नो के उत्तम वर्ष के लिए तो उपयुक्त मानी जा सकती है, लेकिन 
इसमे स्वतन्त्र व्यापार की झ्रर अ्रधिर् भुकाब प्रतीत होता है। यह साद्याप्नों व 
श्रमाव मे वर्ष में भ्रनुपगुक्त व कठिनाई उत्पन्न करने वाली सिद्ध हो सकती है। प्रत॑- 
मारत मे श्राज भी एक दीघेकावीन व भ्रधिक स्थायी साद्य-नीति वी शझ्रावश्यक्ता 
बनी हुई है जिसमे साद्यान्तो वी वसूली, सग्रह, मूल्य व साव॑जनिक वितरण ग्रादि म 
आवश्यक समन्वय या तातमेत बैठाया जा से और जी उत्पादक व उपभोक्ता दोतों 
के हिंतो की समान रूप से रक्षा कर सके । भारत में एक देशव्यापी साथास्नों वी 
वितरण व्यवस्था के विकास वी नितान्त आवश्यकता है । 

भारत को खाद्यन्समस्या को हल करने के लिए सुझाव 


अ्रथवां 

भारत के लिए एक उचित खाद्य-नीति क्या होनी चाहिए ? 

भारत में जनसस्पा की वृद्धि के साथ-साथ साध्ास्तों सी माँग में तेती से 
बृद्धि हो रही है । योजनाम्रो मे सावंजनिक व निजी विनियोगो के बढने से साद्यास्ता 
के लिए प्रमायपूर्णो माँग! का बढ़ना स्वामाविर है। सरवार ने साथ समस्या वा हत 
करने के बई प्रयत्न किये हैं, लेकिन उसको साद्य-्ममस्या के सभी पहलुम्ो का उपित 
कि निरालने मं अभी तर पूरी सफचता नहीं मित्री है । साद्य-एमस्या को हल करने 
के लिए निम्नविसित सुाव दिए जा सकते हैं-- 

. श्राधुनिक ये गहन सेनो की झ्रावइयक्ता--मारत मे नई भूमि पर विराा 
सेती को सम्मावनाएँ बहुत कम है। ग्त: प्रचलित द्पि भूमि पर गहन सती मे 
उपाय अपनायर प्रति हैक्टेयर उपज म॒बृद्धि की जानी चाहिए। इसके जिए सुधरे 


िकनननननननन-नन+-न-मनन-+-+-न 


].. ॥6 ए०णा०णाल प7९३, +ए१०आं 30, 4989. 
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हुए दीजों, उत्तम खाद झौर रासायनिक उदे रको, उत्तम हल तथा प्रस्य श्रौजारो और 
खर्ी के सुघरे हुए तरीकों का प्रयोग करना चाहिए | सिंचाई के विस्तार द्वारा जित 
लेता पर एक फ्सल उगायी जाती है उन पर दो या अधिक फसलें उगाई जानी 
चाहिए । इस दिल्ला मे जितना मी प्रयत्त किया जा सके उतना ही उत्तम रहेगा? 
आरत को जल झौर मिद्दों के सर्वोत्तर उपयोग के सम्बन्ध भे बहुत गुछ करना बाकी 
है । खाद्ारनों मे स्थायी ग्रात्मा“निर्म रता प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। 
योजनाकाल से चावल, गेहूँ, उदार, वाजरा व सका भादि में प्रति हैदटेयर पंदावार 
बद्ो हैं । 955-56 मे चावल की प्रति हैक्टयर पंदावार 874 किलोग्राम थो, जो 
६987-88 मे 473 किलोग्राम हो गयी है एवं गेटों की 708 किलोग्राम से ददकर 
]995 क़ित्षोग्राम हो गयो हैं । ।985-8 6 म यह झोर मो श्रधिक रही थी क्योंकि 
987-88 एक प्रमृतपूर्व शूसे का वर्ष रहा था, इसलिए उसमे उपज नीची रही 
थी। कृषि की उरनत विधिया को श्रपताकर प्रति हैवटेयर उपज झौर बढापी जा 
सकती है । 


2 सूछों खेती के विह्तार को प्रावश्यकता (९७८४ 607 एा/॥886 
एक्काए8)-- 


भारत मे वर्षा पर झाश्रित इृषि क्षेत्र से लगभग 42% खाद्याल प्राप्त 
दवोते हैं । 

मारत म विभिन्‍न र्त्रोतो से कुल कृपित क्षेत्रगल के लगमंग 33% माग में 
स्िचाई की जाती है झौर शप 67% क्षेत्र वर्षा पर झाश्रित रहता है। लगभग समस्त 
सांद प्रताज व दालें, ध्रघिकाश कपास वे तिलहन वषा पर झ्राश्चित क्षेत्रों में उत्परद 
क्रिय जाते हैं। इन क्षेत्रों म उत्पादन मे काफी उत्तार-चढाव ग्राते रहते हैं, जिससे 
कृषिंगत अर्थव्यवस्था ग्रस्यिर बनी रहती है । 

वर्षा पर श्राध्षित खेती वाले क्षेत्रों मे सुखी खेतों को विधियों को श्रपनाकर 
प्रनाज का उत्प'दन बढाया जा सकता है। इन क्षेत्रों मे उपलस्प नमो की रक्षा करने 
की श्र|वश्यक्ता है ॥ पानी को तालावों व वन्धा प्रादि मंसाग्रह करके रखना चाहिए 
ताकि वह पूरक स्िचाई के रूप म इस्तेमाल किया जा से । मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों 
में सूप्ी सती वी विधियों को अवनाकर खरीफ वी फसलों को सूसे के प्रदाव से 
वचाया जा सकता है, रवी की फ्सता के लिए वोने से पूर्व सिंचाई वी जा सकती है, 
दर मे पक कर तंयार होन बादी फ्सला जैसे लाल चना, अ्रण्ठी (०४४०) ग्रादि के 
लॉग व जिए इसका उपयोग क्या जा सकता है। इस प्रद्मार जल की सुरक्षा के 
ग्राघांर पर फ्सत उतने की त्तवनीक (श४८८ा ॥347ए९5008 (८८॥॥०१०8५) का 
सपयाग करक साथान्ता का उत्पादन बढाया जा सकता है। इस दिशा मे भ्रधित 


प्रयाग करने की झावश्यकता है । सूछी लती म मूणि द नमी से प्रवन्ध पर जोर 
दिया जांता है । 


]4] 


तब उपभोक्ता भी ्रावश्यक्ता से प्रधिक प्रनाज सम्रह करने लगते हैं जिससे भाव 
बहुत ऊँचे हो जाते है। इस समस्या को हल करने के लिए प्रशोक मेहता समिति ने 
मूल्यों के स्थिरीकरण का सुकाव दिया था। समिति ने राज्य द्वारा भ्रगाज का थोक 
व्यापार श्रपा हाथ मे लेने श्रौर सस्ते प्रनाज वी दुकानों, सहकारी समितियों व 
नियोक्ताप्रो के सगठनों द्वारा भ्रनाज के वितरण की सिफारिश की थी । श्राजकल 
श्रनाज वी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित भावों पर ग्राम 
जनता को ग्रनाज उपलब्ध क्या जाता है । मारतीय साद्-निगम इस सम्बन्ध में 
काफी सक्रिय रूप से काम करता रहा है। सरकार को बफर स्टॉक वी नीति को 
ग्रधिक प्रमावशाली बनान की ग्रावश्यकता है । 


8 उपभोग में सुघार--एक झ्ौसत भारतवासी के दैनिक मोजन में भ्रनाज 
की प्रघानता होती है। ग्रनाज़ के स्थान पर केले शकरकन्द व श्रालू ग्रादि ग्रधिव 
उपज दने बाली फसलो का उपभोग बढाया जाना च'हिए तथा फल, सब्जी ग्रण्डे, 
मास-मछलो ग्रादि पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन बढ़ा कर तथा इनकी बीमतें नीची 
रख कर सर्वेसाधारण द्वारा इनके उपभोग में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि कम झ्नाज 
से वाम चलाया जा सके श्ौर ग्राम नागरिक वी द॑निक खुराक की ववालिटी में भी 
सुधार हो सके । 

9 जनसरपा का नियस्भएण--खाद्यान्नों की समस्या का स्थायो हल करने के 
रिए रृपिगत उपज बढाने, फरालो की रक्षा तथा उपभोग में सुधार करने के साथ- 
साथ राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन प्रान्दोलन द्वारा जनसख्या की वृद्धि की रफ़्तार को 
मी कस क्रिया जाना घाहिए । जनसरया वी दृद्धि पर नियस्तण स्थापित विये बिना 
खाद्यान्तों में स्थायी ग्रात्म-निर्भरता प्राप्त करमे मे कठिनाई होगी । भारत मे जत- 
सगया में वापिक दृद्धि-दर को 2 % से घटाकर :8% था इससे भी कम पर लाने 
का प्रयास तेज क्या जाना चाहिए । 

0, छोटे कप श्रौर काश्तकारो के सम्बन्ध मे दृष्टिकोण बदलना होगा-- 
जिससे इन्हे साप की अधिक सुविधाएँ मिल सकें श्रोर ये उत्पादन बढाने में अपना 
श्रधिक सहयोग दे सकें । इसके लिए सातवी योजना के एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यत्रम (प्राट/॥०१ एप्व। 6ए७०७ण९पा एछव्हाशागरा०) (899) को 
बामयाब बताया जाना चाहिए । 


॥] खाद्यन्नों के लिए आर्थिक सहायता (7००० 500509) कस करने को 
प्रावश्यकता-पिछते वर्षों म खाद्यान्तों की बिक्री पर भ्राथिक सहायता काफ़ी बढ 
ग्रमी है | 989-90 के केन्द्रीय वजठ में खाद्यान्नों के लिए सब्सिडों वी राशि 
2200 करोड रु० रखी गयी है । यदि सरकार खाद्यान्नों के वसूली मूल्यों मे 
बृद्धि करती है और निकासी मूल्य ($50० 970८5) स्थिर रखती है तो खाद्य- 
सब्सिडी का बढ़ना स्वाभाविक है| खाद्यान्नो के सग्रह-ब्यय, वितरण-ब्यय झ्रादि में 
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कमी करके आयिक सहायता कस की जानो चाहिए । खाद्य-प्रष्ममन को ग्नधिक क्यर्म- 
बुशच बनाये जाने को नो झावश्यकता है $ इससे जनता पर कर-भार कम करतेस 
मदद मिलेगी | खाद्य-सब्सिड़ो कम करने के लिए विकासो मूल्य बडाने होते हैं जिसत 
निर्धन-दों पर प्राधिक मार पव्ता हैं । मत' भारत में साद-वब्सिटो की रानिको 
घटाना द्यासान नहों है। पिछले वर्षों के भ्नुमव के अनुसार यह निरन्तर बत्तों झा 
रहो है ४ 


42 छाद्यान्नो के सम्बन्ध में उचित मूल्य-नोति को प्रावश्यक्ता--ड्टिल 
वर्षों म खाद्दातों को सूत्य-्नीति के प्रन्‍्न पर कापी विदाद हुप्मा है। सरकार ने 
उत्पादका को प्र रण देन के लिए उचित मूल्य निर्धारित करते को मावयहता 
स्वीकार की है। साथान्नो के वूलों घृन्धो म दृद्धि को गयी है | इसबा कारण यह 
दतसाया गया है कि उर्वरक, डीजल तेस व प्रन्य कृषियत साघनों वे नावों मं इद्धि 
हुई है। कृषिएत वर्ष 990-9] हे लिए गेह' के वसूलो-मुल्य (जो समर्येननमूय नी 
हैं) 200 ह प्रति विवटल रख गय हैं जो पिछले वर्ष से [7 रू प्रति विवटल प्रदिक 
हैं ॥ इस प्रकार ग्रभाद के वर्षो मे प्रनाज की बमुली व दसूली मू या का महव हाता 
है, ता ह्ाधिकर के बर्धों म समर्धत मूत्यो का ध्रधित्र महव हाता है | हृपि-लारत व 
मूल्य-प्रायोग झनाज के मृल्य-निर्धारण का कार्य काफी दक्षता से कर रहा है । सर- 
बार को इसको सलाह पर प्रधिक ध्यान देना चाहिए घोर मूत्य-निर्धारण के प्रग्न 
को राइदतीति से दूर रखना चाहिए ॥ यदि धनी किसानों के कहते पर वसूली-झय 
बद्मय दाते रह, ता मुदास्पीति को बडावा मित्रेया । इसलिए समस्त स्थिति पर 
भध्राथिक धष्ट से हो दिचार किया जाना चाहिए॥ कृपषका को उचित मा पर 
अदश्य ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उत्पादन बढाने कौ प्रेरणा पर विपरीत 
प्रभाव न पड़े । 


]3 प्रष्िक स्थिर व भपेझ्माकृत प्रधिक स्थापो व दोध कायोन खाद्य-नतौति को 
प्रावश्यक्ता-“योजना ग्रायोग के पूर्व सदस्य तथा मारत के नुप्रसिद्ध झर्यशास्त्रों प्रा 
डी एस मिन्हास का मत है कि “एक स्थिर खाद्य-नौति के बनाव में खाद्यास्तों के 
उत्पादन के क्षेत्र मे हमारो कमियां झोर न्ञो तोव हो जातो हैं! हमारो खाद्य तोति 
कस ऋस्पिर नी रहो है | एक वर्ष खले बाजार मे सरोद दूसरे वर्ष शकाधिक्षारों 
खरीद ततोतरे वर्ष स्थापारियों व मिले पर सेवी पोर चोये वर्ष में इनम से कुछ 
का मिथया तथा दाचवे वर्ष में घुत इनमें से शिसो मो एक पर बायत चते जाते को 
स्थिति धादि। इस प्रकार पिष्ठुरी शत ब्डी म एक स्पादी व हिघर खाल-नीति को 
कछपो ने हमें डटूज सति पहुचादी है | इसे के फतत्वरूफ हमें खाद्दाल्तों के ब्रायाव 
को शरश सेतो पड़ों हे जिसमें दोधंशाल तक रियायतो शर्तों पर पी एल 
480 के धादातों के घलावा घाजक्ल बे स्यवसादिक घायात नो शामिल हैं।" 
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भारत जैसे विशाल देश के लिए जहां साद्यान्नो का उत्पादन काफी ग्रश्विर 
शहता है, वहाँ एक सुद्ढ व स्थायी किस्म की खादय-नीति की श्रावश्यकता से इस्कार 
नही किया जा सकता | सरकार को खाद्यास्नो की खरीद, राग्रह व॑ वितरण को एक 
ऐसी व्यवस्था ग्रपनानी चाहिए जो श्रमाव व आधिक्य दोनो प्रत्रार वे वर्षों वी 
कठिमाइयो को दूर करके उत्पादको व उपमोक्ताशों वे हितो वी मली-माँति रक्षा कर 
सके । इसके लिए प्रो मिन्‍्हास द्वारा वतलायी गई कमी को दूर करके एक सुदृढ़ व 
दीघ॑कालीन खाद्य-नीति विकसित की जानी चाहिए । 


सातवीं पचवर्षोय योजना 985-90 में खाद्यान्नों फे उत्पादन 
में वृद्धि के लक्ष्य व नीति! -- 

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है सातवी पचवर्षीय योजना में 969-90 
के लिए खाद्यान्नो के उत्पादन का लक्ष्य 77 8 करोड टन से 8 3 करोड टन के 
थीच रखा गया है । मोटे तौर पर यह !8 करोड टन माना जा सकता है। इस 
भ्रकार खाद्यान्नो के उत्पादन में वापिक इद्धि-दर का लक्ष्य 3ब्र० से 4% तक रखा 
गया है। राज्य सरकारे इन लक्ष्यो को जिलावार व फसलवार निर्धारित करेंगी 
ताकि उत्पादत व उत्पादकता को अधिकतम किया जर सके ! 

खाद्यान्नो के उत्पादन के लक्ष्य निम्न तालिका से स्पष्ट हा जाते हैं '-- 





(करोड टन में) 
फसल 984-85 का 989-90 
अनुमानित आधार-स्तर का लक्ष्य 
() चावल 60 74 
(2) गेह 45 56 
(3) मोदे अनाज 
(जौ, मक्का व बाजरा) 32 उब 
(4) दालें ]3 ]6 
कुल 50 38 0 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि साहवी योजना मे चावल व दालो के उत्पादन 
को बढाने पर विशेष रूप से बल दिया जायगा। चावल के उत्पादन में वाषिक वृद्धि 
दर का लक्ष्य 4 से 49% रखा गया है । 

]989-90 मे 8 करोड़ ठन के खाद्यान्नो के उत्पादन के लक्ष्य मे बुछ 
राज्यों के अश इस प्रकार रखे गय हैं . 





] ईशश्टापा छाए ध८श एक 985-90, एठ प, एछए 5-6 
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(करोड टन में) 
] उत्तर प्रदेश 3 63 
2 पंजाब 70 
3. मध्य प्रदेश 55 
4. गआ्रानन्न प्रदेश 30 
$ बिहार १39 
6. महाराष्ट 25 
7 राजस्थान ] 00 
8 तमिलनाडु 00 
9 पश्चिमी बगाल 00 

3 73 





इस प्राकर खाद्याद्नों के उत्पादन का लगमय 3/4 ग्रश दन नौ राष्यों से 
प्राप्त होने की श्र।श्ञा है। देश के पूर्वी साय मे घावल का उत्पादन बढ़ाया जायेगा 
लगग्रग 20% खण्डो (४००0५) में चाबन का उत्पादन बढ़ाते का एक विशे९ कार्य कम 
चगापा जाया । 


दालों के उरपादन को बढ़ाने के लिए निम्नविश्चित नौति का उपयोग किया 
जावगा 


(॥) सिचित क्षेत्रों मे दालो का श्रीयणश (7४) चावल को परतो भूमि पर 
मू ४ व उडद की जहदी पक्र कर तैयार होने वाली फसलो को उगाना, (पा) भय 
फ्सलो के साथ प्ररहर, मूंग व उडद की दालो को उगाना, (!९) सुधरे हुए बीजों का 
उपयोग करता (६) पौध सरक्षण के उपाय प्रपताना (श) उर्घरकों दा उपयोग 
बहाना (४क) फसल के बाद की टेक्नोलोजी मे सुधार करवा. (एफ) श्र रखादायक 
मूल्य देता तथा (9) विन्नी की व्यवस्था मे सुधार करना + सरकार दालो का उत्पादन 
बढ़ने के लिए एक राष्ट्रीप दाद विकास कार्यत्रम सन्नालन करेगी । 


सातवी योजना में साधास्तों के उपादन के लक्ष्य प्राप्द करन के लिए यह्‌ 
प्रावश्पक है कि रोज्य सरकारें इन लक्ष्यों को जिलावार व फसलवार तथा सिचित वे 
असिंचित क्षेत्रवार विभक्त करें एवं उत्पादन बढाने के विभिन्न कार्यक्रमों से परस्पर 
ताल मेल स्थापित कर । तमौ सातवी योजना की अवधि में खाद्याप्नो का उत्पादन 
45 करोड टन से वढकर [8 कटोड़ दत हा सकेगा १ 988-89 से अनुबूल मौसमे 
के करण उत्पादन के / करोड टन था ध्धिक रहने की प्राशा है । भत सातवां 
याजना मे खाद्यान्नो के उत्पादन का लध्य प्राप्त हो जाते को भाशा है । 


प्रश्न 


भारत में खाद्य समस्या के विभिन्न पक्षो की विवेचना कीजिये। इसको हल 
करने के लिए क्‍या क्या गया है ? 

(एव. कफ, पा. 0, 0,, 985) 
भारत मे हाल के वर्षों मे सरकार की साद्यन्नीति वी प्रालोचनात्मक जाँच 
बीजिए । कोई सुकाव हो तो दीजिए । 

(र8] शि, 7, 0, ९,, 498]) 
सक्षिप्त ठिप्पणी दीजिए :-- 
(प्र) मारत में साहइ-समस्या 
(२७]. [79% 7. 0 ८., 4982, 984 9 986) 
हाल के वर्धो में भारत की खाद्य-स्थिति वी जाँच वकीजिए। क्‍या देश 
खादयान्नो में आत्म-निर्भर हो एया है ? सरवार की साथ-नीति का विश्लेषण 
बीजिए (0२४). वछ, ॥ 0. ०0., 4980) 


प्र 
कृषि--साख 


(वैहांव्याहत्या (7228) 








महत्व--भारत में हषिगत प्रच॑ंव्यवस्था के पिछडेषन का एक कारण साख 
की सुविधाप्रो का प्रमाव माना जा सता है | गाँवों मे कई प्रकार की प्राधिक 
क्रियाप्री को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा गे साक्ष की ग्रावश्यक्ता 
होती है । कृषि ग्रामीण उद्योग, प्रोसेष्ठिग के कार्य, पशु-पालन ग्रादि सभी कार्यों के 
लिए साख की गझावश्यकता होती है । ग्रामीण जनता को भामदनी वहुत कम होती 
है, श्रत उसकी बचत भी कम होती है | श्राधिक कार्यो को सुचारू रुप से चलाते के 
लिए सास की प्रावश्यकत। पड़ती है। नियोजित भ्रर्थव्यवस्था मे कृषि का तेजी से 
विजास करते के [लए तो साख को ग्रावश्यक्ृता दिनोदित बढती जा रही है। प्रामीश 
भ्रथ॑व्यवस्था में विविघता लाने के लिए गैर-कृषि-उत्पादन को बढाने वी भी झाव- 
श्यकता है ॥ भ्रत मविष्य मे ग्रामीण क्षेत्रो मे पूजी की मांग तेज गति से वड गी । 
ग्रामीण साख वी एक सुनियोजित एवं सुसंगठित थीजना के द्वारा ही उसकी पूंति की 
जा सकेगी । 


ग्रामीरा साख मे कृपि-साख के भ्रतिरिक्त कुटीर व विभि्न प्रकार के ग्रामीण 
उद्योगों के लिए झावश्यक साख की मात्रा शामिल को जाती है । फिर भी ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था म सबसे ज्यादा पूंजी की ध्रावश्यकता कृपिगठ कार्यों के लिए ही होती 
है । कृषिगत उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए साख की उपलब्धि उचित समय 
पर, उचित मात्रा मे व उचित ब्याज को दर पर होनी चाहिए । 

कृषि-साष्च का वर्गकरिए--मारतीय किसान की साख सम्शन्धी प्रावश्यकताशो 
का वर्गीकरण कई प्रकार से कियां जा सकता है जैस्े--(प्र) धवधि के झतुसार, 
(प्रा) उद्दं श्य के प्रनुसार, (६) जमानत के झनुसार, (६) ऋशदाता के ग्नुसार। 
इनका सक्षिप्त परिचय भीचे दिया जाता है । 


(प्र) प्रदरधि के प्रतुत्तार (2८व700-फज्ता5८) (7) प्रल्यकालौस--इसकौ प्रवधि 


45 महीने तक होती है । प्रल्पकालीन ऋण चालू भावष्यकतागो की पूति के लिए 
प्राप्त किये जाते हैं, जैसे खाद, दीज झादि के लिए कमान ग्राब के महाजन या 
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सहवारी समिति से इस प्रवार वे ऋण लेता है । ऐसे ऋण उपसोग बी भाषश्मप- 
पूर्ति के लिए भो लिये जाते है । 

५७ हि 20220 05800%0 पाप 5 महीने से 5 व तर वो होती है। 

शिसान बैल वी जोडी सरीदने बे” लिए, बुरा सुदवाने एवं भूमि में वई प्रकार मे 

सुधार करने वे लिए ऐसे ऋण लेता है। शादी व मृत्यु पर उपभोग-एर्च बे लिए भी 

मध्यमकालीन ऋण) लिए जाते है । 

(पा) ३ 38%82 5 भुगतान पांच वर्ष बे बाइ होता है। ये पुराने 
ऋण चुकाने लघ् घ्िचाई भू सरक्षण बजर भूमि वो तोडो भूमि सरीदने व भूमि 
में स्थाई सुधार वरने भारी मशीनरी जैसे ट्रेबटर भादि सरीदते एव ग्रामीण विद्यूती- 
बरण प्रादि के लिए लिए जाते हैं। भूमि विवास बव दीघंरालीन ऋण देते है 
गाँवों से महाजनों से भी दीधवालीन ऋण प्राप्त जिये जाते है । 
विविन्न भ्रवधि ऋणो की माँग पा भनुसान 

भारत में कृषि विबास वी नयी नीति प्रपनाने वे घाद )906 से भल्पवालीन, 
मध्यमकालीन व दीघंकालीन साख मी माँग में वाफी दृद्धि हुई है भौर भविष्य में मह्‌ 
शृद्धि जारी रहेगी । 

सातवी पंचवर्षीय योजना 985-90 मे सहवारी ऋणों थे लिए निम्ग सक्ष्य 
प्रस्तावित किये गये है (! 





एरीड रु मे) 
सहूकारिताम्ो वे 984-85 मे प्रत्याशित 989-90 
माध्यम से उपलब्धि वा स्तर वे! लिए सक्ष्य 
प्रस्पपरालीन पर्ज 2500 5540 
मध्यमबालीन वज 250 500 
दीघकालीन कज 500 030 
कुल 3250 7070 


इस प्रकार सहकारिता वे माध्यम से सभो प्रथधियों वे लिए झुल बर्ज पो 
मात्रा 4984-85 ये 3250 #रोड रू से बडाजर !989-90 मे लगभग 7070 
व्रोड रु करने वा सध्य रखा गया है । 

(प्रा) उद्दे श्य के प्रमुसार (0077050-७75०)--ऋण उत्पादव पथ अनुत्पादक 
(उपभोग के लिए) दो प्रवार वे होते है । उपभोग मे लिए प्राप्त किये गये कण भी 
दो भागों मे बढ़े जा सकते है फसल की प्रवधि में विस्लान अपने परिवार रे 
मरण पोषण के लिए ऋण लेने को बाध्य हो जाता है । इसके झलावा शादी, मृत्यु, 
मुबदमेबाजी झादि मे व्यय बरसे के लिए भी 'झश लेने पड़ते है। प्रथम श्रेणी वे करा 


कआ+-+++++_+- 


। इच्शथाए पर एट्वए ए5 ]985-90 ए०। ॥, छ 48 
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डपमोग के विए, लिए जान पर भी उत्पादक ऋणो को माँति हो होते हैं, ओर उनता 
लेना बुरा नहीं होता है। लेक्नि ट्वितोय श्र णी के उण्मोग-ऋण पूर्णाद्यया प्रतुत्पादकत 
होते हैं और इन्हें यधासम्भव कमर किया जाना चाहिए, बयोंकि उनका चुकाया जाना 
काफी किन होता है । 

(ई) जमानत के प्रदुधार (5८८४८४-७:५८)-प्रार्य ऋरा जमानत या बिना 
जमानत दोनों प्रकार से दिये जात हैं | महाजन प्राय बिता जमानत वे भी झल्प- 
कालीन ऋणा दता है, लेक्िनि सहझारी सस्याएँ भूमि की जमानत पर ही ऋण प्रदान 
बारती है। इससे बढ़े किसानों को ही विशेष लानपहुँव पाता है श्लोर छोटे व मध्यम 
श्रेणी के किसान सहकारी सास धाप्त करने से कठिनाई का ग्रनुभव करते हैं। यदि 
“भूमि की जमानत' के स्थान पर “मुगतान की छ्षमता' के आधार पर ऋणा दिये 
जाएँ ता ऐसे कषकों को ज्यादा लाग मिल सकता है । 

(३) ऋणदावा के झजुसार (ट८९॥०-छा5८)--भारत मे ऋणादाता वे 
अनुसार क्रिसाना को साख प्रद्मन वरत ने साथन दो नागों में वटि गये हैं। 
() ध्यक्तिगत (70४7098)) (2) सब्यागत (]750969003/) । व्यक्तिगत साधनो 
में साहवार, दशी वैंत ६, व्यापारी, जमीदार व किसानों के मित्र-सम्बन्यो प्रादि प्राठे 
हैं भर सल्यागत सापनों मे सहकारिताएँ, राज्य सरकारें, श्रतुमुचित व्यापारिक बेक, 
प्रादेशिक ग्रामोए बैक व ग्रामीण विद्यू तीकरण निगम बाते हैं । आजकल सस्थागत 
साधनों को वड़ाने पर ग्रंथिक जोर दिया जान सगा है तात्रि कृपको को महाजत दे 
साटकारों के ब्राथिक शोपत से बचाया जा सत्रे, छोटे हिसातों वी श्रावश्यत्षताओो 
की पूति पर भ्रषिक ध्यान दिया जा सके तथा कृषि के लिए कर्ज की कुल मात्रा मे 
प्रद्धि की जा से । 

कृषि के लिए संस्यागत वित्त 
(45॥(णा०णाश ए|999९९ [07 #97०00!ए९) 

हृषि वे जिए सम्थागत वित्त को भी दो मार्गों मे बाटा जा सकता है-(थ) 
प्रायक्ष वित्त (30०: 727८८) इसक्रे प्रन्तर्गत सहकारी समितियाँ, राज्य सरवारें, 
प्रनुमूचित व्यापारिक बैक व प्रादेशिक प्रामीण बेक किसानो को प्रत्यक्ष रूप से ऋण 
दत हैं। प्रायमित्र #वि साख समितियां कृषकों को झल्वकालीत व सस्यमकातीन कर्ज 
देती हैं तथा मु्ति विक्ञाम बेक दीघ॑कालीन कर्ज दते हैं | राज्य सरवारें विसानो को 
“तकाबी ऋण दो हैं। प्रदुमूचित ब्यापारिक बेक (प्रादशिक ग्रामोण बेक्‍ों सहित) 
कृषि व सह्हाग्रक क्रियाप्रों के लिए अन्पकारीन व सावधि-कर्ज (070 039) प्रदात 
करते हैं। (व) परोक्ष वित्त (#व76८॥ 99८6). इसके प्रन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक, 
के्रीय सहकारी बेक. प्रनुमूचित व्यापारिक बेंक, प्रादशिक ग्रामीण बैक वे ग्रामीण 
विद्यु तीकरण निगम पराक्ष शप मे कृषि वो वित्त प्रदान करते हैं । इन्हे परोश् ऋण इस- 
लिए कहा बता है कि इनम ऋण देने वाती सस्या किसी प्रत्य सस्या के मापंठ विसान 
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को कर्ज देती है; झैसे श्रनुसूचित व्यापारिक बेक कही-कहो प्राथमिक कृषि साख 
समितियों के मापंत किसान को कजें देते हैं जो परोक्ष कर्ज के अस्तर्गत दिलाया 
जाता है। इसी प्रकार सहकारी समितियाँ खाद्यान्नो को वसूली, कृषि पदार्थों की 
बिक्री ग्रादि के लिए ऋण देती है। छूपि-स्ताश्न फो मई व्यवस्था में प्रत्यक्ष व परोक्ष 
सस्थागत वित्त दोनो का योगदान बर्दाया ला रह है 
कृषि-साख की पूर्ति के साधन 

अखिल भारतीय ग्रामीण सास सर्वेक्षण ने प्रपी दिसस्वर, !954 वी 
रिपोर्ट मे !95-52 की अवधि से सम्बन्धित कृपि-साख के विविध पहलुग्नों पर 
विस्तृत रूप से प्रकाश डाला था । भारतीय रिजिव बैक ने अछिल भारतीय प्रामीण 
ऋण व विनियोग सर्वेक्षण (8!॥ 069 रिएथ ऐचीा बाप ॥एशश/था 
इच्ा9८७, के ग्रन्तगंत 96-62 तथा 98-82 वी ग्रवधि के लिए प्राँक्डे एकत्र 
किये गये ये । तिम्तलिखित तालिका से प्रकट होता है कि ग्रामीण साख की (ूति 


में 95-52 से 98-82 की अवधि में विभिन्न एजेन्सियो का तुलनात्मक स्थाव 
काफी बदल गया है। 


कषि-साख के छ्ोता 

साख प्रदान करने कृषकों की कुल उधार में प्रत्येक एजेन्सी 
की एजेन्सी से प्राप्त उधार का प्रतिशत अश 

प95[-52..._ 96]-62 798[-82 
सरकार ड्ज ढ़ वर्ण 
सहकारी पमितियाँ 3 हक 2876 
कृषक के सम्बन्धी 4 2 88) 
भू-स्वामी ॥5 06] 
कृपक-महाणन 2479 360 ५ 38'8 
पेशेवर महाजन 4478 332 [| 
व्यापारी व कमीशन एजैण्ट 55 8:82 
व्यापारित बेक 0.9 056 28'0 
अन्य १*0 3-9 06 

66«6 66%6 8806 


आलम मम आ नजर 3.4"... सदन िलता... ५-44 कद .3.५.+> :अ जि 
उपयु क्त तालिका से प्रकट होता है कि ग्रामीण साल की एजेन्सी के रूप मे 
95]-52 से 98.82 की श्रवधि मे सरकार, सहकारी समितियों व व्यापारिक 
4. शरण छथ6छा, तणार 986, [0 2) [छमंब 686 बचत [7ल- 
ग्राशा( 5प्ा४6ए 98]-82 76575. 
नोद--मुछ पुस्तकों मे इसी जम के आँकडे भन्य वर्षों के लिए दिये गये हैं। लेकिन 
उनका कोई स्रोत या झ्राधार नही होने से वे मनगढग्त व सिथ्या है। श्रतः 
इनका उपयोग बही किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय ऋण व 


बिनियोग सर्वेक्षण के झाकड़े ही सही व विश्वसनीय माने. जाते है। 
पाठक इसका विशेष ध्यान रखें । 
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दैकों तीनो के द्वारा दी जाने वाली साख, प्रर्थाद्‌ सस्थागत साख (50एाणाब 
£559॥) का अश 7% से वढ्कर 6% हो गमा है। दिज्जी एजेस्सियों जैसे महाजन, 
व्यापारी, कमीशन एजेन्टो तथा सम्बन्धियों ग्रादि का स्थान 93% से घटकर लगभग 
39% हो गया है । इस प्रकार 98 [-82 सस्थागठ एजेन्सियो व तिजी एजेन्सियों का 
यागदान लगभग 60 40 के ग्रनुपात मे रहा है। इस प्रकार सत््यागत एजेन्तियो का 
योगदाद 604 से भी झ्धिक हा गया है जो एक सही दिशा की शोर प्रगति है प्रौर 
प्रागामी वर्षों मे इसको झौर सुदृढ़ करने की भ्रावश्यक्तता है । 


कृषि के लिए संस्थागत वित्त' 
(]99000 ७५ #8805९८ 07 2 ६8८७(४१७) 
सहकारिताएँ, प्रमुमूचित व्यापारिक बैक व भ्रादेशिक ग्रामौए बैक तीन मुख्य 
भस्थागंत एजेन्सियाँ हैं जो हपिणत साख प्रदान करती हैं। जुलाई 982 मे नाबाड़े 
की स्थापना से कृषिगत सास के क्षेत्र में पुनवित्त की सुविधा काफी बढ गई है जिसका 
लाम विभिन्न एजेन्सिय्रो ने उठाया है ) 
सहकारिदा्ओं, अनुसूचित व्यापारिक बैको, आ्रादेशिक प्रामोस बेको व राज्य 
सरकारों के 98 6-87 भे क्ृषियत कार्यों के लिए ब्रत्यक्ष वित्त (6८ जि्वा0०) 
के रुप मे 7,92] करोड कु, प्रदात 'किये जो पिछले वर्ष से 70 56% अधिक थे । 
इनमें से 49 38 राशि सहवारिताओं द्वारा प्रदान की गई । दूसरा स्थान व्यापारिक 
बैंको का रहा । इन्होंने लगभग 42% राशि दी ; प्रादेशिक ग्रामीण दैंको द्वारा 
6% तथा राज्य सरकारों द्वारा शेप 2'6% राशि ग्रदान की गई । 
राज्य सहतारी बेक, केल्रीय सहकारी दैक, पनुसूचित व्यापारिक बैत, 
प्रादेशिक ग्रामीण बैक व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम हृपि के लिए परोक्ष वित्त 
(700॥60 [7787८0) प्रदात करते है। राज्य व केंद्रीय सहकारी बेको के मापत 
परोश ऋषा की राशि 986-87 में 4803 करोड़ रु से वढकर !987-88 मे 
047 करोड रु हो गई। 4983-84 व 984-8 5 प्रादेशिक ग्रामीण वैंक प्रति वर्ष 
परोक्ष कर्ज के रूप मे 8 से 9 करोड रु देते रहे हैं लेकिन बाद में नही दिया है। प्रणीण 
विद्यूतीक रण निगम ने परोक्त ऋण के रूप में 7986-87 परे 440 करोड़ हू दिये जितकी 
मात्रा 987-88 में बद कर 655 करोड रपये हो गयी (वित्तोय वर्ष प्रप्नौ ल-माच) 
सत्यागत साख के क्षेत्र से भ्रमु्त समस्या 
_.. देश में हृपिगत रणख सरयाधों को दशा काफी निराशाजतक है? कई राज्यो 
में जानबूमकर समय पर भुगतान न करने व बदते हुए प्रोवरड्यूज की समस्या कापी 
गम्मीर हो गई है। यहाँ तक कि महाराष्द्र वगृजरात॑ जैसे सहकारों इंष्टिसे 


क+-+--++ 
१, एकता छा. (एावध्यवनन ३०6 एततरउा०्ट 4987-88, ५०. ३, ७7. 
790 +07, 
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विकसित राज्यों की दशा मी खराब है। कुछ राज्यों ने इपिगत ऋणो को बढटे 
खाते लिखकर तथा सहकारी खजाने से सब्सिडी देकर देश के समक्ष गलत व्स्मि का 
दृष्दात रखा है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो सस्थागत एंजेन्सियाँ कोपो वे 
अभाव में अपना काम ठीक से नही केर पायेंगी । 

पिछले कुछ वर्षों से भोवरड्यूज वी राशि मात के शरण के रूप पे 40% से 


अधिक रही है ॥ जून ॥987 के गझ्न्त में प्राथमिक कृपि साख समितियों वे ओोबर- 
ड्यूज माँग-राशि का 4] 4 प्रतिशत तथा राज्य व केस्द्ीय भ्रूमि विक्रास चैंको के 


लिए 48 । प्रतिशत रहे हैं। हरियाणा केरल द पजाब को छोडकर न्य राज्यों मे 
कर्ज वी वधुली सतोपजनक नही रही है ॥ 


इतने झोवरड्यूज रहने से कोपो की गतिशीलता रुक जाती है । 
सातवी योजना में बर्ष 989-90 तक के लिए विभिन्न सस्यागत एजेन्सियों 





के लिए कृपिगत साख के निम्न लक्ष्य रखे गये हैं-- (करोड हू छऐे) 
॥ झहकारिताएँ. 
(प्र) भ्ल्पकालीन कजें 5540 
(व) मध्यकालीन ,, 500 
(स) दीर्पकालीन ,, 3039 
ए व्यापारिव बैक रप्रादेशिक ग्रामीण बैकी सहित) 
(प्र) ग्ल्पकालोन कर्ज 2500 
(ब) प्रददि कर्ज 3000 
कुल 42570 


श्ीतीा 


इतनी बडी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेन्सियों के कार्यों 
मे काफी ताल-मेल बैठाना होगा एवं जिला-साखन्योजनाएँ तैयार करनी होगी। 
अत भविष्य में सस्थागत साख के क्षेत्र मे कई प्रशार की चुनौतियों वा सामना 
करना है। कर्ज की राशि की वसूली पर अधिक ध्यात दिया जाना चाहिए। 

987-88 की अवधि मे सस्यागत एजेन्सियो से कुल साख का वितरण 
799] करोड रु त३ हो गया था तथा [988-89 के लिए लक्ष्य [775। कराड 
हु रखा गया है। इसमे सहकारिताप्रो का ग्रोयदान 5,44 करोड रु तथा 
बैंको का 6,30 करोड़ रु, झ्रॉक्य गया है ॥2 

इस प्रकार कृषि साख में सस्थागत एजेन्सियो का योगदान काफी बढा है । 

नीचे ग्रामीण साख के विभिन्न साधनों का सक्षिप्त विवेचन किया जाता है--- 

7, सहाजन-- किसान को सबसे ज्यादा ऋणा महाजन से सिलता है। 
महाजन दो प्रकार के होते हैं . एक तो खेतिहर महाजन और दूसरे पेशेवर महाजन। 


] 





छ650४ 69 पाच्कए बगठे ऐकण्ट्टाल5$ ण प्क्गांदा8 ॥ ॥0॥9, ]987- 
388, 9 56, 


२2 5०णाठफाढ 8एए८५ 98 8-89 छ 24 
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खेतिहर महाजत खेतों भी करते हैं लेकित पेशेवर महांजन बेवत उधार देने का ही 
व्यवक्राय करते हैं भौर इनका देहातों में प्रधिक प्रमाव प्राया जाता है ) पिछले वर्षों 
मे विभिन्न राज्यों में महाजती प्रथा के नियमनकारी कानूनों के द्वारा इनकी गति- 
विधिया पर बुछ सीमा तक अवुश लगाया गया है । 


महाजन के काम करने के तरीके घड़े सरल, लचौले व निराले होते हैं । 
वह प्रत्पकालीन म्ध्यमद्रात्ञीन व दीघंकाल्ीन सभी प्रकार के ऋण देता है। उसे 
ऋण के उहँं श्य--उत्पादन मा उपभोग से विशेष सरोकार नहीं होता । वह जमानत 
व बिना जमानत दोनों तरह के ऋण देता है। महाजन बहुत शोप्नता से उचित 
मंमथ पर ऋण देता है । इन विशेषताप्रो के कारण प्राज भी महाजन ग्रामीण सास 
दे क्षेत्र मे जमा हुप्ता है। 
महाजन के क्यम करने के धयने ही ढय होते हैं। उस्ते ऋणी क्सान को 
स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। यह उसके प्राचरण व चुकाने की क्षमता से मी 
परिचित होता है। हृपक से ऋण दसूल करने के लिए वह शायद ही कमी प्रदालत 
या कानून का सहारा लेता है। कई प्रकार से प्राथिक व सामाजिक दबाव डालकर 
वह प्रपने ऋण की रकम वमूल कर लेता है। ग्राधिक ददाव में वह उधार बन्द 
बरने की धमकी देता है प्रथवा क्सिन पर जमीदार या ब्यापारो के मात दबाव 
डलवाता है। भ्रायः वह स्वयं जमींदार या च्यापारी भी होता है या इनसे सम्बन्ध 
रखता है। सामाजिक दवांव में वह क्सित को प्रपमानिंत करने प्रपवा सामाजिक 
या जोति-बहिप्कार कटवाने का मय मो दिखाते है। वह बडे मय से इन्तेजार करता 
है झोर प्रस्त में ब्याज सहित भपती रकम वसूल कर लेता है। महाजत की ब्याज 
की प्रभाषपूर्ण दरें कापी ऊँची रहती है । 
महाजन प्रपतो हरकतों के लिए काफी बदनाम रहा है ॥ भप्रिम स्याज, 
गिरहसुद्ाई व प्रस्य भेंट, खालो कागज पर भ्रगूठे वी निशानी लेकर मनमानी रकम 
भर लेता, हिसाब से गडवढ़, प्रादि के कारए उसे हपक का शोषक माना गया है ४ 
भूतवाल से उस पर कानूत के द्वारा तियस्तण करने के प्रयत्म जिये गये हैं, लेशिन 
उनमे विशेष सफ्लता नहीं मिल पाई है। 954 वी झखिल भारतीय प्रामीण साले 
सबबेदार की रिपोर्ट (गोरदाला समिति को रिपोर्ट) के प्रमुतार, "महाजन द्वारा 
डिसान को दी जाने वाली साख मे लोच व शौध्र प्राप्ति के गुझों के भतिरिक्त कोई 
भी प्रत्य सराहुदीय वात नहीं है. प्रौर कुछ बातें इसको निरृष्ट व हेय ही बनाने 
बाली हैं ।" 
सहकारी माख समितियों के पर्याप्त वित्ाप्त से हो शथकों पर महाजनों बा 
जिकजा दूर जिया जा सकता है | इनके लिए भारी प्रवत्त करने की झावश्यकता है। 
2. स्यापारिक बे१--9 69 मे 4 बड़े व्यापारिक बैकों के राष्ट्रीयकरण से 
- प्र इन्होनि ध्रयक्ष रूप से बूपकों के लिये साख वी व्यदस्था करते में बहुत कम माग 
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जिया था। इस सम्बन्ध भे इनका ज्यादातर कार्य ग्रामीण व शहरी महाजनो, देशी 
चैंकरों व व्यापारियों को पूंजी देना रहा था । 95-52 मे क्सानों को भपनी कुल 
उघार का मुश्किल से 09% व्यापारिव बैंको से मिल पाया था जो काफी कम था, 
लेकिन 98-82 मे यह झनुपात बढकर 28% हो गया है। 955 से स्टेट बैब' 
ऑफ इण्डिया ने भी देश के विभिन्‍न भागों मे भ्रपनी शाखाएँ खोलकर भ्रपनी बचतो 
चो एकत्र करने एवं ग्रामीण साख वी सुविधाएँ बढाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया 
। 
है राष्ट्रीयकृत बेको का कृषि-साख मे योगदात--सितम्बर, 7967 से बेको पर 
सामाजिक नियस्त्रण की नीति के प्रन्त्गंत ब्यापारिक बैव कृपिगत मशीनरी की 
खरीद व पम्प-पैट लगाने भ्रादि के लिए साख प्रदान बरने लगे थे | जुलाई, 969 
मे 4 बडे व्यापारिक बेको के राष्ट्रीयकरए के पीछे एवं उद्द श्य यह था कि बेर 
कृषि व प्रन्‍्य क्षेत्रों को अधिक मात्रा मे कर्ज दे सकेंगे । 5 अप्रैल 980 को 6 और 
जैको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । पिछले वर्षों मे व्यापारिक बैकों ने प्रपनी 
शाखाझ्रो का तेजी से विस्तार किया है। सा्वेजनिक क्षेत्र के बैको ने काफी नई 
शाखाएँ खोली हैं । 30 जून, 969 से 30 जुन 988 के बीच मे सार्वजनिक क्षेत्र 
के बेको के कार्यालय की सख्या 6596 से बढकर 47385 हो गयी है। इस प्रकार 
इनकी सखझ्या मे 40789 की वृद्धि हुई है, जिनमे से 65“4% कार्यालय ग्रामीण केन्द्रों 
(जहाँ फी जनसस्या 0,000 तक हो) मे स्थापित किये गये है । जून 969 में कृषि 
को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त (00०४ 79706) (बागान को छोडकर) की बकाया राशि 
लगभग 40 करोड रुपया एव परोक्ष वित्त की राशि 22 करोड़ रुपया थी जो जून 
987 के श्रन्त मे बढकर क्रमशः 9300 करोड रुपये व 366 करोड रुपये हो गयी 
है ! सातवी योजना मे इनके कार्यों का विस्तार किया गया है, विशेषतया समन्वित 
० विकास कार्यक्रमों (07) के लिए इसके द्वारा साख की मात्रा बढायी 
गयी है । 
भारतीय रिजवे बेक ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया था जिसे भूमि-सुधारो 
के सम्बन्ध मे राज्यीय कानूनो की विभिन्न व्यवस्थाओं की जाँच करने के लिये कहा 
गया था ताकि व्यापारिक बेको के द्वारा कृपि-साख के मार्ग मे झ्राने वाली उन वाधाप्रो 
को दूर किया जा सके जो इन कानूनो की वजह से उत्पन्न होती हैं । विशेषज्ञ दल ने 
ऐसी कानूनी अडचनो की तरफ़ राज्य सरकारो का ध्यान झ्राकपित किया था । राज्यो 
के कानूनों मे प्रमुख बाघा भूमि-अधिकारो को हस्तान्तरित करने के बारे में पायी 
गयी है, विशेषतया अनुसूचित जाति व अनूसूचित जन-जाति के मू-स्वामियो, 
काश्तकार-कृपको, भूदान की भूमि व सरकारी मूमि के प्राप्त करने वालो के भूमि के 
अधिकारों को हस्तान्तरित करने मे भ्रडचन आ्ाती हैं! अध्ययन दल ने सिफारिश की 
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तकावी ऋणों को कमियो को दूर करने के लिए निम्न उपाय किये जाने 
चाहिएं--() ऐसे ऋणो को सहकारी समितियों के मार्फत प्रदान करने वी नीति 
को प्रमावपूर्ण ढंग से लागू किया जाय । (2) सरकार ने जो धनराशि कृपको के 
उत्पादन व भूमि की उन्नति के लिए उघार देने के वास्ते रख छोडी है उसका 
उवयोग सहकारी समितियों के साधनों को बढाने मे किया जाय | (3) सहकारी 
समितियों को उनकी उधार देने की ब्याज की झाथिक दर शोर निर्धारित ब्याज की 
दर के भ्रतर के बरावर सब्सिडी दी जाय। राज्य सरकारो वी तरफ से कृषि के 
लिए प्रत्यक्ष कर्जे की मात्रा 4977-78 मे लगभग 98 करोड रू थी। इसकी मात्रा 
बडकर 983-84 मे 220 करोड रु. हो गई । यह भझल्पकालीन कर्ज के ग्रन्तगेंत 
आता है । 

धर सहकारी सगठना--भारत में सहकारिता झान्दोलन बीसवी शताब्दी के 
आरम्म में चालू हुआ था। इसका ज्यादातर प्रयोग किसानो को साख प्रदान करने मे 
किया गया है । इस काये को केन्द्रीय स्तर पर राज्य सहकारी बेक जिला स्तर पर 
के द्रीय सहक्नारी बेक एवं ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृपि-साख समितियाँ (2४८8) 
कर रहे हैं। इसके अलावा बडे आकार की बहुउद्दे श्यीय समितियाँ (.ध86-52०6 
7/०॥09७:७०६८ 50००(८७) (.0]/75) भी कृषपको को कर्ज के भलावा अन्य इनपुट 
प्रदान करती हैं। भ्राजकल नाबार्ड के माध्यम से सहछारों देकों को वित्त को काफो 
सुविधा दी जाती है । 

ऊपर बताया जा चुका है कि 95]-52 मे ग्रामीण साख के सहकारी 
समितियों का योगदान 3'% था, जो_ 98-82 मे बढकर 26% हो गया । 
950-5 मे प्राथमिक कृषि साख समितियों ने भल्पकालीन व मध्यकालीन ऋणो 
के रूप मे केवल 23 करोड ४ ही कृपको को प्रदान किये गये थे, जबकि 986-87 
में इन्होने अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋणो के रूप में 3,,49 करोड रुपये प्रदान 
किये। इसी वर्ष राज्य/केन्द्रीय मूमि विकास बैंको ने कृषि के लिए 552 करोड रु 
के दीर्घधकालीन कर्ज प्रदान किये । इस प्रकार प्रत्यक्ष वित के रूप मे सहकारिताओो 
द्वारा कुल 370] करोड रु प्रदान किये गये । यह प्रगति काफ़ी सराहनीय मानी जा 
सकती है, लेकिन साथ में कुछ कमिया भी सामने आयी हैं जिन्हे दूर किया जाना 
चाहिए। ये इस प्रकार है * 

(0) लघु कृषकों को सस्थागत साख से कम अंश--अनुमान लगाया गया है 
कि सीमान्त व लघु कृपको को (2 हैक्टेयर से कम भूमि वालो को) कुल सस्थागत 
उत्पादन-साख का /3 अश मिला है, हालाकि उनके पास कुल जोतो का 70% अ्श् 
रहा है । इस प्रकार यद्यपि पिछले वर्षों मे लघु कृषको की झ्रावश्यकता पर भो घ्यान 
दिया जाने लगा है, फिर भी भविष्य मे इनके लिए विशेष प्रयास करने होगे । 
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“कमल-ऋण-योजना? (0705 १.०0 5५४८०) अपनाकर ही सोमान्त व लघु हृथकों 
की ग्रावश्यक्ताएँ पूरी की जा सकती हैं 


(7) वडते हुए श्लोवरड्यूज कौ समस्या--सहकारी साख की दूसरी गम्मीर 
समस्या वकाया ऋणो की वसूली की है। प्राथमिक कृषि साख समितियों (2605) 
के लगभग 2/5 ऋणा भ््रधि बीत जानते पर भो नहों लोठाये जाते हैं । इससे 
सहकारी सस्याद्रो की वित्तीय स्थिति पर काफी प्रतिकुल प्रमाद पडा है । मोवरद्यूज 
को समस्या केसद्रीय सहकारी वेको व भूमि विकास बेकों के सम्बन्ध में मो दापी 
गम्भीर वनती जा रही है । इससे कोपो की गतिशौलता रुक जाती है । ग्रत' सहकारी 
सस्याप्नो को सुदृढ़ बनाने को आवश्यकता है $ 

(0) विक्ञात में प्रादेशिक प्रसमानताएं--मारत में सहकारी साख-समितियों 
की विशेष प्रगति ग्रांध प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र व पत्माव राज्यों मे 
हुई है। इस प्रकार सहकारी साख के सम्बत्ध मे काफी प्रादशिक प्रसमावताएं पायी 
जाती हैं। नविष्य मे सहकारी साख समितियों की विविध समस्याप्रों के हल करने 
घर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए ॥ 

दिद्ले वर्षों मे कृषकों को साख को सुविधाएं बढ़ाने के लिए झस्य सगठत 
भी स्थाएित किय गये हैं जिनकए दर्णेत नीचे किया जाता है । इनमे कृषि पुनवित्त व 
विकाम नियम (2 800॥08] एऐ८73706 889 /0४6॥09प९0॥ (0०४08 
(#२70(0), कृषि वित्त निगम लि (#ह87०एॉध्याों कपरा३006 0०फएुणआ00 
प.एणा९१) (ए८] तथा राष्ट्रीय कृषि औौर ग्रामोरा विकास बेंक (५७०४6 
फगा: 00 8 85०7८ छा0 ऐएःड] 0०४८४०फण८०) (7२५४#२7) (नावा्ड ) 
के माम उल्लेखनीय हैं 

5 कृषि पुनवित व विकाप्त निगम(#ए77णाणश ए९१०॥८८ 380 
70७००7णदा 0०7० ०ध०7) (8२00)--ब्रारम्म् में इसका नाम कृषि प्रुतवित 
नियम (#२८) था। यह जुलाइ 963 में स्थापित क्या गया था तथा 5 नवम्दर 
975 में इनका नाभ बदल कर कृषि पुतवित्त व विक्यस निगम (#890) कर 
दिया गया था ॥ 2 जुलाई, 982 को कृषि व ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय बेक 
(नाबाई) को घ्यापना के बाद “000 के कार्य नाथार्ड को सोंप दिये गय हैं । भत 
मर्िप्य भे नावार्ड की मूमिक्ा कृषि साख मे सर्वोपरि रहेगी । 

उद्देश्य व कार्य-प्रणाती--क्ृपि-पुतविच्त विगम वा अमुश्त कार्य कृषि के 
विकास से सम्बन्धित बड़े कायंक्रमो के लिए पुनवित्त की सुविधा पदान करना रखा 
उमा घा। क्यकि भूमि-बत्थक बेक बयवा राज्य सहकारी बेंक दित को सवा भ्ववा 
पदायगी की शर्तों के कारण इन कार्यक्रमों में पूंजी नहीं लगा सकते थे ॥ निगम का 


हा मुद्द व ग्रायिक दृष्टि से लामशारी एवं विशेष देखमाच के लायक परियोजनाभो 
* भ्डिक दस देना था । यह विम्त करयों के लिए वित्तीय सहायता देता चौ 


57 


(को भूमि को कृषि योग्य बनाने व इसके विकास के लिए वित्त प्रदान करना 
जिससे सिंचाई की सुविधा्ों का पूर्ण उपयोग किया जा सके । पर 

(ख) विशेष फसलो के विकास के लिए वित्तीय सुविधा दनए जेंसे सुपारी, 
नारियल, काजू, इलायची, फलो के बाग, झगूर के उद्यान झ्रादि । है 

(ग) यम्त्रीकृत खेती का विकास, दुयूबन्वेल व प्रम्प-्सैट प्रादि के माध्यम से 
बिजली का प्रयोग करना। निगम मान्यता प्राप्त सस्थाप्नो के द्वारा विदेशों से खरीदें 
जाने वाली पू'जीगत माल के सम्बन्ध मे स्थगित मुगतान पर गारण्टी देने का बार्य 
भीकरता था। 

निगम से निम्न सस्थाओ को सुविधा मिलती थी जिससे कृषि, पशुपालन, 
दुग्घ“ववसाय, मछली-उद्योग व मुर्गोन्पालन के विकास्त के लिए मध्यम कालीन व 
दीघेश्ालीन साख को सुविधा वटी थी () राज्य भूमि विकास बक (57.09), 
(2) राज्य सहकारी बैंक; (3) अनुसूचित व्यापारिक बैक; और (4) सहकारो 
समितिया (राज्य भूमि विकास वैक या राज्य सहकारी वेक को छोडकर) जिनको 
यह निगम पुनवित्त के रूप म ऋण व अग्रिम राशि देता रहा शोर इनके डिबेंचर 
खरोदता रहा । 

पूंजी--आरम्म मे निगम की अधिकृत पूंजी 25 करोड रुपये की हो गयी थी 
जो 5 हजार शेयरो मे (प्रत्येक शेयर 0 हजार रुपये का) विमाजित की गयी थी। 
9 संजम्बर, 975 के सशोधन के अनुसार यह 00 करोड रु. कर दी गयी । 
इसके शेयर रिजर्व बेक, भूमि विकास बैक, राज्य सहकारी बैक, ग्रनुसूचित व्यापारिक 
बैंक, जीवन बीमा निगम आदि ने खरीदे थे । 

नियम की प्रगति--/+र0८ ने 98]-82 (जुलाई-जून) में वाफी प्रगति 
दिखलाई थी । इसने इस वर्ष 600 करोड रुपये को राशि वितरित की, जबकि 
पिछते वर्ष 499 करोड़ रु. की राशि वितरित की थी। इसने झन्तर्राष्ट्रीय विकास 
एसोसिएशन (08) के द्वारा स्वीकृत कर्ज का वितरण भी किया था । 

5 नवम्बर, 975 के सशोधन से इसका कायेक्षेत्र बढ गया था प्रोर 
इसकी शेयर पूंजी भी चौगुनी हो गई थी। #॥२०८ ने प्रादेशिक असन्तुलन कम 
करने में योगदान दिया था। निगम ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 
क्रियान्वित करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया और इसके दायरे में ग्रधिक विकास 
खण्ड लाये गये । जुलाई 982 से इसका कार्य नाबार्ड को सौप दिया गया जिसका 
वर्णन आगे किया गया है । 

6 कृषि वित्त-नियम (#हाप०एरणश. स्फाक्ा०७. एगएगश्ञांण्य) 
(87८)--कपि-वित्त निगम अप्रैल, 968 में स्थापित क्या गया था | इसका 
रजिस्ट्रे अब सावे जनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप मे किया गया | इसने कृषि सम्बन्धी 
क्ियाओ्रे मे सलाहकारी संगठन के रूप मे काफी दक्षता प्राप्त को है। यह व्यापारिक 
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बेफों को कृषि साख बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है । यह राज्य सरकारो या सदस्य 
बैंको से प्राप्त कृपिगत कार्य क्रमो या स्वय कम्पनी द्वारा निर्मित कार्य त्रमो की तकनीकी 
जाँच व मुल्यॉकन करता है। फिर ऋण पुतमुं गतान के भ्राधार पर वितरित किये जात॑ 
हैं । इस प्रकार नियम वा मुख्य कार्य इृषिगत साख को बढावा देता है जिसम 
इसकी भूमिका काफ़ी सटाहनीय रही है। यह ऋणो के उचित उपयोग की मो 
देख-भाल करता है। निगम प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्था केबल उस कृषि-वरार्मों के लिए 
करता है जो तकनीकी दृष्टि से ऊ'ची श्रेणी म आते हैं। 

कृषि-कित्त निग्रम ते राज्य विजली बोर्डों, केरस वागात निगम लिमिटेड ब्ादि 
को ऋण प्रदात किये है | इसने सदस्य वैको को विद्धड प्रदेशों मे जाने के लिए प्रेरित 
जिया है। निगम की सहायता से पम्पस्तैदों की खरीद हुई है $ प्रच्छी दिस्‍्म ये पम्प 
भेंटों का प्रचार बढ रहा है । निगम ने इसकी अच्छी किध्म, उचित भूहय व प्ित्री के 
बाद भी सेवाओं पर समुचित ध्यान दिया है । 

निगम ने विभित सास प्रदान करने वालो सह्थाओं के सम्स्वय स्थारित 
करके एक समस्वयात्मक एजेन्सी (20णरधग्रभा०॥ 880०009/ का काम भी विया है। 
निगम की श्रविकाश परिदत्त पूंजी राज्य विद्यूत बोडों मे लगी हुई है। भविष्य 
म॑ं स्वीकृत ऋणों को सम्पूर्णे राशि सदक्ष्य बेको के द्वारा ही प्रदान वी जायेगी। 
]4 राष्ट्रीयड्वत बैंक इस निगम की 86 प्रतिशत शेयर पू'जी मे हिस्सेदार हैं। वैको 
के राष्ट्रीयंक रण के बाद इस तिगम का सावेजनिक स्वरूप शोर भी उमर पर सामने 
आया है । 

निगम प्रोजेक्ट-निर्माण /मूल्याक्न के कार्यक्रम प्रपन हाथ मे लेहा हैं। 
इनमे कमाएड-क्षेत्र विरास, खण्ठ स्तर पर नियोजतव, समन्वित प्रादिधासी विक्रास, 
याटरशेड प्रवन्ध व कमजोर वर्ग के क्षेत्रों मे पशुन्‍्पालन वे कार्यक्रम शामिल 
होते हैं ! 

#४( कुदध विकासशील देशों व प्रस्तर्सप्ट्रीय संगठनों के लिए सलाहवारी 
संगठन का काम करता है| अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों मे हृपियत वित्राप्त के लिए धन्व- 
रॉप्ट्रीय मुद्रा कोप विश्व बेक, एशियन विकास दैर, भ्रप्िकत विकॉस बेक, इस्ल।| मित्र 
विना मे बैंक झादि के दिए यह प्रोजेत्रट निर्माण वगैरा वा काम करता है। इसने 
वगला दश से उदरक-मूल्य विनियस्त्रण के लिए प्रध्ययन किया है) इत्त प्रशार “को 
के विशेषज्ञ तृतीय विश्व के देशों मे प्रोजेक्ट तैयार करने में प्रपनो सेवाएँ प्रदान 
ढ्रते हैं। 

जुलाई, ]982 म्‌ 'नावाई के बन जाने पर &&0 का सजाह देने रा कार्य 
परषिक महत्वपूर्ण हो गया है। 

7 राष्ट्रीय कृषि धौर ग्रामोश विकास बेक (०5० उछद्ाए णि 

+87॥0५॥७३९ शत एच 02८४८।०७४८७) (88770) --श्सत्री ध्यापता 
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2 जुलाई, 982 को लोकसभा मे आवश्यक विधेयक पारित करके की गई थी । 
इसने 4२00 के समस्त कार्य तथा रिजर्व बैंक के कृषिगत साख-विमाग कै प्रमुख 
कार्य अपने हाथ में ले लिए हैं। नाबार्ड की शेयर पूंजी 00 करोड रु. है जिसमे 
केन्द्रीय सरकार व भारतीय रिजवे बैक का बराबर का हिस्सा है । यह रिजर्व बैक व 
आरत सरकार से उधार भी ले सकता है। यह बाड व ऋण-पत्र वेचकर भी वित्तीय 
साधन जुटाता है। 


माबार्ड के मुख्य फार्य मोचे दिये जाते हैं 

(0) यह कृषि, लघु उद्योगो, फारोगरो, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों, दस्तकारियो 
व झ्न्‍्य सहायक झ्राधिक क्रियाप्नो फे लिए सभी प्रकार के उत्पादन व विनियोग-साज 
के लिए पुनवित की सुविधा प्रदान करता है । 


(॥) कर्ज की जरूरतों फो पूरा करने के लिए इसको धनराशि भारत सरकार, 
विश्व बेक य प्रग्य बहुपक्षीय व द्विपक्षीय ऐजेन्सियो से प्राप्त होती है। मह वाजार से 
उघार भी ले सकता है तथा राष्ट्रीय प्रामीश साख (दीघंकालीन वार्य व स्थामीवरएछ 
कोषो से भी उघार ले सकता है। रिजवे बैक भी नाबार्ड को भ्रत्पकालीन वार्यों के 
लिए उधार देता है । 

(7) राज्य सहकारो बैको, प्रादेशिक ग्रामोण बैकों व प्रन्य वित्तीय सस्याश्रो 
की अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीघेकालीन साख प्रदान करने के प्रलावा यह राज्य 
सरकारो को 20 धर्ष तक को प्रवधि के लिए कर्ज देता है ताकि थे प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप सें सहकरो साख समितियों को शेपर पूंजी मे प्रपना पअ्रशदान दे से । यहे 
केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से, कृषि व ग्रामीण विकास मे सलग्न विसी भी सस्था 
को दीघंकालीन कर्ज प्रदान कर सकता है तथा उसकी शेयर-पूजी मे हिस्सा ले 
सकता है । 

(0५) यह लघु घ प्रापोष्ठ उद्योगो के विफास के लिए भारत सरकार, योजना 
आआ्रायोग, राज्य सरकारो श्रादि के कार्यों मे समन्वय स्थापित करता है । 

(५) इसने कृषि ब ग्रामीण विकास से प्रनुसधान को आगे बढ़ाने के लिए एक 
रिसर्च व विकास कोष स्थापित किया है। यह विभिन क्षेत्रों के लिए प्रोजेक्ट /कार्ये- 
क्रम बनाता है । 

(९) विभिन्न डोजेक्टो के क्रियास्थयन व मुल्याकन की जिम्मेदारी नाबार्ड की 
होतो है, तथा 

(४) यह प्रादेशिक ब्रापोण बेको व सहकारी बेको (प्राथमिक सहकारी बेको 
को छोडकर) की जाँच के लिए जिम्मेदार होता है। इन्हे शाखाएँ खोलने के लिए 
भारतोय रिजव बेक के पास आवेदन-पत्र सावार्ड के माध्यम से भेजने होते है। 

इस प्रवार नावार्ड फा कार्यक्षेत्र काफो व्यापक रखा गया है ) 
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ताबा्ड की प्रगतिः--30 जून, 7988 तक उसे कुल 62,65 यौजनाए 
स्व्रीहृत की जिनका सम्बन्ध लघु सिंचाई, मूसि विकाप्त, कृषि मशीतोकरछ, बाणनत/ 
कलों के उद्यान, मुर्गो-पालत /मेड पालन य सुप्रर-पालन, सछलो-पालन, डेरी विकाप्त, 
अडारण व मडियो के निर्माण-कार्ये, एकीकृत ग्रामीण विकस्त कार्यक्रम ध्रादि से था। 

30 जून 98 8 तक इसने स्वीकृत योजनागो के लिए 9,435 करोड रे की 
राशि वितरित की । 

987-88 (जुलाई-जून) भ्रवधि के लिए नावा्ड के वायदे की राधि 2,037 
क्राड रु तथा वितरण की राशि 482 करोड़ रु. रही, जबकि पिछले वर्ष वे 
राभियाँ फ्रश 483 करोड रु, तथा [,334 करोड €. रही थी । 

(प्र) प्रयोजनवार (?एए05९-७7५८) वितरणु--987-88 मे नावाडड द्वारा 
482 करोड ह. की वितरित राशि मे से सर्वाधिक राशि लघु मिचाई के लिए थी 
जो 473 करोड रू. थी। द्वितीय स्थान कृपि-मशीनीक रण का रहा (200 करोड हृ ) 
शेप राशि इक्षारोपएय/वागान, भूमि विकास, मुर्गो-पालत, भेड पालन, सूछर पतन, 
मउली पालन, डेयरी विकास, मण्डारण व मण्डी यार्ड बगैरा के लिए वितरित की 
गई । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (एग्राचिका) के लिए 783 करोड रू (को 
राशि वितरित की गई (फरवरी 988 तक) 

(श्रा) एजें्ीवार (8४८०८०५-७॥$८) बितरणा--987-88 में 482 
हू की वितरित राशि का सर्वाधिक प्रश व्यापारिक बेकों के माध्यम से गे 
ग्रामीण बे छो सहित) (95 करोड रु.), फिर राज्य मूमि विकास बैंको के माध्यम 
(467 करोड रू) एवं शेप राज्य सहकारी बैंकों के माध्यमसे (64 करोड ८5), 
प्रदात किया गया । इन सस्पाश्रों को नावार्ड हारा परुतवित के झूप में सहायता देंगे 
जाती है । | 

(३) क्षेत्रवार वितरण (8८०६॥०४-७५७ 05097$८5950॥8)---]987-8 8 
म नाबाई द्वारा वितरित कुल राशि का 28 5% दक्षिणी क्षेत्र को, 9 2: उत्तरी 
क्षेत्र को, 20 8% मध्यवर्तों क्षेत्र को, 74 6% पश्चिमी क्षेत्र को, 4'6% प्रर्वी शेत्र 
तथा 2 3 उत्तरी-नूर्वी क्षेत्र को प्राप्त हुमा। राजस्थान को 72 करोड ह. की 
राशि मिल्ती जो 482 करोड रु का 48% थी। 

नावाई की स्वापता ग्रामीण शर्थस्यवस्था दें क्पि व कृपीतर दोवो क्षेत्रों के 
विकास के लिए हुई है। इसने लघु सिचाई को बढावा दिया है । लघु व सीमास्त ) 
कृपको के लिए व्यापक राप्ट्रीय सहायता कार्यक्रम चलाया गया है । मूमि-विकास 
कार्येक्रम के अ्न्तगंत भूमि को समतल बनाने, इस्कों खेत का स्वरूप देने, नालियां 
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बनाने ग्रादि पर जोर दिया गया है । कृषि की सहायक जियाग्रो मे पाडी ((८9७)० 
४७७७७ ०७६६७) पालने की योजतागो जो बढावा दिया गया है। नए 20 सूत्री 
कार्यक्रम के क्रियान्वयन मे योगदान दिया गया है । 

कृपीतर ग्रामीण कार्यक्लापो मे हथकरघो के झाधुनिकीक रण, बुनकरो द्वारा 
शेयरों के अधिग्रहण, रेशम, नारियल के रेथे, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों, ऊर्जा के 
मैर-परम्परागत स्रोतों के विकास आदि पर बल दिया गया है । 

सस्थागत साख की वसूली पर जोर दिया गणा है। प्राधभिक कृषि साख 
समितियों के पुनर्गठन व पुनर्स्थापन पर वल दिया गया है। झाशा है भविष्य मे 
नावार्ड का ग्रामीरा भ्रघ॑व्यवस्था के विकास में स्थान भ्रधिक सुदृढ हो सकेगा । 


भारतीय रिजर्व बंक द्वारा सहकारो साख में योगदान 
(प्रामीण साख के सन्दर्भ में) 
भन्य देशो के केन्द्रीय बैंको की तुलना मे मारतीम रिजवे वेक को यह विक्षे- 
घता रहो है कि इसने ग्रामीश साख के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण रूप से नाग लिया है। ऐसा 
करना ग्रावश्यक भी था, क्योकि भारतीय प्रघंब्यवस्था का प्रमुख झाषार कृषि है 
जिसके लिए साख की सुविधाये बटाना अत्यन्त झ्ावश्यक है । प्रोरम्म से ही रिजर्व 
बैंक मधितियम में एक कृषि-साख विभाग स्थापित करने की व्यवम्था की गई थी । 


रिजवं बैंक के सुझाव पर भारत सरकार ने 945 मे ग्रामीण वेंकिगि जाच 
समिति नियुक्त को थी जिसने ग्रामोश क्षेत्रो मे बैंको के विस्तार क॑ लिए कई सिफ्ा- 
रिश्यें पेश की । श्री ए. डी. गोरवाला की प्रध्यक्षता मे एक झखिल भारतीय ग्रामोर 
साख सर्वेक्षण की रिपोर्ट दिसम्बर, 954 में प्रकाशित की गई। इसमे ग्रामीण साख 
की विस्तृत रूप से जाव की गई और इस वात पर वल दिया गया कि सहकारिता 
आन्दोलन को सवत 4 सफल बनाने की आवश्यकता है | ग्रामीद्व साख की एकीकृत 
योजना (प८्हाबा०्त $०6ण6 ० रिप्ता॥] (:7९०ा) का सुझाव दिया गया जिसमे 
सहकारी सगठन मे राज्य की साभरेदारी, साख व गर-साख दोनो क्षेत्रों मे सहकारी 
शान्दोलन का विकास एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर काफ़ी जोर दिया गया। नयी 
योजना को कार्याल्वित करने के लिए भारतीय रिजवे बेक को ग्रामीण साख मे केन्द्रीय 
स्पान दिया गया। 


भारतीय रिजर्व बेक द्वारा वित्तोेय सहायत। का स्वरूप--रिजवं बेक कृषकों 
को प्रत्यक्ष रूप से वित्त प्रदान नहों करता। राज्य सहकारी बैंको के माफेत यह 
किसान तक साख की सुविधा पहुँचाता है। इनको रिजये बेक की झोर से अल्पकालीन 
साख या तो पुमर्कंटीती (१८७४४८००णा७) के रूप मे मिलती है. झथवा अग्रिम 


(४.0९७9००८७) के रूप मे मिलती है  पुनवंटौत्ती व झग्निम की सुविधाओं का विवरण 
झागे दिया जाता है : 
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अच्पक्ालीन ऋख्य--रिंदर्वे देक ग्रधिवियम की घारा 7 (2) (७) के झतयेंत 
दास्तविक व्यापारिक सौदों से उत्पन्न प्रॉमित्ये नोट व विलों को, जो 90 दिन में 
परिपक्व होते हैं, पुनक् टीदी की व्यवस्था वी ययीं हैं॥ घारा 7 (2) (७9) के झन्तर्देत 
75 बहनों मे परिषद होने वाले उन शॉमिसरी नोटो/बिलों को पुतर्नेंटौसी को 
ब्यदेस्था वी गई है झो मौसमी कृषियत कार्यो या फ़्सलों को बिच्नो के लिए बनाये 
ज्ञाद्ले हैं। इस घाया के नोचे मिश्चित व कृषि परिनिर्माण-का्यं भी शामिल क्यि 
गये हैं । 

पे घारा 7 (4) (०) के अन्तर्गत स्वोकृत्त दिल व प्रॉमिसरों नोटो क्री जमानत 

पर प्रप्रिम राशि देने वी व्यवस्था को गई है। 

जिन राज्यो मे सहकारिता झआान्दोलत पर्याप्त रूप से विकप्तित नहीं हो पाया 
है, उनमे देक' इत विलो ये प्रॉमिसरो नोटों को जमानत पर राज्य सहका सो बेंकों को 
ऋण तमी देता है जब उत पर राज्य सरवारो को ओर से पूरों य्रारण्टी दी जाती 
है। व्यवहार मे व ऋण 2 महीने के लिये दिये जाते हैं । 

प्रल्पकालोन सा के क्षेत्र मे राज्य सहकारो वेंको को मौसमी क्ृपिगत कार्यों 
के लिए साख्र को सुविधा वैक-दर से 3५% कम पर दी जाती है। 

मध्यमकातोत ऋणश-घारा 7 (4.8/) के झलगत राज्य सहकारो देओों को 
राष्ट्रीय हृषि-साख (दोध॑ कालीन) कोष व राष्ट्रीय छृषि-सास (स्थायोवरण) कोप में 
से मम्यमकातीन घास उपतम्ष होती है ॥ इन तारे की भ्रवक्ि 5 मह्ोव से 5 बर्य 
सक को होवी है । उत्पादन>क्ार्यों में ऋणों का उपयोग वडाने के लिए रिजर्व दब ने 
रॉम्प सहकारी बैंकों पर यह बन्धचन लगा दिया है कि वे मध्यमकातीन ऋणों का 
ज्यादा झश तिम्न कार्यों मे ही लगायें: (]) कुओों व अन्य लघु दिचाई काय॑ कर्मों वा 
विकास, (२) झुझो व झन्‍्य शिचाई की स्कौमों की मरस्मठ, (3) पस्प-संद झादि 
मझशीतरों को खरोद, (4) दृपि-मोजारों वो सरोद | 

दोरधकालोन ऋण--(झ) रिजद बे राष्ट्रीय कृपिन्साख (दीघ॑क्ालीन क्रियाएँ 
॥४४८० (.70)* कोष में से केद्बोय भूमि वित्राप्त वे को दीघकालोन ऋण दता 
है ॥ भ्रव यह कोए नयवार्ड को ह॒ल्ठान्ठरित कर दिया गया है ! 

(शा) रिजव बैंक राज्य सरकारों को दौघंकालीन ऋझूण देठा है जिससे वे 
सहकारी साख सस्थां को शेयर पूंजी मे हिस्सा ले सके । 

(३) रिजवें बैक वेन्द्रीय भूमि विक्रास बैंको के ऋण-पत्र खरीद सकता है। 
यह राज्य सहकारी बेंको वो रियायतों दर पर साख की सुविधा प्रदान करता है । 
राज्य सहकारी वेको क्यो यह सुदिधा मौसमी इृषिगत कार्यों व फ्सलों को विक्ी दे 

+.. 7रआाता] 5श९0८णाप््श एकल्व+ (5९ लक 0एट्थाणजड व चए, 
इसका नाम बदतकर ३४३७णजा३] एरपघ्ाश टास्वपा (कह वाला 0965 
एढा।0॥5) ७90 कर दिया गया है । 
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लिए दिये गये प्रल्पतालीय ऋणो पर मिसती है। बे द्रीय भूमि विबास बंबो मे 
साधारण ऋण प्रो मे सहदारिताभो बेद्र व राज्यो जीवग बीगा निगम व 
व्यापारिव बैको मे भलाया रिजवे बेग' भी भाग लेता है | इसके प्रलावा रिजये बैव 
राहवारी घैषो था तिरीक्षण बरता है हथा शहवारी बमयारियों वे! प्रशिक्षण शी 
व्यवस्था बरता है । रिजये बेवः वी दृपि साख पर एवं स्थायी सलाहवार रामिति भी 
बनायी गई है । 

इस प्रवार भारतीय रिजय॑ बैव ग्रामीण सास व्यवस्था वे विवास मे महत्व- 
पूर्ण भाग ले रहा है। पहले इसवा वाय सलाह प्रादि देने तक सीमित था लेविन 
गोजनावाल में इसने सहवपरी सस्याभो यो वाषी वित्तीय साथप उपजन्ध वियेहै 
तावि पृपकों तक प्रपिव साया से प्रावश्यवा वित्त पहुंचाया जा से । भारतीय 
रिजवे बैक वा बाये शषिगत सास वे क्षेष मे वाफी सराहीय माया गया है। 
झब इस वार्मों को ताबा्ड भ्रपिया व्यापव वे व्यवस्थित रूप से सम्पादित वरने 
लगा है। 

भारतीय स्टेट बेक् का ग्रामीण साख में योगदान 


प्रत्चिल भारतीय ग्रामीण सास-सर्वेक्षण समिति वी सबसे महत्वपूर्"ो सिपारिश 
यह थी वि भारत वे इम्पीरियल बैव पर प्रमावपूर्णा तिय नण स्थापित व रवे' भारतीय 
स्टेट बैबा वी स्थापना की जाय । मूतवाल से व्यापरिव' बैवों से ग्रामीण सास से 
पर्याप्त रेचि नहीं दिसाई थी। सर्वेक्षण रिपोर्ट थे' प्रयुसार उन्होंने 495-52 में 
बपवों ऐो वेबल 0 9% ऋण प्रदान विया थां। भारतीय इम्पीरियल बैब' देश वा 
राबसे बडा व्यापारिव बेव' था । इसलिए इसवे' साधगों वा उपयोग ग्रामीण सा 
की सुविधाएं बढाने वे लिए उपयुक्त रामका गया झौर दिराम्बर 954 मे इम्पीरि- 
यल बेब पर प्रमायपुर्ण निमस्तण स्थापित बरने भारतीय स्टेट वेतः थे निर्माण फा 
रारवारी निर्णय घोषित विया गया | मई 955 मे भारतीय स्टेट बेव बानूम पास 
किया गया भोर | जुलाई 955 से इसकी स्थापना वर दी गई । 


प्रारम्भ मे इम्पीरियल मैक' के भारत स्थित लेत देन पो मारताय स्टेट बैवा 
मे भ्रपने हाथी में ले लिया था । इसे ग्रामीण सास की एकीवत योजना ([6ह8ावल्त 
$0शा॥6 ० रेपाय। टाटवा) को वार्यान्वित बरने का वाम सौपा गया था । 
स्थापना वे प्रथम पाँच वर्षों मे 400 भ्रतिरिक्त शासाएँ सोलने वा घट्ष्य रणा गया 
था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों मे बेको की सुविधाएं बढाई जा से । 

भारतीय स्टेट बैक राहकारी सस्थाप्रो वो वित्तीय साथत प्रदाय बरता है 
जिससे शृषि सास की सुविधाएं बढ सबे । साथ मे यह ग्रामीण बचत वो एकन 
बरने मे मदद पहुंचाता है। योजयावाल मे ग्रामीण क्षेत्रों भे विवाधनवगय पर व्यय 
होते से जयता की झ्रामदगी बढ रही है। इसलिए बतत वो एपन बरने वी प्रावश्य- 
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क्ता भी बढ रही है। ग्रत; स्टेट बैंक छृषिगत-साख के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण रूप में मांग 
ले रहा है । 
स्मरण रहे कि मास्तीय स्टेट देक को ग्न्य व्यापारिक वेंको के सभी काम 
करने का भी भधिकार है ) यह देश के मुद्रा बाजार का शिरोनरि है । झतः गह एव 
विशिष्ट स्थान प्राप्त किये हुऐे है और व्यापार, हृषि, उद्योग, म्ादि समी क्षेत्रों में 
पू"बी का निवेश करके देश क्षा ग्राथिक वित्ञास करने मे सलग्त है । 
प्रगतिर--सितम्वर 959 में स्टेट बेंक झ्ॉफ इण्डिया (सहायक बैंक) 
ग्रधितियम पास हु गया था जिसके ग्रतुसार निम्न बड़े व राज्यों से सम्बन्धित 
चेंक (9038068 8५५०८॥४/०७ 8395) भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक बना दिये गये 
थे । इन देको के नाम इस प्रकार हैं * दी वक भा वीकानेर, दी बेक भाफ इ-दौर, 
दो बेक झॉफ जयपुर, दी वेक प्रॉफ मैसूर, दी बैंक झ्रॉफ पटियाला, दी ट्रावनकोर बेर, 
स्टेठ बैंक झ्लरॉफ हैदराबाद और स्टेट बैक झोंफ सौराष्ट्र । 
स्टेट बैंक से निक्टतम सम्बन्ध होने से ये वेक जनता की ज्यादा पमच्दछी सेवा 
कर पा रहे हैं। दिसम्बर 987 के झत मे भारतीय स्टेट बैंक वी शाखाएँ 7577 
तया इसके सहायक बैंको की शाखाएँ 3,784 थी 4 इस भ्रक्वर सहायक बैंको सहित 
स्ठेठ बैंक समूह के 36व कार्यालय थे, जो विस्तार कौ दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण 
माने जा सक्तते हैँ । 
कृषि को घित्तोप ब्यवस्था--मारतोय स्टेट बेक द्वारा कि को प्रदत्त प्रत्यक्ष 
कर्ज की वकाया राशि (सहायक वैको के अलावा) दिसम्वर 987 में 2487 करोड 
रु, थी तथा ख्रातो की सख्या 52 49 लाख थो । दिप्तम्बर 986 के ग्रस्त मे प्रत्यकत 
कर्ज को वकाया राशि 220 करोड रु. थी । 
दिसम्बर 987 के प्रन्त भे परोक्ष कर्ज की वजाया राशि 323 करोड़ रु. थी 
जबकि एक वर्ष पूर्व यह 337 करोड रु थी। प्रत्यक्ष कर्ज लेने वालों में प्रधिताश 
कृपक 5 एकड या कम की जोतो वाले थे । इस प्रकार स्टेट बैंक छोटे कृपको की 
वित्तीय व्यवस्था मर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है । इृपिगत सास का झ्ाषे से कुछ 
कम झश कमजोर वर्गों को प्राप्त हुम्ना है। प्रागामी वर्षों में स्टेट बैंक व सहायक 
बेको का काम प्रयक्ष व परोक्ष साख में काफ़ी बढेंगा। परोक्ष वित्त में उ्वेरब- 
बितरण के लिए प्रधिक वित्त की व्यवस्था को गई है। परोज्न वित्त मे कृषयों 
के प्राथमिक कृषपि-सहकारी साख समितियों के माध्यम से क्रण प्रदान किया 
जांता है 
भारतीय स्टेट बैंक ने वित्री व प्रोस्रेद्चिंग से सम्वस्धित सहकारी समितियों को 
वित्तीय सहायता प्रदान की है॥ इसके लिए माल को गिरवी रसा जाता है। इसने 
सहकारी चीनों वी फैकिट्रयों को भो वित्तोय सहायता प्रदान वी है । 
438-७०७५--++---.. 


],. 5्ाल 89, 6 वृतता3 ऊं0फॉप रिश्शल्ज, ॥छा, 989, छ, 234, 
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उपयुक्त वितरण से स्पष्ट होता है हि भारतीय स्टंट बैंक विश्री ये 
छापा“न सम्प थी सहकारी समितिया को वित्तीय सहायता देता है । इग प्रतार यह 
सहवारिता वो गर-सार वे क्षेत्रा मे बढान के जिए प्रयत्तनशीत रहा है। मविष्य मे 
गौदामो बी व्यवस्था को बढाने से स्टेट बैराओऔर भी ण्यादा सांस वी सुविधाएँ 
अदान परेगा ) इस प्रजार ग्रामीण बयत एकत्र बरने झौर सास वी सुविधाएँ 
बढ़ावर यह ग्रामीरा अर्वव्यवस्था को वित्रत्तित बरतने मे मह बपूर्णा भूपिया दिमा 
रहा है । 

प्रादेशिक ग्रामोए बक (8९ह/णाव। ए/ढ 89॥78) व ग्रामीण साझन को 
व्यवस्था-+जुताई 975 मे घाषित नये झ्राथित कार्यश्रम ने श्रस्त्यंत समस्त देश मे 
प्राइशिन' ग्रामीरा बैक स्थापित करन का निश्चय जिया गया था। इसके लिए भ्रादि- 
शित्र ग्रामीण बैक भ्रथिनियम 9 फरवरी 976 से लागू किया गया | इस 
अधिनियम के ग्रन्तगंत केन्रीय सरवार ने जून 988 # प्र्त तर 363 जिला मं 
96 बैंब' स्थापित बिये थे जिनमे कार्यालय 3 दिसम्बर 987 का 3 353 थे । 
इनत उत्तर प्रदेश मब्य प्रदेश व त्रिहार से कापी विक्रास हुमा है । 

ये बैक' लघु व सीमान्त हृधतों तथा मूमिहीन श्रमिकों तथा ग्रामीएं कारीगरों 
वो कर्ज देने बे लिए बनाये गये हैं । इन उद्देश्य कृषि, व्यापार-वारिज्य, उधोग 
प्रंवउ ॥दा वियवा के लिर सास की सुविधाएं प्रदान वरता है । ये एक तरफ 
व्यापारित बैंको से सम्पर्क रखत हैं तथा दूसरी तरफ वृपिन्सेवा समितियों से 

इनकी शंयर-पूजी मे केन्द्रीय सरकार ता योगदास 50% राज्य रारवार का 
5% तथा शेप (35%) सम्बद्ध व्यापारित बैक का हाता है। इसका वार्य-द्षेत्र एवं 
प्रदेश तर सीमित होता है । ये कमर साथन वात “यक्तियां वो बर्ज प्रदान करत हैं । 
इनकी उधार देने वी दरे सहतारी समितियों कौ दरो के अनुरूप होती हैं । 

ये सांस की वतमान सस्याओो--व्यापारिक बैत तथा सहवारी समितियों के 
पूरक के हप में काम करत हैं ने जि इनके प्रतिस्थापत' बे रूप में । ये नि्येन लोगी 
को महाजनो के शग्रुल से मुक्त करने के लिए स्थापित किसे गय हैं । 

दिमम्बर 987 के अन्त में ।96 १0७ द्वारा प्रदत्त प्रग्रिम राशियाँ 
(४0५8॥0८5) 2232 कराड € थी जब्त दिसम्बर 986 क अन्त मे ये [784 
करोड रू थी। इन्होने प्रधिकाश कर्ज लघु व सीमान्त कृपका, भूमिहीन मजदूरों व 
ग्रामीण कारीगरा को प्रदान रिये हैं । 

प्रदेश्िर ग्रामीण बैंको रे नसाबाई से पुनवित्त वा सुजिया) प्राप्त होनी है । 
हर ने ग्रामीण क्षेत्रो म कृषि के अलावा व्यापार, उद्योग वश्रय्रियात्रो पर 
भी समुचित रूप से ध्यान दिया है । 

फूपि-सास्र को व्यवस्था को विकसित करने के लिए श्रावश्यक सुझाव 

एक वितासोन्युख अर्थ यवस्था के लिए एक उचित वे अगतिशीन सास की 

व्यवस्था की आयश्यकता हावी है। भारत में इसका तेजी से तिकाप्त क्रिया जा 
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रहा है । शवि-साख वी व्यवस्था में सुधार करने के लिए निम्न सुमाव दिये जा 
सकते हैं-- 

(73) राहबारी साप प्रोर सहकारी विक्री के कार्यों मे ग्रावश्यक ताल-मेल 
स्थापित सा जीता चाहिए दृपत्र को रुपया उधार देते समय इस बात की 
व्यवस्था वी जाय वि वह पपनी उपज अमुक सहकादी बित्री समिति के माफ्त ही 
बचे और इस मम्पत्ध॑ मे विखिते स्वी#ति दे । साठ ध्रौर वित्री का तातसेस दोतों 
फक्रियाश्रों को सफ्ल बनाने मे सदद देगा | (2) गाँवो में सहकारिता की भावना का 
ज्यादा प्रचार होना चाहिए। सहदारो सेवा समितिदो (8७५06 ९०-०एघ३४४०७) 
की स्थापता फो जानो चाहए और उनके प्रवन्ध मे सदस्यों वो सनत्रिय रूप से भाग 
लेन! चाहिए ॥ (3) सहकारी साख सपितियों के पुंजीगत साधने बढ़ाये जाये जिससे 
वे किसानों की साख सम्बन्ध झ्रावक्यक्ताओं की पूति मे उत्नरत्तर ग्रधिक भाग ते 
सके । (4) व्यापारिक बेंको को सी शृषि-प्ताल् मे विशेष दिलचरपों दिखानी चाहिएं | 
20 बड़े वेंको के राष्ट्रीयर रण से इस दिशा में वाफ़ी प्रगति हो सकती है। (5) 
गोदाम यताने वा कार्य जप तजी से पूरा करता चाहिए जिससे सात की सुविधाएं” 
बढ ध्ते । (6) लधु थ सोमास्त हृचशों घ प्रम्ध छाशतकारों तक सास कौ सहूर्लिपत 
पहुँचाने के लिए पप्तानत के लिए “मूति! पर जोर न देकर “चुकाने की योग्यता! 
पर भ्रधिक झोर दिया ज्ञाना चाहिए। (7) जहा तव हो सके ऋण वस्तुप्रो के रूप से 
दिया जाय, न कि नरद रुप में । (8) यदि ऋण वे लिए नकद राशि दी जाती है तो 
उसके उपयोग की देस*रेख विशेष रूप से बी जाय ॥ (9) दृपरों में बचत की श्रादत 
बढ्ाई जाए प्रोर प्राभीण बचत को एकत्र करने ने सर्दोत्तत उपाय भ्पताये जायें । 
(40) मिचाई, चवयनदी, भूमि-मुधार ग्रादि के एकीकृत कार्यक्रम को लागू करके कृषक 
की साख बढ़ायो जाय प्रोर उपयी प्र तिक व्यिति में सुधार किया जाय, (॥) 
एकौहत प्रामौण विद्रास कार्यत्रम (7०09), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यत्रम 
(शारातए?) व दापीए श्रमित' राजयार गारस्टी वार्यक्रम (22.507) सफल बनाए 
जाएँ, ताकि गाँवों भ राजगार व आमदनी बढ तथा विध॑नता का कुछ सीमा तक 
उन्मूलज हू सदे'। प्रव॒ जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण विधत 
परिवारों में कमर से कम एक व्यक्ति प्रति परिवार रोजयार प्रदान किया जायगा । 
इसवे लिए पच्रायती राज सस्वथाश्रों थो सुदृद किया जायगा 

फुवि-सास के क्षेत्र में नपो नीति 

कूपिन्साख के छेत्र मे नई नीति के दो मुग्य पहलू हैं (१) बहु-एजेन्सी 
(फएा-उ/8९7०9) दृष्टिकोट का भ्पनावर उत्तरोत्तर सस्यागत सास वा भषिव 
विवा्त करता, (2) कर्ज का उत्तरात्तर भ्रधित श्रग॒ निर्घत वर्ग के लोगों के तिए 
नियत करना, जैसे लघु थ सीमास्त कुषढ, सेतिहार श्रमिक तथा बढाईदारों वो 
सहरारी व व्यॉपारित रो के वर्जो म प्रिय हिस्सा दिलाना एवं ग्रजुयुचित जाति 
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व अनुसूचित जनजाति के लोगों को कर्ज देने की भ्रावश्यकता वी पूर्ति के लिए विशेष 
प्रयास करना । 

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुकां हे सरकार ने राष्ट्रीय कूपि शौर 
ग्रामीण विकास बैक (फ्ेड्धाणार्ण ऐक्षाए णि कैडाण्णपतार बात एणएढ! 
ए6ए००फथा। (प५४४8४॥२7) (नाबाड्डे) की स्थापना की है जिससे इस दिशा में 
एक नया व महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है । 
सातवां पचवर्षीय योजना 985-90 मे कृपिणत साख के सम्बन्ध मे लक्ष्य द नीति 

छठी पचवर्षीय योजना में सहकारिताझो व व्यापारिक बैको (प्रादेशिक ग्रामीण 
बैको सहित) द्वारा कृषि के लिए ससथागत साख का काफी विस्तार किया गया था । 
979-80 भे इनके द्वारा 2550 करोड रू की कृषिगत साख का वितरण किया 
गया जिसका स्तर 984-85 में बढकर 580 करोड़ रु हो गया जो 545 
करोड रू के लक्ष्य से श्रधिक था छठी योजना में सहकारी संस्थाओ्ो व व्यापारिक 
बैंको द्वारा साख प्रदान करने की विधियों मे सुधार करने, कर्ज की समय पर वसूली 
करने, भ्रीवरड्यूज को कम करने तथा साख को एक समूह से दुसरे समूह व एक 
जगह से दूधरी जगह गतिशील करने पर ध्यान दिया गया ताकि नि्धेन-वर्ग को कर्ज 
की सुविधा बढायी जा सके । 

सातवी पचवर्षीय मोजना में इस कार्य का विस्तार किया गया है । उपरोक्त 
एजेन्सियों द्वारा 4989-90 तक के लिए कृषिगत साख फा लक्ष्य 2570 करोड़ रु 
रखा गया है जो 7984-85 के स्तर (580 करोड रु )से लगभग दुगना है। 
989-90 वे लक्ष्य मे सहकारी सस्थाझ्रो का ग्रश 7070 करोड ह तथा व्यापा- 
रिक बैंको वा (प्रादेशित्र ग्रामीण बैंको सहित) 5500 करोड ₹ रखा गया है। 
सातवीं योजना मे कृषिगत साख के सम्बन्ध में नीति 

4, समाज के कमजोर वर्गों, कम विकसित क्षेत्रों, विशेषतया उत्तर-पूर्वी 
प्रदेश, सूखी खेती के क्षेत्रो व दाल तथा तिलहन के विकास के लिए कर्ज की 
सुविधा बढाई जायगी । 

2 कर्ज की वसूली पर ज्यादा ध्यान दिया जायगा ॥ 

3 साख-नियोजब (0४६७॥ ए0॥978) का अ्रधिक प्रयास किया जायगा 
ताबि राष्ट्रीय, राज्यीय व जिला स्तरों पर समन्वित रूप मे कृषियत साख का विकास 
किया जा सके । 

4 सस्थागत एजेन्सियो की म'नवीय शक्ति, वित्तीय साधन व उधार देने 
की विधियी को सुरह क्रिया जायगा | प्राथमिक सहकारी कृषि साख समित्तियों को 
बहुउ॒हे श्यीय सहकारी समितियों मे बदलने पर अधिक जोर दिया जायगा ताकि 
साख के अलणा अन्य क्रियाप्नो था विस्तार किया जा सके । 

के'द्रीप सहकारी वैको, राज्य सहवारी बैको व भूमि विकास बैको को सुरढ 
किया जायगा । अम्मी तक सिचित क्षेत्रो मे घान व गेहूँ की फसलो के लिए प्रधिक 
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कज दिया गया है, भविष्य म सूवी खेती के इलाकों व दाल तथा निलहन की खेती 
का विस्तार करन के लिए करें को सुद्धिघा बटाई जायगो । 

5 पघिनिन सस्थापत एजेससियों के काम में समावप स्थापित करने क सिए 
राफ्य-स्तरीय समावय समितियाँ स्वादित को गई हैं। लेविन इनके काम म विशय 
प्राति नहीं हा पाया है | परिणामस्वरूप व्यापारिक बंका का कर्ज नी उ हीं क्षेत्रा में 
बडा है जहा पहले से सहेकाय त्ायचा अधिक मजबूव पाया गया है । खातवी योजना 
में जिला-वाच योजनाएँ (3070 शा०0॥: 9305) बनाकर विभिन्न एउन्सियों के 
कामो मे अ्रधिज ताल-मल स्थापित करने का भ्रयास किया गया है । 


अत' भविष्य मे हृषपिगत साख मे मातात्मक व शुरात्मत्र दोनों श्रद्यार बे 
सुधारों स हो उत्पाइकदा म इृद्धि होगी। कर्ज की वसयूलों पर झधिक ध्योत देने को 
झावश्यदता है ॥ 

भारतौय रिजव देंक न 2 प्रयक्त 985 को प्राससर ए एम खुसदों की 
ग्रध्यषता में कृषिंगत साख को सम्रीसा के लिए एक घरिष्ठ प्रध्यवन दल नियुक्त 
किया है जो इसको सुटृद करत के उपाय सुम्ययेग 

प्रदन 

]. ग्रारत स प्रापौण साख व विनिश्न स्रोदा बा सापत महव दताइय । पिदेते 
बोस वर्षो म॒ साख के सम्यागत स्रोतों की प्रगदि का सशलिप्त विदेचन 
काजिए । (है) वा॥ 7790 984) 
मारत मे कृषि साख प्राप्त करने के प्रमुल स्रोत बया हैं २े सस्थागत वित्त 
प्रदान करन वाली कतिपय एजन्सियों के योगदान व प्रगति को सलप मे 
समजक्ताइव । (हछ] वा 700 4985) 
3 मारत मर हरि सास प्राप्त करने के प्रमुत खाठ क्या हैं टै पिदल बीस वर्षों 

मे साख के सस्थागत खोतों को प्रगय्ि की स्िप्त विवेचना क्रीजिय । 

(रण वक्ा पर 986, 

उत्तर-सक्त--दृपरिगत सा के प्रमुस स्रात्ों को दो भागों म बांटा जाता है 
(]) निजी इसम महाजन डिमात के मित्र व सम्दसी जमींदार, वर्गरा ग्रात हैं 
(2) सस्पागत इसमे सहवरारिवाएँ व्यापारिक बैंक (आदेपिक ग्रामीण वेकों सहित) 
सरकार पग्रादि प्रात हैं। भारत मे विद्धत वर्षों मे सस्थागत स्रोतों स कृपिब्साख का 
काफ़ा विस्तार हुप्मा है 


3 


जून 969 के झ्न्त म सावजतिक सत्र के बेंका द्वारा कृषि को प्रदत्त प्रध्यक्ष 
कजें को दकाया राशि 402 कराह रू थी जा वदकर जून 987 के प्रन्त म 9300 


कराद रे हा गई | इस झवधि से परोल कर्ज की बताया राघयि 22 करोह रु से 
ददबर 4366 बराइ रु हा गई । 
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जुलाई 982 मे साबा्ड की स्थापना से व्यप्पारिक व सहकारी देको वे 
लिए पुनवित्त (7८707०0) की सुविधा वाफी बढ गई है । इस सम्बन्ध में वितरित 
राशि !986-87 में 334 करोड रु से बढकर !987-88 मे 482 करोड रू 
हो गयी है । 

सहकारी सस्थाग्रो मे 979-80 मे विभिन्न अवधियों के कर्ज 700 करोड 
हू के दिये थे, जो 987-88 में बढडबर लगभग 4057 करोड रू हो गये ॥ 988- 
89 के लिए के का लक्ष्य 544] करोड रुपयो का तथा 989-90 के लिए 
7070 करोड रू का रसा गया है । 

इस प्रकार व्यापारिक बेको प्रादेशिक प्रामीण तेको व सहुकारों सस्याश्रों 
द्वारा साख की मात्रा मे काफो वृद्धि की गई है। 

लेकिन पिछले वर्षों मे सस्थागत कृषि-साख के सम्बन्ध मे निम्न समस्याएँ 
उत्पन्न हो गई है जिनका उचित समाधान निकाला जाना चाहिए-- 

(0) इनके लिए श्रोवरड्यूज की समस्या गम्मीर हो गई है। कोपो का प्रवाह 
बढ़ाने के लिए कर्ज को वसूली पर जोर देने की निता-त भ्रावश्यकता है। 

(४) इन एजेन्सियो के लिए मानवीय शक्ति, वित्तीय साधना व कर्ज देने की 
विधियों की समस्या जटिल हो गई है । 

(70) विभिन्न एजेन्सियो के कार्पों मे परस्पर भ्रावश्यक ताल-मेल स्थापित 
करने की समस्या भो उत्पन्न हो गई है । 

आगामी वर्षों में जिला-साख योजनाएँ बताकर प्रस्थागत कृपि-साख से अधिक 
लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना होगा । राज्य स्तरोय समत्वय समितियों को 
ग्रधिक सक्रिय रूप से काम करना चाहिए । सरकार ने 987 88 मे सूखे से प्रभावित 
क्षेत्रो के लिए कज की भदायगी की प्रवधि फिर से निर्धारित को है तथा प्रल्पकालीन 
कर्जों को मध्यमकालोन कर्जो मे बदलने की सुविधा दो है एव कुछ मामलो में ब्याज की 
दर घटायी है । सावेजतिक क्षेत्र के बेको फो निर्देश दिया गया है कि बे 988-89 
के प्रत्त तक पपने छुल कर्ज का 77% अश कृषि को प्रत्यक्ष वित्त के रूप से 
प्रदान करें । कृपको को राहत पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि-साख राहत-कोप 
स्थापित किया गया है। मविष्य मे प्रोवरडयूज की समस्या का समाधान निकालने 
पर काफी जोर दिया जा रहा है । 

4. ट्प्पिसी लिखिये -- 
(0) भारत मे कृषि साख क॑ प्रमुख स्रोत 4 


(ए०] ॥97 पे. 0, 0, 989) 


8 
कटीर एवं लघु उद्योग 


((०(ग्रट० गाए 5शगा 5८4९ ॥0750795) 








मारत के झाथिक विकास मे कुटीर, ग्राभोरा एवं लघु उद्योगों को महत्वपूर्ण 
स्थान दिया गया है | सरकार ने सर्देव ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर वल दिया है 
और योजनाप्रों मे लघु उद्योगों के विकास को रोजगार-नीति मे केन्द्रीय स्थान दिया 
गया है । बुछ लोगों का मत है कि यंदि भूतकाल मे ग्रामोण उद्योगों के विकास पर 
पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जाता झौर इसके सम्बन्ध मे विकास बेर लक्ष्य प्राप्त कर 
लिए जाते तो मारत की भाविक स्थिति भाज की तुलता मे काफी बेहतर होती। 
भारतीय लोकदल के नेता स्वर्गीय चौघरी चरणसिह का यह भत विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है कि “यदि मिलो का सारा वस्त्र निर्यात कर दिया जाय पौर देशवासी 
खादी, हथतर पा व शक्ति करघा पर बने बस्त्रों का ही कपयोग करें, तो देश से बे रोज- 
भारी तुरन्त समाप्त की जा सकती है ।”” इन विचारों से चाहे हम पूर्रतया सहमत न 
हो, लैकित इतसे मारतौय प्र्धव्यवस्था मे कुटीर व लघु उद्योगों क। महत्व प्रवश्य 
स्पष्ट हो जाता है। 


हम इस अध्यास में कुटीर व लघु उद्योगों की समसस्‍्यागों व योजनाकापत मे 
इनकी प्रगति, आदि को चर्चा करेंगे। प्रारम्म में कुछ परिमापाएं देता उचित 
होगा । 


प्राधिव साहित्य में प्रायः कुटीर, दामीण व लघु उद्योगों वो एक साथ चर्चा 
देखते ढो मिलती है| लेक्ति वंज्ञानिक विवेचन को दृष्टि से यह उचित नहीं है 
क्योकि लघु उद्योग प्रायः आशुतिक क्षेत्र (70022 5थ्यू०7) में माते हैं, जबकि 
कुदीर व ग्रामीण उद्योग परम्परागत क्षेत्र (9000 009] ४०००१) मे पाते हैं । कुटीर 
या घरेलू या प्रामोण उद्योगों मे बहुघा प्ररिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता 
है । ये स्थानीय वे विदेशी दोतो प्रवार वी साँग की पूर्ति कर सतते हैं ॥ भारत मे 
हाथ-वरपघा उद्योग राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण कुटीर व ग्रामीण उद्योग माना जाता है 
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987-88 में हयकरघा क्षेत्र मे 8533 लास व्यक्तियों को रोजगार (प्रश-कालिक 
सहित) मिला हुआ था 


खादी दूसरा ग्रामीण या कुटीर उद्योग है जिसमे 987-88 मे 4*0 लाख 
व्यक्ति कायेरत थे । इसके अलावा बहुत से कारीगर अन्य ग्रामीण उद्योगों मे लगे हुए 
हैं। ग्रामीण उद्योगो मे कृषि के सहायक धन्धो के भ्रलावा कुछ अन्य उद्योग भी आते 
है। विभिन्न ग्रामीण उद्योगों मे बागवानी, पशुपालन, मछली-पालन, मुर्गी-पालन, 
रेशम के कीड़े पालना ($७००॥ए7७), रस्सी तथा चटाई बनाना, वास और बेत का 
सामान बनाना, कुटीर माचिस उद्योग, मिट्टी के बतेन बनाना, साबुन, कुटीर चमडा 
उद्योग, चपडा उद्योग, फल व सब्जियो की प्रोसेसिंग, हाथ से घान बूट कर चावल 
तेयार करना, सूत कातना, केन व पॉम-ग्रुड तथा खाडसारी का उत्पादन करना तथा 
मधुमवखी पालन, भादि आते है । 


गाँवों में रोजगार देने व लोगो की आय बढाने की दृष्टि से कृषि के सहायक 
उद्योग-धन्धो का समुचित विकास करना आवश्यक है । ग्राजकल निर्धवता-निवारण 
की दृष्टि से भी इनका महत्व बढ गया है। इनके अलावा अन्य ग्रामीण उद्योग जँसे 
जूते बनाना, मिट्टी के बतंन बनाना, लकडी का सामान बनाना, झादि पर भी 
यथोचित ध्यान देने की झावश्यकता है। कृषि के सहायक घन्धे तो बहुधा कूपक को 
अधिक काम देने की दृष्टि से महत्वपूरों माने गये है । 987-88 मे खादी, ग्रामीण 
उद्योगो, हथकरघा, रेशम, दस्तकारी व नारियल की जटा के उद्योगों मे कुल लगभग 
226 करोड व्यक्ति काम पाये हुए थे ! इसके अलावा आधुनिक उद्योगों जैसे लघु 
उद्योगों व पावरलूम मे 4] करोड व्यक्ति कार्यरत थे । इस प्रकार ग्रामीण व ले! 
उद्योग क्षेत्र (४॥)]826७ श्ात $94॥] वात एड 65 86९07) (एड 56७07) मे 
987-88 में कुल 3 67 करोड व्यक्ति काम पाये हुए थे जिसमे पूरोॉंकालिक व 


अशकालिक दोनो प्रकार के रोजगार शामिल है। इनमे अशकालिक रोजगार काफी 
लोगो को मिला हुम्ना है । 


भारत मे लघु इकाइयाँ परम्परागत लघु क्षेत्र ब आधुनिक लघु उद्योग क्षेत्र 
दोनो में पायी जातो है। परम्परागत उद्योगो मे खादी, ग्रामीण उद्योग, हथकरघा, 
रेशम, दस्तकारी व नारियल जटा के उद्योग आते है तथा आधुनिक लघु उद्योगो 
में पावरलूम, इन्जीनियरी, इलेक्ट्रोनिक्स, रबड, दवा ग्रादि से सम्बन्धित बहुत्त 
जे उद्योग झ्राते हैं । अब हम लघु उद्योग की वर्तमान परिभाषा को स्पष्ट 
करेगे । 
उस >+-++ 


... ाा्फ्ता ए]&॥, 3988-89, ॥ 


403, आगे भी 987-88 के आँकड़े 
इसी ख्लोत' से लिए गये है । 


72 


5 मार्च 985 को वित्त मन्त्री ने [985-96 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत 
बरते समय लघु उद्योगों के लिए सपत्र द मशोनरो (एोडग ४06 आइएशाएश५) मे 
बिनियोय की सोमा 20 लाछ रुपये से बढ़ाकर 35 लाख रुपये कर दो था तया 
सहायक उद्योगों (४एणा।बए ग्राठए5ध65) के लिए 25 साल रुपये से बद्ाकर 
45 लाख रपये कर दी थी। इससे पूर्व जुलाई, 980 में 'टाइनी” (भति लघु) 
इकाइयों के लिए सपत्र व सझशोनरी मे विनियोय की सोम! एक लाख रु. से दढाकर 
दो लाख रपये वो गई थी। 


पति लघु, लघु व सहायक प्रकाइयो के लिए विनियोग कौ सोमाएं बढाने से 
झपित्र मात्रा में लघु इबाइयाँ इनकों मिलने बालो सुदिघामों वर लाम उठा सरकेंगो 
जिससे अपेक्षाइत भधिर इकाइयो का प्राधुनिरीशरएणा वरना सम्भव हो 
सकेगा । 


विवेचन की सरलता के लिए हम मान लेते हैं कि परम्परागत लघु उद्योग मे 
सादी, हथकरथा, खाद्य-तेल, नारियल के रेशे (००॥) से बने पदार्थ, चमडा उद्योग, 
प्रादि पाते हैं तथा झाघुनिक लघु उद्योगों में भ्नेक प्रकार को वस्तुप्रो का उत्पादन 
करन वाली भौद्योगिक इकाइयाँ भाती हैं | ये पम्प सेट, डीजल इ जन, विद्यू त मोटर्स, 
घड़िया रेडियो, ट।जिस्टर, रेफरीजरेटर, टेलीविजन सैंट, बिजली के पके, शिक्ाई 
की मशीनें, बुनाई की मशीनें, साइकिल, बिजली के तार, प्लास्टिक व रबड़ वी 
बस्तुएं मिवचर-प्राइफ्ड्स, टेपरिकाइंर, ग्रॉप्टिक्ल लेन्सेज, टेलिस्कोप लेन्तेज, कंधरा, 
वैज्ञानिक गन्‍ौजार, भनेक प्रकार के घरेलू दिद्य,त-उपकरण, होजियरी का सामान, 
दवाइयों झ्रादि बनाती हैं जिनकी सपत देश-विदेश मे हो सकक्‍तो है । इस प्रदार 
ग्रामौष्ठ व लघु उद्योगी का मपना-पपना क्षेत्र होता है । मारतीय परिस्थितियों में 
शामोण उद्योगी को विकास के क्रम मे सर्वोच्च स्थान दिया जाता चाहिए क्‍्योंवि 
इन्ही के विकास पर लाखो गाँवों तथा ग्रामवाश्षियों, बनवासियो, व गरिरिवाप्तियों का 
झायिक जीवन निर्भर +$रता है । 


भारतीय भर्धव्यवस्या में कफुटोर, प्रामोण एवं लघु उद्योगो का महत्व 


प्रादोन काल से ही मझारतोय भ्र्थव्यवस्थप मे कुटोर, प्राभौरण एद लघु उद्योगो 
का महू वपूरं स्थान रहा है। यहाँ के बस्त्रों बी माय विदेशों मे बहुत होती थी। 
मारत भपने कारीपरो की भ्रतिमा व ह्ला के तिए टवूरन्दूर तर विस्यात घा। यह 
स्थिति कई शताब्दियो तक चलती रही। भारत मे ग्रे जी राज के दिनो मे भारतीय 
वाधों का विदेशों से बडा झ्ाईर होता था मौर बदले मे मारत को कोमतो धातु प्राप्त 
शत दर । प्रिटिग कालभे हमारे कुटीर उद्योगोको तेजी से प्रवनातै हुईं। परन्तु यह 
ध्यान देने को बात है कि भ्रवनठि के वावजूद धाज भो भारतोय प्रथेंन्यवस्था में इनका 
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ऊँचा स्पान है. भ्रौर योजनाओं मे भी सदेव इनवा महत्व स्वीकार दिया गया है 
जिसके निम्व कारण रहे है “८ 

॥ सोजगार--परम्परागत ग्रामीण व आधुनिक लघु उद्योगों में सलग्न 
व्यक्तियी की सख्या का सही अनुमान लगाता कठिन है, क्योकि ये उद्योग देश के बोने- 
कोने मे फैले हुए हैं। फिर भी इनमे काफी लोग काम पागे हुए है। जैसा कि पहले 
कह! जा चुका है। 987-88 मे अकेले हयकरघा उद्योग मे लगभग 85 33 लाख 
व्यक्ति रोजगार पाये हुए थे । इसी वर्ष खादी व ग्रामीण उद्योगो मे 40 5 लाख 
व्यक्ति लगे हुए थे । जैसा कि पहले बताया जा चुका है। 987-88 में सभी प्रकार 
के ग्रामीण व लघु उद्योगो (४७॥ ६६००) मे 3 67 करोड व्यक्ति को रोजगार मिला 
हुआ थ( जो विनिर्माण क्षेत्र मे कुल औद्योगिक रोजगार का 80% था । भविष्य में 
भी इनमे काफी सख्या में श्रतिरिक्त लोगो को काम दिया जा सकता है  989-90 
के लिए इनमे रोजगार का लक्ष्य 4 करोड ध्यक्तियों का रखा गया है। इस प्रकार 
देश भे रोजगार बढाने की दृष्टि से इनका स्थान काफी ऊँचा है । मविध्य मे भी 
रोजगार देने के लिए हमारे पास कुदीर एवं लधु उद्योगों के भतिरिक्त प्रन्य साधनों 
का भ्रमाव रहेगा | कुटीर एव लघु उद्योग प्रद्ध-रोजगार या ग्त्परोजगार की समस्या 
को हल करने मे मदद देते है। किसान अवकाश के समय कृषि के सहायक धन्धों मे 
काम करके अपनी आय बढा सकते हैं तथा अपने श्रम का सदुपयोग कर 
सकते हैं । 

2 उत्पादन का मूल्य--देश मे कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग श्राघा 
अश ग्रामीण व लघु उद्योगो से प्राप्त होता है। 987-88 मे ग्रामीण व लघु 
उद्योगों के क्षेत्र (४७] 5९८०7) में प्रचलित मूल्यों पर 85,790 करोड रुपयो की 
उत्तत्ति हुई । ८50 के भ्नुसार ५७ क्षेत्र की उत्पत्ति का मुल्य विनिर्माण क्षेत्र के 
कुल योगदान का लगभग भ्राघा रहता है । 989-90 में इनके उत्पादन का मूल्य 
सम्मवत* एक लाख करोड रु की सीमा के आगे निकल जायगा। इनमे बडे उद्योगों 
की तुलना मे कम पूंजी से ज्यादा माल बनाया जा सकता है। छोटे पैमाने की 
इकाइयाँ बढ पैमाने की इकाइयो की तुलना मे प्रति रुपये विनियोग पर भ्रधिक माल 
का उत्पादन 'जी करती हैं। भहाराष्ट्र पश्चिमी वाल व तमिलनाडु मे लघु उद्योगो 
की पहले से ही वाफी प्रगति हो चुकी थी। लेक्नि पिछले वर्षों मे पजाब मे इनकी 
विशेष रूप से प्रगति हुई है। लघु उद्योगो को विशेष अगति वस्त्र, मशीनरी, धातु 
व विद्यूत के साज-सामात के निर्माण मे हुई है। फूड-प्रोसेस्तिण का कार्य (प्नाज व 
दाल आदि का) व वस्त्रों मे श्राज भी माल वे मूल्य व इकइयो की सख्या की दृष्टि 
से इनकी प्रधानता बनी हुई है। लेविन साथ में कई ल्‍ये उद्योग भी पतप रहे है । 

3 छोटे पेमाने को इकाइयों क्री बडे पेमाने को इकाइयो की तुलना से 
उत्पादन कार्यकुशलता-भाव छोदी इकाइयो वी उत्पादन सम्बन्धी वायेवुशलता वी 
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ठुलता बड़ पेमाने जी इकाइयों से वो जाती है। यदि पंक्‍्ट्री स्तर से नीचे कौ्लघु 
इकाइयों को शामित्र जिया जाय हो लघु ज्योंगों वा ग्रौद्योगित्र उत्पादन में हित्सा 
बट जाता है। जंसे वन्त्रोद्योग में हृधवरधा. शक्ति करधा तथा खादो सनी विवेन्द्रित 
क्षेत्र में गराद हैं, एव कुल उत्पत्ति का लगभग भझावा अमर प्रदान करते हैं। इस प्रकार 
लघु उद्योगों का उत्पत्ति में भारों योगदात होता हे । 


4 कम पूंजी च झधिक अ्रम् की स्थिति में उपयुक्त--भारत भेपूजों का 
झनाब है. जबकि शरमन्‍्शक्ति का झधिक्य पाया जाता है। इसलिए हमे ऐसी उत्पादन 
विधिया सपतानों पड़े गो जिसमे पूंजी कम लगे और घधमित्र अधिक सस्या भें बाग 
था सके । बढ एमने के उद्योगों में पूी ज्यादा लगतो है और रोजगार कम लोगों 
को मिलता है। बुटीर उद्योगों मे कम पूजो से ही काम चल जाता है भौर ज्यादा 
लोगों को काम मिलता है | यहाँ पर यह स्प्रप्ट करना उचित होगा कि छोटे पंमाने 
के उद्योगों में मशोनों व घरक्ति पर व्यय करने के लिए पू'जी की आवश्यकता कुटौर 
उद्योगों की तुलना में अधिक होती है। भारत के श्रत्येक गांव में कृटीर उद्योगों का 
विकास विया जाय तो स्त्रो-धम कया नी उपयोग हो मबेया प्ौर देश को कुल सम्पत्ति 
बढ़े गी । तुलनात्मक ग्राकड़ों से पता चलता है कि एक लाख रुपयों वे विनियोजन से 
बही इवाई मे बेवतल 4 व्यक्तियों को, त्घु इकाई में 20 मर 25 ब्यत्तियों को तथा 
ग्रामीरा उद्योगों मे लगमग 70 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है। इससे 
आमीण व लघु उद्योगों वो श्रम गहनता, अर्थात्‌ ग्रधित श्रमित्रों को काम दे सकने 
को क्षमता का झनुमान लगाया जा सज॒ ता है $ 


5 घाथित्र शक्ति का सम्तान वितरण-पूंजोवादी प्र्धव्यवस्था में बढ़े 
पैमाने के उद्योगों में घन व ह्माथित्त शक्ति बुद्ध लोगों के हाथों में वेग्द्रिठ हो चातौ 
है, जिससे माय की घसमानतवा उत्त्पन्न होती है। कुटोर व लघु उद्योगों के विकास से 
झाथिक समानता वा वतावररा तैयार होता है | इनसे क्‍प्लाथिक सत्ता का विकेन्‍्द्रोन 
कररा होता है | भायिद शोपरा की सम्मावनाएं कम हो जाठी हैं । साथ हो याँव व 
शहर को बीच वो ध्राविक खाई कप हो जानती है| दाँदों में उद्योग प्रतपने से उतकी 
आऋधिक स्थिति सुघरती है प्रौर वे स्वय वे प्रयत्नो से हो झपना रहन-धहन का दर्जा ऊंचा 
करने मे सझ़ल हो सबते हैं । 

6. रोजगार को स्‍झ्धिरहू स्थिरतः--वड़े उद्योगों से माल की माँग घट जाने 
पर व्यापक रूप मे बेरोजयारी पलती है । लेकिन वुटोर एवं खघु उद्योगों में प्रायः 
दोद विस्म को मन्‍दो नहीं भातो है झोर काटोगर देश दे विमिन्‍्त भागों में एंले होने 
के कारण कसी न्षो सकट का प्रपेश्ाउत प्राघक सुगमता से मुकाबला वर सकते हैं । 
इसारिए इनसे राजगार का झ्धिक स्थायित्र पाया जाता है। यह रात ग्रामौरा 
झचागों पर घण्िक लागू होठो हैं। 
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7, सरल कार्य प्रशाल्ो--कुटौर उद्योगों की स्थापना ब कार्य प्रणाली 
ग्रत्यन्त सरत होती है । इनके लिए उच्चकोटि वे प्राविधिक् विशेषज्ञों मैमेजरों, 
विशाल भवनों, विस्तृत हिसाब-किताब एव प्रशिक्षण झादि के इब्तजाम नहीं करने 
पडते, जो बडे पैमाने के उत्पादन में आवश्यक होते है।इस प्रदार उत्पाद कई 
प्रकार की कठिनाइयो से बच जाते है श्नौर सरलतापूर्वक प्रपता कार्य चला सकते हैं । 
इसलिए ग्रामीण व लघु उद्योग पिछुडड क्षेत्रव समाज के पिछड़े वर्गों के द्वारा भी 
चलाये जा सकते है ! 


8 परम्परातत प्रतिभा व फला को रक्षा--इनके विकास से ही हम देश- 
वासियों की परम्परागत प्रतिमा व भौद्योगिक दक्षता को बताये रख सकते है। भारत 
के विभिन्न मागो भे उत्पादन के प्रनेक कलात्मक कार्प प्रचलित है। उत्तके विकाप्त की 
नितान्त झ्रावश्यकता है । तभी राष्ट्रीय कला, दक्षता व प्रतिभा की रक्षा हो सकेगी, 
प्रस्यथा वे कालान्तर में नष्ट हो जायेगी । 


9, रेनिक महत्व--यदि हमारी श्रौद्योगिक शक्ति कुछ ही शहरो मे केन्द्रित 
होती है तो शत्रु राष्ट्र हमे कमी भी भारी नुकसान प्रहोंचा सकता है । लेकिन यदि 
छोटे उद्योगो के रूप मे यह शक्ति सारे देश में फैली होती है तो हम श्रासानी से 
ग्रौद्योगिक रष्ठि से कमजोर नही हो सकते। भ्रत लघु उद्योगों का राष्ट्र भी सुरक्षा 
की दृष्टि से भी महत्व होता है । 


]0७ ओ्रौद्योगिक समस्याभ्रों को फभो--कुटीर एवं लघु उद्योगों के उत्पादन 
की प्रीत्साहन देने से हम बहुत सी श्रौद्योगिक पमस्याग्रो से बच जाते है। बडे पैमाने 
के उत्पादन से प्रौद्योगिक क्षेत्र मे श्रावास्स की समस्या, गन्दा वातावरण, तालाबन्दी 
एवं हडतालों ग्रादि को समस्‍्याएँ पेदा हो जातो है। छोटे पैमाने के उत्पादन मे 
मालिक-मजदूर का सम्पर्क ज्यादा समीप का होता है। इसलिए बहुत सी समस्याएँ 
या तो उत्पन्न ही नही होती अथवा गम्भीर छूप पारण तही कर पाती । उत्पादन 
भ्रपेक्षाक्रत ग्रधिक नियमित व निरन्तर रूप से होता रहता है और प्रबन्ध श्ादि मे भी 
सुविधा बनी रहती है । 


]] उत्पादन की उत्तेप्र छिस्म--कुटीर वलघु उद्योगों मे बसे हुए मास 
वो लागत चाहे ऊँची हो, लेक्नि इनका माल प्राय, उत्तम, टिकाऊ एव कलाएं ढग 
का होता है। छोटे उत्पादन मे कारीयरो को अपनी कला को दिखाने का और माल 
में विविधता लाने का पर्याप्त अवसर मिलता है। माल की कई प्रकार की किरमे 
बनाकर उपमोक्ता को ग्रधिक सन्तोष प्रदान किया जा सकता है। 

2. उपभोग्य वस्तुझ्ो का उत्पादन--द्वितीय योजना के श्रारम्म मे पअपनाई 
गयी विकास की महलनोबिस नीति मे युकाया सया था कि भारत के सीमित पूजी- 
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गत साधनों का प्रयोग आवधारदूत उद्योगों में किया जाना चाहिए और उपनोग्य 
बस्तुओं का उत्पदात विरपतया डुटीर व लघु उद्योगों द्वारा किया जाना चाहिए। 
उस समय यह सोचा गया था कि इससे मुद्रास्परीति को रोकने में मदद मिलेगी ठथा 
जनता को उप॑नोगे को झावज्यक वस्तुएं भी उपतब्ध हों सकेगी । बाद में इस नीति 
को दौक से कार्योन्विठ न कर सकते मे कार वाद्धित परिस्ाम प्राप्त नहीं किये जा 
सकने । लेक्लि विकास को मूलूठ नीति के रूप में यह ठलालीन परिस्यितियों में 
बाफ़ों मही नोति झाठी ग्रयी थी। छ्स नीति में भारी उद्योगो के साथ-साथ पारि- 
वारिक उद्दागा (005८१०॥0 उध्त0ए5५४7८5) के विज्ञान पर मी दल दिया गया या। 

3 निर्षत-संवर्धन व देश को प्रात्म-निर्नरता की धोर ले जाने से सहायह- 
लघु उद्याग झ्ायात-प्रतिस्यापन (09०7 ६एफंधए०४) में मदद देते हैं और वे 
निर्यात की दृष्टि से भी महव रखते हैं । इस्होंति आयावेन्यतिस्यापन के माध्यम से 
प्रतिवर्ष विदद्यी मुंश बचाने में मदद को है | नारत में हयकरघे पर बता वस्त्र, 
रेशमी वस्त्र, नारियव के रेशे से बना साल, दस्तकारी का साम्रात काफी मात्रा मे 
निर्यात किया जाता है शौर भविष्य में इस क्षेत्र मे निर्यात बढाने कौ स्म्मावताएं" 
विद्यमात हैं । 

8987-88 में परम्परागत उद्योगों उसे, खादी हथकूरघा, रेशम उद्योग, 
इस्तकारी व नारियत की जठा के उद्योग वा माल निर्यात करके सयम्रग 3358 
करोड़ रू. की विदेशी मुद्रा ग्जित की गई थौ। ज्सके ग्रदावा लघु उद्योगों के माल 
का तियाँव करके 3300 करोट रू श्राप्त क्षय गये थ ॥ इस प्रकार ग्रामीण व लघु 
उद्योगों के माल का तिर्यात करके कूल 6658 कराड रे. की विदशी मुद्रा मजित की 
गई । जंविष्य में इसमे वृद्धि करने के ल्य निर्धारित किये गये हैं ठया 989-90 
तक इस के से लगमग 7444 करोड रू की विदेशी झुद्दा अजित करने का झनुमान 
सगाया गया है। इस प्रगार इतका ठियातवन्यवर्थन में नो काफी योगदात होता है। 

4 तथु उद्योगों की इक्याइया बड़े पैमाने ओ उद्योगों की इकाइयों को 
सहाएच् हो सकती हैं । वे इनके जिए आ्ावरयक कल-पुर्जे व सहायक साव-यामान 
तैंदार कर सकती है जिसमे इनके कार्यों मे परम्प्रर ताल-मेल बंदाया जा सकता है । 

पिडते वर्षों में सहायक इकाइयों (४0% एशथा5) की सब्या मे वृद्धि हुई है । 
मविष्य में महायक इकाइयों के विक्नाम को काफ़ी सम्मावनाए हैं। 

5 ब्राजकल निर्धनता कूम्मूगत कार्यक्रम के भ्न्तरगत एमीणाः व लपु उद्योगों 
के दिक्ञास पर अधिक छोर दिया जने लगा है| इतके मसाप्यम से रोजगार व प्राम- 
दनी बढ़ाये जा महते हुँ ॥ इसलिए प्रववर्षीय योजनाप्रों ग्रे इनके विज्ञास के वार्यक्रम 
रमे चाते हैं 

6 लघु इकाइयाँ वहुधा कच्चे सात को कमी आदि के कारए योडें समय 
है लिए इसा (५८६) द्ोती हैं, जवकि बडी इकादयां दंसपता से लम्बी भ्रवधि तक 
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प्रमावित हो जावी है। इसलिए तघु इकाइयों की रुग्णता की समस्या को हत वरना 
अधिक झासान होता है। हे 
कुटीर एवं लघ उद्योगों को समस्थाएं 

वैसे कुटीर व लघु उद्योगो को समस्त समस्याएँ एकमी नही होती फिर भी 
उनमें कुछ समानता भवश्य होती है। इसलिए इनकी समस्याप्रो का बहुघा एवं माथ 
विवेचन स्या जाता है 

] बच्चे भाल छो समस्या-कारोगरो को प्राय उचित समय पर उचित 
फिस्म का कच्चा माल उचित मूल्य पर एवं पर्माप्त मात्रा मं मही मिल पत्ता है।व 
स्थानीय व्यापारियों पर कच्चे माल के लिए निर्मर रहते हैं जो घटिया माल भी 
हची कौमत पर देते हैं । मारत मे वुनकरों को इस सम्बन्ध मे काफी कठिनाई रही 
है। वे सृत के लिए मिलो पर निर्भर करत हैं। यदि मिल का सूत समय पर तैय र 
नही मिलता तो उन्हे काफ़ी कठिनाई का सामना करना पडता है । 

लघु उद्योगो को भी दुर्लम विदेशी बच्चा माल और कलन्पुजों को प्राप्त 
करने मे बडी कठिनाई का सामना करवा पडता है ॥ उनको उत्पादन क्षणता के भनु- 
सार उन्ह कब्चा माल नही मिल पाता है ! इनके सुकाबले बडे कारखानों को कच्चा 
माल प्राप्त करने मे झासानी होती है। परिणामस्वरूप, छोटी इकाइयों को अपनी 
झावश्यक्ता के वडे झश की पूर्ति खुले बाजार मे ऊँचे मूल्य देकर करनी पडतो है 
जिससे उन्हे प्रतिस्पर्धा मे हानि उठानी पडती है। छोटो इकाइयो को प्राप्त होन वाले 
कच्चे माल में ग्रधिक ग्रनिश्चितता पायी जाती है। इन्जोनियरी इकाइयो को प्राय 
इस्पात की कमी का सामना वरना पडता है । उन्हे उत्पादन-क्षमता के अनुसार कच्चे 
भाल की सप्लाई की जाती चाहिए। छोटे व बर्ड उद्योगो के बोच कच्चे माल 
विशेषतया भरायातित कच्चे माल का वितरण प्रपिक व्यवस्थित रूप से होना 
चाहिए। 

2 उत्पादन का सगठव व उत्पादन को पद्धति कम कार्पकुशल व पुरानी-- 
ग्रामीण व छुटोर उद्योगो के झारीगर प्राय स्‍प्रसमठित रूप में काम करते है। इनका 
सम्बन्ध पर्थ यवस्था मे भनौषचारिक क्षेत्र (7700703| 5००४०) से होता है। उनमे 
सहक्तारी सगठन का भमाव पाया जाता है। कारीगरो की शिक्षा व प्रशिक्षण की 
पर्याष्त व्यवस्था नही होली है ५ इस क्षेत्र मे ग्वइपक प्रनुरन्यान द विकास का प्ष. 
प्रभाव पाया जाता है । दे वर्षों से भ्पने पुराने व परम्परागत ओजारों से फाम करते 
चले भा रहे हैँ ! नये भोजारो, यन्‍्दों, मशोनो द पद्धतियों से ये श्रमो तक प्रपरिदित हैं 
झत पुदानों उत्पादन-पद्धति को समाप्त करके नई अधिक कार्यकुशल पद्धति को 
पपनाने को प्रावश्यकता है तक्कि झ्रधिक मात्रा मे उतम व सस्ता माल बनाया जा 
सके । इस सम्बन्ध में मारतोय झारीगरो को निरक्षरता एवं रूटिवादिता वा उल्लेख 
करना भो आवश्यक है। भ्शिक्षित एवं परम्परावादी होने के कारण भारतीय कारी- 
शर नवीन पद्धतियों को आसानी से नही झपनाते। झत उनके काम में आवश्यक 
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कुछ सीमा तक कीमते ऊँची होने पर मी खरीदा जाना चाहिए ॥ इस समय लघु 
इकाइयो को 5% तक का कीमत“प्रधिमान मिला हुम्ना है । 


5. ऊँची लागत, ऊँचा मूल्य व कर मार--कुटीर व छोटे पैमाने पर बने 
हुए माल की लागत ज्यादा होते से प्राय” इनका मूल्य भी ज्यादा होता है। इसलिए 
इनकी माग कम हो जातो है । एक शिकायत यह भी वी गई है कि व्यापारिक बैक 
लघु उद्योगों से ब्याज की ऊँची दर (प्रौद्तन 5 प्रतिशत) वसूल करते हैं जिससे इन 
पर ब्याज का मार भी काफी ऊँचा हो जाता है । नयी विधियों का प्रयोग करके 
ऊँची लागत व ऊँची कीमत का प्रश्न हल किया जा सकता ह और किया जाना 
चाहिए। 


जहाँ तक करो का सम्बन्ध है, यह बतलाना ग्रावश्यक है कि विशेषतया लघु 
ब मध्यम पैमाने क उद्योगो को करो वी समस्या का सामना करना पडता है । यह 
समस्या कुटीर उद्योगो के सामने नहीं है लेकिन यह लघु उद्यमकर्त्ताप्रो के सम्मुख 
अवश्य पायी जाती है | इन पर उत्पादन-शुल्क का मार होता है 
जिसे ये प्रायः उपमोक्ताओ पर डालने मे असमर्थ पाये जाते हैं । इसी प्रकार इन पर 
विक्री-कर भी लगाया जाता है। इन दो करो के अतिरिक्त वारखाने वालो को श्राय- 
कर भी देना होता है । इस तरह उनके लाभ का वडा भाग कर देने मे चला जाता 
है। तगरपालिकाएँ मो स्थानीय करो के रूप मे इनसे कुछ राशि वसूल करती है । 
उत्पादन-शुल्क आदि के लिए रिकार्ड रखने व जटिल विधियों म पड़ने को समस्या 
उत्पन हो जातो है । कर-विमाग के अधिकारी भी लघु इकाइयो को अनावश्यक रूप 
से परेशान करते हुए पाये जाते हैं । 


इस वर्णन से स्पष्ट होता है हमारे देश मे कुटीर एवं लघु उद्योगो के बीच 
मी एक-सी नीति नहीं बरती जाती । जितनी उदार नीति कुट्वीर उद्योगो के साथ 
बरती जाती है, उतनी लघु उद्योगो के साथ नही वरती जाती । केन्द्रीय सरकार ने 
लघु इकाइयो को लाभ पहुँचाने के लिये समय-समय पर करो मे राहत दी है । वित्त 
मन्‍्त्री ने ।989-90 मे सघीय बजट मे मुर्गीपालन (9०णताज़ शिएयया?ह) को 


प्रोत्ताहन देने के लिए इसकी आय में 332% की दर से कर में छूट दी है, ताकि 
इसमें रोजगार बढ्यया जा सके १ 


6 समय पर भुगतान नहीं मिलना व माल का एकत्र हो जाता--छोटे पैमाने 
की इकाइयो को अपने माल का भुगतान समय पर नहीं मिलने से काफी वित्तीय 
कठिनाई का सासना करना पडता है ॥ भुगतान में विलम्ब सरकारी विभाषो की 
खरीद तथा निजी क्षेत्र की बडी इकाइयों की खरीद--दोनो में पाया जाता है | लघु 


इक्ाइयो को भुगतान झधिक श्ीघ्रता से मिलना चाहिए ताकि इन्हें ग्रवावश्यक रूप से 
वित्तीय असुविधा का सामना न करता पड़े । 
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मन्दी की प्रवि में लघु इकाइयो को कच्चा माल व निभित माल को स्टॉक 
जमा हो जाने से मी कठिनाई का सामना करना पडता है । बडे पेंमावे की इकाइयाँ 
बहुघा कच्चा माल उधार खरीदठो हैं व निमित माल नकद वेचती हैं, जबकि लघु 
इकाइयाँ अपना कच्चा माल नकद छ्रोदतो हैं. व निर्मित माल उधार बेचती है, जिससे 
इनके समझ प्राय कार्यशौल पूंजी का अमाव उत्पन्त हो जाता है | 
पर. इच्छास्‍्ट्रवचर (पावर) को कमो, लघु उद्यमरकर्ताओ्रो के लिए व्यावहारिक 
कढिनाइया तथा सरकारी नौति का लघु उद्योगों पर दुष्प्रभाव-कुट्टीर एवं छोटे 
उद्योगो के सामने उपयुक्त समस्याओ के अतिरिक्त नय यन्त्रों तथा डिजाइनो के लिए 
झनुसधान की कमी, यातायात के साधनो के भ्रभाव, प्रवन्धकीय दक्षता का प्रमाव, 
सस्ती शक्ति की करो आ्रादि प्रश्न मी होते हैं जिनका समुचित हल निकाला जाना 
साहिए । वास्तव में सव प्रशनो का एक साथ हल निकालन से ही इन उद्योगों वी 
उल्तति की जा सकेगी । मारत से कागज पर तो लघु उद्योगों के प्रति बडी उदार नोति 
प्रतीत होती है लेकिन व्यदहार में इन्हे कई प्रकार की कडिताइयों का सामना करना 
पड़ता है। एक फंक्ट्रो डालने के लिए विभिन्न सरकारी एजेन्तियों से सम्पेंक स्थापित 
करता होता है, जैसे भूमि प्राप्त करने के लिए स्यानोप सस्या से,पूंजो के लिए बेको 
या नितनो से कच्चे मात्र के लिए तोतरों सस्या से, विधूत के लिए राज्य विद्युत 
मण्डल से तथा रजिस्ट्रंशन के लिए राज्य उद्योग-निदेशालय से, प्रादि झादि। इत 
सब कार्यों में काफी विलम्ब होता है एवं विभिन्न स्तरों पर झ्ावश्यक काम करवाने के 
लिए काफी रुपया भी व्यय करना होता है तथा लघु उद्यमकर्ता सभी तरह को श्रोप- 
चारिकताएँ पूरी करने में कठिनाई मह॒तूम करते हैं । ऐसी स्थिति में उनके लिए 
उत्पादन पर पूरा ध्यात दे सना कठिन हो जाता है । पहले यह प्राशा की गई थी 
कि जिला-उद्योग-केद्ों (005) को स्थापना से इस सम्बन्ध में सुविधा बढ़ेगी, 
लेकिन इस दिशा में भ्रमी तक विशेष प्रगति नही,हो पायी है। बुछ परिस्थितियों में 
लघु उद्योगों वो दक्ष कारीगर नहीं मिल पाते शिससे माल की तिस्म पर विपरीत 
प्रभाव पढता है । 
हाल भे दवाई उद्योगों शो लाइसेंस से मृक्त कर देने से इन उद्योगों की लघु 
इकाइयों के समक्ष सऱट उपस्थित हो गया है, क्योकि बडी इकाइयों को उत्पादन 
बराने का अधिक झवधर मिल गया है। इसी प्रकार नई बस्त्रन्नीति (जून |985) के 
प्रनुधार पावर लूम व सिल लूम को समान सात लेन से पावर लूम क्षेत्र” के सिए 
नई कठिनाइया उपस्थित हो गई हैं। मिलों के ग्राधुतिकीकरण से इस पर बुरा प्रमाव 
पड़न को सम्मावना है। पावर लूम में लगे लघु उद्यमकर्त्ताश्रों के लिए उत्पादन- 
ज्ञागत ऊँची प्रातो है । 
कुटीर व लघु उद्योगों के किए नपै संगठन 
स्वतस्त्रवा-श्राप्ति के वाद से ही मारत सरकार कुटीर एवं लघु उद्योगों वे 
विकॉस के लिए प्रयनशील रही है । 948 के ग्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में 
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डुटीर एवं लघु उद्योगो का महत्व स्वीकार किया गया था। 956 वी नयी श्रौद्यो- 
पिद नीति मे उसे पुनः दोहराया गया । 23 दिसम्बर [977 को तत्कालीन जनता 
सरवार ने अपनी नई झ्रौद्योगिव नीति मे ग्रामीण व लघु उद्योगों को उच्च प्राथ- 
प्रित्ता प्रदान वी और इनके विकास वे लिए जिला-्उद्योग बेस्द्र (008) स्थापित 
करने पर विशेष रूप से वल दिया तथा गति लघु क्षेत्र (0५ ६८००४) के विचार को 
आगे बढाया ताकि सयन्त्र व मशीनरी मे | लाख र तक वी सीमा बाली इपाइया 
के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा सत्रे । जुलाई 980 म काप्रेस (आई) 
सरवार के झौद्योगिक नीति वक्तव्य में इनके महत्व को पुन. स्वीकार किया गया | 
पूर्व-योजनाझो मे इनके विक्नास के लक्ष्य निर्धारित क्ये गये थे और पग्रन्तर्राष्ट्रीय 
योजना-दल (954) क्वें सम्रिति (955) व अन्तर्राष्ट्रीय दीघबालीन मोजना-दल 
(963) के सुझावों को श्रपनाने का प्रयत्न किया गया था । प्रथम थोजना में 
अन्तर्राष्ट्रीय पोजना-दल के सुकाव के ग्रनुसतार चार प्रादेशिक लघु उद्योग-सैवा- 
संस्थान (88) स्थापित क्ये गये श्रोर 955 मे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 
(प५८) स्थापित किया गया । इसके अतिरिक्त प्रथम योजना की प्रवधि मे कैद्ध ने 
विभिन्न उद्योगों के विकास वे लिए 6 बोर्ड भी स्थापित किये । इनमे से कुछ वा 
सक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है+- 


. प्रखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड (8! [90॥8 प॒क्षात07४(६ 80880)-- 
यह नवम्बर 952 में स्थावित किया गया था और इसवा मुख्य कार्य उत्पादन व 
विन्ी बढ़ाते का रखा गया था । प्रप्रेल 958 मे भारतीय हस्तवला विकास निगम 
स्वापित हुप्रा जो निर्षात बढाने मे सहायता दे रहा हैं । देश मे हस्तकला सप्ताह मना 
कर निभित चस्तुप्रो का प्रचार किया जाता है। 987-88 भे दस्तकारी के सामान 
का निर्यात लगभग 3253 करोड रुपये का हुप्रा जो निर्यात वी मदों में सर्वोच्च 
स्थान पर था । इसमे मोती, वीमती व श्रद्ध -कीमती स्टोन्स के निर्यात बी राशि 
264 करोड रु. थी । 


2 श्रल्चिल मारतोय खादी एव ग्रामउद्योग बोईड (6॥ [00/4 ॥80॥ शा0 
'५॥]88० [700807९5 80ध0)--जनवरी 953 भें एक खादी ब ग्रामोद्योग बोर्ड 
स्थापित किया गया था। 956 में सादी व ग्रामोद्योग बमीशन (४7८) न्नी 
स्थापित किया गया । इसके पास सादी व अन्य 25 चुने हुए ग्रामोद्योगो वे. बिकास 
का कार्य है, जैसे साबुन बनाना, तेल निकालना, घान बूटना, दियासलाई बनाना, 
हाथ का कागज बनाना, मधुमसखी-पालन, चमड़े का सामान बताना, श्राटे की 
चक्किया झौर गाव मे मिट्टी के बन बनाना झ्रादि । राज्यो मे खादी ब ग्रामोद्योग 
बोर्ड ((५7फ्त) बनाये गये हैं। इस समय 26 ॥(५॥3, 4 पजीहृत सस्‍्थाएँ व 
30 008 सहकारिताएं *5 लाख गाँवों में फैली हुई हैं। खादी व ग्रामीण उद्योग 
समिति (अशोक मेहता समित्ति) ने सुझाव दिया था कि खादी व ग्रामीण उद्योग 
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कमीशन को ग्रामीण उद्योग कमीशन (एऐेणा४] ॥0605765 (१07909॥55007) के रूप 
भें पुन्नेठित किया जाना चाहिए । ६शाए की क्रियाए तमिलनाडु, महाशप्द्र, 
गुजरात, उत्तर-प्रदेश, विहार, राजस्थान, कर्नाटक में प्रधिक केन्द्रित हैं ॥ खादी में हैं 
रोजगार उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा गुजरात मे केन्द्रित हैं। खादी में 
ज्यादा ब्यक्तियो को प्रंशकालिक रोजगार प्राप्त हो पाया है। 

अ्रन्य बोर्ड इस प्रकार हैं: अखिल भारतीय हपकरपघा बोर्ड, चारियल रेशा 
बोर्ड, केन्द्रीय रेशम बोर्ड और लघु उद्योग बोर्ड । 

इनके प्रतिरिक्त कुटीर एव छोटे उद्योगों के विक्राप्त के लिए पिछले वर्षों फे 
कुद झौर सगढन बनाये गये है जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं । उनका सक्षिप्त 
बरणंम नीचे दिया जाता है 

7, लघु ऊद्योण सेवा सत्याए (5003 [409९5 80"श०्ट [87९5)-- 
इस प्रकार की चार सस्पाएँ दिल्‍ली, बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में स्थापित की गयी 
है । इनकी स्थापना का सुभाव प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल ने दिया था । ये छाट़े 
उद्योगों को उत्पादने की विधियों, बिक्री एव श्रवन्ध झ्ादि सुधारने में मदद देती हैं 
तथा मशीनें, कच्चा माल व पूंजी प्राप्त करने मे सहायता पहुंचाती हैं। इस प्रकार 
य व्यापारिक एवं झौद्योगिक सेवाएं प्रदान करती हैं । 

2, श्रोद्योगिक बिल्तार सेवा (900ज78] 85९०$6म 5८7४0०)--लघु 
उद्योग विकास सगठन ($700) के ग्रन्तर्गत 27 लघु उद्योग सेबा-सस्थान, 3) शास्रा 
सत्यान एवं कुल 37 विस्तार/ उत्पादन /पशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं ॥ इनको कार्य 
प्राविधिक सलाह देना एवं प्रवन्ध के सर्वोत्तम तरीके सुझाता है ॥? 

3 राष्ट्रीय लघु उद्योग निमम लिमिटेड (7 )१80009] 50&]] [00 05- 
(68 (.0॥70909 7.760)--यह फ़रवरी, 955 भे स्थापित किया गया था। 
इनमे समस्त पूंजी 'मारत सरकार द्वारा लगायी गयी है । इसका सम्बन्ध लघु 
इकाइयो से है ! इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं 

(अर) सरकारी विभागों के लिए छोटे पैमाने पर वनो हुई वस्तुएं खरीदने की 
इ्यवम्धा करना तथा तघु इकाइया को माल बताते के लिए प्लाेर देना, (मा) झारटेंर 
के झनुमार माल बनाने के लिए पूंजी व तकनीकों सहायता प्रदान करना, (इ) बडे 
देमात एवं छोटे पंमाने मे ताव-मेल बेठाना जिससे छोटे पैमाने पर सहायक मा 
बनाया जा सके (ई) बिंक्रो की सुविधायें बढादा एवं इसके लिए प्रदर्शनियो, सप्ताह 
समारोहो झोर विक्र्य-केन्द्रो की व्यवस्था करना (उ) किउ्तों पर मशीनें देना, (को 
इसन झौखला (नई दिल्‍ली हावड़ा मद्रास व राजकोट भे 4 प्रोटोटाइप उत्पादन व 
अकिक्षण केन्द्र खाल हैं जहाँ मशीनरी के प्रोटोटाइप विकसित करके टक्नोलोजी के 
भतरण (एथआ$टिा) की व्यवस्था की गई है । 


&-क्‍ल्‍न्‍33ननन__ 
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किश्तो पर मशीनें भ्रादि खरीदने के प्रार्थना-पत्र पहले सेवा-सस्वानो के पाछ 
ग्राते है । इनकी वहाँ जाँच होती है भौर फिर ये राष्ट्रीय उद्योग निगम को भेज दिये 
जाते हैं । यह निगम मशीनें बनाने बालो को प्रार्डर देता है भौर मशीनें खरीदने वालो 
से पेशमी वसूल करता है । इसने निर्यात, बच्चे माल के वितरण, मशीमी पौजारो 
की बिक्री, वेर्द्रीय सरवार के स्टोर क्रय-कार्यक्रम (9006 00986 ?॥0हश0776) 
के भन्तगंत कई समभौते करने व प्रोटोटाइप-विवास व प्रशिक्षण केन्द्रो पर प्रशिक्षण 
देने के कार्यक्रम भी पूरे किये है । निगम के समक्ष उधार लेने वालो के द्वारा विश्तो 
के न चुकाये जाने को समस्या काफी जटिल हो गयी है। भधिकाश इकाइयो को बडी 
इवाइयो की प्रतिस्पर्धा, कार्मशील पूंजी के भ्रमाव, कच्चे माल की कमी, पावर 
वदौततियों झ्ञादि का सामना करना पड रहा है जिससे किश्तों वी रकभ वसूल करना 
व्यवहार मे बहुत कठिन हो गया है । 7१२७१0 विकासशील देशो जंरी तन्जानिया, 
नाइजीरिया व कीनिया को टर्न-की (707॥+.०५) आधार पर प्रोजेक्टो के निर्यात की 
भी व्यवस्था करता है । इस व्यवस्था मे निगम उन देशों मे समस्त प्रोजेक्ट का काम 
करता है तथा उसको चालू करने तब के विविध कार्यों का संचावन करता है । 

4 श्रौद्योगिक बस्तियाँ ([॥00$ध४ ४8५(0॥०$)--भ्रौद्योगिक बस्ती में बहुत 
से लघु उद्योग एक स्थान पर चलामे जाते है ताकि कच्चे माल, बिजली, पानी, माता 
यात, बैक्िग मादि की इकट्ठी सुविधाएँ मिल सकें। ये कार्यक्रम प्रामीण व शरद - 
शहरी क्षेत्रों की तुलना मे शहरी क्षेत्रो मे ज्यादा सफल हुए है। भौद्योगिक बस्तियो 
का कार्मक्रम जनवरी, 955 में भारम्म किया गया था भौर इसे लागू किये काफी वर्ष 
हो गये हैं । इस समय देश मे 800 से भधिक प्रौद्योगिक बस्तियाँ हैं, हालाकि ये सभी 
काम नही कर रही है । इनके निर्माण पर करोडो र. व्यय जिये गये है। इनके 
माध्यम से लघु उद्योगों का विकास किया गया है ताकि रोजगार बढाया जा सके । 

इस वार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह प्रावश्यव है कि भौद्योगिव बस्तियों 
का चुनाव काफों सावधानी से किया जाना चाहिए। कच्चे माल, परिवहन, जल व 
शक्ति की सप्लाई व उपलब्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात था 
प्रयास किया जाना चाहिए कि दे बस्तियाँ उन क्षेत्रों के भ्राषिक विकास का भुएय 
भ्रग बन सकें जिनमे विकास की सम्मावनाएँ अधिक हैं। भौद्योगिक बल्तियो मे रोज- 
गार बढाने पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। इनको ऐसी वरतुप्रो का निर्माण करना 
चाहिए जिससे कृषि मे यन्त्रीकरए, कृषिगत उपज मे सुधार एवं ग्रामीण विद्यूती- 
करण को प्रोत्साहन मिल सके । शिक्षित बेरोजगारों व इ्जीनियरों को बहुत उदार 
शर्तों पर शेड्स मिलने चाहिएं। भोद्योगिक बस्तियाँ बनने से पूर्व उस क्षेत्र में 
इन्फास्ट्रक्चर--सडक, रेल, विद्युत तथा जल भादि की व्यवस्था--को भ्रधिक सुदृढ 


किया जाना चाहिए । इनके प्रभाव मे झागे चल कर इनके बन्द पडे रहने की 
समस्या उत्पन्न हो सकती है । 


उध्थ 


प्रन्म सवर्धनात्मक सह्पाएं--छटठी योजना कौ अवधि मे छघु उद्योगों के 
विकास के लिए कुछ झौर सस्थाएँ स्थापित की गई हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं-- 
0) टूल डिजायन का कैरस्रीय सत्चान (एव्साएश ॥कधाएणड री पर००ण 0०घ87 
(0व 77 0), 00) विद्यु,त्त माप-यन्‍्तों का डिजाय॑ने का संत्याव (वहाणं० णि 
छ6$885 ० ए]वट(च०३) १४६०३७च१७९ ैश४१ए४६४५) ([ ऐ ए 8 [, (४७) लघु 
उद्योग विस्तार व प्रशिक्षण का राष्ट्रीय सस्थान [प्रा078) 7श्याएह ण 5छशी 
705७७ रिग्रॉलाप्णा बच ग9072) (ीघा 578 7) व (0५) उद्यमशीलता 
वे लघु ध्यदस्ताय विकास, ग्रादि के लिए राष्ट्रीय सस्थान (/१४0०४७। वजष्नक्रपा6 
40 डिधरी९७76780580 270 $ 767 80$7655$ 70८४८१0797४६०( ६१८ ) /वा[८५- 
छण0) | इन दिख्रित सस्थाप्रों की स्थापता से डिजायन, विस्तार प्रशिक्षण, 
उद्यमशीतता व लधु व्यवसाय के विक्रास्त मे मदद मिलने की झाशा है। 

कुटौर व लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकारी उपाय 

सरकार ने कुटीर व लघु उद्योगो के विश्रास के लिए कई उपाय कास में लिए 
हैं जितका सम्बंध विशपतया इनके लिए कच्चे माल प्रूजी, तकनीकी सहायता, 
बिद्नो भ्रादि वी सुविधाओं से रहा है । इनका वर्णन नीचे किया जाता हू - 


१ व्यापके सहायता कार्मक्रम--मारत सरकार न लघु उद्यमर्र्ताओों को 
सहायता देने के लिए व्याप्रके सहायता वार्बक््स अपनाया है | लथु उद्योग विकास 
संगठन (8/00) के प्रन्तगंत लघु उद्योग सेवा-सस्थान (857) शाखान्यस्थान व 
विस्तार बेन्द स्थापित किये शये हैं। 800 प्रशषिक, तकनीकी थे प्रदन्यतीय सैवाएँ 
उपलब्ध करता है । राज्यों मे उद्योग-निदेशालय प्रुसि या फैक्ट्री शेड प्रावटित॑ करते 
हैं दया इनके लिए कच्चे माल व पूंजी की उपलब्धि में सहायता करते हैं । 

2 लपु उद्योगो वो लिए क्षेत्र सुरक्षित करने (रिजर्देशनो की श्ीजलि->न्चड 
पैमाने दी इकाइयो की प्रतिस्पर्धा से बचान के -त्विए कुछ वस्तुग्रो के उत्पादत वो छोट 
प्रंभाने के लिए रिजर्य या नियत कर रिया गया है॥ लगभग 5000 मदो म से 573 
मर्दों का उत्पादन प्रूरोतग7ज्लघ पंमाते के उद्योगो के लिए निम्रत (रिनर्दे) किया गया 
पा। लेक्नि आरद्रपवरक्ार ने एस डी श्रीवास्तव समिति के सुमगवानुसार जनवरी 
986 मे 2460 भदो की रिजदे सूची से हटाने बा फैसला गिया। इसका कारण 
यह है तक कई वर्षों तक्ष इन उद्योगों का विकराप्त नहो हो पाया--मात की मात्रा व 
वैक्ड्म ग्रावश्यक्तानुसार नही बन प्राथी | इनमें उच्च टेक्‍्नोलोजी व ऋोंची पूंजी को 

ग्रावश्याता के कारण पर्योध्त विनियोग नहीं किया जा सका । एसी रिथिति में इन 
क्षेत्रे मे वई उद्योगा का प्रवेश हो गया जिससे इनको लघु उद्यागों की रिजवं सूची 
से हटाना ग्रावश्यक हो गया । 

3 दुर्लझ कच्चे माल का झादटन--सरकार स्वदेशों मे विदेशी कच्चे माल 
हे आवरन म सधु उद्योगा के हिला का घ्यात रखने तंगी है। पिछले चर्षों में मारत 
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सरकार की आयात-निर्याठ नौति मे लघू इकाइयों को प्रायात लाइसेन्स देने में ग्रधिक 
उदारता बरती गयी है । लघु इकाइयी के लिए कच्चे माल, मशीनरी व कलपुर्जों के 
आयात की व्यवस्था बढामी गयी है | 
4. वित्तीय सहायता--लघु उद्योगो को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता 
प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सरकारी व सस्थागत एजेन्तियाँ हैं“: 
(प्रो जोबिम पूंजी (फ/घ८ एथ्फांथे) : 
(0) राज्य वित्त निगम 
(0) लधु उद्योग निगम 
(आरा) दोर्घधकालीन व मध्यमकालीन करजें-- 
(0) उद्योगों के राज्य-निदेशालय (उद्योगों को राजकीय सहायता भ्रधिनियम 
के अन्तगंतत) 
(३) प्रस्षकालीन कार्पज्ञौज् पूंजी--ब्यापारिक चेक १ 
(६) किश्तों की स्कोम (#06-९07९0४5६ 500600०)-- 
(0 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 
(४) लघु उद्योग विकास निमम 
जोखिम पूुँनी--राज्य वित्त निगम उद्यमकर्त्ताओ, विशेषतया नये तकनीकी 
उद्यमकर्त्ताओं व पिछड़े क्षेत्रो मे प्रोजेक्ट स्वापित करने वाले उद्यमकर्ताओ को सोड 
पूंजी (४८४५ ०७७४४) के रूप मे सहायता प्रदान करते हैं। यह सहापता भारतीय 
झौद्योगिक विकाप्त की एक स्कोम के भ्रन्तगंत दी जातो हे। यह शेयर पूंजी उदार 
शर्तों वाले क्ज के रूप में होती है भौर उस श्रग्तर को पूरा करती है जो सस्थापत्र' 
(7००४2) कै प्रत्याशित प्रशदान (७7फुष्टटठ ए०प्रांपएणाणा) वे उसके 
वास्तविक ग्रशदान (६८४७७) ९०॥7४४०४७) के बीच होता है । प्मी प्रत्ञार के 
उपनम जैसे तिजी स्वामित्व वाले, साफ्ेदारी, निजी व पलक लिमिटड कम्पनी 
वाले इसका लाव उठा सकते हैं । 
सोड /माशिन सुद्रा स्कीम--अद्ध -शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों मे लघु उच्चोगो को 
भ्रीत्ताहन देने के लिए राज्य सरकारें जिला उद्योग केद्धो के कार्यक्रम के अन्तर्गत 
कर्ज के रूप में सीड (माजिन मुद्रा की सहायता देती है ॥ यह स्कीम 50 हजार से 
कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए है । जिन लघु इकाइयो की प्लग्न्ट व मशीनरी की 
लागत एक लाख रू से नीची होगी, उनको स्थिर पूंजी का 0% तक “माजिन मनी! 
के रूप मे दिया जाता है 
लघु उद्योगो को सार्वजनिक क्षेत्र के वेंको से भी वित्तीय सहामता,मिलती है। 
इनके लिए बेके वित्त की बकाया राशि जून, 4969 से 25[ करोड रु. से बटकर 
जून 987 के ब्रन्त भे 9309 करोड रु हो गई । जून 987 भे लघु उद्योगों के 
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विए वकाबा राशि श्रायमिक्तता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये कुत्त वर्ज (25500 
करोड़ म.) वा 365% थी ए 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम किश्तों पर सशोनें उपलब्ध कराता है।॥ जुताई, 
960 से रिज बैंक ने साख यारन्टी स्त्रीम खायू को है॥ इस स्कीम के अन्तर्गत 
इ्यापारित बैंक, राज्य वित्त निगम व सहतारो बैंक लघु इकाइयों को कर्ज देते हैं 
लेकिन कर्ज की जोखिम मे रिजववे देंक़ का मी हिम्सा होता है । 


सप उद्योग विकास कोष (5छणआ [9605075 08ए6७/0फण087# ए४07) 
(507) की सरूपापना--देश में लयु उद्योगों को बढावा देने के लिए नारतोप औद्यो« 
शिक देंच ने 20 मई. 986 को एक नघु उदोव विकास कोच (आए) को 
झ्थारना को है | इत रोध में काझो राशि होगो जब कि इसको शुरूप्राव मारतोय 
ब्रोदोतिक् विकास बेंक के [00 करोड़ यों के जनरल फड़ से को गई है । इस 
कोप से लघु उद्योर्गों को इकाइयो को विकास, विस्त/र, विविदीकरण, भ्राघुनिकी- 
कररा ब पुतम्धापना के लिए कर्जे दिये जायेगे। विन्नीय सहायता राज्य वित्च 
नियमों, राज्य प्रौद्योगिक विकास तिगमों, व्यावयाविक दंको व पन्य सस्थाओ्रों के 
साप्यम से दी जायगी । इस कोष से लंघू उद्योगों बे विक्रास के लिए टुरगांमी परिं 
णाम सासने झायेये 


एक राष्ट्रीय-इक्दिटी कोप (४४८७) (मारत सरकार की सामेदादों में) 
म्थावित किया गया है जिसका उद्दे श्य झुग्स लघु पैमाने वी इकाइयों बे पुस्थोपन 
के विए दकिवटी-किस्म की सहायता देता है॥ यह प्रति प्रोजेफ्ट 75 हजार झे- तक 
की सहायता स्वीकृत करेगा झिस पर सविस-चार्ज % लिया जायगा। यह देको 
को पुतजित्त की सहायता देगा आ उद्योग को कार्वशील पूंजी व झह्रदधि-्कर्ज की 
सुब्ित्रा प्रदान करेंगे । 

लघु उद्योग विंकास कोष (5709) व राष्ट्रीय इक्विटी-कोप (४८८) दोनों 
का सचाउन भारतीय लघु-उद्योग विकास बैंक (#एछा) वा सोथा गया है जो 
॥70छ8 बा सहायक (5०७57 79) होगा । 


$ इन्जीनियर्ी स्तातकों, मृतपूर्व सुरस्था सेवा कर्मचारियों, विज्ञाननस्तावकों 
झादे का लगू इक्ाइयाँ स्थापित करन के लिए जो सुविधाएँ दी जाती हैं वे पिछहे 
क्षत्रो म प्रनुयुचित जातियों व जन-जातियों के व्यक्तियों को मी दो गई है । 


6. प्रोद्योगिक बह्तियों के कार्यक्रम द्ारा लघु इकाइयों को लाभ पहुंचाया 
जावा है ॥ 





]. 8००१० जाए 50970 69 ]988-89, 9. 5-54. 
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7. सरकार माल की खरीद में लधु इकाइया को प्रायमिक्रता दठी है । प्राज- 
कत कई प्रकार की बल्तुएँ लघु इकाइयों से खरीदी जाती हैं ताकि दनकी बिक्री यो 
समस्या काफी सीमा तक हल हा सके । 

8 विछड़े क्षेत्रों मे विकास के लिए विशेष रियायतें--] मार्च, 973 मे 
सरवार ने पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किय जाने वाजे उद्योगों के तिए अनुदान 
(४70909) की राशि स्थिर पूजी-निवेश का 5% या 5 लाख रुपय, जो भी कम 
हो निर्धारित की गई थी । 97] से परियहन-अनुदान (ध&75907/-500509) की 
स्त्रीम सायू की गई थी जिसम विद्ुडे क्षेत्रों म कच्चे मात्र व निमित साल की दुवाई 
पर परिवहन लागत का 50% प्रनुद्दान के रूप म देने की व्यवस्था की गईं थी जिसे 
सितम्बर 983 मे बढाकर 75 ५ कर दिया गया। इस प्रसार पिछड़ 
जितो में लघु व मप्यम इफाइया के विकास के विए सम्सिडी की व्यवस्था की 
गयी है । 





9. सरकार निर्यात बडान में नी लघु इकाइयों का मदद करतो है 

40 झ्राजकल सहायक उद्यागों (3007879५ ॥70750768) बे रूप में लपु 
उद्यागों के विकास पर विश्ेय रुप से बल दिया जा रहा है। इस कार्यश्म में लघु 
उद्योग बडे उद्योगों के लिए प्रावश्यक साज-सामान बनाते हैं जिससे दानो के उपा+ 
दन में प्रभावपूर्णा ताल-मेल व समन्वय बैठाया जा सत्ता है । महायत् उद्योगों का 
विकास विश्ेेषतेया निम्न क्षेत्रो मे किया गया है । सचार, इतेउट्रानिन्‍स व. मोटर- 
गाडिया, जारी इस्जीनियरिग तथा कृषि-ग्राधारित उद्योगों । इस क्षेत्र मे प्रामामी 
वर्षों में अ्रप्रिक प्रगति की आशा है । 


॥! सरकार ने लघ उद्योगों के विकास के लिए जिसा-उद्योग केखो (08- 
(गण ॥7005708 (८७:65) को पुन गठित क्या है। अय तक स्वीहझत 965 
की सख्या 49 हो गई है जो 428 ज़िलो मे फँले हुए हैं । इतम कई लघु औद्योगिक 
दया स्थापित की गई हैं श्लौर बहुत से लागे को रोजगार दियाजा सका है। 
70405 के मास्यम से साख की व्यवस्या भी की गई है । 


2 झ्घु उद्योगों के लिए चुने हुए क्षेत्रों मे टेबनोसोजो को उन्नत (प्रपग्र ड) 
करने के नये कार्यक्य--मई 985 में श्री एव, एम पाटिल की अप्यजता मे नियुक्त 
एव व्ययंक्रादी दल ने सुसाव दिया था कि इन इकाइयों को सास की सुविया देत के 
लिए एक विशेष संगठन बनाया जाना चाहिए | प्राजजल मशीनों को लागन बढ़ गई 
है। इमलिए समिति ने सुझाव दिया कि लघु इकाइयों मे सब्र व मगीनरी मे 
विनियाग की सीमा 50 लाख रु. तथा सद्दाभक इकाइयों के लिए 75 लाख रू. कर 
देनी चाहिए । इनके लिए टेबनोलोजी का झरायात करने की सुविधा भो बढायी जानी 
चाहिए । 


388 


योननाक्षल में कुटीर व लघु उद्योगों की प्रगति 
बोजनाकाब से शमीण व लघु उद्योगों के विक्षाम प्र सार्वेडनिक क्षेत्र में 
किये सये व्यय की प्रगति इस प्रकार रहौ है-- 
ग्रामीण व लघ उद्योगों के विशास पर सार्वजनिक छोत्र मे व्यप को राशियाी 
(करोड़ रुपयों में) 





अंदर पंचवर्षीय याजना 2 
दिचीय पचदर्पीय योडना 87 
सृतोय पचदपोय योजना £ 28 | 
तीन वारपिक योजनाएं (966-69) ]26 
चतुर्च पच्रदर्धोय योजना ड43 
परच्चम प्रचवर्षोष योजना (974-79) 593 
१979-80 256 
टछक्की पचवर्षीय योजना व945 
सातवीं पचवर्षोय योजदा (985-90) 2753 (लषय) 





चतुर्थ व पचम पदवर्षोय योजमापों मे श्वामीण व लघु उद्योगों के विक्नास 
पर सार्वजनिक क्षेत्र के बुत परिस्यय का सगभग 5% व्यय विमा गया। छठी 
बोदवा में दह :8% रहा एवं सातवीं पच्रवर्षोद योजना मे यह *6", श्रस्टाबित 
किया गया हैं । 

95व-6] की घर्दाघ म भ्रस्दर चरखा बनाने व दितरण करन बाय कार्य 
क्रम रखा गया था ॥ कपडे की बुछ्द किस्‍्मों का उत्पाइन हाथक्रघां उद्योग एवं कृषि 
औजारो को किस्मों का उत्पाइन लघु इताएयों के लिए सुरक्षित किया गया था। 
अनस्पत्रि तैक्, आवर्लो को मित्रों, जूर्तों, दिय'सलाई ग्ादि कया उत्पादन बड़े पैमाने 
चर बद्ाने से रोका गया था 3 माइकिलो व मिलाई कौ मशीनों मे यह व दाटे 
पसाने के उत्पादन के प्लय-प्रलय लध्य निर्बारित जिये गये ये । 

4973-74 में खादो बा उत्पादन 56 पमरित्तियत मोदर से बेदरर 987- 
88 में ।6 मिलियन मोटर हो गया तथा इसो भ्रवधि में हापक्रध का 2,00 
मि मोटर से इइसर 4000 स्रि, मीटर तथा घ्नक्त करये बा 2,400 मि. मीटर 
से बढ़कर 3669 मि मीटर ट्लो गया । इस धकार योजना काल में विकेन्द्रित खेत्र 
मे बच्त्र को हन्दादन काफी बड़ा है। रेशम कक उत्पादन 973-74 में 29 ज्ञाख 
दिलाप्रार कच्चे रेशम से बढ़कर 987-88 में 95:3 लाख विनोश्ाम हो 


].. ६&४99०कऋरा८ 5घ7४८७ 988-89 फए- 5-40 300 5->4. (नुतौय 
योजना व॑ बाद की पवधि के लिए) 
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गया ।? पिछले पत्दह वर्षों में लघु पैमाने के क्षेत्र में कई नई मर्दे शामिल की गयी हैं 
प्रौर लघु उद्योगों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओ जँसे जूते व भ्न्य चमड़े का सामान 
साइकिलें व पुर्जे, कपडय सीने की मशीने व पुरे, बिजली के पसे व मोटरे, मशीन 
टूल्स व हाथ औजार, पेस्ट व वाविश शोर साबुन ग्रादि का उत्पादन काफी 
बढा है । 

सप्लाई व विजी के केन्द्रीय निदेशालय ने लघु उद्योगो के माल की खरीद 
काफ़ो बढायी है। दस्तकारी के माल का निर्यात 973-74 में 95 करोड रु से 
बढ़कर 987-88 में 3253 करोड रु हो गया है जिसका तिर्यातों में प्रथम स्थान 
है । देश में औद्योगिक सहकारी समितियों का निर्माण किया गया है ताकि लघु 
उद्योगो का विकास ज्ियाजा सके । 

ग्राभीश उद्योगों से सम्बन्धित प्रोजेक्टों के कार्यक्षमों की प्रगति (27087९5५ 
७४०९४ ऐे७छ०७) [50050065 ए70]९०५ (हए) ए70808४00७) 

देश के विभिन्न भागो म॑ ग्रामीण उद्योगो को परपाने के लिए 964 मे 
विशेष का्ेत्रम प्रारम्भ क्ये गये थे । शुरू में 45 प्रोजेवट-क्षेत्रो का चुनाव किया 
गया था तथा 965 में 4 अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किये गये | इस प्रशार 965- 
66 से प्रोजेड्टो को सस्या 49 हो गई थी | मार्च, 7974 तक इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत )] प्रोजेक्ट और झा चुके थे । इनमे 48 हजार ओद्योगिक इकाइयाँ थी 
श्रौर 2 07 लाख व्यक्तियों को काम दिया गया एव 973-74 में इनमें 703 
करोड रुपयो क॑ माल का उत्पादन किया गया । ये प्रोजेक्ट ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रो 
के विकास मे मदद करते है। ये केन्द्र हरा चलाये गये हैं। इनके लिए राज्य 
सरबारो को शत-प्रतिशत्त वित्तीय सहायता दी गई है । 

प्रामीए उद्योग प्रोजेक्टो से निजी बचत के सग्नह व निजी विनियोग को 
प्रोत्लाहन मिला है और रोजगार मे वृद्धि हुई है । इनका कार्य लघु उद्योग विकास 
संगठन (5094 उ0950765 [06४200एव6यआ 0/इक्या5इ4007.. (0700) को 
हस्तान्वरित किया गया है जिसमे विस्तार सेवाश्ो, कच्चे माल के श्रावटन व साख 
की सुविधाओं पर अधिक बल दिया गया है | ग्रामीण उद्योग-प्रोजेक्टो ते जिन 
छछोणी, को फिऐेण रूए से, शदद दी है के लिप्नल्लित्लिल है. सर्फएपल के रेशे से एल 
व चटाइया बनाना, कत्ताई व घुनाई, गुड बनाना, तेल निकालना, बर्तेत बनाना, 
हायर रघा, कृषि के औजार बनाना, बेंत का फर्नीचर बनाना, सिंचाई व बहाव के 


लिए स्पन-पाइप बनाना आदि | इस प्रकार के कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया 
जाना चाहिए ! 





].. शैगाएबी.. शा, 


4988--89, ( शीक्लापाएर एण्शशाइडा00), 9 
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विछले पन्ठह वर्षों मे लघु उदयोगो ने विकास ने सम्बन्ध में प्रमुख उश्य 
इस प्रकार रखे गये हैं : लघु उद्योगों को उत्पादत-विधियों मं उत्तरोत्तर सुधार करता 
जिससे वे उत्तम कित्म की उह्तुएं बदा सकें एवं सब वे का्येड्रशल सार प्राप्त कर 
सकें 4 उद्योगो के विकेन्द्रीररण व पेलाव को प्रोत्साहंच देना झौर कृषि-झाधरित 
उद्योगो का विकास करना । अशोक मेह॒ता-समिति ने इनके सम्बन्ध से सध्यिती के 
तत्व को कम करने पर वल दिया था ) मेहता समिति ने एक महत्वपूर्ण म्िफारिश 
धहु की थी कि छ्षादो सहिल प्रत्येक परम्परागत उधोग में तकतोकी सुधार करते 
के लिए दृश सप्तवर्धोय कार्यक्रम ग्रपमायः जाता चाहिए ताकि मे सन्नस स्तर (+8 068 
(७४८॥) पर हा सके | समिति ने सिफारिश कौ थी रि स्विध्य में परटम्परापत 
परम्व्रर खादी वा प्रतिरिक्त उत्पादन प्रात्मनिर्मंरता के प्राघार पर होता चाहिए चीर 
तकवीब प्ररिवर्तन व घक्ति का उपयोग करने की छूट होती चाहिए । गाँवों मे हैपि> 
प्रौजार को सुधारने के लिए छोटे चकंशाप स्थापित किये जान औ | बाय 
वस्सियो के सम्बन्ध में पुराने कार्यक्रमों को सुदृढ़ बताते वी नीति खुभाई गई है। 
यह निश्चिय किया गया है कि साधारणत शहरों व वडे मगरों के समीप कार्द तयो 
आोद्योगिक बस्तिया नहीं बसायी जायेंगी । 


खातों पचवर्धीप योजना 4985-90 प्ले ग्रामीण व लधु उद्योगो 

के विफाप्त के सुख्य लक्ष्य व बिकास-सम्यन्धो नोति व दिद्याएँ 

सातबी योजना मे ५७ क्षेत्र ने विकास के जिए सार्वजनिक छ्षेत्र में लए्मग 
2,753 करोड रुपये के व्यय कट प्रावधान क्या गया है, जबकि छठी. गोजबा र॑ 
वास्तविक व्यय क्षा स्‍तर !,94$ करोड़ रु रहा चा। 


जैश्ानि पहले बताय। णा चुका है सातवी यांजना मे पराभीण व जघु उद्याग 
क्षेत्र (४५ $६८(०॥४) भे उत्पादन 984-85 में 65,730 करोड़ रू से घहास्‍र 
989-90 मे 0000 करोड रुपये (एक लाख करोड रफ़्ये से भ्रधिक) राजगार 
वो यात्रा 3 5 कराई ब्यक्तियों से बदादर 4 करोड ब्यक्ति तथा निर्यात बी राधि 
4 रे ब्रांड रुपये मे बदाक्र 7,444 कराड़ रुपये तक पहुंचाने के सभ्य रख 
गये है । 
इस ब्कार उत्पादत मे वाविव वृद्धि-दर 88% तथा रोजगार मे वापिंव 
मृद्धि-दर 0 2*, निर्धारित वी गई है । 
हि साथवों योजजा में ग्राभोए व सघु उच्चोगों के विकास को ड्पूहु-रचना या 
रशानोति निहक प्रकार को रखे गई हं-+ 
| श्राप्ुनिकीकरए करना तथा टेवनोलोजो को उच्चत करता ताकि उत्पादकता 


शः रे की जा सके माल की विस्प्र सुधारी जा बचे डागतें हम की जा सर तथा 
ब्स्तु मिथण (०००० शा) बदला ता सत्र । 
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2 चर्ततमान क्षमताओो वा अधिकतम उपयोग करना । 

3, घरेलू बाजार में ५ क्षेत्र वा भ्रश बढाना एवं इसके लिए प्रचार व 
विश्री सम्बन्धी सहायता देना । 

4 सहायवः इकाइयो को सुदुढ करना । 

5 उत्पादन भे विशिष्टीक रण लाना तथा निर्मातोस्मुस उत्पादन को बडाव्रा 
देना । 

6 स्वरोजगार बढ़ाने के जिए दक्षता-निर्माण को बढावा देना तथा 

7 श्रमिकों के कायाण, रोजगार की सुरक्षा व बेहतर वाम वी दशा्रो पर 
अधिक ध्यान देना । 

उपयुक्त ब्यूह-रचना या रणनीति वो ज़ियान्वित करने बे लिए निम्न उपाय 
सुभायें गये हैं-- 

() प्रामीण व लघु उद्योगो के तीगय्र विकास वे जिए वर-सम्बन्धी व्यवस्था 
को अधिक वैशानिक व तवेसगत बवाता, 

(0) प्राधारमुत ढांचे (इस्फास्ट्रवचर) वो मजबूत वरना, 

(07) प्रबन्ध को आधुनिक विधिया को अपनाना 

(5५) उपपुक्त देवनीलोजी ना विवास्त व विएतार करना तावि बाम मी 
नोरसता वम की जा से ब सब्सिडी पर निर्भरता घटाई जा सभे, 

(४) मणदूरी मे सुधार करना, 

(शा) भारत व विदेशों में बिश्री की ध्यवस्था में सुधार करना, 

(४४) मारने, लोहे व इस्पात, कोयला व कोफ, पेट्रो-रसायन व पेद्रोल-पदार्था 
बी सप्लाई बढाना, 

(४१0) श्रति छघु (9॥9) इफाइथो को विशेष सुविधाएं (39) सहायक्र मदो 
को उप-ठेका (500-00777204) पद्धति के श्राधार पर उत्पादित करना। ग्रामीण 
उद्योगों व दघत्तक्तारियों के लिए पृृथत्र आयोगो की स्थापना वी जाँच की 
जायगी । 

(0) कारीगरो ये लाभ ने लिए भवन व वक्‍्शेड वी मिली-जुली सुविद्यात्रो 
त्तथा बचत-कोप-स्कीम को अपनाने पर जोर दिया जायगा । 

चाएएा, है; दल, एुणएए, यो, फाफ़ाले, मे, ५५९५ चेस सर, रेपणप९ ५ फिर्फीत 
वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने मे अधिक सफल हो सबेगा तथा भारतीय प्रर्थव्यवस्था 
सें इसका स्थान बाफी मुदुढ़ हो सवेधा । 

प्रश्न 
मारतीय प्रौद्योगिव ढाँले से कुटीर एव लघु स्तरीय उद्योगों वे. महत्व का 


परीक्षण कीजिए कुटीर एवं लघुस्तरीय उद्योगो की वर्तमान वित्त व्यवस्था 
पर टिप्पणी लिपसिये । 


कक 


(रियर वर, 7 00, 987) 


935] के पक्द्ात्‌ ठुद्ेर एवं लघु उद्योगों की प्रगति का वछोत कीजिए 
बर्तेमाढ में इनकी क्‍या समस्‍यायें हैं *ै 

(थे, 7, 7.9,0., 2984) 
भारत की अयेब्यवस्या से सघु व कुद्दीर उद्योगों वे महत्व जो मसकाईये 
झोर इत उद्योर्गो को सुल्य समस्याझरो का उल्लेख कोजिए ३ 

(एशं. प्रश्ञ, 7.0.0.,98) 

झास्ठौय प्रधब्यवस्था भे छुद्वीर छुषा लघु द्रद्योगों के महत्व को. विवेचना 
कौडिए + इनको प्रोल्यमहत देने के लिए सरकार द्वारा हाल के वर्षों रे 
अपनाये गये विभिन्‍न उपायों का दर्णोन कीजिए ? 

(र्क, पर्चा, 7.,0,0., 982, 983 270 ]985) 
जारदीय प्र्॒यव्यवम्धा ये दुटीर एवं लघु उद्योगों का कया महत्व है? इन 
उद्योगों वी समस्याप्रों के संझाषाठे बे लिए कया जिया गया है ? 

(रेड 757. 7.00.. 989) 
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शछ्तए5ंशे फोगशाएएे 








कृषि हो भाँति उद्योगों के तिए भो एक उचित वित्त-व्यवस्पा वी पावश्यवता 
होती है। उद्योगों वो स्थापित व॒रते समय, इनको चलाने के लिए तथा इनमे 
समय-समय पर विस्तार करने तथा प्राघुनिवोवरण करने के तिए पूछी की प्राव- 
श्यक्ता होती है। उद्योगों ने लिए पू'जी वी प्लावश्यक्ता को साधारणतया दो भागो 
में विभाजित क्थि जाता है-- 

3, भ्रचल या स्पिर पूंजी (85९० 6 छालल, एक्ञाशो-कोई भी नया 
उद्योग प्रारम्म करते सभय भूमि, इमारत, मझीने तपा भसन्‍्य साजन्सामान फरोदने 
केः लिए स्थिर पूंजी को झावरयतता होती है। चालू उद्योगो को भी झावश्यक परि- 
बर्तन, झाधुनिशीकरण य विस्तार कार्यो के लिए स्थिर पूंजी की झाइंश्यवता होती 
है। इस प्रकार की पूजी को घ्नवल था स्थिर पूंजी कहते है । 

2.चल पूजी या कार्यशोत पूझो (४४०7॥8 (४पञ४)--जो पूजो कच्चा 
माल खसीेदने, मजदूरी चुकाने मास वी दिश्ली के सम्बन्ध मे प्रावश्यवा विज्ञापन 
झादि करने एवं झन्य देनिक कार्यों के लिए स्‍भावश्यक होती है, उसे चल या कायेशोल 
पूजी कहते हैं। भौद्योगिव वित्त मे हम चल एवं प्रचत दोनो प्रकार की पूंजी को 
पूर्ति के साधनों का भ्रध्ययन करते हैं। प्रायः यह भरध्ययन दो भागो में वॉटिकर दिया 
जाता है; (।) बड़े पंमाने के उद्योगों क्षो वित्तीय झायश्यकस्ताएँ॥ (2) लघु एव 
मध्यम पमाने के उद्योगों की वित्तीय स्‍्रायश्यवताएँ । 


बड़े पेमाने के उद्योगों के लिए पूंजी के साधन 


स्वतन्त्रता प्राप्ति तक बडे पंमाने के उद्योगो के लिए पूंजी को सुविधाएं 
बहुत कम थी। प्रप्नल 970 भे मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाती समाप्त करने से पूर्व 
उद्योगो को वित्त प्रदान करने मे मैनेजिग एजेन्टो का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता 
था। मैनेजिंग एजेन्सिया निजी व्यक्तियों या साकेदासे फर्मो था सयुक्त पूंजी वाली 
कम्पनियों के प्धिकार में होती थो, जो पपने नियन्त्रण वाली वम्पनों बी स्थापना 
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ब वित्तीय व्यवस्था बरती थी तथा एसके प्रदन्‍्ध का वाये न्नी देखतीथी।य 
एजैन्सिया स्वय शयर व ऋरा-पत्र खरोदता थी तथा मित्रों व बेंकों से प्री को 
व्यवस्था करतो थी ; लबिन च्नम कई प्रकार के मम्मीर दाप उत्पन्न होते के कारण 
सरकार को ज्के स्थान पर नम सगठना वी स्थापना करनी पडाव विदेश चार 
दरुको म भारत मे कइ महत्वपूरा मौोगिक विकास एव वित्त तिगम स्थादित किये 
गय हैं डिप्रोब उद्योगो क लिए वित्त क। कमी को द्वर करने का सरसक्र प्रथम 
स्यिहै॥ 

चतमान समय भ भारत म बड पंमान के यलायों क 
निम्न खांत पाय जात हैं-- 

] जक्रेयर (520८5) व ऋरान्पत्र (एक््ल्गाएव्ड) 

2 या्वेजनित जगाएँ (0०0७० एट/णशआ3) 

3 च्यापारित्र बेड (0०ए2093 छ37:5) 

4 सार्वजनिक वित्तीय रस्‍्चाएँ (2050 का59फटाओ ्माए! 025) 

(0) भारताय जीवन दौमा निगम ([[46 7ं750०४8006  (0ए0/<८ए 


है! ५ | 
५७४ (00 मारतौय झौद्योगिक विच नियम (0एप79 कआ66 एशएकघव 


एणा णी [ता (प/९) 

(७7) सप्टीय भौदटोमिक विकास निगम (प86 7५३७9४8॥ 90ए5छ79 
फल्स्टग्गएएव्गा (ए०7#०7४४०४७) (00) 

(0४) भाप्तीय ओऔद्योगिक साज एवं विनियोग निगम लिमिटेड (706 व80 
छा एाल्वा। 80४ इ0र९घ४फथ्या (०एुण३॥०७ ०४ 803 5.) 003) 

(रे भारतीय बूनित टस्ट (पक एका प्रछ३ ०६ ज़ठा8) (एगा) 

(7) भारतीय प्रौद्यागिक विकाय बेक (॥7005478].._ 0०४८०कुआट/१ 
98559 ० 789॥3 ) (7078॥) 

(रण भारतीय घौद्योगिक पुनरनिर्मास नियम लिमिट्ड (55 तत.४॥3! 
:0०९००६फ७/एला०5 (०ए0थाणा ० [9974 340 ) (70 अब नारतोब 
प्रोध्यायिक परुतनिमारा बेक' मं परिवर्तित) 

(शा नास्नीम सामान्य वोमा नियम तथा इसको सहायक इकाइयाँ (39८ 
(67द3। [59706 (०079073007 ० ]॥073 (570) 206. ॥5  $ए#5 
0837755) 

(७5) ग्रावास विकास वित्त नियम लिमिटेड (र605फएड 7९5८]०कुलर्शा: 
क#ा88790४ (0एणआणा .70 ) (प्रा550) 

(0) भारतीय वियादर भायात बैक (प्रह छाफुछा [क्छणा प्रब्माए जे 
३४809) (६>ा५ 8370) 


लिए वित्ताय साघना के 


कं 
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नीचे इसका क्रमश: वर्णन किया जाता है । 

(।) शेयर व ऋएा पत्--एक कम्पनी कई तरह के शेयर निकाल सकती है, 
जैसे साधारण शेयर व प्रधिमान जेयर (00वाधव०6 84०5) । साधारण शेयर 
*इक्विटी” (८६७४७) भी कहलाते है। जो नये शेयर कम्पनी के वर्तमान शेयर 
होल्डरो को बेचे जाते है उन्हे राइट्स शेयर (शाह॥5 आधा ९5) कहते है । वम्प- 
निया बोनस शेयर भी निर्मेमित करती है जो वर्तमान शेयरहोल्डरो को कम्पनी के 
सचित या इकद्‌ठे किये गये पूर्व भुनाफो मे से जारी बिये जाते है । इससे कम्पनी की 
रिजर्व राशि पूंजी मे बदल जाती है । विभिन्‍न प्रकार के शेयर विनियोगकर्ताओ्ो 
की विश न प्रकृति तथा विभिन्‍न आवश्यकताओो को ध्यान मे रखकर निकाले जाते 
है। उदाहरण के लिए, अधिमान शेयरधारी एक निश्चित लाभभाश सबसे पहले प्राप्त 
करते है और पू'जी वापस करते समय भी पहले इनका झधिकार होता है । 
साधारण शेयरहोल्डरो को लाभ मे हिस्सा इनके बाद मिलता है तथा इनका हिस्सा 
कम्पनी के लाभ की मात्रा के साथ घटता-बंढता रहता है । 

पृ जी-बाजार मे शेयरो का क्रय-विक्रय होता रहता है। भारत मे 947 से 
962 तक का समय पू'जी-बाजार का स्वणोन्युग कहलाता है, बयोकि इस अवधि 
में शेयर-पूजी का बडा प्रचलन रहा था। 962 के बाद कई वर्षों तक पूजी-बाजार 
में गिरावट ग्राई। 985-86 के केन्द्रीय बजट के बाद शेयर बाजार मे काफी 
प्रगति हुई थी । प्रत्यक्ष करो मे कमी व आधिक नियन्त्रणो मे ढील देने के प्रनुकल 
परिणाम सामने आये थे एवं शेयर बाजार लोगो के आकर्षण का केन्द्र बन गया 
तथा पूजी-निर्गम मे अत्यधिक वृद्धि हुई । 


पूंजी निर्गंभ (08फाध्या 78906$) मे साधारण व श्रधिमान शेथर, ऋशण-पत्र 
च राइट्स शेथर्स शामिल होते है। 986-87 में पूजी-बाजार का पभूतपूर्व विस्तार 
हुपा । गेर-सरकारी पब्लिक व निजी लि. कम्पनियों के लिए इविवटी व प्रधिमान 
शेयर की निर्मेमित राशि लगभग !600 करोड रु, ऋशण-पत्रों की राशि 26]4 
करोड रु, व बोनस शेयरो को 303 करोड हू रही। इस प्रकार कुल पूजी-निर्गंमन * 
(८४0॥ 7580०5) 45]7 करोड रु का हुआ, जो पिछले वर्षो मे सर्वाधिक था । 
987-88 में यह घट कर 2423 करोड रु, पर झा गया । इस वर्ष सबसे अधिक 
गिरावट ऋशणपत्रो की बिक्री में रही | ये 687 करोड रु तक ही पहुंच पाये जब 
कि पिछले वर्ष 26!4 करोड रू तक पहुँच गये थे । १ 98 5-86 में नेशनल थर्मल 
पावर निगम, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रोज व ग्रामीण विद्युत निगम ने (सावें- 
जनिक क्षेत्र मे) बाड बेचकर लगभग 350 करोड रु, एकत्र किये थे। इस प्रकार 
पूंजी बाजार का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा भी किया जाने लगा है। 
िमजटल अ अदलीक जल 


4, २६७9070 07 एजाल्यटए बचत फक्ाावाठठ, ] 987-88, ५०॥॥, 9. 37. 
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ऋषशपत्र--ऋणापत्रों को वेचक्र पूंजी इक्ट्ठों करना मी कम्पतियों को 
पूंजी का एक महत्वपूर्णो साधन माता जाता है | इन पर कम्पनी को ब्याज देता पडता 
है। ऋणा-पत्रधारी कम्पदी के ऋणदाता होते हैं। जो विनियोगकर्त्ता जोखिम से 
दचता चाहते हैं लेकिन साथ में ब्याज की एक विश्चित राशि से ही सन्तुष्ठ रहता 
चाहते हैं उनके लिए ऋख्पत्र बहुत सुविधाजनक व झाकरषेक होते हैं । प्रायः ऋण- 
प्नों के पीछे कम्पठी की किसो प्रित्तम्पत्ति की जमानत होतो है जिसे झावश्यक्रता 
पड़ने पर वेचकर ऋशपत्रों का मुगतान किया जा सकता है। भारत में भूतकाल में 
कई कारणों से ऋणपत लोकप्रिय नही हुए । प्रौधोगिक कम्पनियों की भरसुफलता से 
जनना में इनके प्रति विश्वास नही जम्र पाया । लेकिन पिछले वर्षों मे ऋणपत्रो वो 
लोहप्रियता बडी ग्रौर विशेषतया प रिवर्त नी य ऋरापत्रों (0००९ 6६८७७९ 8८७९४/०९५) 
को भारो मात्रा मे सरोदा गया । ये एक ग्रवधि के दाद क्म्पती के शेपरो म॒परि- 
वरत्तित किये जा सकते हैं । इमलिए विनियोगकर्त्ताश्रो ने ऋणपत्रो की खरीद मे झपिक 
रूचि ली है | इसमे कम्पतियों शो आवश्यक विस्त!₹-करार्यो के लिए भो पूं जी उपलाध 
हो सकी है । जंसा कि पहल वतताया जा चुवा हैं 9७7-88 म ऋरा-पत्रो को 
खरीद में मारी गिरावट क्‍ग्रायी जबकि 986-87 में ऋरु-पत्रो वी विक्री भ्रधिक 
हाते से पूजी तिरम भे उल्लेखतीय छद्धि हुई थी । ऋशपत्रों व बाड़ो का 
उपयोग वित्तीय साधन जुटाने के लिए सावंजनिक क्षेत्र के द्वारा भो विया 
गया है'। 


(2) सार्वजनिक जमाएँ--मारत में व्यावसायिक वबेसो के विकास से पूर्व बड़े 
पंमाने के उद्योगों का विक्रास हुआ $ भ्रद जनता प्रपती दचत कारखानो में जमा 
करना उचित मानती थी + प्रहमदाबाद व बग्वई से सूती कपड़े वी मिलो भे इस 
प्रकार थे जमा का कापी श्रचार दखा गया है । इस जमा का प्रयोग वहुधा कार्यशील 
पूंजी के रूप म किया जाता है । जमा पर ब्याज मिलता है। उचित समय पर 
सूचता देकर जमा की रकम वापस निकाली जा सकती है । यह साधन जोखिम से 
भरा हुपा है, क्योकि जनता का कम्पनी से विश्वास डिग जाने पर वह अपनी जमा- 
राशि की वापभ साँग करती है जिप्तते कम्पनी को वित्तीय स्थिति डावाडोल हो 
सकती है। इस प्रकार की सार्वजनिक जमा्रो को “प्रच्छे मौसम का मित्र' (7 
छष्डदा विद्यापे) वहा गया है $ गत यह साधन सुरक्षित नहीं माना जा सकता । 
लकिन कम्पनियाँ ग्राज़ भी पूंजी एकत्र करने मे इस राधन का उपयोग करती हैं) 
]97]-72 म समुक्त परी वाली कम्पनियों (गेरूदित्तीप)के पास सार्दजनिक 
जप्राप्रों की राशि 48। करोड हुपया थी जो बदतर 982-83 मे 
6764 चछतेड्ठ ऋ हो रई थो । इनस स्पष्ट होता है कि श्राज भो ग्रौद्योगिस दित्त मे 
इचरा महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है । इन पर ब्याज की दर प्राव, 5% होतो है 
तथा प्रधिरतम प्रदर्धि तोन वर्ष की होती हैं । 
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लिए झावश्यक स्तर (नॉर्म) निर्धारित किये थे ताकि वे माल या इन्देण्टरी की मात्रा 
प्रनावश्यक रूप से अधिक न रखें । पहले वे ज्यादा मात्रा मे माल रख लेते थे जिससे 
बेक-सास का सदुपयोग नहीं हो पाता था ॥ 

यह झाशा की गईं थी दि टण्डन समित्ति की प्तिफारिशों को लागू करते से 
बैक-साख का ब्रच्छा नियोजन तथा उत्तम उपयोग हो सकेगा । 

रिजव बंक ने नक्द-साख प्रणाली को जाच करने के लिए के थो चोरे 
(४ 8 (॥07८) कौ प्रष्यक्षता मे एक कार्यकारो दल॑ नियुक्त किया या जिसने भपनी 
रिपोर्ट ब्रगस्त, 979 में स्तुन की थी। इसने उघार वी निम्न द्र्ठाली को मपताते 
का सुभाव दिया था (-- 

(४) उघार के विभिन रूप--नक द-साख, ओोवरड्रापट, ऋए व बिल-प्रणाली 
साथ-साथ प्रचलित रहेंगे, लेकिन कुल उधार में नक्‍द-स्ताल का अश बम क्या 
जायगा। 


(॥) एक इकाई प्रपनी बुल वायंशील पूंजी की श्रावश्यकताओो के लिए दीप॑- 
कालीन स्रोतों (स्वय के कोपो व भ्वधि-क्जों) पर भ्रधिक तिभेर करेगी। बडी 
प्रौद्योगिक इकाइया बैक से कम मात्रा में उधार लेंगी । इस प्रकार वे स्वय के साधनों 
काया ज्यादा उपयोग करेंगी। 


(70) कोषों की अल्पकालीन अप्रत्याशित माँग की पूर्ति के लिए वेक़ों वा 
सहारा लिया जायगा जिसकी लागत ऊँची होगी । 

(0४) उधार लने वाले प्रपनी ध्रावश्यक्तामो के सम्बन्ध मे बैको को श्रैमासिक 
सूचना भेजेंगे ताकि मकद-साख की सीमाझो का ठौक ढग से उपयोग हो सके । 

(५) कच्चे माल वी एवज म नकद-स्ताख की सोसा का एक भश विलों के 
साध्यम से दिया जायगा जिससे कच्चे माल की खरीद पर इन्वेण्टरी कट्रोल ज्यादा 
अच्छा हो सकेगा। इस प्रकार चोरे समिति ने नकद साख प्रणाली के सजाप विश- 
प्रणाली को प्रथनाने पर ज्यादा जोर दिया था । 


गह ग्राशा को गई थी कि इन व्यवस्थाप्रों के परिणामस्वरूप विशिष्ट 
प्रावश्यकताप्रों वे लिए प्त्पकालीन ऋणों के उपयोग को प्रोत्ताहत मिलेगा, बिल* 
वित्त वा उप्याग बढ़े गा तथा वुछ सीमा तक नकद-साख का उपयोग घटेगा। 
व्य!वसायित्र क्षेत्रों म चोरे वार्यकारी दल के सुकावो को काफी कठोर माता गया 
प्रौर इनको उदार बनाने की राय दी गई। 


पिछले वर्षो में उद्योगो वी वित्तोय व्यवस्था मे दैकों से महत्वपूर्ण योगदान 
दिया है 4 4987-88 के प्रन्त में (प्रग्नै मार्च) उद्योगों (लघु, सध्यम्त व बड़े) को 
देंशें द्वारा दो गई सकल साक्ष को बरायां राशि (०घाह्ा॥00/008) 36,309 
करोड़ र रहो जा विछते वर्ष से 526 करोड रू, क्रषिक थी। मार्च, 988 के 
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अस्त मे उद्योगों को दी गई साख बताया कुल वेक सास का 5(6% हो गई थी, 
जबकि पिछते वर्ष यह 49 7% रही घी। कर्ज की ज्यादा राशि वडी व मध्यम 
औद्योगिक इकाइयों वे लिए रही है तथा लघु इकाइपों के लिए इनसे कम रही है, 
हालाकि यह पिछले वर्षों म काफ़ी तेजी से वढी है। दर्ज की प्रधिक बकाया राशि 
इन्जीनियरी, सूती वस्त्र व रसायन उद्योगों के लिए पायी गई है | वेी का योगदाब 
झद्योगिक वित्त के क्षेत्र म काफी बढ़ रहा है तथा भविष्य मं इस बात वा भ्रयात्ष 
किया जाना चाहिए कि बैक उद्योगो की वाद्धित वित्तीथ आवश्यकताओं को प्रूति 
अवश्य कर सकें । लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ मानक (नाम) अवश्य निर्धारित हों 
तथा उनका पालन भी क्या। जाय और इन्वेण्टरी (माल) वी मात्रा जरूरत से ज्यादा 
न रखी जाय, क्योकि ऐसा करने से बैक के कोपो का दुरुपयोग होने लगता है. जिसे 
टाला जाना चाहिए । पिछले वर्षों मे उद्योगो के लिए बेक ऋण वी राशि औद्योगिक 
उत्पादन की तुलना भ ज्यादा तेज गति से वढी है ॥ फिर मी उद्यमकर्तता कौपो ६ 8। 
दी को शिकायत व रते हुए पाये जाते हैं। भविष्य मे नवद-साख प्रणाली वें बजाय 
विल-प्रणालरी का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए । विल-प्रशाली यू वे व झमे- 
रिवा में अधिक लोकप्रिय रही है | 
(4) सार्वजनिक वित्तीय संत्याएँ 
(?एणं॥९ उय॥एलंश [०५//००७५) 
(7) भारतोय जीवन बोमा निगम 
(॥0) 

भारतीय जीवन बीमा निगम उद्योगों वें शेयर व ऋशपत्र खरीदता है। 
यह उन्हे मध्यमकालीन व दीर्घेकालोन ऋणों की सुविधा देता है। यह शेयरों व 
ऋणपतनों का श्रमियोपन (ए॥0क्गाए8) मो करता है | यह श्रौद्योगिक वित्त - 
नियम व राज्य वित्त निगमों को पूछी मे हिस्सा लेकर परोक्ष रूप से ओद्योगिक 
वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करता है । इसके कोपो का 50% सरवारी व प्रन्य स्वीइत 
प्रतिशुतियों मे लगाना होता है | शेष राशि “स्वीहृस विनियोगौ! मे लगाती हीती है 
जिसमे वम्पतियों के शेयर व ऋण॒-पत्र भी शामिल होते हैं । इस प्रवार राष्ट्रीय- 


करण वे ढाद मी जीवन बीमा निमम के द्वारा निजी क्षेत्र को पूजी देना जारी 
रखा गया है। 


मारतीय जीवन बीमा निगम श्रमिगोपन के रुप से कम्पनियों को प्रधिक 
वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है यह कम्पदो-क्षेत्र के प्रतावा सहकारी क्षेत्र को 
मो वित्तोय सहायता देता हैँ । 

जीवन वीमा निमम्न द्वारा उच्चोगो को दी जाने वाली वित्तोय सहायता मे 
बापिक उतार-चढाव झाते रहते है । 987-88 की भ्रवि में वितरित्त सहायत्ता दी 
राशि 342 3 करोड रु रही जो पिदते वर्ष से कस थी १ 
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इतमी वित्तीय सहायता प्रदान रुके भो यह झौद्योगिक इकाइयों में एक 
निष्क्रिय मारेदार (96६०७778 एशाणथ्फ के रूप मे दगा रहा है वयोकि इसने 
महायता-प्राप्त इम्पनियों के अवन्ध मे भाग नहीं लिया है। ग्ोद्योगिव लाइसेंसिंग 
जाच स्रमिति (969) न इस कमी की ओर सरकार का ध्यान प्रादषित 
क््यिया। 


ता) भारतोय श्रोद्योगिक दित्त निगम 


(पहटा) 
स्वतन्तता-प्राप्ति ने तुरस्त बाद ससद के झधिनियम के ग्रन्तयत जुलाई, 
9+8 से भारतीय झौद्योगिक वित्त तिगम की स्थापना को गयो थी ॥ यह शेयर- 
घारियों का दिम्रम है । इसके ेयर नारतौय झौद्योगिक विकास दें ६, घदृद्धचित'वेको, 
जीवन बीमा निगम, सहवारी बेको व प्रन्य वित्तीय सस्थाप्रो ने लिये हैं ॥ शेयरों पर 
मारत सरकार ने गाएण्टी प्रदात दी है 4 


विगम का कार्य क्षेत--निग्भ उन सार्वजनिक सोमिव दायित्व वालो 
कम्पनियों, सहकारी भम्याप्ों. निजी सीमित दापित्व वाली बभ्पनियों तथा साबे+ 
जनिक क्षेत्र बे उपक्तों वो दीर्घेकालीन ऋण देता है जो भारत मे पजीहत हुए हैं 
प्रौर जो माल की प्रोसेलिंग या निर्माण या खान खोदन॑, होटल उद्योग या विर्दधत के 
उन्पादन या वितरण या गग्य क़िसी प्रकार वो पावर उत्पन्न करने मे सम्बन्धित है । 
इत कम्पर्ियों में समुद्री जहांज की वभ्पनियों नी शामिल की गई हैं। नियम के क्षेत्र 
में सामेदारी फर्म . एकाकी उत्पादक एबं सघु उद्योग शामिल नहीं हैं । 

]2 मार्ड, 4982 से लागू झोय्योगिक वित्त निगम (रुशोघन), ग्रधिनियम के 
ग्रन्तगंत इसका कार्ये-क्षेत्र बढाया गया है। अब यह निग्रमित (उम्पनी) क्षेत्रों 
मे स्थापित निम्न भोद्योगिक उपक्र्मों को भों जित्तीय सहायता प्रदात वर 
मखहता है 


(0) सडक या जल-मार्ग या वायु-मार्ग या रज्जु त्ार्गे (7०9९७४2९) था लिएट 
दरा यात्री व माल का साना-ले लाना, (7) सशोनरी था वाहनों या जलपोती या 
मोटर नोजा्ों या ट्रैक्टरो का रख-रखाव, मरम्मत, परीक्षण या सविसिंग, (पा) 
मशोनरी या पावर को सहायता से हिसो भो वस्तु को जोड़कर बनाना, धसस्मत 
करना या पेक्गि करना, (7४) समीष के किझो क्षेत्र का प्रौद्योग्कि दस्तीं के रूप में 
विकास करना; (७) मद्धतों पक्डना था मदली पत्रडने वे लिए तटीय सुविधाएँ देता 
या रख-रलाद करना, (श)) ग्रौद्योगिक विकास ने लिए तसनोदो ज्ञान या सेवाएँ 
दना एद (श।॥) प्रकिया व वस्तु के लिए रिसर्च द विशास का काये 3 
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वित्तोय सहायता के रूप-“निगम को निम्न विधियों से वित्तीय सहायता 
अदान करने का अ्रधिकार दिया गया है : 

(आ) औद्योगिक कम्पनियों ने खुले बाजार से जो ऋण लिखे हैं. दन पर वह 
गारष्टी दे सकता है। ऐसे ऋणो को प्रवति 25 दर्ष तक्ष हो सुक्‍तो है । 

(प्रा) यह 25 वर्ष तऊ का ऋणा स्‍्वय दे रुक्तता है झऋथवा कम्पनियों के ऋषा- 
पत्र सरीद रुक़्ता है। यह मच्यम-वड़े (एा८वापण-हटो तथा बडे पेंझाते के क्षेत्र 
(986 इप्यॉ 58८०४) मे स्वापित क्षियि जान वाते उन ऋद्योगिक उपत्तमों को 
वित्तीय व्यवस्था पर विचार करता है जिनकी प्रोजेक्डलागत 3 करोड रु से पर 
होती है । इससे नीचे की लागत वाले प्रोजेक्टो की वित्तोय व्यवस्था राज्य वित्त व 
विजक्ास्त निगमो द्वारा की जाती है । 

(३) यह कम्पनियों के स्टॉक, शेयर, दाड या ऋशा-पत्रों का प्रमिगान्‍न 
(0४0 थएाा।एड्) कर सकता है, लेस्नि अ्भियोपन को तारीस से 7 वर्ष की झबधि 
में इनका बेचा जाना झनिवार्द होता है । 





957 से निमन आयातक््रत्ता क्षो विलम्बिन शुंगवान पदति (0वथव्एउ८्त 
५४७८० 5५६१९एफके सम्बन्ध में भी गारप्टी देने का ग्रधिक्ार दिया गया था। 
यदि कोर्द झ्रायातकर्त्ता विदेशी उत्पादक से मश्ञीने झादि खरीदने का इस्तजाम क्षर 
लेता है'तो निगम उसके लिए गारण्टी दे सकता है जिससे विदेशी मशीनें व साज- 
सामान मी सुममतापूर्वक मिल जाते हैं ३ 

दिसग्वर 960 के सशोधत के अनुसार निम्रम कै द्वारा गारष्टी प्रदान इरने 
का काम काफो बढा दिया गया तया निग्रम को औद्योगिक उपक्मों के जेवर सरीदते 
का भी अधिकार दे दिया गया, जो उसे पहले नहीं था ५ निगम की इच्छा से उसके 
द्वारा दिये गये ऋणो या डिबेंचरों की राशि को उद्योगो के भेयरो मे परिवर्तित ऋरना 
नी सम्भव कर दिया गया 

नियम की पूजो के स्तोत--निगम को पूंजी के स्लोत निम्नलिखित हैं-- 

(0 वेपर-पूजो--982 के सन्नोधन-प्रधिनियम के ग्ननुसार निगम हो 
अधिकृत पूजी 20 करोड रु से वटाऊर (केन्द्रीय सरकार के द्वारा निर्धारित क्षरके) 
00 करोड रू तक को जा सदती है । प्रत्येक शेयर पाँच हजार रुपये का होता है । 


30 जून 4988 को इसज़ो प्रदत्त पूँजी (9आंएे-०ए-०८्छज़ॉजी) 70 करोड 
रु. थो। 








(४) बॉँड व ऋश-पत्र->पिगत को धदत्त पूंजी व रिजवे कोष के 0 घुने 
तक बॉड व ऋश-पत्र निर्मेमित करने का अधिज्ञार है। निमम द्वारा निर्मेमित बाँड 
के मृतघन व ब्याज पर केम्द्रीय सरकार की गारप्टी होती है। 30 जुन 98$ तकू 
चाँडो की शुद्ध बकाया राशि 2083-80 करोड रु, हो चुशो थो ॥987-88 के 


202 


इसने त्तीत थार वोड जारी किये। बाड़ का 50वा तिरीज व जून 988 को 
जारो जिया गया था $ 


(गण रिजव बंक से उपार--982 के स्योधन के प्रनुसार निगम प्रंद 
मारतीय रिजवं बैक से 8 महीने तह के लिए 5 करोड़ रुपये तक की रकम उपघार 
ने सकता है। 


(४) जमाए--प्रव नियम 709 द्वारा स्वीकृत शर्तों धर कम से कम ]2 
महीनों की प्रवधि के थाद चुकाते की शर्ते पर जमाएँ स्वीकार कर सकता है। 

(४) केन्द्रीय सरकार से उधार--निगम मारत सरकार से मी कर्ज ले सकता 
है। 30 जून. 988 के अन्त मे मारत सरकार से लिये गये ऋणो बी दकाया 
राशि *40 करोड ठ. थो । 

(४) ॥09॥ से उधार--यह्‌ मारतीय श्रौद्योगिक विशाप्त बैंक से मी उघार 
ले सकता है । 30 जून, 988 को [08!7 ते ली गई उधार को बकाया राशि 
6] 85 करोड रु ची । 


(शा) विदेशी मुद्रा--निगम विदेशी मुद्रा मे उधार लेते का भविकादी है ॥ 
ऐसे ऋणो पर मारत सरकार की गारण्टी होती है ! निगम को पश्चिमी जमती से कई 
बार ऋषा मिल चुके हैं। जर्मन मार्क मे प्राप्त ऋएों का उपयोग प्रूजीगत माल, 
इस्जी तिमरिंग ज्ञान व सेवाओं के प्रायात में पश्विमी जमेनी के भलावा प्रस्य देशों से 
(बुछ देशों को छोड़कर) मी किया जा सकता है। अमेरिकों को एजेन्सो कार 
इष्टरनेशनल इदेलपमेद (#9) से डालर भे ऋषा प्राप्त हुए हैं। निगम को पेरित्त 
बेंक से फ्रेंक में विदेशों मुद्रा श्राप्त हुई है । सयुक्त राज्य (0.6 ) से पूजीगत माल 
के प्रायात मे वित्त प्रदान बरने के लिए मारत सरवार ने नि्म को पौण्ड स्टलिग 
प्रदान किया है। स्वीडन से क्रोनर में सहायता स्वीहृत हुई है । दिसम्बर 987 मे 
जापानी येन मे कर्ज लिया गया है जिसका बुद्ध भ्रश भ्मरीकी डालर मेहै तथा 
शेष जापानी मैन मे है इस प्रकार विदेशी 'छणदाता एजेग्सियों से तिगम को विदेशी 

दर म ऋण प्राप्त हुप्रा है एवं इसन व्यवहारिक उधार लेने के लिए प्रन्तर्राष्ट्रीय 
बाजार भ प्रवश किया है । 

निगम का प्रवाप ये कार्य-प्रणालो-- नियम का प्रबन्ध !2 सदस्यों के एक 
संचालक बोड़े द्वारा होता है जिसके सदस्य केन्द्रीय सरकार, रिजयं बैक, प्रनुधृचित 
बैक वे क्षय सध्याह्रों द्वारा निर्वाचित होते है । 

निगम मतान, भूमि प्रथवा मशीन वी जमानत पर ऋण देता है। ऋण मजूर 
द्वांने ३ दा या तीन साल बाद किश्तों में मुगतान प्रारम्म हो जाता है । निग्रत की 
ब्यात की सामान्य दर 4-0 प्रतिशत तथा विद क्षेत्रों के लिए यह 2'5 प्रतिशत 
रही है। प्रषते हितों की रक्षा के लिए निगम स्वीकृत ऋणों के उपयोग पर भी 
ध्यान देती है । ददि कोई कम्पनी ऋण घुशने में गड़वड गरती है तो निगम 
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उसका प्रबन्ध भपने हाथ में ले सकता है भ्रषवा गिरवी रखी हुई सम्पत्ति बेच 
सबता है । 
निगम की प्रगति!--शौद्योगिक वित्त निगम मे 30 जुत, 989 को पपने 
बारयकाल के 4] वर्ष पूरे किये है। 987-88 मे इसने 780 परियोजनाप्रो के 
लिए लगमग 35। करोड़ रु की वित्तीय राहायता स्वीवृत की तथा 730 करोड़ 
रू की वितरित की । है 
दित्तीय सहायता प्राप्त करत बाली इवाइया मिजी क्षेत्र, समुक्त क्षेत्र, सर्व- 
जनिक द्ोत्र एव सहकारी क्षेत्र में होती है। प्रतिवर्ष सबसे भ्रधिवा सहायता निजी 
क्षेत्र को प्राप्त होती है 
30 जून 988 को रामाप्त होने वाले 40 वर्षों में हृशन लगभग 5306 
करोड रुपये की वित्तीय सहायता मजूर की । वितरित वी गयी सहायता की राशि 
362 बरोड रुषदे रही। पह मजूर की एई रण का लगमग 68 प्रतिशत थी | 
30 जून १988 तक शुद्ध स्वीकृत सहायता वा लगभग 52 प्रतिशत पपिसूचित 
(0०0९0) कम विकसित जिलसों।क्षेत्रो को प्राप्त हुआ था। हस भ्रदार निगम ने 
सस्तुलित प्रदिशिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा मे योगदान दिया है । 
30 जून 988 तक स्वीकृत वित्तीय सद्दायता की राशि में सर्वाधिक झरश 49% 
महाराष्ट्र को मिला । गुजरात को [2'0% व॒ उत्तर प्रदेश को 4% राशि मज्र 
बी गई थी । राजस्थान वा प्रश 49% रहा। प्रब तक की कुत्त स्वीशत सहायता 
में वस्‍्थ्रोद्योग वो ।2 2%, सीमेट उद्योग को 0'3% तथा चीनो को 6 5% प्राप्त 
हुआ । कुल स्वीकृत सहायता का लगभग 33'4% भ्रश भ्राघारभूत या मूल उद्योगो 
(9॥90 77008076$) को दिया गया जिंसमे बेसिक मेटल उद्योग, बेसिक प्रौद्योगिक 
रसायन, उ्वेरवा, सीमेट, खनन व विद्य,त-सूजन व वितरण शामिल है। प्नीगरत 
मात वाले उद्योगों (0४[॥08] 80005 7005072$) जेंसे मशीनरी, विद्युत्त मशीनरी 
दे परिवहन उपक रणा का 6% भ्रश स्वीकृत हुम्रा, मध्यवर्तों उद्योगों ([0007॥6086 
80०05 ॥000$070$) जैसे रसायन उत्पाद, घातु उत्पाद, अधातु उत्पाद, सनिज 
उत्पाद, पठसन, टायर एवं ट्यूब भ्रादि वो 2) 2% तथा उपभोक्ता माल के उद्योगों 
वो जँसे चीनी, दस्त, कागज भ्रांदि को लगभग 26 9% एवं शेप लगमग 2'5% 
सेबा-क्षेत्र मे होटल-परियोजनाप्रो भ्रादि को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार 
स्वीहृत सहायता में श्राधारभूत उद्योगों व उपभोक्ता उद्योगों का श्रश ऊँचा 
रहा है । 
पिछले कुल वर्षों मे निगम को कुछ मामलों मे समय पर भ्रपने ऋणों का 
वापसी भुगतान न मिल पाने (0०80(() की समस्या वा सामना करना पड़ा है जो 





॥ गा #शाण्यां रि०००8 987-88, 20%, 2, 9. ॥]. 
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वास्तव भे एक चिन्ता का विषय है ॥ ज्यादातर कठिनाई सूती वस्त मिलो की तरफ 
से उत्पन हुई है ॥ गारण्टी देते वाली राज्य सरकारो ने मी पर्याप्त कदम नही उठाये 
हैं । निगम को समय पर मुगतान ने करने वाली फ़र्मों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही 
करने मे भी दिक्‍्कतो का सामना करना पडा है ! 
पिछले 4! वर्षो की ग्रवधि मे इसने मारत के भ्ौद्योगिक ढाँचे मे प्रपता एक 
सुनिश्चित स्थान बना लिया है। निगम का कार्य-क्षेत्र निरत्तर बढता जा रहा है । 
इसके वित्तीय साधनों मे भी डृद्धि की गई है। मदिष्य में ज्यादा पूंजीगत साथन 
होदे पर ही निगम उद्योगों की बढती हुई वित्तीय प्रावश्यकताओ की पूति कर सकता 
है। पत्र यह उद्योगो की शेयर पूंजी म भी भाग ले सवता है, लेकित निगम उद्योगों 
के लिए सभी ग्रावश्यक वार्य नहीं कर सकता, जैसे कच्चे माल की व्यवस्था करवा- 
स्राजार*माग़ को उत्पन्र करना एवं ध्यावसाधिक दक्षता का निर्माण करना, झादि । 
इसलिए निगम की सुविधाशों का उपयोग करने के लिए सक्षम स्क्रीमो द दक्ष उद्यम- 
कर्त्ताप्नो की प्र'बश्यक्ता है ॥ निगम ने एक जोल्षिम पू'जी प्रतिष्ठान (5९ (१8 
707॥१907) (१८४) जनवरी, 975 से चालू क्रिया था जो नये उद्यमकर्त्ताप्ों 
को उदार शर्तों पर कर्ज देता रहा है ताकि ये शेयर-प्रजी मे सत्धापव' दा भ्रश 
(80876 ० 770०गाण॑०३१ ८पृ०ण(५) प्रदान कर सकें। यह अपने अस्तित्व के 2वें 
बर्ष (987) मे जोधिम पू'जी और प्रौद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के नाम से 
एक वम्पनी में परिवर्तित कर दिया गया है। इसे सक्षेप में ८77८ कहते हैं । 
मार्च, 974 से निए्म के द्वारा स्थापित प्रवन्ध-विकास-सस्थान (७02 2शाहाः 
]0058]०/ए७7 [7870० ()४॥0) व इसके विकास बैकिंग प्रकोष्ठ (0०"थश- 
९0 छक्षाआाह 0८)॥) (080) ने कई पाठ्यक्रम सम्पन्न किये हैं जिनमें 2 
के विभिन्न पहलुझ्ो पर झावश्यक प्रशिक्षण दिया भंया है ॥ 
भ्राजक्ल निंगत निजी निगमित क्षेत्र, सावंजनिक क्षेत्र, ययुक्त क्षेत्र व 

सहकारी क्षेत्र मे स्थापित उपक्रमों को वित्तीय सहायता देकर मारत का प्रौद्योगिक 
विकास करने में प्रयत्नशील है । इससे पौँच तकनोत्री सलाहकार सगठन (]८ए०पा- 
९ (0०790॥।9009 007899590॥075) (700$) स्थापित करने मे योगदान दिया 
है जो ग्रामीण, भ्रति लघु (ध79), लघु व मध्यम पंमाने के उद्यमकर्त्ताओ, सरकारों 
विभागों, व्यापारिक बेकों राज्यस्तरीय वित्तीय सस्थाम्ों को औद्योगिक विकास व 
प्रवनध प्रोजेक्टननिर्माण त्रियान्वयत व मूल्याकन श्रादि में मदद देते हैं । इससे नवे 
उद्यमकर्त्ताप्ो को ज्ञाभ पहुँचा है । ऐसे ही नौ तकनीती मलाहकार सगढठन भारतीय 
ग्रौद्योगिक विकाप्त बेक व तीन भारतीय औद्योगिक साख व विनियोंग निगम ते 
स्थापित क्ये हैं। इस समय देश मे कुल 8 [005 काम कर रहे हैं। इनम एश 
वर्नाटक धरकार ने स्थापित किया है। निग्मम ने विशिन्न विश्वविद्यालयों मे विकास- 
दैंकिंग व श्रौद्योगिक वित्त पर छ पीठें (कह ८॥9778) स्थापित की हैं जिससे इत 
विषयों पर प्रतुमधात व उच्च स्तरीय अध्ययन को काफी प्रोत्साहन मिला है । 
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]982-83 मे निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्यमशीलता विश्राम 
सम्थान (85%07०फछुथआ०्पघरा5॥7 26४०० वाशाए(8 णी[]7989) (80ण[ 
यी स्थापना में सहायता प्रदान वी है। साथ में विधापन व टेबनोलोजी /उद्यमशीवता 
“विकास कार्यक्रम! बी लागत में अपना हिस्सा लेने नी मजूरी दी है| इस प्रवार यह 
उद्यमणीलता वे प्रिवास वो भी बाफी प्रोत्साहन द रहा है । 
बित्तीय सेबाए (खिाश्याटाब] 509065) 
विछले वर्षा म॑ [एटा बी निम्न प्रशरार की वित्तीय सेवाएं व्रिवर्मित 
(3) सर्चेन्ट देकिग--यह बाय | जुलाई 986 से प्रारम्म किया गया है । 
इसरे श्रस्तगंत परियोजमा-परामर्श तथा कम्पनी क्षेत्र मे मध्यम थे बड़े उपक्रमो थी 
एक मुश्त सुविधाएं उपलब्ध करना है ताकि उन्हें नए प्रोजेयटो के निर्माण थ 
फ्रियान्ययन या झाघुनिकीर रण था विविधीकरए मे सदद मिल सभे । इससे पित्तीय 
गहाप्ता मं मदद मिलती है तथा पू'जी वे ढाचे वी स्क्रीम बनाने एकीकरश ये 
समामेजन (हाटाह९) के प्रस्तावों वो लागू करने म सहायता प्राप्त होती है। 

(॥) उपकरण-लोजिग-यह जून, 988 से प्रारम्म किया गया है। 
इसके प्रत्तगेत चालू श्रौद्योगिग' इकाइयो को लीज पर उपकरण (€वणाणाशा)) 
उपचब्ध व्िया जायगा। ये झ्रोद्योगिक इवाइयाँ वम्पनी या सहवारी क्षेत्र मे हो 
सकती ह। जित्तीय लीजिंग, सिंडीक्रेटेड लीजिंग प्रित्री एवं लीजिग के पुन, लीज 
जप को अपनाने व ह्लायातित उपकरण की लीजिंग की व्यवस्था वी जायेगी । 

(0॥) सप्लायर्स-उधार-योजना--यह 987-88 से चालू की गई है । इसरो 
उपक रणा-निर्माता व उपक रखा-प्रयोगकर्ता दोठों यो लाम होगा । मशीनरी ग्रादि 
उधार पर दी जायेगी । मुगतान विलम्बित-प्राधार पर होगा। उधार के सम्पन्ध 
में जो बिल बनेंगे ॥(त उतके झ्राधार पर भ्रप्रिम राशि (80५0८) देगा। इस 
स्कीम को लागू करन से मशीने काम में लेने वालो को मशीने उघार पर मिलन 
लग जायेगी । 

भ्राशा है इन वित्तीय सेवाप्रों से उत्पादकों वो लाभ पहुंचेगा। इससे देश 
का झ्रौद्योगिवः विकास प्रधिक तेजी से हो सकेगा । 


(एए0 र्ट्रीएण क्रेट्ोशिफ विकाए सिएण सिफिटेड (४०७०) 

बड़े पैमाने के उद्योगों के त्रिवास व वित्त से सम्बन्धित दूसरा महत्वपूर्ण 
निगम राष्ट्रीय श्रौद्योगित निगम है जो 20 अब्टूबर, 954 को स्थापित किया 
गया था। भारत सरकार ने ही इसमे समरत पू'जी लगायी है । 

उद्द श्य-- () राष्ट्रीय श्रौद्योगियग' विकास मिगम मुख्यत, उन उद्योगों में 
पू"जी लगाने के लिए बना है जो नियोजित विकास वे' दौरान रघापित ज़िये जाते है। 
यहे पूंजीगत माल, मशीन व अन्य साज-सामान बनाने को प्राथमिकता देता है । यह 


श्फ 


हु 


हे 
ह्‌ 
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ओद्योगिक कार्यक्रमों का अध्ययन व जाँच करता है। (2) यह सार्वजनिक व नियो 
क्षेत्र मे सहयोग स्थापित करता है। जहाँ तक हो सकता है तिज्ी क्षेत्र मे उपतरप 
ओऔद्योगिक साज-सामान, भनुझव व दक्षता का अधिकतम उपयोग करता है। यह ऐसे 
उद्यौग स्थापित करता है जो झ्रागे जाकर तिडी क्षेत्र में सहायक उद्योग स्थित 
करन में मदद देते हैं। इसर प्रकार यह देश में सल्तुतित व एकीवूल ग्रौद्योगितर 
विकास को बढावा दता है। (3) निगम इन्जीनियरों के दल तैयार करता है जों 
सार्वजनिक दे निजी क्षेत्रों में प्रावश्यक् तकनीशी सहायता प्रदात करते हैं । (4) यह 
प्रमुख किस्म के प्रौद्योगिक सामान तैयार करने का विशेष प्रयत्न करता है, जैसे कच्ची 
फ़्िम, एल्यूमितियम, कृत्रिम रवड व दवा, रंग दे प्यास्टिक उद्योग वा ग्रावश्यक 
सामान । (5) किसी मी उद्योग को सरवारी झूख देते के सम्बन्ध मे यह सरकारी 
एडेन्ट के रूप मे काम करता है । प्रारम्भ में मह सहायता का म'यंद्रम चूट व सूती 
बस्तर उद्योग के आधुनिकीकरण व पुनर्स्यापन वे लिए दिये गये सरकारों झुणो पर 
लागू किया गया या। 


प्रगति--शुरू के दर्षों में इसने सूती वस्त्र, जुट व मशीनी ग्रौडारों के ८शोर 
के विस्तार, पुनर्स्थापन या प्राध्ठतिक्रीकररा के लिए ऋण वितरित डिये थे । पिछले 
वर्षों में |धा[00 का श्रोद्योगिकविक्ास के लिए सलाहकारो सेवायें प्रदात करते का 
क्ाप भ्धिक महत्वपूर्ण हो गया है। मह विस्तृत डिजाइनें तैयार करता है तथा 
इन्जी नियरी सेवायें उपलब्ध करता है। इसकी सेवाओं का उपयोग वेन्द्रीय व राज्य 
सरकार, भारत में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उपक्रम एवं विदेशी सरकारें, विदश 
डद्यमर्ता तथा सयुक्त राष्ट्र सघ. ग्रादि करते हैं। 


पिछले वर्षों मे इसने भारतीय टेलीफोन उद्योय वे तिए नग्रर-निर्माण, कोत 
इण्डिया लि, के लिए भवन-तिर्माण कम्प्लेक्न तथा भारतीश तेल निगम के विए 
अनुसघान ब विकास कैन्द्र के लिए इमारत बताने के लिए डिजाइन श्ाद्धि तैयार 
करन व सलाटे देने का काम हाथ भें लिया घा। इसी वर्ष लीविया, भ्रदत व जही- 
बार का भी इन्जीनियरी व सवाह का कुछ काम लिया था । 


तीन दशकों से अधिक ग्रदधि तक काम करने के बाद भी निग्रम के कार्य की 
दिल्ना स्पष्ट नही हो पाई है। यह एक सलाहकारी सस्या बन कर रह गया है । 
इसकी गतिविधियों मं श्रगासनिक विफ्लतायें, वित्तीय कप्रकधथ व तकतीकी ग्रकार्व- 
कुशततायें पाई गई हैँ । 


(7९) भारतीय भ्रौद्योगिक साख एवं विनियोग निगम (0८) 


5 जनवरी, 955 को मारतोय कम्पनो अधिनियम के पग्रन्तगंत प्रौद्योगिक 
साल एवं वितियोग विब्रम स्थापित किया गया था। इस नियम का उद्देश्य 
निजी क्षेत्र दे लिए पूजी की व्यवस्था करता है ॥ इसके कार्य प्रग्राक्ति है: 
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(0) निजी क्षेत्र वे उद्योगों के निर्माण, विस्ठार एवं प्राथुनिवीर रण में मदद 
पहुंचाना, (2) ऐसे उद्योगो में आन्तरिक व विदेशी तिजी पूंजी को भाग लने के 
जिये प्रोत्साहन देना, (3) श्रौद्योगिक विनियोग के निजी स्वामित्व को बढ़ाया देना 
और पू'जी-बाजार वा विस्तार बरता । इसती विशेषता यह है. (क) प्रूजी था तो 
दीरघकालीन व म"यमक्रालीन कणों के रूप म प्रदान उरता है प्रवया यह शयरों की 
खरीद भें भाग लेता है, रुपयो में बर्ज 5 वर्ष तन वी झवबि वे जिए दिय जात हैं, 
(से) नये शैयरो व प्रतिभूतियों का थ्राजार मे अ्रभिषोपन करता है; (ग) भ्रर्य निजी 
प्रिनियोग के स्रोतों के क्रणी पर गारण्टी प्रदान बरता है (घ) जितनी ज-दी म॑स्मय 
हो सक्रे उतनी ज-दी एक उद्योग मं से तिनियोग की रकम निकालकर दूसरे उद्याग मं 
उसके पुनविनियोग की व्यवस्था करता है श्रौर (ड-) मारतीय उद्यागों का प्रवन्यतीय, 
तकतीबी व प्रशासतिक सलाह व सेयाये सुतम करता है। भ्रत यह विगम निजी क्षेत्र 
मे ह्यापित उद्योगों के! विकास के लिए भरत्तकर प्रपत्न फरता है। 4983 से इसने 
लीजिग (283॥॥8) की क़ियायें भी प्रारम्म उर दी हैं जिनते अन्तगेत पू णीगत परि- 
सम्पत्तियो को पट्ट पर लेने वाले न्यक्ति इनके उपयोग से प्राप्त प्रत्याशित या श्रनु- 
मानित श्राप के प्राधार पर लीज की एवज में मुगतान करन की सुविधा का लाभ 
डठा सज़ते हैं। यह प्रणाली प्राजजल विकसित व विकासशील दोनो प्रतार के दशों 
मे उहुत लो प्रिय हो रही है । 

पूंझ्ो--इस सम्था के निर्माण में विदेशी वित्तीय सस्याग्रा ने भी हिस्सा 
लिया है। यह स्रत्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग का एक नमूना श्रस्तुत करता है । 

भ्रत्॒ निगम वी भ्रधिकृत पू'जी 50 करोड रुपग्रे की हैं, जो 00 दृपय वाल 
$0 लाख शेयरों मे बटी हुई है। !987-88 (अरप्न ल-मार्च) मे इसने 946*4 
करोड़ ७ के कुल कोप एकत्र क्ये जिनमे बाह्य साधन 285 4 बरोड रु के तथा 
प्रात्तरिक साधन 66] करोड रु, के थे। ये 986-87 से 84 6% प्रथिक थे । 
बाह्य साधनों में सरकार व 70छा से उधार, वाड/ऋरा-पत्री की राशि व व्रिदशी 
मुद्रा झ्रात्ती है तथा ग्रास्तरिक साधनों म कर्जंदारों की प्रदायगी व प्राप्त ब्याज तथा 
आप्त लामाश झाते हैं। इसवो विश्य बेब, जम्तनी, प्रिदन झ्रादि से बाई बार ऋण 
मित्र चुके हैं। बह भारत सरकार व ओद्यागिक पित्रास बैक से ऋश लेता है ग्रौर 
जनता का ऋर-पत्र बचता है । 

प्रगति!--प्रौद्योगिज सास व विनियोग निगम ने 3 दिसम्बर, 988 का 
34 वर्ष पूरे किये हैं। निगम ते 987-88 (अप्रैल-मार्च) में सहायता वे” 
लिए 283 करोड सवये स्त्रीउुत जिय्रे तथा 77! करोड रुपय वितरित क्थि। 
इमम सप्यायर्स उधार ते लोजिय के रूप मे सहायता भी शामिल है । 





4,.. मिधफुणा ० ए६एट०फ्रा। फ्ाताएड वा व्रिपा॥ 987-88, 
एए७(87९6 97 ॥087, ८फ4३फ6३ 6, 
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स्थापना के समप से सेकर मार्च 988 के प्रम्त तक वित्तोप सहाधता-- 
भाच 988 के अन्त तक कुल सहायता 7094 करोड़ रुपये की स्वोइत हुई थी 
जिसमें 538 करोड रुपये को सहायता वितरित की गई थी । इसमे स्पयो मे कर्ज, 
विदेशों भुंद्रा मे कर्ज अभिगोपन बे शेयरों वी सोधी खरोद, गारठिया क्‍झ्ादि सभी 
शामिल है । 

विछड़े क्षेत्रों मे स्थित प्रोजेक्टो को प्राथमिकदा के बराधघार पर वित्तीय राशि 
प्रदान की गई है। मार्च 988 तक स्वीकृत राशि का '5% टेवसटाइल्स, 
]। 8९ विविध रसोयनो तथा 9 6 प्रतिशत देसिक भंटंल उद्योगों के हिस्से में 
आया । इसी प्रकार इस अवधि में स्वीकृत राशि का 24 % ग्श महाराष्ट्र को 
4 "९ झश गुजरात वो तथा 9 ", झश उत्तर प्रदेश को तथा 9: तमिलनाडु 
को मिला | राज्यो के धनुसार स्वीकृत वी गई सहायता का दिमाजन देखा जाय 
तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र. ग्रजरात तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश को लगभग 56'4$8 
मिला एवं शप ग्रन्य राज्यों को मिला। सहायता का विभिन्न राज्यो मे वितरण 
कापी ग्रसमान रहा है । 

निगम ने नई पारयोजना्रो मे प्रेजी निवेश को बढावा दिया है। यह प्रजी- 
बाजार फा महत्वपूर्ण स्तम्म रहा है। इसका योगदान श्ौधोगिक उपकरणों को विदेशों: 
िनिमय प्रदान रूरने को दृष्टि से काझो महत्ववूर्ण मना गया है। 

(९) भारतीय यूनिट ट्स्ट (एग) 

प्रौद्योगिक वित्त के क्षेत्र मे यूनिट ट्रस्ट को स्थापना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। 
दिखस्‍्वर 2963 मे म(रतीय ससद में यूनिट टुस्ट दिल पा किया गया धोर 
] फरवरी !964 मे इगकी स्थापना बो गई ॥ इसकी प्रारम्मिक पूंजी 5 बरोड 
रुपये रखी गयी जिसमे रिजर्व दब का प्राघा हिस्सा तथा शेष जीवन बीमा निगम, 
मारतौय स्टेट बैंक भोर अनुमूचित्ध न्यापरारिक बेको व पन्य वित्तीय सस्यामों का रखा 
गया था। 

यूनिद ट्रस्ट कम प्राय वाले लोगो की बचत एकत्र करके विनियोगो में लगाता 
है । यूनिशों की वित्रो बढाद के लिए इनसे ध्राप्त भ्राय पर क्‍म्लायकर बे सम्पत्ति वर 
में कुछ छूठ दो जाती हैं । 

प्रगतिग--यूनिट ट्रस्ट न जुलाई, 964 से थूनिट ट्रस्ट कौ विफ्री प्रारम्म को। 
इस स्कौम के भतर्गत प्रत्येक यूनिट 0 रुपये का रखा गया है। यूतिद 0 के गुणन 
मे बेचे जते है प्रौर कम से कम यूनिद खरौदने पड़ते हैं। 30 जून 989 को ट्रस्ट 
ने झपने कार्य कप के 25 वर्ष पूरे कर लिए है । 





4.. हश्एुएच ०5 एवरएडाणएघनला। 830,8% 043 [987-88, (४७ए#6 
8 9 36-40 
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यूनिट ट्ृहंट की विनियोग सम्बन्धी नीति यह हैझि पूंजी की सुरक्षा को 
ध्यान मे रखत हुए प्रंधिक्रतम प्राय प्राप्त की जानी चाहिये। एक कम्पनी की 
प्रतिभूतियों में यूनिट ट्रस्ट अपने कुल विनियोज्य कोषो के 5% से ज्यादा नहीं लगा 


सकता है। है है 
यूनिटो की विब्री मे उतार-चढाव श्राते रहे हैं। 987-88 (प्रप्नौ ल-मार्च) 


में यूनियो की वित्री 2059 4 करोड रु की हुई जा एक प्रभूतपूर्व रिकार्ड था | यह 
पिछल बर्ष वी तुलना में 66 3% अ्रधिक थी । इस प्रकार 987-88 में यूनिटो वी 
विनी 2000 करोड़ रु की सीमा को पार कर गई है। इस वर्ष यूनिट स्कीय 96+ 
में यूनिटो की विक्री सर्वाधिक हुई । (855 3 करोड रू वी)। मासिव झाय यून्टि 
स्त्रीम, झतिरिक्त वानस सहित साथ मे विकास (सरया 0) ]988 मे यूनिटों की 
बिक्री बाफी हुई। 

982-83 मे यूनिट ट्रस्ट ने एक माप्तिक आय यूनिट स्वीम, 983 लगू 
की थी जो 55 वर्ष की आयु से अधिक के ध्यक्तियो विधवाश्रो, शारीरिक व मानसिक 
दृष्टि से कप्तजोर व्यक्तियो तथा कुछ सस्थाझ्रो के लिए काफी उपयोगी रही है । 
इसमे 2% वापिक की दर से लाभाश पाच वर्ष तक प्रति माह दिया गया है। 

30 जन, 988 को ट्रस्ट के बुल विनियोज्य कौप 6738 8 करोड रुपयों 
के थे। यूनिट ट्रस्ट ने अपने कोप सुदृढ सस्या्रो मे लगाये हैं। ये सस्थाये वित्तीय 
सावंजनि+ सेवा व निर्माण-उपक्रमो मं सलग्न है। 987-88 म॑ थूनिटो की पुन. 
खरीद (76907०॥०७३८) वी मात्रा लंगमग 292 करोड रुपये रही जो पिछले वर्ष से 
काफी भ्रधिक थी। 966 से ट्रस्ट की पुनविनियोजन की स्कीम काफी प्रगति कर. 
रही है। यूतिटहोल्डर अपनी आ्राय ट्रस्ट मे ही लगाना पसन्द करने लगे है। 
] श्रजहूयर, 97] से यू निट-सम्बद्ध वीमा-योजना प्रारम्भ की गई थी। इसमे !0 
वर्ष वी भ्रबधि के लिए 2 हजार रुपये तक की ग्रधिकतम राशि की बचत -योजना 
होती है और इसमे वी गई बचत पर झ्ाय-कर मे छूट मिलती है । 

969 मे ट्रस्ट ने ऐच्छिवः बचत योजना प्रारम्म की थी । ट्रस्ट ने । जुलाई, 
970 से एक वाल-उपहार-योजना प्रारम्भ कीथी जिसके अन्तर्गत 5 वर्ष से 
कम झायु के छोटे वालक्ो के लिए उनके माता-पिता या अन्य सरक्षक यूनिट खरीद 
सकते है (प्यनतम 50) | इसमे लगाई गई राशि वालको के 2] वर्ष की ग्रायु प्राप्त 
कर जने पर वापस मिल जाती है जिससे उनकी शादी, उच्च शिक्षा के लिए विदेश- 
याता, व्यापार-व्यवसाय की स्थापना, झादि कार्य अ्रधिक सुगमता से सम्पन्न बिये जा 
सकते है । इसने मासिक-आ्राय-यूनिट-स्कीम, अतिरिक्त विकास सहित (0) 988 
में लागू की है। इन स्कीमों मे यूनिटो की काफी वित्नी होती है । 

987-88 मे इसके कम्पनी क्षेत्र को 749 करोड रु की सहायता 


हि वितरीत की ] मार्च 988 तक कुल 2443 करोड रह. की सहायता वितरित 
गई । 
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(शा) भारतीय झौद्योगिक विफास बैक (708) 

यह प्रोद्योग्रिक वित्त के झेद्र मे एक सर्वोच्चया शीर्ष (४9८७) ससया है । 
इसने ! जुलाई, 964 मे कार्यारम्म किया था और 30 जून, 989 को इसके 
कार्यक्ात के 25 वर्ष पूरे हो गये हैं । यह पहले के ग्रौद्योगिक पुनवित्त विगम को 
अपत मे विलीत करके स्थापित क्रिया गया था। 6 फरवरी, ।976 से इसझा 
पुनगठत क्या गया जिसका उह्ूं श्य अखिल मारतौय व राज्यीय स्तर पर वित्तीय 
सम्धा तथा सावंजनिक क्षेत्र के वेको मे परस्पर समन्वय स्थापित करना है ॥ उपयुक्त 
तारीख से ही वह रिजब बेक से पृथक कर दिया गया (9७]॥९० हा) ॥6 
रिठा) । 70छा की जो पूंजी रिजवं बेक के पास थी, वह भारत सरकार को 
हस्तान्तरित्त कर दी गई है। इसके दो प्रकोष्ठ (०८।$) कर दिये गये ; पहला घरेलू 
बित्त प्रकोष्ठ तया दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त ग्रक्ोष्ठ 

आौद्योगिक विकास बेक के दित्तोध सांधना--जून, 989 के ग्रन्त मे ॥एपा 
की प्रदत्त पूजी 540 करोड रु हो गई थी । यह मारत सरकार से उघार लेता है । 
ग्रह भारतीय रिजये बेफ़ के राष्ट्रीय शोदोगरिक साख (दीपेक्रलील किया) कोए से 
उदार लेता है जिसके भ्रस्तगंत 988-89 मे 375 करोड रु लिये गये | यह जीवन 
बीमा निगम से भी उघार ले सबता है । सहायतठा-प्राष्त उपक्रमो के वापसी मुगतान 
से मी इसके साधनों का तिर्माए होता है । यह विदेशी मुद्रा मेउघार लेना है। इसने 
डालर व येन में कर्ज लिये है । 

अन्य वित्तीय सस्थाग्रो की तुलवा मे इसको अधिक स्वतन्त्रता दी गई है । यह्‌ 
पूजोगत साधन बढाने मे चालू वित्तीय सस्थाप्नो को मदद दे सकता है, उतके द्वारा 
दिये गये ऋणो पर पुनवित प्रदान कर सकता है, विशिष्ट प्रोजेव्टों के लिए प्रत्यक्ष 
रूप से ऋण दे सकता दे झौर नये इन्जीनियरी व अन्य उद्योगों के पूंजीगत मांल के 
निर्यात मे वित्तीय सुविधा दे सकता है। प्रौद्योगिक विकास बेक ध्रौद्योगिक उपकरमों 
को छानवौन व जाँच का कार्य भी कर सकता है ॥ 

एक विशेष विकास सहायता कोच ($96€८9] [92४6]09060॥ /,$8$96९९ 
७४७०४) का निर्माण किया गया है। इसमे केन्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गयी घने- 
राशि जमा की गई है । यह कोप मी ग्रौद्योगित्र विकास दैंक के द्वारा ही सचालित 
होता है | इसका उपयोग उन भ्रावध्यक उद्योगो में प्रजी लगाने में किया जाता है जो 
विशुद्ध व्यावमायिक झ्राघार पर अथवा साख-सस्याग्ो के द्वारा निर्धारित सामान्य 
स्तरो के ग्राघार पर ऋण प्राप्त करने मे असमर्थ होते हैं । इस प्रकार उम्र उपतमो 
वी भी स्थापता वी जा सक्ठी है जितमे पुजी लगाते मे साधारण वैकर अथवा 
वित्तीय सस्थाए तैयार नहीं होती । 


. [ए0छ &एाण्ग ए७छण। 988-89, ए॥०एाल 5, छए 63-68. 
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॥ प्रौद्योगिक उपक्रणो दो प्रत्यक्ष सहापता (076०५ +५९६४७८९ १० 
0005४७)-यह भ्ौद्यागिवः सस्थातो को प्रत्यक्ष सह यता निम्न रूपो मे देता है. 
(0) ऋण देना (४) उतके भेवर बाष्ड व ऋण-पत्र खरीदना भौर/शथवा भभियोपन 
कण्स (ऐश ऋण व विलम्बित भुगतानो पर ग्रारण्टी देना। प्रत्यक्ष सहायत्ता नये 
उपक्मों की स्थपना तथा पुरातो के वित्तार व प्राधुनिकोफरश प्ादि के फिए दी 
जाती है । 

2 पुनवित्त को सहापता (२८ शशा०९ ६५५४एआ८८)-- भौदोगिय विक स 
बैक का दूसरा महत्वपूर्णो राय भौद्योगिर ऋणो पर पुनवित्त की सुविधा प्रदान फरना 
है। यह सुविधा राज्य विस तिगमों (500) ब पन्य बेको वो उनके द्वारा लघू थ 
मध्यम उद्योगो (सडक परिवहन चालबो महितो को दिये गये प्रो दे सम्बन्ध मे 
दी जाती है। इसका प्राशय यह है वि सघु व मध्यम उद्योगों के बज तो राज्य वित 
निगम ब स्यापारिक बेढ देते हैं। फिर वे स्वय भौद्योगिक विकास बैक से पुतवित्त को 
सुविधा के भन्तर्गत वित्त प्राप्त कर लेते हैं। सपु उद्योगो व पिछड़े जिलो के मिए 
पुनवित्त की रियायती दरें रखो गयी हैं । पुनवित्त सहायता को उत्तरोत्तर प्रधिक 
उदार बनाया गया है। 


3 पुनर्कटीतों को सहायता (रिट्ताष००ए७॥७7९ /४६।७४७०८)--प्रौद्योगिक 
विकास बेफ उन बिलो।/प्रोमिसरी नोटो को पुनक्ेटोती करता है जो विलम्दित मुगतान 
के ग्राघार पर स्वदेशी मशीर री की विक्री से उत्पल्त होते है। इसरा पथ यह है कि 
मशीनरी के उत्पादक या विक्रेता दिलों को कटोतो भ्रपने बैक्रो से करा लेते है प्रौर 
बाद मे बेर्र उन्ही दिलो की पुनकेंटौती भोद्योगिवर विकास बेक से कराते है । इस 
ब्थवस्पा में स्वदेशी मशीनरी के उत्पादक पभपने क्रताप्रो शो उधार दे पाते है 
सेरिन वे उत्पन बिलो के भाधार पर भपने बेरो से घनराथि प्राप्त कर सेते हैं भौर 


बेक पुन भौद्योगिक विकास बेके से पुनक्टौतो-सहायता वे झततर्गत घनराधि प्रप्त 
कर लेते हे । 


4 निर्यात के लिए वित्तीय सहायता एसाप्खा८७ णि है5७०४७)--इसके 
 सेत सिप्ल अमर को) सहायताएं आतो है (ऐ जियोत वे लिए प्रत्यक्ष कजे प्रदान 
बरना (शो निर्यात साख वे लिए पुनवित्त प्रदान वरना (शएे विदेशी ब्रोताप्रो या 
प्राहको थो भारत से प्जीगत व इन्नोनियरी माल मयगाने हे लिए (व्यापारिक बेकी 
को साक्ेंदारी भे) के मजूर वरना (४५ सास कौ पिदेशी लाइनें । इसके धतमंत 
विदेशी सरशारों को भारत से मास मगान वे लिए वर्जे दिया जाता है तथा (४) निर्यात 
पर गाएण्टो प्रदान वरना । इस प्रकार विभिन्‍न रूपो मे निर्यात के लिए भारतोध व 
विदेशी फर्मो श्रादि को वित्त प्रदान विया जाता है। प्रव यह वाये छा छा. 
(निर्यात-्धापात वेक) दो हस्तान्तरित बर दिया गया है । 
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पिछले ठयोँ मे व्निन्न देशो मे भारतीय माल वा रियर ददाने के रहिए 
पद्रयक्ष कर्ज दिये गये हे॥ पहले अल्जीरिया, जाम्विया व वीनिया से बस. द्रव, 
चेनम पुर्जे ब्रादि का तिर्याद बढाने के लिये कर्ज दिये गये हैं $ व्यापारिक बंक को 
पुनव्ित की सहायता दो गई ताकि नियात के विए कर्ज दिये जा सके | इण्टोवेशिया 
सरकार को मारतोय मशीनरी का निर्यात #र सकते के लिए कर्ज दिया गया ताकि 
वहा एक टूल-रूम व ट्रेनिंग केन्द्र स्थापित किया जा सकते 

कीडिया सरकार, धाता ग्रयराज्य सरकार व जमा सरकार को भारत में 
इन्जीतियरी का मात्र व मशीनरी खरीदने के लिए विदेशी साख को लादनें स्वीहृठ की 
गई । इन्डोनेशिया, मलवेशिया, सियग्रापुर, ग्रीस, नाइजीरिया व श्रीलजा मे सवुक्तन्ठप 
कमी की भी व्यवस्था की गई। 


$ ब्रस्य बित्तोव झंस्‍्याग्रों को वित्तीय रुह्ययता (855547८६ ६० शोध 
फरञाटाव। (धष्धाप्०03)-औद्ोगिक विवरास बैंक प्रत्य विनौय सस्याग्रो ज्म 
ए#ए, इटाएए,, छ0, एएछा क्वो उनके शेयर व बॉश्ड ब्रादि खरीदकर वित्त प्रदात 
करता है। दस प्रकार यह विनीय रुस्थाप्नों के पूंजीगत साथन बदकर उतहे प्रविर 
काम करने के योग्य बनाता है । यह 'दित्तोर संस्याग्रों की जित्तोव सहिया' माता जा 
सकता हैं। ऑऔद्यामिश विकास बैंक एक समन्‍्वयाम्मझ एजेन्सी ((०0णजबागाह 
2४!०7९५) है ग्रोर जिविबर प्रकार से भप्रौद्योगिक प्रगति को बढावा देस में मंलग्त है । 
बह सार्वजनिक क्षेत्र व सयुक्त छेत्र के उद्योगों णो मी मदद देता है । 

आारतीय झोद्योगिक विक्रास बेंक के कार्पो को प्रगनि।--झौद्यो गिक विकास 
बेंक के दिविय कार्यों मे दिशेषतया पुनवित्त (२८ह730८४) दे पुनर्न नाई या पुनइटीती 
(7२९९७८०४४४) के हायों मे उन्‍्लेखनीय प्रगति हुई है ।॥ 

घेक ने बढ श्राकार के प्रोजेक्टों दर झ्रपता ध्यान कैन्द्रित करमे की नीति पर 
बत दिया है ॥ यह टेक्नीशियन-उद्यमकर्ता के द्वारा सुकावे गये छोटे प्रोजेव्टो पर भी 
घ्यान देता है । बेक ने सुरक्षा-उम्मुछ, प्रायात-प्रकित्यापत, निर्यातोम्मुख एव उप- 
भोकता-माल उत्पन्न करने बाले उछोर्णों भ्ोर कृषि- विकास व ग्रोद्योगोकर्णा बा ग्राधार 
हँधार करने बाते उद्योयों को प्रायमिकता दो है। 

]964-89 (जुबाई-दन) तेक बपते कार्यकाल के 25 दर्षो में इसने सकल 
वित्तीय सहायता लगभग 34400 करोड रुपयों वो सदर की और 252 करोड़ 
शपयों के! वितरित की। भजुर को गई खहायदा में से प्रिदई क्षेत्रों को 7423 
कहौडई रपये प्राप्त हुए जो कुठ मजुर की गई सहायता वा लगमय 43९६ था । 








॥,_ एएछ॥ा, #॥05०७| रिव्एणा ॥988-89 टाफ्राटा 2, 09[% 0/६४३- 
परंएश5 
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988 89 मे प्रगति--988-89 मे सहायता ये लिए बुण स्वीह्त राशि 
4747 बरोड रुपये थी जिसमे से वितरित वी गई राधि 338] वरोड दपय थी। 
इमसे लघु उद्योगों को विशेष रूप से साभ प्राप्त हुआ है। पिछड़े क्षेत्रो वी दी गाय 
रियायती राहायता भी बढ़ायी गयी है । 

988-89 मे बुल मजूर वी गई सहायता मा यड़ा प्रश तिम्न उद्योगों 
को प्राप्त हुआ था ब्रिजली उत्पादा राडव परिवहन बम्त्र विविध रगायत 
उबर रक' तथा तोहा वे इस्पात । इत्मे सर्व परिवहा या भ्रण्ठ सर्वाधिद था । 


964 89 तक कुल मजूर फी गई सहायता मे महाराष्ट्र, गुजरात उत्तर 
प्रटेश प्राप्न प्रदेश व तमितयाहु के अ्रश ऊँने रहे हैं। इस अवधि से बुद मजूर बी 
गई सहायता ता लगभग 43% पिछड़े लतो मे स्थित प्रौद्योगित दराइयों मे हि्स्ति 
मे ग्राथा है | इस प्रवार [09 पिछेेो देशो ब प्रौद्योगिय' विशस वो प्रोत्माहुत 4 
हा है 

विफास सहायता कोप 
(7क्षएंणफएाला। है5डाज॑शाएट 7एणाव (0&॥") 


जैसाओि पहुत प्रतापा जा जुरा है विवारा राहायता पोष प्रौद्योगिय' विश्राम 
बेव' वे अस्तगत ही स्थापित रिया गया है साजि' ज्यादा जोसिम बाली श्रौद्योगिव' 
परियोजनाप्रों को वित्तीप सहायता दी जा से । गाच॑ !965 से मार्ष 989 ने भ ते 
तर 0#78 के कोपो मे पुल गहायता लगभग 903 बरोह़ एपये की स्वीजृत हुई 
जिममे रे अयुक्त की गई सहायता थी राि 692 करोड़ रपये रही । 

986 में शरवार मे एक भारतीय लघु उद्योग वित्रारा बेत्र स्थापित विया 
है जो 0ए का सहावक है। यह लखू उद्योग विव्रास बोप (907, बे राष्ट्रीप 
इविबटी बोप (४) का संचालन बरेगा। लघु उद्योग व्रिवास मोष इस से सधु 
उद्योगो को विस्तार प्रित्रिधीकरण व प्र घुतिवीव रण के लिए वर्ज दिये जायेंगे । 
प्रौद्योगिन' विवास बैक ने जनरल फण्डरा |00 करोड ये वी व्यवस्था उपयुंत्त मोप 
बे लिए भी हैं । वित्तीय सहायता राज्य प्रित्त निगमो व बेजों झ्रादि वे' माध्यम स दी 
जायगी | इम कोप से लधु उच्चोगो थे विक्राम पर भहगा प्रभाव पढ़े भा। राष्ट्रीय 
इबियटी कोप से बीपार लघु इवाइयो वो सहायता दी जायगी। 

मिलकर्प-पिछले वर्षों मे भारतीय भौद्योगिव विवास बेब' ने घड़े व महत्वपूर्ण 
प्रोजेक्टी के. ध्राध साथ बड़ी मरया में मध्यम वे लघु-मध्यम प्रोजबर्टों गो प्रधिव 
उदारतापूवंब' सहायता प्रदान वी है। बेब कौ यह कोशिश रही है कि' रास्थागत 
सहायता वे भ्रमाव में कोई भी उपयागी मध्यम व लघु मध्यम ब्रातार वी परियानना 
नप् न हो जाय । इसके लिए बेक वो पुतवित वे पुर॑दौत्ती की सहायता-यौजताप्रो 
मे परिवतेन जिसे गय हैं । इसने मध्यमकालीय निर्यात सहायता सा भी प्रपिवः उदार 


चाय 


बनाया है । यह साउंजनिक क्षेत्रो के उद्योगो को नो सहायता देने लगा है। इसने 
ग्ल्पविक सित क्षेत्रों के विकास पर भी विश्ञेप ध्यान दिया है । 
भावी योजनभ्ो में शरोद्योगीररण की भ्रक्तिया को प्रागे बदाना है । मारत में 
आद्योगिक विक्रास वेक,के ऊपर ग्ोद्योगिक विकास वी नई जिम्मेदारियाँ पाई हैं 
॥एफा को नई स्कीसे .-- 
(7) उद्यम पूजो निषि-योजना (श८शणार (४जांश कण हलाव्फले :- 
स्वदेशी टेबनोलोजी के विकास व उपयोग तथा ध्ायातित टेवनोलोजी के भनृकूलन व 
विकास के लिए ॥08 ने उद्यम पूछो विधि-पोजता चालू की है १ 
इस योजना में से इन कार्यो के लिए वित्तीय सहायता दी जातो है । 
(0) कच्त्रोद्योग भराधुनिकोकरएण निधि योजना (ग८5076 >006॥59079 
9४95० $८७८४८१४) इसके झनन्‍्तर्गत वस्च्रोद्योग के झाधुनिकोक्रणा के लिए कताई व 
मिध्चित बच्त्र मिलों को सहायता दो जातो है । 
यह अगस्त 986 से ज्ागू हुमी है । झ्ाशा है इन नई रवीमों से उद्योगों को 
कापी लाने होगा। 
(शव) भारतीय ओद्योगिक पुनननिर्माए निगम तट) 
झव भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण बेक तश्हा) 
आरतोपय ग्रौद्योगिक पु्रनिर्माण निगम (7707ऋताक्ष एल००ए४तएला०0 
(०फ्रण० 09 रण 96॥9) प्रप्न ल, 497 भे दोमार व बन्द मिलो के पुतनिर्माण 
व पुनर्म्थापन में मदद देन वे लिए स्थापित क्या गया था ॥ इसका कार्यालय कलकत्ता 
में स्थित है । इसकी झधिहेत पूंजी 25 करोड रुपते रखी गयी है झौर 30 करोड 
रपये ज्ञो तिर्गेमित पूंजो 798, 0, ॥टाटटा, 5फ्ता व राष्ट्रीयज्गत बेको ने ली 
है । प्रदत्त पूंजो 5 करोड रुपये है। भारत सरकार ने इस 0 कटोड झुपयें का ब्याज 
सुत्त कर्ज भी दिया है॥ यह रिजर्व बैक, झोद्योगिक विज्ञात्त बेक़ व पूंजी वाजार से 
झावश्यद तानुमार ऋण्य भो ले सकता है ॥ 
प्रसति!--(॥) अपतो रथापना के समय से लेकर 38 मार्च, 7988 तक इसन 
औद्योगिक इकायो को 725 करोड रुपयो को राशि स्दौकृूत को जिसने से समभग 
5| करोड़ रुपये की राषि वितरित को गई । 987-88 मे स्व्रीकृत ऋणों वी 
राखि लगमग 86:5 करोड रु. व दितरित राधि !02 करोड ह. रही | इसन देंक 
व झन्य सम्याग्रो के माध्यम से भी वित्तीय सद्दायता की व्यवस्था दीं है ॥ इन सद 
महादता कार्यों से हजारों व्यक्तियों का रोजयार कायम रखा डा सकता है। यदि 
वि्यम मदद नहीं करता तो ये इकाइया सम्भवतः बन्द हो जातो घोर बाफो ब्यन्ति 
बकार हो जाते 4 








.. रेकुछा ठत एन्लेकुपला छिड्घाजाह 79 वग्रएा8 987-88, 99- 
45-46, छा. 0. 
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प्राप्मग सहायता में परिवहन उपकरण रब, वस्त्र, वेमित्र मेटल तया बस्तुग्रों 
के उद्योग-ममूहो को अधिक्राश सहायता मिली है। शेप सहायता कागज, रमायन 
मशीनरी व ग्रन्‍्य उद्योगों को प्राप्त हुई है। 

अगस्त 984 में [8८] एक बिल पास क्से भारतीय ग्रौद्योगित पुतनिर्माण 


बैक ([२87) में ददल दिया गया ताहि यह ब्पना काम प्रथित सुचार रूप से कर 
सके । 


(एप भारतोय सामान्य बोमा निगम (ठछा0) व इसकी सहायक इक्ाइयां! 

973 मर देश में सामान्य बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण वे बाद से 0९ 
व इसकी चार सहायक इकाइया झद्योगित्र परियोजनाप्रों के लिए वित्तीय सहायता 
प्रदान करती रही हैं। यह भपनी सहायता ऋणों भ्रसिगोपन, प्रत्यक्ष अ्रशदान श्रादि 
के रुप में देता है । 

4987-88 (म्रप्नी ल-मार्च) मं इसने 98 करोड र वी राह्ययता स्वीकार 
की तथा 04 करोड रु. की वितरित की (पहले की बकाया सहित) ॥ यह सहायता 
सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र व सयुक्त क्षेत्र वे. उपक्रमो को दी गई है॥ निगम की 
सहायता का विशेष लाभ निम्न उद्योगों को मिला है--टेक्सटाइट्स, मशीनरी, 
विद्यूत मशीनरी, विद्युत सृजन सीमेंट, लोहा व इस्पात भ्रादि 

(00) प्राधास-विकाप्त वित्त निभभ लि. (पपए8८ ७४४-)--३977 पे 
इटाट ने इसकी स्थापना में मदद दी ताहि मध्यम व निम्न श्राम वालो वो शहरों 
व गाँवों मे महान बनाने व खरीदने के लिए दीघंकालीन कर्ज वी सुविधा मिल सवे । 

यह व्यापारिक बैंकों से अयधि-्त्रःटा लेता है तथा जमाएँ स्वीकार करता है । 
987-88 (प्रप्न ल-माच) मे इसने 297 करोड रु. के ऋण स्वीह्ूत किये तया 
22 बरोड़ रु वितरित किये | यह भमेरिका के पूंजी-आजार से कर्ज लेने वा भी 
प्रयाम कर रहा है । 

(0) भारत का श्रायात-निति बेक (एड्ञात फओक्षा/)2-यह ससद के प्रधि* 
नियम के अन्तगंत | जनवरी, [982 को स्थापित किया गया था । इसने । मार्च 
982 से कार्य चालू जिया था। इसने ॥0छ8 से सभी कार्य ले लिए हैं जिनया 
सम्बन्ध निर्यातकों को वित्तीय सहायता देने, विदेशी ग्राहकों को उधार देते, निर्यात 
सास पर पुतवित्त वी सुविधा देने, आदि से था । इससे परिवहन-उपक्ररण, भतक्ति- 
मूजन ब वितरण-उपकरण के निर्यात की वित्तीय व्यवस्था मे मदद मिली है | दक्षिण- 
पूर्वी एशिया, प्र्नीका, पश्चिमी एशिया झ्रादि को वई प्रकार वी भारतीय मशीनरी 





*दी यूनाइटड इण्डिया इस्ययोरेन्स क, लि, ग्रोरियेम्टल फायर एण्ड जनरल इस््यो- 


रेस व. लि, दी नेशनल इन्इयोरेन्स क, लि., तथा दी न्यू इण्डिया एश्योरेन्स 
के. वि. । 
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का निर्यात किया गया है। 987 में इसते 69] करोड हु. को फण्डेंड सहायता 
स्वीकृत की जिसमे से 599 करोड़ रु. की प्रयुक्त हुई । 
लघु व मध्यम भंणी के उद्योगों के लिए वित्तीय व्यव स्था 

आरत के औद्योगिक ढाचे मे लघु उद्योगो के महेत्व को स्वीकार किया गया 
है। इनके लिए स्थिर पूंजी व कार्यशील पूजी दोनो की भावश्यकता होती है। इतको 
पूजी प्रदान करने वाले कुछ परम्परागत साधन रहे हैं, लेक्नि आधुनिक थुग में वे 
ग्रपर्याप्त सिद्ध हो चुके हैं । लघु उद्योगों के स्वाती प्राय; अपनी पूरी से वार्यारिसग्म 
करते हैं | उन्हें समय-समय पर सर्राफो, महाजनो व व्यापारियों से पूरजी फी सहायता 
मिलती है । दे भ्पते मित्रो व सम्बन्धियों से भी पूजी जुटदाते हैं। लेकिन ये साधन 
झब लघु उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं माने जा सकते ॥ 

लघु उद्योग प्रागः व्यक्तिगत स्वामित्व, साझेदारी अषवा निजी सीमित दायित्व 
वाली कम्पनियों के प्राघार पर सगठित किये जाते हैं। कही-कही ये सार्वजनिक 
उम्पतियों के रूप में मी स्थापित ज़िये जाते हैं । इन्हे संगठित मुद्रा-ब्ाजार से पू जी 
नहीं मिल पातौ है नपोंकि इनके शेयरों का विकना अत्यन्त कठिन होता है । ध्राजकल 
लघु उद्योगों को मारतीय स्टेट वेक्र तैषा राष्ट्रीयड्गत बेको से ऋषण॑ वी सुविधा वापी 
बढ़ा दी गई है। 

लघु व मध्यम उद्योगों को वित्तीय श्रावश्यवदांगो की पूर्ति ने सॉधन इस 
अकार हैं : () उद्योगों को सरकारी सहायता सम्बन्धी प्रधिनियमों के प्रन्तर्मत 
($(88८ 4५ (० 7740500765 8०८६४) मिलने वालो पूंजी, (2) साम्य वित्त निगम 
(570); (3) राज्य द्योगिक विकास निगम (500), (4) भारतोय स्टेट बेक व 
इनसे सम्बद्ध प्रस्य बेक, (5) राष्ट्रीय लघू उद्योग नियम, तथा (6) रिजये बेंक जी 
साख्त भारल्टी-व्यवस्था के ग्रन्तगंत लघु उद्योगो की वित्तीय सहायता ॥ 

3, उद्योगों को सरकारों सहायता झपिनियरमों के प्रमर्गत मिलने बत्ती 
पूजो--राज्य वित्त निगम बनने से पूर्म राज्य सरकारें इन प्रधिनियमों के प्रन्तर्गत 
ज्षघु उद्योगों को ऋशण प्रदान करती थी। सर्वप्रथम 952 में तमिलनाडु में एक 
प्रधिनियम पास हुश्ता था । बाद में प्रस्य राज्यों में भी ऐसे प्रधिभिमम पास किये यये। 
इनके भ्रन्तगंत राज्य सरकारें प्रपने वापिक वजट में सघु एवं मध्यम उद्योगों को उधार 
देने के लिए धत्र की व्यवस्था करती रही है । स्‍म्रावेदन पत्र की पर्याप्त जाच करने के 
बाद झधार की शशि स्वीकार कौ जातो है । भारत में ये ऋए प्रधिक लोपप्रिय नहीं 
रहे हैं। इसके दई कारश हैं, जेसे सरकार प्रतिवर्ष उघार बे लिए मामूली रकम 
पघलग रखती है, एक न्‍्यक्ति को थोढ़ी रकम भ्राप्त हो सकती है, उधार को राधि 
स्वीजृत होने में बहुत सम्रय नष्ट हों जाता है तपा उधार का सौदा गुप्त नहीं रखा 
जाता । इन कारणों से इन अधिनियमो के भ्रन्दर्यत मिलने वाज़ो दित्तीय सहायठा 
सकफव अंगाणिद नहीं हुई है । वेन्द्रीय सरकार राज्यों को ऋणश्य व प्रनुदान दी है 
साकि लघु उद्योगो को वित्तीय आवश्यकताओं की पूदि की जा सके 
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2 राजा घित्त निगम (9(806 [3॥08॥ (009090(॥णा5) (8।८५)-- 
लघु एव गध्यग श्रेणी ने उद्योगों वी वित्तीय भायध्यवताओों वी पू्ि बे लिए मारत 
सखवार ने 95। में राज्य बिता निगम अधिनियम पास गिया था। इस प्रधितियम 
के अम्तर्गत इरा समय 8 राज्य बिच निगम स्थापित हो भुते हैं। इससे तमितताई 
वा झ्रोद्योगिक विनियोग नियम लि भारतीय तम्प्ती प्रधिनियम हे भ्रस्ता्गंत 948 
में स्थापित जिया गया था । लेविस यह भी अन्य वित्तीय निगमो की तरह ही वास 
करता है। ह 

राज्य पित्त मिगम लघु एवं मध्यम प्रावार वे उद्योगों वी मध्यम प दीर्धेन 
बालीन सास प्रदान परते है । ये भारतीय ग्रौद्योगित पित्त पिगम वे ढंग पर ही बने 
हैं भोर उस वे छोटे हप हैं। मे तिजी उद्यमकर्ताग्रों साभदारी फर्मा एप तिजी 
मीमित दापिस्व बाली बग्पतियों को भी सास प्रदान बरते है । राज्य वित्त निगमो की 
पूनी भे राज्य शरतार, रिजर्य यैक व्यापारिक येव प्रन्य वित्तीय सस्थाग्री एवं प्रा 
जनता था भाग होता है । राज्य वित्त निगम श्रधित्त रो श्रधिव 20 चर्ष बे #ए्‌ क्राग 
दे पते हैं। एव राउ्य पित्त तिग्रम॑ वी प्रधिवत शेयर-पूजी प्राय 50 जाप रपय 
रे लेबर $ बरोड़ रुपये तव होती है । में भाड थे ऋशापत यचवर भी पूणी प्राप्त 
भर सफते है। इन्हे जनसाधारण से जमा प्राण्ण परगे का मध्रिकारे होता है । 

राज्य चिस £ गम लघु उद्योगी पी सम्पत्ति मी जगागत पर भाश देऐे हैं प्रौर 
प्रव थे 60 लास ग्षये तब वा कहता दे संतते है। राज्य पित्त निगम पस्पनियों वो 
प्ररयक्ष ऋण व ग्रप्रिम राशियाँ दते हैं, इसने णेयर ये ऋणुपत्नों वा ममिगोपन वरत॑ 
हैं तपा ऋणापत्रो की बिक्री पर गारण्टी देते हैं एप क्रगापत्र स्वथ भी लरीदते है। 

राज्य पित्त निगमों के काप। की प्रगति--पिछते थर्पों मे राज्य पित्त निगमो 

ह्वारा प्रदान बी जाने वाली वित्तीय सहायता मे काषी बृद्धि हुई है। ॥970-7 
(अरभ जगा) में इन्होंने 50 करोड रुपये की वित्तीय सहायता स्थोयार कौ जिसम 
से 34 बरोड रपये वी राशि वितरित नी गई। 987-88 वी अवधि कै तिए 
वित्तीप सहायता की स्वीवृत राणि 308 बेड रुपये तथा वितरित राशि 94] 
बरोड झपये रही | राज्य वित्त निगमो द्वारा प्रदत्त लगभग शम्पूरों सहायता करों ने 
रूप मे पायी जाती है। राज्य वित्त मिगमों भी शाह यता से निम्न उद्योगों मे विशेष 
लाभ उठाया है-- 


रसागन वे रक्षामन-पदाे, साथ प्रोगेशिंग, रोबाएँ तथा टेवगटाइला । पिछड़े 
क्षेत्रों व श्षपु क्षेत्रो को विशेष रूप से मदद दी गई है । 

राज्म वित्त तिगमो के समझ एक गम्भीर समस्या यह है वि द्दात्ों अपने 

उधार जेने वालो से मूतधन व ब्याज ससय पर नही मिल पाता है । प्रसम थ उड़ीसा 

में स्थिति विशेष हप से गम्भीर है भौर गुजरात, हरियाशा राजस्थान, वेरण तथा 

हिमाउल प्रदेश भे अधम्तोपजनत्' रही है। परियोजनाओं के निर्माण व चालू करते 
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लथा 4458 करोड दुपये को वितरित क्यो॥ थे शाहिया पिछले वर्ष से प्यादा 
कोर 


इनकी सहादता ले वस्त्र उद्योग, हसावन, खाद, लोहा वे इस्पात, सैटन 
पदर्धों, अगज, सप्ौददी आदि उद्योगों का विगेष रूय से खान पहुँचा है 4 इनको 
वृएफा से पुटविन को सुदिदाएं मिलने लगो हैं 

पएएछा ने मितस्वर, 976 में नये रुमकनॉपों के लिए सोइ पूजी-सीम 
(5८८१ ८३७१७] 5८७८४००) चानू जी थो जो 57005, शा05 के मादव कार्वान्वित 
को जाती है | इसके झन्ठगत सध्यप पैमाने वो नई इडाह््यों के लिए जिनझेो प्रोजेक्ट 
छागव एज बरोट झूपये से अधिक न हो, सहायता दी जोठी # 3 

गाजस्थान में जी 969 मे राज्य श्रौद्योगरि व खनिज विकास निगम 
420500) स्थापित किया गया थ7] 979 में खतिज विग्रम के श्रट्भ से बने 
ड्पते पर इसका नम राजस्थान राज्य ग्रौद्योचित्र विकास व विनियोग निगम लि. 
(7४55085 55/8 780$7 डी 0६४घ०काफच्जा 290 ४४८४ए६४य (00७073- 
007 7.38, (/00) बर दिया गया था ॥ यह साईडनिक एवं ययुन्द्र झेत्र मे उद्याय 
क्थाद्रित बर रहा है ) दुच् दर्ष पूर्व टू भरपुर डिवे में मार्डो को-पात वासक स्थान 
मै न्‍्थापित किये जाने वाले प्रतोराइट वेदीडिदीवेशन ध्यन्ट पर प्रगद्ति हुई है । टोंक 
में चमडा रमते का कारखाना सवा दे किया गया जो घाटे में सह है। प्रन्य 
प्रौदोगिक जुपश्य की स्थारित किये जा सटे हैं ) यह इसेउट्रोनिक्स उद्दोग बा दिवास 
करने का प्रयास बर रहा है ! 

4. नारतीर स्टेट बेद प्रोर इसके सहायद बेकों का संयृ क्दोगों के लिये 
विलोय ध्यदस्या शरने में स्थान--झपनो स्थापना ने यमय से हो स्टेट बैड लघ 
उद्योगों का विच्येय सहायदा प्रहुँचाते के कार्य में महतवत्रृ्त साथ सेवा रहा 
है । इसने सहायता डरे उदार योजना के गन्ठयंत लघु उद्योयों बो करा स्वरीवृत 
कब ह। 

स्टेर डेक ने लघु उद्योगों को विस्तार व च्ाधुतिशीवरत शो तिए सप्दभ- 
कातोन रण भी प्रदान डिये हैं । इसके झतिरिक्त दिल्‍तों को साख योजना (7502- 
एशथ्ण( (725॥ $206४८६) बे घन्दर्यद् (जिसमें नधु थे सध्यम ऋाकार के स्थायी 
खोजन्सासान था झशीनसे खरोदने की सुद्रिधा था सत्रे) स्टेट दब द सद्दायद बेंडों ने 
ऋषा स्वी शर किये हैं ॥ इसन धौद्योगिष्ठ महशारी दस्थाव्रों गो नौ विनोव यहायदा 
प्रदान की है । 


स्टेट बढ मे राज्य सरदारों छ दामीस टद्योप प्रोडिक्टों मे खगादों जाने बाला 
इद्माइवों को भी द्रादश्दक्ू दिल प्रदान हिदा है; 
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5 राष्ट्रीय लघ्‌ उद्योग नियम लि. (प॥6 फिशाणा॥। आधे [ा0शा65 
एगएगजाणा 6 ) (590 ।09 )--यह निगम फरवरी, 955 म स्थापित 
किया गया था। यह लघु उद्योगो वे विश्ात्त वे लिए विविध प्रकार के बाय बरता 
है । इसवे श्र तर्गेत लछु दवाइयों वी प्राधुनित्र मशीनें विस्तो पर मिल सकती है । 
987-88 में इसने 2! 9 बरोड रु थी मशीने किस्तों पर सप्लाई की। निगम 
विदंशा मुद्रा भी देता है ताबि विदेशों से मशीनें सरीदी जा सबे । इसने लघु उद्योगों 
बे मात के निर्यात बी भी प्रोश्साहन देता चालू विया है। निमम्त नबच्च माल 
के डिपा स्थपित बरके विभिन्न प्रत्रार के कच्चे माल वे वितरणा की व्यवस्था 
कीडै। 


6 भारतोय रिजर्व बेक का लघु उद्योगो फी वित्त-व्यवस्था मे योगदान-(प्र) 
राज्य वित्त नियपो के माध्यम से--रिजर्व बैंक न विभिन्न राज्यो भ स्थापित वित्त 
निग"। भी पूंजी में हिस्सा लिया है। यह व्यवस्था दीघरालीन ऋणी मे सम्बन्ध मे 
हाटी है ॥ 


(श्र) राज्य सहकारी बेक वे मध्यम से - रिजव बैव भधिनियम वी धारा 
7 (2) (४७) दे झनुसार यह राज्य सहकारी वैगो दो उुदटीर ब लघु उद्योगों के 
उत्पादन व धिन्नी से सम्बन्धित कार्यो वे लिए बनाये गये बिल व प्रॉमिसरी नोटों पर 
पुनपंटौगी (१९6।४००७॥) वी सुविधा देता है । ये गिल या नोट 2 मह्दीमे वी 
प्रयधि व होने चाहिए भर इनके मुलधन व ब्याज वी गारण्टी राज्य सरवार की 
होती है । इस प्रकार रिजव येत राहवारी वेको के माध्यम से लघु उद्योगो के. लिए 
श्र०पक्रातीन पूजी की व्यवस्था बरता है । 


(६) रिजये बेक को सासथ-गारण्टी स्कीम--! जुलाई 960 से रिजवें बेक 
ने 22 जिला में साख गारण्टी स्कीम लागू वी थी, जिसके श्रत्तगंत बैंको एवं प्रस्य 
वित्तीय शस्याओ द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान क्ये गये ऋणो पर रिजव बैक गारटी 
देता धा तथा ऋणों वो जोखिम मे भागीदार हो जाता था। गारण्टी स्कीम का 
उद्दे श्य वित्तीय सस्थाश्रो द्वारा लघु उद्योगी को पू'जी देने वे कार्यक्रम वो प्रोत्साहन 
देना थ (| जनवरी, [963 से यह स्वीम सारे देश मे लागू बर दो गई। इसे 
स्थायी आधार पर सचालित करन का निर्शोय बिया गया तथा पिछले वर्षो मे इसको 


काफी उदार बनाया गया है। गारण्दी कमीशन धटाया गया है जिससे इस योजना 
का वाफी विस्तार हुम्मा है । 


सारत सरकार ते 3| सार्च 987 को रिज्द चेक हरा सचालित साथ- 
गारण्टी स्कीम समाप्त करके एक अ्भ्नंल 498] से एक लघु-ऋण (सघु-उद्योग) 


गारष्टो स्कोम लागू की है जो जमा बीमा व ग्रारण्ठी निगम द्वारा संचालित की 
जाती है! 
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यह स्कीम सभी व्यापारिक बैंको, प्रादेशिक प्रामौश वैको, राज्य वित्त निगयो 
व सहकारी वैकों के लिए खुली है । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि लघु उद्योगो के लिए पहले की ग्रयक्षा 
वित्तीय सुविधाएँ बहुत बढ गई हैं । राज्य वित्त निगम, राज्य ग्रौद्योगिक विवास वे 
विनियोग निगम, मारतीय स्टेट वैक राष्ट्रीयक्ृत बेक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एव 
विमिल्त व्यापारिक बैंक, (गारण्टी स्कीम का लाम उठाकर) तथधु उद्योगों को वित्तीय 
सुविधाएँ बढाने मे लगे हुए हैं। यदि वित्त के ग्रतिरिक्त इनकी अन्य समस्‍यायें भी हल 
वी जायें तो लघु उद्योगों का भविष्य काफी उज्जवल बनाया जा सकता हैं । 

निषस्य--उपयु क्त विवरण से स्पष्ट होता है क्ि स्वतन्त्रता प्राणि के वाद मे 
सेकर झ्रव तक प्रौद्योगिक वित्त व्यवस्था मे बहुत परिवर्तन हुए हैं। बडे पैमातक 
उद्योगी को वित्त प्रदान करने के लिए कई निगम स्थापित किये गये है। बीमार व 
बन्द मिलो के पुन्निर्माण के लिए प्रद्॒ भारतीय ग्रौद्योगिक पुननिर्माण बेब (2 8[) 
काम कर रहा है। लघु व मध्यम ब्राकार के उद्योगो को अल्पकालीन थे दौधेक लीन 
पूणी को प्रावश्यकताग्रों की पूति के लिए भी कई सस्थाएं स्थापित वी गयी है। इस 
प्रकार श्रौद्योगिक वित्त की सुविधाएं काफी बढ गयी हैं । मविष्य मे श्रोद्योगिव वित्त 
की माँग और बढे गी, बयोकि देश मे समी प्रकार के उद्योगो बा विकास क्यि। 
जायगा। वित्त को बढती हुई माँग को पूरा करना आवश्यक होगा, वरता झौद्योगिक 
प्रगति तेजी से नही हो सकेगी । भारत मे वित्तीय सस्थाप्रो का कार क्षेत्र काफ़ी 
व्यापक हो गया है। विभिन्‍न सार्वजनिक वित्तीय सस्थाएं वित्त प्रदान करने के से 4* 
साथ उद्योगों के लिए विकास-सम्बन्धी कई झावश्यक कार्य भी करती हैं ज॑से प्रावश्यक 
प्रशिक्षण के कार्यक्रप चलाना, परियोजनाञौ के तकनीकी स्तर की उचित झौँच 
करता एवं दिमिस्न सस्याप्रों मे 4ररपर तालमेल व समत्वय स्थापित करना झादि। 
अत ओद्योगिक वित्त के क्षेत्र मे एक ग्रुणात्मक परिवर्तन हो रहा है जो वास्तव म 
बहुत सराहनीय है । 


पिछली लगमग दो दशाब्दियों मे ग्रौद्योगिक वित्त वी व्यवस्था बढाने के लिए 
नये सगठनो का निर्माण किया गया है जिससे इस क्षेत्र मे काफी परिवतेन ग्रा गया 
है। 987-88 (ध्रप्न॑ ल-माचें) को अवधि मा09], एटा, 7एाएए, ॥शर्प्ठा, 
एए +70 56८ व उसरी सहायक इवाइवों तथा 5805 व 57005 ने वुल 9298 
करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकार की, जिससे से 6779 कराड म्पय की 
विशीय सहायता वितरित हुईं | कुल स्वीकृत सहायता म ॥0छ8 का अश लगभग 
धराधा था | इसमें ऋए तथा शयर व डिकेंचरों थे प्रभियोपन एवं इनप्र प्रत्यक्ष गश- 
दाद प्रादि सभो प्रक्ार ही वित्तीय सहायता शामिल हैं। औद्योगिक विकास वे तिए 
अवधि-वित्त--यवस्पा ((४7०-६७9४०79) काफी वढी है. झौर श्रोद्याशिव विक्रास 
बैंक की स्थापना ते इसे एव तया मोड दिया हैं | इन प्रयति पर सन्तोष प्रकट किया 
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जा सकता है । लेक्नि भविष्य मे योजनाकात म भ्रौद्योगीषरए वी गति तेज होने से 
बूजी की माग तेजी से बढ गी। इसलिए इसवी पूर्ति मे दृद्धि बरने की ग्रावश्यव॒ता 
होगी । पिछते वर्षों मे श्रौद्योगिक वित्त के क्षेत्र म बुछ कमियाँ भी देसी गयी है 
जिनका उल्नेस नीने किया जाता है | 


आ्ौद्योगिक धित्त केक्षेत्र में दोष श्रयया कमियाँ 
(8#0चएणाभ॥१5 ॥ ॥0 #00 छा [8005074 79876९) 


यद्यपि पिछले तीन दशकों मे औद्योगिव वित्त वे ढाचे में राफी सुधार हुप्रा 
है । फिर भी बुछ दोष रह गये है जिरह तिक्ट भविष्य में दूर क्या जाना चाहिए । 
श्रौद्योगिक लाइसेंत नीति-जाँच समिति ने श्रौद्योगिक वित्त के सम्बन्ध में जुलाई, 
969 की अपनी रिपोर्ट मे निम्न बच्रियो की ओर ध्यान ग्रावपित विया था 

] विभिसन सस्याह्रों का श्रव्यवस्थित फैसलाब तथा कार्यामे दोहराव-- 
विभिन्‍न सस्याप्रों के कार्यों में दोहराव (00904॥07) की स्थिति उत्पन्त हा गई 
है । ॥99, ॥]7ए ॥00।, के कार्यों में बहुत दुछ समानता दिखलाई देनी हैं । 
विदेशी ऋण प्रदान वरने मे 78८7 व !0( के कार्यों मे दोहराव पाया जाता 
है। जेकिस विभिस्त बाय बढ जाने से यह दोहराव श्रावश्यवा! समझा जाते 
लगा है। 

2, 70, एग] व 55 श्रपने प्रमु्च कार्यों के प्रलाया उद्योगों को यित्त प्रदान 
करने के क्षेत्र भे काफी श्रागे भ्रा गये हैं । इससे इनके विभिन्‍्त कामों के बीच परस्पर 
समन्वय स्थापित करने वी सम्तस्या उत्पन्न हो गयी है । 

3 भ्रोद्योगिक वित्त ये सम्बन्ध मे कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं प्रा पायी है। 
प्राय नीची प्रापमिक्ता वाले उद्योगो को वित्त प्राप्त हो जाता है । 60] ने प्रवश्य 
सहकारी इकाष्ठयों को ऋणा प्रदात किया है । 

पिछली दशाब्दी में वित्तीय सहायता का उद्योगबार वितरण देसने से पता 
चलता है कि सर्वाधिक राशि इम्जीनियरी उद्योगो को मिली है प्रौर उपभोक्ता माल 
के उद्योगों को कम राशि मिली है। इससे देश मे त्रिमिन्त प्रकार बी वत्तुप्रो की 
माँग व पूर्ति में श्रसन्तुलत उत्पन्न हो गया है | 

4 वित्तीय सह््याओं ने बडे प्रौद्योगिक घरानो को विशेष रूप से मदद देकर 
भारत से भ्रापित सत्ता के केद्रोपकरण को बढ़ावा दिया है। इन्होने पिछडे क्षेत्रो मे 
नये उद्यम्कर्ताप्री को प्रोत्साहन देने से अपेलाइत वस सफलता प्राप्त की है । 

प्रोजेक्ट की स्वीकृति य सहायता के वितरण मे श्रध्यधिक विलम्ब पाया 
ग्षा है। भुतफाल मे एक रामस्या यह रही है कि एक ही प्रोजेक्ट की जाँच या 
मुल्याइन का कार्य विभिन्न सस्याप्रो द्वारा प्रलय-श्रलग फराया गया है जो भ्रनावश्यक 
था वयोंकि ॥0ए के नेतृत्व मे एक सस्या का मूल्यांकन ही काफी था | यदि [08 
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किसी प्राजेबट को सुदृढ़ मानता है तो उम्र सभी संस्थाओं द्वारा खुदूट माना जाना 
चाहिए । इससे झावेदनकर्ता के लिए काफ़ी सहूलियत हो जायेगी। हाल भ बुछ 
सस्थाय्रो के द्वारा मिलकर सहायता देने के कार्यक्रम को लागू वरने से स्थिति मे 
काफी सुधार हुआ है । 

6 निजी क्षेत्र के उद्योगों म पू जी तो लगायौ गयी है लेकिन उनके श्रवत्थ 
मे सादजनिक /विशिष्ट दित्तीय संस्थाभ्रों ने भाग नहीं लिया हूँ । इस प्रकार निजी 
क्षत्र को सावजनिक वित्तीय पस्थाग्रो से ऋण प्र/प्त हो यया है. लेविन समाज के 
प्रति इहोत अपना दायित्व पूरी तरह नही तिमाया है ! 


7 श्री एस एल शटी (5 ॥. 50९09) का मत है कि सावजविश वित्तीय 
सम्ध प्रो न निजी क्षेत्र मे पू'जी लगाकर पूंजी पहव परियोजनामो (ट४फाशेन एप] 
ड₹७ (7०६०) को प्रोत्माहित रिया है जिससे उत्पादन व रीजगार को बढाने में 
आ्रावश्यक सफलता नर मिल फयी है ! इहॉत दश मे एक एप्ते भरौद्योगिक ढाने को 
पनपाया है जो नागरटिको को पर्याप्त राजगार नही द सका है । 

8 धहायता के राज्यवार वितरण को देखने से पता चलता है क्लि पिछले 
वर्षों मं प्रधिक विकतित राज्यों जैसे मटाराष्ट्र, पश्चिमी क्याल प्रुजरात कर्नोटफ़ व 
तमिलताई को ही श्रौद्योगिक विकास के लिए क्‍्रधिक घनराशि उपलब्ध हुईं हूँ । 
अग्रसम उड़ीसा मध्यप्रदश राजस्यथात व केरल को कुल सहायता कम मात्रा मे मिल 
प/यी है । विकसित राज्यों वे पिधडे प्ररश्षों की पिंड राज्यों के पिदड प्रदेशो/ जिलो 
बी तुलना मं अधिक महत्व दिया गया है । 

9 पझौद्योगिक उपक्रम प्रधिकाधिक मात्रा म सार्वेजनिजज वित्तीय सस्थाप्री पर 
प्राथित रहन लग हैं और पूजी दाजार के परम्परागत साधन कमजौर पर गय हैं। 
यह निर्भरता बड प्रेमाने के उद्योगों में मो पाया जाती है । 

0 5705 आदि के ाम्ब्र घ मे मुगतात की बकाया राशियों की समस्या 
जार पकडइती जा रही है | ग्रत ऋणो के उपयोग को देख रेख वढात वी आवश्यकता 
है | धीमार इकाइयों की समस्या के बदने से भुगतात प्राप्त करने को कह्िलाइया 
भधिर जटिल हो गई हैं। मार्च 970 मे नियत समय पर न चुकाई जाते वाली 
राणि का प्रतिशत (008०॥ ए८०८४४४०) 7 * था ज्ो मार्च 985 मे बढ़कर 
47 5 हो गया । हिमाचल प्रदेश गुजरात महाराष्ट तमिलतादु अंसम उड़ीत्ता, 
पश्चिमी बंगाल वे केरल में डिफ्लाल्ट का अ्रतिशत ऊँचा प्राया गया है? 

] हाल मे सावेंजनिर क्षेत्र के उपक्रम जेसे राष्ट्रीय धर्मेख पावर मिगम 
भारतोय टेल्तीफोन उद्योग भारतोय रेलवे वित्त निगम हारा बाजार से बाइ बेचकर 
धत एकत्र करने के प्रयास से निजो कत्र के लिए वित्तीध साधनों को उपलब्धि पर 
विपदोत प्रभाव पड़ने लगा है । दव बाहों का खरोद पर झ्लॉयकर की छूटे भी दी 
जाती हैं जिससे य वंको आदि के लिए भी काफी लामप्रद हो गय है । 
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सार्वजनिक क्षेत्र के वाडा पर यरिक्नी की शर्ते अधिक अनुवल होन से ये 
जनता म लोक प्रिय हुए हैं। ग्रठ भविष्य मे जनता की सीमित बचत के बिए निजी 
क्षेत्र व सावंजनिक क्षेत्र की इकाइया से परस्पर होड लगगी । सरकार का अपनी 
तरफ कोप झाकपित करने के लिए ज्यादा विभेदकारी नीति का इस्तमाल नहीं करता 
चाहिए, ग्रन्मया विकास में निजी क्षेत्र ग्रपती कारगर भूमिका नहीं निभा सकेगा + 


ग्रौद्योगिक वित्त-ब्यवस्या में सुधार को सकाव 
(572४९५४४०७५ णि। फाणश॥६४६ १७ ९ 
59 डॉशा ती ॥0005ध॥2 एाध॥॥०९) 


] पूजो-बाजार को सक्रिय करने की ग्रावश्यक्ता--ऑऔद्यानित्र वित्त का 
प्रमुख खोत पू'जी-वाजार माना गया है जहाँ कम्पनियाँ अपन शयर वे कणा-पत बच 
कर वित्तीय साधन जुदाती हैं । यह भ्रौद्योगिक वित्त का परम्परागत व प्रायमिक खात 
कहा जा सकता है । बुद्ध वर्ष पूर्व पूजी-बाजार सक्रिय व सबत नहीं था । 985-86 
में संघीय वजट म॑ प्रयक्ष करो म कमी करन व झ्लाथिक नियन्त्रशों व तियमनों में 
टीज देने से शमर-वाजार पर बहुत अनुकूल असर झाया था तथा शयरो की खरीद 
काफी बी थी । झ्राशा है झ्रागे नी निजी छलेज को प्रोत्माहन दने वाली नीतियों के 
अपनाने से पू'जी-निर्गंम से प्रधिक्त वित्त वी व्यवस्या करना सम्मव हो सकेगा 
जिससे सार्वजनिक वित्तीय सस्थाप्रों पर भार कम हो जायगरा। बडे पैमाने की 
इकाइयाँ ग्रपन झवितरित सुनाफों का ज्यादा मात्रा मे उपयोग कर पार्येगी । 


2 वित्त नियमों एवं सस्याझ्रो के साथनों का विल्तार क्या जाना चाहिए 
डिमिस ये निजी क्षेत्र को ज्यादा ऋण प्रदान कर सर्ये । लेक्नि इसकी नी अपनी 
मगादाएँ होती हैं । झ्त औद्योगिक इकाइयो का जीवन वीमा नियम त्या भारतीय 
यूनिट ट्रस्ट जैसे सस्थागत विनियागकर्त्ता प्रो पर निर्भर रहना पडता है। लोगो को 
झबिक बचत करन के लिए भी पोत्साहित किया जाना चाहिए । 


3 गझ्राज भो नये उद्यमकर्ाप्नों को (लो मध्यम श्राकार की फर्मों का निर्मारय 
करना चाहने हैं भ्ौर जो पिछड़े क्षेत्रो मे उद्योग स्वापित करना चाहते हैं)। पू जी को 
कठिताई का सामना करना पडता है । लेकिन औद्योगीकरण के विकास व विस्तार 
के साथ-साथ यह वर्ग बल्ता जाता है । श्रत इतके लिए पूजी कीं व्यवस्था वड़ाना 
आवश्यक हों गया है। पित्त प्रदान करने बाजी सस्थाओं को ऋरा मन्वूर करते समय 
ग्राहक के पुराने रिकार्ड व प्रतिष्ठा पर ही घ्यात नही देना चाहिए. वरन्‌ कम्पनी की 
भावी आमदनी को देवकर जोखिम उठाने के विए मी तैयार होना चाहिए। इस 
सम्बन्ध में ब्याज की दर मे जोखिम की माता के झ्नुमार दृद्धि की जा सब्ती है 
विनिष्द वित्तीय सस्याग्रो की पूजी लगा वी ज़ियाप्रो पर लोकसभा व बिधान- 


थ्था 


6, सविष्य मे श्रभिगोपन (एगरतंध्यण्ययाणाष्ट) के कार्य को प्रागे अंदाता: 
चाहिए--आ्रावश्यकता पडने पर विपिन वित्तीय सस्थाएं इस सम्बन्ध में सयुक्त कायन- 
क्रम भी अपना सकती हैं । 

7 तकनीकी जाँच सम्बन्धी सस्थाप्रो का डिक्‍ास--दीघंकालीन वित्त प्रदान 
करते समय सम्बन्धित वार्यक्मो की विस्तृत तकनीकी व आाधथिव जाँच करना 
आवश्यक होता है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए बडी तकनीकी व झाधिक 
अस्थाप्रो को सेवाप्रो का उपयोग क्या जा सकता है । ये सेवायें व्यापारिक बैंको व 
समी विशिष्ट सस्थाओं के काम झा सकती है। ऐसी सस्थाप्रो की स्थापना व विषास 
क्य काम किया जाना चाहिए। पिछले वर्षों मे ॥ए2, ॥0छा व [एटा द्वारा 
तकनीकी सलाहकार समठन स्थापित किये गये हैं । 

8 पहले इस बात पर प्रकाश डाला जा चुका है कि राज्य वित्त नियमों को 
आपस मे कोषो का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कुछ राज्यो मे वित्त निगमो के पास 
कोधों का अमाव और कुछ के पास झआधिक्य न रहे । 

9. सादंजनिक वित्तीय संस्थाप्रो को झावेदन-पत्नो पर शोघ्नतापुर्वक विचार 
करना चाहिए जिससे सम्बन्धित कम्पनियों को ऋण मिलने में झ्रनावश्यक्र विलम्ब न 
हो। एक प्रोजेक्ट का मूल्यांकन व जाँच एक सस्था के द्वारा कर लिए जाने पर 
उसकी रिपोर्ट का उपयोग किसी ग्रन्य वित्तीय सस्था द्वारा किया जा सकता है जिससे 
वित्त की स्वीकृति में होने वाला विलम्ब काफी कम हो जायगा । इससे ओोद्योगिक 
परियोजनाओं को चालू करने मे भी सहुलियत रहेगी । 

0 नये उद्यमकर्ताप्रो को प्रोत्साहन--ऊपर जितने भी सुझाव दिये गये 
हैं, उनसे निजी क्षेत्र मे श्रौद्योगिक उपक्रमो के लिए पूजजी की ध्यवस्था मे काफी बंद 
होगी । लेकिन वित्त की सुविधा बढ जाने मात्र से ही ग्रौद्योगिक उपक्रम सामने नहीं 
थ्रा जायेंगे । आवश्यकता इस बात की है कि नये उद्यमकर्ता व नये प्रबन्धक ऐसी 
योजनाएं प्रस्तुत करें जो काफी स्पष्ट, सुदृढ़, लामप्रद व सबल दिखाई दें भ्रौर उनमे 
पूजी लगाने से साधारणवया कोई भो वित्तीय सस्था म हिंचके | बहुधा यह देखा 
जाता है कि अधिकाश कार्यक्रम अधूरे, अस्पप्ट व असन्‍्तोपजनक किस्म के होते हैं 
जिनमे पूजी लगाना काफी जोखिम से भरा होता है । 

॥7 वित्तीय सह्थाओ्रो को सहायता प्राप्त उद्योगों के प्रबन्ध मे भाग लेना 
चाहिए । झ्रमी तक इस दिशा मे मामूली प्रगति हुई है | .॥0 ज्री एक निष्क्रिय 
साभंदार बना रहा है। भविष्य मे यह स्थिति बदली जानी चाहिए । 

आशा है श्रौद्योगिर वित्त के ढाँचे मे किये जाने वाले विभित परिवततेनो से 
भविष्य में उद्योगों के लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीघ॑कालीन ऋणो की पूर्ति 
मे काफी वृद्धि होगी । ग्रामीण, लघु, मध्यम एव बड़े पैमाने के उद्योगो के लिए सभी 
अप्ियों के लिए बिन की परयांप्त पूति के होते से ही मारत मे प्ौद्योगीकरण की 


228 


प्रत्रिया तेज की जा सकेगी / साथ में यह व्यवस्था सार्वेजनिक, निजी, संयुक्त तथा 

सहकारी समी प्रकार वे क्षेत्रों के उद्योगों ने' लिए होनी चाहिए । इस प्रकार झौद्यो- 

गिक वित्त की आवश्यक्ष्ता विभिन्‍न प्रकार के उद्योगों दे लिए है जिसकी पूर्ति के लिए 
आगामी वर्षों में काफी प्रयास करना होगा । 
प्रश्न 

]. मारत में औद्योगिक विद्य के महत्वपूर्ण स्रोत वया है ? झोद्योगिक वित्त की 

पूर्ति कम क्यो है ? (एवं, वछवठा प. 0. 0., 985) 

2, तधु एवं कुटीर उद्योगों कौ वर्तमान वित्त-न्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए ॥ 

आप इसमे सुधार हेतु क्या सुभाव देंगे ? 

3, गारत मे बड़े पैमाने के उद्योगो के लिए वित्त प्राप्त करने के विभिरत श्लोत 

लिखिए | इस सम्बन्ध में झारतीय औद्योगिक विज्ास्त देक कौ भुमिकातवा 

विवेचन कीजिए । (8०४), ॥%7., 7. 0. 20., 980) 


40 
श्रौद्योगिक नीति व लाइसेंस-व्यवस्था 


(तततिषागगे ऐगांटए शाते ॥॥0शाजाह 598४५) 








प्रौद्योगिक विकास के लिए एक सुनिश्चित एव प्रगतिशील श्रोद्योगिव नीति 
वी ग्रावश्यव॒ता होती है ताकि झ्ौद्योगिक विकास में सावंजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र 
का स्थात निश्चित किया जा सके प्रौर सरकार की विभिन्‍न श्ौद्योगिक प्रायमिक्ताएँ 
स्पप्ट हो सके । एक उचित झ्ौद्योगिक नीति को श्रपनाकर ही देश की प्रदश्यतरतापरो 
के ब्नुरूप ग्रौद्योगिक वित्रास्त किया जा सकता है | ग्रीद्योगिक विश्ास की गति तेज 
की जा सकती है, ग्रौद्योगिक क्षेत्र मे रोजगार बढाया जा सकता है, मौद्योगिज विकास 
मे प्रादेश्षिक धतततुलन कम किये जा सकते हे, बहराष्ट्रीय निगमो वा सहयोग प्राप्त 
किया जा सकता है, ग्रीद्योगरिक रुग्टाता की समस्या हल की जा सकती है तथा ग्रामीण 
व लघु उद्योगों की सम्रस्थात्रो का उचित समाधान तिकाला जा सकता है। भारत पे 
औद्योगिक नीति काफी चर्चा का विपमर रहो है | देश का झ्लौधोगिक विकास मूलरूप 
से 4956 की ग्रौद्योगिक नीति के ग्रन्तगेंत ही हुआ है। भारतीय संसद में 23 
दिमम्बर, 977 को तत्काल्लीन जनता सरकार ने मी नई ग्रौद्योगिक नीति भोषित 
कीथी जिप्ते अति लघु या टाइती श्षेत्र (यन्त्र व मशीनरी भे ) लाख रुपये 
तक वी विनियोग की सीमा) के विकास व जिला-उद्योग केन्द्रों (0098) की स्था- 
पना पर विशेय रूप से वल दिया गया था । 23 जुलाई 980 को क्षेद् मे तत्का- 
लीव उद्योग राज्य-मन्मी डॉ चरणजीत चानना ने ससद में भ्रौद्योगिक नीति 
सम्पस्धी वक्तव्य प्रस्तुत किया था जिससे औद्योगिक उत्पादन वी झ्रधिरूतण करने 
के लिए चुने हुये उद्योगों मे अतिरिक्त लाइसेसशुदा क्षमता को नियमित करने तथा 
बुद्ध उद्योगों को प्रति वर्ष 5:4 स्वतः विकास की सुविधा देने की बात कही गई थी। 
विछले वर्षों में श्रोद्योगिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण दनाने के लिए सरकार 
ने बई नये कदम उठाये हैं । नई कम्प्यूटर नीति (नवम्बर 984), भाई इलेक्ट्रो निनस 
नीति (मार्च, ।985) व नई वस्त्र नीति (जून 985) सम्बन्धित उद्योगों को मई 
दिगा देने के लिए बनी हैं । 98 5-86 के सघीय वजढ मे श्रौद्योधिक उत्पादन को 


जे 


948 के औद्योगिक नीति सम्दन्धो प्रस्ताव में कुटोर व लघु उद्योगों के 
दिकास पर बल दिया गया था। पग्ौद्योविक सम्बन्धो दो सुधारन के लिए उचित 
नजदूरी व श्रमिक्तो के लिए मकानों को सुविधा बढाने हो पावम्यक्ता स्वीडार की 
गई थी एवं विदशों पूंजी के सम्बन्ध मे सरकारी नोति स्पष्ट की गई थी 3 

948 को झौद्यायिक नीति म॒ द्वितीय धंणी के उद्यायो के राष्टोयक्स्ए 
की घमकी निहित थी एक यह पूर्णतया स्पष्ट व सुलभी हुई नोति नहों थी । 

उद्योग (विकास एवं नियमन) ग्रधिनियम 95] 

[फ़वपष्ता०5 (00शे०फुफल्का छछव ऐेलट्ट्रघो॥४०००) &0, 95॥] 

(07४ 46, 795) 

निजी क्षेत्र के उद्योगों को उचित दिशा मे विस्तार करन एवं उनको क्रिया 
पर नियमन रखन के लिए 95] मे उद्योग (विकास एवं नियमन) मधिनियम पास 
किया गया। यह $& मई, 952 थे लायू शियर गया। घीरे-घीर इनके दायरे मे 
अधिर उद्योग ग्राते गये झौर झव यहे 38 प्रकार के उद्योग-ममूहों में 70 विभिन्‍न 
इस्तुप्नो का निर्माण करन वाले उद्योगों पर लाबू है, जो इस प्रधिनियम की प्रथम 
मनुसूची में शामिल किए गए हैं। इसके प्रमुख उद्योग-समूह इस प्रक्नार हैं : विद्यू त- 

उपकरण, गन्‍्लौद्योगिक मशोनरी, उवेरकों के भलावा रसायन सीमेन्ट व जिप्सम को 
दस्तुएं, मिरेमिक्स झादि । 
इसके मुरुप बातें इस प्रकार हैं : 


(।) पञ्जोकरण (2८४/४7/०7०)--पभनुनूचित उद्योगों में समस्त चालू 
भौद्योगिक उपकमों को एक निर्धारित प्रवधि तक सरकार वे पास झपना पजीकरर 
कराना हावा है। केद्वीय सरकार से लाइमेस प्राप्त क्य बिना कोई नयो झौद्योगिक 


इकाई स्थापित नही को जा सकती, झयवा चालू सयन्त्र का काफी विस्तार नहीं 
क्या जा कक्ता । 


(2) दिशेष सयठन--95] के झशिनियम के झन्तगंत उद्योगो के लिए एक 
केत्दीय सलाहकार समिति (एलाफ्ण 30 709 (०एण्थ), विक्ञात समितियाँ 


(92रथे०्णथ्ता 0०णफला>) एवं एक लाइसेंस समिति (ल्टाच्मप8 ('0णा- 
ग।०९) स्थापित करने को व्यवस्था की गई है। 


(क) कैन्द्रोय सलाहकार समिति (९०5९८)--यह मई, 953 भे स्पाश्ति की 
गयी थो $ इसम उद्योग, थम एवं उपनोक्ता-वर्गे के प्रतिनिधि होते हैं। यह समिति 
उद्योगों को सामान्य समस्याप्रो पर विचार करतो है भोर पजोकरण व लाइसेंस के 


विश्वेष मामलो पर राय देती है। किसी उद्योग व्य सरकार हारा प्रबन्ध अपने हाथ 
में लेते समय भी इससे विचार-विमर्श क्या जाता है 
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4956 को झौद्योगिक नीति की मुख्य बातें : 


, बडे उद्योग--इस झ्रोद्योमिक नीति मे बड़े पैमामे के उद्योगो को तीन 
श्रेखियों मे वाटा गया । इन श्रे णियों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया कि इनमें 
राज्य का किस रूप मे एवं क्तिना स्थान होगा ! प्रथम झनुत्तूची (50८06 है) 
मे [7 उद्योग” शामिल किए गए जिनके सावो विकास की एकमात्र जिम्मेदारी सरकार 
के कन्धो पर डाली गयो । लेकिन यह कहा गया कि निजी उद्यमकर्त्ताओं को भी 
अपने बर्तेमाव उद्योगो का विस्तार करन दिया जायगा और नई इकाइया स्थावित 
करते समय सरकार निजी क्षेत्र का सहयोग ले सकेगी जिससे देश को लाभ हो सर्त । 
यदि गिजी क्षेत्र का सहयोग लिया गया तो सरझार पूंजी मे अधिक भाग लेगी ताकि 
उस उद्योग की नीति को प्रमावित कर सके । व म्तव मे यह भरे णी 948 की नीति 
की प्रथम व इ्वितीय श्रें रियो को मिलाकर बनाई गई थी। 7 उद्योगों को देखने से 
चता चलता है कि इनसे तीन प्रकार के ऋायिक कार्यों पर बल दिया गया था : 
आाधारमूत उद्योग, परिवहन एवं खनिज पदार्य । मविष्य में इनक्ता विकास सरकारी 
क्षेत्र में ही करने की नीति अपनाई गयी । इन तीनो का एक साथ विकास किये बिना 
झ्ौद्योगीकृरण की नींद सुदुढ नही हो सकती थी ॥ इसलिए सरबार ने उद्योगो म 
अपना कार्य क्षेत्र बढाने कर निश्चय किया जो तीख्र प्राथिकर विकास के लिए उचित था। 
लेकिन इस प्रस्ताव मे राष्ट्रीयकरए को पहले बाली घमको बही भी नहीं थी १ 
इसलिए यह अधिक व्य(वहारिक व लचीली नीति मानी गयी । 

उद्योग को दितोय अनुसुचो (5०॥८१४७८ छ) मे 2 उद्योग रसे गये” जिनके 
बारे मे यह कहा गया कि ये घीरे-धीरे सरकार के स्वामित्व मे प्रायेते (07०80- 


प्रथम झनुसूची के उद्योग इस प्रकार हैं: अस्त-शस्तर अ्रषु-शक्ति, लोहा व 
इस्पात, लोहे व इस्पात की मारी ढलाई व तेयारी, मारी सयन्‍त्र व मशीनरी, 
मारी विजली के सयस्त्र, कोयला व लिग्नाइट, खनिज तेल, कच्चा लोहा, 
मैंगनीज, ज्ोम, जिप्सम गन्धक, सोने व हीरे की खानें खोदना, ताँवा, सीसा, 
जस्ता, राग्ा ग्रादि की खातें खोदना व प्रोसेमिंग करना. भ्रणु-शक्ति के उत्पा- 
दन से सम्बन्धित खनिज, हृदाई जहाज बनाना, हवाई यातायात, रेल- 
यातायात, समुद्री जहाज बनाना, टेलीफोन एवं इसके तार, तार एवं ब्रेतार 
का सामान (रेडियो रिसौविंग सेट छोडकर) एव विद्यूत्त का उत्पादन एब 
बितरण । 

ये इस भ्रकार थे : छोटे खनिजो को छोडकर “भप्रन्य खनिज पदार्थ, एल्यून 
मिनियम एवं ग्रलौह घातुएँ जो प्रथम सूची में नही है, मशीन टूल्स, फेरो- 
एलोय एवं टूल-ह्टील्स, रासायनिक उद्योगों की आधारभूत सामग्री, दवा, 
खाद, कृत्रिम रवड, कोयले का कार्बोताइजेशन, रासायनिक घोल, सडक 
यातायात एवं समुद्री यातायात । 
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६१४८५ $96-0 ७787) प्रोर इत्त क्षेत्र मे भी साघारणतया तये कारखाने सरकार के 
हारा ही स्थापित किये जायेंगे । साथ हो निजी उद्यमकर्ताओं को भी इन उद्योगो 
का विकाप्त करने का झवसर दिया जायेगा, चाहे व्यक्तिगत रूप मे अथवा सरकार की 
साभरेदारी मे ; इस अनुसूची के प्रमुख उद्योग खाद, मशीन टूल्स, दवाएँ, समुद्री एव 
सडक परिवहन आदि हैं । 

शेष समौ उद्योग तृतोय श्र णो में रखे गए जिनका दिकास साभ्ाश्यत्तया निजी 
क्षेत्र के लिए छोड दिया गया। लेविन साथ भे यह भी कहा गया कि यदि सरकार 
चाहेयी तो इस क्षेत्र मे मो प्रवेश कर सकेगी । इस वात पर बल दिया गमा कि 
सरकार परिवहन, शक्ति व ध्रन्य सेवाश्रो का विस्तार करके तथा उचित रॉजक्रोपीय 
नीति भ्रपनाकर इस क्षेत्र से उद्योगपतियों की सहायता करेगी । निजी क्षेत्रों को श्राव- 
एयक वित्तीय सुविधाएँ प्रदाव की जायेगी, विशेषतया सहकारी ठग पर चलाये गये 
उद्योगों को भ्रोत्साहत दिया जायेगा । राज्य इन उद्योगों के शेयर व डिबेन्चर सरीद- 
कर इनमे पूंजी लगाने को मी तैयार रहेया ! परन्तु निजी क्षेत्र को राज्य की ध्राधिक 
प्रौर सामाजिक नीति के अधीन तथा सरकारी वियन्त्रण में कार्ये करना होगा । 


उद्योगों को तोत श्रोणियो मे बादे जाते का यह अमिप्राय नही था कि ये 
श्रेणियाँ एक दूसरे से पूर्णतया प्रलग-प्रलग थी, बल्कि जैप्ता कि पूर्व विवरण से स्पप्ट 
हाता है इन विभिन्न श्रेणियों में सावंजनिक व निजी क्षेत्री के बीच परत्पर गहरा 
सम्पर्क स्थापित करत पर जीर दिया गया | इस्ती नीति के श्रनुत्तारा सरकार झ्ाव- 
प्रयक्ता पड़ने पर तीसरी श्रेणी मे कोई भी उद्योग चला सकती है और निजी उथोग 
को अपने लिए या गौण-उत्पति के रूप मे पहली श्रेणी की बस्तुएँ भी बनाते को दे 
सकती है। इस प्रकार मह नीति अधिक व्यावहारिक व लोचदार मानी गयी है भौर 
देप के नियोजित भ्राथिक विकास की दृष्टि से काफी उपयुक्त व॑ व्यावहारिक समभी 
गई है। 

इस नीति में मरे कुटीर व लघु उद्योगों के विकास, औद्योगिर' दृष्टि से पिछड़े 
क्षेत्रों के विकास कर्मचारियों के प्रशिक्षण, ग्रौँूद्योगिक शान्ति व विदेशी पू'जी के प्रति 
शैदमाव न बरतने गर जोर दिया गया । 
956 की प्रोद्योगिक सोति को विशेषताएं या गुण 

956 की झौद्योगिक नीति टितीय योजना के बाद के वर्षों मे देश के श्रौद्यो 
गीररण के लिए काफो उपयुक्त सम भी सयी है । इसका भी श्राघार “मिश्रित अर्थ- 
व्यवस्था' होने के कारण इसम्र सावंजनिक एव निजी दोनो क्षेत्रों का महृत्व स्थीकार 
जिया गया है। लेकिन इसमे सादंजनिक क्षेत्र को शझ्रागे बढाने पर भ्रधिक बल दिया 
गया है ॥ 

सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक बल देते के कारण प्रारम्मिक वर्षों मे मौद्योंगिक 
नीति की तिजी क्षेत्र के समर्थकों ने कटु झ्रालोचना की थी । लेक्नि बाद के वर्षों मे 


ऊत 


यह स्पष्ट हो गया कि 956 की झौद्योगिक नीति काफी लोचदार व प्रभतिशील है । 
इसमें ऋपनाया गया दुष्टिकोण सैद्धान्तिक न होकर व्यावहारिक था । उदाहरण के 
लिए, भारत मे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को नीति फी एक सिद्धान्त रूप में नहों 
प्रपतापा गया, जैसा कि साम्यवादी देश में होता है! सरकार ने बिना सोचे-सममे 
राष्ट्रीयकरणा करता उचित नही समझा । लेक्नि यदि राष्ट्रीय हित में भ्रावश्यक हुम्रा 
तो वह राष्ट्रीयकरण करन भे हिचकिचायेगी भी नही ! अत्त. हमारी ग्रौद्योगिव' 
नीति काफी व्यावहारिक व लचीली रही हैं) सरकाद अपनी प्रूजी नथे कारखानो के' 
विकास में लगाना चाहती है। देश मे इतने झौद्योगिक कार्य करने पड़े हैं कि सरकार 
एवं पूजीपति दोनो मिलकर उन्ह करें तो मी बहुत कुछ करना शेष रह जामगा | 
इसलिए सरकार का नई दिशाग्रो मे बढ़ना श्रनुचित नहीं कहा जा सकता। वास्तव में 
ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सरकार ने विकास को दृष्टि से ग्रपवि लिए चे 
ही क्षेत्र रते जिनमे (क) विशाल मात्रा में पूजी की आवश्यकता थी तथा जिनकी 
व्यवस्था करना निजो क्षेत्र वो शक्ति से परे था, (ख) जिनमे जोसिम ण्यादा होने से 
साधारणतया उद्योगपति प्रवेश करना पसन्द नही करते थे । (ग) जो सार्वजनिक 
सेवाड्रो से सम्बन्धित उपक्रम थे जिनमे सरकार का रहना राष्ट्रीय हित में श्रावश्यकर' 
था, (ध) राष्ट्र के तीन्न श्रौद्योगीकरण की नीव सुदृढ़ करने के लिए श्राधारश्नूत व मूल 
उद्योगो का विकात्त निजी क्षेत्र में छोडा जाना उचित नहीं था । 

प्रत सरकार की 956 की ओ्रौद्योगिक नीति व्यावहारिव व विकासोन्मुख 
रही है । इस नोति की सफलता इस बात से प्रकट होती है कि पिछले तीन दशकों से 
इस नीति ने भारत के ग्रौद्योगिक विकास की गति व॑ स्वरूप को प्रमावित किया है ) 
दिमम्वर 977 में जनता सरकार की नई आ्रौद्योधिक नीति की घोपशा हुई थी, 
लेक्नि उमम 956 की औद्योगिक नीति को नत्रारा नहीं गया था। केवल पिछले 
चर्षों के अनुमवों को ध्यान मे रखते हुए 956 की ओौद्योगिक नीति को एक नथा 
मोड दिया गया था, ताकि यह हमारी झावश्यकताश्री को ज्यादा अच्छी तरह से 
पूरा कर सके | जुलाई 980 मे काग्रे स (मई) के नये औद्योगिक नीति वक्तव्य में 
भी भूगतया 956 की ग्रौद्योगिक नीति को ही स्वीकारा गया था, हालाबिः इसमें 
मी परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक सशोघन किये गये ये । 


4970 की लाइसेन्स नीति 


मारत सरकार ने नयी लाइसेन्स-नीति 8 फरवरी, 970 को घोषित की 
थी जिसमे दत्त-समिति (प्रौद्योगिक लाइसेसिंग नीति जाच समिति) की महत्वपूर्ण 
विफारिणो को स्वीकार किया गया था । इससे पूर्व के वर्षो मे औद्योगिक नियोजन 
एवं लाइसेन्स नीति पर विभिन्न क्षेत्रो भे काफी चर्चा रही थी। स्वर्गीय डॉ. आर. के, 
हजारी ने थोजना आयोग के लिए इस विपय पर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। उसमे 
छुक 3 गये उपायो को भी नई लाइसेन्स-नीति के निर्माए में ध्यान मे रखा गया था। 
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चतुर्थ प्रचर्पीय योजना की हूपरेखा में श्रौद्योगिक्त लाइसेन्स'नीवि पर कुछ उपयोगी 
सुतात्र दिये गये ये । प्रभानतिक सुधार ग्रामोग ने मो इस जिबंम पर झप्रती 
मिफारिओ प्रस्तुत की थो । 


लाइसेंस नीति की घुल्य बाते 


। प्रभुद् क्षेय--प्रमु्चौ (८०८) उद्दोगी की एक सूची दी गई डिसमें 
श्रबेट्यवस्या के प्रांधारनूत, घुरक्षां संम्बेत्धो व॑ केन्द्रोय महत्व रखने वाते उद्योग 
१छ॥0 $चब्प्थ्टाट शच्6 एतशाव्यो ह005६0०$). रखे गये । इत उद्योगों के विए 
विल्तेत औद्यागिक योजताए तैयार करने की बात कही गयी और इतके लिए प्राय 
पिक्ता के ग्रापार पर आवश्यक साज-सामानत उपलब्ध कराते का सुमयव दिया गया। 
चतुर्य पदवर्षीय योज दा की अवर्ि के लिए 9 बडे उद्योगन्समहो की सूची तैयार की 
शझयी जिसमें कृष्रिगद सामान (उर्वरक, ट्रैक्टर आदि), लोहा व इस्पात, पेट्रोवियर, 
मारी ग्रौदोगिक मशीनरी, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग बर्गेरह शामिल किये गये ॥ 


2 ज्ञारों विनियोण क्षेत्र--'प्रमुच! क्षेत्र के ग्रतिरिक्त $ करोड़ रुपये से ऋूपर 
के नये विनियोग-सम्बन्धों प्रस्ताव “मारों विनियोग! (स८छज़ [॥४८३८८ा८०/) क्षेत्र से 
रखे गये $ गऔदोगिर नीदि प्रस्ताव, 956 के धन्तमत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 
निर्षारित उद्योगों को छोडकर “प्रमुख” व “मारी विनियोग! के क्षेत्र में अपेश्गकृत बढ़े 
श्रौद्योगिक समूहों (जिनकी प्रो 35 करोड़ रुपये से श्रधिद्र थी) तथा विदेगी 
कम्पनियों को माग लेते का ग्रदतर दिया गया | 

3 मध्यम क्षेत्र--एक करोड से पाल करोड दपये तेक के वितियोग के बच 
बाते मध्यम क्षेत्र (.0086 5८८०7) में भ्रपेन्नाहत बडे भ्रोौदोगिशद समूहों को छोड़कर 
वन्य उद्यमर्क्ताप्रो के ग्रावेदन-पत्रों पर विशेय रूप से ध्यान देते प्रोर उनको ज्यादा 
उदारतापूर्वक त्ाइसेस्स देते को बात कही गई । साथ में यह स्पष्ट किया गया हि 
बड़े ग्रौद्योगिक समृद्वा व विदेशों कम्पनियों को सामान्य विस्तार के लिए लाइमेत्स 

दिये जा सक्ये, जहाँ ऐसा विस्दार लागत-फार्यडुझलदा को बदाकर उत्पादव का 
न्यूनतम प्राकार या झाथिक स्वर प्राप्द करने में सहायक सिद्ध द्वो सके । 

4 एक करोड़ रुपये तक के वितियोग को इक्ताई लाहइसेस्व-घुल्--८शोग 
(विकास व नियम) ग्रदितिदम के अन्ठदेत ॥ करोड दुफ्ये लक को विनियोग को 
इकाइयों के लिए, नए उपकतों के लिए दा काफी सात्रा के दिलवार करने के तिए 
लाइसेंस लेते की प्रावश्यक्ष्ता नहों रखो गईं । 


5, लघु उद्योग के लिए भारक्षण जारे-- सघ्‌॒ उद्योगों के क्षेत्र के तचिए 
पारपन्नणा (7८४८४०७०४) को वे्सान नोति जादो रखी गई झौर यह क्ट्टा रया कि 


जब कमी यह क्षेत्र माग कौ पूर्ति पर्याप्त रूप झे कर सकेगा, तद इसका विस्तार भी 
दिया जा सकेगाग 
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नमी भौदोगिष लाइसेंस पीति भे एपापिवार व बेस्ट्रीयह रए वी पूदि को 
रोने मे लिए कई उपाय शुकागे गये थे ५ घह कर गया हि शध्यण दो से जहा 
विवियोग । प्रो रपये से $ बरोड एपो मे बीच होगा प्रवेभाइश बड़ घौयो- 
गिर रामहो से पाएं भावेदा पतो पर पिशेष परिस्थितियों से हो पिपार पिया था 
ररेगा। 


6 पिछड़ क्षत्रों दा ध्ोद्योगिश पिशारा--पिए्ड़े दोतों मे उप्रोग मे! विकास 
में लिए विशेष रूप से प्रपश्य जारी रण पर जोर दिया गया। गह शश्पय विया 
गया कि विस्तीम ये सास रास्थाएं पिछड़ क्षेत्रों भे घौद्योगिष' विप्तीय व्यवस्था पे ए 
अधिक रियागत दगी। मेद्रोय सरवार व्रिष्ठआ क्षेत्रों शे स्थापित्त किये जा। पे 
प्रोजेबल री पजीगत लागत में (जो 50 खाए रपये तएगा हो सपणी ह) ।0 ५ एव 
सक्षिडी देगी । इससे उपर बी शाग्ता शी परियोजगाभो पर ध्ायश्यवतातुत्तार 
सहागपा दी जायगी । सश्डी मो राज्यो--भांध प्रदेश ्रतग बिहार फम्मू रश्मीर 
भध्य प्रदेश मागाहोड उद्दीशा राजस्पात ये उतर प्रदेश मे प्रये* क शो शिों से 
उपल प परे बी घात इहो गयो। प्ग्य राण्यो से इसे एए जिगे पो हिसाथ पे देगे एा 
मिश्यप किया गधा । 


970 की लाइसस पीतति में भी यह मह्दा गया था नि भारतीय टेवगोशोजी 
डिज एप य इ जीगियरी में दक्षता मध विश्वारा विया जायेगा। उद्योग वे भयुतषधाय 
सा गहूरा हम्पन स्थापित किया जायेगा। विदेशी सहयोग का उपयोग प्ापश्यन 
दिशा्री मे ही विया जागेगा जिशरे 7ह परेणू शत तैशे शा पं सेषा मे उपगोभ मे 
बाधर में थे । विदेशी राहुमोग मे क्षेत्रे री पहुषा। से िए एवं इ।शो रप्ीवार 
बरते थी पद्चृति मो प्रधित' उपशोगी बचाने ने' विए ए% विदेशी विवियोग पोड़ 
(00 ॥एटताला। !0॥) ( ]]) मयागा गया था । 

970 वी ह्ाइसप पम्य थी मीति वे क्षागू हो) हे गाए पहुते के भषित 
लाइशस दिये गये । उद्यगरर्णापों गे पिलेशी सहयोग प्राप्त बरो पूजीगत साहजा) 
भायात बरो ये सापजाति वित्तीर रास्याप्रो से ऋण ते) से धपित' सवियता पे 
तत्परता दिसलाई | लेरिस बिज ही की कमी कोजिंग बोस मे शभार थे परिषहय 
पी बठियाइयों दे बारण प्रौद्योगिद' विवास गे बाधाए जारी रही | 


970 की लाइसेंस भीति भे परियशाम-भह पूरा उद्योगों मे पत्वाद॥ क्षावा 
बह प्रधिक गहरा उपयोग बरो प्रथा घिस्पार बरो में पिए रार्वार गे नगरी 
973 भ बिया झाइगरश नी प्रौपभारितता में पड़ प्रभात क्षमता वे 00 भ्रतिशन 
एव प्रतिरित्त उत्पादन क्षमता भी रपरीज्ञती दो ना विश घोषित विधां। तैविज 
साध भे यह शर्ते लगाई ग्रभी कि इसने सिए प्जीगत भांत मे भाभाव भी णल्रेत 
नही पड़ेगी । प्रारघ्ण भे 54 उद्योगों भो इसने प्रसागेत (या गंगा धाद गे मह 
बेगबरता || उद्ोगी पर भौर धागू शी गई। प्रोक्षादत बड़े भौधोगित घरांगो प 
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विदेशी कम्पनियों से सम्बन्धित फर्मों वो उनकी क्षप्तत्ता मे त््यत, विक्राप्त का कॉम 
मही दिया गया । इस नीति के फ्लस्वहूप कई उद्योगो मे उत्पादन-क्षमदा जा विस्तार 
क्या गया । 


सशोधित लाइसेंस नीति, 973 


काफ़ों विचार-विमशें के बाद सरकार ने फ्रवरो, 973 में सशोधित ग्ौंद्यो* 
गिक लाइमेंस नीति घोषित की । इसका उहेश्य ग्ोझयोगिक क्षेत्र मे क्‍स्क्‍रनावश्यक 
श्रनिश्चितता को दूर करता औ्रौर पाँचवी परचवर्षीय योजना में औौद्येगिक उपरादन 
को त्तेजी से बडाना था । इसकी भुष्य वातें इस प्रकार थौ-- 


] प्रमुख उद्योगो को मुची--सरकार ने उद्योगों की एक सूची प्रकाशित वी 
जो प्रन्य झ्वेदकों के साथ-साथ प्रपेक्षाकृत बडे प्लौथोगिक घरानो व विदेशी कम्पनियों 
को शास्त्र प्रो के नि खुत्री मानी गई। इठ सूदो में प्रमुख उद्योग (0076 [0005 
(0659). इनसे सम्बद उद्योग द निर्यात बढाने लायक उद्योग शामिल किये गये । 
लेक्नि सूची म ऐसी मर्दे, जो ॥956 के भौद्योगिक प्रस्ताव की भनुसूची ए के 

अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नियत थी, प्रथवा लघु उद्योग के लिए नियन थी 
शामिल नही की गयी । इस नौति में मारी विनियोग के क्षेत्र (5 करोड़ स्पये से 
प्रधिक) का विचार समाप्त कर दिया गया। 

2 अ्रपेलाकृत बड़े ग्रौद्योगिक घरानों की १रिमाषा मे परिवर्तत--यशोधित 
नीति में भ्रपेक्षाकृत बडे श्रोद्योगिक घरातो की परिमाषा बदल दी गई। इसमे 35 वरीड़ 
झुपये की परिसम्पत्ति की सीसा के स्थान पर 20 करोड रुपये की सीमा को ही 
अपेक्षक्ात बड़े ब्रौद्योगिक घरातो की परिमाया के लिए पब्राघार बताया गया । 

3 लघु उद्योगों के लिए रिनर्वेशर की बर्वतात तोवि जारी रखो गई । 

4. संयुक्त क्षेत्र का दिचार--यह कहा गया कि सयुक्त क्षेत्र को इकाइयों के 
निर्माण पर प्रत्येक मामले को सेतर अलग-प्रखग विचार किया जायेगा | लेकित बडे 
प्रोद्योगिक समूह व विदेशों कम्प्रतियो को सयुक्त क्षेत्र का उपयोग करके ऐसे उद्यार्गों 
में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा छो उनके लिए बजित माने गये हैं भौर यह स्पष्ट 
कर दिया गया हि समी ययुक्त क्षेत्र की इकाइसों में सरकार ही नीनि प्रवस्ध व 
मचालन मे सक्िप्र रूर से भाग लगौ। 
सशोधित लाइसन जीति की विप्लेपताएँ 

जँसा कि ऊपर वतलाया गया है सशोधित लाइसेंस-नोति का उद्दं श्य पा चवी 
पदवर्षयि याजना मे झोद्योगिक्त उत्पादत मे इंद्धि बरता था। इस नीति मे वडे 
अ्रधापतिफा ब'्ठातो को लिए कार्यक्षेत्र व डाया गया । लोहित साथ म नये; मध्यम वचुः 
उद्यमकर््ताओ का नी ग्रौद्योगिक सेत्र म भाग लेने के लिए काफी झवसर प्रदान विय 
गये ते कि देश मे ग्राविक वत्ता का केन्द्रीयकरण कम किया जा सके 8 
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सम्रोध्ित नीनि में ययुक्त क्षेत्र उ विचार अरम्पप्ट छाड दिया गया, हालाकि 
ससतार ने इस क्षेत्र मे प्रपता प्रमाव यढाने की घोषणा ग्रवश्य वी थी । निजी क्षेत्र 
बे उद्योगपतियों ने नयी नीति वा स्यागत जिया । यह नीति मिश्ित अर्थव्यवस्था 
की घारणा व 956 वी औद्योगिक नीति के झनु्ठप ही थी । इसकी सुरुप विशेषताएँ 
49 उद्योग-समूहों की एक सूची थी जिसमे बडे श्रौद्योगिक समूहो या विदेशी कम्पनियों 
को प्रवेश करने की इजाजत दो गई थी। 9 उद्योगों वी सूची मं धातु-्वामित उद्याग 
विद्युत-ठपवरण, परिवहन उपकरण ओओद्योगिव मशोनरी मशीनी ग्रौजार, 
रामायनित उर्वरक पभ्रादि शामिल जिये गये थे । यह सूची रापी लचीवी व विस्तृत 
थी। यह झाशा की गई कि इससे निजी क्षेत्र भें विनियोग व टपादन को यद्धान की 
ज्यादा प्रे रणा मितरगी । 
4973 की सशोधित लाइसेंस नीति या फ्रिपास्वयन 

सप्नोधित ग्रौद्योगित्र लाइमेंस-नीति वी घोषणा के बाद नयम्बर 973 मे 
शक परियोजनान्सवीशति-बोर्ड ((श7०)८० #ऊ़ञशाणएश्शा 3090) (?#9) स्थापित 
किया गया ताकि लाइसेंस शी ध्रतापूर्वंक दिये जा सके। श्रनावश्यक' विसम्त् दूर कर 
वो लिए | नवम्बर, 973 से नयी पद्धति जारी की गई जिसके श्रनुमार 90 दित 
के भीतर प्रावेदनर्कर्तापरों से इन्टेट-प्रपत्तो (लाइसेंस प्राप्ति से पूर्व जारी स्वीकृत 
अपत्र) विदेशी सहयोस के समभोठो व पूजीगत्त माल की स्वीकृति थे मामली से 
निर्णय लेने की वात कही गई | जहाँ ीरेप्र0 सम्बन्धी जाँच वा मामला होगा 
उसमें 450 दिन की अवधि निर्धारित की गई। यह कहा गया, कि जहाँ विदेशी 
सहयोग व पूजीगत माल की स्वीश्वति भ्रावश्यक नहीं होगी वहाँ सीधे श्रौद्योगिय 
लाइयमेंस दिये जा सकते हैं । 

परियोजना स्वीकृति बोर्ड (2/8) देख-रेस, निर्देशन दे समन्वय का काम 
करता है| लाइसेंस समिति, विदेशी विनियोग बोर्ड व पूंजीगत माल समिति (020८) 
परियोजना स्वीकृति बोई (९/8) की समितियों के रूप भे कार्य करते हैं । ग्रौद्योगिक 
दितरास मन्त्रालम थे अघीन पश्रौद्योगिक म्वीउूतियों वे लिए एक एकीएुत सचिवाठय 
( एप्प $०टा8ंग्रावबा 07 वराठपडाधाबी 8७छ70०४805$ (58) स्थापित क्या 
गया ! यह सचिवालय (54) संक्षिप्त रिपोर्ट तवार करे (269) ये समक्ष 
स्वीयूति के लिए प्रस्तुत करता है । 
ओऔद्याविक लाइमेंघ नोति मे उदारता की दिशा में महत्वपूर्णा परिवर्तन, 7975 

प्रक्टूयर 975 मे लाइसेंसन्नोसि को अधिक उदार बनाया गया ताति 
प्रौद्योगित एपादन प्रठाया जा सते। इस परिवसनों के श्रन्त्गंत 24 उदधोगों को 
वाइमेंब-मुक्त (0९॥।0८४5८०) छूर दिया गया । इसम मूत्र दजाध्यो, मूल उीटलाशर 
पदार्थ, श्रोद्योगिक मशीनरी, मघीनी झ्रौतार, आदि झामिल हैं । 30 अन्य महत्वपूर्ण 
उद्योपों मे (विदेशी उम्पनियों थ बड़े घरानों सहित) लाइसेंस आ्राप्त क्षमता से परे 
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प्रसीमित मात्रा तक बिध्तार करने को छूट दी गयी | इतमें वेसिक दवा, पोर्टलेण्ड 
सीमेट कागज, रसायन, विद्युत का साजन्सामान ग्रादि भ्राते हैं। विदेशी वम्पतियो 
व झ्रौद्योगिक घरानों को उत्पादन में श्रसीमित जिस्तार का श्रवसर देते समय कुछ 
शर्ते लगाई गयी ज॑से उन्हें प्रतिरिक्त माल का निर्यात करना होगा प्रधवा सरकार की 
स्वीकूति के भ्नुस्तार माल को बेचने की व्यवस्था करनी होगी । 

3 मार्च 978 को जनता सरकार द्वारा लाइसेंस-नीति मे परिवतंन 


जनता सरवार ने रामक्ष्ण अ्रध्ययत दल की सिफारिशों को स्वीकांट करवें 
ओद्यागिक लाइसेंस लेने वें लिए छूट की सोमा एक करौड़ दवक्‍ये से बढ़ाव र तीन 
करोड रुपये कर दी थी । सवार ने श्रध्यपत दल की यह सिफारिश भी माद छी 
किये छूटे !धारपए कम्पनियों प्रमुतासम्पन्न उपक्रमो (409/09॥॥0 एगत&7बक85) 
तथा 40% झे प्रधिक विदेशी फेयर वाली कम्पनियों को उपलब्ध नहीं होगो । 

केन्द्र ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह भी मास सी कि जब तक लघु क्षेत्र के 
लिए रिजव॑ की गई मदों के सम्बन्ध में देश में उत्पादत वी पर्याप्त क्षमता का 
विकाम नही हो जाता तथ तक उनके ग्रायात कौ व्यवस्था की जा सकती है। इससे 
कीमतों को कम रखने तथा उपग्रोत्ता के ह्वितो की रक्षा बाटने में मदद मिलेगी । 
लक्नि ऐसे प्रायाती की भ्रनुमति तमी दी जानी चाहिए जब वर्नेमान लाइसेंस-शुदा 
क्षमता का पूरा उपयोग बर लिया जाय ॥ 

श्रप्नेत 982 में लाइसेंस नीति श्रधिक उदारता को भ्रोर--भारत सरवार 
मेग्रश्नैंल 982 में लाइसेन्स तीति को श्रषिक उदार वताया। सरकार ने यह 
थोपणा की कि पांच श्रौर क्षेत्रों में जैंसे सीमेट, उर्वरक, बगैंरा में, बड़े घरानों वी 
कम्पनियाँ व विदेशी कम्पनिया पिछले पराच वर्षों में श्रपने सर्वाधिक उत्पादन से 
33-3४ प्रधिह क्षमना का निर्माण कर सकेंगी। यह छूट 25% प्रतिदित्त उत्पादन 
के ग्रलावा होगी | यह सुविधा उन मदो के लिए नहीं दी गई जो लष्ठ क्षेत्र के लिए 
रिजर्व थो ओर यह उन उद्योगों को भो नहों दी गई जित पट विशेष एप से तियमत 
की व्यवस्या थी, जैसे बतरकति वे मिल्‍्क फुड़, प्रादि | इये परिवतत का उद्देश्य 
मूत छ्षेत्र (८०7४ $56007) में प्लौद्योगिक विक्रास्त को प्रोत्साहन देता, निर्यात बढ़ने 
की सम्मावना बाज उद्योगों या श्रायात"अ्रतिस्थापत वाले उद्योगो को बढावा दा, 
विश्नमित वे उम्नत देकनोल्ोजी को प्रपनाने में मदद देना, बडे पैमाने कौ किफायत्तों 
को प्राप्त करना तथा बड़े पेमाने पर सहायक इकाइयो का जाल विद्धाता था | 

भारत सरकार ने 3 मांच 983 को भ्रोद्योगिक्त लाइसेंस से छ,ट की सीमा 
3 क्रो द से बढ़ाकर 5 क्रो रू करने का निएंय क्षिया क्योकि प्रोजेक्ट सागत 
में काफी बद्धि हो गई थी ॥ 

98 5-86 के सघोय बजट में मार्च 985 में शारएए कम्पनियों बे लिए 
परिमप्पत्तियों की सीपा 20 करोड़ ६ से वढाकर 00 कटोद रु. कर दी गई तथा 
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25 उद्योगों को लाइवेंसम मुक्त कर दिया गया ताकि उत्प दन-क्षमता का तेजी से 
विकास हो सके । बाद मे मई 985 में 27 उद्योगो को शीरगए अधिनियम वी 
घारा 2] व 22 के दायरे से हटा दिया गया। दिसम्बर 985 भे इन 27 उद्योगों 
में से 22 उद्योगी मे '/ए7ए द ए27२४ कम्पनियों (एकाधिकारी घरानों कीव 
विदेशी कम्पनियों) को भी लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया । इन पर विस्तार से झागे 
चर्चा की गई है। सरकार भ्ोयोगिक नीति व लाइवेंस व्यवस्था को उत्तरोत्तर अधिक 
उदार बनाती जा रही है 


भारत में श्रौद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था किस तरह 
कार्य कर रहो है ?। 

भारत में औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था, औद्योगिक विद्रास व नियमन अधि- 
नियम (१08 ४०८) 95 के अन्तर्गत सचालित वी गई है । लाइसेन्स व्यवस्था का 
काफी महत्व माना गया है क्योकि इसके माध्यम से निम्न बातों को भ्रमावित किया 
जा सकता है : 

(0) उद्योग कहां स्थापित किया जाय, श्रर्थात्‌ उद्योग के लिए स्थान का 
चुनाव (0) उद्योग कौन स्थापित करे ? यदि चालू औद्योगिक घर।नों ढी वजाय 
नये उद्यमकर्त्ताओं को लाइसेन्स मिले तो आथिक सत्ता का विकेर्द्रीकरण होगा, 
(77) किस प्रकार के उद्योग स्थावित हों--उत्पादक बनाम उपभोक्ता, बिलासिता को 
बहतुओ के या प्राम जंदतो के काम की वस्तुओ्रो के ? (५४) उध्वंददन को पद्धति कौल- 
सो ही (बडा पैमानों या लघु पेमाना)? (५) विदेशी विभिभभेय को राशनिंग, (४) वस्तु: 
मिश्रण क्या हों, श्रादि ? 

नारत मे दुर्भाग्पवश प्रोद्योगिक लाइसेंस प्रस्षाली ने आवश्यक कार्यकुशलता 
से काम नहीं किया है। यह प्रेपने उद्दे श्यो को प्रार्प, करने मे विफल रही है। इसके 
द्वारा 'निजी लाभ जे सामार्निक हानि! का वातावरण उत्पन्न किया गया है। झतः 
इस सम्बन्ध में शीघ्र परिवर्तेत करने की क्‍्रावश्यक्ता है । 

डॉ. एस. के. गोयल व उनके सहयोगियों द्वारा किये गये अध्ययन से निम्न 
परिणाम सामने आये है : 

प्रस्तावित क्षततता (77503]॥60 ८७४७३०१५४) व लाइसेन्स-शुदा क्षप्तत्ता 
((0609६४ ९४७००॥9) मे अन्तर पाया गया है। 
+--+++++-_ 

व. फफारधठपंत्एु 00 ग्रतत5७5॥] 00295४ए७७ 8५8(६9७--(९8७9०॥४५ बाएं 
शिम्वा०एणा पर 078गरा5९ए पाता, आधणं ७95, 05092 
<& (86 (0एएण7४8 5प0765 (0009 ण॑ ॥78, ]३४९एछ 006॥, बा0 
#9प्रह्रावव 77 &एजस, # एच! 30, 983, (छा! १६७0६ &]$0 एण्णा- 
5९6 5८९एवा2 ८, 


305 लाइसे-सो की जाच करने से ज्ञात हम कि 7% लाइसेन्सो में कोई 
प्रस्थापित क्षमता नही पाई गई, 20% में यह लाइसेन्सशुदा क्षमता से झ्रघिक रही 
तथा 60% मामतो मे वास्तव में 75-]00% तक ही लाइसेन्स क्षमता स्थापित की 
गई । इस प्रकार वास्तव में स्थापित क्षमता लाइसेन्सशुदा क्षमता से ग्राम तौर पर 
अधिक रही है । 


2 वास्तविक उत्पादन लाइसेम्सशुदा क्षमता से ग्रधिक पाया गया है, ऐसा 
विजेषतया पीयर शराब व इसी ग्कार के अन्य पेय प्रदार्थों मे हुआ! है ! कल्याणी 
ब्र्‌गरीज (दीयर) मे 83 8५ अतिरिक्त उत्पादन पाया गया है । क हीं-क्हों वाएतविक 
डाप।दन छाइसेंप्-शुदा क्षमता से कम भी हुआ है । 

3 ये दोष बड़े घराने की कम्पनियों व विदेशों कम्पनियों मे मो पाये गये 
हैं । इनमे कही-कही वास्तविक उत्पादन लाइसेम्सशुदा क्षमता के दुगुने से मी श्रधिक 
किया गया है । 


ये सड दोष श्रोद्योगिक लाहसेन्स व्यवस्था (ग.3) के होते हुए भी पाये गये 
हैं । इससे प्रति पृ'जीकरण की समस्या को बढावा मिला है तथा विदेशी साधनों का 
सदुपयोग नही हो पाया है । प्रत: मारत में लाइसेन्स-उयवस्था प्रमावहीन सावित हुई 
है। भ्रब समय भ्रा गया है जब इसमे श्रावश्यक सुधार किये जायें। इसके लिए 
गहरी छानवीन करने की आवश्यकता है । 

जनता सरकार को श्रौद्योगिक नोति. 23 विप्तस्वर, 4977 

श्री जॉर्ज फर्नाण्डिज ने 23 दिसम्बर, 977 को ससद में जनेता सरकार 
की नई औद्योगिक नीति की घोपणा की थी | इसकी मुक्ष्य दातें नीचे दो जाती हैं : 

() लघु इकाइया--यह्‌ कहा गया कि नई नीति ग्रामीण स़ेत्रो व छोटे नंगरों 
में कुटीर व लघु उद्योगों को तेजी से प्रोत्साहन देगी । खधु उद्योगों के लिए सुरक्षित 
उद्योगों को सूची लगभग 80 मदो से बदाकर 504 मदों तक कर दो गई । लघु 
उद्योगों की श्रेणी मे एक बहुत छोटा क्षेत्र या टाइनी क्षेत्र भी बनाया गया जिसमें 
मशीन री व उपकरण में बिनियोग की सीमा लाख रु. तक रखी गयो । 

इनके विकास के उपधप--() जिला उद्योग कैन्द्र--यह वहा गया कि उन्हें 
महानगरों व राज्य वी राजधानियों से हटाकर जिला-केन्द्रो में ले जाया जायेगा। 
प्रत्येक जिले प्र लघु व ग्रामीण उद्योगों की प्रावश्यकताग्रो कौ पूर्ति के लिए एक 
एजेन्सी होगी जिसे निला उद्योग केन्द्र (0/5श॥0 0८5 ए८गा6 (00) 
झूटह्टा गश । इतके सस्न्ध मे यह स्पप्ट किया गया कि ये जिले मे कच्चे माल व ग्रन्‍्य 
साधनों की ग्राथिक जाच करेंगे तथ' मशोदरी की सप्लाई, साल की पृति प्राहि से 
सम्पत्पित कार्य करेंगे 

(0) ग्रौद्योगिर विकास बैक ने ग्रामीण व कुटौर उद्योगों वी साख सप्वस्धो 
प्रावश्यत्रताप् तो पूरा करने के लिए एक पृषक््‌ इकाई स्थापित की । 
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(प्र) इनके लिए वित्री, वस्तु-मानकीकरण, फिस्म-नियन्त्रणए, विपणन- 
सर्वेक्षणा पर विश्वेष ध्यान देते तथा सरकारी खरीद मे इनको प्राथमिकता देने पी बात 
क्ह्ठी गई । 

जनता ग्रौद्योगिव नोति म 22 ग्रामा्योगो में प्राधुनिक प्रबन्धकीय तकनीक 
के ग्राधार पर विकास-कार्य क्रम पर जोर दिया गया ! 

बडे श्रौद्योगिक व्यावताधिक घरानों (छा ॥0058) 0 ठ05]९55 
छा०0६८७) के प्रति नौति-इनवे सम्बन्ध मे निम्न बातों पर बल दिया गया * ()) 
चालू उपक्रमों का विस्तार व नये उपक्रमों की स्थापना 'रिि? 8०७ के तहत ही 
की ज येगी । (४) इन कार्यों क लिए सरकार से विश स्वीकृति लेनी होगी | 00) 
अईं धरानों को स्वय के वित्तीय साय के द्वारा नई परियोजनाओं की स्थापना या 
अचलित परियोजना के विस्तार की *यवस्था करनी होगी । 

जसत। सरहार ने ग्रौद्योपिक नोति प्रस्ताव में सार्वजनिक क्षेत्र, जिदशी 
'विनियोग, उद्योगों के लिए स्थात-निर्धारण! व बीमार इकाइयो की समस्या के समा- 
घान के लिए भो नीति स्पष्ट की थो । 

सारांश--इस प्रकार तत्कालीन जनता सरकार ने रोजगारोन्मुख, प्रामोन्मुज्ष 
उपमोक्ता-उन्मुख तथा भ्राथिक विकेन्द्रीकरण-उन्मुख झ्रौद्योगिक नीति प्रस्तुत की थी 
सेकिन इप्तमे बहुत छोटे क्षेत्र (07) ४८०४०) व जिला उद्योग-डेस्द्रों के भलावा कोई 
विशेष नई बात नहीं थो । बारी सद दातें पहले जैस हो थीं ॥ इसलिए यह “नई 


शीतल में पुरानी शराब' (06 ७2० ॥0 & 7८७ 700०) की कहावत को चरितार्य 
करतो थी । 


जनता झ्लौद्योगिक मोति का क्रियान्वयन-- 


शुरू म जनता औद्योगिक नीति व कुछ अनुबूल प्रमाव सामने आगे जैसे देश 
में वितियोग का वातावरण सुधरा, झ्रौद्योमिक लाइसेन्सो की सख्या 976-77 मे 
908 पे बढक़र 977-78 से 3392 हो गयो। सार्वजतिक वित्तीय सस्थाओो ने 
पहले की तुलना में अधिक्ष ऋण दिये, विदेशों से अधिर पूजीयत माल मगाया गया 
तथा ग्राय'त लाइसेन्स भी बढे । 978-79 मे ग्ौद्योगिक उत्पादन की बदृद्धिन्दर 
7 6% रही जो पिउने बए् से लगभग दुगुनी थी । देश म॑ जिला उद्योग केन्द्र स्थापित 
किये गये । लेकिन 979-80 मे क्ोयला-पावर-परिवहन सकद के कारण झोदोगिक 
विश्यस को दर ऋणात्मक (-१ 4%) रही । श्रौद्योगिक सम्बन्धो मे विभाड हुप्रा 
तथा देशव्यापी सूसे के कारण श्रौद्योपिक उत्पादन पर विपरीत प्रमाव पडा । जनवरी 
980 मर केद्ध म काँग्रेण (पाई) की सरकार पुन सत्तारूढ़ हुई और उसने जुलाई 
980 में अपना ब्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी नया वक्तन्य प्रस्तुत किया तथा बाद के 


वर्षों में इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के विभितर प्रयास जारी रसे । इनका उल्लेख 
आगे चलकर किया गया है| 


काँग्रेत (प्राई) परकार का 
भ्रौद्योगिक नोति सम्बन्धी वइतब्य, 23 जुलाई, 3980 
(हएग्रगाड] 70065 5#ऑस्णला।, वर्ण 23, 4980॥₹* 

केस में तक्तालीत उद्योग राज्य-मन्त्रो घरणाजोत चानना ने 23 जुलाई, 
980 को मारतीय ससद से ग्लौद्योगिक नीदि सम्बन्धी वक्ताय प्रस्तुत किया जिसमें 
]9%6 क ग्रोद्योश्कि नीति प्रस्ताव का इस दत्तन्य का झाघार बतलाया गया था । 
लय वन्त्ध्य के सामाजिकन्ग्राधिक उद्दंश्यो मे प्रस्थापित छमता (तपडा्श26 ए3993- 
0) के पूर्ो उपयोग तथा आद्योगिक उत्पादन को प्रधिकतस करने, रोजयार बदाने 
प्राइशिक प्रसन्‍्तुलनों को कम करन, इृपि-प्राघारित उद्योगो को प्राथमिकता देकर 
कृपियत विकास को सीव को सुदृड करन व अनुश्लतम झल्वशेत्रीय आधिर सस्कतधों 
(0ज्राफ्रपण प्रॉश-६०८००7] ए८]807599५) को विकूमित करने, निर्यातोन्मुख व 
घ्रयात-प्रतित्थ थत से सम्दा घत उद्योगों का ग्रवेक्षाहद बदिर तेज गति से विकास 
करन तथा ऊंचे मूल्यों व घटिया क्स्मि के प्रति एपरमोक्ता-वर्ग वो सरशण प्रदान 
करन पर भधिक वल दिया ग्रया | यह कहा गया क़ि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों मे लघु 
बे विकामशोल इकाइयों के दिनियोग रा सम्रान रूप से विवरण किया जायगा ॥ 
पिछतठ वर्षो में जनता का सार्वेजनिद क्षेत्र मे विश्वास कम हो गया था जिसे पुनः 
स्थापित किया जायगा । धार्जजनिक् क्षेत्र को प्रयेक इकाई को समस्या वा म्रध्ययन 
करहे एक समयवाणित (0॥6-900ए्ँ) कार्यक्र2 को प्रपनावर घाट की इकाइयों को 
प्रवत्प व्यवस्था में सुधार क्या जायगा। 
980 ढे श्रोद्योगिक नोठि वक्त-य की प्रमुंख दा्ले-- 

, व्यूक्तियस या केन्द्रस्य संयन्‍्तों (2४०८०४८०४ 7|3005) की रपाएमा-- 
प्रायिक स4वाद (६८०प्र०ए॥८ €०८7४॥६४७) के विचार को मूत्त रूप देने के लिए 
प्रयका जिये मे कुछ वेन्द्रस्थ-सयन्च्र स्थापित जिए जायेंगे ताकि सहाय, लघू एवं 
बुटीर इकाइयों का विस्तार किया जा सके । इसके लिए झौद्यागिक दृष्टि से पिछरट 
जिले चुने जावेंगे । एड केन्दत्व सदस्ध सहायक इकाइयों (20८7॥27५ ४७॥५) की 
वस्तुओं का संग्रह करने पर ध्यान देगा तथा छोटो हृकादय्यों के लिए भ्रावपश् दुन्पुट 
इतस्न करते का प्रधास वरेगा । इतके द्वारा दिनियोग का व्यापक रुप से फँछाव 
होगा तथा भद्योगो३ रए के लारमों को टूर-द्रर तक पहुँचाया जा सक्ेंगा। इसके 
माध्यम से तघु इक्चाटयों की टेक्‍्नोतोजी को नो उन्नत करने में (07ट्गा3078 ॥6 
इध्थातण०९५) मदर मिलेगो । इस प्रदार ये सपन्‍्त्र भ्ोंद्योगिक फैलाव या छितराव 
(79395१9] 0]59८753]) में अपनों महत्वपूर्ण भूमिका प्रदा करेंगे । इनसे नई उद्दधम- 
शौचता का श्राईर्माद व विकास होए। साटती कार ग्रोडेक्ट केस्टल्थ प्लाम्ट गा 





#. खरकार को नई थोद्योयिक नीति केबारे मे पृद्धे जाने वर इसवबा विस्तृत 


वर्णन क्या जाना चाहिए । 
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उदाहरण माता जा सकता है । इसके लिए मारखाने वे स्‍ास-पास वार ने पध्राव- 
श्यव कल-पूर्जे बताने वे लिए सहायव इबाइयो वा बिवास विया जायगा तथा 
जापान से प्रायातित पार्ट स को एरच बरके वारो दा उत्पादन दिया जायगा । 

2 लघु इकाइयों को परिभाषा ले परिषतंन--लघु इवाहयो मे सथत्र व 
मणीनरी मे विनिमोग की सीझा बढायी गई है । बहुत छोटी या दाइनी इबाह्यों वे 
लिए विभियोग की सीमा एक लाख हपये से बढावर दो लाए रुपये लघु इकाइयो वे 
लिए |0 क्षास रू से बढावर 20 लाख रपये तथा सहायर इबाएयो (00८7९) 
के जिए ।5 लाख रपमे से वढाकर 25 लाख रुपये बर दी गयी ताति' प्रधिवः माणा 
में लघु इकाइयाँ उनको मिलने वाली सुविघाधो का लाभ उठा छर्वो तथा ग्रधिव' ररपा 
में इनका भाधुनिकीकररा किया जा रबे । 


3 चतिरिक्त शाइसेंटशुदपा इसता (००८४४ ॥6णाइ्ऐ ९४800) को 
नियमित करना--सरकार ने उत्पादन बढाने वे लक्ष्य को ध्यान मे रखकर चुने हुए 
उद्योगो में तथा राम जनता वे! उपभोग की यस्तुमो वे उधोगो में भ्रतिरिक्त साइसेस- 
जुदा क्षमता को तियमित करते वी घोषणा वी । इसरी प्रधिसूधना 29 प्रगरस्त 
980 को जारी की गई जिसमे बुछ शर्तों को पूरा बरो पर निम्न उद्योगों को 
यह सुविधा प्रदान की गई 2 फ़रवरी 973 की नीति के परिशिष्ट | मे वशित 
9 उद्योग, तेल ड्रिलिंग उपकरण व सहायव पुर्जे, व प्रन्य बाई भ्ररार वे इस्जी नियरी 
के उद्योग । 9 उधोगो बे भलादा 5 धन्य उद्योगो वो भी यह सुविधा दी गई। 
यह सुविधा उन उद्योगों बो नही दी गई जिनवी गदें लघु क्षेत्र वे लिए रिजवे को 
गई है। 

4 स्पत चविक्षास फो सुविधा-साधनो की कमी को देखते हुए तथा उत्पादन- 
छम्तता के भ्रधिक्तम उपयोग की दृष्टि से सरवार ने अगस्त, 980 में पाच बर्षों बी 
प्रवधि मे 25%, स्वत विकास (3एॉ०णराव० 70७07) वी स्वीम 9 प्रतिरिक्त 
बड़े उद्योग समुहो पर लागू को । यह स्कीम 975 में 5 विभिन्‍न उद्योगों पर लागू 
को गई थो जिससे कुछ इकाइयों से रुपणता को टासमे में सदद मिलो थी । ज्यादातर 
प्रमुष उद्योगों (००४० ॥7008070$) वो इस प्रगार की सुविधा मिलने से प्रतिवपे 
5९ , का शििबाएए स्वप हो आयण १ यह सुविधा फ्रवज्वत/लाइसेसशुदा क्षमता मे 
सामा ये 25% को सीमा से ऊपर वे विस्तार पर दी गई है। इस प्रकार यह स्वत 
विदास की सुविधा 34 उद्योगों पर लागू हो गई है ॥ 

5 श्रौद्योगिक रुग्णता को समस्या वो हल करने दे! उपाय--औद्योगिव नौति 
वक्तव्य से वृहा गया वि जिन इकाइयों में रगएता वी समस्या जानबुझ बर कुप्रद थ 
व वित्ीम दुर्व्यवस्णा के वारण हुई हे उनवे सम्बन्ध में की फार्यवाही वी जायेगी । 
भायबर वो धारा 72-ए दे तहत बीमार इनाइयो पा स्वस्थ इपाएपो से साथ 
विलयन/(एवीकरण प्रोत्साहित विया जायगा तथा झ्रावश्यवत्ता पडने पर प्रौचोगिवः 


247 


2 वक्तव्य में धार भ्रधिनियम्त व आयोग का फहाँ जिम्न नहीं श्राया है 
जिससे लगता है कि सरब7पर इन्हे फोई महत्य नहीं देना चाहती । इससे निजी क्षेत्र में 
एक्घिकार के नियस्प्रण व नियमन में बाघा पहुंचेगी । सरवार न बीमार श्रौद्यागिय 
इबाइयी का प्रव्नन्ध निजी क्षेत्र वी स्त्रस्थ इबाइयो द्वारा अपने हाथ मे लिए जन वा 
तो समर्थन किया है, लेरित राग्य मे यह नहीं देखा वि इससे ग्राथित्र सत्ता केः 
केन्द्रीयप रण पर क्या प्रमाव पडेगा । इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि चिराग? 


प्रधिनियम के उद्देप्यो को भुला दिया गया है । एक समय ऐसर था जब सरकार न 
४छ7० भ्रधिनियम थो झपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माता था । 

3 प्रतिरिक्त साइसेन्सशुदा क्षमता (एल्‍0655४ 0थया5०० (७93०५) को 
नियमित करने से लाइसेन्स-व्यवस्था का महत्व ही समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति 
में नागरिक सरतरारी कानूनों के प्रति ग्रादर वयो दिखायेंगे । 32 अप म08 का 
उद्देश्य उद्योगी वे लिए स्थान-चमन भ्ौद्योगिक इबाइयो के श्रावार मशीनों वे 
आपात, विदेशी सहमोग व नये उद्यमकर्ताप्रो के बार्यों को प्रमाणित ब रना माना गया 
है । इसलिए उनका उल्लघन करने वाले व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए न वि 
अनाधिहत लाइसेन्स-क्षमता का सृजन गरने पर उसको नियमित॒बर देना तथा 
सम्बन्धित व्यक्तियों को नियमों का उल्लधन वारने पर भी मुक्त कर देना । इसका प्र्थ 
यह हुआ कि सरकार स्वय प्रपने कानूनो थ नियमों वो विशेष प्रादर गा महत्व नही 
देती है । सरकार ने ॥08 प्रधिनियम व /र7० प्रधिनियम को समाप्त किये त्िना 
ही बड़े व्यावसायिक घरानों के प्रति उदारता दिसाने बा मार्ग भ्रपता लिया है। 
इस प्रकार नये श्रौद्योगिक नीति वक्तव्य का प्रधिकाश लाभ बडे प्रौद्योगिग घरानों 
की ही मिलेगा । 

4 नये वक्तव्य में निजी हाथों में प्राधिक सत्ता के केसद्रोषकरण को परम 
बरने के लिए 'सपुक्त क्षेत्र' (॥0000 8८००7) की तनिक भी चर्चा नहों फी गई है। 
इस भ्रवार सयुक्त-क्षेत्र' को घारणा का महत्व वाफी बम कर दिया गया है। समुक्त 


क्षेत्र का विकास निजी क्षेत्र मे ग्राथिक सत्ता वे बेनद्रीयकरण को कम करने में 
कारगर मदद दे सकता है । 


5 नय वक्तव्य से बडे श्रौद्योगिक धरानों व विदेशी त्रम्पनियों को श्रधिवः 
लाम प्राप्त होगा बयोवि अ्रधिकाश प्रतिरिक्त लाइसेन्स-शुदा क्षमता पर उनका हो 
प्रषिवार रहा है। रेफ्रिजरेटर प्ते लेम्प व ट्यूब भादि उद्योगो को प्रधिव लाभ 
मिलेगा, बनिस्वत पूंजीगत व अनिवाये उपभोक्ता माल के उद्योगों के । इससे देश का 
श्रौद्योगिक ढाँचा अधिक विश्वत्त व ग्राम भ्रादमी वे हितो के” विपरीत हो जाएगा। 
देश में श्राम जनता के हितो का इतना ध्यान नही रखा गया है जितना धनी वर्ग का 
रखा गया है । 

6 केन्रस्थ समन्‍त्रो (॥४०८०४ ए|४॥8) की चर्चा कौई नई बात नही है, 
केवल नये शब्दो पर जोर देने से देश का भला नहीं हों सकता । देश मे इस प्रकार के 


डेव8 


समन्त्र स्थापित करने की नित्ान्त श्रावश्यकता है । झतः क्रकार को कुछ मर 
किस्म के न्यूक्लियस सयन्त्रो को स्थापित करना चाहिए एवं उतका बायबुशल ठग 
सम्बी भवधि तक सचालन करना चाहिए। 


7 लघु इकाइयों के लिए विनियोग की सीमाएँ बढां देते मात्र से इनमे पाई 
जावे वाली वेवामी व भूठी इकाइयों वी समत्या हल नहीं ही जावेगी । 

8. अ्रदूषण-निमस्त्रण की आड में बडी प्रौद्योगिक इकाइयो के लिए उदार 
शर्तों पर कर्ज की व्यवस्था की जायेगी । प्रच्छा तो यह होता कि अद्वपणा-वियस्त्रण 
की लागत का अधिकाश भार औद्योगिक इकाइयो पर ही डाला जाता । ममेरिका भें 
न ऐसा ही किया गया है । 

अत” डॉ. पराऊुपे के भनुसर नये औद्योगिक तोति-सम्वन्धी वक्तव्य मे मौयो- 
गिर जगत को विभिन्न समस्याझो का समुचित समाधात नहीं अतीत होता । व्याद" 
हारिक नीति के नाम पर तथा निर्यात-प्रोत्ताहम एवं म्धिकतम उत्मादव झादि की 
आड मे निजी उद्यम ब बड़े व्यावसायिक घटानो को वी भषिक सुदिधाएँ दी गई है 
जिनसे झाम जनता का कल्याण होना रूम्मव नही हतीव होता झौद्योगिक नौति 
अक्तव्म में कही भी यह देखने की कोशिश नहीं कौ गई है कि प्ाखिर 956 की 
प्रौद्योगिक नीति के लगभग 30 वर्षों के बाद भी निजी हाथो मे आधविक सत्ता का 
ऊकैड्रीयकरण क्यो बढ रहा है, पोद्योगिक विकाप्त की दर वोवो क्यो रही, भौधोगिक 
क्षेत्र रौजगार बढाने में ग्रधिक सक्षम क्यों नही हो प्रॉया, श्रम का शोपण क्यो जारी 
है. निजी विदेशों विभियोग मथवा विदेशी सहयोग को शर्तों मे कौन-से परिवर्तन करने 
आवश्यक हैं, पिछडे क्षेत्रो मे कारखाने तेजी से वयो नही पनरप रहे हैं, भादि । जद 
तक इन मूल प्रश्नों के सह्दी. सुनिश्चित, वाछ्धित व व्यावद्वारिक उत्तर नही दिये जाते 
तलेच तक तीति सम्बन्धी बक्तत्यों को दोहराते जाने से देश का विशेष लाम नहीं होन 
बाला है। 

डॉ. पराजपे द्वारा भ्रस्ठुत विभिन्न झलोचताम्रो के बावजूद यह कहा जा 
सकता है कि नये झोद्योगिक नीति वक्तव्य मे भ्रौद्योगिक उत्पादन को बढाने के लिए 
लाइसेन्सशुद्ा क्षमता को नियमित करने तथा उद्योगो को स्वतः विबास की जो सुविधा 
दी गई है, उससे देश मे कुछ सीमा तक उत्पादन का विस्तार झवश्य होगा । 


हाल भें औद्योगिक नीति व लाइसेस्स-व्यवस्था में परिवर्तना 
पिछले दर्पों मे भौद्योगिक नीति व लाइसेन्स-व्यवस्था को 3दार बनाया गया 
है ताकि भौद्योगिक उत्पादन में इृद्धि हो सके । इसके लिए कई उद्योगों को लाइसेन्स 


*-+ पिछले तीन भू के माधिक सर्वक्षणा, विशेषतया ह200050० 5 फःच्टज, 
988-89, एफ ३5-48. 
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चेने से मुक्त किया गया है तथा एकाधिकारी घरानो व विदेशी कम्पनियों को भी कुछ 
चुने हुए उद्योगों में लाइमेन्सन्मुक्ति का वाम दिया गया है । टन सत्र परिवर्तनों का 
उजेस नीचे किया जाता है । 

3 विछड़े क्षेत्रो में केखद्रोप सब्सिडी देने को व्यवस्था-घन वसे शहरों मं 
छद्चागी से जमघट का रोकने व इनये वितरण में प्राइशिक समानता तान के विए 
औद्योगिक दृष्टि से पिछरे सेत्रों का निम्न तीन श्रेग्गिया स बाँढा गया है-- 

() श्वेणों *# में 'बिना उद्योग बाले जिले! (४० [00ए57५ 0580705) 
लिये गये हैं मशिनमें केस्द्रीय विसियोग की सब्सिडी की राशि (८804 शाएट्ायशा। 
50809) विनियोग का 25% श्रयवा भ्रधिक्तम 25 लाख रुपये री गई है। 

(7) श्रेणी 8 मे विनियाग-सश्सिटी ! 50 लथा श्रप्रिवत॒म राशि !5 लाख 
झूपय रखी गई है । 
पर (77) श्रेणी 0! मे सॉसडी 0, व अ्रधिकतम राशि 0 खाख रपय रत्री 

५! श्रेणी ने विए 88 जित *8' के खिए 55 जित तथा 0! ते लिए 
]3 जिल दााँटे गए हैं। सामास्यतथा श्रेणी “४ से काई भी स्थान-परिवर्तत वी 
इजाजत नहीं दी जायगी । 8” स '४” मे जान वी दजाजत मित्र जायगी, इसी 
अकाऱ 27 से “४” था (8' मे स्थान-परिवर्तत की इजाजत दी जा सकेगी । जकिन 
अन्य किसी सी प्रकार ने स्वान-परिवर्तेत वी इजाजत नहीं दी जायगी, जब तक कि 
चह सार्वजनिक हित मन हो । 

2. पच्चोमत उद्योगो को लाइसेंस से मुत्ति-बेन्द्रीय वित्त मस्त्री न मार्च 3985 
मे सधीय वजट पेश करत समय 25 उद्योगों का जाइयेंस से मुक्त कर दिया था ताकि 
जिन क्षेत्रों में हम उत्पादन की अनिरिक्त क्षमता बढ़ाना चाहते हैं उतम कार्य-विधि- 
सम्बन्धी विवमस्त्र (छ००८ऐप्ाा३४] 0८]995) कम किय जा सर्वे । इन उद्योगों में कुछ 
के नाम इस प्रकार हैं * विद्य,व् उपकरण, टवकट्रोनिक बत-पु्जे, गाडियों में पार्ट, स, 
साइडिजें, आरद्योगिक मशीनरी, मशीनी औजार हृपिगत औजार, भ्रौद्योगिव सिलाई 
की मशीनें, बुछ दवाएं बुछ किस्म के कागज व जुस्दी बुद्ध वनस्पति सेल, चमरे की 
चस्तुएँ, आदि । हा 

3 2धफ्राए कापनियों को परिसम्पत्ति की सोमा 20 करोड झ, से बदाशर 
ह। 00 करोड रू कर दी गई क्योंकि 969 के बाद प्रोजेक्ट-वागत्ते काफी बढ़ यर् हैं। 
इससे कुछ कम्पनियाँ शधीरपरए दे दायरे से निकल गर्ई हैं जिससे उन्हे दस 
श्रधिनियम के बघन से मुक्ति मिल गयी है। 
हर 4 कि इकाइयों में प्लान्ट व मशीनरी में विनियोग को सीमा 20 लाख ू 
से बढाकर 35 लाख इ्यों के हि मे 
45 लाल द बर दो गईं घोर इनहे विराम के लिए रिटरल उपायों की थी घर 

की गई । ए फ्स्किल उपायों की मो घोषणा 
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5, पैर-एस, घार, टी, पी, (700-/६877) कम्पतियों व गैर-हेरा (प०शन 
#5८६8) कम्पनियों दारा दो जा सरते बालो ब्याद शो दरे (पटिवर्तेतोथ डिबेचरों 
पर 3:5:, से बढ़ा कर 5”, वर दी शई, ताकि ये बाजार से प्रधिक साजा के 
वित्तीय साधन जुटा सके । 

6. बडे दे मरष्य८ क्षेत्र मे बौपार औद्योगित्र इकाइयों के उपचार हेतु एक 
आडीगिक व वित्तीय पुर्नावर्मण बोर्ड (छ0०आ0 गण छं0एस्‍्रा्ों खयर्ठ ँ03"ए४ौ 
॥02९००५ए०(१०2) (छ8ाह२) क्यो स्थापना को गयी है। बीमार सौद्योगिक इकाइयों 
के सस्वत्ध में श्रम्िजों को वकाया राशि को प्रन्य राशियों की माति ऊँचा भ्याने 
दिया जायगा द्वाझहि उनसे हितों की रक्षा कौ जा सके । इसने 75 मई 987 स्धे 
कार्यरम्म कर दिया हैं । 

7 मई 4985 में 27 छदयोगों को एकाधिकार व प्रतिबत्धहर व्यापार» 
थिंफिए घपिनिपम (५ एप? /८७) वो चारा 2। (क्वाफी वित्तार के सम्द-्ध में) 
तथा घारा 22 (नये उपकमों को स्थापना के सम्बन्ध मे) से सुत्त कर दिया यगा 
ताकि ब द्चोंदत बदा सके । इन उद्योगों मदुद्दध के नाम इस प्रकार हैं . प्िग चोहा, 
रुछ इपक्ट्रोनिक कल-पूर्ज, गाड़ियाँ के पार्ट्स व कल पुर्ज, प्रदूषण-नियत्तण« 
उपकरण), कुछ छपाई को मशीनरी, झशीनी औजार, कुछ दवाएँ, झखबारी कागज, 
फ्ोर्टलेक्ड सम, ग्रादि । इन उद्योगों के सम्बन्ध ने हाय? प्रचितिदस की धारा 
<3 व 22 लायू नही की आयगी। इससे उत्पादन बदाने मे सहलियत होगी। 

8 दिसम्वर 985 भें इत 27 उच्चो्ों में ले 22 उद्योगों पे सम्बद्ध 
आरा? ब ४४४०५ हम्यदियों को नी तराइवेंत सेते से मुक्त कर दिया गया यया। इत 
उद्दोर्यों मं पिग लोहा, वेकलत्पिक उर्जा प्रटालियाँ, गाड़ियों के कलत-्युजें, प्रदूषण" 
निम्खख रा-उपकरणो रमायन प्रक्रिया सबक, ग्रादि शामिल हैं । 

9. 985 के प्रत्त में सरकार ने उत्पादत-कझ्षमता नो प्रुन स्वीकृति 
472-४7005८एए८गए की स्कीम घोषित को जो उन समस्त लाइसेंसशुद्ा इशाइपों को 
अधाप्त होगो जिन्होंने 34 साथ, 985 को समाप्त होने बाते दिछवले वर्धों से से किसी 

नी दर्द मे प्रपनो लाइसेसशुदा क्षमता का है(*६ छश प्राप्त कर तियाथा। द 
इज या झपने झतिक्तम उत्पादन वे इसके /3 झथ को जोड़ने से प्राप्य उत्पादन 
जी मात्रा तक लाटसेंसबुदा क्षमदा के लिए पुन स्वोहृति ले सकेगी । इससे उत्पादन 
बद्मन मे मदद मिलेगी। 

उपरोक्त सक्षीम ब्ग अब झौर अधिक उदार बदादिया गमा है। एक 
निक उपझस द्वारा 4 पग्रत्व 2988 से 3 मार्च, 990 के वीच प्राप्त 
गधिकतम उत्पादन के लिए पग्रौद्योगिक लाइसेंस स्वतः फ्िरिसे जारी कण दिया 
जाय च | शिस उचोगों का स्वत्त: पुन. स्वीकृति वी छुविध्रा नही होगी. उनेवरी सच्या 
उ» से घडा कर २७ कर दो गई है | 

49. सरकार ने उत्पादन बढाने के लिए 28 उद्योगन्‍्समुदों मे उत्तादको 
दैएए वस्तु गया बस्नु-विचर में परिवर्तेन करने (97020 4707] कौ इजाबत देते 
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आरी विनियोग की स्थिति मे कम से कम 5 करोड रू. का विनियोग करने पर 
फिनहाल इसकी मी इजाजत दे दो जायगी । 

आराणा है इन उपायों से इलेक्ट्रोलिक्स उद्योगो का विकास होगा जो भारत 
को इक्कोसवी शताब्दी मे प्रवेश कराने मे महत्वपूर्ण योगदान देगा । 


इलेक्ट्रो निकक्‍्स उद्योगो के विकास के लिए 4 कदम 

पिछले दो वर्षों मरे इलेक्ट्रोनिब्स उद्योग मे विकास की वाधिक दर 40% रही 
है । कम्प्यूटरो व टी वी के दाम गिरे है। इस उच्चोग मे 2500 इकाइयाँ हैं जिनमे 
30", स॒ वेजनिक क्षेत्र भे, 45% लघु क्षेत्र म तथा 25% सग्रठित निजी क्षेत्र में है। 
98 5-86 में उत्पादत का मूल्य 2880 करोड रु रहा है तथा 98 6-87 मे 
3685 करोड ₹ वा झनुमान है। उद्योग मे 2 लाख व्यक्ति रोजगार पाये 
हुए है । 

सरकार न इस उद्योग के विरूस के लिए निम्न 24 उपाय किये है-- 

()) ब्रोड बौष्डिग वाले लाइसेंस जारी किये हैं, 

(॥) इलेक्ट्रोनिक कल-पुर्जों के उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया 
गया है, 

(५0 विदेशी सहयोग व टेक्नोलोजी के आयात की इजाजत दी गई है, 

(०) टेलीफोन उपकरणा व ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजो के लिए टेवनोलोजी 
के आ्रात्रात के द्रोयक्ृत झ्राधार (७'॥ध७॥520 ७७5॥$) पर किये जायेंगे, 

(९) राज्य उद्योग निदेशालयो द्वारा लघु पैमाने की प्रोत्साहन दिया जायगा। 
इसके लिए विनियोग की सीमा 35 लाख रु से बढाकर 45 लाख रु. की 
गई है; 

(९) इनकी स्थापना स्वीकृत स्थानों पर करने की इजाजत दी 
गई है, 

(शा) पैमाने की किफायतों का लाभ उठाने के लिए इनको आवश्यकतानुसार 
लघु पैमाने की रिजव सूची से हटाया गया है, 


(शा) टेलीकम्यूनिकेशन, टेलीफोन के विनिर्माणं, 87#फ>% देलीप्रिन्डसे, 
आदि मे लिजी क्षेत्र के भ्रवेश को इजाजत दे दी गई है, 


(70) )धार पर? कम्पनियों को इस उद्योग के लिए अधिनियम की घारा 2] व 
22 से मुक्त रखा गया है ताकि उत्पादन-क्षमत्ता बढायी जा सके, 


(>) कम्प्यूटर नीति में नवीनतम टेक्‍नोलोजी भ्रपनायी जायगी ताकि कौमते 
कम की ज। सके, 


[... ६एणा०णा० 5४९७ 398 6-87, ए० 39-40. 
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(27) कच्चे माल. कल-पुजों व मशीनरी पर ग्रायात शुल्क घटाया गया है 

(ह7) आयात नीति को युक्तिसगत बनाया गया है; 
जे (छा सरकारी क्षेत्र मे इलेकट्रोनिक्स के उपयोग को प्रोत्साहत दिया गया है 

॥। 

(379) कल पुर्जों के उद्योग को फिस्कल प्रेरखाएँ दी गयो हैं ॥ 

3 नई बस्त्र (टेक्सटाइल) नोति--यह 6 जून 985 को घोषित की ग्रइ 
थी। इसका उद्ं श्य वस्त्र उद्योग भे ऐसे परिवर्तेन लाना है जिससे वस्त्र का उत्पादन 
बड़ सके । इस उद्योग मे रोजगार बढ एवं इसके निर्यातों मे वृद्धि हो सके । इस नीति 
के द्वारा दस्त्र उधोग पर से कई प्रकार के प्रतावश्यक वियन्त्रएा व नियमत हटा दिय 
गये हैं । 

इस नोति में उध्ोग के प्रति सस्पुर्णा दृष्टिकोण ही बदल गया है 8 पहले वस्त्र 
उद्योग में फिल क्षेत्र, पावरलम क्षेत्र व हथकरधा क्षेत्र के रूप मे विचार रिया जाता 
था। झब बनाई कताई व प्रोसेश्तिग कियामों के रूप में विचार किया जायेगः । मिर्ले 
प्रद कत्रिम रेशों व घोगो का मो ग्योग कर सकेगी । हृक्षिम रेशो, सूत्र व सध्यवर्ती 
माल पर उत्पादन शुल्क कम क्षिया जायगा। मिलो के प्लापुनिकोकरण वे दिए 
मशीनरी का प्रायात कम शुल्क पर किया जायया। वीमार मिलो को मांवी सक्षम 
(शात्०6) ब पचक्षम (००९१४७०) दो श्रे णियो मे बाटा गया है॥ इनमे से द्वितीय 
श्रेरणी को मिलो को बच्दे किया जायेगा तथा इसके विस्थापित होते वाले मजद्रा को 
स्व॒रौजगार के ग्रवसर देने के लिये रियायती दर पर वित्त प्रदान क्रिया जायगा। 
संक्षम मिलो के पुनर्स्थापन की व्यवस्था बी जायगी । 


पावरलूम क्षेत्र को मिल के समान माना गया है। सारे देश मे इसका 
प्रजीकरण प्रनिवायं कर दिया गया है। पावरलूमो पर से मो झतावश्यक बंधन हटा 
दिये गये हैं ॥ सरकार का मानना है हि यह क्षेत्र घब काफी सुदृढ हो गया है. झौर 
इसे ग्रव अधिमानो या वरीयताओ की जरूरत नही रहो है। 


हथकरघा क्षेत्र को पावरलूम क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा से रक्षा की जायगी। 
निमन्ग्रित वस्त्र का उत्पादन ब्रथ हथकरघा क्षेत्र को तरफ प्रस्तरित कर दिया रुपा 
है | सात॑वी योजता के भरत तकु हृथकरघा क्षेत्र तिय-्श्रित वस्त्र का पूरा उत्पादन 
करन लगेगा । 

इस प्रक्नार नई वस्त्र नीति म मिलो के झाधुनिकोक रण की नीति झपनायी 
गई है जिसको देश को नितान्त ग्रावश्यक्ता घी । 


नई इलेक्ट्रोनिक्स नीति व नई वस्त्र नौति के समक्ष चुनौतो 
मर मई कर ने इलक्ट्रोनिक्स व टक्‍्सटाइन उद्यार्गों के ग्राघुनिकीकरण दे 
उबाल के ब्िए जिन नोठियो की घोपरय वी है वे वस्तु सही दिशा मे हैं। लेडित 
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इसके क्िधास्थय् मे कई प्रकार की वठिगाइयों का शागगा करता होगा। उ्वहिरगा 
मे जिए, इलैवट्रो नियत उद्योग में कम्पौरेस्टी (वल-तुजा) वा उत्पादय बढ़ाने से ही 
देश को यास्तविक लाभ मिल साजेगा | दंग लिए इलेकद्रोति/ वस्गौरे॑ट दाह में 
भारी मात्रा मे विियोग बड़ायाों हीरा, सोथा उत्तार्म श्षेगी को माल यीत के 
लिए टेक्योवीजी के आया सी व्यवस्था करती होगी रिश्रि दाग उत्पायिक गा 
स्तर काफी डँचा रखना होगा । ये कार्य असंम्भब सो नहीं खतिय ह्यवहार म 
कटठिय अन्य हैं। इंसविए वर्ष ॥989-90 ता इसक्ट्रोविकर। लो उत्पात 
0000 बरोई रे संत अरे मे देश को काफी सढियाई वां समय करया 
होगा । 
इगी प्रकार अक्षम बीमार यस्‍्त्र मिली (शव ४6 870/ 6४86 ॥0/8) 
कओ बतद बरने ये बेरोजगारी का रक्ट खा हो जायगा जिमसे मजदूर सप प्राखिालए 
बरगे एय सरकार वो मंजूरी को यंत्र पत्र काम पर लगाने की समस्या का समय 
करगा होगा । उसको रियायरती ब्रि वेकर स्व॒रौजाार के भायां में लगाता भी 
ग्रागाग बार नहीं लगती | इशत्र' प्रलावा श्रालोयर्ता का मत है कि मई अस्त भीि 
रे पावरसूस दौज को ब।पी हाजि होगी | पे्रलूस मै उद्यमवर्सासों व व हूँ॥ है | 
पॉजिरलूम को मिल खूस जे समान सागया सही नहीं, बर्याक उपकों कई प्रकार नै 
चें बरने पड़ते हैं जिएसे उसवी लागत 6 ची झापी है। इस प्रद।र इस बाग वी 
सम्भावण है कि गई बब्ज भीति से वानरजूम क्षेत्र वी भारी धांति पहुचिगी । इसके 
पवाया संध्यूर्ण तिर्षाजाा खध्य मं अनारण (वार्ता) हवन क्त्र की 
तरफ बरना भी उचित नहीं जाने पड़वा, वर्मोकि आजपरल गाधारए देहाती भी 
डक लेता नहीं चाहता, क्योकि इगकी बतालिटी धर्टिया होंगी है| इंगित 
अजिप्य में हपक्तरमा वम्स की मांध के अमोजली समस्या इल्पला है 
मक्रती है । 
भारत में श्रम के बाहुय॑ वी स्थिति के वारण आप्रनिकीय रएा। ने! कियी भी 
औद्योगिक बार्ग्रक्रम को लागू करता सुगम सही होगा । इसलिए हरे देश मैं टैवपो* 
जोजी के छथास, प्रतियागियां जडाने, बड़े पैमाने वी किफाययों, माल की किस्म मे 
सुप्रार, उपादित्रता से वृद्धि आदि के सार्य में श्राव' बाधाएं हैं । लेकिय इंगव। रर 
किय ब्रिता भार/ जी झ तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धान्मक शक्ति थे क्षमसा भी यही बडे शक सी । 
इंगनि/ देश के समक्ष श्रीद्यासित्र जंगय गेशभारी उु्पोरियाँ विद्यसाग हैं | सर्वर 
प्रीद्रोधिक उपपादा पढ़ा का भरयंक प्रयास कर रही कै । 


भारत सरकार की चत्ंवान शक्रीश्ोगिक्र नौति व लाइरॉस-व्यवस्था ता 
्रत।चसास्मक सूत्यक्तित 

डपपुक्त वियरश से यर स्पष्ट होथी है कि सरकार ने औद्यायिक नीयि का 
दार बयां की दिशा से (विशपययां राजीय सरकार ने) कई महत्व4ूर्श कदम डठाये 
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हैं। दछ सम्बन्ध में कुछ उद्योगों को लाइसेंस की प्रादश्यकता से मुक्त क्ियां गया है. 
बस्तु-मिश्रण को बदलने (07030-837077£) की इजाजत दी गई है तदा एकाधिकारी 
कम्पनियों व विदेशी कम्पनियों को भी कई प्रकार कौ रिपायतें दो गई हैं | लाइसेंस 
से छूट की सीमा बढायी गयी है | इन सब परिवर्ततो का उद्ें श्य उत्पादन के मार्ग 
में आते वाली बाधाप्रो को हटाता है और निजी क्षेत्र को प्रधित्त विनियोग करने के 
लिए प्रोत्माहित करना है । 

सरकारी सूत्रों का कहना है कि ग्रौद्योगिक नीति व लाइसेंसन्व्यवस्था को 
उदार बनाने से देश मे ओद्योगिक विनियोग के प्रति वातावरण सुधरा है | विदेशी 
सहयोग की स्वीकृतियों, विदेशी विनियोग की स्वीकृतियों, उद्योगों की स्थापना के 
लिए इत्टेंट-पत्र व लाइमेंसो को स्वीकृतियो, उद्योगो के रजिस्ट्रे शन, पू जी-बि्गेम के 
लिए जारी वी गई स्वीहृतियों, वित्तीय सस्थाझ्रो के द्वारा सहायता की स्वीकृतियों 
व वितश्णा की राियो श्रादि मे वृद्धि को देखते हथे ऐवा लगता है हि देश मे 
औद्योगिक विकास की दर बई गी । भ्रतावश्यक ग्रौद्योगिक नियस्त्रणों को हटाने से 
लानभ मिलते की ग्राशा की जा सकती हैं । 

उदारता की नौति के फलस्वरूप सीमट उद्योग मे उत्पादन-क्षमता 4980- 
8! में 2 करोड ठन से बडकर 984-85 में 44 करोड़ टन ही गई है. तपा छठी 
योजना मे पौमट का वाधिक उत्पादन !3% «ढा है । 

झ्राशां है. सातवी प्रचवर्षीय योज॑ना में भ्रौद्योग्कि विक्रास व 
भौसत वाधपिक दर 8% प्राप्त कौजा सकेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने 
की दृष्टि से भ्रौद्योगिक नीति को उदाट बनाता लामप्रद रहा है। लेकिन सरकार 
बी उदार झौद्योगिक नीति कौ विभिन क्षेत्रों मे समीक्षा की गई है । इस सम्बेत्ध से 
निम्न विचार प्रकट किये गये हैं-- 

4 निजी क्षेत्र के समर्यकों का कहता है कि व्यवहार से उदार नोति से विशेष 
परिवर्तन नहीं हुफ्रा है क्योंकि नौकरशाहो का दृध्टिकोश पूरी तरह नहीं बदल! है। 
बहू तीढ् प्रोशोगिक विश्ाप्त प्ले प्राज भो बाघ! डालतों है । 

सरकारी तोति के अचानक बदलन से कुछ उद्योग कठिनाई में पड जाते है 
जैस पहले सरकार ने पोलौधौन थेलो के निमताग्रों को प्रोत्साहन देंने की नीति 
अपतायो थी, लकिन दाद मे पुन जूट उद्योग को ग्रागे बड्ात का पैसला बर लिया 
जिससे पोनीदीन के निर्माताओं को मारी घक़का पहुंचा है। इस प्रकार के प्राकस्मिक 
परिदर्तेन कई प्रकार को दिकततें पैदा कर देते हैं । 

2. सरकार ने देसी-कम्यूनिकेशस्स, तेस-प्रवुसन्घान व हवाई परिवहन को 
कुछ सोमा तक तिजो क्षेत्र के लिए खोलने की नीति घोषित को है, लेकिन इस सम्बन्ध 
मे कोई स्पष्ट नौजि-सिद्धाग्त व दिशा-निर्देश सामने नहीं झा पाये है ॥ इसलिए स्थिति 

प्रदित्िचत व अम्पच्ट दती हुई है । 


प्रश्न 
], सशिच्च श्प्पिणो लिखिए-- 
(9) भारत म ग्रौद्यागिक्र लाइसेंस मीति । 
(8०७) वा इच्छा तर छ. ०, 4983, 986, 987) 
( ) मातवीय औद्योगिक नीति । 
(२०७ ॥97.,7. 0 ८, 98) 
(00) सारत जो औद्योगिक नौति के प्रमुख ला 
(8० ॥95 ॥ 0 ९, 989) 
2. न्ारत सरडार की वर्तमात प्रौद्योगिक्र नीति का प्रालोचतामद मूयावन 
कीजिय । यह कहाँ तक सन्तोपप्रद है ? 
(र७] ताजा 4. 0 ८, 982) 


]॥ 
भारत में झ्ौद्योगिक प्रगति व सातवीं योजना 
में श्रौद्योगिक विकास की व्यूहरचना 


(एपफ्राशंश 5फ0णाग हंग कप 30 डफ्राट्टए 
हग 70एागंशे 570छ७ग7976 50१ थ0॥ ?िक्षणे 








हमने पिछले अध्याय में झारत मे प्लौद्योगिक नीति व लाइसेंस-व्यदस्पा दें 
विक्यत वा भध्ययन किया है। प्रायः यह प्रश्न हिया जाता है हि योजना काल में 
धोौद्योगिक प्रथति दर सरकार को प्रोद्योगिसक नोति व लाइसेन्स व्यवस्था झा क्‍या 
अ्रमाद पड़ा है? इस प्रश्न का समुचित उत्तर देना भारान नहीं है, क्योंकि भौदो गिक 
प्रति पर भौद्योगिर नोति के पलावा इन्फ्रास्ट्बंचर (विद्युत, रेल-परिवहन मादि) 
को प्रगति पर सा्देडनिक विनियोग की मात्रा, कृषियत प्रगति, देश में प्रामदनो के 
वितरण, झायात-प्रतिस्थापन को प्रगति, युद्ध, प्रक्यत व राजनोतिक परिस्थितियों 
झादि का मी प्रभाव पडत। है। इन सब तत्वों के प्रभाव एव दूसरे से पृथक कर 
चकना काफ़ो कठिन होता है । 

फिर भो हम उपलब्ध सूचना के घ्राघार पर ग़्लौ्योगिक प्रगति पर भौद्यो गिक 
नीति का प्रमाद जानने का प्रयास करेंगे। इत सम्बन्ध मे हम श्रीमतो इधर जज 
पभहलूदालिया व योजना झायोग्र के दर्देमान सदस्य डा. वाई. के. मलक (४. ६. 
24380) के विचार प्रस्तुत करेंगे॥१ श्रोमती अहलूवालिया ने 4966-67 से 
झौद्योगिक विक्नास की वाषिक दर पहले से नीदी मस्ती है. जबकि डॉ झलक ने 
976-77 से प्रोौद्योगिक विकास को चािक दर ऊंँचो बतलायो है। 

मारत में साठ के दक्मक के मध्य से झोद्योगिक दिक्ास को वापिक दर पहले 
से काफ़ी कम हो मई घो , सोमतो महलूकातिया के झनुसार 2959-60 से 7965- 





3... वक्ष उच986 4 पएचआओ३, व055पांग 576च 9 ]903 5(4909- 
ग०० इ7०४ घा८ 3॥70-55घ०5, 985, & 


छा. ९. 5. &तश, 5076 #ऋष्ल एज शश्णणांघट् एगा००5 जैत [50॥3, 
4986. 
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66 भी य्वधि मे यह 8% व धिक्र रही जबकि 966-67 स 979-80 की 
अवधि मे यह 5 7% व घधिक रही थी। इस प्रकार द्वितीय ग्रवधि मे प्रथति 965 
के व 6 ग्रौध्योगिक विकास वी दर काफी चीमी हो गयी + विमितर अर्थशास्त्रियों जंसे 
डा के एन राज दीपक़ नैयर सी रग्सजन अशोक मित्रा प्रनव वर्धन ए के 

बादची अशोक थी दसाइ कीमतों ईशर ऊ॑ भहसूदातिया प्रादि ने इसके कारण 
पर प्रकाश डाजा है। दीपक नैयर ने प्राय के ग्रसमान वितरख वे कारण उत्न्न 
माँग की कमी को धीमी औद्योगिक प्रगति के तिए जिश्मेदार ठहराया है जबति' डा 

सी रमराजन न प्रोद्रागिक क्षत्र म पूंजी उत्पत्ति ग्रनुपात की दृद्धि तो इतवा प्रमुस 
कारए माता है | 


हैफ ज्ञाग चतकर दखेंगे कि श्रीमती घरहनुवालिया! ने घीमी प्राद्याशिव' प्रधति 
बा जिए भारत म श्राधागिक्र नीति बे ढाचे या फ्रमवर्क का बहुत कुछ उत्तरतटायी 
ठहराया है । इसके प्रतगत झौद्योगिक पाइसेंस न्यव या ग्रायात लाइसेंस न्यवस्था 
कीमत व जितरण-निय तण _जिदेशी सहयागो के प्रति हीति _एवं टक्ताताजी के. 
श्र तरणश (90४९४) का ध्यवस्था ध्रादि झात है। भारत म य ग्राद्रागिक विकास 


मे साधक रु होजर वाघर फिद्ध हुए हैं 
* अं । ॥ 
क्रीश्ातिक प्रगति का वरिचय हे! 


डा वे एस कृष्णा के सतालुमार /92-86 के 35 वर्षों मे प्रौद्योगिक 
उपादनत छ गुणा क्वा गय/ । इस प्रवधि म ग्रौद्यागिक विकास को वाधिक विनास 
दर 5 3५ रहा है | !900-959 तक यह छवबह 2% वाधिर रही थी । 
योएनाकाल से भारत का ग्ोौद्योगिक दाच्वा कार्पी व्यापक हुपा है । इसम 
बापी विविधता भाई है । झ्लाज देश मे अनेक प्रकार की नई वस्तुश्रा का उत्पात्त 
होब जगा ” जिनका सम्कन्ध मारा थ हल्के रुआनिहरी झवागी दतकरांय्स 
उद्योगों रमायत उद्योगों बादि से है। हेश मे विभिन्न प्रत्रार क॑ उद्यागों ब रिए 
मयीनरी बनने जगी है ॥ ग्रौद्यातिक ब सुझ का उत्पादन बढ़ा है | तैयार इस्पात वा 
उपादनत 4950-5] मे 40 4 लाख ?+ से बढ़कर 987-88 में | कराड 6 # 
लाए टन म्ाभेर ता 27 लाए टन से बढ़कर 3 7 करोड टव बोयद वा (लिग्दाइर 
सहित) 3 3 कह टपए संबदस र 9 | करोड दन एवं क्रड तत का 2 6 लाखें टन 
से उप्र 04 करोल टन (उगमंग 3 गुना) हो गया हैं। पस्र्व्यवस्था मं 
प्रौदगिक दसता उद्यमशीतता व तकनौवी क्षमता दा कापी वितात्ष हुमा है । 
मावजलनिक क्षेत्र भ उद्योगा का विस्तार डुझ्ना है। बद्वीय सरकार के ब्यापारि 3 
ग्राद्याग्रिक उपक्रमो की कया माच ]95] मं 5 थी जो माच |988 मे 22। हा 
गे तया इनमे जिनियोगो काश सावा 29 कराड़ रू स बढ़कर 7। 299 करोड ? 
हा गट। राज्या में सड़के परिवहत विद्युत व सिचार्ट के साधता वा विकास कि | 
गया है । य सय श्रौद्यागिक क्षेत्र वी उपलब्धियों को सचित करत हैं । 
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आौद्योगिक विकास की वाधविक दर--जंसा ति पहले बतलाया जा चुका है 
959-60 से 965-66 तब ग्रोद्योगिक प्रगति की वापिव दर 8 प्रतिशत रही 
जो 966-67 से 979-80 तकः 5 7 प्रतिशत पर ब्रा गई थी । बाद के वर्षों प 
औद्यागिक विकास की वापित दर ऊँची हुई है । सातवी योजना के प्रथम चार वर्षा 
में यह 8-9 प्रतिशत सालाना रही है जो पहले से बेहतर है । 

श्रीमती प्रहलूवालिया के प्रध्ययत के अनुसार 970-82 की ग्रवधि में 
श्रौद्योगिव वित्ञास की बापिक दर भारत में 43 प्रतिशत रही जबति' मध्यम श्राय 
बाज अस्य देशों मे यह 5 3 प्रतिशत रही थी जो भारत से एवं प्रतिशत श्रधितत 
थी । झ्रौद्योगिव विवास वी दृष्टि से भारत वा 7] देशों मं 43वा स्थान रहा है। 

विभिन्न योजना में श्रौद्योगिक विकास वे लक्ष्य व उपलषयों में अन्तर 
रहा है जो निम्न तालिका म दिया गया है 


(% मे) 
योजना वाधिक वृद्धि वा लक्ष्य व्रासतविक बुद्धि पर 
॥ 7 6 
|| 0% 7३ 
गा 0$ 8 
0 4 ]2] 968-69 से 982-83 
तय 4 8% ब पित्र 
६ 8 
है ॥ रॉ 55 
ह९॥। 8  श्रौद्योगिक उत्पादन के नये सूचनाक 


(।980-8] 5 00 के भ्रनुसार) 
]985-86 में विकास की दर 8 7% 
986-87 मे 9 % 

987-88 में 7 3% 
988-89.. 8/8%४7 


इस प्रकार छठी योजना की अवधि तक श्रौ्योगिक विकास की वास्तविक 
दर लक्य से सर्देव नीची रही है ॥ 

960-6! भरे विनिर्मास द्वारा कुल जोडे गये मूत्य ((00] र॑प्ृ८-३१0९० 
0५ प्राशाप8०(ए४०) में प्राघारभूत वे पूंजीगत उद्योगों का श्रण 38% था जो 
]979-80 मे 49% हो गया, (लग्रमग आधा), मध्यवर्ती उद्योगो म यह 2% से 
घटकर 6% तथा उपमोत्ता उद्योगो मे 45% से धट कर 35% (लगभग /3) पर 





... पक6 ए००ा]०ण्णाह पगरा6३, $०छथाएद 8, 989, (एड का अनुमान) 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि उद्योगो की प्रथम दो श्रे सियो मे विकास की 
दर द्वितीय अ्रवधि मे विशेष रूप से घटी । टिकाऊ उपमोक्ता वस्तुग्रो के उद्योगों ने 
दोनो झवधियों मे 0% सालाना से अधिक वृद्धि प्राप्त को । 

अर्थशाध्त्रियों ने द्वितीय झवधि मे झ्राघारभूत व पूंजीगत वस्तुओो के उद्यागो 
ओे घीमी प्रगति की दर पर चिंता प्रकट की है तथा साख में उपमोक्ता वस्तुग्रो के 
उद्योगो की दीघेकालीन धीमी प्रगति पर भी झसतोथ व्यक्त किया है। 

भारत म 959-60 से 979-80 की झवधि में कुल साधन-उत्पादकता 
(09 ०00० ए70०0ए०।शाशे प्रति वर्ष 02 से । 3% घटी जबकि तुलनात्मक 
आधार पर कोरिया मे यह प्रति वर्ष 57% टर्की मे 2", युगोस्लाविया मे 0 8% 
सथा जापान मे 3 % बढी। उत्पादन की वृद्धि पूंजीगत स्टॉक के बढने से भ्रघिक 
हुई हालाकि कुल-साघन-उत्पादकता (पर?) का योगदान ऋणात्मक रहा । भारतीय 
उद्योगों में पूजी-उत्पत्ति अनुपात केवल पूजी-गहन उद्योगों में पा ना नहीं बढा बल्कि 
लगभग सभी प्रकार के उद्योगों मे बढा । अत पक केक में कुलेश्लर्पादकता 
घटना एक चिंता का विषय है। इससे प्र ; अरथंध्येवस्था ऊँ'ची- लूगन्न 


वाली अर्थव्यवस्था (0780 ००४६ ८००7०॥७५) ईत गई है। ड्ससे मारत की बिश्षुरर 
बाजार मे प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति भी कम हो गई है न्‍्ट 


| ९ स्यो ट 
965-75 के दशक में धोमी प्रोद्योगिक्‌ प्रगति फे कारखा * 2 
श्रीमती प्रहलूवालिया ने इसके लिए चार प्रो. कारणों को ह॒रचुरदायी 
ठहराया है ००५ बल 
(।) कृषिणत प्राय में घोमो गति से बुद्धि हुई है जिससे झौद्योगिक पदार्थों 
को भाँग पर्याप्त तेजी से नहीं बढ पापी है। 956-57 मै 98-82 की ग्रवधि 
मे कृषि मे विकास की वाधिक दर केवल 2% रही । यही प्रथम भ्वधि में 0 59 
तथा द्वितीय मे 3 ल्‍6 रही । लेकिन ग्रौद्योगिक वस्तुप्रो बी माँग से वृद्धि बरने वी 
दृष्टि से यह पर्याप्त नहीं मानी जा सकती । 

(2) सार्वजनिक विनियोग मे बृद्धि बी दर धीमी हो गई है। शार्येजतिए 
विनियोग की चूद्धि दर 959-60 से 965-66 तय 8% शालाना रहो, जयपि' 
96 7-68 से 979-80 तक यह 55% ही रही धी | इशरो इस्पास्ट्रपपर मे 
के ब्विल्ियोग़, पड, प्रतिज्गूल, प्रमाज़, पल, ।, रेह्से, पो, हरी; ते, यार; प्र/्यीमगर/ प्यछरी। 
गई तथा इनके रख-रखाव (शाध्या/णया»॥००) पर भी बम व्यय किया गया । 

भारत मे सावेजनिब' विनियोग व निजी विग्ियोग एव दूसरे ने पूरत' है गे 
कि प्रतिस्थापक । देश मे सावजनिक विनियोग वे' बढने पर निजी विवियोग मे धैड़गे 
की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए द्वितीय अवधि मे राबजमिक विविधौग मे 


सार्वजनिक व्यम में धीमी गति से बृद्धि होने रे लिजी वितिमौग की यूश्वि भी धौभी 
रही जिससे झ्रौद्योगिक विकास वी दर नीची रही । 
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(3) देश के दिमिश्न मायो इन्फास्ट्रक्चदर (विशेषत॒या विद्यूत) काफी कम 
जोर स्थिति मे पाया गया है। लघु मध्यम व बडे सभी प्रकार के उद्योगों को 
झावश्यक तानुसार 'पवर' नही मिल पाती, जिससे उत्पादव निर्वाध व निरन्तर गति 
में नही बढ पाता । देश के विभिन्‍न भागो में पावर की कझ्ी, पावर की कटोंतियाँ, 
पावर के उतार-चढाव ग्रादि ग्राम बात बन गये हैं । 

4 जता कि पहले बतलाया गया है श्रीमती भ्रहलूबालिया ने प्रौद्योगिक 
गतिहीनता के लिए विशेषत॒या औद्योगिक मौति-सम्वन्धी-ढाँचे को जिम्मेदार ठहराया 
है !! कई वर्ष पूर्व जगदीश भगवती व पद्रा देसाई ने भी मारतीय प्रोद्योगीज रण 
पर प्रपने ग्रध्ययन मे, प्रौद्योगिक नीति व लाइसेंस-न्यवस्था को घीमी ओऔद्योगिक 
प्रगति के लिए ढोषो ठहराया था। भारत मे प्रमुख उद्योगपत्तियों च विभिन्न विद्वानों 
ने भी इसकी और समय-समय पर सरकार का ध्यान आत्र बित किया है! 

जैसा कि पहले दतलाया जा चुका है, झोद्योगिक नीति सम्बन्धी ढोँवे के 
दायरे में प्लौद्योगिक लाइसेंस-व्यवस्था, आयात लाइसेंस-व्यवस्था, कीमत व वितरणा- 
तियम्तण, विदेशी विनियोग व टेक्‍्नौलोजी के समभोते, भादि विषम शामिल 
होते हैं । 

भारत मे ग्लौद्योगिक मौति सम्बन्धी ढाँचे ने झौद्योगिक विषास पर जोर न 
देकर झ्रौद्योगिक नियमत पर भधिक जोर दिया है । झौद्योगिक नियन्त्रणो व नियमनो 
का ज लत-जजाल काफी व्यापक हो गमा है । इससे कई प्रद्गार के दुष्परिणाम निकले 
है। सर्वेप्रथम, इनके कारण उद्यमकर्ताओ को प्रशासनिक देरी व रुकावटो बा सामना 
करना पडा है । हमारे यहां उद्योगो को क के बाद एक यात कौ स्वीक्ृति/गनुमति 
लेते जाना पडता है, जैसे [0४ अधिनियम के त्तहत लाइसेंस थी मजूरी, फिर 
377४ अधिनियम से मुक्ति, विदेशी सहयोग की शर्तों का समझौता करना, पूँजी- 
गत माल के ग्रायातों का लाइसेंस लेना, पू जी र्ननर्माण बन्ट्रोलर से शेयर जारी बरते 
की स्वीकृति लेना, झादि । 

जैसा कि पिछल्ने प्रष्याय मे बतलाया जा चुका है, मारत मे लाइसेम-ब्यवस्था 
काफ़ी धीमी व अकायंकरुगल पाई गई है । वेयक्तिक उद्योगों मे प्रवेश करना कठिनें 
रहा है, भौर उनमे से निरतना उसस्ले भौमग्मधिक कटठिने, जैप्ते मानों कोई चकब्यूह 
तोडा जा रहा है, किसी मी उद्योग बो मरने नही |दिया जाता, उसे बीमार रहत 
दिया जाता है छुव राज्य उसकी निरन्तर देखमाल करता रहता है। उद्यमकर्ता सहू - 
बाजी व प्रत्पवालोन लागो को अधिकतम करत मे लगे रहते है। वास्तविक उत्पादन 
बढान म कोई रुचि नहीं लेना चाहता । झौद्योगिक क्षेत्र म ज्यादातर प्रत्पाधिक्रार 
जी परर्पीत (08००५) पायी जाती है. जिसके अन्तर्येद बुद्ध फर्मे उपभोत्ताओं 





३. [७४७, (७5७ छा 8, एए- 47-65. 
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के शोषण मे लगी रहती है । विभिन्न उद्योगो मे टेवनोलोजी पुरानी पायी जाती है 
त्तया विदेशों से भो कई बार घटिया मशीनों का झ्रायात कर लिय। जाता है। प्रायः 
निजी विदेशी पूंजी के श्रायात की जगह निर्यात श्रषिक हो जाता है विभिन्न चरणों 
पर उद्यमकर्ता को श्रफसरों व अधिकारियो के स्वेच्छिक निरेयों का शिकार होना 
पडता है। इस प्रकार कुद्ध विद्वानो का मत है कि मारत मे श्रोद्योगिक निमस्त्रणो ने 
औद्योगिक विकास का गला घोट दिया है। स्वर्गीय एल. के. भा ने भी समय-समय 
पर अपने वक्तव्यों मे श्रौद्योगिक नियस्तशों व लाइसेस-व्यवस्था का पुनरावलोक्स 
करने तथा इनभे आवश्यक ढील देने का समर्थन किया था । 

डॉ, वाई, के अलक ने इलाहाबाद में मार्च, 7985 भे अपने गोविन्द बल्लम 
स्मृति व्याख्यान मे बतलाया कि 976-77 का विभाजव रेखा मानने पर 976- 
77 से 498-82 की झवधि मे पजीकृत विनिर्माण क्षेत्र (7९8६९४० तक्षाएत७०- 
407708 8९०४०) में विकास वी बाधिक दर 7 6% रही, जबकि 97-72 से 
975-76 की प्रदधि से यह 4 6% रहो थी । इस प्रकार डॉ अलक ने औद्योगिक 
विकास की दर को !976-77 से प्राशाजनक व उत्साहव्धंक बतलाया है । उन्होने 
इसको भारत मे सत्तर के दशक मे बडे भ्रौद्योगिव देशो की तुलना में कम नहीं माना 
है। इस प्रकार 966-67 से 979-80 की अवधि में श्रौद्योगिक विकास वी 
बाषिक दर 959-60 से 965-66 की तुलना मे नीची रही (श्रीमती ग्रहलूवालिया 
के प्रनुसार), लेकिन 976-77 से 98]-82 की झवधि में यह 97]-72 से 
976-77 की तुलना मे अधिक रही (डॉ अ्लक के ग्ननुसार)। श्रत. विद्वानों के 
द्वारा विभिन्न भ्वधिमों वो लेकर विभिन्न प्रकार दे परिणाम प्रस्तुत किये मये हू । 
लेकिन वस्तु-स्थिति यह है कि देश मे औद्योगिक क्षेत्र मे कई प्रकार की समस्याएं है 
जिनका समाधान करके विकाप्त की दर बढायी जा सकती है जैसे उत्पादन-क्षमता पा 
कम उपयोग, निमित माल की घटिया किस्म, पूंजीगत उद्योगों मे श्रायातित माल से 
प्रतिस्पर्द्ा, कच्चे माल की कमी, पावर की कमी, औद्योगिक सम्बन्धों मे गिरावट, 
मांग की कमी, पुरानी टेक्नोलोजी से उत्पन्न कठिताई, आदि । 

985 में नई सरकार ने आवश्यक श्रौद्योगिक नियन्त्रणो व नियमनो को कम 
करने की दिशा मे कुछ कदम उठाये है। आयातो के क्षेत्र मे उदार नीति अ्पनायी 
गई है तथा 985-88 व 988-9] की अ्रवधि के लिए त्रिवर्षीय निर्यात-आयात 
तीनि (50-9०॥69) घोषित की गई है । प्रत्यक्ष बसे (वेमक्तिक व निगमित) भे 
कमी थे गई है। ४९१० झधितियम के अन्तगेत विनियोग की सीमा 20 करोड 
ह€ से बढ़ाकर 00 करोड रु (पाँच भुत्री) कर दो गई है ! 25 उद्योगों को लाइसेंस 
मुक्त किया गया है। 27 उद्योगों को )एपए अ्रधिन्ियम की घारा 2! व घारा 
22 के दायरे से हटा दिया गया है । धार प्रए व २8 कम्पनियों को विद्ुडे क्षेत्र 
में उद्योग लगाने के लिए परिशिष्ट । व गरैर-परिशिष्ट श्रेणी मे काफी उद्योगों मे 
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लाइनेस से मुक्त किया गया है । कम्प्यूदर, इल्लेक्ट्रोनिक्स व टेक्सटाइल उद्योगों में 
उत्पादन बढाने के लिए नई नीतियाँ घोषित को गई हैं जिनमे आरघुनिकोकरण व 
किस्म-नियन्तण का दृष्टिश्ोण सर्वोपरि प्रतीत होता है। इत सत्र पर पिछले अध्याय 
ग्रे विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जा चुका है । 

यहू स्मरण रह कि औद्योगिक नीति में उदारता को ओर पभ्रदृत्ति मॉरंत के 
लिए कोई नई बात नहीं है । यह भूतकाल में मौ (973 से लगातार झब तक) 
अपनायो गई है॥ लेक्ति नई सरकार ने इसे भ्रधिक स्पष्ट रूप से प्रधिक ब्यापत्त 
पैमाने पर तथा झधिक महत्वपूर्ां ढग से अपनाया है। प्रधान मन्त्री श्री राजीव 
गायों न सा्वजक्क क्षेत्र की उन इकाइयो को बन्द करते की बात वही हैँ जितमे 
निरन्तर घाटे की थिपिति वदी रहतौ है| ग्रग्य घाटे वाली इकाइयो को निजी क्षेत्र 
को बेचा जा सकता है । इस प्रकार सावेजतिक क्षेत्र को इकाइयो का घाटा कम 
बरने के नये प्रयास करने पर भी वल दिया गया है 


सा्वेजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के सचालक-मण्डलों में निजी खेत्र के अनुमदी 
व्यत्तिय्रों को नियुक्त किया गया है । रतन॑ टाटा को एयर इण्डिया का चेयरमेन तथा 
राहुल बजाज को इण्डियत एयरलाइन्स का चेयरमेन नियुक्त किया गया है । 
उपयुक्त विवरश से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों मे सरकार ते झोध्योगिक 
नोति को उदार बनाने की दिशा में श्रावश्यक्॒ कदम उठाये हैं। भूतकाल में विभिन्‍न 
ओौद्योगिक नियल्त्रए व्यवहार मे प्रोद्योगिक प्रगति के मार्ग में बाघक सिद्ध हुए थे । 
इसलिए विद्वानों को इनकी उपयोगिता में कापी सम्देह होने लगा था 3 ऐसी स्थिति 
दुंद्ध उद्योर्गो को लाइसेंस से मुक्त करते, उनको )ै77 अधिनियम के दायरे 
से हटान, उद्योगों को द्रोड वंण्डिन के द्वारा वस्तु-मिथ्रण को बदलने की स्वतन्त्रता 
दवे पग्रादि के पक्ष मं वातावरण का बनता स्वामाविक था। सरकार ने औद्योगिक 
डल्यादन बढाने के तिए छठी योजनावधि में भौद्योगित्त व लाइसेंस नीति में कई 
परिवर्तेत किए हैं जिनका विवेचन पहले किया जा चुवा है । अधिकाश परिवर्तन 
985 व इसके बाद किये यय हैं जिनके परिणामत्वरूप झ्ोद्योगिक विकास को 
वर्भवक दर ऊँची हुई है 
औौद्योमिक उत्पादन का नया सूचनांक व वृद्धि वर 
प्रव श्द्योगिक उत्पादन के यूचदौर वा झाधार व्ये 7970 से वदसकर 
8980-8] कर दिया गया है जिससे प्रोद्योगिक विकास को वाबिक दर 6 से 7 
भ्रविश्त को जगह 8 से 9 प्रतिशत (98-82 से 988-89 को ग्रवधि के लिए) 
आयी है ॥ यह झप्रतासिका भें दक्ांदी जाती है ? १ 


] 8८०१७ छा४ 57४८५ ]988-89. 9. 43, चता [78८ 
&९०१०काल पात्व5३, 5९9. 8, 989. 
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विननी-न चीनी मनन 





वर्ष नयी श खला या सिरीज 
(980-8]< 00) 
ही पल | 93 
982-83 32 
983-84 57 
3984-85 56 
]9$5-86 87 
986-87 9 
१987-88 43 


प्रौद्योगिव उत्पादन के प्रचलित सिरीज में बई प्रकार की वर्भियाँ पहलूस 
बी गयी थी । जंसे इसम रसायन, पेद्रो-रसाथन, पोशाकों णेम-कादिंग व इलेबड्रोनिक्स 
उद्योगो को उचित भार नही दिया गया था जबकि मिल क्षेत्र के मृत्ती वस्त्र उद्योग 
का ग्रावएयकत। से प्रधिक भार मिला हुप्ना था। इसके प्रलावा प्रचलित सिरीज मे 
लघु उद्योगों का उत्पादन भी भतिभाति प्रगट नही हो पर रहा था । 

इन कमियो को दूर करने के लिए तथा सिरीज प्रारम्म विया गया है। इससे 
भौद्योगिक विकास की वाविक दर ऊँची हुयी है । मह 986-87 में 9 % रहो 
एवं 987-88 मे सूसे के बावजूद यह 7 3% रही। इससे स्पष्ट होता है कि 
प्रोयोगिक उत्पादन पर सूले का विपरीत प्रभाव बहुत सीमित रहा। प्रौद्योगिक 
उत्पादन भ तज गति से बृद्धि बे लिए माँग की भ्रनुवूल दशाप्रों, कृषिंगत विवास 
की सतोषड्सक स्थिति व इष्फास्ट्रवचर की प्रगति को जिस्मेदार बहुएया गया है) 
ऐसा तगने लगा है कि भारत कौ भौद्योगिक प्रगति प्रव कृषिगत विकास मे बन्धी 
नही रही । 988-89 मे औद्योगिक विकास को दर 8 8% रही है । 


सातवी योजना वे प्रथम तीन वर्षों मे विद्युत मशीनरी व उपररण तपा 
रसायन पदार्थों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकित वेय प्रदार्यों, तम्बाबू, वस्तुप्रो 


रू जकडी व सकडी से बनी दस्तुप्रो के उद्योगों मे प्रथति की रफ्तार घोभी 
रही है । 


अय हम सातवी प्रचवर्षोष्र योजना 985-90 मे ऑद्योगिक विकास के 
उह्द श्यो व्यूहस्वना व नीति सम्बन्धी ढाँचे पर प्रकाश डालते है 
(क) सातवों योजना में प्रौद्योगिक विकास के उद्देश्य (09९७६९७) 
सातवी योजना म ब्रौद्योगिक विकास की वाधिक दर का लक्ष्य 8% रखा 
ग्रमा था। औद्योगिक विकास के निम्नतिखित उद्दे श्य रसे गये । 


3.. $#व्याये क्‍75८ कटा 29% 985-90 ए० 7 89? 769-। 75 
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(0) उचित मूल्यों व उचित क्वालिटी को झाम जनता की उपमोग्य बस्तुपो 
घ मजदूरी वस्तुओं (ऋ०४८ 2०००७) की पर्याप्त सप्लाई करना, 

(0) उत्पादकता में सुघार करके तथा टेक्‍्नोलोजी को उन्नत क रके उत्पादन 
की बतेमात छ्मता का अधिकतम उपयोग करता, 

(ए9) उत्त उद्योगों पर विज्ञेप रूप से घ्यात केन्द्रित करता जिनके लिए घरेलू 
बाजार काफ़ी वडा है तथा निर्यात सम्मावनायें हैं एवं मारत उनमे विश्व म नेतृत्व 
कर सकता है । 

(५५४) नये उद्योगों १२ रथान देना जिनमे विकास को काफो सम्भावनाएं मरी 
पड़ी हैं, 

(४) मुख्य सषेत्रो मे ग्रात्म-निर्मेरता के लिए एकीकृत नीति का विज्ञास करना 
तथा दक्ष द प्रशिक्षित मानवीय शक्ति को रोजयार के ग्रवप्तर प्रदान करना । 

सक्षेप मे सातवीं योजना के दौरान उच्प्रादकता व आथिक क्षमत्ता को बढाने 
पर जोर दिया गया है। वस्तु की लागत मे कमी करके तथा हिस्म मे सुघार करके 
देशी दे विदेशी माद को बढाने का प्रयास किया गया है। एक तरफ पावर, रेलवे 
व कोयले जैसे क्षेत्रों का विकास किया गया है तो दूमरी तरफ लोगो की क्रप« 
शक्ति घडाकर मांग को बढाने पर जोर दिया गया है। 

(ख) सातवों योजना में श्रौधोगिक विक्रास को व्यूहरचना (72०४५) 
प्रौद्योगिक विकास की ध्यूहर्चना मे निम्न मुस्य दातें शामिल की गई हैं-- 

()) उद्योगों के ढांचे मे परिवर्तन करना (॥२९३०९४एा॥॥९ रा [00509)- 
मारत मे उद्योगों के ढाचे मे परिवर्तन करना बहुत झावश्यक्र हो गया है| हमे परम्प- 
रागत उद्योगों से ध्यान कम करके वेसिक मेटल, उर्वरक, नये उद्योगों व लुरक्षा वी 
आावश्यराता को प्रा करते वाले उद्योगों पर प्रधिक घ्याव दिया जा रहा है। अब 
ऊँथी टेबनोलोजी व ऊचे ज्ञान पर आधारित उद्योगों जंसे इलेबट्रोनिवस, सशाानरी 
झौजारों व टेलीकम्यूनिकेशन्स प्रादि का भी विकाध वरता होगा। इस भ्रवार देश मे 
नवोदित उद्योगो (5०४775६६ ]005076&) का महत्व बढ रहा है । इसम इलेवट्रोदिक्स, 
पेद्रोस्सायन, कम्ध्युटर प्रणदिं उद्योग बाते हैं । 

(7) पूंजी क्वा कार्यकुशल उपयोग--उत्पादन की वर्तमान क्षमता का पूरा 
उपयोग करने पर प्रधिक वल दिया जा रहा है दावरि' भावी विकास के जिए बचर्ते 

: कादर 

9. :७ कर, का (गरमूत सुविधाग्रो को विशं्स--प्रावर के क्षेत्र मं बतंझान क्षमता 
व परा उपयोग को 'ने के साथ-साथ नए सुपर थर्मल व प्राण्गविक सयन्त्र स्थापित 
करने पर उक्त दिया जे रहा है। जब तक ऊर्जा वी स्थिति नहीं सुघरती तब तक 
छुसे ऊर्जानाहत उच्योगो पेए कम न देना आवश्यक है । 
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(00) श्राधुनिकीकरण व टेबनोलोजी को उन्नत करना-वस्त व चीनी जैसे 
उद्याणी में प्राधुनिकीरुस्ण वरना बहुत आवश्यक हो गया है । लागत घटाने व माल 
की फिस्म संवारने के लिए टेवनोलोजी को उन्नत करना व प्रतियोगिता का बाता- 
बरण बनाना जहूरी है। उद्योगो को वाजार मे नई वस्तुएं प्रस्तुत करनी चाहिए | 
इमवे लिए अनुसधघान पर चल दना होगा तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग के विकास पर 
जीर देना होगा । 


(५) उत्पादकता देश में इस्पत उवंरक, अलौह धातुग्नी, पेट्रोरमायन, 
कागज व सीमेन्ट ऊँसे उद्योगो मि उत्पादरता बढ़ाने पर शबिक ध्यान देता होगा । 
इसक जि कम्प्यूटर की सह।/यता से सचालित त्रियाओ्रो को बढाना होगा तथा श्रमितों 
क। ह््योग तना होगा। 

(६0 निति फे लिए विशेष क्षेत्रों वा तिर्धारिण--विदेशी मुद्रा अजित बरने 
के ले चुन हुए उद्योगों म॒ निर्यात बढ़ाने क लिए उत्पादन-ब्ृद्धि करती होगी। 
कपल « निर्याती का मी बढ़ाता दना होगा । इगक लिए प्रतियोगिता व ग्रावश्यक 
7 वन ' की पूरो तैयरी करनी होगी । 

>पयुंक्त विवेचन से 7पध्ट होता हे वि लातवी योजना की ग्रौद्योगिक ब्यूह« 
रुचन। में प्रौद्योगिक ढाचे के परिवर्तन पूंजी के बार्यकुशल उपयोग, इत्फ्रास्ट्रक्चर के 
सुधार, झधुनिकी 7 रण, टेब्नोलोजी को समुन्तत ब रन उत्पादकता बढाने व नियत्ति- 
सतर्4 एर प्र दिया गया है ताकि भारत 2]वी शताब्दी में एक सबल औद्योगिक 
आ'्ट्र उन गर प्रवेश वर सके । क्र 

उपयुक्त व्यूहरचना के झ्नुखार झ्रौद्योगिक विकास कर सकने के तिए लिम्त 
सातियों का श्रपंनाने पर जोर दिया गया है। , 


(ग) सातवों योजना सें नीति सम्बन्धी ढांचा या फ्र मबक 


(7) सावेजनिक व निजो क्षेत्रों का योगदान--भारत में सार्वजनिक क्षेत्र द 
निजी क्षेत्र एक-दूसरे के पूरर है। आधारभूत उद्योगो व इन्फरास्ट्रक्चर उद्योगो मे 
सार्वजनिक विनियोग के बहने से तिजी विनियोग पर अनुकूल झसर भरता है । सा्वे- 
जनिऊक क्षेत्र की इकाइयों भे परस्पर अतियोगिता की दशा उत्पन्त की जानी चाहिए 
श्रौर इसी प्रकार निजी क्षेत्र से भी प्रतियोगिता बढायी जानी चाहिए । इसके लिए 
सावेजनिक क्षेत के सचालन में कार्वकुशलता के विभिन्न उपाय अपनाने आवश्यक है । 

(गए) बडे , मध्यम व सघु उद्योगों के लिए एक समन्वित नोति--भारत में बडे 
व्‌ लघु दोनो प्रवार के उद्योगो का विकास करना होगा | बड़े उद्योगो मे आाधुनिव 
टानोलोजी व पेमाने की किफायतो के लाम है एवं लघु उद्योगों मे रोजगार उत्पन्न 
बरने की क्षमता है। गाडी, इललेक्ट्रोनिक्स व वस्त्र उद्योगों मे इन दोनो का परस्पर 


(रकक्‍्ता का भी सम्बन्ध है जिसका लाभ उठाया जाना चाहिए । अस्य क्षेत्रो से लघु 
उद्योगों को सरक्षण भी देवा होगा । 
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(09) ब्रोध्योगिक तियन्द्र्णों व नियमों को सकारात्मक (05८) रूर 
देना होगा--मारत मे औद्योगिक लाइस्ेन्स-व्यवस्था, विनिमय-नियन्त्रणा, एकाविक्षारी 
छानूत्त, मृत्य-तिधोरण, राजह्रापीय व मौद्धिक उपायों का इस दृष्टि से अपनाना होगा 
कि दे उत्पादन बढ़ाने मे मदद दें, न कि इसमे रोड घटवाएँ। जहा क्हों ये उत्पादन 
बढाने में कयक सिद्ध होते हैं. बहाँ इनका हटा दिया जाना चाहिए ॥ 

(९) उच्चोणें क लिए कन्‍्द्रोप व राजकोय योजताप्रों में समन्दय की प्रावश्य- 
कत*--साधा रणत्ञया केन्द्र का पूजी-गहन वड़े प्रोजक्ट लेने चाहिएँ तथा राज्या का 
स्थानीय साधनों का उपयाग करत वाले रोजगारनाहन प्रोजेक्ट लने चाहिए | जहाँ 
केन्द्र व राज्यों के प्रोजेक्ट एक-से क्षेत्रों में हों, वहाँ जनम तालमेल बैडाया यावा 
नाहिए। 


(५) सत्पायत्र “व्यवस्था--ज्दोग्रों के विकाम्म के शिए सम्धांगत वित्त को 
च्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए तथा टेवनीौकल व ॒प्रश्नासनिक निर्देशन भी व्यापक हना 
चाहिए । 

(शो) उद्योगों का प्रादेशिक छितराव या 'ेलाव--पिछडे छेशें व जिला म 
उद्योगों का विक्राप्त करने के लिए पावर, सड़झू व जल-यूति का विकास इरत» 
सब्सिडी देने, रियायत्री शर्तों पर विच की व्यवस्था बरने व उचित लाइसेंस-व्यवस्था 
अपनाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 

(शा) धोचद्योगिष्ठ रुग्शाता--देश में बीमार ध्ौद्योगिक इकाइयों वी सस्यां बढ़ 
रही है. उनको समस्या क्यो हल करने के लिए अधिक कारगर उपॉय किये जार 
चाहिए ॥ दोषी प्रवन्धक्रों को कडो सजा दी जानी चाहिए ।॥ जो प्रौद्योगिक इकाई 
बाप्स सक्षम नहीं हों सकती उसे बद कर दिया जाता चाहिए। 

(शा) प्रदूषणा-नियस्वशा व पर्यावरणन्युघार पर अधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए ॥ इसके लिए उचित टक्‍नोलोजी का उपयोग जिया जाना चाहिए। 

(०) घौद्योगिक सुरक्षा ($अवव9)-औदोगिक दुष्घटमाप्रों को रोकत व 
सुरक्षा प्रदात करने के उपायों पर विशेष घ्यात दिया जाता चांहिए। 

(ह») एक चधो झोधोगिक ब्यवस्या के लिए प्रशिक्षणं--मजदूरों, मालिक व 
सरकारों अफसरों के दृष्टिशोस से परिवर्तेन होता चाहिए ताकि वे तय भौद्योगिक 
स्थवम्पा के अनुनवार कार्य कर सक्त । मज़दूरोके ट्रेतिग प्रोद्राम बढ़ाये जान 
चाहिए ॥ 

(5) इन्त में भ्रौद्योगिक व प्रयतिशोल उद्यमशोनता को बदावा देसे को नो 
प्रावरपकता है जिसके बिता नई प्रौद्योगिक सत्तृति नहों पतप सकतो । नए इछम- 


कर्ताओ का दृष्टिकोरप उत्पादन बडान व लागत घटाने तथा माल की जिस्म सुधघारत 
का होना घाहिए । 


27] 


सातवी योजता मे औद्योगिक व खतन-विकास पर आजिक में ब्यय 
हैतु 49,708 करोड़ रु. की राशि का प्रववघान किया गया था। 70% से अधिक 
धन-राशि इस्पात, उर्वरक, अ्लौह धातु, पेदो-रसायन व सीमेंट के लिए नियत की 
गई जो मूल क्षेत्र (006 5८००7) मे आते हैं । 


चुने हुए उद्योगों मे उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार रखे गये : 3357 
>>... > सन जनन-ललन+नभनन न न सन सन मनन नकल नर ननतन-+ न 





(984-85 7989-90 
उद्योग (वास्तविक उत्पादन) | (उत्पादन का लक्ष्य) 
(7) कोयला 4*7 करीड टन 22'6 करोड टन 
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न बिक्रीयोग्प इस्पात 87*7 लाख ट्न 






[26 लाख टन 











(9) ऋूड ठेल 2"9 करोड़ टन | 3'4 करोड़ टन 
(५) सीमेट 3 करोड टन | 49 करोड टन 
0 सकलाछोजन.. 3 आवक | कलह उर्वेरक-माइट्रोजन 39 लाख टन । 65"6 लाख टन 
(४) चीनी 62 लाख टन | । करोड टन 








इस भ्रकार सातवी योजना में विमिन्न उद्योगों में उत्पादन-वृद्धि के ऊँचे लक्ष्य 
रखे गये ताकि औद्योगिक विकास की वाधिक दर लगभग 38% प्राप्त की जा सके । 
सरकार ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास की व्यूहरचना व नीति का 
ढाचा भो तैयार किया । भारत के समक्ष प्रमुख चुनोती लागत कम करते व मास 
की किस्म को सुघार कर मांग में अभिवृद्धि करने की है। इसके लिए सम्पूर्ण ग्रौद्यो- 
पिक अधथेव्यवस्था को एक नया मोड देने की श्रावश्यकता है | 

प्राशा है मावी योजनाओो मे केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारे भौदयोगी- 
करए को नई दिशा देने मे श्रधिक सिद्ध सफल होंगी। स्मरण रहे कि भारत मे 
रोजगारान्मुख श्रीद्योगीकरणस व थाधुनिक टेबनोलोजी पर आ्राघारित प्रौद्योगीकरण मे 
एक उचित संतुलन स्थापित करने की झ्रावश्यकत्ता है, जो स्वय मे एक कठिन वार है, 

सेकित असम्म व नही है ! 


संरकारी सूँत्रों के पनुस्तार ग्रोद्योगित नियन्त्रणो में उत्तरोत्तर अधिक ढील दी 
जायगो ताकि उत्पादन बढाया जा सके । सरकार ताइप्रेंस-ग्पवस्या के प्रभाव को सौर 
सौमित बरदा चाहती है। 
तार कम्पतियों के लिए परिसमभ्पत्ति को सोमा को 20 करोड ८ से बढ़ा 
कर ]09 कराडइ रू किया जा चुका है। अ्रभुतासम्पन्न उप्रम (बै०एग्राशा! 
७॥०८7।४६७९) की परिभाषा को | _करोड रु को परिसम्पत्ति (455८४) की सीमा 
से बढ़ाकर 5 करोड रू करन पर विचार चल रहा है। इन्पास्टवचर वे अन्वर्गत 
पावर की कमी को दूर करते पर ध्यान दिया जा रहा है। प्राश्ा है सातशी 
मोजना भ ग्रौद्योगिक्त विकास वो वायित दर 8९ प्राप्त वीजा सवेगो तथा ग्राठरे 
याजता प्र इसमे गौर ठृद्धि करमा सम्मव हो सकेगा। 
प्रश्त 
)। मारत म॑ श्रौद्योगिक नीति का औ्ौद्योगिक विकास पर बेया प्रमाय पडा हे 7 
इसका मूल्यारत बीजिए तथा सातवी पववर्षीय योजवा मे आरत सरकार गयी 
श्रौद्योगिक विकास की ब्यूह्रंचना या विबंचन कीजिए! 
सदर्म लेक 
8 (६ हराम वपतए॥् ठा6क गाते स06फ९ा॥(१ व 706/9 
॥.॥6 06फए००कगव्प। 0700८६5४ ० ४6 ॥0407 ६००॥०9) ", 
॥0॥00 9४ छी्यगाकाआ05 व गिवालीबवापी.]॥, 987 
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निजी क्षेत्र में आ्राथिक 
सत्ता का केन्द्रीयकररा 
व इसको रोकने के उपाय 


(एणाल्शा।गांणा ० १टणाणाए 705९7: 
गा ता एन्‍ं५्शा९ 5९९6० गाते 
९३५घ7०5 [0 एा९क ॥0 








निजी क्षेत्र में श्राथिक सत्ता का केन्द्रीयकरण 


भारत मे निजी क्षेत्र ने विभिन्न किस्म के उद्योगों व व्यवसायों मे भाग लिया 
है | देश मे बडे व्यावसायिक घराने (888 8087९55 प्॒०0$८७$), जैप्ते टाटा, गिडला, 
रिलायन्स, जे के सिघानिया ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं जिन्ह एकाघिकारी धराने 
(/0०709०७ प्र०४5८$) या श्रौद्योगिक घराने (तर00ल्‍7॥4 005९5) भी कहा 
जाता हैं। इत औद्योगिक घरानों ने देश के श्रौद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भाग 
लिया है । श्रकेले ब्रिडला घराने ने कई उद्योगों व व्यवसायों मे भाग लिया है जैसे 
सूती घेस्त मोटरमाडी व साइकिल उद्योम मशीनरी का निर्माण व परिवहन कागज 
की लुग्दी रेयोन, जूठ, चीनी बिजली का सामान, सीमेट व एल्यूमिनियम उद्योग 
आदि । इसी प्रकार अन्य औद्योगिक समूहो ने कई प्रकार के उद्योगो व श्राथिक 
क्रियाग्रो मे भाग लिया है । नये क्‍ग्औौद्योगिक घरानों मे रिलाय स ग्रशोक लीलेण्ड, 
एम ए चिदाम्बरम ,हिन्दुस्तान लीवर व टी वी एस झाययर आदि के नाम प्रमुख है । 


भ्राजनाकाल मे निजी क्षेत्र ने शद्योगिज जगत में काफी प्रगति दिखलाई है। 
इस भ्रगति की यह विज्येषता रही है कि निजी क्षेत्र म एफ़ाधिकार व ग्राथितक सत्ता 
के केस्द्रीयकररा की प्रद्गत्ति को बढ़ाया सित्रा है। देश वी अर्थव्यवस्था पर थोदे से 
ग्रौद्यागिक व व्याववाबिक घरानो कठ अनुप स्वॉयिय हा गया है जी समाजवादी 
समाज के लड़य के सर्वेबा विपरीद है। बट हहना ग्रदुचित ने होगा कि यौजनाकाल 
की प्रगति का देखते हुए दस मे पूकीयादी समाज वी आर प्रति प्रोश्कीक्त भसित' 
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बढी है| इस सम्बन्ध मे कम्पनी व एम झार टी पी प्रधितियमो पर उच्चाधिकार 
श्राप्त समिति (राजिन्दर सक्चर समिति) का कहना है कि “एकाधिकार-जाँच-प्रायोग 
ने श्री के सी दाप्त गुप्ता की अध्यक्षता में अपनो अक्टूबर ]965 की रिपोर्ट मे 
बताया था कि चोदी के 73 व्यावप्तायिक घरानों के अधिकार मे 536 कम्पनियां घी 
जिनकी परिप्तम्पत्ति 2606 करोड़ रुपये थी, जो देश की समस्त गरैर-सरकारी कम्पन 
नियो की कुल परित्तम्पत्ति का 47% थी। इन्ही 75 घरानो की परिदत्त पूंजी 646 
करोड छपये थी जो निजी क्षेत्र को कुल परिदत्त पूंजी का 44% थी। इसी प्रकार 
969 में दत्त समिति ने भी यही निष्फर्ष निकाला था हि लाइसेंस-ब्यवस्था ने बडे 
ओद्योगिक घरानो के विकास मे सहायता पहुँचाई है ॥!7 

एकाबिकार-जाँच ग्रायोय (४0) के अ्रनुत्तार प्राथिक सत्ता के केन्द्रीयक्रण 
के श्रमुखतया दो सप होते हैं--() वस्तु के ग्रनुसार केन्द्री पकरण (7700004-956 
(०॥०था।ा॥007), झौर (2) देश के ब्रनुसार केद्रीयक्रण ((०00०ए॥7) ७8४९ 
(0ए९९शव07) ॥ 

! वस्तु के श्रनुसार केख्रोषयकरण--वस्तु के अनुसार वेख्रीयकरण से एक 
विशेष वस्तु या सेवा के उत्पादन ब्ौर वितरण के सम्बन्ध के तियस्त्रण की शक्ति 
किसी प्रकेली फर्म अ्रयवा प्रपेझाकत सीमित फर्मों ग्रथवा काफी श्रधिक फर्मो (जहाँ 
इन फर्मों पर नियन्वण अकेते परिवार अ्रथवा कुछ परिवारों या व्यावसायिक घरानो 
का हो) के पास होता है। थह्‌ विदल््रक शक्ति (007णीग्राह ए०ए९) पू'जी ने 
स्वामित्व भ्रथवा झन्य किसी कारण से उत्पन्न हो सकती है ॥ जहाँ एक उद्योग मे एक 
चह्तु का उत्पादन होता है, वहाँ इसे 'उद्योगानुसार केन्द्रीयकरण” ([760503-७॥5० 
((०१०८०४०(४०) भी कह सकते है। 

£ देश के प्रनुसार क्ल्लीयकरण--इसम विभिन्न वस्तुप्रो के उत्पादन प्रघवा 
वितरण मे सलग्न झनेक फर्मों का नियन्त्रण एक व्यक्ति या परिवार या व्यक्ति-प्तमूह, 
चाहे वे निगमित ([770क्ुणवा्त) हो या नहो मे होता है ये वित्तीय प्रथवा 
अन्य व्यावसायिक हितो के कारश परस्पर गहरे सम्बद्ध होते हैं । श्री ग्रार सौ दत्त 
ने देश के भ्रृसार बेन्द्रीयकरण को प्र-तर-उद्योग केन्द्रीयकरण ([007-300565 
४0प्धाध॥।0०) फहा है, क्योकि इसमे एक व्यावसायिक समूह का कई उद्यागों पर 
एक साथ नियन्त्रण होता है। उदाहरणार्थ, 3 मार्च॑964 को दिडला-समृह के 
प्रधिकार भ 5 क्म्पनियाँ थी जिनकी परिसम्पत्ति लगझंग 283 करोड रुपये थी । 
इस समूह के झौद्योगिक हितो का विस्तार काफी व्यापक रहा है | जेसा कि पहल 





एि्कुणा 0 96 साह्वा-#०च्रव०९ए॑ छफ़ुला। (00ण्रता्र ततत एएणए4- 
758 308 ७[एएए /॥९७ (ए9]रातव 545६० एण्राणा€८), 408०६ 
978, छ9 245 
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बताया जा चुका है, इन कम्पनियों के कार्येक्षेत्र पे कई प्रव+र बे उद्योग व व्यवसाय 
रहे है 

एवाधिवार-जाँच प्रायोग (शधा0) ने वस्तु के श्रपुसार वेसद्रीयकरएण वा 
विस्तृत प्रध्ययन किया था प्रौर 00 चूनी हुई वस्तुओं जैसे शिशु दूध, चाय, चीनी, 
विभिन्न फिस्म वे वस्त्र, लालट- रेफ्री जरेटर्त माचिस, सिगरेट, जूते, दवाएँ, दायर 
बारें, सीमेट आ्रादि मे वेन्द्रीयक रण के विस्तार बा अनुमान लगाया था| उ्ी९ के 
अनुसार 00 वस्तुओं मे से 65 मे उच्च श्रेणी का केन्द्रीयत रण पाया गया, ! 0मे 
मध्यम दर्जे करा एवं है म नीच स्तर का केन्द्रीयकरण पाया गया । 7 वस्तुग्नो मे 
केद्रीयकरण का अभाव था। 

प्रौद्योगिक लाइसेस नीति जाँच समिति (.?[८) की रिपोर्ट (969) के 
प्राधार पर साठ वी शताब्दी के प्रारम्मिक वर्षों में भारत मे बस्तु वे ग्रनुसार 
केद्रीयक्रएो काफ़ो ऊचा हो गया था। देश मे बई उद्योगों मे प्रल्पाधिरार 
(0॥8०9०!५) यो स्थिति उत्पन्न हो गयी थो जिसवे ग्रन्तर्गत वस्तुप्रो के उत्पादन व 
बाजार पर थोडी-सी फर्मो वा नियन्त्रण स्थापित हो गया था। एन एस सिद्धार्थन 
ने चुने हुए उद्यागों में बाजार-केन्द्री यक्रण (776 ००7०८॥08007) का अध्ययन 
बरके बतलाया है कि मारत मे इस्जी नियरी व रसायन उद्योगों मे विभिन्न प्रकार वी 
बस्तुप्रो में छोटी बी चार फर्मों का तियन्‍्तण काफी ऊचा रहा है । उदाहरण के 
लिए, मोटरगाडियो व सहायक उद्योगो की 02 वस्तुग्रो में से 96 बस्तुप्रो में चोटी 
वी चार फर्मों ने शत-प्रतिशत उत्पति पर नियन्त्रण कर रखा है, दवाइयो भे 97 
चह्तुओ मे से 80 वस्तुप्रों मे तथा कीटनाशक दवाइयो, प्लस्टिवस व प्लास्टिक्स 
रसायनों मे 4 वस्तुओं में से 05 वस्तुओं में इसी प्रकार का नियन्त्रण पाया 
गया है। प्रन्य रसायनो, टूल्स, रबड-विनिर्माण, तेल, साबुन व पेण्ट, भारी रत्तायन, 
इस्जीनियरी, विद्यूत इन्जीनियरी, चमडा व कागज उद्योगो मे काफी वस्तुओं के 
उत्पादन मे श्रल्पाधिकार वी दशा विद्यमान रही है ।* 

बम्ब्रई विश्वविद्यालय के औद्योपिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे सी. सडेसरा के 
ग्रनुसार 970 में जूतो, रबड व रबड-वस्तुग्रो पेट्रोल-पदार्थों व कोयले तथा मनों- 
रजन की सेवाग्रो मे उच्च केस्द्रीयव रण (33% या श्रधिक) पाया गया । 9 उद्योगों 
मे जैसे फर्नीचर बेसिक मेटल उद्योगों, विद्यूत मशीनरी के उपकरणों श्रादि म मध्यम 
श्रेणी वा (6% से 3224) पाया गया तथा शेष मे नीचा पाया गया। इस प्रकार 
भारत मे बडे पंमाने के उद्योगो से ज्यादातर भ्रल्पाधिकारी बाजार फी दशाएं पायो 


] 5प्रदाए० प्राएढ, 67०50, ए9क्बाज थाव (7छॉत्र ए९०ाट्रथा528- 
पिणा व वार्षेभा एलणाणाए, 5एज, #आाण विप्याएटा, वाणी 
98], 9 394, 
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जाती हैं जिससे प्रौद्योगोत्रण की प्रारम्मिक्र प्रवस्था में हो मारत में चाजार- 
केन्द्रीयकरए" की स्थिति उत्पन्न हो गई है । 

एकाबिक्रार-जाचि आयोग ने देश के प्रनुसार केन्द्रीयकरण के लिए 2,259 
कम्पनियों के विस्तृत झाँवडे एकत्र कयेथे। ये 83 बट ब्यावसाथित्र घरानो 
के पग्रधितार मे थी।75 समूहो को परिसम्पत्ति 5 करोड रुपये से कम नही थी । 
963-64 मे परिसम्पत्ति में सर्वोच्च स्थात टाटा-समुह वा था जिसके प्रधिकार मे 
लगभग 375 करोड रुपये की परिम्रम्पत्ति तथा 53 कम्प्रतियाँ थी ) दुस्तरा स्थान 
विडता-समुह का था । इस समूह के अन्तर्गत 5 कम्पतियाँ के तयनय 283 करोड़ 
जप्त्रे की परिसम्पति थो 


भारत म चोटी के औद्योगिक घरानो की परिसम्पत्तियाँ, पिद्री आदि दिरनतर 
बढ़ती रही हैं। इनमे भत्पावषि मे भी उत्लेखतोय परिवर्तत हुए हैं। 

]963-64 मे भारत के चोटी के 20 व्यावसाभिक धराना को कुछ्त परि- 
सम्पत्तियों का मूल्य 347 करोड रु था जो बीस वर्ष बाद 983-84 मे 42262 
करोड़ रु है गया. हालाकि नये वीस व्यावस्तायिक घराने वे नही रहे जो पहूते थ । 
इस प्रकार इनकी परिस्तम्पत्तियों (७5५०८४५) भर प्रतिद्र्ष 40*5 भतिशत वी दर से वृद्धि 
हुयी । यह वृद्धि प्रचलित सुल्यो पर हुयी है । यदि 983-84 की परिसम्पत्तियो का 
गूल्य 963-64 के मावो पर लगाया जाय तो मी परिसम्पत्तियो म वास्तविक 
बापिक वद्धि-दर लगभग 3“5 प्रतिशत ब्रांवगी। स्वाभाविक है कि स्थिर न्ावों 
पर यह नीची रहगी॥ 985 में चोटी के 20 व्यावसायिक घरानो कीकुल 
परिमम्पत्ति 2037 करोड रुपये हो गयो थी ॥ ताजा आकटो के पनुखार 4986- 


87 में चोटी के ओद्योपिक् धरातों क्ली परिसंस्पत्तियां निम्न तातिकामे दशापी 
गयी हैं--! 








घराने का नाम (क्तमदार) करोड़ रू 
4, टाटा 4940 
2 विडला 477 
3 रिलासस्स 2022 
4. ज के सिघानिया ] 427 
5 थापर ]5] 





4, ४६ ६6०909790 3+छट$, #७9 4, 3989 
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6, मफ़तलातल ]050 
7.मोदी. , 860 
8, लार्सन व टूबी ह3] 
9 एम. ए चिदाम्प्रस्म्‌ 808 


0, ब्रजाज प्र78 


बुत 8638 
2-5 जन नम न से प-न-न3 नमन 3७ 
तातिया रो स्पष्ट होता है नि 986-87 मे चोटी वे दस व्यापमॉयिक 
घरानो की उुल परिमम्पत्ति 8638 बरोड रपये हो गई थी जिनम प्रथम स्थान 


टाड्ा बा हां गया था । टादानबिंडला दोजों वी परिसम्पनि 97]| वरोड रुपये थी 
जो इन चीटी वे दस घरानो क्री ठुत परिसम्पत्ति ता 52% थी । 


श्राजत्नल अकेले परिसम्पत्ति के मूल्य पर ही ध्यान नही दिया जाता, 
बहिकि सं मे थ्ित्री-मुख्य को भी देखा जाता है । पब्त, परिमम्पत्ति-त्रिश्री 
मून्यन्ञनुपात (8$59७-४७४8०५८॥ 7800) सी जानवारी वा महत्व बढ गया है $। 
986-87 मे यह अनुपात | , । 3 मोदी घराने के लिए सबच्चि रहा; जबवि' 
रिजायन्स के लिए यह ! : 0 5 ही था। उस प्रकार मोदी घरामे वी स्थिति प्रधितर' 
सम्तोषजणव सानी जा सकती है हालाति परिसम्पति के आझ्राघार पर धरानों वे क्रम 
में उसता स्थान सांतयाँ था, जयकि रिलायत्स का तीवरा था। श्रतः चोटी वो 
व्यावस्तायित घराना की कार्यमिद्धि में परिसम्पत्ति का बिल्री-घूर्य से भ्रमुपात देसना 
ज्यादा उपयोगी रहेगा। 

986-87 में टाटा-ब्िडला की परिसम्पत्तियों का दस व्यायसाधिक धरानो 
को कुल परितत्पत्तियों से श्राघा श्रश मारत से 'केस््रीयक्रण में केद्रीपयरण! 
(एजाएला।एइ॥0. शा एणान्‍्तघणा) की स्थिति का गूचब साना 
जाता है। 980 में 20 घरानों फी कुल परिराम्पत्ति देश में निजी क्षेत्र भी पुल 
परिसस्पत्ति का लगभग चोयाया भ्रश थी । 


प्रनय पर्पन वा मत्त है कि चोटी ने दर घरानों के योगदान को देसने ने लिए 
पिन्री-मूल्य ज्यादा अच्छा सूचक है क्योत्रि परिसम्पत्ति बे मुल्यातन तथा मुल्य-हास 
आदि का हिस्ताय लगाने मे कई दिवकते आती हैं ।? 


] एकबाबक उद्याध30, ॥6 ?०णॉल्‍॥। ॥:0009 ण॑ ]0%श९0क्राशा। 
[089, 984, ७, 42, 
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बड़े व्यावसाथिक घरानों भे झाधिक सत्ता झुछ व्यक्तियों के हाथो में केस्द्रित 
हो जाती है, क्योकि उन्हे कई प्रकार के निर्ेय लेने का अधिकार होता है। ये 
निर्णय निम्नाक्ति विषयो से सम्बन्धित होते हैं : प्रान्तरिक व बाह्य साधनों से पूजी 
जुटाना, वित्तीय साधवो को नये उपक्रमो व चालू उपत्मों के विस्तार के बीच 
विभाजित करना, चालू स्वृतन्त्र कम्पतियों को खरीदना व उनका एकीकररा कदता« 
सयनों के झ््थान का चुनाव करना, टेवनोलोजी का चुनाव करता, अनुसधान व विकास 
सम्बन्धो कार्य करना, उत्पादन को मात्रा व कीसत वा तिर्घारण करना, रोजगार की 
मजा निरिचित करना, चोटी के ब्यवस्थापको के वेतन व ग्रन्य मुगतातो का निर्धास्ण 
करना, आदि ) ये निर्णय एकाधिकारी घरातों मे हुछ व्यक्तियों के हशथो मे केल्धित 
हो। हैं जिससे इस व्यवस्था मे पारित्रारिक प्रवस्ध (/07॥9 7श्यवष्टधण९ा) विव- 
प्रित हो जाता है। 


ध्यावसापिक समूह व एकाधिकार मे ग्रन्तर 


बड़े व्यावसायिक समूह व्‌ एकापिकार के वीच मे मी गन्तर पाया जाता है। पहले 
पे ग्राधिक शक्ति पर निमन्त्रस॒ (20०7०00 ०४८ ०८००००घ०॥० 7०५८३) होता है, जबकि 
दूसरे मे एक वस्तु के बाजार पर नियम्त्रए (०४०० ०४८ 'रैश८८) होता है। बडे 
व्यदसाय! को सदंव प्रत्येक वस्तु पर 'एकाधिकार' प्राप्त नही होता. जैसे टाटा व बिडला 
क अधिकार में पायी जाने वाली सूती वस्त्र की मिलो को वस्त्र-बाजार में एकाधिकार 
प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार यह भ्रावश्यक नही है कि प्रत्येक एकाधिकारी फर्म किसी 
बडे व्यावसायिक समूह को हो फर्म हो; उदाहरण के लिए मशीन थे चातू बनाने 
वाली लाह्डी प्राइवेट लि का इस वस्तु के बाजार में तो एकाथिकार है, लेक्नि यह 
किसी बड़े व्यावसायिक घराने से सम्बन्ध नहीं रखती । 


एक बड़े व्यादसायिक घराने के द्वारा किसी कम्पनी पर नियन्त्रण 
कंसे स्थापित किया जाता है ? 


एक' बड़े व्यावसायिक घराने के सम्बन्ध में मह वात भी ध्यान में रखनौ होगी 
कि इसके द्वारा किमी कम्पनी पर नियन्त्रण स्थापित करने क' लिए यह प्राद॑श्यक नहीं 
होता कि वह उस वेम्पती की शेबर-पूंजी मे बडा हिस्सा ही ले । यदि वह घराना 
उस कम्पनी में अज्नेल अल्पसस्यक के रूप म सर्वाधिक जेयर (क्ष८४ शाह 
घ0009 $083700]8708) रखता है तो भो उसका कम्पनी पर नियन्त्रण स्थापित 
हो सकता है। जिन कम्पनियों की श्ेयरहोल्डिय काफी फँली या छितरी हुईं होती है, 
उसमे यह सम्मव हो सकता है कि एक व्यावसायिक धराने के पास थोडे से शेयर 
ड्रोन पर मो भकेले उसी के पास प्रल्पसस्यक रूप में सर्वाधिक शेयर-राशि हो॥ उदा- 
हरए के लिए, टाटा-समूह का डाटा झ्ायरन व स्टील कम्पनी वी बुल शेयर पू्जी 
में 6 या 7 प्रतिशत प्रधिकार था स्वामित्व रहा है. फिर मी उतका उस पर नियन्त्रण 
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है बयोकि भ्रकेले इतनी पू'जी का स्वामित्व प्रन्य किसी समूह के पास नहीं है । इसी 
तरह बिडला-समूह का हिन्दुस्तान मोटर्स मे लगभग 5 प्रतिशत शेयर पू'जी (८१०५) 
पर ही नियन्त्रण पाया गया है, फिर भी कम्पनी उन्ही के वियन्त्रण में मानी जाती 
है । इसलिए यह भ्रम मिथ्या है कि प्रत्येक कम्पनी में बडे व्यावसायिक घटाने की 
पू'जी उसकी कुल पूंजी का बहुत बडा हिस्सा होती है। इससे बडे व्यावसायिक 
समूह व उसके नियन्त्रण में होने वाली कम्पनी का पूंजी की दुष्टि से परस्पर सम्बन्ध 
स्पष्ट हो जाता है जिसको समझना बहुत जरूरी है । 


१98! के प्रत्त में छः बड़े व्यावसाथिक घरानो (टादा, विडला, मफतलाल, 
जे. के सिधानिया, यावर थे भीराम) फी शेयर-पूंजी उनके शभ्रधिकार वाली कम्पतियो 
में फेंचल 3 33% ही थी । प्रपने नियन्त्रण वाली एम्पनियों म जे के सिघानिया 
ग्रुप वा शेयर पूजी में 7 % अश था, जो सर्वाधित था, तथा श्रीराम ग्रूप वा 
0-5% ही था। पदि वम्पनियों वी बुल परिसम्पत्तियो (:0५8] 8४४८४) मे दूत बडे 
ब्यावसायिक धरानों का अ्रश देखा जाय तो वह भौर भी कम मिलेगा जैसे मफ्तलाल 
ग्रप के लिए यह 0 99% रहा, जबकि श्रीराम ग्रूप के लिए0 04% ही था । बहने 
बा आाशम यह है कि प्रपने नियस्त्रण वालो कम्पतियों की शेयर-पूजी व 


बुल परिसम्पत्ति मे बडे व्यावसायिव घरानो का भ्रश बहुत नीचा पाया 
जाता है । 


निजी हाथो में श्र्णयक सत्ता फे फेन्द्रीप_कररणा के कारण 


. टेवनोलोजी की प्रगति--टेक्नोलोजी की तीज्र प्रगति के कारण बड़े 
उत्पादक उत्पादन-लागत घटा सकते है | भ्राजकल ग्रौद्योगिक जगत में सयन्त्र वे 
झरावार (5०36 0० ?]थ॥ का महत्व बहुत बढ गया है। निगम के प्रादुर्भाव से 
“बडे पैमाने वी किफायतें' प्राप्त होने लगी हैं। झनेक व्यक्ति पूंजी वी विशाल मात्रा 
जमा कर लैते है प्रौर निगम बना लेते हैं। शेय र-होल्डर प्रवन्ध का वाय॑ कुछ व्यक्तियों 
को सीप देंते हैं। जो उद्योगपति अपनी दक्षता व उद्यम के भुणों से एक या दो फर्मो 
पर आधिप य स्थापित कर लेते है, वे श्रपने नियन्नशा का क्षेत्र श्रागे बढाते जाते हैं। 
लोगो का इनमे विश्वास उत्पन्न हो जाता है भर वे भ्रपनों बचतें भो इन्हे सौप 
देते हैं । 

2, मैनेजिंग एजेन्सी का प्रमाव--सेनेजिय एजेस्सी प्रणाली ने भी प्राथिक 
सता के केन्द्रोयक रएा को बढाने मे मदद पहुंचायी हे । इस पद्धति के भ्न्तर्गत एक 
निगप्त का प्रवन्ध दूसरे निगम या साभेदारी फर्म या व्यक्ति को प्रतिफल की एवज में 
सोप दिया जाता था। इस प्रकार कुछ परिवारों के हाथो में श्राथिक सत्ता केन्द्रित 
होतो जाती है । पहले एक मैनेजिग एजेन्ट के पास कई प्रकार के उपक्रम होते थे, 
जिससे प्राथिक सत्ता के केद्धीय करण का बढ़ना स्वाभाविक था। 


28] 


सस्थाग्रो की ऋण-नीति नी निऊी क्षेत्र मे श्रायिक सत्ता के कैस्द्रीयवरण वो बढान 
में सहायक रही है। 
6 सरकार ने व्यवहार मे भ्रौद्योगिक नोति प्रस्तावों की श्रवहेलना करके 
चर घरानों फो उन क्षेत्रों मे लाइसेन्स प्रदान किए हूं जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित 
किये जाने थे । वहुराष्ट्रीय निगमो के साथ सा्भेंदारी का लाम भी वर्ड व्यावसायिक 
घरानो को हो मिला जिससे निजी हाथो में श्राथिक सत्ता का वेन्द्रीयकरण बढा है । 
मारत के वर्ड व्यावसायिक घरानो थ बहुराप्ट्रीय निगमो के चीच गहरी व्यावसायिक 
साठ-गाठ पाई जाती है । 
श्र बड़े व्यावसायिक समूहों को बेक की सुविधा--बर्डे व्यावसायिक 
चरानो को बेक व अन्य वित्तीय सस्थाओो से काफी सुगमतापूर्वक रियायती दरो पर 
वित्त प्राप्त होता रहा है। इससे भी केन्द्रीयवरण का बढावा मिला है। राष्ट्रीयकरण 
से पूर्व बैको के सचालक-मण्डल से व्यावसायिक समूहो के प्रतिनिधि होते थे । बैंक 
इन्हे ऋण देने मे कम जोखिम मानते थे । राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंको न बड़ 
चघरानो को ऋण देना जारी रखा है तथा राष्ट्रीयकरण के मूल उद्दंश्यो की मुला 
दिया गया है । 
ग्राधिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के अ्रलावा श्रौद्योगिक व व्यावसायिक जगत मे 
कई प्रकार को एकाधिकरारात्मक व प्रतिवन्धात्मक क्रियाएँ भी देसने को मिल्रतो है 
जिससे समाज को निरन्तर हानि होती रहती है । इनका वर्शोन श्रागे क्या 
जाता है । 
एकाधघिकारात्मक व प्रतिबन्धात्मक-व्यापार-विधियाँ या क्रियाऐं--(]४०॥०0« 
7०500 क्षाएं २०५७१०(४6 [४20७ 0:2९८(0८5)--एक बाजार पर बुछ विक्रेता शो 
का अधिकार होने से एकाधिकारात्मक दशाएँ उत्पन्न हो जातो है । जब एकाधिकारी 
शक्ति रखने वाले व्यक्ति इस शक्ति का उपणोग स्वय लाभ उठाने के लिए अथवा 
इसको बढ़ाने व सुदृढ करने के लिए करते है सो इसे एकाधिकारात्मक व्यवहार या 
क्रिया कहते हैं । एकाधिकारी नये उद्यमकर्ताश्रो को डराकर आगे ग्राने से रोबन का 
प्रयत्न करते हुए पाये जाते है । 
प्रतिबन्धात्मक व्यापार-विधियाँ या कार्ये एक्ाधिकारियों के द्वारा किये जाने बात 
बार्यों के अलावा ऐसे बार्य होते हैं जो प्रतिस्पर्धात्मत् शक्तियों के मार्ग मे बाधक होते 
हैं प्रथवा जो श्रन्तिम वस्तुओं के विवरण मे वाघक होते हैं । व्यवहार मे प्र[य, निध्त 
सात प्रकार की प्रतिबन्धात्मक व्यापार-विधियाँ देखी गयो हैं । 


], कोमतो का क्षेतिज् निर्धारण (ल्र०्वाशण्पाश एाड॥णा णी 20855)-- 
व्यापारी माल का सग्रह करके एवं कृत्रिम रूप से इसकी कमी करके इसे ऊँचे भावों 
पर बैचने मे समर्थ हो जाते हैं । हमारे देश मे ऐसा खाद्यानों, वनस्पति तेलो, बेबी 
फूड, तेज, साथुन आदि उपभोक्ता वस्तुओ्रो मे काफी सीमा तक रहा हैं । 
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2, कोमतों का छदप्र द लस्ववत निर्धारण और फिर से बेचने के मूल्यों फो 
स्थिर रखना (४टाएव्वो स्फ़बा00 ० एव०6 ब00 ६४४८ जाट करधा।- 
879700)--फिर से बेचने की कीमतो को निर्धारित कर देने से वितरको में प्रति- 
स्पर्धा कम हो जाती है और उपभोक्ता-वर्ग को ऊँचे मूल्य देने पडते है. वयोकि 
वितरक चाहे तो भी कीमते घटाकर परस्पर प्रतिस्पर्धा नही कर सकक्‍ते। इससे 
उपमोक्तानवर्ग को हानि उठानी पड़ती है । 


3. उत्पादकों के बोच बाजारों का बटवारा (8॥0८8000 .णी गाधाटशै5 
8९(ए९९/॥ ॥00ए०९८४४)--विभिन्न उत्पादक आपस में वटवारा का वितरण कर लेते 
हैं । यह मी एक प्रतिवन्धात्मक कार्य होता है ! प्रत्येक उत्पादक प्रपने हिस्से के 
बाजार में उपभोक्ताओ का शोषण करता रहता है गौर इसे रोकने में कठिनाई 
होती है । 

4, क्रेताश्रों के बोच भेदरमाव ([0907708॥07 8९(फ९९॥ ?पाटॉ।9६८६8)« 


जब विभिन्न खरीददारों के बीच भेदमाव की नीति बरंती जाती है तो प्रतिबन्धात्मक 
क्रियाग्रो को जन्म मिलता है । 


5, बहिष्शार (80920/)--एक उत्पादक अपने वितरकों पर यह शर्ते 
लगा देता है कि वे भ्रमुक व्यक्तियों को उसका माल नही वेचेंगे । यह बहिष्कार को 
विधि कहलाती है । ऐसा प्रायः एक तेल कम्पती अपने वितरकों के लिए करती 
है ताकि वे उन ग्राहकों को माल नही देते जिनके बारे में कम्पनी रोक लगा 
देती है । 


6 एक ही फर्म का माल बेचने के समभौते (8ड०ैए४ए९८ 0०0॥08 
(८०7(7०0($)--क्मी-कमो व्यापारियों से यह्‌ समझौता कर त्ञिया जाता हैं कि वे 
ग्रम्य प्रतिस्पर्धियों का माल नहीं बेचेगे । इससे मी समाज को हानि होती है । 


2 "जोड देने की शर्तें (प76-०एः #याशयए८०८०७)-- कई बार एक 
उत्पादक अपने व्यापारियों पर यह शर्ते लागू कर देता है कि वह भ्रपुर वस्तु के 
खरीदे जान पर ही उन्हे ग्रपनी दूसरी वस्तु देगा “ जा मात लीजिए, एक बिजली 
के पस्नो का उत्पादक बिजली की ट्यूदे भी बनाता है। वह अपने व्यापारियों को 
कहता है कि उनको पर लेने पर द्वी दूयूें मिल सकेंगी । ऐसी सूरत म दूयूबें लेमे 
वालो को लावार होकर बुद्ध पछ्चे भो खरीदने पड़ते हैं, जिन्हे प्म्मदत: वे प्रत्यया 
उससे नही खरीदते | ऐसा उस समय होता है जब टूयूवे भ्रन्यत्र ग्रासानी से नहीं मिल 
पाती हैं। प्रतिवन्धात्मक व्यापार विधि का एक सामान्‍य हृष्ठान्त झौर देखने को 
मिलता हैँ ॥ एक गेस वम्पनों नया गेंस का कनेक्शन देते समय प्रायः यह शर्ते लगा 
देती है कि गैस का चूहहा उसी से खरीदा ज्ञायया 4 ऐसी दशा में नया कनेश्शन लेन 
बाला व्यक्ति लाचार होकर उसी से गैस का चूल्हा खरीदता है जिसे शायद वह झपनी 
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पसन्द के झनुसार किसी अन्य जगह से खरीदता। इस प्रकार मूल्य-निर्धारण उत्पादको 
के बीच बाजार का वितरण, ऋताओं के बीच विभेद, बहिष्कार, एक ही कम्पनी का 
माल बेचने के समभौते एवं जोड देने की शर्तों वाले समभौते आदि के रूप में प्रति- 
इन्धत्मक व्यापार विधि का व्यवहार मे प्रचलन देखा जाता है । 


निजो क्षेत्र में श्राथिक सता के केख्रोयकरण के परिशाम 
((०ए5९१ए९०९९५ 6 (ए०्फल्धाएना0ा जे #९०००ाांर 
एकाधश 9 कर एएर्चार 56९०7) 

मारत मे साधारणतया नागरिको की निगाह मे भाथिक सत्ता का केद्धीय- 
करण बहुत हेय, हानिकारक व बुरा माना जाता है। देश भे धन व झ्राय की विशाल 
असमानता व खाई के कारण झाधिक सत्ता का केन्द्रीयकरण अनुचित माना गया है 

भायः यह शिकायत सुनी जाती है कि सरकारी नीति पर बड़े व्यावसायिक 
घरानो व बड़ी कम्पनियों का अनुचित भ्रभाव प्रडता है। बहुध। लोकसभा मे बड़े 
व्यावसायिक वर्ग के खिलाफ आवाज उठायी जाती है। लेक्नि सरकार उनके विरुद्ध 
कोई सक्रिय कदम नही उठा पाती । प्रमुख उद्योगपति राजनीतिक सत्ताधारी वर्ग को 
समय-समय पर घन देते रहते हैं (विशेषतया ग्राम चुनावों के समय) । बाद मे वे 
इसका अनुचित लाम उठाने का प्रयत्न करते हैं। बडे व्यवसायी भ्रपनी “लम्बी जेब” 
के कारण राजनीतिश्नो, सन्त्रियो तथा सरकारी भ्रधिका रियो था नौकरशाही को भ्रष्ट 
करने मे सकोच नही करते झौर निरम्तर अपना झौद्योगिक साम्राज्य बढाते जाते है। 
इससे देश मे नैतिकता व इमानदारी का सामा-व स्तर गिर जाता है। चुनावों मे 
अघाधुघ व अनाप-सनाप रुपया खर्च करके राजनीतिक सफलता प्राप्त कर ली जाती 
है। झ पातकाल मे अधिकाश बडे व्यावसायिक घरानो ने तत्कालीन सरकार को 
अपना समर्थन देकर यह सिद्ध कर दिया था कि वे अपने हितो को बनाये रखने के 
लिए भ्रधिनायकवादी शासन तक का भी समर्थन कर सकते है, एववे लाकतन्त्र व 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की विशेष परवाह नही करते । झ्राथिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के 
सामाजिक परिणाम भी प्रतिकूल ही हुए है-घनी अधिक घनी हो गय है और वे अपने 
भ्राप को समाज के एक पृथक व उच्च वर्ग के अन्तगंत सानने लगे है । 


भारत मे विपक्षो दल के नेताग्रो से अपने बयानों मे देश की बडी औद्योगिक 
फर्मों पर यह दोष लगाया है कि उन्होने स्विस बैंको मे घनराशि जमा करायी है तथा 
देश के हितो के खिलाफ कास किया है। 

अधातमत्री श्री राजीव गांधी ने मी कहा है कि बड़े औद्योगिक घरानों न 
निर्यात बढाने में उतना योगदान नही दिया है जितना लघु इकाइयो ने दिया है। 


इसे प्रकार बड़े व्यावसायिक घरानो व बडी कम्पनियों के कार्य-कलापो की समय- 
समय पर तोक्ष्य झ्ालोचना की गयी है । 
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आयिक सत्ता के क्ेद्यो पक्रण के श्राथिक परिणास 

(0) लाम-दुछ लोगो का मत है कि केद्धीयक रण ने श्ौद्योगोकरण की 
प्रक्रिया मे मदद करके देश को काफी साम पहुंचाया है। इससे प्ूजी-निर्माण भ 
सद्ायदा मिलो है, नये उपक्रम आ्रारम्म किये यये है गौर उच्च स्तर की प्रयन्‍्ध-पटुता 
का विकास हुम्ना है जिससे उत्पादन का स्तर ऊँचा हुप्रा है, शौद्योगिक लाभ प्राप्त 
किये गये हैं भौर श्रौद्योगिक जगत मे विफलताएँ कम हुई हैं। विदेशी सहयोग प्राप्त 
करने म भी इससे मदद मिली है| इस प्रकार प्राधिक सत्ता का केद्रोयकरए 
श्राधुनित्र औद्योगिक प्रथ॑व्यवस्था के दिकास मे भी सहायर रहा है। इससे बड़ों 
पेमाने की बच॑तें या विफायते प्राप्त होती हैं जिससे लागत घटाने व माल की किस्म 
सुधारने का झ्रवसर मिलता है। 

(0) हानियाँ--(भ्र) एकाधिकार के दोष--इससे एकाधिकार व उससे उत्पन्न 
युराइयाँ जैसे ऊँचे भाव, माल की किस्म मे गिटावट प्लोर छोटे उद्योगपतियों के 
प्रवेश पर रोक झ्रादि सामने आरायी हैं। बडे व्यावस्तायिक समूह लाइसेंस लेने व प्रन्य 
सरकारी सुविवाप्रों का लाम उठाते रहते के लिए दिल्‍ली म॑ झपने दृताबास” बताये 
रखते हैं, जवसि छोटे उद्यमकर्ता प्रो के लिए यह सब करना सम्भव नही होता। इस 
प्रकार सरकारी निमस्‍द्रणों के जाल-जजाल में से प्रंपनां मार्ग बनाने मे वर्ड 
व्यवसायी तो किसी तरह सफ़ल हो जाते हैं क्योकि उनमे सरकारी प्रफसरों व बड़े 
राजनीतिनो को प्रभावित करते को काफी क्षमता व दक्षता पायी जाती है। बड़े 
उद्योगपति अपने समाचार-पत्र चलाते हैं झौर वे मही राष्ट्रीय सहमति व राष्ट्रीय 
विचारधारा के निर्माण में बाघ पहुंचाते है । वे छोटे व्यक्तियों को सामते नहीं झाने 
देते । प्राय कौमन-युद्ध (97०४-फ०7) व घमकियी के रूप में छोटे उद्यमपर्ताप्रों को 
निरुत्माहित किया जाता है । 

इससे प्रवन्थकीय व उद्यम सम्बन्धी योग्यता ध्यापतर रूप से विकृततित नहीं हो 
पाती है। राष्ट्रीय घत व राष्ट्रीय श्राप वे वितरण में प्रसमानता निरन्दर बढती 
जाती है । 

एकाधिकार श्रायोग के पूरे सदस्य डॉ एच बे, पराजदे के प्रमुप्तःर प्राधिक 
सत्ता के केल्‍द्रीयर रख का दो श्राघारो पर विरोध किया यया है। सर्वप्रयम, इससे 
मुदूदी भर लोगो के हाथो मे झावश्यक्तता से ज्यादा सत्ता केशद्रित हो. जाती है जो 
लोकतान्त्रिक समाज में ठीक नहीं मानी जाती । डवितीय, इससे ग्राथिक व सामाजिक 
शोपण की सम्भाववाएँ बढ जाती हैं| वस्तुओं से एकाधिकार को दशा उतन्‍नहो 
जाती है तथा आमदती, भवसर व उपमोग की असमानताएँ बढ जाती हैं । 

(था) विनियोग गलत दिशाप्रों छे--प्रायिक सत्ता के वेन्द्री यकरणा से विर्तिं- 
योगो के गलत दिशा में जाने (5980॥76८000 ७६ 7५४०8065/8) की सब्मावनाएँ 
बह जाती है । क्षिसी व्यक्ति के पास जितना ज्यादा घन होता है वह उसका उतता 
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ही ब्रपिक मनमाता उपयोग किया करता है । इसलिए कट बार दिनियोग विका सबके 
पक्ष में न जाकर माल की सट्टं बाजी शग्रह व ग्रन्य अनुल्पादक क्ियाप्रो: में चला 
जाता है। इस प्रकार कैन्द्रीयकरण के ग्राथिक परिणाम हातिकारक मो हो सकते है 
और प्राय. होत मी है । 


भारत में श्राथिक सत्ता के फेन्द्रीयकरर को रोकने के लिए 
सरकारी उपाय 

आरतीय सविधान की धारा 39 (०) के निर्देशक सिद्धान्तों के अनुरूप सरकार 
आिक सत्ता के वेन्द्रीयकरण को रोकने के जिए कृत-सक्षप है । 

सरकार ने 4 मई, 969 को क्म्पनो सश्तोधन बिल पास कर दियाया 
जिसके श्रनुसार मेनेजिंग एजेन्सी प्रणाली 3 श्रप्न ल, 970 से समाप्त कर दी गयी 
ओऔ। | इसी सावन के अनुसार कम्पतियों द्वारा राजनीसिक दलो को दिये जाने वाले 
चन्दी पर भी राक लगा दी गयी थी। कम्पनी-प्रवन्य अब ब्यवसायवाद ([706- 
$5003]5700) की तरफ बढ रहा है तया दश म व्यावसायिक प्रवन्धकों के दल तैयार 
हा रह हैं। अव प्रत्नन्य-सस्थाप्रो पे शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त करबे जो व्यक्ति निकतते 
है उन्हे प्रयसन्ध का कार्य सम्मालन का अधिक अवसर मिलने लगा है। इससे एक 
महाजपूर्ण परिवर्तन यह ह॒भ्ना है उद्योग में पारिवारिक प्रवन्धा (एक्िएवि ए्रह8« 
£८0४) के स्थान पर व्यावसामिक्र प्रवन्य (?7०८४४०७॥० )/७॥92०४70६7/) को 
बटावा मिला ह 
एक्"पिकार व प्रतिब-धात्मक व्यापार-विधियाँ ग्रधिनियम, 969, 
(ाराए 86०, 3969) 

एकाधिकार व प्रतिवन्धात्मक व्यापार-विधियाँ श्रविनियम (786 ४॥080- 
(70०765 200 7१८६770056 47306 ए?78९०(065 6८) जून, 970 से लागू हो 
गया था। यह वैष्गनिक व्यवस्था एकाधिकार-जाँच आमोग (0४09090765 
पगरपुणाए (0ण्रष्मा55079, 495]) की सिफारिश के आधार पर वी गयी थी । 2 
अगस्त, 970 कये सरकार ने तीन व्यक्तियों का एकाविकार व प्रतिवन्धात्मक व्यापार 
विधि भ्रायोग स्थापित किया था जिसे सक्षेप मे एकाथिक्ार प्रायोग ()४०909०9 
(0०णा75507) भी कहा जाता है । 


2२ [४ ग्रविनियम के तीन उद्दे श्य रखे गये हैं-- 

(4 ) यह दखना कि ग्राथिक प्रस्याली का सचालन ग्राम जनता के हितों के 
विरुद्ध दश में आधिक सत्ता का केन्द्रीयकरण उत्पन न करे, 

(09) एक्ाबिकार पर नियन्त्रण, 

(7) एकाधिकारात्मक श्रतिबन्धात्कक व झनुचित ब्यापार-वदिणे या 
क़ियाग्रो को रोकता 4 
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इन उद्देश्यों को द्राप्त करने के लिए झ्रारोग बडे ध्प्रावसायिक धदातों ब॑ 
प्रमुतातम्पन्न उपक्रमों (00 क्राशआ एकतद्धाडीव85) कौ क्रिपाम्रों पर कई तरह 
से अकुश लगाता है । 


ग्रधिनियम की धारा 2 (डी) के झनुसार एक प्रशुतासम्पन्न उपकम (60०0॥- 
ग्रधा। परपटांगधयाह्) वह है जो स्वय अथवा वुद्ध सम्बद्ध उपक्रमो सहित एक वस्तु 
के उत्पादन, सप्लाई या वितरण को कम से कम एक चौथाई मात्रा को नियन्त्रित्त करे 
ब्रथवा भारत मे प्रदत्त सेबाग्रों मे से कम से क्म एक चौथाई सेवाए' ग्रथवा इनका 
बडा माय नियन्त्ररा करे । यदि प्रमुतासम्पन्न कम्पनी [07₹ अधिनियम मे औझाती है तो 
इसकी लाइटेंसशुदा क्षमता देश की कुल क्षमता का कम से कम | श्रश होती है | बड़े 
व्यावसायिक घराने व प्रभुताप्तम्पन्त उपक्रम 'ार]) उपक्रप या कम्पदी कहलाते है । 


अधिनियम में निम्त बातों की व्यवस्थाएँ बी गयी है : (॥) कम्पनियों के 
बिस्‍्तार मिलन, खरीद व एसीकरण (कफुश३४णा शाहाहल, एएणा३६९ शाते 
धव0॥ | 8807900॥5) एवं प्रभुतासम्पन्त उपक्रमों (परस्पर सम्बद्ध उपक्रमों सहित) के 
सच्ालको को नियुक्ति का नियमन (7०8०७७४०॥) | शर्ते यह है कि इन प्रमुतासम्पन्न 
उपक्रमों की परिसस्पत्तियाँ | करोड हपये से कम न हो झौर अन्य उपक्रम शितकी 
परिसम्पत्तियाँ परस्पर सम्बद्ध उपक्रमों सहित) (श-ए०ग्राध्श८त फाएदा- 
(७॥:४४99) ]00 करोड एषयों से कप ने हो (५७) ऐसे नये उपक्रमो वी रघापना का 
नियमने जो ऐसे चालू उपक्रमो से सम्बद्ध हो जायेंगे जिनकी कुल सम्पति 00 करोड 
से कम न हो! श्ौर (॥9) सार्वजविक हित के विपरीत होने वालो एशाधिकारात्मक 
मन प्रतिवन्धात्मके व्यापार-विधियों पर रोक व नियन्त्रण लगाता | ऐसे सभी उपत्रमों 
को प्रधिनियम के अन्तर्गत अपने पजीकरण वा सर्दिफिकेद लेना होगा । अधितियम मे 
श्रायोग के कहते पर केन्द्रीय सरकार को एक उपजम के व्यवसाय प्रथया बम्पनी के 
विमाजन का प्रधिकार मी दिया गया है । एकाधिकार भ्रायोग विस्तार, विविधीवरर', 
मितन व एकीकरश जंसे विषयों व ए"ाधिकारात्मक पद्धतियों पर सलाह (90४0०) 
देगा। लेकिन प्रतिवन्धात्मक व्यापार-विधियों (?पए) पर यह न्यायिक अधिकार 





]. छ 7 8 एशााक, # एल्‍ट४7९ ० १(एपएए, व बधव25 ० 0घ5 2- 
०]३३ जा [6 ए007076 पतराए८३, #एा] 7 (० 8एएं 0, 98, 
+6 मार्च 7985 को ससद में पेश क्ये गये सघोय बजट [985-86 में 
वित्त मन्धी ने /हाशपर? के भन्तगंत परिसम्पत्ति की सोम 20 करोड ८. से 
वढाक़र ]00 करोइ रु कर दी थी । 
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(एवणाक 90०३७) रखेगा। यह अधिनियम सरवारी क्षेत्र में स्थापित वम्पनियों 
पर लागू नही विया गया है । 

धाएशए अ्रधिनियम का क्रियास्बयन (ए़ञो्माशाशाणा ण नी 
4०0)--जुब, 7 970 से 30 जून, 7978 तक 395 कम्पनियों ने /४|२77 की 
धारा 26 के प्रन्तंगत अपना पजीकरण करवाया था । इनमे से 234 उपन्तमों वा 
यजीकरण रह कर दिया गया। इस प्रकार 30 जुत 978 को शुद्ध पजीक्ृत 
इकाइयो की सखझ्या 6] थी । 

3] भार्च 984 को देश मे कुल पजीकृत वम्पनियों यी सल्या 96 470 भी 
जिसमे से 334 कम्पनियाँ शाए।ए अधितियम के पअन्‍्तर्गंत पजीक्षत थी जो कुल 
कम्पनियों का $% मात्र थो। इनमे से झ्राधी कम्पनियाँ चोटी के 20 व्यावसायिक 
घरानो की थी। इमसे एप कम्पनियों की थोडी सरया का ग्रनदाज लगाया जा 
खकता है १ 

इन उपक्रणो को अधिनियम के श्रन्तर्गत फाफी विस्तार ($ए०४४॥॥9) 
०(9क्षाअ०) (धारा 2)), नये उपक्रपों को स्थापना (धारा 22), एफोकरएण विलयन 
ब खरीद (धारा 23) के लिए केद्रीय सरकार से पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। 

क्रेल्दरीय सरकार ते प्रथम 0 वर्षों की श्रवधि मे 30 जुलाई, 980 तक 
)/ ९ भ्रायीग को कुल 65 मामले सौपे गये जिनमे 34 मामले घारा 2] वे अन्तर्गत, 
24 मामले धारा 22 के अन्तगेत तथा 7 मामले घारा 23 के श्रन्तगंत थे । इनमें से 
श्रायोग ने 47 मामलों को निपटा दिया, 6 मासले वापस से लिये गये प्रथवा 
बन्द कर दिये गय (०४४४678७% 07 ००५९१) त्तवा 2 विचाराधीन थे (लेकिन इन्ह 
भी श्रगस्त-पितम्बर 980 तक निपटा दिया गया) । 

सरकार ने बहुत से मामलों पर उनको श्रायोग को सौदे बिना ही श्रपनी 
स्वीजृति दे दी थी। शुरू के वर्षों मे सरकार ने श्राघोग को कुछ मामले सौप थे 
जिनकी संख्या बाद में लगातार घटती गई । 

घारा 27 थ। उपयोग करके सरकार किसी भो उपक रणा (७॥0७४४आ॥ए9) 
को कई उपक्रमों से विमक्त फर सकती है । ऐसा वरवे वह उपन्रम को एवं एकाधिं 
कारात्मक व प्रतिवन्धात्मक व्यापार-विधि भ्रपनाने से रोब सवती है। बेस्द्रीय सरकार 
में 0 वर्षों की ्रवधि मे घारा 27 के तहत केवल दो मामले झ्रायोग को सुपुर्दे €य। 
प्रथम मामला जियानी राव कॉटन मिल्‍्स लि ग्वालियर का था जो प्रायोग यो मई 
974 में सौपा गया था । सौराष्ट्र केमिकल्स नामक औद्योगिक इकाई इस वम्पनी 
का एक डिवीजन थी जिसके बारे भे केन्द्रीय सरकार ने झादेश जारी किया था वि 
इसने सोडा एश के उत्पादन मे प्रभुत्व वी स्थिति प्राप्त कर ली है श्र इसकी वार्य- 


प्रणाली सार्वजनिक हिठी के विपरीत है । इसलिए श्राथिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को 
कम किया जाना चाहिए। लबिन केप्पनी के आवेदन पर दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने 
जून 974 गे 'स्टे” जारी कर दिया था | 
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एकाधिकार प्रायोग को सफल बनाने की दिशा में सुकाव हे 

. धार 2, 22, 23 व 27 के झन्तगेत सारे ग्रावेदन-पत्र झ्रायोग श्ोही 
भेजे जाने चाहिएँ ॥ इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश निर्धारित होने चाहिए । 
सच्चर समिति ने मी इस सुम्णव को झशत स्वीकार क्याथा। 

एजापिक्ारात्मक व्यापार-विधि (५77) के मामलों मे नो स्‍क्‍्रायोग की 
भादेश देने के कानूनी प्रधिक्षार दिये जाने चाहिएँ, जेसा कि इस समय प्रतिवन्ध/त्मक 
व्यापार विधि (रप०) के म"मलो मे प्राप्त है । इस समय शव? के मामलों में यह 
केवल सलाह हो दे रकक्‍ता हैं, जो काफी नहीं है » 

3 »एररए अधिनियम सार्वजनिक उपक्रमों पर क्षी लागू जिया जाना 
चाहिए! 

4 >वरीए ८ एप्र? क्षी परिमायाप्रो में सशोघन कझरबद इतके प्रस्तगत 
अनुचित व्यापार-विधियो (एणएणथिए (7306 छ73०७०८७) को भी शामिल किया जाना 
चाहिए जेसे नापन्तौल की गलत विधियाँ, घोखाघरी के ग्रन्य मामल, आदि। इस 
सम्बन्ध में |(रिए झधिनियम में 984 रे सशोधन में कुछ सीमा तक प्रयास जिया 
गया है । 

5. छप्र? के मामलों म प्रायोग को क्षति पहुँचाने दाली पार्टी को भोदिक 
हर्जाना दिलाने का ग्रधिकार भी होना चाहिए । 

उपयुक्त विवरण से यह स्ण्प्ट हो जाता है कि भविष्य म उधारे।7८ को 
अधिक प्रमावश्ञाली बनाया डाना चाहिए, ताकि यह झ्र थिक्त नत्ता क केस्द्रीयकररा 
का राब्ने से अपटी महत्दपूरँं शूमिजा स्‍प्दा दर सके | वर्तेमान रूप में इससे झप्रिर 
झनुक्ल परिणामों कौ झाजया करना व्यर्थ है। लक्षित इस प्रधितियम व झ्लायोग को 
सनाप्त करने हा विचार सी नितास्त्र गलत होगा, क्योकि इनके श्रमाव से एकाथिकार 
थ केन्द्रीषकरश को प्रदक्तियाँ प्लोर रजबूत हो जाएेंगो ॥ है 

रा अधिनियम में सशोघन हेतु सच्चर समिति की सिफारिशों 
प्रगस्त, !978 में सच्चर समिति ने रा 7 श्रपिनियम में सयोधन करत 
तथा प्लाथिक सत्ता के केल्द्रीयकरण को ोेड्ने के लिए निम्नलिखित मसिफ्ारियं 
देश की थी-- 

]. एक कम्पनी के प्रझुत्व को स्थिति को निश्चित करने के लिए बाजार में 

उसका झ्श है की बजाम ३ कर देना चाहिए ॥ 


2. 'रपएए ग्रधिनियम को लागू करन के सम्बन्ध में सक््चर समिति ने 
परिमम्पत्ति को 20 करोड रू की सीमा को ग्रपरिवर्तित रखा था । 

3 कराए अधिनियम में एक्षछशिकोरात्मक व अप्रतिबन्या'मक व्यापार« 
विधियों के प्रगवा भ्रनुचित विधियों (०४श४िता एा०2८४०८७) को नी शामिल क्या 
जाना चाहिए. ताक़ि उपनोक्ता-वर्ग के हितो को रक्षा की जा सके। पससस्‍्वरूप 
आयोग का नाम एकाधिकार व व्यापार-विधि क्‍झ्रायोग (१405०9०९५ 30१ प्रन्‍408 
2972९०॥०८५ ए०एक्ता5६700) कर दिया जाना चाहिए ॥ 
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4 गुमराह करने बाले विज्ञापनों (छारशेंट३० आञाह़ बर्रेश्शा०प१९छा5) बर 
रोह सगायो जानो चाहिए । इनसे उपमोन्तायों के हितों तो हानि पहुँचती है । 
समिति की सिफारियों के स्वीकार हो जाने पर उपभोत्ती ग्रुमाह करने वाले 
विज्ञापनां से होते बालो हाति के लिए हर्डावा ले मक्गे ! को 

5 चूंकि एक/बिकार कानून का उट्े श्य उपमोक्ता-वर्ग को लाभ पहु चाना 
है, इसलिए ऐै/ एप? प्धिनियम सर््दश्निक उपक्रशो पद लो लागू शिया जाता 
चाहिए. जिन्हें प्रव तक इस प्रधिदियम से मुक्त रखा गया है | कम 

6 हड्डाता वनूल करने के मामलों को सुनवाई 3[रि]7९ के समक्ष ही होने 
चाहिए न कि मजिस्ट्रेट के सामने जैसा कि इस समय होता है। 

7 यदि ,000 व प्रधिक श्रमित्षों वाली कृम्पनिया दे 5% खनिक 
प्रवस्च मे साभेदारी का समर्थन करें तों उतम ग्रह ब्यवस्था भनिवार्यव/ लागू कर 
दी जानी चाहिए | 

शव ए अधिनियम में 7982 व 4984 के संशोधत 

अगस्त ॥982 में 'एएए अधिनियम मंदो सशोधन किये गये जो इस 
प्रकार हैं-- ५ 

६. प्रमुत्य (वंग्णएत३०८८) को परिनण्य कुल उत्पत्ति के एक तिहाई से 
बदल कर देश मे फुल म्यइसेम्स-शुझदा क्षमता का एक चोथार्द कर दो गई। वहूत मे 
उद्योगों मे कुद् लाइसेंस-शुदा समता तेजी से बडी है, जिससे प्रमु र के रिए 25 
क्षमता का प्राघ र प्यताता झ्रजिक उदार नहीं माना जा स्ो॥ इस परिवर्दत से 
उसरादत बढ़त मे. सदद सि्ेयों । इसनिए. यह सक्ञोधत उत्पादन बटाते के 
अनरल है । दि 

7 2 दूसरे सधोपन के भनुसार सरकार ने अपने पास धह बंधानिक झपिकार 
सेन का प्रयास शिया है ताकि यह भ्रध्िमुचना जारों कर के उद्योगों, सेवा व 
उपक्रपों को (वार पृ? प्रधिनियम के प्रन्तगंत धारा 2॥ है तहत काफ़ी विस्तार 
करने द घारा 22 के तहत नये उपक्र्मो को स्थापना करने के लिए इजाजत लेने से 
मुक्त कर सके । इससे 700% हनिर्याठ इकाइयों को स्थापित करत एद खालू इक्ताइयों 
को विस्तार करते मे काफी सहृत्तियत हो जायेगी। इन प्रस्‍्थावों को खायू करन से 
बस्तुध्ों को सप्लाई बढ़े गो जिसमे घरेलू व विदेशी माग दोलो हो पूरा वरना सम्मव 
हू। सकैगा ॥ मई 985 मं सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके 27 उदोगो को 
फहपए अदिनियम को घारा 2$ व 22 से भुक्त कर दिया था। इमन से इछ 
उद्योगों के नाम इस प्रकार हैं. पिग लोहा, कास्टिंग व फ़ोिंस, वेकल्पिक ऊर्जा बे 
उपकरण ब प्रशातियाँ, दलकट्रोतित कउन्‍्युजे, मोदरयाड़ी के क्ल-पुर्जो रसायन 
विस प्लाट, इबरी उद्योग-उप्कराण, मशीनों ग्रोजार, इुद दवाट्यां, ग्रखव“्री 
आएद द पोईबेडड सीमट छादि । वाद में दिमस्‍्वर 985 प्र इनमे में 22 उद्यायो 
के लिए एप? व 57२४ क्म्पतियों को हो लाइनेंस सेन से मुक्त कर दिया 
मेया | यह खरहार को उदार लाइकस नौठि का खूचक है ॥ 
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लिए खोल दिंय गय य॑ ताकि देश में श्रौद्योगिक उयादन वढ सके | बाद के वर्षों में 
लाइसेन्स नीति को वर्ड घटानों के प्रति अधिक उदार बनाया गया है लेक्नि साथ 
ही दय व मध्यम श्र णी के उद्यमकरतात्रों को भी प्रोत्साहन देता जारी रखा गया है 
ताकि झाथिक सत्ता कय कैल्द्रीयकरण न बढ़े ] मार्च ।985 मे) 779 कम्पनी वे 
तिए परदिसम्पत्ति की सोमा 20 करोड € से वटा कर ]00 करोड रू कर दी गई 
इस प्रकार लाइमेन्स नोति बड़े झद्योगिको धरानो वें प्रतिक भो क्ठार व कमो 
नरम होती रही है । सच पूंछा जाय तो मारत म प्रौद्योगिक लाइमेंस नीति झआधिक 
सत्ता के केन्द्रीयकरण कौ कम्र करत की दृष्टि है जिस्ल रही है । 


2 सार्वेजनिक क्षेत्र मे उद्योगों वा विकस--भारत म सार्वेजनिन क्षेत्र मे 
उद्योगो के विकास के पीछे एक प्रमुख उद्दे श्य निजी सेत्र मे ग्राथिक सत्ता के केनद्रीय- 
करण को कम करना रहा है। यह प्रदास छिया गया है कि सावेजनिक क्षेत्र भारतीय 
अधेज्यवस्पा म प्रमुतासम्पन्ष स्थिति (०एगरए४7009 ए०शआा0ा) श्राप्त कर ले ॥ 
95 भे केन्द्रीय सरकार के सावंजनिक उपक्रमों मे (रेलो श्रादि को छोडकर) 29 
करोड रपयो का विनियोय हुआ था. जो वढकर मार्चे, 988 मे 7] 299 करोड 
झुपय हा गया | जिस सीमा तक सार्वजनिक क्षेत्र का विकास होगा उस सीमा तक 
भाथिक सत्ता का केख्टीयकरए निजी हाथों मे कम 7रोगा ॥ लेकिन ध्यान दने की बात 
यह है कि निजी क्षेत्र मे मी बड़े झ्लौशोगिक धरानों को परिमम्पत्ति, प्रदत्त पू'जो 
तया तित्री व मुवाफों प्र दि की राशियाँ कफो तेजी से बद रहो है। इसलिए समस्या 
के ममाधान की दृष्टि हे धर्मों भी वहुत कुछ रना ज्ेप है । मविधष्य में सार्वजनिक 
क्षेत्र का विकास उपमोक्ता मालें के उद्योगों तथा सहायर उद्योगों मकक्‍रते की 
आवश्यकता है । 


3 लघु उश्योगों का विकास--मारत म योजनाकाल में लघु इकाइयो का 
कापो डिस्तार हुक है प्लीर साचिस उद्योग में लघु उत्पादकों ने विम्को (४८४७४ 
93॥9 ५0८७ (० ) जैसी कम्पनियों का एकाधिकार कम जिया है| इसी प्रकार 
से इक्लि, रेडिया, साबुन, सिलाई की मशोनों भ्रादि में भी लघु उपादको का महत्व 
बडा है | लेकिन प्रमो तक लघु उद्योग कई समस्याग्रो से घिरे हुय है भर इनको 
सफ़्त बदान की द्विशा में काफी प्रयत्त करता होगा। पिछले वर्षों में भ्रधिक्राण लघु 
इकाट्याँ केवत कच्चे माल को खरीदने व बेचने के लिए बतायी गयी थीं जिससे 
उत्तादक इकादगों के रूप में उनका विशेष योगदान नहों हो पाया | ऐसी 
परिस्थिति में केस्ट्रीयकरएणा जेसी गस्मीर समस्या पर उनका विशष प्रमाव मही 
पडा है । 


4 सहकारों क्षेत्र में उधोगो को विकास--सरकार न॑ चीती उद्योग में 
सहकाहं इकाइयो को ग्राये बदयया है । यदि झोौययोगिक उत्पादन से प्रय क्षेत्रों में 
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व्यापक रूप से सहरारी इबाइयो यो विवरत्ित क्रिया जाय तो समस्या के समाधान 
पर पुछ प्रमाव पड सकता है । इसके विए लघु उद्योगो वा राहुवारी ढम पर संगठन 
बने वी स्‍झ्ावश्ययता है । 


5 सपुक्त क्षेत्र ([/णाह 5०८४०) का घिकास--हाल मे यर्षों में प्राधित्र सत्ता 
था वेस्द्रीयव रख कम बरने यी दृष्टि से समु्त क्षेत्र वे विवाध्य पर प्रधिक बन्न दिया 
गया है । डॉ एच ये परास्जपे पूर्व सदस्य एबाधिवार प्रायोग वा मत रहा है 
फि भारत में चोटी की खड़ी कम्पनियों का एकाथिफारी घरानों से राम्बन्ध-विच्छेद 
बरने के लिए उनको सपुक्त क्षेत्र मे परिवर्तित वर देगा चाहिए । एराने लिए चोटी वी 
कम्पनियों को सा जनिक वित्तीय रास्थाप्रो द्वारा दिये गये क्रणो वो शयर पूजी में 
बदल देना चाहिए जिससे इतपों सचालव-मण्डनो में सरहारी प्रतिनिधि मी शामिल 
हो सरेंगे श्रौर इनसे सरवार या प्रमाव बढ़ जायेगा। यह प्रश्न वापी विवादास्पद 
है इसलिए इस पर प्रगल सण्ड में यिस्तारपूर्वकः चर्चा वी गई है। 

इसमें कोई सन्देह नही वि मारत म निजी क्षेत्र में प्राधिक सता के के द्रीय- 
करण का फस फरने पी दृष्टि से राष्ट्रीयय रएा के विकल्प के रूप में समुक्त क्षेत्र पे 
विकास पर हो भ्रधिक ध्यान बेरिद्रत करना होगा । इसके भ्रलावा सार्वजनिक क्षेत्र 
के विकास पश्रादि पर भी पर्याप्त रूप से ध्यान देना होगा श्लौर उसपो समस्थाएँ 
हल फ्रनो होगी। एप! अ्रधिनियम ब च्मायोग को प्रमायशाली यनाना होगा। 
मिध्षित प्रमंध्यवस्था के ढाँचे से भ्राथिक्त सत्ता फे केख्मीपकरण को फस करने की ये 
दिशायें हो उपस्ताध हैं, भ्रन्यषा भविष्य में भ्रड़ ध्रोद्योगिक घरानो थे घोटी की 
कम्पनियों के राष्ट्रीयकररण का मार्ग हो शेष रह जायगा। 

प्रगस्‍त 978 में बम्पनी प्रधिनियम व (रेत? प्रधिनियम पर उच्चाधियार 
प्र/प्त विशेषज्ञ रामिति (राजिन्दर राच्चर समिति) ने भ्रपनी रिपोर्ट पेश यी थी । लश्नि 
जनता सरकार भ्रपने प्रान्तरिक राघपों व विरोधो में पी रहने के' कारण इतने 
महत्यपूर्ण प्रश्न पर कोई निर्णय नदी ले सबी । 

श्रव कांग्रेस (प्राई) सरवार मो समक्ष भी निजी क्षेत्र में श्राधिव रात्ता मे 
के द्वरीयवरण को नियन्त्रित करने वी समस्या विद्यमान है। इस रामर्या या बाई 
सुगम हल नही प्रतीत होता | विभिन्न व्यक्तियों ने समस्या बे समाधान वे लिएयई 
प्रवार ये सुकाव दिये हैं। सच्छर समिति के सदस्य भी के यो त्रिपाठी ने रिपोर्ट 
में प्रलम से जोड़े गये श्रपने नोट मे कहा था कि व्यक्तिगत एकाधिकारों घरानों को 
परिसम्पत्तिपों पर सोमा न लगाने के कारए इनमे बूद्धि का होना स्थामायिक है 

जनता ररयार म तत्वालीन उद्योग मन्त्री जॉर्ज फर्नाण्डिस ने फरवरी 979 
मे प्राधिव सत्ता ये बेन्द्रीयवरए यो कम यरने वे जिए एक सुझाव यह दिया था कि 
इस्पात उधोग में टिस्को, मोटर उद्योग में टेल्वो कथा एल्यूमिनियम उद्योग से 
हिण्डालको का राष्ट्रीयक रण कर दिया जाना चाहिए । इससे प्रोद्योगिव क्षेत्र में पाय 
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जाते वाले एकाधिकार में अवश्य कमी आयेगी | इस सुभाव को मारतीय परिस्विति 
में लागू करना कठिन जान पड़ता है क्योकि राष्ट्रीयकरण के मार्ग में वई प्रसार को 
कठिनःइयाँ हैं एवं छावंजनिक क्षेत्र की इकाइयो मे कमर मुनाफो प्रथवा घाटे की दशाडरो 
के पाये जाने के कारण इनके प्रति देश मे विशेष उत्साह नहीं प्रतीत्त होता । 

स्वर्गीय डी के रग्निकर ने विजी हाथो मे झ्राथिक सत्ता के केद्रीयकररा की 
समस्या को हल करने के लिए निम्न उपयोगी सुक्रावे दिये थे ।* 


] कर-प्रए।लो का उपयोग किया जाप--लाइयेंस-व्यवस्था एक नकारात्मक 
अस्त्र है क्योकि यह कुछ क्रियाओं पर रोश लगाती है । लेरित इसको समाप्त करना 
मी छठित है । ग्रत विनियोग की सही दिशा मे ले जाने के लिए कर-प्रछाली का 
उपयोग करना ज्यादा लामकारी होगा ) जैसे विलासता की वस्तुओं के उपयोग पर 
प्रभावी कर लगाया जाना चाहिए । ऐसे कर से राजस्व वी प्राप्ति हौगौ जिससे प्राय 
का पुनवितरण घती से निर्धत बर्ग की शोर होगा तथा विलांसिता के माल के निर्यात 
को भी प्रोत्साहन मिलेगा । 


2, पूंजी का विकिरण या छितराव (०ांपएड्धला णी ८४०॥४]) किया जाना 
चाहिए। इसके लिए उद्योगों में श्रम का स्वामित्व घदह्य जा हकता है । !968 में 
फ्रास मरे एक कामून हर॒रा सार्वजनिक खेत्र कौ कम्पनियों से रुथायी श्रमिशो 
को शेयर पुंजो मे हिस्सा देने को ध्यवस्पा फी गई थी शोर ऐसो कृष्पनियों को 
दित्तीष छुटें भी दी गई थो ) फ्रास के लगमंग एक चौथाई ओद्योगिक श्रमिक ग्रब 
शेयर-पूजी व ल्ाग-सहमाजन स्कीमो म हिस्सा लेते है। फ़ास का औद्योगिक परि* 
सम्पत्ति का 5-20% ग्रश इश्त स्क्रीम के प्रत्तग्रेत भरा चुका है ॥ 

अ्रम्तिक द्वारा पूजी का स्वामित्व भाप्त बरने का ग्रान्दोलन ग्रब जमनी, 
सीदरलंण्ड, बेल्जियम, स्विटजरलैण्ड, डेनमाक व नावें मे मी फैल गया है । मारत में 
इसमे भी बड़े प्रयोग की झावश्यकता है । इससे औद्योगिक सम्दस्धों मे भी सुधार 
होगा ॥ 

भारत सरवार को इन विभिन्न दृष्टिवोणो पर विचार करबे निजी 
हाथो मे प्राधिक सत्ता के केन्द्रीयक्ररण को कम करते की कोई व्यापत्र, सु 
मुठिश्चित व सम्यणंधित नीति व योजना घोषित करनी चाहिए | सरकार ते श्रब 
तक जो घोषरा ऐं को हैं उससे श्राथिक सच्चा के केद्वीयकरश में कमी होने की 
सम्माववाएँ नहीं लगती, क्योकि धार पर अधिनियम कौ घारा 2! वघारा 22 से 
27 उद्ोगी को हटा दिया गया है एवं 'ए्वरए कम्पनी से परिस्म्पत्ति मे विनियोगों 
को सीमा 20 करोड रु. से बदाकर !00 करोड 6. कर दी गई है जिससे इस सीमा 





, ए छू ए४58४८८९३, (3५७ ० 85 छ55॥0६55 प७05८5, १0 छ99- 
ग्रट55 98000 ०0७४ 3982, 979.7-8. 


295 


से कम विनियोग वरने वाली कम्पनियों पर यह नियम लागू नहीं होगा । इशारे 
अजावा दिगम्वर 985 में 27 में से 22 उद्योगों में /शरितए व 7.7/ वम्पतिया 
को लाइमेस लेने से भी मुक्त कर दिया गया है । रारक्रार वी नई झाथिक लोति 
निजी क्षेत्र को बढावा देने वी है. । ऐसी स्थिति में तिजी क्षेत्र मे श्राथित सत्ता के 
चेतद्रीयशरए की मम वरने की दिश्या से निकट भविष्य मे विसी विशेष प्रगति वी 
सम्मायनां नहीं प्रतीत होती । 
सयुयत क्षेत्र (वणा। 56७०) 

मारत मे आधिक सत्ता को निजी हाथो में केन्द्रित होने से रोज ने के सम्बन्ध 
में 'ययुत्त क्षेत्र” को विकसित करने वा भी सुभाव दिया गया है। वैसे संयुक्त क्षेत्र का 
विचार कोई नया नही है । यह !956 के भ्रीद्योगिक मीति के प्रस्ताव में श्रीज रुप 
में विद्यमान था जहाँ परोक्ष रूप में उद्यागो वी तीनो श्रेणियों में मिश्रित उपक्रमो 
को आपश्यकत स्थान दिया गया था । झौद्योगित्र लाइसेशनगीति जाच छमिति (दत्त 
समिसि) ने 969 में तिजी हाथो मे श्राथिक शक्ति के बढ़ते हुए केद्रीयकरणा को 
रोकने के लिए रायु्त क्षेत्र के यिचार वो अपनाने पर बल दिया था । प्रमुस उद्यागपति 
क जे प्रार डी, टाटा ने भारत रारकार को दिये गये प्रौद्योगिक तिक्रास पर झ्रपने 
“ममारेण्डम! में संयुक्त क्षेत्र के विचार का समर्थन किया थरा। अ्रत शायुक्त क्षेत्र पर 
विस्तृत रूप से प्रवराश डालना उपयोगी होगा 
रापुक्त क्षेत्र का अर्थ 

शाश्दिक गर्थ की इप्टि से सयुक्त क्षेत्र वा विचार बहुत सरल है | जब किसी 
उपक्रम (शाशय0॥50) में सार्वेजनित' व निजी क्षेत्रो का एक साथ योगदान पाया 
जाना है तो उसे सयुक्त क्षेत्र व उपत्रम ब हुते हैं. । भरत में गयुत क्षेत्र वी जिस पर्य 
में चर्चा पायी गयी है उसम प्राय” यह मान्यता रही है ति इसमे प्रबन्ध ता निजी हाथा 
में रहेगा झौर पूजी सरकार द्वारा उपतब्य की जायेगी | इसका भ्र्थ यह नहीं है कि 
पू'जी म॑ निजी क्षेत्र मांग मही लेगा और प्रयन्घ मे सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा । 
पू'जी थ प्रत्रन्ध में निजी या सरकारी दोनो क्षेत्रो का मिश्रित योगदान रहेगा | लेकिन 
यह तहता गतत नहीं होगा हि संयुक्त क्षेत्र से निजी क्षेत्र वी प्रयन्‍्धन्पटुया का उपयाग 
करने की तरफ ज्यादा ध्यान रहा है श्ौर पूजीगत साधन जिशेषतया सार्नजलित 
जित्तीय सस्थाल्रो वे माध्यम से प्रदान किये गये हैं। श्रत रायुत्त क्षेत्र ले शायंजनित 
छेत्र व दिजी क्षेत्र का धह्प्रश्तित्त पाया जाता है । बैगे यदि किसी एक राज्य की 
सार्जजसिक इकाई किसी दूसरे राज्य की सार्थजनिक इकाई थो बिसी अ्रौद्योगिक 
उपत्रम की स्थापना में सहयोग दे तो उसे भी सयु्त' क्षेत्र की इकाई माला जा 
सकता है | इस प्रकार सयुक्त क्षेत्र वी स्थापना व साचालन के पीछे यूल भावना वा 
प्रकार के संगठनों व इकाइयों के परस्पर मेल-जोल की होती है | लैकिय विशेषतया 


सार्वजनिक पू'जी व निजी प्रत्रन्य के संगम से ही सयुत्त क्षेत्र के विक्राम पर बल दिया 
सयाठे । 


मारत में संयुक्त लेब ने उपत्रमों के निम्न रूप प्रस्तावित किये गये है : 

३ बहे क्रौद्योगिक घरानों से सम्दन्धित छोटो दो कृष्दनियों शो सयुबद 
छेद हें वरिदर्तित वर देना चाहिए ॥ इसने लिए सादंजनिक वित्तीय सस्यायों द्वारा 
दिय गय ऋण ा का शयर-राि में ददल देता चाहिए ताकि निजी ले की वही 
कम्पर्तियों मे सार्वजनिक झषेद का प्रभाव बढ सकझे। 

2 केस्ड्रीय सरक्यर ऐसी नई कम्पनियों को हयापना करे जिसमे पूंजी व 
प्रबन्ध मे सावंजनिक व तिओो क्षेत्रों की सार्दातों हो ॥ * 6 

3 सझवय सार्वजनिक होक की कम्पनियों क्ये सयुक्त क्षेत्र को क्म्पतियों से 
परिवर्तित हिया जा सक्षता है । इसके लिए साईइजनित शेत्र वी कम्पनियों की शेवर- 
पू"डी निजो क्षेत्र के लिए खोली जा सकती है| इसझा सुभाव नी टाटः के स्मरण 
पतन में दिया गया था । पर ५ 

4, राज्य सरकारें लाइसेन्स को व्यवस्था रर॒के अपने श्रदेशों में भ्रौद्योगिक 
शिक(त तिथर्नो के माध्यम से नथो प्रोद्योगिश' इक्ताइया स्थापित करने की पोज्जी 
बजातो है और उतमें भाग लेते के तिए निजी उद्यमतत्तांप्रों को भ्रामन्त्रित किया 
जाता है । इस व्यवस्था मे निजो उद्यमकर्ताप्रों को विप्रेष ग्राकपण' हो सकता है 
क्योंकि उन्हें लाइसेम्स प्राप्त करने के ऋमट से मुक्ति मित्र जातो है और इसके विए 
सरकार वित्तीय साधन मो जुटाती है । निजी छेत्र पूझो व प्रबन्ध में मागोदप्र 
बनाया जाता है । 54 मा 

5, जैसा हि भहते संकेत किया गया था, भारत में एक राज्य को सार्वजनिक 
सेआ को इकाई दुूतरे राज्य को सा्वजनिर ख्षेत्र को इकाई से मिलकर जो भोध्योगिक 
इकाई स्पादित करतो है उसे भा सपुक्त क्षेत्र कौ इकाई रुदा ला सकता है | हालाँकि 

हूं भूलवया मे जनिर क्षेत्र को इकाई ही होती है। 75 

मारत से संयुक्त क्षेत्र के दिकाय ने सन्दर्भ में फिलहाल उपरोक्त श्रेणियों में 
ने श णी (), (2) तया (4) का ही विशेष मद्दव माता जायेगा । गो (3) वे 
नस्बन्ध म काफ़ी विवाद हैं प्रौर श्रेणी (5) वस्तुठ' सार्वेजतित भेत्र की ही 
इकाई है ॥ 
सपुक्त क्षेत्र के उद्देश्य व सम्मावित सान : 

भारत मे निम्न कारणों से संयुक्त क्षेत्र बी झ्रौद्योगित विक्राम की सुत्य 
धारा में मिड किया यया है। दूसरे शब्दों मे, इससे निम्द लाम मिलते बी 
ग्राशा है । 

2 बड़ों कम्पनियों पर निशट भविष्य में नियन््रण--राष्ट्रीयरणा का 
कठोर कदम उठाये बिना उद्योगों पर सामाजिक निमस्वरा स्थापित करते का यह 
एक व्यावहारिक द सुग्रम मरे हैं! जब बढ़ी रुस्पदिया सयुक्त क्षेत्र में था जायेंगो 

तो दे घ्पनी उत्पाइन जोति को राष्ट्रीय हितां में जोड सकेंगो) इस प्रक्रिया में 
सरडार को सुझावजा नहीं देना पढेगा जो राष्ट्रीयदररह करने पर देना पदता १ 
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को ध्य न में रखंब्र तय हिंदा झायगा मह एड सदर्पन/मझ उपाय हइरददा बढादा 
दने वादे प्राय (700०7 :क्राट्प्रणथ्छ/) हद रूप में अवतावा सादपेगा, कयों कि 
राज्य सरकारे नद्दे व मप्यम उद्यमकर्ताग्नों के साथ मिलकर धरायमिकतान्याप्त उद्योगों 
के विहान में उतका सार्येदर्शत करेंगी ( 

2 सरवार पह स्पष्ट कर देता चाहती है दि जिन उद्योगों में बड़े घरानों, 
प्रदवान्यम्धन उपकमों तदा विदेशी कम्पनियाँ का प्रवेग मना है उनमे दस्टें सयुत्त 
कषत्र के माप्यम से प्रदेश नहीं व रने दिया जायरा । 

3 सुर हेत्र की दकादयों के ग्रस्य न्‍पों रे सरहार सदव तीति-निर्यारए- 
प्रदस्थ-यवस्या व झचातत सम्बन्धी मासलों से प्रदावद्र्स ढंग से मांग लेगी । इतता 
वामश्व॑विक हप प्रवेश मामले के बुखार तय हिया जाएगा । 

इस प्रकार सदुक क्षेत्र के सरदार अपना प्रभावपर्णं स्थान रखना चाहती है ॥ 

उपडूँ त्त विदरण से स्पष्ट होता है (£ सरहार देश मे सदुक्त क्षेत्र का विकास 
करता चाहती है झ्लोर उसमे झपती श्ृमिद्रा सबसे ऊंची रखना चाहती है| प्रस्त यह 
है कि सदन झेत्र पे पुजी में औिसझा हिस्सा छितता हो गौर ही प्रद्यर प्रबन्ध में 
डिसका हिटया डिकता हा ? इस संम्बन्ध से एडाविकार आयोग के पूरे सदत्य शी 
एच. के पराजपे के विचाट टम प्रकार हैं । 
सौ! पराजपरे के सपृत्त झैक दर विचार 

4. बरे धौौद्योगिक धरानों का छोटी रो कम्पनियों से शम्दरथ दिच्देद करने 
के निए उन्हें सपुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जात चाहिए ॥ इसके लिए सार्वजतिझ 
वित्तीय संस्याग्रो की ऋष-राशि की ग्ेघर-राशि में परिवर्तित कर देता चाहिए । 
झुपुक सेत्र के उपक्रम से 49% कपर-पूंजी निजी हायों में होएी ठदा 5% ऐेयर- 
पूंजी मरक्तार के द्वा्ों में होगी ताकि वह ग्रथिक प्रभाव डाल सके | ट्स प्रकार वे 
स्थादरभाविक घरानों तथा चोटी की कम्पनियों के दीच पाये खाते वाजे अताविरदक व 
अकॉदीजंक सम्वत्य ई(फ४/एडप्य/008) उशॉध्य-ए०ाण)८८व0०0$) समाप्त जिये जप 
मज्न हैं । 

डा. पराजप्रे का संत है हि दसके लिए एप प्रधितियम की धारा 27 
को डपयोग किया जा सका है जिसमे आऔदोगिक उपकर्सा के विमाशन रो व्यवम्या 
है। दसके लिए दिस्को, दत्डों, हिल्दुस्दात मोदर्स, द्िल्शसकों दवा दष्टाउको जैसी 
बरी अम्पतियों के राष्ट्रीयकररा की आवश्यकता नह रहेगी ।? 














॥4. वरा5९0 5 ]50 ०5 5६ 5:८८॥ (0. [.58 
वृष्ठापए0 > परढा३ एच्ड्टाहल्ट्यागरड्ट है ।.0:205005८ (०, [6 
माए्र0#.20. ़ाइकःछ5 #एक्नफ्रिण्त (०, [9, 
४०५.00 >-वठादा #्षंप्रक्रायाकाय (0, [/7. 
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2 बड़ी कम्पनियों के संगुक्त देन से भा जाने के उनका पतनीकी व भाषिक 
झ्राधारों पर विस्तार किया जा राबता है जो भाज तक सम्मय नहीं हो पाया है। 
इससे यडे पैमाने की किफायते प्राप्त पी जा सती है जिनसे प्रति इबाई लागत वे 
वीपत कम की जा सवती है। 

3, प्रबन्ध का व्यवशायीकरण किया जा राकता है जिससे इनके सामने 
प्रदन्‍्ध की समस्था नही रहेगी। प्रव पारिवारिक प्रयत्य से व्यावशायिक प्रय्ध की 
प्रोर बढ़ना बहुत भावश्यक हो गया है १ 

4, प्रारम्भ में उठ सभी उपक्रमो को सयुक्त द्वोत्र मे यदसने नी भ्रायश्यफेता 
नही है जिन्हे सावेजनिक वित्तीय रास्थाों से ऋण ती सुविधा मिली है। मेवल 
चोटी को कम्पनियों को ही संयुक्त शषेत्र मे लिया जाना भाहिएं। कासाएतर में जय 
मध्यम श्रेणी को फ्म्पनियाँ बड़ो श्रेणी को फम्पनियाँ हो जाएँ, तम उन्हें भी 
झराषश्यकतानुसार सपुक्त दीत्र मे साथा जा सकता है। हे 

23 जुलाई, ।980 को प्रस्तुत किये गये मणे भोद्योगिए नीति पक्तव्य में 
"मपुक्त क्षेत्र” का कोई उल्लेरा नहीं किया गया है। इससे प्रत्तीत होता है कि सरकार 
सम्भयत्ः निजी ह/थो में भाधिक सत्ता के केद्रीयकरण को कम करने की दृष्टिसे 
इसता विशेष महत्व नही समझती है । 

भारत मे समुक्त क्षेत्र वाफी विचार-विमर्श का विषय रहा है। पुछ व्यक्ति 
इसे मिरर्धक मानते हैं भोर ये रावेजनिक दोष तथा निजी क्षेत्र को कार्मग्रुशप्तता को 
बढ़ामे पर ही बस देते है। फुछ भी हो, भारत भे विभिश्ष प्रकार मे प्रौद्योगिक सगठनो 
बा सह-प्रस्तित्व रहा है भौर भविष्य में भी रहेगा । भ्रायश्यकता इस मात शी है कि 
प्रत्येक हिस्म का शौद्योगिक सगठन विकास में भ्पनों घोछ्धित मुमिफा मिमा सके स्‍्ौर 


देश सें उत्पादन बढ़ाने तथा भय सामाजिक-प्राधिक हे श्यो को श्ाप्ति से श्राथापक 
सहयोग प्रवात कश सके 


भारत में पिछले पर्षों में समक्त क्षेत्र मे श्रौद्योगिक बिश्रास् विधा गया है। 
984-85 मे संयुक्त दोप में देश की कुल फोक्टरयों कर !9१६ स्थिर पूणणी का 
$ 2", तथा विशुद्ध जोड़े गये मूल्य (7० ४४४०-१११८) का 0'2% भंश पाया 
गया था ।! रापुक्त क्षेत फी भी दो भर शिरयाँ को गई है : एश रांपुक्त क्षेतर-रापजमिद 
(707 $600-/90७॥०) तथा दूसरा संयुक्त क्षेत्र निज्ञो (300॥॥/ 8९९७एचीर- 
५श९) | प्रथम धेणी पी फैविट्रयों कौ सद्या भ्रधिक पाई जाती है। प्थिर 
पूंजी, कर्मचारियों व विशुद्ध जोड़े गगे मूल्य में भो "संयुक्त द्षेत्रत्सामंजनिक 
का स्थान ऊँचा पाया गया है । “सपुक्त-दोत-सायंजनिक बाते उपप्रम में प्रजोगत 
साधनों में रबंजनिक संस्थाप्रो कए विशेष स्थान होता है, जयकि 'रापु्त छोज-निणी 
वाले उपक्षमो में निजी क्षेत्र की प्रधानता होती है । 
3... शैगापरथे 50709 ण तापएशउ९5 984-85, (0, $, 0.) $एाए्रा॥ 
सि6७छी६ #67 गिएण३ 86०0, 988, फ़. 22, 
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(श्र) घारतीय रेतें! 

987-88 में भारतीय रेल-व्यवस्था लगभग 6!976 किलोमीटर लम्बी 
थी जवकि 985 86 में यह 9। 836 किलोमीटर थी जो एशिया में सबसे बडी 
प्रौर विश्व में राज्य के स्वामित्व वाली रेव-ध्यवस्था में इतीव स्थान पर झाती है। 
यह देश का सबसे बडा सांजनिक उपक्रम माना जाता है। 985-86 में रेसो में 
कर्मचारियों कौ सस्पा 8 33 लाख थी जिनमे 6"]3 लाख निमप्रित वर्मचारी जे 
तपा 2 2 लाख झाउम्मिक ये । 989-90 के वजट अनुमानो के ग्रनुप्तार रेती में 
पूंजी (४.४ 8-()७8०) की राशि 458 करोड रु. आकी गयी है ? 


रैली वी लम्बाई 950-5] में 53,596 फक्लोमीटर से वहकर 997-88 
में 6976 क्लोमीटर हो गई है । इसमे 55% ब्रॉडग्रेज, 39% मीटरगेज व 6" ६ 
सकरी गेज (88709 8978०) के अन्तगेत श्राती हैं । इस प्रसार 37 वर्षों मे 8380 
किलोमीटर प्रथवा लगमग 5 6% की शृद्धि को देखकर कोई मी यह कह सता 
है कि रेलों का मधिकाश जाल अग्मेजों ने दिछा दिय्रा घा और वाद में उतों मंर्ण 
पर ग्रधिक सात दोया गया तथा झ्धिक यात्री ले जाये गये हैं। यह तक कुद्ध सीमा 
तक सही प्रतीत होता है। रेली ने 950-5] में 9:3 करोड टन माल ढोया था जो 
988-89 में बढ़कर 33*2 करोड टन _ तक पहुँच गया। 989-90 के लिए 
34 5 करोड टन का लक्ष्य रखा गया है। 


985-86 के प्रन्त मे 38,84 सवारी गाडी के डिब्वे, 9,920 इंजन 
तथा 3,59,64 वँगन थे । मारतीय रेलबे का रोलिंग स्टॉक मोजनाकाल में काफी 
बढाया गया है । भ्रतिदित रेलें 2,092 स्टशनो के बीच आ!ती जाती हैं । 


आज मरी देश में राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराप्ट्र, उडीसा व आ्राप्नप्रदश के 
विस्तृत भू-मागों में रेलो का वडा प्रमाव है गौर इसी वजह से उन्ते ऑशिक 
पिद्धशपन मी बना हुझ्ला है। इतड़े भ्लावा भारत के रेल-मानचित्र पर घोड़ी 
गेज, मीटर गज व अकरी गेज का एक ऐसा ग्नुपयुक्त व अमन्तुलित किस्म का जाल 
बिद्ा हुप्रा है कि कई स्थानी पर माल की दुलाई का व्यय वहुत ऊंचा प्राता है प्रौर 
भन्य धसुविधाएँ भी होती हैं । 


रेलों का पुनर्वेगी रण (रव्ट्टाणाक्ाए2 ० 209995)--प्रगस्‍्त 949 से 
पूर्व भारत में 37 रेल-प्रणालियाँ थी जिन्हे प्रशासन में म्रितव्ययिता व कार्यकुशलता 
वी इष्टि से दो क्षेत्रों म विभाजित किया गया था । 





].. जवाब 987 एकभ्काढत 22, व॥6 7र८०४०७ा८ प्रा०5, 490॥. 20, 
989 शाप पृधचद रिखयाज्व॥ छिपए/ह८ णि 989-90 
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१985-86 में इन नो छेत्रो में रेल-सरर्ण की लम्बाई इस प्रवार थी! 

' 5 नमन मम 
पेत्र प्रधान कार्यालय मार्ग फी सम्याई 
(विज्ञोमीटर मे) 














] केन्द्रीय बस्बई 6 486 
2 पूर्वी कलकत्ता 4,28] 
३ उत्तरी नई दिल्‍ली 0 977 
4 उत्तरी-पूर्वी गोरखपुर 5 63 
5 उत्तरी पूर्वी सीमान्‍्त मालीमाँव (गुवाहाटी) 3 763 
6 दक्षिणी मद्रास 6 729 
7 दक्षिणी-जेन्द्रीय सिकन्दराबाद 7.38 
$ दक्षिणी पूर्वी कलकत्ता 7075 
9 पश्चिमी बम्बई-चर्च गेट 0,224 

बुल 6,836 





तालिवा से स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा लम्बाई उत्तरी रेलवे तथा पश्चिमी 
रेलवे की है जिसमे से प्रत्येक 20 हजार किलोमीटर से भधिक है। पुतवेर्गीकरण से 
रेल-सेवा मे सुधार हुप्ना है भौर न्‍्यय मे कमी हुई है लेकिन रेल दुघेठनाएँ होने से 
चिताएँ बढ गई है । बुछ व्यक्तियों की घारणा है दि पुनर्वेगीशरण वे बाद बडी 
दवाइयां बनने से कर्मचारियों बी वायंकुशलता मे कमी पायी है। बस्तु-स्थिति यह है 
कि हमे रेलो के प्रबंध व इनको क्षमता मे भ्रावश्यक सुधार करने के प्रयत्न जारी 
रखने है भोर क्षेत्रीय व्यवस्था वी मूलभूत विशेषताओं फो स्वोकार करना है । 


पचवर्षोय योजनाश्रो में रेलों को प्रगति 
प्रत्येक पचवर्षीय योजना वी झ्वधि मे कार्यकुशल रेल परिवहन व्यवस्था 
बा विकास करने के साथ साथ एवं विशेष उद्देश्य भी रखा गया है। प्रथण योजना 
की प्रवधि भें यह उद्द श्य पुरानो रेस परिसम्पत्ति वो बदलना व इनका पुनर्स्थापत 
फरना था। द्वितीय योजना में रेलो को नये इस्पात वारखानो घ कोयले वे. झ्धित 
उत्पादन से उत्पन्न स्थिति के लिए तैयार करने का उद्देश्य रणा गया था। सृतीय 


जन 


] जावाव 987, . 529 
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योजना म प्तिरिक्त क्षत्रता (304004 ८४७20०७) के तिर्माण पर ध्यान दिया 
गया ताकि वह ट्रफिक-माँग से आगे जा सके झौर श्राथिक विकास के मार्ग में कोई 
बाधा नही प्राये । चतुर्थ योजना में रेलो की कार्यक्षमता बढाने के लिए इतके_-आाधु- 
निकीक रण पर ध्यान केच्द्रित किया गया था । पाँचवी योजरा मे वर्तमान रेस-मार्ग 
व रोतिंग स्टॉक की क्षमता का अधिक अच्छा उपयोग करने पर बल दिया गया तौकि 
रैला की कार्य-क्षमता को सुधारा जा सके । ऐसा महसूस किया गया था ऊि बर्तमात 
क्षमता का अधिक अच्छा उपयोग करके तथा रेल-मार्ग का ग्राधुनिशीकरण करके 
घस्तुग्नो व व्यक्तियों के लाने-ले जाने की ट्रैफिक सम्बन्धी माँग को अधिक मात्रा में 
पूरा करना सम्मब हो सकेगा । 


पबवर्षीय योजनाग्रो मे रेलो के विकास पर व्यय की स्थिति नौच दी 
जाती है * 


(करोड रु ) 
प्रथम योजना ४ 422. 
द्वितीय योजना हे ]044 
तृतीय योजना 40७ 686 
चतुर्थ योजना नल 420 
पंचम यौजना ]492 
छठी योजना ले 6300 
सातवी योजना (प्रस्तावित) * ]2334 


इस भ्रकार छठी योजना की झवधि में रेलो के विकास पर सर्वाधिक राशि 
स्यप की गई। ज़ेसा कि पहले कहा जा चुका है । 950-5| से 987-88 तक 
8380 किलोमीटर मे ग्रतिरिक्त नई लाइन विछाने से रेलो का जाल 6976 किलो- 
भीटर में पंल गया है जिसमे से 855 किलोमीटर दूरी में विद तोकरण (८८०॥४- 
4०0०7) किया जा चुका है. जवकि 950-5] में घह 388 किलोमीटर भे 
हीथा। ५ 


मारतीय रेलो ने उपकरण व स्टोसे के मामल्ले मे श्रात्मनिर्भ रता प्राप्त करली 
है । 950-5 में भारतीय रेलें इचका 23% झ्रायात करती थी जो घटकर 985- 
86 भे 8 3५८ पर ग्रा गया है। नियोजित विकास के फलस्वरूप यात्री-द्रैफिक व 
माल-द्रं फिक काफी बढ़ा है । योजनाकाल मे डीजल इजतों वी सख्या 95। में 
7 से बढकर 985-86 में 3,047 (79 ग्रुनी) हो यईंहै। विद्यू,.त्त इजनों की 
सहया 8 गुनी से प्रधिक हो गई है। रेलों द्वारा इस्पात, कोयला, कच्चा लोहा, 
पोमेट ख्ांद्यात्त, उदंरक, पेट्रोल-पदार्थ, अन्य वस्तुएँव रेलवे की वस्तुएँ ढोयी 
जाती हैं । 
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जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है भारतीय रेलो में विद्युत्तीकरण को 
प्रगति इस प्रकार रही * 


बर्चे विद्य तोकृत मार्य 
(किलोमीटर) 
950-5] 388 
987-88 855 (कुल का 3 290) 


रेलो म विद्युतीव रण को अधिक प्रगति तृतीय योजना की अ्रवधि मे हुई 
थी। 'मविष्य में रेलो पर यात्री-द्रैफिक व माल-द्रैंफिक में अत्यधित बृद्धि हो गी 
जिससे इन पर वार्य-भार बढे गा । भरत रेलो के विकास पर समुचित ध्यात देने वी 
आवश्यकता है । 

सातवों पचवर्षोपष योजना, (985-90) में रेलो के बिकाप्त फे सक्ष्य--रेलों 
के विकास के लिए सातवी योजना में 72334 करोड रु की राशि का प्रावधान 
किया गया है । विकास-कार्यक्रम की मुरय बाले इस प्रकार है 

(]) मोजनावधि मे 96 हजार नैगन (4 ब्हीलर वे रूप मे) 6970 सवारी 
गाडी के डिवे 950 विद्यूत मन्‍्टीपल इकाइयों (800) तथा 235 डीजल घ 
विद्युत के इजन प्राप्त करने का लक्ष्य रवा गया है। (2) मागे-तवीनीबरण 
(000 77०%/09) के लिए 9 हजार से 2] हजार किलोमीटर का लक्ष्य रखा 
गया है। (3) 3400 क्लोमीठर में विद्य,तीकरण का कार्यक्रम रक्ता गया है. एव 
(4) सवारी गाडी के डिब्त्रो, £0/08& व विद्युत्त इजनो के उत्पादन की क्षमता 
बढ़ाई जायगी। सचार के नेटवर्बे को उनतव किया जाथग। एवं कम्प्यूटर-प्राधारित 
माल ढोने की सूछना-प्रणाली को लागू क्रिया जायगा । 
रेल-विकास से सम्बन्धित श्र य प्रावश्यक तथ्य 

() रोलिंग स्टॉक का उत्पादन--मा रत से रेलो का साम|न विभिन्न फैविद्रयो 
मे उत्पन्न किया जाता है श्रौर देश रेल उपवरण मे न केवल भ्रात्मनिर्भर हो गया है 
बल्कि निर्यात करने की स्थित्ति मे भी झा गया है । जेसा कि पहले कहा जा चुका है 
950-5( मे आ्रापात विये गये उपकरणो व कल-पुर्जों पर हमारी निर्मरता लगभग 
23% थी जो घटकर 985-86 भे 8 3% रह गयी है। अब सम्पुर्णो डिजाइन व 
निर्माण का काम भारत मे ही होन लगा है । 

रेल-म त्रालय ने इजन ब डिब्बे बनाने के लिए तीन इकाइयाँ स्थापित वी 
है जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है! 

॥] चितरजन लोकोमोटिव बक्स (2.9/)-इसने 950 से उत्पादत चाल कर 
दिया था भर दित्म्बर 97] के भ्रत्त तक 2 35 स्टीम इजन तैयार कर दिये थे। 





4.. वता॥ 987, फछ, 534-532, 
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उसके दाद इनका उत्पादन वर कर दिया गया । [20!- 62 से यह बिग इज 
बना रहा है। 3। मार्च, ! 986 हक इसने ॥082 विद्युत इंजन, » ]2 डीजल- 
हाइड्रालिक शन्दर्स व 68 सकरी गेज के डोजल-हाइड्रॉलिंक ईजत घनाये थे । तो 
घरेलू सामान का तत्व काफी ऊँचा हो गया है। 

4 डोजलल लोकोमोदिंव बबसे, (०-४0 बाराखती-यह !? 64 में स्थापित 
ककया गया था । प्रथम ई जन उसी वर्ष प्रारम्भ कर दिया गया था! मांचे !980 के 
अस्त तक इसते विभिन्न पीर के 2089 इ जन तैयार कर दिये थे । इनमे मो घरेलू 
तत्व का अश काफी ऊचा है! 

$ इन्टीपल कोच फंष्टी, (07) वेराम्दूर--इसते 955-56 में उल्ा:। 
चालू शिया था । गहाँ कई प्रकार की सवारी गाई वे डिब्बे बदाये जति हैं। 3! 
मार्च !986 तक इपने 6637 सवारी ग डी के डिख्बे (पूरी त ए्ह फर्मिण हिंद हुए 
सैयार किये थे । 


इतके अलावा भास्त अर्थ मूवसे लि बगलौर तयी जेसप एए क. लि * 
कलकत्ता ने भी सवारी गाडी के डिब्बे बताये हैं। वेगत बनाते की चास |] 
क्षेत्र भौर सा्वेजतिक कै मे किया जाता है। ती इलवे वी मस्मात इम्बस्थी वर्क 
शापों में भी वेगनों का उत्पादन किया ॥ है! 985-96 में ।2,65! बंगन 


चार ब्हीतर इडाई वाले बनाए. गए थे जिममे से 72 ४097 वेगद उद्योग के द्वारा 
निर्मित किये गए थे । इन सभी उत्पादन-इवाईमों मे झपितक माल तैयार ब्रने 


(2) सरकार ने इुल-कर्मचारियों के कल्याए के लिए. प्ावश्यक कदम उठाए 
है तथा रेल-दुर्घटनाएँ रोकने के लिए स्टॉफ बढाया है 

(3) लम्बे मार्गे बाली रेलगार्डियाँ चलायी गई हैं. जिनमे “गीताजलि'! 
भुझुय है जो कलकता व. बस्वई के बीच तवम्बऊ 977 से चलने छगी है। इनमें 
ग्राम जनता को सु-सुविधामों को बढाया गया है । से [विभिन्न ऊचे वे हीचे दर्जो 
की खाई को कम करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयर्ति है। ऊंची रफ्तार की 
देल गाहियाँ मी वढापी गयी हैं । राजधानी एक्सश्न गाडियाँ दिल्‍ली -हावडा तथा 
दिल्ली-वम्बई के बीच क्राध- १30 व 20 हिलोमीटर प्रति घण्टे वो रफ्तार स्लै 
चलती हैं. । 

(4) भारतीय रेल प्लेऊचे स्वर॒की देशी बग. विब्ास किया गया है 
झौर हम दूसरे दशों को लिर्माण वे भर्य कार्यो. में सलाह देने बी स्थिति मे मी 
गय हैं । 

(5) 984«8 $ जे भारतीय रेलवे मेद्रों युग (वला०-१०) मे प्रवेश कर 
जग है। कल से अस्ेनेड (्क्रोभाध्पैणों ये झोवानीपुर तघा दमदम दे 
बेलगछियां (छट880े४०) के दीच अुमिगत रेलगाडिया चलमे लगी हैं । 
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इस सम्बन्ध से रेल इण्डिया-टेविनकल एण्ड इकोनोमिक सबिसेज (शी८5$5) 
तथा इण्डियन रेल्वेज क्ट्रवशन कम्पनी ([0९000) के नामो का उल्लेख करना 
प्रावप्यक है । ये सगठन भारतीय दक्षता व सेवा का निर्यात करके विदेशी मुद्रा 
अजित करने के साथ-साथ वैगन, सवारी गाड़ी के डिब्बे व ग्रन्य वस्तुप्रो के निर्यात 
को भी प्रोत्साहित करते है । प पं 

इस प्रतार योजनाताल मे रेलो मे उल्लेखनीय प्रगति दिखाई हैं जिसे भविष्य 
में जारी रखना होगा । 


भारत्त में रेलो को निरन्तर घाटा रहने के कारण 

भारत मे हाल # वर्षों म रेलो की वित्तीय स्थिति पर काफी दबाव पडा है। 
979-80 व. 980-8] में रेलो वो घाटा रहा | इससे पूर्व 964-65 से 
१975-76 तक भी कई वर्षों मे रेलो को घाटा रहा था | (988-82. द [982-8 3 
श्र थोडी अचत की स्थिति रही । लेकिन 983-84 में पुन 45 करोड रु का घाटा 
रहा । 984-85 मे भी लगभग 96 करोड रु. का घाटा रहा। 985-86 से 
रेलवे बजट में बचत रही है। 988-89 के सशोधित अनुमामों के अनुसार 28 
करोड़ रु, को बचत रही है तथा ।989-90 के बजट-प्रनुमानो मे ।40 करोड रु 
की बचत दिखायी गयी है ) इस वजट मे माल भाडे मे % से 8% की दृद्धि से 
876 करोड २ के शुद्ध अतिरिक्त राजस्व का अनुमान सगाया गया है । 

लेकिन प्रश्न उठता है कि भूतकाल में भारतीय रेलो की वित्तीय स्थिति इतनी 
खराब क्यो रही ? रेलें राष्ट्र की भ्न्यन्त महत्वपूर्णा परिसम्पत्ति मानी जाती हैं और 
इनकी वित्तीय स्थिति का नाजुक होना भारी चिन्ता वा विषय है। भूतकाल में रेलो 
को निरन्तर धाटा रहने के तिम्त कारण रहे हैं-- 

]. सामान की चोरो--रेल-सेवाएँ कई वारणो से अस्त-व्यस्त रहने लगी 
है । ऊपरी मार्ग से तारो की चोरी, टेलि-कम्यूनिकेशन केबल व सामान की चोरी, 
गाडियो व स्टाफ पर हमले, चैगनो व भाल वाहनो की सगठित लूट-पाट, वेगव- 
फिटिस्स व मार्ग-फिटिंग्स की बडे पैमाने पर चोरी होती रही है । इन चोरियो वे 
बारण रेलो से माल वी दुलाई मे काफी वाघा पडी है जिससे श्राथिक हानि का होना 
स्वाभाविक है। 

2. झ्लाम+द शाखाएँ--अलामप्रद शासाझो पर प्रतिवर्ष घाटा होता रहा 
है । याती-*ट्रेंफिक पर करोडो रुपयो का घाटा होता रहा है । प्रतिदिन काफी रेल 
गाडिया लाखो यात्रियो को लाती-लेजाती हैं| लेक्नि भूतकाल मे इससे प्राप्त आम- 
दनी कुंस व्यय से कम रही है । यात्री-माडा भी लागत से कम रहा है | उप-वगरोय 
रैलो मै कम किरायो के कारण काफी घाटा होता है। 

3. भारी माल की दुलाई में प्रधिक व्यय--मभारी माल जैसे कोयला, खनिज 
पदार्थ, पत्थर, सीमेट, साद, श्रनाज व नमक की ढुलाई मे झ्राय कम व लागत झ्धिक 
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प्रात्ती है ॥ खाद्यान्नो व दाशो एबं कोयले की हुलाई में कापी धाटा रहता है, एव 
चारा खत, खनिज पदार्थ, ब्रादि की दुलाई मे भी घाटा होता हैं । कहने वा प्राशय 
है है कि रेली की आम कम व व्यय ज्यादा रहता है। 

4. सचालन-लागत मे बढ़ि--रेलो की सचालन लागत (एड रण 09४9० 
१70श) बढ रही है ! पिछते वर्षों मे स्टॉफ पर ब्यय बढ गया है। कोयले, विंजली व 
डीज॑ल तेल के माद बढ गये हैं । इस प्रकार सघालन-लागत मे वृद्धि हुई है। इसी 
विपरीत, यात्र-माड़ा व माल-किराया अ्रपेक्षाइत कम वढा है। इस प्रकार लागत" 
बद्धि पूरी तरह नहीं निकल पायी है । 7988-89 के सशोधित श्रनुमानों के प्रनुवार 
सचालन-अनुपात (०9८४४४७४६ १890) अर्थात्‌ कुल कार्यशील व्यय सकल प्राप्तियी 
के प्रतिशत के रूप में 93%६ रहा जिसके 989-90 के बजट-अनुमातो मे 92'0%& 
रहने का श्रनुमात है । 

5 चेतन-बुद्धि--रेल कमंचारियों के बतन व महंगाई भत्ते से दृद्धि करते 
से रेखो पर वित्तीय मार काफी बढ़ गया है । मुद्रास्फोति के कॉरए सभी 
सार्वजवित्र उपक्ष्मो में बेतनर्वबल ऊचा होता जाता है जिससे उनको धाटा होते 
लगता है । 

6 कर्मचारियों के सहयोग से कमी--स्टॉफ-प्रान्दोलत धीमा काम व 
हृढताल ग्रादि के कारण भी रेलो में वित्तीय सचालन-लक्ष्यों पर श्रतिवुल प्रमाव 
पड़ा है । 

पे अर्जानसंस्ट (४७८2५ (79/9)-ऊर्जा-सक्ट ने भविष्य वे लिए हाईस्पीड 
डीजनत (7750) आ्रादि के सम्बन्ध में नई समस्याएँ खड़ी कर दी हैं । 

ग्रत राष्ट्र के इस प्रमुख सावंजनिक उपक्रम को सुव्यवस्थित करके इसे लाभ 
की ध्थिति म॑ बतायें रखते की वितान्त प्रावश्यक्ता है। इसके लिए लोको-कर्मचारियो 
का गहयोग बहुत आवश्यक है । सरकार को इस सम्बन्ध में प्रावश्यक कद्दम उठाने 
नाहिए। भारतीम रेल-व्यवस्था एक शताब्दी से भी अधिक पुरानी हो चली है। 
पुराने रोलिंग स्टॉक को बदलने व वर्तमान लाइनों के सुधारने की ग्रावश्यक्ता मई 
क्षाइनें बिद्वाने से भी ज्यादा प्रतीत होती है| 


रत-वित्ता 
988-89 के सशोघित अनुमाना के ग्रनुसार सकल ट्रे फिक्-प्राप्तिया 9376 
करोड हू व कुल व्यय 8725 करोड 5, रहा जिससे शुद्ध ट्रक्िकि-प्राष्तिया 65] 
वाराड रू रही । 989-90 के वजट-अतुमानों मे ये राशिया तमश 0633 करोड़ 
€₹ न 9788 करोड € रखी गई हैं जिससे शुद्ध ट्रेंफित्रि-प्राप्तिवा 845 करोड़ छ. 





]... मेशीक्त॥ए 8०7६९, [989-90, प 66 एढशा०पाए प्राफ्त८$, एणप्शपर 
24, ]989 9 |, 
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चर झा गयी है। रेलो को सामान्य राजस्व साते मे लामाश वी शशि देनी होती है 
जो 989-90 के घजट मे 805 करोड र रफी गयी है। जैसा कि पहले वहा जा 
चुका है प्रन्य प्राप्तियो का समायोजन (80780) करने पर 988-89 के सशौधित 
अनुमानों थे! भ्रनुसार रेलो को 28 करोड रू वी बचत रहेगी। !989-90 के 
बजद-प्नुमानों के ग्नुसार यह !40 बरोड रु रखी गयी है। 989-90 के रेल- 
बजट में माल-भाडो मे वृद्धि की गयी है | इस प्रकार रेल-यजट में प्रचत दिखाई 
गयी है। 

रेली पर कार्य-मार निरन्तर घढता जा रहा है। इन्हे मूखा-क्षेत्रो स पेषजल 
पहुंचाना होता है। रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से जुडी बानस दी जाती है । 
हाई स्पीड डीजल (से) के भाव बढ़ गये हैं। इसलिए बढ़ते हुए व्यय को पूरा 
करने के लिए झधिक वित्तीय साधन जुटाने श्रावश्यक हो गए हैं। मविष्य म रेल- 
सेवा की कार्यकुशलता मे बृद्धि करने की भी ग्रावश्यक्ता है । 

सरकार ने मारतीय रेल वित्त निगम (78447 रे] ७89 #7490९ (0779- 
078007) (१0८) क्री स्थापना की है जो बाजार में बाड बेचकर धनराशि जुटायी 
है । इससे रेलो की विकास के जिए वित्तीय साधन प्राप्त हुए हैं । 


(प्रा) भारत में सडक-परियहन 
मारत मे पिछड़े क्षेत्रो वे विकास की इप्टि से सडको का विशेष महत्व माना 
गया है | देश मे रोजगार बढाने वी इष्ठि से मी सदक-विकास बहुत सहायक सिद्ध 
हो सकता है। भारत मे सडको वे विवास की विशेष जिम्मेदारी राज्य सरकारों के 
क्धो पर रही है ! 
प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं व तीन वापिक योजनाश्रों की श्रवधि कुल 
(95-69) म सडव' विजास पर !04 करोड़ रू, व्यय किये गये । चतुर्थ योजना 
में व्यय वी राशि 862 करोड रु व पचम योजना मे 353 करोड र रही । छठी 
योजना में सडको वे वितरास पर 3439 करोड र व्यय हुए ।! सातवी योजना से 
सडफो के विफरास वे! लिए कुल 5200 वरोड रु की राशि का प्रावधान किया गया 
है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र दे लिए 020 वरोड रु रखे मये हैं । 
योजनाकाल में सड़कों का विकास 
सडको की कई श्रेणियाँ होती हैं जेसे राष्ट्रीय राजमार्ग (॥0०) ॥8॥- 
४७७98), राज्यीय सडकें, जिलो, गाँवी, नगरो व प्रोजेक्टो की सडकें। योजनाकाल में 
इनकी कु लम्बाई 950-5] मे 4 लाख ज्लोमोटर से बढयर 984-85 में 


लगमग 7 7 लास जिलोमीटर हो गई है । इस प्रकार वापिक बृद्धि की दर 4'5 
प्रतिशत रही है। 


3... ॥88॥8 987, 979 535-536. 
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भारत में सडको की स्थिति गघन्य देशों की तुलना में कापी पिछडी हुई है । 
यही नही दल्कि देश के विभिन्न आपो में मी सटको का विज्ञास काफी भ्रसमान रूप 
से ह॒म्मा है। 985-86 मे राष्ट्रीय राजमार्ग को कुत सम्बाई 3,987 किलोमीदर 
है जिसके द्वारा कुल सडक-ट्रफिक का /3 माल दोया जाता है। प्रामीण सडको 
का जात 64% गांवों को परस्वर जोड़ता है. हालाकि इंनेम सभी सोसम बाली 
सड़कें कम हैं । देश म आज भी 36% गाँवों में किसी मी प्रसार की सडके मही हैं 
तथा 65% गांवों म समी मौसम वाली (&॥ छ८३/ँ्मश) सडक नहीं हैं । 

सातवी योजना म केन्द्रीय क्षेत्र मे सडको वे विकास के लिए 020 कराड 
₹ तथा राज्योय व सधीपष भप्रदेशों के लिए 480 करोड़ र रख गये हैं॥ सडको वे 
विकास के सम्बन्ध में निम्न उद्द श्य रखे गये हैं :-- 


ही) दाष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग व जिलों सड़कों के स्तर को ऊँचा 
करना; (॥) गाँवों मे सडको का विक्रास फ्रके 7990 तक न्यूमतम प्रावश्यक्ता 
कार्पफम (पर?) के सक्ष्यों को प्राप्त करता । इसके प्रेम्तगंत यह व्यवस्था की गई 
है कि )990 तक 500 द ग्रधिक जनसख्या वाले सभी गाँवों का ग्रामीए सडको से 
जोड़ दिया जायगा तथा 000-500 के बीच जनसख्या थाले 50% गावो को 
सहको से जोड दिया जायगा॥ सातवी योजता मे 3 के झन्तगंत सड़कों के 
विकास हेतु 7729 करोड र रखे गये हैं, (१४) ऊर्जा-सरक्षण पर बल दिया जायगा, 
(७) सटको की पर्यावरण गुणवत्ता को बत/ये रखा जायिया एवं उसे बढाया जामगा+ 
(९) सटक दुर्घटनामों मे कमी कौ जागगी, (श) सडक परिवहन कौ उत्पादकता मे 
सुधार करने के लिए सडको को ठोक किया जायगा, (शा) भोडमाड बाले क्षेत्रों में 
नयी सडकों का विक्ञास हाथ में लिपा जायगा एवं (शत) सडक निर्माण के जरिए 
रोटगार मे वृद्धि को जायगी । इसके लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारदी कार्य 
क्रम राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व क्माड क्षेत्रोय विकास वार्यत्र मं, ग्रादि का 
ग्रयिक सफ्ल बनाया जायया । 


सडक-विकास की प्रमुख समस्पाएँ 


सडक विकास की प्रारम्मिक अवस्था में विकास का दृष्टिकोण हाड़कों का 
विस्तार करन का थण्, न कि इनको गहन करन का। विस्तार दृष्टिकोण के झनुमार 
सडको को नये क्षेत्रों मे ले जाते का प्रयास किया जाता है. जबकि गहत दृष्टिकोण में 
प्रचलिन सटकों के क्षेत्रों म ही अधिक विकास किया जाता है। पिछल वर्षों मे गहन 
दृष्टिकार पझपनाने के कारण निम्न समसस्‍्याएँ उत्पन हो गयी हैं 

3. बड़े श्रोग्रोशिश सकिजफसायाधी व अत्य विशाए-परियोजजाओं में 
सप्दन्धित संड्कों को व्यवस्था--नय सिंचाई व जल-विद्य त॒ परियोजनामो के समोप 
सडको का तजी से विकास होने से ही उनत्री प्राधिती सम्मावनामों का प्रान्यूरा 


का 


उपयोग हो सकता है। इस सम्बन्ध भे दीघेक्रालीन दृष्टिकोण प्रषनाया जाना 
चाहिए। 

2 प्राप्रोौष्ठ सडकें-“यावों तक रासायनिक खाद, औज्यर व प्रन्य साज- 
सामान पहुँचाने के लिए ग्रामीश सडको का गहन विकास क्यि। जाना चाहिए । 
अमी तक इस दिशा मे प्रति सम्तोषजनक नहीं हुई है $ दतकाल मे ग्रामीण सटको 
कर वाम स्थानीय ग्राम-समुदायों पर छोड दिया गया था जिससे इनकी प्रगति में 
वाघा पहुँची है । प्रत्यक राज्य में जिलेवार ग्रामीण सटक्ो के विकाम की योजना 
बनायी जानी चाहिए। गहन कृषि-विकास कै क्षेत्र में सडको के निर्माण पर ज्य दा 
ध्यान देना चाहिए। राज्यों वी योजना में सडको पर क्ये जान वाले ब्यय का कम 
से कम पाचवां हिस्सा ग्रामीण सडको पर रखना चाहिए । 

3 पिछड़े हुए व पहाड़ी क्षेत्रों के लिये सडकें--इसके लिए भी केन्द्र को भोर 
से राज्यो को झनुदान मिलना चाहिए । सडको का विकास ऐसे क्षत्रों के लिए वरदान 
सिद्ध होगा । 

4, बड़े नपरो मे सड़कें--कलकत्ता व वम्वई जैस शहरों भे सड़कों वी 
समस्या न विक्ट रूप घारण कर रखा है। मद्रास, दिल्‍ली, कानपुर प्रादि नगरों में 
भो स्थिति पर ज्ञीध्र ही घ्याव दिया जाना चाहिए। इनमें सड़कों के निर्माण की 
दीघ॑कालीन योजवा बनायी जानी चाहिए जिससे सडक्ें बटते हुए भार को वहन 
करने में समर्थ हो सकें । 

भविष्य में सटक विकास की योजना का प्रौद्योगिक व झाधिक विकास से 
अधिक ताल-मेल बेठाना चाहिए। राष्ट्रीय, राज्यीय व स्थानीय स्तरों पर सटक- 
विक्राप्त वी समन्बित योजना वनायो जानी चाहिए। केदीय सरकार व राज्य सरकारो 
के द्वारा सढक-नियोजन-वोर्ड स्थापित किये जाने चाहिए । ये वोईड उच्च स्तरीय 
प्राविधिक सलाहकार सस्थाप्रो का काम बरेंगे और < फिक सर्वे, लागत-लान-प्रध्ययन, 
निर्माण-लागतो मे क्फायर्तें, सडक-विकास से अधिकतम लाम प्राप्त बरन, पिछड़े 
हुए क्षेत्रों मे सडको का विकास करने, प्रामीश सडके बनाने और बडे नगरों में सडको 
का विकास करने के विभिन्न पहलुग्रो पर घ्यान देंगे। आगामी वर्षों मे सटको के 
विकास पर निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता है । 


भारत में सडक परिवहना 
(॥२०३७ प्रत्चा5ए07 | एंड) 


सडक परिवहन का थोडी व मध्य दूरी के परिवहन में महत्वपूर्ण स्थान माना 
जाता है। यह लचीला, विश्वसनीय व उपयोगी साधन होता है । 





4,.. 8०5 ल्‍गाए फट ४ट्श ?9]80, 3985-90, ४०।, वा, एछ79. 29-22. 
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950-5 मे देश में दर्सो वी सख्या 34 हजार से बदकर ]984-85 मे 
2 लाख 6 हद्ार हो गईं। इस श्रकार झौछत रूप से 549६ वाधिक दर से वृद्धि हुई 
इसो झवधि में ट्क्ो की नख्या 82 हजार से वटकर 7 लाख 63 हजार हो गई 
(वापिक दृद्धि-दर 6 8%)॥ 

960-6। में यात्रीन्द्रे फिक्र में सडक व रेलो का अनुपात 42: 58 था, 
जो बदल कर 977-78 मे 59 : 4 हो गया। इसों प्रकार मात-ताड़ा ट्रैफिक 
मे यह 960-6] म 28 : 72 था जो ददल कर 977-78& मे 32 - 68 हो 
गया । इस प्रकार संडकों का योगदान पहले से काफो वटा है । 

]984-95 में 38% बे सार्वजनिक क्षेत्र में ञझ्रा चुकी थी. लेकिन ट्रव 
परिवहन लगनय रिज्ी क्षेत्र मे हो केन्द्रित रहा है 

ब्मापरारिक सोटर-परिवहन-्गाडियों के लिए परमिट लेता पडता है जिसके 
निए प्रादेश्कि परिवहन झमिकारी, राजकीय परिवहत अपिकारी झौर झन्तर्राज्यीय 
परिवहन झायोग से स्वीकृति छेनी होती है । 

रेल-सड़क समन्वय (ए६&]-040 (0०-०वाआणा)-रेलन्स इक प्रंति- 
योगिदधा वो दूर करते के लिए इन साधनों में प्ररस्पर समम्वय स्थापित किया जाना 
जाहिए। समस्वेद फा ध्र्थ यह है क्रि प्रत्येक परिंवहत के साधन कय उपयोग उत्ों क्षेत्र 
में किया जाय जिसके लिए वह सबसे ज्यादा उपयुक्त हो। एक परिवहन का साधन 
दूसरे परिवहत के साधन के क्षेत्र मे प्रवेश ते करे। ऐसा करनें से परिवहन की 
नुक्रिघाएँ सम्ती व कार्यदुशल हो सकेगी और समाज को पग्रधिक्तम लाभ मिलेगा । 

परिवहन के साधनों में समन्वय स्थापित करने के कई तरीके हैं। एक तरीका 
टो राष्ट्रीयकररा का है जिसमे सब साधन एक ही अधिकारी के नोचे झा जाते हूँ 
और उनमे परस्पर प्रतियोगिता का ब्न्त हो जाता है । दूसरा बैयानिक समन्वय 
($27079 (१००0॥72॥09) का तरोका है जिसमे एक बंघातिक सस्या विभिन्न 
परिवहत के साधनों के वार्येक्षेत्र विर्योरित वे वियमित करती है। जादमेंस झ्रादि 
देने पर नियन्त्रण किया जा सकता है ॥ पहली विधि में परिवहन के राधतों पर 
राज्य का अधिकार हो जाता है, जबकि दूसरों विधि में यह ब्रावश्यत्र नहीं होगा । 
साधन निजी व्यक्तियों के हा्षों मे रह सइते हैं। लेकिन उनके उपयोग पर नियन्त्रण 
हाग्रा है। भारत मे इस समय रेस-सड ह समस्वप को दूसरी विधि (वैधानिक समस्वप) 
चच रहो है लेक्ति पहलो विधि (राष्ट्रोफरण) ढोी झोर म्री प्रवृत्ति दिखाई 
देती है । 

समस्दय को समस्पान्नों को हत ूरने के उपाय-- 

| नाएर कप करे ऋतए--फरिक्ट्त को शिमिया यशवानों कए उपशोना फेस 
भरन्पात में कया जाना चाहिए जिससे समाज की दुल आवश्यकताशो वी पूठि 

ब्यूनवम लानत पर द्वो सके । 
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2 सामाजिक लागत-लास पर विचार किया जाय--समन्वय वे भ्रश्त पर 
विचार करते समय सामाजिब लागतो का महत्व बढ जाता है। सामाजिय लागतो 
के साथ सामाजिव लाभो पर विचार परना भी प्रावश्यक होता है। परिवहन वे 
नियोजन मे पू'जी, विदेशी विनिमय, दुर्लम पदार्थे एव कर्मचारी आदि पर ध्यान देना 
होगा, जो विभिन्न सेवाग्रो के लिए आवश्यव होगे भ्रोर साथ मे विनियोग ये' प्रतिफतो 
को भी देखना होगा। 

3 प्रावश्यक सूचनाएं व प्रांकड़े एकत्र किए जायें--समन्वय वी समस्या को 
हल करने वे लिए परिवहन के विभिन्न साधनों के बारे में श्राथिकः वे सारियवीय 
सूचना को एकत्र करने की आवश्यकता होती है । रेल व सडक-परिवहन दोनों के लिए 
यह झावश्यक है वि विभिन्न झनुमानो झौर ट्रैफिक वे विशिष्ट-प्रवाहों (88०0 
(09५७) के सम्बन्ध मे बुल व सीमान्‍्त लागत के बारे भे सगातार कुछ समम तब बई 
अध्ययन बरवाये जाये जिससे ऐसी सामग्री प्राप्त हो मवे जिसके प्राधार पर उचित 
निर्णय लिये जा सके | 

4, विनियोग में लागत-लाम के श्राधार फा उपयोग किया जाय--रेल व 
सडक की लागतो की तुलना करते समय श्रौसत लागत पर निर्भर करना जोखिमपूर्णो 
होगा। इसलिए यातायात वे विशिष्ट-प्रवाहो की जाँच त्री जानी चाहिए। परिवहुन 
के द्षेत्र मे भी विनियोग व लागत-लाभ वे आ्राघार लागू किये जाने चाहिएँ । योज- 
साझ्ो मे बिनियोग की नीतियो के पाध्यम से परिवहन थी विभिन्न सेवाग्नो मे समन्वय 
स्थापित किमा जा सकता है । 

रेलो मे भ्रधिकाशथ नया विनियोग रेल परिवहन की वर्तमान पायंवुणलता 
यढाने मे लगाया जाना चाहिए बजाय विस्तार में लगाने वे । नये व बम वि+सित 
क्षेत्रो मे सडको की सुविधाएँ बढानी चाहिए। गावो मे श्राधिक व सामाजिक वितराश 
के लिए, कृषि, ग्रामीण प्र्थ-ब्यवस्था व शहरो के श्रन्दर भी प्रावागमन को बढान के 
लिए सडको का विवास किया जाना चाहिए । 


$ तीन प्रकार के सहायक उपाध--परिवहन के विकास की योजना में 
यातायात के प्रावटन की स्कीम और विनियोण की योजना भी सुझुय अग होते हैं। 
रेल व सड़क परियहन वे बीच समन्वय के लिए तीन किस्म के उपायो पर विचार 
किया जञामा चाहिए (अ) राजकोषपीय उपाय व मूल्य-तिर्धारण की नीतियाँ (प्रा) 
नियमन, भौर (६) रागठन व कार्यों मे एकीकरण | क्रो व अधिक सहायता के 
जरिए परिवहन के विशेष साधनों को प्रोत्साहव दिया जा सकता है श्रथवा उन्हे 
हतोत्साहित दिया जा सकता है । 

सडक-परिवहन के नियमन के लिए लाइसेस्सिस प्रणाली पर नियम्त्रण करना 
भावषयक है। प्रन्तर्राज्यीय सडक परिवहन तो केन्द्रीय सरकार के भधिकार मे होना 
चाहिए भौर एक ही राज्य के विभिन्न भागो भे सडक-परिवहन पर राज्य सरकारो 
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का नियन्वण होना चाहिए । पिचछड़े हुए प्रदेशों मे परिवहन कौ एकीकृत योजनाभो 
का विशेष रुप से महत्व होता है| ऐसे क्षेत्रों मे सड ऊ-प रिवहन के विकास पर विशेष 
हूप से जोर देता चाहिए। 

संडक-परिवहत को एक संगठित उद्योग का रूप लेना चाहिए । इसे समाज 
के प्रति जिम्मेदारी के म्राधार पर काम करना चाहिए । जहाँ भावश्यक हो, इसे 
रेलो से पुरक सम्बन्ध स्थापित करके कार्य करता चाहिए मौर देहातो में कम विक- 
सित क्षेत्रों मे विज्ञास को प्रोत्साहन देने में प्रमुख रूप से भाग लेना चाहिए | सरकार 
ते परिवहन के विभिन्न साधनों मे समन्वय स्थापित करने के लिए एक परिवहत- 
विकास-परिषद (पशघआ5ए0०74 ए८एश०एफछटशा। (०फ्ाशी) की स्थापना 
क्ोहै। 

सडक परिवहन का राष्ट्रीयक रस (7७७ णा३ा5॥70्चर ए ऐि०्व पएाशाफ्रणणे 
पिछल वर्षों मे सड़क-परिवहन का राष्ट्रीयकरण काफी चर्चा का विषय रहा 
है । सरकार की नोति सार्वजनिक छ्ेत्र ५ विक्रास करने को रहो है जिसे उत्पादन 
के क्षेत्र के भलावा बैंक्गि, बीमा, परिवहन व व्यापार (प्रान्तरिक व विदेशी दोनो) 
पे बद्ाभा गया है । 

मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण के निम्न लाम ब्तेलाये यये हैं-- 

(]) इससे रेल-सडक प्रतियोगिता की समस्या को हल करने मे मदद मिलेयो 
बयो कि दोनो में ज्यादा प्रमावपूर्ां समन्वय स्थापित किया जा सकेगा ॥ 

(2) परिवहन*विकास कौ योजना ज्यादा सफलौशूत हो सकेगी । देश के 
झ्राधिक विकास के लिए परिवहन के साधतो का विकास शधिक भावश्यक होता है | 
अत राष्ट्रीयरण से सडक विज्रास को प्रोत्साहन मिलेगा 3 

(3) उपभोक्ता को लिझी बद् चालरों व ट्रक-चालको के ६रा को जाते बालो 
झ्रन्नियमितताभो व शोपणा से मुक्ति मिलेगी । 

(4) सरकार सडक-परिवहन में माग लेकर भपनी आमदनी में कुद्धि कर 
सबेगी जिससे पाधिक योजवांन्नों के लिए भ्रधित्र धतरांशि जुटाई जा सकेगी । 

(5) संडरू-परिवहूत-सेदापफ़ों मे सुधार किया जा सकेगा जिससे जनता को 
लाभ मिलेगा । 

राष्ट्रीयकरण फो दिशा में प्रयति--गोप्मा, देमन व दोव सथा पराड़ेचिरो को 
छोड़कर प्रधिकाश राज्यों एवं सघोय प्रेशों मे विभिष्न भशों मे राष्ट्रीयक्रत याभो« 
बसे चालू की गयी हैं । माज गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व दित्सी 
म साधकाश मार्गों पर राष्ट्रीयकृत बर्े चलतो है । 984:85 मे बुल बसों को 
संस्या लगभग 2 लाख 6 हजार थी जिनमे सार्वजनिक क्षेत्र काश 38% तथा 
निजी क्षेत्र का 62% था। इसो प्रकार निजी क्षेत्र 62% यादो-सेवाप्रो का संचालन 
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करता है, जबकि लगभग सम्पूर्ण टूक-व्यवसाय निजी क्षेत्र के पास है। यात्री-परिवहन 
का भी कुछ सीमा तक राष्ट्रीयकरए किया जा चुका है। ग्रन्य राज्य मे भी विभागीय 
तौर पर बस-सेवाएं जारी की गई हैं । माल-परिवहन अ्मी तक निजी क्षेत्र मे ही है, 
हालाकि केन्द्रीय सडक-परिवहन निगम असम व पश्चिमी बगाल मे काफी गांडियो के 
जरिए माल की दुलाई मी कर रहा है । 


सरकार ने राष्टीयहृत सडकन्परिवहन सेवाप्नो के विकास के लिए प्रस्पेक 
पखवर्षीय योजना मे छनराशि की व्यवस्था की है । अभी तक राज्य सडक-परिवहन 
तिगणम पर्याप्त मात्रा मे लाभ नही कमा रहे हैं ! इन्हें अपनी कार्य क्षमता बढाकर 
अधिक प्रतिफल कमाने चाहिए ताकि योजनाशों के लिए अधिक घन राशि जुटायी 
जा सके । श्रत इनकी कार्यकुशलता मे सुधार करके घाठा समाप्त किया जाना 
चाहिए। ५ 
(३) भारत में जल-परिवहन 


जल-परिवहन तौन भागों से बाँठा जा सकता है (]) प्रन्तदेशीय जल- 
परिवहन (ए800 एए४6: एए5००7४), (2) तटीय-परिवहुन (00322 "परवा$- 
70०7), और सामुद्विक परिवहन (0०8800 प785907)। अन्तर्देशीय जल-परि- 
बहन के अन्तर्गत दश के आान्तरिक भागों मे नदियों व नहरो का जल-परिवहन 
झाता है । तटीय परिवहन मे देश के एक ब-दरगाह से दूसरे बन्दरगाह त्क का जल- 
परिवहन झाता है ओर सामुद्विक परिवहन में एक देश से दूसरे देश तक समुद्री 
जहाजो से होने वाला परिवहन गाता है । 


मारत के लिए उपयुक्त तीनों प्रकार के जल-परिवहन का महत्व है। इनमे 
से प्रत्येक वी वर्तमान स्थिति का उल्लेख आगे किया जाता है--- 


3 अन्तर्देशोथ जल परिवहन 
(एगोशाएं १० परशाकुणा) 


भारत मे लगभग 4 500 किलोमीटर लम्बा अन्तर्दशीयम जल-मार्म है। 
जिसका लगभग पाँचवाँ भाग्य नाव्य है। देश मे विभिन्न नदियाँव नहरे साब्य 
(74०0 8429०) है । अन्तर्देशीप जल परिवहन-सेवाएँ इस समय मुरयतया असम, 
पश्चिमी बगाल बिहार, केरल श्रान्प्न प्रदेशव तमिलनाडु मे चलती हैं। देश की 
परिवहन व्यवस्था से अस्तर्देशीय जल-परिवहन का भ्रश केवल % है। श्रन्तदशीय 
जल परिवहन राज्यो का विषय है । 





7. ई6एशाएं क्परह शेट्य शत, ४० वर, फ़ 228-230, & रिव्छणा( 
0०7 णयएए, 2४५ 4980 (४, 45 
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योजनारूाप्त मे प्रगति 


प्रथम योजना मे केन्द्रीय सरकार ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमो बंगाल 
व ग्रसम की सरकारा ने मिलकर गगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन वोर्ड स्थापित किया 
था। इसका उदं श्य मांग लेने वाली सरकारों के गया व ब्रह्मपुत्र भ्रखालियों पर जल- 
परिवहन के विकास के प्रयृत्नों में ताल-मेल वंठाना था । इसका एवं कार्य इस बात 
की जाँच करना या कि पिछड़े जल-मार्गो पर आधुनिक नावें कहाँ तक चलग्यी जा 
सवती हैं । 


दितीय योजना में पाण्डू (गौह्दाटो) में झान्तरिक वन्दरगाह का निर्माण, वैरल 

में बाडागरा से माह्दी तर पश्चिमों तटोय नहर व्गा विस्तार और दामोदर घाटी में 

बई ना“य कार्य शामिल किये गये | आस्श्न प्रदेश व तमिलनाडु से वर्किघिम नहर से 

कौचड़ निकयतने (07८0:2709) का कार्य प्रयोग के तौर पर करते की मो व्यदस्यों 
बी गयी । 


तृतीय योजना मे बेन्द्र मे एक ऐसे सगठन की स्थाप्रता का काये शामिय 
किया गया जो अन्तदेशीय जल परिवहुद के विकास पर प्राविधिक्त सलाह व निर्देशन 
दे से । पाण्ु में आन्‍्तरिक बन्दरणाह का वार्य पूरा करके झोर दामोदर थाटी 
निगम नहर पर नाव्य-कार्ये करते के कार्यक्रम रखे सये । तृतीय योजवा में ग्रगा* 
ग्रह्मपुत्र बोर्ड के द्वारा सुन्दर खत से एक प्रयोगात्मत्र नाव खीचने का प्रोजेक्ट (0॥0॥ 
प्र०शएढ 070८८) शामिल किया गया । सुन्दरवन झौर प्न्‍ह्मपुत्र के जिए ड्रेज्स 
झौर लॉन्चेज खरीदने का वार्य्रम रखा गया । गौहादी के तदोय भागों (707680- 
7०5) के सुधार की व्यवम्धा की गई प्रौर प्रशिभ्ण के जिए घन*राशि रखी ग्यी। 
केरत में पश्चिमी तटीय नहर का विस्तार उडीसा में सानडण्शा भौर केन्द्रपारा 
नहरो के सुधार के कार्यक्रम रखे गये जिसमे पाराद्वोप से कच्चे लोहें के तियति में 
सहृत्ियत हो सके । 

पिछते दो दशकों मे केन्द्रीय क्षेत्र मे जो बह स्कोर कार्थान्दितें की गई हैं वे 
इस प्रकार हैं--ग्रसम में पाण्डु व जोगीगोपा वन्दरगाहो का निर्माण, राजबगात 
टोंकयाई व कुत्पो वकशापों क विकास तथा जहाज को डूबने से बचाते के उपकरणों 
बा निर्माण, घादि । 


सानवी प्रचवर्षीय योजना 985-90 में आ्रान्तरिक जल परिवहन (क्र) 

के विकास के लिए 226 करोड छ की राशि रखो गयी है जिप्तमें केद्वीय क्षेत्र वे 

लिए 55 करोड रु, की राशि तथा राज्यीय क्षेत्र के लिए 7। करोड रू की 
राशि है | 

...._भाववीं योजना में केन्द्रीय क्‍न्‍्रात्तरिक जव-परिवहत-निगम (एाज्या0) 83 

नये नटोय जद्दाज प्राप्त करते का प्रयात् करेया तया राजवगान टॉयक्राई रा वियास 
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(क़्मा जायगा एुव अन्य आवश्यक सर्वे जिये जायेंगे । राजवगान डॉयकार्ट के विकास 
से इसकी प्रति बर्ष 4 जहाज निर्माण करने तथा 34 जहाजी की मरम्मत करन की 
क्षमता हो जायेगी | सातवी योजना के ग्रस्त तक इसकी जहाज-निर्माण क्षमता 
बढ़कर 8 प्रतिवर्ष होने की ग्राशा है। केन्द्रीय भरान्तरिक जल-परिवहन निगम की 
स्थापना एक कम्पनी के रूप में 22 फरवरी, 967 को हुई थी। इसके तीन खण्ड 
(१श$70॥9) है--(7) नदी सेवा खण्ड, (7) शजबगान डॉकयार्ड, (77) गहरे 
समुद्र के जहाजो वी मरम्मत का सण्ड । 
आतरिक जल-परिदहन व भ्रन्य साधतों में समन्वय की श्रायश्पकत्ता-- 

रेल सड़क व झन्तदंशीय जल परिवहन के विकास में परस्पर समन्वय 
स्थापित क्या जाना चाहिए । जहाँ जल मार्ग रेल व सडको व समानान्तर हो जाते 
है वहाँ समस्त यातायात वे अ्रनुवूलतम वितरण को व्यवस्था होनी चाहिए जिससे 
परिवहन के प्रत्येक साधन से प्रधिकतम लाभ प्राप्त किये जा सर्बो। द्वितीय जहां 
अम्तदेंगीय जल-परिवहन का जल-मार्मा से दूर स्थित स्थानों वे लिए रेल या सडक 
परिवहन से मिलता है वहाँ जल मार्गों व परिवहन वे भ्रन्य साधनी म॑ नावान्तरण 
(:8४७॥७9४९६॥५) की छागतत व समय कम करने थे त्तरीओों का पत्ता लगाना 
चाहिए। 

जल-मार्गो वे विक्रास की दीर्घकालीन योजना बनायी जानी चाहिए । इसके 
लिए प्रायश्यक वित्त की व्यवस्था भी करनी होगी | 

2 तटीय जह॒रणरानी 
(९०१५9 5#फागड्) 

तदीय जहाजरानी का विकास लम्बी दूरी तक मारी माल ढोने का एक 
सस्ता साधन माना गया है, वशतें कि माल तठ पर स्थित किसी स्थान तक पहुंचाना 
हाता है। मारत का तट 75(7 किलोमीटर में फैला है। ग्रत तटीय जहाजरानी का 
परिवहन विकास में महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है । 

तदीय जहाजरानी वी टत-भार क्षमता 950-5 में 2 2 087 (0॥08४- 
768788८7९ [007986) थी जो 979-80 में 2:54 लाख 007 तथा 98 4-85 
में 5 लाख 67" हो गई । 950-54 मे 36 लाख टन माल ढोया गया जो बढकर 
984-85 में 55 लाख टन तक पहुँच गया । 989-90 तक इसके 70 लाख टन 
होने की प्राशा है । 

तटीय जहाजरानी की 35% टन मार क्षमता पुरानी पड चुकी है जिप्ते शीघ्र 
बदलने वी झ्रावश्यक्ता है । इसके अलावा 7% क्षमता सातवी योजना में इसी 
श्रेणी म झा जायेगी । 

तटीय जहाजरानी मे पुराने जहाज ई घन के उपयोग की दृष्टि से श्रकाय॑- 
कुशल माने जाते हैं। बन्दरगाहो पर अत्यधिक विल्म्ब की समस्या भी पायी जाती 
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हैं। झत' सातवी योजना गे इन कठिनाइयो को हल करने का प्रयास किया 
जायेगा। 
3 प्वाम॒द्रिक जहाजरानो एवं जहाज निर्माण 
(१९३5 50एछ़ाड बणत 5धाए-कचा०ण्ड) 

प्रपने विस्तृत तट और विश्द में उत्तम स्थिति के कारण मारत कुघल और 
सुदृढ़ जहाजराती अथवा पोत-परिवहन का विकास कर सकता हैं | शान्ति झोर युद्ध 
दोनो में राष्ट्रीय जहाजरानी का महत्वपूर्ण स्थान होता है । भारत एशिया मे दूसरा 
सवफ्ते वड़ा सामुद्रिक जहाजरानी बाला देश है ठया विश्व में इसका सालहवाँ 
स्थान है 
पोजनाकाल में सामुदिक जहाजरानी व जहाज-निर्माण की प्रगति 

भारतीय जहाजरानी का विश्व के जहाजी बेड में वेवत % यश है! 
950-5] में इसकी टन-भार क्षमता 3:9 लाख जो ग्यार. टी थो जो बंद वर 
986-87 ते 57 74 लाख जी. प्रभार. टी. हो गई है १ 

ठृतीय योजवा में स्थगित मुगतानों की शर्तों पर जहाज खरीदे गये, पुरान 
जहाज सस्ते मावो पर प्राप्त क्यि गये, हिन्दुस्तान शिपया्ड की क्षमता का पूरा उप 
योग किया गया और नयी जहाजौ कम्पनियों ने विस्तार ने कार्यक्रम झपनाये। 
तृतीय योजना मे [] मारी सामान ढोने के जहाज (फेणी८ (ागाशशे ग्ोर 4 
समु्-पार जाने वाले टेंकर्स प्राप्त किये गये ताकि खाद्यान्न, खनिज पदार्थे व 
पेट्रोल की बध्तुओं को ढोने मे श्रासाती रहे । यह सम्तोपप्रद भगति मानी जा 
सकती है। 

उपयुक्त प्रगति जहाजरानी उद्योग में सरकार को सामेंदारों के कारण 
सम्मव हो सकी थी । 950 में ईस्ट शिपिंग कॉरपोरेशन स्थापित क्तिया गया 
झोर 956 मे दूसरा शिविग कॉरपोरेशने बनाया गया तथा अ्रकददर, 96] में 
दोतो एक शिपिंग कॉरपोरेशन में मिला दिये गये | पिछले वर्षों मे जहाज निर्माण 
उद्योग झौर वर्दरगाहो के विकास में कापी प्रगति हुई है जो जहाजरानी के विकास 
के लिए ग्रावश्पक्ष है । आजवल बड़े जहाजों का प्रचलन बह गया है। भारत म 
भी बडे जहाजा कौ अपनाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन इसके लिए 
बन्दरगाहों का विकास भी बहुत आवश्यक है। मारतीय जहाज समुद्रपार के 
व्यापार मे ज्यादा हिस्सा लेकर विदेशी मुद्रा को प्रजित करने मे सहायक घसिद्ध होने 
सगे हैं । 

इस समय मारतीय समुद्रो जहाज देश के कुल सामुद्रिक व्यापार का 4", 
संकलित करते हैं । देश का विदेशी व्यापार पिछले वर्षों मे काफ़ो बढ़ा है। गाज 


जी रे जहाज तेल के ग्रायात व कच्चे लोहे के नियति व्यापार मे कम भाग ले 
घा रहे 
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कम्टेनर जहाजी की सख्या में काफी वृद्धि हुई है । 

950-5 में बडे बन्दरगाहों पर 9"2 मिलियन टन माल ढीया गया जो 
चढ़कर 984-85 में 06*7 मिलियन टन हो गया । माल मे पैट्रोल, तेल व चिंक- 
नाई (?0].), कच्चा लोहा कोयला व उवंरक, खाद्यानक्ष श्रादि शामिल होते हैं है 
भविष्य म बन्दरगाहो को अधिक माल ढोना पडेगा । अनुमान है कि [989-90 मे 
47 मिलियन टन (!4'7 करोड टन) माल ढोना पड़े गा। इस समय बडे वस्दर- 
गाहो की माल ढोने की कुल क्षमता 3'3 करोड टन है। 989-90 में इसके 
वढकर 6'] करोड टन होन की आशा है । 


जहाज-निर्माएए उद्योग--देश में विशाखापटनम म॑ समुद्री जहाज बनाने का 
कारखाना है, लकिन इसकी उत्पादन-क्षमता सीमित है । दूसरा शिपयार्ड कोचीत में 
विकसित किया जा रहा है। भारतोय कम्पनियों को जहाजो वी मरम्मत पर 
विदेशी मुद्रा व्यय करनी होठी है। इसलिय मरम्मत की व्यवस्था बढाने की 
आवश्यकता है ॥ 

भारतीय जहाजो को कठिनाई के समय मदद देने के लिए एक बचाब-इक्राई 
($8[५७8० एग्ञा) की प्रावश्यक्रता है। राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड ने एक वचाव- 
इकाई की स्थापना पर वल दिया है। इसके लिए विदेशी विनिमय की कठिनाई 
महसूस की जा रही है । जहाज तो स्थगित भुगतान पद्धति पर प्राप्त किये जा सकते 
हैं, लेकिन बचाव की इकाई इस प्रक्रार से प्राप्त नही की जा सकती । 
'जहाजरानी कम्पनियाँ (5970708 (079 आ८5) 

इस समय देश में 54 जहाजरानी कम्पतियाँ हैं, जिनमे से दो कम्पर्तियाँ-- 
मारत का जहाजराती निमम लि तथा सुगल लाइन लि. सार्वजनिक क्षेत्र से हैं जो 
कुल माल का 55% सचालित करती हैं तथा शेप निजी क्षेत्र में है। !2 कम्पनियों 
के पास कुल शिपिंग टन-मार क्षमता का 90% अश पाया जत्ता है | 
जहाज निर्माण कार्प 

भारत मे तीन जहाज-निर्माण स्थल हैं--विशाखापटनम मे हिन्दुस्तान 
छिपयार्ड , कलकत्ता से गार्डन रीच वर्कशाप्स तथा वम्बई मे मरगांव डॉक । चौथा 
शिपयाई्ड कोचीन मे बनाया जा रहा है | सभी शिपयार्ड सार्वजनिक क्षेत्र मे हैं 
बन्दरपाहो का विकास 

भारत के लगभग 6000 किलोमीटर लम्बे समुद्र तट पर बढ़े वन्दरगाह 
(कलकत्ता, वम्बई, नया मगलोर, पाशद्वीप, तृतीकोरिन, मद्रास, विशाखापटनम, 
कोचीन, काँदला, मरमगोग्ना व नेवा शेवा) त्तया 39 छोटे कार्यरत बन्दरगाह है । 
प्राजकल बन्दरगाहो पर खाद्यान्न, कच्चे लोहे व पेट्रोल वी वस्तुओं का यातायात 
काफी वढ़ गया है। 965-66 से सब मौससों के लिए एक नया बन्दरगाह 
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प्राराह्ीपर चालू किया गया यः ॥ पहले बताया जा चुवा हैं कि 984-85 में बड़े 
बन्दरगाहों पर 06 7 मिलियत टू मात ढोया गया था, जबकि 4950-5 में 
9 2 मिलियन टन ढाया गया था ॥ भविष्य में प्रेठोत पदार्थों, कच्चे लोद़े व उ्दरको 
के लिए ट्रैफिक में वृद्धि को विशेष सम्भावना है। चतुर्य योजना में हल्दिया डॉव- 
व्यत्रस्घा (60८४ 5फ़ा४ए ४६ सथवा079), मबलोर व तृतीकोरिन पर खदिज पदार्थ 
टाल की मुद्िया वो झ्ाघुनिक बनाने, विशाखापटनम पर एक बाहतें प्रोठाक्षय वा 
निमाग्य बरन एवं वस्बर्द वे लिए नेवा झेवा (प्रश८ए4॥ 5॥८ए०) पर एक डपग्रह 
बन्द्ररणाहू ($2८॥06 एुणा) बनान के कार्यक्म रखे गये थे । 

सातवीं ग्रोशना में परिव्यय व कार्यक्रम 


छठी योजना में वन्दरगाहों के विवास पर 627 करोट रू व्यय हुए। 
सातवों बोडता में इतके लिए 05 कराड़ रु. की धनराशि प्रावदित वी गई है । 
इसमे मेबा-जेवा बन्दरगाह के विकास हेतु 402 4 करोड़ रु. को राशि रखी गयी 
है | सालवीं योज्ना में चालू परियोजनाप्रों को पूरा किया जायगा तथा बन्दरगाहों 
को मुवियाप्रों का वित्तार व ग्रायुनिकीकरण किया जायगा। 

सातदीं योजना में छोटे बन्दरगाहों वे विस्तार पर 26 करोड रु. वी राशि 
व्यय के जिए निर्पारित को गई है। भारती य डे किंग निगम के लिए 95 करोड २. 
की राशि रखी गयी है ताकि भाधुनिक ड्रेज्म मी खरीदे जा सके। 

उपग्रुक्त वर्णन से स्पष्ट होठा है कि साप्ट्रीय जहाजरानो के विकास में पिझने 
वर्षों में तोंद प्रगति हुई | भविष्य में इस द्विघ्रा में और प्रगति होने वी झ्ाशा है। 
विदशों विनिमय को कटिनाटया हमारे माय मे दाघक रहा हैं । प्रत: उतको टूर 
करन के प्रयत्न विया जाना चाहिए। 


(ई) भारत में वायू परिवहन 
(+37 7/499%ए०7 0 [8879) 
भारत में वायु-परिवहन के विकास के लिए झनुनूल परिस्यिठियाँ विद्यमान 
हैं. जंचे देश का महांद्रीपीय आकार, छो लम्बे हवाई मार्ग वे विए लामप्रद है, झनुकुल 
समज्येतौष्णा उलवाबु और स्वच्छ बायुमण्डल (वर्ष के बुद्ध महोनों वो छोडकर) उत्त- 
रने ओो नुदिवा श्रदान करने के लिये दिस्तृत मंदात एड भारत को विश्व में वेख्ीस 
स्थिति ॥ इसनो सुविधामों के बावजूद मो भारत में वायु परिवहन एक विलामिता 
थी बस्तु दी बता हुंग्रा है। अ्नी तेक टसके विकास को सम्मावनाप्रों का प्रूरानयूरा 
उपयोग नहीं हो पाया है। 
हआाई घाताययात श्र रॉस्ट्रोयक्ररा--स रकार ने नो एयरलाइन्स के राष्ट्रीय- 
करगा का निर्गेय करके अ्रगस्त 953 से एयट कॉरपोरेशन अधिनियम परास्त कर 
दिया था जियक प्रस्वगंत हृदाई परिवहन के स्वामित्व का सचातत का काम सरवार 
के हाथा में भा बया था । 
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राष्ट्रीयकरणा के वक्ष मे सरकार ने निम्न दलोलें प्रस्तुत की थों-() उपलब्ध 
साज-सामान का अधिकतम सान की दृष्टि से उपयोग किया जा सकेगा, (3) सुरक्षा 
कहो दू ध्ठि से रास्ट्रीयक्रएणा करना आवश्यक है; () वायु-परिवहन एक सार्वजनिक 
सेवा का उद्योद है । ग्रत- इसमे मुनाफे वाया उई क्य सर्वोपरि नहीं होता चाहिए (4) 
आऋावी विकास के लिए प्राविधिक प्रगति को देखते हुए इसका सावेजनिक क्षेत्र मे होना 
उपयुन्त रहेगा | । ग्रस्त, 953 से मारत में वायू-परिवहन न एक नया साड विय 
है। क्‍््निनियन के ग्न्तगंत दो निगम स्थापित क्यि गय हैं. (।) एयर इण्डिया जो 
पत्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएँ सचालित करता है प्रोर (2) इण्डियन एयरलाइन्स जो देश 
में भ्ौर पडीतो देशों के दोच हवाई सेवाएँ सचालित करता हैं । 

राष्ट्रीकहरए के थाद से अब तक को प्रगति--विनिन कठिताइयों के वावजूद 
दोनों तिगमो के कार्यों में तीद्र गति से विस्तार हुझ्ा है ॥ उपलब्य सायनों का ल्यो- 
जिन ढग से उपयोग किया गया है. पुरात मार्गों पर वायू परिवहत का विस्तार 
कया गया है. नये मार्ग खोते ग्व हैं और बातायाते की क्षमता बयामी 
गण है। 

960-6। में 7-9 लाख यातियो ने हवाई परिवहन का उपयोग क्रिया 
घा। 984-85 में इनको सख्या 85* लाख यात्रो हो गई है लेकिन आज मं 
घरेलू हवाई यात्री”ट्रफिक कुल याती ट्रैफिकि का ९ हो हो पाया है । 

98 6-87 में एयर इण्डिया ।8 लाख यात्रियों को एक स्यान से दूसरे 
स्थान तक ले गया । आज इण्डियन एयरलाइन्स 69 स्टेशनों को अपनो सेवायें प्रदान 
करता है, डिनमें 62 म्ारत में स्थित हैं एव शेष धफ्गानित्तास, वगला देख, श्रीलका,, 
मालदीज्ज, नेपाल व पाजिस्तान जैसे पडौसी देशो में स्थित हैं । एयर इण्डिया 4॥ 
देशो में 45 नगरों तक जाता है । 








एयर इण्डिया का एयरक्रापट पलीट 987 में इस प्रकार था: 9 बोर्ट ग- 
747, 3 एयर-बनें & 300-8-4 तथा 5 एयरव्स & 30-300॥ एयर इष्टिया 
डगए एक विमान बोर्ट ग-747 (कनिष्क) 25 जून 985 को झापरलैष्ड के त्तद से 
दूर दुर्घटनाग्रस्त होकर एटलाटिक महासागर मे जा गिरा था जिससे 329 व्यक्तियों 
की मृत्यु हा गया थी । यह एक मारी दुःखद घटना थी ॥ “इष्टियन एयरलाइन्स" * 
ही बर्ट हदाई जहाज बठा रह है ५ इसमे एड. एछ 248 द्ातपोर्ट एयरऑाफ्ट को 
शामिल करन का कार्यक्रम है । इस समय इष्टियन एयरलाइन्स के पास ] एयर 
दसें 27 बोदइ ग-737, सात प्ू$--748 तथा पाँच 8-27 (एयरआफ्ट) हैं । 

वापुद्त--मारत में ऐसे क्षेत्रों में बागु-परिवहत की सुविधा उपलब्ध करने के 
लिए जो पहुँच से परे हैं । (93००८5७७।७), वायुदूत (४०४०ए०००७ के द्वारा अपनी 
सेवाएँ 0 नागरिक हवाई झड्डों, तीन सुरक्षा हवाई झड्डो, एक राज्य सरकार के 
हवाई झड्ड तथा दो लाइनेंसशुदा निजी हवाई अड्डो के माध्यम से दी जादी हैं । 
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चायुद्वत सेवा जनवरी 98। मे प्रारम्म की गई थी। इसके द्वारा महवरर्ण सुदर 
स्टशर्तों वो इण्डियत एयर लाइन्स मार्ण के स्टशनो से जोडा गया है $ इसका उहष्रण 
यरयंटन को बढावा देठा है । 

मारत में हवाई गझ्रडुडों का विकास किया गया है। योजनावाल मे नंद हवाई 
अड्डे बाय गये हैं : जैसे उदयपुर, पत्तनयर, कमलपुर, सुजपफ़्रपुर, कादेलो, 
रंक्मोल, खजुराहो, श्रादि । देश में 4 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई झड्डे तया 85 प्रन्‍्य हवाई 
पड़्डे हैं । अब वड़े हवाई जहाजो का दुग झा गया है और 400 यात्रियों की क्षमता 
के हवाई जहाज प्रयुक्त होने लगे हैं । मारत को वम्बई कलकत्ता, दिल्‍ली व मद्गाम 
के अम्तर्राष्ट्रीय हवाई अडूडो का विंकास करना क्षाहिए। 

वायु-परिवहून उद्योग की सफलता हवाई जहाज के सही चुनाद पर बहुत 
निर्मर करती है। आन्तरिक हवाई सेवाओ की लामदायकता विभिन्‍न प्रकार के 
हवाई जहाजो को चलाने की लागत झौर भागों की प्रकृति पर विशेष रूप से निर्मर 
करती है । 

इण्डियन एमर ल*इन्स की सेवाएँ ट्रक मार्गों पर तो पर्याप्त है. लेकिन प्रादे- 
शिक्र मार्गों पर अ्रभी विकास की सम्मावताएँ बनी हुई हैं। बुद प्रदेशों के प्राथिक 
विकास व प्रशासन में सुधार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वायु-सेवाओ्ों को श्राव- 
श्यकता है। प्रमम, मध्य प्रदेश व झरास्श्न प्रदेश के कुछ मार्गों मे हवाई-सेवा के विस्तार 
की आवश्यकता है । दक्षिण भ्रदेश मे मी हवाई परिवहत का विकास क्या जा 
सकता है। वर्देमान समय की प्राथिक शोर भौद्योगिक झ्रावश्यकतापों को देखते हुए 
रात थे लामदायकता दोनों उद्देश्यों मे उचित सम्रन्बय स्थापित क्थि। जाता 
च्ा। हए्‌ हे 


भारत सरकार ने नागरिक उड्डंयन विकास कोष (टक्‍शा॥ #शवाएणा 900ए९- 
॥0.एणश॥। एएच0) बी एक करोड रुपये के प्रारस्मिक ग्रनुदान से श्यापता की है जो 
इष्डियत एयरलाइन्स निगस को आधिक सहायता देगा ताकि यह सरवार के कहने 
पर प्रादेशिक श्रावश्यक्ताओं को पुरा करने एवं पर्यटन-प्रोत्साहन ग्रादि कार्यो मे भाग 
से सके । 
इग्डियन एयरलाइस्व कॉरपोरेशन वी बुक्त ग्राद वा 70% टुक्‍-सेवाओं से 
प्राप्त होता है। इसलिए सेवाझो के प्रादेशोकरण की अपनी मर्यादाएँ हैं । फिर भी 
प्रादेशिक इकाइयाँ स्थापित करके यवासंम्मव विकास वीं प्रयत्त जिया जाना चाहिए॥ 
वायु परिवहन के क्षेत्र मे महत्वपूर्शा ठेक्तोलॉजिक्ल परिवर्तन हो रहे हैं। 
इम्वई, कतकत्ता, दिल्‍ली व मद्रास चार ग्रन्तर्राष्ट्रीय हवार्ट ग्रइडों मे सूविधाप्रों का 
विस्तार क्या जा रहा है। इसके विकास व प्रवन्ध का कार्य फरवरी, )972 से एक 
पा चर्राप्ट्रीय एयरपोर्ट्स प्रापिकारी सस्था (7॥6 गिला।बिा008) #तरोएशी5॥ 
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प्रातणा(३ ० [70॥9) (887) को सौपा गया था । एयर इण्डिया व इण्डियन 
एयर लाइन्स का विकास किया जा रहा है। 

छठी योजना मे नागरिक उडडयन पर 93] बरोड रू. ध्यय किये गये। 
सातवी योजना मे इसके विकाप्त के लिए साधनों के भ्रमाव के कारण 730*2 करोड 
रु की धनराशि आवदित की गई। 


एयर इण्डिया 9 दो इन्जन वाले एयरक्रापट प्राप्त करेगा, मालन्द्रैंफिक की 
क्षमता बढायेगा, वर्केशाप व प्रशिक्षण की सुविधाये सुदृढ वी जायेगी, कम्प्यूटर नेट- 
यर्क को विकसित किया जायेगा व प्रन्य सेवाये बढायी जायेगी । इण्डियन एयरलाइब्स 
भी एयरक्राफ्ट प्राप्त करेगा, दिल्‍ली मे जेट इ जन की मरम्मत की सुविधा चालू 
करेगा तथा वर्कंशाप सुविधाप्रों का आधुनिफीकरण किया जायगा | [88 बम्बई, 
दिल्‍ली व मद्रास मे सुविधाओो का विकास करेगा। इस प्रकार सातेवी योजना में 
हवाई परिवहन के विकास म प्रयत्त जारी रखे जायेंगे | 


मई 986 भे सरकार ने एयर इण्डिया व इण्डियन एयर लाइन्स के एकी- 
करण को क्रमबद्ध रूप से (99520 7730॥67) करने के निर्णोय की घोषणा की है। 
विदेशी एयरलाइनो से सयुक्त सचालन के लिए समभौते किये जायेंगे तथा राष्ट्रीय 
परिवहन सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है। सरकार ने एयर टेबसी सर्विस 
वी स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 0 सीट वाले हवाई जहाजो के लिए लाइमेस 
दिये जायेंगे एवं उनके भ्रायात की इजाजत भी दी जायेगी । लम्बी दूरी के यात्री 
टूर फिक की दृष्टि से वायु-परिवहन के विकास का विशेष महत्व है। लेकिन परिवहन 
का यह साधन ऊर्जा-गहन (९॥६2५-०7/०॥5४८) है । इसलिए तेल-साधनो के प्रमाव 
में इसके विस्तार मे विशेष बाघाएँ झ्राती है। प्राजकल 'हाई-जेक” व ग्लातकवाद के 
बढते हुए खतरे के कारण नई समस्याएं उत्पन्न हो गई है जिनका सामना करने की 
की आवश्यकता है। 

राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण 

(रक्षाणाव #770०7४5 &ए0॥००७५) (२५५) 986 का परिचय 

सरकार ने राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण 2] मई, 986 फो स्थापित 
किया है । इसने | जून, 986 से अपना कार्यारम्भ कर दिया है। इसबा उद्दृश्य 
आरत मे नागरिक उडडयन सम्बन्धी कार्यो के ललिए झाधार-ढौचे (इन्फास्ट्रक्चरं) की 
सुविधाएँ उपलब्ध करना है । इसके कार्यों मे निम्नलिखित को शामिल किया गया 
है। हवाई अड्डो की व्यवस्था करना, हवाई ट्रैफिक सेवाएँ व हवाई परिवहन सेवाएँ 
उपलब्ध करना, कर्मेचारियो के प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढाना, कर्मचारियों के लिए 


4.. प्राक्माछ्ुणा 7 08, [0८ 5३ 5ट्लडाब्ायव, पिलछ ए2॥, 


986, 79. 39-4. 
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रिहायशी सवनो का निर्माण करना, होटल झादि, (हवाई झड्डो के समीप) दनाना- 
हबाई अ्रडूछों पर तिगरानी की व्यवस्था करना, हेलिपोर्ट्स स्थापित करता तथा 
हवाई जहाजो के सचालन को सुरक्षित व काय्येठु शल बनाने से सम्बन्धित समी तरह के 
अ्रत्य कार्य करना | झ्राशा है टाष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना से मारते 
में हवाई भातायात के विर्तास में पर्याप्त मदद मित्र सकेगी । 
घ्र्श्न 
। भारत मे रेल परिवहन के महत्व एव वर्तमान स्थिति पर भ्रकाश डालिए « 
(रे) ता इध्शा 7. 0 ८ 4986) 
2. संक्षिप्त टिपएी लिखिये-- 
(7) 96। में मारत मे जहाजी यातायात की प्रगति । 
(०9 पड़ा. 7 9 ०0, 984) 
(श) योजनावधि में रेसलो का विकास १ 
(ए8०9) तक 7. ० ८, 988) 
(7) सन्‌ 96 से याताम्ात वी मुस्म श्रवृत्तियाँ। 
(ए४॥ ॥97 पर 0 ८., [982 & 985) 
(४) राष्ट्रीय हवाई प्रंड्डा प्राधिकरण, (986) 
(४) वायुद्त 


]4क 
श्रमिक-संघ आन्दोलन 


(706 एगांणा ऐैएफशाला) 








मजदूर-सघ श्भिको के ऐसे स्थायी सगठन को कहते हैं जिसफा यह श्य काम 
बी दशाप्रो फो बनाये रखना तथा उनमें झावश्यक सुधार फरमा होता है। 
झ्राजकल इनका कार्यक्षेत्र केवल श्रमिकों की काम्त की दशाओं से ही पम्बन्धित नही 


रह गया है. बल्कि उनके जीवन के प्रत्येक पहलू--आधिक, सामाजिक श्रौर राज- 
नीतिक तक फल गया है ( 


आधुनिक युग मे मजदूर यूनियन औद्योगिक तोकतन्त्र के झ्राघार-स्तम्म माने 
जाते हैं । पू'जीवादी व समाजवादी सभी देशों मे उनके महत्व को स्वीकार क्रिया 
गया है ! इतके दी प्ररूपर के का होले हैं-- 


] सघर्षात्मक कार्य--पजदूर-राघ रामूहिक्र सौदाकारी (००॥००४ए० एम्ा- 
डायट) एवं हडताल झादि साधनों वा प्रयोग करके श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने, 
बाप के घण्टे बण करने काम की दिशाग्रो मे सुधार करने, धमकी को उद्योग के 
लाभो एव प्रजच्च मे हिस्सा दिलाने झ्रादि का प्रयत्न ब रे हैं। प्राथ गहा जाता है 
कि यदि भजदूरी श्रम की सीमान्त उत्पत्ति के मूल्य से कम होती है श्रौर श्रमिक्रो का 
प्राथिक शोषण होता है, तो मजदूर-सघ सघर्ष करके मजदूरी को श्रम की सीमान्त 
उत्त्ति वे मुल्य के वरावर करने जा प्रयास करते हैं। इस प्रकार वे मजदूरों को 
झाधिक शोषण से बचाते है । 


2 फल्याणकारी फार्य--प्राजकजल मजदूर सघो द्वारा किये जाने वाले 
रचनात्मक कार्यों के महत्व पर भ्रधिक जोर दिया जाने लगा है । शिक्षा, चिकित्सा, 
व मतोरजन भ्र दि की सुविधा बढ़ाकर मजदुर-सघ श्रमिकों वी कार्यवुशलता मे वृद्धि 





] वर्तमान कानून के पनुसार 'ट्रेड यूनियन' शब्द में मालिको व मजदूरो दोनो 


के रागठन शामिल होते है । 
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करते है इस प्रकार वे सीमान्त उत्तत्ति के वर्तेमान मूल्य मे कृद्धि करके मजदूरी को 
वर्तमान स्तर से ऊँचा उठाने मे भी मदद्व देते हैं॥ इन कार्यों से मजदूरों मे प्रनुशसव 
की भावना भी वढती है । किसी भो देश मे श्रमिक सघ आन्दोलन की स्थायी प्रगति 
के लिए दोनो जिस्म के कार्यों पर समान रूप से बल दिया जाना चाहिए ॥ स्मरण 
रहे कि मजदूर सघ केवल हडताल कराने वाली समितियाँ ही नहीं होती है, अपितु वे 
मजदईरों के जीवन पर गहरा प्रराव डालते वालों और ग्राधुनिक झौद्योगिक संगठन 
में महवग्पूर्ण माग लेने वाली सस्थाएं होती हैं। उनका ग्लौद्योगिक लोकतन्त में 
प्रमुख स्थान होता है । उनके प्राधुनिक श्रौद्योगिक जीवत में व्यापक भूमिका 
होती है । 


939 से भारत में मजदूर सघ श्रान्दोलन कौ प्रगति 

7939-40 मे युद्ध प्रारम्भ होने के समय भारत भ 667 मजदूर सघ थे 
जितमे से 450 ने प्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इनकी सदस्य सत्या लगभग 
लाख हो गयी थी । 


द्वितीय महप्युद्ध के समय मजदूर-प्रान्दोलन ने जोर पकडा।! महगाईके 
कारण मजदूरी बढ़ाने झोर महगाई भत्ता देने की माँग की गई। सरकार ने जिदलीय 
वार्ताएं श्रारम्म की जिससे भी श्रम-प्रान्दोलन को मान्यता मिली ! परन्तु सरकार 
को घुद्ध मं सहयोग देते के प्रश्त पर श्रमिक सो में मतभेद उत्पन हो गया | जम॑ नी 
द्वारा रूस पर आक्रमण करने के पश्चात्‌ श्री एम एन राय ने सरकार को युद्ध 
सचालन में सहयोग देने के लिए 'ट्रेंड-यूनियन काँग्रेस छोड़कर ]939 में “इण्डियन 
फेडरेशन आफ लेबर” की स्थापना वी जिसको सरकार की ओर से श्रमिक्रो के लिए 
काम करने के ल्लिए उदार रूप से वित्तीय सहायता प्रदात की गग्ी । 945-46 मे 
युद्ध ममाप्त होने के बाद भारत में रजिस्टर्ड श्रम्रिक-सघो वी सरया बढ़कर ,087 
हो गयी जिनमे केवत्त 585 ने पपनी रिपोर्ट भेजी थी। उनकी सदस्य-्संस्या 
लग्मग 8 64 लाख थी । 


युद्बोत्तर काल में महगाई क कारण श्रमिक्रों मे काफौ प्रसन्‍्तोपष फल गया 
था । 945-47 के बीच ग्रनेक हडतालें हुई, जिनमे साखो श्रमिकों ने मांग लिग्रा। 
स्वत त्रवा-प्राप्ति के पश्चात्‌ अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के नेतागो ने 948 मे 
“इग्टियन नेशनत ट्रेंड यूवियन कांग्रे त! (इल्टक) (श702) की स्थापदा की और 
जो भजदुर-सघ समाजवादियो के प्रमाव म थे, उन्होने मिलकर दिसम्बर, 948 में 
“हिन्द मजदूर पचायत” बना लो । दिसम्बर, 947 में सरकार, श्रमिकों और मित्र 
मालिकों के प्रतिनिधियों के वीच औद्योगिक शान्ति कायम करने के लिए एक समभौता 
दुम्मा | तत्वज््चात्‌ कुछ वर्षों तक कोई बडी हडताल नही हुई । दिसम्बर 949 में 
*द्विन्द मजदूर-पचायत” ग्लौर इण्डियन फरैंडरेशन भाफ़ लेवर” के श्रतिनिधियों ने 
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मलपता में एक सम्मेलस किया और दोनों ने मिला र “हिन्द सजदूर गा! (7//5) 
बगा जी । इसी वर्ष श्रम-प्रान्दोलन में पुनः एवठा स्थापित करने वी दृत्टिये 
प्रौपंगर के टी शाह के प्रयस्नों से यूनाइटेड ट्रेड यूनियम कांग्रेस (0706) वे 
नाग से एक ब्रज प्रखिल भारतीय श्रम्रित संगठन स्थापित किया गया । इस प्रयार 
देश में खार श्रसिन भारतीय अमिश-यथ बत गये । सरदार थे इस्टत, एटय, एच 
एम एस व यूटव वो राष्ट्रीय वे ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मलर्नों से मजदूरों वा प्रतिनिप्रिस्य 
बरन 4 समय-समय पर दश से विधार-प्रिमर्श के विए सास्यला प्रदात वी । बाद मे 
955 में भारतीय मजदूरन्गघ (8]85) की स्थापना वी गई जिस प्रर प्रारम्म में 
राजनीतिक दृष्टि में भारतीय जनगच्र का प्रमाव था। श्र यह भारतीय ऊनसा पार्दी 
(877) के प्रमातर-्षेत्र मे है । 


भारत से गमी पंजीड़त श्रसित् संघ वार्या वी रिपारे नहीं भेजने हैं 
जितने उतती सदस्यता प्रादि ने बारे मे नियध्रित रूव से विश्यस्य 4 तवीनयत जान- 
कारी नहीं मित्र पाती ॥ 984 में कुल पजीडत ट्रेड यूनियन 42609 थ लेविन 


रिपोर्ट भेजने बाते सघो बी समया वेब 6372 ही थी। 984 में प्रति सत्र 
प्रौगत सदस्यता 798 थी, जबकि 983 में यह 792 रही थी ।१ 


बुछ वर्ष पूर्व एटक में फूट पड़कर एप नये श्रमितर सगठत 'सीदू' (0७8० 
० ॥708790 47902 09075) का जन्म हुप्ना था। डग पर माक्सवादियाँ [एटाग 
(0/)] का प्रमूव है। सीटू का मारी इस्जीनियरिंग, चाय, सार्वजनिक उपत्रमी प्रादि 
में कापी शमाय है । इसका ने रत थे पश्चिमी वबाल राज्यों में डिफैंद प्रभाव व था 
जाता है । 


कुछ बे पूर्व हिंद मजदूर समा थे हिन्द मजदूर पंचायत का भी परस्पर 
विलय हो गया है । 
भम सर्घो को बत्तसान स्थिति 
3] दिसम्बर 980 को भारत बे 0 बेस्रीय श्रमिय समठनों की जाथ थे 
बाद सायाप्रित सदस्यता (४७08॥6० काट्व065097) द्वस प्रकार थी | जाप के थे 
परिणाम 30 प्रगस्त 984 को घाधित जिय्ये गये थे ।2 





]. 76७९ 80०८ 0 [.870प77 5880$005, 988, 99 32-35 
2... 79॥ ]987, 9 579, 


गर्पापित यदर्यवा (४टाए06 ऋष्याएटाडकाए) ने थे अर डे श्रस-मत्त्रासप्र 
ते प्रकाशित किये है । ध्त: इस सम्बन्ध मे ऋय ब्राँविडे सिथ्या, वस्यित थे 
अमास्यर हैं । इसलिए उनता उपयोग नहीं किया जाता चाहिए । 
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सत्यापित (एवथ्छश््णि 
सगठेत का नाम उसके झन्तगंत तसतदस्य 
(रिबणाल ली गाल यूतियतों को चैंदयां 
सछ्वप$डां०ण) सँरया (४८शाटान 
हऊत्ण 3599) 
एचक्र०्छ)) 
()) नारतीय राष्ट्रीय ट्रेंड यूनियन कयग्रेस (लाणों भे) 
(ाए0 १604 22536 
(2) जारतोर मजदूर संघ 4835) १333 व23] 
(२) हिन्द अजदर समा (प्७9) 426 763 


(4) बूताइटेड ट्रेंड बतिमन काँग्रेस ([.८शांग 5220) 
(मेनिन सारनो) (ए7ए८) 














(7.8) 34 हटा 

(5) ग्राद इश्डिया ट्रेंड यूनियन दाग्रेस (#प्रणट) 7080 345 

१७) सेल्टर पलों इष्टियन ट्रेंड यूनियन (टप्राठ) 474 -.. उठ 

(7) नेशनल लेबर नगब्य (श.0) १72 247 
(8) नेशनत फन्‍्द्र भाँफ इब्डियन ट्रेड यू नियन्ध 

फालाए) 80 0०-84 

(9) यूनाइटेड ट्रेंड यूनियन काँग्रेत (ए 00) 775 4"66 

(0) ट्रेंड घुनियत वाँग्रे म (7000) 65 "23 

कल 6543 64'27 

शालिता से पता सगवा है कि दिसम्बर 980 में झारत में 0 ढेन्द्रोय ट्रेंड 

बूनियन संगठनों के अन्तर्गत 6543 यूनियन थे, जितको कुल सदस्य“मस्या लगमय 


6:27 लाख थी। इतने सर्वाधिक सदस्यता इन्टढइ को 22736 लाख थी ॥ इसके 
दबाइ दूसरा स्थान भारदीय मजदूर सघ (0595) का था दिसकी संद स्वन्यख्या 2']] 
साख थी । 3 दिसम्बर 980 तक की सदस्यता के झन्तिम सत्यापन के थे परिशाम 
50 ग्रगन्‍्त 984 को घोषित किये गये थे । < 

विद दर्षों मे देश मे दिशाहीत रूप में झनेक राजनीतिक दलो के उचन्न होने 
झऋजदर-सघ आात्दोचन काफी अस्त-व्यस्त व उनम्घन की स्थिति में पड़ गया है । इसे 
प्रशार को दिश्ाहोत्ता को समाप्त करके एक सुदृढ़ खमिक संघ झन्दोतन ने निर्मारा 
का प्रदास दिदा जाना चर्दिए, शिसकोे रूपरेखा काये के पृष्ठों में दी गई है । इसके 
लिए सं्वृष्रयस कार्येक्रस-ग्राधर्त खुद व खत सध्ट्रीय राजनीतिक दवो का 
हिरण डिया वाता चाहिए तया ब्यत्त्पिरक एवं सत्तापरक राजनीति समाख्त की 
जानी चाहिए। सुतिरिचिद लौतियो व कार्यक्रमों के दिता लयी राजतीचिक पार्श्मों के 


अः 





| 
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अहठन से भाम जनता व श्रमिको मे दलीय राजनीतिक (एशए ए०॥४०७) के प्रति 
उत्साह कम हो जाता है । 


भारत में मजदूर-संघ प्रान्दोलन की कमजोरियां व समस्याएं 

ग्द्यपि हमारे देश मे श्रसिक सघवाद का कापी वोलवालर है, तथापि प्रन्य 
अगतिशील देशो की तुलता मे यह झाज मी क्राफी कमजीर स्थिति में है। इसकी 
कमजोरी के प्रधिकाश कारण आसन्तरिक हैं, यद्यपि कुछ बाह्य कठिनाइया नी मजदूर 
ग्रान्दोलन के मार्ग में दाधक हैं॥ हम नीचे इन कमियो पर प्रकाश डालते हैं । 
(प्र) प्रान्तरिक कमिया 


4. सीमित सदस्य -मजदूर-यूनियन झअधिकाशत ओझद्योगिक नगरो में ही 
सीमित है झौर यहाँ भी इनके सदस्यों की सस्या श्रमिकों की कुल सख्या का कापी 
मीचा अझश ही पायी जाती है। वास्तव में सक्रिय सदस्यों की सख्या तो प्रसाशित 
आजकड़ो से भी कम होती है और नाममान के सदस्य ज्यादा होते हैं । मारत में राज- 
नीतिक अस्थिरता व नित्य नई पारियों के उदय से श्रमिक सध-आन्दोलन काफी 
अनिश्चितता व अस्यिरता की स्थिति से|फंसकर रह गया है । अ्रधिक्राश नयी पादियों 
के पाम देश के विक्स के लिए कोई सुनिश्चित राष्ट्रीय रायेक्रम नजर नहीं स्‍ाने 
थे व्यक्तिगत महत्वाक्ाज्ञा को पूरा करने करा साधन मा* बनती जा रही हैं। 


2. छोटे श्रमिक सघ--भूतकाल में भारत में श्रमिक सघो का भाकार बहुत 
छोटा रहा है। छोटे सघो के पास घनझर सग्रठन का अभाव होता है जिससे 
वे मिल-मालिको तथा सरजार को ठीक से प्रमावित नहीं कर पाते । 983 मरे प्रति 
सघ झौसत सदस्यता 792 थी जो 984 में 798 हो गई । इस प्रकार प्रतिसध 
अ्रौसत सदस्यता झनी भी काफो कम है । 


3. कमजोर वित्तीय स्थिति--भारत मे अधिकाश श्रमिक सधों के साधन 
इतने कम होते हैं कि दे देतन देकर कर्मचारी नहीं रख सकते, रचनात्मक कल्याण- 
कारी वाय॑ नहीं कर सकत और हडताल के दिनों में अपने सदस्यो की सहायता नहीं 
कर संक्ते । अ्धिक्षाश श्रमिक कम मजदूरी पाने के कारण सघो का चन्दा तक नहीं 
देते हैं। प्रति सथ आय-ब्यय को राशि बहुत कम पायी जातो है । 

4 अमिक्रों को प्रवास-अवृत्ति--हमारे देश में आर नी स्थायी झौद्योगिक् 
अमिक-वर्गे का अमाव पाया जाता है । हमारे अधिकाइ श्रमिक देहातो के रहने वाल 
होते हैं जो रोजगार पाने के लिए नगयरो में चले झाते हैं और पुन पझ्रवसर पाकर 
अपने गावों में लोट जाते हैं । ये लोग श्रमिक-सघों मे विद्वेप रुचि नहीं रखत ॥ 

$. झवकाश का झनाद ज्षिक्षा वी कभी--श्रमिको को कारखाने में इतने 
अधिक समय तक काम करना पडता है कि वे थक जाते हैं । इनको घर पर भी पूरा 
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आराम नही मिल पाता है। प्रायः उनके घर मो कारखानों से कापी दूर होते हैं । 
झतएवं उतके प्रास श्रमिक-सघ के वार्यों के लिए पर्याप्त समय शक्ति व रुचि नहीं 
होती । शिक्षा बे कारण मारत मे मजदूर वर्ग सघो के महत्व को पूरी तरह नहीं 
सम पाता है। इसी कारण बाहरी नेतृत्व का प्रभाव वढ जाता है जो भ्रमिक-सघो 
का अपने राजनीलिक स्वार्यों के लिए उपयोग करते रहते हैं ॥ 

6 विविधता--श्रमिको में जाति घर्म भाषा भौर क्षेत्र की झवेकता पाई 
घाती है और घर्गे चेतना का भ्रमाव होता है जिससे उर्तेम परस्पर एकता की भावना 
पैदा नही हो पाती । 


7 विभिन्न सर्थघों के बौच तपा एक ही सघ में प्रापसो फूट (गांटा प्रशा०ए 
8॥0 [7ए३-ए४०व ॥४8॥9)7--प्राथ एक ही उद्योग/या एक ही भौद्योगिक इकाई 
में कई राजनीतिक दलो से जुड़ें हुए झलग-प्रत॒ग श्रमिक सध पाये जाते हैं जितम से 
कुछ तो नाममात्र के होते हैं प्रौर उतके नेतागण स्व भ्पने राजनीतिक स्वार्धों की 
सिद्धि म लगे रहते हैं । इस दया में सामूहिक सौदाकारी मे बाघा पेडती है ॥ श्रमिक- 
सघो भे आपसी फूट पायी जाती है। प्राय एक हो उद्योग मैं विरोधी भादशों रे 
विश्वास रखते वाले दो या भधिक सघ होते हैं जो निरन्तर प्रापस में लडा करते हैं $ 
इस प्रकार सघो की प्रधिकृता के काररा मजदूरों के हितो को हानि होती है । 


8 बाहरी नेतृत्व तथा राजनौतिक दलों का प्रमाव--श्रमिकन्सघो के नेता 
झविकतर वकील या सामाजिक झोर राजतोतिक का्यकर्त्ता होते हैं जिन्हें सम्बद्ध 
उद्योग का तकनीकी व झाथिक ज्ञान नही होता शौर धमिको के प्रति पूरी सहातुभूति 
भी नहीं होती । कुछ तो इतने व्यस्त होते हैँ कि सघ के कार्पो पर पूरा ध्यान नही 
द पाते । क्मी-कमी उनके हित भी श्रमिकों के हितो से मिन्‍न होते हैं। राजनीतिक 
दलो का श्रमिक सघो पर इतना प्रमाव होता है हि वे श्रसिक्रो मे परस्पर संघर्ष को 
ग्थिति बनाय रखते हैं भौर झ्रपना स्वार्थ सिद्ध करत के लिए श्वमित्र सघो का विरतर 
भ्रघोग करते रहते हैं। 


9 रचनात्मक कार्पों का भमाव--भारत म वित्तीय साथतो के प्माव में 
श्रमिव-सघ प्रपने सदस्यों के कल्याण के लिए शिक्षा, चिकित्सा वे सबोरजन घादि 
के कार्य करके दिलों म सच्ची एकता की आवना उत्पन्न नही कर पाते। इसलिए 
मजदूर इनको ज्यादातर हडताल-समितियों के रूप मे मानते हैं ! 





॥. इस्डरन्यूनियन स्पर्धा म विभिन्न यूनियवों क्ाझ्मापसी संघर्ष भाताहैंमौर 
इट्भा-यूनियत स्पघों मे एक ही यूनियन मे कई “नेतामी का प्रापस्ी संघर्ष 
अाता है। इस प्रकार श्रमिक सपघ प्रापसी मतभेद व पू८ के झखाड़ें बने रहते 
हैं प्रौर इनकी सीमित शक्ति मोर मी कम हो जातो है । 


हल 
हर 
न 


(हो शाह शारण ६ 

. भरती रथ पलत सरोश--हमारे उद्योगों मे भमिदों शो भरती एश 
इबार वे मभ्यस्थ ये द्वारा होरो है, सिन्‍्टे रप्यार था योदर (00एचपे रहते ऐ । 
दे सोर प्राय: भजदूर सभो दे विरोधी होते हैं क्योकि मजररों पर शपना पमाव 
इनायें रसना चांहपे है। 

3. शासिसों रप विरोध--मातिक भी पाइः धक्तिझातरी अमित सत्र से 
डरते रहते हैं। झतएव दे उचित यथा झनुधित उपायो से भमिरो मे पूट टासरे शा 
निरन्तर प्रयास परते रहते हैं। ये दिरोधी रूघो को बड़ादा देपे है. एवं शुप्तघरो 
शौर हडतात तोइने बातो को नौरर रखरर या रमिदो शो डरा-धररा रर ड्मकी 
हय्श्पे उत्म रराते रहते है। ये यूनियन के नेताशो वो ऋपनों तरए करते वा 
दया स बरते रटते हैं । ऐसो घटनाएं बह॒श होपो रहतो है । 

3, सरश्यरो दृष्टिरोएए--पाय' सतास्द राजनोतिश दस झपते हार 
निपन्वित सघो शो ही ब्डावा ऐेऐे है। राष्यों दे िस दतवी सखार होती है. 
प्रायः उसवे मयदुर संघो दो हो विशेष रूप से एगति करने शा ऋदसर मिफता है । 
बह दृष्टिकोण मो प्रयपिक्रीस ऋमिक-सघ शान्शेतम वे मार्म मे शाधक झानां याता 
है। देश मे सुनिश्चित विधारधारा व रायंक्मों पर भ्ाधारित सीमित दसोरे टोने 

से सोहलनद क्या विदास सहो दिश्य झे हो पाता है। दृससे धम्रों रो भी ऋष्मी 
पसम्प रो राष्ट्रीय पार्टो चुनने मे सुदिध्ता रहतो है + 
भारत में भजवूर-संघों को भादो प्रगति के लिए ध्ययश्यकरु सुभाष 
समाजगारों ध्रधश्यवस्था व श्शौयोगिर सोरतमर को स्थापना एवं सामूटिक 
सौदावारी ने द्वारा अभिरो दे ट्तो की रक्षा ररने वे लिए एक स्व॒तन्द, शक्तियरी 
व जिम्मे शर शिष्म वा पमिक-पघ घान्रोपत प्ावश्या माया गया है। भारत मे 
राजा मजरर*+पघ द्रान्योदन विशास के लिए निम्मोरित सुभाव दिय्रेजा 
सहते है * 

न्‍ . एक उद्योगएर संघों (000० ॥तेए३४०४-०७९० एशेएणत शा भारणे 
झपसामा--एद' झौदोगिद हृदाई भथवा एश उच्योग भे ३६ परस्पर-विरोधी संध ने 
होने से भयइर-आाम्दोलन दमयोर पडता है भौर साशुट्कि सौरावारी सफफ नहो हो 
सररतरी, क्योकि यह तथ महों हो पाता हि वोन-सा सूप मातिको से रिंसी भी पश्व 
पर मथदरो रो तरफ से बातचीत क्रेपा थ समभोता वरेया । हमारा भ्राइले यह 
होना भाहिए दि घधासस्भव प्रस्वेव घोदोगिवा इराई भधवा उद्योग मे एश' हो शत 
शारों धमिर-सघ हो। एक शोदयोगिद उपक्रम था प्तिष्णान मे विशिन्‍्द रायनीतिक 
इसो के सथ होने से थ्रमिको के हितों को लाभ होते को बजाय हानि ध्धित होगो 
है। इसलिए एक होदोगिव इस्ाई मे एक सघ होने से भमिरों को ऋषि लाभ 
टोगा। लेकिन इपमत राजनोति समाप्त रिये बिना स्थवहार भे यह स्थिति सामा 
सम्भर नही इतोत होता १ 
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सघ बताना चाहे तो भी उनके प्रतिनिधियों की एक 'एसेम्वली' ध्रवश्य बनायी जानी 
चाहिए जो मालिकों से विभिन्न विषयों पर विचार-विमशे कर सके | यह सुझाव 
सही लगता है, लेकिन इसकी व्यावहारिकता मे सदेह प्रकट किया गया है । 

4, कार्यकर्ताशों वा प्रशिक्षण-श्रमिव सधो के कार्य करने वालो के प्रशिक्षण 
के लिए विशेष कॉलेज या अन्य प्रशिक्षण-सस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए । 
इश्त तरफ सरकार को विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए १ 

5, रचनात्मक फार्य-- श्षम्कि-सघो को अपना कार्यक्षेत्र केवल हडताल कराने 
तक ही सीमित नही रखना चाहिए बल्कि उन्हे श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, मनो- 
रजन झौर झावास ग्रादि को व्यवस्था की ओर मी ध्यान देना चाहिए । 

6 सबल व शक्तिशाली श्रमिक सघ (५॥४७॥४ ए7्रा0॥5)--छोटे-छोदे 
श्रम्रिक-सघो को मिलाकर बडे श्रमिक सध स्थापित किये जाने चाहिएँ । श्रमिक-सघो 
वी प्रित्तीय श्थिति सुधारन के लिए सदस्यों से बराबर यथेष्ट चन्दा बसूल किया 
जाना चाहिए। उद्योगपतियों को भी श्रमिक-सधो के प्रति अपना इष्टिकोण बदलना 
चाहिए । सरकार प्रौर मिल मालिकों द्वारा मान्यता मिलने से श्रमिक-सघो वी 
प्रतिष्ठा और शक्ति बढती है । प्रतिनिधि श्रमिक-सघो को निर्घारित शर्ते पूरी करने 
पर मान्यता देता श्रनिवार्थ होना चाहिए । 

7 राष्ट्रीय विकाध की नौतियों से भाग लेवा--मजदूर-सघो को विभिन्न 
झाथिक व साम्ताजिक नीतियो एवं कार्यक्रमों के निर्धारण मे भाग लेना चाहिए । 
एसा वे विभिन्न समठनो में भाग लेकर कर सकते है, जैसे मारतोय श्रम-सम्मेलन- 
उद्यागों के विकास परिषदों, औद्योगिक समितियों, उश्पादकता-परिपदो, श्रम- 
कल्याण बोड्डो, पोर्ट-ट्रस्टो व मजदूरी-बोर्डों आझ्रादि सस्थाओं मे माग लिया जा 
सकता है। 

भारत को इक्वीसवी शताब्दी भे प्रगतिशील रूप मे प्रवेश दिलाने के लिए 
मजदूर-सघो को नयी भूमिकाएँ झदा करनी होगी। मजदूर-सध ग्राधुनिकीकरण 
(7006075200॥) के सम्बन्ध में सही दृष्टिकोण अ्रपना कर अपने सदस्यों को 
शिक्षित कर सकते हैं| श्राधुनिकीकरण से लागत, माल की किस्म व भ्रन्तर्राष्द्रीय 
प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर ग्रनुकूल प्रभाव पडते हैं, लेकिन प्रारम्भ में कुछ बेरोजगारी 
भी उत्पन्न हो सकती है । इसलिए मजदूरों के पुनप्न शिक्षण की व्यवस्था करके उन्हे 
रोजगार की नई दिशाझ मे भेजा जा सकता है। अतः इन सबके बारे मे पर्याप्त 
ग्रध्ययन करवाये जाने चाहिएँ ! मजदूर-सघो को श्रम 'की प्रबन्ध मे साकदारी को 
साकार रूप देने मे मदद देनी चाहिए । इन्हे झद्योगिक सुरक्षा (3५) पर भी 
पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि मविष्य मे भोपाल गँस जेसी दु्धनाएँ रोकी जा सकें ।६ 


.. के, क्‍र 927 व॥० सी 2]58 टव्यापरा३॥ ; पर 0 5३१७ 
प्रय्माणा5, था क्ञा।लै गा (6 ए007०7० प्राशा०5, 0७9 22, [986. 
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8 अतर-सघोय व एक सधोष स्पर्धा व फूट को दुर करता चाहिए--सघो में 
प्रापसी फूट से श्रप्तिक झ्ार्दोज्षन काफ़ी कमजोर हो जाता है । झतः सधो की सस्या 
फर्म करके ग्रान्दोलन को सुद्द्ध किया जाना चाहिए | जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है, एक ग्रौद्योगिक इकाई के विभिन सप्रो के प्रतिनिधियों को शामिल करके सघो वी 
एक एसेम्वली बनायी जानी चाहिए। विभिन्न इक्ाइयो के सघो की एसेम्बतो के 
अवितिधिदों को मिलाकर सज्यीव स्तर पर एक उद्योगवार अ्रमिव-सघ एसोसियशन 
बताया जाना चाहिए । इस प्रकार विभिन्न सधों के दौच ग्रापप्ठी सघये व टकर'व 
का क्षेत्र काफ़ी कम किया जा सकता है। हे 

9 विराप्त-परिषदों को सक्रिय वताना--लोकततन्त्र मे मजदूर-सधों सहकारों 
सस्थाप्रों, प्रामन्पच्यायतो एवं प्रन्य ऐल्छिक सगठनो का बडा महत्व होती हैं 
मजपूर-सघ प्रान्दोततन को नग्ी दिशाझ्रो मे विकसित किया ज्ञागा साहिए। उद्योगों 
की विकास-परिपदो को सक्रिय बनाना चाहिए । 

जब उद्योग (विकास व दियमत) अधिनियम ]95 में बनाया गा था तव 
विकास-परिपदो के द्वारा श्रम व प्रबन्ध को तरफ से स्वेश्रेष्ठ नेतृत्व की प्राणा की 
गयी थी। इनके माध्यम से उत्पादकता बढाने घौर प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाये जाते 
थे । लेकिन हमारे देश मे विकास परिषदों ने सफजतादूर्दक कार्य नहीं क्रिया है। 
मजदूर-सथों को सामाजिक हिंत में उपपुक्त सगठतों में भ्रधिक सन्निय रूप से माय 
लेना चाहिए । 

0, सावजनिक उद्योगों से सजदूर सघों को उद्योग की विणंय-प्रक्रिश मे 
पझंधिक सक्रिय रूप से मरग लेना चाहिए--वे इनके प्रबन्ध, नीति-निर्षादण व श्रम- 
वल्याए से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों मे माग ले सकते हैं प्रौर निजी उद्योगो के लिए 
झनुकरणीय व उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं । 

]] प्रस्य क्षेत्र जिनमे सजदूर-सघो को भ्रधिकाधित भाग लेना चाहिए, 
वह है श्रमिकों की योग्यता व प्रशिक्षण मे सुघार करना और श्रम-कल्याण सम्बन्धी 
कार्यक्रमों को. पूर्शोतया श्रमिकों का ही क्षेत्र बताता। श्षमिकरोत्री शिक्षा में 
व्यावसायिक, प्राविधिक व सामान्य तीनों प्रकार की शिक्षा का विकास किया ज्यना 
जहरी है । 

2 मारत में साधनों का अ्रमाव दूर बरने के लिए मजदू र-सघो को पर्याप्त 
सापन उपलब्ध करने के उपाय दूढे जाने चाहिए । यदि प्रमुख मजदुर-पंगठतन एक 
राष्ट्रीय श्रम-प्रतिप्ठान स्थापित करें तो रचनात्मक कार्यों के लिए योजनाप्रो मे घत- 
राशि की व्यवध्या की जा सकती है। भारत में एक स्वतन्त्र, शक्तिशाली, जागशक 
व जिम्मेदार मजदूर-सघ आन्दोलत के विकास की ग्मावश्यक्तता है। इसमे राष्ट्रीय 
संगठनों को महत्वपूर्ण माग लेना चाहिए । जैसा कि पहले कहा जा चुदा है, देश म 
वई प्रकार के राजनी तक दनों के बत जाने से श्रमिक-मघ प्रान्दोलन काफी प्रस्त* 
व्यस्त, दिशाहीत व ग्रनिश्चित किस्म का हो गया है । 
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आरत मे झाज भो एक सबल मजद्र-मंघ-पमान्दोलन की झावश्यक्ता बनी 
हुई है जो एक तरफ थ्मिको के हितो की रक्षा कर सके झौर साथ ही देश मे लोक- 
शन्त्र की जडें भी मजबूत कर सके । देश मे एक ऐसा श्रमिक सघ भान्दोलन विक्द्धित 
किया जाता चाहिए जो लोकतन्‍्त्र के सच्चे प्रहरों का काम करे और इस पर झौँच 
झाते ही उसका डटकर मुकाबला कर सके । इस दिशा मे तेज गति से भगति करने 
दे लिए सरकार, मिल-मालिको, श्रमिकों तथा जनता के दृष्टिकोण में झावश्यक 
परिवतेद लाया जाना चाहिए । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है वे दिन झब बीस 
गये जब मजद्र-यूनियय हडताल करने का साघन-मात् होते थे । झब इनके कघो 
पर नयी जिम्मेदारिया झा गयी है। इन्हे झाधुनिकीव रण, श्रम की प्रवन्ध मे 
साभेदारी, रोजगार-सवर्धेत नीतियो, प्रौद्योगिक सुरक्षा व देश की तीव्र श्राधिक 
प्रगति के लिए प्रथक प्रयास करना होगा । तभी ये श्रमिको व देशवासियो को लाभ 
पहुंचा सकेंगे । इसलिए मजदूर-सघ के कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषयो का पर्याप्त 
ज्ञान होना चाहिए एवं इनका दृष्टिकोण रचनात्मक, ब्यापक व प्रमतिशील होना 
चाहिए। 

ट्रेड यूनिशव व ध्ौद्योगिक डिवाद (सरोधन) बिच, 988 में मजदूर सधो को 
सुदृढ करने के सम्बन्ध से प्रमुख घाराएं-- 

यह एक चिता का विषय है कि स्वतन्व॒ता-प्राप्ति के चार दशक बाद 
भी मजदूर-सघो के सगठन व प्रतिनिधित्व मे पर्याप्त सुधार नही झाया है। 988 
के ट्रंड यूनियन व झौद्योगिक विवाद (सशोधन) बिल मे इस विषय में निम्न सुझाव 
दिये गये है-- 

(9) भावेदन के 60 दिनो मे श्रमिक सघ का रजिस्ट्रेशन किया जाना 
चाहिए 

(7) श्रमिक सधघो में परस्पर विवादों का हल समभौते से झ्थवा श्रम- 
भदालतो के पचनिणंय से होता चाहिए। सदस्यता का सत्यापन श्रम म्दालतो को 
करना चाहिए । चेक-प्रॉफ व्यवस्था के झन्तगेंत सत्यापन के लिए गुप्त मतदान भी 
किया जा सकता है । चेक-पॉफ मे प्रत्येक श्रमिक प्रवन्धकों को यूनियन की अपनी 
पसद बता देगा तथा उसका चन्दा मजदूरी मे से काट लिया जायगा। श्रम-पझदालते 
सिफाई करेंगी । इससे श्रमिक-सघ मजबूत होगे । 

(07) सामूहिक सौदाकारी एजेप्ट/परिषद--इनमे यूनियनों का प्रतिनिधित्व 
उनकी सदस्यता के झाघार पर दिया जायगा। इसके लिए तीन वर्ष को मवधि 
होगी । 


(7९) कोई सात सदस्य यूनियन बना सकते है । 00 श्रमिकों से ऊपर फो 
स्थिति मे एक यूनियन मे न्यूनतम सदस्यता को शर्त 0% होगी ताशि झनेफ रूजदूर 
सघ न बनें । 
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अत्येक देश में वहाँ की सरकार औद्योगिक शान्ति बताय रखने का प्रयातत 
करती है जिमसे एक तरफ मालिकों व मजदूरों के हितो वी रक्षा हो सके प्रौर दूरी 
तरफ समाज को प्रौद्योगिक ग्रशान्ति वे कारण आधिक क्षति न पहु चे। राउय के 
हस्तक्षेप की मात्रा देश के झाधिक विकास की अ्रवस्‍्था पर निर्भर करती है प्रौर 
हम्तक्षेपर व! ठग देश की राजनीतिक प्रणात्ती और लोगो की त्ामाजिक वे सास्क्ृतिक 
परम्पराम्रो पर निर्मेर किया करता है। मारत जैसे विक्वामशील देश के लिए 
औद्योगिक शात्ति का विग्रेप रूप से महत्व है क्योकि हमारी मदसे बड़ी भावरपब्ता 
उत्पादन बढ़ाते की है भर लोस्तास्त्रिक व्यवस्था को अपनाने के कार भ्रौद्योगिक 
विदाद निदये के लिए हमें समझौता व्‌ पच-निर्णय प्रादि का ही विशेष रूपसे 
सहार' लेना होता है । 

भारत ते सुरक्षा सम्दन्धी चारणी से भी भौद्योगिक शाहि का रहता आव- 
एयक है । इस अ्रकार तिरन्तर उत्पादन-ब्ृद्धि कयेश की सुरक्षा के लिए औद्योगिक 
शावि का रहता ग्रावश्यक माना गया है । 

विवाद” (०५०४८) की परिभाषा इस भ्रफार की जा सकती है कि इसमे 
किसी उपादत की इकाई से श्रमिरों का एक समूह अथवा सभी श्रगिव अल्पकाल 
के लिए काम रोक देते हैं अथवा मालिक भल्पकाल के लिए कारणाने के ताला लेगा 
देते है। इस प्रकार हडताल! व तालाबदी' दोबो ही 'विवाद' या 'फगडो' की 
परिमाषा में शामित्र होते हे ! लेहित याजनीतिद हरताल, सहण्ुभूतिपूर्ण प्रदर्शन 
या छच्चे माल के प्रमाव मशीन के टूट जाने व विजल्ली की सप्लाई के विफल हो 
जान के फलस्वहप काम रुक जाने से उत्पन्न घ्थिति आऔद्यागिक विवाद मे शामिल 
नही शानो जाती । 
ग्रोद्योधिक विवादों को झाधुनिक अ्वृत्तियाँ 

द्विती4 महायुद्ध को अरवाधि मे भ्ोद्योगिक विवादों से काम के दिनो की विशेष 
क्षति नही हुई थी। इन वर्षों मे वस्तुओं के मूल्य बढे, लेकिन धाव मे मजदूरी भी 
बढ ( भ्रत मजदूरों का झसन्‍्तोद नहीं बह पाया था। इन्ही वर्षों मे भारत सुरक्षा 
कानून (07०९ ० [00॥ पैण९७) अथवा 08 की घाद्य 8-# का हड्तावो 
का दमन करने मे भ्रयोग किया जा सकता था। इसलिए मजदूर असन्तुष्ट होने पर 
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भी शझात्त बैठे रहे । महायुद्ध के वर्षों मे औद्योगिक सम्बन्ध ठोक बने रहे, लेकित युद्ध 
समाप्त होते द्वी मजदूरों ने श्रपती स्थिति सुधारने ओर मजदूरी बढवाने के लिए 
हइतालें चालू कर दी जिससे 7946 द 947 से काफी अ्रम-दिनों की हानि हुई १ 

बाद में भी ग्रौद्योगिक विवादों से श्रम-दिनों की व उत्पादन की हातमि होती रहो । 

जुन 975 मैं प्रापातकालीन स्थिति की घोषणा के वाद झौद्योगिक विवादों 
वी सख्या मे उल्लेखनीय कमी हुई और सरबंजनिक उद्योगों मे हडताल से होने वाली 
श्रम दिनों की हाति बहुत कम हो शयी थी। लेकिस इसो ब्रवधि में मालिको की 
तरफ से तालाबन्दी, जबरन छुट्टी या मजदूरों की छठी के कारण तिजी क्षेत्र में सम 
दिनो को काफी क्षति हुई। 7977 वे 978 के वर्षो में गद्योगिक सम्देश्धो पर 
अ्रापातकालीन स्थिति की समाप्ति का अ्माव पडा और पहले के जबरन अनुशासन के 
समाप्त होने के बाद हुडतालो, प्रदर्शनों, घमकियो ब घेरावो का ताता-सा लग गबा। 
शुरू में न्यूनतम बोनस व झनिवाय॑ जमा-राधि के प्रश्नों को लेकर प्रौद्योगिक विदाद 
खडे किये गये  979 भे हृडतालो व तालावन्दियों से 439 लाख श्रम-दिनो की 
हानि हुई जो झपने झाप भे एक रिकार्ड था। 

पिछले वर्षों मे श्रौद्योगिक विवादों सुधा उनसे होने वाली क्षति निम्न तालिका 
में दर्शायी गयी है । 









































के | वाकणण | गण | हा विचादो की सर्या शामिल श्रमिक शर्म दिनों की हानि 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि 982 में श्रम-दितो वी क्षति 746 लाख को 
चार कर गई | इसमे अधिकाश श्रम-दिनों की क्षति वम्बई कपडा उद्योग मे हडताल 
के कारण हुईं जो काफी लम्बी भ्रवधि तक चली थी। 983 में श्रम-दिनों की 
हानि पिछले वर्ष से तो कम रही लेकिन 98 से ग्रधिक थी। 984 में पुनः 
श्रम-दिनों की हानि बढ़ी लेमिन वाद में यह कम हुई। 987 मे 206 लाख श्रम- 
दिनो की हानि का अनुमान पेश किया गया है | औद्योगिक विवादों से मजदूरी की 
हानि व उत्पादन की हानि होती है जिससे मजदूरों के अलावा समाज को भी क्षति 
पहुंचती है | प्रौद्योगिक विवाद आज के औद्योगिक जगत को काफी हानि पहुँचा 
रहे हैं। 
औद्योगिक विव'दो छे प्रमुख कारण : 


पूजीव दी प्रथे-व्यवस्था मे मालिको व मजदूरों के हितों मे परस्पर विरोध 
होने से वर्ग-सघ्ष का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मालिक अधिक मुनाफा चाहते है 
और मजदूर अधिक मजदूरी चाहते हैं । मालिको की मनोबृत्ति प्राय कम मजदूरी 
देकर अ्रधिक मुनाफा कमाने की होती है। श्रम उत्पत्ति का एक साधन-मात्र माना 
जाता है। मालिको का मजदूरों के श्रति मानवीय दृष्टिकोण न होकर केवल आधिक 
इष्टिकोश ही रहता है । इस परिस्थिति मे औद्योगिक विवादों व अशान्ति का पाया 
जाना स्वामाविक है । 


झौद्योगिक विवादो के उपयुक्त ग्राधारभूत कारणो के अलावा ग्रन्य कारण 
इस प्रकार हो सकते है, जैसे मजदूरी व बोनस के प्रश्न, काम के घण्टे, छुट्टियो की 
माग, उद्योग का आधुनिकीकरण, मजदूरो की छेंटनी व मजदूरों को पुन: काम पर 
लगाये जाने की माग, आदि । कमी-कमी राजनीतिक कारणों से ही हडतालें हो 
जाती हैं । लेकिन प्रौद्योगिक विवादो मे प्रमुख कारण मजदूरी से ही सम्बन्धित होते 
हैं। भूतकाल मे बोनस व कर्मचारियों के प्रश्नों को लेकर भी झौद्योगिक विवाद होते 
रहे है । 

आद्योगिक धविवादों का कारणों के श्रनुसार विश्लेषण 


मारत मे श्ौद्योगिक विवाद कई कारणों से होते हैं, जेसे मजदूरी व भत्ते, 
बोनस, कामिक व छंटनी, छुट्टो व काम के घटे, अनुशासनहीनता व हिंसा आदि । 

लगभग /3 विवाद मजदूरी, भत्त व बोनस के प्रश्नो को लेकर होते है । 
दूसरा स्थान कर्मचारियों व छेंठनी के प्रश्नो को लेकर होने वाले विवादो का आता 
है । लगभग /5 विवाद इसी कारण से उत्पन्न होते है। तीसरा स्थान अनुशासन- 
हीनता व हिसा के कारण होने वाले विवादों का पाया गया है| 
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987 में अजटूदी व मत्ते के कारण लगमग 26% विव्रद हुए. कामिक व 
छेंटतों के क्षारण 6% हमें, अतुशातनहीनता 4 हिठा के कारश ]6% हुए तंया 
शेष 4?%६ बोनस, छुट्टी व कार्य के घस्टो तथा श्रन्य कारणों से हुए । प्रन्य वर्षों में 
मो प्राय इसी प्रकार के कारणों से झद्योगिक विवाद होते रह हैं 


987 में ग्रोद्योगिक विवादों से संदरसे ज्यादा श्रम-दितों की हानि पश्चिमी 
बयात को हुई (84 लाख श्रम-दिवस) एवं दूसरा स्थान तमिलनाडु का था (2377 
साख ध्रम-दिवत) । 


जितने भी प्ौद्योगिक विवाद होते हैं, उनमें कुछ सफर होते हैं, बुछ प्राशिक 
रूप से सफल होते है एवं कुछ प्रसफ्उ होते हैं। जो ही द्वोी. श्रौद्योगिक विवादों से 
उत्पादन को भारी क्षति होती है और इसे यधासम्तव रोका जाना चाहिए। ह्ोद्या- 
गिर सम्वन्धों में निरन्तर यसुघार वी प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए 4 


ओऔद्योगिक विवादों में मालिको व मजदूरों को भूमिका 


भारत में मित-मालिक हटतालों के लिए मटराते वाल लोगों को उत्तरदाधी 
वडहयात हैं| लेक्षिन यह पूर्गाठया सही नहीं है ॥ यदि मजदूर सथ में कोई मजइर 
विजय दिलचस्पी दिलाता है तो उसे मातिक काम से झतग कर देते हैं। परिणाम- 
स्व॒ल्प वह “वाहरी व्यक्ति" (0फ्राड2८7) बन जाता है। ग्रत मालिकों वा ग्रसहातु- 
अठिपूर्सो ब्यवहार द उनकी दसन नीति भी मजदूरों में ऋतस्तोप के लिए जिस्मेदार 
होती है । इस प्रकार ग्रौद्योगिक प्रशान्ति के अनेर क्ारस हो सकते हैं। सम्स्त 
प्रौद्यागिक वादावरण्प को ही दुछ सोझा तक इसे दिए उत्तरदायी माना जा सकता 
है । ग्रौद्योगिक विब्ाद केन्द्रीय व राज्योय के एवं सॉर्वेजलित के निजी छोत 
सक्री में पाये जाते है । इस प्रकार यह समस्या विभिन्न सस्‍्व॒री पर पायी 
जाती है । 


बनेता फामककाल मे ट्विता, सम्पत्ति वो नष्ट करने, सोदरगाटियों बह जला 
डापन, टेलीफोन के तार क्यटने तया विरोधियो की हया कर डालने की घटनाएँ 
श्रम झ्ग्पन्ति का एक प्रनिदाये भंग बने गई थी. यो एक अयत्त दुर्नाग्यपूर्णो स्थिति 
थी ॥ ऐसा प्रवीव होता है कि मजदूर नेताग्रो में एक ऐसा नया दर्ग उत्पन हो गया है 
जा ग्रन्पकाल के नोटिस पर एवं मामूली प्रश्नों पर विशाल प्रदर्शन करते/कराने की 
कला म राफी दक्ष व निपुएा हो गया है । यदि औद्योगिक उत्पादत को नियमित हूप 
में ग्रागे बद्मता है ती केन्द्र व राज्य सरकारो को चाहिए कि कानूने वे व्यवत्थां की 
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स्थिति पर शीघ्र नियन्त्रण स्थापित करें तथा श्रम-सम्बन्धी अनुशासनहीनता को 
समाप्त करें । इसके लिए औद्योगिक सम्बन्धो के कानूनमे उचित सशोधन किया 
जाता चाहिए जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकुल हो और जो श्रमित्रो की 
उचित मागो को समझ सके तथा अनुचित व अवाछित मशेगो पर कठोरतापूर्वक 
निमन्त्रण रख सके । 


इम सम्बन्ध मे मालिक, मजद्र, राजनीतिज्ञ, सरकारी भ्रधिकारियों तथा 
आम जनता--समी के दृष्टिकोण मे उचित परिवर्तन लाने वी आवश्यकता है । रिमा 
के मार्ग का अवश्य परित्याग किया जाना चाहिए अ्रन्यथा देश गम्भीर सक्ट मे पड 
जायगा। जनता सरकार ने औद्योगिक सम्बन्धो पर एक विधेयक (8॥])) तेयार किया 
था, लेहिन मजदुर सघो ने उसका तीब् विरोध किया ६ बाद मे केन्द्र मे काग्रे स (आर) 
की सरकार वसन पर यह ऊहा गय" कि सरकार औद्योगिक सम्वन्धों पर कोई ब्यापक्त 
विधेयक नहीं जाना चाहती वल्कि ग्रोौद्योगिक विवाद अधिनियम (02) में ही कुछ 
सगशोघन करना चाहती है ताकि ग्रौद्योगिक सम्बन्धो म निकट भविष्य मे सुधार हो 
सके । 


झ्ौद्योगिक विवादों को रोकने व निबटाने को पद्धति : 


ट्रेड डिस्प्युट्स एकड, 929 (7४80९ 0059065 8०६, 929) ग्रौद्योगिक 
विवादों का निपटारा करन के लिए 929 मे निमित इस कानून वे द्वारा सावंजनिक 
झ्ेबा सम्बन्धी कार्यो एवं अ्रन्य उद्योगों मे भेद किया गया था। सार्वजनिक लाभ के 
कार्यों, जैसे रेल, डाक-तार, बिजली व पानी ग्रादि में हडताल से पूर्व 4 दित की 
अग्निम सूचना देना झनिवार्य किया गया था। अन्य उद्योगो के लिए विवादों को 
निबटाने हेतु एक निश्चित मशीनरी घोषित की गई। अस्थायी जांच-अ्रदालतो 
(300० (०४05 ० घावणा।) व सममभौता-बोर्डो (80905 0 ए०स्‍शी।व- 
7707) को स्थापित करने की व्यवस्था की गई। जाँच अदालत में एक या 
अधिक स्वतन्त्र व्यक्ति होते थे जो अपनी रिपोर्ट पेश करते थे । सम- 
भौता-बोर्ड का काम दोनों पक्षों को एक-दूसरे के समोप लाना और परस्पर 
सम्रभौता कराना होता था और इसमे असफलता मिलने पर सरकार को सूचना 
देनी घडती थी १ 

ट्रेंड डिस्प्यूद्स एक्ट, 929 ने अनिवार्य-पच-निेय (0०४ाएएौ5०7४ 
37 079007) की व्यवस्था नहीं की थी । इसके अन्तगंत विरोधी दलों मे समभौता 
कर ने की ही कोशिश की जाती थी । इस अधिनियम के अभ्रनुसार उन हडतालो व 
त्त/लावन्दियों को गैर-कानूनो घोषित क्या गया जिनका उद्दं श्य औौद्योगिव विवादों 


के अलावा कुछ और होता था, अथवा जो समाज के लिए वहुत हानिकारक सिद्ध हो 
सकती थी । 
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इस अविनियम घे विशेष लाभ नही हो सका, क्योवि व्यवहार से जाच पर 
ज्यादा जोर दिया गया और यममभौता-बोर्टे कम स्थापित क्ये गय ॥ इनमें स्थायो 
प्रौद्योगिक अदालत के लिए मी व्यवस्था नहीं की गई थी । 


वम्बर्ट राज्य औद्योगिक विवादों को निबटान के कानूनों की दृष्टि से समी 
राज्यों से झ्राग रहा है | इस राज्य में इस सम्दन्ध में कई वार कानून बताये गये। 
सातविको द्वारा अम-सघों को मान्यता देने की व्यवस्था वी गई । शुरू में सम्रभौतो 
पर जोर दिया गया झौर दाद से 946 के विधान मे अनिवार्यन्पच-निर्शय को 
व्यवस्था की गईं। वम्बई के कानून ने एक बृहद अखिल भारतीय वानून के लिए म गें 
खाल दिया था। 

प्रौद्यागिक विवाद श्रधिनियम, 3947 (00579 फछाह्रणा८४ #५०५ 
947)--यह फरवरी, 947 में पास किया गया था । इसमे निम्न सस्याग्रो की 
व्यवस्था की गई थो : 

(प्र) कार्य-समितियाँ (४०४८5 (००॥ध९८७)--्रत्यक कारखाने में जहां 
00 सै अधिक व्यक्ति काम वरते हैं, वहा एक कार्य समिति बनाई जाती है जो 
मातिक्रों व मजदूरों के दैनिक' मतभ्ेदों को दूर करने मे मदद देती है । 


(प्रा) समनता श्रपिक्तारों (00०2ा|ढ007 0व०ल/) नियुक्त जिये शत हैं 
जा मालिकों व मजदूरों के बीच समभौता कराने ढक! प्रयास करते हैं। 


(६) समभझोता-बोर्ड व जाँच-अदालतें (टकतला।शा0०ा 80905 6 
(०णा5६ ०! ४74०३) स्थापित को जातो हैं। 


(६) स्वायों प्रोद्योगिक न्यापालय (7८7॥8&0९04 ॥9तफछा3] 790०७ 9) 
इसम उच्च न्यायालय के भ्यायाधोश होव हैं॥ यदि समभौता अधिकारियों व 
बोर्ठों के प्रयत्न विफ्ल हो जाते हैं तो मामला ग्रौद्योगिक न्‍्याय'लय को सौंप शिया 

जता है । सरकार इस न्यायालय का निर्णेय पूर्णतया ग्रथवा कुछ गजों म लागू कर 
मकन का अधिकार रखती है इस प्रकार इस अधितियम में क्‍्रनिवार्ब पच-निर्शय 
को ब्यवन्धा वी गयी है । 

947 क प्रवितियम में भ्रनिदा्य पच-निरांय को श्रपताकर सरक्तःर न 
उचित कदम नहीं उठायां, क्योकि इससे मसजदूरो का हटताव करन वा प्रधिकार छीन 
जिया गया $ ग्रौद्योगिक शान्ति स्थापित करत के लिए ऐच्दिक सममझोतो पर 
ज्यादा जोर दिया जाता चाहिये तथा मजटूरा को दशा सुधारी जानी 
चाहिये । 


ब्रौद्योगिक विवाद (श्रम-प्रपोल-भप्रदालत) ग्रधिवियद, [950 ([प0एजााशं 
ए/5पादइ (00७ #एएटा99 (00785 “४. !950)--इसके अन्त त 'प्रपील 


353 


प्रदालत' की स्थापना की व्यवस्था की गई जो झ्रौद्योगिक न्यायालयों व मजदूरी-बोडडों 
के पंसलो पर प्रपीलें सुतती है। म्रपील-अ्रदालत की स्थापना आवश्यक हो गई क्योकि 
ग्रौद्योगिव न्यायालय विभिन्न राज्यो में विरोधी निर्णेय देने लगे थे। 'अ्रपील-प्रदालते' 
मजदूरी बोनस अ्रोच्यूटी भुगतान व छंटनी भ्रादि के मामलो पर अपीलें सुनने के लिए 


बनाई गई थी । 


]952 व 953 मे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व थ्री दी दी गिरी ने प्रपील- 
श्रदालत” की स्थापना का विरोध किया था। उन्होने ऐच्छिक समभौता व ऐच्छिक 
पच-निर्णंय” पर काफी बल दिया था । श्रनिवाय पच-निर्णय का प्रयोग सार्वजनिक 
उपयोगिता प्रो (990॥0 ०७७७७) के उद्योगो तक सीमित रखने का सुझाव दिया 
गया था। श्री गिरी ने सामूहिक सोदाकारी (००८०८४४० 0७श४४०॥08) की नीति 
पर जोर दिया ताकि मालिको के सगठन मजदूरों के समठनो से विचार-विमर्श करके 
विभिन्न प्रशनो का हल निकाल सके। 


भ्रौद्योगिक विवाद भ्रधिनियम (9005078] 7059065 ०७ 956)-- 
9 50 में ससद में एक श्रप्त-प्रम्बन्धी विधेयवा (!.3७०एा २९]४४0॥ 3!]) पेश किया 
गया था लेकिन वह पास नही हो सका । इसलिए इण्डस्ट्रियत् डिस्प्यूटस (एमेण्डमेण्ट 
व मिसलेनियस् प्रोविजन्स) एक्ट 956 मे पास किया गया। यह झधितियम भी 'गिरी* 
दृष्टिकोण' के पग्नुप्तार नही था | इसकी मुरय बाते इस प्रकार है () 500 रुपये 
प्रति भाह पाने वाले ब्यक्ति 'मजदूर" कहे गये । तकनीकी कर्मचारी व प्रवन्ध 
करने वाले कमंचारी भी इस परिमापा के अनुसार मजदूर बहलाये। (2) “श्रम 
अ्रपील ग्रदालत” समाप्त कर दी गयी । (१) अ्रधिनियम के भ्न्तगंत निम्म प्रकार की 
भ्रदालते व न्यायालय स्थापित किये गये-- 


(प्र) भम प्रदालतें ([.990प7 (०७७७)--ये छोटे म'्मलो जैसे मजदूरो को 
हटाने से सम्बन्धित विवादों हडताल वी वंधानिश्वता, झ्रादि मामलों पर फैसला 
देती है। 

(थ्रा) प्रोद्योगिक स्पायलप (॥॥0फञ॥4वोा पत॥00049)--इनके ग्रन्तमत 
मजदूरी काम के घण्टे बोनस छटनी व अ्भिनवीवरण आदि के प्रश्न भ्राते है । 

(इ) राष्ट्रीय श्यापालय (्िशाणात। प्राणाव5)-य्रे राष्ट्रीय महत्व वे 
प्रश्नो पर विचार बरती है । इसके भ्रलावा ये उन ग्रौद्योगिक उपजमो के मासलो पर 
विचार परतो है जो एवं से अधिक राज्यो में स्थित होते है । 

इस प्रकार इन तीय सस्थ ग्रो वी व्यवस्था की गई है। इस भ्रधिनियम के 
झनुसार मिलन्मालिक मजदूर को विवाद से असम्बद्ध किसी भी गलत ग्राचरण को 
करने से रोक सकता है | सरकार को भ्रौद्योगिक फैसले मे परिवर्तन करने का अधिकार 
दिया गया है। 


सरकार ने 5 फपरवरो, 976 को ग्यौद्योगिक अधिनियम में सशोघन दिए 
पास क्या था जिसके परिएाामम्वरुप 300 या ग्मधिक्त श्रमिक्रों वों काम पर रखते 
बावे झौदागिक प्रतिध्टानों को जवरन छुट्टी (89-०), छुटनी अधवा दारखाता बाद 
करन स्रे पूर्व सरकार से स्वीडृत्ति प्राप्त करता प्रावश्यक् वर दिया गया / यह वहा 
गया दि भरवार को तरफ से दो नहो्नों मे उत्तर नहीं मे पर '"जयरन छुट्टी थी 
पगजाजत सानी जावेगी । यह कदम उत्पादकों द्वारा स्वेच्णा ने क्‍प्रपतों प्रौद्यागिक 
टवाहयों हें मजदूरों का हटाने पर शोक लगाने के लिए उठाया गया घा । 


झोद्योगिक विवाद ध्चितियम में 982 व 984 से सशोधन किये गये हैं 
पद यह 600 रू. मासिक तक गज्दूरी पाने वाले श्रमिकों पर जायू कर दिया गया 
है तथा 00 या ग्रषिक श्रमिकों वाढ़े ब्रतिष्ठानों पर ज्ञागू हो गया है, (पहले 300 
या प्रविक श्रमित्रों दामों टक्षाटयों पर लागू था)। 984 में इसमे 34 वाँ सशोयन 
जिया गया या। 


प्रवशास्न सहिता 
(९०१९ ०। ए5९09॥76) 


प्रौद्योगिक विवादों के उत्पन्न होत पर ढसकों सुतझातत वे निदटाना शिटना 
आवश्यक है, उससे इंघादा पझ्ावश्यक्र एसो प्रिस्थितियाँ उत्पन्न करना दे जिमम 
औद्योगिक शाति वनी रहे और प्रौद्योगिक सम्वन्धों मे स्थायी रूप से सुधार हो सके । 
दस सम्बन्ध में निम्त धयत्त सराहतोय साल हा सकते हैं-- 

तीस वर्ष पूर्द नारतीय श्रम-सम्मेलन के मर्द, 985 बे सोलइके सम्सेलन में 
औद्योगिक प्रनश्यनतन्सहिता की प्रावश्यकता बगो स्वीकार शिया गया था । इसके 
स्वोकार करते से प्रौद्योगिक सस्वत्धों में थोड़ा सुधार हु्ा। इसकी सख्य दाने 
निम्नरी ते थीं-- 

() मालिक व मऊदूर एकन्दरूसरे दे ऋधिछार व करक्तेश्यों को पहचानेंगः 
(2) सिमी नी प्रोद्योगिक मासले से एक प्शीय या ऐच्छित कार्वेव ही नहीं की झावेगीःए 
(3) नोटिस के बिना हृदतान या नालाबन्दी नहीं हो सकेगी; (4) मजदूर-संघ के कार्य 
मे मातिकों को घोर से कोर्ट हस्तक्षेप नही किया जायेया । क्यो भौप्रकार वी हिंसा. 
प्रदर्शन, घमको दप्ाव, नेदबाव द जड़काने दा कार्य नहीं छडिया जादगा। मजदूर 
सम्पत्ति को छत्रि नहीं पहुँचारेंग। वे काम मे घीमी-गत्ि की नीति! (0-509 
0709) नद्ीं बपतावंदे, (5) विवादों बा नियटाने के लिए प्रचलित पद्धति वे व्यवस्था 
का हो उपयोण क्िय/ फारगा दशा गच्छिह बग्रमौत में झामते दरय हिय जायेगे. 
(6) पच फुंसले पर तुरन्त प्रमेत किया दादगा । 

स्परण रह कि उपयु क्ू पनुशासन-सहिता कोई कानूतो पत्र नहों य , वह एक 
एच्टिक व नेविक झाचररा का ही कोड या । 
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958 में एक प्राचार-सहिता (9००१८ ० ००४7४८0) भी तेयार की 
गयी जिसके धम्तगंत विभिन्न सजदूर सघों के परस्पर सम्बन्धों मे सुधार फरने का 
प्रयास किया गया । उस समय भारत मे चार बेद्वीय श्रम-सगठन थे। उनके लिये 
भाचार-पहिंता के मिम्त सिद्धान्त झपनाये गये--क्षिसी भी उद्योग मे बाम करन 
बाला मजद्र भपनी पसन्द वे किसी भी सघ मे शामिल हो सकेगा, मजदूर-सघो मम 
नियमित रूप से पदाधिकारियों रे चुनाव होगे मजदूर सघ जातिवाद सम्प्रदायवाद, 
झादि सकीर्ण दृष्टिकोशो से दूर रहेगे। वे झापस मे हिसा व घमकी झ्रादि वा उपयोग 
नही वरेंगे एवं कम्पनी द्वारा स्थापित किय जाने वाले मजदूर-सघो का विराध 
बरेगे। 
औद्योगिर शार्ति प्रस्ताव (605098] 7७९९ २९३००) 

प्रग्टूबर 962 भे चीन के हमले के बाद भारत मे सर्वत्र देश ये हितों के 
लिए प्रत्येक स्तर पर त्याग करने की एक लहर-सी दौड गई थी । नवम्बर ।962 में 

श्री गुलजारीलाल नन्दा वी प्रध्यक्षता म केन्द्रीय श्रम-सगठनों व माचिकों ये समयठनों 
की एक सभा बुजायी गयी जिसने देश की सुरक्षा के लिए भधिवतम उत्पादन वे लक्ष्य 
को स्वीवार किया भौर उसमे एक प्रौद्योगिक शात्ति-प्रस्ताव भी पास किया गया । 
यक्त प्रस्ताव के पांच मग थे--भ्रथम भाग में प्रधिवतम उत्पादन के लिए पनुशूल 
वातावरण बनाये रखने पर जोर दिया गया। ह्वितीय माग मे ग्रौद्योगिक शाति स्थापित 
बरने वी बात फही गई। तृतीय भाग में उत्पादन बढाने बे लिए प्रतिरिक्त पाली 
(380४9) में काम करने एवं ग्रनुपस्थिति स्‍्रादि कम बरने का महत्व स्दोकार किया 
गया चतुर्थ भाग में मूल्य-स्थिरता बी भावश्यत्रता पर बल दिया गया झौर पाचवें 
भाग में बचत बढात की प्रावश्यकता पर जोर दिया गया। इस प्रस्ताव वे स्वीकार 
बरने से 963 में श्रम-दिनो की हानि बहुत कम हुई थो । 

जनता सरकार को प्लौद्योगिक सम्बन्धो के लिए नीति 

जनता सरवार (।977-79) ने भो झौद्योगिक शाति को देश के ग्राथित्र 
वित्वास वे लिए ग्रावश्यक माना था। वह लोकताचक पद्धति के भतगंत स्वतन्त्र व 
सुदृढ़ श्रमिक सघ झान्दोलन को वितसित करना चाहती थी । मई, 977 मे वेन्द्रीय 
श्रम-म भी ने एक त्रिदलीय श्रम-सम्मेलन बुलवाया जो पिछले छ वर्षों मे स्थगित पडा 
था। इसमे विभिन्न श्रम-समस्याप्रो पर विचार रिया गया । इस प्रशार बत्रिदलीय श्रम- 
सम्मेघन को पुन चालू किया गया । 

सरकार न झ्लोौद्योगिक सम्बन्धो पर एक व्यापक कानून बनाने का भी निर्णय 
किया था भर इस पर सुझाव देने के जिए एक समिति की नियुक्ति की थी। सामूहिक 
सौदाकारी के लिए मजदूर-सघो को मान्यता देने तथा उनके पजीकरण के प्रश्न पर 
विचार किया गया। सरवार ने ]8 प्रगस्त, 977 को 8 33 प्रतिशत न्यूनतम 
बोनस के निर्णय की घोएशा वी झौर इसकी झधिकतम सीमा 20 अ्तिशत 
रखी गई । 


346 


ट्रेंड घूलिपन व ओद्योगिक विद्वाद (समोधन, दिल) 988:-- 

इसके पन्तर्यत प्रौद्योविक विवादों के सम्वन्ध में निम्त प्राववान_रखे गये हैं: 

(0) केस व राज्यों मे न्‍्ौद्योगिक सम्बन्ध प्रायोग (00009) रिटंब075 
(०झ्द्वा5:005) (8८६) स्थापित किये जायेगे जो श्रम-प्दालतों के झन्तिम प्ादेशों 
पर जपीे सुनेगे । 

(7) प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम वी झवहेलना करने पर बडी सजा दी 
जायगी । सेन्प्राफ, छंटनी, लॉक-प्राउट, (तालाबन्दी) ढ़ बद (८050/०) के गैर-बानूनी 
होते प्र कडी सजा वा आवधान किया मया है| लॉक-आरउट का नोटिस 4 दिन 
का पब्लिक यूटिलियो' (जल-सप्लाई विद्युत, आदि) की इकाइयों में देना होगा। 
लेकिन हिसा व स्ति का भय होने पर नोटिस को झावश्यक्रता नहीं होगी | मविष्य 
में तालावन्दी घोषित करना सुगम नहों होगा। 

(7) सामूहित्र यौदाकारों एजेण्ट श्रम-प्रदालत में हडतालत/दालावन्दी वी 
वी बैपता के बारे में प्रा कर सकता है जिसका उत्तर 5 दिन में देना होगा । 
प्रमित अपनी छटनी वर्गेरह के मामले सोघे श्रम-प्रदालत में ले जा सर्वगा, या वहेँ 
मामला मममौता-मगोनरी से उठा स्क्ठा है। समम्ौता 6 महीने तक लाग्रू माना 
जाता है। (वर्वेमाने विधान में). म्व इसे 3 वर्ष तक बढाया जा सकेगा । एवा्ड नी 
3 वर्ष वक्त लागू को जा सक्तों है (एक-एक वर्ष तक वदाकर) (एक से तीन वर्ष 
तर) 

झाशा हैं इस सशोधन विल के पास होने से झौद्योगिक सम्बन्धों को सुधारते 
भें मदद भिलेगो ) 

पारत मं प्रौद्योगिक सम्बन्धों को सुघारमे के लिए स्‍ग्रावश्यक सुझाव 

. श्रप्तिकों की प्रवन्ध व प्रूंछी में सामेदारो --आरत में मजदूरों की शोर से 
प्रर्ध में भाग लेने के सिद्धान्त को स्वोक्ार किया गया हैं। दुद्ध अदिष्टानों में समुक्त 
प्रबन्ध परियदें (]णव४ फछान्‍्ण426क्रशा ००एएण५$) काम कर रही हैं। प्रमी तक 
इनके कार्यों में समाठता नहीं था पाई है। इत परिषदों को अधिक सक्रिय व सफ़्द 
बनाया जाता चाहिए । यदि मालिक व मजदूर दोतो सयुक्त प्रवन्ध परिपदो के महृत्द 
व मम तो प्रबन्व में श्रमित्रों वी सामंदारी के विचार को श्रवितर क्ियत्मक द 
व्यावट रित्र रूप दिया जा सकता है 

झूपाएी प्रौद्योगिकर शानि के लिए श्ामिकों को उद्योग को शेयर-पू जो मे भी 
ट्रिश दिया ज्ञा सकता है. जैसा कि प्रास, जमनी. स्डिटुजरलण्ट झादि योरोपोय देशी 
दा गया है | इनमे निजी क्षेत्र मे आर्थिक सच्चा के केस्द्रीयकरणा को कम करने 
मदद मिचेगी ॥ 0 जुदाई, 985 को भारत सरवार ने यह घोषणा व है 
कि विजी नियमित झेत्र को चाहिए कि वह नए प्रूजी-निर्गम में शेयरों का कम से 
कैम 34 अब अपने खमिकों व स्टॉक को प्रदान करें। साथ थे वेतन-वचत से जुडे 
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वरिवर्ततीय ऋणपत्र-्योजना भी लागू वी जायगी जिससे कम्पनी के कर्मचारियों को 
लाभ होगा । ग्रक्दूवर, 987 में कोल इण्डिया लि (८) तथा इसती सहायक 
इक्ाडयो में श्रमिक सचालक नियुक्त करवे प्रबन्ध में कर्मचारी-सहमागिता वी स्वरीम 
लागू को गयी है 

सायूहिव सौदाकारी को प्रोत्ताहन--सामूहिंद विचार-विमर्श वे समभोते 
की नीति को अ्रपनाने से प्रौद्योगिक सम्बन्धो मे सुघार होगा। इसके लिए श्रमिकों 
वी एक प्रतिनिधि सौदाकारी एजेन्सी निश्चित करनी होगी । जहाँ मजदूरों वें कई 
सघ पाये जाते हैं वहा मी इस प्रकार की एजेन्सी अ्रवश्य होनी चाहिए। यंधा- 
सम्भव “एक ग्रौद्योगिक इकाई या प्रतिष्ठान में एक सघ” वी नीति भ्रपनायी जानी 
चाहिए । लेकिन इसके मार्ग में ग्रामे वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना 
होगा । यदि एक भ्रौद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम मे एवं से श्रधिक श्रमिक सघ हो तो 
सालितों से सामूहिक सौदाकारी बरने वे लिए विभिन्न सघो वे प्रतिनिधियों वी एक 
एसेम्नली /सभा बनाई जा सकती है जो श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रतार के कार्य 
बरतो है। श्राज भारत मे एक सबल व स्वस्थ मजदूर-सघ ग्रान्दोलन की झ्रावश्यकता 
है। न्यूनतम मजदूरी कानून, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम-कल्याण कार्यों बे विस्तार 
से मजदूर-वर्म को भ्रधिक सन्तोष प्राप्त होगा श्रौर वह उत्पादन बढाने में प्रधिक 
सहयोग दे सकेगा । 

3 मालिकों व मजदूरों के दृष्टिकोणो मे परिवर्तत--उद्योगपतियों व 
श्रमिवों के सम्बन्धों का प्रश्न अत्यन्त जटिल व गहरा रहा है । साम्यवादी दृष्टिकोण 
से देखने पर यह एक राजनीतिक व्यवस्था के चुनाव का प्रश्न बन जाता है । इसलिए 
वे बर्ग-मघर्प को बढ़ाकर इसे समाजवाद की स्थापना तक ले जाना चाहते है| हमने 
भारत में मिश्रित-्र्थव्यवस्था! स्वीवार की है जिसमे निजी उद्यम को श्रौद्योगिव 
क्षेत्र मे उचित स्थान दिया गया है ॥ ग्रत उद्योगपतियों को काम करने का समुचित 
श्रवमर व वातावरण प्रदान क्या जाना चाहिए । साथ मे उन्हे भी बदली हुई 
परिस्थितियों वे अनुसार प्पने दृष्टिकोश में सुधार करना चाहिए झ्रौर उत्पादन- 
प्रण'ली मे 'थ्रम” को उचित स्थान व झ्रादर देना चाहिए । श्रम को प्रवन्ध व लाभ 
में भा। देने से झ्रौद्योगिक जगत का बातावरण बदल सकता है| सासंजनिक उद्योगों 
को इस सम्बन्ध में 'ग्रादर्श/ उपस्थित करने चाहिए जो निजी क्षेत्र में श्राग्रे चत्तक़र 
प्रपमाये जा सके । श्रमिकों सथा उसके नेता्ो को अपने “हडताली दृष्टिकोण! व 
“राजनीतिक व्यवहार! का बदलना होगा श्र उत्पादन व उत्पादकता बढाने का प्रयास 
बरना होगा । 

4 ऐच्छिक समभोते व पच निर्णय को झ्रावश्यक्ता-लोक्तान्त्रिक पद्धति 
वो अपनाने के कारण भारत को समभौते व ऐच्छिक पच-निर्णय एव आपसी विचार- 
विमर्श की नीति का पालन करके ही प्रौद्योगिक शांति की दिशा मे प्रयास करने होगे, 
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लेकिति समय-समय पर ग्रनिवार्य पच-निर्शोय रो आवश्यक हा सकता है। झत: हमे 
परिस्थिति के अनुसार श्रौद्योगिक विवाद को निबढाबे री पद्धति का चुनाद करना 
क्षाहिए । 

5 पजदूरो, बोनत उत्पादकता व श्रोद्योगिक शान्ति के भ्रश्त परह्पर 
एक-दूसरे से काफ़ी जुडे हुए हैं । श्रत' इत पर व्थापक्ष द समप्रोकृत नोति की शीघ्र 
ग्रावश्यकता है। 

मे रत मे औद्योगिक सम्बन्धी झभे सुधार करने वे लिए उत्पाददता से जुरी 
बोनस (एः00ए८।श(१-7:८6 ७०:०५) रेलवे कर्मचारियो, डाक, व तार विभाग के 
कर्मेचारियों सुरक्षा, प्रतिष्ठानो आदि में लागू की गई है । सरकार हसा, धीमी गति 
दे काम गेंर फानूनी हड़ताल, ग्रेर-कानूती तालावन्दी, ग्रादि को रोकने का प्रयास 
करती है, क्योकि इनसे उत्पादव को हानि होती है । 
श्रौद्योगि सम्बन्धो फो सुधारने के लिए प्रन्य सुझाव 

4 मालिकों व सजदूरें के सम्बन्धो का मामला दिपक्षीय (97श27॥7) 
मामला होता है । इनमें प्रापस के हिंतो वा दिरोध हाता है तथा परस्पर वर्ग तथर्ष 
तथा शक्ति-सघर्ष पाया जाता है। स/पुहिर सौदाकारी ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके 
द्वारा विरोधी हिंदों में श्रावश्यक सम्रांशेजन करके हिसी झ्राप्त सहमति के बिरु तक 
पहुचा जाता है; भ्रत सच्ची सामूसित्र सौदाकारों को बढ़ावा दिया जाता 
चाहिये | इसके लिए सुदद व जिम्मेदार किस्म के श्रतिक-सघो का होता बहुत 
जहूरी है । 

2 श्रमिकों क लिये सुरक्षात्मक विधान होना चाहिय जैते-न्यूनतम मजदूरी, 
कार्य के निश्चित घण्टे, वेतन सहित छुट्टियाँ, काम की न्यूनतम ग्रायु, भ्ादि के सम्बन्ध 
मे कानून होता चाहिए । 

3 श्रम्रिकन्सप्र श्रमिक्रो की समस्याप्रो व श्राशाप्रो के प्रति पूर्णतया सजग हाने 
चाहिएँ। सरकार का योगदान विवादो को सुलमभानेप्र न्यूनतम रखा जाना चाहिय एश 
ग्रौद्योगिक सम्बन्ध आयांग (700ञ्चञाव85). सिलाशा0ता5.. एग्राशाईशणाओ) 
स्थापित किया जाना चाहिये जो एक स्वायत सस्या हो तया ग्रौद्योगिक सम्वन्धों के 
बिभिन्र जिपयो की जाँच पड़ताल करे, ताकि नौोकरशाही का प्रमाव कम किया 
जा सके। 

4 भ्रमित -सघों के पजीक् रण में वाघा नहीं डाली जानी चाहिये । साथ में 
अनावश्यक श्रश्कि सघो को वढादा #हही मिलता चाहिय | वार्ता एजेण्ट या सौदाकारी 
एजेक्ट बलते के लिये सघ का चुनाव गुप्त मतदान विधिसे किया जाता 

आाहिय ! 
5 हृच्दांल पर प्रतिवन्‍्ध लग देने से सामूहिक सौदाक्यरी दा घबरा पहु चता 
है । तकिद विदेशी ग्ाकपश व श्रन्‍्य अ्रस्ताघारण दश्ाव्रो म इन पर प्रवाय राव 
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लगानी चाहिये । हिंसा व धमकी के स्थाय पर राच्ची व बैघानिव ढंग वो सामूहिद 
सोदावारी ही भ्ौद्योगिम सम्बन्धो को स्थायी रूप से सुधार सकती है । 
भ्रमिब-सथो वे नेतापो वी एक शीर्ष रास्था (४7०४ 0009) बनायी जाती 
चाहिये जो श्रमिष-्सघो वे लिये एक आचार-राहिता (0०0९ ण॑ ९०0००) तैयार 
करे । इससे भौद्योगित क्षेत्र मे हिसा व भ्रदुशाप्तनहीनता को रोनते मे सदद मिलेगी। 
बे द्रीय सरवार को चाहिये हि यह प्रावश्यव उद्योगो व सेवामों वी एक सूची तैयार 
करे जिनमे हश्तालें म होने दो जाये । इन उद्योगों मे वास्तविब शिकायत पे मामले मे 
ऐच्छि- सप्रकौते प्रधवा पच-निर्णय बी व्यवस्था का उपयोग किया जाता 
चाहिये । 
भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिक सम्बन्धों को सुमारने को दिशा में किये गये फुछ 
प्रयास -- 

] बोनस भुगतान अधिनियम 965 में सशोप्न करवे इसके लिए पेतन 
को सोमा 600 र भंत्रि साहु से बढा हर 2500 रु प्रति माह कर दो गई है ताकि 
इस ध्यवस्था का अ्रधिक फर्मचारी साभ उठा सक । 

2 प्रखयारों के फ्मचारियों को सजदूरी मे भ्रन्तरिम राहुत ब्रेशिव मज॑दूरो 
का 5% तथा यनतम राशि 90 रु प्रति माह के हिसाब से मजूर वी गई है । 
छीनो उद्योग पे भ्रणिफों को भी भ्रतरिम राहुत दी भपी है । 

3 सरकार का विचार एक श्रौद्योगि३-राम्यध-प्रापोग स्थापित करने पत्र भी 
हो गया है। 

4 प्रिमिन्न उद्योगों बे लिए तिदलीय भौद्योगिव समितियाँ रथापित थी गई 
है शिनमे निम्त उद्योग मुरय है रसायन ४2 जीनियरी सूती वस्त्र जूट बागाने, 
सडव-परिवहन सीमेद मयन*निर्माण कोयला उद्योग ग्रादि । इससे भिदलीय सलाह- 
कार मशीनरी वो सुदृंढ करने मे मदद मिली है । 

इन समितियों वी बैठकों मं झौथोगिव सम्य धो श्रमिक्रो वी सुरक्षा व्याव- 
साथिक स्वास्थ्य श्रमिकों वी प्रबन्ध में साझेदारी व सामाजित सुरक्षा-स्टीमो भ्रादि 
क॑ बारे मे चर्चा वो जाती है जिससे निरेय लेने में प्रासानी होती है। प्राशा है 
मविध्य मे भ्ौद्योगिव सम्ब घो मे भौर सुधार प्रायेगा । 

982 भे सरकार ने एक शिवायत-निवारशा-प्राधिकरण' (07९४0॥0० 
50[शाशा। ह०(॥07(9) (058) की स्थापना की है जिसका उपयोग विवादों को 
प्रदालता मे ले जाने से पूर्व विया जा सबत्ता है । 

भ्रव भनुचित श्रम-व्यवहार क्रियाप्रो (एाशा 7.860प7 क्न०ा065) के 
लिए छ महीने तक वी बंद या 00 रु जुर्माना या दोनो की सजा वा प्रावधान 


है तया रजिस्ट्रार गेर-कानूनी हडताल में भाग लेने वाले मजदू र-सघ का रजिस्ट्रेशन 
पिरस्त (०७॥०८)) कर सत्रता है । 
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हाज में मारत हैवी इलेक़िट्रकल्स लि. तथा मारुति लि. का ग्रनुझव हैं कि 
सआतिको, व मजदूरों के सम्बन्धी को सुघारन में वक्य- समितियों! व 'सयुक्त प्रबन्ध 
अरिपदे * महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। माझ्ति उद्योग मे मारुति 
परिदार! विस्म वी संस्कृति विकत्तित करने वा प्रयास किया है, जिसके अस्तगंत 
कर्मचारियों के वीच अन्तर कम क्या गया है। कॉमन वस्त्र. कॉमन केन्टोन, ग्रादि 
के द्वारा कमंचारियों में भेदभाव कम क्रिया गया है। उनसे व्यक्तियत सम्प्तत रुहट 
क्य गये हैं । श्रमिक्रो के लिए दवा, छुट्धिटयों, आवास झादि की सुविधा वढायी ययी 
है । इससे काम का नया वातावरणा, नए विचार, नया जोश, आ्रादि उत्पन हो सके 
हैं । मविष्य में नई झौध्योगिक ससस्‍्कृति के विक्रास॒ की दिशा में प्रयन जारी 
'रखन हैं । 
प्रश्न 
१. भारत में औद्योगिक विवादो के प्रमुख कारण कया हैं? इत विवादों को सुलभाने 
के सिये देश में उपलब्ध तन्त्र का परीक्षण कीजिये। 
(२७). [| व. 0, ', 982) 


6 
श्रम-कल्यारा-कार्य तथा सामाजिक स्रक्षा 


(0.907 एशजिल शाते 5008॑त्री 5९९075) 








श्रम-कल्पारा-कार्य 


श्राजकल प्रौद्योगिक क्षेत्रो मे मजदूरों के वल्याणा सम्बन्धी कार्यों पर कापी 
बल दिया जाने लगा हैं ताकि श्रमिक-वर्गे सस्तुष्ट रहे तथा मन लगाकर काम वर 
सके । 


विभिन्‍न देशो में 'श्रम-कल्याण' के अलग-अलग अर्थ लगाये गये हैं । सबसे 
विस्तृत ग्रथे भें श्रम-कल्याण में श्रम की समस्त पॉरिस्थितियाँ झा जाती हैं और इसमे 
अम-बिघान व सामाजिक बीमा भी शामिल माने जाते हैं। परिमाथा के झनुसार 
“श्रम-कल्याण-कार्य मे, मालिको के वे ऐच्छिक प्रयत्न शामिल होते हैं जो वे प्रचलित 
औद्योगिक ग्रणाली मे कानूनो, उद्योगो के रिवाजो व बाजार की परिस्थितियों के 
अतिरिक्त अपने मजदूरों या फर्मचारियो के काम करने, रहते व सास्कृतिक दश्ाओं 
को प्रमावित करने के लिये करते हैं ।”” इस परिमापा मे श्रम-कल्याण में मालिकों 
के 'ऐच्छिक प्रथत्त! ही शामिल किये गये हैं । भरत, मारत जैसे देश मे श्रम-कल्पाएण 
की यह परिभाषा सही नहीं मानी जा सकती. क्योकि यहाँ इस सम्बन्ध मे वैचानिक 
व्यवस्था भी को गयी है | रॉयल श्रम आयोग के अनुसार, “कल्याण्ण' शब्द की परि- 
“भाषा लोचदार होनी चाहिए जिससे विभिन्न देशो मे वहाँ के साभाजिक रिवाजो, 
औद्योगीकरण की दशाझो व मजदूरी के शंक्षरिएक्त विकास के अनुसार इसके विभिन्न 
अर्थ लगाये जा सर्के । 


इस प्रकार, श्रम-कव्याण कार्यों मे सालिको, सरकारों व ऐच्छिक सगठनों 
द्वारा किये गये वे सब कार्य शामिल होते हैं जिनसे मजदूरों की दशा सुघरती है। थे 
कार्ये कारखानों के प्रन्दर हो सकते हैं अथवा बाहर हो सकते हैं। ये स्वेच्छा से क्यि 
जा सकते हैं सथवा कानून के झन्तगेत किये जा सकते हैं । 
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भारत में श्र्म कल्याण कार्यों की भ्रावश्यकता 


श्रम-कल्याण कार्यों से श्रौद्योगिक शान्ति स्थापित करने में मदद मिलती हैं _ 
और श्रम की कार्यकुशलता बढने से उत्पादन भी बढ़ता है । भारत में निस्‍्न क,रणो 
से श्रमन्‍्कल्याण कार्यों का विशेष महत्व माना गया है : 

| श्रमिक की प्रवाप्तों श्रवत्षि--मारत में अमी तक अन्य देशों वी तरह एक 
स्थायी ढंग का सजदूर-वर्ग उत्पन्त नही हो पाया है। यहां के प्धिकाश मजदूर 
ग्रामोश क्षेत्रों से थ्राने के कारण दिल से किसान! होते हैं मौर प्रवसर मिलने पर 
गाँवों भे वापस जावा चाहते हैं। उनका गाँवों से त्तम्वन्ध-विच्चेद नहीं होता है इस- 
लिए औद्योगिक केन्द्रो मे उनके लिये मोजन, मकान द मनोरजन की सुविधाएँ वढाकर 
पर्याप्त ग्राकर्च ए उत्पन्न किया जाता आवश्यक होता है । ऐसा बरने से मजदूर रपने 
प्रापको औद्योगिक घादावरण के अधिक मनुकूल बना सक्त हैं। हा छ 

2 सुद्ृर स्थानों मे कह्यारा कार्य प्रावश्यक--उन बागयानो, खानो व अन्य 
छोट उद्योगों मे, जो एकात स्थानों में स्थित हैं विशेष कल्यारा-कार्यों की झावस्पा ता 
हाठी है । वहाँ दैनिक उपयाग की वस्तुझों की भी व्यवस्था बरनी होती है । 


3 अ्रविक सर्घो का धीमा विरास- मारत में श्रमिक संघो ने मजदूरों के 
कल्याण के लिए अधिक कार्ये नही किये है, इसलिए सरकार व मातिकों द्वारा 
कायाए-कार्य करता आवस्यत्र हो गया है । 

4 तिस्त जीवव-हत र--मारतीय मजदूर का जीवन-म्तर बहुत नीचा होता है 
इसलिय कल्याण कायों के द्वारा उनके लिए ग्रच्छा मोजन, प्रच्छा मकान, अच्छी शिक्षा 
व चिकित्सा प्रादि की व्यवस्था की जाती है। वल्याणा-कार्यो के ग्रमाव से उसे य॑ 
सुविधाएँ नहीं मिल पाती । 


श्रम्-कल्याण में भाग लेने वाली संल्याएं व कानूनी व्यवत्या 
भारत म थ्रम-कल्पाण कार्य देश की वैधादिक व्यवस्था, केन्द्रीय व राज्य 
सरकारो के कार्यों, मालिकों की ऐच्छिक तियाग्रो, मजदूर संघो व प्रस्य ऐच्यिक 
संस्थाय्रो द्वारा क्यि यये कह्पाए-कार्यों पर निर्मेर करता है। 


श्रम-रुन्पाए से सम्दा-धित कानून 

सर्वप्रथम, फंक्ट्री अधिनियम (780०7५ 8०), 934 में श्र-वल्याण वी 
व्यवस्था की गयी थी. बाद मे 948 के फैक्ट्री अधिदियम मे ये सुविधाएँ बढ़ायी 
गयी। इनमें भोजन-गृह, शिशु-पृह, श्राराम-पृह, नहाने-धोने की सुविधाएँ, प्रारस्मिक 
सहायता का सामात झादि की व्यवध्या की गयी । इस कानून में मजदूरों के बंढते 
का इन्तजास करने के लिय मो जोर दिया या । थमिक्रों के कपडे रखने के लिए 
उपयुक्त स्थानों की व्यवस्था की यई | 500 या प्रविक मजदूरों के वारखातों में 
कल्थाझ-प्रधिकारी वियुक्त करना झ्रावश्यक कर दिया गया। 
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खान-प्रधिनियम, 95 मे भी खानो मे काम करने वाले मजदूरों के लिए 
विविघ प्रकार वी सुविघाए प्रदान करने की व्यवस्था की गयी । जहा थध्तियाँ काम 
करती है वहाँ शिशु-गृह स्थापित करना आवश्यक बना दिया । 

कोयला, ग्रश्नक, कच्चा लोहा, मंगनीज, लाइमस्टोन व डोलोमाइट की खानो 
थ बीडी उद्योग मे श्रमिको के भ्रावास, दवा, सनोरंजन व पन्य कल्याणकारो कार्यों के 
लिए वैधानिक क्ल्याशा फोष बनाये गये हू । जिन प्रधिनियमो के अ्न्तगंत ये योष 
बने हैं वे कच्चे लोहे व मेगनीज की खानो के श्रमिको वो लिए 976 मे, लाइमस्टीन 
ये डोलोमाइट खानो के थ्रमिको के लिए 972 मे, कोयले के श्रमिको के लिए 
]947 में अ्रश्नक के श्रमिकों के लिए ॥946 भे तथा बीडी श्रमिकों बे लिए 
(सशोघन) 98। में पारित हुए थ । 

बागपत श्रम अधिनियम 95] क अन्तगेत बायान मालिको को #पते श्रमिको 
के लिए मकान व प्रस्पताल की व्यवस्था करनी होती है । कई रथानो पर शिक्षा व 
मनोरजन व दस्तकारी की शिक्षा की भी व्यवस्था वी गई है । 
श्रम-कल्याण में भाग लेने बाटो सस्थाएँ 


सरकारो द्वारा किये मये कल्पाए-कार्प--डितीय महायुद्ध वे बाद केन्द्रीय व 
राज्य मरकारों न मजदूरो के कल्याण-कार्य मे विशेष रूप से रुचि लेना प्रारम्भ 
किया था। वे'द्रीय सरकार ने खानो व तेल-क्षेत्रों के मजदूर एव केन्द्रीय कारखानो 
के मजदूरों के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की है। सिन्दरी खाद के कारखान 
चितरजन लोकोमोटिव वकसे एवं मद्रात की इन्टीग्रल कोच फेक्नट्री म मजदूरों के लिए 
मकान भोजनागार व मनोरजन की सूविधाएँ प्रदान की गयी है । केन्द्रीय सरवार 
ने रेल-मजदूरों क बच्चों के लिए शिक्षा की थ्यवस्था की है । 

राज्य सरकारे, विशेषतया महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश की सरकारे, श्रम-कल्याण 
कार्य में श्रागे रही है। बम्बई मे चार श्रेणी के कल्याण केन्द्र चल रहे हैं। इन के रुदरो 
में मनोरजन, शिक्षा व स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्य चलाये जाते हैं । 

मालिको द्वारा विये गये कल्यांसा कार्य--श्रम-कल्याणा कार्य को सुचारू रूप 
से चलाने मे मालिकों का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है । मारत मे मिल मालिको को 
कानून के अन्तर्गत मजदूरों के कल्याण के लिए कई प्रकार के कार्य करने पडते है । 
ज्मादातर ज्द्ेगएकति कल्याण कार्यों एर किया गया ज्यया मार सवारूया सयामाते है 
और इनमे विशेष रुचि नही दिखाते । लेकिन कुछ मिल-मालिको के कार्य इस दिशा 
में काफी सराहनीय रहे है । बक्िघम कर्नाटक मिल्स, मद्र/(स, दिल्‍ली क्लॉय व जनरल 
मिल्म, दिल्ली, एक्सप्रेस मिल, नागपुर तथा टाटा आयरन व स्टील कम्पनो, 
जमशेदपुर ने अपने मजदूरों वे_लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, मनोरजन झादि की 


सुविधाएँ प्रदान को है । इण्डियन जूट मिल्‍्स एसोसियेशन (77)8) कलकत्ता ने 
श्रम-कल्याण केन्द्र खोले है । 


कई मिल-मात्रिको द्वारा प्रदात की गयो खुविधाग्रो के स्तर बानूनी आव- 
अमक्ताप्रों से मी काफी श्रच्छे पाये जाते है। भ्राजकत्र कन्‍्टीन व शिशु-झह पी उचित 
व्यजल्या पायी जाती है ॥ 

मजदूर-सघो द्वारा किये गये फल्याए-क्र्यं--मारत में मजदूर सघों ने श्रम- 
कन्पाण-कार्यों म विशेष प्रगति नही दिखलायी है । प्रहमदादाद टँवसटाइल लेबर 
एसोसियशन ने मजदूरों के लाम थे कई सापाजिव व क्ह्याए-काय्य किये हैं। मजदूरी 
के सास्कृतिब उत्थान के प्रयत्न किये गये हैं। उनके बच्चो की शिक्षा की मो व्यवस्था 
बी गयी है । 


श्रम-कत्याश कार्यों को भागे बढ़ने ने लिए सुकाव-- भ।रत से श्रम-बल्याण 
कार्यों में विविधता पायी जाती है । एक प्ररेश से दुवरे प्रदेश में, एक उद्योग पे दूसरे 
उद्योग में एव एक उद्योग वी विभिन्‍न इकाइयों में श्रम-कल्याण-कार्यों में कापी 
अन्तर पाया जाता है। क्ल्याएन्तार्यों की सफलता पर्याप्त वित्तीय कोषो व विभिन्‍न 
पन्तो के सहयोग पर निर्मर करती है । भारत मे श्रम-कल्यारा-कार्य को झागे बढ़ाने 
के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं : 

() एैक्ट्री एक्ट, 948 की श्रमन्वल्याए। सम्बन्धी घारामों का पूरान्पूरा 
पालत किया जाना चाहिए । 

(2) विभिन्‍न उद्योगों में विभिन्न प्रकार के वल्याए-ार्पों को प्राथमिकता दी 
जाती चाहिए, जैसे वागान-मजदूरो को विशेषत॒या मकानी की सुविधा, खातन्मजदरों 
की मकात, शिक्षा व दवा की सुविधा एवं जहा रित्रया काम करती हैं वहाँ शिशु-ग़हो 
की स्थापता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए । 

(3) मजदूरों को कल्याण-समितियों मे श्रधिक से झधित भाग लेने ब। शऋवसर 
दिया जाना चाहिए ताकि कल्याण-कार्यों में श्रधिक प्रगति हो एके । 

(4) कल्पासा-प्रधिकारियों का चुनाव सावधानी से किया जाना चाहिए। इस 
कार्य के लिए वे व्यक्ति ही लिये जाने चाहिए जो मजदूरों का विश्वास प्राप्त कर सके 
और प्रच्छे प्रशासक हो सके | उन्हे मजदूरों के कल्माए में वाह्तविक रुचि व उसाह 
मी होना चाहिए । 

(5) कोयले व प्रश्नर' वी खानो के कोपो की तरह भन्‍्य कोष मी स्थापित 
किये जाते चाहिए । 

(6) सरकार द्वारा कल्याए-कैन्द्रों वी संस्या बढायी जानी चाहिए । 

(7) मजदूरों की सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिए झौर सहकारी 
भाधार पर मकान बनाने तथा साख व उपभोग वी दस्तुएं उपलब्ध कराने की 
ब्थबस्या की जानी चाहिए । 
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(8) मालिकों द्वारा प्रतिवाय॑ रुप से प्रदात वी जाने बाली सुविधाश्रो व 
कह्थाण कार्या को पुर्ोंतया स्पत्ठ क्रिया जाना चाहिए और उनको ग्रपनी जिम्मदारी 
पनिमान के विए प्रेरित गया जाना चाहिए । 

(9) श्रमिक-सघो वा मी कल्याण-तार्या म प्रधिक रूचि दिखादो चाहिए। 

(40) सार्वजनिक उद्यागों म काम करन वाल मजदूरों के लिए कायारा कार्या 
की उचित व्यवस्था उरवे निजी क्षेत्र के उद्योगगतियों के समक्ष झादर्ण उपम्यित 
पिया जाना चाहिए । 


भारत में सामाजिफ सरक्षा! 
सामाजिक सुरक्षा (50००] 56८ए7५ के प्रन्तगंत वह सुरक्षा ग्राती ह जा 
एक समाज अपने सदस्यो को जोसिम से बचान वे लिए एक उपयुक्त सगठन द्वारा 
अदान करता है | बीमारी, काम के 'ग्योग्य हो जाना प्रयूती (](&८॥॥9) युढापा 
व मृत्यु ग्रादि जोसिम ऐसी होती है जिनमे अकेला व्यक्ति भ्रपम सोमित बे प्रल्प 
साघनो से मुकाबला नही कर सत्रता ) ग्रत समाज का कत्तव्य हो जाता है रि वह 
अ्रपने सदस्यों को इन जाखिमो से बचाय श्रोर उनकी श्रावश्यक मदद करें । 


सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक धारणा है । इसमे सामाजिक बीमा (50९9] 
]750806) और सापराशिक सहायता (9028 ॥५६६5/800०) दोनों शामिल होते 
हैं । सामाजिक बीमा का लाभ उन व्यक्तियों को मिलता है जो इसये' लिए प्रीमियम 
या शुल्क चुकाते है लेशिनि सामाजिक सहायता नि शुल्क मिलती है । श्रत सामाजिक 
सुरक्षा सामाजिक बीमा से ज्यादा व्यापक होती है। इसमे दुर्घटना का रोकन तर" 
प्रयास किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा एक विस्तृत व व्यापर विचार- 
धारा होती है जो चोट या बीमारी को रोकने आय वा समान बटवारा करन एवं 
समस्त प्रकार की प्रावश्यकताप्रो से मुक्ति दिलान म सहायक होती है । 


सामाजिक सुरक्ष। वी उपयुक्त परिभाषा व अनुसार इसपर क्षेत्र काफी व्यापक 
बन जाता है । इसके प्रन्तर्गेत एक ग्रोर बेरोजगारी बीमारी एवं वृद्धावस््था का 
सामाजिक बीमा ञ्रा जाता है तो दूधरी ओर श्रस्पताल बच्चा के कल्याण एवं दवा 
की सुविधाएं भी भ्रा जाती हैं जो नि शुल्क उपजब्ध होती हैं। इस प्रकार श्राधुनिक 
जीवन के तनावो व सकटों के बीच सामाजिक सुरक्षा ने स्थिरता ब सरक्षण का 
समावेश किया है। इसके प्रभाव मे जीवन मे अभ्रध्यिरता बढ़ जाती है भ्रौर व्यक्ति 
स्वय को ग्रकेला व ग्रमहाय-सा समझने लगता है। ग्राज यह सार्वजनिक नीति का 
एक महत्वपूर्ण पहलू बन गयी है और इसके प्रचलन को सीमा को देखकर यह अनुमान 





3,._ रिक्णा ण॑फ़र जिशाण्फबा 0०जणाइचाता णा ,एछा, 969, 
(एए०ए/थ 43, 9. ]62-82. 
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लगाया जा सकता है कि एक देय में कल्याणकारी राज्य (४९४2८ 5») की 
दिशा में वितनी प्रगति हो पाई है । 
भारत में सामाज्ञिक सुरक्षा की 923 से प्रगति 

भारत में अमी तक सामाजिक सुरक्षा का पर्याप्त विद्यात नहीं हों पाया है। 
ब्रिटिशकाल में तो मजदूर-क्षतिपूर्ति अधिनियम )923 व कुछ प्रसूति लाम अधि- 
नियम ही सामाजिक सुरक्षा मे आते थे। ग्रव प्रसूति लाम भ्रधितिमम 96] 
(४०१९77/(9 88:०6 800, 96) बन गया है दिलका वर्शान झागे जिया गया 
है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 948 झौर कर्म- 
चारी ब्राविडेण्ड फण्ड व विविध प्रोविजन्स भ्रधिनियम, 952 तथा कर्मचारी पारि- 
वारिक पेंशन सक्रीम 97। एवं कोयला खान पारिवारिक पेंशत स्कीम, ॥977 
प्रादि श्रौर जुड़े है। इत झधिनिय्मों का विवरण व इसके अन्तगेत हुई प्रगति का 
उल्लेख नीचे क्रिया जाता है ( 

! मजदूर क्षतिपृति-भ्रधिनियम, 923 (5 ७ लएफ़ध्वाी5 (0णाएुटान 
8श70॥ 0०४ ।923)-स्वतत्लवा के पूव सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मजबुर- 
क्षतिपू्ति अधिनियम 923 ही मुख्य अधिनियम माना गया है। इसके प्रन्तगेत 
मालिक को मशदूर के काम करते हुए चोट प्रा जाने सर्देव के लिए प्रयोग्य हो जान 
तथा काम करते हुए मर जात पर मुप्रावजा देता पडता है | घुप्रावजा ओसत मासिक 
सजदूरी के श्रनुप्तार निकाला जाता है भ्रौर चोट को प्रकृति के! अनुसार निर्धारित 
होता है । यह्‌ उन क्षेत्रों में लागू नही होता जिनम कर्मचारी राज्य बोमा कार्यक्रम 
लागू होता है ! 98 4 तक यह 7000 रुपये तक मासिक मजदूरी पाते वाले श्रमित्रो 
पर लण्गू होता था जो कारंखानों खानो, बागादों परिवहन वे निर्माण रेल वप्चय 
विशिष्ट प्रकार के जोखिमी कार्यों मे लगे होते थे। लेकित 984 के सशोघन के बाद 
अरब बेतत की सीमा नही रह गई है। झब यह समी पर लागू हो गया है। मृत्यु हो 
हो जान पर श्रमिक के झाश्वितो को मुझ्मवजा दिया जाता है जिसकी राशि विशिन्न 
झायु के मजदूरों के लिए प्रतग-प्रणग होती है | पहले मुग्रावजा बेतन से जुड़ा होता 
था (६9]89-7:८0) लेकिन भ्रव यह भाय से जुडा (४९८-॥७)८०) हो गया है । 

(१984 के सशोघन वे बाद) । मृत्यु हो जाने पर न्यूनतम मुआवजा 20 हजार सुपय 
तथा स्थायी रूप से झयोग्य हो जाने की स्थिति मे 24 हजार रपये होता है। 

इतने वर्षों के बाद भी इसका पूरी तरह पालन नहीं हो पा रहा है। छोट 
उद्यमकर्ता दे फेकट्री के मालिक मारी मात्रा म॑ मुआवजा देने मे ऋसमर्थ होते है। 
अधिनियम मे चौट लगन पर श्रमिक के लिए दवा के इन्सजाम को व्यवस्था की गई 
है । राष्ट्रीय श्रम प्रायोग ने सुझाव दिया था कि श्रमिकों को मुआवजा देन के लिए 
एक केन्द्रीय को बताया जाय जिसमे सम्मी भिकत-म्राक्तिक कुत भजहुूरो कया कुछ प्रति- 
शव्र जमा करोएँ। इस पर कर्मचारी राज्य दौसा निगम का नियन्त्रण होना चाहिए। 
यहे एक विरोधामाप्त है कि मयोग्य हो जाने वाला व दुर्घटनाग्रस्त हो जाने बाला 
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व्यक्ति कठिनाई से अपना मुप्नावजा ले पाता है. जबकि सरप्यस या फालतू घोशवत हो 
जाने वाला व्यक्ति प्रपना मुश्नावजा जल्दी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की स्पिति 
बदली जानी चाहिए । 

2. प्रसृति लाभ भ्रधिनियम (7॥6 ैै॥/शयया/ ऐश! ७५, 496])-- 
यह अधिनियम उन फैकिद्रयो को छोडव र, जहा वर्मचारी राज्य बीमा प्धिनियम, 
948 लागू होता है, प्रत्येक प्रतिष्ठान (फैक्ट्रो, खान या बागान) पर लागू होता 
है । राज्य इस केन्द्रीय भधिनियम को धीरे घीरे झपनाते जा रहे हैं | प्रयूति से पूर्व 
व पश्चात्‌ कुछ प्रवधि के लिए स्त्री-श्रमिको को नकद प्रसूति सहायता व छुट्टी दी 
जाती है। प्रसुति लाम $-2 सप्ताह के लिए दिया जाता है । इस अ्रधितियम के 
अन्तर्गत मेडिपल बोनस भी दिया जाता है । सभी राज्यों मे इसे लागू विया जाना 
चाहिए । 

943 मे प्रोफेसर बी पी, झ्दारकर ने स्वास्थ्य घोमा-पोजना तेपार फी 
थी । 945 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सगठन के विशेषज्ञों ने मदारकर योजना की जाच 
वी । इन्ही के सुझावों के प्राघार पर बाद में कमंचारी राज्य बीमा भ्रधिनियम, 
]948 में पारित किया गया । 

3. फर्मचारी राज्य यीपा प्रधिनियम, 948 ([॥6 छग90/९6 5 9086 
पाहप्राशा०७४ ०४0, 948)--यह मौसमी उद्योगो को छोडकर शक्ति का उपयोग 
घरने वाले तथा 20 व ग्रधिक मजदूरो को काप देने वाले भ्रन्‍्य उद्योगों (खान व 
रेलवे रनिंग शेड को छोडकर) पर लागू होता है । भव यह !,600 रु तब मासिक 
वेतन पाने वाले व्यक्तियों पर लागू कर दिया गया है । यह बीमारी, प्रसूति थ रोज- 
गार चोट के लिए नकद सहापता प्रदान फरता है भौर रोज्मार चोट से भर जाने 
बाले भ्राश्चितों के लिए पेग्शन के रूप मे भुगतान देता है तथा भपम्रिक को चिकित्सा 
का साम प्रद।न करता है । 

शुरू मे यह योजना 952 से कानपुर व दिल्‍ली में लागू को गई थी। विभिन्न 
लाभो वा संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जता है ६ 

(प्र) घोमारो लाम--बीमारी के दिनो मे अधिकतम 56 दिनो के लिए बीमा 
कराये हुए व्यक्ति की मजदूरी का लगमग प्राधा भरश दिया जाता है। क्षय, कोढ, 
मानसिक व ग्रन्य बीमारियों को स्थिति मे 309 दिनो के लिए बीमारी की वजह से 
विस्तृत सहायता मिलती है । 

(प्रा) प्रसूति लाभ--यह ।2 सप्ताह के लिए 75 पैसे की पलट रेट प्रतिदिन 
के झनुसार प्रथवा बीमारी के लाभ के दुगुने के रूप मे, जो भी भधिक हो, के प्रनुसार 
दिया जाता है। 


(६) प्रयोग्पता लाभ--यह अस्थाई द स्थायी, प्राशिक था कुल अमोग्यता के 
लिए ग्रल॒ग-प्रलग होता है | 
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(६) ग्राश्षितों को प्राप्त होने वाला लान-पह मर जाने वाले व्यक्ति के 
आश्चितो की दिया जाता है । 

(उ) घिडिस्सा खाम--इसमे श्रश्निक व उनके झ्राद्चितों को (जहा प्राध्षित 
शामिल जिए गए है) चिकित्सा के लाम दिये जाते हैं। 

3| दिसम्यर, 986 का 90 एड अस्पत्ताल व 42 858 सहायक झस्पताल 
(6हग0४68) थ जिनमें 23 25] बिस्तर, 24 दवाखाते थे। इनके अन्तगंत 
63 49 लाख कर्मचारी भरा चुके थे ॥ 

इसमें मालिको का अशदान मजदूरी-बिल का 4६ प्रतिशत तथा मजदूरी पह 
2$ प्रतिशत रखा गया है। दवा पर किया गया व्यय 53870 दे राज्य सरकार मैं 
परम्पर बाटा जाता है । 

राष्ट्रीय श्रम ग्रायोग ने सुकाव दिया था कि 4 रपये प्रतिदिन मजदूरी पाने 
बाव वर्मचारी राज्य बीमा स्त्रीम के अन्तगंत ग्रशदान से छूट दी जाती चाहिए । 
कर्मचारी राज्य बीमा यौजना साम।जिक सुरक्षा के क्षेत्र सें एक महत्वपूर्ण कदम है । 
लेकिन ग्रमी तक यह सभी व्यक्तियो वे सभी जोखिमो को अपने सें शामिल नहीं कर 
सकी है । मविष्य में इसके प्रम्तर्गत बेरोजगारी का बीमा या ब्रन्य जोखिमें मी लायी 
जानी चाहिए। 

4 कर्मचारी प्रॉविडेण्ट फण्ड्स क्या विविध प्रोड्िजत्स ऋधिनिषण, 4952 
शच छग्राए/09९८५? 770960॥0 एएक0 996 ४5०९ ॥८005 वि0ए50ग्रा5 4८ 
9 52)--यह वस्तुत, एक बचत का कार्यक्रम है। यह अ्रधितियम प्रारम्भ में | नव 
स्वर 952 से छ «डे उद्योगो पर लागू किया गया था। 3। दिसम्बर, [986 
तक यह 73 उद्योगों में लागू हो चुका था। श्रधितियम्त का उद्देश्य श्ननिवाय॑ प्रॉवि- 
डण्ट पण्ड की व्यवस्या करना है ताकि प्रौद्योगिक श्रमिकों के भविष्य के लिए कुछ 
व्यवस्था वी जा सर्व | श्रमिक की ग्रसाम्रमिक पृत्यु वे समय उसके पाश्षितों बी यह 
राशि मिल जाती है । । सितम्बर, 985 से यह श्रधिनियम उन कारखानों पर 
लागू ही गया है जिनमे 20 या अधिक श्रमिक्र काम करते हैं। जो श्रमिक एफ साल 
तक लगातार काम कर चुक्ते हैं शोर माप्तिक वेतन 2,500 हुपये तक पाते है उन्हे 
प्रपदी बैसिक मजदूरी का 62 प्रतिशत प्रनिवाय रूप से प्रॉविडेण्ट फ्ण्ड में देना 
प्रडतां है | ऐसे श्रमिशोें दे लिए मालिक भी उतनी ही रकम कौध में जमा कराते 
हैं । सरकार ने 50 या प्रथिक सस्या में नियुक्त श्रमिकों वे 32 उद्योगों मे अशंदान 
वी दर वढाकर 8% कर दी है । 

कोयला खाता, ग्रसम चाय-बागानों व समुद्रों क्मेंचाटियों के लिए भी 
प्राविदृष्द वोध प्रधिनियम अलग से बन चुके हैं । 


]. 768/3 ]987, 9 580 
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3। दिसम्बर, 986 के झन्त तक इस स्कीम के झन्तगगंत :36 करोड 
श्रमिक गा छुके ये ॥ 


पिछले वर्षों मे प्रॉविडेण्ट फण्ड योजना का काफो विस्तार हुम्रा है । फ्रि मो 
अनेक सस्थान ग्रभी तक इसके झन्तगंत नही आा पाये हैं । कहो-कही प्रॉविडण्ट फण्ड 
की यकाया राशि की वसूली का प्रश्न भी पाया जाता है । 


5, पारिवारिक पेन्शन स्क्रीम, 97]---प्रसामयिक मृत्यु के कारण झौद्योगिक 
कमंचारियों के परिवारों को दीघंकालीन वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोयला- 
खान पारिवारिक पेंशन स्कीम, 97] तथा कर्मचारी पारिवारिक पेंशन स्कीम, 
]97] चालू की गई है । इनकी वित्तीय व्यवस्था में मालिकों व मजदूरों के अलावा 
केन्द्रीय सरकार का भी योगदान होता है। इनका सचालन-प्यय भी केन्द्रीय सरकार 
देती हैं । कोप की सदस्यता की प्रवधि के प्राधार पर पारिवारिक पेंशन की राशि 
60 रू से 500 रु. प्रतिमाह तक हो सकती है । 

इस प्रकार पारिवारिक पेंशन स्कीम, 97 सुरक्षा के क्षेत्र मे एक नया व 
महत्वपूरं प्रयास है। 

6 कर्मचारी जमा-सम्बद्ध बो मा योजना, 976 (5779]0$ ९६५" क्‍06905॥- 
॥7:९१ [05074006 $00607९, 976)--यह्‌ योजना कर्मचारी प्रॉविडण्ट कोष के 
सदस्यो के लिए | अगस्त, 976 से लागू की गई थी । इसमे एक सदस्य की मृत्यु 
पर जिस व्यक्ति को प्रोविडण्ट कोप की जम राशि मिचनो होती है, उसे अनिरिक्त 
राशि भी दी जातो है| यह ग्रतिरिक्त घनराज्नि मृत व्यक्ति की पिछले तीन वर्षों की 
प्रोविडेण्ट कोष खाते की औमत बकाया के बराबर होती है, बशर्ते को यह 000 
रुपयो से कम न हो ।॥ इस योजना मे अधिकतम देय राशि 0 हजार रुपये तक होती 
है और क्मंचारो को इसमे कोई अशदान नही करना होता है । 

7 प्रेच्युटी योजना, 972--इसके अन्तमेत ग्रेच्युटी दी जाती है । यह से वा 
के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 5 दिन की भमजदूरो के बराबर दी जाती है झौर ज्यादा 
से ज्याया 20 माह की मजदूरी के बराबर दी जाती है ॥ 

8 कोयला खान जम्ा-सम्बद्ध बीमा योजना--यह भो । ग्मस्त, 976 से 
आरम्भ की गई थी । इसमे भी एक कमंचारी की मृत्यु पर इसके घरवालों को झ्रति- 
रिक्त घनराशि मिलती है । इस स्कोम के लिए मालिक व केन्द्रीय सरकार 2:। के 
झनुपात भें अशदान देते हैं । 


कोयले की खानो में श्रमिको के लिए बोनस-योजना भी लागू को गई है जो 
नियमित उपस्थिति के ग्राघार पर श्रमिको को दी जाती है । इससे श्रमिको को खान 


पर नियमित रूप से उपस्थित होने की प्रे रणा मिलदी है । बोनस की राशि खान 
पर उपस्थिति के झाधार पर निर्धारित होती है । 
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समन्वित सामाजिक सुरक्षा एणध्डा४ध्व 508» 50८७0) की चघावश्यकंता 
राष्ट्रीय श्रम सायोग का विचार या कि प्रायामी कुछ दर्पों म झणदान में 
मामूली वृद्धि करके कर्मच्रारियों की दौमा योजना में कुछ द्ोर जोडिसे शामित को 
जा सकती है। जो सोग काम पर लगे हुए ये और झव वेकार हो गये हैं. उतक लिए 
बेहंये का दीमा होना चाहिए । लेक्नि इसके तिए भारी मात्रा मे कोर्पो को शाव- 
अ्यक्ता होती है जिनका भारत मे अज्ाव है। 
कर्मचारी राज्य बीमा योजना को जाँच-समिति की तिम्न दो सिफारिशों पर 
भी ध्यान दिया जाना चाहिए। 
() एक व्यापक्त व एकोडझुत सामाजिक सुरक्षा योजना तेयार को जानी 
चाहिए । 
(2) कर्मचारी राज्य वोमा निगम व क्‍्मचारो प्रॉविडेप्ट फ़्ड संगठन क्य 
एकीकरण कर दिया जाना चाहिए । इपसे प्रयासनिक स्‍्यय में काफ़ी की झायेगी। 
राष्ट्रीय श्रम ऋायोग का रत था हि एक व्यापक सामार्निक सुरक्षा योजना 
मी तरफ गग्मसर होने के लिए एक हो कोष में सारो राशियो को एकत्र रिया जाता 
चाहिये जिससे विभिन्‍न एजेन्सियाँ ग्रावश्यज्ञतानुसरार विभिन लागों के विए उसमे से 
रक़्म निकाय से । इस झाघार पर प्रति वर्ष एक दजद बताया छाता चाहिए। इस 
स्कोम का विस्तृत जिवरर तैयार किया जाना चाहिए । मास तौर पर वेशेजगार 
लोगो को सहायता के बतौर नकद राशि देवा सम्भव नही है, क्योंकि इसके लिए 
विशाल घतराणशि की झावश्यक्रवा होती है जो हमारे सोमित साधनों के कारण 
श्यावहारिक नही समती 
प्रश्न 
3... 'नाम्माजिक सुरक्षा से आप बया तात्पयं सममते हैं ? मारत मे दुछ प्रमुख 
सामाजिर सुरक्षा योजनाधों को व्याख्या वीजिये | 
(र9 वक्ष, 3. 0 ८., 989) 
2. सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित कोजिए भौर॑ भारत में प्रश्तायें गये 
सामाजिक सुरक्षा के उपायो को बताइये । 
(85) ॥97. 7. 20 ८., !986) 
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इस प्रकार #ुपये का मृत्य विदेशी सुद्ाओ में काफी घट गया है ॥ १950 में भारत 
का विश्व के निर्यातों मे 2% प्रथ थाजो !987 मे घट कर 05% पर प्रा 
गया है। भारत के तिर्षात देश की सक्त्न राष्ट्रीय उत्पत्ति (09) के 5% 
से 6% पाये जाते हैं। 
चीचे की त्तालिका से पत्ता चलता है कि 985-86 मे व्यापार का घाटा 
8763 करोड रु. रहा जो पिछले वर्षों में सर्वाधिक माना यया है। छठी योजना 
के सभी वर्षों में व्यापार का घाटा काफी उँचा रहा था । 988-89 भे८ यापार 
के घाटे का ताजा अनुमान 4]2 करोड २. रखा जिससे भारत के विदेशी मुगतान 
की जटिल स्थिति का पता चलता है । 
पिछले वर्षों मे भास्त के विदेशी व्यापार की स्थिति निम्न तालिका से 


दर्शाई जाती है-- 
भारत का विदेशी व्यापार : 979-80 से 988-89 तक (करोड़ रुषयों में) 





बा | | जाय ब्यापार की | प्रायाती मे। लि्यातों मे 
_ वर्ष | झायात निर्यात बाकी बृद्धि प्रतिशत वृद्धि 
(ग्रप्रेल-मार्च) (--) घादा |(पिछले वर्ष | (पिछले वर्ष 


-._...  _  _.|फ ___ (|) बचत की तुलना मे)री तुलना मे) 





2725 34'2 42'] 
5838 373 46 
5802 84 46'3 
5490 50 ]2*8 


979-80 | 9443 648 ) 
2 
) 
॥ 
)606][| 08 "0 
) 
है! 
2 
) 
2 


4980-8॥ 42549 674 
9? ]-82 3608 7806 
982-83 44293 8803 
98 3-84 5832 क77 
984-85 4734 []744 
4985-86 9658 ]0895 
4986-87 | 2020] 42452 
4987-88 22399 4574 
3988-89*| 27693 2028] 


5390 हे 42'0 
8763 ॥47 | (-) 72 
7749 2'8 34'3 
6658 40'9 264 
प472 23/6 2858 








4.. जैक है ॥ | 


मी जी ली नी ली ली लीला 











भारत मे झ्ावातों व निर्मातो के वाषिक पल्ितेनों मे कापी प्रस्षिरता रही 
है । 973-74 में आयात पिछले वर्ष की तुलना मे 58६ वढे एवं 974-75 में 
53% बढ़े थे। 976-77 में ये सगमग 4% घदे थे। !973-77 की झवधि में 
निर्मातों मे बाधिक वृद्धि दर 27% रहो, जितनी बाद में केवल 988-89 मे प्राप्त 
की जा सकी है ! 





+.. छह गि १00, का पर्याय 989-90, उणा० 989, ए, 84. 
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छठी पसर्षीय मोजना की प्रवधि (980-85) मे व्यापार का घाटा प्रति दर्य 
लगभग 55 झरव रुपये था इससे अधिक रहा । पाँच वर्षों में यह कुल 2858] करोड़ 
ह रहा जो अमृतपूर्व था। इससे देश के समक्ष मुगतान की समस्या जटिल हो गई 
है। व्यावार बा बादा 986-87 व 987-88 में कम हुप्रा । 988-89 मे 
निर्यातों को छद्धिदर 29% तथा आ्ायातो को दृद्धि दर 24%, रही है (पिछले वर्ष 
भी छुशता मे) जिसरो व्यापार के घाटा 74]2 करोड हपये रहा है। 


भारत के प्रमुख भ्रायात 


अब हम भारत के प्रमुख झ्ायातों व निर्वातो का वर्णन ब रेगे प्रौर साथ में 
यह भी बतलायेगे कि प्रायात की बस्तुएँ किनि-किन देशी से आरती है और निर्यात की 
बस्तुएँ कित्र-किन देशों को भेजी जातो है। 


987-88 मे आयातो की राशि लगभग 22399 करोष्ट 5. रही जो पूर्व 
तालिका के भनुसार पिछले वर्ष रो 0 9% भ्धिक थी॥ 988-89 में आयाती की 
राशि के 24% बढने फा भनुगान है । इस प्रकार 988-89 थे झञायातों की दृढि- 
दर उची रही है। 


(987-88 के श्राकडो के अनुसार हमारे प्रायातो मे प्रथम पाँच वस्तुएं इस 
क्रम मे थीं * पूंजीगत माल, पैट्रोल, पैट्रोल पदार्थ व सम्बद्ध माल, मोती, कीमती व॑ 
अ्रद्ध “कीमती स्टोन्स, लोहा व इस्पात एवं रसायन (ओरंगेनिक व इनम्रोरगेनिक) । 
भारत के प्रमुख प्राथातो का परिष्रय नोचे दिया जाता है-- 


], पैट्रोल, तैल तथा चिकनाई के पदार्थ (?0[.)--इस मद के झत्तगेत बिना 
साफ किया हुआ व प्रणिक हूप से साफ फियः हुमा वैद्रोल, पिट्ठी कर तेल, वेद्रोल 
की प्रन्य वस्तुएं श्रादि पभ्राती है। कड तेल से डीजल तेल, फ्नें्त तेल, पेट्रोल, तिरा- 
सनी तेल, व भ्रन्म वस्तुएं प्राप्त होती है, जिनकी मांग को कम करना कढिन है 
कच्चा तेल विशेषत॒या ईरान, इराक द अन्य ग्ररव देशो हे झ्ायत्त किया जाता है | 
पिछले वर्षों मे इस मद के अन्तगंत हमारा भ्रायात-बिल काफी ऊँचा रहा है जो निम्न 
तालिका भे दर्शाया गया है : 





वर्ष (करोड हपयो में) 
98 2-83 5622 
983-84 4832 
498 4-85 5409 
985-86 4989 
]986-87 2797 


987--88 4083 


सस्ती >> +क्‍त++........................... 


उ6व4 


987-88 मे हमारे घायातो मे इस मद का डितोय स्थान रहा। देश म कु ड 
तेल का उत्पादन 980-8] में -05 करोड़ टन से बदक़र 987-78 में 3 04 
करोड टन ही गया हैं जिनसे ऋूढ तेच के अयनों ये कुछ कमी की जा सके है। 
छड़ी योजना को अवधि में देश मे तेल साफ करन की क्षमता के सोमित होन वे 
कार बस्बई हाई-ह.ड तेल का विर्यात करता पड़ा जिमसे निर्यातों भे वृद्धि हुई थो। 
98 7-38 मे देश म कूड तेल का उत्पादन 3 0 करोड टन होने के वाबदुइ (707.) 
ह भायात 4083 करोड रु का किया गया बयोकि ऊंची कौमत वानी 70. 
की में आायत करनी पड़ी तवा डाव ९ +। नव भी रपयो भें हुँचा रहा | 70. के 
भायातो का हमारे कुल झायातरो मे 980-88 मे 42% स्थान था जो 985-86 में 
घटकर लगनग 25% तथा 987-88 मे ] 8: पर प्रा गया है । 


3 पूजोगत माल (चातु-निरमित माल, विद्युत व ग्ेर-विद्युत मशीनों व 
परिवहन का सामानत)--हमारे गझ्रायातों मे पूंजीगत माल का मी महत्वपूर७ं स्थान है । 
इसके झन्‍्तगेंत घातु निभित माल, विद्यूत व गैर-विद्यूतत मशोने व परिवहन का 
भावश्यक साज-साम'न शामित्र होता है। भारत में ग्रौद्योगितर विश्राम के लिए 
मशीनों क्षा आयात बरना आवश्यक है । उसे सीमेन्ट, चीनी प्रादि को मिल-मशीनरी 
का भारत में निर्माण होते लगा है. लेह्नि प्राज मी हम कई प्रकार ढी मशीनों 
के लिए विदेशों पर निर्मर रहते हैं। मशौने प्रेट-ब्रिटेन प्रमेरिका, कवाड़ा परिचमी 
जमंनी व जापान झादि से मेंगाई जाती है । 987-88 प्रें पृजीगत माल का ब्ायात 
सगमग 6285 करोड़ रुपये का हुप्रा जो पिदते बे से 5 ४; ज्यादा था । 987- 
$8 म हमारे प्रायातों में इस मद कय प्रथम स्थान रहा । 


3 मोती, कीसतो व ॒प्रद्धां-कौमतो स्टोन्स--49 87-88 में हमारे ग्रायातो 
में इसका तोससा स्थान रहा। इसी वर्ष इनडे श्रायात की राधि 994 करोड रू रही 
जो पिदते वर्ष से 33% झधिक थी। भारत से दस्तकारी के माल के प्रन्तर्गत इनका 
निर्यात भो किया जाता है! - 


& लोहा व इस्पात--भारत में लोहे व इस्पात की झाग इनको पूति से 

प्रधिक रहती है इसलिए इसका मी ग्रायात किया जाता है ॥ भिलाई, दुर्गापुर व 

हूरकेचा में इस्पात के कारखाने स्थापित होने से इसका उत्पाटन बद गया हैं फिर 

मो देश की विविध किस्म की ग्रावश्यकता दों हो पृति के लिए स्टोल वो कुद् मदो 

का घायात करता पढ़ता है । मारत मे लोहा व इस्पात इ गलेंड, प्रमेरिका व पश्चिफी 
जमंनी से मेंग््या जाता हैं । 987-88 भें 273 करोड़ स्पयो का लोड व इस्पात_ 
प्रायाव हुवा जो परद्ा बय सेा2% कप का जिससे घायातो में इसका स्थान 
चतुर्य हो गया । 
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है ब्रतामभ ये प्रनाण सी बनी बहतुएं-मारत में श्रमेरिवा कतादा 
श्रास्ट्रेलिया य॑ श्रस्य देशों से खाद्यान्न वा प्रायात पिया जा रहा है 0) भूताण्त ग 
प्रधितांग साधान्नों गा प्रायात प्रमेरिया से पी, एत 460 समभौते मे प्रस्तगंत 
क्रिया गया था निगषा भुगताग इपयों से किया गया । लेजिग झ्ाजवल हमे विश्य में 
बाजारों में साथाप्रों की व्यावाशिश सरीद कर रगी पड़ती है ) 


छुठ्टी मोजगा में प्रथम सीय वर्षा से श्रनाज ये श्रनाज से बती याणुष्रो का 
ग्रयात मीचा रटा। जरिन 98१-84 में इग गद ये प्रशागत भ्राधाव 02 बरोड ४ 
के हुए जो विछते यर्प गे लगभग दुगने थे। ॥986ल्‍87 व 987-68 मे इसमें 
ब्रायत क्रमश' 47 करोड़ र थे 33 प्रो रे 4 ही रए7। 4988-89 में इंगयर 
ग्र।याए उड़ा धरा । 


सरदार वे प्रताज या उपर स्टॉक ब्रनाय रखने सी दृष्टि से गेट ग। धाय 
ज़ी समा? सारि प्रभाव थी रियति यो खुगारशा जिया था सारे प्रौर देश में 
प्रमाश + भात्र ग्यिर रस जा रात । 

6 ठवंरक शा राधामनिर पदार्य--ह_गत अ्रस्तगंत उर्यरा थे उ्ेरत्ी था 
सामान रागायीित सत्य वे घास, रगन या सामान ये दवाइयों ग्रादि यदाथ शामित 
होते 3 । 987-88 में उर्रत (सैमार व क्रड) से श्रायात परी यु राशि खगगा 
3।0 पही” ? रही जिममें ब्रह उर्बरयों थी राशि 38 बरी र॒ थी तथा 72 
करार है राशि तैयार उर्गृश्यो वी धी। 987-88 ते श्रौरगेशित्र प्रौर गैर- 
श्राश्गनित रगायनों वा झ्रामत 05। मरोड़ रत, था टुठ्ना था जो पिछते यर्ष से 
।64/ प्रथि। था तथा झायातो में दया स्थाग पचिवाों हो गया । 


7 बनस्पति तेल--!987-88 मे सरायलोलों ये श्राथात थी राशि 20 
करोड़ थे थी जो पिछले वर्ष गे 50% प्रथिय था परेलू उत्पादत मे प्रेस गाँग से 
क्यपी सीक्ष" रहने के कारण साध-तेवों का झावात बढ़ाया पड़ा है। सार देश ने 
विजहन थे शेली या उत्पादन प्रढ़ात थे! लिए प्रयतवशील है । 

8 प्रायात पी भ्रस्य बातुएँ--गारश विदेशों शी जिन प्रस्य सस्पुम्तों के 
प्रायात बरता है उनमे से बुख्ध में नाम दस प्रकार हैं: दवाइयाँ, प्रमौह धातु, जग 
तोव्रा, सीगा, रोगा, यगैरहू, पेपर थे वेपर बो्े हथा छसेे निमित साल, वैशानित 
उपकरण, सिन्येद्िया रेश, झादि । इस प्रकार भारत प्रतेक प्रभार की यस्‍्तुप्रो वर 
आयात परता है । 

भारत के प्रमुप्त मिर्यातत 

भारतीय नियतिं गो झ्राजवज दी श्र शियों में बटा जाता है : () परापरा- 
गत ति्माय (हबरधाधधणाव। ८५कृछा$) जिनमें जूट वा निगित साल, भाय, गूती यस्थ्र 
काजू साले, निर्मित हम्बादू, मसाले यवॉँवी प्रात हैं. या (3) मैरन्परम्पराणत 
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निर्योत्त (छ9णान7807008] ७छफ़॒णा$) जिममे इन्जोनियरी दा मार, कच्चा लोहा, 
मिले-बिल ए वम्त्र व चौघाके. चमड़ा व चमड़े वी वस्तुएं, मछली व मउछलौ से बना 
मॉल, तथा दम्तंारों व सामात जिनमे मोती, वीमती व ग्रद्धं ओमती स्टोस्स पाने 
हैं। मून्य की इप्टि से ।987-88 में हमारे तिर्यातरों में प्रथम पाच मर्दों का क्मवार 
स्थान (ऋड तेल के तिर्यातों को छोड़कर) इस प्रश्मार था . दस्तकारी का मामन 
(जिममे मोती, कीमती व ग्रद्धं-कीमतो स्टोग्स शामिल है) : रेडीसेड पोशाक, इस्णो- 
नियरी का माल, चमडा वे चमड़े से निमित माल (जूतों सहित) तथा सूतो बम 
((०॥०७ (90४८5) | 2987-88 में निर्यातों को राशि ।574] करोड ६ रही जो 
पिछते वर्ष से 264" प्रधिक थो। ।988-89 में निर्यातों में 29९ दाद्धि हुई जो 
इत्माहबर्डक हैं। 
विनिन्‍्त सददों को विवरण नोचे विया जाता हैं # 


7. जूद का रास--जूट का कपड़ा (845४00) व जूद ने थने छशटोवए 8 
आरत से विदेश' को ऊंजे जाते हैं । जुट का मान निर्यात करते भारत दादर प्र प्त 
करता है बर्दोजि ग्रमेरिषा व कतादा उसके प्रमुख ग्राहकों मे है | जूद ने माल के 
प्रस्य ब्राइफ इस प्रकार है : रुस, ग्रेट बिटेव, प्रसस्ट्रे निया. न्यूजोेड. मिश्न, उाग्रत 
आदि । जूट बे मात के प्रतिस्घापन-पदार्य निकलने से विर्णत में कठिनाई हो लगी 
है । बगाज देश मम्ते जूट के माल की सप्लाई करदा हैं । परत: मारतीय हुट मो 
मित्रों में नये मशीनें लगावर खछागत घटायो जानी चाहिए, जिससे विदेशी बाहुएर 
बने रष्ट सके । 987-588 में लगमग 243 करोड रपये का द्ूट का तिरमत रात 
निर्याद किया गधा, जो पिछले दर्प के सगनग सभान ही पा। वह भारत ने परंशर- 
रॉगत निर्षाजों में थिना जाता है 

2. चाय व मेट (728 300 /3८)--मह विदेशी मुद्रा. प्रजित करते का 
एक महत्वपूर्ण साघत है । विश्व में चाय को माँग को प्रस्थिरता के कारएा इसने 
निर्णत को राशि प्रतिवष घटती-वडतोी रही है । 987-88 मे चाय का तलिर्धात 
592 कड्ोड रपये का हुआ जो पिछते वर्ष से मामूली ज्यादा था ॥ 

मारतीय चाय का नियोत यू. के , रूस, नोदरलेंड. अफ़्यानितान मिस्र, 
अर्मेनी, सूडान प्रादि को होता है । मारत को चाय दे निर्यात में श्रोलका, कौनिया 
व दोन को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पढता है | मत” चाय ने लिए नये बाजार 
दूं दे जाने चाहिएं | यह मो भारत का एक परम्परागत निर्यात साना जाता है । 

3. सूतो वस्च थे रेडोमेड पोशारें (ए009 फबिण०४ 290 २८३०३४020० 

इशप्त८8/5)--भारत से सूत व सूती वषद्ा दिदेशों वा वनियोत हेता है। इसके 
प्रोह्टक इस प्रकार हैं: म्व्स, समुक्त राज्य घमेरिका, झ्ास्ट्र लिया. हागकोय, दृड़्ान, 
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आदि । 987-88 मे चूतो इस्त्रों (0०007 फ्णा०्ड व नियांत 064 >रोड 
रुपयों का पौर रेडीमेड पोझा्ं का निर्यात !792 झरोड रुपयों का हुमा । 987- 
38 भें रेहोमेड पोशाकों का मूल्य को दुष्टि से निर्यातों में द्वितोप समान नहा ठया 
बन्त्रों का पाचवा स्थान रहा 

सूती वस्त्र के नियात में विदेशों में भारत को प्नत्य देशों को प्रतिस्पर्णा का 
सामना करता पडता है । झतठ: सूती वस्त्र के बाजारों को कायम रखने व उनको 
बडान के हिए इस द्योग में नदी मशीनों को लगाने को श्ावयकठता है ॥ सोजियतव 
रूघ भारत के सूतो वन्व का ब्राहक रहा है । इसके प्रछावा स्मेरिक्ा व अन्‍य पत्चिमोी 
दर्शी में भी माग बइ सकती है। 

4. कच्चा लोहा--मारत में उच्चक्रेटि के कच्च लोहे का काफी मप्थार 
जरा पड़ा है । भारत से #च्चा लोहा जापान, रिपसण्लिक्त झॉफ शोष्चिन्‍, चीन व 
मध्यपूर्व के देशों को ेेजा जाता है । 987-88 में कच्चे लोहे का निर्यात 543 
करोड़ झययों दा हम्मा जो पिछले वर्ष से डुछ कम घा । 


5. चमडा व चमड़े का सामान (जूतों सहिती--इसका निर्यात अमरिझय, 
हार्वम्ट, पश्चिमी जमेनी द श्यछ को किया जाता है । 987-88 मे चमडे व चमहे 
के सामान के निर्यात का मूल्य ]49 करोड रे. था छो पिछते दर्ष से 25$,प्रत्रित 
था। इसो दे चमडे द इससे निर्मित दस्तुप्ों के निर्याठ बा नो भारतीय नि्यातों 
में चतुर्ध स्थान रहा । 

6 छखत्तो (07] ०४:८४)--]987-88 में खल्ो क्षा निर्यात 773 करोट र. 
का हुप्ना था छो पिद्ने दर्षे से झुछ नीचा था ॥ 


7. उम्बाबू--987-88 में हमने लगभग 35 करोड रुपये ल्‍ये तस्दाजु 
वा निर्यात जया जो प्रिछचे दर्प से 272६ कम था । झारतोय तस्वाबू का निर्यात 
ऊपुन्ध राज्य, सम. दगला दश, व जापान को किया जाता है । भारतोय वर्जॉन्या 
सम्बादू रोेमिया वे झमेरिका को वर्जानिया तम्दाहू छे ससठो होठी है, लेकिन 
इसकी किस्म घटिया होती हैं । इसतिए नि्घोात बढाने के लिए इसकी किस्म में 
सूघार किया जाना चाहिए । 

8. क्‍पास--झारत चे छोटे रेझे को कपास द्विटेव व जापान को निर्यात हो 
जातो है ३ मह झन्य रेशों के साथ मिलाकर प्रदुन्छ को जाठो है।॥ इसका घरेलू 
उत्पादन बढ़ने से इसके निर्याद को काफ़ी प्रोन्‍्लाहत देना भावम्यक्त हो गया हैं। 
987-88 में कप्राप्त छा नियत 96 करोड़ रु. दा हम्ा जो विछले वर्ष से 55% 
जोचा था । 

9. काजू (2५४८७ #धय०८१$)--परश्चिमो देशों में बाज़ु को माय 
अधिक है । मारत पूर्वी ऋप्पेका के देशों ऊँचे मोजास्दोे व टेंग्रनीका से कच्चे क्यू 
६29७ 7०99) मगात्रा है और इनको प्रोछेंस व देयार करके भमेरिका, रूस, विटेन, 


बहूव 


368 


कताडा आहट लिया नोदरलेण्ड पश्चिमी जमेनी जापान आदि देशों का निर्यात 
करता है ॥ महाराद” कर्नाटक तभिन्ननाड व आँभ्र प्रदेश में काजू का उत्पादन 
बटाया जा सकता है ! हमें काजू के निर्यात में ब्राजील व पूर्वी अफ्रीका की प्रतिस्पर्धा 
का साम वा करता पहता है 3 4987-88 में काजू का निर्यात 307 करोड रूपये 
का हुप्रा जो पिछले वप से कुछ कम रहा ॥ 

0 चोनो--275-76 में भारत से 472 करोड रुपये कौ चीनी वा 
निर्यात किया गया था जो 973-74 के स्तर का लगभग ग्यारह गुता था । बादें 
के वर्षों मे चीनी के निर्यात घट बढ़ते रहे है । पिछले दो वर्षों मे चौनी के निर्यात 
नगण्य रहे हैं। 989 मे नपाद को चीनी भेजी गई है । ह ल में घोनी के पड़ोसी 
देनों में योरी छिपे चल ज्ञात से मो देगा में भ्माव उत्पात हुआ है । 

]4 इजीतियरों का माल--भारत से गेर परम्परायत निर्यातो में इजो 
निय्री क माल का निर्यात काफो बढा है । 987 88 मे इनका तियति 433 
करो” रुपयो का हुप्रा जो निर्यातो मे ठीसरे स्थाव पर था। 987-88 मे इनके 
निर्यात 26 5% बढ़ । विश्व के दाजादो में म दौ की दशाग्रो सरक्षश बी वाघाप्री 
ग्रतीजाः के देशों के लिए मुग्तान करते की केठिताइपो वे श्र ये तवजीको बारणो से 
मारत से इजीनियरी माल के निर्यातों को बढाने मे कठिनाई का सामता वरना 
प्रटती है । हमे इनकी कीमतों व क्वॉलिटी पर अधिक ध्यात देना चाहिए । 

2 दस्तकारी का माल तथा शय निर्यत--987-88 मे निर्यातों में 
मर्वोच्च स्थान दस्तकारी के माल (४2॥0708/05) का रहा । इनके निर्यात में पिछले 
वर्षो म तीव्र गति से वृद्धि हुई है। 975 76 में इनवा निर्यात 252 करोड रुपये 
का हुम्रा था जो 987-88 म लगमग 3253 कराड रुपये तक पहुँच गया । इनम 
रानो व जवाहरात (86॥75 300 ]८४८)|८५) का मूल्य 264 कराड रपये रहा ह॥+ 

भारत के ग्रय तिर्यातो म मछली व मछती-मिर्मित वस्तुएँ चमडा व चमड 
की बह्तुएं काफी चावल मसाले रसायन वे सहायक पदाथ लोहा व इस्पात 
प्रादि प्राते हैं! ।987-88 मे सामुद्विक पदार्थों ग्रथवा मछली व. मछली के वन 
पतार्थों का निर्यात 525 करोड़ रुपयो का हुमप्रा जो पिछले वंप से थोडा कम था। 
भारत स प्ताम्रद्रिक पदार्थों (737706 फ०0/एाड) का निर्यात बढ सकता है । इसके 
लिए जापान हमारा प्रमुख ग्राहक है। 987 88 मे चावल का निर्यात 325 करा 
रू का हुआ जो पिछले वप से काफी प्रधिक था । मसालो के निर्यात का मूल्य 309 
करोड़ रू रसायन व सहायक पदार्थों के तिर्यात का मूल्य 823 वराड रूपये का 
रहा $ 

पिछले वर्षों मे तेल छाफ करने को सुविधामो के प्रमाव मे भारत ने क्रूड 
तेल का मी निर्यान क्रिया या जिसको राशि 984-85 में (563 करोड र॒ रही 
थी। ल्ेहित बाद में देश मे रिफाइनरीन की स्थापता हो जाते से इसका तिर्यात 
बी घट गया । ध् 


369 


निर्यातों के सम्बन्ध मे एक दात यह मी उल्लेखनीय है कि भारत प्पने माल 
के प्रतावा मपने प्राविधिव ज्ञान एव डिजाइन व सलाहकारी सेवाप्ो का भी निर्यात 
बरने लगा है। भारतीय उद्यमकर्त्ताप्रो ने सऊदी भरव, घाना, नाइजी रिया, ईरान, 
श्रीलका, नेपाल, मलेशिया, बनाडा, कोसम्वियां एवं ग्रेट त्िटेस तव में समुक्त उपर 
ब्रम (ह0॥9 ५थ्या/ा०७) चालू किये है । भारत तेल उत्पादक देशों को बासमती 
चावल व मशीनरी प्रादि का निर्यात करवे भावश्यक विदेशी मुद्रा जुदाने लगा है। 
पिछले वर्षों में देश मे सीमेट वा प्रमाव रहने से इसरा निर्यात वरने की बजाय बुछ 
सीमा तक दक्षिणी कोरिया, रोमानिया व पौलैण्ड से भायात मो किया गया है । 
भारत का चीन व पाकिस्तान से भी व्यापार होता है । हम चीन को सोपरे वा तेल 
व लास निर्यात करते हैं तथा बदले मे पारा जस्ता, एण्टीमनी तथा दाल-चीनी 
ग्रादि या भायात बरते है । 


भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान प्रवृत्तियाँ 


स्वतन्त्रता प्राप्ति बे बाद भारत के विदेशी व्यापार की बनावट (८७७७० 
8407), दिग्ला (त०९०॥०ा) व व्यापार की बाबी (03]2॥06 ०0 (7400) में कापी 
परिव्तेत हुए है। इस प्वधि में हमारे विदेशी व्यापार पर रुपये के झवमूल्यना 
(मितम्बर, 949 भौर जून 966), पघवर्षीय योजनाप्मों के प्रन्तमेत किये गये 
प्राधिक विशस्त तथा विभिन्‍न प्रस्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का काफी प्रमाव पड़ा है ॥ 


यह हप विशेषतया पिछले यर्षों मे हुए निर्यात-ब्यापार, भाषात-व्यापार 
एवं व्यापार-सम्तुलन के महत्वपूर्ण परिवर्तेतों पर प्रवाश डालेंगे । 


]. भारत के निर्यात व्यापार में परिवतंन 


(।) वस्तु के धनुसतार परिवर्तत--योजनाकाल मे भारत के निर्मात-प्यापार 
में काफ़ी परिवर्तेत हुए है । 950-5 में कुल निर्यातों में चाय का भ्ण 3'40% 
था जो 987-88 में 3:5% हो गया । इसी प्रव्धि में जुद के माल का ब्रश 9% 
से । 5 , तथा सूती वबस्त्रो का 23% से 6 7५% (रेडीमेड पोशाकों का 987-88 
में 4% प्रलग से) हो गया । इस प्रकार इन तीनो वस्तुप्रो (चाय, जूट वा माल 
'. सूती वस्त पोशावो) वा झश १०5७-७9) भे 95५७ से घटकर ॥987-४8४ मे 


25४ हो गया | 987-88 में दस्तकारी वा ग्रण 20 7% रहा, जो पहले नगण्य 
ह्‌ः 
धा। 


4,.. 405 0ि ४०0, #ग्रग्०३] घट 989-90, ॥076 989, ए« 


$4-$8 शा ४८००गा6 575०५ 98 8-89, हा्/छा 9एजए 9. ]0, 
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ऊपर बताया जा चुका है कि भारत भव झनेक प्रकार की नयी वस्तुमो का 
निर्यात करने लगा है जिनमे दस्तकारी का सामान (विद्येपतया रत्न व जवाहरात) 
रेडीमेड पोशार्ये, काजू, छजीनियरी का स्तामान, कच्चा लोहा, भादि शामिल है । 


पिछले वर्षो में ।970-7] से 987-88 को झवधि में हमारे निर्यातो की 

















चबावट में निम्नलिखित परिवर्तव हुए है ॥! (कुल निर्यादो का प्रतिषत) 
वस्तु का नाम ।_ग्रह्जा_।_987-88 
(३) चाय 90 ।. है 
(2) कच्चा लोहा | 76 ] कब 
(3) वस्त्र ध रेडीमेड पोशाक [| 9-0 |__8'] 
__ (#)जुटन्यान व निम्िति माल | 24 [६ 75 
(5) इन्जी नियरी का माल | 8-5 ] 9*] 





इस प्रकार 970-7] से 987 88 को अवधि में जूद के माल, चाय व 
कच्चे लोहे का निर्यातों मे सापेक्ष स्थान काफी दीचा हो गया. सूतो वस्त्र (पोशाकी 
सहित) का बढ़ी तथा इस्जीनियरी के माल वा लगभग समान रहा है । (9% पर) 

987-88 में कुल निर्यात 574! करोड़ रु के हुए जिनमे रत्न व जबा- 
हरात का 6*6%८, रेडीमेड पोशाकों का !*4%4, इस्जो नियरी माल वा 9 /8, चाय 
का 3'8%, कच्चे लोहे का 3 4९६, चमडा व चमड़े से ठिगित माल का 7 35६. 
सामुद्रिक वस्तुओं का 3'3% व शेष भन्य वरतुप्रो का था । 

(0) दिशा के भनुसार परिदर्तत--दिशा के प्रनुधार व्यापार के परिवर्तन का 
अध्ययन करने के लिए पिछले वर्षों मे देशो के दिम्त समूहों के अमुसार आकड 
प्रस्तुत किये गये है-- 

() झ्राधिक सहयोग ब विकास सगठत के देश (02070) : इसमें योरोपीय 
ब्राधिक समुदाय (££0) के देश जेंसे, फ्रॉस, वेल्जियम, फेडरल रिपब्लिक प्रॉफ 
जर्मनी, नीदरलंण्ड व यू के. भाते हैं तथा उत्तरी पमेरिका के कनाशय व संयुक्त राज्य 
अमेरिका प्राते हैं. एवं एशिया व स्‍झोसनिया के प्रास्ट्रूं लिया व जापान भाते हैं । 

(2) झोपेक देश (0ए£ए) इसमे ईराव, इसक, कुरवेत, सऊदी. प्ररब, 
वर्गरह तेल-निर्यात देश भाते हैं । 

(3) पूर्वी योरोप के देश * इसमे जमं न डेमोक़ टिवा दिपब्लिक, रोमामिया, 
सोवियत सघ, वगरा झाते हैं। 

(4) भन्य विवासभोल देशो मे प्रीका, एशिया, लेटित अमेरिका व कंरे- 
बियन देश झाते हैं । 

(5) शेष में मनन्‍य देश ग्राते है । 


]. 8८०००! 509८५ ]988-89, 9, 0 के दागी घोर का चित्र । 
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नीचे 970-7] से 987-88 की ब्रवधि में निर्यात में विभिन्न दशो के 






































उपयुक्त समूहो व प्रसुख देशो वा अझ दर्शाया गया है (प्रतिशत) 
5 23 पल नरनन-नमननन तन 
दह्श-ममूह /देश | 970-7] 98 7-88 
(१) 0509 के देश | 5090 । 58 8 
(प्रमरिक्ा, जापान सहित) ही, 8 अली जज अल 
॥ 
(7) ग्रमरिका 33 5* | | 
(७) जापान | ॥3 2* 30 3 
(2) झ्ोपेक (072८) के देश । 64 62 
(3) पूर्वी यौरोप के देश | 2]0 ]65 
(4) विकासशील देख (गर-प्रापेक) 200 । 42 
($) ग्रन्य देश | 26 | 43 
क््ल । 00 0 300 0 











] ६८०709० $55४८५ 988-89 ७ ॥] के वायी तरफ का ग्राफ 
(१987-88 के लिए) 


+ ये व्यक्तिगत देशो के प्रतिध्त श्रश हैं। अमेरिका व जापान दोनो 0209 
ग्रूप में शामिल हैं, व सोवियत संघ पूर्वी योरीप के देशो में ग्राता है। 
कॉलम को जोडते समय इनको अलग रखना चाहिए । 
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तारिक से स्वच्ट होठा है दि 987-88 हे झारत के तियांठों मं प्रदन 
स्थात झनेरिझा का रहा ((8%5%), ]970-7। से 987-88 की ह्वधि में 
सोवियत रूप का स्थान 3*6१; रे घटकर 2:5% पर ग्राददा । छाहान झा स्थान 
]3 27, ते घट कर 0 3*, पर प्रा गदा । 0:८0 देझों का झनुप्राव जो लगरूद 
॥/2 था, भ्रद 59', पर गक्‍्रा झया है। दस प्रकार 970-7 से 987-88 को 
झवरदि मे हमारे नियात्ों में 0£ए0 देझो का हयात बडा है । पृद्री योरोए व सैद- 
झयक देझों का घच्य है। प्लोपेझ देशों का अश लणमम स्यिर रह है ॥ 

2, भारत के झायात-च्यापार में परिवर्तन 

() वल्लु के अनुसार परिवर्तव (0०णा7०१ाफु-ऋा5८ (४2782०5)-स्वउन्श्ता 
प्रगीस के समय विद्ाजन के कारत देंच के समझ कच्चे मालव उादानों की 
सरन्‍दा दफन हो ब्रदी थी ॥ इवविए विद्रेश्यों से कपल, कच्चा उट ब खाद्दानों 
आयात ऋरता ग्रावर्यत हो दया था ॥ इसके आठावां मार विदर्ों से मझीनें, 
व जोहा और दस्पान झ्ादि वाया की ग्रायात करता था | घीरे-चीरे पचदर्घीय बोज- 
काओओं पे प्रात विशाल के दरिशानब्वचत आदयादों हो मात्रा व बतावट में काफ़ो 
दरिवर्नन आादा है । 

950-5 हे प्रा्ादों में भदीनतों का अझ 20:2%, कपास का 45"57, 
व झनाज व झनाज से बनी वस्टुओों का 3:2८ था $ 3987-88 झे ऐट्रोन व इसकी 
वन्दुप्ों का ध्रग् 8:2?£ तया पू'दीयव माल (मझोदरी व प्ररिबहद-उपक्तररा) का 
2$8*:% हो यया ॥ 

970-9! से 98 7-88 # बीच क्रदाव को वन्दुप्रो को सापेश् स्थिति में 
जा परिवर्तेत हुप्ा बह झगली दानिछा में दर्शाया झ८र है- 









... &£०05०क४८ $च7१८५ 7988-89, एफ ॥06 केदादी गऔओरका ग्राद् 
(7987-88 ह सिए) 


373 


(कुल आयाठो का प्रतिशत) 


0 3 या 5 3 23 5 ला नमन टन ८ नल 














वस्तु । 970-7 987-88 
का अर कप अन्न व अन्न-निर्मित वस्तुएं 3-0 0! 
हे 2 उरवरक्ष व उबंरक माल | 60 20 
3. पेट्रो व, तेल व चित्रनाई | 83 8*2 





+ पू'जीगत माल 
(मेटल-पदार्थ, मशीनरी व थ्व्ा 28 4 
परिवहन-उपक रण सहित) 





5० 0 520 484 











तालित!। मे स्पष्ट होता है कि ग्रनाज, उवंरक, पेट्रोल व पेट्रोल-पदार्थ तथा 
पृ'जीगत माल का दुल प्रायातो में श्रग 970-7] व 987-88 दोनो वर्षों मे 
लगमग ग्राधा रहा | (लेकिन इसी भ्रवधि में इनके सापेक्ष स्थान में काफी परिवर्तेन 
हुप्रा है। अनाज का आयातो मे झ्रण 3"% से घटकर नगण्य तथा पूंजीगत माल 
बा 25% से बढ़कर 28% पर था गया । लेविन ?07, बा स्थान 8'3% से बट- 
कर 8"2% पर पहुँच गया। इस प्रक्नार 987-88 मे पेट्रोल, तेल व चिकुनाई 


का ग्रायातो मे लगभग /5 अश पाया गया। पूंजीगत माल का 28% ग्रश 
सर्वाधिक था। 


(॥) दिशा के प्रनुत्तार परिवर्तेत--अ्रग्न तालिका में 7970-7] 4 987- 


88 वी झवधि में विभिन्न देश-प्तमुहो/देशो के अनुसार आायातो के प्रतिशत दिये 
गये है ॥६ 





. ६&००7॥6ग्रां० 5पए८ए [988-89 छ. 07 के बायी गर का ग्राफ 
(987-88 के लिए) 
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(प्रतिशत) 
देश-समूह /देश | ]970-7] । 987-88 
() आझाथिक सहयोग व विकास 59 8 

संगठन (0४07) के देश 

(3) ग्रमेरिका /॥ 7 2 9 0* | 

(॥) जापात ०30 है 
(2) आपेक (0720) के देश | ]4 8 
कि 5६5 पूर्वी योरोप के देश 434 80 

(3) छस 8. 23 75 





| (0 कनीलबेहलरकोए) (446... के. विकासशील देश (गैर-प्रोपेक) | ]4 6 । ]73 


.. छाब्लक [6 [० 6 04 
| [000 | ७0 000 


987-88 ग्रे ग्रायातो मे सर्वोच्च स्थान फडरल रिपश्लिस आफ जर्मनी वा 
रहा (9 7?,) तथा टित्तीय स्थात ग्रमेरिका वा (9%) रहा । 

970-7। से 987-88 को ब्रदधि में प्रायातों मे 0£00-सपह के 
देशो का भश ३ से घटकर लगबग 60% हो गया। अमेरिका का भी 27 7५६ से घटकर 
99 हो गया । जापान तथा ग्रोपेक के देशों का अश वढा । झत्त वा झ्रण 65% से 


घट कर 57 $ हो गया ॥ पूर्वी बोरोप के देशो का ग्रश घटा तथा गेर-प्रोपेक 
विकासशील दशों का अ्रश थोडा बढ़ा । 


(5) अन्य देश 





]00 0 








* ये व्यक्तिगत देशो के प्रतिशत हैँ । इसलिए कॉलम के जोड में शामिल नही 
होग । 


ह: 4.8 


3. भारत का प्रतिकूल व्यापार सन्तुलत 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद दो वर्षो (972-73 व 976-77) को छोडकर 
स्षेष अन्य वर्षों मे झारत के श्रायातों का मूल्य निर्यातों के मूल्य से अधिक रहा है 
जिससे व्यापार-संतुलन हमारे विपक्ष में रहा । व्यापार के इस घाटे की मात्रा कमो 
अधिक व कमी कम रहो है| किक कर 

]960-6 व 965-66 में भी व्यापार के घाटे की मात्रा काफ़ी ऊची 
रही थी ! बाद के वर्षों में ब्यापार का घाटा कम हुमा | 972-73 में पहली बार 
व्यापार-सन्तुलन हमारे पक्ष में रहा । 976-77 मे दूसरी वार व्यापार के साते में 
69 करोड़ रुपयों की मामूली वचत रही । वाद के वर्षों में पुन. व्यापार का घाटा 
वड़ता गया श्रौर छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि (980-85) में यह 2858 
करोड़ रु का हुप्रा जिससे विदेशी मुगतान की समस्या काफी जटिल हो गई । हि 

]985-86 के लिए व्यापार का घाटा 8763 करोड 5 रहा जो अ्रभृतपूर्व 
था । 98 6-87 में यह 7749 करोड रुपये व 987-88 में 6658 कराट्र रुपये 

रहा ) ताजा सूचना के प्रनुसार व्यापार वा घाटा 988-89 म 74]2 बरोड र 
रहा है। इस प्रकार 988-89 मे यह पुत्र: वढा है । 
विदेशी व्यापार में घाटा ((६80० १९ह०४) रहने के कारण 

भारत में निरन्तर रहन वाले व्यापार के घाट के लिए कई कारण उत्तर- 
दायी है जिनका विवरण नीचे दिया जाता है-- 

]. देश का विमाजन--पहले बताया जा चुका है क्षि 3947 मेदेशके 
विभाजन से खाद्यान्न व कच्चा माल उत्पत करने वाले अधिवाश क्षेत्र पाकिस्तान में 
चले गये थे जिससे भारत में इनत्री अत्यधिक कमी दो गयी थी ॥ इस कमी की पूर्ति 
के लिए भारत वो गेहूँ, चावल, कपास व धच्चे जूद का काफी झात्रा मे आमात 
करना पडा था जिससे व्यापार-सन्तुलन मारत के विपक्ष में हो गया था। 

2 ख़द्यानों का निरस्तर भ्रमाव--काफी वर्षों तक भारत मे साथ्यान्नों की 
माँग देश में होने बाली ग्रान्तरित पूर्ति से अधिक रही थी । देश में प्राय, कम या 
अधिक माना में अकाल व सूखे की स्थिति पायी गयी है । जिससे खाद्यान्यों का सक्ट 
उत्पन्न हो जाता है। मरकार को खाद्यान्तों वे ग्रमाव की पूर्ति के लिए भूतकाल में 
प्रतिवर्ष विदेशों से गेहूँ, माइलो (70॥0), चावज, आटा ग्रादि का आयात करना पढ़ा 
था ॥ भूतकाल मे खाद्यान्‍नों वा अधिकाश भ्रायात अमेरिका से पी एल. 480 के बल्त - 
गत किया गया था। पिदधते वषा में देश में खाद्यान्नों को स्थिति पहने की ग्रवेक्षा 
सुधरो है जिससे साद्यास्नो का ग्रायात घटाना सम्मव हो सका है। लेकिन सूचे की 
स्थिति का मुकाबला करने के लिए तथा खाद्यान्नों का वफर स्टोंक बनाये रखने के 
लिए 984 भें इनका शुद्ध आयात लगभग 24 लाख टन किया गया था । लेकिन 
4985-87 में खाद्य-ध्यिति के ठीक रहने के कारणा शुद्ध आयात थोडी मात्रा मे 
ऋशात्मक (॥8820४८) रह ॥ अतः भूतकाल म खाद्यान्नों के आयातो ने भी व्यापार 


के घटटे को बढाया है । 98 8 मे पुनः सूसे के कारण 8"7 लास टन खाद्यान्न का 
आ्रायात किया गया । 
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ग्राशत-उदारता की नोति 


व्यापार के घादे के बढने का एक कारर भायातो के क्षेत्र मे उदार-दीति का 
अपनाया जाना है । 985-88 व 988-9] की झवधि के लिए स्वीह्ृत निर्यात« 
आयात नीति में झ्रायात-उददारता की नोति प्रपनायी गयी है जिसके फलस्वरूप 
आयातो मे काफ़ी बृद्धि हुई है। झ्रायात प्र्धव्यवस्था के रख-रखाव के लिए तथा 
विकास-मूलक दो प्रकार के होते हैं । इनका स्पप्दीकरण नीचे दिया जाता है-- 

3. प्रर्यव्यवस्था के रख-रखाव के लिए ग्रापात (४३70९ 
पए7०7/5$)- भारत में द्वित्तीय योजनाकाल से भ्रौद्योगीकरण पर काफी बल दिया 
गया। देश में ऐसे कई उद्योग स्थापित किये गये हैं जिनने लिए प्रावश्यक कच्चा 
मात व कल-पुर्जे विदेशो से आते है। उद्योगो को चालू रखने के लिए म्रावश्यक 
माल व साज-सामान का पग्लायात करना झ्रावश्यक होता है, प्रन्यथा, उत्पादन को 
काफ़ी घवका पहुँचता है। ऐसे झ्राय।तों को झासानी से कम भी नहीं कया जा 
सकता, बल्कि सरवार को इनके सम्बन्ध मे झावात-उदारता वी नीति झपनानी 
पड़ती है | इन झायातो के ग्यमाव में भ्रौद्योगिक मत्दी की समस्या भौर भी जटिल हो 
जाती है । 

4 विकाप्तमूलक भ्रायातों की झ्रावश्यकता (४८८० ई07 ॥02६८०7९०॥४) 
प79०7४)--भारत को विभिन्‍न क्षेत्रों मे झ्ाथिक' वित्रास के लिए नाना प्रकार की 
विकासनसामग्री की आवश्यकता पडती है । इससे हमारे प्रायातो पर दबाव पडा है । 
हम विभिन्‍न विस्म की मशीनरी (विद्युत व गैर-विद्यु त) एवं परिवहन दे साज- 
साभान का प्रायात करना पडता है, हालाकि धीरे-धीरे इनके श्रायात का स्तर कम 
होता जा रहा है। कृषि-उत्पादन वढाने के लिये रासायनिक उव्वेरको का झायात 
करना "भी झ्रांवश्यक हो गया है, क्योकि देश में होने वाले उवे रको का उत्पादन माँग 
वी तुलता मे अपर्याप्त रहता है । देश में विभिन्‍न प्रलौह घातुओ (ताव॥ सीसा, 
जह्ता व रागा झादि की मांग विभिन्‍्ते उद्योगों मे बढ रही है घोर भारत में इनका 
उत्पादन माँग की तुलना में कम हो पाता है।झतः इतक/ आयात भी बढ़ना 
पड़ा है । 

5. सुरक्षा सामग्री का झ्रायात--962 म चीन से एवं 965 व 97] 
मे पाक्स्तित से युद्ध होते के कारण मारत को सुरक्षा-सांमग्री केझ्रायात वो मी 
व्यवस्था करनी पड़ी है जिससे ब्यापार-सस्तुलन अधिक प्रतिकूल हुमा है । हाल के 
भपों मे भी सुरक्षा-व्यय बढाया गया है तथा सुरक्षा-सामग्रो वा भायात दरना पडा 
है। इस प्रर्ार विकास व सुरक्षा दोनो के लिए ही ग्रायातो पर हमारी निर्भरता 
बडी है । 

6. तिर्यातो को वृद्धि दर में गिरावट--977-78 से मारत के निर्यातों में 
बापिक इृद्धि-दर कापी नीची रही है. जबकि भायातो में उदार भावात-नीति वे कारण 
वृद्धि की दर ऊंचो रहो है ॥ 980-8] में झ्रायात लगमग 37%वढ , जबकि निर्यात 
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भारत के तिर्यात व आयात की प्रमुख मदो का उल्लेख कीजिए । हात्न ही में 
निर्यात सवरद्ध व हेतु भ्रपठाई गई नीति की समीक्षा कोजिए । 
(हू गर्‌ 7४४० 7.0 ० ., 985) 
(नाट निर्यात सबद्ध ने नीति के लिए झगत्ा भष्याय देखिए 4) 
3 स्वृतन्चता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारतोय विदेशी व्यापार को सरचना एवं दिशाओं 
में हुए परिवर्तनों का विवेचन कीजिए 
(एछणश प्राक्ष 7,9 ८, 3983) 
4 भारत वी चार प्रमुख तिर्यात तथा झ्ायात की मदें बताइये । हाल के वर्षों में 
भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति की उमीक्षा कीजिए 
(६०५ तछ, 7,070 ८. 4980) 
5 भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति, मांत्रां और दिशा में वर्तमान भ्रवृत्तियो 
की विवेचना वीजिये। 
(९७) 97. 7',0.0., 982) 
6. पिघव तोन दशकों में भारत के विदेशी व्यापार में वया भ्रमुक्ठ परिवर्तन 
हुए हैं ? व्याष्या कीजिये । 
(89, एज, 7.8,0., १989) 


॥8 
विदेशी व्यापार नीति 


(छालंड्ठा त906 ?०९५) 








इस अध्याय भें हम सरकार वी निर्यात-नीति बे आयात-तीति पर श्रकाश 
डालेंगे | साथ ही निर्यात-मबर्द्धान बच्रायात-प्रतिस्थापया आदि ब॑ सम्बन्ध मे सरार 
हारा उठाये गये त्रिमिन्न उवाया का भी व्रितयन जिया जायेगा । 


भारत के लिए निर्यान-संवर्द न (#70॥ायणाण|०) की श्रावश्यत्र ता 


भारत के लिए निर्यात बढ़ाने वी झविश्यवता मिस्ने बारणों से है; 

] बुध अस्तुप्तों का उत्पादन बढ़ाने बे लिए--जूट मे समाज एन आय जैगी 
पस्लुष्ती को बड़े पैसाने पर जिकास निर्या।-ब्राजार के प्राघार पर ही किया जा सका 
है | इनका उत्तादिन बैल घरेलू जाजार को ब्यान से रखतर नहीं अढ्ाया जा 
मत्रता । 


2 ब्रायातों का सुगवास बरसे के लिए--एप' देश + निर्मात उसने ब्रायाजों 
के जिए मुगतान की व्यवस्था वरनते हैं । हमे विदेशों थे पैड्रोल, तेत थे सिम्रगाठ से 
पद, मशीत उर्जर्क, जिमिन प्रवार बा तच्चा सांग, साथ तेज, भ्रादि ता आयात 
करता पढ़ा है । इगका सुगताल वर वे विए निर्यात बढ़ाना झायश्यक है स्रपकाल 
में भुगवात की कद्रिताई को विदेशी सहायता मे मा्यम से कम किया जा सती हैं 
जकिय दीर्पक्राब की दरिटि से विवि सर्द स करता अझ्राउस्मत्रा हो जागो है उयो्ि 
प्रवेग तिय्ाता के द्वारा ही आयाती वा भुगगान करता सस्मद होगा है । 


ब्रायातो मे । 22६ वी बृद्धि होती है ॥ इसलिए सायवी योजना से विक्रांत थी याथिक 
बर 5५ प्राप्त करने के किए झायातों वी सात्रा से 6%2 थाविक दर से यूद्वि मरते 
का प्रनुमान लगाया गधा था इन श्रायातों की पित्तीय व्यवस्था बरने के लिए 
निर्षा्तों से थूद्धि करती नितात श्राउस्पक है । 


याजना हाप्रोग ने भ्रमुमान लगापा हैं / राषटट्रोय श्राय मे ल्‍% ध॒रद्धि होने से 
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3. विवेशो ऋसों का भुषताद करने के छिए--विदेशी छाई के ब्याद व 
मलपत के भुगवानत का भी तथेका नियांत बद्यता ही है ॥ 988-89 मेँ भारत पर 
ऋषणों की बायिज डिस्ति व ब्याज को चुकाते का मार लगमग्र 2770 कोड झयते 
झआाक्ा गया है। पिद्धने वर्षों मं अन्व॒राष्ट्रीय मुद्दा कोय से जिदे गये कर्जे के भुगतात 
घरेतू तेव वे उचदन की वृद्धि-दर में गिरावट विख इ्यातार से सरकद्धायक 
अदुनियों के चय्ने व रियायत्री सहाबदा के सम्दन्य प्र दावावरण के विपरीत होने से 
भारत के समझ विदेशी भुगतान की कहिताई बहने ली है ॥ टसछा मुसादता 
करने के लिए तिर्याद बदाक्‍ह्र विदगी झुदा अजित करता बड़व झावज्यक हा 
अपा हैं ॥ 

#. झ्रान्मा-निर्मरता को और अ्रप्रसर होते के विए--देश में श्राथिक विज्ञाम 
दे आान-तिमरता के तइय को प्राप्त मरते के चिए विरवातिन्मवर्ख त प्रादग्यर माता 
जाता है। इससे नि्योति-्नाल्न बा उत्याइत बटाना होठा हैं तथा साथ मे न्वात" 
एंयोएगों में उत्ताइक्ता भी बडावी जाती है। आत्म-निर्मरता का एक बंय किधवाट- 
झुबर्द्ध न होता है तया ठसरा ग्रावाउ-प्रतित्थायद । भझ्रायान-प्रतिमस्थापव के द्वारा 
ऋत्याटित दल्तुप्रों का दम में डच्याइन करन का प्रवास क्रिया जाता है ताडि झायातों 
पर निर्न॑रत्रा ड्म की जा सके दया विदेशी विनिकय ठी रक्षा की जा सके । 

जापान व दक्षिदयी कोरिया न निर्यात बढ़ा कर ग्राथिक विकास की दार्ति 
कॉो्ी तेड भी है। उन्हाते आयाव-प्रतिस्यापत का नी ग्रोद्योगिक विकास के विए 
महारा लिया है।प्राया यह कहा जाता हैं कि भारत के लिए निर्यात-चानित 
(दड 0907-50) या विर्यावि-प्राधारित (८९एणा-७३५००) औद्योगीहरए ठीर तहीं 
रहाया क्याकि टसकी सम्मावनाएँ सीमित हैं। भारत को घरेतू राग पर आदारित 
ग्राथिक विश्व व औद्योगिक वरिक्स करता चाहिए, तननी रोजगार व आम मे झिझण 
बाद होगी | थ रूव बातें बहुत कुछ सही है. शिर की हमसे विकास करके नियाद 
(ह्रा०'च। ]९ढ ८रए०70. तो बदयते ही परेंगे ॥ अत 'निदातन्धाथारित विक्तासा 
की जगह विक्ञास-प्रायारित निर्यात करता मातत के ज्यादा हिल में रहेगा।! 

विकाप-प्रायारित नियत! की नीति को घपता कर नारत में ग्रोद्योगिक विक्राद वे 
उहिर्मातों में परस्पर समसख्य स्थापित किया दा सकता है. जो इस सझय देग के दिए 
विवारत कराइरपश् है ॥ 
निर्यात-संवद्ध न के लिये किये गए संरक्परो प्रपस्‍न 

टेलीय महादुद्ध वी अवधि म॑वियातों पर रूसकारी निबस्तझ के तीडि 
प्रपतादी गदी थी, लक्नि युद्ध समातत होने के दाद, झ्लौर विनेषनया दशा के विदाजन 
के पाइ नियत बदाने को हीवि पर जोर दिया झया । ठृतीय मोजना के प्रारम्भ म 
तो नियाठ बटान की झावज्यझ्ता और नी दोद रूप में पक हो गयी थी, क्योंकि 
कारत के विईेग्ते वितिमय-कोव काप्ही घट गये थे । 
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सरकार ने निर्यात वढाते के लिए जो उपाय काम में लिए हैं. उन्हें तीन 
श्रेरियों मे रवा जा सकता है: (0) सस्थाओ्रो व सगठनो की स्थापना, (0) राज- 
कोपीय प्रोरणाएँ ((.$८४ ॥7०व४४८५) तथा (77) अन्य सुविधाएँ । इनका नीच 
बर्णान क्या जाता है ॥ 


संत्याग्रो व सागंठनों की स्थापना 


विछुले वर्षों मे कई सस्थाओ की स्थापना की गई है ताकि निर्यातों में वृद्धि 
वी जा सके । इस दिशा में सबसे महत्वपूर्णा कदम वाणिज्य मस्त्रालय द्वारा व्यापार 
के जिए केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ (ट७।ध०] 80ए5०9 0०णाल! ०॥ प790०) 
की स्थापना का है जो एक सलाहकारी सस्था है जिसमे व्यापार व उद्योग के प्रति- 
निधि प्रर्थशास्त्री व सरकारी अधिकारी सदस्य होते हैं। बोर ने हमारे निर्याव- 
व्यापार को नयी दिशाएं प्रदान की हैं, निर्यात के मार्ग में श्राने वाली वाधाप्री को 
दूर मरने पर ध्यान दिया है और उत्पादन की समस्याओं का गहन श्रव्ययन किया 
है तया उनको हल करने के व्यावहारिक उपाय सुमाये हैं । जुलाई !983 में इसका 
पुनर्गठन किया गया था । इनमे कई अयंशास्‍्त्री व विशेषज्ञ शामिल किये गये है 
मह परिषद्‌ झायात-निर्यात नीति व कार्यक्रम, झ्रायात व निर्यात व्यापार नियल्तणों 
के सचावन, व्यापारिक सेवाग्रों के सगठन व विकास तथा निर्यात-उत्पादन के समठन 
व तविस्तार-सम्बन्धी मामलो पर मारत सरकार को सलाह देती है । 


निर्यात प्रोत्साहन में हृपको उत्पादकों व निर्यातको का सक्रिय सहयोग लेते 
के लिए [8 निर्यात-सवर्दो न-परिषपदों (छःफुणा। ए/0गरा०0009 0०007९०!$) की 
स्थापना की गयी है। सूती वस्त्र, रेशम व रेयन वस्त, प्लास्टिक व लिनोलियम, काजू 
व काती मिर्च, तम्वाबू, खेल का सामात, रासायनिक पदार्थ, चमडा या लाख, 
चमडा, इन्जीनियरी का सामान अश्नक, मसाले, सामुद्रिक वस्तुएँ, बहुमूल्य पत्थर व 
जवाहरात, हयकरघा, उन व ऊनी वस्त्र, तंयार खाद्य-सा मग्री व गलीचो के लिए निर्यात 
सर्द न परिषदे स्थापित की गई हैं । ये इन विशिष्ठ वस्तुओं के निर्यात की समस्याओं 
पर ध्यान देती हैं और सरकार, स्थानीय अधिकारियो व सार्वजनिक सस्थाप्रो को 
निर्यात बढाने के लिए ग्रवश्यक सुमाव देती है । ये वाजार-सर्वेक्षण के माय्यम से 
विद्शी बाजारों का ग्रध्ययन करती है £ व्यापार शिष्टमण्डल विदेशों म भेजती है, 
विदगो में मलो व नुमादशों में माग लेती हैं, प्रचार व सूचना देने एवं किस्म नियन्‍्तण 
आदि कार्यो म रुचि सेती है । इनके ग्रतिरिक्त वस्तु-बोर्ड व विकास-परिपदे नो हैं 
जो बिगिष्ट वस्तुओं व उद्योगो के विकास का कार्य देखती है। वस्तु-बार्ड निर्यात 
बढाने पर भी ध्यान देत है । 


निर्यात प्रोत्साहन में मदद देने वाले अन्य सगठन इस प्रकार है: (3) निर्मात 
साख व गारन्दी निगम : जनवरी, 964 के प्रारम्म में निर्यात जोखिम बीमा निगम 
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को निर्यात साख व गारण्यी निगम (5६59०॥ एाल्वा। 390 0एश9॥०९ ए०७०- 
गजशण्श) मे बदच दिया गया था । यह अन्य बीमा कार्यों के साथन्साथ बेजो को 
निर्यात-बिलों पर पुनवित्त के रूप मे मध्यमक्तात्रीन निर्यात साख प्रदाद करता है । 
इससे निर्यातकों को साख की सुविधा भ्राप्त हो जाती है । (ए४) भारत को निर्यात 
जाच परिषद्‌ (॥7) राज्य व्यापार निगम (5]0) (7४) पनिन व घातु व्यापार 
निगम (७॥8673)5 706 'भरव5 गयडठगरह (०ए७55४07॥ 3 (वी ०), (५) 
विदेशी व्यापार छा '्रतीय सस्थान ([9073॥ पछपराए€ ती फ़छ7वाडा पा90६), 
(एप) भारतोप निर्षात-भत्यात बंक (5500 8300 )--यह जनवरी 982 में स्पाषित्त 
किया गया था $ इसने ता स्ते दे सभी कार्य ले लिये हैं जो वह निर्यावन्साल, 
निर्यात-पुनवित्त, भादि के सम्बत्ध मे किया करता था। (९) व्यापारिक मेले, (६०) 
पंच फंसले के लिए विभिन्न निदेशासम । ये व्यापारिक प्रचार, समाचार, नुमाइगो. 
प्रेरएणप्नो व किस्म-नियन्त्रण झौर परिवहन की देखभात करते हैं। राज्यो ने भी 
निर्यात-्प्रो साहन-सलाहकार-बोई स्थापित किये हैं। विदेशों मे हमारे ब्यापारिक 
प्रतिनिधि भी व्यापार वडाने के लिए मावश्यक सहायता देते हैं १ 


निर्यात माल की किस्म के नियन्त्रण के लिए मारतीय भानक सस्था ([00।80 
$68704705 [950(५७०७) (9॥) ने नयो वस्तुपो के लिए मानक तय किये है । 
विदेशी व्यापार के विकास्त के लिए कई देशो से व्यापारिक समभोते भी किये 
गये हैं । 


6 जुन, 966 के भवमूल्यन से पूर्व सरकार ने निर्यात बढाने बे लिए 
निर्यातकों को विभिन्न प्रकार को सुविधाएं दे रखी थी । उनको कच्चे माल व मशीनों 
प्रादि के ग्रायात के लिए झपिकार प्राप्त थे | उत्पादव-शुल्क मे छूट व भायात-शुह्क 
की वाषसी के सम्बन्ध में सुविधाएं थो। निर्यात-साख की सहूलियतें भी थी । रेल- 
आड़े में मी यथासम्मव छूटें दो जाती थी। 


रुपयो का प्रवमूल्यन 
(ए७शए३7० ए॑ एरेप्फुल्ट) 


इन उपोंयो से ठृतीय योजना के प्रारम्मिक वर्षों मे हमारे तिर्याती मे काफी 
पृद्धि हुई है। लेडिन सरकार ने यह देखा कि झान्तरिर गूल्य-स्तर ऊँचा होने से 
विदेशों मे हमारा माल प्रत्तिस्पर्धा मे नहों टिक पा रहा है। चतुर्थ योजना में विर्यात 
बढ़ाना झावश्यक था। इसलिए विश्व बैंक नी सलाह व देश की भ्न्य परिस्थितियों 
से प्रभावित होकर सरकार ने 6 जूद, 966 को भारतोय रफये का 36*5 प्रतिशत 
झवमूह्यन किया था। इससे एक डालर का मुल्य 476 रूपये से बढ़कर 7 50 हपये 
भौर ! पोण्ड वा सूल्य 3"33 रुपयो से बढ़कर 2] रपये हो गया घा। प्वमृत्यन 
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का उदंश्य निर्यात बढाना और आयात-प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देना था । निर्यात 
प्रोत्साहन के पहले के उपाय पूर्णतया कारगर सिद्ध नही हुए थे, इसलिए सरकार को 
बाध्य होकर श्रवमुल्यन करना पड़ा था । भ्रवमूल्यन की घोषणा के साथ ही सरकार 
ते निर्यात-प्रोत्याहूत की कुछ अन्य स्कीमे समाप्त कर दी थी | निर्यात वी बारह 
बस्तुओं पर निर्यात-शुल्क लगा दिये गये थे और आयात-शुल्कों मे भी कुछ सशोधन 
किये गये थे । सरकार ने सोचा कि जिन वस्तुओ्रो की माग विदेशों में वेलोच है, उन 
चर निर्यात-शुल्क लगाना उचित होगा । 


सरकार ने झ्रनुभव किया कि निर्यात-समस्या का एकमात्र इलाज अ्वमूल्यन 
करना नही है। इसलिए अवमूल्यन के बाद की अवधि मे तिर्यात बढाने तथा झायात- 
अतिस्थापत के लिए झ्रावश्यक कदम उठाये गये जो नीचे दिये जाते है-- 


अ्वमूल्यन के बाद निर्यात-संवर्दध न के उपाय 


0) निर्यात उद्योगो को पृ जीगत माल, साज-सामान व कच्चे माल के बित- 
रण मे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी । (0) “प्राथमिकता-प्राप्त” उद्योगो को, जिनमे 
जूठ का सामान, चाय, कहवा, सूती वस्त्र श्रादि शामिल हैं, श्र पनी पूरी श्रावश्यकताग्रो 
के लिए झ्रायात-लाइसेंस दिये गये। (77) कच्चा जुट, काजू, चपडा व खालो को 
खुले सामान्य लाइसेंस (09९0 06॥678 740०:००) (00.) के अन्तगेंत रखा गया 
ताकि इनका आयात आसानी से किया जा सके । (ए) देशी कच्चा माल, जैसे पिग 
लोहा, प्राइम इस्पात, टिन प्लेटें, कपास व सूत, ८लास्टिके का कच्चा माल व पोलि- 
धिलीन भ्ादि की उपलब्धि हेतु निर्यात इकाइयों को विशेष सुविधा दी गई । चाय 
के बागानों को उबंरक व वित्त की सुविधा दी गई । 


सरकार द्वारा निर्यात-संवद्ध न के उपाय! 


966 में अबमूल्यन के बाद से निर्यात बढाने के लिए नकद सहायता, 
निर्यात-शुल्को मे कमी एवं निर्यात-साख की व्यवस्था बढाने के सम्बन्ध में ग्रावश्यक 
कंदेस उठाये गये जिनका विवरण नीचे दिया जाता है : 


. श्रापात-पुनपूुं ति या पुनमरती के लिए लाइसेंस (]07076 २6छाछपड- 
ग़राध्यां [080०० (ह 8९) की व्यवस्था के प्रन्तगंत निर्यातकों को विशेष वस्तुझो का 
“निर्यात करने के बदले में श्रावश्यक कच्चे माल थे श्रन्थ [वस्तुओ्रों के प्रायात के लिए 
जाइसेंस दिये जाते हैं । श्रायातित माल के वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं (४०४ प5०७) 
को भी प्पने स्वाचालिंत व पुरेक लाइसेंसों के प्रन्तगंत निर्यात की एवज में श्रायात 
करने के श्रधिकार दिये गये हैं । अत: सरकार ने निर्यात बढाने के लिए आयात केर॑ने 
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के विशेष अधिकार दिये जिससे निर्यातों को प्रोत्साहन मिला है। 984-85 को 
आयात-नीति मे पुनपू यि के इत लाइतेंसो के अन्तर्गत निर्यातकों को भ्रधिक सुविधाएँ 
दो गई । ग्रायात की जा सकते वाली मदो का विस्तार किया गया तथा इन लाइसेंसों 
के तहत आमातित पूजीगत माल को प्रधिकतम राशि 50 लाल रुपयो से बदाकर 
75 लाख रुपये कर दी गईं इस प्रकार पुनपूति के लाइवेंसो (र8? 7॥०४॥०७) की 
व्यवस्था का अधिक लचीला य व्यापक बनाया यया है त्ताकि निर्यातकों को प्रधिक 
प्रेरणा व अधिक प्रोच्साहन मिल सके । 

2. नकद क्षतिपु रक सहायता (04७॥ 0०४ए००5४० ७ $077०) (८05)- 
विमिन वस्तुप्रो का निर्यात बढाने के लिए नियतिको को नकद सहायता मी दी गई 
है। यह जून 966 में रुपये के अवमूल्यन के बाद प्रॉसम्म की गई थी। झाजक्ल 
इसकी अधिकतम मात्रा जोड़े गये मूल्य (५।0०-299००) का 25% होती है जो 
निर्यात से भ्राप्त राधि में से आयात का भ्रश घटाने से बची राशि पर प्ौकी 
जाती है। 

7 जुलाई 986 से नकद क्षतिपूरक सहायता (८८5) की एक नई €करीम 
चालू की गई है । इसके ग्रन्त्गेत आठ वस्तु-समूहों में 260 भदों को ५८5 की 
सुविधा दी गई है ) ये झाठ वस्तु-समूह इस प्रकार हैं; इन्जीनियरी का माल, 
रसायन व सहायक पदार्थ, प्लात्टिक की वस्तुएं, कृषिगत पदार्ये व प्रोसेस की हुई 
फूड की मे, चमड़े की वस्तुएं, खेल का सामान. वस्त व दस्तकारी वी चस्तुएँ । 
समय-समय पर ८०७ के अत्वगंत आवश्यकतानुसार नई मददें शामिल की 
गयी है । 

3 शुल्क दाउततो सकोम (0989 73904०४ 8०००९) (009)--तकद 
क्षतिपूरक सहायता के भलावा निर्यात वस्तुप्रो के इन्पुटो पर लो झायात-शुल्कों व 
उत्पादन शुट्की की राशिया वापस करने की स्व्रीम भी लागू रही है। इससे मी 
निर्यात प्रोत्साहन मे मदद मिली है। लेक्नि विक्रौ-हर, चु थरी-शुल्त झादि दापस 
नहीं किये जति जिससे दिक्कठ बती रहती है । 

सरकॉर ने फ़रवरी, 986 से समस्त सीमा-धरो (०॥४7005 ॥005८5) पर 
वापसी की राशि के वितरण के लिए एक नई व सरल पद्धति लागू वी है ६ वापसी 
के दावे प्रध्तुत करने के चौदीस घण्टो में स्वीकृत कर दिखे जाते है, तथा रकम 
निर्यातक्ञ के बैक बाते में पद्भह दिन में हस्तान्तरित 'कर दी जातौ है। । जून, 
4986 से एक नई युक्तिक्गत 0705 लागू की गई है जिससे पोशाक्र-उद्योग, इमंडा 
उद्योव, ऊप्वी इ-त निश्मित मोचो , प्रादि को लाभ प्राप्त होता है । 


4. निर्यात शुल्कों में कमो--निर्यात बढाने के लिए जूट वार्पेट-बै किंग व 
टैसियव पर से निर्याद-शुल्क हृदावा यथा है । भूतकाल में जूट वैन्वस, तिरपाल तया 
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निवाड, तारियल के सूत (००7 कथा), पशु आहार तथा कॉफी पर से निर्यात शुल्क 
हटाया एण है ६ 


5 निर्यात-साख की व्यवस्था--निर्यातको वो ब्याज-मुक्त वैक कर्ज भी दिये 
जाते है, जो उनके वापसी मुगतानो की एवज मे होते हैं। इससे निर्यातकों को यह 
शिक्रायत नहीं रहती कि उतके वापसी भुगतानों (/8फ्ञए४०८ 03)776॥॥) में 
विलम्प हुआ है । प्रप्नौल 986 में निर्यात-प्रायात बैक के तत्वावधान में 0 करोड़ 
र की पूजी से एक निर्यात-विकास-क्ोप की स्थापना की गई है । इससे भी निर्यात 
सबंधघंन में मदद मिलेगी । 


6, निर्यात के लिए उत्पादन बढाने को प्रोश्साहन--पहले 5 निर्यातोन्‍्मुख 
इन्फीनियरी उद्योगों को, बिना पूर्व इजाजत के, पाच वषा म उत्पादन-क्षमता में 26 
प्रतिशत चूद्धि बरने की छूट दी गयी थी । सामुद्रित वस्तुप्रो वी सप्लाई बढाने के 
लिए पृथक 'ट्रालर विकास कोप! बनाया गया जो गहरे समुद्र मे काम करने के लिए 
ट्रालर (जहाज) खरीदन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । 


7 सरकार ने योचीन, मद्रास, कलकत्ता के समोप फाल्टा, तथा नोइडा 
(0784) मे चार नये निर्यात प्रोसेमिंग क्षेत्र (2979णा 90८65ड78 20॥65) 
(८872) स्थापित किये है। एक और क्षेत्र विशास्रापटनम म स्थापित करने का 
प्रस्ताव है। इससे निर्यातों को बढाने मे मदद मिलेगी। निर्यात-्प्रोसेसिंग क्षेत्रों में 
नई श्रौद्योगिक इकाइयों को पाच वर्ष तक कर-अवकाश दिया जाता है । 


इससे पूर्व कादला निर्यात-प्रोसेसिग क्षेत्र )965 मर स्थापिते किया गया था 
जिसमे 00% निर्यात प्रोसे्तिंग इकाइया लगायी ग्रई एवं साल्तात्र,ज इलेफ्ट्रोनिक्स 
निर्यात प्रोसेप्विंग क्षेत्र मी स्थापित किया गया था । लेक्नि इनका कार्य विशेष 
उत्साहृवर्धक नही रहा है । 


8 कुछ बस्तुग्रों के निर्यातो पर प्रतिबन्ध--सरकार निर्यात करते समय घरेलू 
ग्रावश्यक्रताप्ो पर ध्यान देने का समर्थत करती है। घरेलू उपभोक्ताओ्रो को हानि 
पहुँचा कर निर्यात नही किया जाता | इसलिए सरकार ने समय-समय पर मू गफली, 
इसक तेल, प्रन्य साच-तेल, दालें, सब्जी व आलू तथा प्याज के निर्यात को नियमित 
व नियन्यित किया है । सरकार उपभोग्य वस्तुओं वे निर्यात का सौमित करना 
चाहती है ताकि देश मे इनकी कीमतें व उपलब्धि उचित स्तर पर बनी रहे । लेक्नि 
कुछ जोगो का घत्त है वि पिछले वर्षा मे आरत से फल, साग-सब्जी, मास आदि का 
निर्यात काफी बढा है जिससे देश म इनका ग्भाव उत्पन्त हो गया है तथा झ्राम 
उपभोक्ता को इनकी ऊँची कीमतें देनी पडी है। सरकार को इस सम्बन्ध में उपभो- 
क्ताम्रो के हितो को रक्षा बरनी चाहिए 
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राज्य-व्यापार निगम के पाच सहायक निगम (४ए950#9729) है जो इस 
प्रकार हैं--(7) भारत का राज्य रसायन व दवाई निगम (० एशक्रएश5 ब00 
एकथ्णा॥020०॥०8॥ (०7904008 ० 03 70, (07८) () भारत का 
दरतकारी व हधकरपा निर्यात निगम लि. (प्र&00थ2॥5 300 क्र8४०0007 
छ्णा5 0णएणशथाणा ए गर09) (प्रप्ंटट) () भारत का प्रोजेक्ट व 
उपक्रण निगम सि. (ग॒ध्द5 गा0 एप फुजल्या (गफुणबाणा 
]706 7.१.) (?£८) (4) भारत का काजू निगम लि. ((३5॥८छ (ए0फुणशांण्प 
07॥073 7.(0. (८८!) ह्वद्या (3) मारत का केन्द्रीय कुटीर उद्योग लि. (एव्गाया 
(णागह० (परत फांटड (:07एणव्ाांग ण॑ ग्रावा३ 79.) (८टा0)। यह पप्ताएए 
का सहायक निगम है । 


व्यापार विकास प्राधिकरण (77948 70९एशैं०१एश८ा। #एणाएणा३७)-निर्या त 
बढाने की दिशा में व्यापार-विकास प्राधिकरण संस्था (/06) की स्थापता एक 
नवीन दया प्रगतिशील कदम कहा जा सकता है। इसका विधिवत्‌ उद्घाटन |& 
फरवरी, 97[ को किया गया था। 


इस सस्था के माध्यम से निर्यात-सवधन के प्रति एक नया दृष्टिकोश्स अपनाने 
का प्रयात्त किया गया है। निर्षात बे क्षेत्र भे स्थायों वृद्धि व प्रगति के लिए यह 
श्रावश्यक़ है कि इस विषय में व्यष्टि-दृष्टिकोण (70070-39770«6४) अपनाया 
जाय | निर्यात की वस्तु, निर्मातक व विदेशी बाजार के सम्बन्ध में गहन अ्रध्ययन वे 
अन्‍य कार्य करके विर्यात बाजार विकृशप्तित करता ही इस ससस्‍्था का असुख सक्ष्य है । 


ब्यापार-विकास्त प्राधिकारी सस्था (770) के कार्य कत्ापो मे चार सिद्धान्तो 
का ध्यान रखा गया हे, () यह उन सेवाप्नो को प्रदान करता है जो अन्य प्रत्थाओं 
से प्राप्त नही होती; (2) यह सेवाशो के स्तर मे सुधार करता है, (3) यह विभिन्न 
सेवाश्रो में ताल-मेल स्थाप्रित करता है और (4) भह तिर्यातकी के लिए भनुसघान 
व सूचना“बेन्द्र का मी काम करता है । 
निर्यात-संबर्दध न के लिए सुझाव 
जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है 7987-88 मे व्यापार का घाटा 6658 
करोड रु. व 988-89 मे 742 करोड रु. रहा है। ग्रतः यह 7988-89 में 
पुन बढ़ गया है। छठी पचरवर्षीय योजना की कुल अवधि (980-85) मे व्यापार 
का घाटा लगमग्र 286 झरव रुपये रहा था । ऐसी स्थिति में मारत के लिए निर्यात 
बढाना अत्यावश्यत् हो गया है । 
नैनयीत बदन का अश्न प्रत्यन्त जीदल है । यह भारत के समक्ष एक महान्‌ 
चुनौती के समान है ! इसका हल निकालने के लिए हमे प्रग्म दिशाओं में लगातार 
प्रयत्न वरने होंगे : 


389 


4 देश से कृषिगत पदार्थों एवं झौद्योगिक उत्पादन मे तेमी से घृद्धि की जानी 
चाहिए | डृधिगत पदार्थों मे चाय, कॉफी, फन, सब्ती तस्वावु, काजू की गिरी, 
बपास चावल व गेहूँ, मस्ालो झ्रादि का उत्पादन बढाया जाना चाहिए ॥ उत्पादन 
बताकर निर्यात के लायक बचतो से ठृद्धि की जा सकती है । 7र-परम्परागत निर्याती 
जैसे इ जीनियरी माल दस्तकरारी जा मात्र रेडीमेड वस्त्र, आदि मे उत्पादन बढाना 
बहुत प्रावश्यत हो गया है १ 

2 निर्यात के लायक वस्तुप्नो कै घरेलू उपमोग फो उबित सीमा मे निर्यन्त्रत 
रखना होगा । जिन बस्तुओ्रो के निर्यात वो बढाना है उनके घरेनू उपभोग की इद्धि 
की दर मो अवश्य नियन्त्रित करना होगा । विदेशी मुद्रा अजित करत के लिए णह 
त्याग करना झावश्यक हो गया है | जेंसा कि पहले कहा जा चुबा हे सरकार उप- 
भोग्य वस्तुप्री के निर्यात को सीमित करने के पक्ष में है। देण में उपभोक्ता के हितो 
की वलि देकर आवश्यवा उपभोग वी वस्तुम्रो के निर्यात नही बढाया जाना 
बजाहिए। मारत भे मुद्रास्की ति पर नियन्त्रण स्पपित करने के लिए उपभोग्य व्तुप्रा के 
निर्यात पर निमंत्रण रखना ग्रावश्यक है । 


3 निर्वात-उद्योगो को कच्चा माल उपलब्ध किया जाना चाहिए । माल फी 
किस्म सुधारी जानो चाहिए य उत्दायन लागत एस फरनी छाहिए जिससे विश्व के 
बाजारो मे हम प्रतिस्पर्धा मे टिक सके | सरकार मे प्रमी तक उन वस्तुग्रो बे उत्पान 
दन पर प्रधिक ध्यान दिया है जो विदेशो से श्रायात नही की जा सबती है. शथवा 
जो भ्रायतत्त थी वस्तुग्रो के प्रतिस्थापक वे रूप मे काम था सकती है। भविष्य म 
निर्यात उद्योगों पर भ्रधिक ध्यान देने से देश को विशेष लाम हो सकता है । 


4 निर्षातों में बस्तुओ्रो व बाजारों ये शभ्रनुरार विविधता लायी जानो 
जाहिए । मारत वा लिए निर्यात की वस्तुग्रो मे विविधता लाना तथा जये बाजारों वी 
तलाश करता बहुत जरूरी हो गया ह। भविष्य मे दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, 
पश्चिमी एथिया और अ्रफीवा की ओर विशेष ध्यात दिया एाना चाहिए । दन देशो 
को अपो ण्ाथिव विकास के लिए मशीनों कल-पुर्जों व बच्चे माल बी आवश्यकता 
होती है । यूरोपीय ग्राधिक समुदाय के देशों जैसे फ्रास प्रठेन फेडरल रिपडितक 
ग्राफ जमनी वगैरा को मी निर्यात बढाना चाहिए । रूस व पूर्वी यूरोप के देशों को 


भी निर्यात बढाया जा सत्ता है । साथ मे गैर-परम्परागत वस्तु का निर्यात भी 
बढ़ाया जाना चाहिए । 


भारत को आगाप्नी वर्षों मे निर्यात की दिशा प्रौर बनावट दानों म बापो 
परिवर्तन ताना होगा । निर्यात की प्रचलित वस्तुओं वा नयी दिशाझ्रा म भेजने की 


व्यवस्था करनी हागी थ्रार नया उस्तुओ को भौद्योमिन दृष्टि से पिछड़े हुए देशो का 
निर्यात करत सी कोशिशें करनी होगी । 
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भारत प्रमत्त करके जापान व केन्द्रीय नियोजित प्रयंब्यवत्था वाले देशों से 
नियत्ति-ध्यापार काफी बढा सकता है। केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था वाले देशों में 


व्यापार बढाने से हमारे निर्यात-ष्यापार मे अधिक स्थिरता मो आयेगो। राज्य- 
व्यापार निगम को इस दिशा में विशेष शभ्रयास करता चाहिए । 


मारत को कच्चे होहे दा निर्यात बढाने वा सुझवसर प्राप्त है। इसके ग्ल्ावा 
उस्ते लोह व इस्पात, पिग लोहा व इस्पात की निर्मित वस्तुप्नो का निर्यात भी बढावा 
चाहिए। भारत से खली थ टिब्वे वो मदलियो वा विर्यात भो बढाया जा सकता है। 
नयी वस्तुओं मे साइकिलो, कपडा सौने की मशीनों, विजलो की मोटर, मशीत टूल्स, 
आदि का निर्यात वडाया जाता चाहिए । भारत को वासमती चावल, फ्ल-फूल व 
सद्णी, बच्चा लोहा, सामुद्विक वस्तु प्रो दया स्वण-प्राभूपणो के निर्यात पर प्रधिक् 
ध्याव देना चाहिए । हमे विदेशी पर्यटकों को भी झ्रार्कापत करना चाहिए । भारत से 
प्रोजेक्ट व सलाहकारी सेवाप्रो के निर्यात भी बढाये जाः सकत्ते हैं । खाडी के देशों व 
अफ्रीकी देशों को प्रोजेक्ट-निर्यात बढाये जाने चाहिए | इनमें निर्माण (एणाशाएए- 
॥707) प्रोजेक्ट मुरय होते है । 


5 विकतित देश उदार नोति प्रपनाएँं--विर्यात बढाने के समस्त प्रयत्व तमी 
सफल हो सकते हैं जब विकसित देश उदार शझ्रायात्त नौति अपनायें भौर विक्र्सो मुख 
देधो को बनी हुई वस्तुओं का झ्रधिक मात्रा मे ग्रायात करे । विकसित देशों द्वारा 
विकासशील दशों को केवल ऋछा दकर ही अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री नहीं मानती 
चाहिए, बल्कि अल्प-विकर्तित दशो का बता हुआ माल खरीद कर भी उनको आर्थिक 
विकास में पर्याप्त सहयोग देना चाहिए । उन्हे ग्राथिक सहायता (४0) के साथ-साथ 
व्यापार (8846) की सुविधा भो प्रदान वरनी चाहिए । इस बात्त को अधिक उपयुक्त 
व सरल शद्दों म इस प्रकार कहा जा सकता है कि विकासशौल देशो का निर्षात- 
सर्वद्धांन कार्यक्रम तमी सफल हो सकता है जबकि विकसित देश झपने यहाँ प्रायात- 
सं्वद्ध च-कार्य क्रम अपनाएँ । इसके लिए विकसित देशों का राश्क्षरबाद (7०६६- 
१0955) का परित्याग वरता हागा एवं प्लायातो पर प्रतिवन्ध कम क्रहे 
होप + 

6 निर्णत बडाने बे लिए दीघेक'लोन निर्यात-नीति की प्रावश्यक्ता है!-- 
उच्चायपतिया का कहना है वि पव तक मारत में सयन्त्रो की लागत कमर नहीं हांती 








।  ]970 85 को प्रदधि म निर्यातो के विश्तेषण के लिए नवीनतम व स्वे- 
श्रेप्ट लेख 08८एक॥ ए३५५४छ७४, ॥#9॥45 एेएणा रिशॉणाए08, 
970-85 ४४७, #%ाण्ज रएाफल 987, ए७ ४४-73 से #प 
90. (06८९४७४७०९०, 987). 
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इसके भलावा टण्डन समिति ने चमडा ब॑ चमड़े की वस्तुओं, प्राभूपणा व 
होरे, वस्त व कृषिगंत पदार्थों आदि का निर्यात बढाने के लिए पृथक सुझाव भी दिये 
थे । सरकार ने टण्डव समिति के सुकावो के आधार पर निर्यात-संवर्द्धत कार्यक्रम 
अपनाने का प्रयास जिया है । 


श्रायात-निर्षात नीति पर श्रादिद हुसेन समिति ले दिसम्वर 984 से अपनी 
रिपोर्ट सरकार को पेश फो थो । इसकी सिफारिशो के झाधार पर 98 5-88 तथा 
988-9] की ग्रवधि के लिए सरकार द्वारा झ्रायात-निर्यात नीतियाँ घोषित की गई 
हैं । प्राविद हुसेत समिति ने त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति की घोषशा वरने की 
सलाह दी थी, ताकि इस क्षेत्र मे श्रनिश्चितता क्म की जा सके ॥ इमने स्वचालित 
लाइपेत्सो की भ्रे णी को सम्त करने विनिर्माता-निर्यातकों के लिए एक ग्रायात-निर्यातों 
पास बुक की स्कीम प्रारम्म करते तथा उन उपत्रमों द्वारा आयात में माग लेने का 
समर्थन किया जो उस मद के बिनिर्माण से सम्बद्ध नही थे । सम्रिति ने ग्रांयातों को 
नियमित करने के जिए प्रशुह्को के उपयोग का समर्थन किया जिसे सरकार ने क्‍प्रपठी 
दोधेकालीत राज-ोपीय नोति में शामिल किया है । 


व्यापारिक समभौते 
(प्र7३४०९ 4क्षश्शएत९॥5) 


पहुते बताया जा चुया है कि भारत ने तिर्यात बढ़ाने के लिए जो उपाय 
काम में लिए हैं उनमे एक उपाय ग्रन्य देशों से व्यापारिक समझौते करना 
भोहै। 

भारत ने समय-समय पर विभिन्न देशों से द्विपक्षीय व्यापारिक समभौते 
(छ4॥ 0४४] 77306 &87०९८७४९७५$) किये हैं। ऐमे अधिकौश समभोते 953 
भ्रौर 954 मे सम्पन्र किये गये ये। उतर वर्षों मे ये समभकौते केवल इस प्रर्थ 
म द्विपक्षीय होते थे कि दोनो देश आयात व निर्यात के माल वी सूची निर्धारित 
किया करते थे । 


958 के बाद के द्विपक्षीय स्मापारिक समभोतों ने रूपयो मे भुगतान क्यि 
जाने बाले समभौतों (रएए9८९ एकश्ाल्यां 8झञाट्था।ध्या5) कय रूप प्रहएा किया है । 
इन द्विपक्षीय सुगतान समझातों के ग्न्तगंत सम कौता करते वाले दो देश एक चालू 
खाते की बकाया के ग्राघार पर व्यापारिक और गैर-व्यापारिक सौदो का समायोजन 
करते हैं। मान लीजिये, मारत व रूस म इस प्रकार का व्यापारित्र समभौता होता 
है तो इसबा आशय यह होगा कि भारत रूस से माल का आयात कर लेता है और 
रूस उस रकम को रुपयो म मारतीय रिजर्व बेक के पास अपने नाम के खाते में जमा 
बर देता है। फिर रूस मारत से वस्तुएं खरोदता है और उत्तका भुगताव इस खाते 
की रकम में से कर दिया जाता है। इस प्रकार एक विशेष समय में चाहे यह 
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खाता सन्‍्तुतन में म हो, लेषिन एक प्रवधि विशेष में यह छाता प्रवश्य सस्तुतित 
होगा । 


इन समभौतों वी वार्य-विधि से इपे निम्न उद्दे श्य सामो श्राये हैं 


() पूर्वी यूरोपीय देशो से प्रत्यक्ष या सीधे व्यापारिक सम्ब ध स्थापित 
करता (2) विदेशी विनिमय साधनों पर श्रतिरिक्त दयाव डाज बिना पूजीगत मात 
व शौध्ोगिक वच्चा मात प्राप्त वरना (3) परम्परागत नियातों थे मूल्या वा स्थिर 
करना (4) श्रायातों का उपयोग निर्याता के स्वचाजित विस्तार वे लिए करता ६5) 
विदेशी विनिमय का भ्रविवाश ग्रश प्राप्त वरम या लिए फुछ परम्परागत निर्यात 
बाजारों व नियत वस्तुशो पर से निर्मरता कम वरना (6) मर परम्परागत नियाता 
वे! लिए बाजार बिक्सित करना । 


रुपयो में भुगतान करने वाले देशों से भारत के 
विदेशी व्यापार में प्रगति 


गोजनाकाव मे भारत या पूर्वी यूरोप वे! देशों जैसे रूस चेड्रोस्लोबाकिया, 
पूर्वी जमनी यूगोह्वाबिया पोजेंड हगरी रोमानिया व पुल्गारिया से व्यापार 
काफी प्रद्ा है | बुछेक वर्षों वो छोडकर रस के साथ व्यापार सतुलन भारत का पल 
मे रहा है । रूस वो हमारे निर्यातो वी राशि वहा से किये गये ग्रायातों फ्री राषि 
से भ्रधिक रद्दी है। पूर्वी यूरोप से भारत के बढ़ते हुए व्यापार का प्रमाण इस बात 
में मिलता है कि 955-56 से इस क्षेत्र म हमारे प्रायाता बा ] 4% और निर्यातो 
का 0 9% ही प्राप्त हुम्ना था जो बढ़कर 987-88 म प्राय तो का 8", और 
निर्याता वा 6 5% हो गया । इस प्रवार 987 88 मे हमारे ग्रायातो का /2 
भाग पूर्वी यूरोप के देशों से भ्राया श्रौर हमारे निर्यातो का /5 माग से बुछ कम 
इन टेशी को भेजा गया । हमने इन देशों को परम्परागत वरतुग्रो म चमडा व सातयें 
याजू चाय कच्चा तोहा जूट का मात व मसानों का नियत्ति जिया है भ्रौर गर- 
परम्परागत वस्तुम्नों मे पोशावों जूतों बिजती वी मशीनरी व श्रय मशीनरा, घातु- 
निमित मात्र दवाइयों श्रादि का निर्यात किया है । इनसे क्िय जाने बाव श्रायाता 
में साद रसायन मशीनरी व साज सामान वेद्राल के पदार्थ तथा कागज श्रादि 
प्रमुष्त रहे हैं । 


भारत वो झपनी बदलती हु अ्रधव्यवस्था वे जिए विशभिप्त प्रवार व कच्य 
मात व झ्रतौह घातुओ ज॑से तावा रागा सीसा व जस्ता ग्रादि की भ्रावश्यकता हावी 
है जिसकी पूर्ति रस व श्र य दश बर सकते है । भारत को पूर्वी यूरोपीय दो से 
व्यापार बरने से वापी लाभ पहुंचा है। हम झ्रावश्यव वस्तुआ दे प्रायात मे 
सुविधा मित्री है श्रौर नये बाजार प्राप्त करने वा सुश्रवसर मितरा है । मविध्य मे इन 
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देशो से मारत का व्यापार और बढ सकता है । हम रस से मुख्यतया कडतेल, 
डर्दृरझ व अलौह घालु का झायात्त करते हैं ! 


झावषात-प्रतित्वापन (ए्एण४ 57४5४ण१००) 


पिछले कुछ वर्षों मे आथिक विकास, आधिक सुरक्षा व झ्लाथित्त झत्म- 
तिर्मरता समी दृष्टियो से आयात-प्रतिस्थापत व निर्यात-संवद्धाल पर काफी जोर 
दिया गया हैं । द्वितोय योजना के प्रारम्भ मे महलानोबिस विकास-नौति मे भारी 
उद्योगों पर श्रधिक बल देने के कारण भ्रायात-अ्रतिस्थापन पर प्राधारित झौद्योगिक 
विकास की सौति पर ब्रधिक जोर दिया गया था। वाद में कुछ सीमा तक निर्यात" 
चालित झ्रौद्योगीकररा वी प्रक्रिया ने जोर पक्डा $ यहा पर हम झाधात -प्रतिस्थापन 
के विविध पहलुओ पर सक्षेप में प्रकाश डालेंगे जिसते यह स्पष्ट हो जायगा कि इस 
दिशा में झव तक कितनी प्रगति हुई है और इस सम्बन्ध में भावी सम्मावताएँ 
बना हैं ? 


मारत मे विदेशी विनिमय के प्रमाव और अनिश्चित विदेशी सहायता के 
कारण प्रायात-प्रतिस्थापन बी आवश्यकता बढी है) 962 में चीनी झांक्रमणा झोर 
]965 व 97 में पाकिस्तान से युद्ध होने से भ्रायात-प्रतिस्थापत देश की सुरक्षा 
के लिए भी बहुत जरूरी हो गया था १ 


प्रमति--स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद मारत मे वई दये उद्योग स्थापित ज़िये 
गगे हैं जिससे कुछ वस्तुम्ो का झायात समाप्त कर दियो गया हैं औ्नौर कुछ का आयात 
काफी मात्रा मे कम कर दिया गया है ॥ 

भ्रागे फी नवीनतम तालिका में कुछ बस्तुो के श्रायातों का देश की कुत्त 
उपलब्धि से श्रनुपात (ए.707|-4५क॥|४9]9 780) बतलाया गया है।! जिस 
सोमा तक ग्रह प्रंश घटा है उस शोमा तक भ्रायात-प्रतिस्थापन हुप्ता माना जा 
सकता है । 





है| 48866 30026 60७3॥3, ॥0005008] 57090 7 [00३9 ; 59804- 
(णा 97९९ 6 3॥0-575065, 985, ७. 9. 
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प्णय या » बस्त (76४065) कक तरल उभर आह 28 क 7 99 ]79 
2 लक्डी व कोर्क । 22"] | 29 
अराकशबशावशकर... सब छह. ० वकागज व कागज की वस्तुएँ | 23"4 8*2 
4, चमडा व फर थी वह्तुएँ 4 92 
2 3-3 न न नर --_ 74 पिन 
3 रबड का माल ]75 8व 
व नननन-+-+-+- न वननन-++२+ 
6, रसायन व रसायन वस्तुएं | 3070 9 5 
7, पेट्रोल-पदार्थ | 43"9 42*3 
8, बेसिक धातु | 4203 श्ख्य 
9. #ल्पिल मशीनरी 6578 ४ 0-6 
0 विद्युत मशीनरी | 38] 9०9 का 
]] परिवहन-उपक्रण । 28577 । | 


्िोतकर:: 5ऑऋकफसक5फस: नजफ क फफफकॉक़कइसउपकस्‍नस्‍नक्‍नन्ननिन.._तहलहल0लतह88...................8.......................... 


इस प्रकार 959-60 से 979-80 के दो दशकों में मशीनरी, रसायन, 
कागज, वस्त्र, परिवहन-उपकरण वर्गरा मे आयात-प्रतिस्थापन हुग्ना है । 
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हमारी प्रव॑ब्यवस्था के अन्दर झ्ायात-प्रतित्याप्रत की प्रवृत्ति लागू हो गई है। 
अविध्प में श्रौद्योगिद उत्पादन मे विदिघता काकर इसे शझ्लौर नो खुदुढ शिया जा 
सतता है। सुरक्षा के सामान में मो झधिदाश झ्रावश्यक्ताओ की पूर्ति घरेतू मात्र से 
होने लगी है ॥ आयश्त-प्रतिस्थापन वी दिशा मे हमारी प्रगति सस्तोपजनक मानो जा 
सस्तों है 3 

आारत मे 965-66 के बाद ग्ायात-ब्रतिस्थापन की रति धीभी रईं है। 
इमका भ्ौद्योगिव विक्राम मे यागदरत कम हो गया है| लेकिन यह ढोई नई बाद 
नहीं है । कोरिया, प्िगापुर व कवान मे भी शुरू मे आायात-प्रतिस्थाषनत पर जोर दिया 
बग्ा था| वाद म वहाँ मी निर्यातन्सवर्द्धन पर बल दिया गया । लक हमार देश 
मे आयात प्रतिस्थापत बहुत कुछ छक्ायंदशल व सहरयां किस्म का रहा है ! 

आयात-प्रतिस्थापन वी अपनी समस्याएं हैं जेसे शुरू में ऊंची उत्पादव- 
लाग्रित, उत्पादन की घटिया किम्म और पअकार्वेकुशलता । प्रत, झायात प्रतिस्य/पन के 
लिए उद्योगों के चुनाव में श्रावश्यरु सादघानी बरती जानो चाहिए । हम अनावश्यव 
पायातों का बाद करता चाहिए । विासिता की बस्तुएँ बनाने वाल उद्यागों को 
अपना विदेशों विनिमय स्वय झज्ति करना चाहिए । 

हम एन क्षेत्रो का पता लगाना चाहिए जिनेमे झायांत-प्रतिस्थापन ग्रंधित 
सुगमतायूर्वक किया जा सकता है ॥ हम मशीनरी व परिवहन के स्ाज सामाव वा 
प्रायात घरेलू पू्दि को वढाकर कम करता चाहिए । लेकिन हमे अलौह घातुप्रो क 
विए विदशा पर काफ़ी सीमा तक निर्भर रहना पड़ेगा 4 रासायनिक उद्योग वी 
प्रगति हान से रमायना के झायात म॑ कमी की जां सरतो है। इृषियत उब्ययदत 
बताकर खाद्यातों का झायत कम हिया जाना चाहिए । 


मविध्य में इस्पात, भ्रत्तोह घातु खनिज तेल, उर्वरक, रासायनिक पदार्थ ब 
साध्यात्रों का श्रायात घरेलू उत्पादन बदाक्र कम किया नाना चाहिए। घायात- 
प्रतित्यापन की पे दशाएँ राष्ट्र के लिए सर्वाधिक लामकारों होगी। सरकार का 
परिवहन व शक्ति का समुचित विकास करके और निजो क्षेत्र को प्रावश्यक प्रास्साहुन 
दकर घरेलू उत्पादन बटाने का मरसक प्रयात करना चाहिए । 

ग्रव श्रामात-प्रतित्थधापन के लिए दिश्ाएँ झपिक स्पष्ट हो गई हैं विनत्रा 
तरफ वजी सें वंदना चाहिए । 

झ्ायात प्रतिस्यापन दश के लिए झ्रावज्यक् है, तजिन इसत्री लागस 
पर भी ध्यात दन हागा | इसके लिए विदेकप्रूरों दृष्टिकार झपनान कौ झावश्यकता 
है। कुद्ध विद्वानो का मत है कि मारत में योज-क्ाल म बहुत कुछ विना सोच-स मे 
ग्रायात-प्रतिस्थापन क्रिय, यया जिससे अर्थश्यवस्था पर अविक भार पड़ा है । भारत 
में भारात-प्रतिस्थापत काफ्ो महूगा रहा हैं । एर दालर विदेशी मृदा बचाने के लिए 
एक डातर से ज्यादा मूल्यकें घरेलू साधन सर्च किए हैं। लेकिन श्रापात- 
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प्रतिस्थापन से रोजगार, उत्पादन व श्रामदनी पर श्रनुकुल प्रभाव पड है । यदि चुने 
हुए क्षेत्रों म लागत-लाम के श्राधार पर श्रधिक कार्यक्रुशल किस्म का श्रायात- 
प्रतिस्थापत किया ज्ञाता तो देश को अ्रधिर लाम हो सकता था । बुछ विद्वानों का 


मत है कि यदि भूतकाल से निर्यात-सपर्द न पर श्रधित्त बल दिया जाता तो देश को 
अ्रत्रित लाम पहुच सकता था । 


प्राज की स्थिति मे निर्याल-सवरद्धन व चुन हुए क्षेत्रा मं कार्यवुशव प्रायात" 
प्रतिस्तापन दोनो वी सम/न रूप से आवश्यकता है। इससे विदेशी जिनिमय साथनों 
का सवात्तम उपयाग किया जा सकगा। 


ब्रायात-प्रतिस्यापन पर श्रप्रवाल-पेनल के सुमावा 


सरकार ने जून 979 मे श्री एस एम अग्रवाल की ग्रव्यक्षता म॑ प्रायात* 
प्रतिस्आापन को बढावा देन के लिए तकतीजी भश्राथिक व राचक्रापीय तीतिया की 
समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने श्रकबर 980 मे 
ग्रायात-प्रतिस्थापन के सम्बन्ध मे श्रपनी निम्न सिफारिश पश की थी 


]. भप्रिष्य में पूजी-गहन थ उच्च टेवनोलोजी के क्षेत्रों मे लाइसेंस देते 
समग्र यह देसा जानता चाहिए कि उत्पादन की इकाइयों का आकार अनुसुलतम, 
सक्षम व झायिक किस्म का हो, ताकि इकाई लायत कम की जा सके | प्रचतित 
इ० टया को भी विस्तार वी सुजिया दी जानी चाहिए ताकि ने उत्पादन-क्षमता 
के पुनस्थावत व ग्राथुवितीज रण के द्वारा उत्पादन वा आराधिक स्तर प्राप्त कर सते । 
इस प्रकार पैमाने की क्फियतों! को प्राप्त करने पर ध्याव झ्राक्पित किया सया है 


जा उचित माना जा मतता है क्योकि इससे उत्पादन- लागत कम होगी और भारत 
की प्रौद्योगिक क्षेत्र म प्रतिस्पर्बात्म+ श्यिति सुधरेगी । 


2 समिति का सु नाव है कि लाइसेंस से घुक्ति/छट को 3 दरोड रुपये की 
शीमा पर समन्‍्त्रो व उपकरणों तथा प्रन्य सामान की बढती हुई लागतों के सन्दर्भ में 
समय समय पर पुनतिचार किया जाना चाहिए । 

३ प्रावमिकता, प्राप्त, छेझ्ो, मे, ख़िल्पिगेग, बज्यले, के फ, सप्गित्ति, का, स्युझात्य 
था हि झ्रीधोगित लाइसेसय से घुक्त 24 उद्योर्गों हचा प्रन्य 29 उच्चोगो की सूची 
का नी विस्तार क्या जाय जिन्‍्ह 975 में श्रपनो क्षमता का बिता दिसी सीमा के 
उपयोग करते वी इजाजत दी गई थी । इमम श्रायात-प्रतिस्थापत वाले उद्यागो को 
भी शामिल किया जाता चाहिए। 


4 पेट्रोल व खाच-तेलो का उत्तादन चढाया जाना चाहिए 





] वरहद एट070०7ाढ ॥फशाह$ 0०60567 7, 980. 
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$ समिति ने विदेशों उत्पादकों द्वारा भारत में अपना पुजीगत माल कम 
दामो पर बेचकर देश को क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध मे मी सावधान किया है। 


ग्राथित सलाहकार परिषद (70) के अध्यक्ष डा सुखमोय चनत्र्ती का 
मत है कि मारत को वतेंप्रान विदेशी मुगतान की समस्या को हल करने के लिए उत 
क्षैजों में भ्रायात-प्रतिस्थापन पर भ्रधिक जोर देना चाहिए जिनमे घरेलू उत्पादन की 
क्षमता ग्रधिक मात्रा मे पायी जाती है । ऐसे क्षेत्र निम्तावित हैं * इस्पात उबर 
खाद्यन्वेल आदि । डा चक्रवर्ती का कहना है कि निर्यातन्सवर्ध न से भी ज्यादा 
आयात-प्रतिस्थापत पर भरोसा करना देश के हित मे होगा । 


सरकार की श्रायात-नीति 
([0फुणा एणाटए ण॑ ॥#6€ 5छरत्याय़लाएओ 


भारत सरकार की प्रायात-नीति में समय-समय पर परिवर्तन किये गये है । 
कमी यह उदार रही है तो कभी कठोर | परिस्थितियों के बदलने पर यह पुन 
उदार बना दी गयी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रायात-नीति उदार रखी गयी थी 
जिपस्ले प्रायातो मे काफी दूद्धि हुई । मई 949 मे प्रायातो पर प्रतिबन्ध लगाया 
गया। !950-5; म झ्रायातो मं पुत उदारता बरती गयी। प्रायातों की सूची में 
कई वस्तुएँ जोडी गई। 953 म भी गझ्मायात के क्षेत मे उदार नीति अ्पतायी गयी 
थी, लेशिन कई वस्तदों पर झायात-शुल्त बंढाये गए जिससे उतके उत्पादन को 
प्रौर्साहन मिला । 955-56 मे भी झ्रायात-दीति का उद् श्य देश क आर्थिक विज्ञास 
में योगदान देता रखा गया था और कच्चे माल व मशीनों के श्रायात के सम्बन्ध मे 
उदार नीति अपनाथी गयी थी । इस छदार नीति के परिणामस्वरूप 956-57 व 
]957-58 मे प्रायात अ्पत्ती चरम सीमा तक पहुँच गयेथे और इन दा 
वर्षों मे लगसग 48] करोड़ रुपयो के विदेशी विनिमय-कोप खाली हो 
गय थे । 


देश के समक्ष विदेशी विनिमय सक्ट के आने से !957 के मध्य से उदार 
ग्रायात-नीति छोड दी गई और झायातो पर बड़े प्रतिवन्‍्ध लगाये गये ॥ प्रायात- 
निपलनण को केवल नतवारात्मक रूप से ही नहीं देखा गया बल्कि इसे देश वे 
ग्रौद्योगिक विकास के लिए काफी लाभदायक माना गया । इसके लिए कच्च माल व 
मशीनों के झायाते पर बल दिया गया । साथ मे, विदेशी विनिमय वी रक्षा करने के 
लिए उपमोग्य वस्तुप्रों के ग्रायात में कमी करना भी भ्रावश्यक समझा गया । नियात 
उद्यागों के लिए झावश्यक कच्चे माल व अन्य साज-सामान के आयात को महत्व देवा 
स्वीकार किया गया । फरवरी, 962 मे ग्रायात-निर्यात समिति (मुदालियर समित्ति) 
ने ग्रायाव-नीति व पद्धति के सम्बन्ध मे कई उपयोगी सुकाव दिये थे । 
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भ्रवमृल्यन के बाद प्राधात-उदारता की नीति ([रएणां >एलथ2)5गाणा 
#वीश्ष 0८एशपक्ना200--6 जून, 966 को रुपये के अ्वमूल्यन के बाद सरकार 
ने 59 प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगो को छ' महीने के ब्राधार पर कच्चा माल व अन्य 
प्रावश्यक साज-सामान मेंगाने के लिए उदारतापूर्वक ग्रायात-लाइसेन्स देने वी नीति 
अवनायी ताकि प्रौद्योगिक उत्तादन वढ सके और उद्यागो की श्रप्रयुक्त उत्पादन-क्षमदा 
का ग्रधिक उपयोग किया जा सके । 

967-68 व 968-69 भे जो ग्रायात-नीति अपनायी गयी वह भी निर्यात 
बढ़ाने वाली थी | इससे निर्यात उद्योगो की इक्ाइयो को ग्रायत-लाइसेन्स वी सुविधा 
दी गई | झ्रायात नीति के माव्यम से अनावश्यक झायातो पर पूर्ण प्रतिवन्‍्ध एवं अन्य 
कई भदो के ग्रायातो पर भ्राँशिक प्रतिबन्ध लगाने की नीति भ्रपनायी गयी। इस प्रकार 
आयात नीति मे प्रेरणाग्रों एवं सजाग्रा' के उचित सम्मिश्रण के कारण इसे 
८00 आ0 5707 की नीति कहा गया है । 


पिछले वर्षों में ग्रायात नीति की विशेषताएं 


हम 985-88 व 988-9] के लिए त्िवर्षीय निर्यात-ग्रायात नीतियो की 
चर्चा करने से पूर्व !969-85 की अवधि मे अपनायी गयी झायात नीति अथवा 
निर्यात प्रायात नीति की मुस्य विशेषताग्रो का उल्लेस करेगे । ये नीचे दी जाती है 

॥ सरकार ने उत्तरोत्तर भ्रधिक वस्तुओ्रो के श्रामातो को श्रपने हाथ में लेने 
की नोति प्रपनायी है । इसके लिए वस्तुओं की सूची को सरकारी सूची (०क॥8॥5९0 
]/$0) कहते हैं । इस सूची भे शामिल वस्तुओं वे आयात कसी सार्वजनिक एजेन्सी 
को सौंप दिये जाते है | प्रति वर्ष जब श्रायात-निर्यात नीति घोषित की जाती है तब 
इस सूची मे भी परिवतेन किये जाते है। प्राय. कुछ नई मर्दे सरकारी सूची म 
जोडी जाती है और कुछ पुरानी मदो को इसमे से हटाया मी जाता है (66८४४9]- 
3560) ॥ 

प्रश्न उठता है कि सरकार ने ग्रायातो की बढती हुई मात्रा को साव॑जनिफ 
प्रवन्ध मे लेने का प्रयास क्यो किया ? दाग्ली समिति ने नियन्त्रणो व सब्सिडी पर 
अपनी रिपोर्ट में इनके कई कारण दिये है जैसे ग्रायातो के विलो में ऊँचे भाव लगाने 
नी प्रर्चालत गलत पद्धीत को रोकना समाजवादों देशों से व्यापार बढाना, भ्रमाव 
को दूर करने के लिए देश मे शीघ्रता से आवश्यक वस्तुप्नो की सप्लाई को बढाता, 
झावश्यक बच्चे माल के आयात की व्यवस्था करके लघु उद्योगो के हितो वी रक्षा 
चरना एवं नियोजन की प्रावश्मकताओ के मुताबिक विदेशी व्यापार को सचालित 
करना, आदि । 

इस प्रकार सरकार ने कई वस्तुओं के आयातो को सार्वजनिक प्रवन्ध में लेकर 
झायात व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया है $ राज्य व्यापार निगम (570) 
सार्वजनिर व्यापार की मुख्य एजेन्सी रहा है । 
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2 कई प्रकार को वस्तुग्रो के झायातो को बन्द करने सथा कम करते को 
नीति झपनापी गयी है ॥ आयातो पर नियन्त्रण के लिए तौन सूचिया होती हैं-- 
निपेधा-मक (00गरा7८०), प्रतिबन्धित (72507८60) तथा स्वतन्त्र (०8) । जो मर्दे 
निपेघात्मक सूची मे होती है उतका श्रायात वहीं हो सकता | प्रतिबन्धित भायात' 
सूची में भ्रायात एक सीमा से झ्धिक नहीं किय्रे जा सवते। स्वतम्व सूची को 
खुले जनरल लाइसेन्स (0८७ 0लाटाओं 70८०८८) (00-) की सूची कहां जाता 
है जिपमे झ्ायात की खूली इजाजत दी जाती है । इत्त प्रकार इन तोन सूचियों के 
जरिए सरकार सीमित विदेशी विनिमय का सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रभात 
करती है। मर्दे ग्रावश्यकतानुसार एक सूची से दूसरी सूची मे ट्रान्‍्सफर की 
जाती है। 


984-85 की प्रायात नीति म निपधात्मक सूची (990760 |50) समाप्त 
कर दो गई क्योकि भ्रव इस सूची का कोई प्र्थ नहीं रह गया था! इसमे शामिल 
बस्तुएँ पुनपू ति लाइसेन्मा ('र३ए ]06४९९४५) प्रादि के झतर्भत भायात करने दी 
जाती है ॥ इसभे केवल एक मद टेलो या चर्बो रह गई थो । 


3 ल्धु उद्योगो के विकास के लिए प्रायात-निर्यात में विशेष सुविधाएं दी 
गयी हैं ताकि ये विदडे क्षेत्रों मे स्थाप्रित किये जा सकें | इनके लिए झावश्यक बच्चे 
मात्र कक्-पुर्जे तथा मशीनरी झ्रादि के आयात की व्यवस्था की जाती है। सरकार 
की उदार आयात तोति में इन विशेष सुविधाद्रो का विस्तार जिया गया है। पिछले 
वर्षों म अनुसूचित जाति व भनुसू चित जनजाति के व्यक्तियो कौ लघु उद्योग स्थापित 
करने के लिए विशेष रियायतें दी गयी है। लघु पंमाने की झौद्योगित इकाइयों के 
जिए पुन लाइसेंस (7४7८५ ॥०४००८) देन की सीमा बढायी गयी है । इस पवार 
प्रायात नीति भें लघु उधोगो के हितो का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। 
इनके लिए मशीदों द मशीनी झौजारो के प्रायात की व्यवस्था भी की 
गयी ह । 


4 झ्रनिवाय निर्यात कार्य्रा का उत्तरोत्तर [विस्तार क्या गया है ताबि 
भारत के तिर्यात बढ़ सके । निर्यात उद्योगों के विए कच्चे साल झादि को सुविधाएं 
बढायी गयी है । 983-84 की प्रायात-निर्यात नीति में 00% माल निर्यात 
करने वाली इकाइयों को अ्धित्र सुविधाएं दी गयी थी । उन्हे से किण्ड हैण्ड पू जीगत 
वस्तुग्नों, जेनरेटिंग सेट्व, पेकिय का सामान, आदि का मी प्रायातं करते की इजाजत 
दी गई यी। 

इस प्रकार झ्राधात-दीति रोजगार बढ़ाने बालो, निर्यातको को प्रौत्साहुन देने 
बालो तथा विदेशी विनिमय को रक्षा करते दालो रही है। इसका सुल्य उद्दे श्प देश 
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ड्यादत डड्भाता ठया विवति-संवर्द न छरता रहा है. / हुठ मिलाशथर हाल झे वर्षो 
में ग्रायादनीवि रू कुछाव उदारतठा की शोर हा रहा है । 


पी. सी. प्रतेवजेम्डर समिति (2, ९. ॥धिएग्०८श एटणशां68) के 
श्रायात-निर्यात-सम्बन्धी नीति पर सुक्काद 





खरडार ने आवादनदियाँद दीदि पर सुक्ाद टेठे छे दिए दू्दे आगिपिश्त खचिद 
डॉ. पी. की, प्रदिकशिम्दर ठय अध्यकदा में विकेप्ओी दी एक खसिदि विदुल्ध की था 
डिसने अपनी रियो 38 हुदवरी, 97& दो देद थी खलिदि ने सुदाद दिया हि 
टिखॉत के छोत्र में उत्तम विश्रोजत के लिए प्रायाद-तियात तीठि डी प्रदि ठर्प घ्ोषरग 
के छहाय विकप्रॉद घोषणा ही फाती आहिए। दौत दर्ष में एस छार श्रयादन्रीदि 
हू घीपरा करते से विदेशों व्यापार रोति में. प्रव्रिद्य स्विरता प्रादेरी, प्रतिम्चिदता 
रूस होगी, उत्वादिष् थे नियदिश ग्रपसे क्त्र में. आर्वक्रमों छा ज्यादा शच्छा लियोहट 
कर झझगे । 














हद की मुच्य डिव्ारियें ठिस्दाहिल हैं शिटके झावध्ार वर दिख्वद दर्पों की 
ब्रग्याद-लीदि ढठायों बी है-- 

4, समिति का अडुदा हुँ डि श्रायाद-निएीि की इेद्य दे ही मई सरकार 
अप हाब में के डिकसें श्रॉटिश मात्रा में स्थापार & सास हिसें, झप्रमोस्टा को अरधिष 
अच्छी अदा प्रदाव छरतों हो, प्रटुच्चित स्यपार-दिंतर सोहली हो सथा दोषेदाशीन 
पूक्ति दिवशिद हप् से झी जाती हो ॥ परस्पर म्दों झो खरशर प्रपये श्रतरिार रंश्र से 
हृदा दे । 


न 
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2, अब माल, अह-ुज ठ धन्य साइ-यासाव के श्ादादी की दी रू रियो 
के रखछा शंबा-- ) कीमिंद माय डे आशंद विब्रा जाते आजा माल; दवा 
6 बढ़ माख गिखंआद्रादाद रोड दिद्वा गया ड़े। टेप को सुखद कप के प्रा 
डिद्ा जाय 


3, स्वीणडि से दिल्न्हसो छे स्वाद पर दिशझादेा डे टष्टिकरण शरपरलाय हैं । 


सानिदि या मुकाद था हिप्रतचमितद अद्यीडिश इकाइ्बी वी प्रटिकग्कित मद 

















मर ॥] 

विद्या: 2८ विडय:3) $झे शुदशाद के बप्न्य में 0% कऋोड़कर द्राप् रह के 

अशाबर आाइडस दिया आाठा आदिए क उस्दादद ढाल डिए दृश्द शाइद्न्टीं जी 

आ्यकस्था कपास रखी शादी ऋडिए । 

है, आस आादादर्ओी  सस्डत्ध्र में बर्देमाद प्रन्दमय श्राधारिद छाइमे क-त्यदसप्या 

उघ7 ा इ२थड ॥4#८45) सन्टप्ररुदछ श्ड़ी है, टअप्रीडि टखल ए्डाफिडार हय 
डदाका विलदा हैं । इश्लिट इसे शमपद झर दिदा आठा चाटहिट ा 

के डिए दी आये छाल टबद यहाबदा का श्ादार शरदिर दन्कि- 


+ प्थू 


खबदे टायर जाठा आाडिए 


402 


6 निर्यात-गृूहो को झपने तिर्यातों पर मिला हुमा भझायात करने का 
झधिशमर जारी रखा जाना चाहिए । इन्हें प्रतिरिक्त आयात-लाइसेंस भी दिये जाने 
चाहिए । 

7 सम्रिति ने लघु उद्योगो को पावश्यक प्ायातित माल उपलब्ध कराने वे 
लिए उपयोगी सुकाव दियें ताकि इन्हे उचित भावों पर कच्चा माल मिल सके । 
इसके लिए लघु उद्योग-निग्मो को झावश्यक सुदिघाए देने पर जोर दिया गया । 

8 आयात निर्यात के प्रमुख कन्ट्रोलर (८८६४८ 8) के पद के स्थान पर 
विदेशो व्यापार के डाइरेवटर-जनरल (00077) का पद रखा जाता चाहिए | यह 
कहा गया छि (20777) निर्यातों की समस्याप्रों को हल करेगा । इस ठार्थातय से 
अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए ॥ 

इस भकार झतलेकजेण्डर समिति ने श्रचतित आयातको के लिए कोटा लाइसेंस 
पद्धति की समाप्ति, नकद सहायदा को युत्तिसिगत दरने, टेस्तोचॉजी के उदारहपूर्दक 
झादात करने तथा लघु उघोगो के लिए विशेष सुविधाएं देने से सम्बन्धित वई 
उपयोगी सुभाव दिये थे । 

जनता शासत-काल मे 977-78 से 979-80 के तीन वर्षो के लिए 
भायात नीतिया घोषित की गयी थो जिनमे प्रायात-उदारता बा ध्प्ठिकोण ही 
प्रपताया गया था॥ झायात नीति का उद्दे श्य कृषि, उद्योय व ब्यापार का विकास 
करता था। साध मे इसका उदं श्य रोजगार बढाना निर्यात बदाना तथा लघु उद्योगों 
बा विकास करता भी था । इसके लिये विभिन्न प्रकार की रियायतें घोषित को गयो 
थी जिरह पझागे के वर्षो में जारो रखा गया । 

भारत मे विदेशी मुगतान की जटिल स्थिति के बावजूद पिद्धले दर्धो में उदार 
प्रायात नीति भ्रपनाथों गई है ताकि ओद्योगिक उत्पादेन व निर्यात बढ सके । 
सामान्यतया व्यापार के मारो छाट की स्थिति में कठोर झायान-नीति भपनायी 
जाती है ताकि प्रायातों मे कमों करके व्यापार के घाटे को कम क्या जा सके | लेवित 
भारत अपनी विशेष परिस्थितियों व विकास को भावश्यक्ताप्ों के कारण उदार 
भ्रायात नोति का हो पालन करता रहा है। 

अब हम क्रमश” 985-88 व 988-98£ के लिए घोषित निर्यातन्यायात्त 
नौतियो का बर्णेन करेंगे-- 


(प्र) 985-88 को झवधि के लिए निर्यात-भायात नीति! 
(६डाछ ए०॥९ए 707 4985- 988) 


सरकार ने 2 पप्नल, 985 को पहली बार 985-88 तक के तीन वर्षो 
के आयात-निर्यात नोति-धोषित वो थी । इससे पूर्द यह वापिक प्राघार पर घोषित 


4,.. उक#ढ दटशार्गा रक्राबड, #छा।, 3 985, 9. 8. 
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की जाती थी । एश साथ विवर्षीय ग्रायात-निर्यात नीति घोषित होने से विदेशी 
व्यापार के क्षेत्र मे अधिक निरन्तरता व निश्चितता झा सकेगी । 

भारत सरवा।र वे तात्कालीन वित्त एव वाशिज्य मन्त्री के झनुसार यह 
नोति न तो उदार है और न प्रतिबन्धात्मक बल्कि सन्तुलित है ।" 

इस ब्िवर्षीय आप्यात-निर्यात नीति का प्रमुख उहे श्य ग्रोद्योगिक उत्पादन व 
निर्यात बढाना सथा कार्यकुशय झाय तन्प्रतिस्थापय को प्रोत्साहन देगा था। वास्तव 
मे इसमे निर्षातन्सवर्धन व झ्ायात प्रतिस्थापत दोनो के बोच एप उचित स तुलन 
व सामजस्थ स्थापित परने का प्रयास किया गया था। हालाकि झायात निर्यात नीति 
तोन वर्षों के लिए घोषित वो गयी थी, लेकिन लाइवेसिय को प्रक्रिया वापिक भाघार 
पर जारी रसी गयी । 

भव हम इस निर्यात भ्रामात नोति (एक्जिस नोति। (राग ?0॥0१)) की 
प्रमुक्ष बातों का उल्लेख करते हैं 

985-88 को निर्वात-प्रायात नीति को प्रश्ुख बातें 

६ पूज्जोगल वस्तुएं (0389७ €००१$)--प्रापुनिफीकरण दे निर्यात 
उत्पादन के लिए मशीनों को झावश्यकता की शूर्ति के लिए भौद्योगिक मशोनरो को 
20] मर्दों को खुले जनरल या सामास्य लाइसस (00) के श्र तमेत भाषात को 
जा सकने वालो प्जोगत उस्तुप्रों को सूची मे शामिल कर दिया यया | इस उदार 
नोति के फलस्वरूप निम्व उद्योग लाभान्वित हुए--ग्राडिया, तेल-क्षेत्र की सेवाएँ, 
चमडा इलेक्ट्रोतिक्स जूट-विनिर्माण, गारमेठ, होजियरी का माल, पेन, बैविंग 
ग्रादि । पू जीगत वस्तुभो वी 4 मदो को 00१ से हटा दिया गया। 

यह कहा गया कि 0 लाख रुपये तब की लागत के कम्यूटर/ कम्प्यूटर 
आधारित सिस्टम्स उन सभी व्यक्तियों द्वारा आयात फिये जा सकेंगे जो उनका 
उपयोग स्वय करेंगे | 

2 स्वचालित लाइस पसिंग (8 ए५०॥३७॥० 7.067808) की थभ्रे णी समाप्त कर 
दो गयी घोर स्वचालित या भपने पभाष इजाजत चाली सूची (#॥णा/०णा० एथाए।गा- 
$806 .80) को खुले जनरल लाइसस (067.) क भन्‍्तगं त लाया गया । उस सूची 
में से 467 मदो को 00. में हस्तातरित कर दिया गया भौर 60 भदे सोमित 
इजाजत वाली सूची ([.70९0 ?८775579]2 .$8) मे डाल दी गयी । इससे लघु 
क्षेत्र की इकाइयो को म्ायात-लाइसेंस लेने मे श्रासानी हो गयी + 

3 भाधषातों को सरकारों दायरे मे लेने के सम्बन्ध मे मोति (0४800 
० [7970०5)--53 म॒दों को सरकारी दायरे से मुक्त कर दिया गया ((06-0874- 
]8८0) । इनमे से 7 मर्द 00, को सूुचो मे हस्तांतरित कर दी गयीं, 20 सर्दे 
सोमित इजाजत वालो सूची (7णराटत | एथया550० [.0) मे तथा ]6 प्रति- 
बन्धित सूचो ((९८६७४८९८१ [380) से ड'छ दी गयीं । 05, भे हस्तातरित की जाने 
बाली मदो मे लोहे व इस्पात की मर्दे, रगीन टी. वी. पिवचर ट्यूब्स भादि हैं। 
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देश में उपलब्धि बढ जाने के कारण कच्चे मात द क्ल-पुजों को 7 मदो को 
सीमित इजाजत वाली यूची पे प्रतिवन्धित सूची मे डाल दिया गया तथा 67 मदों 
को 00/. | स्वचालित इजाजत वाली सूची में सीमित इजांजत वाती सूची में डाल 
दिया गया » इनमे कुछ मर्दे इस प्रकार हैं: मारबल, वृद्ध लेम्प्स, कुछ वीडियो वँसेट 
बिता टप के, कुछ छपाई की स्याही घादि ॥ 

पशु चर्बी व रेनेट को निषिद्ध मद (307८0 ](६ए) माना गया। 

भारत झ्ाकर बसने वात्र तथा यहा उद्योग स्थापित करने वाले मोन-रेजोडश्ट 
भारतीयों (धारा) के लिए कई प्रकार की सुविधाएं बढायी गयी, जैस वे प्रतिवस्धित 
सूची वाली मशीनरी का मी मारते मे आयात कर सक्गे, वेशत वह कम से कम दो 
वर्षों के जिए उनके द्वारा वहा निरन्तर उपयोग में लायी गयी हो । 

4 झनिवायं मर्दों के भ्रायात की स्यवस्था--008. के अन्तगंत कुछ प्रतिवाये 
उपभोक्ता मदों क ग्रायात जारी रख गये ऊँसे जीवनन*रक्षक दवाइया, दातो वी मदे, 
जीवव-रक्षकओ उपक्रण, मेडिकल एक्स-रे फिल्म्स, पुस्तवें व अध्यापत कार्य मे 
सहायता पहू चाने बाली मर्दे, कूछ मसाले प्रादि । 

5 पग्रायात-निर्षात पाप्त बुझ सकीम--रजिस्टर्ड विनिर्माता/निर्यातक जो कम 
से क्ष्म तोन सात से नियमित रूप से निर्यात कर रहे हैं, भ्रव “प्रायात-तिर्णत 
पास बुक स्कीम” का लाभ उठा सके | इससे उन्हे निर्यात-उत्पादन के लिए झावश्पक 
शुन्क्मुक्त इन्पुटों का श्रायात करने में सहूलियत होगी £ इसके जिए वास्तवित उपयोग 
कर्ता शर्ते लागू मानी जायगी॥ इस स्वीम के कारण प्रप्रिम /इम्प्रें हट व पृनप्ू वि 
लाइमंसा (850 ८८०८5 9 हि८ए)०फाओरापधा। ।.0८7९८७५) वे लिए वार-चार झाव- 
दन पत्र दने वी जरूरत नहीं रे । पास-वुक सभी वामो के लिए शुल्क मुक्त भ्राय त 
लाइसेंस का काम करेंगी | प्रयेक् ऐसे लाइसेंस के तिए एक उपयुक्त निर्याव-दायिद 
निमाना पड़ेगा । 

नियात-ब्यावार-घटानों को लाइसेंस लेत की सहूलियतें वटाई गयी हैं । 

6 निर्यात लाइसेंस नोति में महत्वपूर्ण परिदर्तत क्ियि गय--पाकिस्तान को 
किये जाने वाल निर्बात भन्य देशों के समकक्ष लाये गये । प्रब सिल्क वेस्ट, एसीटोड 
फ़्नोत झादि के निर्यात पर विचार ज़ियां जा सकेगा। इसी प्रकार रेयोत फितामेंट 
यान सोडियम बयोराइट तथा ऊटो के नियनि पर (प्रजनन कार्यो के जिए) विचार 
जिया जां सवेगा। 

कई प्रकार वो खालो (विशेष वित्म को तोमडी, बिल्ती, प्रादि वी) तथा 
धान, सभी क़्म्म के तिलहनों व दातो के वीजो, चारकोल (कुद्ध विस्मों को छोडकर) 
वा ननियाते माँ सामास्यतया नहों किया जा सक्गा। 

ऊपर विदर्षीय झायात-निर्यात नोति की प्रमुख बातों का विवेचन किया गया 
है। व्यापार व उद्योगों के प्रतिनिधियों ने इसका हादिक स्वागत किया वा दघा इसे 
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काफी प्रगतिशीत ध साभझारी बतलाया था। नीचे इसके गुण-दोपों पर संक्षेप में 
अकाश डाला जाता है । 
भपो श्रायात-निर्यात नीति के गुण 

. ब्यापसायिक य प्रोद्योगिव क्षेत्रों में नयी भ्रायात-मिर्मात नीति को टेपसो- 
लोगिकल उत्पात य प्राधुनिकी करण को प्रोस्ताहम देने घाली नीति के शप में सराहा 
गया। इसके ध्वारा एक प्रगतिशील प्रौ्ोगिक व राजकोपीय मी ति का श्रम जारी रसा 
जया । 

2. इसे भारत के पिदेशी व्यापार को बढ़ाने पाली शाना गया । तीय यर्मों के 
धोषित फिये जाने की बजह से यह उद्योगों मे उत्पादन की दीर्षकालोग 
योजना बनाने में सहायक सिद्ध होगी । पह कहा गया. कि प्रौद्योपिक सशीतरी 
की 20] मदों को 00. में शामिल करने से प्राधुनिकौवरण य निर्यत्ति-रांवर्डो न को 
अवश्य बल मिलेगा । 

3, उत्पादकों य निर्धातकों के लिए भामात-मिर्यात पास-सुक स्कीम फोचांतू 
करने रे फच्चे साल फा प्रायात भ्रधिक सुगग घ श्रधिक शीघ्र होगे लग जायगा गिरारो 
बिलप्य को दूर करने में सहायता मिलेगी। इशा रकीम फो सर्वेत्तग माना गधा । 
पास युक स्कीस का पिधयार एक नया यिचार है जिसके द्वार। उत्पादकों-निर्यातिकों 
हर शुर्ममुक्त प्राधात फरने में प्ररसानों रहेगी । 

पहले घतलापा जा चुका है फि प्रियर्षो्त प्रापात-निर्षात मीति (985-88) 
एफ सग्वुलित नोति थी । यह नतो उदार थी प्रौर सम कठोर या प्रतिबन्ध तगाने 
बाली । इससे रामप ये लागत में किफायत हुई । 

नयी प्रायात-निर्षमात नीति फी कमियां 

]. यह त्रिवर्षीय प्रायात-विर्यात नीति सातवीं योजवा (985-90) के धरधम 
तीय यपों से सम्बन्ध रसती है, लेकिन इसमें योजना का जरा भी जि गहीं है । इगरो 
स्थापार-मीति व नियोजन-मीति में पूर्ण ताल-मेल नहीं प्रतीत होता । 

2, इशा नीति में निर्यातों रे जुड़े प्रापातों फो भद़ाने. की ध्यपस्था की गयी 
है। लेदिन यहाँ इस बात पर ध्याग वेने को प्रायश्यकता है कि विछते प्षों में 
निर्षातकों को निर्यातों पी एयज में जो प्रुमपू'ति के लाइसेंस (7०)॥९॥8॥॥९0॥ 
]0०॥0८७) दिये गये हैं उनरो देश में निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रापातित कच्चे सास, 
श,-पुर्ण, ध्राडि की. गु्िधा मिली, है. जिगर रण्योए परत हि, फिए्मी, पे. एल्एए, टशश ०० 
चढ़ने में प्रधिक मात्रा में किया गया है। निर्यातों से जुड़े इन भायातों का क्पयोग 
निजी क्षेत्र के एक वर्ग ने प्रपने ज्षामों को बढ़ाने में ही भ्रधिक किया है, जिगरो 
“बस्तविक उपयोगकर्ताप्रों' को प्रायतत खाद्दगेंद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाये है। 
इस प्रकार प्रायातों को निर्यातों से जोड़ने को मीति के बायजूद मिर्यातों में पर्याप्त 
मात्रा में वृद्धि नही हो सकी, वयोंकि प्रायातिता कच्चे माल का उपयोग घरेलू बरिफ़ो 
के लिए उत्पादन में ज्यादा सात्र। में किया सया ६ ह 
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3. संयरत व सघीनरटी कया उदारतापूर्दक प्रायात करने से देश से झोद्योगिक 
सशौनरी के निर्माताओं जैते मारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा हैवी इंजीनियरिंग 
वितम (छप्तरा, 30० ते) ब्रादि के माल को विक्ली पर विपरोत प्रमाव पड़ा 
है ४ 

इसी प्रकार, संरकार की तरफ से 0 लास रुपये मूल्य तक वास्तवित्र 
उपयोगकर्ताम्रो द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम के पग्रायात को इजाजत से देश मे कम्प्यूटरों 
के उत्पादन पर विपरीत प्रमात्र पड़ेगा । यहू ढात ग्रन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुप्रो पर भी 
लायू होओी है । 

4 सच पूछा जाय तो सरकार प्रपदो द्योद्योगिक व व्यापार-नीति के माध्यम 
से एक ऐसे श्रौद्योगिड ठाचे को विकृतित कर रही है जिंतका लाम समाज के चोटो के 
0 प्रतिधत या 5 प्रतिशत परिवारों को हो मिलेगा । 

इस प्रकार ग्राघुनिकीछरएा, टेक्नोलोनिशल उत्थान शझ्लादि क्रियाप्रों से 
श्रापातित प्रृजीगत माल, क्ल्-पुर्जों, मध्यवर्ता बस्तुप्नो का उपयोग बढ़ने से समस्त 
देपपट रे को दादा दाद दो गिए दिकवा समाय के सोमित सम्पन्न द सम्स्रात 
वर्ग को घिमगा ) 

(करा) नई त्िवर्धोष झ्रायात-निर्यात मौति, 988-9 

प्रप्नौल !988 से मार्च 799] तक को अवधि के लिए नई त्रिवर्षीय झ्रायात- 
निया" नौति 30 मार्च 988 को घोषित की गई। इसके सुख्य उद्देश्य व अन्य 
प्रमुख बातें नोचे दी जाती हैं-- 
मुल्य उद्दोश्य 

()) श्रोद्योगिक विकास को प्रोत्साहुत देन भोर इसके लिए प्रॉवश्यक झाया+ 
तित प्र जीगत माल, कच्चे माल व क्ल-पुर्जों की व्यवस्था करना ताकि प्राधुनिक्री- 
करशा टक्‍तादाजिकल विकास व उत्तरोत्तर अन्तरोंष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति न्‍ी 

झछार वह सके, 

(७) कार्यकुशच ग्रायात प्रतिस्थापन व प्रात्म-निर्मरता को बटावा देगा; 

(॥॥) निर्याठ-ध्रोत्पाहन को नई प्रे रणा देता ओद इसक लिए प्र रणांप्रो को 
गुराउत्ता व एनक्षे प्रशासत में सुधार करना, एक 

(४४) नोति व विधियों को सरत 4 युत्तिसगत बनाना ॥ 
नोति थी प्रमुख यातें 

(।) इस नौति ने झन्तर्गत खुले सामान्य लाइसेंस (00].) का क्षेत्र बदा 
दिया गया है सौर इसमे 745 अतिरिक्त मर्दे शामिल वी गई हैं। इनमे रो 329 
सटे क्ड्के शा, कना-एप्तों है उपलोप्पा झट की कै, 20% जपें पदीपया-तक्षपा पपरणो 
की हैं, [08 जोवव-रक्षत्र दराए हैं तथा 99 पृ जीगत बस्तुए हैं। ये प्ू जीगत 
बस्तुए नियातोन्युस क्षेत्र की सशोनरी से सम्बन्ध रखो हैं। इनके माध्यम से 
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इसेक्ट्रीनित्रप, रेशम, चाय व चसड़ा उद्योग के लिए मशीनरी व उपद्रण की सप्लाई 
बढासी गयी है । 

इससे उद्योगों के विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारतीय माल 
विदेशों में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बन सकेगा। 

(2) प्रायात पुनः पूर्ति/पुनः भर्ती की स्कीम (९89 $0॥876) में काफी सशोधन 
किये गये हैं। गैर-परम्परागत व परम्परागत दोनो प्रकार के निर्यातों मे श्रन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिस्पर्धा को बढावा देने के लिए पुन: पूर्ति की स्क्रोम को भ्रधिक व्यापक व उदार 
बताया गया है । 0 लाख रुपयो तक वी पू जीगत वह्तुए स्वदेशी विलमरेन्स लिये 
बिना निर्यातत्रो द्वारा प्रायात की जा सकेगी । 

(3) सरकार ने निर्यातो पर से नियन्त्रण कम किये है । वर्तमान सूची में से 
26 मदों को सरकारी क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया है (06048॥5९0) । 


इस प्रकार, यह दूसरी त्रिवर्षीय श्रायात-नियति नीति पहली त्रिवर्षीय श्रायात- 
निर्यात नीति की उपलब्धियों को और झ्ागे बढाने वा प्रयास करेगी । 


उदार आझ्ाायात-नीति के परिणामस्वरूप 985-86 में व्यापार वा घाटा 

8,763 करोड रुपये हो गया था। पिछले वर्षों में पृ जीगत बस्तुओ के भ्रायात 
काफी बढ़े हैं। ये 987-88 मे 6285 करोड रु. के रहे । इससे प्रू जीगत वस्तुग्रो 
के उद्योगों के समक्ष मन्‍्दी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसका समुचित समाधान 
निकालने की प्रावध्यकता है । 

इसलिए नई ग्रायात निर्यात नीति, 988-9] का काम झौद्योगिक उत्पादत 
को बढ़ाना, नियमित माल की किस्म मे सुघार करना, उसकी लागत कमर करना व 
भारतीय निर्यातो वो विश्व के बाजारों में प्रधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। साथ 
में इसका एक वार्य कार्यकुशल व चुने हुए ढंग के झ्ायात 'प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन 
देना भी है । ये सब विदेशी व्यापार क क्षेत्र मे प्रमुख चुनौतिया हैं । 
कया नई ग्रायात-निर्षात नोति निर्यात-प्रोत्साहन दे पायेगो ? 

भारत मे तिर्यात प्रोत्साहन की नितान्त ग्रावश्यय॒ता है ताकि व्यापार के घाटे 
को कम किया जा सके | पहले बतलाया जा चुक्ता है कि देश में निर्यात-चालित 
बिकास (८०9०-८6 हा०0%७8॥) की नीति के बजाय विकास-चालित निर्यातो 
(87०णा-०० 6:9०) को नोति ज्यादा व्यावहारिक व कारगर सिद्ध होगी। श्रतः 
हमे प्रौद्योगिक उत्पादन बढाना है और निर्याद बढाने के उपाय करने हैं । भारत में 
श्रमी तब निर्यात बी संस्कृति (#फ़ुणा ०णा/ए७ा८) पर्याप्त रूप मे विकसित नहीं हो 
पायी है। निर्मात-वस्तुओ्रो की सप्लाई बढाने की समस्या हैं। भारतीय उत्पादतों के 
लिए घरेलू बाजार कए झ्राकपेण वना हुवा है; निर्षातक प्रधिक निर्यात-्त रणाए 
चाहते है ताकि वे निर्यात बढाने में प्रधिक दिलचस्पी ले सके । 988-9] की 
प्रवधि के लिए घोषिक भायात-निर्यात नीति सम्मवत्तया निर्यात बढाने में पर्याप्त 
योगदान नहीं दे पायेगी क्योकि जब तक निर्यात-सवरद्धे न-नीति श्ात्म-निर्मेर, आधथिक 
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विकास से नही जुड पाती तब तक वास्तविक झाधथिक प्रगति को पाशा नहीं की जा 
सकती । इसके लिए भारी प्रयाप्त करना जरूरी है । 
फिर मी. यह कहा जा सकता है कि वर्नपान परिस्यितियों मे नई त्रिवर्षी य 
आयाद-निर्यात नीति, (988-9] को दिशा सही भ्रतीत होती है. भौर सरकार को 
इसे परिणाम दिखाने का समुचित झवसर देता होगा। इसलिए ग्लागरामी तीन वर्षों 
में इसमे मारो परिवतंन करने की ग्रावश्यकता नही जान पंडठी ॥ 
प्रश्न 
] वतंमात परिस्थितियों के सदर्म मे भारत मे निर्यात सवर्द् न बयों ग्रावश्यक 
है ? निर्यात-सवर्द्ध न के लिए झपताये गये उपायों का उल्लेख कौजिए | 
(एक व97. 7.0 0. , 987) 
2. वतंमान परिस्थितियों के सन्दर्भ में मारत में निर्यात-सवर्द्धन वयो श्रावश्यक 
है ? इप्त सम्बन्ध में जो उपाय किये गये हैं, उनका उल्लेख कीजिये ॥ 
(ए0०] वाज्ञ, 7.0 0.,  98) 
3 सक्षिप्त दिप्यणी लिखिये: (39) विदेशी व्यापार नीति 
(र8. गज, प१.0.0., 98] & 986) 
4, नयी त्िवर्षीय झ्रायात*निर्यात नीति; 988-9] की प्रमुख वार्ते स्ण्ष्ट 
कीजिए । 
$, भारत की विदेशी व्यापार नीति पर एक झालोचबात्मक दिप्पणी लिखिए । 
(ए83] एज, 7.0.2, 988) 
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विदेशी सहायता : श्राकार, उपयोग व 
भुगतान की समस्याएँ 


(शण्शसंज्ञा #त ; 872९, छतरा$न्लांतण & श्रिक्ाशा$ णए 
एश्बशाधशा।) 








विदेशी साधनों के तौन प्रकार के स्लोत--निर्धन व विकासशील देश वेवल 
अपने सीमित सांघनों से तीघ्र गति से आर्थिक विकास नही कर सकते । विदेशी साधनों 
का उपयोग करने से उन्हे काफी लाभ होता हे। इन साधनों के स्रोत तीन प्रकार के 
होते हैं-- 

(0) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओ्रो जैसे विश्व बेक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप (08%) 
आदि, एव प्रादेशिक वित्तीय सस्याश्रो जेसे एशियन विकास बेक से प्राप्त ऋण, (॥) 
विदेशी सरकारों से जैसे प्रभेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, कनाडा श्रादि से प्राप्ति ऋण 
जे सहायता तथा (70) विदेशी निजी कम्पनियों से अथवा बहुर्राष्ट्रीय निंगमी 
(एाए0॥7470785) से एवं विदेशी बैको से व्यापारिक कर्ज की राशिया (००7रग्राल- 
69) ए0709785) । विदेशी सरकारें ऋण व अनुदान देती हैं । ऋणो को ब्याज 
सहित लौठाना होता है तथा अनुदान भेटस्वरूप होते है । 


विदेशों सहायता मे विदेशी ऋण व श्रनुदान दोनो शामिल किये जाते हैं । 
कम ब्याज पर लम्बी भ्रवाध के ऋण रियायती सहायता के अन्तर्गत आते है ॥ 
विदेशी सहामता में निजी विदेशी कम्पनियों के विनियोग शामिल नहीं किये जाते । 
विदेशी पुजों में विदेशी सस्थान्रो व सरकारों के ऋश तथा विदेशों बम्पतियों के 
विनिधोग शामिल होते हैं, लेकिन इसमे प्रनुदान (872705) शामिल महों होते । 


विकासशील देशो के लिए ऊपरवर्णित तीनो ख्ोतो से प्राप्त विदेशी साधनों 
का काफी महत्व होता है । मारत ने भी तीनो खोतो से प्राप्त विदेशी साधनों का 
काफी उपयोग किया है और इससे हमारे अथिक विकास में सहायता मिली है । 

अप्रत एक विकासशील देश है । स्वतस्वता प्राप्ति के समय यह झ्ाथिक इष्टि 
से ककी पिछड़ा हुआ्न। था । यह कृषि, विचाई, उद्योग, शक्ति, परिवहन, तकनीकी 
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ज्ञान ग्रादि सभी क्षेत्रों मे पिछडी दशा में था | हमने नियोजित भ्राथिक विकास का 
मार्ग चुता पौर विभिन्न दिशाओं में विकास के लिए विदेशों सहायता को उपयोग 
करना झावश्यक समझा । प्रारम्भ में तो विदेशी सहायता की ग्लावश्यक्षता ग्राधिक 
पिछेहे पते वो दूर करने के किए थी, लेकित झब विकास की गति को बताये रखने के 
लिए, पुरान ऋशणो का मुयतान करने के लिए तथा विदेशो व्यापार के भ्रत्यधिक घाटे 
से उत्प न स्थिति का मुकाबला करने के लिए रियायतों शर्तों पर विदेशों सहायता का 
मिलना आवश्यक हा गया है। नीचे मारत के लिए विदेशी सहायता को आवश्यकता 
पर प्रक्नाथ डाला जाता है 4 


भारत के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता के कारसस 

2 विदेशी विनिम्य-सकट को टालने के लिए विकातत को प्रारस्मिक भवस्था 
में विदेशी भुगतान की समस्या उत्पन हो जातो है। श्रायश्त तेजी से बढ जाते हैं भोर 
निर्षातों को बढाने मे काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रत देश वी 
समक्ष विदेशी विनिमय-भक्तट उत्पन्त हो जाता है । विदेशी विनिमय-कोप लगभग 
समाप्त हो जाते है । ऐसी दशा मे “विदेशी सहायता' से ही विदेशी विनिमय सकट 
को टाठा जा सकता है | 

2 प्राकृतिक्र छाधतो का विदोहन--मारत मे पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक 
साध विद्यमान है। ग्रभी तक उमका पूर्ण रूप से उपयोग नही हो पाया है । विदेशी 
पूजी वे सहयोग से हम॑ उनका उचित रूप से विदोहन कर सकते हैं झौर देशवासियों 
का जीवन-स्तर का कर सकते हैं । विदेशी सहायता के ग्रमाव मे प्राकृतिक साथनों 
बा पूरा उपयोग करने में कठिनाई का सामता करना पंडता है । 

3, तकनोकी ज्ञान की ब्राप्ति--विदेशो पूंजी ने साथ-साथ हमे विदेशी 
त्तकनीकी ज्ञान व प्रबन्ध्रीय दक्षता भी प्राप्त होती है जिससे विशेषतया प्रौद्योगिक 
क्षेत्र में विकास को प्रोप्ताहन मिलता है। इससे देश में तकनीकी जानवारी व 
अबधरीय कुशलता का भी विकास होता है, जो झन्यधा ठेजी से सम्प्रव नहीं हो 
पाता । 

4 भारतोय पूजो को प्रधिक प्रभावशाली बनाने के लिए--विदेशी पूंजी के 
प्रमाव म भारतीय पू'जी वा भी पूरा उपयोग नही हो पाता। जब कोई उद्योगपति 
मारत मे प्रपता वर्ड प्रेमाने का माबुनिर उद्योग स्थापित करना चाहता है. तो उसे 
प्राय मणौनें कच्चा भाल व श्रन्य विकास-सामग्री विदेशों से खरीदनी पड़ती है। 
यदि आवश्यव मात्रा मे विदेशो माल न भिले तो सारा कार्यक्रम ठप्प हो सकता है। 
यदि झावश्यक्ता के अनुसार विदेशी पू'जी उपलब्ध हो जाती है तो स्वदशी पूजी का 
का मी सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है । 

$ परिवहन खनन ब मारी उद्योगो का विकास--रेल, बन्दरग्राह, बाँष, 
सत्ताई की परियोजनाओं खनिज-व्यवप्ताय एव प्राधारभूव पू जीगठ उद्योगो बे विवास 
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में प्रग्य देशों के अनुभवों का लाम उठाने के लिए भी विदेशी पूंजी झ्रावश्यक होती 
है। श्रौद्योगिक दृष्टि से विकसित देशो की उत्पादन प्रणालियों वो अपनाकर हम तेजी 
से श्रौद्योगीकरण कर सकते है । इस तरह सभी पहलुओ पर विचार करते पर, जंसे 
घरेलू बचत वे पूरक के रूप मे, घरेलू बचत वे स्तर को ऊँचा करने में ग्रौर विदेशी 
विनिमय की कमी को दूर करने के लिए विदेशी सहायता का भारत के आधिक 
विवास भे बहुत ऊँचा स्थान माना गया हैं। 


6. पुराने ऋछो को चुकाने के लिए भी नये ऋण लेने झावश्यक हो जाते है। 
हुपने मोजन। कल के प्रारम्भ मे तथा बाद के दर्षों मे विदेशों से जो ऋण लिए है, 
उनके लिए समय-समय पर ऋणो के भुगतान की भी व्यवस्था करनी पडी है श्रौर 
बह निरन्तर करनी पड रही है । यदि योजनाकाल मे हमारी ग्र्थव्यवस्था काफी सवल 
ब सुदृट हो जाती तो हम श्रपने तिरिक्त उत्पादन का निर्यात करके पुरान ऋणों का 
ब्याज सहित भुगतान करने में पूरी तरह समर्थ हो जाते। लेकिन कुछ कारणों से हम 
अपने निर्मात इतने नही बढा सके कि चालू प्रायातों का मुगतान कर सके तथा पुराने 
ऋणो को भी चुका सके । ऐसी स्थिति मे हमे ब/ध्य होकर विदेशी ऋणों के भुगतानो 
को आगे के लिए खिसकाना पडा है और इप्तका एक तरीका यही रहा है कि हम 
पुराने ऋणो का भुगतान करने के लिए सये ऋण्य लेते जाएँ। इस प्रकार हम ग्रभी 
तक विदेशी सहायता पर आश्चित है ग्नौर इससे मुक्त नही हो पाये है । 

7. छुछ वर्ष पूर्व पेट्रोल निर्यातक देशों के सगठन, प्र्थात्‌ श्रोपेक (028८)* 
के द्वारा पेट्रोल के भावों मे प्रत्यधिक वृद्धि कर देने से हमारा श्रायात-दिल बहुत कॉचा 
हो गया था । हालाकि बाद मे पेट्रोल व पेट्रोल पदार्थों के मूल्यों मे कमी से हमे घोडी 
राहत मित्री है। 987-88 से पेट्रोल व सम्बद्ध पदार्थों के ग्रायात की राशि पुन 
बढने लगी है । विदेशों मे खाद्यान्‍ननों व उवेरको के भावों में वृद्धि होने से भी 
भ्रायाता की राशि बढी है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए वर्तमान में 
भारत फो रियायती शर्तों पर विदेशी सहायता की झावश्यकता है। स्वयं तेल" 
निर्यातक देशो से कर्ज लेने की भी व्यवस्था की गई है । माचे, !988 के श्रत तक 
भारत न भ्रोपेक देशो से प्राप्त 7663 करोड रः की राशि का प्रयोग किया गया था 
जो कुल भ्रपुक्त राशि का 3 9% था। 

इस प्रकार पचवर्षीम योजनाओ्रो मे विदेशी सहायता का काफो उपयोग किया 


गया है । विभिन्‍न कारणो से आगामी वर्षो म भी विदेशी सहायता का उपयोग जारी 
रखना होगा । 


#.. 08५2० एज एलाएणंदण। फडफुगांगराह 0०प्रगात6 इसमें ईरान, 
इराब, कुवेत आवबुधाबी, सऊदी झरब तथा झोवेक स्पेशल फण्ड 
श्यनिल है । 


42 


विदेशी सहायता से कई प्रकार के ल्लाभ मिलने के बावजूद मो इसके श्रति 
बई प्रकार को शकाएँ व आशकाएँ प्रक्टट वी गई हैं। वास्तव में विदेशी पूं जो से कुछ 
कठिनाइयाँ मी उत्पन्न हो सकती हैं। मारत गे स्वतस्तरना प्राप्दि के बद विदेशों 
पूजी के सम्बन्ध मे काफो सन्देह प्रकट किये गये थे, क्योकि मृतक्नाल में विदेशों पूजी 
के साथ-माथ देश पर विदेशी राजनीतिक प्रभाव भो पडने लगा था। लेगिन पिछते 
वर्षों म आधिक सहायता देने वाले देशो के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है | साथ में 
विदेशी सहायता के विश्व वेक आदि से सस्थागत गश्राघार पर मिलने से कई प्रत्नार ने 
पुराने सन्देह प्रपने श्राप कम हो गये हैं । पृजी का भ्रायात करने वाले देशों मे मी 
परिस्थितिया बदल रही हैं। परिणामस्वरूप, विदेशी पूंजी के सम्बन्ध मे पहले के 
सदेह काफी कम हो गये हैं । 


लेकित बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता लेने से कुछ खतरे उत्पन हो सकते 
है । इसलिए भ्राय: इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमे विदेशी सहायता से जल्दी 
से जल्दी मुक्त होने का प्रयास करता चाहिए गौर ग्रा म-निर्भर ग्र्थव्यवस्या (इलॉ 
#श।808 ९००70709) का लक्ष्य प्राप्त करता चाहिए । न्वस्वर, 98] में भारत 
सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (0) से जो 5 बिलियन स्पेशल ड्राइ ग॑ राइट्स 
(5098) झथवा लगभग 5,234 करोड रपभो का ऋशा स्वोकृत करवाया था, 
उसको लेकर राजनीतिक क्षेत्रों मे सरकार की काफी ग्रालोचना की गई थी। 
झ्रालोचकों का उहता थाकि भारत सरकार ने इतता बडा कर्ज लेदर देश का 
झाधिक मविष्य 797 को मिरवी रख दिया है 4 कर्ज की घ॒र्तों पर कशफी प्रापत्तियाँ 
उठायी गई थीं। इस सम्बन्ध में वस्तु-श्थिति यह है कि उस समय मारत को अपने 
मुगतान-प्रक्ट को टालने के लिए विदेशी विनिमय कोपो व बिदेशी सहायता की 
नितान्त झावश्यकता थी । इसलिए विदेशों विनिमय साधनों वी कभी को पूरा करन 
के लिए 7% से कर्ज लेना पडा था । (8 ने मारत को यह कर्ज विस्तृद-कोष॑- 
सुविधा [ए5९0820 ४७४० 72०॥॥9) (5) के अस्तगत देना स्वीकार किया 
थां। ]983-84 तक 3-9 विलियन 507 तक की राशि निक्तालने के बाद मारते 


#. 5007 अथवा स्पेशल ड्राइ ग राइट्स ग्रस्तर्राष्ट्रीय रिजव॑ प रिसम्पत्ति (06 


ग्रवाजात। इध्डटापएट ४55८६) होते हैं जो भह्रन्वर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
(53%) हार उत्पत्व हिये जाते हैं तथा सदस्यों हो अन्य रिजये राशियों के 
प्रूरक के रुप मे डिये जाते हैं। सदम्य देश 5097 का उमयोग झापती 
समभौत्तों से कई प्रतार के सौदो मे कर सकते हैं । मुगतान की जरूरत पडने 
पर मदस्म देश अपने 507 देकर आवश्यक विदेशों विदिमय प्राज्द कर 
जेने हैं। इसके लिए उनको न को ब्याज देना होता है ॥ 
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सस्वार ने यह निर्णय जिया ति यह ऋराती जेध विसय (॥7 बविखियन 5079) 
नहीं लेगी ॥ सरतारी मत के अनुसार मारत वे मुगवानन्यल्मुखत की स्थिति में वर्यात्ल 
सुधार होने के कारश 4)/7 कर्ज वी शेष राधि सहीं ली गई | श्स वर्ज से भारत 
की वूछ सीमा तब अपनी स्र्थश्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रवसर मिला था। 
वर्तमान में देश की मुगतान-संतुलन यी व्यिति वाफी जडिख व तवावधरप बसी टुयी 
है और दसके टीक करते + खिए भारी प्रयायो वी द्रावस्यवता है । 


ब्रिदेशी सहायता की कप्रियाँ थ कठिनाइयाँ 


4, बाद्म-महायता से प्राधिक प्रगति नहीं हो पावी--डरछ विद्वतों को मत 
9 हि विदेशी सहायता ग्यविर्सित देशों के विए हातितारक सिद्ध होवी है । यह 
विछद हुए दर्गों मे श्रन्दर विकास बी गति को तज नहीं कर सब ती । बनर (॥487) 
का विचार है दि निरस्तर बड़े पैमान पर सहायता लेने से सहायता लगे वाला राष्ट्र 
विन्त हो शाता है । ग्राथिक प्रगति के जिए जिय 'ग्रास्म-निनेस्ता, प्रतिष्ठा व श्वात्म- 
सम्मान वी झ्रावश्यक ता होती है वह नख्ट हो जाती है प्रीकसर थी, टी, बबिर 
(४ ॥., #ढ॥६४) का भी बडी मत है कि दिवीय महायुद्ध के समग्र से विदेशी 
सहायता ने प्रात्दकर्ता राष्ट्रों ती झाश्रित प्रगति को श्राम बढ़ाने की बजाय पीछे हू 
यडकला है । विदेशी सद्स्‍ायता विकास $ दिपरॉर्क तो, जैगे खोगों वी प्राथित 
क्षमवाप्री य व्रद्॒लियों, उनके मू-यो, छह श्यों व प्र रमाओं, धसती खामाडिक ब्र 
शाजटीतिक सस्याश्रो, प्राहुदिक साथी व विदेशी बाजारों डे श्रतसर्स को अनुक्ल 
झप मे प्रभावित नहीं वरती है ॥ बविर का सत $ कि युद्रलू्त, दक्षिणन्यू्वे एसिया, 
पृर्ती ते पम्लिमी अ्र्तीका एब्र लेटित अमे रित्रा में वई देशों ने बिता विदेशी सहायता 
के कापी तेज रफ्तार से श्रालिक प्रगति की 2 | 


विदेशी सहायता के सस्वस्ध में यह दुष्टिकोर काफी छठ्ोरव एक सरफा 
(६2८४2 270 0॥5 57026) प्रवीव होठा है । व्यवहार में विकासशील देश प्रपन 
आथिश विकास कै विए विदेशी यक्ायवा का उपयोग करने 4 सथा उससे झाम 
चठाने हैं । 

2, देश की स्वतस्त्र श्राविक् नीति को खबरों हू सहता है। भारत से मिखित 
प्रभ््यवस्था के ढत्रि में लियोजिय ध्राथिद्र त्रिकास जी पद़यि श्रपतायी हैँ जिससे सादं- 
जतिक क्षेत्र के विकास को सर्वीपरि स्थाल दिया! गया है । हुसारी विदेश सीधि मी 
स्शलस्त्रसा के सिद्धाउ्त पर ब्राधारित है ॥ टिंसी स्थिलि से श्रमेरिका, कताड़ा, अटल, 
प्रश्चिमी जमेती, क्राथ, छावात वे रूस झाईि दस्त से छमावार श्राथिछ सहायता सेते 
में हमारी झायिश सीवि पर परोक्ष झप से ध्रम्राव पड सकता है ! श्राथिक सहायता 
देन छाले देश प्रायः सड़ायदा सेने वा देशों की ग्राविद नीवियों को अयते हित मे 
मोड़ते की छोशिंश छरते हैं ॥ अ्रमेस्डा दहुधा सडायठा देसे समय नि छ्वीत्र को 


हि 


बढावा दने पर जोर देता है तथा आथिक नोति वो उदार रखने का समर्थन 
करता है । 

3 ध्याज्ञ का निरव्तर बढ़ता हुआ मार --विदेशी पूंजी का उपयोग करने में 
बापिक ब्याज व कर्ज की किस्त चुकाने का बोक निरन्तर बढ़ता जाता हैं। मूलघए्व 
याज की समय पर झ्दायगी न होने से भी कठिनइयाँ उत्पन्न हो जाती है| वहुधा 
गूराने ऋण चुकाने के लिए नये ऋण सेने पडते हैं ॥ ऋणा सेवा मार क बढन से दा 
कर्ज के ज्ञात म पंख सकता है 

4 विदेशों पर भ्राथिक निर्मेरता में वृद्धि--अ्रत्यधिक मात्रा म विदेशी मशोने, 
कल-पुर्जे कच्चा माल व तकतीकी जातकारी व प्रन्य साधन काम में लेन से हमारी 
विदेशों पर ग्राथिक निर्भरता बढ जाती है। मारत भप्रात्म-निर्भटता की तरफ प्रप्रमर 
होने की बजाय विदेशों पर थ्राज भी आश्रित बता हुम्रा है । 

कुछ ग्र्थशास्त्रियो का कहना है कि भारत को श्रान्तरिक साधनों यर हो 
ज्यादा मात्रा मे निर्मेर रहना चाहिए | ऐसा बरत से चाहे हमारे देश में विकास की 
गति कुछ घीमी भले ही पड़ जाय, किन्तु दीघंकालीन दृष्टिकोण से यही मार्ग श्रेप्ट 
रहगा। विदेशी पूजी के सम्बन्ध म एक बात ग्रवश्य ध्यात म रखनी चाहिए कि 
इसका उपयोग प्रधिक उत्पादेन के लिए क्रिया जाय जिससे देश की राष्ट्रीय झ्राय बढ 
और साथ में हमारी मूलशत व ब्याज चुकाने की सामर्थ्य मी बढे । विदेशी सहायता 
मे यथाशीद्र मुक्त होते का प्रयास किया जाना चाहिए। 

बिदेशी सहायता व पू'जी के प्रति भारत सरकार फो नीति 

948 की प्रौद्योगिक तीति में सर्वप्रथम विदेशी पूंजी के महत्व पर प्रकाश 
डाया गया था गौर इसके सम्बंध मे कई प्रकार वे आश्वासन दिये गये थ । लेक्ति 
इस नीति म॑ राष्ट्रीयकरण व प्रन्य सरकारी नियन्‍्त्रछों के भय स विदेशी पू जी का 
आयात ग्राशा से बहुत कम हुआ्ना। 5 ग्रप्र ल, 949 को र्व० प्रवानमन्त्री श्री 
जवाहरलाल नेहुरू ने भारतीय ससद में विदेशी पूजी के सम्बस्ध म सरकारी नीति 
कौ घोषणा की थी जिसकी मुख्य वार्ते इस प्रकार थी--() देशी व विदेशी पू जी के 
बोच कोई भेदमावपूरं व्यवहार नही किया जायेगा। विदेशी हितों पर कोई विशप 
प्रतिबन्ध नही नगाय जायेंग्रे (2) विदेशी विनियागकर्त्ताओं को छाम्र व पूजी देश 
से बाहर ले जाने की झनुमति दी जायेगो। लेकित इस सभ्वन्ध म देश की तत्कालीन 
विदेशी विनियोग स्थिति कया अ्रवश्य ध्यान रखा जायगा, (3) यदि कमी विदेशी 
उद्योगों व पग्न्‍्य उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उन्हे उचित मुआवजा दिया 
जायेगा ॥ सरकार कसी भो रूप मे विदेशी उद्यम को क्षति नही पहुंचाना चाहती 


और मारत के आधिक विकास में रचनात्मक सहयोग देने के लिए विदेशी पूंजी का 
स्वागत करती है। 


योजना क्रयोग न प्रथम पचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में विदेशी पूंजी के 
महत्व को स्वीकार किया था। हमारे देश में विदेशी पूंजी लेते समग्र भारतीय 
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स्वीहृत हई बी जिलमें से 42,347 कस्येड स्पद़े की राज्ि प्रयुक्त की गई थी ।! इस 
अवधि में प्रदुल्ठ की गर्ट विदेशों सहायता में बनुदानों (हाश्या5) का झग लगमग 
१2 प्रतिशत (507 करोड़ रू.) था, जो काफ़ी नीचा माता जा सकता है। 

विभिन्न वर्चवर्धीय बोजताओं से विदेशी सहायता (०र/शययडरे उ5४ंआा27222) 
की राजि (लय दे वास्तविक राशि) नीचे दी जाती है-- 


विदेशी सहायता को राशि 
(झरोड स्पयो में) 








मोजनाएँ लक्य बास्तविक प्राप्ति 
(27250) (2००४) 
प्रयम योजना गे, 89 
दितीय गोजना 800 ],049 
तृतीय बौजता 2,200 2,423 
तीन काॉविक गोजनाएँ 2,435 2,426 
चतुर्य घोजना 2,6[4 2,087 
प्रचम योजदा 5,407 5,834 
छठी योजना 9 929 8529 
सातवी यो जता, !985-90 48,000 योजना जारी 





ताविका से स्पष्ट होता है कि द्वितीय याजताकाल से विदेशी सहायता का 
प्रवाग बढा है | बोजता मे वास्तविक मार्चजनिक ब्यय के प्रतिशत के मूउ में विदेशी 
सहायता का योगदान प्रथम योजना में 96%, द्वितीय योजना में 22 5%, तृतीद 
बोजना में 28226, तीत वाविक योजनाओं में 35:9% तथा चतुर्य बोजना में 
2 9% रहा । पाँचवी योजना में यह लगभग 4'8% रहा । छठी योजना, 980- 
$5$ से बह 79% रहा) सातदी योजना पें विदेशों से श्राप्त होने वाली पूंजी का शुद्ध 
आगमन (7० 70709) ]8000 करोड़ रे. झ्राका गया है जो योजता में प्रस्तावित 
सार्वेजलिक परिब्यय का 0?, होगा । 





॥.. मिधफूणा ० टिपाब्यवए & #िंघवए००, (937-88 एठा, 4, ६८०57क्रांट 
ए९पा८छ, ,9., 392 


2... शिव््ुणा: गा एप्रशदा८५ & ए030०2 के दिप्ित झंव । ध 


ब8 


विदेशी सहायता का प्रायम 
(8]07 0 फऋद्धाव्ताओ ठ555श्याव्श 
(सकल व शुद्ध) (करोड रुपयों मे 





3987-88 | ]988-8 9 


प्र कुजण 40705: 300 कि आि सेबा-भार को राशि 32623 
दर सहायता वा शुद्ध 
आगम (--0)!) 2409 





]. सकल वितरित भहायता की राशि 5छ5ठ5 | उठ्ह97 7 
। 
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विदेधों सहायता का शुद्ध आगम (ए८ शाती0% 0 855508006) ]979-80 
में 552 करोड र रहा जो 987-88 परे 2409 करोड रु के स्तर पर रहा। 
988-89 # इसके लगमग 2600 करोड रुपये रहने का अनुमान है ॥ 

मार्च, 988 के श्रन्त तक प्रयुक्त की गई विदेशी सहायता मैं विभिन 
सस्थाप्रो व देशी का अश इस प्रकार थाट-- 

खोर्तों के अनुसार प्रयुक्त सहायता (00]840800) वा वितरण (मार्च 2988 





हक) 
(करोड़ रुपये में) (बुत को १३४ 
(]) विश्व“वैंक 570 १355 
(2) ग्रल्तर्राष्ट्रीय वित्ञास संघ (00) 0978 259 
(3) भप्रमेरिका 6299 4'9 
(4) रूस 826 +3 
(5) पश्चिमी बगाल 2949 70 
(6) सपुक्त राज्य (0.८.,) उ420 84 
(7) जापान 2768 6-5 
(8) पेट्रोल ह्िर्योत्क देशों का संगठन 
(0ए६80)0 ]663 3:9 
(9) बन्‍्य (870, ॥7&7, ७098, 
व झस्य) 6734 5"9 
कुल 42347 ]00 0 





आअज-+----+++- 
4... ४एणाणा।र 577ए९५, 988-89, 9. 20. 
2... शरिक्षुणा था (णाधा०) & एाशथा०८, 7987-88, ए० 7, फ, 392. 
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टस प्रशार मार्च, 988 तक प्रयुक्त झी गई कुत्ते सहायता की राभशिम 
ग्रमरिका का योगदान उमंग 5 प्रनिश्नत था, जयक्ि रस का वेवल 4 3 प्रतिशन 
था| विश्य-बक तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय विश़ास एसोसियशन जा योगदान 39 4% था। दस 
प्रकार भारत का दशा के अनुसार मर्वाबि+ सहायता श्रमरिका से मित्री है । थे 

भारत पर क़णा-्सेवान्म र तेजी से प्राता ता रहा है | व्याज द घमूजघन का 
पित चूयान मे नियात-प्र/व वा 7 ही अब था। गाता है। 987-88 म भारत 
का विदेशी कर्जा पर ऋरा सेवा मुंगतान चाल प्राप्विया (०णााथय 7९०८७) 
(निर्यातों व भ्रदृश्य मदो से प्राप्त राशियों) का 24", हा गया है जिसक आगामी वर्षो 
मे और बटन सी सम्भावना है। यह 984-85 मे 3 6% था । इस प्रत्ार पिछते 
तीत पर्षों मे यह वापी घटा है । 

पासिस्तान मे ऋणा-सेवा-एनुपात भारत स ऊँचा है । अस कऋरान्सेबा-मार 
की दृष्टि से मारत की स्थिति पारिस्तान से ता थाडी यहतर है । 

भारत पर विदेशी क्ज वी बकाया राशि के सम्बन्ध मं विभिन अनुसाव 
दपने को मिलत हैं । सरकारी प्रनुमाना के झनुखर पच 988 के श्रत मे दिदशी 
वर्जन की यकाया राशि 5500” करोड रुपय थी जयक्रि अमरोका मे वाशिगटग ल्यित 
अ्तर्राष्ट्रीय-ज्रित्त-स्थाव के झनुमर यह 90000 कराइर था। जामोहा 
यह तो निश्चित ह वि भारत विदशी कर्ज के जाल म भ्रविष्ट द्वाता जा रहा है और 
इस सम्बन्ध म नीति-मम्बन्धी प्रमावशाली परिवर्तन श्रावश्यक्॒ प्रतीत हाते है ॥ ग्रय 
कर्ज वी राशि एक लाख कराड रुपय स अ्रपिक बतायी जान लगी है 

हमे यह भी स्मरण रखना चाहिय कि भारत न वगता दश, भूटान पर्मा, 
इण्डानशिया मारी्भस, नपात ख्रीलका व तम्जानिया आदि का ग्राथिक सहायता 
प्रदान की है, जिसकी प्रयुक्त राशि मार्च, 988 व अन्त तक ]672 करोड रू तक 

हुच गई थी। दसस अनुदाना व भ्रग 049 कराइ रू था। इस प्रकार भारत 

विदेशी सहायता वन वे साथ-माय थोढी माना म देता भी रहा है । 


भारतोय उद्योगों के विकास में विदेशी निजी विभियोगों 
(४०7शां४० ए758९ ॥5९50०79) का स्थान 


पहुव हमने विदेशी सरकारों व प्रन्तर्राष्ट्रीय सगठनों द्वारा मारत के ग्राथिक 
विकास के लिए प्रदान की जाने वाली श्राधिक सहायता का वर्णान किया है । लेकिन 
हमारे उद्योर्गों के विकास मे विदेशी निज्ञी पूंजी के विनियोग का मो स्थान रहा है । 
948 म्‌ विदेशी निजी विनियोगो की राशि 265 करोड रुपये थी जो मार्च 977 


... दलमा०शाए 5ए५०५, 988-89, 9 22. 
अशोक मित्रा के प्नुमार यह अधिक है (लगमग 30%) 
4 %७7॥75॥6370, #०2४०६६ ]9, ]989, 9. . 
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के अन्त मे 2326 क्रोह रु. हो गई। इसमे प्रत्यक्ष विनियोग को पूझी 920 बरोड़ 
रू व अन्य पूंजी 406 करोड € थी। विभिन्न आ्राधिक क्रिमाम में 2326 करोड़ 
ह का वितरण इस ब्रश्ार या: वागात 90 करोड़ र.» खनन ।5 क्दोड रू. 
पेट्रोलियम 73 करोड ₹. विनिर्माण 08। करोड ई. तथा सेवाएँ 067 
करोड़ रू 77 


देशो के अनुसार इसका वितरस्प देखने से पता चलता है कि पश्चिमी जर्मदी 
का ब्रश 257 करोड ₹., सयुक्त राज्य (ए0:) का 650 करोड रु. व प्रमदिका का 
झ्रश 669 करोड़ हू. था। इस प्रसाम इन तीनो देशो का झ्रश 576 करोड रू, था 
जो कुल राशि का 68% (2/3 से कुछ झधिक) था । 


विदेशी कम्पनियाँ तीन प्रकार वो होतो हैं : (४) सहापत्त कम्पनियाँ 
(800$0977८5) जिनमर विदेशी कम्पनी का शेयर-पूजी मे 50:4 से झषिक झज 
होता है, (2) पल्पमत वाला सार्भदारी समूह (१४ण॥9 सेशएएएशाणा 000) 
जिसमे यह झश 50९ या इससे क्रम होता है, तथा (3) शुद्ध तकतीकी सहयोग वाला 
समूह एशेणर 7 6एागाल्वोी (गीबएएगजाणा ७700७) जिनमे केब्रत तकनीरी 
सहयोग का समभोता ही पाया जाता है ॥ 


विदेशों सहशेग मे भ्राथ विदेशी निजी वितियोग व प्राविधिक सहयोग ऋष्ता 
है जग विदेशी ग्रौद्योगिक फ्मों व पूंजी प्राप्त करने वाले देशो के उद्यमकर्त्ताम्ो के 
दीच स्थापित होता है। मांरत ने विदेशी सहयोग के काफो समभौते किये हैं । हमारे 
क्रौद्योगिक विकास के लिए विदेशी तकनीको ज्ञान वा उपयोग काफी लामकारी रहा 
है, क्योडि इससे हमे विदेशों से प्रयुक्त होने वाली नवीनतम टेक्तोलोजी की जानकारी 
मिलती है । मारत मे ऐसे समभौतों के झन्तगेंत विदेशी सहयोग व प्राविधिक 
सहायता से पिछले चार दशकों की ग्रवधि से उद्योगों का एहं जालन्सा दिछ्द गया 
है जिसमे मारी मात्रा में पूजो लगाई गई है ॥ विदेशी सहभोग से जहाँ भारत मे 
टद्योगो कही स्थापना व विकास हुप्ना है, वहाँ इनसे बुछ समरयायें मो उत्रन्न हुई हैं 
जो इस प्रकार हें 


विदेशों निज्ञी विनियोगों से उत्पन्न समस्गए 


| एक उद्योग के लिए बई बार विदेशों सहयोग के समभौते किये गये हैं जैसे 
वस्त्रों को क्ताई-बुनाई, कई प्रकार कौ मजीनों एव कागज व कागज की वस्तुप्रो के 
तिए कई बार समझौते हुए हैं ॥ यहाँ तक कि मामूली उपभोग की वच्तुमो के लिए 





... 043 प्रॉध्याउचाजँ वहरटडफ़ालका एटडाचशा ३ 4974-75 ॥0 
4976-77, एछ्ठछा छेएल्वाछ, 0&८८३४०८, 984, 79. 877-878. 


42 


भी हमे कई यार समभौते परने पड़े हैं । मारत पी विदेशी सबनीयी ज्ञान पर 
पिर्भरता बनी हुई है । कई बार उत्पादा की भ्प्रयुक्त क्षमता के पडे रहते पर भी 
नये समभौते क्ये गये हैं जिन्हे उचित नहीं ठहराया जा सबता। 

2 विदेशों झ्राण्डोय द्रेड-साशों के उपयोग से भारतीय माल पो क्षति 
पहुँची है। विवन ओवलटीन वूडवर्ड ग्राइपबाटर फोह स टूथपेस्ट थी जी फोर 
हालियस प्रादि इसक उदाहरण है। भारतीय ब्राण्डो व ट्रेड मां वो घटिया मानकर 
नीया समभा जाता है जबबि यस्तुत गुणा वी दृष्टि से देशी व चिदेशी ब्राण्डा मं 
प्राय विशेष अ तर नही हाता । 


3 विदेशी फ़म्पनियों ने श्र गरण पीमत (हजार [ह0॥छटो फे माध्यम 
में राफो लाभ कमाये हैं । बहुराष्ट्रीय निगमो की उई देशो मे वम्परनियाँ या शासाएँ 
होती है। वे प्रात रणन्त्रीमत क मारपत राब लाभ कमाते है । इरा स्ययस्था वे भ्र तगय 
एक बम्पनी दूसरे देश भे स्थित अपरी सहायक +म्पनी से ऊँगे मूल्यों पर उछच मात 
सरीद तेत्री $ तथा य्य सूल्यों पर थाहर तिमित साल बेयो शी ब्यवस्था +र लती 
है । इससे उसका कुल मुनाफा कम हो जाता है जिससे उसे आय-कर गम मात्रा मे 
देता पड़ता है | विदेशी कम्पनियाँ प्राय प्रायातित कच्चे माल वे ऊँचे भाव लगाती 
है। दिल्‍ली मे लोक प्रशासन के भारतीय सस्थान के प्रोपेमर एस वे गोयल थे 
अ्रयुमार बहुर्राष्ट्रीय तिगम प्रतिवर्ष 220 करोउ रुपये की विदेशी विनिमय पा उपयोग 
बरते हैं जिसका 86% पच्चे माय को ऊते भावों पर पायात बरने मे लगाया 
जाता ४। 


4. भ रतोय स्वदेशी ज्ञान फो बम प्रोत्साहन तबा भारी सात्रा से दिदेशो मुद्रा 
बा बहिर्मंपन (००|०४)--विदेशी तवपीबी ज्ञात पो प्रत्येव स्थिति में प्राथमिप्र ता 
देने से भारतीय स्वदेशी ज्ञान यो प्रावश्यवः प्रोत्याहत पही मिल पाता । रॉयल्टी व॑ 
तत्नीबी कमचारियों वी पीस बे बतीर करोडो ग्पयो थी राशि विदेशी कम्पनियाँ 
बाहर भेजी रही है। सलाह ये लिए फीस व उिजाइन क॑ व्यय प्रलग होते है । 
दुर्भाग्य का विपय है वि 7ही कही तो वे टीन व साइकिल रस्टैण्ड तवा वी डिजाइन 
बताए ? लिए विदेशियों से रालाह लेने वी पीस दी गई है । 


बालगेट पामग्रोतिव ने प्रति शेयर यामाश की राशि बाफी ऊँची धापियत 
की है । बई विदेशी वम्पनियों ने सारत मे सगाई गई पूंजी की तुलना मं प्राहर 
लाभाश प्रादि की राशि ज्यादा भेजी हे जिससे मारत मे विशुद्ध विनियोग बहुन बम 
व कमो क्रमी ऋणात्मत रहा है । उदाहरण वे लिए 968 80 थी श्रवधि में दया 
उद्योग मे कुन नया विदेशी विनियोग 60 करोड रू वा हुमा जो बाहर भेजे गये 


लाभाँश व मुनाफो री राशि से कम था। झग इस क्षेत्र मं पिशुद्ध वितियोग ऋणा- 
त्मवा (॥0880४6) रहा । 
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5 भारत छे प्रनुतधान च दिकास (हे & 70)पर कप्त धब्यय किएा गपा है-- 
भारत में अनुसधान पर राष्ट्रीय श्राय का 0 32 प्रतिशत व्यय क्या जाता है, जबकि 
अमेरिका व जापान आदि मे राष्ट्रीय श्राय का 3 प्रत्तिशत व्यय किया जाता है । हमे 
इन्जीनिर्यारिग के क्षेत्र में घनुस्धात पर अधिक व्यय करना चाहिये ! 

इमके झ्लाबआ विदेशी बम्पतियों के चेयरमेन व उच्चाधिकारियों के वेतन 
क उनको मिलने वाली सुविधायें इतनी उँची होती है कि ये भारत मे ग्रन्य वर्गों को 
प्राप्त सुख-सुरविधाप्रो से मेल नही खाती । इससे अनुचित किस्म की असमानता व 
झसस्तोप को बटावा मिलता है । 

हाल ऊ वर्षों मे मारत में बहुराष्ट्रीय निगभों (प्राण।भ0णाशे७) को 
क्रियाग्रो व गतिविधियों के सम्बन्ध मे काफ़ी चर्चा रही है । भारत सरकार ने (जनता 
शान काल में) कोका-कोला व ग्न्तर्शाष्ट्रीय विजनेस मशोन्स (80) जैसी प्रमरीबी 
बहुर'ष्ट्रीय कर्म्पायो को भारत मे अपना वारोबार बद करने के लिए कहा था 
क्योकि उन्होत स्वय के हितो का ज्यादा ध्यात रखा था। प्रमरीकी कम्प्यूटरो वे 
चार्जज काफी उँचे रहे है । वर्तमान सरकार ने मी स्पध्ट कर द्विय्रा है कि विदेशी 
कम्पतियों दा सहयोग उत्पादन के जटिल क्षेत्रो मे अवश्य लिया जायेगा और तिर्यात 
सवद्ध ने क्रिया शो में इसे प्रोग्साहित क्रिया जामेगा। लेकिन सामान्य सासलो मे, विदेशी 
बष्पनियों का अश बुल शेयर पूंजी मे 40% ही रखा जायगा, जो विदेशी विनिभय 
वियमन अधिनियम (75/), 973 के ग्र-तर्गत निर्षारित किया गया था । सरकार 
ने विदेशी दवाई-कम्पनियों के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत बी शर्तें पर जोर दिया है? 
इस प्रकार भारतीस हित्तों को ध्यान मे रखकर बहुराष्ट्रीय निगमो की गतिविधियों को 
नियन्तित करने का प्रयास किया गया हैं। 

विदेशी कम्पनियों को विशेष परिस्थितियो में जेसे जटिल टेक्नोतोजी के 
क्षेत्रो, निर्यात-सवर्द्धान के लिए व बड़े पैमाने की दिफायतों का लाभ उठाने के लिए 
40%; से ग्रधिक शेयरहोल्डिग की इजाजत मी दी जा सकती है। वैसे मी उनको 
अपनी शेयर राशि धटावर 40% तब लाने में कोई हानि नहीं उठानी पढ़ी है । 
सुदीप चौधरी ने अपने ग्ध्ययत में बतलाया है कि हिन्दुस्नान लीवर ने नवम्बर 
977 में ऋपनी चेगर-राजि 85९ से धटावर 65% कर नी, लेकिन मह टॉपलेट 
के' भामश्न रसायन वनस्पति, मिल्त्र पाउडर, आदि का पिर्माण क्रती है सौर 
ररजार ने इसे जटिल टेक्तोलोजी के ताम घर 50% से अधिक शेयर- राशि रफने की 
इजाजत मी दी है। विदेशी कम्पनियों को नई दिफाग्रो थे अपना काम बढ़ाने व 
विविधता लाने को इजाजत देने से भारत में लघु प्रेमाने की इकाइयों को कायी 
घतरा, पहुंचा है |. 

मारत सरकार ने विदेशी सहयाग के प्रत्येक मामले पर प्रथक से विचार बरते 
की नीति झपनायी है। यह एक विशिष्ट (5४९०४६०) व लोचदार शी ल्डए)८) 
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किस्म की नीति रही है। प्रोफेसर के० के० सुब्रहमण्यम का सुकाव है कि सरकार 
एक ऐसी एजेन्सी स्थापित करे जो विदेशी सहयोग के प्रत्येक श्रस्ताव की छानवीन 
करे, उसका मूल्याकन करे उसके सम्बन्ध मं आवश्यक लिखा-पढी करे तथा उस पर 
अपनी रिपोर्ट दे । भारत को भी जापान की भाति विदेशी तकनीक को अपनी परि- 
स्थिति के अ्रनुसार ढालने की नीति भ्रपनानी चाहिये । इससे नई स्वदेशी तकनीक 
का विकास हो सकेगा । 


पिछले कुछ वर्षों मे सरकार विदेशी निजी विनियोगों को प्रोत्साहन देने के 
लिए प्रपनी नीति को काफी उदार बनाया है ! पहले वस्तुओं व कल पूर्जो के लिए 
90% के स्वदेशीक रण (7708675200॥) *ी शर्ते होती थी जिसे निर्धारित भ्रवधि 
मे प्राप्त करमा जरूरी माना जाता था । अब बहुराष्ट्रीय नियमो के लिये यह 90% 
की जगह 70% तक कर दी गई झ्लौर उसे काफी लम्बी (अनिश्चित) म्रवधि तक लागू 
रियाजा सकता है। रोयल्टी के मुगतान 5 वर्ष से बढा कर 7 वर्ष के लिए कर 
दिये गये है । 


इस प्रकार सरकार विदेशी निजी विनियोगो को बढाने के लिए इनके प्रति 
उदार नीति बरतने लगी है । हाल के वर्षो मे चीन ने विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग 
लगभग 2000 करोड रुपये वाधिक ग्राकपित किया है जबकि भारत के लिए इसकी 
मात्रा केवल 00 करोड रुपये वापिक ही रही है। झ्त अब सरकार इसको बढान 
के लिए उदार शर्तों का पालन करने लगी है । 


भारतीय भ्र्व्यवस्था में विदेशी सहायता का योगदान 
हम देख चुके है कि योजनाकाल में विश्व की विभिन्न सस्थाओं, विभिन्न देशों 
की सरकारो तथा विभिन्न देशों वी निजी कम्पनियों ने भारत को पूजीगत सहायता 
भ्रदात की है जिससे निम्न लाम प्राप्त हुए हैं 


भारत को कृषि, सिंचाई, विद्युत व परिवहन के विबास मे काफी सहायता 
मिली है । धिचाई से सम्बन्धित कमाण्ड-क्षेतर-विकास परियोजनाग्रो मे विश्व बेक 
की मदद का प्रयोग किया जा रहा है । 

9 श्रौद्योगिक विकास मे मदद मिली है | तेल, पेण्ट, दवा, ऑआद्योगिक 
मशीनरी एल्यूमिनियम, रवर-पदार्थो, विद्युत मशीनरी परिवहन-उपक्रणा, रसायन 


व टिकाऊ तथा विलासिता की उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन को बढाने में विदेशों 
कम्पनियों का सहयोग मिला है । 


3 देश में तकनीवी व प्रबन्धकीय ज्ञान का उपयोग ब विस्तार हुआ है । 


4, तकतीजी ज्ञान के विस्तार से श्राधुनिकीक रण की प्रक्रिया को बल मिला 
है । टेबनोलोजी का समुन्दत करने का अवसर मिला है । 
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इस प्रकार चाहे तकतीकी दृष्टि से हम झात्म-निर्मर न हो पाये हो, लेकिन 
योजना काल में हमारी तकतीदी क्षमता व शक्ति काफी बटी है । झब भारत का 
विश्व के चोटी के ग्रौद्योगिक देशों मे स्थान माना जाने लगा है। 

5 यूं जो-निर्माण व विदेशों सहायता--विदेशी सहायता ने देश मे विनियौग 
की दर को बढाने मे मदद दी है, हालाजि 976-79 के तोन वर्षों मे घरेलू बचत 
की दर के समग्र विनिदोग की दर से ऊँचा रहने से विदेशी पूंजी का पूजी-निर्माण 
व बिनियोग को वडान की दुष्दि से स्थान घटर ऋणात्मत हो गया था। शिम 
सीम' तक देश में विनियोग वी दर घरेलू बचत को दर से प्धिक होती है, उस 
सीमा तक विदेशों सहायता का प्‌ जी-निमरणि में योगदान माना जाता है 4 9१0- 
8। के नव सिरीज के अनुस्तार [987-88 मे सफल विनियोग की दर 22 24, सरल 
घरेलू बचत वी दर 202% से ॥"9% अधिक रही है, जो झायित्र विकास म 
विदेशी साधनों के मोगदाद की सूचक है । श्राठ्वी योदना के दृष्टिकोश प्रपत्र मे 
990-95 के निए शुद्ध पूंजी का ग्रागसन 009 का "6:८ आम गया है । 

भारत के लिए विदेशी सहायता से सम्बन्धित 
विभिन्‍न समस्याए' या कठिताइयाँ 


पिछले वर्षो में विदेशी शहायता के सम्बन्ध मे हमारे समक्ष वाई प्रवार वी 
समस्याएं ग्रायी हैं। इतका विवरण प्रागे दिया जाता है-- 


 ऋषण-सेवा-मुगतान, अर्थात्‌ ऋणों के मूलघन व ब्याज की राशि को चुराने 
का भार दिनोदिन बढता जा रहा है | परिणामस्वरूप सकत विदेशी सहायता की 
राशि में से ऋण-सेवर-मुयतान की राशि को भिकाल देने से शुद्ध विदेशी सहायता 
(7९॥ 0280 80) का ग्रश कापी कम हो गया है॥ उण-सेवा-मुगतान का भार 
काफी बट गया है । प्रधम बोजना म कुल ऋण-सेवा मुगतान की रा लगमग 
24 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर तृतीय हक 20 में 543 करोड़ रुपये हो गई। 
चाद म इसमे उत्तरोत्तर इृद्धि हुई है। 987** ६ ऋण-सेवा-मुगतान की राशि 
26235 करोड़ रुपये हो गई तथा 988-89 क लिए यहू 2770 करोड रुपये 
ग्राकी गई है। ऋूण-सेवा भार चालू ग्राप्तियो का 987-88 में 24५ हो गया है 
जो सुरक्षा की सीमा 20% से ग्रधिक है । प्रत मारत विदेशी कर्ज के फदे के कगार 
पर है। हम प्रमावपूर्ण नौतिया ग्रपताक्र स्थितिकों नियन्त्रित करना चाहिए । 

अत, सातवी योजना म मुगतान की स्थिति कापी जटिल हो गई है। हमे 
मंविष्य मे विदेशों पू जी का प्रधिक प्रयाग निर्यात-उद्योगो में करना चाहिए ताकि 
विर्याय बढावर विदेशों घू जी का ब्याज सहित मुगतान करने भे सहूिमत हो सके $ 
हमे विदेशी सहायत्रा का उपयोग श्राबात-प्रतिस्थापन की वरतुएं बनाते मे भों करना 
चाहिए । प्रबव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा उत्पादक दनाया जावा चाहिए ताकि 
झौद्योगिक विक्राम की वाषिक दर ग्राठ प्रतिशत से अधिक जारी रखी जा सके । 
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2, ऋण-राहुत सह्यता की श्रावश्यकत्ता--विमिन्न देशों व संट्याप्रों ने 
आरत को पिछले वर्षों मे ऋण-राहुत (0७७/ ॥ढा०) के रूप में काफी गहायता 
अदान की है । लेकिन यह एक तरह से नया ऋण देने के समान ही है। ऋण-राहुत 
राहामता के निम्न रूप अपनाए गए हैं: (भर) पुनवित्त के लिए सास प्रदांग करके 
(09 श4५ 0/70॥0०ग8 ०४०१॥६) * इसके भ्रनुत्तार पुराने ऋणा चुकाने के लिए 
नये ऋण दिये गये है | प्रॉस्ट्रिया, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, इटली थ ब्रिटेस में 
इग दिशा में मदद की है। (प्र) मुगतान स्थगन (705फणाशाशशा। रण ऐयशाधा) 
के जरिये भी विश्व बेक, अमेरिका व कनाडा ने ऋण-शहत-राहु|यता प्रदान पी हे। 
(६) जापान ने कर्ज के भुगतान पी शर्ते पुनः निर्धारित वी है (7०-5०॥९१७|॥७ ० 
एक्शाशा) तथा नये कर्ज बहुत उदार गर्तों पर दिये हैं। () ब्याज में राहत दकर 
कनाडा थे पश्चिमी जमनी ते श्रतृदान (870॥9)प्रदान किये 2 और झासिद्रिया तर 
मीदरलैण्ड मे ब्याज मे +गी ती विधि प्रपनायी है। मारत के लिए ऋगा-राहत री 
ग्रावश्यक्ता इस बात को गूचित करती है. कि हम श्रपने ऋणो का पूरी तरह 
सदुपयोग नहीं कर पाये है जिरासे हमारी मुगतान-क्षमत्ता पर्याप्त मात्रा मे बित्रसित 
नही हो गयी श्रीर यह प्रपेद्षात्नत +मजोर रह गयी है । 

3, ब्रभी तक जो सहायता मिली है उसमे मथी-रपरायी पहायत्ता (०0 ७0) 
का श्रनुपात श्रथिक रहा है। हम पहले मुक्त सहायता (क्ा00 20) के महत्य पर 
प्रशराण डाल चुके हैं । इसरो मूलघन व ब्याज वी रिस्त चुताने में सहायता मिलती 
है । बंधी-वघाई सहायता प्रोजेय्ट से बंधी रह गयती है, भ्रववा किसी देश के अ्रतुमार 
बधी हो सकती है । उसे निर्धारित प्रोजेय्ट के लिए ही घ्स्तमाल क्रिया जा सता 
है । भारत वो ग्रत्र तत जो विदेशी सहायता मिली है उसमे लगभग | श्रग बधी 
सहायता १800-40) वा रहा है भौर शेप है प्रंग बिना बत्घी या खुली सहायता 
(०॥॥॥९५ ॥॥7) का रहा है । इम प्रत्रार स्यततस्थ सहायता वा श्रण काफी वमम रहा 
है । इम स्थिति -ी वजह से पिदेशी सहायता या पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका है । 


4, ऋणो के उपयोग पर विभिन्न प्रतिबन्धों रो भारत को दाति--जंसा 
पहते बहा जा चुत है, गेर-प्रोजेक्ट सहायता मे भी यह प्रतिबन्ध रहा है कि सह 
यता देने बाले देश से ही श्रमुर वस्तुएं सरीदी जाती चाहिए। 964 तन हमे 
वरिदर्शों मे रासायतिक उ्ेर्क्त सरीदने वी इजाजत नहीं दी जाती थ्री | लेपिन बाद 
में जब इजाजत मिलने लगी तो प्रमरिया ने यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि उ्ेर्क 
उसी से खरीदे जाए , जिसमे हमे यूरोपीय याजारो की लुठता मे श्रमरीका को उरपस्को 
के 20 प्रतिशत ऊचे मूत्य देने पढ़ें । भूतवाल से जापान ने हमे इस्पात बेचने मे 
आनायानी की थी, वयोकि इसे यह प्रस्य देशों यो अ्रपेक्षाइत उचे प्रतिस्पर्धाधक 
मूल्यों पर बैच शउता था । 
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विदेशी सहायता के सम्बत्द में क्दाडा व ब्रिटेन का दृष्टिसोस अधिक उदार 
रहा है। ब्विटन वस्तुप्रो से सम्बन्धित प्रतिबंध नही लगाता है। कनाडा ने ऋण॒*राहत- 
सहायता प्रदान को है । पिछले कुछ वर्षों मे पश्चिमी जमेनती. नीदरलेण्ड व देल्जियम 
न ब्याज को दरो न कमी की है और सुगतान को झ्वधि मो वटायो है ॥ 

5. मूतकाल में सहायता ऐो स्वोहृति झोर सहायता के प्रयोग के बीच काफ़ो 
अन्तर रहा है। इस ग्रन्तर बा एर कारण दो यह है हि प्रोजेक्ट-सहायदा ग्रध्िक 
मात्रा मे मिलो है जिनतें सह'यता दा पूरा उपयोग करने में कई श्रशार की दिवकतों 
का सामना करना पट्टा है | पहले बताया जा चुका है वि प्रोजेक्ट मे कमो रह जाने 
से प्रापेक्ट सहायता के उपयोग में बाद पहुचती है। गँर-प्रोजेक्ट सह्यता के 
उपयाए में इतनी कठिनादयाँ नहीं अप्ती हैं । 

6. भारत भे विदेशौ निजी पूछी के झाय'त को प्रोत्छाहन दिपा जाना 
चाहिए । इसके लिए कर-नीजि मे झावज््यत रूशोघद औरने होंगे। विदेशी निजी 
विन्योनो के खिए झनुदूल वातावररा उपन्‍न करने के लिए हर सम्मव उपाय काम 
मे लेने चाहिए। विदशों म हमारो ग्राधिक नीति के सम्दन्ध में प्रनावश्यक भ्रम पाये 
ज्यते हैं॥ इस सम्बन्ध मे झावश्यक प्रचार करके हमारे दृष्टिकोण के प्रति अधिक 
सहयोग व सहानुसूति का आतावरश तैयार किया जाना चाहिए । विदेशी पृ जीपति 
अपनी प्‌ जी पर पर्याष्व आाव और पू जो की सुरक्षा दोनों चाहते हैं।॥ भारत दोनो 
हो दृष्टिकोरा से काफी पघाज़पेंक माता जा सकता है। लेक्नि विदेशी कम्पनियों 
को विदेशी विनिमय-नियमन अधिन्यिम (85778). 3973 की शर्तों के ग्रन्दंत 
हाय बररा होता है । 

प्र विकध्तित देशों को ओर से भ्राविक सहायता के ताव-साथ व्यापार की 

छुविया धदान करना नी झावश्यक है । जब तक वे विक्नासजीत देश्ये को व्यागर बी 
पप्राय्त दे उदार सुजियाए नहीं देने, तब तक कोरी आधथितर सहायता ही उनका 
आरा पक कल्यारा नहीं कर सजेगी । इम सम्वन्य में दिकमित राष्ट्रों को चाहिए कि व 
प्रशुज (ग्रायाव-कर आदि) व गैर-प्रशुल्क वाघाए (जैसे कोठा-निधारण ग्रादि) दूर 
बे प्रौर विकासशील दसो के माल को अधिक मात्रा में खरीदें ॥ ऐसा करने पर 
विह्ासजीच दा ग्रपन माल का निर्यात करक बदले मे विद्रास सामग्री प्राप्त कर 
मज्ये जिसस आधिए सहायता की प्रावज्वक््ता नी उत्तरात्तर घटतो छादेगी। ग्रतः 
दिकुमित दगा का नरक्षणावाद की नोतवि में आवज्यक टीज दनी चाहिए। घनी द 
निरन दशा के दौच ग्राथिस मसलो र सरक्षणवाद दा मथला काफी महवपूरां 
माना गया है। जद तक घतो राष्ट्र सरजरावाद को नहीं छोडते तद तक विज्ञास- 
प्रगीत दशा के निर्यात तो से नहीं बट सऊते । 

रूस से प्राप्त होत वाले ऋछों की सहायता को व्यापार से जोड़ा गया है 
धौर इसके प्ररिणाम नी प्रच्छे दिकले है, हालाकि रूस के झो पर सेवानय्यय का 
वादिक भार लगनय !2 प्रठिझठ ग्राता है। पिदसे कुछ वर्षों मे सम को हमारे 
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निर्यात काफी बढ़े है जिसते उपयुक्त दापित्वो यो चुताने मे विशेष कढिताई नहीं 
हुई है । 

सोवियत सघ की महायता से भारत वो इस्पात, पावर, कायता व मत जस 
ग्राधारबूत क्षेत्रो का विशास करने मे मदद मिली है। 988 में स्वीकृत 725 करोड़ 


रुपये ये कर्ज से विन्थ्याचल यमल स्टेशन, चरण ॥, को स्थापित करने में मदद 
मिलेगी । 


8 प्राप्त सहायता का अनुचित ढय से उपयोग--स्वर्गीय प्रापेसर वी श्रार. 
शनोंय ते विदेशी सहायता के सम्बन्ध मे हा था वि योजना के प्रथम पररह वर्षा 
वी झवधि में भारत यो जो विदेशी सहायता मित्री उसकी भावा बाद के वर्षा में 
कापी पढ़ गई । इसने वापी विशाल रूप धारणा हर लिया। हमारे घरेलू माधन 
विवियोग की दृष्टि से इसके समक्ष कापी फीबे पड गये। प्रोफेसर शेमाँय ने 
हम प्रात पर गहरी चित्ता प्रतशट की थी जि इतनी विशाल विदेशी सहायता के बाव- 
जृद भी देश में जनसाधारण वा मला नही हुम्रा एवं घनी श्रधित' धनी हो गये श्रीर 
गरीय या तो गरीब रह गये प्रथवा अधित गरीब हो गये । प्रति व्यक्ति मोजत 4 
बषडे बे' उपभोग में बुद्धि नही हुई । 


प्रएन उठता है ति इसनी विशाल सात्रा में प्राप्त विदेशी सहायता श्रौर 
विदेशी पिनियोग कहाँ चले गए ? प्रोफेसर शेनॉय का उत्तर था पं विकास की गति 
को तेज करने के बजाय ये विदेशी साथन अनुत्पादक' झ्रौद्योगिक परियोजनाग्रों, नदी« 
घाटी श्रौर विशाल परियोजनाओं में सगा दिये गये । इन्होने देश में उत्पादन-क्षमता 
का प्राधिय्य उत्पत्त कर दिया और परोक्ष रूप में इन्होंने श्रप्टाचार, विारी जीवन 
ऊँची अटुटालिकाओो, सिनेमा घरो व गेर-प्रावश्यक शहरी सम्पत्ति वी वित्तीय 
व्यवस्था वी । बुछ राशि का उपयोग स्वर्ण के ग्रायाव व चोरी से अ्रन्य मात ने 
प्रायात श्रादि में मी किया गया। इस प्रकार इस सहायता वा लाभ सर्वेसाधारण 
का नहीं मिल पाया | विदेशी सहायता व साधनों का इस प्रकार वा दुरुपयोग एक 
भारी बिन्‍्ता का विपय है । 

9, श्रमरीका दारा राजनीतिश दश्यव का प्रणाश--दिरास्थर ॥97 झे 
मारत-पात एुद छिट जान पर अपनी पाकिस्तानन्समर्थर नीतियों के कारश भ्रशरिवा 
न भारत को दी जाने वाली ग्राथिक सहायता बन्द वर दी थी. जिससे हमारे श्रौद्या- 
गित्र विकास को भारी क्षति पहुंची थी, जापान ने भी भारत वो श्राथिक सहायता 
स्थगित कर दी थी। लेरिन वह युद्ध के बाद पुन चानू बर दी गई । बाद में भारत 
अनरीव सम्बस्धो भे नुघार होत पर अमरीरी प्राथिकः सहायता भी पुन चालू कर 
दी गई | अमरीकी सहायता के बन्द हो जाने से हमारी श्रथ्नव्यवस्था पर वः्फी 
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में लेने होमे। प्रतः उन्नत वे विकृँस्तित टेबनोलोजो का उपयोग देश के लिए 
झावश्यक हो गया है । 


क्र 


प्र्श्न 
भारत के झ्ाथिक विकास हेतु विदेशो सहायता क्यो भावश्यक है ? इसके 
क्या सम्मावित खतरे है ? (छ०, ९. 70८, 987) 
निम्नलिखित को समभाइये-- 
(४) पुत्मुं गतान की समस्या । (ए०७] [97 7.0.८.. 985) 


भारत के स्‍ह्लराथिक विकास के लिए विदेशों सहायता वो झावश्यक है ! 
पंचवर्षीय योजनागो को प्रवधि में विदेशी सहायता का मूल्याकम कीजिये 
गौर उनकी कठिनाइयो व समस्णाम्ो को बतलाइये । 


(7४. [0)॥. 7.0.९., 97$) 


20 
पंचवर्षीय योजमाश्रों के उद्देश्य 


(097श्लाॉ।७ णी॑ 76 १९ब्चत 77975) 








भारत ने लगमग चार दशक पूर्व प्राथित नियोजन का मार्ग झपनाया पा, 
डिसके मूलभूत उद्देश्य थे : विकास, आरधुनिकीकरण, झत्म-तिर्मेरत/ व सामाजिक 
न्याय । नियोजन के इस्री विस्तृत ढाचे या फ्रे मवर्क के अन्तर्गत प्रत्येक योजना में नई 
धरिस्थितियों व नई सम्मावताओं के अनुसार आवश्यक परिवर्तन नी किये गये है । 

इन उद्दे श्यो वी प्राप्ति पर ही मारत मे सामाजिक व झ्ाथिकर लोकतत्त्र को 
स्थापना विर्मर करती है ! हम यहाँ पर विभिन्न पचरर्षीय योजनाओं के उह्ं प्यो का 
वर्णन करेंगे शौर यह बतायेंगे कि योजनाप्रो म॑ निर्धारित उद्दे श्य व्यवहार मे कहाँ 
तक प्राप्त किये जा सके हैं । 

पंचवर्षोष योजना प्रों के उह्दं श्य 
(0णए८८७४७$) 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम प्रारूप मे यह स्पष्ट क्या गया था कि 
झ्रधिकतम उत्पादत, पूर्णो रोजगार, झ्ाथिक समानता व सामाजिक न्याय की प्राप्लि, 
जो वतंम्रान दशाझ्रो ग्रे नियोजन के स्वीकृत उर्द श्य हैं, एकन्दूरारे से प्रथक्ष विद्वार 
नही हैं, बल्कि परस्पर सम्बद्ध उद्दे श्य है जिनके लिए देश को प्रयास व रखा चाहिए। 
सामास्य रूप से य ही प्रधम योजना के उद्दे श्य थे, लेवित बाद म प्रत्ये# योजना में 
तत्कालीन ग्राथिक समस्य!/ग्रो को ध्याद मे रखकर अलग-प्रलग उद्देश्य निर्धारित 
किये गये । इन पर क्रमश: झागे प्रकाश डाला जाता है । 

प्रथम पंचवर्षोय योजना के उहू रपये 

प्रथम पचवर्षीय योजना के उद्दं श्य योजना के मसौदे मे स्पप्ट रूप से प्रस्तुत 
नहीं किये गये, जैसा कि श्रागामी योजनाओं में किया गया | लेकिन योजना के झअन्य 
विवरण देखकर हम इसके उद्देश्यो का भी भनुमान लगा सकते हैं : प्रथम पचवर्षाय 
योजना के मसौदे मे यह कहा गया कि सावंजनिक क्षेत्र मे व्यय की राशि 2,069 
करोड़ रुपये निर्धारित करते समय तिम्त प्रमुख दातो को घ्यान में रखा गया है : (॥] 
विकास की एक ऐसी प्रक्रिया को चालू करते की झावश्यकता है जो अविध्य में 
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अपेक्षाकृत बड़े प्रयास पब्र्थात्‌ अ्पेक्षाइत बडी आ्राथिक योजना का झ्ाधार बन सक, 
(2) विकास के लिए देश को उपलब्ध हो सकन वाले कुल साधन, (3) बिकास की 
गति व सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में साधतों की आवश्यकताओं में गहरा सम्बन्ध, 
(4) योजना से पूर्व केद्रीय व राज्य सरकारो के द्वारा प्रारम्म को गई वितास- 
गोजनाभो को पूरा वरने वी आवश्यवता3 झौर (5) द्वितीय महायुद्ध व दम वा 
प्िमाजन द्वारा उत्पत्त श्राधिर असन्तुलनो को ठीक करने की आवश्यकता । 

इस प्रकार प्रथम पचवर्षीय योजना के निम्न उद्देश्य माने जा सकते है स्व- 
प्रवम, इसका उद्देश्य यह था कि बश्रर्थव्यवस्था के उस श्रसन्तुलब को दूर करना जो 
देश के विभाजन व द्वितीय महायुद्ध को परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था। दूसरा 
इससे चोमुखो सन्तुलित विकास की प्रक्रिया को एक साथ चाजू करने का प्रस्ताव रखा 
गया । जो श्रागे चलकर राष्ट्रीय आय म वृद्धि कर सवे धौर जीवन-स्तर म निश्चित 
रूप से सुधार ला सके । इस प्रकार पहला उद्दंश्य अल्पकालीन था और दूछरा 
दोरधकालोन 

प्रथम योजना के प्रस्तावित विनिषोग के प्रारूप में कृषि व सिचाई को सर्वोच्च 
प्रायमिक्ता दो गई। कुल प्रस्तावित व्यय का लगभग | भाग इनके लिए निर्धारित 
किया गया । विद्य त-शक्ति के सृजन को भी, जो सिंचाई की वृहद्‌ याजनाभ्रों से सम्बद्ध 
हूँ उच्च प्राथमिकता दी गयी । लगभग व्यय का द्रे श्रश परिवहन व सचार के लिए 
रखा गया । 

कृषि सिंचाई, शक्ति व परिवहत के विकास धर अधिक बल देने से साबे- 
जनिक क्षेत्र मे उद्योगो पर व्यय के लिए धन-राशि बहुत थोडी रह गई थी। 
सामाजिक सेवाप्रो के क्षेत्र मे विस्थापित व्यक्तियों को पुन वसाने के कार्यक्रमों प< 
अ्रधिक ध्यान देना श्रावश्यक हो गया था 4 

इस प्रकार प्रथम पचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्दं श्य सिंचाई के साधनों का 
विध्तार दरके एवं ग्रन्य उपाय भ्रपताकर कृषितत विकास की प्रोर प्रधिक ध्यान 
देना था ॥। साथ भे, शक्ति व परिवहन का विकास करके योजना के आगामी चरणा 
में ग्रौयोगिक दिवास की भूमिका तैयार करता भी था। कृषि की प्रगति के लिए 
सामुदायिक विकास-्कार्यक्रम को अपनाया जाना भी योजना की मुर्य 
विशेषता थी । 

प्रथम मोजना श्रपने अ्ल्पकालीन उद्ं श्यो वी प्राप्ति मे काफी सफल रही। 
योजना के अन्त स॒ अर्थव्यवस्था पहले से काफी सुदृढ़ व सुस्थिर थी। द्वितीय 
महायुद्ध व देश के विभाजन द्वारा उत्पन्त श्रथिक असन्तुलन काफी सीमा तक दूर 
हो गये थे, देश क्री खाद्य-स्थिति सुधरी हुई थी प्रौर मूल्य स्तर मी योजना के 
आरम्म की तुलना मे तीचा हो गया था | इत सफलताश से प्रभावित होकर द्वितीय 


योजना का झाकार बड़ा रखा गया भौर उसमे ओद्योगिक विकास को उच्च प्राथ- 
पमिकता दी गई । 
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द्वितीय पचवर्षाय योजना के उद्दे श्य 
डितीय योजना के द्वारम्म होने से पूर्व दिसम्बर 954 में ही झआथिक नीति 
कया उद्दे एय 'समाजवादी ढंग के समाज' की स्थापना करना रखा यया या। द्वितीय 
योजना के उ्दं श्य निर्धारित करते समय इस व्यापक लक्ष्य की घ्यात में रखा पया। 
द्वितीय योजना के उद्दे श्य निम्नलिखित थे । 


(॥) राष्ट्रीय ध्राय में काफी वृद्धि करना जिससे देश मे जीवननस्तर ऊंचा 
किया जा सके, (2) तीत्र गति से म्ौद्योगीकरणा करना एवं इसके लिए झाधारभूत व 
भारी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देना; (3) रोजगार के अवसरों में काफी 
चूद्धि करना; (4) झामदनी व घन की प्समानतागझ्ो मे कमी करता ओर झाधिकझ 
शक्ति का अधिक समान वितरण करना ॥ 


यह बहा गया कि ये उद्दं श्य परस्पर जुडे हुए है। इनको प्राप्त करने के 
लिए सस्तुलित ढग से प्रयास किया जाना चाहिए। क्सो भी एक उद्देश्य पर 
भावश्यकता से ग्रधिक्त बल देने से अर्थन्यवस्था को क्षति हो सकती है। तीत् 
ओऔद्योगीकरण के लिए देश मे झाधारभूत उद्योगो एवं ऐसे उद्योगो का विकाश्न किया 
जाता चाहिए, जो मशीने बनाने की मशोनें (मातृ-इशीनें) (ए/णीश-॥780॥65) 
उत्पन्न कर सकें । इसके लिए लोहा व इस्पात, अलौह घाठु, कोयला, सीमेट, मारी 
रसायत व अन्य उद्योगो का विकास करता पश्रावश्यक् माना गया । रोजपार बढ़ाते 
के लिए श्रम-गहन पद्धतियों का उपयोग करने की नोति वा समर्थन किया गया। 
इमके लिए घरेलू व पारिवारिक उद्योगो के विश्रास पर बल दिया गया । 


द्वितीय योजना के! ग्रततिम उहे श्य सामाजिक मात्रा जा सकता है जो 
“समाजवादी ढग के समाज' की स्थापना के लिए प्रावश्यवः माना गया । इसके लिए 
समाज के कमजोर वर्ग के लोगो की झ्ाय मे वृद्धि करने की श्रावश्यकता पर बल 
दिया गया । योजना में 'समाजवादी ढग के समाज' के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 
राजकोपीय नोति (&5०8] ए0॥09) में भावश्यक परिवतेंन करने वी प्रावश्यक्ता 
स्वीकार दी गयी थी । सामाजिक सेवाओं के विस्तार, भूमि-व्यवस्था मे परिवत्तेन, 
सयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों की कार्यप्रणाली व मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली में 
परिवर्तन, सहकारी क्षेत्रों व सावेजनित क्षेत्र का विस्तार, झादि उपायो का प्रभाव 
एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जो अधिक समानता पर प्राधारित हो । 


द्वितोय योजला के लक्ष्यों को पाँच वर्षों की भ्रवधि भें प्राप्त करना झसान 
नहीं था। लेकिन इनको प्राप्त करने कौ दिशा मे भ्रागे बढना भावश्यक मावा गया। 
योजना के प्रारम्मिक वर्षो में देश को गम्भोर खाद्य-्सकट व विदेशों विनिमय-्सक्तट 
बा सामता करना पडा । भतः तृतीय योजना मे पुनः हृषि-क्षेत्र को प्राथमिकता देता 
धावश्यत्र हो कया था : 
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चतुर्थ पंचवर्षोय योजना (969-74) में प्रपनाया गया साम्रात्य दृष्टिकोश 

चतुर्थ पचवर्षोय योजना । अप्रैल 969 से प्रारम्म की गयी थी। इसके 
संशोधित मस्तोदे मे योजना के उद्दे श्य उस रूप में अस्तुत नही किये गये जिसमे ये 
द्वितीय व तृतीय पच्रवर्षीय योजना की रिपोर्टों में पेश किये गये थे। चतुर्ध योजना 
के म्तोदे में स्वीकार किये गये सामान्‍य दृष्टिकोश के झाधार पर इसके ज्ह्श्यी का 
अनुमान लगाया जा सकता है। सामान्य दृष्टिकोण मे स्थिरता के साथ विक्राप्त, 
राष्ट्रीय आत्म-जिर्भरता, सामाजिक न्याय व समानता, क्षेत्रीय प्रसस्तुलनों मे कमी, 
आदि बातो पर बल दिया गया था। 

चतुर्थ पचवर्षोय योजना के उद्देश्य 

चतुर्ध प वर्षीय योजना मे स्वीकृत सामान्य दृष्टिकोर के प्रध्ययन से पता 
लगता है कि इसमे लगभग उन्हीं उद्दे श्यो पर वल दिया गया जो द्वितीय व तृतीय 
योजना्रो में घोषित किये गये थे; जैसे राष्ट्रीय झ्राय मे वृद्धि, रोजगार में बुद्धि, 
कृपिगत उत्पादन से वृद्धि, ग्राथिक व सामाजिक समानता के लिए प्रयास करता, 
प्रादि । लेक्नि पिछली योजनाशों के अझनुमवो को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ भोजना 
में इन उद्दे श्यो को प्राप्त करने के लिए भरावश्यक कार्यक्रम व नोतियाँ सुकायी गयी 
थी। सक्षेत में हम कह सकते है कि चतुर्य योजना में निम्न बातों पर बल दिया 
गया. (।) प्राथिक विकास मूल्य-स्थिरता के वातावरण में रिया जाय, (2) विदेशी 
सहायता पर तलिर्मेरता कम करके राष्ट्रीय प्रात्म-निर्भरता की भ्रोर बदा जाय ग्रौर 
विकास के लिए प्रास्तरिक साधनों का अधिक उपयोग किया जाय; (3) झौधोगिक 
इकाइयों को देश के विशिल् क्षेत्रो मे फैलाया जाय; (4) समाज के शब्रपेश्ञाकृत 
निर्घेत, दुर्वल व पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए रोजगार के साधन उत्पल क्यि 
जाएँ; (5) एकाधिकार कानून व श्रन्य उपायो के द्वारा प्राधिक सत्ता का केन्द्रीय 
तर कम किया जाय; (6) स्थानीय नियोजन में पचायती राज सास्थाग्रो व 
सहकारिताओं का भ्रधिक उपयोग जिया जाय; (7) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों ने 


प्रन्‍् को सुधारा जाय; (8) निर्णय की ब्रक्रिया को यथासम्मव विवेन्द्रित बताया 
जाय । 


विवेचन की दृष्टि से इनमे से कोई भी बात पूर्ंतया नयी नहीं हैं. तेक्न 
जब सक चध्ष्य प्राप्त न हो जाये तब तक उन्हे दोहराते जाना आवश्यक होता है, 
अथता यो कहिये कि इसके झ्लावः कोई विकस्प भी नहीं होता । 

पाचबीं पचवर्योय योजना के उद्दे श्य 

निरधेनता का उन्मूलन व प्रात्म-निर्मरता को श्राप्ति--पाँचवी पंचवर्षोद 
योजना मे ये दो उद्देश्य निर्धारित किये गये थे । इनके लिए ऊँची विज्ञाप्त दर, भाय 
ना उचित वितरण व बचत की घरेलू दर मे अत्यधिक धूद्धि ग्रावश्यक माने गये थे | 
ये दोनों उद्देश्य दीधंकालौन डिस्म के हैं, लेक्नि पाचवी योजना में इनको प्राप्त 
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सातवीं गोजना के दृष्टिकोण प्रपन्न (३ए7ण्वक ए3फथ) में 
प्रस्तावित उद्दे श्य व नोतियां 

सातवीं पंच्रवर्धीय योजना, 985-90 का दृष्टिक्रोए-प्रपत्त जुवाई 984 ने 
जारी किया गया था । इसम योजना के निम्न उद्दे श्य रखे गये थे । 

योजना म रोदी, रोनों व उत्पादकता (7000 एछ्याप बात 7000८) 
पर श्रमुख त््य मे बल दिया गया । (7) इसझे प्रमुख उद्देश्य में विगत उत्पादट, 
विशेषतया खाद्यास्तों के उत्पादन में तोद यतरि से वृद्धि करने को बात कही गई। 
इमरे लिए निचाई कौ वर्तमान क्षमता का भरपूर उपयोग करने तया सिचाई को 
सुविपाग्रो का विस्तार करने पर बल दिया गया। झकृषिगत उत्पादन डडाने के लिए 
जररो ग्रौद्योगिव प्रावार-दाचा (इन्परास्ट्क्चर) तेयार करते मे पूंजी लगाने को 
झावश्यकता स्रीक्षार की ययी ? 

2 नीची कृषियत उत्पादकता के प्रदेशों व क्षत्रो पर विशेष रूप से ध्यूत 
देते ठथा ग्रामोण रोचगार व गरीवो दूर करने के विभिन्‍न कार्यक्रम जारा 
रखने को नौति स्वीकार की गयी । गत थघोजना का दूसरा उद्देश्य रोजगार का 
सूज्ञन करता रखा गया । इसक लिए श्रौद्यागीक् रण की श्रद्रिया को तज करता 
ग्रावश्यक माता ग्रया 

3 तोसरा उद्दे एप उत्पादकसा मे वृद्धि करता रक़ा गया। उत्पादन कौ 
घर्ममात क्षमता का गहरा उपदोग करना तथा आादुनिशेकरण व परत सुविधाएँ 
बढ्ाकर उत्पादन व उत्पादकता में सुधार करना श्रावश्पक्त माता गया। यह कहा 
जया कि विकास का ढाचा ऐसा बनाता होश जो रोजगार कौ झ्रधिक्तम कर सरे [ 
हु झगतत्रों योडंदा का सर्वोच्च उड्दे श्य माना गण ) चांदल, तिलहत व इलहनों रू 
उत्पादन को वढ़ामे पर झ्रथ्िक जोर दिया गया । सरक्षार ने कार्यकुशलता, प्रतिस्पर्ो 
व प्राघुतिकोक रण के आपार पर नई प्रायिक नोति लिर्घारित करते का मह्व 
स्वोकार किया । 

सातवीं योजना म सार्वेजनिक क्षेत्र में परिव्यय की प्रस्तावित राशि, 
984-85 के भूयों पर तगमंग ] 80 000 क्यडरू सुमागी गई जो छचंडी 
योजना के लणोधित दास्तविक परिव्यय से 80% अधिक थी। विकास के समी क्षेत्रों 
में ध्यय हतु पहल से श्रधिक घनराशि निर्धारित की गईं। योजना में सन्तुतित वित्रास 
पर झधिक बल दिया गया । 

इस प्रक्मार साठदी याजना मर कहृपिगत उत्पादन वढाव, रोजगार बढटान तया 
उत्पादकता वटान पर सुख्य रूप से जोर दिया गया।व। 


].. _व॥6 #एएा०4८७ ३७ घाद 5८घध्या। फाएट उट्शा ऐ७0 4985-90, 
79 -2, बाद म ग्रकक्‍्ट्वर 985 से आयी सातवों योजना के खच्ड ! के 
पृष्ठ 23 पर उहंश्यो पर केवल एक पैदा हो दिया गया था। 
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सातवी योजना के बारह मुख्य लक्षण (770णथगा (८०४९७) इस प्रकार 
रखे गये. () नियोजन के धिवेन्द्रीबरण व विकास में श्राम जनता वी पूरी 
साभेदारी (2) उत्पादक रोजगार म अ्रधिकतम वृद्धि (3) ति्बंनता-निवारणा व 
अन्तर्वगीय भ्रन्सप्रादेशिक व ग्रामीण व शहरी अ्समानताओ में कमी (4) भाजन 
मे आ्लात्म-निर्मरता व उपभोग के ऊँचे स्तरों वी प्राप्ति (5) शिक्षा, स्वास्थ्य पापण 
सफाई व श्रावास में सामाजिक उपभोग के ऊँचे स्तर प्राप्त करना (6) निर्यात" 
प्रोत्साहन व श्रायात प्रतिस्थापन वे माध्यम से ग्ात्म-निर्मे रता के भ्रश मे वृद्धि (7) 
स्वेष्छित रूप से लघु परिवार का नार्म अपनाने पर बल तथा आधिक व सामाजिक 
क्ियाओं में स्थियो का रचनात्मम योगदान बढ़ाना (8) इन्फरास्टक्चर की बाधाग्रा व 
कमियों को बम करता व इनकी क्षमता का पूरा उपयोग करमा ताकि उत्पादकता 
बढ़ सके (9) उद्योग में कार्यकुशलता आ्राधुनिकीकरण व प्रतिस्पर्धा वो बढ़ाता 
(१0) ऊर्जा के सरक्षाण व गर-परम्परागत ऊजु्रोती! के (मद्यस पर, जोर देता 
() विक्रास-नियोजन मे विज्ञान व टेबनोजॉर्जी का एकीकरण कौरेसा,, तथ..(2) 
परिवेश व पर्यावरण-सरक्षण व सुधार पर ज्र देता ।! /्छ- 


स्मराण रहे कि ये बारह बिन्दु साठ योजना के प्रमुख लक्षण,जञत्ीएएरि 
हैं गेक्ति योजना के उद्दे श्यो से भी इनका गहेरा सम्बन्ध है । 

आठवी पंचवर्षीय योजना (990-95) के मुख्य उद्दे श्यश्णय ०) कक धि 

(0) सकल घरेलू उत्पत्ति (907) भें कम से कम 6% वापिकखड्िर 

(0) श्रसम्रानताप्रो को कम करने व विकेन्द्रित विकास की श्रोर श्रग्नसर हाने 
के लिए प्रादेशिक विकास पर भ्रधिक ध्यान केन्द्रित करना, 

(गा) विनिर्माण क्षेत्र में न्यापक रूप से अन्तर्राष्टीय प्रतियोगिता की स्थिति 
उत्पन्त करना तथा चुने हुए क्षेत्रो मे गुणवत्ता व उत्तमता लाना 

(५) टेक्नोलोजी, खाद्य-सुर क्षा व विनियोग वे. लिए साधनों में आात्म- 
'निर्मेरता की स्थिति लाना, 

(९) सातवी योजना के अन्त मे निर्धनता के प्रत्याशित स्तरो को 28-30% 
से घटाकर झाठवी योजना मे 8-20% तक लानाए 


(४7) निर्धेनो को रोजगार की गारण्टी देने के लिए रोजगार मे साल्ाता 3% 
वी वृद्धि करता, 


3].. व476 #एछए०००ा 40 (6 $6ए6ण॥ सिर ऊढ्था व 985-90, 
गाए 4984, एए 3-9 

हि रगड़ 8एणाणार. प्रतशढ5,  5९एछध्याफटा 2, 989, ए828० 7, 
4कएश्ण्बरणी 0० डाष्ठा॥ ऐोरर-रैध्थ एव, 
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(शा) स्तियो, बच्चो व अन्य कमजोर वर्गों के विकप्त पर विशेष बल देता; 
(शा) गत्ति व्यक्ति खाद्याननो की उपलब्धि औसतन 95 किलोग्राम 
करता, 
(ए) प्रारम्भिक शिक्षा वी सुविधा सबको उपलब्ध करना एवं 5-35 वर्ष 
के प्रायु-समूह में निरक्षरता को मिटावाः 
(७) सबके लिए साफ पेयजल उपलब्ध करना, 995 तक बडी एकसे 
दूसरे को लगद वाली वीमरारियोें पर काबू प्रादा ताकि “000 ईस्वी तक उनको 
मिटाया जा सके तथा समन्वित व व्यापक स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करता ताकि 
2000 ईवो तक सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त जिया छा सके तथा 
(हा) विकेन्रीकरण, जन-सामेंदारी व कार्यकुशलता पर विशेष रूप से दल 
देना १ 
इस प्रकार झ्राठवी योजना में प्रथ्य बातो के अ्रलाया कम से कम 6% विकास की 
दर प्राप्त करमे पर बल दिया गया है । प्रादेशिक विकास, पग्राटम-निर्भेरता, भन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतियोगिता, निर्भनता-विवारण, खाद्यानतों के प्रति ब्यक्ति उपभोग में दंढि, 
प्रारम्मिक शिक्षा का विस्तार, पेयजल व स्वास्थ्य की सुदिधाप्रों का विस्तार व 
विक्केद्धीवरण झादि पर प्रधिक ध्यान देने की बात कही गयी है । 
मोजनाञ्रो परें निर्धारित उहे श्यों को प्राप्त करने 
की दिशा से हुई प्रगति का मूल्पांफन 
भारत मे योजनाकाल के 38 वर्षों मे विभिन्न क्षेत्रों मे प्राथिक प्रगति हुई 
है। बुल राष्ट्रीय भाय व प्रति व्यक्ति भ्राय भें वृद्धि हुई है। बिन्दु से विर्दु (90॥0 
0 9०7) प्राघार पर 950-5] से 985-86 की अवधि पे वास्तविक राष्टीय 
गाय में वापिक वृद्धि की दर 3'6% तथा फएति व्यक्ति प्राय में 24% रही है। 
9735 से विकास की वापिक दर 5% हुई है जिससे विक्ञास-प्रथ बदला है॥ 
कृषिगत व ब्लौद्योगिक उत्पादन बटा है। परिवहन वे सचार को सुविध्ाप्रों का 
विस्तार जिया गया है। देश में पूंजीगत उद्योयो के विस्तार का तो इसी बाससे 
पता उगता है कि वर्तमान समय में इनमे कुछ सीमा तक उत्पादव-क्षमता प्रयुक्त 
बनी हुई है और पूरी क्षमता का उपयोग करन में कठिवाई हो रही है। देश मे 
अनक प्रकार के नये नये उद्योग स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार ग्रौद्योगित' क्षेत्र 
काफी सबल व सक्षम हो गया है। पिछले बाईस-तेईस वर्षों मे कृषि से अधिक उपज 
देन वाली किस्मा का इस्तेमाल हो से कृषिणत क्षेत्र मे क्राति का ब्रमाव चावल» 
दालो व झन्य फसलो मे भी घीरे-धीरे प्रकट होने लगा है । झमी तत॒ इसका पलाव 
सीमित क्षेत्र पर ही हो पाया है, हालाति' भविष्य में इसका विस्तार तेजी से किये 
जाते के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैँ । मारततय लिग्गोजन. की. सज़से. बड़ी, कमो, यह 
रही है कि लक्ष्यो व वाह्तविक प्राष्तियों के बोच प्रस्तर पाया गया है । मन्‍्य कैमियाँ 
इम प्रकार रहो हैं : 
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] बेरोजगारी य ग्रत्परोजगार की विद रामस्था-देश मे रोजगार वे 
प्रथार बढ़े है, लेविन साथ मे बेरोजगारों बी साग्या भी बढ़ी है। सा, 985 मे 
5 यपे से प्रधिक प्रायु के बेरोजगार व्यक्तियों वी राग्या, सोम'न्‍्य स्थिति (ए४प्रश्े 
8(॥09) वे प्राधार पर, लगगग 92 तास थी । इस प्रवार स्‍झ्ाधिव नियोजन देश 
वो पुर्णो रोजगार वी तरप ले जाते मे प्रसमर्थ रहा है। देद्वातों मे बेरोजगारी व 
प्रल्परोगगार वी स्थिति दिनोदिन प्रिगडती जा रही है। लघु व बुटीर उद्योगों मे 
झ्राधुनिय पद्धतियों वा उपयोग होना वावी है । इसवा विस्तृत विवेचत भागे खेल 
पर बेरोजगारी वे प्रध्याय मे विया जायगा । 

2 विवेशों साधनों पर निर्मेरता--भ्राज भी विदेशों रो साद्यन्तेल, उर्वेरत्र, 
भूड़ तेशा थे पेट्रोल भ्रादि था बडी मात्रा में भ्रायात विया जाता है । विदेशी राहायता 
पर हमारी निर्भरता मम होगे बे बजाय लगातार बकती गयी है। देश पर विदेशी 
ऋणों थे ब्याज वे भुगताप वा घाषिव' भार उत्तरोत्तर बढता जा रहू। है । 

3, भ्राथिक प्रसमानता से पृद्ध--मारतीय सियौजन मे उद्देश्यों मे सबसे 
प्रपिवः विफलता सामाजिक न्याय ये प्रायिव समानता थे उद्दे श्यो को प्राप्त वरने वे 
सम्मन्ध में रही है। योजनावाल में श्राय पं घन की प्रसमागताएँ बढ़ गयी हैं । प्रधें- 
व्ययरधा तो भ्राज भी 'मिश्रित' है, लेविन इस विश्वण मे जो तत्व है, उसते यह 
'प_माजवादी ढंग” बी मे होवर 'पूजीवादी ठग! पी प्रधिक हो गयी है। देश वी 
अ्रधंव्यवस्था में “बड़े ब्यवसांग! (8 ]05॥7058) वा प्रभाव बढ़े गया है । सरबवार 
इस पर प्रमायपूर्ण नियल्ण स्थापित करने मे प्रसमर्थ रही है। देश में सार्जनिव 
होन्न वा विस्तार, उद्योगों वा प्रादेशिव पैलाय, सरवार भी राजवोपीय मीतिय 
मैहिंग मे राष्ट्रीयवरण प्रादि से भी प्रधेव्यवस्था वो 'समाजवादी ढय मै समाज' बी 
भ्रोर प्रग्नतर होने मे विशेष मदद मही मिली है। प्राण भी हमारी भ्रर्थव्ययस्था 
मुश्यतया निजी उद्यम पर ही भाधित है, यद्यपि हरा पर बई प्रवार पे प्रशासतरित' 
नियच्चाप वे सरवारी प्रतिबन्ध प्रवश्य छगे हुए हैं! 

4 मूह्य-स्तर मे बुद्धि--प्रथम योजनावाल ने प्रन्त मे गूल्य-रतर गोजना 
है प्रारम्भ वी तुलना में बम हो गया था, लेतिए द्वितीय योजपाषाल रो मूल्य-स्तर 
में पिरगार वृद्धि होती गयी है। यह यूद्धि तृतीय योजना थ॑ भरांद वे तीन यंप मे भी 
जारी रही है। भ्ुर्थ पचरवर्धीय योजना में मूल्य-रतर बढ़ता गया । 973-74 व 
974-75 मे पर्षों मे देश भो भीषण मुद्रारफीति वा रामना घरमा पड़ा । 975- 
76 वी प्रवधि में ध्रृल्य-टद्धि बी दर मामूली रही, लेतित 979-80 में पुन सुद्रा- 
स्पीति में जोर पबड़ा प्रोर समय के एवं बन्दु से दूसरे बिन्दु वे प्लाधार पर (०णा 
एणा।-०-एणगां 0१35) चोत गूल्यो मे 24'4% बूद्धि हुई । इस प्रवार देश 
भ्राधिर रिथरता वे मातावरण मे भ्पगा विवाद मही बर पाया । छठी योजना वी 
प्रयपि ((980-85) में थोर मूह्य सूघनाकों के भाषार पर मुद्रास्पीति थी बापिक 
दर 8५6 व उपगोता मूस्य-सूचर्नाक्ी पे प्राधार पर 9 5% रही । प्रपित्त मारतीय 
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डबभोत्ता मूल्यन्सूचताक जून 4989 में 538 हो गया (प्राघार दर्ष 960 99) 


इस प्रकार प्रद रुपये का मूल्य सगभग 2 दैसे रह गया है। देश मे महगाई वी समस्या 
बरणदर जारी है । > 


5 छालो मुदा मे प्रस्यधिक बद्धि--सा्थ जनिक वित्त व नीति पर राष्ट्रोय 
सह्यान ने भारत भे कांछो अ्रधध्यवस्था के पहलुप्रों" पर प्रपनो रिपोर्ट भार्च 985 
में पेश कौ थो । इसमे दवसाया गया या कि !950-$! में जिनदी धाय पर बर 
सही दिया गया था वह उस धाय का जिस पर कर लगाया जाना चाहिए या, 
74 2 से 77% रही थी | 983-84 में काल्लो घामदनी की सीमा 3,584 से 
36,786 क्षरोड़ 6 प्रोको गई थो जो सक्‍्त घरेस्‌ उत्रत्ति (500) का 88९% से 
27१; थी । इस प्रसार 7983-84 के लिए काली झामदती को ऊपरो सोमां लगभग 
$7.000 करोड ८ थो जो कुल घरेलू उत्पत्ति या धामदनी का 2/26 थी । सारत 
में काले घन व घालो भामदनी घा फलाव दिनोदिन बढता जा रहा है । यह भारतीय 
भ्रथेव्यवस्पा के लिए कैंसर रोग को भौति है जिससे छुटबारा पाना कठिन है। 
भोजनाकाल में विभिष्ठ कारएोो ने मिलकर देश में कालो मुद्रा को बढावा दिया है 
जिससे मुद्रास्फीति बढ़ी है । इससे धाम जबता वो हानि हुई है। मतः नियोगजनकाल 
वी विफलताधों में काली पर्थव्यवस्था का धनियन्त्रित प्रसाद या फपंलाव मी लिया 
जा सकता है | 
कहने का तात्पयें यह है कि प्रय्ेव्यदस्था में कृषियत उत्पादन, रोजयार, 
नौमत, निजो हाथों में प्रापिक सता के केस्द्रीयकरणा, भ्राय के वितरण व सामाजिक 
स्याय के प्रश्तों को लेकर संध्यो व प्राप्तियो के बीच काफी प्रन्तर पाये गये है जिन्हे 
अविध्य में हुर करने फो भावश्यक्ता है + 
प्रॉवसफोई विश्वविद्यालय मे प्र्धशास्त्र के भोफेसर घ्मरत्या सेन* ने प्पने 
लेख प0ज़ 3$ [903 00708 ?१ में बतलाया है कि भारत मे 98॥ में 2/3 
नागरिकों हा विरक्षर पाया जाना, भाज भो जीने की भौतत भागु का 52 वर्ष ही 
पाया जाना हपा छित्रियो की सामाजिक स्थिति रा पिछदय रहना, देश मे नि्लता, 
जातिवाद, प्रस्पूरपता व छुप्ताछुत, दीमारी, गन्दगी प्रादि का पाया जाना गम्भीर 
चिता बे विपय है। देश मे सामाजिक सेवाशो के प्रति सरकार का दृष्टिकोश 
प्रगतिशील नहीं रहा है ! इसचिए साझरता व जीने को झोौसत झा के क्षेत्रों मे जोन 
व शलोलका भारत से घागे निकल गये है। पतः मविष्य में भारत को भाधिक- 
सामाजिव विकास की दिशा में कापी काम बरना होगा । 
* ओ पमरत्यासेद पहले भारतोय हैं झित्हे 987 के सिए भत्तर्राष्ट्रीय 
माथिक सगठन (£/) किया प्रे जिडेण्द बनाया गया था | 
॥... फिंशाडइाव६७0, रिव्कूए॑जा० 939 रण्णाणध, 7983. 


2] 
भारतीय योजनाप्रों में सावंजमिक 
परिव्यष का रूप, 95]-85 


(एज एी एचांए 0एण4ए एप्रटश 
पराणंशा श्ा5, 954-85) 








भारत में योजनाओं का निर्मारय : पोजनः झाधोग (शआक्रए४) 
(०7०/५७४।०७) व राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (एआणाशं 
ए७ए४०फणला। 0०7०९॥) को घुमिका 

स्वतन्त्रता-प्राय्ति से पूर्व भारत मे आथिक नियोजन पर काफी चितव किया 
गया था और देश मे इसके लिए झनुक्कूल वातावरण तैयार हो गया था । 950 में 
लोकसभा दवरा सविधान स्वीकृत हो जाने के बाद मारत सरकार ने मार्च, 950 में 
योजता झायोग नियुक्त किया जिप्तका कार्ये देश के मौतिक, प्रृजीगत व मानवीय 
साधतों बी जाच करता झौर इनमे तर्वाधिक प्रभावपूर्णा व धन्तुलित उपयोग के लिए 
गोजनाएँ तैयार करना रखा गया था । योजना के प्रथम 4 वर्षों मे मारतीय नियो- 
जन का मार्गदर्शन प्रघानमस्ती स्व. जवाहरलाल नेहर ने किया था। स्व. लालबहादर 
शास्त्री ने अपने ग्ल्प कार्यकाल में भारतीय नियोजन को अधिक प्रभावशाली भौर 
व्यावहारिक बचाने का प्रयास किया । लेकिन पाकिस्तान से युद्ध छिंड जाने के कारण 
देश को विकास के साथ-साथ सुरक्षा पर भी काफी घनराशि व्यय करनी पड़ी । इससे 
विकास कार्यो में कुछ सीमा तंक बाघा पडी । स्व. श्रोमती गाधी के पूर्व कार्यकाल 
(966-77) में नियोजन की प्रक्रिया जारी रही। मार्च, 977 से दिसम्बर, 
979 तक की ग्रवधि में जनता सरकार ने ग्राधित्त निधोजन परे ग्रामीण विकास पर 
अधिक घनराशि भावटित की तथा सुप्रसिद्ध भ्रयंशास्त्री डॉ डी. टो। लकडवाला 
योजना प्रायोग के उपाध्यक्ष रहे | दिसम्बर, 979 मे छठो योजना, 978-83 का 
सशाघित प्राल्प जारी किया गया था, लेक्नि जनवेरी, 980 मे केन्द्र मे कांग्रेस 
(धाई) को नई सरकार ने छड़ी योजना ने! पहले वाले प्रारूप वो समाप्ठ करके 


498 0-85 की प्रवधि के लिए नई छठी योजना का भ्रन्तिम प्रार्प मई, 98] मे 
के समक्ष पेश किया था । 


बबऊ 


यह जानना रुचित्रद होगा कि )95-80 की भवधि में विभिन्न योजनाप्रो 
में सार्वजनिक छेत्र मे कुल परिव्यय की राशि लगभग 90,300 करोड रुपये (प्रच* 
लित कीमतो पर) रद्दी | इस प्रकार योजना भायोग ने इतनी घनराशि राष्ट्रीय 
प्राथमिकताों के प्राधार पर विकास के विभिक्ष क्षेत्रों मे भावंटित की ॥ इस राशि 
का योजनावार भावटन श्ागे के पृष्ठो मे दिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना 
(980-85) में सार्वजनिक क्षेत्र मे परिव्यय के लिए 97 500 बरोड रुपये वी 
घन-राशि प्रस्तावित की गई थी जबकि वास्तविक परिव्यय के ,09,292 करोड 
रु, रहने का झनुमान है । इस प्रकार जितनी धनराशि सार्वेजनिक क्षेत्र मे 495॥-« 
$0 के 29 वर्षों मे व्यय की गई, उससे भधिक राशि 980-85 के 5 वर्षों मे व्यय 
वी गई है, हालाकि इस प्रकार की तुलना में मूल्य-परिवर्तेन के कारण कठिनाई 
उत्पन्न होती है । फिर भी इससे पचवर्षीय योजनामो मे सार्वजनिक क्षेत्र मे परिव्यय 
के प्राक्नार व झ्ायास का अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है । 


वत्तेमान मे (सिततम्दर 989) भे योजना आापोग के भ्रष्यक्ष प्रधानमन्त्री थी 
राजीव माघी व उपाध्यक्ष व नियोजन मन्‍्त्री श्री माधवर्सिह सोलंकी है। भन्य सदस्यो 
मे मानव-ससाधन विकास मन्‍्त्री, कृषि-मन्त्री, ऊर्जान्मस्त्री, उद्योग-मन्त्री, पर्मावरण 
व वन मन्‍्त्री, वित्त मन्त्री, कानून, न्याय व जल-साधन मन्‍्त्री तथा नियोजन राज्य- 
मन्मी हैं एव पूर्णोक्नलिक सदस्य इप प्रकार हैं :--प्रोफेसर एम जो. के. मेनन, डॉ. 
राजा जे, चेल्लेमा, हितेन भाया, भाविद हुप्तैन, डॉ. बाई के क्‍पलक, प्रो. पी. एन. 
श्रीवास्तव, तथा जे एस बेजल । (सदस्य-सचिव, गोजना-म्रायोग) है। 


स्मरण रहे कि हमारी पचरवर्षीव योजनाओो के पीछे कोई वेघानिक स्वीकृति 
नही होती । योजना आयोग केवल एक सलाहकारी सस्था (उतशा5०7०४ ७००५) है 
झौर हमारी योजनाएँ आधिक विक्लास्त की केवल मार्गेदर्णक मात्र होतो हैं। मोजना 
भागोग योजना का प्रारूप तेयार करके राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (फिडाएणाईं 
एथप्श०फुछधा (०णाणां या 49९) के सम्मुख प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीम 
विकास परिषद मे श्घानमस्त्री, वित्त मन्तरी, राज्यो के मुरुपमस्त्री, सपीय क्षेत्रों के 
मुख्य पापंद (७४९८६ ८०णा८व।075) व योजना भायोग के उपाध्यक्ष एवं पूर्णकालिक 
सदस्य होते है जी योजना के प्रारूप व इसमे सुकाई गई विभिन्न नीतियो पर विचार 
विभर्य करते है राष्ट्रीय विकास एरिणद को स्वीकृति के बाद एच्नतरईीड-अम्ल्‍णा, 
भारतीय ससद मे विचारार्थ पेश की जाती है। यहा से 'स्वैकृत होने पर वह देश मे 
लागू हो जाती है भौर उस पर कार्यारम्म हो जाता है! विभिन्न राज्य सरकारे भी 
अपने-प्रपने प्रदेशो के लिए पचवर्षीय तथा वाषिक योजनाएँ बनाती हैं जिनके प्राकार 
व वित्तीय व्यवस्था भादि के बारे मे उन्हे स्‍भायोग के अधिकारियों से प्रावश्यक 


दिचार-विमर्तय करना होता है $ कुछ राज्यों मे नियोजन कार्य को मघिक सबल वे 
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अऊ्ार इसमे योजना अ्ययोग का कोई सदस्य शामिल वही किया यया है। परिषद ने 
पहले अक्टूबर ]983 वे जनवरी 984 मे प्रधात मन्‍्त्री को दो रिपोर्ट पेश की थी। 
मई १987 भे 860 ने “भारत मे सार्दननिक उपक्म--कुछ सामायिक प्रश्न" पर 
अवाममत्री को एक भहत्वपूर्णा रिपोर्ट पेश की ॥ यह तृतीय रिपोर्ट थी । 


भ्रक्टूवर ]983 वी. रिपोर्ट में आधिक सलाहकार परिषद्‌ ने नियोजन के 
विकरेन्द्रोक रा पर काफी वल दिया या तथा राज्य-स्तर द जिला-घ्तर के चीच नियोजन 
के लिए एक नई सस्था--डिविजनल विकास प्राधिकरण (एशशणा॥ 09०50०7- 
गाढयां 8प/007॥9) (008) के निर्माण का समर्थ किया था। देश में 9+ 
0]28$ स्थापित करने का सुक्ाव दिया गया था ताकि योजना का क्रियालयत 
सुघारा जा सके । यह प्रस्ताव किया गया कि एक 00 में लगभग 4 जिले होगे । 
कृषि वे जलवायु के झ्राघार पर देश को 55 प्रदेशों (728/ण9) में विमक्त किया 
जया था। यह कहा गया था कि विश्वास के लिए कम से कम एकत्र तिहाई कोष 
0704 के मार्फत रच जिये जायें । 070#5 के तहत नीति-तियोजन-परिपद तथा 
प्रोध्राम-सचालन-परिषद्‌ के गठत का मी सुकाव दिया गया था | सुप्रसिद्ध गर्येशास्त्री 
डॉ वी. के आर. बी. राव ने डिविजनन विकास प्राधिकरण के विचार का समर्थन 
नही किया था। उन्होने इसको एक ग्रनावश्यक कडी बतलाया था । 

जनवरी, 984 की रिपोर्ट में परिषद्‌ ने विदेशी मुगतानों की कठिनाई को 
दूर करने के लिए तेल, ऊर्जा, खाद्य, खाद्य-तेल, उवेरक, इस्पात व ग्रौद्योगिक मशीतरी 
में कार्यकुशल प्रायात-प्रतिस्थापनत पर बल दिया था । पेट्रोल के स्थान पर कोयला या 
गैस के प्रतिस्थापत को महुत्व दिया गया था । इमके प्रलावा खांद्यान्नों का उत्पादन 
बढ़ाने, अनुत्पादक व गैरन्योजना ब्यय कम करने व विकसित तथा नई टेवनोलीजी 
का उपयोग करते के सुझाव दिये गय थे । परिषद्‌ ने नये सुझाव तो नहीं दिये, लेक्ति 
सरकार का ध्यान प्रमुख स्मस्यामों की ओर झ्वश्य झ्ावपित क्रिया था। मई 987 
में तृतीय रिपोर्ट में भारत में सावंजनिक क्षेत्र की संमस्थात्रो के हल के लिए उचित 
सुभाव दिये गये थे । इस सम्बन्ध में परिषद्‌ ने होौल्डिग कम्पनी, स्वायत्तता, लेखा- 
देयता, अंइन्ध-ब्यत्रस्था में सुधार, मूल्य-्नीति प्लादि पर उपयोगी सुझाव पेश 
क््ग्येथे । 

धाशा है पुनर्गंठित झ्रांविक सलाहकार, परिषद्‌ प्राधिक समस्याओ्रों के उचित 
सम्राधान सुझाय्रेगी जिससे विदेशी मुगतान, मुद्रास्फीति, साधन-संग्रह, काली मुद्रा, 
वित्रास की गति, आदि से सम्बन्धित प्रश्तों के हुत करने में विशेष मदद मिलेगी । 

सार्यजनिक परिव्यय व सार्नज्निक वितियोय का हस्तर 
(एल ४९७"रथशछ एए)॥९ 0णतए शाते 7७९ ]7९50९5) 

सर्दप्रवम हमे सप्वेजदिक परिव्यय ग्रौर सावजनिग विनियोग भे श्रन्तर 

सममना चाहिए । सार्वजनिक परिव्यय से सार्वजनिक विनियोग के धलावा बालू 


449 


2 हवितोय पंचवर्षोय योजना (अप्रैल, 4956 से मार्च, 96] कत)-- 
इसमे. उद्योगो पर अधिक बल दिया गया था । वास्तव में इस योजना से भारत मे 
प्रौद्योगीकरण्प को शुरूआत मानी जाती है । इसमे सार्वजनिक क्षेत्र मे व्यय के लिए 
4,800 करोड रुपये की राशि निर्धारित की गयी थी। ट्वितीय योजना के समक्ष 
प्रारम्म से ही विदेशी विनिमय सकद उपस्थित हो गया था । इसलिए मई, 958 में 
इसका सशोधन करना पडा, जिसमे योजना को दो भागो मे बाँट दिया गया, एक भाग 
4,500 करोड रुपयो का रखा गया और दूसरा 300 करोड रुपयो का | प्रथम भाग 
में आधारभूत प्रोजेक्ट (0207८ 97००८(४) रखे गये जिन्हे पूरा करना झ्राव श्यक माना 


गया। हम पहले बता चुके है कि द्वितीय योजना में सावेजनिक क्षेत्र मे वास्तविक 
व्यय 4,672 करोड रुपये हुआ था। 


द्वितीय योजना मे राष्ट्रीय आय 20% बढी, जबकि लक्ष्य 25% बृद्धि का 
रखा गया था। विकास की वाषिक दर 4% रही । योजना के अन्त मे मूल्य-स्तर 
30% ऊँचा रहा। द्वितीय योजना मे भुगतान-प्रसन्‍्तुलन सथा मुद्रास्फीति की 
समस्याएं उत्पन्न हो गयी थी । इस प्रकार देश मे योजवा के दबाव व तबाव प्रतीत 
होने सगे थे । 


दितीय योचना मे प्रति वर्ष कचिगत उत्पादन 4% तथा पझ्रौद्योगिक उत्पादन 
66% बढा । 960-6 में सिचित क्षेत्र 2:5 करोड हैक्टेयर हो गया | खाद्यान्नो 
का उत्पादन 960-6। में 8 2 करोड टन हुआ था । 


3 तृतोय पचवर्षोद योजना (श्रप्नेल, 96 से मार्च, 966 तक)--इसमे 
सार्वजनिक क्षेत्र मे 7500 करोड रुपयो के «्यय का प्रावधान रखा गया था । लेकिन 
वास्तविक व्यय 8,577 करोड रुपये का हुआ जिसका झावटन पहले दिया जा चुका 
है | तृतीय योजनाशाल की दर 2 2९% रही जो लक्ष्प के झ्राधी से भी कम थी। 
श्रौद्योगिक उत्पादन प्रति बे 9% बढ़ा, जबकि कृपिगत उत्पादन '4% वाधपिक दर 
से घटा (965-69 का वर्ष अभूतपूर्व भ्रकाल व सूखे का होने के कारण)। खाद्यान्नो 
वा उत्पादन योजना के ग्रन्त मे 7'2 करोड टन रहा, जबकि लक्ष्य 0 करोड 
टत था। 965-66 से सिचित क्षेत्र 27 करोड हैक्टेयर हो गया था। विद्युत 
की प्रस्तापित क्षमता 02 लाख क़िल्रनोद्ाट हो शयी जो कक्ष्य (27 लाख किल्ो- 
वाट) से कम थी । तृतीय योजनाकाल मे मूल्य-स्तर 36*4% बढा । तृतीय योजना 


की प्रगति काफी असन्तोषजनक रही । इस योजना मे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय झाय 
लगभग स्थिर रही थी । 


तृतीय योजता अपने किसी भी निर्धारित लक्ष्य व उद्द श्य को प्राप्त करने में 
सफल नहीं हो सकी। योजना के भ्रन्त मे खाद्य-समस्या, महंगाई, वेकारी, विदेशी .. 
भुगतान की समस्या, निजी हाथो मे आ्राथिक सत्ता का बढता हुआ केन्द्रीयकरण और 
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प्राय व घन की बढती हुई ग्समानताएँ भ्रादि देश के समक्ष विकराल रूप में उपस्थित 
थी। इन समस्याम्रो के लिए कुछ सोमा तक दो युद्धों भौर 965-66 के भभूतपूर्व 
अ्रकाल व सूत्र की हिथिति को भी उत्तरदायी माना जा सकता है ! 

4. तीन बाधिक घीजनाएँ (2966-69)--चतुर्थ पत्रवर्धीय योजना झपने 
निर्धारित समय  प्रप्रैल 966 से प्रारम्भ नही को जा सकी, क्योकि दो युद्धों व 
दो लगातार सूखो के कारण नियोजन के कार्य मे वाघा उत्पन्न हो गयी यी। कुछ 
विद्वानों ने ।966-69 की भ्रवधि को योजनीवकाण (फ॥ 00099) की झवर्धि 
माना है । लेकिन यह स्मरण रखना होगा कि इस अ्रवधि में योजना-कार्ये को वापिक 
योजताप्रों के माध्यम से चालू रखा गया था, हलाकि विकास व विनियोग की गति 
बाफी मन्द पड गयी थी । 

966 69 की भ्रवधि में सार्वजनिक परिच्यय की कुल राशि 6,625 करोड़ 
रुपये रही । !96 6-69 को प्रवधि में योजताओं में सक्रिमर नीतियों का अभाव रहा। 
साधनों के ग्रमाव में विकास के मामून्ती लक्ष्य ही रखे गये थे । फ्रि भी ज॑से-तंसे 
करके योजना-कार्य को जारी रखा गया । खाद्यात्नो का! उत्पादन 965-66 मे 7 2 
करोड टन से बढ़कर 968-69 मे 94 करोड टन ही गया था। 966-69 री 
अंवधि मे विकास को वापिक दर 4६ रही भी । 

5 चतुर्ष पंचर्षीप योजना (!969-74)--सशोधित चतु्े मोजना मे 
सार्वजनिक क्षेत्र मे व्यय के लिए कुल !5 902 करोड़ रुपये तिर्षारित किये गये एवं 
बास्तविक व्यय ([5779 करोड रुपये) लक्ष्य के समीप रहा था ! 

चतुर्थ पोजना की श्राथिक प्रगति 

चतुर्थ भोमना मे झाधिक प्रगति पर बगत्ा देश से शरणाधियों वे भारत मे 
झाने तथा बाद से मारत-पाक युद्ध शा विपतीत प्रमाव पडा था। योजना में विकास 
की बाधिक दर लगभग 3 3% रही जो लक्ष्य से कम थी | कृपियगत उत्पादन में वार्पिक 
ब्ृद्धि-दर 2 9% तथा ्रौद्योगिक उत्पादन में 4 7% रही है | 

चौथी योजना मे प्रमुख क्षेत्रों मे वास्तविक उपलब्धियाँ लक्ष्यों की तुलना स 
बॉफी नीची रही थी। खाद्यान्नो का उत्पादन 2 9 करोड टन किया जाना था जो 
2973-74 में 0 £ करोड टन तके पहुंच सका था । 

इसी प्रकार कोयले, कच्चे लीहे, कच्चे पेट्रोल, रासायनिक खाद अखवबारी 
कागज, पिग लोहे, नरम इस्प्रात, भलौह धातुग्रो झादि के क्षेत्री मे वास्तविक प्राष्तियां 
ज्षक्ष्य से नोवी रहो । सोपेद व प्रच्य उद्योगो की प्रशीनों, हाइड्ों टरबाइन्स, 

'शशिण्यिक शर्ियो।, रेलो। के साज-सामान जेते डीजल व विजली के इन्जने एव 
मालगाडी के डिब्चो ग्रादि के उत्पादन मे भी लक्ष्म प्राप्त नही किये जा सके | लेकिन 


दवाइयों, श्रोजार, एलोय व विशेष इस्पात भोर सूखी बेटरियो के लक्ष्य प्राप्त हो. 
गय थे । 
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चतुर्य योजना में घादे की वित्त-व्यवस्था का लक्ष्य 850 करोड़ रुपये का रखा 
गया था जबगि वास्तविक राशि 2,060 करोड़ रुपये की रही जो लक्ष्य की 2 गुनी 
थी । 972-73 व 973-74 में प्रत्यधिक मुल्य-इृद्धि ने देश के समक्ष श्राथिक 
संकट उपस्थित कर दिया था । देश में व्यापक पैमाने पर प्रमाव का वातावरण 
पल गया था गौर बड़े किप्ताग, बड़े व्यापारी व बड़े उद्योगपति प्रभाव की दह्ाप्रों में 
मुनाफाखोरी व जमालोरी से लाभ उठाते मे लग गये थे । देश में पावर-सप्लाई, 
परिवहन, इस्पात, सीमेंट, खाद्यान्न, रासायनिक उर्वरक, कागज श्रादि का अमाव 
उत्पन्त हो गया था । 
6, पंचम पंचवर्षोपर योजन) (974-79) 

पाॉचवी योजना का प्रारूप लोकसभा में दिसम्बर, 973 में रखा गया था । 
उसके बाद भीपणा मुद्रास्फीति व ग्रन्य संकटों के कारएणा इसका संशोधित स्वरूप 
सितस्वर, 976 में प्रस्तुत किया गया । तब तक पाँचवी योजना का लगभग झाधी 
अवधि समाप्त हो चुकी थी ) पाँचची योजना में निर्धनता-उन्मूलन तथा झात्म- 
निर्मेरता सम्बन्धी उद्दे श्य रखे गये थे । इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की व्यय की राशि 
39,322 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गयी थी, जबकि वास्तविक व्यय लगभग 
39,426 कारोड़ रु, हुआ्ना 

पंचम योजना में कोयला, कच्चा लोहा, खाद्यान्न, रासायनिक उवेरक व 
अलौह धातुग्रों प्रादि के उत्पादन को बढ़ाने पर काफी बल दिया गया था । 

पाँचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में मतभेद होने के कारण 
मुप्रसिद्ध भ्र्थशास्त्री प्रोफेसर थी. एस. मिहान्स ने योजना झ्रायोग की सदस्यता से 
इस्तीफा दे दिया था | उनका विचार था कि पाँचवी योजना में विदेशी सहायता, 
साधन-मग्रह प्रादि के सम्बन्ध में लक्ष्य राही रुप में निर्धारित नहीं किये गये थे । 

जैसा कि बाद की घटनाओं ने सिद्ध किया [974-75 में देश झ्राथिक व 
राजनीतिक कठिनाट्यों के गम्मीर दौर में प्रवेश कर गया था। उस समय ऐसा प्रतीत 
हुआ कि देश का झ्राथिक प्रशासन व ग्राधिक अनुशासन टूट गया है । देश मे मुद्रा- 
स्क्रीति की समस्या बहुत जटिल हो गयी थी | ग्राम जनता में झ्सन्‍्तोष बढ गया था। 
25 जून, 975 को देश में ह्रापातकालीन स्थिति लागू की गयी झौर बाद में 
विभिन्न झथिक व सामाजिक समस्याप्रों को हल करने के लिए 20 सूत्री झधथिक 
कार्यक्रम घीषित क्रिया गया। मार्च 977 में केन्द्र में जनता सरकार मत्ता में ग्रायी 
उसने पांचवी योजना के कार्यकाल को एक वर्ष पूर्व .3] मार्च, 978 ,को समाप्त 
करके 978-83 की ग्रवधि के लिए छठी योजना का _प्राएप देश के ,समक्ष रखा । 
लेकिन जनवरी 980 में पुनः कांग्रेस (आई) की | सरकार के सत्तारूढ़ होने पर 


978-8 3 की योजना को निरस्त करके 980-85 की प्रवधि के लिए एक नयी 
छठी योजना प्रस्तुत की गई थी । 
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पंचम योजना, 974-79 की श्रवधि में झआथिक प्रगति 
पंचम योजना में विकास की वाधिक दर 52% रही जो लक्ष्य (44%) पे 
अ्रधिव थी। कृषियत उत्पादत में वाधिक ब्रद्धि-दर 429, तथा ओौद्योगिक उत्पादन 
में 5:9% रही । 
978-79 में खाद्यान्नो का वास्तविक उत्पादन 3'2 करोड टन हुमा जो 
लक्ष्य (2*5 करोड़ टन) से प्रधिक था । कपास व जूट में उत्पादन के लक्ष्य प्राट्त 


कर लिये गय | लेकिन तिलहन व गन्ने के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त नहीं कयि जा 
सके 


कोयले क उत्पादन 04 करोड टन हुप्रा जो लक्ष्य से 2 करोड टत कम था $ 
चीती का उत्प!दर्न लक्ष्य से थोड़ा श्रधिक हुग्ना | परिशुद्ध पेट्रोल पदार्थों में उत्पादन 
का सक्ष्य तो प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन 973-74 की तुलना में उत्पादन बढ़ा ॥ 
कच्चे लोहे, सोमेट, तैयार इस्पात वे विद्य,तन्सृजन मे 4973-74 की तुलमा मं 


उत्पादन बढ, लेकिन 978-79 के लिए निधोरित उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त नहीं 
किये जा सक्ते । 


थोक घृल्यो मे (एक बिन्दु से दुसरे बिन्दु गे ग्राघार पर) 974-75 बे 
976-77 मे क्रऋश. 0% व 2% की ढ्षद्धि हुई। इस प्रसार मुद्रास्पीतिं के दवाव 
पाच में से दो वर्षों म अ्रधिक रहे । झायातो से वापिक शृद्धिदर (975-76 व 
976-77 ब्हो छोडकर) निर्यातो की वृद्धि दर से श्रधिक रही । 

प्रथम योजना की अवधि मे देश से राजनीतिक ग्रह्िथिरता व तवाव की स्थिति 
बती रही | मार्च !977 में जनता सरकार मत्तारूड़ हुई, लकिन जनवरी 980 मं 
पुन वॉँग्रेस (आई) को केद्ध में सत्ता भ्राप्त हुई । 


१979-80 की बराधिक योजना 

बदली हुई परिस्थितियो म 979-80 की वापिक योजना किसी की पच* 
डर्णीय घोजना का भग नहीं रही । जैसाकि पहले वतलाया जा चुका है, 4979-50 
की बापिक योजदा मे सार्वेजनिक क्षेत्र मे परिव्यय की राशि 2 77 करोड 5 रही। 
4979-80 की वापिक गोजना जनता सरकार ने तैयार वी थी। इप्तरे कृषि, 
छिचाई, बाद-निधन्त्रणा व कृषि के सहायक क्षेत्री पर कुल परिव्यय का 27% ऋश 
रखा गया था | 
778-80 को बादपिक योजना को उपलेब्घियौ-- 

979-80 मे विकास की दर (--) 5“2% रहो तथा पिछले च्फे की 
तुलना से प्रति व्यक्ति घ्राय (8970-7 के मूल्यों पर) 7739 घटो थी ॥ 

979-80 को अवधि में कृषियत छझादन 5“2% धढा, खाद्याप्तों का 
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उत्पादन 6 8% घटा तथा औद्योगिक उत्पादन ] 7% घढा । थोक मूल्यों म (एक 
बिन्दु से दूसरे विन्दु के ग्राधार पर) 2 4% को वृद्धि हुई। इसी वर्ष आयात 34 2% 
तथा निर्यात 2 % बढ । 

इस प्रकार 979 80 का वर्ष झ्राथिक विकास की दृष्टि से काफी प्रतिबूल 
रहा । इसी अवधि में लोकसभा के आम चुनाव हुए जिनम काग्रेस (आई) विजयी 
घोषित हुई | उसने जनवरी 980 म केन्द्र मे सत्ता सम्हाली। उस समय देश का 
इन्फ्रास्ट्रक्चर काफी ऊमजोर स्थिति मं था । कोयले विद्युत इस्पात व रेल-परिवहन 
ग्रादि क्षेत्रों मे स्थिति काफी झसन्तोपजनक थी । सरकार ने छठी योजना (980- 
85) मे प्र्थ-मवस्था में सुधार लाने के लिए कई प्रकार के विकास कार्यकम रखे जिन 
पर नीचे प्रकाश डाला गया है । 


छठी पचवर्षोष योजना (980-85) 


छठी पचवर्षीय योजना, 980 85 का सशोधित प्रारूप मई 98| मरे 
जारी क्रिया गया था जिप्ते सार्वजनिक क्षेत्र मे परिव्यय वी राशि 97,500 फरोड रु 
सथा विकार फी वापिक दर 52 प्रतिशत निर्धारित की गई थी । 

यह योजना भारतीय नियोजन के तीन दशको के अनुभव के परिप्रेक्ष्य में 
बनाई गई थी एवं साथ में इसमे श्रागामी 0-]5 वर्षों की दीर्घकाली” ग्रावश्य- 
कताग्रो को भी ध्यान में रखा गया था। योजना की पृष्ठभूमि व प्रारम्मिक दशाएँ 
अनुदूल नहीं थी ॥ 979-80 दा वर्ष सुखे का वर्ष था जिसमे कृषिगत उत्पादन घटा 
एब मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि हुई जो 7989-87 में भी जारी रही। देश के 
अ्राधारभूत ढाचे मे, विशेषतया कोयले परिवहन तथा शक्ति के क्षेत्रों मे कई प्रकार क 
प्रभाव थे जिससे श्रौद्योगित्र उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडा था । पेट्रोलियम व 
प्रस्य भायातो के मूल्यों मे तीत्र वृद्धि होने से देश के समक्ष गम्मीर भुगतान असन्तुलन 
को समस्या उत्पन्न हो गयी थी तथा विदेशों में मन्दी को दशाएँ पाय जाने के कारण 
हमारे निर्यातों के बढ़ने मं कठिनाइया उत्पन हो गई थी 3 


इस प्रफ़ार छठी योजना के प्रतिवेदन मे यह स्वीकार किया गया कि 
आपरतीय अर्थव्यवस्था म विकास की सम्मावनाग्रो पर निम्व तीन तत्वों का बिपरीत 
प्रमाव पडा है सुद्रास्फीनि आ्राघारभ्त ढाँचे की कमिया तथा बिगडती हुई 
मुगतान-प्रसतुलन की स्थिति । योजना मे इन समस्याओ को हल करने के लिए 
सुझाव दिये गये थे । 


विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लक्ष्य 


योजना म्र॒ विकास की वायिक दर का लक्ष्य 5 2% रखा गया था । इसकी 
आप्त करने के लिए कृषि म विकास की दर 4% तथा खनन व विनिर्माण मे 7% 
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प्रस्तावित की गई। रोजगार मे स्टेण्डड व्यक्ति-वर्षों (57५) के आधार पर, वृद्धि 
दर 4 7% प्रॉँकी गई जो योजनाकाल मे श्रम-शक्ति की दृद्धि-दर (5 वर्ष व 
प्रधिक के आायु-समृह के लिए 2'55%) से झ्धिक थी । निर्यातो मे (978-80 के 


मूल्यों पर) 980-85 की अ्रदधि भे वापिक वृद्धि-दर 9% रखी गई जो पिछली 
देशाब्दी की 6% दर से अधिक्ष थी । 
छठी योजना में निर्धतता ब बेरोजगारी को ट्ूर करते के कार्यक्रम 

'मिर्धनता व छठी यौजना--योजना मे तिघंनता“रेखा को परिभाषित करने के 
लिए ग्रामीदा क्षेत्रों मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की मात्रा 2400 इकाई तथा 
शहरी क्षेत्रों में 2/00 इकाई निर्धारित की गई जिसके आधार पर 979-80 के 
मूल्यों पर ग्रामोण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 76 रू तथा शहरी क्षेत्रो मे 88 ८. 
से कम ब्यय करने वाले व्यक्ति निर्धन मात्रे गये । 

4979-90 मे तिर्षतता-रेखा से मीचे ग्रामीण क्षेत्रों मे जनसंख्या का अतुपात 
50*7% तथा शहरी क्षेत्रो मे 43'3% एवं समस्त देश में 48"4% श्राका गया धा। 
984-85 मे पुनवितरण के बिता (जवा०ए४ :००॥४४70॥007) निर्धनता-रेखा से 
नीचे के लिए ग्रामीण क्षेत्रो मे 05% शहरी क्षेत्रो मे 33 7% व समस्त देश में 
39% व्यक्तियों के लक्ष्य रखते गये । पुनवितरण सहित (ऋधी 7९8/80फ07) 
984-8 5 मे समरत देश में तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों मे 30% लोगो के निर्मे- 
नता की रेखा से नीचे रह जाते के अनुमान प्रस्तुत किये गये । "पुववितरण सहित" 
का आशय है भूमि, परिप्तम्षत्ति आदि के पुरुवितरण के का्पत्रम लागू करने के वांदे 
की ग्थिति । 

निर्धनता उन्मूलन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम 

विधंनता-उन्मूलन वे सम्बन्ध में एकीकृत ग्रामीए विकास कार्यत्रम (768- 
ए80 श्ए78] 0000९]0977000 7708ए20706) (007) तथा राष्ट्रीय प्रामीण 
रोजगार कार्यत्रम (४४४074 7रप्रा3] एंएए0ल्‍06॥॥ ?70872709०) (रपट 
ही चर्चा कश्ना बहुत प्रावश्यक है । ये श्रामीण वेरोशग़ारी वी दूर करते तथा 
ग्रामीरा क्षेत्री का विकास करने से सम्बन्धित कार्यक्रम है। व्यूनतम प्रावश्यक्ता 
झार्यक्म (जीाग्राशग्रण '९९१5 ?70१ल्‍ब776) (]श्ए) का एक उद्देश्य 
विधधतता को कम करना मादा गया हैं। इतका सक्षिप्त परिचय नीच दिया 
जाता है 
॥ (एकीकृत थरामोण विकाप्त कार्यक्रम (एग्राविक्ा) (7709) 

यह निर्षनता-उन्मुलन की दिशा में सबसे शा कार्यक्रम माना गया है। इस 
का्यक्रर के प्रस्तर्गत प्रशप्रदनों ददएे बालो विशेष परियोजनाएं सचएछित करने पर 
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बल दिया गया ताकि इमका लाम छाँटे गये परिवारों को मिल सके । इस कार्यक्रम 
को देश के सभी खण्डो मे लागू करने का लक्ष्य रखा गया । योजना में यह कहा गया 
कि प्रत्येक ब्लाक मे लगभग 20 हजार परिवारों मे से 0-]2 हजार परिवार 
निर्धतता की रेखा से नीचे माने जा सकते है। इस कार्यक्रम के श्रन्तगंत प्रत्येक" ब्लॉक 
में 3000 परिवारों को विशेष रूप से सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया 
(जिनमे से 2000 परिवारों को कृषि व सहायक क्रियाओ मे, 500 परिवारों को 
ग्रामीण व कुटीर उद्योगो मे तथा शेष 500 परिवारों को सेवालक्षेत्र मे श्रामदनी- 
उत्पन्न करने वाली स्क्रीमो मे लगाना तिश्चित किया गया । योजना में निर्धनता- 
उन्मूलन के लिए 'परिवार-दृष्टिकोण' (707$८00॥0 8979708०) प्रपनाया गया । 
पर के सम्बन्ध में निम्नाक्रित नीति भ्रपनायी गयी 


() प्रत्येक जिले बे लिए एक पच॒वर्षीय विकास कार्यक्रम तेवार करना जिसे 
सण्डवार विकास-योजनाझो में विभक्त करना । इन योजनाअ्रो मे सिंचाई, पशु-पालन 
मछली-उद्योग, वन-उद्योग, बायो-गेस विकास झादि कार्यों को शामिल करना । 
(2) कृषि-विस्तार सेवाएँ प्रदान करना । (3) ग्राम सभा की मार्फत छाँटे गए विशेष 
परिवारों को निर्धनता-रेखा से ऊपर उठाना। (4) द्वितीयक व तृतीयक/सेवा-क्षेत्रो 
के लिए भी विकास की रूपरेखा तैयार करना । (5) जिला, सण्ड व ग्राम स्तरों पर 
क्रियान्वयन एजेन्सियों मे निधेनो को प्रतिनिधित्व देना । (6) जिला/खण्ड स्तरों पर 
साख योजनाएँ बनाना, विशेषतया उन लोगो के लिए जिन्हे सहायता पहुँचाई जाती 
है । (7) ॥१07 को एक ही एजेन्सी के मात लागू करना। (8) खण्ड स्तरीय 
सगठन को सुदृढ़ करना । (9) यह कार्यक्रम निर्धनता-उन्मूलन का 'परिवा र-दृष्टिकोण' 
वाला कार्यक्रम माना गया है । 

पर? कार्यक्रम के लिए केस्द्र द्वारा 750 करोड रु, तथा राज्यो वे द्वारा 
भी लगभग इतनी ही राशि व्यय के लिए रखी गई । 

2 राष्ट्रीय प्रामोश! रोजगार कार्यक्रम (१८०) 

इसमे केन्द्र व राज्यों का 50: 50 आधार पर हिस्सा रखा गया। यह 
ग्रामीण क्षेत्रों मे सुर्त मौसम (880/८ 5७४४०॥) में निर्धेन लोगो को रोजगार प्रदान 
बरने वा कार्मक्रम है तथा पहले के 'काम के बदले झनाज” का ही एक सशोधित रूप 
है । यह निश्चय किया गया कि इसके अन्तर्गत केन्द्र राज्यों वो खाद्यान्न देगा जिसको 
मात्रा ग्रामीण निर्धनो की सरया को आधार मार्नकर तय की जायगी । 

छठो योजना मे केन्द्रीय क्षेत्र मे ।२२8० के लिए 980 करोड़ रु, की व्यवस्था 
की गई तथा राज्यो के लिए भी इतनो ही राशि निश्चित की गई । 

3 न्यूनतम प्रावश्पकता कार्यक्रम (०) 

छठी योजना में इस कार्यक्रम पर 5807 करोड रु, की घनराशि निर्धारित 

को गई तथा इसके अन्तगेत पहले की भाति प्रारम्भिक शिक्षा, ग्रामीर स्वास्थ्य, 
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ग्रामीण जल पूर्ति, ग्रामीण सडकें, ग्रामोण विद्युतोक रण, ग्रामी णा मूर्मिहीन श्रमिकों 
के लिए ग्रावास की सहायता, शहरी गन्दी वश्तियों मे पर्यावरण का सुधार ठथा 
पौधण-पम्बन्धी कार्यत्रम घामिल किये गये ॥ 

योजना काल में 343 करोड व्यक्ति-र्षों के लिए अतिरिक्त रोजगार 
उत्पन्न करने का लक्ष्य रस्ता गया ताकि सभी नये झागन्तुकों कौ काम दिया जा 
कत्रे एवं चुद पुराने बेरोजगार व्यक्तियों को भी काम उपलब्ध कराया जा 
सके । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि छठी पचवर्षीय योजना एक 'साहनपुर्णा बोजना' 
(००४ फा9ए) मात्री जा सकती है । इसमे विकास की वाधिक दर 5"2 प्रतिशत 
रखी गई जबकि 950-5| से 978-79 को अवधि में बह लगभग 3"5 प्रतिशत 
रही थी। इसमें उत्पादन के कुछ लक्ष्य भी काफी ऊँचे रखे गये थे । जैसे 984-8 5 
में खाद्यात्री का उत्पादन 5 करोड टन करना, कोयले का उत्पादन 979-80 में 
0*4 करोड़ टन से बढ़ाकर 984-85 में 6:5 करोड ठद करना, नूड पेट्रोलियम 
क्यू '2 करोड़ टन से वडाकर 2:2 करोंड टन करना, पसिचिठ क्षेव में पाच वर्षों म 
लगमग ॥73 करोड़ हैक्टेयर वी द्द्धि करता, भ्ादि ) योजता में इस्पात, कोयला» 
पैद्रोतियम, उव॑ं रक, सीमेन्ट झ्रादि के उत्पादन को बढाने के लिए आवश्यक विनियोगों 
की व्यवस्था को गई थी । 

छठो योजना में प्रायिक प्रगति! 
(&€०ा०क्तांट ए7०2765५ एह7९४ जाग ए95) 


[, विक्राप्त को दर--छटी पचवर्धीय योजना विकास, थरांघुविवीक्रण व 
सामाजिक न्याय की दिशा म अश्सर होने की इप्टि से काफ़ी सफत मानी जा 
सकती हैं इसमे बिंक स की वापिक दर 53% रहो जो लक्ष्य के झतुसार ही भी । 
योजताकाल में प्रति व्यक्ति वास्ठविक झ्राय लगमग 37%8 वाधिक दर से बढी। 
कृषि में विकास की दर तथ्य से भ्रषिक रही, लेकिन खतने वे विंतिमणि में बह 
लय से कापी नौची रहो ॥ ग्न्य सेवाओ्रो में मी विक्ञासर की दर सब्य से ऊंची 
रही ॥ 
छठी योजना में विक्नात्त की दर का मूल्याकेन करते समय हु यहू छवात 
रखना होगा कि इसका आधार व्द 2979-80 काफी कमजोर वर्ष घा। उम्त वर्ष 
राष्ट्रीय प्राय पिद्धो वर्ष 978-79 क्से तुलना से 5:2% घटी थी । इसलिए ऐसे 
प्रतिवृल्ल वर्ष को ग्राघार वर्ष मानने से आधिक प्रगति प्रवेज्ञाइव झधिक वड़ें-च् 
रूप में प्रकट द्वो सकती है ३ 


[,.. £ए०॥०हाए 5075८५ 988-89, ए7005 एछ८5, 5१4 $6ए४थात 
स्पा टच छा55 3985-90. ५०) 3, ए४०फ़ेल 3, ए79- 4-7. 
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2. कृषियत उत्पादन--छठी घोजना मे कृषियत उत्पादन मे वाधिक उतार+ 
चदढाव झाते रहे । 980-84 में यहा 5'6९% बढा, जबकि 982-83 भे 33% 
चटा । पुन: 983-84 में यह ।3"7% बडा । 984-85 में यह 72% हो बढा। 
खाद्यान्नो का उत्पादन 979-80 मे ६] करोड टन से बढकर 984-85 में लग- 
जग 4'6 करोड टन पर पहुँच गया । इस प्रकार योजना मे खाधाघ्ो के उत्पादन 
का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। तिलहन का उत्पादन !979-$0 मे 
87"4 तास टन से बडकर 984-85 मे ॥-3 करोड़ टन हो गया जो सक्ष्य से 
अधिक था । जूट व मेस्टा तथा ग्रश्ने मे उत्पादन के तध्य प्राप्त नही क्ये जा 
सके । 

अ्रधिक उपज देने बाली किस्मों के झन्‍्तगंत क्षेत्रलल 979-80 में 38 
करोड हैक्टेपर से बडढकर 984-85 मे 54] करोड़ हैक्टेयर, सिचित क्षेत्रफल 
$"3 करोड्ट हैक्टेपर से बढ़कर 6 करोड हैक्टेयर एवं उर्बरको का उपभोग 53 झाझ 
टन से बढ़कर 82 लाख टन हो गया । इस भ्रकार उर्देरको का उपभोग सक्ष्य से 
झधिक रहा, 4४ए में यह लक्ष्य के समोप रहा तथा सिंचाई मे सक्ष्य से कुछ कम 
रहा । 

3 प्रौद्योगिष्ष उत्पादन--छंठी योजना मे भ्ौद्योगिक उत्पादन में बाषिक 
बृद्धि-दर का लक्ष्य 7% था, जबक्ति वसस्तविर वृद्धि दर लगभग 55% सालाना 
रही (970 के सूचनाक के झाघार पर) जो सक्ष्य से नीचो थी। फोयले शा 
उत्पादन (लिग्ताइट सहित) 979०80 में 0-7 करोड टन ने बडकर 984-85 
मे ६55 करोड़ टन, ऋड् तेल का 72 करोड टम से 29 करोड टन एवं तेयार 
इस्पात का 69 लाख टन से बडशर 982-83 भे 80.5 साख टत वे 984-85 
में घटकर 77*8 लाख टन हो गया | इसो भवधि मे मशीनों औजारो, उर्वरक, 
सीमेन्ट भादि का उत्पादन बढ़ा । 

इस प्रकार ऋूड तेल के उत्पादन मे उल्लेखनोय बृद्धि हुई है तथा 984-85 
मे उत्पादन लक्ष्य से भधिक रहा है जिससे इसका क्‍्ायात कम दरना सम्भव हो सका 
है। सृजित विद्यूत को मात्रा 50% बढी (05 प्ररब किलोवाट घण्टे से !57 
झरब किलोबाट घण्टे तक), लेकिन यह ॥9॥ प्तरव 7ए७॥ के लक्ष्य से कम 
रही) 

4, विदेशों व्यापार को स्थिति--छठो योजना मे प्रति वर्ष व्यापार का घाटा 
$5 भरब रुपये व इससे क्‍्मधिक हुमा । पाँच वर्षों मे कुल व्यापार का घाटा 28, 58] 
करोड रु. हुआ, जिससे विदेशो विनिमय की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पडा। 
प्रायातों को राशि निर्यातो से काफ़ी भधिक रही । इससे हमारो विदेशी सहायता पर 


निर्मेरता बढी तथा 70/8 से कर्ज लेने से जटिल स्थिति का मुकाबला करना सम्मद 
हो सका। 
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985-86 से ।]/7 के कर्जे का मुगतान चालू हो जाने से ऋर्ण-सेवा-मार 
बढ़ने लगा है ! सातवी योजना में विदेशी साधनों की दृष्टि से स्थिति काफी जटिल 
हो गई हे । 

5 मुद्रास्फीति की दर--छठी बोजनावधि मे थोक मूल्य सूचनाको के श्राघार 
पर मुद्रास्फीति वी वाधिक दर 8५६ रही तथा उपमोक्ता-मूल्य सूचनाकों के श्राघार 
पर 95% रही । छठी योजना मे भी भारतीय छुपये की क़द-शक्ति परे गिरावट जारी 
रही, हाज्नाकि अन्य देशों की तुलना मे भारत का कौमतों के स््बन्ध में रिकाई 
ज़्यादा चिन्ताजनक नही है । 

6 साधन-सप्रह--छठी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र में कुल परिष्यय का 
लक्ष्य (979-80 के भावों पर) 97,500/करोड़ रु. रखा गया था, जवकि प्रचलित 
भावों पर 09292 करोड़ रु. रहा है * जो कीमत वृद्धि के लिए सशोधित किये 
जाने पर डॉ, डो, टी. लकडावाला के भ्रतुतार 20% कम्त बठता है।! घाटे की 
वित्त व्यवस्थक से साधन प्राप्त करते का लक्ष्य 5,000 करोड़ रु, था जवक्षि वाघ्तविक 
घादे की वित्त-व्यवस्था इसके 23 गुते से मो श्रधिक्त ((3,32 करोड़ रु) हुई॥ 
गैरनयोजना व्यय के बढ़ जाने के कारण चालू राजस्व से बकाया राशि लक्ष्य से काफी 
कम रही हैं। इस प्रकार योजना को वित्तीय व्यवस्था से मुद्रास्फीति के दवाव 
बढ़े हैं । 

7 निर्घनता व बेरोजगारी--छठी योजना मे 7207 में कुल विनियोग का 
लग्य (वैकन्क्जन्सहित) 4500 करोड़ रु, का था, जबकि वास्तविक प्र।प्ति 4730 
करोड ह कौ रही है। /$ करोड़ परिवारों को ज्ञाभानिवित क्या जाना था, जबकि 
वास्तव में !65 करोड परिवारों को लामान्दित किया जा सका है जो लद्ष्य से 
अधि रहा है । 

छठी योजना में |पारह? के ग्रन्तगेंत 2485 करोड़ रख उपलब्ध किये गये 
जिनका 3/4 अश माम में लिया गया। प्रति वर्ष 30 से 40 करोड़ मावव-दिवश 

रोजगार उत्पन्न किया गया जो लथ्य के श्रतुरूप या । ग्रामीण क्षेत्रों मे दृक्षारोपए, 
तालाब, सिचाई सडक व स्वूल आदि से सम्बन्धित निर्माएा-कार्य किये गये । 

सरवार ने सातथी योजना के प्रारुप, खण्ड * में बतलाया है कि भारत में 
निर्षनता का प्नुपतत 977-78 में लगभग 48% से घटकर 984-85 में 37% 
पर प्रा गया है। इस प्रकार निर्धत व्यक्तियों की सस्या 977-78 में 30"7 करोड़ 
से घटकर 984-85 में 27 3 करोड पर प्रा गई है । विकास की ऊंची दर व 

*+ प्राकृतिक दुर्घेटनाओ पर राहत-ब्यय सहित यह 0467 करोड रु. रहा है। 
3... छ. 7. [4६34 स०)4, $७१६॥॥  छु88 : $णए७॥ड बाते 706७5 
ग्रफ़द ४८०४० प्रंघा०5, एंटजपथ३ 24, 986, 
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क्षपिगत उत्पानन की दृद्धि तथा ॥र)?, णछ8ए, धीरए व रा६७5ए (ग्रामीण 
भूमिहीव श्रमिक रोजगार गारण्टी कार्यक्रम) आदि के क्लियान्वयन से भारत में 
निर्धनता व वेरोजगारी घटी है। 


छठी योजना मे निर्धनता-उन्मूलन की दिशा मे सरकार ने जो दावे क्ये है 
उनके सम्बन्ध मे स्वर्गीय प्रोफेसर राजकृष्णा व अन्य प्रमुख अर्थशास्त्रियो जैसे के 
सुन्दरम, सुरेश तेन्दुल्कर, नीलकण्ठ रथ, डी टी लकडावाला त्तपा वी एम. दाडेकर 
श्रादि का विचार रहा है कि इतने लोगो के द्वारा निर्घेनता की रेखा को पार करने 
की वात सही नही जान पडती 

डॉ डी टी लकडावाला के अनुसार सरकार के निर्धनता-उन्मूलन के दावे 
निम्नलिखित मान्यताग्ो पर आधारित हैं। -- 

(7) वास्तविक श्राय मे जो दृद्धि हुई है वह समी व्यय-समूहो मे समान रूप 
से हुई है . 

(॥) निर्धेनता को रेखा से ज्ञितमे परिवार ऊपर झाये हैं उनको सरू्या का 
सोधा सम्बन्ध उत पर किये गये खर्च से कर दिया ग़या है। लेकिन झ्राधिक विकास के 
वितररखात्मक प्रभाव सभी वर्गो के लिए एक-से नही होते । [000 के क्रिपप््वयन 
के सभी अध्ययनों से पता चलता है कि निर्धनों को छाटने मे त्रुटियाँ हुई है, कज व 
अनुदान-सहायता की राशियाँ जरूरी नही कि उनको ही मिले, तथा सम्मव है उनके 


द्वारा शिया गया व्यय भी नियोजित तरीको से नियोजित परिणाम प्राप्त करने मे न 
हा पाया हो । 


डा नीलकण्ठ रथ का कहना है कि यदि कर्ज की किसतो को टाला जाय ती 
ग0॥07 से लामाग्वित होने वाले 0%८ लोग ही निर्धनता की रेखा को पार करने वाले 
माने जा सकते हैं। 983 के राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे ने ज्यादा झ्राशाजनक स्थिति 
प्रस्तुत की है झऔर इसी के परिणामों के आधार पर सरकार ते यह दावा किया है कि 
#र्धनता का अनुवात 3977-78 में 48% से घट कर 984-85 में 37% पर 
आा गया है। वास्तव मे 983 के सर्वेक्षण के प्राकड़ो की अधिक छामबीन करने की 
आवश्यक्ता है। छठी योजना मे 984-85 का लक्ष्य 8% व्यक्तियो को निर्धनता 
की रेखा से ऊपर लाना था । (48% से पुनवितरण सहित 30% पर) जबकि 
वस्तुत लगभग ] 0% हो इस रेखा से ऊपर आ पाये हैं (48% से 37% तक) । 


श्रत निर्धनता-उन्मूलन के सम्बन्ध मे सरकारी दावो की अधिक गहराई से समीक्षा 
करने की आवश्यकता है | 





4.. 7 7 [.80443७४॥]9, $50४6ग) एऐ]शा त-]93७। 0 04५9व79000व, 


वह एशणाएणत्राल पा, एक्ाघशरए 25, 986, 
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प्रोफतर वो एम दाँडेकर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो मे ति्धंनता का अनुपात 
]97-72 में 46% से घट कर !983 भें 44'4% पर ही भा पाया है। इस 
प्रकार !|॥| वर्षों मे इसमे केवल । 6 प्रतिशत विदु की ही गिरावट आयी है ।* 

पए)7 भे त्वरोजगार पर जोर दिया गया है | झब भधिकाश विद्वानों का 
मत हो चला है कि मजदूरी-रोजगार पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए 
ताकि सामुदायिक परिसम्पत्तियों वा तिर्माण हो सके और सब्सिडी के स्व में 
सद्यारी कोपो को नष्द होने से बचाथा जा सके । झत, विकेन्द्रित श्रापार पर जिला< 
नियोजन के प्रल्तगत रोजगार की सुरइ परियोजनापफ्ञों को सचालित करन ही 
आवश्यव ता है । 

8 प्र क्षेत्रों मे उपलब्धियाँ--छठो योजता में कुछ ग्रन्य उपलब्धियाँ इस 
प्रकार रहौ--()) प्रारस्मिक शिक्षा के लिए व प्राथमिक व सहायक स्वास्थ्य के द्रो 
की स्थापना के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये, (3) 979-80 में लगभग 22% दम्पत्ति 
परिवार वियोजन के सुरक्षित दायरे में भ्रा चुके थे, 984-85 में इनकी सस्या 
बढकर 32% हो गई, (॥0) 2"3! लाख यावो में से | 92 लाख गाँवों में नियमित 
जत पूर्ति की जा सकी ग्रौर लोगो को पेयजल उपलब्ध कराया गया, (7४) 54 लाख 
निर्घेन ग्रामीण परिवारों को रिहायशी भूखण्ड वितरित किये गये तथा 9 लाख 
परिवारों को मंवन-निर्माण के लिए भहायता दी गई । 

निष्कृर्ष--इस प्रकार छठी योजना में विभिन्न क्षेत्रो में प्राविक प्रगति हुई। 
पहली वार ऐसा प्रतीद होने लगा कि निर्धनता व वेरोजगारी की समस्याप्रो को 
उचित नीतियाँ व सही कार्यक्रम अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। देश मं 
नियोजन के प्रति एक नया विश्वास व उत्साह उत्पन्न हुआ | विकास की वापिक दर 
3 5$ के मार्ग को छोडकर 974 75 से 984-85 को झ्वधि में लगभग 5% 
के मार्ग पर श्रा गई जिसे आगामी वर्षों में इसी मार्ग पर बनाये रखते का प्रवास 
करना है। 

अपन 
].. भारतीय नियोजन मे सार्वजनिक क्षेत्र की वया भूमिका है ? क्या यह झ्ावश्यक 
है कि सार्वजनिक क्षेत्र को बल देने के लिए घीरे-घीरे तनिजी क्षेत्र की भूमिका 

घढाई जावे । (ह8) ]9 व 0 0, 498]) 
उत्तर-सकेत--प्रश्न सामान्य किस्म का हैं । सावंजनिक क्षेत्र की भूमिका का उद्यागों 

के सम्ब घ में विवेचन करने के लिए झोद्योगिक नोति प्रत्ताव 4956 को 

उद्योगों की श्रेणी & व श्रेणी 8 का विस्तत उल्लेख किया जाना चाहिए। 





५. फेथागर्ा अष्टाएप्रएणर, 'फेजाफातजातद्श थाए फणएप्रशाए, 
570, $८७०००८7 20-27, 986 इस विषय पर यह प्रत्य-त महत्वपूर्ण 
लेख माना गया है । 


46] 


सरकार ने योजना के प्रारम्मिक वर्षों मे सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुतासम्पन्न 
स्थिति (000राए॥7098 9०»५०7) में लाने पर जोर दिया था। हाछ के 
वर्षों से श्राधिक क्षेत्र में उदारता की मीति भ्रपनाई गई है जिससे निजी क्षेत्र 
का महत्व बढता जा रहा है। सरकार उन्नत टेवनोलोजी, बड़ पँमाने के 
उत्पादन, प्रतिस्पर्धा, व खुली प्रथेव्यवस्था पर भ्रधिक बल देने लगी हैं एव 
आशिक नियन्त्रशों मे ढील दी जाने लगी है । काफी उद्योगो को लाइसेंस 
से मुक्त कर दिया गया है । 

सातवी योजना में कुल विनियोग का 48% साववेजनिक क्षेत्र के लिए 
तथा 52% निजी क्षेत्र के लिए रखा गया है। पाचवी योजना में 
सावेजनिक क्षेत्र का ग्रश 427% तथा छठी योजना मे 53% रखा गया था। 
सावंजनिक क्षेत्र पर बल देने के लिए धीरे-धीरे निजी क्षेत्र की भूमिका का 


घढाना ग्रावश्यक्त नही है, वयोकि मारत मे दोनो क्षेत्रों के विकास के लिए 
काफी झवसर विद्यमान है। सार्वेजनिक क्षेत्र श्राधारमूत ढाचे जैसे विद्यूतत, 


परिवहन, खनन) पूंजी व प्राघारभूत उद्योगो के विकास में महत्वपूर्ण बोग- 
दान दे सकता है, जबकि निजी क्षेत्र उपभोक्ता उधोगो, लघु उद्योगों, सडक- 
माल-परिवहन, व्यापार, कृषि वर्गरा मे भाग ले सकता है । 
भारत की विभिन्न योजनभ्रो मे सावंजनिक क्षेत्र के विनियोग के ग्राकार 
तथा तरीको का उल्लेख कीजिए । (२६) छा 7. 0. 0., 984) 
मारत में छठी पंचवर्षीय योजना की विस्तृत रूपरेखा बताइये । 

(२० प96ब7 १, 0. 0., 982) 
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बीस-सूत्री कार्यक्रम, श्रनवरत योजना व 
भारतोय नियोजन 


(पऋ्रशाए 70॥0-070/ब्राए९, 
रत शेशा < वतांशा शेत्ञाएंएट्र) 








दिसम्वर 97] में मारत-पाह पुद्ध के वाद भारतीय प्रयेब्यवस्था मे विकास 
को गति काफ़ी घोमी पड़ गई थी  974-75 मे राष्ट्रीय भ्लाय 970-7 व कारो 
पर पिदल वर्ष की तुलना म॒ केवल :5 प्रतिशव ही बडी एव प्रति व्यक्ति प्राय 0 6 
ब्रतिएत घदी थी ॥ 973-74 व 974-75 मर प्रतिवर्ष मुद्ास्फोति को दर तरमज: 
20% व 25% रही थी । इसस दश मे गम्मीर प्रादिद्र सक्ट उत्पन्न हो गया था। 
जीवन वी आवश्यक वस्तुआ के श्रमाव, बढती हुई कीमतों, वस्तुम्रों ने सप्रह वे 
मुनाफावोरी बराजगारों तया उत्पादन क क्षेत्रों मे गतिहीन्ता व रुकावट की दशाग्रो 
ने आयिक एक्ट के साथ-साय राजनीतिक सकट भी उत्पद कर दिया था । समस्त 
राष्ट्र राबतीतिक प्रान्दालनों की लपेट में झ्रा गया घा और स्थिति दित-प्रेविदित 
विगडती जा रही थी । राष्ट्र के समक्ष एक महान्‌ चुनौती की स्थिति उत्पन हा मई 
थी । हड्तालों व बन्द के दौर तीत्र हो गए थे । ऐसा प्रतीत होने लगा था कि 
राष्ट्रीय अनुशासन, करत्त व्यपरायरशाता व कोर परिश्रम जैसे गुण ग्रपते निम्दवम 
स्वर पर पहुंच गये और दश मे आधिक ब्रगासन छित-मित्र हो गया था देश को 
एक सॉजिकत आपरेशन की आवेश्यकता सहयूस हाने लगी थी । 


25 जूत 975 को राष्ट्रपति ने सविधान की धारा 352 के प्रनुच्छेद () 
के झन्तगत प्राप्त प्रधिकारा का उपयोग करके झ्लावातकात ($६886 0 «फ़्टा2७॥59) 
की घोषणा को, जिसका उद्दे श्य राष्ट्र को पग्रान्तरिक प्रशान्ति व प्रव्यवस्था के खतरे 
से बचाना था । जँसा कि पहले संकेत दिया जा चुका है समस्त वातावरण के पीछ 
प्राधिक सकद दी ब्मुख था इसलिए जनहित मे प्राधिक सुघारो की नितान्त प्राव- 
कैणता थो £ ह्व. प्रतानमन्त्री श्रीमती इन्दिया गाँधी ने | जुलाई, 975 को 20- 
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सूत्री आधिक कार्यक्रम पेश किया जिस पर आपातकाल में काफी चर्चा हुई थी। 
मार्च 977 भे केन्द्र मे जनता सरकार के सत्तारूढ होने पर इस कार्यक्रम को निरस्त 
कर दिया गया ॥ लेकिन जनवरी, 980 भे केन्द्र मे काग्रेस (आई) के पुन्' सत्ताहड 
होने पर 4 जनवरी, 982 को स्व. श्रीमती गाँधी ने एक सशोधित 20न-सृत्री 
कार्यक्रम राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया । इस प्रकार उनके कार्यकाल मे इस कार्यक्रम 
के दो रूप देश के समक्ष प्रस्तुत किये गये । 20 झगस्त 986 को राजीव सरबार 
की और से सशोधित बीस-सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया जो इसका तृतीय सस्करणए 
कहला सकता है । हम नीचे इनके विभिन्न बिन्दुओं का विवरण देते हैं ग्रौर भार- 
तीय नियोजन में इनकी भूमिका स्पष्ट करते है । 


प्रथम बोस-सूत्री श्राथिक कार्यक्रम जुलाई, 975* 


प्रथम 20-सूत्री प्राथिक कार्मेक्रम ) जुलाई, 975 को घोषित किया गया 
या ३ इसके विभिन्न सूत्रों को तीन श्र णियो मे रखा जा सकता है ६ 

(क) कल्याणकारी काय्यें, 

(ख) प्ाथिक बुराइयो को दूर करने से सम्बन्धित कार्यक्रम; तथा 

(ग) उत्पादन-वृद्धि तथा अर्थ-व्यवस्था के झाधारभूत ढाचे को सुद्ढ करने से 
सम्यन्धित विविध कार्य । 


(क) कल्याराकारो कार्य 


इस श्रेणी मे वे कार्य रखे गये जिनका उद्देश्य लोगो को शीघ्र लाभ पहुं- 
चाना था । गावो व शहरों में निर्धन व मध्यमवर्ग को कई प्रकार की झाथिक कठि- 
नाइयो का सामना करना पड रहा था । इसलिए उनके कल्याण के लिए निम्त वार्य - 
क्रम धोषित किये गये : 


. ग्रामीण ऋणग्रस्तता से घुक्ति--इसके अन्तगंत भूमिहीन श्रमिकों, लघु 
कृषकों तथा कारीगरो से कर्ज की वसुली पर रोक लगाने व उनकी ऋणग्रस्तता की 
समाप्ति का कार्यक्रम घोषित किया गया | साथ मे यह भी कहा गया कि इनवो वर्ज 
देने के लिए वैकल्पिक सस्थाग्रो का विकास किया जायगा ताकि गावो के निर्धन लोगी 
को ग्रावश्यक मात्रा मे ऋण की सुविधा मिल सके । 


20-सूत्री कार्यक्रम पर पूछे जाने पर 20 झगस्त, 986 के तीसरी बार 
घोषित किये गये झ्राधिक कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए 
बयोकि वहो प्रचलन में है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से पहले के दो 


कार्यक्रमों का मी अपना सहत्व प्हे। शत: उन पर सीः् दृष्टि डालना 
जरूरी है । 
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2 मू-जोतों फर सौमा निर्धारण, श्रतिरिक्त मूमि का शितरण य मृम्ति के 
रिकार्ड तेयार करता --20-पुत्री प्राधिक कांयेक्रम में भूमि-सुघारो के सीमा-निर्धारण 
कार्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान भ्राकपित क्रिया गया, क्योंकि इसके सफल होने पर 
ही भूमि के वितरण का कार्यक्रम झ्रागे बढाया जा सबता था। यह वहा गया कि 
भूमि के रिकार्ड तैयार करने से भू-स्वामित्त व काश्तकारी अधिकारों के सम्बन्ध 
में व्थिति स्पष्ट हो जावेगी जिससे भुमि-सुधार कार्यक्रम लागू करने का झ्ाधघार 
सुनिश्चित हो जायेगा । इससे वित्तीय सस्याप्रों को कर्ज देने मे मी सहुलियत होगी 
क्योकि भूमि मे, कृपको के प्रधिकार स्पष्ट हो जायेंगे ॥ सीमा-निर्धारण व भतिरिक्त 
भूमि क्षा वितरण सामाजिक न्याय के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने को दृष्टि से भी 
आवश्यक माने गये थे । 

3. भूबिहोनों व ग्रानोग लिर्धतों के लिए प्रववात्तीय भूखण्डों क) ब्यदस्था-- 
भारत में आवास की समस्या काफी गम्मीर रही है, विशेषदया भूमिहौनो व कमजोर 
वर्ग के लिए तो यह अप्तहनीय रहो है ॥ 497 से भूमिद्दीन श्रमिकों के लिए 
नि शुल्क आवासीय भूजण्डो को प्रदात करने की योजना कार्यान्वित की जा रही थी। 
इमक्रे लिए केद्धीय कार्यक्रम में इसे तीव्र गति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया । 
भूमिहीन लोगो को भ्रावासीय भूरूण्ड देने के साथ-साथ मकान बनाने के लिए बजे 
देना मी क्‍प्रावश्यक माना गया । 

4 बन्पुच्रा घम (0070:0 ]29007) को ग्रेर-कानूनो घोषित करना-- 
देश के विभित भागो में बन्धुप्रा श्रम की समस्या पामी गयी है। इसके झन्तगंत 
यब्घुग्रा श्रम गुलामी की ग्रदस्थधा में जीवनथापन करते हुए पाये गये हैं। 20-सूत्री 
आपिक कार्यक्रम में इसे ये र-जानू नी घोषिद करने तथा बन्धुय्या मजदूरों को सुक्त करा- 
कर उन्हे फिर से बसाने की दाद कही गयी यी । यह समस्या झादिम जाति के लोगो 
में ग्रधिक पायी यगी है । साथ में यह कहां गया कि इसे पर समुधित रूप से 
प्रहार करन के लिए रोजगार के वेकल्पिक अवसरो का विक्रास करना होगा, प्रन्यथा 
भ्रनौषचारिक रूप से यह प्रध' जारी रह सकती है । 

5 न्यूनतम कृषिगत मजदूरों के कानूनों को पुन समोक्षा-हमारे देश में 
न्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम, 948 के ग्रन्तग्गंद खेतिहर श्रमिकों के लिए न्यूनतम 
मजदूरी निर्धारित की गयी है। लेक्ित श्रमिकों के प्रसगठित रहने के कारण इसे 
लागू नहीं क्रिया जा सका है। महगाई बढ़ने के कारण इसमें उचित सशोधन की मी 
अष्वश्यक्ता रही है। 20-सूत्री झाधिक कार्यक्रम में न्यूनतम कृषिगत मजदूरी के 
पुननिर्धारण पर जोर दिया गया ताकि मुमिहीत श्रम्रिको के हितो की रक्षा की जा 
सके । 

स्मरण रहे कि उपयुक्त पाँचों कार्येक्रम भ्रत्यक्ष रूप से कृषिगत मजदूरों के 
हिलो को प्रागे बढ़ाते वाले थे और इनका सक्ष्य 'प्रामीण निर्धन! वर्गे की प्राधिक व 
सामाजिक दशा में सुघार करना घा। 
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6, सध्यम-वर्ग को झाय-कर में राहत--मध्यम-वर्ग के लिए ग्राय-कर मे 
छूट की सीमा 8,000 रुपये कर दी गयी। पहले यह सीमा 6,000 रुत्नये थी । मुद्रा- 
स्फीति से मध्यम-वर्ग की कठिनाइयाँ भी बढी थी । इसलिए इस वर्ग को राहत 
पहुँचाना भी झ्रावश्यक था । 


7 होस्टलो से विद्याथियो को राहुत--निर्धन परिवारों के छात्रों को श्रपने 
घर के बाहर अ्रध्ययन कार्य करने मे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामता बंरत। 
पडता है। इसलिए होस्टल व प्रन्य झ्रावास्तन्यूहो में नियन्त्रित मावों पर भ्रावश्यक 
बस्तुएँ सुलम कराना भी 20-सूत्री झ्राथिक कार्यक्रम में शामिल किया गया | इस 
कार्ये के लिए उपभोक्ता सहकारिताग्रो का उपयोग करने पर बल दिया गया | इनके 
माध्यम से विश्वविद्यालयों के होस्टलो में खाद्यान्नो दाले मसाले वनस्पति तेल, 
चाय साबुन, चीनी, आदि उपभोक्ता वस्तुएँ उपलब्ध कराने के कार्यकम रखे गये / 


8 नियस्त्रित मावों पर याद्य-पुस्तक्षें व स्टेशनरी उपलब्ध करानो-- 
विभिन्न स्तरो पर विद्याथियो को पाद्य-पुस्तके व स्ठेशनरी वियन्त्रित भावों पर 
उपलब्ध कराना तथा “बुक-बैक” के माध्यम से निर्धन छात्र-छात्राप्रो को इन्हें सुलम 
कराना भी 20-सूत्री श्राथिक कार्यक्रम भे शामिल किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के 
विद्यार्थियों की शिक्षा का व्यय कम क्या जा सके । 


9. शहरी मूभि का समराजीकरण--इसके अन्तर्गत शहरी व शहरीकरणा के 
योग्य भूमि का समाजीकरशा, खाली पडे भूखण्डो के स्वामित्व व अधिकारों पर 
सीमा तथा नये मकानो के प्लिन्थ क्षेत्र पर सीमा लगाने के कार्यक्रम भाते है। शहूरी 
भूमि के मूल्यों में भ्रत्यधित दृद्धि से बुछ व्यक्तियों ने बहुत श्र थिक लाभ उठाया है । 
इसलिए सरकार ने यह निश्चय किया कि इस सम्बन्ध में ऐसे कदम उठाये जायें कि 
शहरी भूमि मे सट्ट बाजी रुक सके। शहरो भूमि के सोदो का काली मुद्रा से भी 
सम्बन्ध रहा है। इसलिए उस पर नियन्तश्णु करने वे लिए यह कार्यक्म भी क्‍्रावश्यक 
माना गया। 


सरकार ने जनवरी 976 में शहरी सीलिग बिल ससद में पेश किया जिसके 
थन्‍्तर्गंत शहरी व शहरीकररण के योग्य भूमि को चार श्रेणियो मे वाँठा गया और 
500 से 2,000 बर्ग मीटर तक खाली भूखण्डो पर सीमा-निर्घारण घोषित किया 
गया। यह कहां गया कि सीमा के ऊपर के खाली भूसण्डो को सरवार मुग्रावजा 
देकर स्वय ग्रहरा कर लेगी । इस प्रवार शहरी भूमि का समाजीकरण शहरी सम्पत्ति 
पर सीमा-निर्धारण के अश के रूप मे अपनाया गया। 


(सर) प्राधिक बुराइयो को दूर करने से सम्बन्धित कार्यकम 
0 तस्करी-विरोधो कदम--भारतीय अथंव्यवस्था तस्करी का अत्यधिक 
शिक्षार रहो है। इसलिए त्तस्करी-विरोधो अपमियाद 29-सछूती आधिक कार्यक्रम का 
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शक अनिवार्य गरग बताया गया । इसके अन्तर्गत तस्करों वी सम्पत्ति जब्त करने के 
कानून शामिल किये गये । हस्करो की गिरफ्तारी और तस्करी वा साल जब्त करने 
की पुरजोर व्यवस्था करता मी आवश्यक माता गया ३ तस्करी का माल ताने दाल 
जहाजौ को पकडने के लिए किए जाने वाले विद्येप प्रयत्त भी इसी मे शामिल किये 
गये $ देश मे करोडो रुपयो का सोना व बिलासिता का सामाद चोरोनछपे श्ादा रहा 
है जिनकी वित्तीय व्यवस्था के लिए विदेशी पर्यटकों से प्राप्त विदेशी मुद्रा व विदेशों 
में रहने वाले मारतीय नागरिको से प्राप्त विदेशी मुद्रा का उपयोग करने के साथ- 
साथ निर्यादों का नीचा मूल्याकन व आयातो का ऊंचा मूल्याक्षन होता रहाहैं। 
मारतीय माल कभी विदेशों मे दोरी-छिपे ले जाया जाता है॥ “ग्रॉंसुका” (ग्रान्तरिक 
सुरक्षा कानून) के भ्न्तर्गेत तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही करडे' विदेशी बितिमय बचाने 
के लक्ष्य रखे गये । 


]. आपांत-भाइसेन्सों के दुष्पयोग पर कार्यव' हो--भारत में प्रायांत लाइ- 
मेम्सों का दुष्पयोग होता रहा है। 20-सूत्री आधिक वारयेब्रम में कामूब का उल्लघन 
करने वाले को कड़ी सजा देने व श्रायात की गयी बस्तुओं वो जब्त करने की भी 
ड्यवस्था की गयी | झ्ायात-निर्मात कानूनों में श्रावश्यक्ष सशोधत किया गया । 


2 करो की चोरी रोकने से सम्बन्धित उपाय--मारतीय _ भ्रभ्रव्यवस्था में 
कई वर्षो से एक ग्रण 'कार्सी अधथव्यवस्था! (030४ ९००००८७) के रूप में चलता 
रहा हैं । 20-सूत्री क्‍ग्लाथिक कार्यक्रम मे इसको टोक्ने के लिए विलासी मवनों के 
मूल्याक़न, करों को चोरी के सम्बन्ध में विभिन्न स्थावों व व्यक्तियों पर छापे व 
तलाशी ग्रादि के रूप मे कदम उठाने की नीति प्रपतायी गयी ॥ यह सोचा गया कि 
इससे वाला-बाजारी, माल ने अनुच्रित संग्रह व मुताफाखादी ध्रादि समाज-विरोधी 
क़ियाप्रो पर अकुश लगेगा और परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति पर रोक लगेगी और 
सरकार की करों छे प्राप्त आय बढ गी । काली मुद्दा की दृद्धि व सचालत की रोकने 
के लिए कर-मशीनरी थ कर-प्रशासन को सुदट करना भी ग्रावश्यक समझा गया । 


(ग) उत्पादन-बृद्धि तया अर्थव्यवस्था के प्राधारभूत-ढाँचे 
(ए/६०४त्णणाए०श) को सुदृढ करमे छे सम्बन्धित विधि कार्य 


20-सूत्री आथिक कार्यक्रम से इुपियत वे औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए 
नो प्रावश्यक उपाय सुमाये गये जिनका उल्लेख नीचे क्या जाता है * 


33 मृल्य नियम्नशा के उपाय--जँसा कि पहले संकेत किया ज्ञा चुका है, 
अत्यधित्र मत्य-बूद्धि ने देश मे ग्राथिक. सामाजिक ब. राजनीतिक सक़र उत्पन्न, कर. 
दिया था । अतठएव 20-सूत्री आथिक कार्यक्रम मे विभिन्न कदम उछाकर मूल्यो को 
कप बरता आवइधक माता नया । इसके लिए उत्पादन बदाना, वमूली व विवरण 
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वो ठीक करना. सरकारी व्यय मे कमी करना तथा अन्य कदम उठाना ग्रत्यावश्यक 
समझा गया । वस्तुत, इस कार्यक्म का आशिक अपराधों को रोकने के कार्य कर्मो 
से निकट का सम्बन्ध था। सरकार ने व्यापारियों को स्टॉक घीषित करने व वीमनें 
टाँगते के लिए भी प्रोरित किया। 2 अक्ट्वर 975 से पैकेट की वस्तुग्रो पर 
उत्पादन की तिथि, शुद्ध मात्र।, वजन व मूल्य अकित करना भी आवश्यक कर दिया 
गया। सरकारी व्यय अधिक हाने से घाटे की वित्त-न्यवस्था बढती है। ग्रत सरकारी 
ब्यय को नियम्त्रित करने का नी निर्णय किया गया। मूल्यों को स्थिर करत मे 
ख्ाद्यानों की वसूली का केन्द्रीय स्थान होता है। अत सरकार ने गेहें, चावल व 
अन्य प्रनाजो की खराद में वृद्धि करके बफर स्टाक बनान पर भी ध्यान दिया । 


34 'सिचाई का विस्तार--कृषियत उत्पादन की कु जी भिचाई के साधनों 
के पर्याप्त विकास करने मे निहित होती है। अ्रत 20-सत्री प्राधिक कार्यकम में 50 
लाख हैक्टेयर भूमि मे भ्रतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया; 
विशेषता मूमि के नीचे पाये जाने वाले जल-साधनों का विकास करन पर बल 
दिया गया । 

]5 बाबर कार्यक्रप्त में तौद़्ता--कृषिगत व औद्योगिक विकास का झाघार 
“पावर! को मातना ग्रनुचित नहीं होगा । इसलिए केद्ध के नियन्त्रण में सुपर थर्मल 
स्वगनो क्री स्थापना करके देश को शक्ति के सकट से उबारना ग्रत्यावश्यक्ष माना 
गया। विद्धते वर्षों में शक्ति के अमाव ने औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिवूल प्रभाव 
डाला था । 975-76 मे विद्युत सृजन-क्षमता मे 20", वृद्धि करने का लक्ष्य रखा 
गया ताकि इस अवधि के प्रस्त में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता 22"77 मिलियन 
किलोबाट हो जाय । सरकार ने स्िगरौली, कोरवा, फरवर्ा व नैवेली कोयला केन्द्री 
क्यो सुपर थर्मल स्टेशन स्थापित करन के लिए चुना था । 


6 हयकरघा क्षेत्र का विकास--हृषि के वाद रोजगार को इृष्टि से 
हथकरघा उद्योग का स्थान झाता है । लगमग 70-80 लाख व्यक्ति इस पर आलजित 
होकर झयना जौविकोपाजेन करते हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि इस उद्योग को 
उचित कीमतों पर कच्चा माल नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाय । हथक रघा 
उद्याग का विकास करत के लिए सहकारी सम्थाओं को सुर करन पर वल दिया 
गया । 


इ7 जनता वस्त अथवा नियन्तित वस्त्र को किल्म तथा सप्लाई में 
सुघार-पिटले वर्षों मे जनसाघारणा के काम के वस्त्र की किस्म व सप्लाई में 
गिरावड रही है। इसलिए नयो स्कीम में घोती-साडी व भ्रन्य वस्त्रों को कसम में 
सुधार न तथा इन्हें उचित मूल्यों पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो मे सुलम कराने पर 
जोर दिया गया । ऐसा श्रमिक वर्ग व निम्न मच्यम वर्ग को राहत पह चाने के लिए 
किया गया । 
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ध्यान प्राकपित शिया तथा इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्ष्म की सज्ञा दी और 
मार्च 977 में केद्ध में क्प्रेस के सत्ता से हट जाने के बाद यह कावंक्रम भी 
निरस्त कर दिया गया । ध्यान देने की वात यह है कि इनसे से किसी सी क्यर्षफ्स 
की मद झपने झ्राप से किसी नो प्रकार से हक्‍्राप्तिजनक नहीों यो, लेक्नि इसे राज- 
नोविक कारणों से जनता सरक्षार को तरफ से मान्यता महों मिली । जनवरी, 980 
में काग्रेस (प्राई) के सत्ता मे वापस भाने के बाद इसे पुनर्जीवन मिला और 4 
जनवरी, 982, को स्वर्गीय प्रघान मन्ती श्रीमती इन्दिरा गाघी ने सशोधित झ्यवा 
दूसरा 20-पत्री कार्यंकन भोषित किया जिसका वरशुेत भागे किया गया है। राजस्थान 
में तो इसके साथ 20-सकल्‍्प और जोड दिये गये और "पिछड़े को पहले" झादि 
कार्यक्रमों पर जोर दिया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों मे निर्घनतम ब्यक्तियों को 
झामदनी व रोजगार के साधन मिल सकें। दूसरे 20-सत्री कार्यक्स का वर्णन करने से 
पूर्वे जनता शासनकाल म बहुचचित ग्रनवरत योजना के विचार का सक्षिप्त परिचय 
देना उचित होगा । 


अनवरत योजना का विचार (]9४6 ८०००का ण॑ एणा॥३ छत) 


मार्च, 977 मे केन्द्र मे सत्तारढ होने पर जनता सरकार ने योजना की 
पद्धति में एक महवपूर्ण परिवर्तव क्या जिसे भनवरत योजना कहा गया है । इसके 
अन्तर्गत पहले को स्थिर (६६80) पचदर्वोय योजना के स्थान पर निम्न किस्म को 
अभतदरत योजना-प्रणाली सुझावों गयी थी-- 


[. पचदर्षीय योजनाम्ो के मुल्य क्षेत्रों वे लिए परिव्यय व उत्पादन के 
सम्बन्ध में वायिक क्षेत्रवार लक्ष्य (॥आ०७) $९८४०४७ (972८5) निर्धारित करना । 

2. प्रयेक वर्ष के अन्त में इन चुने हुए क्षेत्रों के लिए एक और वर्ष के लिए 
क्षेत्रवार लक्ष्य निर्यारित करना और इस प्रकार पद्वर्षाय योजना को अधिक व्यापक, 
झधिक व्यावहारिक व भ्रधिक लचीली बताना । 

जनता सरकार ने 9738-83 को झवधि के लिए छडठो पचवर्षाय मोजना का 
प्रारूप पेश किया घा। यह कहां गया थाक्नि 978 79 की वाधिक योजना के 
समाप्त होने पर योजना झायोंय इस झदघि की प्रगति की समीक्षा करेगा भौर कुछ 
श्षेत्रों मे कमिया पाये जाने पर झयवा झन्य नयी सूचनाग्रो के झ्राघार पर पहले के 
लक्यो में ग्रावक््यक सज्योधन करेगा गौर एक ग्लागामों वर्ष 983-84 के लिए भी 
लक्ष्य निश्चित करेगा । इस प्रकार हर साल देश मे एक नयो पचवर्षाद योजना तेदार 
रहेगी ॥ 

प्रनवरत योजना-पद्धति पर देश में तीद्र प्रतिक्रिया हुई औौर उस समय के 
विरोधी दलों ने इसको काज््ये प्रालोचना की की। इसलिए यह ग्रावश्यक् हो जाता है 
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कि इसके गुगा-दोषो की चर्चा कौ जाय ताकि पाठकों को इसके सम्वन्ध में सही स्थिति 
की ज़ातंकारी ही सेके । 
अनवरत योजना-पद्धति के सम्भावित लाभ 
॥ गोजता ग्रसिक वास्तविक वे तसचीली होगी (0]#070778 छणाते एड 
प्रा0:८ उटडोीछा0 बाते वी८चंण८)--प्रजव रत योजना के पश्ष में एक दावा यह क्या 
गया कि इससे नियोजन की प्रकिया में श्रथिक वास्तविकता श् लवीलापन भा जायेगा। 
पिछले वर्षों भे लब्यो व उपत्तव्धियो के बीच जो अन्तर रहे हैं एव जो काफी समय 
तंत्र जारी रहे हैं. उन्हे कम किया जा छत्रेगा । इस प्रकार यह प्रणाली उतार-चेदाव 
तथा झतिश्चितताशों का सामना करने के लिए ज्यादा अच्छी सावित होगी । 
स्वर्गीम प्रोफेयर राजहष्शा मे अपना सत इस अकार रा था वि सूतेकाल मे 
पाँच वर्षों के ग्रनुमान क्रापी वेलोच ब-कठोट हवा जाते थे तथा प्र: वास्तविकता थे 
कापी दूर हो जाया करते थ । माँग के अनुमान या तो प्रधित ऊँधे हो लाते या 
प्रचिक नीचे हो जाते तथा ह॒पारी प्रघ॑व्यवस्था पर मौसमी परिवर्तनों, विदेशों दिनिमय 
के ऋण, रूण; णुदुफ्फीए बी. डॉन दर रए काफ़ी डिएर एप पमाव पड़ता था। 
इसलिए हमारो प्रर्ेब्यवस्घा के लिए सात्री अनुमान लगाने में भ्रिक लखीलेपन की 
आादण्यक्तता रही है ॥ प्रववरत योजना को अपनाकर हम हर #र्प भादी झनुमानों मे 
झ्राजस्यक न्यूनतम संशोधन कर सकेंगे जिससे योजता देश ते' लिए भधिक व्यावहारिक, 
वास्तत्रिक व उपयोगी बव जाएेगी ! 
ग्रनवरत योजना के सलचीतेषन का यह प्र्थ नहीं है कि माग वे अ्येक मावी 
अनुमान (०४८5५ हगह& त८ा204 ज़ाणु्लणांं, प्रत्येक विषतीय वायद (५५०५ 
$जशेह (93708] ९०फ79707600) व प्रत्येत्र स्वीकृत परियोजना (व्श्टाए आहार 
फाण॑व्दा ॥8 पा८ $॥6() में श्रतिवर्ष सशोधन किया जायेगा। यह तो श्रनवरत 
सोचना को घारणा का गलत अथें लगाना होगा। इस घारणा वे पीछे यह आ्राशय 
अजखश्य है कि झ्र/वज्यक्तातुसार कसी मरे विशेष मावी प्रनुमारें या मोवी लक्ष्य को 
सटायित क्या जा सकेया तारि योजना अधिक वास्तविक रूय धारण कर सर्क । दस 
प्रकार व्यवहार म कुद चाडे से मावी पनुमानो, धोदी-सो स्वोडेत परियोजवाप्रो द 
धाईन्से वित्तीय वायदों का ही सशोधिन करने की जहूरत पडेगी 
2 ग्रर-बौज़ना ध्यय व झोजना-ध्यप भ्राज को भाँति इक्ट्ठे हो प्रस्तुत डिये 
ज्ञापंगे--योजना थ्ायोग अनवरत मौजना बतायगा और प्रत्यक् वित्तोय वर्ष के लिए 
ग्राजना ब्यय निर्यादित करेगा। वित्त-मस्त्रालय ग्रेर-योजना व्यम निर्धारित करेगा 
झोर झाज की न्नाति आगे जो ये दोो इकट्ठे रूप म ही पेश किये जाते रहेगे। इस 
व्यवस्था मे काई ग्रन्तर नहीं आयेगा 8 लेकिन योजना प्रायोग को नयी व्यवस्था के 
झस्तगंत झागामी वर्य की ध्रतवरत योजना का मसतोदा जल्दी तंवार करना हागा ताकि 
सोजदा आयोग व वित्त-मल्तालप के झनुमान इक्ट्ठे देश किय आ सके । 
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अनवरत योजना के विचार की समीक्षा 
अर्थशात्तियों व च्न्य 'विचारको ने अ्रनवरत योजना वी उपयोगिता में सन्देह 
व्यक्त किये थे । बुछ का मत यह था किश्रनवरत्त योजना भारतीय नियोजन की 
मूलभूत कमियो को दूर मही कर पायेगीऔर श्रन्य का विचार था कि अनवरत 
याजना की घारणा स्वय में तो उपयुक्त व उपयोगी है लेकिन भारत की वर्तेमान 
परस्थितियो मे इसे पूरी त॑यारी के बिना लागू करत से लाम की बजाय हाति होत 
का झधिक मय है । 


बेद्यनायन व गुलाटा! का यह मत रहा कि भारत में योजनाओं को सफल 
बनान के लिए कुछ कठोर निर्णय लिय जाने प्रान्रश्यक हैं, जिनके प्रमाव म यो जत्ताग्रो 
के लाम ग्राम जनता को नहीं मिल पाये हैं ) शाजज़ीतिज्ञ सदैव जनता को तरह-तरह 
के सब्ज बाग दिखाते रह हैं तथा नौकहरशाही योजना के लद्ष्यों के बारे म सर्देव 
श्राशक्ति व उदासीन रही है ॥ दोनो का ध्यान अधिक व्यय करने के पक्ष म तो रहा 
है, लेकिन किसी ने मी उचित नीतियाँ श्रपनाकर योजनाग्रों के क्यिन्वयन पर जोर 
नही दिया | अत भ्रववरत योजना हमारे नियोजन के इन दोपो तथा भ्रन्तविरोधों 
को दूर नही कर पायेगी श्रीर हम सार की बात पर ध्यान न देकर योजना के ऊपरी 
रूप को सुधारने भे ही लगे रहेंगे, जिससे समाज को ग्रधिक लाम नही होगा। श्रतएव 
हम कठोर नीतियाँ प्रपनाकर निहित स्वार्थी वर्ग के हितों को पीछे हटाकर झ्राथित 
विकास व सामाजिक न्याय का मारे प्रशस्त करना चाहिए । 


सुरेश तेन्दुलक्र” के मतानुसार भारत मे 960 की दशाब्दी के मब्य भाग 
से ले+र ग्रव तक मुख्य समस्या यह रहो है कि नियोजन को प्रक्रिया मे कई कारणों 
से जनता का विश्वास उठन लगा है, जिसे पुन स्थापित करने की झावश्यक्रता है 
और ऐसा पहले राजनीतिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए | लेकिन सरकार ने इस 
दिशा मे कोई ठोस कदम उठान की बजाय केवल ग्रनवरत योजना की पद्धति को लागू 
करता ही पसन्द क्रिया, जिसक्रे लिए क्‍ग्रावश्यक तेयारी नही की गयी | श्रत श्रनवरत 
योजना को पद्धति तो युक्तिसयत व लामदायक है तथा इसको स्वीकार करना योजना 
का परित्याग करना नहीं है । लेकिन इस पद्धति को लागू करने के लिए निस प्रकार 
की त्कनोकी व श्रशासनिक तैयारी होनो चाहिए क्तवा जिस प्रक्र का सत्यागत दया 





4.. 2 फक्रातश्गाभीका गत [ 5 ठग, 05 एणफड एथ05, 5? 
0प्न००शा 8, 977, ए 739-740. 
इपार्छ 0 प्ढ्ाठवणएवा, 2भशाएड़ ए700655, ए[89778 (१0एागा55- 


307 8790 ४०0]0ए६४ छुक्ाण्माह, एऐएज़, 0७०0७ १६ 5, 977, एफ 
]777-782. 
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होता चाहिए उत्तका भारत में नितान्त श्रम्माव पाया गया हैं। अ्रतः यहाँ पर इसकी 
सफलता के आसार दम हैं। प्रनवरत योजना की व्यवस्था के प्रन्तर्गंत राजनीतिजों 


कौ लक्ष्यों व उनकी उपलब्धियों के बीच मे खाई रहने पर लक्ष्यों वो भीचा करने 
का बहाना मिल जायेगा, बनिस्वत इसके कि ते उपलब्धियों कों ऊँचा करने का 
प्रयास करें । 


इस प्रकार'अनवरत योजना के झालोचकों का यह मत रहा है कि भारत में 
योजना के क्रियान्दयन (9]40 जशए]6एश्या।000) पर अधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए तथा योजना की नौतियो को व्यवहार मे प्रावश्यके इढ़ता व कठोरता से लागू 
करना चाहिए । तभी वियोजन की प्रक्रिया में जनता का विश्वास पुन: जम सकेगा 
जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है । 


जनवरी 980 मे केन्द्र भे काप्रेस (श्राई) की सरकार बनने से प्रभवरत 
योजना के विवार को पूर्णोत्रया अस्थीकार कर दिया गया । जिस प्रश्ञार जनता सरकार 
ने प्रथम 20-पृृत्री आर्थिक कार्यक्रम को निरस्त कर दिया या, उसी प्रकार काप्रंस 
(प्राई) सरकार मे श्रतवरत योजना के विचार को प्रत्वोकृत कर दिया ((॥८ 008) 
णव0)8 ए|थ7 ४४७४ 700८0 ५9) । सरकार ने पहले की भांति एक स्थिर 
पंचवर्षीय योजना (६ 75९0 ५8 ५७४7 949) का मांगें ही अपनाया और देश से 
नई छठी पच्रवर्षीय योजना (980-85) लागू की गई । 


सरकार में सशोधित अ्रथवा द्वितीय बीस-सूत्री कार्यक्रम जनवरी 982 में 
घोषित किया 4 उसे समय नई सरकार के कार्यकाल के दो दें यूरे हो गये थे श्रीर 
स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी ने यह झ्रावश्यक समझा कि प्रथम 20-सूत्री कार्यक्रम 
को सशोधित किया जाय ताकि यहे देश की स्रमस्याश्रों के हले में नये सिरे से अपना 
सक्रिय योगदान दे सके ) 


दूसरा बोस-सूत्री कार्यक्रम, जनवरी 982 


प्रथम बीस-सूत्री कार्यक्रय के कई उद्दे श्य भ्राप्त कर लिये गये थे तथा छठी 
परचवर्षोय योजना में कुछ नये विकास-शार्यक्रम रखे गये भे ॥ इन परिस्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए 44 जनवरी, 982 को दूसरा बीस-सूत्री कार्यक्रम घोषित किया 
गया जिसके विशिन्न निन्‍्दु इस प्रकार हैं: 


2 स़िचाई गो सम्माव्यता (दा88007 9०शा0०7) बदाता त्या सूसी खेती 
के लिए आवश्यक इन्पुटो व टेक्येलोजो का विस्ताद करना । सूखी खेत्ती मे वर्षो पर 
भाश्वित क्षेत्रों मे नमी के सरक्षण के लिए झावश्यक उपाय किये जाते हैं । 


2. दासों द तिलहनो का उत्पादव बढाने के लिए विशेष प्रयास करना । 
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3. एकोइत प्रामोण विकास कार्यक्रम (र07) ब राष्ट्रीय प्रामोण रोजयार 
कार्यक्रम (2८०) को सुदृढ करना तथा इनका विस्तार करना। एकीड्त ग्रामीण 
विकास कार्यत्रम निर्धनता दूर करने का वार्यक्रम है तथा दूसरा कार्यक्रम काम के 
बदले झनाज का समोधित रूप है एव इसका उउदू श्य देहातों में रोजगार के प्रवस्तर 
बटाना है। 


4, छषिगत भूमि पर सोमा निर्धारण को लागू करना, झतिरिक्त भूमि का 
वितरण करना भूमि के रिकार्डों को विभिन्न प्रशासनिक व कानूनी पडचनो व बाघापों 
को दूर करके पूरी तरह तैयार करना । 

5, सेतिहर मजदूरों के लिए ग्यूनतम मणदूरी को समीक्षा करना तथा उसे 
प्रभावशाली तरीके से लागू करना ॥ 

6. बंघुश्ा भमिकों को फिर से बसाना । 

मर, अनुम्नूचित जाहियों व जज जातियो के विकात् के लिए गार्यक्रम को तेज 
करना । 

8, समसस्‍्याग्रस्त गाँवों में पीने के पानी की सप्लाई करना ॥ 

9. ग्रामीण परिवारों को रिहायशो प्लाट देना तथा निर्माण-सहायवा-क्ार्य- 
कर्मों का विस्तार करना ॥ 

0, गंदो बल्तियों की दशा सुधारना, ग्राधिक दृष्टि से कमजोर लोगो के 
लिए मकान बनाने के काय॑त्रम लागू करना तथा श्रूमि के मूल्यों मे ग्रवाछित दृद्धि को 
रोकने के उपाय करना 3 

4], शक्ति-तृुजन को झधिकतम करना, विद्युत-प्राधिकरणों व संस्थाप्रों 
के कार्य भे सुधार करना तथा समस्त गाँवों को बिजली पहुंचाना । 

१2. वन सगाने के कार्यक्रम में तेजी लाना, सामाजिक व फार्म बानिकी 
वा विस्तार करना झौर वायो-गँस तथा ऊर्जा के दंकल्पिक स्रोतों का विकास 
करना । 

3, परिवार नियोजन का जन-प्रान्दोलन के रूप में ऐच्छिक स्‍ाघार पर 
विकास करना । 

4. प्रायमिक स्वास्थ्य सुविधाधों को ध्यापक बनाने का प्रयास करना एवं 
कोढ, टी. बी. व अझंधेपन पर नियन्धण स्थापित करना | 

5. स्त्रियों व बच्चों के लिए कल्याण-कार्यक्रमों में तेजी लाना, गर्भवती 
महिलाझ्रों, माताप्मों व बच्चों के लिए पोषण-कार्यक्रम को प्रागे बढाना, विशेषतया 
आदिवासी, पहाडो व पिछड़े क्षेत्रों के लिए।॥ 

6. प्रायु-समूह 6-4 में यूनिवर्सल प्रायमिक शिक्षा का विस्तार करना, 
विशेषतया लडक्यों के लिए. झौर साथ मे छात्रों व ऐच्छिक एजेन्सियों को प्रौढ- 
निरक्षरता दूर करने के कार्यक्रमों मे शामिल करना । 


वयथ 


पेय सावंजनिक् वितरस्य अखालो “का विस्तार करता, इसके लिए उचित मूल्य 
की दूकातो व दूर-दराज के क्षेत्रों मे मोबाइल दुकानों की व्यवस्था करता झौर ऐसी 
दुवातें स्थापित करना जो श्रौद्योगिक श्रमिको, छात्रो के होस्टलो श्रौर विद्याधियों को 
वाठय-पुस्तको घ कॉपियो को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कर सके ग्रौर देश 
म सुदुढ उपमोक्ता प्रान्दोलन का विकास किया जा सके । 


48 . विनियोग की विधियों को उदार झरतह तथा परियोगमात्रो को समय 
पर पूरा करने के लिए भौदोगिक धीतियो का सुदृढ़ करना । हथकरघा, दस्तकारी, 
लघु व ग्रामीण उद्योगो को विक्तास की समी सुविधाएँ देवा तथा उतकी टेक्नोलो भी 
को नवीनतम बनाना । 

9 तस्करों, सप्रहकर्ताश्रो, जमाखोरों थ कर कफी-चोरी करने यासो के 
खिलाफ कड़ी का/यंदाही जारो रखना तथा काली मुद्दा पर रोक लगाना । 

20 सार्वजनिक उपकरमो को काये-प्रणाली मे सुधार करके उनकी कार्ये- 
कुशलता व उत्पादत-क्षमता के प्रयोग मे बूंद्ध करना तथा झॉल्तरिक साधतों का 
सृजन करना । 


इस प्रकार द्वितीय 20-सूत्री कार्यक्रम मे छठी योजना के मुरय सामाजिक पे 
झ्राथिक कार्यक्रम शामिल किये गये थे। इस कार्यक्रम से समाज के कमजोर व 
पिछड़े लोगी वी दशा सुधारने व उत्पादकता बढाने में मदद मिलने की श्राशा प्रकट 
की गई थी । 

द्वितोय 20 सुन्नो कार्यक्र को आाथिक नियोजन में भूमिका 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है द्वितीय 20 सूज्ञो कार्य्रम में कई ऐसे विन्दु 
हैं जो छठी पचरवर्षीय पौजना में भी शामिल किये गग्ने थे। इसलिए ग्रह कार्यक्रम 
आधिक नियोजन का स्थानापन्न (5४0$४४0/6) नही है।दल्कि उसका तहांग्क व 
समर्थक है। फिर प्रश्न उठता है कि इस कार्येक म की पृथक से आवश्यकता क्‍यों पडी 2 
विद्वातो ते इस्त सम्बन्ध मे कई ग्रन्य प्रश्न मी उठाग्रे हैं, जैसे इस कार्यक्रम से नियोजत 
की प्रक्रिया पर अनुकूल भसर होगा या प्रतिकूल; कया इस कार्मक्रम का केवल रशाज- 
नोविंक उद्दंश्य है इत्यादि । 

इन प्रश्नो के उत्तरो के सम्वन्ष्र म विद्वानों में काफी मतभेद पाप्रा जाता है । 
बुछ का विचार है कि देश में 20 सूत्री कार्यक्रम का अपनाया जाता झाधिक नियोजन 
वी विफचता का सूचक है। यदि मारत मे ग्राधिक नियोजन सफल होता तो अलग 
से किसी ऐसे कार्यक्रप की प्रावश्यक्दा ही नहीं पढ़ती । इस कार्येक्रम के माने से 
नियोजन पर पर्योप्त ध्यान त दिया जाकर इस कार्यक्रम पर हो प्रधिक ध्यान दिया 


जाने लगा है, जिससे बस्तुत नियोजन वी अछ़िया अपने शूल रूप मे कमज़ोद होन 
ज्गो है । 
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इसके विपरीत प्रो. पी. भार. ब्रह्मानन्द का विचार है कि इन बीस सूत्र या 
बीस बिन्दुओ से नियोजन को कोई हानि नहीं होगी, बल्कि इस नये कार्यक्रम में 
उत्पादन बटाने के झ्रधिक बिन्दु है जो पहले वाले बीस सूत्री कार्य्रम में नही थे । 
श्रतः इनका विचार है कि प्रधाममन्त्री को प्रति वर्ष, प्रिस्यितियों के श्रनुसार, एक 
सशोधित झ्राथिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए ताकि राज्यो की सरकारो का भी, 
ध्यान उन नये कार्यक्रमो पर केन्द्रित हो सके | असल मे भारत को एक “रोलिग प्लान” 
की जगह एक 'रोलिंग 20-सृत्री कार्यक्रम! को झ्धिक आवश्यकता है । 

अत, यह कहना अनुचित न होगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करता 
निर्षन लोगो व समस्त देशवा सियो के हित में होगा । लेकिन ठीक से लागू न होने पर 
ये 20 नारे (॥0४८०/५ 800225) मात्र रह सकते है । 


प्रगति--केन्द्र व राज्यो की वाधिक योजनाझो में 20 सूत्री ग्राथिक कार्यक्रम 
पर काफी धनराशि आवटित की गई है। 984-85 के लिए इस कार्यक्रम पर 
],858 करोड रु. के व्यय का प्रावधान किया गया था। (44] करोड रु. 
केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत तथा शेष राज्यो की योजनाओं के अन्तगंत) जो वापिक 
योजना के कुल परिव्यय का लगभग 40% था। 985-86 ही केन्द्रीय योजना से 
20 मूत्री प्र/यिक कार्यक्रम के लिए 4,900 करोड रु, की राशि निर्धारित की गई जो 
पिछले वर्ष से 8:3%£ श्रधिक थी । यह कुल केन्द्रीय योजना को निर्धारित राशि 
(8,500 करोड़ रु.) का 26:5% थी । 986-87 की केन्द्रीय योजना में 20पघृत्री 
कार्यक्रम पर लगभग 6000 करोड रू की राशि ग्रावटित की गई जो पिछले वर्ष की 
तुलना मे एक हजार करोड रू अधिक थी । इससे स्पष्ट होता है कि इस कार्यक्रम 
को वाधिक योजना में काफी ऊँची प्राथमिकता दी गयी है। 


इस कार्यक्रम को लागू करने से कई दिशाझ्रो मे प्रगति हुई जैसे प्राथमिक 
स्वास्थ्य कैन्द्रों की स्थापना, वायो-गैस सयनो यी स्थापना, झावास-स्थलो (॥0ए5९- 
$65) की व्यवस्था, अनुसूचित जन जाति के परिवारों का उत्थान, एकीकृत ग्रामीण 
विकास कार्यत्रम के प्रन्तगंत गरीबों को लाम पहुंचाना, वेयजल वी व्यवस्था, गन्दी 
वस्तियो के लोगो की दशा में सुधार, इृक्षारोपण, अनुसूचित जाति के परिवारों का 


उत्थान, एकीकृत बाल विकास सेवाएँ, ग्रामीण विद्यू तीकरण व पम्प सेटो को शक्ति 
प्रदान करना ॥ 


इनके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजग्रार-कार्यक्रम की प्रगति हुयी है । शेष 
कार्यकमो, जैसे वन्ध्यकरण (डव्या!/इका००७), उप-केन्द्र स्थापित करने, भ्तिरिक्त 
भूमि वितरण करने, निमस्थि-कार्य में सहायता प्रदान करने, बन्धुआ श्रम के मुक्ति 
ब बह व इ. डब्ल्यू, एम. मत्ानों की व्यवस्था करने की प्रगति घीमी 
रही है ! 
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विभिन्न राज्यों मे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रणति काफी झ्समान भी रहौ है। 
983-84 मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (पार्ट?) की प्रगति भ्ँध्र प्रदेश, 
गुजरात, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, मेघालय व पश्चिमी बगाल में 
]982-83 की तुलना भे नींची रही थीं। परिवरार-नियोजत व भूमि-वितरण के 
कार्यतमों की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही जो एक चिता का विधय है । 

नवीन झथदा तृतोष 20-सूत्रो कार्यक्रम, श्रगत्त 986' 

प्रघानमस्त्री श्री दाजीब गाँधी ने स्वृतस्थता दिवस (5 अगस्त, 298 6) पर 
राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए कहा थ' कि देश के समक्ष शीघ्र सशोधित 20-सुत्री 
कार्यक्रम पेश किया जायगा । उसी बायदे के झबुरूप 20 झग्रस्त, 986 को प्रोग्राम 
कार्यान्वयन मन्‍्त्री ने ससद के दोनों सदनो में यह कार्यक्रम अल्तुत किया जिसमे 
निर्दनता-उत्मूलन पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया ३ इसे वौोसन-सूत्री कार्यक्रम का 
तृतीय सस्करण कहा जा सकता है । यह सर्वप्रथम 975 में तथा दूसरी बार 980 
मे पेश क्या गया था। इसे सातवो योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 
पुनर्गेित (१९४४४७०॥४१९) किया गया है ॥ 

नये फार्यक्रम के 20 बिच्ु इस प्रकार हैं: 

(, ग्रमीणा निर्धनता पर प्रहार, 

2. वर्षा वर ग्राश्रित खेती के लिए विकॉस सम्दस्धी नीति, 

3, सिच्चाई के पाती का बेहतर उपयोग, 

4. श्रधिक माता में फसलें 

5, भूमिन्सुघारों को लागू करना, 

6. भ्रामोण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रेम, 

4 स्वच्छ पेय-जल, 

8. संबके लिएं स्वास्थ्य, 

9, दो बच्चो के परिवार का नॉमें, 

0, शिक्षा * विस्तार, 

[[., प्नुसूचित् जाति व झनुसू चित जनजाति के साथ न्याय, 

42, स्त्रियों के लिए संम्रानता« 

3, युवष्वग के लिए नये अवसर, 

4 ज्ञोगो के लिए मकानों की व्यंवस्पां, 

5. गन्दी बस्तियों की दशा में सुधार, 

6. वानिकी के सम्बन्ध में नयो नीति. 

]7 पर्यावरण की रक्षा, 

4,. शंका फैक्य: 0 सब शॉगाफाए रिष्शल्फ, 5०कावाफट, 7986, 
छएए7 462-466 
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]8 उपभोक्ता के हितों की रक्षा, 

9 गाँवों के लिए ऊर्जा, तथा 

20. सवेदनशील प्रशासन (जनता की झाकाक्षाओं व प्राशाग्रो के प्रति) । 

विभिन्न बिन्दुओ पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि इनका सीधा सम्बन्ध 
देश के सामाजिक-प्राधिक विकास से है। इनको क्रिप्रान्वित करने से खेती की पैदावार 
बढे गी, गाँवो में गरीबी व वेरोजग्रारी घटेगीतथा लोगो का सामाजिक जीवन 
सुधरेगा । 
नये वीस सूत्री कार्येक्रम में प्रत्येक सूत्र के अन्तगेत आवश्यक स्पप्ट दिशा 
निर्देश मी दिये गये हैं जिनका उल्लेख सदिस्तार नीचे किया जाता है। इससे प्रत्येक 
सूत्र पहले के कार्यकमों की तुलना में ग्रधिक स्पष्ट व सुनिश्चित कर दिया गया है 
ताएि उससो प्राप्त करने में कठिताई न हो तथा उसके मूल्याकन में भी सुविधा रहें । 

प्रत्येक' मुख्य बिन्दु के तहत भ्रावश्यक उप-बिन्दु (४70-90775) नीचे दिये 

जएते है, * 
हु | ग्रामौश निर्धनता पर प्रहार--()) इस बात का प्रयास,करना कि निर्घनता- 
उन्मूलन कार्यक्रम प्रत्येक्ष गाँद मे सभी गरीबों तक पहुंचे, (0 मजदूरी रोजगार- 
कार्यक्मों को क्षेत्रीय विकास व मानवीय ससाघन विकास कार्यत्रमों से समन्वित 
करना तथा राष्ट्रीय व सामुदायिक परिसम्पत्तियों दा दिर्मोण करना जैसे स्कूल के 
मपन सहके, तालाब तथा ई घन व चारे के मण्डार, (77) उत्पादन व उत्पादकता 
बढाता व ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करता, (/४) हथकरघा, दस्तकारी, ग्रामीण व 
लघु उद्योगो को पनपाना तथा स्वरोजगार के लिए दक्षताओं (अं5॥!5) में सुधार 
करना, एवं (४) पचायत, सहकारिताओं व स्थानीय सस्थाप्री को पुनर्जीवित करना । 

2. वर्षा पर आश्रित खेतो के लिए विर्लस सम्बन्धी सोति--(0 नसी की 
रक्षा के लिए टेक्नोलॉजी में सुधार करना तथा मूमि व जल-साधनो का बेहतर प्रबन्ध 
करना (४) उचित व सुधरे हुए बीजो का विकास व वितरण, (7४7) सूखा प्रमावित 
क्षेत्रों व सूखा सहायता कार्यक्रमों मे आवश्यक परिवततेन कश्के सृसते के कप्रमावो को 
कम वरना । 

3, सिचाई के जल का बेहतर उपयोग--(॥) जल-ंग्रह क्षेत्रों (०४(०४णव्का 
&685) का विकास व बेसीन व डेल्टा क्षेत्रों में जल-मिकासी (97877986) की व्य- 
वस्था को सुधारना, (४) कमाण्ड क्षेत्रों में सिचाई-प्रबन्ध मे सुधार करना, (70 पानी 
के जमाव, खारेपन व पानी के व्यर्थे उपयोग को रोकना, (7४) सतह व भूतल जल 
के उपयोग में तालमेल बंठाना । 

4 अ्रधिक सात्रा मे फसरलैं--(0) देश के पूर्वी मागो व पन्य कम उपज वाले 
स्षेत्रो मे चावल के उत्पादन में क्रान्ति लाना, (7) खाद्य-तेली में झत्मनि्भेरता प्राप्त 
करना, (॥॥) दालो का उत्पादन बढाना, (7४) फल व सब्जी की झेती को बढाना, 
(९) कृपि-उपज के आधुनिक सग्रह, प्रीसे सिग व बिक्री की सुविधाओ को बढाना, 
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(शो पशु-नाचकों को उत्पादकता बढाने में चहादता देता, तथा (शो) झदलौ पाटन 
व सामुद्रिक सनी उद्योग का विकास करना £ 

5, चूमि-सुघारों को लग्यू करना- () द्वमि-रिकार्ट दूरी तरह तंयार करना. 
(0) दनि पर सोलिग सम्बन्धी बानूनों को लागू करना, तथा (प्र) ब्रतिरिक्त मृनि 
का ग्रूमिहीनों में दिधवरित करना । 


6 प्रामोत्त झमिकों के निए विशेष वार्यक्रम--(0 इृषि व उद्योग में 
झमगठित श्रम के लिए न्‍्यूवठम मजदूरी कानून को लागू करता, (9) दुआ श्वम 52६ 
प्रथा को समाष्व करने के कानूनों को पूरी तरह लागू करना, (7) वधुमा श्र को 
फिर से वसाने के कार्यक्रनों में ऐच्छिक एजेन्सियों व सबठनों को मदद क्ेना £ 

4. स्वच्छ पेय जल--[) सभी गायों में स्वच्ठ न सुरक्षित जब बी सुविधा 
पहुंचाता, (0) स्थानोय समुदायों को जतन्यूति के झोतों को प्रच्छी हाचत में बताये 
रखने में मदद पहुंचाना तथा (7) पनुसू चिठ जाति व ग्रनुयुचिद जनजाति के लिए 
जल्न्पूति पर विशेष रूप से ध्यान देता 

$. स़दके लिए स्वास््य--0) द्रादमिक्र स्वाम्स्य स्ैवा की बुराद्ा 
(पृण्भा9) में सुधार करना, 6) कोड, टी. बो.. मलेरिया, गले के रोग, झन्‍्धेपन वे 
झन्प बड़े रोनों से संध्र्य करना, (तर) खमन्त मिशुय्रों व बच्चों के रोगों से मुर्त 
वदियाने के उटर्पाय बरता. (७) ब्रोमोण क्षेत्रो मं स्वास्थ्य व साई को सुदियाएँ 
बढ़ाना, विशेषठया स्थत्रियोँ के लिए, तथा (र) प्रयाहियों के पुनन्‍्यायने के दिए 
कार्नेकर्तों पर विकरेष ध्यान देना । 





9, दो उच्चों के परिदार का नाॉमे--() स्वेच्छा से दो बच्चों का नॉन 
स्वीकार वरनते के लिए लोगों को प्रेरित करता, (0) झाता-विताओं में जिम्मेदारी वे 
उन्दरदादिन्व की झावना बढाना, (छा) मिम्मु दृल्दु-दर घटाना, दया (70) साहू बे 
गिशृ-दें खाल को सुविधाओं का दिस्दार करना 4 

40. शिक्षा छा विस्तार--() प्रारम्किह झिक्ला को सर्वेन्दाप्रो बताना ठथा 
जडकियों की शिक्षा पर विज्रेप बल देखा, (छी सनी स्तरों पर सिश्य में सुधार लाना 
67) वैर-प्रोपचारिक शिष्य व झायोत्मक (णिम्ट/073) खाप्तखा कार्यश्म तो 
ब्रोच्साहुन देता ठया साथ में दछवदा मे झोंद्ध करता, (४) प्रौद-साप्षसवा-शर्यक्रन का 
बटादा देना हिपम छात्र व ऐच्छिक नच्चाएँ नाग लें, तथा (४) राष्ट्रीय एक्ड्रा दया 
साताजिक व नंतिह झूच्यों पर बद देना ताकि हमारी राष्ट्रीय धयेहर में लोग रे 
महदूद करना झोवें 

]. प्रनुयुच्चिद ्ञाति ने पनुतूद्धित बनबाति,के साय स्याय--() इतके विए 
बने सर्देघानिक प्रावधानों व कानूनों को छाग्र करना, (४) इसके लिए आवदित झनि 
पर इदहडो छब्डा दिलाता, (तती चॉसि-ह्लाइटन कार्यक्रन में नया जीवन टाउना, 
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(५) शैक्षणिक स्तरों मे सुधार के लिए विशेष बोचिंग प्रोग्राम करना, (थे मेहतरो 
के गन्दे काम की समाप्त करना तथा सफाई कर्मचारियों वी पुनर्स्थापना के लिए 
विशेष कार्यफ्रण सच(लित बरना, (रऐ विशेष कम्पोनेण्ड कार्यक्षम के लिए पर्याप्त 
क्लोधो व उचित निर्देशन की व्यवस्था करना, (४!) इस वर्ग को शेष समाज के साथ 
जोड़ने के बार्यक्रम चलाना, तथा (२४7) उन जमजातियी को फिर से बसाना जो 
झपने निवास-स्थल' से उसड गये हैं । 


१2, स्त्रियों के लिए भ्रसमानता--(3) समाज ग्रे स्त्रियों बे स्पात वो ऊँचा 
करना, (9) स्त्रियों की समस्याप्रो के प्रति जामहकता बढ़ाना (१७) स्त्रियों क 
झपषिकारो के बारे में श्रम देतना जागृत करना, (7५) स्त्रियों के प्रशिक्षण व रोज- 
गार के सस्वन्ध मे राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करना (९) स्त्रियों को सामाजिक-आधिक 

विकास व राष्ट्रीय निर्माण कार्यों मे समामतापूर्वक भाग लेगे मे सक्षम करना तथा 
(२५) दहेज-प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करना तथा दहेज-विरोधी वानून वो प्रभाव" 
पूर्ण ढंग से लागू करने की व्यवस्था करना । 

3 पुयावर्ण के लिए नये झ्वसर--00) खेल व सास्कृतिक क्रियाश्रो प्रादि 
मे युदुज॒र्ग के लिए भ्रदसर बढाना (७) शारीरिक क्षमता का विकास करना (0) 
युवावर्ग को राष्ट्रीय विकास की परियोजनाओं मे शामिल करना जैसे गगा की सफाई, 
पर्यावरण-सुरक्षा व विकास तथा प्राम जनता की शिक्षा के वार्य प्रादि (४) प्रतिमा- 
शाली थुवा-ब्यक्तियों को छाटना व उनकी योग्यता के विकास को प्रोस्साहन देना, 
(५) राष्ट्रीय एकता, सास्कृतिक मूल्यों घर्म-निरपेक्षता व वंज्ञानिक दृष्टिकोण बे” 
विकास मे युवावर्ग को शामिल करना, (४) तेहरू युवा बेद्रो के जाल वा विस्तार 
बरना, (५) राष्ट्रीय सेवा स्कीम व एन सी सी को सुदृढ़ बरता, तथा (५) 
ग्रामीण युवावर्ग के कल्याण के लिए काम करने वाली ऐच्छिक एजेन्सियो वो बढावा 
देना । 

4 लोगों के लिए सकान की व्यवस्था--(3) ग्रामीण निर्धनों वे लिए 
रिहायशी मकानों की व्यवस्था करना, (॥7) भवन-तिर्माण के कार्यक्रमों बा विस्तार 
करना, तथा (॥॥) प्रनुयुचित जाति व झनुसूचित जनजाति के लिए भवन-निर्माण 
पर विशेष बल देना । 

5 भन्‍्दो बस्तिमों की दशा से सुधार--(॥) गन्दी बस्तियों की इड्धि को 
सेकना, (१) बत्तमान गन्दी बस्तियों मे मुलभूत सुविधाएँ प्रदान करना, तथा (१?) 
शहरी क्षेत्रो म नियोजित प्रावास-निर्माण को प्रोत्साहन देना । 

१6 दानिको (0८७79) या बन लगाने के सम्बंध में नयोनोति (!) 
लोगो वो शामिल वरबवे प्रधिक पेड लगाना तथा वनो का विवास करना, (7) 
जनजाति के लोगो व स्थानीय समुदायो के लकड़ी व वन-उपजो पर परम्परागत 
प्रधिकारों की रक्षा करना, (07) व्यर्थ भूमि (ए०४६८४०४१५) बा उत्पादक उपभोग 
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करना, तथा 0५) पद्दाडी रेगिस्तादी व तदोय क्षेत्रो में उच्चित स्हिस की वनस्पति 
उग्राना । 

27 पर्यावरण को रक्षा--() लोगो को प्रयविरण से गिरावट के खतरों के 
प्रति जागरूक करना, (7) यर्यावरस*रक्षा के लिए ग्राम समर्यन विकसित करना, 
(000) इस बात को पहुचानना हि स्थायी विकास के लिए परिवेश (०००००४७) को 
रधा करता हुठ जझरी होता है. तथा (79) परियाजनाओं के लिए स्थान का 
बुद्धिमलापूर्वके चुनाव करना तथा टेक्नोलाजी का मी सही डय से चुताव करता । 

48. उपभोग ढे हितों को रक्षा--(3) झाम उपमोग की वस्तुझों को गटीवो 
की पहुंच तके लाना (7) उपमोक्ता-हित-रद्का मस्‍न्‍्दोलन का निर्मारा करना, (00) 
वितरण-श्यवस्था को पुसर्य ठित करमा ताकि सब्सिड़ी की राशि सर्वाधिक जरूरतमन्द 
व्यक्तियों तक पहुंच सके एवं (:) सार्वजनिक वितरर प्रस्ाली को सुदृढ करता । 


]9 भ्राँद के लिए ऊर्जा--() गाँवों में उत्पादक वार्यो व उपयोगों में 
विद्युत पप्लाई का विस्तार करता, (॥)) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतो जंसे बायो ग्रेस का 
विकास करना, तथा (39) ग्रामीण ऊर्जा के लिए एकीकत क्षेत्र-विशिष्ट धोग्रामो को 
प्रामाहन देना $ गा 

26 सवेदनशीस व प्रमावी प्रशासन--(जतता की झाकाक्षाप्रो व प्राशाग्रों 
के प्रति)---(0) विधियों को सरल बंदाता, (!) अधिकार सोंपना, (0) लेवादेयता 
लागू बरता (7५) खण्ड से राष्ट्रीय स्तर तक मोनिटरिंग प्रशालियो का विकास 
करना, (६) सादंजनिक शिकायतो को शौघ्रतापूर्वक व सहानुमूतिपूर्वक दूर करता । 


उपयुक्त विवेचन से स्पघ्ट होता हैं कि नय 20-सूतरी वार्यश्षम में कृपियत 
उत्पादन को बटाने ग्रामीण निर्घनवा को वम करने, लांगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा 
व पेयजल की सुविधाएं बढाने, पर्यावरण की रक्षा करने एवं प्रशासन को भ्रधिक 
सक्विय, सवेदनशील व चुस्त बनाने पर अधिक जोर दिया गया है । प्रयक मुख्य बिन्दु 
बे' तहत कुछ उप-बिन्दु निश्चित किये य्व हैं जो कुल मिलाकर लगभग 90 हो जात 
हैं । इस प्र्रार विभिन विन्दुप्रों को क्रियान्वित करके लोगो की प्राथिक व सामाजिक 
स्थिति को सुधारते का प्रयास किया जांयगा। राज्य संरकारो को 20-सूजी कार्यक्रम 
को छागू वरन में पूरा सहयोग देन के दिए कहा गया हैं ताकि इसको सफल बनाया 
जा सफ । 
नवीन पब्रयद। तृतीय बोह-सूत्रो कॉर्य्रम को आलोचता 

भारत में दोस-सुत्रो कार्यक्रम का मिलसिला 975 से प्रारम्म हुआ या जा 
अगस्त 986 के नये 20 सूत्रो की घोषणा सै तौस़रे दोर म प्रवेश कर गया है। 
कुछ विद्राव तो शुरू से ही इस रावंत्रम के आतोचर रहे हैं, क्योकि उनसे अनुतार 
पंचवर्षीय व दापिक योजजाड के होते इसको कोई आवश्यक्ता नहीं प्रतीत होती । 
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इसकी सताएठ पार्टी के लिए “राजनीतिक झावश्यक्ता! भले ही हो, प्र्यवा बोज- 
नाम्रों के उन्श्यों व कार्यक्रमों के रहते प्रतग से बीस या इससे श्रतिक् श्रववरा कम 
पनदुमओो को राष्ट्र वे समक्ष रसने का क्या सतलय? इस प्रकार की विचारधारा 
वाले व्यक्तियों का मानना टै थे बीस-सुत्रो की वजह से मूल परचवर्षीय योजना पर 
से ध्यान कम हो जाता है, श्रौर ये बिन्दु ही विशेषतया राज्य सरफारा के तिए, 
प्रमुख बन जाते हैं । 


इस ग्रालोचना वे उत्तर मे सरकारी क्षेत्रों मं यंट कहा गया है जि बीस-सूत्रो 
व ग्राथित नियोजन में कोई परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि बीस-सूत्रो यो योजना 
हृदय' कहा जा समता है । इतमे एक समय पिशेष में देश की प्रमुख बीस सम- 
स्प्राप्रों पर ध्य।न बेर्द्रित जिया जाता है, तथा उनतो हल करन वी दिशाए व 
करा्यत्रपों की हूपरेसा दी जाती है । झ्ोगे चतकर प्राप्त श्रतुमयों व नयी समस्याप्रों 
के श्राघार पर इनमे प्रावश्यक फेर-बदल किये जाते हैं प्ौर राष्ट्र का ध्यान पुन नये 
20 विखुप्नो पर केन्द्रित किया जाता है। इस प्रकार सरकार ने “रोजिंग प्लान! का 
विचार तो नहीं स्वीकार क्या, लेकिन रोलिंग 20-विन्दु” क्रा विचार जनिलप्रनजाते 
मे श्रवश्य मान लिया है । 


प्रत, बीस-भुत्री कार्यक्रम में बस्तुत बोई गरम्मीर प्रापत्तिजनक बात नहीं 
प्रतीत होती । एक नजर इन बिन्दुश्नों पर डालें तो पता लगेगा हक सरकार बाकई 
वर्तमान सामाजिक-्प्राथितत समस्याग्रों के प्रति सजग व जागरूक है भ्रौर वह क्रपिगत 
उत्पादन में कृद्धि करने, विशेषतया चावल, तिलहन व दालो के उत्पादन में वृद्धि 
बरन वे लिए विज तत है व इसके लिए प्रयत्नशील भी है। साथ में बह स्त्रियों व 
युवावर्ग की समस्याओं के प्रति मो सचेष्ट है * लोगो के स्वास्थ्य, शिक्षा व पेयजल 
थी समस्याप्रों को हल करना चाहती है। ग्रामीएं बेरोजगारी, निर्धनता, भूमि-सुधार, 
परिवार-नियोजन, रिहायशी मकान गन्दी वस्तियों, महगार्ट, पर्यावरणा-रक्षा व 
ऊर्जा तथा प्रगासनिक रामस्याश्रो वे हत की दिशा में भौ कारमर सफलता प्राप्त 
करने को प्रातुर है। ऐसा वह चाहे श्रपनी “राजनीतिक छवि को सुधारने के जिए, 
करें प्रमवा देश की 'सामाजिक-आधिक दशा को सुधारते के लिए! करे--इससे श्राम 
जनता के लिए विशेष ग्रन्तर पडन वाला नही । क्योवि' मुल प्रश्त तो यह है कि इन 
समस्यात्रो के समाधान की दिशा भें कारगार प्रगति होनी चाहिए श्रौर गरीबो व 
जररतमन्द लोगो को कसी न किसी तरह राहत व मदद मिलनी चाहिए। शग्रतः 
प्रमुख प्रश्त विभिन्न समस्याग्रो को हल करने वी दिशा मे क्रिये जाने वाले 
प्रयलो व प्राप्त परिशामों का माता जाना चाहिए। इस दृष्टि से वयत्रम वी समीक्षा 
आगे दी जाती है : 
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बया इस नवीन बोस सत्री कार्यक्रम में बीस बिन्दुओं 
का चयन बिल्कुल सहो है ? 
फिसहाद यह भी मान लें कि 20-दद ही नच्यास्नक दुष्टि ने “प्रादर्श-नूत्र' 
, वो पहला प्रश्न यह उद्ता है कि नये क्ार्वज्षतत मे झग्मिल बीस सूत्र ही सर्द- 
में ष्स हैं, झघवा इनसे की होई बेहतर चयन हो सव॒ता था। इन सम्दन्ध में याडा 
होते को यु जाइश भवम्य हैं, दद्ोड़ि विछी को नडर में बोई दिन्दू य्याद 
महत्वपूर्यों हो उकता है क्लौर झिसी की हवर में कोई अन्य विदु विद्प रद्द जप़य हो 
मकता है ॥ उदाहररा के तिए, श्री बचराज मेद्दता का मत है द्वि सेथे कार्यकन से 
आफमिकों के हितों के बारे मे कई झाज्वामत नहीं है, पौर उद्दो्गों में श्रम को जार्या- 
के बारे में कोई जोर नहीं दिया गय है। टन प्रधार नंप्रा झपंक्रम क्षमोत्युवी 
(29007-0ट6प20 नहीं है । इस ग्रालौचना बा उत्तर यह है द्वि चाह दस मद 
कओ नदे कार्यक्रम भे स्थान ने दिया गया हो, लेकिन योजना में सरवार की क्षतनल्वीदि 
मे इसकी झवज्य स्थान दिया गदा है । अतः दम्म यह नहीं रह सऊते कि सरकार 
श्रन को प्रदन्ध में झा्ोदार नहीं बनाता चाहठो हैं ॥ पिददे वर्षों मे झूठ सार्वजनिक 
प्रपण्नों मे इस सम्दन्य मे प्रयोग नयी किए दद हैं तशा मविध्य में उनको प्राय वटाया 
जायगा; चाह दस मद को बीस सूत्रों मे झाहित न जिया गंदा हो । 
हमारी मूल कठिनाई है क्रियान्वयन को दिफरतवा 
ग्रयल वाउ यह है हि पचर्षीय योजना द बीसन्य्त्री ग्राप्यिक व्ायेक्रन के 
बावजद प्यवद्यार में दिभित खेत्रों में हमारी दपचच्दि७याँ हत्तीयद्धतक नहीं हैं॥ जँसे 
श्राज भी प्रमि सम्बन्धी रिकार्ड पूरी तरह तैयार भरन को बात कहीं जा रही है ठया 
सौनिय के कानून कियान्वित नहीं हा प्रात हैं। प्रतिरित्त भूमि का पुमिद्वीनों मे 
ऋवटन टीक से नहीं झ्त पाया है $ देंपुप्ना दबदरों को फिर से छसाने की समस्या 
झाज मी विद्यमान है| इतजे ट्वितों की रक्षा के लिए झाविकों ब्यो जा देने क्या प्रश्न 
है, प्रादि | वप्नार्द्य के हिवों को रहता को बाव को जादौ है. डिर को झवित 
भआरतोीय उपनायचा सृल्य-दचनाक जून !989 प्र 8१8 पर पह ब गया है $ पह एक 
प्रदूददर्ज वृद्धि है जिसमे उपनमोक्ता के लिए झुद्रा की क्रय शक्ति ब्य भारो हक्वाम हा 
रहा है छोर सरकार पर महेगार्द वी मचिरिक्त किज्ते दते को मंदी सगों हर्ड है ॥ 
इसका आदणर दर्द 960 हम से हम कह सकते हैं कि 29 वर्षों में रुप का मूल्य 
घट हझर 42 देंच्रे मात्र रह गया है। झतः मुदात्झोति को समस्या सु हैबायें खीं है ॥ 
सार्वजनिक विदरए परफ्ती इसका पुर्रो समाघान नहीं दे सकती, हज्याकि 
बसझा झऋपता सोफित योएइदइन ऋदम्द हाठा है । 


है 


ज 





£| !2 न 











. वरदलाव मसहता, नया दीस सूत्री कार्यक्म बेकार कसरत, राजस्थान पर्रिका, 
अर्थे-चक्र, 5 शिचस्दर, 986॥ 
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इस प्रकार गाँवों मे गरीबी दूर करने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम को लागू करने के यम्बन्ध में कई खामियाँ पायी गयी हैं जिससे गरीबों तक 
बूरी सरकारी मदद नही पहुँच पायी है । गरीबो की बजाय गैर-गरीब लोगो (00॥- 
7०० .८00०१ ने भी सरकारी सहायता का लाभ उठा लिया है । 


प्रत: भ्रावश्यकता इस बात की है कि इस नये बीस-सूत्री कार्यक्रम को श्रधिक 
जोश-खरोश के साथ लागू क्रिया जाय और इसको अधिक कामयाब बनाया जाय। 
मिश्चित प्र्थव्यवस्था व लोकतान्त्रिक नियोजन मे हमारे सामने कई प्रकार की दिक्कते 
आती हैं जो प्रधिनायकशाही तन्‍्त्र मे सम्मवतया नहीं आती । श्रतः श्रागामी वर्षों में 
20 बिन्दुप्नो को प्राप्त करने की दिशा मे अधिक अयत्न किया ज ना चाहिए। इसके 
लिए प्रशासन उद्योगपति, व्यापारी, श्रमिक, ब्राम जनता, युवावर्भ स्त्रियों ग्रादि 
सभी को एकजुट होरर काम करना होगा। बीस सूत्री कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना 
का स्थानापन्न नही है, प्रौर न यह हमारी समस्याप्रो का कोई रामबाण इलाज है । 
इसमे देश की वर्लेंमान प्रावश्यकताओो को ध्यान मे रखकर प्रमुख समस्याप्रो का 
चयन करके उनके समाधान पर विशेष बल देने की बात कही गयी है, जो अपने 
आप में कोई अनुचित नही है | राज्य सरफ्वारो का ध्यान विशेष रूप से नये कार्यक्रम 
पर केच्धित किया जा रहा है ताकि वे योजनाओ्रो के जाल-जजाल व भूल-मुलैया मे 
न खोकर बुछ प्रमुख मुद्दों को ५पती दृष्टि से ओकल न होने दे । इसी दृष्टि से इन 
नये बीस बिन्दुप्तों की उपादेयता व साथेकता देखो जानी चाहिए। इन्हे योजनाओ्रो 
फा हृदय व साराश साना जाना चाहिए, उसका स्थानापन्न नहीं । इसके झलावा नये 
कार्येक्रम के बिन्दुप्रो को केन्द्र-बि्दु ही माना जाता चाहिए। देश फ्री विशालता व 
अमेब' समस्याप्रों को देखते हुए 20 यवों 20 बिन्दु भी दिये जा सत्तते हैं। वैसे भी 
बीस बिन्दुओ के नीचे लगमंग 90 उप-गरिन्दु तो दिये ही गये हैं, जिनमे से प्रत्येह 
को क्रियान्वित करने से ही मुख्य बीस बिन्दुओओ को प्राप्त करने की दिशा मे आवश्यक 
प्रगति हो सकेगी | ग्रत बीस बिन्दुप्रो की ब्यूह-रचना या रणनीति (हा॥००५ ० 
20 9०7॥85) भारत के साम्राजिकन्प्राथिक विकास मे महत्वपूर्ण मुमिका निमा सकती 
है | इससे “एलरजिक' होने की झावश्यकता नही ॥ इसका विरोध करने की हठधर्भी 
नही की जानी चाहिए । 
प्रश्न 
। सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
() श्रगस्त 986 का 20-सूत्री श्राथिक कार्यक्रम । 
2. 'बीस सूत्री झाथिक कार्यक्रम आधथिक नियोजन मे साधक नहीं बाघक है।' 
समीक्षा कीजिए । 
3... गझ्राठवी पचवर्षोय योजना के परिप्रेक्ष्य मे आप भारत में सर्वाधिक जनहित 
में कित 20 बिन्दुओं पर जोर देना चाहेंगे 'युकाव दीजिए । 
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सक्षेद--()) साफ पेघडल की सप्लाई, (४) बचिकित्सा को पर्याप्त सुबिधा, 
(४) खाद्याननों के उत्पादन में वृद्धि, (५) उत्पादक रोजगार देना (४) परिवार 
निपषोजन म एक बच्चे के नॉम॑? पर बल, (५४३) सहकारी सस्थाम्रो को संबल बनाना 
(शा) स्थानीय साथनो का उपभोग करके उद्योगी का शीघ्र व पर्याप्त विस्तार करना, 
(शा0) ई घत्र की सप्लाई बढयना, (5) निर्माण-कार्य (0णानह्राएटाणा बढाशाए) 
के मार्ग भे ग्राने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र दूर करना, (5) स्थानीय सस्याग्रो 
को जनता की कठिनाइयो के प्रति पूरी सवदनशीलता दिखाना, (570 सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली को कार्यकुशल बनाना, (7) प्रत्येक स्तर पर प्रशासन को चुरत 
करना व कठोर बनाना ताकि वह ॒परिणामोन्मुख बत॒ सके, (४!) समाज कटको 
को शीघ्र व कडी सजा देने का प्रावधान हार) कार्येकुशतता के लिए पुरस्कार व 
प्रकायेकुपालता के लिए सजा, (5५४) भाभ जनता के काम की वस्तुप्रो के उत्पादन पर 
जोर, (5५४॥) श्रमिकों की दक्षता-बृद्धि के कॉर्यक्रमों पर जोर ताकि उनकी श्रांमदनी 
बढ़े (शा) अनुत्वादक व्यय में कटौती (प्रत्येक स्तर पर) (हशा॥) मुद्रा की पूति 
में नियोजित डृद्धि (विशेषतया बास्तविक आय मे वृद्धि के अनुरूप), (४४४) गाव व 
शहर मे सफाई की नई व्यवस्था ताकि गंदगी दूर करने भे प्रत्येक मागरिक का 
सहमोग (5) प्रत्येक स्तर पर समस्याप्रो के समाधान के लिए खुली बहस व लोक- 
ता>्ब्रिक चिन्तन व चेष्ठा का विस्तार ॥ इन सुझावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । 


23 
सातवीं पंचवर्षीय योजना, ।985-90 


तथा सरकार की नयी श्राथिक नीति 


(5९एशात ४९ शल्च्ा श॒त्मा 4985 90 आ0 ए९एफ 
कटका०्णांट 790९ए 0 ध€ 60एश॥रा९€४() 








योजना आयोग ने सातवी पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण प्रपत्र (890- 
0०३०॥ 789८०) जुलाई 985 मे प्रकाशित किया था। बाद मे अक्टूबर 985 में 
योजना का प्रारूप दो खण्डो मे प्रकाशित किया गया । खण्ड ] मे योजना के परिप्रेक्ष्य 
उद्दे श्यो, व्यूहरचना, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न चलराशियो की मात्राओों श्रथवा 
राष्ट्रीय व समष्टिगत-प्रायामों (78070-0॥77९7507$) व साधवो की चर्चा की 
गई एवं खण्ड 77 में विकास के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया । 
खण्ड । के प्रवक्यन में प्रधातमन्त्री श्री राजीव गाँधी तथा उसकी भूमिका में योजना 
प्रयोग के उपाध्यक्ष ने सातवी पचवर्षीय योजना के सम्बन्ध मे प्रपने विचार प्रस्तुत 
किये थे । 


यहाँ पर सातवी योजना के विभिन्‍न पहलुओ व प्रगति का उल्लेख क्रिया 
जायगा ।; प्रध्याय के अन्तिम भाग मे सरकार की नयी श्राधिक नीति ([प्छ 
ए००॥०णशा० ?0॥09) का भी विश्लेषण किया जायगा ॥ 
उद्द श्य 
(0फरुध्णार०5) 
सातवी योजना के दृष्टिकोरा-प्रपत्र मे इसके उद्देश्य स्पष्ट किये गये थे । 
भोजन, काम व उत्पादकता (०00, छणा४ 870 ए/07ए८एश॥५) इसके तौन मुरय 
बिन्दु निर्धारित किये गये थ। योजना मे खाद्यास्नों का उत्पादन बढाने, रोजगार 
के सवप्तर बढाने व उत्पादकता मे वृद्धि करने पर जोर दिया गया, क्योकि विकास 
की वर्तेमान स्थिति मे इन अल्पकालीन उद्देश्यो को प्राप्त करके ही दीघेकालीन 
लक्ष्यो की तरफ बढाना सम्मव हो सकता था। 
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योजना मे कहा गया कि लोगों को उत्पादक रोजगार देने से दे अपने पैरो 
पर खड़े ही सकेंगे तथा आात्म-विश्वास व प्रात्म-सम्मान से काम कर पायेंगे। 
योजना में गैर-स्फोतिकारों दृद्धि तमी हो सकती है जब कृषियत उत्पादन, विशेष- 
तथा खाद्यानों का उत्पादन, तेजी से बढाया जाय । इसके लिए कम उत्पादव ता वाले 
सेत्रों मे तथा चावल, मोट ग्रनाज, तिलहन वे दालो जैती फ़प्नलों में उत्पादकता 
बडानौ होगी | औद्योगिक विक्रास वी दर ऊंची रखने के लिए पग्राघुनिक व टेवनो- 
लोजी को उन्नत करन पर जोर दिया गया । विकाप्त के विभिन्न क्षेत्रों जेंसे पावर. 
कौबला, परिवहन तथा सचार झादि में विनियोगो से पर्याप्त श्रतिफ्ल प्राप्त करने 
पर जोर दिया गया । 

सातवीं योजना में विकास की व्यूहरचनां या रखतीति 
(डब्राप्टफ ण 09चश०एफक्षा। ४ 496 807६७ 7॥३४७) 

सातवी योजना की व्यूहरंचता मे निम्न बांतों पर छ्यान श्राकषित किया 
गया-- 

[ उत्पादक रोजगार ->सातवी योजना वी विकास-नौति मे प्रमुख तत्व 
उत्पादक रोजगार का सृजन करता रखा गया । इसके लिए फ्सल गरहनता 
((77०%9॥8 ॥000॥59) मे वृद्धि करने का महत्व स्वीकार क्या गया जो सिचाई की 
सुविधाओं के बिक्रास, कृषि में नई टेक्वोलोडी का उपयोग, (विशेषतया कम उपज 
वाले क्षेत्रो व लघु कृपकों के लिए) करने से सम्मव होगी तथा ग्रामीण विकास 
कार्य कमो से उत्पादक प्रिसम्पत्तियों का निर्माए करद एवं सडक, मकान प्रादि वा 
निर्माण करने म श्रम-गहन विधियों का उपयोग करने से रोज़गार कै अवसर बदान 
पर जोर दिथा गया । नियोजको का विचार या कि इससे निर्धतता का दबाव कम 
होगा और स्वरोजगार के झवसर बर्टंगे । 

2 प्राम उपमोग की बहठुग्रो के उत्पादन में वृद्धि-निर्धन-वर्ग के पास क्रय- 
शक्ति वटन स उपमोग“पदार्षों की माग बर्देंगी। इसलिए मुद्रास्प्रीति से बचन के 
लिए खाद्याननों खाद्य-देलों चीनी, वस्त्र ईंधन व सक्रान आदि की सुविधाशों का 
बिल्तार करते पर वल दिया गया । खाद्यान्नों के उत्पादन म वृद्धि के साथ-साथ 
इनकी खरीद बफर स्टॉक बनाने 5 सार्वजनिक वितरण की उचित व्यवस्था करने 
की प्रावश्यक्ता मो स्वीकार की गयो । 

3 पुंजों का अधिक कार्यक्रुशल उपयोग करना--मारत में भूतकाल में किय 
यय विनियोगो से उचित प्रहिफ्ल प्राप्त विये जाने चाहिए। पूंजी का प्रधित्त 
का्यकुशल उपयोग करने से ही विकास की दर ऊँची की जा सकती है ॥ इसके लिए 
मचाई, ज़िड़ा त,, एरिगहन व साछोए णे शात्पदा। बंद अऋष्िय उरापणोण मरने पर जोर 

दिया गधा | नई क्षमता का विकास करने के स्थान पर वर्तमान क्षमता के बेहतर 
उपयोग पर पग्रघिक ध्यान देने का महत्व सर्वोपरि माना गया ॥ 


487 


4 निर्यात-सबद्ध न पर बल--विदेशी भुगतानो की कठिनाई पर काबू पाने 
के लिए तिर्यातों को बढाने के सुझाव दिये गये | इसके लिए ही कम वरने, 
किस्म सुधारन तथा उत्पादन का कार्यनुशल पैमाना झपनाने पर जोर दिया गया। 

5 मानवीय साधनों के विकास पर जोर--सातवी योजना मे शिक्षा को 
विवास की जहूरतो से जोडने, लोगो के स्वास्थ्य मे सुधार बरने एवं श्रमुसूचित जाति, 
अनुसूचित जनजाति स्त्रियों व प्रन्य पिछड़े लोगो को विकास की प्रक्रिया में साभेदार 
बताने की नीति प्रपतायी गयी । सं 

6 प्रौद्योगिग विकास की दरको ऊचा करने के लिए सघु उद्योगों 
की टेयनोलौजी को सुधारने पर वल दिया ग्रया । विज्ञान व टेक्मोलोजी वा उपयोग 
विभिन्न क्षेत्रों में बढाने के कार्यक्रम चालू किये गये । हा 

थ विविध--सातवी योजना में हरित क्राति का विस्तार देश के पूर्वी भागो 
में चावल की उत्पादकता बढाने व तिलहन व दालो की पैदावार बढाने य सूखी खेती 
तथा बर्षा पर प्राश्चित क्षेत्रो मे बढाने के जिए विभिन्न कार्मश्षम रखे गये | पर्यावरण 
की सुरक्षा पर भ्रधिक ध्यान देने योजना के विके-द्रीकरणा व नियोजन के प्रशासन में 
ऐच्छिक एजे/सियो का सहयोग लेने तथा पेयजल की सुविधा बढाने, बन्धुप्रा श्रम की 
मुक्ति व पुनर्वास ग्रामीण विकास व नि्धनता-उल्मूलन बायंत्नमों को भ्रध्कि कारगर 
बनाने पर बल दिया गया । इस प्रकार सातवी योजना मे निर्धनता बेरोजगारी व 
प्रादेशिक प्रसन्‍्तुलनो को दूर ब्रने पर भूधिक जोर दिया गया। 

विकास की घर तथा सार्वजनिक क्षेत्र सें प्रस्ताशित परिव्यय का श्रागटन 
(6709॥0 7 ऐेज्ञा० ते &॥॥0९880॥ ० [707०5९१ 7706 5९९०7 0099) 
सातवी योजना में बिबास की वापिक दर वा लक्ष्य 5% रखा गया | यह्‌ 
पिछले दशक (973-74 से 984-85 तत) मे प्राप्त विकास की झ्रौसत दर के 
श्रनुरूप है । लेकिन हमे यह स्मरण रखना होगा कि सातवी योजना का आाधार-बर्ष 
(984-8 5) एक सामान्य वर्ष रहा था, जवबि छठी योजना का झ्राधार-वर्ष 
(979-80) सामान्य से नीचा था । इसलिए सात्तवी योजना मे विकास की दर के 
लक्ष्य को प्राप्त बरना भ्रपेक्षाइत प्रधिक कठिन माना गया । 

योजना में विभिन्न क्षेत्रों मे वियांस की दर के लक्ष्य इस प्रवार रखे 

गये 
सबवल उत्पत्ति वे मूल्य के श्राधार पर 
(णा 8 9858 0 एश्लोपर८ 0 87055 0790/) 


(प्रतिशत मे) 
क्षि 4 
विनिर्माण 8 
(एरभराएविए।प्तए5 8) 
विद्यूत, गैस व जल-पू्ति 82 
परिवहन सेवाएँ 8 
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इस प्रकार सातवीं योजना ग्रे उद्योग व इन्क्रास्ट्रवचर के विकास वी गति को 
तेज करने पर जोर दिया गया। यह प्राशा की यई कि योजना के झन्त तक कृषि, 
उद्योग व सेवा-क्षेत्रो मे प्रत्येक दा झ्श राष्ट्रीय प्राय में !3 हो जायगा । 


सांतवी योजना में कुल विनियोग का लक्ष्य 3,22,366 करोड ₹ रखा गया 
जिसके 94% को व्यवस्था घरेलू साधतो से को जायेगी । कुल विनियोग मे सार्वजनिक 
विनियोग का अगर 48% तथानिजी विनियोग का 52% झश रखा यया । ये जवा- 
काल में बचत की दर के 23"3% से बढ़कर 24 5% तथा विनियोग की दर वे 
24 5% से वटकर 25:9% होने का झनुमान प्रस्तुत किया गया । 


सातवी योजना में सावंजनिक क्षेत्र में परिब्यय की राशि (जिसमें चालू 
विकास व्यय भो शामिल है) १,80,000 करोड छह निर्घारित की गई। इसमे 
विनियोग का झ्रण .54,28 करोड रु. तथा चालू ब्यय 25,782 करोड रुपये 
रखा गया । 


प्रस्तावित योजना परिव्यय में केन्द्र का हिस्सा 95,534 करोड़ रू , राज्यो 
का 80,698 करोड़ रु. तथा सधीय क्षेत्रों का 3,768 करोड द रखा गया । इस 
प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावित परिव्यय में केस्द्र का अश राज्यों व संघीय प्रदेशों 
के मिले जुले प्रश से भधिक रखा गया ॥ 


सार्देजनिक क्षेत्र के परिव्यय का विकास की विभिन्न मर्दों पर श्रावटन 


(निक्‍्टत्तम) 
विकास के शोषेक (छरोड रु.) प्रतिशत 
(0). कृषि 0,574 59 
(7). ग्रामीण विकास 9,074 50 
(एप). विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम 3,745 8 
(५४) छघिचाई व बाढ निमन्तण 6,979 9-4 
(९) ऊर्जा 54,82].. 30'4 
(श) उच्चोग व खनन 22,46]. 2'5 
(५) परिवहन 22,97]. 28 
(शा) संचार, सूचना व प्रसारण 6,472 36 
(27%) विज्ञान व टेक्‍नोलोजी 2,466 । 
(5) सामाजिह सेवाएँ 29,350 6"3 
(डा) प्रन्य .687 09 


कि आम 


कुल योग (लगमग) 7,80,000 !00-0 
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तालिका से स्वष्ट होता है दि सर्वाविक झावटन उर्जा डे पक्ष मे (3204५) 
किया गया है इषि, ग्रामीरय विकास विशिष्ट केज्रोम झार्वक्षतन व छिचाई को 
मिलाकर (के ४ तक) लगभग 22% ठया सामाजिक सेवाओं पर 63% झ्रावंटन 
डिया गमा है। उद्योग तथा परिवहन से मे प्रयेक के लिए प्रस्तावित ब्यध् का 7/8 
अश रखा गया है । इस प्रकार सादवी योडनों टी प्रायमिकताग्रों में उर्जा, दि व 
ग्रामीण विजञास तया सामाजिक सेवापों के झाध्यन से मातवीम समाप्तों के विशाय 
को समुित ब्यवस्या झरने पर झ्रप्रिक बल दिद्वा झया ॥ 

सार्वेजलिश विलियोद के तियोररा में नई क्षमता के विश्म से ज्यादा ध्यान 

चाल क्षमता के स्पन्‍रखाद व प्रापुतिकीमरएाए पर दिया गया ताझि. डन्चन्िि में 
शो दूद्धि की जा से । लेकिन यह जंसे-जैंस बोजता प्राय घटती आपमी वेसे-देसे 
परिदित परिस्थितियों के प्रनुमार वितियायो में श्राउज्यक फ्ेरब्वद्य शिखा जावगा। 
सम्मव हैं पावर, कोयले द रेलवे मे विनियीय नई परियाजनाप्रों से भ्रागे छचरूर और 


बद्ाने पढ़ें 












सालदी बोजना में छुल प्रस्तावित जिनियाग की राशि (3.22.366 ग्रोड 
रु.) का झ्ावटन इम प्रकार क्या गया कृषि, विचाई व सहाबक कियाप्नो का अझ 
9"%८, खनन व विनिर्मारा का 32:5%, विद त, पर्विहन 5 झुचार का 242% 
देया सेवादों का 2422८ रखा गया ॥ 

984-85 के भावों पर द्ायातों में दाषिक दस्धि दर 58% ठया रिर्घातों में 
68५८ निर्गारित की गई। अ्रद्णय संदों खो क्रावलियों खहिद खोठदी योजना से ज्ाचू 
खाते में 20 हजार करोड रू. का घाटा रहते का प्रतुखाद लगावा गया जिसकी प्र 
के लिए विदेशों से सहायता व कर्ज लेते की प्रावरयकता स्वीकार आयी गयी । 
सातवीं योजना में निर्प्लदा थ बेरोडगारो का प्रशाव-- 

, निर्मनवा पर प्रमाद (६92८ 6॥ ?0८729)-बोजता आयोग ने सादवी 
योजना की प्रवधि में तियेदता-उन्मुसन के सम्बन्ध में निम्न खदव रखे-- 








चर्ष (विकार हटा" (ठिश्ठ में) ।_निर्यत्रों को संख्या (झरोडो से) 
डे 
ग्रामेया ! शहरी | हल ग्र्मीरा_ शहरी 





आबबऋ ७ | शव | 3७9 | साठ [80 | शा 





त 
/७-४] 2852 | 93 25 8 | 46-9 । 42 


984-85| 399 | 277 | 369 | 322 | ड् | 243 
! । 
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सूसे क्षेत्रो से प्राप्त किया जायगा। देश के पूर्वी व दक्षिणी मामो के चावल पैदा वरने 
वाले क्षेत्रों मे उत्पादकता बढाने पर जोर दिया गया। 


प्रमुख फसलो में उत्पादन के लक्ष्य इस अ्रवार रसे गये-- 
शि22,९- 57284 2482 20824 80/39/3002. चमक ००:७- महक ज 





4984-85 98 9-90 

(वास्तविक स्तर) (लक्ष्य) 
(।) समस्त खाद्याप्त (मि, टन) 50 ]78-83 
(2) तिलह॒न जा आओ आह ४ 88 
(3) गष्ना हैं हा, 2: पक 207 
(4) कपास (मि गाे) 

अत्येक 770 किलो ) 79 955 
(5) जूट व मेस्टा (मि गाठे) 

(प्रत्येक 80 (किलो ) / 5 95 





इस प्रवार पाद्याप्नो के उत्पादन भे वापिक दृद्धिदर 33 से 4% रखी गयी । 
योजना में सकल कृषित क्षेत्रफल 8 करोड हैक्टेयर से बढ़ाकर 9 करोड हैबटेयर 
करने तथा '3 करोड हैक्टयर भूमि मे प्रतिरिक्त सिंचाई का विस्तार करने पर जोर 
दिया गया। उवेश्को का उपभोग 84 लाख टन से बढकर *35 करोड़ टन से '4 
करोड टन के बीच हो जायगा । देश के पूर्वी शाग मे चावल का उत्पादन बढाने व 
सूदी खेती के क्षेत्र मे उत्तादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। तिलहन थे दालो का 
उत्पादन बढाने पर प्रधिक बल दिया गया ताकि योजना के भ्रत्त में चावल के भाषे 
भाग में सिंचाई होने लग जाय जिससे चावल वा उत्पादन 6 करोड टन से बढकर 
7$ करोड टन हो सके तथा गेहूं के 80: से भ्रधिव भाग पर सिचाई होने लग 
जाए। 

(॥) उद्योग--सातवी योजना से ग्रौधोगिक विकास की वापिक दर 8% 
रखो गयी | खनन व विनिर्माण के लिए यह 8'3% निर्धारित की गयी । योजना 
भे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विरास, आधुनिकीक रण, टेबनोसोजी के उत्थान, उत्पादकता से 
सुधार, लागत मे कमी, नई वस्तुप्तो वेः समावेश व चुने हुये उद्योगों में तौन्न विकास 
पर जोर दिया ग्रया । 

झ्रोयोशिक विकास की वापिक दर को बढाने के लिए औद्योगिक, विदेशी 
व्यापार व राजकोपीय नीतियों में भ्रावश्यक परिवर्तन किये गये | इनको झ्रधिक 
उदार बनाया गया तथा भ्रनावश्यक निय-्त्रणा कम किये गये | पावर ने' विकास की 
बादिक दर 2 6: करन का सक्ष्य रखा गया । जबकि छठी योजना को उपलब्धि 
7 89% वाधषिक रही थी । 
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चुने हुए उद्योगों मे उत्पादन के लक्ष्य 





उद्योग का नाम 984-85 989-90 
(।) कोयला (मिलियन टन) [वा ्व 226 
(2) ऋड़ तेत (,, जो 29 345 
(3) चीनी. ६, श्र) 62 १0:2 
(4) बस्तर (मिल द विकेरिद्रत) (प्ररब मीटर) 2 745 
(5) नाइट्रोजन-उर्वरक (म्रि, टन) 3९9 66 
(6) सीमेट (,.. ») 30 49 
(7) इस्पात (मुख्य +मिनी) (., हो. 988 ]2%65 
(8) विद्य.त-मू जन (अरब किलोवाट 

घण्टे) 67 2954 
(9) इलेक्ट्रो निक्स (करोड रु.) 2,090 0,860 





इस प्रकार विभिन्न श्रधोगिक वस्तुओं में उत्पादन के ऊँचे लक्ष्य निर्धारित 
क्ये गये । सातवी योजना में इलेक्ट्रोनिक्स के उत्पादन-मूल्य को 5 गुना करने का 
लक्ष्य काफी ग्राकर्षक माना जा सकता है। ऋूड तेल का उत्पादन 2'9 करोड दत से 
बढाकर 3.4 करोड टन करने का लक्ष्य रखा गया । सातवी योजना में हर सम्मव 
उपाय से श्रौद्योगिक उत्पादन की वाषिक दर को ऊँचा करने पर जोर दिया गया । 


(॥) इस्फ़ास्ट्रक्चर--योजना में पावर सप्लाई व परिवहन के विकास पर 
विशेष रूप से ध्यान देने पर जोर दिया गया ताकि कृषि व उद्योगों का विकास 
प्रधिक तेभी से हो सके । विधूत के विकास की वाधिक दर ।2'2% रखो गईं ताकि 
4989-90 तक 22,245 भेगावाट अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न की जा सके रेल्वे 
द्वारा माल ढोते की क्षमता को 26'3 करोड टन से बढाकर 34 करोड टन करने 
का लक्ष्य रखा गया ? वड़े बन्दरगाह योजना के अन्त मे [4"7 करोंड टन माल ढोने 
लगेंगे जो 984-85 में 0*7 करोड ठत माल ढोने की स्थिति में थे । एयर 
इण्डिया के यात्री दर फिक मे 4% वारपिक की दृद्धि तथा इण्डिया एयटलाइन्स के लिए 
8% श्राकी भी । 


(४) शिक्षा, स्वास्थ्य, जल-परूत्ति श्रादि-पह कहा गया कि 989-90 तक 
6-4 वर्ष की प्रायु के 92% लोग प्रारम्भिक शिक्ष। पाने लगेंगे | शिक्षा में ब्यव- 
सायीकरण पर वल दिया गया । मोडल स्कूलो की स्थापना करने तथा उच्च शिक्षा 
ब्र टेबतीक़ल् ,शिएडा की एगाकज्षण मे दुछार करते. नपाह्रफ्तिक स्क्ाएथय क्ेल्कों की सुविधा 
बढाने तथा योजता के प्न्त तक 42% दब्पत्तियों द्वारा परिवार नियोजन के 
सुरतात्मक उपाय काम मे लेने के लक्ष्य निर्धारित किये गये | 98-9] के दशक 
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देश की सम्पूर्ण जनता को पर्याप्त पेयजल की सुविधाएँ उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा 
गया । 

(९) विविध--सातवी योजना मे | 8 लाख गावो वा विद्यूतीकरए व 
23 9 लाख पम्प सेटो को बिजली से चलाने के लक्ष्य रखे गये । गावो में बिना धुए 
के नये घूल्हे लग।न पर जोर दिया गया। प्रादेशिक प्रसमानताप्रो वा दूर बरने पर 
भ्रधिव ध्यान देने तथा प्रारम्मिव शिक्षा छृषि उद्योग साख आदि वे विकास से 
पिछड़े क्षेत्रो का प्राथमिकता देने की नीति घोषित वी गयी ॥ 

इस प्रवार सातवी योजना विकास, आ्राधुनिकीबरण प्र त्म-निर्भरता व 
सामाजिव न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्णों प्रयास मानी गयी । 


सातवीं योजना की वित्तीय व्यवस्था 


सातवी योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए यिभिष्न स्रोतो से प्राप्त प्रस्ता- 
घित राशि के अनुमान निम्न तालिका में दिये गये हैं-- 


(करोड रु मे) कुल का प्रतिशत 


]984-85 की कर की दरो पर 





चानतू राजस्व से बकाया राशि (-) 5249 (-)29 
2 सावेजनिव उपक्रमों से योगदाव 35485 97 
3 बाजार ऋण (शुद्ध) 30562 7"0 
4 अल्प बचतें 796 0 0 
$ राज्य प्रोविडेन्ट फण्ड 7327 4] 
6 वित्तीय सघ्थाप्रों से श्रवधि ऋण 4639 206 
7 विविध पूंजीगत प्राप्तिया (शुद्ध) ]26]8 70 
8 झतिरिक्त साधन-सग्रह 44702 24"8 
9. विदेशों से पूंजी का शुद्ध प्रागम ]8000 0 0 
0 घाटे की वित्त व्यवस्था ]4000 78 
], समग्र साधन (लगमग) ,80,000 00 0 





तालिका से स्पष्ट होता है कि सातवी योजना मे 0% साधन विदेशों से- 
उधार लेकर प्राप्त बरने के लक्ष्य रखे गये । इस प्रकार 90% साधन घरेल रखे गये । 
यह बहा गया कि 4 करोड हजार रुपये घाटे की वित्त व्यवस्था ने रूप मे प्रयुक्त 
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किये जायेंगे जो सावंजनिक क्षेत्र के कुल व्यय का 7 8% होगा । अतिरिक्त स धन 
सग्रह से 44702 करोड़ रू जुटाने के लक्ष्य रखे गये जिनमें केन्द का झश 22490 
करोंड 6 व शेष राज्यो का होगा १ ग्रतिरिक्त साधन-सग्रह से लगभग |/4 वित्तीय 
साधन जुठाने का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार केन्द्र व राज्यों दोनो को गदिरिक्त 
गाधन-सग्रह के लिए कर व करेतर साथनों का प्रयोग करना होगा। राज्यो को 
राजकीय उपकरम्ों के घाटे कम करने होगे । सार्वजनिक उपक्रमों वा योगदान ।/5 
रखा गया । 


बाजार ऋणो ते 7% राशि प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योजनाकाल म बचत की दर 23 3", से 
24 5% व विनियोग की दर 245% से 25 9% (677 का) करने के लक्ष्य 
निर्धारित किये गये । बचत व विनतियोग की दरो की ये वृद्धिया साधारण है | इतको 
श्राप्त कि या जा सहृता है । योजना को वित्तीय व्यवस्था जोखिमपूर्ण नहों है । 
झाशा की गई कि योजन!वधि मे करों का सकल घरेलू उत्पत्ति (507) से प्रतुपात 
2 प्रतिशत बिन्दु बढ़ जायगा ॥ 

सब्सिडों व गेर-पोजना व्यय को निर्षान्त्रत रछमे पर जोर दिया गया । 

थोजता प्रायोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ मनमोहन सिंह ने यह मत प्रकट किया 
था कि सातवी योजना दीर्घकालीन व्यूहरचना के एक ऐसे दायरे मे बनायी गयी है 
जिसके झनुप्तार 2 000 इंस्वी तक भारत से निर्धनता ब निरक्षरता मिटाना दश मं 
लगभग पूर्ण रोजगार को स्थिति प्राप्त करता तथा लोगो की रोटी कपड़ा व मकान 
तथा स्वास्थ्य की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना सम्मव हो सकेगा | इस प्रकार 
सातबी योजल्वा में मविष्य के प्रति काफी ग्राशाबादी दृष्टिकोश अपनाया गया । 


सातवीं पोजना की झ्ालो चनात्मक समो क्षा 


विद्वानों ने सातवी योजना की बव्यूहरचना, विकास व उत्पादन के लक्ष्यों तथा 
वित्तीय व्यवस्था पर प्रपते विचार प्रकट किये है। 

इस सम्बन्ध में निम्ताबित विचार प्रस्तुत किये जा सकते है-- 

झाशाजनक दृष्टिकोएं-सातदी योजना में छठो थोजना के विभिन्न निधनता- 
उमूलन व रोजगार सवद्ध न कार्यक्रमों को प्रागे बढाया जायगा ताकि निर्घतता व 
बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने मे मदद मिल सके । इन समस्पाप्ों के 
समाधान के सम्बन्ध से सातवों योजना मे काफो गझाशवादी दृष्टिकोश भ्रपनादा गया 
जितसे ऐसा तयता है कि यदि उचित नीतियों व कार्यक्रमों को सफल बनाया जाय 
तो 2000 इंस्दी तक देश से निर्धनुता व बेरोजगारो को मिटाया जा सकता है यह 
राष्ट्र के तेतिक्त बच व प्राश्म-विश्वास को जंग्राने व बढाने को दृष्टि से काफी 
उरताहबद्ध क बात है भौर इस दृष्टि से सातवीं यौजना का स्वागत किया गया है । 
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अर्थशास्त्रियो ने सातवी पचवर्षीय योजना के विभि न लक्ष्यों की गा मन 
सदेह व्यक्त किये थे । उन्होने योजना के प्रारम्म मे कहा था कि विकास के वापिक 
दर 5% प्राप्त करना सुगम नहीं होगा। निधनता व बेरोजगारी दूर करने के सम्व घ 
म निर्धारित लक्ष्यों के बारे मे मी सदेह प्रगट किये गये थे । कुछ विद्वानों का मत 
था कि योजना के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन जुटाना कठिन होगा जिससे घाद की 
वित्त व्यवस्था लक्ष्य से' अधिक करमो होगी और वह मुद्रास्फीति को उत्पन 
क्रेगी। ञ 

विदेशी भुगतान की स्थिति के भी बिगडने की झ्राशवाएँ प्रगट की गयी थी 
क्योकि छठो योजना मे अत्यधिक मात्रा मे व्यापार के घाटे के कारण इस दिशा म 
तनाव उत्पन्न हो गये थे । 

इस प्रकार सातवी पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ मे इसमे निर्धारित विकस 
व उत्पादन के लक्ष्यों को लेकर काफी समालोचना की गई थी । लेकिन सरकार ने 
योजना का क्रियान्वमन चालू कर दिया प्रौर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 
देश की झ्रायिक नीति भे भी कुछ परिवतंन किये जिनका विवरण नीचे दिया 
जाता है। 

सरकार की नई श्रारथिक नीति 
(२९७ ६९००९ ए0॥९9 ण॑ 0९ 600 ०7०९७) 

नियोजन के प्रारम्भ से भारत की झ्राधिक नीति का भाधार मिश्चित अर्थ- 
ब्यवस्था' रहा है जिसमे सार्वजनिक क्षेत्र ब निजी क्षेत्र दोनो को विकास का समान 
अवर दिया गया है। पिछले कई वर्षों से प्रौद्योगिक नोति को उदार बनाया गया 
है ताकि भ्रौद्योगिक विकास की दर तेज की जा सके । लेकिन राजीव सरकार ने 
जनवरी 985 मे सत्ता मे झाते के बध्द ग्राथिक नीति में परिवर्तन फ्री रफ्तार तेज कर 
दी जिससे झाधिक नीति एक व्यापक चर्चा का विषय बत गई। प्रधानमन्त्री श्री 
राजीव गाँधी भारत को 2 वी सदी में प्रवेश दिलाने के लिए औद्योगिक दृष्टिसे 
एप विकसित व मजबूत राष्ट्र देखना चाहते हैं । 

सरकार की नई ग्राथिक नीति में झधुनिकोकरण टेबनोलोजी के उत्थान 
बड़े पैमाने की किफायतो नये उद्योगो के विकास सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य- 
ऋणलता णें सुधप्स आए पए ओए रिशा जय हैं तकि लागत कम की जा सके 
व माल की क्स्म में सुधार करके देश-विदेश मे बिक्रो बढायी जा सके। इसम 
प्रा तरिक प्रतिस्पर्धा व बाह्य प्रतिस्पर्धा दोनों को बढा कर अर्थव्यवस्था को प्रगति- 
शील बनाने पर बल दिया गया है। इन उद्दे श्यो को प्राप्त करने के लिए यह झराव- 
श्यक समझा गया है कि प्राथिव नीति को उदार बनाया जाय, बाजार की शक्तियों 
व निजी क्षेत्र को काम करने का भ्रधिक प्रवदसर दिया जाय एवं विभिन क्षेत्रों मे चल 
झा रहे झाथिव नियन्त्रणो की समीक्षा की जाय और उनको आवश्यक व उत्पादन- 
विरोधी पाये जाने पर हटाने की व्यवस्था की जाय भथवा झावश्यकतानुसार 
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परिवर्तित किया जाय । इस प्रकार उपयुक्त दृष्टिकोण वो ध्यान में रसकर सरकार 


ने ग्रौद्योगिक लाइसेन्स नोति, विदेशी व्यापार तीतिं व राजकोपीय-नीति में सशोधन 
किये ह ताकि उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि की जा सके । इन पर नीचे क्रमशः 
प्रकाश डाला जाता है, हालाकि इतका ययास्थान विस्तृत विवेचत किया जा चुका 
है। यहाँ दौघेकालीनत राजकोषी य नीति (7-0ा8-0॥ा 7508॥ 90॥0५) काभी 
परिवय दिया जाता है । 

[ ग्रौद्योगिक नीति व लाइसेंस व्यवस्था मे परिवर्तत--सरकार ने मार्च 
]985 मे 985-86 के सघीय बजट में 25 उद्योगों को लाइसेंस लेने से मुक्त कर 
दिया शरिप ३ के प्रन्त्गेंद् बडे औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों की सीमा 20 
करोड रु से उढ़्ाकर 00 करोड रु कर दो (जिससे कई कम्पनियाँ ीरिए 
प्रधिनियम से मुक्त हो गई ), लघु उद्योगो व सहायक ग्रौद्योगिक इकाइपो के लिए 
प्लान्द व मशीनरी में दितियोग की सीमा बढाकर क्रमश 35 लाख रुपये व 45 
लाख रपय कर दी गई ताकि प्रघिक इकाइयाँ उपलब्ध सुविधाझों का लाम उठा सकें 
वे टेबनोलोजी को उन्‍्तत कर सके । 

मई 985 में 27 उद्योगो को शीश अधिनियम कौ धारा 2] व 22 
से मुक्त कर दिया गया तथा दिप्तम्बर 985 में इनमें से 22 उद्योगों में ।धारप्रए वे 
#ष्ठाए8 कम्पनियों के लिए लाइसेन्स-मुक्ति की सुविधा बढ़ा दी गईं। भ्रव तक कुल 
40 उद्योग समूहों मे ब्रोड बेण्डिंग को सुविधा दी गई है ताकि एक उद्योग श्रपने 
लाइसेंस के दायरे मे उपादन करते समय माँग के प्रनुसार बस्तु की किस्म को बदल 
सके जैसे लोहिया मशीन्‍्स को 450 ०७० का स्वूटर बताने की इजाजत दे दी गई जो 
पहले 400 ८० के लिए थी । दिसम्बर 985 मे ही सरकार ने परिशिष्ट ॥ के 30 
उद्यागों की नई सूची प्रक्राशित वी है जिसके अनुसार /धाराए व 7876 कम्पनियों 
को इनमे उत्पादन-क्षप्रता स्थापित करने की इजाजत्त दी गई है, बशतें कि ये पर्दे 
सार्वजनिक क्षेत्र या लघु उद्योगों के लिए झ्ारक्षित न हो । 

सरकार ने लघु उद्योगो के लिए ग्रारक्षित मदो के सम्बन्ध में मो लचीला 
दृष्टिकोश ग्रपनाथा है। कुछ को ग्रारक्षित सूची से हठाया गया है भौर वुछ को 
शामिल किया गया है । कहने का आशय यह है कि सरकार ने लाइसेंस व्यवस्था में 
इस प्रकार के परिवर्तन किये हैं कि यह उत्पादनोन्मुख बच सके ताकि औद्योगिव क्षेत्र 
मे विकास की दर 8% से अधिक प्राप्त की जा सके 

2 ब्रिवर्षोद निर्यात-श्रायात नीति (8985-88 व्‌ 4988-9)--सरवार ने 
अप्रेल 985 मे तीन वर्षो के लिए निर्यात-प्रायाद नीति घोषित की जिसमें प्रायात- 
उदारता का दृष्टिकोण झपनाया गया ताकि विर्यात बढाये जा सकें । इसके लिए 
श्रौद्योगिक मशीतरी की 20 मदो को खुले-सामान्य-लाइसेंस (00.) की सूची मे 
डाल दिया गया । 53 मदों को सरकारी झ्ायात-सूची से हटा दिया गया तथा 
+ प्राणाह-तिर्यात पाप्त बुक स्फ्रोम” चालू की गई । उदार विदेशी व्यापार नीति के 
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फ्जस्वरुप प्रौद्योगिक इकाइयों के विए पूजीगत माल व मध्यवे्ती माल मगाना 
आसान हो गया है जिससे उत्पादन-क्षमता को बढाने मे मदद मिली है । अपैश्ञाउत 
दौघसाजीन निर्यात-प्रायात नीति वे कारण इस क्षेत्र मे श्रतिश्चितता कम हुई टै। 
प्रन्य वई प्रकार की रियायतें दी गई हैं ताति विदशों म बस मारतीय झ्पन देश मे 
पूजी-निवेश कर सबें। पुन 988-94 वी नियातन्प्रायात नीति मे दे दउदारता का 
दृष्टिकोर जारी रपा गया है ताकि नियात बढाय जा सर्के श्रौर औद्यागिक मात का 
प्रतिस्पधात्मक मूल्यों पर तैयार किया जा सके । 

3 दोर्धक्रालीन राजकोषीय या वित्तीय नीति (.0०78- वाया ह508[ 
ए०॥०)) ((.7779)---सरकार न दिसम्बर 985 मे सातवों माजना की ग्रवत्रि 
(985-90) स मल सात हुए एक दीघकाजीन राजकापीय नीति भी समद मे 
घापित की थी जिससे इम क्षेत्र म ग्रनिश्चितताएँ कम नी जा सत्रे । इसकी मुख्य बात 
इम प्रकार हैं-- 

(0) इसके अनुसार पांच वर्षों के लिए घन-कर, वैमक्तिक श्राययर व निगम 
कर वी वर्तमान दरो का स्थिर कर दिया गया 

(0) इसम 25% विनियोग की छूट (7५6800070 /॥०७8708) नी 
समाप्ति का सुभाव दिया गया लेकिन दमकी एयज में विकल्प खसुमाएं गए जैंस 
करदेय मुनाफ़ो का 20% भारतीय ग्रौद्यागिक विकास वेक़ में जमा करा देन पर 
0% ब्याज मिलगा तथा उधार जौ सुविधा दी जायगी । 


(0॥) काली मुद्रा को एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय जमा स्त्रीम (नया सिरीज) 
लागू करने का सुमाव दिया गया । 

(४) निर्धेनिता-उन्मूलन व रोजगार-सवर्यन की वित्तीय व्यवस्था के लिए 
साधन-मग्रह की झ्रावश्यक्ता वर बत दिया गया । हर 

(४) छठी योजना म चालू राजस्य से बताया राश घनात्मक रही, लेकित 
सातवी याजना में यह ऋणात्मक (४८४७॥४८) रहंगी ॥ इमजिए (777) मे गैर- 
योजना व्यय में विशेषतया साद्यान्नों व उद्देरशो पर सा सडी की राशि व सुरक्षा- 
व्यय मे कमी करन की आवश्यकता स्वीकार वा गई | सब्सिडो का सकल धरेतू 
उपत्ति (507) के 4५ तक सोमित करने पर बल दिया गया । ड 

(श) सभोधितर मूययित कर (चि०ठाव९6  इछाए८-४४०४१ ॥8४) 
(४09५%7) लागू करन पर जोर दिया गया ताकि उपमोक्ताओ के विए वीमसे 
कम की जा सकें व उत्पादिका को भी लाम पहुंचाया जा सके । 

(५7) योजना की पित्तीय व्यवस्था के लिए सार्वजनित क्षेत्र का अशदान 


984-85 मे 009 के 27% से बढावर 989-90 म 4% क्रिया जाना 
चाहिए। 


इस प्रकार दीर्घकालीन फ्स्विल नीति म केन्द्रीय सरकार ने 5 वर्षावे विए 
कर-तीति के झावश्यत्र दिशा-निर्देश रपष्ट किये थे | ग्र्वशास्त्रिया ने ॥777 की 
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व्यापक रूप से समीक्षा वी है गौर इसकी क्मियो के बावजूद इसे देश के लिए 
उष्योगोी माता है। यह भ्राशा प्रगट की गई कि भारत में मध्यमत्रालीत कर-डाँचे 
के निर्माण मे इस नीति से कापी सहायता मिलेगी ॥ 

सरवार * शुन्य-प्राधार बजट-व्यवस्था”' (220-5352८ 97082८07ड्टो को लागू 
करने पर भी विचार कर रही है। इसके झ्नुमार प्रत्येक सरकारी विभाग से परि* 
योजना में नये सत्र के लिए व्यय की स्वीज्?ति देने से धूर्वे इस वात की जाच बी 
जागगी कि आधार या प्रारम्मिऊ वर्ष में किन उद्देश्यों के लिए हितनी राशि के 
व्यय की मजूरी दी गई थो और प्रव उन उद्दे श्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए 
क़ितने व्यय वी स्वीकृति उचित मानती जा संक्तती है / यदि व्यंय वा भ्रीचित्य सिंद 
न क्या जा सका तो झ्ाघार-वर्ष का ब्यय ही नामजूर किया जा सत्ता है, उसमें 
अत री की बात तो टूर रही | ऐसा करने से व्यय पर नियन्त्रण करना सम्भव हो 
सक्तेया ॥ 

हमने ऊपर सरकार की नई झौद्योगिक नौति, नयी विदेशी व्यापार दीति व 
नयी राजकोपीय नीति की दिशाएँ स्पष्ट को हैं ॥ इन सबका उद्दंश्य एक कार्यकुशल 
अधव्यवस्था का तिर्माण करता है जिससे उत्पादन व उत्दादकता वढ सर्वे तथा 
लागत व क्ौमतो मे कमी लाकर मारत अपने निर्यात बटा सके । 

जवाहर रोजगार योजन। 

सरकार ने मई 989 मेँ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए जवाहर 
रोजगार योजना धोधित की है। इसके पह्न्गंत 7989-90 मे ग्रामोण क्षेत्रों मे 
रोजगार बडाने के निए लगमग 2625 करोइ रु व्यय किये जाएंगे खशिनमे केत्ट वा 
अंश 80% व रार्गे का 20% होगा $ इसके लिए 'राराए व शी.567 को पिन्ता 
दिया गया है। इसके ग्रन्वर्गेंद्र प्रत्येक ग्रामीण निर्धब-परिवार में फ्म से कम एक 
न्यक्ति को वर्ष में लगमग 00 दिन तक का कार्य उपलण्ध कराया जायेगा ताकि 
उनकी आमदठी बद सके । इसमे 30% झारक्षए महिलाझो के लिए कया जादगा । 
इस धोजना से अनुतुचित जाति वे अ्नुमूचिद जनजाति के लोगो को ग्रधिक रोडगार 
मिलेगा । यह कार्यक्रम प्रचायतरी राज सस्थाझो के माध्यम से लागू क्या जायगा 
जिसके सिए केन्द्र वित्तीय साउनो की सीधी व्यदत्था करेगा । 

पचायतों क्यो साधनी का झावंदन लिर्येतों के प्रनुपात में किया जायग्रा । 
इस कार्यक्रम से काफ़ी श्रागाएँ लगायी जा रही हैं। लेदित इसकी सफ्लता उत्पादक 
राजगार की परियोजनाओं के निर्माण व उनके सफ्त क्रियास्वयत पर निर्भर करेगी । 
इसके लिए काफ़ी प्रय/त करता पड़े गा बरना साधनों के दुरूपयोग का भय भोक्‍म 
नही है ॥ 

नयी श्राथिक नीति की समोक्षा 

दिप्निन्त प्र्थंशास्वरियो जैसे वो. के. प्रार वो. राव, के. एव राज, डी. दी. 

लकह्ाठाला, प्रमात पदनामक, प्रादि ने अपने नापणों वे लेखों के द्वारा उमरती हुई 


499 


नयी प्राथिक नीतियो पर भ्रपने विचार प्रकट किये है। जहाँ बरापथी विचारधारा 
बाले व्यक्तियों को भय है कि नयी श्राविक नोति से निजी क्षेत्र फो अनियन्त्रित विकास 
का प्रवसर मिलेगा, प्रयंव्यवस्था पर एकाधिकारोीं घरानो व विदेशी फम्पतियों का 
शिकजा मजबूत हो जायेगा तथा पू जोवाद के विकास के कारण प्राथिक प्रसमानताएं 
बढ गी, उसके दूसरी तरफ उद्योग व व्यापार के प्रतिनिधियों व श्रन्य व्यक्तियो बे! मह 
मानता है कि भ्रधिकाश पुराने नियन्त्रण व नियमन नई परिस्थितियों मे मिरथ्थेंक व 
प्रगति-प्रवरोधक सिद्ध हो गये थे एव उनको हटाने या घटाने से श्र्थव्यवस्था श्राधुनिक, 
कार्यकुशल व लचोली बनेगी एव लागते व कीमतें कप होगी तथा मारत की निर्षात- 
क्षमता विकसित होगो श्रोर देश विश्व प्रतियोगिता मे टिकने की स्थिति मे श्रा 
ज्ञायगा । मु 

नीति के प्रमावा--प्रत्यक्ष करो मे कमी करने व उदार लाइसेस-तीति 
प्रपनाने से पूजी बाजार को दशा सुधरी है। 985 मे पू'जी-निर्गेम से 889 
करोड रुपये जुटाये गय जबकि 984 में 304 करोड रु जुटाये गए थे । लाइसेसो 
की श्रावश्यकता कम होने पर भी लाइसेंसो की सख्या बढी है विदेशी सहयोग के 
समभौते प्रधिक हुए है, वित्तीय सस्थाप्रो ने अधिक कर्ज दिये है. तथा श्रौद्योगिक 
उत्पादन की दर बढी है। निजी क्षेत्र वाले उत्पादन बढाने वी योज नाएँ प्रस्तुत करने 
लगे है तथा परजी-गहन इकाइयाँ लगायी जाने लगी है एवं कार्यकुशलता व श्राधु- 
निकीकरगणा के प्रति जागरूकता बढ़ी है । 
डॉ श्राई जी. पटेल के विचार 

लन्दन स्वूल धॉफ इकोनो मिक्स के डाइरेक्टर डॉ. झाई जी पटेल ने मैम्ब्रिज 
में 5 नवम्बर 986 को किग्सले माधित मेमोरियल लेक्चर* मे भारत सरकार की 
नई भ्राधिक नीति पर श्रपने विचार प्रवट किये थे जो काफी महत्व रखते हैं। डा 
पटेल का कहना है कि ग्रौद्योगिक नियन्तणों को कम करना, लाइसेंस-ब्यवर्था को 
सरल बनाना प्रतिस्पर्धा बढाना, आधुनिकीकरण करना आ्रादि सही दिशा मे कदम 
है | लेकिन ये ग्राधिक विकास व समस्याझरो के समाघान वे लिए पर्याप्त नही मान 
जा सकते । 

हमारी मुख्य समस्या यह है कि भारत मे राजनेताप्रो, सरकारी श्रफसरो, 
बड़े व्यावसायिक घरानो, बडे किसानों तथा झन्य निहित स्वार्थ वाले वर्गों मे परस्पर 


>> नव त मट असम 


09. पर [4039 98]9, 5९7लाएप एक प॒-ुक्नफन्बण ए. एशकडणान। ऐ5- 


तरप्रधंगा पर 8०णा०जार युप॥65, एथ्छाण्शा# 25, 986 (एक 
अत्यधिक उपयोगी व सारगभित लेख जिसे प्रवश्य पढा जाना चाहिए) । 

4, 0 एब०, ९च एएणा०ार एगा०३, 3, ॥ & वा, प॥6 86070- 
ग।6 प्रचा65, प०एलाएंटधा 6, 7 & 8, 986 
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गहरी साठ-गाठ पायी जाती है जिससे “शक्ति का उपयोग' भ्रष्ट तरीकों सेव 
स्वैडिउक ढग से कुछ लोगो को लाभ पहंचान के जिए किया जाता है। वह पहले भी 
किया जाता था स्‍घौर नई प्राधिक तीति के बाद भी क्रिया जाता है जिससे राजनीतिक 
शक्ति व झाधिक शक्ति के परस्पर ताजमैल का लाभ एक वर्ग-विशेष तक सीमित रह 
गया है। श्रत प्रावश्यकता एक नई कार्यशैलोी को श्रपनाने को है निसमे नोति के 
क्रिपास्वयन में राजनीतिक हत्तक्षेप कम किया जाय झ्रौर सत्ता के स्वैच्छिक किल्म के 
उपयोग को समाप्त किया जाय । 


केन्द्र को राज्यों के साथ विभिन्‍न भ्रकार की सत्ता को बाटना चाहिए। 

राष्ट्र की ध्रम-नीति व साख-वीति तथा सावंजनिक वित्तीय सृस्‍्थाशों की वित्तीय 
नीति ग्रादि मे मी स्वैच्छिक्ष मनमानी व भेदभावपूरं नीति को समाप्त करना चाहिए 
ताकि नये दृष्टिकोरा का लाम समस्त देशवासियों को मिल सके । 

डॉ पटेल का मत है कि यदि प्रधानमन्ती श्री राजीव गांधी इस दिशा मे 
सफल प्रयास कर सके तो भारत उन्हे 2। वी शताब्दी में गतिमान रूप में प्रवेश 
अवश्य दिला देगा | 

झ्रत हमारी दिशा व॑ मन्तन्‍्य स्पष्ट होने जरूरी हैं। इसमे कोई सदेह वही 
कि सरकार ने आथिक नीति को उदार बनाया है भौर सरकारी हस्तक्षेप कम दिया 
है। लेकित भारत मे पूजी का ऋमाव है, विदेशी मुद्रा का श्रमाव है व मांग वी 
छुलना में विशेषत॒या, उपभोक्ता माल वी सप्लाई कम है। एसी स्थिति मे सरकारी 
हस्तक्षेप तो रहेगा ही । लाइसेस व्यवस्था, प्रायात-नियसत्रण, विनिमय+नियन्‍्तण, 
पूजी-निर्गम वियस्त्रण, व भूल्य-नियन्त्रणा आ्रादि समाप्त नही किये जा सकते। गत 
नियल्णों को समाप्त करने की बजाय उनके उद्द श्यपूर्णा व का्यंत्रुशव संचालन पर 
अधिक ध्यान देन की प्रावश्यकृता है ताकि नियोजित विक्नास के माध्यम से ग्रधिकतम 
उत्पादन व न्याग्पूर्ण वितरण किया जा सके | इन निय-त्रणों का उपयोग निहित 
स्वार्थी वर्ग को लाम पहुंच।ने मे न किया जाकर सर्वजनहिताय किया जाता चाहिए। 
सरवार को अनावश्यक प्रशासनिक वियन्त्रणों भे कमी करनो चाहिए, लेकिन 
तियोजन के लिए तितान्त जरूरी नियन्त्रणो को प्रधिक कार्यकुशल ढंग से लागू करना 
चाहिए। इसी में दश का कल्यारा निहित है । 


सातवों पंचवर्षोय योजना में प्राथिक प्रगति 
इस समय सातवी पचवर्षीय योजना के ग्रन्तिम वर्ष 989-90 की वापिक 
योजना कार्यान्वित की जा रही है । ग्राठवी परचदर्षीय सोजना (990-95) का 
दृष्टिकोण प्रपत्र प्रस्तुत क्या जा चुका है । योजना भायोय ने सातवी प्रचवर्षीय 
योजना का मध्यावधि मूल्याकन जून 988 मे प्रकाशित क्या गया था जिप्तमे 
विशेषुतयां [985-86 व !986-87 की ग्राथिक्र श्रगति की समीक्षा की गई थी । 
(4980-8] के नय घ्िरीज क प्रनुसार) । 
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नवीनतम सूचना के झ्लाधार पर सातवी पचवर्षीय योजना में विम्ताकित 
आशिक प्रगति हुयी है ॥? दर 

. विकास की दर व राष्ट्रीय श्राप मे वृद्धि--988-89 की ह्राथिक 
भ्रगति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता हैं कि सातवी पचवर्षोयय योजना मे विद्ञरास 
की वाधिक दर 5% प्राप्त की जा सकेगी । 980-8। के मूल्यों पर 985-86 
में राष्ट्रीय झाय 5%, 986-87 में 3:6% तथा 987-88 में 34% बढी। 
लेकिन [988-89 भे इसके 70% तक बढ़ने की झ्राशा है। इस प्रकार 
सातवो पच्चवर्षीय योजना भे भी विकास की वाधिक दर के पाँचवी व छठी योजनाग्रो 
के भझनुरुप ही रहने की पग्राशा है! 

2. कृषिगत उत्पादन--98 5-86 मे कृषिगत उत्पादन मे 2'4% वृद्धि हुई, 
लेकिन 996-87 व 987-88 में क्रमश. 37% व 2"% की गिरावट झायी । 
]988-89 मे 23% वृद्धि क्षी सम्मावनाएं व्यक्त की गई हैं । 987- 
88 का वर्ष अ्रभूतपूर्वे सूखे का वर्ष माना गया है। उस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन 
3"8 करोड टन ही हो पाया था | लेकिन 988-89 से इसके 47 करोड टन से 
अधिक के स्तर तक पहुंचने का अ्रनुमान है । 987-88 में तिलहनों का उत्पादन 
]-24 करोड़ टन, गन्‍ने, का 9*7 करोड टन, कपास का 64'3 लाख गाठे व जुढ 
व मेस्टा का 67"8 लाख गाठे हुआ है ) कुल प्तिचित क्षेत्र ।987-88 में 6*6 करोड 
हैक्टेयर हो गया था तथा उर्वरकों वा उप्रमोग 90 लाख टन तक पहुँच 
गया था । 

3. प्रोद्योगिक उत्पादन--सातवी परचवर्षीय योजना मे भ्रौद्योगिक विकास की 
वापिक दर लगभग 8:5% रही है। 985-86 मे यह 8'7%, 986-87 
में 9 % 987-88 मे 73% तथा 988-89 मे 8:8% रही है । 


इस प्रकार सूखे के वर्ष मे भी औद्योगिक विकास की दर 7*3% रही है, 
जो इस ब'त का प्रतीक है कि श्रौद्योगिक अर्थेव्यवस्था कृपिंगत परिवतंनो के प्रमाव 
से बहुत कुछ मुक्त हरेती जा रही है। प्रोद्योगिक क्षेत्र काफी यतिमान हो गया 
है, और भविष्य मे भी विकास की दर के ऊँचा रहने की झ्राशा है। 

4. मूल्य-स्तर, बचत व विनियोग को दरें--सातवी गोजना मे मुद्रास्फीति 
की स्थिति जारी रही है । थोक मूल्यो का सूचनाक 987-88 में 0:6% बढा 
(बिन्दु से बिन्दु आधार पर) श्रौर जुन 989 मे उपमोक्ता मूल्य सूचघनाक 838 पर 
पहुंच गया जिससे 960-[00 की तुलना में रुपये का मुल्य घट कर 2 पैसे 
मात्र रह गया है । 


3, ६८णाठफांठ 5घाए८ए ]988-89, ५३३३005 80)65 
+. गु॥ह छढणा0790 प्राण, $९एछाथ्याछटत 22, ] 989, ९१70049[. 
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बचत वी दर 987-88 मं 20 2% व विनियोग कौ दर 22 ॥% रही 
है ([980 8। के नये सिरीज के आकडी पर, प्रचलित भावों पर) जो पहले से कूच 
कम हैं। झत इतका घटना एक चिता का कारण है । 

$ भुगत'न सतुलन पर दबाव--सातवोी योजना मे भुगतान संतुलन थी 
छिपिति गम्भीर दन गयी है । रुपये का भूल्य विदेशी मुद्राप्ता म काफी घट गया है। 
देश पर विदेशी कज का मार बढा है और मारत विदेशों कज के जाल म॑ प्रविष्ट 
हाता जा रहा है । प्रगस्‍्त 989 के ग्न्त मे स्वणा व स्पेशल ड्राइग राइट्स को 
छाडकर विदेशी विनिमय कोप 4600 करोड रुपय रह गये थ जो मार्च 989 की 
तुतना मे लगभग 2000 करोड रू कम थे। ये केवल !3 महीने क ग्रायात-वित् 
की पूर्ति कर सकते हैं ॥ इस समय देश भुगतान प्रसतुलव॒ बी जटिल स्थिति का 
सामना कर रहा है॥ मारत को न्यापार्टिक कर्जे की आवश्यकता हैं । 

इस प्रकार सातवीं योजना के अठ में देश के समक्ष मुद्रास्फीति भुगताव- 
अमतुलन व पप्तमानता जद्ी समस्याएँ विद्यमान हैं । लेकिन यह विशाल देश मारी 
जनसरझया का दो कर उठाये विकास के पथ पर पग्मतर है और भपनी समस्याझो का 
समाधान निकालने का मरसक प्रयास कर रहा है। 


शव 
योजनाकाल में श्राथिक 
प्रगति 495([-89 


(एप्णाणांप एशण्ड्रा९5५ 958 शृ्घतत 
एश00, 95-89) 








मारत मे योजताकाल के लममग चार दशक समाप्त होने मे भा गये है । इस 
अ्रवधि में हमने छ पचवर्षीय योजनाएँ तथा चार वाषिक योजनाएँ (966-69 
तक तीन बाधिक योजनाएँ तथा एक वाषिक योजना 979-80 के लिए) पूरी कर 
लो है। इस समय सातवी योजना फी प्नन्तिम वाधिक योजना (989-90) पर 
कार्य चल रहा है। इस प्रकार भारत को लगभग चार दशको के भाधिक नियोजन 
का भनुभव प्राप्त हो चुका हे। नियोजन की महू भवधि काफी लम्बी सानी जा 
सकती है । नोचे योजनावधि को भ्रव तत्र की सफलताओों व विफलतामो का 
सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है । 

मारत में ।95-89 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र मे योजना-परिव्यय की 
कुल राशि (प्रचलित मूल्यो पर) लगभग 3,64,23 करोड रुपये (3 लाख 64 
हजार करोड रु ) विकास को विभिन्‍न मदो पर ध्यय की गई है। 988-89 की 
वापिक योजना का प्लाकार 49,88 करोड रु रखा गया था। इस व्यय के 
फलस्वरूप योजनाकाल मे विकास वी वरदिक दर लगशग 3 6 प्रतिशत प्राप्त बी 
जा सकी है तथा प्री प्रापारभूत क्षेत्रो (७४३४० ६८०:०१७) भे ऊँचे दर्जे को तकमीकी- 
भाधिक झात्म-निर्मेरता (८९ेक्त०-८००००जाए इशेनिलाआए०) वो दशाएँ उत्पन्न 
की जा सकी है । ये उपलब्धियाँ नियोजन के अभाव मे सम्भव नही थी। 

इत्त प्रकार योजवादाल के 38 वर्षों मे उत्पादन व विकास के विभिन्‍न द्षोत्रो 
मे नये स्तर भ्राप्त किए गए है । लेकिन योजनाझो के विभिन्‍न उद्दे श्यो जैसे मूल्य- 
स्थिरता, भाग व रोजगार मे तीत्र शद्धि, घन व भाय के वितरण भे समानता एव 
निजी क्षेत्र मे प्राधिक सत्ता के केस्द्रोयकरण में कमो भादि को प्राप्त करते की दिशा 
में प्रगति बहुत मर्द व प्सन्तोषजनक रहो है । देश मे निरन्तर बढ़ती हुई कीमतो मे 
मुद्रास्फीति को जटिल समस्या उत्पन्न कर दी है भोर हम झाधिक स्थिरता के साथ 
जिकाए (६६७४७ ऊ/ ४३०४७) के जय को प्राप्त नहो कर पाये है। कही-कही 
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तो हम मझपने निर्धारित उद्दें भ्यो कौ प्राप्त करने कौ दिशा में अग्रसर न होकर इनके 
टौक विपरीत दिश्य म॑ चले गये हैं। ऐसा विशेषकर समाजवादी समाज कौ स्थापना 
के मम्बस्य में हप्मा है क्योंकि योजनाकाल में ड्राथिक प्रगति व प्रदतत्तियों ने देश में 
पूजीवादी टय के समाज को हो ग्रधिक सुदृद दताया है | यह वास्तव मे एक चिन्ता 
जय विषय है, क्योकि मारतीय नियोजन का एक महत्दपूर्रा उ्दे श्य देश मे एक ऐसे 
समाज कौ स्थापना करना रहा है जिसमे सम्ी लागरिको को ग्राथिक व सामाजिक 
विकास के सुमाद ग्रवमर मिल सके भौर आय व घन के वितरण की विषमताएँ 
समाप्त को वा सके | यदि देश से ग्राथिक सत्ता मुट्ठी मर व्यत्तियो व परिवारों वे 
हाथों मे रेदिित हो जाती है तो हम ग्रेयने सामाजिक लक्यों से दूर हो जाते हैं, चाहे 
उत्पादन के विमिल्‍न क्षेत्रों में हमने कितने भी सथे व वर्ड क्रोतिमाल क्यों मे ह्यापित 
हर विएही।._.___ 
पहुँते बताया जा चुका हैं हिं प्रथम पचवर्षोय ग्रोजना कौ प्रगति काफी 
सन्तोपजनंक रहो, दितीय भोजना की प्रगति भी बहुत कुछ सन्‍्तोपजनक मानी जा 
मकती है, लेकिन तृतोय योजना की प्रगति से देश में निराशा व झसन्तोष का वादा" 
बरणा छा गया घा। 965-66 का वर्ष, जो तृतोय योजता के पन्तिम वर्ष या, 
पपमुतपूर्व प्रवाल व भूवे का वर्ष रहा, जिससे कृपियत उत्पादन व सौद्योगिक उत्पादन 
दोनो को मारी क्षति पहुँची थी ३ 962 में चीन से सघर्ष हुप्रा जिमसे देश पर 
सुरक्षा के बढते हुए स्थय का मार आ पढा था। 965 में पाविस्तान से युदे हुं ध्रा। 
इम प्रकार तृतीय योजना वी भवधि में देश को दो बार युद्धो की थ्यिति का सामना 
करना पढ़ा |_ विदेशी, सहायता की प्रनिश्चित स्थिति व ्न्य, कारणों _ से चतुर्थ 
पचवर्षीय योजना प्रपने निर्धारित समय / ग्रप्रैल, 966 से प्रारम्म नहों _ को जा 
सकी और 966-69 के तीन वर्षों में वाधिक योजनाएं ही लागू वी, गयीं _इसे 
मोजनावकाश (9039 ॥0॥029) को झ्रवधि भी कहे गया है, हालांकि वायिक योजनाप्ों 
के माध्यम से इस प्रवरि में मो नियोजन कीं प्रक्रिया को पहले वी तरह जारी रखा 
गया था। 


दम समय सातवीं पचवर्षोद योजना (985-90) के पाचवे दर्ष 989-90 
को बापिक थोजता पर का चल रहा है। पह्ाागे के पृष्ठो में नवीनतम प्रौकर्डों व 
सूचतागों के ग्राधार पर योंजेताकाल में दिमिनन क्षेत्रों में हुई प्रयति का लेपा- 
जोखा प्रस्तुत किया गया है ॥ 

राष्ट्रीय झ्ाय के परिवर्तवा 

भारत को राष्ट्रीप प्राप (970-7 के मृत्यों पर) 950-5व में 6,734 
बरोट रुपये से वदकूर 985-86 में 6043 करोड रुपये हो गयी थौ। इस प्रकार 
गोमनाहास के 35 वर्षों में वह लगमग 3'6 गुतो हों गई । इसमें प्रति वर्ष 36 





],_ ६८6॥४०जा८ 5४7४८५, ]988-89, 9. 5-3, व विददते क्यों के प्लाथिक 
सवक्षण । 
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अतिशत चफबृद्धि से वृद्धि हुई । 950-5। मे प्रति ब्यक्ति ग्राय (!970-7 
के भावों पर) 466 रुपये थी जो वढकर 985-8 6 में 797*7 रुपये हो गयी | इस 
अकार योजनाकाल मे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ॥7 गुनी हो गई । इस ग्रवधि मे 
अति व्यक्ति ग्राय में । 5 प्रतिशत वाधित्र दर से वृद्धि हुई। हम यह स्मरण रखना 
होगा कि जिस भारतीय प्रथ॑व्यवस्था में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व कई दशाव्दियों तक 
वापिक वृद्धि की दर मुश्किल से %६ रही थी, वही अर्रव्यवस्था ।950-5 से पहले 
वो तुलना भे तिगुनी से भी प्रधिक रपतार से विकसित होती गयी ॥ (कुल राष्ट्रीय 
आय वो लेने पर) । ग्रतः योजना-वूवं ग्रवधि वी तुलना मे योजनाकाल में मारतीय 
अर्थव्यवस्था को प्रगति की दर वाफी उत्माहवर्द्धंक मानी जा सकती है । 


विभिन्न योजनाग्रो में विकास की दर के लक्ष्य व उपलब्धियाँ निम्न तालिका 
में दी गई हैं : 
(विज्ञास की दरें) (प्रतिशत) 





थक क्ष्य बाह्तविको 





+अ्जज-+-+नन छल आर 33 आल 


॥, प्रथम योजना 


| अकबर द्वितीय योजना जाट 























3. ठृतीय योजना 8. 
4. चतुर्थ मोजना 45 नि 90 उन4 
॥ 
$. पचम योजना | 020: 
6, छठी योजना 5 53 
7. सातवी योजना ह 545 








47.,. 8०००० 89५८४ 988-89, 9. $-5 (वास्तविक चढ्धि-दर राष्ट्रीय 
झाय के भाधार पर भाकी गई है।) लड्यों के लिए 850 छ89, 9. । 
का उपयोग क्या गया है । 


* _ ग्याठवों योजना के दृष्डिकोरा-प्रयम के भ्ननुसार भनुमानित । 
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इस प्रकार विकास की दर के सक्ष्यो व वास्तवित उपलब्धियों मे अन्तर पाये 
गये हैं। प्रथम व पचम पंचवर्षीय योजनाप्रो मे वास्तविक विकास की दरें लक्ष्यों से 
ऊँची रही । तृतीय योजता मे विकाप्त को दर सबसे कम रही । छठी योजना मे 
विकास की दर 5 3% रही है. जो लक्ष्य वे झनुझूप है। सातवी योजना में भी इसके 
लक्ष्य से ग्रधिक रहने का प्रदमान हैं । 
छठी योजना में विकास की दापिक दर 53% रहो है एवं पांचवी योजना मे 
भी मह 5'2% रही थी | इसलिए झद इत बात के लिए सुनिश्चित प्रमाण मिल गया 
है कि 974-75 से भारतोय धर्षव्यवस्या पहले को तुलठा मे ऊंचे विफ्रास-पप पर 
चल पड़ो हैं । सतवी योजना मे विज्ास की वापिक दर 5% ब्राष्त हो 
जायगी जिप्तसे भारत 33% वाधिक विकासत-दर वाला देश न कहला कर 5/£ विकास 
दर दाला देश कहलाने का अधिकारों बत गया है $ 
आरत मे जनसख्या 795] में 36"] करोड़ से बढ़कर 98[ में 68"5 सकती 
करोड व्यक्ति हो गयी ॥ 989 के मध्म में यह लगमग 83 करोड व्यक्ति मांवी जा 
है। इस प्रकार जवसर्या की दृष्टि से योजना काल मे 95॥ को तुतता से 'एक 
नए मारत” का तिर्माएा शौर हो गया है । 98-85 की ग्रवधि में सशोधित प्लाकडों 
के झनुसार जनभस्या की वायिक वृद्धि दर 2'% के स्थान पर 2"2% पायी गयी 
है ॥ बोजवाहान में प्राथिक विकाप्त को दर जनसहया को वृद्धि-दर से प्रधिक 
रहो है । जनसत्या वी वृद्धि का कारण जनता के उपभोग तथा सार्वेजनिक स्वास्थ्य 
के सतरो मे सुधार की वजह से मृत्यु-दर मे कमी का पाता रहा है । जनसंरया की 
इतनी बुद्धि के दावशूद मो इस भ्रवधि मे प्रति ध्यक्ति वास्तविक भाव का '5 प्रतिशत 
वाधिक दर से बढ़ना एक महत्वपूर्ण ब'त है। भतः मारतीय अथे-व्यवस्था योजना" 
कात में गतिमान हुई है, चाहे प्रगति की दापिक रफ़्तार :5%८ (अ्रति व्यक्ति वास्तविक 
झाय के आधार पर) कम ही क्यो न रही हो । यह पहले की श्राथिक् गतिहीनता वे 
जहता की तुलता में काफी ग्राशाजनक व उत्साहवरद्धोंक मानी जा सकती है, हालाकि 
यह देश को ग्रावश्यकताओ, प्राकाक्षाओं व लक्ष्यों के अनुरूप नहीं रही है ॥ मोटे तौर 
पर यह कहा जा सकता है कि 95-89 को भ्रवधि मे राष्ट्रीय आय लगमग 4 
गुनी जनसल्या 24) गुनी तथा प्रति व्यक्ति शझ्राय लगभग दुगुनी हो गई है । 
योजनाकाल में कृषि की प्रयति 
नियोजन के प्रंधम तीन दशको में कृषिग्रत उत्पादन म उल्लेखनोय॑ दद्धि हुई 
है। इस ऋवधि पे कृषियत उत्पादन 2"7% याधिक दर से घदा रुपा पह लगझग दुगुना 
4,.. 8६१छ॥। एरट एटा 087" 985-90, ॥॥0-7 ट८ाण &79979%3 
०. 95. 
* दिश्व बेक को विकास्त रिपोर्ट 989 के प्रनुसार । 
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हो गणा । डॉ. एम. एस स्वामिनाथन के झनुसार भारत मे;खाद्याप्नो का उत्पादत 
950 से १980 दो सवधि मे सगभग 2'5% वाधिक दर बढा, जबकि 900- 
950 # दीच इसको वद्धि-दर केवल 0*% रही थी | इस प्रक्नार योजनाकाल 
में जायानो का उत्पादन योजना पूर्व झवधि को तुलना में काफो तेज गति 
से बडा है । इस सम्बन्ध में कुछ झावश्यक वध्य तिम्व तालिका मे प्रस्तुत किये 
गये हैं : 

चुनी हुई कृषिगत उस्तुप्नो का उत्पादनो 





वस्तुएँ 950-5[ 986-87 987-88 
खाद्यान्न (मिलियन टन) 550 ]43च्ब 38"4 
विलहन (मिलियन टनो 50 ॥-3 24 
गन्ना (करोड टन) 70 8 6 व9 7 
कपास (मिलियन गराढे) 29 69 64 
चूट (मिलियन गाठे) 35 856 68 





भारत मे कृषिगत उत्पादन मे काफो उतार-चढाव झाते रहते हैं॥ 985- 
86 मे खाद्यान्नो का उत्पादन 5 करोड टन हुम्रा जो पिछले वर्ष से 5 मिलियन टन 
अधिक था। ]987-88 में मो यह लगमग 3"“8 करोड टन ही रहा । 988-89 
के लिए खाद्यान्नो के उत्पादन का भनुमान 7 करोड टन से भधिक प्रस्तुत क्या 
गया है ॥ योजनाकाल में कपास का उत्पादन 985-86 में 87 मिलियन गाठो तक 
तथा जुट व मेह्टा का 2*7 मिलियन गाठो तक पहुंच चुका था जो बाद के दो 
वर्षों में घटा है । इस प्रकार विभिन्न कृषिगत पदार्थों के उत्पादन मे भारी उतार- 
चडाब गाते रहे हैं । 

नियोजन के प्रारम्मिक वर्षों मे कृषिगत उत्पादन को क्षेत्रफल मे वृद्धि करके 
बढ़ाया गया था, लेक्षिन वाद की झवधि में क्रपियत उत्पादकता मे दृद्धि हुई है । 
सिचाई, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ. शक्ति, झादि की यूति बढायी गयी 
है मौर ऐसा विशेषतया चुने क्षेत्रो मे क्या गया है । योजनामो मे बडो, मध्यम एवं- 


लघु सिंचाई के झन्तगंत क्षेत्रफल बढ' है। यह 950-5] मे 226 करोड़ हैक्टेवर 
से बइफर 987-88 मे 6 63 करोड हैक्टेयर हो गया है । 


3... 8४९०४०णा० 505०5, 988-89, 95 -5 (]986-87 व्‌ 987-88 
दे लिए)। 
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950-5 में अ्धिक्त उपज देने वालो किस्मों का उपयोग चालू ही नही 
हुआ था जदकि 987-88 म ये दिसमे 5] 2 मिसियन हैक्टयर में बोयी गयी थो। 
988-89 के लिए 65 मिलियन हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है॥ नाइट्रोवन, 
पास्फ्ट व पोंटाश को खादो का कुल उपमोग 970-7] मे 2] 8 लाख टन हुप्ना 
था जो बढ़कर 987-88 मे 90 लाख टन हो गया ॥ वर्ष 988-89 के लिए 
इसके उपमोग का लक्ष्य एक करोड टने रखा गया है॥ 964-65 से गहँ का 
बापिक उत्पादन तेजी से बडा है प्लौर इतकी प्रति हैवटयर उपञ्ञ भी वही है। गेट 
की प्रति हैवल्यर उपज 955-56 म 708 किलोग्राम से बढ़कर 985-86 म 
2046 बित्ाग्राम हो गई है जो पहले से अड्ाई गुनो से अधिक है। ]987-88 म 
यह 995 क्लोग्रग्म रही है। 


विद्वानों का मत है कि 9 64-65 से भारतीय कृषि में विकास के साथ-साथ 
कई प्रकार के गझ्रमतुलन उत्पन्र हो गये हैं जैसे चावल व गेहूँ के उत्पादन मं प्रनतुलन, 
अझनाजों व दालों के उत्पादन म असतुलत एवं खाद्याप्नों व व्यापारिक फ्सलो के बीच 
अगसतुल्लन | इनके ऋलावा हरित क्ान्ति के फलस्वरूप प्रादेशिक असतुलन भी उत्पन्न 
हो गये हैं। हरित क्रान्ति के बाद की प्रवधि मे खाद्यान्नों के अन्तर्गत 5% से कम 
क्षेवफ्त ने 50% से प्रधिक साथानो का उत्पादन विया है। देश के पूर्वी मांगों मे 
चादल का उत्पादन बढाने व सखी हृषि ठथा वर्षा पर क्‍श्ाश्चित क्षेत्रों मे उत्पादकता 
बडने के लिए भारो मेहनत करनी होगी ॥ 


योजनाहात में ख्यान्नो का ढाघा काफी बदल गया है । यह निम्न तालिका 
में दर्शाया गया है । 
बुल खाद्यान्नो के उत्पादन का प्रतिशत 











खाद्याप्त [ 950-5] ॥ ]98 6-87 
गेहूँ | 3 |). 32 
चावल । 40 ] 42 
मोटे प्रनाज ] | 

दाले__ [| ] 


इस प्रकार खाद्यात़ो के कुल उत्पादन मे ग्रेह" का भेंश काफ़ी बढा है. चावल 
कौ यथा स्थिर रहा है तथा मोटे प्रवाजो व दालों का काफौ घटा है॥ प्रो सौ-टीं 
कुरियन ने इसे [निघेत विरोधों विकास कहा है वर्योके उसके लिए मोटे झनाज का 
उत्पादन 30%ऋ से घट कर 8% हो रह गया है। साथ में दालों का उपभोग करने 
वाली जनता की दशा भी काफ़ो शोचनोय होगई है 
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योजनाकाल से उद्योग, शक्ति व परिवहन को प्रगति 


शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 950-5] मे 2. लाख किलोवाट से बढकर 


986-87 मे 554 लाख किलोवाट (लगमग 24 गुनी) हो गयी है। जिन गाँवों 
में बिजली पहुँचायी गयी, उनकी सख्या 306] से बढ़कर 986-87 मे 42 
लाख हो गयी है | शक्तिचालित पम्प सेठो की सख्या 2[ हजार से बढकर १98 प- 
88 मे 66 4 लाख कर दी गयी है । रेलो की माल ढोने की क्षमता 9 3 करोडटन 
से अढाकर 988-89 में 33 2 करोड टन (लगभग 3 5 गुनी) हो गयी ( जहाज- 
रानी में कुल टन भार क्षमता 39 लाख जी झार टी. से बढकर ) 986-87 मे 
57 74 लाख जी भार टी हो गई है । यह [984-85 की तुलना में कुछ कम 
हो गई है । 


जैसा कि श्रौद्योगिक प्रगति के अध्याय मे बतलाया गया है, योजनाकाल में 
भारत के झौद्योगिक उत्पादन में विविधता झाई है जिससे झनेक नई किस्म की 
वस्तुग्रो का उत्पादन होने लगा है । देश का औद्योगिक ढाचा बदला है। 960- 
6 में विनिर्माण द्वारा जोडे गये मुल्य में आधारभूत व पूंजीगत उद्योगों का झरश 
35% था जो 979-70 में 49% हो गया, भध्यवर्तोी वस्तुप्रो मे यह 27% 
से घटकर 6% एवं उपभोक्ता-वस्तुओं के उद्योगी मे 4!% से घटकर 35% 
हा गया । 


95-86 की अवधि में झद्योगिक उत्पादन में वाषिक बूद्धि-दर 5 5% 
रही हैं। योजनावधि में औद्योगिक उत्पादन लगभग छ गुना हो गया है 4 


छठो योजना के विभिन्न वर्षों में ग्रौद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर से काफी 
उतार-घढाव आते रहे । योजना में औद्योगिक उत्पादन की वाधिक वृद्धि-दर लगभग 
5 ०७% रही जो 7% के लक्ष्य से नीची थी। पझौद्योगिक उत्पादन के सूचनाक का 
ग्राधार-वर्ष 970 की जगह 980-8 | लेने पर भौद्योगिक विकास की वापिक दर 
ऊँची हो गई है । यह सातवो पचवर्षीय योजना में $ 5% वाधिक रही है जो उत्साह 
वरद्धंक मानी जा सकती है । 


] ह६ |, [आ9, [तएज्माय जठरएा व ए00ए0लाए॥ए गा ]009, 


465४0४. 43_ ॥. छक्षीकब्राधाए8. 6. एशाणाबाएआ'5ड. डण: 
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37 बर्चों में महुत्वपुर्ण उद्योगों का विकास 


4950-5[_ 986-87. 4987-88 





! तेपार इस्पात (मिलियन हन) १ 804 क्रय ]0 6 
2 सीमेंट (मिलियन ठत) 27 348 373 
3 नॉडेट्रोजन उर्वरत्त (हजार टव हि छ) 90 540 5466 
4* कोयला (मिलियन टन)(लिग्लाइट 

सहित) 328 4752 90 9 
5, कच्चा लोहा (मिलियन टन) (गोश्ा 

को छौ:ड कर) 3.0 527 48 6 
6 परिणुद्ध पेद्रोल-पदार्थ (मिलियव 27)... 02 42 8 | 
7. ऋड़ तेल (मिलियन टन) 026 3055 304 





इपपरक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि योजनाकाल के 37 वर्षों में तैयार 
इस्पात का उत्पादन दस गुना हो गया । सीमेंट का उत्पादन 74 गुना, कोयले का 6 
गुना तैथा कच्चे लोहे का खलगमग [6 गुता हो गया है। मशीनी भौजारी का 
वापिक उत्पादन जो 950-5| में 30 ज्लाख रु, का हुआ्मा था, वह 987-88 में 
390 करोंट रु को हो गया | ऋड़ तेल का उत्मदत 987-88 में 304 दरोट 
टन हुआ जो काफी सराहनीय माना जा सकता है । 


तार्मजनिक क्षेत्र में उद्योगों कर विस्तार 


के-द्रीण सखार के प्रोौद्योगिक व व्यापारिक गैर-विश्वागीय सार्वजनिक उप- 
क्रमो में 8950-5] में कुल विनियोग 29 करोड़ रुपयों का था जो 3] भा 988 
के अन्त में 7,299 करोड रुपयों का हो गया । इसी अवधि में इतकी इकाइया 
5 से बढ़कर 22। हो गयीं। दीर्घकाल में परिणाम देने वाले कई प्रोजेक्ट सार्दजनिक 
क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं । कॉफी विज्लम्व व निराशायों के बावजूद भी सावेजञनिक 
क्षेत्र मे विश्िन्न गोद्योगिक कॉप्पलेव्स (सपूह) स्थापित किये गये हैं। इनसे तिजी 





॥,. दत्शागारंट ह४772९9, 988-89, 99. $-34 & 5-35, 
इसमें सेकेप्डरी उत्तादकों का उत्पादन दी शामिल है । 





53] 


क्षेत्र के लिए भी विक्राव के नये प्रवसर खुले हैं। भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र व तिजी 
क्षेत्र एक-दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्थापक 

आरत मे सार्वजनिक क्षेत्र को कई इकाइयाँ लामप्रद ढय से चल रही हैं झौर 
उनका कार्य निजी क्षेत्र की इकाइयो से किसी भी अर्थ में धटिया नहीं माना जा 
सकता | फिर भी, जिन सार्वजनिक इकाइयों में घाटा हो रहा है, उनमे उत्पादकता 
यथ लाभप्रदता को बढाने की ग्रावश्यक्ता है । 

उपयुक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि कई कठिनाइयो के बावजूद हमारा 
आ्ौद्योगिक ढांचा 989-90 मे 950-5 की श्रपेक्षा श्रघिक सन्तुलित व झ्धिक 
विविधतापूर्ण हो गया है । भ्रौद्योगिक ढाँचे मे वस्त्रों व खाद्य-उद्योगो का श्रौद्योगिक 
उष्पादन के सूचनांक में भार घदा है, तथा इम्जीनिपरी व रसायन उद्योगों का बढ़ा 
है। भारत का स्थान चोटी के ग्रौद्योगिक देशो मे गिना जाने लगा है ! 

3] जनवरी 989 को हमारे विदेशी विनिसय कोप (स्वर्णो व 99२ सहित) 
5967 करोड रुपये के थे । 987-88 मे इसकी राशि 7687 करोड रुपये तक 
भहुंच गई थी। पिछले वर्षों मे विदेशी विनिमय कोषो का उपयोग ग्रावश्यक आयातो 
के लिए किया गया है ।* इससे प्राथिक विकास करने तथा मुद्रास्फीति पर नियम्त्रण 
स्थापित करने में मदद मिली है । योजनाकधि मे वाइट्रोजनगुक्त उर्वरक, लोहा व 
इस्पात, मशीनी औजार चीनी व वस्त्र मिल मशीनरी, गाडियो, मिश्रित रेशे के सूत, 
पेट्रोल-पदार्थ श्रादि मे काफी सीमा तक झ्ायात-प्रतिस्थापन क्या गया है जो इन 
क्षेत्रो मे हुई प्रगति का सूचक है । 


योजनाकाल में सामाजिक सेवाश्रों में प्रगति 


क्रषि, उद्योग, शक्ति व परिवहन के क्षेत्रों मे प्रगति के अनावा योजनाकाल मे 
शिक्षा, चिकित्सा, परिवार-नियोजन, पिछडी जातियो के कल्याण, श्ौद्योगिक श्रमिकों 
के लिए मकानो की व्यवस्था श्रादि के सम्बन्ध मे भी प्रगति की गई है । 950-5] 
मे 6 से [[ वर्ष की उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चो का प्रतिशत 43 था जो 984- 
85 में 9!'8 हो गया । -4 वर्ष की उम्र के लिए यह 3 प्रतिशत से बढ़कर 
53 प्रतिशत हो गया । प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों व परिवार-नियोजन केन्द्रों को 
950-5] में कोई जानता तक नही था, जिनका भव काफी विस्तार हो गया है। 
शिक्षण सस्थाओं मे छात्रदृत्तियो का काफी विस्तार किया गया है। जीने की भ्रौसत 
आासु 32 सर्ष से बढ़कर 987 मे 58 वर्ष तक पहुच गई है जो अपने झाप में 
आाधिक विक्रास की सूचक है, हालाकि श्रीलका में इसी वर्ष यह 70 वर्ष व चीन में 
69 वर्ष तक पहुंच गई थी । 
* अगस्त 989 के प्रन्त मे विदेशी विनिमय कोष (स्वर्ण ब 8708 के बिना) 
4600 करोड रुपये पर झा गये हैं जो एक भारी चिता का विषय है। 


542 
बचत व विनियौगो मे प्रगति! 


याजना काल में बचत व विनियोग के क्षेत्र म मी श्रयति ई है । 950 5 
मे सात परेलू बचत राष्टीव प्राय का 02% (पुराने तिरीज़ पर) थी जो _ 
987 88 मे 20 2%: (ज़ये सिरीज 980 8॥ पर) हो गई है । सकल विनियोग 
अथवा सकते घरेलू पूजी विर्माण की दर 7#0 5! में 0/ से दढकर 987-88 
मे 22 % हो गई है । बचत व विनियोग की इतनी ऊच्ची द्वर प्राथ मध्यम श्राय 
बाते देशो में देखने को मिल्तों है । श्रत इन दिशाझ्ं मे भारत की श्रगति काफी 
सराहनोय रही है। लेकिन मारत मे श्राज मी सावजतिक बचतो की मात्रा बहुत तीचा 
है प्रौर देश मे विकास की ग्रावश्यक्ताओ के अनुरूप सुवज़निक बचतो मे वृद्धि नही 
हो पाई है । देश में विलासिता के उपभोग पर प्रकृश लगाते की प्रावृश्यकुता है 
झौर कृषिगत क्षेत्र से अधिक साधन एकत्र करने की ग्रावश्यकता है। 950 5] मे 
करों से, प्राप्त राशि राष्ट्रीय आय का 6 6% थी जो झब 7 4% हो गई है। देश 
मे सार्वजनिक उपभोग मे व्यय वी छद्धि को नियाज्रित करने वी प्रावश्यकता है 
ताकि कट़ों स्रे प्राप्प अधिक राशि का उपयोग वितियोगो को बढाने में जिया जा 
सके | जेकिन सुरक्षा सम्बूधी ब्रावश्यकताओं के कारण सावजनिक व्यय मे कमी कर 
सकता झथवा भावी वृद्धि को निया वित कर सकना कापी कढ़िन हो गया है। 


हम ऊपर नियोजन के लगमगर 38 वर्षों मे कृपि उद्योग विद्युत परिवहत 
विभिन्न सामाजिक सेवाओं आदि के क्षेत्र म हुई प्रगति का उल्तेख कर चुक हैं। 
इससे स्पष्ट होता है कि हमारी उपलब्धिया बुछ क्षेत्रों मे काफी उत्साहृवधक व 
सतोपजनक रही हैं । 

लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में मोतिंक उपलब्धियों के बावजूद योजनाआ की आयिक 
प्रगति क सम्बघ में काफी तीक्ष्ण श्रालोचनाए की गयी हैं। यदि हम योजनाम्नों वी 
वास्तविक उपलत्धियों की तुवना याजराओ में निर्धारित लक्ष्यों स करें तो प्रतीत 
होगा कि इनके बीच काफी ग्रातर पाया गया है । भारतीय योजमाग्रो में वित्ताय 
न्‍्यय के सम्य तो भ्राप्त क्र लिए जाते हैं लेकिन इतम निर्धारित मौतिक लश्या 
(ए795४८७।  872८(5) को प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना वरना 
पत्ता है | 

स्मरण रहे कि भारतीय योजनाग्रा का सध्य केवल उत्पादन में वद्धि करना 
ही नही रहा है वॉक साथ में वितरण की व्यवस्था में सुधार करना भो रहा है 
ताकि देश में न्याय के साथ आ्रधिक विकास (८८णा०एफा6 हञाएज़ा छात ]ए४८८) 


].._ &८०णा०णाए 5ए/९८५ 988 89 ए 5 0 & 5 ]] (नवीनतम सूचता 
के लिए) ॥ 
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का सच्य प्राप्त ह्या जा सके ॥ परत: हमें योजनामो की उपलब्धियों को जाच समा- 
नता द न्याय के सन्दर्भ में नो करनी चाहिए॥ 

विभिन्न मर्थशास्वियो व दिचारको ने मारतोय नियोजन की झ्तफ्लताप्रो 
व कमियो पर देश का ध्यान झाकपित क्या है। हम यहा घर उनका सकितप्त 
विवेचन प्रस्तुत करते हैं। 


भारतोय नियोजन की भ्रसफलताएँ झ्थवा कमियाँ 

हम देस चुके हैं कि योजनाक्ात की सम्पूर्रो भ्वधि में राष्ट्रोय प्राय में 
लगभग 3 6% सालाना की दर से वृद्धि हुई है. जो जनसरया को 2 !९, वृद्धिन्‌दर 
से ग्रधिक रहो है ; प्रति व्यक्ति दासस्‍्तवित झ्राय मे ।:९० वाधिक दर से वृद्धि हुई 
है। लेक्नि हमप्यी प्रमुख विफ्लताएँ मुद्रास्फीति बेरोजगारी, निर्धमता एवं घन व 
गाय की ग्र्तमानतापो के क्षेत्र मे मानी जाती है। इनका विवरण नीचे दिया 
जाता है 

] कृषि मे प्रहन्तुलनो (003]300०5) का उस्पन्न होना-जँसा कि पहल 
बतनाया जा चुका है पोजनाक्षाल मे कृपिगत उत्पादन मे खाद्यान्न व देर-साद्यात् के 
घीच काफी असन्तुलन उत्पन हो गया है । व्यावसायिक फ्सलो मे से क्षेत्रफ्लत निकाल 
कर खाद्यान्नो मे लगाया गया है देश में गेहों का उत्तादन तो काफो बट गया है 
लेकिन दालो का उत्पादन धोमी गति से बडा है। देश मे दालो का निरन्तर 
अरमाव रहने लगा है स्‍प्रौर इनका उपभोग करने वाले व्यक्तियों की कठिनाइया बढ 
गयो हैं । 

इसी प्रक्नार कपास से क्षेत्रफन हटाकर गेहूँ में लगाया गया है शिससे कपस 
क्ते पंदावार पर प्रतिर्ल्न प्रभाव पडा है । इन परिदर्तनो से झाग्रे के वर्षों के तिए 
कृषिगत पैदावार के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं । व्यावसायिक फ्सलो से 
साद्माप्नो की प्लोर क्षेत्रसल का खिसक् जाना एक चिन्ता का विषय है। मारत को 
सत्याप्नो वे साध-साय व्यावसायिक फ़्ततो के उत्पादन को बढाने की भी भावरपक्ता 
है | झतः मिचाई के साधनों का प्रधिकाधिक उपयोग करके व्यावसाशिक फसलो का 
उल्तलाइन मी बटाया जाना चाहिए + साथ मे तिलहनों व दलहनों का उत्पादन मो 
डआने की झावश्यक्ता है | 

2. मृच्य-स्तर में वद्धि--मोजना काल मे देश मे महगाई के बढ जाने से सदे- 
साधारण को काफ़ी कष्ट उठाने पड़े हैं॥ द्वितीय योजनाकाल मे मूल्य-वृद्धि चालू हुई 
थो, जो बाद में निरन्तर जारो रही है । 979-80 व 980-8 के वर्षों मे थोक 
मूल्यों में (बिन्दु से बिन्दु के झाधार पर) क्रमशः 2["4% व 6'7* को दुद्धि हुई 
थो जो घभ्तपूर्व थी । छठो योजनावधि (980-8 5) मे थोक सूचनाको के प्राघार 


पर नुद्वास्पीति को बापिक दर 8", तथा उपभोक्ता-पृल्य-सचनाको के प्राधार पर 
9527 रहो है 
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970-7] का आधार-वर्ष लेने पर थोक मावों का सूचनाक्र दिसम्बर, 
988 में 434-4 रहा । इस प्रकार दिसम्बर 988 मे मूल्य-स्तर 970-7] की 
तुलना में 43 ग्रूना हो बया था ।! अब इसका आघार-वर्प 98-82 हो गया है । 
5 अगस्त, 989 को यह 64*2 रहा। इस प्रकार थोक मूल्यों में वृद्धि 
जारी है । 


जून, 989 मे भ्रखिल मारतीय उपभोक्ता मुल्य सूचनाक 838 पर पहुंच 
गया (आवधार-वर्ष 79605--00) । इस प्रकार लगमग 29 वर्षों मे धुपये का शुल्प 
घट कर [2 वैसे पर झ्रा गया है। इसका भी नया झ्ाघार-वर्ष 982 कर दिया यया 
है जिस पर जून 989 मे यह 70 था | 960 व 982 के सिरीज मे परिवतंत- 
गुणाक 493 है । भ्र्थात 982 के ग्राघार वाले भक्तों को 493 से गुणा करके 
]960 के आधार पर साया जा सकता है । इसके बढ़ने से विशेष शर्तों व समभौते 
के प्रनुसार सरकारी कर्मंचारियो व श्रमिको का महंगाई भत्ता बढ़ाना होता है। 
प्रथम योजना को अवधि को छोडकर शेष थोजनाकाल मे मृल्य-स्तर निरन्तर बढते 
रहे हैं। साद्यान्नो के भाव बढने से उपभोक्ता-दये को वष्ट उठाने पढ़े हैं प्रौर कच्चे 
माल के माव बनते से ग्रोद्योगिक लागतो भे काफो वृद्धि हुई है। मूल्य-ःतर म॑ वृद्धि 
होने से व्यापारियों को ध्राकस्मिक लाभ प्राप्त हुए हैं और समाज में घन व झाय 
की अ्रसमानेताएं बढ़ी हैं । सरकार का गेर-पिकास व्यय मी बडा है जिससे विक्ास- 
व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है । 


मृल्य-स्तर मे वृद्धि का प्रमुख कारण योजनाओं मे प्रनियन्त्रित रुप से धाठे 
की वित्त-ब्यवस्था का उपयोग करना रहा है । साथ मे, खाद्यान्नो के ग्रभाव ने मुद्रा 
स्फीति को प्रोत्साहन दिया है। इस प्रकार मारत में जो कुछ भ्राथिक प्रगति हुई है 
चह श्रस्थिरता (॥530]779) के बातावरश! में हुई हे । महगाई बढ जाने से सरकार 
को अपने कर्मचारियों के लिए कई बार महगाई-मत्ता बढाना पडा है। उद्योगों मे 
उत्नांदव लागते बहने से विदेशों मे हमारी प्रतिस्पर्धामक शक्ति घटी है जिससे 
निर्यातों पर प्रतिबूल प्रभाव पड़ा है । अतः निरन्तर बढती हुईं मुद्गास्फीति ने योज- 
नाग्रों के समस्त अनुमानो पर काफ़ो विपरीत प्रमाव डाला है । 


3 बेरोजगारी में वृद्धि-मारतीय नियोजन के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्ृंश्य 
रोजगार की मात्रा मे वृद्धि करता रहा है । योजनाग्रो मे रोजगार मे वृद्धि की गयी 
है, लेक्नि साथ में बेरोजगारी भी बढ़ी है झौर प्रत्येक योजना के पन्त में बेरोजगार 
व्यक्तियों कौ सबया योजना के प्रारम्न को तुलवा में प्राय' झ्रध्िक पाई गई है । इसका 
खाये यह हुंआ। किक अत्यक पोजन। में प्यम बाजार में आने वाले समे। नये श्रीमको वो 
काम नहीं दिया जा सका है। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय नियोजन देश को (पूरा 
रोजगार! को तरफ ले जाने में नितान्त असमर्थ रहा है | मा 985 में सामात्य 
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लेकर अप ॥ ] प्ररव 507 की जिस्त न लेने का निर्शय घोषित कर दिया 
गया पा । 

985-86 से इस करू का मुगतान प्रारम्म हो जाते से भारत पर ऋण- 
सवा मार काफी वढ गया है । 987-88 में ऋछ-सेवा-मार चालू प्राप्तियो* का 
24” रहा था जिसके 989-90 तक काफी बढ जाने की भअम्मावना है । 

कूछ विद्वानों का मत है कि विशाल मात्रा मे विदेशी सहायता का झप्योग 
करने के वावजेद दंग में सर्वताधाररा को पूरा लाम नहीं मिल पाया है। विदेशों 
सायतो का दुरुपयोग होने से दश में श्रतिरिक्त उत्पादन क्षमता की समस्या उत्पन हा 
गई है क्योकि काफ़ो विदेशी सहायता विशाल नदी-धाटी परियोजताप्रों व झ्नुत्पादक 
किस्म वी झ्रौद्योगिक परियोजना में व्यय कर दो गई है. जिससे परोक्ष रुप में 
अप्टाचार विल्रामी जीवन ऊंची ग्रट्टालिकामो, घिनेमाघरों एव गैर प्रावश्यक शहरी 
सम्पत्ति को बढावा मित्रा है। हुद्ध राशि रा उपयोग विदेशों से स्वर्ण का आयात द 
चोरी से प्रन्य मात्र जैसे सूती कपड़ा, प्रादिक प्राबात श्रादि में भी क्या 
गया है । अत विदेशी सद्दायता यो पर्बाप्त सलाम सर्वताधाक्ण को नहीं मिल 
पाया है । 

विदेशी सहायता में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र मे विकास कार्य में मदद मिली 
है, लक्नि इसमे सन्देह नहीं कि सहायता का ग्रफ ययपूर्स ढंग से उपयोग (७० 
४५८) होन से देश को पूरा लान नहीं प्िल पाय। है। यही कारए है कि विदेगी 
सहायता का जुगतान करने में कठिनाई हो रही है । देश प्रमी तक विदेशी सहायता 
से मुक्त नहीं हो पाया है । 

विदेशी सहायता का झज प्रयम योजनादधिं भ कुल सार्वेबनितर छय के 
9 6:4६ से बढ़कर वाधिक योजनाग्रो (966-69) की ग्रव्रि मे 36% तथा पाचवी 
योजना में घटकर 4'8% पर प्रा गया था । छठो योजना! (980-85) में सावे- 
जतिक परटिव्यय म विदेशी सहायता का ग्रश्म लगमग 85% ही रहा है। इस प्रकार 
धिउ्धट्री अवधि म योजनाप्रों मे कुज्ष सार्वजनिक परिब्यय का लगभग /0 पंश ही 
विदेगो क्ाबरों से प्राप्त होदा रहा है ॥ इस अर्थ म तो हमारी योजनायें स्वदेशी 
माधतों पर ज्यादा प्राश्नित रही हैं, लडिनन भारत को आजकल रिम्ायती शर्तों पर 
भारी मात्रा में विदशी सहायता की ग्रावज्यक्ता पडन लगी है ॥ इस अर्थ मे विदेशी 
सड्ायतवा पर हमाईी निर्मेरता बी है| 





+ वस्दु-नियाता व अदृश्य-मदे! की झाग का जोद चातू प्रप्तियाँ (एफापटधर 


76०८७(5) कहलाता है । ऋणा-सेवा-मार पागामी बुछ वर्षों मे और बर्ढे गा 
जिससे मारत विदरशी कर्ज के पद (008७ ए८७४ छ०फ) मे फंस सकता 
टै। सामास्यतया 20%, से अधिक ऋशु-सेवा-मार देश को कर्ज के जाल में 
डाल दता हैं ॥ 
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जुन 988 में भारत सहायता वलव की पेरिस में हुई बैठक में भारत 
को ]988-89 के लिए 6 3 प्रसव डालर का कर्ज देने का बांदा किया गया है 
जो पिछले वर्ष से भ्रधिक है) मारत भ्राज भी विदेशों से रियायती शर्तों पर कर्ज 
सेने की पेशकश करता रहता है वयोकि व्यापारिक उघार से आगे चलकर कर्ज 
चुकाने का भार प्रधिक पडता है । 987-8 8 मे ऋण सेवा मार चालू प्राप्तियों 
(एपघा था: 6८८7७3) के झनुपात मे 24% रहा है। 989-90 व! 990-9व में 
मी ]/४ का कर्ज चुकाने की वजह से मुगतान-मतुलन पर मारी दवाव बना रहेगा। 


कहने का प्राशय यहू है कि भारत को विदेशी सहायता पर निर्भरता प्राज भी 
कायम है । 


5 धन थ प्राव को भ्रसमानता से वृद्धि तथा विर्धतता की समस्या--पच- 
वर्षीय योजनाग्रो की अवधि में मारत में भ्राथिक्र व सामाजिक अ्समानताएँ बडी हैं। 
सह योजनाप्रो के निर्धारित सामाजिक व पश्राधिक उददेश्यी के विपरीत है । सच पूछा 
जाय तो देश मे योजनाप्रो की उपलब्धियों के प्रति निराशा, असन्तोष व प्रस्य 
झाजोचनाप्रो वा प्रमुस कारण यही है कि योजना-काल में घनी प्रधिक धनी हो भये 
हैं एव निघंन या तो तिधेन रह गये हैं अयवा प्रधिक निर्घन हो गये हैं। मोजना की 
नीतियो के व्वरण घामदनी वा हस्ता तरएण जनसाघरए व वेतनमोगी मध्यम-्बग 
की श्रोर से ऊँचे व्यवसायी वय की तरफ हुम्रा है जिससे समाज में श्राय व धत की 
असमानताएँ बढ गई है । 

॥977-78 भर प्रामीण क्षेत्रो म निम्ततम ५७००७४०४७) 30% परिवारों रा 
डपमोग व्यय मे भ्रण ।5% मध्यम 40", परिवारों का 33% तथा चोटी (70 
के 30% परिवारों का 52% था। गहही क्षेत्रों में ये भ्रश क्रश 4% 327", 
तथा 54 ५ थे | हव। प्रत्रार उपभोग- यय री प्रसमानताएँ आज भी विद्यमान है । 
गागीए परिशम्पत्तियों ((009] 3$5९।$) वे वितरण वा सऊ़े द्रश-प्रनुगात पगमग 
0 65 पर फायम है । इसमे राठ के दशक से कोई परिवतन सही हुआ है । ग्रामीण 
व शहरी क्षेप्रो मं उयमोग दे! वित्तरण वे गुणांक क्रश 030 तथा 0 33 पर 
कायम हैं। भ्रत परिसम्पत्ति की ग्रशमानताएँ व उपमोग की झसमाउताएँ पहल जैसी 
ही बनी हुई हैं । इस सम्बन्ध मे ग्रधिर सस्तृत विवेचन साय के प्रट्मान वितरण! 
के अध्याय भ किया गया हे ) 

देश बे प्राधिक जीवन पर मुट्ठीमर उद्योगषतियों व यडे व्यावस्तामिक 
घरानो वा प्रमाव पाया जाता है। घादे पी वित्त व्यवस्था ने मुदास्फीति वी दशाएँ 
उत्पन्न वी है । भ्रायिक नियन्त्णों को ठोक से लागू नहीं किया गया है । इस प्रकार 
मारत मे तियोजद काल म हम पू'जीवादी ढग वे समाज की तरफ बढ है चाहे इस 
बीच म॑ सम्ाजवाद का कितना ही ढिढोरा क्यो न पीटा गया हो । प्लाज प्राय व धन 
की प्रधमानताएं नियोजित विकास की भवधि के धारम्म की तुलना से झधिक हो 
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गयी है। यद्यपि प्र्धव्यवस्था झ्राज भी मिश्रित हो बनी हुई है, लेकिन इसके मिश्रण 
के तत्व इसे समाजवादी प्रारूप की अपेक्षा पूजीवादी प्रास्प के ही अधिक समीप ले 
जाने हैं । 


विद्वानों का मत है कि मारतीय भ्रर्थव्यवस्था चोटी के कुद लोगो के लिए तो 
सक्रिय या तियाशोत प्रतीत होती है वयोकि उतकी प्रनाप-सनाप लाम प्राप्त हुए 
हैं। लेकित विशाल जनममुदाय के लिए यह विध्क्िय व निवरम्पी बनी हुई है- 
जिन्हें लाम होने के बजाय घाटा द्वो गया हैं श्रौर जिन्ह झाज घझ्धिक बठिनाइया 
का सामना करना पड़ रहा है! झ्त' योजना के लागो ता वेंटवारा भी अस्मात 
रहा है ! 

भारत मे सम्पन्न बर्ग को उपयोग की श्रवृत्ति काफी ऊँचो है जिसमे वह 
विलासिता की वस्तुप्रो के उपमोग (००75ए८४०७5 ८०॥50्रएण॥णा) में बहुत 
अपद्यय करता है । परिशामस्वरूए, झाय पर झसमान दितरए बचत से वृद्धि झरने 
की दृष्टि से प्रनुझल नहीं है । भ्राय व घन की ग्रसमानता के अन्तर विभिन्न वर्गों के 
कीवन-स्तर मे पाये जाते बाले ग्र्तरों के रूप मे प्रवट होते है । अभ्तः यह स्पष्द है 
कि आधिक नियोजन की अभ्रवधि में देश समाजवाद की दिशा में विशेष 
प्रगति नही कर पाया है जिससे सामाजित' न्याय वे दातावररा में विज्रार् नहीं हो 
पाया है । 

भारत मे 4984-85 में 27 3 कराड व्यक्ति “विवेनेता भो रेखा” से नोचे 
जीवन द्विता रहे थे जो देश की जनसख्या का 37% था ॥ “निर्षतता कौ रेखा” के 
माप के छिए ग्रामीण स्षेत्रों मे प्रति ब्यक्ति प्रति माह 76 ₹. का उपमोग तथा शहरी 
लेजों मे 88 रु का उपभोग, (979-80 के भावों पर) आधार-स्वरूप माने गए 
हैं। इन सोमाझ से नोचा उपमोग करने वाले व्यक्ति निर्धत माने गए हैं ॥ ॥?9? 
व १8९ से लामान्वित परिवारों के आधार प्र सरकार का यह दावा है कि 
निर्धतता का भ्रतुपात 977-78 में 48:4% से घट बर ॥984-85 में 369% 
पर झा गया है। लेकिन जैसा कि पहते बतलाया जा चुका है, दिल्‍ली से सुरेश 
तेंदुलकर 4 पूना से नीलकण्ठ रय एंव सुप्रसिद्ध भर्थशास्त्रो वी एम दाडेकर झादि का 
मन है कि मह दावा काफी वढ-चढ़ें रूप मे विया जा रहा है। [70 के प्रन्तगत 
दास्वदिक सफ्ठता कमर मिली है । निर्धेव परिवारों वा दुघाह पशु था ग्रन्य पश्चु 
पररिसम्पत्ति के रप्र म दिये गये थ, वे कइवपों के पास कायम नहीं रह परे हैं । प्रत: 
भविष्य में निवेनता-उन्मूलन को दिशा. मे. ग्रधिक प्रयास. करते की. झावश्यूकता, है. ॥ 


6 निजी हायों में प्रायिक सत्ता के केन्द्रोपक्रण से बृद्धि--सरकार को 
लाइमेंस-ब्यवस्था के दोषपूर्शं ठग दे कार्याग्वित किये जाने के कारए झ्ौद्योगिक 
जगत में एकाधिक्षार की प्रढ्वति को बढावा मिला है | श्राधित्त सत्ता कुछ बढ़े 
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ग्रौद्योधिक समूद्दों के हाथो मे सिमट गई है; जैसे बिडला, टाटा व मफ्तलाल ग्र,व 
आदि ॥ इन समूहों की परिसम्पत्तियों (3$5०(5) का मूल्य मोजनाकाल में काफी बढ़ा 
है। झ्ाथिक सत्ता के केस्रीयक्रण से मी हम समाजवाद के अपने लक्ष्म से विमुख्ठ हो 
गये हैं । जैसे उत्पादन की बडी इकाइयों की स्थापना से बडे दैमाने की किफायतें 
ब्राप्त होती है जिससे कमी-कम्मी बडे पैमाने की इकाइयों को प्राथमिकता दी जाती 
है। लेकित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए छोटे उद्यमकर्त्ताप्रो को प्रोत्साहित 
करना मी ग्रावश्यक होता है, ताकि उद्यमशीलता का आवश्यक मात्रा  पँलाव वे 
ब्रिस्तार हो सके ! 


4. साधन-सग्रह के क्षेत्र में विफलताएँ-योजनाभ्ो में साधन सग्रह के 
निर्धारित लक्ष्यों व वास्तविक प्राप्तियो में काफो प्रन्तर पाया गया है जिससे प्रकट 
हाता है कि इस दिशा मे नियोजन में काफी सुघार करन की आ्रावश्यकता है । कही 
तो वास्तविक प्राप्तियाँ निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम रही है, और कही बहुत 
अधिक । उदाहरणाय तृतीय योजना म 960-6। के करारोपण की दरो पर चालू 
राजस्व में 550 दरगोट रुपयो की बकाया राशि का लक्ष्य रखा गया था जबकि 
वास्तव में इस मंद में 449 करोड रुपयो का घाटा रहा | घाटे की वित्त-ब्यवस्था 
लक्ष्य से प्रधिक रही है | तृतीय योजना मे यह .33 करोड रुपये हुई जो लक्ष्य से 
दुगुनी थी। चतुर्थ योजना में मो घाटे की वित्त-ब्यवस्था 2,060 करोड रुपये की हुई 
जो 850 क्रोड रुपये के लक्ष्य से 2$ गुती थी । छठी योजना 2980-85 में घाटे 
की वित्त-व्यवस्या का लक्ष्य 5 000 करोड रुपये रखा गया था, जबकि वास्तविक 


राशि लगभग 5,684 करोड रुपये रही है, जो लक्ष्य के तिगुने से भी 
ग्रधिक है ॥7 


प्रत: नियोजन की वित्तीय व्यवस्था स्फीतिकारी रही है। विकास व उपादन 
के लक्ष्यों व उपलब्धियों के वीच में मी अन्तर पाया गया है । इसके दो कारण हों 
सकते हैं : एक तो लट्ष्यो का ठीक से निर्धारित नहीं क्रिया जाना और दूसरा 
योजना के क्ियास्वयन में कमियो का पाया जाना | इस प्रकार नियोजन-काल में 
योजनाग्रो के निर्माण व क्रियान्वयन दोतो में कमियां रही हैं 


8 पूंजो-उत्पत्ति भ्रनुषात (0०आभ-०एफुण 2१७00) मे वृद्धि तया श्र्य- 
ब्यवह्या में उत्पादकता के स्तर से गिरावट की प्रदृत्तिौाँ--मारत में योजनाकाल में 
पूजी-उत्पत्ति श्रनुपात 950-5] में 3 5:] से बदकर, आगे चल कर 6:2:] तक 
हो गया है। जिसका पर्थे यह है कि पहले एक दुपदे को उत्पत्ति कर सकने के लिए 

कि दम होनी थी 
35 रुपये की पूजी को ग्रावश्यकता होतो थी, जबकि बाद म इसके लिए 62 झुपये 





2 डश्शव्यांप काए४ एल्टा 0758, 4985-90, ५०. [. 9. 50, 
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की पूंजी को ग्रावश्यक्ता होने लगी, (स्थिर मावों पर) (8 ००७॥/७७६ छा०८5) ॥ 
इससे अर्थन्यवस्था मे उत्पादकता के स्थिर गिरे हैं तथा अकार्यक्रुशलता बडी है ॥ 
मरतौय अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर ऊँची लागत वाली व प्रकार्यकुशल श्र्यव्यवस्था 
बनती गई है। इसके परिणामस्वरूप आंधिक विकास की ऊँची दर ब्राप्त करना 
कठिन हो गया है, क्योकि बचत कौ दर 22५६ होने तया प्रूजी-उत्पत्ति अनुपात के 


62] होने पर विकास की दर नह जू लगमग 35% ही ध्राप्त हो सक्‍तो है । 


विद्वाती दी मत है कि भारत॑ मे प्‌ूजी-उत्पत्ति-भनुपात को 6? से 5:] पर लाने के 
लिए कृपिगत विनिंयोंगों में छृद्धि करनी होगी । इंमके लिए योजतों मे विियोगों का 
प्राकूप कृषि के पक्ष में करना होगा | 

9. सामतानिक संवाधों के प्रति प्रगतिशौस दृध्टिकोश का प्रभाव-प्रोफेंसर 
अमरत्या सेन का विचार है कि मारते में सामाजिक सेवापों के प्रति पुरावा (कर्जेरवे- 
डिब) दृष्टिकोण रहा है ।! देंश में 2/3 लौग निरक्षर हैं, जीने की ग्रौमत पायु 52 
(दर्षे प्र 58 वर्ष) पर ठहरी हुई है, तथा मारत झाज मी निर्घनंता, प्रकाल, वीगारी, 
गर्देशी, जातिवादे, छेगम्राेते, पृथक्ता व॑ भरांजक्ती की दशापो का श्रित्ार बंना 
हूँषा है। स्त्रियों का समाज में नोचां स्थान पाया जाता है । चींन ने भामाजिक 
सेवाप्रों पर प्रधिर्क ध्यानें दिया है। 

0, घोजनाडात् में काली मुद्रा का प्रशार--जँसा कि पहले बतामा जा चुंका 
है भारत में ध्राथिक नियन्त्रशों, करों की ऊँची दरों द करों की चोरी के कारण देश 
में काली भुद् का तेजी से फंलाव हुआ है4 980-8] में जितनी झामदतौ पर 
कर लगाया जाना चाहिये या उसके लगमग 3/4 भाग पर कर कौ चोरी की गई है 
झधवा कर नहीं चुकाया गया है। 7983-84 मे सकल घरेलूं उत्पत्ति (607) का 
/$ अथ काली भ्ामदती का शिकार हो छुक था। भारत में काली मुद्दा पर मोर्चे 
983 मे सार्वजनिक वित्त व नीति पर राष्ट्रीय सस्वान (शाशक), दिल्‍ली को 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ॥ उमसे पता लगता है कि समस्या कापी गहन व जदित हो 
गई है। 

सरकार मे पिछले महीतो में घनी वर्ग के लोगो पर छापे मरने व तलागी 
लेने की गति तेज की है ताकि काला घन व कालो मुद्रा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 
बाहर निशाले जा सके । 

4. विविध क्षेत्रो में भ्रन्य कमियाँ--नियोजन काल मे कई प्रन्य क्षेत्रों मे 





॥। #ैणआएुन 500, घ०# 5 हब 0गंणचटड ? >न्राएडत्ट्यका, 7९7००॥० 
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भी धसफतताएँ व कामयाँ रही हैं। देश में शूमि-शुधारों के सम्बन्ध में दावून तो 
बगपी बला दिये पुणे सेकिस उसको हीक दंग रे छापयू महीं कियर जा सका जितते कई 
प्रकार की कठिताइयाँ उरपन्त हो गई हैं । सहकारी भानदोसम व संगठमीं वा 
सेख्यारंपरक विकास तो काफी हुमा, लेकिन इनका गुशएभर्क विकास नहीं हो पाया । 
भूतकाल में सामुदायिक विकास सण्डों में उत्पादन बढ़ाने कौ दिशा में प्रगति भनन्‍द 
रही थी। सार्वजनिक उद्योगों के प्रबन्ध मे कई प्रकार वी करमियाँ रही हैं। पर जी- 
गत चस्तुओं के उत्पादन पर अधिक बल देसे से उपभोग्य चंस्‍्तुओं का उत्पदित 
अधिक नही वेडेथां जा पका, जिससे देश मे इनका भ्रभाव धना रहां। भ्र्पकाल थे 
परिणाम देने वाली परिधौजनाथों पर दौधेकास में परिणाम देने वाली परिभोजनाभों 
की तुसेपा में कमे इत दिया गधा जिसे धर्देब्धदस्था में काएी तवाव थे भरसनन्तुसन 
उत्पन्न हो भेये हैं । परिवारे नियोगंत के सेत्र में भौ 975 तक विशेष शफ़्तताएँ 
भहीं मिलो, पयोकि इस दामेक्रप का महत्व काफी देर में सभा गधा । दस क्षेत्र में 
विशेष प्रभात एुतोश घोरणा ऐो शेबधि में चांसू किए गये थे। ॥95-0) नो 
शतताररों भें परिवाए-विशेशव पर शावेश्यकंता से कर्प ध्यान पेसे के करा देह पें 
*शएश्ण के विरफोट! की स्थिति उपस्थित हो गयी । भाषंतीय नियधोज॑त में वित्तीय 
व्यय फे सश्यों की प्राप्त करपे १९ भंघिक बसे दिया गैथा है सौर भौतिक लड़ेयों पर 
पर्याप्त ध्याभ पद्दी दिया जा सका है । 
एरक्तर मे एकघिशारो प्रदृत्तियों ५९ रोके लगने के लिए जाएए शधि- 
मियत, 9७9 के अच्यगेत एरापिकेरिल्मायीग गउिते क्िंधा घो। पेवे पच्चेगेकेत्तेगों 
वो प्रोत्साहत दिया थया तथा देश के पिछड़े हुए प्रदेशों के ग्रोभिक विवस पर बच 
देकर क्षेत्री पे व प्रादेशिक ग्रसस्तुत्तेनों को कम करने का प्रयास किया गया तंधां पधु 
व सीमान्त कृषशों एवं सेतिहर भजदूरो के ताभे के लिए विभिन्न कार्यक्रम मिर्भारित 
किये गये एवं देहातो मे रोजभार बढ़ाने के लिए झौघगाभी दामेवम (एत्नो 
[४०४(४४॥0१९७) चालू किये गये जो थोजनाशो के भय कार्मेत्रपों के भतावा थे । 
शहूरी सम्पत्ति पर सीमा लगाने पर जोर दिया गया। गत तक 20 बड़े बैको का 
रध्ट्रीयक' ण करके तमाज के कभजोर वर्भों को शास ही अधिक सुंतिध एँ उपर्सस्ध 
कराने वी प्रयास किया पया है। 
साराणश-+उपयु क्त विवरण से यह स्पप्ठ हो जाता है कि थोजमवान्वात पे 
विभिन्न दिशातों भे वई नई शुल्आते वी पई हैं भर उत्पादन के नये बीतिकान 
रघापित विये गये है। वर्षों से गतिहीन व स्थिर रहने खाती भारतीय ग्रधेस्य॑वस्धा 
पतिमम हुई है च॑ साध भे भाधुनिकीकरण की ओर भी प्रवृत्ति हुई है श्र देश मे 
भरोधिक विवास वी निरुतर प्रतिथा भालू हुई है। हसी धवधिये देश पो धुझो के 
कारण सुरक्षा का भी वापी भार उठाना पड़ा है। धोलना-कात्त से पूखे थ श्रद।त्त 
के कारए दृपिगत भ्रधेच्यवस्था को समथन्समय पर कापी धव्ेकां पहुंचा हैं। हमे 
श्राधिक नियोजन के बावजूद भहेगाई. बेब री, नि्धेनतां, घम व श्रांथ वी भ्रशभानता। 


26%. 


काली मुद्रा, निजी क्षेत्र मे आाथिक सत्ता के केल्द्रीयकरण तथा अपर्याप्त साधन-सप्रह 
प्रादि समस्याग्रो का सामना करना पडा है । इस प्रकार निषोजद की यह प्रवधि 
सफलताधों व विफलताप्रो का एक प्रजोवोगरीब मिथरा रही है। लक्ष्यों को तुलना मे 
उपलब्धि के ह्वर नोचे रहे हैं तथा विकास से प्रस्थिरता व प्रतिश्चितता भो पाई गई 
है जिसके लिए ज्यादातर मौसम को जिम्मेदार ठहराया गया है। सावंजनिक 
विनियोगों को लह्षयो के प्रनुत्तार न बढ़ा सकने तथा झाषिक प्रशासत की क्रत्रियों के 
कारण भी विकास में काफी बाधा पहुचो है । 

विषव बैक के प्रनुत्तार 987 के भावों पर भारत की प्रत्ति व्यक्ति प्राय 300 
डालर आँकी गयी है, जो !"4% की वापिक दर से बढने पर 2000 ईस्बी में 33 
डालर ही हो पायेगी । स्मरण रहे कि तब भी मारत काक्ी तिर्धत देश हो बना 
रहेगा । गत हमारे सप्रक्ष विक्रास की गति को तेज करने की एक्र महान चुनौती 
विद्यमान है 

विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने समय-समय पर भारतीय प्रथंष्यवस्था की प्रगति 
वी सदाहता की है । उनका मत है कि पिछले वर्षों में सन्तर्राष्ट्रीय मदी के वाताबरण 
में भी भारत भपने विदेशी मुगतान को काफी सन्तुलित रख पाया है। लेकित 
विश्व बैक ने सातवी बोजना (985-90) व 985-86 तथा 986-87 के दो 
सघीम बजटो मे प्रपताई गई नीतियो के सन्दर्भ मे मारतीय पर्थव्यवस्या का जो 
ताजा कार्यकारी सर्वेशण मई 986 मे प्रस्तुत किया था उसमे प्रषंव्यवस्था को 
सुर करने के लिए निम्त सुझाव दिये गये थे जिन पर ध्यात दिया जाना चाहिए । 

(7) बजट में घाटे की राशियों के बढ़ते जाने से मारत ध्राम्त टिक कर्ज के फ़वे 
में पड़ जापगा। इससे देश पर ब्याज को भार काफी बढ जायगा | इसलिए धाटे के 
बजटो पर नियन्तए किया जाता चाहिये । 

(४) मारत के मुगतान सन्तुलन री स्थिति यर काबू थाने के लिए तियाति- 
सबद्ध न करना बहुत जरूरों है। यदि सातवी गोजना में निर्यात में सगमथ 68% 
वापिक वृद्धि नही की जा सकी, तो भारत को बड़े पैमाने पर ब्शपारिक कर्ज लेने 
होगे त/क्ति ग्रायांतों की आवश्यकता को पूति की जा सके ॥ इससे ग्रगे घतकर 
दिवकतें बढ सकती हैं । 

(0) भारत को भ्रधिकाँश समस्पाधों का कारण यह है कि यहां बहुत से 
प्रोद्योगिक सदन्त्र ऐसे हैं शितका झाकार अ्रपर्याप्त प्लौर घोटा हुँ मिससे सायते 
ऊँची शभ्राती है। सरकार ने भ्रपनी दीतियो से कार्यबुशल फर्मों वा विकास्त रोकती 
हैं तथा अकार्यक्रुधल फर्मों को सहायता देती है । फर्मो के झाकार विकास 
व ग्रानैेन्‍जानै पर कई प्रकार के प्रतिवन्‍्ध बगे हुऐ हैं। मतः लागत, किस्म वे 
नय परिवततेनों पर ध्यांन देने से माए्त वो विश्व मे श्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ 
सकतो है । 
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सरकार को उपयुक्त सुझावों के प्रनुतार भावी नियोजन को नई दिशा देनी 
चाहिए । 
मई 987 में विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट “]00898 89 [एपफ्रगंगो।धंगड़ 
&०00णा३ 49 /श्ाज्र०॥ में श्रायातो पर से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने व रुपये 
का उचित मात्रा मे प्रवमुल्थन करने पर जोर दिया ताकि श्रौद्योगिक चहतुप्रो के 
निर्यात बढ़ाये जा सकें । हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं हि भारतीय रुपये वा 
प्रवमृरयन करने से देश को विशेष लाम नही होगा, वयोजि हमारे यहाँ निर्यात-माल 
वी सप्लाई बढ़ाना कठिन है। इसलिए प्रवमूल्यन से लाभ की बजाय हानि होने का 
श्रदेशा ज्यादा है । 
श्रत हमारी प्रमुख विफलताए ग्राथिक प्रसमानता, बेरोजगारी व निर्धनता, 
वजटो के घादे, (योजना-व्यय व गेरन्योजना व्यय में अत्यधिक दृद्धि के कारण) 
प्रकार्यवुशल सयन्धो की भरमार, उत्पादन बी ऊँची लागत, काली मुद्रा तथा मुद्रा 
स्फीति की है । भावी योजनाप्रो मे स्पष्ट नीतियाँ व प्रभावशाली कार्यक्रम लागू करवे 
लागा की रोटी-रोजी व श्राधिक विकास वी समस्याएं हल की जानी चाहिएँ । 
भारतीय भ्रर्थव्यवस्था पहले से बहुत जटिल (0009०5) हो गयी है | हमे रोजगार, 
पनाज, उत्पादकता व निर्यात बढाने पर विशेष रूप से बल देना है। इनमे प्रगति 
हुये बिना मारतीय प्रथेव्यवस्था सकट में पड सकती है। 
प्रश्न 
।.. भारत मे योजनाकाल के दौरान हुई भ्राधिक प्रगति का विश्लेषण कीजिये । 
(र७] वाज्षा, 7, 00 ८., 988) 
2. भारत में नियोजन की प्रमुख उपलब्धियाँ क्‍या हैं? नियोजन की 
विफ्लताओ्ो पर भी प्रकाश ढालिये । (88] पाए प'. 0. 0., 4989) 
3 प्राथिक नियोजन की छ योजनाप्रो के बावजूद हमारो अर्थव्यवस्था भ्रव 'मी 
दूसरों पर निर्भर तथा विभिन्न प्रसफ्लताग्रो एवं कप्रियो से पीडित है ॥!! 
इस कथन की विवेचना कीजिए (ए8०] व[शआ, 4, 70 ८, 986) 
भारत में श्राथित नियोजन की उपलधियो पर आलोचनात्मज व्प्पणी 
लिखिए । (89] वा, ॥, 0 0०., 4983 800 985) 
पंचवर्षीय योजनाप्रो के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों पर झ्रालोचनात्मवः व्पिणी 
विसिए। (8०) ॥9, 4. 0, 2., 798) 
सदर्स 
॥ क्‍ग्रार (8 ब८छ४५४४०८८।५), +प8०5४ 3, 989, हाधर८६ ७५ 097- 
>(9]00]0 5, #9528॥789, शए49 7095 6998 धव0 85 वार 


25 
योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था 


(ञात्रा लाए व6 ए॥रा5) 








प्रत्येक यौजना मे सावेजनिक क्षेत्र मे परिव्यय के लिए सरकार को भावेश्य॑ंक 
वित्तोय ध्ाधन जुटाने पडवे हैं ! इसके लिए साधन सप्रह (९६०७४०८ १४०४७॥54घ४- 
०0) करारोपण व प्रन्य धरीकों का उपयोग किया जाता है ताकि मुंद्रीस्फीति न हो 
एव कार्यकुशलता व सामाजिक न्याय का मी पूरा ध्यान रखा जा सेक्रै। वित्तीय 
साधनों का विवेचन निम्त शौर्षको के अन्तर्गत किया जा सकता है-- 

(।) चालू राजस्व से बकाया रॉशिं (988]307९ 4070 (एएए6॥। क्हएटा- 

७९४) (8८8), 

(2) ब्रतिरिक्त साधन-सग्रह (8१०00 74॥ २६५5०००6 'र्०)590 ०) 

(5१%), 

(3) सावजनिक उपक्रमो का यौगदान (टणावरण्धणा ० एप० 

&॥/07975€$) (प्रचलित दरो पर) 

(4) प्रान्तरिक ऋण (फिध्या० १.0809), 

(5) बाट की वित्त-व्यवम्था (0श॥ट0 &0872८०९ , तथा 

(6) जिदेशी चहायता (#5स््टण 67) । 

इनमे से प्रथम पाँच साधनों से प्राप्त राशि घरेलू साबन' (00गराएशाए 
025097083) के अन्तर्गत झाती है / हम पहले अत्येका बाधम का गथ व महत्व सएप्ट 
बरेंगे। तत्पश्चात्‌ विभित्र योजवाश्रो मे प्रत्यक साघव का वित्तीय व्यवस्था म योगदान 
स्पष्ट किया जायगा । 

] चालू राजस्व से बकाया राशि--इसम बजट के राजस्व खात॑ (0ए८फए० 
2०८०० ०णा) की बचते आती हैँ । केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारो को विश्ित प्रकार 
के करो व गैर-कर साधनो से झाय प्राप्त होतो है लेक्ति राजस्व खाते मे वई प्रकार 
वी मदों पर गंर-योजना ब्यय (शिएप-कॉआ छफुट्णपाणाट) भो किया 
जाता है जैसे 
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5. घाटे की वित व्यवस्था--जब दुल सरकारी व्यय (स्वेस्यू व पूं जीगत) ढल 
आय (रेवेल्यू व पूजीगव) से अविक होता है दो घाटे की व्रिल व्यवस्था वी जाती 
है । इसके लिए सरकार रिजर्व बक के पास पड़ी श्रपनी नकद बकाया राशियों का 
प्रयोग कर सकती है, श्रयया रिजर्व बंक से उधार ले सकती है जिसके लिए प्राय: 
ड्रेजरी ब्रिल जारी किए जाते हैं । मारत में इस साथन का उपयोग झ्रायत्रिक मात्रा 
मे किया गया है जिससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला है। वि्-मस्त्रालय के अनुसार 
घाटे की वित्त व्यवस्था मे. सरकारी क्षेत्र को रिजर्य बैक द्वारा दी जाने वाली शद्ध 
ड्यार की राशि” (घर सा (76०६ 60 06 00फ27रयरटा। 56८०7) बावी है । 
चाटे की चित्त व्यवस्था के श्रॉक्डे सरक्वार की मारतीय रिजर्व बेक के प्रति ऋण- 
अस्तता (वीरबकालीन थ श्रल्यशालीन दोनो) के परिवर्तनों को सूचित करते हैं ॥ 


केबल द्वितीय योजना की झ्रतधि को छोडकर अ्रन्य याजताप्रा में व स्‍7तिक 
घाटे की वित्त व्यवस्था का लक्ष्य से श्रत्रिक रही है। चतुर्थ योजना की प्रजत्रि से घाटे 
की वित्त-भ्यतस्था का लक्ष्य 850 करोड रू काया जबकि वास्यबविक घाटे को 
पित्त व्यवस्था 2060. करोड़ रुपये रही। अप्रयाशित व्यय का मार था जाते के 
कारण घार की तित्त व्यवस्था का सहारा जेना पडता है, जैसे बआाढ अक्रात सूखा 
अन्य प्राह्ुतिक विपदाशों युद्ध आदि की विशेष परिस्थितियां के कारण झखयत्रिक 
व्यय करना पडता है । 


छठी योजना (980-85) म घाटे की वित्त-श्यवस्था का लय 5 000 
करोड रपये का रखा गया था / नवीनतम अनुमानों के झ्रनुसार थोजना में घाट की 
पित्त व्यवस्था इसके तिगुने से अप्निक, झर्याव 5 684 करोड हू रही है । 

यह साथत कापी स्ीनिक्रारी (98700279) माता गया है लेकिन प्री 
तक इसे नियस्त्रित नही किया जा सक्रा है | एक सीमा से परे घाट की जित्त-ज्यय्स्या 
ग्राथिक सक्ट उत्पन करती है । सेकिन उस सीमा कौ निर्धारित करता तथा उसकी 
बताये रखना काफी कठिन होता है । इस पर देश मे श्रायिक पिक्रास की अपस्या, 
यत्यादन की सम्मावनां सुद्रा की वर्तमान सप्लाई श्रादि का प्रभाव पडला है । 


6 विदेशी सहायवा--भारत में श्राथिक जिझास के छिए विदेशी सहायता 
का उपयोग किया गया है। इसके काररा मुचयन व ब्याज के मुगवात की कठि- 
नाॉइया का सामना करता पडता है। योजनाग्रो में उत्तरोत्त र अधिक मात्रा में 
विदेशी सहायता का उपयोग किया गया है, किर भी घरेलू सायता का योगदान 
प्रतिशत के रूप में अ्त्रिक रहा है। छठी यौजना सम विदेशी साथनों की राजि 9,929 
करोड़ स्पबे (विदेशी विनिमय ओपो से निकाली जाने वादी ,000 #राड स्प्रे की 
राशि के अलावा) झाकी गई थी, जो सार्वजनिक क्षेत्र मे प्रस्वाविद दुल परिस्यव का 
0"2% थी। वास्तविक राखि के 8529 करोड़ रपये (77%) रहने का अवुमान है 
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काफ़ी सराहतीय थी। घाटे कौ वित्त-ब्यवस्था कया भी उपयोग प्रयम योजना बी 
ठुतना में काफ़ी प्चिक हुधा- लेकिन यह बोदडना मे निर्धारित .200 करोड़ रुपये 
के सक्ष्य से कम रहा। ड्ितोयथ ग्रोजना से झूच्यो पर काफ़ों दबाव बड़ गये ये झोर 
घाट वो वित्त-ब्यवक्या ने इसमे अपना योगदान दिया था 
तृतीय पचवर्षोषथ योजना को वित्तोय व्यवस्था 

दृत्तीय योडना में सार्दजनिक छेत्र मे व्यय वे लिए 7,500 करोड रुपपों बी 
राणि निर्षारित को गई थो, लेकिन वास्तविक न्यय $ 577 करोड रुपयों का हुमा । 
इस प्रकार वास्तविक ब्यय भ्रस्तावित ब्यय से ),077 करोड स्पये प्रधिक हुमा ! 
तृतीय योजता की वित्तीय व्यवस्था में विदेशी सहायता का योगदान 28:22 रहा । 
घाटे की वित्त-व्यवस्था का लघ्य 550 करोड रुपये था. लेकिन वास्तविक धघादे को 
व्यवस्था ,33 करोड़ रुपयो की हुई, जो लक्ष्य से दुगुनों घी । मतिरित्त साधन- 
संग्रह 2.892 करोड रुपये के हुए. जबकि लघ्य .7]0 करोड स्प्यो रा घा ॥ बालू 
राजएद छे बबप्य३ रस 4१9 करोइ रुपये ऋणएएसब (9९६८६५४४) रहो, जबकि इस 
सद के प्रग्तगंत लक्ष्य 550 करोड रपये जुटाने का था । इस प्रकार वस्तुत: इस मद 
के भन्तरेत 969 करोड़ र्पयो को कमी रहो ॥ 

तोन वाधिर योजनाप्रों (966-69) को वित्तौम व्यवस्था 

इस ग्रवधि में मनन्‍्दी के कारण करों से प्राप्त राशियाँ सनुझानो त्षे नोचो 
रहो । ग्रर्योडना घ्यय प्रधित रहा, बयोकि मरबारो बर्मचारियों के महगाई रत्तेमे 
वृद्धि की गयो, खाद्यान्नों के लिए सब्सियों दो गयी एवं भवमृत्यन के बाद 7966- 
67 में विदेशी ऋटणो पर स्प्रयो मे देय ब्याज को राशि बट गयी थो । 

966-69 को तोन वापिक योजनामो में सावेजनिक क्षेत्र मे ब्यप को राशि 
5 628 करोड़ रुपये रही | झु साधतो का लयक्षय 36६ विदेशों सहायता ते प्रप्त 
किया यया, जो पहले से भ्रपिर था । घाट को वित्त-व्यवस्था से 676 करोड़ रुपये 
जूटारे भ्रवे जब्त लध्य 335 करोड़ रुपयो का था ॥ 

चहुर्थ पचवर्षोय योजना में दित्तोय व्यवत्या 

चतुर्य योजना में।सादेडनिक क्षेत्र मे ब्यय के लिए 5,902 करोड रुपयोगिि 
रही निर्ारित की गयो थी। लेकित व्यय की सजोघित राशि 6,60 करोड़ रुपये 
रही जिसकी वित्तीय व्यवस्था नीचे दी जाती है । 

! चाजू राजस्वसे बकाया राशि-प्रारम्मिक प्रनुमानो के झनुयार इस मद ने 
] 673 करोड रपये भ्राप्त करने का अतुमान था दो दाद में (७) 235 करोड़ 
रुपये रहा भर्थाव्‌ सच्य की तुतदा से .909 करोड रुपयों कौ गिरावट झाई । यह 
रस्मिति गेर-योजता ध्यय॑ मे वृद्धि के कारण उत्दन्न हो गो पो 8 सरकारों बरचारियों 
के बेतन मे दृद्धि, सुरक्षा व्यय मे दाद, प्राहतिक दिपदाभो के कारण राहत-महायता, 
खाद्य-सन्सिडो, बौंरा इसझे लिए उत्तरदायों रहे हैं । 
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2 सार्वजनिक उपक्रमों का श्रंशदान--वेन्द्रीय सरकार के शन्य गैर-विभागीय 
ओऔद्योगिस व व्यावसायिक उपक्रमों वे श्रशदान में इस्पात व उर्दरक उद्योगों वे 
उत्पादन को धक्का पहुँचने से कमी प्रायी थी । राज्यो में मो राज्य-बिजली-बो्डों व 
राज्य सडत-परिवहत-निंगमो की पर्याप्त ग्राय नहीं हुई थी। दस मद से ,43] 
वराड रुपये मिले जो लक्ष्य स 400 करोड़ रुपग्रे कम ये ! 

3 अ्रतिरिक्त साथन-सग्रह--इस मद से 4,280 करोड रुपये प्राप्त हुए, जो 
लक्ष्य से | 082 करोड़ रुपये श्रधिद थ । 

4 घाटे की बिच व्यवस्था--घादे वी वित्त-यवस्था का लक्ष्य तो 850 
करोट रपये का था, लक्नि वास्तवित घाट वी विल-व्यवस्था 2,060 करोड़ रुपये 
बी रही जो लक्ष्य से ढार्द गुनी श्रधिक थी । 

5 विदेशी सहायता--इसके अन्तर्गत वास्तविक प्राप्ति 2087 करोड 
रुपये की हुई जबकि लक्ष्य 2 64 कराड रफयो या था । इस प्रकार चतुर्थ योजना 
मे सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था मे बाह्य सहायता का यागदान लगभग 3% 
रहा था । 


पंचम पंचवर्षोय योजना में वित्तीय व्यवस्था 


पंचम याजना 974-79 में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय वी प्रस्तावित राशि 
39,303 करोड़ झपय रखी गई थी जबकि वास्तवित्र व्यय 40,72 करोड़ रुपये 
झावा गया है । इस योजना में चालू राजस्व से बकाया राशि 6,636 करोड रू, 
अतिरिक्त साघन-सग्रह से 0,300 क्राड रू, सावंजनिक उपश्रमों से ग्रशदान थे रूप 
में 2583 करोड रू, प्रातरित ऋणो से 2,424 करोड रु,, घाटे वी वित्त-स्यवस्था 
से 3,560 ब्रांड रे एवं विदशी सहायता ये 5,209 करोड़ रु, प्राप्त होने का ग्रतुम) न 
प्रस्तुत जिया गया है । 

परचम याजना यी वास्तविक वित्त-व्यवस्था प्रस्तावित वित्त-व्यवस्था रो वाफी 
भिन्न रही है । चालू राजस्व पे बकाया राशि लक्ष्य से ग्रधिक रही । लेगिन श्रतिरिक्त 
साधन-सग्रह लक्ष्य से कम रहा । सार्वजनिक उपक्रमों से योगदान की राशि लक्ष्य से 
तिगुनो रही । ब्रातरिक ऋण से प्राप्त राशि सगमग लक्ष्य के मुताबिक ही रही । 
घाटे वी वित्य+यवस्था लक्ष्य की 2त्र गुनी रही । विदेशी सहायता का उपयोग लय 
से नीचा रहा | कुल मिलारर पचम पचयर्पीय योजना की वित्त-व्यवस्या मृद्रास्फीति 
का बढ़ावा देने बाली रही है। ग 
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घदी-पंचदर्षोप बोजना 980-85 को वित्त-व्यवह्या) (करोड रु. में) 
मम चना 8 


विभिन्न साधन (4979-80| (नवीनतम प्रतिशत के 
के भावों पर)| झनुमान) रूप में) 
(0) (2) (3) 





() चालू राजस्व से बकाया राशि| 
(979-80 को दरो पर) | [4478 | 4893 





(2) ग्रतिरिक्त साधन-सग्रह्‌ न 
अतिरिक्त करारोपण व सावं- 
जविक उपक्तमो की बचत को 


वाह्तविके वास्तवित 
खक्ष्य स्थिति | प्राप्तिया (कुल के 
बढ़ाने के उपायों सहिंत) 2]302 + 32970 











(4) बाजार-ऋण, अल्प बचतें ग्रादि| 36396 | 45935 


(3) सार्वजनिक उपक्रमो का भ्रशदान| 9395 | 580 
| की 























| 
| 
(5) धाठे की वित्त व्यवस्था | 5000 | 5684 | 
(6) विदेशी विनिमय कोषो को । । 
निवालना 3000 
3) हाफ... कक झक | का... सहायता 9929 8529 | 
कुल राशि 97500 ]4082] | 00'0 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि छठी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र की प्रस्तावित 
वित्तीय व्यवस्था मे घरेलू साधनो का योगदान लगभग 89% रखा गया था| घादे 
की वित्त-व्यवस्था का अ?* 5% रखा गया या। वर्ष )979-80 को करो की दर पर 
च/सू राजस्व से बकाया राशि 4 478 करोड ₹ रज़ी गई थी ॥ झ्तिरिक्त-साधन- 
सग्रह से 2!,302 वरोड रे जुटाये जाते थे। योजना-परिव्यय मं इस मंद का 
यागदान 22% रखा गया था। इसवे लिए सुझाव दिया गया कि सरदार को करो 
की चोरी को रोबना होगा. कर-प्रशामन मे सुधार करना होगा, ग्रामीण छ्षेत्रो मे 
धनिक-वर्ग से कर वसूल रुरना होगा याद्य (000) उर्वेरवा निर्यात ग्रादि वे प्रत- 
मत सन्विडी की राशि घटानी होगी तथा राज्य-विद्य,त्-वो्डो, राज्यन्सडक-परिवहन- 
निगमो व प्रन्य सा्देजनिक उपनमो के घाटो को कम करना होगा। 

छठो योजना की प्रस्तावित वित्त-व्यवस्था व 
चाह्तविक वित्त-व्यवस्था में अ्रन्तर 

पूर्व तालिका से कई महत्वपूर्णा निष्कर्ष निकतते हैं। ये इस प्रवार हैं:-- 

]- छठो पोजना से छालू राजस्व से वास्तविक बकाया राशि सक्ष्य से ज्ाफो 
मीची _रही.है । इस्तका ण्यरण "हू है.छि गेर्‌-पोजना व्यय पर नियच्ठ नहों रसा जा 
सत्ता है । सुरक्षा-व्यय ब्याज की ग्रदायगी वरर्सा सडी, जंसी मदों पर केग्द्र के कुल गेर- 
पोजना राजस्व व्यय का लगभग | झ्श ब्यय हो जाता है। इस प्रक्ञार गैर-योजना 
राजस्व«यय बे' बटने से चालू राजस्व से बकाया राजि कम रहो है । 

2 सर्देजनिव उपक्रमों का अशदाद भो सक्ष्य से फम रहा है। दनकी 
प्रबन्ध-ब्ययस्था व मूल्य-नीति में उचित्त सुधार १रक्त इनसे लाम बटाय जा 
सकते हैं । 

3 छडी पोश्ना मे अतिरिक्त साधन-सग्रह” से वित्तोय साधन लक्ष्प से 
50%, पग्रधिर' णुट ये जा राफते हैं। इनसे प्राप्द होन दाली राशि का लक्ष्य 28302 
करोट रु रसा गया था जब क्रि वास्‍्तविर प्राप्ति गगभग 32970 करोड रू रही 
है जा बुल सापत-मंग्रह का लगमय 30", रही है । 

४ छूठी घोजया मे दाजार ऋण के सक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं) इस सोत 
का मदिष्य मे मो अधिक उपयाग किया जायेगा दमसके साब्यम से म'घन चुदने को 
कापी सम्मावनाएं पायी जाती हैं । 

5 छठो योजना में घाटे की वित्त-प्रवस्‍्था 5684 करोड र की हुई हैं । 
यह योजना के तह्य के तियुत से भो अधिक है। इससे प्रवंव्यवस्था म॑ तरलता 
(!००॥५) बदती है नथा स्फीतियारी दवाव उत्पन हो जाते हैं । छठी योजना मे 
घाटे को वित्त-ब्ववस्था कुल माघन-सग्रह का 4"2% रहो। 

है 6. दाह्म सहायता छा योगदान 7 7% रहा। भारत के लिए विदेशों सहापता 
की स्थिति मो सस्तोषजनक नहीं लगतो ॥ 985-86 से धर के कर्ज को वापस 
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झ्रदायगी चालू होने से मविध्य में ऋण-सेवा-मभार में इृद्धि होगी । प्रतः हमे निर्यात- 
प्रौसाहन व चुनो हुई वस्तुमो के कार्यकुशल ग्रायात-प्रतिस्थापत पर घझधिक बल देता 
चाहिए। 

7, प्रन्व में इस वात पर भौ ध्यान दिया जाना चाहिए कि छठी योजना में 
सा्वेशनिक क्षेत्र मे वास्तविक व्यय (स्थिर मावो पर) लक्ष्य से लगभग 20% नीचा 
रहा है, हावाऊि प्रचतित भावों पर सावजतिक परिव्यय को छुल राशि ,000 
करोड़ रु के समोय रहो है । छठी योजना वी वित्तीय व्यवस्था भी भुलतः स्फीतिकारी 
रही है ॥ इससे अरधेब्यवस्था में मुद्रास्फीति के दवाव बढ़ें हैं। सरकार को घाटे की 
प्रभष्यवस्था से उत्पन्न मुद्रासफ़रोति पर तियन्त्रण करने का सतत प्रयास करना 
पडा है । 

सातवों योजना (985-90) को प्रस्तावित वित्तोय व्यवस्था' 

सातदी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र मे परिव्यय के लिए ,50,000 करोड़ रु. 
को राशि निर्धारित की गणी है जिसकी प्रस्तावित वित्तौय व्यवस्था निम्न तालिका मे 
दर्शोवी गयी है :-- 


अ-त+.->तत.न्‍>जतननससस इक: :क्‍न्‍:ीञइठठँँसंसो सता: 


साधन (करोड रु. मे) कुल का प्रतिशत 








(4) 984-85 के कर को दरों पर 
चालू राजस्व से बकाया राशि (-) 5.249 (-) 2*9 





(2) सा्वेज निक उपक्रमो का भ्शदान 35,485 397 
(3) बाजार से ऋण (शुद्ध) 30,562 7:0 
(4) झल्प बचत 47,96 00 
(5) राज्य प्रोविडेण्ट फण्ड 7,327 9 । 
(09) वित्ताय सस्यामो से अर्वाधिन्कर्ज 4 639 6 
(7) विविध पूजोगत आप्तियाँ (शुद्ध 72,68 70 
(8) अतिरिक्त माघन सग्रह 44 702 24 8 
(9) विदेशों से पूज्ञी-प्रगम (शुद्धो 38,000 30०0 
(।0) घाट को जित्त व्यवस्था 44,000 (8 
(] |) कुल साधन 4,80,000 00:0(लगनय) 
जाओ 





६. 9६ए६शक इाषपष चल्णा शि80, 3985-90, ४०७. ॥, 79. 52-57. 
प्रतिशत निकयले गये हैं । 


[म!। 
रत] 
्ञ 


इनमें से प्रत्येक् मद की विशेष बातें नीचे दो जाती है :-- 


3 चालू राजस्व से बक्षया राशि--अनुनान है कि !95:-90 वी अवजि 
मे केस्द्र जो (984-85 के कर की दरो पर) चालू राजन्द को बकाया राहिम 


]20 करोड़ ₹ का घाटा रहेगा, लेकिन राज्यो को 6762 करोड रू की बचत 
रहनी जिससे इस मद में 5249 क्षरोड रु. वी ऋशणात्मक्र राहि दिखायी गयी है जो 
कु सायन-उग्रह का 3% ऋणाऊऊ रहेवो । पह एक चिता वी स्थिति है । 

2. सार्वजनिक उपक्मों का झशदान-- 2984-85 को दरों पर इंस मद से 
5,483 क्रोट रु. को राश्षि मिलने का अनुमान है जो कुल सावनों का # होगी । 
छठी योजना म 979-80 की दरो पर इस मद से 380 क्षरोड र. की राजि 
मिली थी। इसमे अतिरित्त साधन-्सप्रह की झ्लाय शामिल नहीं है ५ भारत में राज्य 
मरकारो को विद्यू द-बो्ों व राज्य परिवहन निम्मनों में क्षफी घाठा होता है। झतः 
दडी रामि जुटा णना कठिन लगता है। 

3. विदिध पूंजीगत प्राप्तियों मे दृधको, सरकारी कर्मचारियों व स्थानीय 
मस्थाओ्रों आदि से कब प्रप्नरिम राशियो की वनूलियाँ व गैर सरकारी प्रोविडम्ट 
क्ोषो की जराएँ व अन्य जमाएँ झ्वादिल होती हैं ॥ सातवी योजना में आन्तरिक्ष हर्जे 
का योगदान संगमग ह झाका गया है| 

4, झ्रतिरिकत्र साधन सप्रह--प्रत्यक्ष व परोक्ष करो, रेलो द प्रन्य सार्वजनिक 
उपक्रमों से अधिक साधन जुटाये जाने हैं। केन्द्र द्वारा 22,490 करोड रु. के एवं 
राज्यो द्वारा 22,22 करोड र. के ग्रतिरिक्त साधन जुटाये जायेंगे | राज्य सरकारो 
को इस दिशा में भारी चुनोती का सामना करना है। राज्य विद्यूत मण्डलों के 
आगामी 5 वर्षों के सम्भावित 4,757 करोड रु के घाटों को 7000 करोड रु 
की दबचतों से बदलना है। राज्य सडक-परिवहन-नियमों के सम्भावित ,434 करोड 
रु, के घारों को 2200 करोड रु के लानों मे बदलना है। इसी प्रकार सिचाई 
परियोजनाओं से मी प्रठिफ्ल प्राप्त करने हैं। ये कार्य काफी कठिन जान पटने 
हैं। सातदी योजना में झविरिक्त साधननग्रह का योगदान | झाजका गया है । 

5. विदेशों से पूंजी का शुद्ध झआगम--यह प्रस्तावित परिव्यय का 30% 
रखा गया है। मारता को रियावतो घछ्तोंपर 3िदेशों महायता की अषिक्ष 
आवश्यकता है । 


प् 





6. घाटे को वित्त-ध्यवस्या-वह प्रस्तावित परिव्यय का 78% रसी गयो 
है। लेकिन भतक्षाल मे यह लक्ष्य को 29-3 गुनो रही है झिठ्से केदत इस सहय के 
आधार पर कोई निर्ंय नहीं लिया जा सकता । 398$-88 के तीन वर्षों में घाटे 
की विस व्यवस्था इस सोमा को प्रार कर गयी है । यह 8,463 करोड़ रु. तक 
पहुँच गयी है ॥ 


| 
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सातवी थोजना के लिए दीघं॑कालीन फिस्केल तीति की घोषणा दिसम्वर, 
4985 में की गयी थी। इसमे झनुमात लगाया गया था कि कर-धनुपात (राष्ट्रीय ध्राव॑ 
बा) 984-85 में 6-3% से बढकर 989-90 में 83% हो जायगा । सातवीं 
योजना के समक्ष साधनों का गहरा सकट उपस्थित हो गया है । एक तरफ सार्वेजनिर 
उपक्रमों का अश नहीं वढ पा रहा है जबकि श्रान्तरिक कर्ज की राशि बहुत ऊँची 
हो गई है तथा घाटे वी वित्त-व्यवस्था भी ऊँची हो गई है । 
सार्वजनिक क्षेत्र मे मोजनाधो की वित्तीय व्यवस्या के प्रारूप की समीक्षा 

विभिन्न योजनाओं फी वित्तीय व्यवस्था के प्राह़प का अध्ययत करने से पता 
चलता है कि इम सम्बन्ध मे ग्रतिरिक्त साथन सप्रह, झा तरिक ऋरणो घाटे की वित्त 
न्यवस्था तथा विदेशी सहायता का थोगदान उल्लेखनीय रहा है। दुर्भाग्यवश सा्वे- 
ज॑तिक उपक्नम विकास के लिए ध्रावश्यक साधन उपलब्ध करने की दृष्टि से विफल 
रहे हैं। तीचे विभिन्न साधनों का बोजताग्रों में वित्तीय व्यवस्था वी दुष्टिसे 
समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है ! 

५ (4) प्रतिरिषत साधन सग्रह 
(#90॥0079] 7१९५०ण८९ १॥09॥59705) + 

अतिरिक्त साधन-संग्रह का नियोजन वी वित्तीय व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान होता है । वढी हुई आय का उत्तरोत्तर प्रधिक्त अश नियोजन के लिए उपलब्ध 
होने से ही विफास वी प्रक्रिया जारी रह सकती है । इस कार्य को प्रतिरिक्त कशरोपण 
(४00॥009। (3:.8007) वे द्वारा क्या ता सकता है तथा साथ में सब्सिडी बी 
राणि मे बरी को जा सवती है एव उचित नीतियाँ भ्रपताकर सार्वजनिक उपक्रसों वी. 
बचतौ को बढ़ाया जा सवता है । 

3950-5] भे कर राजस्व राष्ट्रीय प्राय का तगमग 7% था जो बढकर 
]984-85 मे 6 3, पर ग्रा गया है । 

अतिरिवत साधन सप्रह की श्रगति 





(करोड़ रुपय) 
प्रथम योजना 455 
द्वितीय योजना ॥052 
तृत्तीय योजना 2892 
तीन बाधिक योजनाएँ 908 
चतुर्च योजना 4280 
पतम, प्ऐोफत्य, ह0 ३0॥8 
छठी योजना 32 970 
सातवी योजना (प्रस्तावित राशि) 44,702 


ं;ःंयिचि्् ता चहह+ह+ै8+ैतै______तताानन्‍"न्‍-------तन--तत-त््न 
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कं 

तालिका से स्पष्ट होता है कि ग्रतिरिक्त साघन सग्रह (कर) से छठो 
योजना मे जुटाई गई राशि पाचवी योजना की तुलना से तिगुनी से मी श्रधिक थी । 

अतिरिक्त साधन-मग्रह का उत्तरोत्तर अधिक मात्रा मे उपयोग किया गया 
है । स्रधीय कर-राजस्व मे राज्यीय कर-राजस्व की तुलना मे ज्यादा इद्धि हुई है। 
प्रत्यक्ष करो की गपेक्षा परोक्ष करो का योगदान ज्यादा ऊँचा रहा है । परोक्ष करो 
में भी सघीय उत्पादन शुल्को की प्रगति काफी अधिक रही है । प्रथम योजना की 
अवधि मे इनसे प्राप्त राजस्व राष्ट्रीय भ्राय वा ।% था जो तृतीय योजना म॑ 428 
हो गया | प्रत्यक्ष करो में ग्राय-कर से राजस्व की स्थिति म विशेष सुधार नहीं हो 
पाया है, लेकिन निगम-कर वी प्रगति सराहनीय रही ह। इृषिगत क्षेत्रम प्रत्यक्ष 
करो से प्राप्त राजस्व की स्थिति सबसे ज्यादा तिराशाजनक रही है | प्रथम याजना 
म कृषिगत प्रत्यक्ष करो से प्राप्त राजस्थ (कृषि-प्रायकर व भू-राजस्व) राष्ट्रीय ग्राय 
का 0 7% था, जो बाद मे काफी घट गया है । भविष्य मे कृपिगत प्रत्यक्ष करो 
का उपयोग योजनाग्रों के लिए वित्तीय साधन जुटाने की दृष्टि से श्रधिक मात्रा मं 
किया जाना चाहिए । 

ग्रामीण क्षेत्रों मे ददती हुई श्राय तथा योजनाओो के लिए साधन संप्रह-- 
योजना-वाल मे कृपिगत क्षेत्र पर कर-मार नहीं वढाया जा सका है। योजनाभ्रो से 
इस क्षेत्र को काफी लाम पहुँच है ) इसलिए इसे भावी विश्वास के लिए अधिक मात्रा 
में साधन प्रदान करने चाहिए । एिछल वर्षों में श्रधिर उपज दने बासी किसमों के 
बाने एवं खाद सिंचाई व कीटनाशव दवाइयों का प्रयोग व्रत से थुछ क्षत्रो मे 
कृषकों भी झामदनी बढी है । चढी हुई श्राय का कुछ श्रश झ्ाथिक विकास मं ग्रवश्य 
लगाया जाना चाहिए । 

इस सम्पन्ध मे दो त्तरह के मत प्रवट किय गय है । एवं हो यह वि सामान्य 
अ्राय-कर का विस्तार कृपि-प्राथ पर भी क्या जाया चाहिए जिससे एक तसोमा के 
बाद कृषि-ग्राय पर भी बर्दांसान दरो से धाय-कर वसुल क्या जा सके | इस मत के 
समर्थकों का कहना है पि ःशमदनों तो श्रामदसी है चाहे वह गैर-कृपि क्षेत्र स हा 
अथवा हृपि क्षेत्र से हो । इनम कोइ भेद-माव नही होना चाहिएग कृषि के व्यवसायी - 
करण की प्रवृत्ति के जोर पकडन से आगे चलकर कृपि-प्राय व गैर-कृषि श्राय का 
भेद और भी अनुचित प्रतीत होने लगेगा । श्रत ऐसे व्यक्ति दृपि-द्माय पर भी श्न य- 
कर लगाने का समथन करते हैं । 

लेकिन कुछ व्यक्तियों का विचार है प्रि इस समय कृषपि-ग्राय पर आयनबर 
लगाना उचित नही होगा, क्योकि पिछले वर्षो मे ही कृषि के क्षेत्र मे विनियोग बटा 
है और झाय कर के लग जाने से यह मविध्य मे हतोत्साहित होगा झौर कृषि मे 
व्यवसायीकरणा की प्रक्रिया पर इसका विपरीत प्रभाव पडे गा ! इसके अलावा कृषपि- 
आय-कर के सम्बन्ध मे बई ब्यावहारिक कठिनाइया मी है। गेर-कृषि-प्लाय-कर में 
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ही बर की काफी चोरी होतो है, इसलिए ऐसे कर का विस्तार कृषि-भाय पर करते 
से कर की चोरी का क्षेत्र श्रधिक विस्तृत हो जायगा ! 

दूसरा मत यह है कि देहातो मे ऐब्छिक बचत को प्रोत्साहन देना चाहिए 
जिमसे ग्रामीण ऋण-पत्र (डिबेन्चर) बेचकर, जीवत बीमा का प्रचार बेढाकर, बैविग 
व डाकपरों की सुविधा पद्ुचाकर लोगो को प्रघिक वचत के लिए प्रेरित क्या जा 
सके । सरकार झावश्यक्ष्तानुसार कृषिगत साथनो जैसे उवंरक व प्लौजार भादि के 
लिए दी जाने वाली झाधिक सहायता (४०७»०१५४)सो कमर कर सकती है। इस प्रकार 
ब“ती हुई ग्रामीण आय मे से विक्रास के लिए साधन जुटाने के कई उपाय हैं जिनका 
यधासम्भव उपयोग किया जाता चाहिए । सरकार व्यावसाधिक फसलों पर विशेष 
कर (०९५५) लगा सकती है, जोतो के आकार के अनुसार भूराजस्व की दरो मे परि- 
बर्तेत किया जा सकता है, इत्यादि | लकिन इत सुझावों को कार्यान्वित करने के 
लिए राजनीतिव इच्छा-शक्ति को नित्रांत आवश्यकता है ! 

(2) सार्वजनिक उपक्रमो से लाभ प्राप्त करना 

करारोपण से प्रतिरिक्त साघन जुदाने मे कठिनाइयों होने के कारण सरकार 
को सार्वजनिक उपक्रमो से भधिक बचत प्राप्त करने का प्रयांत करना होगा। 3] 
भा, 988 को केद्रीय सरकार के गे र-विभागीय व्यावसायिक व॒प्ौद्योगिक उप 
क्रमो मे लगभग 5825 करोड रुपयो की पू जी सगी हुई थी। 987-88 में 
सावंजनिक क्षेत्रों की इकाइयो मे लगी पू'जी पर प्रतिशत दर (726 एस उशाणया॥ 00 
(गुअ५ ८णए09८१) 2*2% श्रतिशत थी तथा इसी वर्ष कर के पश्चात्‌ शुद्ध 
लान की राशि 283 करोड रु रही जो पिछले वध से अधिक थी। भविष्य में 
लाभ को मात्रा मे प्रोर इृद्धि की जानी चाहिए। सार्व जनिके उपकृमो की मूल्य-नीति 
मे परिवर्तन करके, उनका लागत में कमी करके एवं प्रवन्धकीय कार्यकुशलता मे 
सुधार लाकर प्रतिफर बढ़ाये जा संक्रते है । रेल, डाब-तार विभाग, राज्य विद्युप्त 
बोडा तथा सडक-परिवहन निगमो की कार्य-प्रशाली मे सुधार करके इनकी वित्तीय 
व्यवस्था मे सुधार लाया जाना चाहिए । 

(3) घाटे की वित्त-व्यवस्था 

अध्याय के प्रारम्भ मे वताया जा चुदवा है कि जब कूल सरकारी व्यय (पूंजी 
+ राजस्व) सरकारी आय (पूंजी +राजस्व) से प्रधिक हो जाता है तो सरवार 
उमजी पूति रिजव बेक से घनराशि उधार लेकर करती है | इसके लिए सरकार वी 
रिजव बेक् के पास पड़ी हुई नकद बक्षाया राशियो का उपयोग किया जा सकता है 
एव ट्रंजरी बिल बचकर रिझव॑ वेंक से उधार लिया जा सकता है। घाटे वी वित्त- 
ध्यवस्था के प्राक़्ड सरकार की मारतीय रिज बेक के तश्रति ऋशम्रस्तता (दीघं- 
बालीन एवं श्रल्पकाल्तीन दोनो) वे परिवर्तनो को सूचित फरते है । राज्य सरबाएें 
भी बेको से उघार लेकर प्रोवरड्रापट की प्रद्चिया के द्वारा घाटे की वित्त-ब्यवस्था का 
उपयोग वरती रही हैं। 
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हम पहले बता चुके है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था साधन-सग्रह का एक 
जोखिम से भरा हुआ साधन है । इससे सुद्रास्फोति का मय निहित है। कृषिगत 
चैदाबार तथा भ्ौद्योगिक उत्पादन बढने की स्थिति मे तो इस भ्रस्त्र का उपयोग 
सीमित मात्रा मे किया जा सकता है, लेकित उत्पादन न बढने पर अथवा कम बढ़ने 
पर यह पद्धति गम्मीर मुद्रास्फीति को जन्म दे सकती है। भारतीय योजनाओं मे 
द्वित्तीय योजनावधि को छोडकर, घाटे की वित्त व्यवस्था सदँव योजना मे निर्धारित 
लक्ष्यों से अधिक रही है और यह मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण मानी गई है । 

निम्न तालिका से एक साथ विभिन्‍न योजनाओं में धाठे की वित्त-व्यवस्था के 
लक्ष्यों व वास्तविक स्थिति का परिचय दिया गया है-- 


(करोड रु मे) 

याजना लक्ष्य घास्तविक स्थिति 
प्रथम योजना 290 333 
दितीय योजना १,200 954 
तृतीय योजना 550 4,833 
तीन बाबिक योजनाएँ (9 66-69) 335 676 
चतुर्थ योजवा 850 2,060 
पंचम योजना ,354 3,560 
छठी योजना 5,000 45,684 
सातवी योजना (98 5-90) 4,000 985-8 8 के 


तीन वर्षों मे लगभग 8463 





इस प्रकार योजनाम्रों की वित्तीय व्यवस्था में घाटे की वित्त-त्यवस्था का 
काफी मात्रा में उपयोग किया गया है | छठी योजना के लिए 5,000 करोड रुपयो 
की घादे की वित्तव्यवस्था का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्त- 
बिक घाट़े की वित्त-व्यवस्था लक्ष्य के तिगुने से भी भ्रधिक रही है | इससे श्रथेव्यव- 
स्था म भुद्रास्फी ति के दबाव बढ़े है, लेकिन सरकार ने उनको नियस्नित करने का 
प्रयास किया है । सातवी योजना के प्रथम तीन वर्षों में घाटे की वित्त-वब्यवस्था 
योजना के लक्ष्यों को पार कर चुकी है । 

4) विदेशी सहायता 

भारत मे नियोजित विकास के लिए विदेशों साधनो का उपयोग क्या गया 
है । प्रति वष विनिधोग को दर व बचत को दर के प्रन्तर के बराबर विदेशी साधनों 
का इस्तेमाल किया जाता है । हम पहले बता चुके है कि प्रत्येक पचवर्षोय योजदा में 
विदेशी सहायता का उपयोग पहले की पचवर्षीय योजना से अधिक मात्रा में किया 
गया है । परिणामस्वरूप, देश पर ऋण-सेवा का भार बढता ग्रया है। भारत श्राज 
भी जिदेशी सहायता पर झाशित है । 
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विदेशों सहायता के भार 3 अनुमान इसो बात से लगाया जा सक्तता है कि 
अब हमें पुराने ऋणो का नुगतान करने के लिए नये ऋणा लेने पड रहें हैं। चतु 
योजता में विदेशी सहायता की साता को ऋण की झदायगी व ब्याज को निकरावकर 
योजना के झन्त में योजना के प्रारम्भ के स्तर की तुलना में ग्राथा करने का लघध्य 
रुखा गया था | तेकित यह लक्ष्य प्राप्त नही किया जा सका / भारत रिवायती गर्तों 
पर विदेशी महायता से मुक्त होना चाहता है । लेकित फूड तेल ब प्रेट्रालन्ददार्यों 
के झावों में दृद्धि होते से छठी योजता को ऋवधि ([980-85) में हमें पुत, बिक 
भाजा में विदेप्ती सहायता लेते के लिए बाध्य होता पडा । नवम्बर, 898] में मारत 
ने झतर्राप्ट्रीय मुद्र कोप से 5 विनियत 507, झ्यवा 5,234 करोड रुपय, का 
ऋण मजूर करवाया था तोकि मुग्तान-असन्दुलत की समस्या का सामबा किया जी 
सके । बाद में इसमे से 3 9 वित्ियनत 5707 का उपयोग करके शेष !"4 विवियन 
$7ए कौ किस्त से लेन का निशय घोषित क्या गया था । 

भावी पोजनामं के लिए वित्तीय साधन जुटाने के लिए सुझाव 

भारत में सार्दजनिक्ष बचतो (?00]0 $8४725 में वृद्धि वी जानी चर्गहिए 
ताकि सावज तिक विनियोगो के लिए अधिक ताधव जुटाय जा सकें । वित्त के कुठ 
नये खात इस प्रकार हैं जिनका उपयोग दिया जाना चाहिए-- 

(४) चुन हुए टग पर सब्सिडी की राथि कम कौ जानी चाहिएं। यवँर्त्रों 
खाद्य (000), निर्याठो, न्यिन्त्रित वस्त्र, ग्रादि पर बतमान दरा पर भब्सिडी की 
शाश्यया काफी ऊँची हैं और ये काफो वद गई है ॥ 989-90 के बजट प्रनुमाने 
में साथान्ता पर सब्मिडी की राशि 2,200 करोड रू. क्या उबरकों पर 365] 
करोड है. एवं नियतिं पर 762] करोड़ रू. रखी गयी है॥ स्मिडी का वित्तीय 
भार आज मी कापी ऊँचा बना हुया है । अयन करने विभिन्न सीसी की रागिया 
में कमी "ी जानी चाहिए ताकि योजता के लिए अधिक वित्तीय साधन उपलय हा 
सके । इसऊ्रे विए खाद्याननों व उर्वृरस्कों के माजो में डृढ्ि करदी होगी । 

(॥ बेखद्रीव सावदविक क्षेत्र क श्रौद्योगिक्ष व ब्यावसायित्र उपन्झा को 
वर्तमान समय में (उरों के बाद) कम प्रतिफ्ल मिलता है जिसमें द्द्धि क्वी जाता 
चाहिए और इसके विए इनकी कार्यकुयतता में सुधार किया जागा काहिए तथा 
मूल्य-्टोदि में आवश्यक परिदतन किया जाना चाहिए। 

(व) केन्द्रीय व राज्य परिवहन उपत्मा, राज्य' वी सिचारई व विद्य त-्परि- 
योजनाओं व इनके प्रन्य उपक्दों के प्रतिकक मो वढाबे जाने चाहिए । राम्यों के 
हिचाई के उपकसा सवा राज्य विद्य,त-मण्डलो से प्रति वर्ष जरोट़ो रुपया का 5प्ठा 
होता है । ग्रठ मिचाई व विद्युत-परियशोदाओं के घाद कस किद जाने ऋ्ाहिए 4 
98 -89 में राज्य संडर परिवहन उपजमोकों 272 करोड रू व राज्य विद्युत 
बा्डों को 2702 करोड़ रु का घाटा होन का झतुसान है जो !929-90 मे वच्गे + 
इसमे स्थिति की ग्रस्मीरता का अनुमान लगाया छा सकता है । 
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(९) भू-राजस्व से बर््धं मान दर से सरचार्जेज जो्ड जाने चाहिए। 
(९) बाजार मे प्राने वाले क्पिगत माल पर उपबर (०९55) वगाया जाता 
घाहिए और 


(५) भूमि व सम्पत्ति ने स्वामियों बे पू जीगत लामो वा एवं भ्रश सरकार 
को प्र प्त होना चाहिए। करो की वसूली में सुधार विया जाना चाहिए। 

सैर-योजना व्यय वी वृद्धि मे कमी वी जानी चाहिए । पिजी क्षेत्र वे प्रस्त- 
गत हाम बाले विलासी उपभोग मे वमी यो जानी चाहिए । मौद्ििय नीति व राज- 
कापीय नौति बा समग्वित उपयोग बरबे साधन-सग्रह तो गेर-स्फीतिवारी (॥0- 
॥77007779)) बनाया जाना चाहिए । विभिन क्षेत्रों में वर्तमान उत्पादन-क्षमंता 
का भ्रधिव उपयोग करके उत्पादन बढाया जाना नाहिए त्ताबि| गोजनाग्रो बे जिए 
साधन युटाने थी दिशा में शधिर् प्रगत्ति हो रवे । 


इरा प्रत्ार भाषी योजनाभो में सार्मजनिय बचतो फो बढ़ाने पर भ्रधिफ बस 
दिया जाना चाहिए। इराये' लिए सरकार को राजस्व पाते मे बचते तथा सरकारी 
उपकरणों से मुगाफे बढ़ाने होगे। योजनाप्नो वे वित्तीय साघन जुटाने वी समस्या बहुत 
पेदीदा मानी गयी है। यह गैर-स्फीतिकारी होनी चाहिए। इसमे कोई सन्देह नही 
नि भावी नियोजन वी बहुत बुछ सफलता इस बात पर निर्भर करेगी विः सरवार 
योजना ये जिए गर-स्फीतिकारी ढंग रो साधन जुटा पाती है प्रधवा नही । 

प्रश्न 
)।. मारत नी सातयी पंचवर्षीय योजना मे! वित्तीय स्लोतो पर प्रालोचनात्मव 

टिप्पणी लिखिये । (४४) तज् ॥ 090०, 987) 
उत्तर-गकेत--पतातवी योजना मे एक लाख प्रसी हजार बरोड र बे प्रस्तावित 

सार्वेजनिव परिव्यय फी व्यवस्था मे! लिए सावंजनिव उपक्रमो वा अशदान 

]/5 प्रान्तरिक बर्ज (विविध साधन) का 2/5, श्रतिरिक्त साधन-सप्रह वा 

]/4 विदेशी पू जी वा /0 व घाटे बी वित्त व्यवस्था ना 7'8% या 

लगभग /3 रपा गया है | चालू राजस्व से बवाया राशि बे 3% 

ऋषणात्मब' रहने का भनुमान है । 

20 मई, 987 को योजना भायोग की एक बैठव' में साँतवी मोजना थी 

वित्तीय ब्यवस्था के लिए ग्रेंर-स्फोतिकारी साधन बढ़ाने के लिए गोजना 

प्रायोग के रादस्य डा राजा जे चेल्लेया के पेपर पर विचार किया गया 

भ्रौर निम्न निर्णय लिये गये 

() खाद्याननों व उबर रको पर से सब्सिडी घटायी जायेगी । 

(2) कर-पनुपात ((४ए४-००४॥0) (राष्ट्रोय प्राय से भनुपात के रुप मे) सातवी 

योजना 3 प्रन्त तब 2 प्रतिशत बिन्दु बढ़ाया जाना चाहिए ! वैसे, ये बाते 

पहले भी की जा चुकी हैं भौर कोई नई नही हैं । 
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न्‌कढ ए८०्तरणणा० पाण्मह के [4 दिसम्बर 9 है के अ्क में. प्रकाधित 
सूचना के श्रनुसार सातवी योजता वे समक्ष वित्तीय साधतों वा अमाव 
उत्पत हो गया है । 985-88 तक के तीन वर्यों में घाटे की वित्त व्यवस्था 
4000 करोड़ ८ वे दश्य से 4463 करोड 5 अधिक हो चुदी है तथा 
सावजनिक उपत्रमों (के द्र व राज्य दोनो) का अशदान इसी ग्रवधि मे तह्य 
का 40% ही हो पाया हैं तथा सम्मवत दाँंच वर्षों म 50% तक ही पहुँच 
पायेगा । बेद्रीय बजट मे ग्रत्ततुलन पैदा हो गया है । पूं जीएत ब्राध्तियो से 
राजस्व-घा्टों की पूर्ति वी जाते लगी है जो एक मारो राजकोपाय सकठ 
व श्रसतुलन का वरिचायक है। 

योजनाम्रो क॑ लिए वित्तीय साधत जुटाने की दृष्टि से निम्नलिखित का 
विवेचन कीजिए-- 

(0) घाट की वित्त व्यवस्पां (शीश वि02०८॥ह) (7 विलेशी धहायता) 
आरतीय योजताग्रो म साधन सग्रह की इष्टि से किन मदो का विशप याग 

दात रहा है ? इस सम्बंध में प्रावश्यत्ञ स्पष्टीकरण दीजिए । 

छठी योजना द सातबी मोजना वी वित्तीय “पवस्था वी तुतना कीजिए एवं 
इनके झ्रतर स्पष्ट कीजिए । 

मलिप्त टिप्पणी विछिये । 

(3) घाटे की वित्त व्यवस्था (० तक पए6 । 988) 


26 
भारत में श्राय का अ्रसमान वितरण 


(एप्रटवण्ता छ5्त9णाणा 0 वीारणाह क वात) 








भारत मे राष्ट्रीय भाय के वितरण क॑ झ्राकडे लम्बी अ्रवधि के लिए नहीं 
मिलते, इसलिए हमे राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण समठन ()१550) के द्वारा उपभोग- 
व्यय (0075पश0900॥ €१०थव०४१०) के श्रांकडो का उपयोग करना होता है जो 
973-74 तक नियमित्र रूप से प्रति वर्ष इकटूठे किये जाते रहे तथा बाद में प्रति 
पाच वर्षो के प्रन्तर से इकट्ठे किये जाते रहे है। झागे चलकर 977-78 ब 983 
की ग्रवधि के उपभोग-ध्यय के वितरण के भ्रॉँकडों का उपयोग किया गया है ताकि 
भारत मे उपमोग की ग्रसमानता की जानकारी हो सके । 


लेकिन इससे पूर्व हम विश्व बेक द्वारा भारत के लिए 975-76 की पश्रवधि 
से सम्बन्धित भ्राय के वितरण के भ्राँक्ड प्रस्तुत करते हैं जो निम्न तालिका में दिये 


गये हैँ न 


भारत के लिए झाय की ग्रसमानता की सारणी, ? 975-76 
















| मिल ५ | एन, [सिय यश आय 4975-76 परिवारों का 975-76 में 
क्रे खण्ड आय का संचयी झाय का वास्तविक 
(नीचे से) प्रतिशत (००्पापा॥४०). | वितरण (सचयी) 
() (2) प्रतिशत (3) (4) 

निम्नतम 20% | | | 70 

- इईतरा 20 ॥ | | 6"2 
तीसरा 22४ | 3-9 ॥| 60 | 30. 
चोीया20% |] 205 | 80 | 50%6 
बरी केया .. |. उठेद  ।_ उत् _ /छछठ6|ःः 
सर्वोच्च 20% | 


को ोोाननवस्‍ितिस्‍क्‍स्‍ध] क्‍स्‍व२33नििखिखिखिखिखिखम-२१कपकदघ च”त__त_ै_ै॒ै_ व. .....ह8ु8२8े 


. जागाव 0०५८९००फुण6जा र८एणा 989, 9. 222, (4006 30 ० 


वाए० 6 एछंडप0फरतंत, 


उबव 


विश्व बैक द्वारा प्रस्तुत सारणी मे यह भी बताया गया है कि मारत में 
चोटी के 0:८ परिवार कुल झ्राय का 33'6%£ श्रथवा सगमग /3 शश प्राप्त 
करते हैं। 


उपयुक्त तालिका से पता चलता है कि मारत मे 975-76 मे तिम्नतम 
ग्राय वाले 20 प्रतिशत परिवारों के पास कुल झाय का केवल 7 प्रतिशत श्रश था, 
ज़वकि चोटी के 20 प्रतिशत परिवारों के पाप्त 49 4 प्रतीशव गाय ग्रथवा ग्राधी 
प्राय भी । इसी प्रकार तालिका से हम अन्य खण्डो के लिए भी कुल ग्राय का भ्रश 
देख सकते है। 


अत उपयुक्त सारणी से मारत म झाय की प्रसमानताकी जानकारी हो 
सकती है। सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवार 7 प्रतिशत झाय पर गुजारा 
करते हे, जबकि सबसे घनी 20 प्रतिशत परिवार लगमग आ्राधी झ्राय का लाभ 
उठते हैं । 


सारणी के कॉलम (3) व (4) का उपयोग करके आय के वितरण का वक्न 
बनाया जा सकता है जो लोरेस्ज-वक्त (0४७2 ०७:४०) कहलाता है। लोरेन्ज 


ए 





ह 20. ६0. 66 80. ॥00 
जज पारजयरों आषतरिराततान+.. +++ 
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बक्र कॉन्‍्ट्राड लोरेन्‍ज (0000०0. 7.0ा००्ट) के नाम पर है जो एक अमरोकी 
साब्यिक था जिसने 3905 में एक चित्र पर जनसस्या-्समृहों व सापेक्ष प्राय के 
अपग्नो के बीच परस्पर सम्बन्ध वतेलाया था । 

अत यह वक् प्राय झ्ाय को असमानता के अ्ध्ययत में प्रयुक्त 
होता है--+ 
स्पष्टोकरणखा 

चित्र में 0२-प्रक्ष पर परिवारों के प्रतिशत मापे गय है तथा 00-- 
अक्ष पर आय के प्रतिणत लिये गये है। दोनो तरफ सचयी प्रतिशतों को लक़र 
बिन्दु अ्क्रित करने पर 050. लॉरेन्ज-बक्त बनता है जो प्राय की भ्रसमानता का 
सूचक है । 0९ पूर्ण समण्नता को रेखा है जिसका श्रयं है !0?, परिवारों के पास 

0% ब्वाव है तया 20", परिवारों के पास 20" झ्राय है. श्रादि ) तया 0ऐ९ 
पुर भ्रत्तमानता को रेखा है, अर्थात्‌ एक परिवार के पास समस्त राष्ट्र की श्रामदनी 
है श्रौर शेष के पास कुछ भी नहों है । 

07 व 09९ के बीच के क्षेत्रफल का माप जिनी-गअनुपात (छा्चान४00) 
या सकेद्रण-प्रनुपात (एणाएटा04800च900) कहजाता है, जो आय की असमानता 
का माप कहताता है। जब 057 वक्र दायी ओर खिसकता है तो असमानता बढ़ती 
हैं श्रौर जब यह वायी झोर 09 को तरफ खिसकता है तो झसमानता घदती है । 
हम आगे चलकर उपमोग-व्यय के वितरण का उल्लेख करते समय निजी-प्रनुपात या 
सूचकाक का उपयोग करेगे । इसका माप लगमग 0 34 आ्राता है । इसकी गणना 
को विधि इस अध्याय के झ्रत मे एक परिशिष्द मे दी गई है जिसका आ्रावश्यक्ता- 
नुत्तार उपयोग किया जा सकता है । जिती-प्रनुपात इटली के सास्यिक सी. जिनो ने 
]92 में विकसित किया था । 


भारत से उपनभोग-व्यय में प्रसमानता 
(7९5793॥॥9 ॥ ((095$0779#70-०59८00॥[76 ॥79 ॥0049) 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है मारत में ञ्राय॑ की असमानता के प्रध्ययन मे 
उपभोग-व्यय वी असमानता का अध्ययन राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के आकडो के 
आधार पर किया जाता हूँ। 


977-78 मे उपभोग-व्यय की ग्रसमानता को सूचित करने वाला जिनीं- 
अनुपात प्रामीण क्षेत्रों के लिए 0 336 रहा तथा शहरो क्षेत्रों के लिए 0345 रहा। 
विभिन्न वर्षो के लिए इन श्रनुपातों मे मायुली उत्ार-चढाव झाते रहे है जिनसे 
दीघंक्ालीन प्रवृति के सम्बन्ध में निश्चित स्थिति का पता नही लग पाता है। 
फ़िर भी 95] में जिनी-मनुपात ग्रामीरए क्षेत्रो के लिए 0*334 व शहरी क्षेत्रों के 
लिए 0 384 रहा था जिससे प्रता चत्तता है कि 95॥ से 977-78 की अवधि में 
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ग्रामीण क्षेत्रों मे उपमोग-ब्यय की झ्रस्तमानता मामूली वढी तथा शहरी ल्षेत्रो म मामूली 
घटी । कुल मिलाकर प्रसभानता यथावत्‌ जारी रही है । 

यह ध्यान देने वी बात है कि खाद्यान्नो के उपभोग-ब्यय मे प्रसमानंता का 
भ्रनुपात ग्रामीण व शहरी दोनो क्षेत्रों मे कु उपभोग-ल्यय की अ्रसमानता के प्रनुपात 
से नीचा रहा एव वस्त्रो के उपभोग मे यह ग्पेक्षाकत ऊँचा रहा । ये निम्तर त लिया 
में दर्शाय गये हैं 


जिनी भनुपात 977-78! 











क्षेत्रो [खाद्यान | वस्त्र | समरत उपभोगन-ध्यय 
ग्रामीण (03] | ०३82 ] 0 336 कप 
शहरी | ०6077 | 0 607 | 0 345 


चूंकि नीचौ झ्ामदनो पर कुल व्यय का मोजन पर ध्यथ होने बाला शनुषात 
ऊचा होता है, इसलिए प्रामदनी के बदने पर यह श्रनुपात घटता जाता है; प्रत 
खाद्य-ब्यय की ग्रसमानता कुल व्यय की भसमानता से नीची होती है । वस्त्रो पर व्यय 
की प्रसमानता पश्रधिक होती है क्योकि खाद्यातों के भाव बढठने से वस्त्रों पर व्यय के 
लिए धनराशि घट जाती है जिससे निर्घत व तिम्न-मध्यम व मध्यम श्रेणी के लोगो 
को वस्य पर उपभोग-व्यय घटाना पड़ता है। 

अति व्यक्ति उपभोग-व्यघ को प्रसमातता का श्रतुपात कुछ राज्यों के लिये 
977-78 की प्रवधि के लिए वीचे दिया जाता है : 

977-78 (जिनी-प्रनुपात) 


ग्रामीण शहरी 
(क) सर्वाधिक राजस्थान 3465 | 
भारत 0 336 
क्रेरल 0395 
मारत 0345 
(ख) न्यूनतम बिहार 90258 
जम्मू-कश्मीर 0294 


इस प्रकार 4977-78 भे ग्रामीण क्षेद्रों मे उपभोग व्यय की श्रसमानता का 
अनुषात राजस्थान मे अधिकतम तया शहरी क्षेत्रों मे केरल मे श्रधित्षतम रहा । 
कजत+-+++9#++न 
है. (| $5प्रताणा, एा/ठतरा। 800 [झ0७॥6 )क7ए00॥ | |प0६9 ; 
एणालए बाते ए९८०च58३१९९ 868 0९/९४/९४०९, 987, 0 39' 
भ्रागे का अधिक्राश विवेचन इसके अ्र्याय 0 व प्रब्याथ 70 पर 
प्राघारित है ॥ 


उप 


यागोए क्षेत्रों में भ्युनतम पनुपात विद्वार मे तथा शहरी क्षेत्रों मे न्युनतम जम्मू-कश्मीर 
मे रहा। 


एस, पी. गुप्ता व के, एस. (योजना भाधोगोदततार के अनुसार उपभोग-ब्यम 
के लिए जिनी-पुणोर था घनपात 977-7$ घ 983 के लिए इस प्रवार रहे : 








बे । पामीण शहरी 
977-7$ 0337 0३5९ 
[983 ] 6 797 | 6 83३ 


इस प्रवार 977-7$ से 9$3 वी झ्रदधि मे उपभोग-व्यथ में जिनी*अनु« 
पात शहरी व ग्रामीण दोनो क्षेत्रों मे बुछध कम हुपा है लेकिन घह शहरी क्षेत्रों में 
ग्रामीण क्षेत्रों से शधिर पाया गया है। हे 
भरत में शाप घ उपभोग श्यघध के भप्तगाम वितरण के फारण 


भारत में पूजीवादी मिचित व नियोजित ग्रधेध्यवस्था वे. अन्तगेंत माथिक 
विवाप्त रिया जा रहा है। भाषिक विनास वे प्रारम्भिक वर्षों मे बहुघा भाप पी 
असमानता चइती है। विक्ञस के भ्सिकाश साम सम्पन्न ब्ग को मिसते है घोर निर्धन 
घोग विकास के साभों से चचित हो जाते है । भारत मे गाय की घतेमान मसमानता 
मे लिए निम्न कारणों वो उत्तरदायी रहराया था सकता है ४ 


. प्रामोश क्षे्रो मे भूमि झा भसमान वितरण “आय घ श्यय के लिए 
वितरण को शसमानता था प्रधान कारण परिसम्पत्तियो के वितरण को असगानता 
माना गया है | बामोण क्षेत्रों मे भूसि ही परिसम्पत्ति का मुख्य रूप होती है । इसके 
अनावा पशु, ट्रंबटर, भौजार भादि भी परिसम्पत्ति वे भन्तगेत पाते है। पामीए 
क्षेत्रों मे भूमि के वितरण की भप्तमानता मे थोजनाकाल मे विशेष परिवतेन नहीं हुआ 
है। 960-6। थे | हेक्देयर तक को जोते 4]" थी जिमके ग्रम्तगंत थोते गये 
श्षेत्र का 7', भ्रश पाया गया था। इसी वर्ष ॥0 हैवरेथर वी जोते 5९ थी, ततविन 
इनके भन्तर्गंत १।९ क्षेवरफल पाश्य गया था । इस प्रक्वार भूमि के वित रण मे कार्मेशीत 
जोतो के झ्युप्तार भारी भ्समानता थी । ।980-8। में । हेबटेयर तक की जोतो 
वा पभ्रण देइर 36524 हो गया भौर इनके अन्तगेत इषित क्षेत्र (20, हो गया, 
जबति 0 हैक्टेयथर से स्धिक थी जोतो का झ्प्त 24९ लेकिन क्षेत्रफ 
पाया गया। इस प्रकार घोजनाकास के बोस वर्षों मे भूमि ह वितरण स्‍सपमात बगा 
रहा। बड़े भूस्वामो सिचाई, घोम, उ्देरक, शात्त, भ्रादि को संविधापरों का लघु 
सीमात पृषको तथा सेविहर मजदूरों की तुलना में स्धिक सलाम उठा पाते है। इसरे 
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उनकी श्रामदनी का स्तर मो अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। हरित क्रान्ति का लाभ भी 
इन्होंने उठाया है) 


भूमि सुघार कानूनों ने भूमि के वितरण को बदलते की दृष्टि से विशेष 
सफलता हासिल नही को है । जापान, तेवान व दक्षिणों कोरिया में तरिसम्पत्तियों का 
प्रागस्मिक वितरण काफो समान कर दिया गया था जिससे विकास के दौरान उन 
देशों मे श्राय की प्रसमानता में गिरावट प्रायी है! 


भारत में कार्यशील जोतों के वितरण का जिनी-प्रनुषात 970-7। में 
0 6207 तथा 980-8 मे 0 6063 रहा है। झत भूमि के वितरण में ग्रसमानता 
कुछ कम हुयी है, लेकिन फिर मो यहूं कॉफी ऊंची है और श्राज मी बनी हुयी है । 
राजनीतिक सत्ता पर भूस्वामियों का विशेष प्रमाव होने कै कारण भूमि के सम्बन्ध 
([,800-७४६६०॥५) भ्रधिक प्रथतिशील नही धन पाये है ! विस्तृत क्षैनों मे मोखिक 
काश्तकारी, फसल-बटाई प्रशाली, भूमिहीन काश्तकारो वी पिछड़ी हुमी आर्थिक दशा, 
बन्धुप्रा श्रमिको की शोपणामूलक्र काम की दशाएं ग्ाज मी व्याप्त है । मारत मं, 
विश्येपतया ग्रास़रीस क्षेत्रों से, परिसम्पत्ति के वितरण वी भरी झ्ससानता वहाँ भाय 
वी ग्रसमातता का मुख्य कारण रही है । 


2. भ्रौद्योगिक जगत ने बडे व्यावसायिक घरातो का परिप्तम्पत्ति पर च्रधिक्ार- 
पहले बताया जा चुका है कि देश के चोटी वे 0 झौद्योधिक धरानों की 
परिसम्पक्ति (9९6-87 से )8638 करोड रु. थी। इसमे दिझले वर्षों मे 
काफी वृद्धि हुयी है॥इन ॥0 झोद्योगिक घणामनों का तिजी क्षेत्र की परि- 
सम्पत्ति के बडे ग्रश पर अधिकार प्राया जाता है । टाटानबिडला प्रौद्योगिक 
घरानों के पास इस 0 घरानों को परिसम्पत्ि का लगभग झ्राधा प्रश पाया जता है।* 
ऑंद्योगिक घरानो मे पारिवारिक श्रवन्ध की शैली चलती हैं जितम कुछ ब्यक्तियो 
को निर्णाय लेने के सम्बन्ध में व्यापक किस्म के प्ंघिकार होते हे जिनका उपयोग 
करने से समाज मे असमानता को बढावा मिलता है। बडी क्म्प्तियों के चोटी के 
प्रबन्धकों के वेतन भत्ते व अन्य देव राशिया इतनी ऊ ची होतो हैं कि ते देश की झ्रोसत 
आय से कही मेल नहीं खाती । यही वात्त बहुराष्ट्रोय नियमों के प्रबरघको, सचालको 


#. ]986-87 में टाटा की प्ररिसम्पत्ति का मूल्य 4940 करोड रु व 
ब्रिडला की परिसम्पत्ति का 477 करोड ₹. पाया गया । इन दोनो घरानो 
की परिसम्पत्ति का मूल्य 0 व्यावसाथिक घरानों (रिलायस्स, जै- के. 
घिघानिया, थापर, मफ्लतलाल, मोदी, लासँन एण्ड टूव्ो, एम. ए चिदगम्बरम 
व बजाज सहित) की परिसम्पत्ति वा 52% था । 
गगाह ए८णा० जार पंज65, ऐै3५9 4,989. 


549 


मैनेजिंग डाइरेक्टरो, चेयरमैनो, झादि पर लागू होती हैं । इस प्रकार मारत म दो 
अलग-प्रलग किस्म के ससार प/ये जाते हैं--एक बडे लोगो का भौर दूसरा छोट लोगो 
का । इनमें विशाल झन्तर--सामाजिक, श्राधिक, सास्कृतिक, शैक्षणिक भश्रादि, देखने 
को मिलते हैं। ४८ 

3 शिक्षा के अवसरों में श्रसमानता .--मारत में शिक्षा का काफी फैलाव 
हुप्ा हैं। शिक्षा का विस्तार एक समताकारी तत्व माना गया है । इससे लोगा वी 
जैक्षशिक ग्समानता कम होती है । लेकिन ध्राज भो उच्च शिक्षा पर ज्यादातर 
कुलौीन व सम्श्रान्त परिवारों की सतान का झधिक प्रभाव देखा जाता है शौर वे ही इनका 
अ्रधिक लाभ उठा पाते हैं । श्रनुमुचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग उच्च 
शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं, चाहे उनको रिजर्वेशन के कुछ लाम मत ही 
मिल जाए । रिजर्वेशन में भी इन वर्गों के चोटी रे लोग ही भ्रधिक लाम उठा पाव 
हैं । इस प्रकार शिक्षा विज्ञान व टेक्‍्नोजोजी के लाभों का श्रसमान वितरण होने से 
आप की प्रसमानता में वाद्धित कमी नही हा पायी है । 

4 काली मुद्रा का प्रसार --मारत मे एक समानान्तर प्रधे-यवस्था (3 एश 8 
]६॥ ९००४०॥०५) चल रही है जो कर-चोरी, रिखत भ्रष्टाचार, व भ्रनेक प्रकार 
गैर-कानूनी कान घन्ये से बनी है। 983-84 में काली मुद्रा की राशि 32 हजार 
करोड रु से 37 हजार करोड रू के बीच मे थो जो राष्ट्रीय आय का 8% से 
2॥% थी। सर माल्कम आदिशेगया ने 984-85 के लिए इसका अनुमान 
80000 करोड रु दिया है जो सकल घरेलू उन्पत्ति (0707) का 40% ह 7! 
योजनाकाल में काली मुद्रा का ग्रत्पधिकतर विस्तार हुआ है ॥ एसी स्थिति में आय को 
ग्रसमानता का बटना स्वामाविऊ है । 

$ श्राप को प्रधिकृतम वन्यूदतम सोमाप्रो का निर्धारण म होते से प्रत्तणानता 
का कोई मी प्रन्तर पाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यहाँ कोई राष्ट्रीय अप्य-नोति 
नही है । एमी स्थिति में ग्रममानता को कम करना कठिन है । 

6 भजदूरी ब्याज, किराये व मुनाफो पर किसी प्रकार का नियमन दे 
प्रतिबन्ध नही है । इसलिए प्राय वी झ्मझानताए बटती जाती है | सरकार ने आय- 
कर म कई प्रकार को छठे दे रखी हैं मिनन्ना लाम ऊँची झ्ामदनी वात लागो 
को ग्रधिक मिलता है। उदाहरण के लिए, सरकार नेशनल सेविय स्दिफिकेड 
(]२5८) खरोदमे पर श्राप कर मे छूट देतो है। इस प्रकार ]१४८ खरीदने वाले को 
सर्वध्रयम ग्रायकर मे छूट मिल जाती है । उसके दाद उसको ब्याज मिल्तता है जिससे 
उसझशो धामदनो प्राप्त होती है। विद्वानो का मत है कि इस तरह मरत म एक 
ऐसा वर्गे उत्पन्न हो गया है जो पहने किसी तरह ग्रामदनी जुटा लेता है. फिर उस 
आपदनी से नई झामदनी पैदा करता जाता है जिससे उसके पास झामदनी वा 


॥| ॥॥7८, #ए2५5४ 3, ]989, छ, 3. 
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विस्तार होता जाता है 3 ऐसे समाज मे ग्राय की विषमता न वड़ेगी तो ओर ब्या 


होगा ? 


7. विविध कारश :--मारत में अनेक प्रकार के निमन्त्रण लगे हुये हैं। 
राजतीतिक नेता, सरकारी अफ्सर, बडे व्यदसामी, बड़े विसात व बडे व्यापारी मिल 
कर विभिन्न प्रकार के कानूनो का उपयोग झपने हितो को भागे बढाने में करते हैं । 
इनमें सर्वताघारण के हितो दी अपेक्षा की जातो है। बडे किसान उवरक सब्सिडी 
का लाम उठाते हैं भौर अताज के वमूली मूल्य ऊँचे करवा लेते हैं। इसते 
उनके हितो भी तो पृध्टि हो जाती है, लेकिन देश पर गैर-योजना ब्यय का भार वड़ 
जाता है । 

इस प्रश्वर मारत मे ऊची लागत वाली शक्मकूशल अर्थव्यवस्या के संचालन 
में मुद्ास्फीति करे दशाए सईव विद्यमान रहती हैं । घाटे को अर्थव्यवस्था के कारण 
मुद्रा का प्रद्लार करना होता है जिसले ग्र्यध्यवस्पा में तर्तता बढ जाती है और माम 
ब पूत्ति का सठहुबतव विगड जाता है। कहने का पभ्ाश्नय यह है मारत वी तथाकथित 
नियोजित भयेब्यवस्था में उत्तादन, जिंतररा, झ्ॉयात-तियोत, बचत-विनियोग हृपि- 
गत वे झौद्यागिक क्षेत्रो, लघु व ढहृद क्षेत्री मे कही भी विवेकशील ब उत्पादक 
नीतियों छा किएास्वयत दिखलाई नहीं देता ३ इसलिए जो वर्ण राजतीतिक संघर्ष 
करक्रे ग्रपने हिंतो की रक्षा करने मे समये हो जाता है, वह तो ग्रपती आमदनी को 
बटा लेता है. चाहे इस प्रकिया म व अन्य वर्गों को क्षति पहुँचा बैठे ॥ 
आय के ग्रसमान वितरण को ठोक करने के सम्बन्ध मे सरकांरो उपाय 


]. प्रगतिश्तौत्त झायकर.--कुछ वर्ष प्रुव॑ मरत मे स्‍प्रायकर जो अधिकतम 
सीमान्त दर काफी ऊंची थी । लेश्िति सरकार ने इसमें कमी करके कर-शजस्व को 
बढ ने की नीति भ्रपदायी है । !989-90 के केम्द्रीय बजट के अनुसार झब एक लाख 
रपये से झंधिक बी झाय पर आयबर की दर 50% हैं तथा 30 हजार ₹ वरइदय 
आय से ऊपर की श्रेणी म ग्रायक्र पर 8९ रोजगार-ससधाजे होते से ग्रायक्षर वी 
झपिसतम सीमान्त दर इस समय 54% है। मारत मे प्रयक्ष करो वी काशी घोरो 
होती है जिसका राकन के लिए कर-प्रशासन को सुदृढ़ दनाया गया है । 

2 व्यादस्ाशिक्त व व्यापाटिर इनिप्ठालों पर छछज़े, तलाईशर्यो, जच्तियाँ, 
चालान थ कानूतो क्षार्पदाइयाॉ--सरकार वाले घन व काली मुद्रा को दाहुए निक्ालन 
के लिए व्यापारिंक व प्रोद्योगिक अतिप्ठानो पर छाप डलदातीं है तथा पनवे छुप्ावो 
गयी ग्राय पर कर बब्ूल करन का प्रयास करती है । यह एव लम्बी व जटिल ग्रश्िया 
है भौर इसमे शिलाई आने से क्‍ठिताइर्याँ उत्पन हो सत्तती है। 

3 परकार में मूमि-सुघार सम्बन्धी कामद बनाये हैं शिनको बनह से 

कएवक्‍ररों के हितों को रक्ता वो गयी है। ऋश्तकारीं त्रया में सुधार करते से दुछ 
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सौमा तक काइतकारो को भृप्ति छत स्वामी बनने रप भवतर मिता है। सेक्नि 'सीलिए 
कानून स्यावहार मे ठीक से सागू नही हो पाया है । 

थे, सरकार ने एरीवडत भामीश विश्यस कार्येक््म (२0) के भन्तगेर्त परीदो 
धुए करने के लिए परिसम्पत्ति वितरण रा शपवेक्रण शपताया है जिससे स्वरोजगार 
के प्रवमर बढाने का प्रयास ह्था गया है। राष्दोय प्रापौण रोणणार दायेक्रप 
ऐररा.0), पराभोश भृमिहीत रोजगार पार्टी कार्यक्रम तर ।ः00) भादि के पाध्यर 
से भतदूरी रोजगार (१४४८-०७७४७)४९॥॥) घढाते का प्यास किया ता रही है। 
भव इन्हे जवाहर रोजगार योजना (२४) मे पिसा दिया गया है। इस प्रवार 
गरीबी दूर करने व रोजगार बढाने के वार्येक्र्मो के साध्यप से भ्राव वी भसभावता 
को कभ करने दे प्रयास जारी हैं। 


5 साभाजिक सुरक्षा वरायेत्रभो (७००७७। 5९८९७७३७४ ऐ॥९४६४९९७) दे माध्यम 
से भाथ के वितरण को ठीक करने का प्रथास किए जा रहे हैं । पेंस्न, प्रोविडेप्ट फ्ड, 
प्रसृति-सहायता, बुढापा, ग्रादि के लिए सहायता पहुँचाकर लोगो वो साभ पहुंचाने 
वा प्रयास कियाजा रहा है « 

6, बीमत-वियस्त्रण थे वरतु-वितरण की ताेजमिफ प्रणाली अपनाकर 
लिपेद-दर्ण के हितों की रक्षा करपे का प्रयास किया ना रह है। धनाज, चीती, 
जाद्य-तैस, व भन्य भजदू री-वस्तुप्रो (४४४४९-४०७०४) का उत्पादन बढ़ाकर व राष्ट्रीय 
सावैजनिक वितरण प्रष्माती वो सुदृढ़ करके निर्धेल-वगें वो कम कीमतों पर 
भ्रावश्यक वस्तुएँ भी ध्प्ताई वरने से उप्री क््यश्क्ति वी रक्षा की जा 
शञ्ती है । 

४ ता्वेजनिक क्षेत्र ब। विरशर व एकाधिकार पर मियन्‍वएण भारत मे 
समाजवादी समाज वो क्रोर भ्रमसर होने वे लिए सावेजनिक क्षेत्र का विश्तार किया 
पया है तथा एकाधिवार पर प्रतिवन्‍्ध सगाने के लिए भर! अधिनियम, ।909 
बजाया मधा है । इनसे विसी क्षेत्र वी जियाए सीमित हुंथी है । त्तेरिन देश मे श्राय 
थी भअसभानता वो कप वरने को दृष्टि से विशेष भ्रतुवृत्त पभाव सामने पह्ी 
शाया है । 

भारत में घ्ाध की भराघागता को कप करते के सिए भागागी 

दशक के लिए उपयोगी घु काव 

॥ श्राथ की अप्तसावता भुत्तः पारिसस्पत्ति के शसमार वितरश से उत्पस होतो 
है। भरत) जब तक समाज से प्रापीण व शहरी क्षेत्रों से भूपि, पूंजी, शादि का वितरण 
भधिक शमतात नहीं बनापा जाता सब एक भा धक्षी शतणनता कप सहीं हो तकतो । 
इसके लिए भ्रावश्यव तावुतार शहुकारी शंगठग का वित्तार किया प्प सकता है एवं 
तावेजनिक उपक्र्ों पें व निक्षी उपक्तपों में भरप की प्रदसध, पूजो घत्तातत में साझेदारी 


952 


हो स्ययस्पा की जा सकती है। प्रतः पूंजी के स्वामित्व के फैलाव या विकिरण वो 
बोशिश की जानी चाहिए, जँसा कि कई योरोपीय देशों जैसे फ्रास, इटली, ग्रादि म 
क्या गया है। 

2 प्राघुनिक्त टेकनालोजी पैमाने की किफायतों व प्रतिस्पर्धा (म्रान्तरिक व 
बाह्य) को वढाकर प्रधंभध्यवस्था को झत्यधिक उत्पादक कार्येब्रुशल व विकासामुतर 
बमाया जाना चाहिए जिससे“रोटो को बाँटने से पुर्व॑ इसक्य झाकार बढ़ सके । बुछ 
विंदानो का मत है कि वितरण की विलासिंता” ध्मीर मुल्क हो मोग रुक्ते हैं। 
इसवा झर्थ है कि गरीब मुल्क पहले प्रपने उत्पादद को ठीक करें, तभी झागे चलकर 
उनका वितरण ठी# हो पायेगा । 

$ मारत को झागामी वर्षों मे मपनी सम्पूर्स शक्ति स्थायी शिस्म के रोजगार 
के झवसर बढाने मे लगानी चाहिए। इसके लिए सीमित वित्तीय साधनों को प्रामीण 
व शहरी क्षेत्रों मे मजदूरी-रोजगार (७०8८-८॥७०50८70 की बढ़ाने में लगाना 
पाहिए ताकि साभुदायिक परिसम्पत्तियो-सडको नहरो तालाबों स्कूजों मवतो 
चिकित्सानमवत्ो, भादि का निर्माण क्या जा सके और देश में उत्तादन क्षमता 
बढ़े | महे सब बरने के लिए जिला व खण्ड-स्तरीय नियोजन के प्रतर्गत सुदृद 
परियोजनामो के चयंत की प्रावश्यकता है जिसे विशाल प्रामोण समुदाय के महयोग 
से कारयर ढग से लागू किया जाना चाहिंए ताकि लोगो की क्रय शक्ति व तथा 
साथ भें उपभोग्म॑ वस्तुभो की सप्लाई भी । इस वित्रास रणनीति से सम्मवत झषिक 
सहायता मिल पायेगी । 

प्रश्न 
3  सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 

(7) भारत भें भ्राय का प्रसमान बितरणा । 

2 *याय व समानता के साथ विकास करने की दृष्टि से मारत की स्थिति कंसी 
रही है ? भसमानता को कम दरने के लिए कौन से उपायों का सह्दारा लिया 
गया है ? 
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परिशिष्ट 
49 75-76 के लिए भारत में झाय के वितरण के लिए जिनी-प्रनुपात 
(0)ग्रा-१७४0) को गएाना की विधि :-- 

















गियर 009, | आय का 002, | 00(2,+2,.)) [0%, (टक शा-7) 
* | प्रतिशत हे 5 6) 0)» (3) 
() (2) (3) (4) 

20 य्र १ ४ 40 
जप फिओि था 92 46*2 232 464 
तिल जलन 3 9 30-] 46 3 926 








6[4 







20 [20५ | 0 20*5 50 6 


20 








30]2 





जोड 656 








जिनी-प्रनुपात (ञाव्र-र॥०) या 0] -> ३0; (2,+ 2...) 


5]-0:6565 03844 है। 
[पहाँ तालिका मे कॉलम (5) का जोड 


3 049, (2,+2,.3) 5 656 
6356 
॥0689 
स्मरण रहे कि 050 पूर्ण समानता, तथा 05! पूर्णो श्रममानता को 
सूचित करते हैं ॥ 
तालिका के निर्माण का स्पष्टीफरण : 
प्रथम कॉलम 00 , है, श्र्थात प्रतिशत के रूप मे परिवारों के पाँच खण्ड 


दिये गये हैं। निर्ंनतम 20% परिवारों के पास 7% आय है तथा सबसे भ्रमौर 
20% के पास 49 4% झ्ामदनी है । 


४, डे (2/+ 2, मै 0"656] 
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कॉलम (3) मे झाय के सचयी (एणा४ण»४६८) प्रतिशत दर्शाये गये हैं । 
प्रयेक प्रतिशत निकालने के लिए उससे पर्दे का सचयी प्रतिशत जोड़ दिया जाता है 
जैसे 30 | प्राप्त करने के लिए 6 2 मे 3 9 जोडा गया है, ज्ादि $ 

कॉलम (4) में 400 (2,+2...) दर्शाया गया है, अर्थात कॉलम (3) 
कौ पास-पास की दो मर्दे जोडत जाते हैं. जैसे 23 257-+6 2, तथा 46 3 5 
6 2+30 | इत्यादि। कॉलम (5) >कॉलम ()>८कॉलम (4) है 00 
२६00 (2,+2,.)5 (0+ 0,&0३ (2,+2..)50% 9, (2, 9) 
जो बॉ लैम (5) का जोड है ॥ 

अम्याता् प्रश्न 

भारत मे 980-83 के लिए कार्यशोल जोठो के वितरण सम्दन्धी घावों 

का उपयोग करके जिनी भनुपात या सकेद्रण-प्रनुपात ज्ञात कीजिए-- 














जोतों की शिस्म | 20400 माल बा 
(प्रतिशत) 
सीमान्त जोतें 56“ 32 
लघु जोतें 8 4 
अर्द्धं मध्यम जोतें ]4 2व 
मध्यम जोतें 9 30 
बडी जोतें 24 23 
कुल 00 0 00 0 











[जिनो गुणाक या प्रनुपात ७ 0 6063] उत्तर 
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आदि में जहरत से ज्यादा व्यक्तियों के लगे रहने से प्रति व्यक्ति नीची झ्ामदनी के 
बापरए ग्ल्परोजगार या अर “रोजगार की दशा पायी जाती है । 


अल्परोजगार के दो रूप--(/) दृश्य तथा (7) गद्य 

(0) दृश्य [५५७७४)--दृश्य अल्यरोजगार मापा जा सकता है । यह सुस्त 
मौसम मे कृषिगत क्षेत्र मे या देहातो में स्वरोजगार में लगरे व्यक्तियों व सेतिहर 
मजदूरों मे पाया जाता है । 

(॥) श्रदृश्य ([7980 ०)--प्रदृश्य प्रल्परोजगार का भ्त्यक्ष रूप से माप 
नहीं हो सक्षता | जैसा कि ऊपर वतलाया गया था यह स्वराजगार म लगे व्यक्तियों 
मे वर्षमर पाया जा सकता है और प्रपर्याप्त वाम (॥॥$067008 ७०7).) के कारण 
यह नीवी उत्व दवता व मीची झामदनी के रूप म प्रगट होता है। इसका परोक्ष 
माप करने के जिए हम तागो स यह प्रश्न पूछ सकते है कि क्या वे अतिरिक्त काम 
करना चाहेय ? उस प्रष्न के उत्तर धर झल्परोजगार का माप निर्भर करेगा । पह 
प्रश्न हृुपि व गर-कृषि में लगे स्वराजगार प्राप्त व्यक्तियों व मजदूरी पर काम मे 
लगे ध्रत्तिको (नियमित मजदूरी तथा प्राइस्मिक (४४७७) मजदूरी दोनो प्रकार के 
श्रमित्रो) से तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों मे लग आकस्मिक मजदूरी वाले श्रमिकों 
से पूछा जा सकता है । 


मारत मे कृपि-कार्यों मे लगे झ्राकस्मिक श्रमिको मे अल्परोजगार की मात्रा 
983 पे 33%- 9% तव पायी सपी थी । बह बाफो ऊँची थी। थे प्रतिरिक्त 
काम करने को काफी सीमा तक तैयार थे । 
विकसित देशो मे बेरोजगारों का स्वरूप 

जैसा कि प्रारम्म में सकेत किया गया है विकसित व उद्योग-प्रधान पूजीवादी 
देशो मे बेरोजगारी का स्वरूप उपयुक्त स्थिति से विल्वुल भिन्न होता है। वहां प्राय. 
प्रमावपुूणा माग की कमी (30६ ० €(०८०७४८ १८४ श्यत) के कारण कल-कारखाने 
बन्द हो जाते है मौर साँग से वृद्धि करने के उपाय अपनाने पर वे पुन. चालू हो जाते 
है। वहाँ पूंजी को कमी से वेरोजगारी की स्पिति उत्पन्न नही होती, बल्कि यह पू'जी 
के उपयोग की कमी से उत्पन्न होती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है मारत जैसे देशो 
में पू जी की कमी के कारण श्रम-शक्ति का पूरा उपयोग नहीं हो पाता | झतः हमे 
विज्ञासनील व विकसित देशो की बेरोजगारी की स्थिति के इस मूलभूत अन्तर पर 
प्रवश्य ध्यान देना चाहिए । इसका ग्रथ॑ यह नही है कि भारत जैसे देशो मे प्रमावपूर्ण 
माँग की कमी से बेरोजगारी की दशा उत्पन्न नहीं होती। यहाँ भी 'माग की कमी' 
कारण इन्जीनियरी तथा भन्‍्य उद्योगो मे बेरोजगारी की दशा पायी जा सकतो है । 
लेक्नि देश मे व्यापक रूप से फँली हुई बेरोजगारी का मूल कारण प्‌ जी का झ्रमाव 
माना जाता है, न कि पू जो के उपयोग का प्रमाव । है 
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अल्प विकसित देशों मे बेरोजगारी की समस्या मूलत* झल्प-विक्रास (पा ०टा- 
त९४६।०फ्पाथाएं की समस्या ही मानी जा सकती है। प्तः देश के तोद् ध्राथिक 
विकास से ही ग्रधिक लोगो को रोजगार प्रदान किया जा सकता है और जन-शकिति 
के ग्रांधिवय की समस्या हल की जा सकती है । भारत में भी विंगेषतया देहतों में 
विभिन्न क्षेत्रो मे विकास की झनेक सम्भावनाए विद्यमान है जिनका उपयोग करने से 
विशाल जन-समूह को लामप्रद रोजगार मिल सकता है। यह एक विचित्र विस्म का 
विरोधाभास है कि एक तरफ देश में अनक प्रकार के वाम करने वाकी पे है भौर 
दूसरी तरफ काम करने वाले काफी लोग वेज़ार बंठे हैं॥ प्र।वश्यकता इस बात 
की है कि देश मे इस प्रकार का झाधिक नियोजन ध्पनाया जाय जिससे नाना प्रकार 
के कामों मे विशाल जत समुदाय को लगाया जा संके । इस सम्बन्ध में सर्वर को 
विशेष रूप से सक्रिय कदम उठाने पड़ेंगे, क्योकि लोकतान्त्रिक देश में लोगो के लिए 
रोजंग्रार प्रदात करने की प्रमुख जिम्मेदारी सरकार वी ही मानी जादी है । 


भारत में बे रोजगारी का माप 

मारत में वेरोजगारी व झल्परोजगार को समस्या व्यापक रूप से पँली हुई 
है। देह्दातो मे अल्पनरोजगार (070९7-८ए0॥.|09 77८७) की समस्या का विशेष प्रभाव 
है श्रौर शहरो मे खुली वेरोजगारी की समस्या पायी जाती है। इन दोनो को हम 
एकनदूसरे से पूर्णतया प्रथक्‌ नहीं कर सकते, क्योकि जब देहातो मे प्रत्प-रोजगार 
को स्थिति बहुत पैचीदा हो जाती है तो लोग वहाँ से परेशान होकर रोजगार की 
तलाश मे दलगरो व महानगरों की तरफ चल ५४ते हैं, भहां पहुंचते पर खुली 
बेरोजगारी की स्थिति ग्रधिक जटिल हो जाती है। देहातों मे अशिक्षित व प्रदक्ष 
(७०५४४]|७४) श्रम की बेरोजंगारों को समस्या प्रघिंक तीब्र होती हे तो शहरों म॑ 
शिक्षित व दक्ष (80।८0) श्रम की बेरोजगारी की समस्या विशेषहूप से तौब होती 
है। दुर्मायदश हमारे देश में इद्धोनियर वे डाइंटर भी वेरोजगारों के शिकार 
पाये जाते हैं, जो वास्तव मे एक बिल्ता का विषय है। बेरोजगारी कही भी गौर 
किसी भी वर्ग में वयो मे हो, यहे समाज पर एक झसहनोय भार के रूप में होती है । 
बहू मानव को निराश कर देती है भौर उसके नैतिक बल में ग्रिरावट लाती है। 
वेरोजगार व्यक्ति समाज के लिए खतरा भी वन सकता है ॥ श्रत इस समस्या का 
हर सम्मव तरीके से मुकाबला किया जाना चाहिए । समस्या था उचित समाघात 
दूढने से पूर्व हमे इसके झ्राकार-प्रकार व इसको प्रकृति प्रादि से पूर्णतया परिचित 
होना चाहिए । 


पहले योजना आयोग प्रत्येक योजना के प्रारम्भ मे रोजगारों की सत्या 
(0७०८४।०४ ए एण८घा9)०५८०), बोजनाकाल में थ्रमिक-शक्ति की वृद्धि, अर्थात्‌ नए 
श्वमिको की सद्या एवं योजना में किए गए सार्वजनिक विनियोगों से उत्पन्न प्रतिरिक्त 
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रोजगार के आँकडे प्रकाशित करता था, लेकिन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो मे वेरोजमारी 
व झल्प-रोजगार के माप के सम्बन्ध मे सुनिश्चित व सही परिभाषा व मापदण्डो को 
लेकर काफी मतभेद रहा भौर जनगणना, राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण व रोजगार 
विनिमयालयों के रोजगार सम्बन्धी आँकडो में काफी झन्तर होने से यह महसूस क्रिया 
गया कि इस सम्बन्ध मे विस्तृत अध्ययन करने की ग्रावश्यकता है । इसलिए योजना 
झायीग ने झगर्त 969 मे प्रो. एम एल दाँतवाला की अध्यक्षता मे एक विशेषज्ञ 
समिति नियुक्त की जिसे यह कार्य सौंपा गया कि वह बरोजगारो के अनुमानों पर 
झावश्यक सलाह दे ताकि इस क्षेत्र मे आाकडे अधिक सुनिश्चित व नीति-निर्धारण की 
दृष्दि से भ्रधिक साधक व उपयोगी बनाये जा सके । 

समिति ने मई 970 में योजना आयोग को अ्रपनी मुख्य रिपोर्ट प्रस्तुत की। 
समिति की राम मे योजना भागोग को भूतकाल में वेरोजगारी व अ्ल्पनरोजगार 
का झनुप्तान लगाने के लिए जो झ्लौकडे उपलब्ध थे, वे अपर्याप्त थे झोौर उन पर 
ब्राश्चित तिष्कर्षों मे तुटि की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था समिति 
ने राय दी कि भारत मे श्रम-शक्ति के विभिन्न झगो जैसे प्रदेश, लिग, भायु, प्रामीण- 
शहरी क्षेत्र, श्रमिक का वर्म व शिक्षा-दीक्षा श्रादि का भ्रध्ययन करके विभिन्न किस्म 
के श्रप्िको की माँग का भ्रतुमान लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए) समिति ने 
यह भी सुभाया कि एक वर्ष के विभिन्न मौसमों मे एक से श्रमिक मे व्याप्त बेरोज- 
गारी को समस्या का भी स्रध्ययन किया जाना चाहिए | 


बेरोजगारी से सम्बन्धित श्रॉकड़ा 
बेरोजगारी से सम्बद्ध तोन घारणाए--राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण समठन ने 
अपने 27वें दोर (972-73) से रोजगार व बेरोजगारी के पचवर्षीय सर्वेक्षणों में 
निम्न परिभाषाप्नों व श्रवधारर्ाझो का उपयोग किया था-- 
(7) स्षामान्य स्थिति से सम्बद्ध विचार या घारणा (05020 9890$ ००ा०६ए७) 


इस विचार के झनुसार सामान्य कार्य की स्थिति (0४०४! 80 #शपर) 
देखी जाती है, जैसे एक व्यक्ति रोजगार प्राप्त है अयवा वेरोजगार है, अथवा श्रम- 
शक्तित के बाहर है। इससे कार्य की स्थिति एक दिन या एक सप्ताह से अधिक लम्बों 
अवधि के लिए निर्धारित की जाती है। एम. एस. एस. के 38वें दौर, 983 के 





॥ 86ए७शफ फट शध्या शशा 985-90, ए०, ॥ा, 0०5९ 985, 
(एफ३७४६ 5, & उे55 उ80 ए०ण्ात, ("्रप्रत्ए--206९४:७:८४ 


4983). ६०७०१४ 7२०, 34], छप्रणाज्ञाटत ॥0 र०ए८४फ७९००, 987 
(२८४7५९०) 
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किए यह अवधि सर्वेक्षण के विछत 365 दिना तक के जिए सौमित की गई थी । 
सामा-य स्थिति की बेराजगारी स्थायी या दीर्घधकालीन वेरोज गारी को पुचित करती 
है श्यौर यह ब्यवितयों की सस्या में मापी जाती है ॥ 


() साप्ताहिक स्थिति से सम्बद्ध विचार(५४८८०ए 5800$ ००च०८फ) 


इत विचार के श्रतुसार कार्य क्षी स्थिति (&68एशा| ४वप्रड) पिदले सात 
दिना को श्रवधि के सम में निर्यारित कौ जाती है। इसके झ्नुसार वह व्यक्त 
राजगार प्राप्त माना जाता है जो किसी लामप्रद ध'घ मे लगा होता हैं तथा एक 
सप्ताह वी सदम ग्रवधि मे॑ किसी भी दिन कम से कम एक घण्टे काम करत की 
रिपाट दता है ॥ जो व्यविते स दर्भ-प्रवर्धि में एप घण्टे भो काम्र नह्ढी बर पाता, 
जकिन ला जाम की द्ताश मे रहता है या वाम के जिए उपलब्ध रहता है वह 
बराजयार मानों जाता ₹। 


(ए7 4 निक स्थिति से सम्बद्ध विचार (09॥7 80805 20॥08७0) 

दनिक स्थिति से सम्बद्ध विचार मे एक ध्यक्ति वे काय को हियति पिछले 7 
दिना ये प्रत्येक्ष दिन के लिए टिकार्ड की जाती हैं । जो व्यक्ित दिसी भी दिन कम ते 
कम एक घण्टे लेकिन चार घण्टे से कप्र तक क। काम करपाता है उसे श्राथे दित 
के लिए कप्म करने वाला विना जाता है । यदि बह एक दिन में घारया श्रधिक घण्टे 
काम कर पाता तो बह पूरे दिन के लिए काम से लगा गिता जाता है। इसे चाजू 
दित के श्रतुसार स्थिति (2एाप८एण 09५ 5805) वाली वेरोजगारों मी कहा 
जाता हैं । 


टटी पैचर्षीय याजना 980-85 में बरोजगारी के धनुमान उपयुक्त तीनाँ 
घारगाप्रा या विचारो के अनुसार उपलब्ध किय गये थे। सामाय स्थिति वाला 
बेरोजगारी (0४0) 5(9003 0शशाहए॒!० श़शशा।) दोधेकासौल बेरोगगारी प्रर्यात्‌ 
स्थायी बेरोजगारों (0708९ एएथ्फ!०ल्‍7४००) को घूचित शरतों है श्रोर यह 
दयक्तिया की सेंदया में मापौ जाती हूँ । यह माप उनके लिए ज्यादा उपयुक्त द्वाता है 
जा नियमित किस्म के रोजगार वी तलाश मे रहते हैं जैसे शिक्षित व दक्ष व्यक्ति 
जा प्रस्थायी व अनियमित ढग वंत काम ((०७४ए४ा ०7०) स्वीह्वार नहीं करते। 
साप्ताहिक स्थिति व देनिक स्थिति बाते बरेजगारी के भ्रनुमान मौसम व श्राशिक 
बराजगारा तथा भ्रत्परोजगार वी स्थिति को प्र्मावपुर्ं ढग से प्रकट करते हैं। वे 
सर्वेश्ण की प्रवधि मे ऋमश प्रति सप्ताह व प्रति दिन पाय जान वाने धरौजगार 
लागा की श्रौसत सस्या का प्रकट करते हैं। इनिक स्थिति बालो बेरोशंगारों का माप 
बेशेशशप) ऋ५ ४ुफ अहृत्यपूर्ण थ धयापक्क लाव साता गया है १ 

छठी पचरदर्षीय योजता क॑ श्रतिवेदन मे देनिक स्थिति वाली बेरोशगारी के 
प्राकड़ों पर ग्रधिक बल दिया गया था | माचें 980 मे 5 वे अगिक वर्ष की ग्ागु 


56[ 


के 2*१ करोड व्यक्ति बेरोजगार माने यये थे । /०77-7 8 में श्रम-शक्ति का 5:77" 
बेरोजमार माना गया थर । इसी वर्ष केरत से बेरोजगारी जी दर 257", वे 
राजस्थान में 30, भाही गई थी। देश के झाघे बेरोजगार व्यक्ति केवल चार राज्यो 
में केन्डित पाये गये थे, जिनके नाम दस प्रकार थे ' तमिपनाट झ्ान्भ्ष प्रदेश केरल 
द महाराष्ट्र 
साहदों पचवधोद पोजना 985-90 के प्रतिवेदन में बेरोजगारो के भाकड़े 
सावदी योजना के प्रतिवेदन मे सामान्य स्थिति वालो बेरोजगारों (प्र्णण 
इ॥05 पश्थाए[ी०चए८एौ) के साँरडो पर सघिर बयान केन्द्रित हियां गया । इसमे 
सातभर बेरोजगार पाये जाने वाले ब्यक्तियो की सस्या दो गयी । सामान्य स्थिति 
बारी बेरोजगारों वी सनन्‍्दर्भ-घयधि 365 दिनो वो होतो है । सातवीं पोजना के 
प्रतिबेदन मे दंनिक स्थिति व साप्ताहिश स्थिति वाली ब्रेरोजगारी के प्ाँंकड नहीं 
दिये गये क्योकि उस समय तक ये झाँतड उपलब्ध नहीं हो पाये थे + 
सामान्य स्थिति (05ए७॥ ४(७(७५) वाली बेरोजगारी के प्लौकडों के लिए 
राष्ट्रीय सेम्पल सूबे के 32वें दौर (प्रवधि ]977-7७) तथा 38वें दौर (प्वधि 
जनवरो-जून ॥9$3) को भाषार बनाया गया १ 
32वें दोर को सुचना वे म्ाधार पर मार्च ]985 मे $वर्षव झधित के 
पादुसमुर में सामास्य स्थिति के ध्नुस्ार बेरोजगारों की सस्या ।3'9 मिलियन 
ब्यक्ति आती गई। लेक्नि 38 वें दौर को सूचना के झाघार पर मार्च 085 के सिए 
यह केवल 92 मिलियन ही झांकी गई। 
विभिन्न भ्रेशियो के पनुसार बेरोजगारी के स्‍भ्नुमान इस प्रकार दिये गये हैं! 
मार्च 7985 को सामान्‍य स्थिति के झनुसार बेरोजगारों के भनुमान 
झाधार :--3 ये दोर (बनवरो-जून 983)* 
झाउु-समृद्‌ 
(5 व अधिक दर्षे) (लाएोें भे) 
(४) पामीरा पुरुष 37%6 
(शो , स्थिया ह2- 


(४ शहरी पुरुष 3२5 
(७) .. स्थिया 9-8 
डुल 932*0 


.. $०रध्यात छाप घा, एीएझडछ 985-90, एल, ॥ छा बट 8 55 


बाद रे प्राप्त खुचता के झापघार पर इन्हें जतव्े-दिनम्कर ! 935 # नए 
ब्यवस्पित कर दिया गया ६ 
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इस प्रकार पुरुषो मे वेरोजगारी स्त्रियो की तुलना से ग्रामीण व शहरी दोनी 
क्षेत्रों मे अधिक पायी गई है । 983 मे सामान्य स्थिति वाली वेरोजगारो समस्त 
भारत के लिए श्रम-शक्ति का 3% पग्ाकी गई ॥ 


संग्तवी योजना की अवधि के लिए 5 वर्ष व अधिक आगयु-यमूह के स्लिए 
लगभग 48 6 मिलियन ध्यक्तियो के लिए रोजगार उत्पन्न करमे की आावश्यक्तता 
बतलाई गई । 


स्मरण रहे कि सामान्य स्थिति के अनुत्तार बेरोजगार ब्पक्तियो को संख्या 
का सम्दस्ध वर्ष भर या दीघंकालौन ब्रेरोजगारो से होता हूँ / सत, इनकी सख्या नौचीं 
होती है, जबकि दैनिक स्थिति के श्रनुसार वेरोजग। रो को सस्या अपेक्षाकृत प्रधिक 
होती है । 


प्रव राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के 38वें दौर (983) के दैनिक स्थिति की 
बेरोजगारी के ग्रांकड भी उपलब्ध हो गये है । इनके झनुसार ग्रामीण पुरुप-वर्ग मे 
(२७7७] ह/26९5) 5 व भ्धिक वर्ष की आयु में दैनिक स्थिति के भनुसार बेरोजगारी 
की दर (बेरोजगार व्यक्ति कुत्त व्यक्तियों के ब्नुपात के रूप से) 983 में 45% 
रही, जबकि १972-73 व 9 77-78 में यह 4 3% रही थी । 


शहरों पुरुष-वर्ग मे देतिक स्थिति के अनुसार वेरोजगारी को दर 983 भे 
5:5५ रही, जबकि 972-73 में यह 47% व 977-78 में 56% 
रही थी । 


983 में सामराग्य स्थिति (७४०७) 58805) के ग्रनुतार वेरोजगारी की दर 
(5 व झधिक वर्ष के झायु-समूह में) समस्त मारत में ग्रामीण पूष्षों में ।33%, 
प्रामीण महिलाशों के लिए 0'4%, शहरी पुरुषों के लिए 3 5% तथा शहरों महि- 
लाप्री के लिए % रही । केरल के लिए ये प्रतिशत काफी ऊँचे पाये गये है (4% 
से 7५% के बीच) 7! 


सातवी पच्रवर्षीय योजना मे प्रस्तुत वेरोजगारी के आँक़डो का स्वरूप छठी 
पंचवर्षीय योजना मे मिन्न रहा है। छठी योजना के प्लांकड़ों में प्रत्प-शैजञगार के 
के मौप पर सो ध्यान दिया गया या, जाब कि सातवीं योजना से सालमर बेकार 
रहते वाले व्यक्तियों पर ही सम्पूर्ण ध्यान केरिदत किया गया। 


].. 7१55४, ३80 २०णञ०, १८७०7 7२०, 34], ]४०५६६७४०९८०, 987, 
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भ्रब॒ हम भारत में बेरोजगारी की विभिन्न किस्मो का वर्णान 
करते है-- 


भारत म बेरोजगारी की किसमें 
भारत मे बेरोजगारी के निम्त रूप देखने को मिलते हैं :-- 


3, प्रामोश ब्रल्प-रोजगार  (सिण३ ए॥0०-०७॥7909770)--भ्रल्प- 
रोजगार का स्वरूप इतना जटिल है कि विभिन्न देशो एवं विभिन्न समयो में इसके 
अलग-अलग अर्थ लगाये गये हैं। जेसा कि पहले स्पष्ट किया गया हैं इसे दृश्य व 
अदृश्य दो भागों मे बाँठा गया है । प्राय दृश्य अल्प-रोजगार (शंधा०४ पालन 
€ए७०५४७९४७५) मे थोड समय के लिए काम मिल पाता है, जबकि अदृश्य-रोजगार 
(7 श॥0]6 प्र70०(-७॥0[097757/) मे कम झामदनी हो पाती है, क्योकि श्रमिकों 
की दक्षता का पूरा उपयोग नही होता । इसे छिपी हुई बेकारी भी कहते हैं। इस 
प्रकार दृश्य अ्ल्प-रोजगार मे काम की अवधि कम होती है एवं श्रदृश्य झल्प-रोजगार 
मे ग्रामदनी कम होती हे । 


भारत जैसे कृषि-प्रधान तथा जनाधिक्य वाले देश में श्रामीण ग्ल्प-रोजगार 
की समस्या सबसे ज्यादा गम्भीर होतो है और भूमिहीन श्रमिक, छोटे कृषक, ग्रामीण 
कारीगर, मामूली रूप से शिक्षित ग्रामीण युवक भ्रादि इसके शिकार पाये जाते है। 


लेकिन देश मे बेरोजगारी के अन्य रूप भी पाये जाते हैं जिनका परिचय नीचे दिया 
जाता है। 


2, सरचना(मक या ढाचेगत बेरोजगारी (9एणपाद्षो 099०779)0906४7)-- 
जैसा कि प्रारम्म मे बतलाया गया है, इसका अर्थ यह है कि श्रथेव्यवस्था की सरचना 
ही ऐसी होतो है जिससे प्रतिवर्ष रोजगार के अवसर इतने नही खुलते कि सभी 
रोजमार चाहने वालो को काम पर लगाया जा सके । इस प्रकार कुछ काम के इच्छुक 
व्यक्तियों को. वेवार, रहना. पड़ता. है । यह. स्थिति. दक्ष, व. अटक्ष. जिशषित, व. ग्रशिक्षित.. 
ग्रामीण व शहरी समझी प्रकार के श्रमिको मे देखने को मिल सकती है। भारत में 
अदक्ष श्रमिक बेरोजगार पाये जाते है ॥ लेकिन शिक्षित एव तकनीकी श्रे सी के व्यक्ति 
भी इसके शिकार पाये जाते हैं । वह समस्या अर्थव्यवस्था के ढाचे से सम्बन्ध रखती 
है। यह भूमि, पूजी, उद्यम व प्रबन्ध जैसे साधनो की कमी के कारण उत्पन्न होती 
है। प्रतः इसे सरचनात्मक वेकारी कहा गया है। इसका देश के आधिक विकास 


से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है । विकास की यति को तीद्र करके ही रोजगार के प्रवसर 
तेजी से बढाये जा सकते है । 
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3 चक्षीय बेरोमगयारों (0१०४८० ए7लाए०7०७४८४)--यहु ह्थिति प्रायः 
उद्योग्प्रधान तथा विकसित पूंजोवादी प्रवेब्यवस्थाओ मे विशेष रुप से देखते को 
मिलती है जहा माग से कमी के कारए कुछ उद्योग अल्पकाल के लिए बन्द हो 
जात हैं और देश मे आथिक मन्दी दा जादी है। दुर्माग्यवश मारत मे भी समय- 
समझ पर प्रौद्योगिक क्षेत्र मे मरदी वा दातावरण उपन्न हो ज ने से कुछ उद्योगों में 
चजीय यरोजगारी का प्रमाव देखा गया है । विज्ञेप रूप से सूत्तीन्‍्वस्त्र उद्योग व 
इन्जीनियरिंग उद्योग इससे प्रभावित हुए हैं| इनमे कई कारणों से उत्पादन-क्षमता 
का पूरा यपयोग नहीं हो पाता है, जैसे कृषपिगत कच्चे माल का प्रमाव, विदेशों से 
ग्रायात जिये जाने वाले बल-पुर्जों व श्रावश्वक कच्चे घाल वा झनाव, देश में माँग 
की कमी, ग्रादि । 975 में देश में मोटरक्रारो, रेफिशरेटरो, एयर-सण्डीशनरों 
विजली के पक्षो आदि वी भांग घट जाने से इससे सम्बन्धित कारखानों म उत्तादन- 
क्षमता का कम प्रयोग होना प्रारम्म हो यथा था जिससे श्रमिकों में वेरोजगारी की 
दशा उत्पन्न हो गई थी । 7976-77 के केन्द्रीय वजद में उत्पादव-शुल्वों में कमी 
करके इन उद्योगों में माँग को बढाने का प्रयास क्रिया गया । मौटरजारों के अलग से 
भी मूल्य घटाये गये थे । इस प्रकार भारत में समय-प्रमण पर चतीय वरोजगारी वी 
समस्या मी देखने को मिलती है ग्लौर यह बेरोजगारी कौ समस्या को और बढा 
देती है । 7982 में सरकार ने ट्रक व ट्रैक्टरो को माग बढ़ाने के लिए प्रधिक कर्ज 
की सुविधा प्रदान की ताकि इन उद्योगों मे मन्‍्दी न ग्राए॥ 


4, टेक्नोलोशिक्ल बेरोजगारी (८८०४७००३८७। ए९फाए।०१ए६०)-- 
इस प्रकार वी बेरोजगारी उत्पादन में श्रम बचाने वानी विधियों (,8000-83028 
६८०४७॥५१७९४) का उपयोग करने से ग्राथिक जिया के किसी भी क्षेत्र कृषि उद्योग 
परिवहूत, विक्री व कार्यालयो झ्रादि में उत्पज्न हो सकती है, जंसे कृषि में यत्त्रीज रण 
से यह हृषि में पँल जाती है, एब उद्योगों में आ्राधुनिश्ोक रण करने तथा स्वचालित 
यत्त्रों वा उपयोग बंढानें से यहे उद्योगों में उत्नश्न हो जाती है ॥ उद्योगो में माल की 
फक़िस्स झुघारने एव लागत कम करने के लिए आराधुनिकीकरण ग्रावश्यक होता है। 
लेकित इससे कुछ श्रमिक वेवार मो होते हैं। भारत मे घीमो गति ते भ्राधुनिकी क स्ए 
करने की नौति अपनाई है । अत झाथिक विद्वास की प्रत्रिया में दुछ स्ौमा तक 
इस प्रकार वी बेरोजगारी का मी सामना करना पड़े सकता है । 


जब एक अल्पविकृध्चित व पिछडी हुई ब्र्भ॑व्यवस्था टेक्लोलॉजी के निम्न स्थर 
अं छोछ्कर उच्च स्तर की ओर वदमा चाहे हैं ते। जनापिकय जी स्थीत उसोछ 
मार्ये मे रोडा वन जाती है। वास्तव में, भारत काफी समय से इसी दुविधा में पढ़ा 
हुप्रा है। हमे इस समस्या का समाघान दृढना होगा तथा अपने साघतो के भनुवूल 
ही उत्पादन की विधियों को भ्रपताता होगा ? भारद वे लिए अम-्गहन पद्धतियों को 
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अपनाने की अधिक आवश्यकता है। प्रधानमन्चरी श्री राजीव गाँधी ने आ्रधुनिरीक रण, 
नई टेवनोलोजी, उत्पादन के बडे पैमाने को अपनाकर प्रैमाने की किफायतें प्राप्त 
करने, आत्तरिक व विदेशी प्रतियोगिता को वढाने, झादि पर जोर दिया है ताहि 
हमारी अभव्यवस्था भी भ्राधूनिक वन सके । इसके लिए कुछ वर्ष पूर्व नई इलेक्ट्रोनिक्स 
नीति (मार्च) 4985) व नई टेबवटाइल नीति (जून 985) घोषित की गई थी । 
इससे माल की किस्म तथा लागत व वीमत कम करने में मदद मिलेगी जो स्वागत 
के योग्य है। लेकित रोजगार वढाने की दृष्टि से इनके प्रभावों के सम्बन्ध मकुछ 
सन्देह भी प्रकट किये गये है । 


भारत में बेरोजगारी की समस्या के प्रमुख कारण 


यदि कोई यह पूछे कि लगसग चार दशकों तक योजनाशों को कार्पान्वित करने 
के बाद भी देश में बेरोजगारी क्‍यों विद्यमान है तो उत्तर दिया जायगा कि इस श्र 
में जनसरपा तेजी से बदी जिससे विशाल मात्रा मे नये लोग श्रम-वाजार मे प्रविष्ट 
हो गये देश का भ्राथिक विकास पर्योप्त मात्रा में नहों हो पाया, कृषि से नवीन 
विधियों वा उद्योग पिछले लगसमग 25 बर्षों से ही विशेष रूप से प्रारम्भ हुप्रा हैः 
ग्रामीण श्रौद्योगीकरए की दिशा से विशेष प्रगति नहीं हुई है, सरकार के पास विकास 
के लिए साधनों का श्रमाव रहा है एवं देश की शिक्षा-प्रणाली का नियोशित श्राथिक 
विक्रास से श्रावश्यक तालमेल स्थापित नहीं हो पाया है । देश बे विभित भागों में 
समय समय पर प्रांह्तिझ विपत्तियों के श्राने से भी बेरोजगारी वढ़ जाती है। दश के 
साम्राजिक पिछडेपन ने श्रम की गतिशीवता में बाघा डाली है। भारत मे वेरोजगारी 
कर प्रमु्त कारणो का परिचय नीचे दिया जाता है -- 


॥ जनसटया की तीत्र वृद्धि--भ'रत में जनसस्या के तेजी से बढने के कारण 
श्रम-श्क्ति के आधिक्य की समस्या उत्पन हो गई है । सातवी पचवर्षीय योजवा के 
प्ररत्प मे ।98 5-90 की झवधि के लिए 5-59 वर्ष के भ्रायु-समूह में श्रम-शक्ति 
के सम्बन्ध भ 2 55% सालाना बृद्धि का अनुमान लगाया गया था एवं इस समूह म 
पाँच वर्षों में श्रम-शक्ति के 3 6 कराढ व्यक्तियों के बढने का अनुमान प्रस्तुत क्या 
गया था। 5 वर्ष व अधिक वे झायु-समूह म श्रम-शक्ति मे 39 करोड व्यक्तिया की 
वृद्धि का प्रनुमान प्रस्तुत किया गया । यदि देश का ध्राथिकत विराम जनसस्या री 
बुद्धि की तुलना में कम होता है तो वेरोजयारी की ममस्या का उत्पन होना स्वामाविष 
है । स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व कई दशारदयो तक भारतीय अर्थंन्यवस्था में गतिहोनता 
की दशा रही थी। प्राचीन कुटीर उद्योग घन्धो वा पतन होन से उनमे सलग्त लोगो 
को भारी क्षति पहुंची थी । लेक्नि उनके स्थान पर देश मे झ्राधुनिक ढग के बढ़े 
पँमान के उद्योग तेजी से नही पनप पाये थे । बडे पैमाने के उद्योगो मे कम लोगो को 
ही रोजगार दिया जा सका था । 
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प्रोफेसर के. सुन्दरम ने अनुमान लगाया है कि मारत में श्रम-शक्ति 9 हमे 


30 3 करोड से वढकर 99 में 38 करोड व 200 से 4776 करोड हो जायेगी 
क्योकि इन वर्षों में जनसरूया तेजी से बढें गी | उनका मत है कि 990 से प्रारम्म होने 
बाले दशक से प्रतिवर्ध श्मम-शक्ति में एक करोड़ ब्यक्तियों की चृद्धि हो सकतो है । 
प्रत* जनसस्या व श्रम-शक्ति में विस्फोटक स्थिति होने से वेरोजगादी मे मी विस्फोटक 
प्थिति उत्पन्न हो जायगी । 


2.सार्वजतिक क्षेत्र से विनियोगो का श्रभाव--सार्वेजनित क्षेत्र में पूंजी" 
निवेश के बढने से रोजगार मे वृद्धि होती है + देश में 965 के बाद सार्वजनिक 
विनियोग व सार्वेजनिक व्यय में वापिक वृद्धि-दर पहले से कम हुई है जिससे इस्फा" 
स्टक्चर व उद्योगो के विक स॒ पर प्रतिकूल झसर पडा है तथा साथ में रोजगार भी 
कम बढ पाया है। झन्तरिक मुद्रास्फीति व विदेशी सहायता की झनिश्चितता तथा 
युद्धो कै परिणामस्वरूप पू'जी-निवेश पर्याप्त तेजी से मही बढ़ा झौर उससे गतिहीनठा 
की दशा उत्पन्न हो गयी । ऐसी स्थिति मे विनियोय के प्रभाव के कारण रोजगार के 
प्रवसरी मे पर्याप्त मात्रा मे वृद्धि बही की जा सकती है । हमारे देश में सार्वजनिक 
विनियोग व निजी विनियोग एक दूसरे के पूरक हैं. त कि श्रतियोगी । इसलिए साबे- 
जनक विनियोगो की घीमी वृद्धि से निजी विनियोगो वी वृद्धि पर मी विपरीत म्सर 
पड़ता है । परिणामस्वरूप, प्र्यव्यवस्था मे सम्पूर्ण विनियोग की वद्धिदर द्दी 
घीमी रही है। इससे रोजगार के श्रवस्तर तेजी से व पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ 
पाये हैं । 


3, पूंजी गहन परियोजनाओं पर श्रधिक्त जोर--ठितीय योजना के प्रारस्म 
से हमने प्रांघ।रमत उद्योगों (9980 00050768) के विकाप्त पर ग्रधिक जोर दिया 
जिससे मारी इन्जीठियरी, मारी रसायन, ग्रादि उद्योगों में पूंजी तो अधिक लगायी 
गयी, लेक्ति उनमे रोजगार के अवसर ज्यादा नही बढ़ पाये। दीर्घकालीन दृष्टिकोण 
से ग्रायिक तियोजन की महलानोविस-तीति में, “मारी उद्योगों को प्रायमिक्ता' देना 
प्रमुचित नही घा, लेकिन श्रत्पकाल में उसके प्रमाव रोजगार पर प्रतिवूल रहे ' वेसे 
उम नीति से रोजगार बढाने के लिए कुटीर व ग्रामीण उद्योगों को पनपाने वी बात 
कही गई थो, लेकिन उस दिशा में सफल प्रयास नहीं किये जा सके जिससे वेरोजयारी 
बडी । भूतजाल मे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगो पर सक्रिय रूप से ध्यान नही दिया 
गया जिससे इनके द्वारा वेरोजगारी दूर करने मे पर्याप्त झूप से मदद नहीं मिल 
सकी । भविष्य में ग्रामीण व लघु उद्योगों को रोजगार बढ़ाते का मुस्य साधन बनाना 


हागा। 


4, कृषिगत विक्नास का झन्नाव--हृपिगत विक्‍स मे पर्याप्त माता मे तेजी, 
नियमितता व॑ स्थिरता गाने से ही प्रन्य क्षेत्रों मे विकास का श्राधार सुदृढ हो सकता 
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है । मारत मे कृषिगत विकास को गति घीमी रही है। 949-50 से 983-84 
के बीच कृषि मे विकास की वाधिक दर 2:6% रही है। इसके अ्रलावा विभिन राज्यो 
में कृपिगत उत्पादन में काफी उतार-चढाव श्राते रहे हैं। जब तक खाद्यान्न, कपास, 
जूठ, तिलहन व गन्नों भ्रादि की पैदावार द्व॒ुत गति से नही वढती, तब तक कृषि व 
गैर-कृषि दोनो क्षेत्रो मे रोजगार के अवसर तेजी से नही बढ सकते । इसलिए 


कृपिगत विकास की धीमी गति न वेरोजगारी की स्थिति म सुधार नहीं होन 
दिया । 


5, शिक्षा प्रणाली व ग्राथिक विकास में परस्पर तालमेल का श्रमाव--वर्षो 
तक चर्चा करने के बाद भी देश की शिक्षा-प्रणाली को आधिक विकास की झ्ाव* 
श्यकतायरों के झ्नुरूप नहीं ढाला जा सका है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली 'स्व-रोजगार 
($९ॉई-९४70०।0४9767() को बढावा न देकर “रोजगार तलएश करने वालो! (६०9०४- 
769-56९८६४४ 07 709-६९८॥८८४$) को अ्रधिक बढावा देती है जिससे समस्या 


जटिल हो जाती है। यह बात दक्ष व अदक्ष दोनो प्रकार के श्रमिकों पर लागू 
होती है । 


6, निजी क्षेत्र के समक्ष श्रनिरिचितता व सरकरी नियस्नणों को मरमार-८ 
निजी क्षेत्र के समयेंक्ते का कहना है कि सरकारी नीतियाँ निजी क्षेत्र को हतोत्साहित 
करती हैं जिससे वह रोजगार के अवसर बढाने में अपना पूरा योगदान नही दे पाता । 
भृूतकाल भे सरकार की कर-तीति विनियोग को प्रोत्साहन देने वाली नही रही है । 
निजी क्षेत के समर्थकों का कहना है कि देश में अनेक प्रकार के औद्योगिक नियसनण 
लगे हुए हैं जिससे उनको अपने कार्यों को बढाने मे कई तरह की बाघाओो का 
सामना करना पडता है। यदि देश में निजी क्षेत्र के विकास के लिए अ्रधिक 


अनुवुल वातावरण होता तो बह रोजगार बढाने में ज्यादा योगदान दे 
सकता था। 


श्रीमती ईशर जज भ्रहलूवालिया ने वतलाया है कि भारत मे प्रचलित 
औद्योगिक नीति सम्बन्धी फ्रे मवर्क (ग्रौद्योगिक लाइसेंस नीति, आयात नीति, कीमत- 
नियन्वण, विदेशी कम्पनियी से सहयोग के समझौते व टक्नोलोजी-प्रन्तरणए सम्दन्धी 
समझोतो) की वजह से श्लौद्योगिक जगत में श्रनावश्यक विलम्ब व अकार्यकुशलता को 
बढावा मिला तथा 965 के बाद औद्योगिक विक्नास की गति धीमी पड गई 
राजीव सरकार ने इन कमियो को दूर करने को दिशा म वई कदम उठाये है तथा 
अनावश्यक नियन्त्रणों व नियमनो पर पुनविचार करके उनको कम क्या जा रहा है 


३, वाद्य #07868 &प्रॉण्ए्ड43, पाप] 070छ7 ॥7 ॥709, 4985, 
(भार 8. 
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ताकि श्रौद्योगिक विकास व रोजगार के लिए अधिक झनुक्ूल वातावरण बन सके । 
औद्योगिक क्षेत्रों मे यह महसूस क्या जा रहा है कि व्यापार मे नौकरशाही व 
संसार श्रफ्तरों की तरफ से पर्याप्त सहयोग न मिलते के कारण निजी क्षेत्र को 
उदार मीतियो का पूरा लाम नही मिल सका है। प्रतः इस दिशा में सुधार करने की 
झ्ावश्यक्ता है। 


7 रोजगार नोति थे श्रम-शक्ति नियोजन (]वधवानए0०ज़टा ीआणा8) का 
झताघ--स्वतन्तता प्राप्ति के बाद पचरवर्षीय योजनाभ्रो के द्वारा देश का ग्रापिक 
विक्षासत करने का प्रयास किया गया, लेकिन योजनाओो मे रोजगार प्रदान करने के 
सम्बन्ध में कोई व्यापक व प्रगतिशील नीति नही अ्पदाई जा सकी । श्रम-शक्ति 
नियोजन की दिशा मे विश्येप प्रगति नहीं हुईं। परिणामस्वरूप देश में रोजगार बढ़त 
के बावजूद भी वेरोजगारी वढी है । 


भारत में नियोजन तथा रोजगार 
(ए॥070४ & एक्फ़ाणएफञाशा। क्‍0 [[ए0च) 


4. प्रथम घोजना-- भारतीय नियोजन वे उद्दे श्यों मे सदेव राजगार वढान 
पर बल दिया गय। है । प्रथम पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ मे वेरोजयारी की समस्या 
पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन 953 से बेकारी की समस्या के 
अ्रधिक उग्र हो जाने से प्रथम योजना मे 309 कराड रुपये के ग्रतिरिक्त व्यम बी 
व्यवस्था की गई जिमसे लोगो को विभिन्न दिशाओं में श्रंघिक रोजगार प्रदात किया 
जा सके । इसके लिए ग्यारह सूत्री कार्यक्रम घोषित किया गया जिसमे जघु उद्योगों 
का विकास, सड़कों का तिर्मागा, अध्यापको वी नियुक्ति, प्रादि कार्यत्रम शामिल किये 
गये थे । 

प्रथम योजना मे लगभग 70 लाल व्यक्तियों को प्रतिरिक्त रोजगार प्रदान 
कटने के बावजूद भी योजना के भ्रन्त में बेरोजगारो की सस्या मे वृद्धि हुई थी । 

2 द्वितोप्र योजना--ठित्तीय योतना में आधारभूत उद्योगों के विकास को 
प्राथमिकता दी गई लेकिन साथ में रोजगार बढाने के लिए कुटीर व धरेलू उद्योगों 
के विकास का भी महत्व स्पीजार क्रिया गया । योजना मे कहा गया कि सरक।र इस 
बात का प्रमास करेगी क्रि योजना के प्रन्त में बेरोजगारी न बढ़े, योशनावाल में 
सभी नये काप्त चाहने वाले व्यक्तियों को काम पर लगाया ज। सके । लेकिन बाद म 
साधनों के अभाव के कारण द्वितीय योजना का झाकार धटाना पड़ा विमसे योजना 
के ग्रन्त भें बररॉजगारों बढी । 

3, तृतीय मोजना--तृतीय गोजना में करोड़ 40 लाख व्यक्तियों वो 
प्रतिरिवत रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, जवकि श्रम-शक्ति में जुडन वाले 


5पा2 


खेतिहर श्रभिक विकास एजेन्सी, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम, भादि | इसके अलावा 
न्यूदतम श्रावश्यक्ताओ की पूर्ति के कार्यक्रम मे निम्त कार्य सुझाये गये : प्राथमिक 
शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ग्रामोण जल सप्लाई, भूमिहोनों के लिए रिहायशो 
भू-खण्डो की व्यवस्था, ग्रामीण सडकें, ग्रामीण विद्युतीकरण व शहरों में गन्दी 
बत्तियो का सुधार, प्रादि 

निर्माण सम्बन्धी कार्य काफी श्रम गहन होते हैं ! देश में मजदूरी पर रोजगार 
व स्व>रौजगार दोनो को बढाने की ग्रावश्यक्ता स्वीकार की गई | यह भी कहा 
शणशा कि कृषि मे विता सोचे-न्सम' में यम्त्रीवरण नहीं किया जाना चाहिए । 

छठी पचवर्धोष शोमना 7980-85 पे रोजगार मोति व कार्यक्रम--छठी 
योजना की ग्रवधि में कुल 4 6 करोड व्यवितयों के लिए रोजगार की व्यवस्था करते 
की समस्या भावी गयी थी । 979-80 में देश मे 5"] करोड स्टेण्डर्ड ब्यक्ति-दर्ष 
(582॥04970 ए९८7४07-४९४४५) (57%) का रोजगार मिला हुग्ना था जिसे 984«85 
तक्ष 8 5 करोड़ स्टेण्डड व्यक्ति-वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया था। एक स्टेण्ड्ड 
ब्यवित-वर्ष 273 कार्यकारी दिनो (४००७४ ५०५५) का होता है एवं एक दिन में 
झ्ाठ धण्टे काम करना होता हू । इस प्रक्नार छठी योजना की अवधि में 3 4 करोड 
व्यकित-वर्ष का रोजगार बढाने के कार्यक्रम रखे गये थे जिसमे भ्रकेले कृति व सहायक 
क्षेत्रो भे 5 करोड व्यक्ति-वर्ष का गअ्तिरिक्त रोजगार उत्पत्र करने का लक्ष्य रखा 
गया था ॥ शेष प्रतिरिक्त रोजगार के अवसर खनत, विनिर्माण व अन्य शियाप्रो मे 
उत्पन्न बरने के सक्ष्य रप्ते गये थे । छठी योजना में रोजगार में वापिक दृद्धि की दर 
4 2" निर्धारित वी गई थी, जबकि स्रप्न-शक्ति में दापिक वृद्धि दर 2 54% श्रात्ी 
गई थी । इस प्रतार रोजयार मे ब्द्धि-दर श्रम-शक्ति की बृद्धि्दर से श्रधिक रपी 
गई थी । 

योजना के अतिरिक्त रोअगार प्रदान करने के बड़े कार्यक्रम सिम्न किस्म के 
रख गय थे । 

(0 एक्ोज्नत प्रामोण् विकराप्त कार्यक्रम (76879080 रिएा॥॥ 70०५९2॥09- 
प्ाहण। छ7०ट्राथणए0८) (२707) --बह मूलत. प्रामोण निर्धनता को दूर बरने या 
कम वरन या कार्यक्रम है है ; छठी योजना में इसे दश के सभी खण्डो में पँतान का 
लक्ष्य रखा गया था | यह कहा गया ब्रि प्रत्येश् खण्ड में 3000 तिघंत परिवारा रो 
कृषि द्‌ गैर-कृपि ब्यवसायों म काम दिया जायगा + प्रतिवर्ष 600 परिवारों को काम 
देने को व्यवस्था रखी गयी एव प्रत्येक्ष खण्ड पर 5 वर्ष की भ्रवधि में 35 लाख रू 
राशि व्यय-टैतु निर्षारित की गई। 

इस वार्येक्रम के ग्त्तगेंत थावो मे गरीबों को पशु, कृप्रिगत उपकरण व अन्य 
साधन देते वी नोति धोषित वी गई । यह कहा गया कि खेतिहर मजदूरों वो सीमा- 
निषा रण से प्राप्त अतिरिवत भूमि झ्ावदित वी जायगी। 


सातदीं पचवर्षीय पोजना, 985-90 में रोजगार बढाने के 
लक्ष्य व प्रत्तावित नीति 


सातवी योजना के प्रारम्भ मे 92 लाख व्यक्ति वर्ष मर के लिए बेरोजगार 
माने गये तथा योजनाकाल मे श्रम>शक्ति में 3 9 करोड व्यक्तियों की दृद्धि का अनुमान 
लगाया गया । इस प्रकार योजना में 4 86 करोड व्यक्तियों को काम देने को समस्या 
स्वीकार की गयी । 


झनुमान लगाया गया कि योजनांकाल में 4 04 करोड स्टेण्डई व्यक्ति-वर्ष 
का झतिरिक्त रोजगार उत्पत किया जा सकेगा। इस प्रकार रोजगार में वापिक 
बृद्धि-दर 3 99% झ्ाकी गयी । अकेले कृषि में म्तिरिक्त रोजगार *8 करोड व्यक्ति- 
वर्ष तथा विनिर्माण में 67 लाख व्यक्ति्वर्ध दन काप्रनुमान लगाया गया । कृषि मे रोज गा 
के अवसर बढाने के लिए कम्बाइण्ड हार्वेस्टर का प्रयोग सीमित रखने पर दंत 
दिया गया $ 


सातवां पोजना में प्रतिरिक्त रोजगार के प्रवत्तरो की मुहय दिशाएँ 


(7) धिचाई का विकास व उसका पूरा उपग्रोग, सूखी सती में उपलाध 
टेकनोलोजी वा; प्रयोग, चावल, मोटे झनाजो, दाल व _तिलहनो की पैदावार म वृद्धि 
भूमि पर क्षार को दूर करके उसमे सुधार करता, पशु-पालन, मछली-पालन द वृक्षा- 
रोपण का विस्तार। 


(४) उदेरक, कीटनाशक दवाई व कृषिगत सशोनरी का विस्तार, आवश्यक 
उपमोक्ता माल बे उत्पादन में वृद्धि, इलेक्ट्रोमिडिस व सोटरगाडी उद्योग का विकास 
घथ सहाप्रक उद्योगों का विकास करके रोजगार के अवसर बढ़ाना । 


(॥) सघु उद्योगों का विस्तार करना ) हाथ करधा उद्योग में [984-85 म 
75 लाल ब्यक्ति कार्यरत थे । सातवी योज्ना म 24 खाख ब्यक्तियों का इसमे 
अतिरिक्त रोजगार देन का लक्ष्य रखा गया था। 


(५) हिचाई, बाद नियन्त्रण व क्साष्ड एरिया विंकास्त (00#) के माफंत 
रोजगार के झ्वमसर वडाने पर वल दिया गया । 

(४) भदेन-विर्माण (009एड्टो रोजेगारनाहुनें क्षिया मानी गई है ॥ इसे 
शहरी व ग्रद्धं-गहरी क्षेत्रो म तेजी से चलाने पर जोर दिया गया । 

(शा) परिवहन मे--दविप्लेपतया ग्रामौण सडक, प्रान्तरिक जलनन्परिदहन 
(देशी मावों), सड़क-परिवहत व समुद्दो जहाज निर्माण. इनकी मरम्मत व पुराने 
जहाजो को तोड़ते झादि मे रोजगार बढ़ाने को झावश्यका स्वीकार की गई । 

इस प्रकार सातत्री योजना में रोजगार बढाने पर काफो जोट दिया गया । 
"मोजन, काम वे उत्पादकता! ये सातवी योजना के तीत केन्द्र-विन्दु माने गये 
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जिता-उद्योग केन्द्र ई माध्यम से लागू किया गया है। इसके ग्रन्तर्गंत निर्धारित व्यय 
की राशि का उपयोग उद्यमर्र्त्ताओ द्वारा वेंको से लिए गये कर्ज पर 25% पूजीमत 
झनुदान देने में किया गया हैं । 

6 राज्य सरकारों द्वारा विशेष रोजयार कार्यक्रम 

महाराष्ट थे 972 से रोजगार गारदी कार्यक्रम चल रहा है लिसके ग्रत्तात 
दामीटा क्षेत्रोी म भ्रदक्ष व शारीरिक श्र करन बाल ब्यक्तियों का राजगार दिया 
छाता है। इसके लिए वहा 977 में रोज्यार भारठी अधिनियम बनाया ग्रया था 
प्रति वर्ष कई करोड श्वन-दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है । ग्रस्य राय 
अर्कारो मै भी ऐसे प्रयाप क्यि है जिनस वरोजगार लोगो को ल'न फटचा है । 

इस प्रकार देश में पिछ वर्षों म रोजगार वटान क विश्निप्द कार्लक्रमों में 
वशाचगार व्यक्तियों को लाम पहुँचा है तथा योजना में विक्षस-क्रार्यक्रमों से भो 
राजगार मे वृद्धि हुई है। 

जवाहर रोजगार योजना (39) ) 

ग्रामीरा क्षेत्रों मु रोजगार बढाने को दृष्टि से जवाहर राजगरार योजना पहल 
के सभी रोजगार कार्यक्रमों को तुलना मं सबसे बडा प्रयास्त है। इसके पग्रन्तर्गंत 
4989-90 में लगभग 2625 करोड रु. ब्यय विये जायेंगे जिनमे केन्द्र का उप्रश 
$0% व राज्यों का 20% रखा गया है ॥ दमकी मुल्य बातें मिन्‍नाक़ित हैं :--- 

(!) इसके रा ग्रामीण निर्धन-परिवारों मे प्रत्येक्ष परिवार में कम स कम 
एक व्यक्ति को कम से कम 00 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा । 

(2) इसमे पहले के रए5? व छा.£05ए कर्येक्रम मिला दिये गये हैं । 

(3) यह योजना पग्राम-प्रचायतो के माफत कार्यानिवित की जायेगी । इसके 
लिए केन्द्र सीबे पचायतों को आवश्यक घतराशि उपलब्ध करायेगा। पंचायत-स्तर 
दर सरोलगार के कार्यक्रम निर्धारित क्यि जायेंगे तथा उन्हों को देख-रेख में चलाये 
जायेंगे । णज्यों का उनमे किसो प्रक्पर का हस्तक्षेप » ही होगा. दन्‍्क थे नी अपन 
हिस्से दा कोप प्रद्मांन करेंगे 

(4) इस योजना मे 30%6 म्रारक्षण ग्रामीण महिलाझों के लिए रखा गया 

($) केन्द्रीय सहायता का राज्यों मे आवटन ग्रामीण निर्षनों की नख्या के 
अनुपात में किया जायेगा, राज्यो से जिला-स्तर पर कोपो का झाउवं्टन पिछडेपन के 
सूचनाक के झाधार पर किया जायेगा तथा जिलो के प्रत्वेक ग्राम पचायत को कोयो 
का भझावटन गाँव की जनसरूया के झआयार पर किया जावेगा । 

(6) जिला-स्तर के कुल आवटन का 6% 50 /57 के लिए इन्दिरा आवास 
याजना मे इस्तेमाल किया जादेगा। घनराशि का व्यय उत्पादक परिसम्पनियों के 


निर्मास८ सामाजिक दानिकी, सडक व भवन-निर्माण, झादि में स्थानीए जरूरतों के 
मुताबिक क्या जायेगा ॥ 
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क्या ९0९ बेकारी हटाने में सफल होगी ? 
उा४ ग्रामीण वनिध्धेनों के लिए रौजगार की व्यदस्था करने की सबसे बडो 
पोजना है। इसके भ्रन्तर्गतत समी गावो को शामिल करने का कार्येक्रम है। !78४४/ 
पा८59 मे 59% गाँव ही शामिल किये जा सके हैं। सभी गावों को शामिल 
करने की वात झआाकपेक लगती है, लेकिन इससे कई प्रकार की कठिताइया भी उत्पन्न 
हो सकती हैं-- 

(7) इससे साधन सारे देश में थोडे-योडे ही उपलब्ध किसे जा भर्वेगे, जैसे 
गुजरात में 44% पच्ायतो मे से प्रत्येक को वर्ष मे 25 हजार रुपये ही मिल पार्यगे । 
इनमें बहुत थोडा रोजगार हो उत्पन्न हो. उेगा क्योकि 72 500 रुपये ही मजदूरों 
के लिए मिल पायेंगे. शेष सामान में लग जायेंगे । इतने से ध्ययसेएक गाव में 00 

चेवल १] घ्यक्तियों की काम दिया जा सकेगा । 

(॥)) जहूरतमद गादौ को जहा बेकारी ज्यादा है, वहा पर्याप्त सांघन नहीं 
मिल पायगे । 

(४) पचायतों में घनी लोगो का. प्रमाठ प्रधिक पाया जाता है शिससे 
शआपरा की भ्रक्रिया समाप्त नहीं होगी । 

(५) राज्यों का सीघा योगदान न होने से केर्द्र का इस योजना मे प्रभाव 
बढ़ जायगा जिससे विकेस्द्रीक रणु की प्रक्रिया कमजोर पड जायगी ॥ 

(२) उ89 में हरी नियोजन का पक्ष कमजोर वना हुआ है जैसा कि प३85९ 
व 72,007 में था। इसे किसी जिला या खण्ड स्तरीय मोौजवा से नहीं जोडा गया 
है । इससे सामुदायिक परिसम्पति के निर्माण में कठिनाई प्र/येगी क्योकि उसके लिए 
भूमि-सेता जैसी बड़ी योजनर जरूरी होती है। इसलिए प्ोजेक्टो के चयन 
की व्यवस्था के अमाव व प्रन्य प्रकार के नियोजन के प्रभाव मे 30४ से ज्यादा 

सफलता को ग्राशा करना कठिन है । 

हश्छ? व ॥(,807 के चालू कार्यक्रमों के लिए घन को उचित व्यवस्था 
जारी रहनी व!हिए । कही ऐसा न किहो 8९ ५ को लागू करते के दौरान उनको नज र- 

अंदाज फर दिया जाय । 

इसलिए 7२ ४ का भविष्य श्राठवों पचवर्धो व थो जता में इसके हवरूप थ सबो कृति 

पर निर्मेर करेगा। 


भारत में शिक्षित वर्म में बेरोजगारी 
(६09९३(९९ एए९क्रफ़|09७१९5७६ ॥9 [703) 


कुछ लेखक,इसे मध्यमवर्गीय वे रोजगारी (॥006 ७४5 ४४९४४ ०शश८१0) 
मी कहते हैं। मारत में शिक्षित वर्ग से वेकारी कीं समस्या काफी गम्मीर है। बसे 


[.._ वहफा4 प्तात्खए, उल्जत सदा, "फट 80050508९८ [५७/८5 5290, 
9, 3989. 
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क_जीनिवरों में डिग्री व डिप्लोमा-होल्डरो को बेकारी का सम्बन्ध प्रायः प्रोद्योगिक 
मन्दी से माना जाता है, लेविन शिक्षित वर्ग में बेकाटी के बढ़ने का मुख्य कारण मह 
है हि पिछले वर्षों मे प्र्यव्य वस्‍्या के विकास की तुलना में शिक्षा का विस्तार प्रधिक तेजी 
से हुप्रा।है। रोजगार विनिमपाल में के रजिस्टरों में लाखो मैट्रिक व उच्च योग्यता वाले 
आ्रावेदकों के माम दर्ज पाये जाते हैं। इनमे उन शिक्षित व्यक्तियों को सख्या भी जोडी 
जाती चाहिए जो किसी कारण से पझपना नाम रोजगार विनिमयालपों मे दर्ज नहीं 
करा पाते हैँ । प्ाघे से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार ब्यक्ति पश्चिमी बगाल, उत्तर- 
श्रदेग, महाराष्ट्र, केरत व विहार में पाये जाते हैं। 


सातवी प्रचवर्षीय योजना 985-90 के अ्तिवेदन के प्रनुसार 985 के 
प्रारम्म में ]59 के प्राकडी के प्रनुसार शिक्षित बेरोजगारो की सख्या 47 लाख थी 
(23वें दौर के प्रनुसार) । इसमे मैद्रिक हायर सेंकण्डरी पास व्यक्तियों की सरुया 35 
लाख तथा स्नातक व प्राविधिक डिप्लोमा-होल्डरो की सख्या 42 लाख थी । 

985 के प्रारम्म में शिक्षित श्रम-शक्ति सगमग 3 करोड व्यक्ति थी जिसके 
990 के प्रारम्म तक वढकर 4! करोड व्यक्ति हो जाने का प्नुमान लगाया गया 
था | इस प्रकार सातवों योजना मे शिक्षित श्रम-शक्ति (प्राथिक दृष्टि से सक्रिय जन- 
मख्या) ।'] करोड बढ जायगी। भ्रतः शिक्षित वर्ग को रोजगार प्रदान करने की 
समस्या काफी जटिल मानी गई है । 


देश मे रोजगार विनिमयालयो के ताजा प्राकड़ो के भनुसार जून 988 के 
प्रन्त मे शिक्षित बेरोजगारों को सख्या 67 साख थी जिसमे 97 लात मैट्रिक पास 
थे जो कुल शिक्षित वेरोजयारों का 58% था। 982 शे कुल शिक्षित बेरोजगार 
98 हास थे जिनमे मैट्रिक पाम 56 लाख (57%) थे ।। 


भारत में शिक्षित बेकारी के सम्बन्ध में एक विरोधामास पाया जाता है। 
एक तरफ तकनीकी योग्यता प्राप्त ब्यक्ति बेफार पाये जाते हैं तो दूसरी तरफ़ प्राधिक 
विजास के लिए प्रावश्यक दक्षता वाले व्यक्तियों को कमी बनी रहती है, जैसे प्रनुमयी 
इलेबिट्रवाल व मैकेनिकल इस्जीनियरों, इलट्रिशियनो, फिटरों, टनंरो, डॉक्टर-सर्जन, 
पैरा-मैडिकल कर्मचारियों, विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापको व प्रोफेघ्तरो और गणित 
व विज्ञान विधयों में उच्चतर माध्यमिक स्कूलो के लिए प्रशिक्षित प्रध्यापको, स्टेनो- 
प्राफरों तथा सेखाबारो का प्राय: भ्रमाव पाया जाता है| इस भ्रमाव की पूछ्ति पर 
शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए। 


५ प्रायः यह भो देखने से झाया है कि कुछ तथाकथिक शिक्षित व्यक्ति न केवल 
बेरोजगार होते हैं, बल्कि वे रोजगार पाने के लायक भी नही होते, क्योंकि उनमे काम 





7... पमठ &००ागगांद प्रवाधरड, 8ए2७5४६ 27, 989. 
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करते की योग्यता व दक्षता बहुत नीचे स्तर की होतो है | ऐसा सम्मवतः इसतिए 
होवा हैं द्वि उन्होंत ब्रन्यवन-काल में जैसे-तैसे डिग्री तो हामिल कर लो, लेकिते 
विभित पाठक्मों मे निर्वारित विषयो का गली प्रकार से अध्ययन नही किया जिससे 
डनका ज्ञान मामूली व घटिया जिस्म का रह गया। आजरस कला, वाणिज्य व 
बिज्ञान के ऐसे अनेक विद्यार्यी पाये जाते हैं जिन्होत विभिन्न विषयों की स्टेएडर्ड 
रचताएँ छूई तक नहीं | ऐसी हिधिति में उतका गान उत्हू जीवन में सफ़्ल नहीं वना 
सकता त्रौर उन्हे पर्याप्त झत्म-विश्वास मो नहीं द सकता । 


शिक्षित वर्ग मे बैरोजगारी को दूर करने के लिए ग्रावश्यक सुझाव 


3 माध्यमिक शिक्षा ($९००००४॥/५ 70008709) भे इस प्रकार का परिवर्तन 
क्रिया जाता चाहिए कि छात्रों के द्वारा विश्वदिद्यालयों की तरफ़ जाने की वर्तमान 
प्रवृत्ति ई कमी को जा सके ग्रौर माध्यमिक स्वृूल छोड़ते समय विद्यार्थी वो ऐसा 
प्रशिक्षण दिया ज्ञाय जिसका रौजमार की दृष्टि से महत्व हो ॥ 

बतंमान समय में भारतीय प्रे ज्यूएट (स्मानक), वी ए. व बी. एससी वी 
डिग्री के हात्ते हुए भी तत्रनौकी व ब्याइसायिक योग्यता के प्रमाव मे रोजगार के 
लायक नहीं हो पाते हैं। इस स्तर पर एसी व्यवस्था होनी चाहिए कि विद्यार्यो 
एम, ए व एम, एससी. पाद्यक्र्मों की तरफ न जाकर झ्रावश्यव प्रशिक्षण प्राप्त 
करके लामप्रद रोजगार वी तरफ जा सके। इसस उनका व समाज दोनों का हित- 
वर्धन होगा । 


2 दश्वी कक्षा के बाद ब्यावत्तायिक पाट्ण्क्रमों (४०८४008] ०0075८59) 
के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण सत्यात प्रोलोटव्ितजस, वे कृपि-स्वूलो मादि का विस्तार 
किया जाना चाहिए। स्मरण रह हि माध्यमिक शिक्षा में भी रोजगार की तरप 
प्रवृत्ति लानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों क स्वूलो में फसलो की जुताई बागवानी, लघु 
मिचाई पब्रादि बा ज्ञात बराया जाना चाहिए । इसी प्रकार शहरी स्वूलो में टाइप 
राइटिय व स्टेनोग्रापी पर विशेष रूष्र सब देता चाहिए ॥ इम तरह शिक्षा वे 
दर्नेमान साहिखिक भुकाव को जगह विकासशील पर्थेव्यवस्था को भावश्यकताप्म वे 
अनुझूप प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ) ऐसा करने से शिक्ित बेरोजगारी का संकट 

सीमा तक कम हो जायगा । * हर क्र 

3 इस्जीमियरो वतकनीकी विशेषजनों एवं अन्य शिक्षित व्यक्तियों के लिए 
सरकारी सहायता से लधू उद्योग स्थापित करने की ब्यवस्वा होती चाहिए इससे इन 
लोगो के लिए स्वराजगर के श्रवस्तर लुलेंगे जितमे यधासम्मव झधिकंधिक वृद्धि की 
जानी चाहिए । 

4. विश्वविद्यालय रोजगार सूचवा व निर्देश-सल्यानो को सुदृढ़ करे इन्ह 
रोजगार एजेई-सघो के समोष्र लाता चाहिए । 


श्र 
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5 ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विक्रास इस तरह से किग्रा जाना चाहिए कि 
लोगो को देहाती क्षेत्री म विविव प्रकार की आथिक क्रियाप्रो में रोजगार मिल 
सके । 

6 बैकिंग व बीमा प्रादि कार्यों के विकास से काफी शिक्षित व्यक्तियों के लिए 
रोजगार के ठये भ्रवप्तर सुल सकते है ॥ 

हम झागे चतकर बेरोजगारी को दूर करन के लिए जो सामान्य सुभाव देगे 
उम्म से प्रधिकाश सुकाव शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने पर मी लागू होग। 
सरकार ते शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार वी एक स्वीम 983 से 
लागू की है। इसके अन्तर्गत 25 हजार रू तक का कर्ज दिया जाता है । केन्द्रीय 
बजट ,म १984-85 के लिए 25 करोड र का प्रावधान किया गया था, ताकि 


डद्यमकर्ताओरो द्वारा लिये गये बेक़-ऋण पर इस राशिम से 25% तक पूजीगत 
सब्मिडी दी जा सक्के 


शिक्षा-प्रणाली के माध्यम से ब्रात्म-विश्वास, आ्रात्म-निर्म रता व चरित्र सम्यन्धी 
गुणा का समुचित रूप से विकाम जिया जाना चाहिए । शिक्षा सामाजिक परिवर्तेन 
की परिस्थितिया उत्पन करती है । शिक्षा के ढाँचे मे इस प्रकार के परिवर्तन किए 
जाने चाहिएँ त्ताकि समाज म ग्रावश्यक दक्षताएँ प्रोत्ताहित की-जा सके तथा श्रनाव* 
गया दक्षताएँ हतोत्माजित की जय बढ़े । हिसी मी कार्य के लिए योग्यता प्रो को मी 
इस प्रकार से बदला जाना चाहिए कि उतके लिए ग्रनावश्यक रुप से “ऊंची योग्यताओ! 
का दवाव कम किया ज। सके । वर्तमान सरवार नई शिक्षा अणाली? पर विचार कर 
रही है। साथ म नौकरियो को ययासम्मव डिग्रियों से पृथक करने की चर्चा भी हाती 
रही है। ग्राशा है इस दिया मे कुद प्रमति होगी । 

सातवों पच्रर्पोष्ण घोजना, 985-90 में शिक्षित बेरोजगारों के सम्बन्ध से 
नौति--बैम सामान्य यरोजगारी के हद से शिलित वेरोजगारी का भी झ्रणत समाधान 
निकलता है । जकित सालतदी योजना से शिक्षित व्यक्तियों के लिए निम्न दिशाओं मे 
रोजगार यढ़ने क प्रयास डिये जायेगे । 


] अर्थयवस्था के विभिन क्षेत्रों म आथिक ज़ियाड्ो के विस्तार व टक्‍्तालो- 
निकत प्रगति से शिक्षित मानवीय 'क्ति के लिए रोजगार के अवसर बढे गे । मगठित 
व प्रसगठित शेत्रो में मैट्रिक /हायर संदण्डरी परीक्षा प्राप्त व्यक्तियों वे लिए काम वे 
अउसर बढ गे । उद्योग, बेक्रिय पर्यटन, सचार व सार्वजनिक सेवाप्रों मे उच्च 
शिक्षा प्र प्त व्यक्तिया के विए काम बे अवसर उपत हागे 
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2 तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को इसेक्ट्रोनिकस, कर्प्यूटर-प्रदालौ, 
न्यूक्लियर विज्ञान, पर्यावरश-इल्जोनिधरी, वायो“इस्जीनियरी व ऊर्जा के गैर-परम्परा- 
गत स्रोतों से सम्बन्धित क्षेत्रों में नया कम मिसेगा । 


3, तफनीडी व्यक्तियों को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक रोजगार मिलेगा । सामु- 
ट्रिक सम्पदा की खौज व विदोहत में तइ़नी री जानकारों की माँग होगी! 

4, ग्रामोण विकास के विविध कार्यों में हिक्षित लोगो के लिए रोजगार के 
तथे भ्रवमर छुलेंगे | इन्हें स्वरोजगार बे विविध कार्यों में भी प्रतिरिक्त कामन्घत्वा 
मिल सकेगा । 

जैसा कि पहले बताया गया है शिक्षित वेरोज गार म्रुवावर्ग के लिए स्वरोज- 
गार की नई स्कीम प्रमस्त 983 से चालू वी गई जिसके प्रस्तर्गत 983-84 में 
2 $ लाख व्यक्तियों को काम देने का सदय रखा गया था। यह स्कीम (07८8) के 
मायम से क्ियान्वित की गई है । 


क्या भारतोय योजनाग्रों में रोजगार सम्बन्धी नीति दोपपूर्ण रही है ? 


पहले बताया जा चुका है कि भारतीय निमोजन में रोजगार बढ़ाने पर स्देव 
बन दिया गया है ग्रौर इसके लिए ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रम (२४४९) तथा ग्रामीण 
रोजगार की शीध्ष व प्रभावी परिाम देने वाली मोजना (मश स्कीम) (08४0 
$८0656 ॥07 रिए78] 75909060४) (0575) श्रादि वार्येक्रमी पर धन-राशि 
व्यय की गई है जिससे कुछसीमा तर रोजगार के नये भ्रवस्तर खुले हैं ॥ यदि योजनाग्रों 
में रोजगार बढ़ाने का प्रयात्त नहीं क्या जाता, तो सम्मदत: ग्राज वेरोजगारी को 
स्थिति और भी बदतर होती । 


सातवी योजना के प्रारम्भ में 5 वर्ष व अंपिक के भ्रायुन्ममूह में लगनंग 92 
लाप व्यक्तिया की वेरोजयारी (सामाग्य स्टट्स बे भ्रनुसार) की समस्या मुंह जाये 
सडी है जिसमे कुद्ध व्यक्ति यह सममते हैं कि भारत में पिछते लगभग चार दशका में 
आयिव नियोजन रोडेगार बढ़ाने को दृष्टि से विफल रहा है। योजना-काल में 
बेरोजगारी को समत्या के वने रहने तथा बने के लिए निम्न कारणए उत्तरदायी मान 
जा सकते हैं-- 

4, पूजी-यहन विधियों पर प्रधिक छोइ--ठिद्वानों वा मत हैं कि भारत में 
सोजनाआल में पूजी-गद्न विधियों (व्वूजांश 27र/४7376 ग270003) के इस्तेमाल 


घर प्रधिक जोर देन के कारण रोजगार के अवमहो वा पर्माष्त रूए से दिल्तार नहीं 
किया जा सक्रा है । द्विवोय योजना के प्रारम्भ से विकास की सहतानोशिप्त नौति के 
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नही कर पायी है | इसका कारण यह है कि काफ़ी विनियोग पूजी-गहन क्रियाओं में 
ढिया गया है जिनमे रोजगार की डड्धि बहुत सीमित मात्रा मे हो पाती है। घ्यात 
देने की बात यह है कि देश में वित्तीय साधृत तो मौजूद हैं लेकिन प्रावश्यकता हैं 
उत्तको एकत्र करने व उनका सदुपयोग करने की । भारत में काला घन व काली मुद्रा 
विशात मात्र मे उपन्न हो गय हैं । कृषियत क्षत्र से कर तुगाकर भ्रषिक साथत एकत्र 
किये जा सकते हैं जिक्के लिए राज समिति मे सिफारिश प्रस्तुत की थी । लेकिन 
ग्रद्ी तक राजनीतिक कारणों से इस दिशा में सक्रिय प्रयास नही किये गये हैं । 
भारत मे अतु पादक सरकारी खच मे मो कमी की जानी चाहिए । सरकारी उपत्रमों 
से श्रधिक ताम अजित क्या जाना चाहिए । भ्रत वित्तीय साधनों को जुटावर 
विनियोग वी दर ऊची रखी जा सकती है । विभियोग की दर को बढ़ाएं बिता 
रोजगार के भ्रवसर बढ़ाना सम्मद नहीं है । लेकिन साथ मे विनियोग ब्रा प्राहू्प भी 
मश्न गहैत बनाया जाना चाहिए ताकि उसम से प्रपिक माता भे रोजगार प्राप्त किया 
जा सके । इसके लिए कृषि सहायक उद्योगों व विकेट तघु उद्योगों के विकास के 
लिए ग्रधिक धनराशि नियत को जानी चाहिए । भ्राढवी योजना में बिनियोग वी 
दर 24 9% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा रोजगार म 3%£ वापिक 
बृद्धि का लख्य रख गया है। 

2 जतसडयां को वद्धि पर प्रशायपूर्ण निय अरश--भारत मे 497] 8 मे 
जनमरूदा वी चक्रदृद्धि दर 2 2% रही है। देशव्यापी परिवार नियोजन अभियान 
चला कर इसम कमी की जानी चाहिए । हालाकि श्रगज़़े 5 20 वर्षों म जिन 

यक्तियों को काम पर लगाना है व तो भव तक जे म से घक्के हैं॥ लविन जम दर 
वा घटाने का विश्षेष महूव है जिसम प्रधिक ढील नही दी जानी चाहिए । 

3 जन शक्ति नियोजन की श्रावश्यक्ता (१९८० ण 790७० ए|ा- 
7 08)--ग्राजन्ल शिक्षित व दक्ष जनशक्ति के सम्वाघ म नियोजन की झ्रावश्यकता 
पर विशप रूप से बल दिया जाने लगा है। यदि शिक्षित व दक्ष जन शक्ति की पूर्ति 
प्रव यवस्था मे उत्पन्न मांग के अनुसार होती रहती है तो ध्यक्ति व समाज दोतों का 
जाम पर चना है ) थक्ति की अपने भविष्य के सम्बंध म निशय उत्त समय यह 
गिशाम रोता है कि उसके प्रशिधण का उचित उपयोग हा जायया और बहू लागप्र” 
टग से काम कर सकेगा समाज को यह लाम हीता है कि वह शिया का विकास 
ग्राधिक वित्रास वी आावश्यकताप्रो वे भ्रनु्तार कर मत्रता है। इनमे बट प्रति 
श्वितताय व कठिनाव्या अवश्य झ्ाती हैं वक्त जनशक्ति नियाजन की छफ्लता ध्सी 
बात म हे कि वह भावा मांग का अपेद्दाइल सहो बनुमान जग्राकर पूति की यवस्था 
के लिए झ्ावश्यक सुभाव द । यदि नियोजन स त्रटि कै कारण मविष्य म देख धमिकों 
का गझ्रभाव रहता है ता प्रवव्यवस्था के विक्तात को घंकरा पहुँचता है | यदि दरतँ 
बप्रशिशित जन घक्ति भ्रावश्यकता से थीरी ज्यादा रहती है तो उसके उपयोग की 

यत्रस्था कर सकक्‍ना विशप कठिन नहीं होता | 
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चूकि समस्त जन शक्ति एक-्सी नही होती इसलिए जमशक्ति-नियोजन में 
विभिन्न श्र शियो जैसे डॉक्टरो नसों इन्ज़ीनियरो, कृषि-स्तातको एवं दस्तकारों 
आदि पर उनकी प्लग-भलग शिक्षा व विशिष्टीकरण के श्रनुसार विचार निया जाता 
है। शिक्षित व दक्ष जन-शक्ति के झाधिक्य को स्थिति को टालने के लिए इस प्रवार 
का नियोजन करना बहुत झावश्यक माना गया है । 

4 योजनाप्रो मे विनियोग के स्वरूप में परिवर्तन (0!शा86 7॥ [॥० 
एक्ञाला। ण [8ए९४ए0०८ा॥ ॥ (06 ?]4॥$) --अ्ब तक हमारी योजताग्रो मं 
विशेषतया द्वितीय योजना के आरम्म से भाधारभूत व भारी उद्योगो के विकास पर 
अधिक बल दिया गया है ६ इससे प्रशंव्यवस्था के भावी विकास का आ्राघार तो सुदृढ 
हो गया लेकिन रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा मे नही बढ सवे है । भ्रब हम इस 
स्थिति मे पहुंच गये है वि रोजगार बढाने वाले उद्योगो पर झ्धिक ध्यान दे सबे । 
इसके लिए भ्राम जरूरत की उपसोग्य वस्तुओरो के उद्योगों मं विशेष रूप से विनि- 
योग करना होगा जिससे एक तरफ रोजगार के झवसर बढ सकगे भौर दूसरी तरफ 
मुद्रास्फीति पर भी नियस्त्रण स्थापित,किया जा सवेगा । भाशा है भावी योजनाप्रो 
मे जन-साधारण की भावश्यव वस्तुप्रो का उत्पादन बढाया जायेगा झ्ौर उनके 
वितरण की व्यवस्था भी सुघारी जायेगी १ 

स्पष्ट है कि हमे बडे उद्योगों वे स्थान पर ग्रामीण व लघु उद्योगों को भ्रधिक 
प्रोत्साहन देना होगा प्लौर ऐसी टेबनोलॉजी चुननी होगी जो श्रधिक मात्रा में श्रम का 
उपयोग कर सके । इस सम्बन्ध में मध्यवर्ती या बीच की टेवनो लाजी (77677९09(6 
4००७॥००४५) को भ्रपनाने पर ग्रधिक बल देना चाहिए जो रोजगार बढाने बाला 
होती है । 

5 हरित क्राँसि ओर रोजगार फो समस्याएं--966 से कृषि में श्रधिक 
उपज देने वाली किस्‍््मो का कार्यक्रम एव बहु फसल कार्यक्रम अपनाया ग्रया हैं। 
मविष्य से तिचाई के लघु साधनों का विस्तार वरके एव रासायनिक खाद कीट- 
नाशक दवाइयो झ्रादि का उपयोग बरके ऊषि मे भ्रल्परोजगार की समस्या कम की 
जा सकती है | भारतीय कृषि मे टक्नोलाजी निम्न स्तर को छोडकर उच्च स्तर वी 
भोर प्रग्नसर होने लगी है । इससे शृषिगत उत्पादकता व झाय मे ब॒द्धि हुई ह। कृषि 
के व्यवसायोकरण से कृषिगत विनियोगो म वृद्धि हा रही ह। प्रधित्र विनियोग से 
अधिक रोजगार की सम्मावनाग्रो का खुलना भी स्वाभाविक है। अ्रधिक उपज दल 
वाली किस्मों का कार्मक्॒म झधिक क्षेत्रों मे अपनाने से अधिवा श्रमिकों वो क्रम 
मिलेगा क्योकि इससे सिंचाई खाद कीटनाशक दवाइयो के उपयोग बित्नी झ्रादि 
समी कृषिगत क्रियाओ मे श्रम कीमाग वढेगी। झृषि से श्रसियरोओं मजदूरी 
बढ़े गी । बहु-फसल कार्यत्रम से भी कृपि मे श्रम को माग बढेगी । 

6 कृषि में सस्थागत परिव्तेनों का रोजगार पर प्रमाव--भारत मे भूमि 
पर सीमा-निर्धारण करके झतिरिक्त भूषि को भ्रूमिहीनो मे वितरित करने से भोवुद्ध 
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सोमा तक रोजगार के झवसर बडाये जा सकते हैं तथा निर्धनता कम की जा सकती 
है | रृषि में सस्थागत व तकनीकी परिवर्तत साथ साथ होने चाहिए।॥ एक तरफ 
भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किये जाने चाहिएँ तथा दूस टी तरफ धिचाई, उर्देरक. बीज, 
खाद आदि का तेजी से विस्तार करके कृषिगत उत्पादकता बढायी जानी चाहिए। 
इसने कृपषिगत विकास की दर बढ़े गी तथा रोजगार के झवतर मी बढेंगे। 

पिदले वर्षों मे ग्रामीण क्षेत्रो मे गैर-कृषि क्षेत्र मे रोजगार बढ है जो एक 
उचित प्रवृत्ति हे। फूड प्रोसे तिंग क्रियाओं मे उत्पादन बढ़ने से रोजगार के भ्रवसर 
बट हैं जिनमें मविष्य भे प्रोर वृद्धि को जा सकगो । 

7 प्रामोण भोद्योगोफ्ररएण--ग्राभीण विद्युतीकररशा से विकेन्द्रित भाषांर पर 
लघु व मध्यम श्र छी के उद्योगों के विस्तार की झावश्यक परिस्यितिया उत्पन्न हो 
गयी हैं। विभिन्न ग्रामोश उद्योगो का विकास करके देहातों में लोगों को रोजगार 
दिया जा सकता है । ग्रामीए विद्युतीकरण से इसमे काफी मदद मिलेगी। 

8. कृषि के विश्रिन्न सहायक घन्‍्घो का विकास--सर्देव से मारतीय हृपक 
कृषि वे साथ-साथ अन्य सहायक ज़ियाप्रों मे मी सलग्न रहा है। प्लाज देश में पशु« 
पालन, भेड-पालन, सूमझर-पालन, मुर्गी-पालन, भादिं के विकास के लिए और भौो 
परतुख्च प्रिस्थितिया उत्पन्न हो गयी है। इनसे कृषकों की ग्राय में वृद्धि की जा 
सझ्ः 

9. ध्रामोण निर्माण छांयेंकर्मों के विस्ठार को प्रावश्यकता--पहले बतवाया 
जा चुका है कि मारत में गम्मोर किस्म को मोसमी वेरोजगारी वाले प्रदेशों से 
खेनिहर श्रमिकों, प्रतुसुचित द स्‍भ्रादिम जातियों, प्रादि के लोगो को रोजयार देने 
तथा साथ में उत्पादक परितम्पत्तियों का निर्माण करने के लिए प्रामीशा कार्यक्रमों 
का पृथक से भी चलाने को झावश्यक्ता है । देहातों में ऐसे भनेक कार्य जियेजा 
भेजते हैं जिनसे पूं जो वा निर्माण होता है। ग्रामीण निर्माण कार्यो के जरिए लोगो 
को काम की गारण्टी भी दी जा सकती है ॥ 

0. गांवों से रोशगारोन्युत नियोजन (&#ए0फशध्या-07व्वाह्त 


9]900गाए0 ॥0 ५३॥972६$) को भावश्यक््ता--गावों मे दक्ष व भदक्ष, शिक्षित व 
प्रश्शित, पुरुष व स्त्री समी प्रकार के श्रमिकों के लिए रोजगार ने प्रतेक अवसर 
उत्पन किये जा सतते हैं, लेकिन आ्रवश्यक्रठा है गावो को ठीक से बसाने की एबं 
उनका समुचित विकास बरते की । गौद मे इन्जोनियरों, ओवरसियरो, डॉव्टरो, 
प्रच्यापकों डाड्बाबुग्रो, व डाकियों, मोटर चालकों, मिस्त्रियो, छोटे उद्यमकर्तापों व 
प्रन्य व्यक्तियों के लिए रोजगार की काफ़ी सम्भावताएँ निहित हैं । गावों मे स्टोरेज, 
परिवहन व विजी की सुविधाशो का विस्तार करके रोजगार बढाया जा सकता है । 
जब लाखो गांवों के निर्माण का का क्रम व्यवस्थित ढग से सचालित क्या जायगा 
ता कोन-कोन में भवेत्र प्रक्नार के नये काम खुलेंगे जिनती गिनती लगाना कठिन है । 
अमी तक ऐसा प्रतीत होता है कि देहातो को तरफ पर्याप्त मात्रा से ध्यात नही दिया 
गया है ॥ ऐसो दशा में देहात झाकप॑झ के केन्द्र न होकर मात्र उजडे हुए स्थल बस 
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गये हैँ। विद्युतीकरण से गावों में आधुनिक जीवन वी सभी सुविधाएँ पहुँचायीजा 
सकती है भौर घीरे-घीरे वहा की जन-शक्ति को उत्पादक कार्यों में लगाया जा 
सकता है। स्मरण रहे कि हमारे लक्ष्य केवल "मजदूरी पर राजगार' के प्रवसर 
उत्पन करना मात्र नहीं है, बल्कि साथ से स्वरोजगार वे गनेत्र अवसर" मी उत्पन्न 
करना है । 

॥ शिक्षा-प्रछालों से परिवर्तत--जंसा कि पहले वहां जा चुका है, मास्य- 
मिक शिक्षा को रोजगारोन्मुस बनाया जाना चाहिए और शिक्षा को ययामम्मव 
व्यावसायिक मोड देना चाहिए । जब तक शिक्षा प्रणाली का आथिक विकास वी 
ब्रावध्यकताप्रो से पूरा ताल-मेल नही बैठेगा, तब तक शिक्षा प्रणाली वी देव समाज 
वे लिए ग्रशाति व असन्ताप को ही जन्म देगी । श्रत माध्यमित्त शिक्षा को समाप्त 
करने के तुरन्त बाद ही ग्रधिकाँश छाज-छात्राप्रों को रोजगार की तरफ ले जाने का 
प्रयास करना चाहिए । एम एस सी एम ई एम वो वी एस, पी एच डी 
श्रादि डिग्रियों बे लिए सीमित लोगो की कठार चयन से भर्ती की जानी चाहिए। 
ममम भेणी के पाठ्यक्रम (7000-0४८] ००एा५०७) प्रकाशन, मुद्रण, टूरिज्म, 
बीमा, तेखा-पद्धति, सार्वेजनिक स्वास्थ्य, फोटोग्राफी, स्टेज क्रापट इलेक्ट्रोनिक्स, पशु- 
पालन, मछली-पालन, टाइपिंग, वाहन-चालक, श्रादि के लिए चलाय जान चाहिए 
ताकि इनमे भ्रधिर॒ शिक्षित लोगो को काम दिया जा सके । 

2 साम्राजिक परिवतंन--देहातों मे समुक्त परिवार-प्रणालो, जाति-प्रषा 
व सामाजिक प्रसमानताप्रों के कारण श्रम की गतिशोलता के मार्ग भे झनक प्रकार 
की बाधाएं रहती हैं । भविष्य मे सामाजिक एवं झराथिक विक्रास से इन सामाजिक 
बन्धनों का प्रमाव कम हो जायेगा और श्रम की गतिशीलता वढेगी। सामाजिक 
क्ठोरवाओं व बन्यनों के घटने से कुछ वर्गों के लिए रोजगार के अवसर ज्यादा मात्रा 
म उत्पन्न हो सकगे | 

3 रोजगार प्रदान करने बाले निमपालयों का बिल्तार--मालिक व 
व भजदूर में श्रधिक निकट का सम्पर्क स्थापित करने के लिए रोजगार विनिमयालमों 
के विस्तार वी भी आवश्यकता हैं । मालिकी को इन कार्यात्रयों की सेवाझो का 


अधित मात्रा म उपयोग करना चाहिए | साथ में इनके कुशल सचालन की नी 
आवश्यकता है । 


4 महाराध्दू रोजगमार-यगारष्टी स्कीम के नमूने पर झ्रग्य रा्यो से कार्प- 
क्रम बनाये जाएं--महाराष्ट्र मे [972-73 से रोजगार-गारणप्णी स्कीम लाग्र की 
गई थी । इसके प्रन्त्गंत गाँवो मे रोजगार छाहने वालो को रोजगार वी गारण्टी दी 
जाठी है । राज्य विधान समा में अगस्त 977 में रोजगार-गारप्टो बिल पारित 
करके दसे बैधानिक रुप द दिया गया था। काम की गारण्टी अदक्ष श्रमिकों को दी 
जाती है। इससे ग्रामीण रोजगार व विक्रास में मदद मिली है । झ्यादात्तर काम 
सिचाई-कार्यो मे दिया गया है । महाराष्ट्र मे यह स्व्रीम 974 से काफी प्रगति पर 
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आधार पर पूजी-निर्माण के कार्यो को संचालित करे ! इससे रोजगार में स्थायित्व 
आयेगा, ग्रामीण जनता की त्यशक्ति बढ़े गी, सामुदामिक परिसम्पत्तियों का निर्माण 
होगा, उत्पादन बढे गा। तथा विकास के लामो में ग्रामीश-निर्धन प्रत्यक्ष रूप से भाग 
ले म्केंग्रे । 9० 

चूकि पिछले वर्षो मे इस्डोनेशिया मलेशिया, फिलीपीन व थाईलैण्ड मे 
रोजगार के “विशिष्ट कार्यक्रमो के विना' रोजगार बढाने मे सफलत; प्राप्त की है, 
अत सारत को भी योजना के माध्यम से ही रोजगार बढाने का गरपुर प्रयास करना 
चाहिए ! यदि झिला-स्तर पर नियोजन को सुदृढ किया जाय ओर रोजगार परि- 
घोजनाओ का चुनाव व नियौस्वयन दुढतापूर्वक किया जाथ तो रोजगार बटल्े में 
निश्चित रूप से अधिक सफलता मिलेगी । 


वेरोजग+री की समस्या भारत के समक्ष एक महान चुनौती है। भारत को 
इसका हल निकालने के लिए भारी प्रयास फरना होगा । सातवी पचदर्षीय योजना 
(985-90) में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (07?) राष्ट्रीय ग्रामीर 
रोजगार कार्यकम (१887), स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवावर्ग के प्रशिक्षण 
(ए९5६0/), शिक्षित बेरोजगार युवा-वर्ग के लिए स्वराजगार की स्क्रीम, तथा 
ग्रामीण-भूमिहीन-रोजगार-गारण्टी-कार्य कम (त.867) के साध्यम से रोजगार 
बढाने का प्रयास किया गया है ताकि न केवल सपूर्णा गई श्रम-शक्ति को काम मिल 
सके वल्कि वेरोजगारी को पुरानी वकाया मात्रा (520०८०९) मे भी कुछ कमी की 
जा सके । 

अब जवाहर-रोजगार-योजना के माध्यम से ग्रामीण निर्धन-परिवारों भे 
रोजगार की ग।रण्टी देने की दिशा मे प्रयास शुरू किया गया है जिससे रोजगार 
बढने को सभावना है ! लेकिन इसके लिए नियोजन कः भ्रभाव दूर करना होगा। 


आज सरकार के सामने भी एक दुविधा की स्थिति है। वह उत्पादन की 
कार्यकु शलता बढाने व लागत घटाने के लिए नई टेब्नो लोजी के विकास, आधुनिकी- 
कररा, उत्पादन के बड पैमाने, पैमाने की किफायतें प्राप्त करते व प्रतियोगिता को 
बढाने पर जोर देना चाहती है । इसके लिए नई कम्प्यूटर नीति (नवम्बर 984), 
नई इलोक्ट्रोनिक्स नीति (मार्च /985) व नई टेक्सटाइल नोति (जून 985) आ्रादि 
घोषित की गई है । इनसे लागतें घटाने मे तो मदद मिलेगी, लेकिन इस बात से 
तबिक सदेह है कि इससे रोजगार के अवसरो मे पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो सकेगी 
या नही । अ्रत: मारत को कृपि व पारिवारिक उद्योगो के विकास पर अधिक ध्यान 
देना चाहिए ताकि रोजगार के अवसर बढ सकें । श्राठवी योजना में रोजगार में 
3/6 सालाना वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। 2000 
ईस्वी में मारत के समक्ष करोडो नर-तारियों को रोजगार देने की जटिल समस्या 
विद्यमान रहेगी । 
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प्रश्न 
निम्न पर सन्निप्त टिप्पणी लिखिए : 
() भारत में शिक्षित-वर्ये में बेरोजगारी की समीक्षा, 
(रथ. एच, पर. 0. ९., 987) 
(7) मारत में अन्‍्पनरोजगार, 
(ए2. 7 शा, 4. 99. 0., 984, 985 & 988) 
(॥0) मारत में श्रम शक्ति तथा 
(९) भारतीय गर्थेन्यवस्था मे अल्प रोजगार 
(एश), वा १, ॥., 0, ८., 980) 
“भारत वेरोजगारी जंसो गम्भीर समस्या का सामता कर रहा है ।' मारतोय 
सन्द में में इस समस्या के कारणों, निराकरण के कार्यक्रमों तथा इसके 
समाधात के समुचित उपायो को विवेदना कीजिए 
(रथ, ता शा. पं, 9, 2., 398।) 
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आहठवोीं पंचवर्षोष योजना के प्रति दृष्टिकोरा 
(#छछा०्यक (0 एि्लात 08 एटए एशा) 








योजना भायोग ने श्राठवी पंचवर्षीय योजना (990-995) के दृष्टिकोण 
प्रपत्र के सशोधित रूप को भपनी 29 प्रगस्त 989 की बैठक मे स्वीकृति प्रदान 
कर दी । इसमे भ्राठवी योजना के उद्देश्यी व्यूहरचनामोो व विकास के प्रायामों पर 
शक प्रध्याय मे प्रफाश डाला गया है ।' 


भारत की पच्रवर्षीय योजनाझो का उद्दे श्य सामाजिक न्याय के साथ विक|स, 
झ्राधुनिकीकरण, भात्म-निर्मेरता व परिवेश-सन्तुलन व स्थिरता प्राप्त करना रहा है । 
आधिक विकाप्त के माध्यम से लाभप्रद रोजगार, भोजन, जल, वस्त्र व श्रावास, 
ऊर्जा, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाभो का विकास करने का प्रयास निरन्तर जारी 
रहा है। 

पृष्ठभूमि ---सातवों पच्रवर्धोध योजना से सकल घरेलू उत्पत्ति (9055 
009688० ?7000०४) (9007) में श्रोसत वृद्धि दर 5 4% प्राप्त होने की भ्राशा)है । 
अस्सो के दशक में भारतीय भ्र्थव्यवस्था मे विकास दर पहले से ऊँची रही है । हाल के 
वर्षों में ह्बपियत विकास कृषित क्षेत्रफल से वृद्धि की बजाय उत्पादकता में वृद्धि के 
कारण हुआ है । देश के पूर्वी भाग में खाद्यान्‍्वों वा उत्पादन बढ़ा है। प्रौद्योगिक 
उत्पादन मे 8% से प्रधिक वृद्धि-दर रही है । उ्वेरको व सुपर थमंल पावर समस्ध्रो 
जैसे क्षेत्रों मे उल्लेखनीय सुधार हुप्रा है । कुछ क्षेत्रों मे मारतोय उद्योग भन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टि से प्रतिस्पर्धी हो गये हैं। आधार ढाचे की कमिया व बन्धन कम हुए है । 
सातवी यीजना में विद्यत्तन्सृजन पहले से 60% भधिक हुप्रा है। 986-87 से 
निर्यातो मे बुद्धि-दर (मात्रा के रूप मे) भ्रौसतन 0% वाधिक रही है। निर्धनता 
बाप क्‍पनुपात 96-62 मे 54% से घटकर 983-84 मे 37% पर भा गया तथा 
सातवी योजन/ के ग्रत्त मे इसके 30% से कम रहने की सम्मावना है । 





# मह 7्र॥० ४००7०४७॥० ]79०5, 569८:7४०४7 2, 989 में पृष्ठ 7 पर 


छापा गया है जिसका यहाँ उपयोग किया गया है । 
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लक्नि भ्रयायवस्था मे कुछ चिठाजनक प्रवत्तियाँ मा उमरी है जिनका 
सामना दछ् का ब्रांठदी योजना म करता होगा । सवप्रंवम जनमल्या का बाधित 
बद्धि टर 2 4%, वारी है। श्रति वर जनसस्या 26-7 सित्रियन बढ जातौ है । 
छल दीक्त 2 5९, साथाता बढ रहो है जबकि राजगार 2% साताना वढ रहा है जो 
अमन म है। शहराररण तज गति स बत रहा है। दम शताब्दी व प्रन्त तक 
शहरी वतसत्या के 32 करोत हां जाते की आया है। प्राटशिक प्रन्तर बने हुए हैं । 
ममि ऊता साधनों व खनिजपटायों के “पयोग का वत़माने पद्धति मकई दोष हैं। 
पृ ज्ञा “पपत्ति प्रनपात ऊँचा बना हुम्रा है प्रौर ऊर्ता कॉ उपयांग भी पग्रशायवुशा 
बना हप्मा है । दाग पर ब्याज व ऋगा मार ऊँच। हो गया है ।--मुगतात*वतु लता 

7 चिता बना हुयी है । शिला व॑ संस्कृति मे एप. परिवेतन हहरी हा गय 

है ता राप्ट का एकता कीं तरफ ल जा सत्र । 

इत आवश्यकताप्रो को ध्यान मं रखत हुए प्राठवां पचवर्षीय यातना व 
निम्न उद श्य (00]000४०४) रख गय हैं ॥ 

उह श्य --विक्लास व प्रापन्रिकाफ एस 

(0) मक़त घरदतू उत्पत्ति म कम सं कम 6% द्ापिक वृद्धिदर प्राप्त बरनता 
(ग॑ [8858 694 ॥7॥रपव 70 ।8८) 

(0) प्रप्तमानताप्रों को कम करले व विकरद्घतत विकाप्त के तक््य को प्राप्त 
करने के लिए प्रादेशिक विकाप्त पर श्रप्रिक ध्यान केंद्रित करना 

(!॥) विनिर्माण (700048८४४४) के क्षेत्र मे बढ़ती हुई सीमाग्रो तक 
झातराध्टाय भ्रतिस्पघा का दशा प्राप्त करता झोर चुन हुए क्षेत्रा म उत्ततता व गुण- 
बत्ता द्वाणित करना, 

(५) ठकदोनोजी खाद्य सुराता वं विनियोग के साधना मे झाम निभरता 
प्राप्त करना 

(४) बन्‍लती हुई प्रम्तराष्ट्रीय परिस्थितियों का वाम उठान के जिए श्रौर 
उनके ग्रनवूल देश की श्रयव्यवस्था को ढालने के लिए इसको प्रधिंक सक्षम बनाता 

निधनता-उन्घूसन व समानता 

(शा) सातवा योजना के घन्त में निघनता प्रग॒पात 28-30% से घटाकर 
ब्राठदी योजना + प्रम्त मं 8-2028 तक लाना 

(५०) राजगार मं 3% वाधिक वद्धि दर प्राप्त करता ताकि निधनों को 
रोजपार का दाटटौ मिल सक दया 

(हा) स्त्रियों बच्चो व ग्रय कमजोर समृहो के विज्राप्त पर विशेष रूप से 
जोर देता । 
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आ्राठवीं योजना मे 4989-90 के भावों परजुल विनियोग 545,000- 
650,000 करोड रु.प्रस्तावित किपा गया है. जिसमें सार्वजनिक दिनतियोग लग- 
मग 300,000 करोड रु. तपा सार्देजनिक परिव्यय लगमग 350,000 करोड रु, 
होगा। इतने साधन प्रन्प्त करते के लिए कर सकल घरेतू उत्पत्ति (027) का 
झनुषपात :% से बड़ कर ! 8-9% करना होगा। (:9% वृद्धि यह कार्य काफी 
दुष्कर प्रतीत होता है | हालाकि झसम्मव नही है । 


प्राठवीं पचवर्षोम योजना में सुझायी गयी व्यूहरचनाएँ (502वझ०) 


(।) निर्धघनता-निवारण व रोजगार-संवर्दा न--वार्यक्र्मो पर नये सिरे से 
जोर दिपा जायगा तार गरीबी मी रेखा से नीचे के लोगों की उत्पादकता 
व ध्ामदनी मे वृद्धि की जा सके । मजदरी-रोजगार कार्यक्रम चलाया जायगा ताकि 
लोगो को 'काम का प्रधिकार! दिया जा सके । स्वरोजगार के अवसर मो बढाये 
लापेंगे तथा दक्षत्रा का विकास किया जायगा। 

(2) निर्धनोन्मुख सार्वजनिक वितरण प्रणालो को सुदृइ फरने के लिए 
खाधयान्नो का उत्पादन बडाया जायगा । 

कृषि के विविधीकरण व कृषि क्‍ग्राघारित उद्योगो व प्रोसेमिंग का विकास 
किया जायगा ताकि रोजगार के भवसर बढ सके ॥ प्रादेशिक दृष्टिकोण, मूमि- 
विकास कार्यक्रम, वैज्ञानिक जल-प्रवन्ध, मूमि-विकास कार्यक्रम, जल-प्रवन्ध, भूमि 
सर्वोत्तम उपयोग व नए फ्मल-प्राहूप विकसित विद्ये जायेंगे । 

(3) ग्रामीण निर्घेनो को लाम पहु चाने के लिए ग्रामीण सडकों, झावास व 
स्वास्थ्य की राविधामों, साफ पेयजल व तकनीवी शिक्षा झ्ादि का विकास किया 
जागगा। 

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर जोर दिया जायगा। 

(५) लघु पैमाने के उद्योगो के विकास को ऊंची प्राथमिकता दी जायगी 
ताकि रोजगार तेजी से बट सके ॥ 

(5) पर्यावरण को सुरक्षा व परिवेश-सतुलन के लिए विकास-पअ्रयास्तों को 
नया मोड दिया जायगा। 

(6) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आधथिक परिवतंनों व भ्रवृत्तियों पर म्रधिक 
नजर रखो जायगी ताकि भारठ ठोंम् गति से झाथिक विकास को भ्रक्रिया जारी 
रख सके ! 

हर _(7)ऊ थी विकास को दर प्राप्त करने के लिए साधनों के उपयोग की 
कार्यकुणलता बढानो होगों, बचत व पिनियोग की दरें बदानी होगी एछणए से) 
निर्यात की वुद्धिन्दर ऊ घी करनो होगी ॥ 


594 


निम्न तालिका में वृद्ध श्रमुख लक्ष्य दिये गये हैं जिन्हें ग्राठती शोजना में 
प्राप्त करना होगा ताकि विक्नाव की वाघिक दर कप से कम 6% उपलब्ध हो सके । 


तापमिका 2 


6% विकाप्त-दर के लिए निम्न स्रष्टितत आधिक् लक्ष्यों को प्राप्ति 
अभ्रावशाक 





». समष्टिगत सातवबी योजवा । शाठवी योजना 
आयिक संचक [प्र्याग्ति औमतो (ग्रौप्त प्रारम्मिक 
(॥) वद्ध मान पू जीन उत्पत्ति अनुपात अनुमान) 
](0४ए) 4 /| 4"5 
ीउाबभएकााड अब | कुल बचत (070? का ») 2 23"3 
निजी तिशमित १8 20 
घरेलू १69 | हट 
सार्वजनिक 24 36 





ना ) कुछ विवियोग (507 र%) 23] ;] 2459 





(4) शुद्ध पृ जी का क्रयात (007 का) 2"0 





88*9 


डर -०9->२०-०००. | >ने “०-०० > 


(5) कर-अनुपात (5ए0ए ब%) 770 





(6) सावेजनिक उपमोच्त (607 काछ्ी 2 | 333 


(7) हिर्यात बृद्धि (मात्रा से % प्रद्रिवर्ष) उच्य 5 । 475 हु 


प 
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सपग्ुक्त तालिका से स्पष्ट है कि आठवो योजना में निम्न समप्टिगत 
ग्राधिक लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत जरूरों माना गया है ताकि विकास की 
वापिक दर कम से कम 65% हो सके । 


(0 सोमान्त प्र जी-उत्पत्ति-पनुपात 43 से घटाकर 45 करना होगा। 
राष्ट्रीय लेखों के नये सिरीज के अनुसार यह सातवी योजना में 43 रहगा जिसे 
आदठवी योजना में घटाकर 4*5 पर लाना होगा । इसके लिए निम्न कदम उठाने 


होंगे :-- 


(प्र) श्रम घ माल (ग60 270 708(895) की उत्पादकता बदानी होगी । 
इसके लिए हर प्रकार की फिजूलखर्ची समाप्त करनी होगी तथा साधनों का सर्वो- 
त्तम आवटन करना होगा | सभी क्षेत्रो मे प्रस्थापित क्षमताप्रो का पूरा उपयोग 
करना होगा । (श्र) नोचे 7007 वाले क्षेत्रों मे विनिश्रेण को ऊंची प्राथमिकता 
देनी होगी ताकि रोजपार ज्यादा से ज्यादा बढ सके । इसके लिए ग्रामीण व लघु उद्योगों 
व अन्य श्रम-गहत क्रियाओं पर बल देना होगा ॥ (३) प्रोजेक्टो को जल्दी पूरा करने 
के कार्य को उचित प्रायमिकता देनी होगी । वितरण-प्रणाली के रिसावों व हानियों 
(९०६4६५३ 87र्ण [055:5) को न्यूनतम करना होगा तथा निर्माण व सरक्षणा टेक्‍्नौ- 
लोजी का कार्यकुशल उपयोग करना होगा । (ई) ऊर्जा के उपयोग मे कार्यकुशलता 
बढाने से मो [007 नोचा आयेगा । (उो सार्वजनिक दिनियोग की प्रायथमिकताम्रो, 
लाइसेंस व व्यापार प्रणालियों, श्रशासित मूल्यों, करो, भनुसधाव व विकास, 
गुणवत्ता-नियन्त्रश् व टेबनोलोजिक्ल उत्थान, झ्रादि समी दिशाओं मे कार्यकुशलता के 
ऊचे स्तर प्राप्त करने से ही 7008 घटाया जा सकेगा । 


इस प्रकार झाठवी पचवर्षीय योजना में 7008 घटाना होगा ताकि एक 
रुपये की उत्पत्ति प्राप्त करने के लिए, स्थिर मूल्यों पर, कम पू'जी की मात्रा से 
काम चलाया जा सके । 


बचत की दर 2"% से बढाकर 23:3% करनी होगी तथा विनियोग वी 
दर 23"25 से बढाकर 24"9%£ करनी होगो। निर्यात कौ वाधिक दर प-7३% 
(मात्रा के रूप मे) से बदाकर !275-72% वाधिक करनी होगो । आठवीं योजना 
में मुल्य-स्थिरता पर भी जोर दिया गया है [ 
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निम्न तालिका म प्राठवी पच्ररर्धोय योजना के लिए विभिन्न आशिक क्षेत्रों 
में विकास का प्रारूप दिया गया है * 


- पिला... 


» कमिन्ल्ओ गये सुत्य [[990-9] | ऋल 670 मे 




















में विकास की 994-95 गश 
क्षेत्र दिर 98]-82 |का ग्नुमानित ॥98 9-90 १994 प्र 5 
धि 987-88 
तक 
4 कृषि ]7 | 30 | 306 266 
जज आह ने 
2 खमन 0 90 37 43 
[& खि- 
3 विनिर्माण 82 | 90 20 8 | 23 9 
| हु अब 
4. निर्मारा 3] | 40 42 ३8 








हि गि शियशिमि हक पिन 5 
$ विद्युत 94 | 0 0 | 22 | 27 
6 परिवहन... 77 | 78 2 कक हर 56 | 6। 








68 ॥] !0 5 | 08 09 


-7+-तततत. 
8 सेवाएं | हि 4 | 58 | 32 ॥ 28 की ला /0 8 (मल 347 
49 | 60 | 700 0 अप लत 3226 ५ 400 0 


तालिका के प्रमुख निषक्ष॒ - 
(।) श्राठउत्री पदवर्शोघ बोजना से कृवियत विकास को वाधिक दर 3५% रखी 


7 सचार | 63 











कुच्त 009 
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गयी है, जबकि ।98-82 गे |987-88 तक यह ।'7% रही भी, हालाँकि ।988* 
89 व 989-90 के अनुधाज शासित करगे पर यह 2'8% जाती है । 


(2) विनिर्माग में विवार वी दर 9४% भुभांथी भी है जौ पूर्व आपुभव में 
अनुरूप है । 


(3) झाठत्री योजना मे! भ्रश्तिम लर्ष 994-95 है झ्र्तेपपरवस्ता। हें. भारी 
पतरचताह्मक पश्वर्तन (पर४० एच (व्राहु0) की पाशातगां ध्यक्तात्री गई है 
सप्रोवि' छरा रागय सबत मं वििर्माण वा 077 ह अंश 20 2/6 ही जाशगा जो 
फृषि के 26'6% है ग्रंश से प्रधित होगा । ऐश पी बार पर्णावां गया है । 


इस प्रवार भारतीय प्रभत्यवस्था परिमत मे हक गये बौर् मे प्रवेश करते 
जा रही है. जहाँ खगत वे विनिर्माता का राष्ट्रीय आय में अंश हषि से भी आधिंत' 
होने वी झाशा है । 


भार में जनसप्या भी इस्टि से स्थिति के काफी संठिय रहो नी आशा है | 
जो राज्य जनमंध्यान्निषौजन में पीछे रह भध हैं. गे शाजध्यांगं, उतर प्रवेश, 
ब्रिहार, उड़ीसा, हरियागा, मस्य प्रवैश जम्मूल#रीर मे विधुरा। उनों स्वीनीकां 
बढ़ागे, शिशु मृस्पुन्दर घटाने, उ्या शत ये थिय्यु ती प्रप्ित देसभांण करने गी 
फावस्यक्गा है ताति परित्रार वा प्रात्रांस व विधा जा थते | 


इंग प्रवार झादवी पंभवषीय धौजता में विकाल की प्रक्रिफा तो अत्तरे 
ब्रढ्ाते व प्रधारा किया जाया। । 


भाटी पंत्रवरपरव योजगा कै बुड्डिकए अपन (/8॥//०१६॥ ॥8४|/४/) की 
सम्रीक्षार 

हमने वर ऋाटवी पचगर्थाध पौजगा के ऑप्चकाशा-अपन्र में दी मैई धुस्थ 
बरगो का उत्जिस जिया है | ये थगा लगा है कि इधसे कह ये न # 6/८ कविक 
विकास की दर का लक्प सत्रविरि प्रतीय दीठा है और क्रय सड्य जैसे क्षय थीं 
दर, विनियांध की दर लि बृद्धिददर सादि, इसी आहत करत जी जुरिल से अध्युत 
जिगर भय है । 


#5ब्राड थे व84ब॥. डिदए४०॥/, 770:पा50॥ ६. 885६४ 8, 
ह293, 9, 969, $%. 8०2; 3, 7, .4062»85, 2227#|#8« 
4454 काबिशगापड 78४58 95 द्वाटड4 8 /8॥ कवंद्री. हद 4.65॥9क7 
॥775+, 297/ 6, 989 #03 5५, #*, 5५/४/9, (5॥0»॥॥ अदा 
जय फांजक क॥ 4 703॥</थी 77$75५3, //४६2५३॥ 7, 7989, 
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विभिन्न विद्वानों ने झ्रोठवी पचरवर्षीय योजना के दुष्टिकोश-प्रपत्र के पूर्व रूपो 
पर अपने विचार प्रकट किये हैं जिनसे उनकी सावी भारतीय नियौजन पर विचार- 
घारा का पता चलता है * दृष्टिकोण-प्रयत्र मे उर् श्यो, ब्यूहरचनाग्ों व विक्रास के 
प्रायामो के सम्दन्ध मं कोई विज्येष नयो वात मजर नहीं झ्लाती | सच पूछा जाय त्तो 
झाठवीं योजना पूर्व याजनाग्रो, विशेषत॒या सातवी योजना, का विस्तार मात्र प्रतीत 
होती है । 

आठवीं पच्वर्षीय योजना के दृष्टिशोश प्रतत्र के सम्बन्ध में निम्न समीक्षा 
प्रस्तुत की जा सकती है : ् 


() इसमें देश को वर्ज वास सम्मी र ग्रायिक हिथति को परिचय. झलक व 
समादात नहीं श्रदीत होदे :-- 


इस समय, अर्थात्‌ झ्राठवो पचवर्षीय योजना की पूर्व सथ्या पर मारतीय 
प्रधेब्यवस्था गम्भीर सक्ट मे फ्सी हुयी है जिपका झामास इस दृष्टिकोंण-प्रपत्र से 
नहीं लगता | सरकार राजकोपीय सकट का सामना कर रही है। राजस्व-घाटे की 
पूि पूजी-खाते से की जाती है जिसके लिए उघरर का झ्राश्नय लिया जाता है 
इससे ऋणा-सेवा भार बहुत बड़ गया है ॥ 


(ञ्र) देश पर विदेशी कर्ज को राशि ! लाख करोड़ रुपये को सौमा पार 
कर वृक्तो है। ऋण-पसेवा भार चालू प्र/च्विदी (एणा/ला। ८ण्टाएा3) का 30% 
तह हो गया है, जो सुरक्षित सौमा (20% से की ऊंचा है। विदेशों 
कर्ज का मार बढत से प्रन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों “यापारिक बेंकरों व विदेशी सरकारों 
का हमारी प्राथिक नौतियों पर दवाव वइने का भय उत्पत हो गया है । 


(ब) सरकार का ब्यवद (योजना ये गेर-पयोजना) काछो बढ गया है। केसत्रीय 
सरकार वा योज्ना-व्यय 980-5] मे लगमग 9 हजार करोड रू, से बढकर |989- 
90 बजट-प्रतुमादों) में लगभग 28 हंजार करोड़ मं ठंधा ग्रेरं-योजना ब्यय 
लगभग 3 हार करोड रू से बडकर 54 हडार करोड़ रु हो गया है। इस 
प्रकार गै रूयोजना व्यय योजना व्यय से मधिक देज गति से बडा है ॥ वुल व्यय में 
बोजता-स्मय का ग्रञ 980-8] मे 4९% था जो घटकर 989-90 म्रे उबद् 
पर झा गया है। इसों अवधि म वेन्द्रीय व राज्योय नब्विडी को राशि 360 
करोड़ ₹ से वडकर 6 हजार करोड रुपये तक पहुँच गयी है | वेस्द्रीय ऋणों यू 
ब्याज के नुगतान 2599 क्टोड रु से बटकर 7 हुआार करोड रु. तक हो गये हैं । 
भारत सरकार का सुरक्षा ब्यय 33 हजार कक्‍रोडरू, तक पहुँच गया है। इस 
प्रकार 989-90 भे मारतीय अर्थंब्यवस्था ऋण के परे में फंस गंयी है । माज 

योजना को वित्तीय ब्यवस्था उदार व घाट की विल-ब्यवस्था से की जाती हैजों 
पक चिन्ता का विषय है। उपमाग-न्यय तज गति से बढ रहा है । 


इक 


देश में परोक्ष करो का मार उड़ने से ग्राम जनता की दिकातें बढ़ी है । 
सवा क्षेत्र से आमदनी के बढ़ने की रफ्तार इपिगत व ओऔौद्योगिक क्षेत्रो वी तुतना मे 
अधिक है । 


(स) भ्रौद्योगिक विकास की दर तो ऊ चो रही है लेकिन ऊर्जा गहन व श्रायात्त- 
गहुत विकास होने से इसने मुगतान ध्रसठुलन बढाया है । एक वर्ग-विशेष के लाम के 
लिए उत्पादन का ढाँचा काम कर रहा है| ग्राम जनता के काम की वहतुग्नी का उत्पा- 
दन सीमित मात्रा म वढ गया है जबकि विलासिता वी वस्तुग्रों का उत्पादन श्रधिक 
तज मत्ति से बढा है | इस प्रकार मारत म विशृत-विस्म का व झाम ग्रादमी के 
हिंतो के विपरीत किस्म का विकास जोर पकडता जा रहा है । 


(द) महगाई के कारण भारतीय रुपये का मूल्य जून 989 में 960 की 
तुतना भे केवल !2 पैसे रह गया है। रुन्‍ये का विदेशी विनिमय मूल्य डालर जर्मन 
मार्व स्टलिण येने भ्रादि मे काफी गिर गया है श्रौर लगातार ग्रिरता जा रहा है । 
अत इन विविध प्रकार फी समस्यात्रो के प्रति प्राठवी योजना के दृष्टिकोणु-प्रपत्र मे 
पर्याप्त जागरूकता प्रगट होनी चाहिए थी जो नहीं हो पायी हैं। इसलिए ऐसा 
लगता है कि झ्राठवी योजया दश को आथिक सकट के गत॑ मे से निकालने के बजाय 
इसे उसम ग्रौर गहरा फंसा देगी । इसलिए श्रथंव्यवस्था मे सुधार के लिए नया मार्ग 
अपनाने की ग्रावश्यक्ता है जिसका उल्लख दृष्टिकोर-प्रपत्र म॑ नही मिलता | 


(2) डा एस पी गुप्ता का कहना है कि 6% विकास की दर प्राप्त करने 
के लिए केवल बचत की दर व वर्द्धामान पूजी-उत्पत्ति झनुपात (007) पर ध्यान 
देना ही पर्याप्त नही है बल्कि सावजनिक क्षेत्र से वित्तीय बचतो व साधनों की 
उपलब्धि भुगतान सन्तुलन भ्रादि पर भी पर्याप्त ध्यान देता होगा। 


भारत में घाट की वित्त व्यवस्था विदेशी मुगतान-खाते भें चालू खाते का 
घादा (टणाशा। ३०००एगर (गण) प्रादि बहुत ऊँचे हो गये है । भारत मे नोट 
छापकर बजट के घाटे की पूर्ति वी सीमा बहुत ऊँची हो गई है। इसलिए बचत की 
दर को बढाने मे काफी कठिनाई का सामना करना होगा। बहने का भराशय है कि 
प्राठवी योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए श्रावश्यक साधन जुटा पाना कठिन 
होगा । इसलिए विकास की दर का तक्ष्य 6& से कम रखना सम्मवत ज्यादा 
व्यावहारिक व वास्तविक होता । 


निष्कर्ध -- 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वतंमान समय में देश गम्मीर 
भ्राधिक सकट के दौर में गुजर रहा है | प्रत झ्राउवी पचवर्षीय योजना मे नियोजन की 
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नौतियोी में ग्रामुलन्चूल परिवर्तेन करने की वावश्यकता हो गई है। सरकार को अम्पूर्ण 
ग्रथेवश्र ग्राम जनत। के हितों की तरफ मोई्ड देना चाहिए। इसके लिए ग्रायातों 
पर मारी अ्रुग लगाना होगा, विशपतया विद्ासी उपभोग को बढाने वाले ग्रायातों 
को कमर करता होग। । अजद्ूरीन्ध्रायन्वीमत नीति निर्वारित करके ग्राम जनठा 
को भुद्ा/स्पी ति को कठिनाइयों झे बचाना होंगा | साबंजतिक व्यय की वृद्धिकी 
सीमित करके उधार व घाट की वित्त-ब्यवस्था के उपयोग में कमी करनी होगी। 
इस प्रकार जन-प्रमर्भक अश्रगतिशौल नीतियां अपनाकर भारत को प्रात्म-तिर्मेर 
आदधिक विकास के लक्ष्य की धह्ोर पुन. ग्रग्रसर होना चाहिए ताकि |नगोजन मे 
जनता वी आत्त्या बढ सके भोर भारत समता, विकास, प्रात्म तिर्मेरता व आधुनिको: 
करए वी दिल्ला मे प्रधिक सुतिश्चित प्रगति कर सके । 
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राजस्थान के आथिक व मानवीय साधन : 
भूमि, जल, पशु, खनिज-पदार्थ व जनसंख्या 


(६९णाणाएर श३०१ #पाउा ६१९३०७7०७५ ए पिश्ुं8&तीधा : 
(6, एए४6/, 03:06, श॥65 बात 209फ800) 








राजस्थान का गौरवमय इतिहास 


राजस्थान का मारत के इतिहास मे एक गोरवभय स्थान रहा है। यहाँ को 
प्रवित्र भूमि ने महाराणा अताप जैसे पराक्रमी व साहसी योद्धाप्रो को जन्म दिया है । 
उनके बीरतापूर्ण एव त्याग से ग्रोत प्रोत कार्य प्रनेक ऐतिहासिक तथा काव्य-कृतियो 
में विद्यमान है जो भावी युगों मे देशवासियों को प्रेरणा देते रहेगे । टॉड की प्रसिद्ध 
पुस्तक : 80र88 380 #॥(वृणा०5 ०६ २०]०४५(था के पृष्ठ यहाँ के वीरो की 
अनेक गुए-गाथाप्रो से मरे हुए है। वीरोचित कार्यों एवं शौय की यह परम्परा 
भ्राघुनिक राजस्थान का 'ग्राष्यात्मिक ग्राधार! (॥शआ7/0५। 085०) मानी जा सकतो 
है। जहाँ एक तरफ राजस्थान की इतनी उच्च ऐतिहासिक व सास्कृतिक परम्पराएँ 
रही हैं, वहाँ दुसरी तरफ इसी भूमि को यह सोमाग्य मो प्राप्त हुआ है कि यहाँ के 
उद्यमकर्ताओं ने देश के विभिन्न भागो मे जाकर उद्योग व व्यापार में सक्रिय रूप से 
भाग लिया है। इन्होने विदेशों मे श्रौद्योगिक उपक्रम स्थापित किये हैं। राजस्थान 
ने ही बिडला, बॉगड, सिधानिया, सूरजमल नागरमल, श्रादि उद्योगपतियों व 
व्यावसायिक समूहो को जन्म दिया है। यहाँ के शिल्पकार व कारीगर पत्थर, 
सममरमर, लकड़ी, पीतल, सोना छादी, चीनी मिट्टी, चमडा व वस्त्र पर अपनी 
कलाऊकृतियों मे बेजोड हैं भौर देश-विदेश मे ख्याति प्राप्त हैं। वे झ्राज भी भपनी 
प्रतिमा को न केवल कायप् रखे हुए हैं, बल्कि प्रनेक प्रकार की कठिनाइयो के बावजूद 
उसको बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं ! साथ से हमे यह भी स्मरण रखना है कि 
प्राकृतिक कठिनाइयो के कारण यहा जन-साघारण को समय-समय पर झाथिक 
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जीवन में कई प्रकार के कध्टों को मी केनना पडा है ॥ प्रति दपे राज्य के करिसो ने 
किसी माग में सूखे व अकाल को कालो छाया पदतौ रहती है। राज्य सरकार क्के 
लिए झ्काल राहत कार्यों का बडा महत्व है॥ इनके द्वारा झक्ाल पीडित सोगो के 
लिए रोजगार व खाद्यान्नों को व्यवस्था की जाती है4 साथ में ऐयजल को सप्लाई 
भी बडयी बातो है, तथा पशुमो के बिए चारे का इन्तजाम क्रिया जाता है । राज्य 
बाढ़ से भी क्षतिग्रस्त होता रहा है। इस भध्याय मे हम राजस्थान के भोतिक वाता- 
वरशा व प्राकृतिक साधनों का सक्षिप्त परिचय देकर राज्य को जनसख्या सम्बधों 
स्थिति का वर्णेन करेंगे 
राजत्यान का निर्माण 
व्तत्ात राजस्थान राज्य एकीकरण को एक सम्दी ब्रक्रिया के बाद बन पागा 
है । यह प्रक्षिया 7 म'चं 948 को प्रारम्म होहर 956 मे समाप्त हुई थी | शुरू 
में 7 भाच 948 को भ्रलवर, मरतपुर, घोलपुर व करोलो राज्यों एवं नौमराना 
की चोफशिप को मिलाकर मत्स्य सघ बनाया सया था । 25 मार्च 948 को घनन्‍्प 
पडोसो राज्य, जते कोट, बू-दी, कालावाड, वांसवाउ', डू गरपुर, किशनगढ़ प्रताप 
गढ, शाहपुरा व टोज इस सध मे मिल गये । इसस यू्व-राजस्थान का निर्माण कार्य 
सम्पन्न हो गया । मत्स्य सघ के निर्माण के एक माह बाद उसमें उदयपुर शामिल हो 
गया । 30 मार्च 949 तक पहले के राजस्थान में वोकानेर, जयपुर, जेंसलमेर व 
जओोषपुर भी शामिल हो गये और इस प्रकार वृहद्‌ राजस्थान का निर्माण हुआ | छठी 
अवस्था मे सिरोही राज्य का बुछ भाग इसवें मिला दिया गया। 950 मे राज्य 
पुतर्मठव अधिनियम लागू हो जाते पर अजमेर रग्ज्य, पहले दस्वई राज्य का प्रावू 
रोड तालुक्य एवं पहले क मध्य मारत का घुनल यापा प्रदेश राजस्थान में मिल गये 
प्लोर कोटा जिले का सिरोज उप-सण्ड मध्य प्रदेश दो दे दिया गया | 
भोगेलिक् वावावरश 
(घ) स्थिति, सौमा क्षेत्रस्ल व प्राकृतिक दशा --राजस्थान मारत के उत्तरी« 

पशक्चिमों जाग में 2337 प्ले 30?]2* उत्तरी प्रछाशों एव 69030” से 78077 

पू] देशानदों के बीच में स्थित है । इसका क्षेकक्ल 3,42,239 वये क्ितोमोटर है। 

क्षेव्रफत्र मे यहू मध्य प्रदेश के वाद भारद का ट्सरा सबसे बडा राज्य है। राज्य को 

पश्चिमी व उत्तरी सोमाए पश्चिमी पाहिस्तात को पूर्वी सोमाप्रों से जुड़ो हुई हैं 

इसके उत्तर व उत्तर-यूवें मं पजाब व उत्तर-प्रदेश पुर व दक्षिश-पूर्द में मध्य प्रदेश 

भोर दक्षिण-पश्चिस मे गुबराद राज्य हैं। इसका लेबफल समस्त भारत के क्षेत्रप्त 

का लगझग दसवो माग है (0 4%) । 988 को जवगराना के इनुसार राज्य को 

जनसस्या १ 43 करोड़ थी जो भारत वी कुल जनहख्यां का 5% थो ॥ )9 ॥-९[ 

है हक 33%4 को दद्धि हुई, जत्रदि इसी झवधि में समात मारत की 

दंड दर 25% यो । इस प्रचार राजस्यान म जनप्तर्या को द्रद्धि को दम वर्षोव दर 
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भारत की तुलना में 8 प्रतिशत विन्द्‌ अधिय' रही है. जो वास्तव में एह चिता था 
विपय है । 

राजस्थान वी पश्चिमी सीमा पर मारत शभ्रौर पश्चिमी पाब्रिस्तान एक-दूसरे 
के समक्ष लगमग ! 070 क्लिामीटर की दूरो तक अस्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं | 
राजस्थान व पश्चिमी पाकिस्तात के बीच वी सीमा मूलत प्राकृतिक है और यह थार 
के रेगिस्तान में से गुजरती है। इस क्षेत्र मे वर्षा कम होती है और मातायात वी 
कठिनाइयाँ भी पायी जाती हैं। इस क्षेत्र की इन प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण ही 
सीमा सुरक्षा पर व्यग्र वी मात्रा अधिक होती है भ्रौर इस क्षेत्र मे सबवें व रेलें बनाना 
भी आपश्यक है जिससे युद्ध व सधर्प के समय सैनिक व सैनिक साज-सामात सुग्मता 
पूबंक भैने जा सबें । दस सीमा पर रगिस्तान के आा जान से इस पर बुद्ध प्राइतिक 
रोक सी लग जाती है लेकिन 965 के भारत पाक सधर्ष ने थह स्पप्ट बर दिया 
था कि यातायात की आधुनिक सुविधाप्रो का लाभ उठाकर शर्तरु राष्ट्र द्वारा प्राव्रतिव 
सीमा का भी उल्लघन किया जा सकता है । 

श्रर।वली पहाड-- राजस्थान की भौतिक विशेषताओ पर अ्रावली पहाड वा 
बडा प्रभाव पडा है | प्ररावलो परवंतमालाएं राज्य को चोरतो हुई दक्षिण पश्चिम से 
उत्तर-पूर्व तक फैली हुई हैं, इनका दक्षिणी पश्चिमी छोर माउण्ट आबू के समीप है 
और इनका उत्तरी-यूर्वी माग खेवडी के समीप समाल होता है। ग्ररावली पव॑त- 
मालाग्रो ने राजस्थान को प्रान्‍्टतिक भागों में बॉँट दिया है--राजस्थान का 3/5$ 
भाग प्ररावली के उत्तर-पश्चिम मे पडता है और 2/3 माग दक्षिण पूथ मे । इसका 
जलवायु पर भी असर पडता है | ये पश्चिम मे प्राने वाली मिद्‌ट्वा को भा रोक़त हैं। 

पश्चिमी राजस्वान--अटावली के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम का प्रदेश बालू 
रेत से मरा हुआ हे । इसमें जनशस्या कमर है। इऱा प्रदेश का पूर्वी माग मारवाड 

कहलाता है । पश्चिम्री भाग थार वा रेगिस्तान (7) 208८॥) कहलाता है 

बाडप्रेर, जंतलमर, बीकानर व गंगानगर के कुछ हिस्सों के निवाधियों को रंगिस्तान 
के शुष्क जीवन मए साथत! बरना पड़ता है। गगानगर के कुछ भागो को छोडकव र 
इस प्रदेश में भ्रश्य कही मी बढ़ता हुप्मा जब नहीं है। इस प्रदेश मे प्राय अबाल पडा 
करते हैं। काफी दूर तर यात्रा करन पर भी वनस्पति का नामोनिशान नहीं दिलाई 
देवा । वेत्ल सावन की घास ही कहीं कही नजर शअ्ातो है। पशुप्रो के लिए यहू 
छ5 ईए४९ अप चच्दापम सात जत्ती है । शेशिस्तान या निर्माण अरब सागर व कच्छ 
मे रण की दिशा स श्राने वाली उत्तरो-पश्चिमी द्ववाग्रों से हुथ्रा है जो बतने साथ 
मिट्टी के कण लाती हैं। 

हम प्राय चल कर देखेंगे कि रेगिस्तान की इस समस्या का समाधान इर्दिरा 
गाँधी नहर (पहुं राजस्थान नहर कहनाती थी) है जो समस्त प्रदेश वो हरा-भरा 
कर दगो । 


दक्षि हा-पृर्वी राजध्यान--दस माय में उपजाऊ सूमि पाई जाती है तथा 
नदियाँ बहती हैं । इसी मांग से उदयपुर (मेवाड) का प्रदेश है जो "राजस्थान का 
हूँदय” कहताता है। वासवाड्ा जिले का दक्षिणी व पूर्वी झाग प्रत्यन्त सुन्दर है। 
वर्षा के तुरत्त दाद यह बहुत्र प्राकर्पक हो दाता द्वै॥ बनाप्ना व चम्बल नदियाँ 
राजह्थान के प्राथिक जीवन में विशेष महत्व रखती है। इस प्रदेश में कोटा व दुग्दी 
के क्षेत्र हैं जो 'पठार' का प्रदेश बनाते हैं। भरतपुर के मैदानी माग इसरो में झांते हैं ॥ 


सदियाँ व शौलें-- राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी भाग मे केवल सूतो नदी ही 
काम की है | इसका उद्गम झजमेर के पास पुष्कर घांटी के समोप होता है भौर यह 
पश्चिम में बहतो हुई दक्षिस्स-पश्चिमो माग मे 320 क्रिलोमीरर तक बहकर वच्छ 
के रण में प्रदेश करतो हे ॥ पहले कहा जा चुका है कि रॉजस्थान के दक्षिणों पूर्वी 
माग में नदियों का विश्येप स्थान है। खम्बल राजस्थान को सबसे बडी नदो है । 
चम्बेल घाटी परियोजना शाज॑स्थान व मध्य प्रदेश के प्राधिक्त विकास म॑ विशेष महत्व 
रखती है । चम्वल के वाद बनास नदो का स्थान आता है। यह कुम्मलगढ़ जिले के 
पांस झरावली से निकलकर लगभग 480 किलोमीटर बहकर चम्बल में मिल जाती 
है । बाखगगा जयपुर के पास से तिकलकर पूर्वी भाग में बहती हुई (मरतपुर व 
घोलपुर में से) यमुना मे मिलती । भाही नदी मुहुयतया ग्रुजरात की नदी है, लेडित 
यह कुछ दूरी तक बाँसवाडा में तथा ड गरपुर की सीमा पर बहती है । 


राजस्थान में मामर व डीडवाना में नमक कौ भौलें हैं। राज्य स्पनी इत्रिम 
'ीलो के लिए प्रसिद्ध रहा है। उदयपुर को जयसमद रोल विश्व की सवप्ते बडी 
कृत्रिम मरीलों मे से एक मानो गयी है ॥ दूसरी कोल राजपमन्द है। यह भकाल- 
सहायता कार्य का कापी पुराना नमूना प्रस्तुत करतो है। तीलरो भील उदयसागर 
है । पिछ्यौला कोल मो काफी मशहूर है ३ इसके म्लावा फतहसागर मील है । भजमेर 
में अन्नाप्तापर कोल काफी अश्विद्ध कीलों में से एक मात्रों गई है। अजमेर से ] 
किलोमीटर दूर पुष्कर कोल है। अजमेर मे दो भी हैं | ओोपपुर, प्रलवर, व माउण्ट 
प्राबू में मो भीचे हैं। ये स्पन् पर्यटकों के लिए विशेष रूप से भ्राक्चंए ने वेन्द्र हैं । 
माजए? भर बू का नली तालाब काफों सुन्दर व॑ रमणीय है । 

(प्रा) जलवाय --राजस्थान की ललवायु का एक विशेष लक्षण यह है कि यहाँ 
तापक्रम में भारो प्रन्तर पाया जाता है 4 यछाँ शीतकात में बहुत ठण्ड पदती है स्‍पौर 
बई सयानों पर तापक्रम हिम-विन्दु ये मो तोचे आ जाता है और प्रालर पड जाता 
है । दूसरी तरफ ग्रीय्य ऋतु मे गर्यी बहुद तेज पर्तीं है। पश्चिमों राजस्थान का 
रेगिस्त'नो प्रदेश मारत रा सबमे ज्यादा मर्मे प्रदेश माना जाता है 

तम्ी राज्यों को श्रपेशा राजस्थान मैं सामान्य वर्षा का स्तर (5] सेस्टॉमोटर) 
ब्यूनवम स्वर का माता गया है। यहां दर्षा कय विंवररं भ्रतामान्य व अनिश्चित 
किस्म का रहता है। यहां पर सामान्य वर्षा ऋालावाड जिले को पहादियो में 800 
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पेन्टीमीटर तक होती है. जबकि जैसलमेर जिले वे रेगिस्तान मे यह !6 सेन्दीमीटर 
तक होती है । 

(६) मिट्टी व वनस्पति--राग्जस्थान की मिद््‌टियो को मुख्यतथा सात भागों 
मे छोटा गया है * 

] रेविस्तानों सिटटौ--राजस्थान में यह सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भे पेली हुई 
है । प्ररावली में पश्चिम मे राज्य के समस्त भागों मे रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। 
इपमे प्रमुख जिले इस प्रकार हैं : श्री गगानगर, चुरू, भु भुनू, बोकनेर, जैसलमेर, 
नागौर, बाडमेर, जोधपुर तथा सीकर। यह काफी अनुपजाऊ होती है । 

2 भूरो-पौलो (रेगिस्तानी ६ट्टी --यह बाडमेर, जालौर, जोधपुर, सिरो ही, 
पाली, नागोर, सोकर व भुभुनू जिलो में पायो जाती है । इस मिट्टी मे फोस्फेट का 
भश ऊचा होता है । 

3 लाल व पोलो मिट्टी--यपह उदयपुर, भीलवाडा, य प्रजमेर जिलो के 
पश्चिमी भाग में पायो जाती है। इस मिट्टी मे कार्बनिट व ह्,मस तत्व कभ मात्रा में 
पाया जाता है | 

4. फेरूजोनस (ए८यरए870७9) छाल मिट्टी--थह मिट्टी उदयपुर जिलो के 
मध्य व दक्षिणो भाग से एवं सम्पूर्ण डूमरपुर जिले में पायी जाती है। इसमे 
नाइट्रोजन, फोस्फोरस व ह्य,मस की कमी होती है । 

5. मिश्चित लाल घ काली मिट्टो--यह मिट्टी उदयपुर, चित्तोडगढ, डू गर« 
पुर, बासवाडा व मीलवाडा के पूर्वी मागो मे मिलतो है । 

6 मध्यम श्षेणी को काली मिट्टी--यह भामतोर पर कोटा, ब दी व 'भला- 
बाड़ जिलो में पायी जाती है । 

7. क्छारो मिट्टी (8!]0श०] 50$)--यह मुस्यत भलवर, मरतपुर व 
सवाई माधोपुर जिलो में पाई जातो है * इसमे चूना, फास्फोरिक अम्ल व हा,मस कम 
होती है। 

वनस्पति--राजस्थान मे कई प्रकार की प्राकृतिक वनेस्पति पागी जाती है । 
पश्चिमी शुष्क प्रदेश मे भामूलो वनस्पति से लेकर क्‍झरावलो के पूर्द व दक्षिण पूर्व मे 
पतभाड व सदावहार जिस्म के जगल पाये जाते हैं । राज्य के कूल रिपोिग क्षेत्र के 
लगमग "39% भाग मे वन पाये जाते हैं ॥ पजाब को छोडकर देश मे सबसे कम दव- 
सम्पदा राजस्थान को ही मानी जाती है। वनो के भन्तगंत कम क्षेत्रफल के कारण 
राज्य में ई धन व प्रोद्योगिक लकड़ी को माँग को पूति कर सकना कठिन रहता है। 
पश्चिमी राजस्थान में वनो का नितान्त भमाव पाया जाता है । 

राजस्थान का पशु-धन 

राजस्थान के लिए पशु-सम्पदा का विशेष रूप से भाधिक महत्व माना गया 

है । राज्य के कुल सेत्र का 5 5 प्रतिशत मरुस्थलोय प्रदेश है जहाँ जीविकोपाजन का 
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भूस्य साधन पश्पासन करना है ॥ इससे राज्य की शूद्ध घरेलू उत्पत्ति का 72% से 
अधिक ग्रश्न फ्रल होता है । राजस्थान मे देश के पंगू धत का 7% तथा भेडों का 
30% अग पाया जाता है ॥ राउत मैं देश के दध उत्मादन का 4% था उन के 
इ्यादन का 40% ब्राप्त होता है ॥ परुष्रों का सख्या 977 में 44 करोड से 
बदकर 983 भे495 करोड़ हो गई थी। इस प्रकार इस प्रवास पहुप्रो 
की सस्या में [9'65% वी वद्धि हुई! विशेष दुृद्धि दकरी, मेड, व शव (नर-मादा) 
है। 983 में प्रशुओं का वर्गीकरण इस प्रकार था: गोघत (गॉय-चेल) 
“35 करोड़, भैस मैसों सहित 60:34 लप्ख, मेड मेद्रं 33 9 लाख, वकरीन्बकरे 
*54 करोड़ तथा बअस्य 42 लाख । 


राजस्थान में वहुप्रो को कुछ सर्वोत्तम सस्‍तें पायी जाती हैं। नागौरी बैल 
मास ढोने में बहुत चुम्त पाये गये हैं। ये प्रतिवर्ष हजारों वी सख्या में राजम्धान से 
बाढ़र भी जेजे जण्ते हैं। राज्य सरकार ने राठी, थारदारक र प्रथवा नागौरी नस्‍्तों 
वाले छ्षेत्रों में चूत हुए ढंग पर पशुत्रों के प्रजनन (डथ००त८ छाध्थ्वा78) की नीति 
भपनायी है । इसके श्रम्तगंठ एक नस्ल के उत्तम पशुझी को चुना जाता है । कान्‍्क्रेज, 
गिर, हरियाएा व मासवी नग्लों के विए चुने हुए ढग प्रर (तिलेक्टिव) तयां 'रोॉस 
ब्रीडिए दोनों विधियों के ध्राघार पर परशुपों की नत्न-विकास का काम किया जागा 
है! क्रोस ब्रीडिंग मं दुमरी नस्ल के उत्तम पशुप्रो का प्रजनन हेतु प्रयोग दिया जाता 
है । यद पंरुओं की उत्यादा ता बढाव में मदद देता है । 


देश में ऊन के कुस उत्पाइन रा सगमग 40% अज्म प्रड्ेल राजत्पात में 
इल्म्त होता है ॥ राजह्वात में सेडो को विस्‍्न 8 सस्ते हैं; चोकला, मागरा, ताली, 
परूगत, जेंमलमेरो, मारवादी, मालपुरा तथा सोनाडो । इनमे श्रषम ठीठ दीकारवर की 
प्रमुख नसले है । झोयपुर की मारवाड़ी नस्ल मगहूर है । चोकला मेड से वस््त्रों की ऊन 
प्राप्त होता है । नालो नस्ल वा उन दोनों से काम प्राव्रा है। राज्य में 95] में 
भंडा की संख्या 539 लाख थी जो 983 में बढक़र 33-9 लाख हो गई॥। 
राजस्थात में देश की कुल मेंद्रों का सखगमग 30% प्रग द्ोत पर भी देश के कुछ उन 
के उत्थादन का 40% ग्रज प्राप्त हाता है १ इसमे स्वष्ट है कि यहाँ प्रति सेट इत को 
मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है | यहीं प्रति मेंड लगमंद ] 6 जिलो उन प्राप्ठ हांठा है, 
जबकि समस्त देश का औसत केवल 0 9 क्ल्ो माना गया है। नस्ल सुवार कार्य- 
क्रम मे मारवाण, छैसपमेरो व मागरा भड़ो को 'सिसेश्टिव ब्रीदिग' स्कोम में [तथा 
गया है। इसझे लिए उसी नस्ल के चुने हुए मद प्रयुक्त किये जाते हैं ॥ नाली, चोकला, 
सानाडी वे मालपुरा नस्लों का विकास कोस बीडिग” के मराख्यम से किया जाता है 
जिसमे दूधरी जम्द के उत्तम मेंद्े प्रडनत हतु प्रयुक्त बिये जाते है । इस प्रकार जरा 
में गुगात्मह सुघार करने के लिए दोना प्रकार के प्रजनन या उत्पत्ति पर जोर दिया 
जाता है । राज्य म )984--85 मे ]3 करोड़ किलोग्राम ऊन उत्पन्न झिया गया 


7 


धा। राज्य गे सगगग है सास परियार उप हे उ'पादत मे सष्तम्त है। गाश्गेर, 
सीवर, जोषपुर ते भीसवाडा वे सुदूर प्राभीश क्षेत्रों भे उन्याधारित उद्योग गा 
विवाप्त दिया जा रहा है । वोटा घ पवाई गाधोपुर में मदरियो घो भरत वा दूध घ 
भाँस दोपो दृष्टियों मे पत्तम भागी गयी है। राज्य मे ऊंटों थो गई गरसे पायी 
जाती हैं। राज्य में प्रति स्यक्ति दूध परी उपलब्धि सगरत भारत मे भौशा नी 
तुलना मे अधिद' है। राभस्थात से प्रतिदित बाणौ भ्रष्डे भय राज्यों वो भेजे 
जाते हूँ। 

राणस्पान थे दृषि वे घाद जोषिधोपाजतर बा पूरारा भहृ्यपूर्ण शाधम पणु* 
पासप ही है। इससिए मदद वी अर्थव्यवस्था वो दुषि थ पशुपाणन वो अभेष्यवस्थां 
दाहा जाता है । सरवार को पशुपालण ने बिरास पर माषी ध्याग देसा भाहिए्‌। 
राह्य मे विवाध्तियों वी भाग बढ़ाते मे! लिए पशु-्धत ने विगास पर ए्मारां भर 
देवा उधित द्वोगा । पाती, चारा (उध्यादत एवं राग्दी ध्रादि मे विछ्वार से पशु 
सम्पत्ति भो अधिव' उत्पादन खबधाया णा समता है। भगाश प शूला पड़ जात से 
पिछले यर्षों भे बई घार राजस्थान मे पशुभो बो अगत भेजगा। से जाता पड़ा भोर 
पशु-धग वो बापी क्षति पटुँची । छेदिप अब भय राज्यों मे भी भठिगाइयाँ होते मे 
बारण पहाँ पशभो वो भेजा गुण्विप्त होता जा रहा है। राज्य भे पाती भभारे 
पी शुविधाएँ पढ़ाशइर अग्नशुध्वः पे शुष्क प्रदेशों भे भेड़न्पातस पे भ्र ये पशुओं वर 
विवात जिया ण॑ गा भाहिएं । रामरथाप थे ऐसे उद्योगों के पितदाशा वो शभ्भावनाएँ 
है. णेरे झूम वा उद्योग शुग्ध प छुम्ध "विमित पदाभे, साँस वा एच्योग, चगड्टे वा उद्योग, 
प हड्डी घ( उद्योग । यदि पशु धरा थे विवारा पर शपु्ित ध्याम दिया जागे तो 
शरबार पघ जवता दोषों दी भाय में घृद्धि हो एवती है । 

राजरघाप सहतारी डेपरी संघ सहवारी भाधार पर डेगरी में विस मे 
साघम्त है। जगपरी 989 मे धन भे राज्य मे द्ेयरी शमत्र )0 थे प्रधभीतता ने ८ 
(०॥॥॥॥ह एशा।९$) 24 थे । डेयरी संतों भी भ्रति दिए गी भोसत क्षमता 9 घास 
सी८र तपा प्रवणीतत मे रद्रो भी 4 0 लाश हीटर थी । 

जनवरी !989 में भगत में पुर्ध उत्पादगो बी सहुबारी राधित्तिथाँ 482 
भी तथा उतने घुस रादह्य 3639 दुग्ध उत्पादद' थे। )988-५9 में जनवरी 
989 तन प्रतिदित दुग्ध वा भ्रौयत शग्रहए 236 तात पीटर हो पाया था । 
हास मे 'तरस रसगुही वा पत्पादय प्रारस्भ हुआ है। इसमे प्रताधा तरश पीर बे 
90 दिप हक सराय मे ही) बाते "हैट्रातना दूध” एाला जो, आ।,) मे उत्पादग 
वी भी थोजता है।* 

].. प्रायश्ययत्र अध्यया (॥00%० 5009) ॥989-90 पृष्ठ 76न्‍77॥ 
2... बजट-गापए 23 पाष, ॥989 पू 24 


राज्य में पशु पालन द डेयरी विकास के सम्बन्ध में नोतिघ राजफौय 
प्रयात राज्य म पशु पालन व ढेयरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये 
गय॑ हैं। मंद विकास कार्यक्रप के प्रन्तगंत पशुयद के विज्ञास को प्रायमिक्तां दी गई 
है। पशुप्रों को नस्ल सुधारने के किए प्रडनन की उत्तप विधिएाँ अपनापी ययी हूं 
छत्रिम गर्भाधान को व्यवस्था ही गई है । पशुप्रों में बोमारों शो रोक-चाम का 
इन्तेंजांस किया गया है । इसके लिए पशु चिरित्मा केद् खोले गये हैं । 

प्रतिदिन दघ के सकलन वो व्यवस्था को गई है| जैसा कि ऊपर कहां गया 
है 0 डपरो सपत्र लगाये जा चुके हैं तथां 24 प्रवशोतन केद्र स्थापित जिये गये हैं। 
दूघ का उत्तादन करने वालों को सहकारी समितिया बनायी मी हैं, उनको सन्तुलित 
पशु-ग्राहर व चारा उपलब्ध कयया जाता है । 

पश्न-पालकों कौ धाथिक दशा सुध रन वे लिए । प्रपेल 986 वो मारतीय 
एप्रौ इण्टरट्रौोज़ फाउ डेशन (88।7) वी सहायता से श्ोस-व्र डिग के लिए 50 कैल्द 
स्थापित बरते का समभौता किया गया है ये वेम्द्र भीलवाड़ा, कोटा, बूदो» 
उदयपुर वितौड़गढ़, डे यरपुर व बामवाड़ा जिलों में रुथापित डिये जा रहे हैं 4 

इस प्रहार सरकार पशुप्रों की नस्ल सुधार, पशू-चिकित्सा, प्रगु पालकों की 
ध्राधथिक र्यिति को टरीक करने तथा पशधन वी अभिवृद्धि करके राज्य वी प्राय 
बड़ान का प्रयास कर रही है । इसमे राज्य बे परश्चिमो मायों को विशेष लाम 
हटा रहा है ॥ 

राजस्थान में खनिज पदार्थों का विकास! 

राजस्थात खतिज प्रदार्यों का अजायबंघर (705८७ ० 07679|5) माना 
गया है । विहार बे बाद खतित्ञ सम्यदा में राजस्थान बी ही पिनती द्वोती है॥ राज- 
स्थात मे 50 में भ्रधिक खनिज पाये जाते हैं. प्रघातिवक खनिजों (80॥-00ट8॥0 
ग0095) के उत्पादन पृल्य में भारत में इसका प्रयम स्थान है तथा घ।ह्विक ख निजी 
है उत्पादत घूरफ के चोष्य स्थान है प्रचलित व्रीमरों पर (७0 एणरएढा छा065) 
खनन से 983-84 में 8 3 करोड़ रपये की पझ्ामदनों हुई थी जो राज्य को शुद्ध 
घरेतू उत्पत्ति (१9[07) का 2 45 प्रतिशत थो, जो बदकर ]987-88 में 322 4 
बारोड गाय हो गई जो राज्य की पुद्ध घरेलू उत्तत्ति का 339 प्रतिश्ञत थी । अमी 
तक राज्य म खनन का उद्योग घोषित नहीं दिया गया है। 

इस समय राज्य मे लगमग छ. घाप्विक (एटा»!०) बौर बीस प्रधात्विक 
(एणप्रद्याध्ा भी) ग्रौद्याविर खनिजों के निक्ानन का काय जारी हैं। घात्विक समूह 

१... झाय-ध्ययक अध्ययत, 7989-90, पृ, 72 तथा एप, वो माथुर समिति 
(पाठवी पदवर्षोय योजना मे औद्यायिक विश्यस की व्यूट्रचना (शाशध्ट)) 
पद उच्चाधिहार ममिति) रिपोर्ट खण्ड ।, प्‌ 35-37, 
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पे मुस्य सनिज इस प्रसार है--मौसा, जस्ता. चाँदी, केडमियम (रागे से मिलता" 
जुबता), मेगनोज, वुल्फ माइट (ट्गस्टन उत्पन्न करने वाला खनिज पदार्थ) व कच्चा 
लोहा । बघात्विक समूह के मुस्य खनिज निम्नाहित हैं--ऐसडेस्टस (७50९50०5) 
देराइट्स 09:८७), केल्साइंट, चायना बले, डोलोमाइट, पन्ना (व्णाध्य्ड0)« फेल्स- 
पार, फायर बसे, फ्लोराइट, रक्त मणिका तामडा (४आ४८७, मुत्तानी (मिट्टी 
(णिवए5 दश्गा), सडिया मिडुदी (2५४9-००), रोक-फॉस्स्ट, लाइमस्टोत, संगमरमर 
(एाआ0'०), प्रशनक, बयादू जे, तिलिका मिट्टी, घोया पयर (5०५०50०0९), पाइरो> 
पिलाइट, व वरमीरयूलाइट । इनके अलावा ग्रे फाइट, काइनाइट (:४०णा०), साल व 
पोलो प्ोकस (००४८७), स्लेटस्टोन व दुस्मेलाइन (१०णशाआए८) कया भी घोडा 
मात्रा में उत्पादन होता है । मग्नेसाइट के ।वस्तृत रुण्डारों का भो पता लगाया गया 
है भौर उनके प्राथिक उपयोग की छान-बीन जारो है। उदयपुर के समीप भामर- 
बोटरा (305छ3- ०७७) की खानो से राज़ पास्फेंट के उत्पादन से राज्य ने सनिज 
विकास के क्षेत्र मे एक नथा कदम रखा है । दो राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स 
लि. के तत्वावधान में रॉफ-फास्फट के खनन का कार्य क्या जा रहा है। 


मारत में राजस्थान हो एकमात्र ऐसा राज्य है जो एमरेल्ड गानेंट (अरे जिद 
व जेम दोनो किस्मो का), सीसा, जस्ता, केडमियम व चांदो का उत्पादन करता है 
राजस्पान कई खनिजो के उत्पादन मे देश मे भप्रणी है जेत चाँदो, बुल्फ़माइटड, 
एस्वेस्टस, केल्साइट, फेल्सपार, जिप्सम, सौसा, जस्ता, रोस-फोस्फेंट आदि । 


खनिज ई घनो (ए्शएधाशे ७०७) मे एलाना को लिग्नाइट को खाने झाती हैं, 
जिनमे काफी वर्षों से काम होता रहा है । बोकानेर के गुढा क्षेत्र मे लिग्ताइट के संगम 
।ड करोड टन के भण्डार अनुष्ानित किये गये हैं । मई ॥983 को सूचना के घनुसार 
जअंधसमेर जिये मे घोटारह मामक स्थान पर प्राकृतिक गेस का विशाल भण्डार पाया 
गया है॥ मय एक भरद घनमोटर मे प्राकृतिक गैस मिली है | इस गेंस में सीमेट 
प्लाट भौर विश्व गृह स्थ पित करने को योजना है | घोटारू के बाद सोडवासा व 
लोगेवाला में काम शुरू किया जायेगा । मार्च ३984 की सूचना वे अनुसार जैसल- 
मेर मे करोब ]45 किलामीटर दूर स देवाला मे तेल का बडा अष्डार मिला है। 
तेल व प्राकृतिस गेंस भ'योय ने जून 983 के प्रग्त में वहाँ खुदाई का काम शुरू 
किया था। जेतलमेर मे तेल व प्राकृतिक गैस भायाय एक हिलियम गैस प्लान्ट लगाने 
का विचार कर रहा हे ५ सादेव ला से पाक सोमा के दोच करीब छह किलोम॑'टर 
को ही दूरी है। र मपुरा-प्रामुचा मे जिक व गोसे के विपुल मण्डार मिलने से राज- 
पा में झारत सरहार ने एक जिंक स्मेल्टर प्लान्ट समाने की स्वोक्ृति दे दो है 
जिसको लागत घगमग 366 करोड़ रु. घनुमानित है । इस हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड 
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कार्पान्वित करेगा । चित्रौड़गढ़ जिते के गाँव कैसरपुरा (प्रनापगढ़) के विकट हीरे 
की खोज उल्लेखनीय है । इसका विस्तृत सर्वे किया जा रहा है । 

हात में जैससमैर जिले के सोनू क्षेत्र मे 500 मिलियन टन स्टीस प्रेंड लोइम- 
ह्टोन के भष्टारों का पता लगाया गया है । इसदे उपयोग से प्रायात कम होगा तथा 
बिदेझी मुद्दा की घचत होगी ।* 

मीचे विभिनन्‍त खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया 
जाता है ५ 


चघारिवक खनिज (]नल5॥० ाल्ा35) 

(0) काँबरा--झेलडी की सांबे को खाने सिघाला से रघुनाथपुर तक फंली हुई 
है । राज्य के प्रन्य मागो में भी ताँवे के भण्डारों का सर्वेजक्षण किया गया है। दरीवा 
के समीप वा क्षेत्र मौ उल्लेखनीय है। भूल्मनू जिले के खेतडी में ताँबा निकाला 
जाता है । मीलवाडा जिले में भी तांबे का क्षेत्र हे । घिरोही जिले में प्राव्‌ रोड के 
स्ीप सोना, जस्ता व ताँवा पाये गये हैं। उदयपुर जिले के ग्रजली क्षेत्र मे ताँदे के 
मष्ठार पफिले हैं । 

खेतडी के समीप ताँबे के बडे भण्डार हैं। इनका उपयाग करके गसाने हो 
क्षमता का विकास क्या जा रहा है । इसमे उपोत्पत्ति (७+-७०००८।) के ख्प में 
स>्पपूरिक एसिड प्राप्त होगी प्रौर थोटी चाँदी व सोने की सात्रा भी उपलब्ध होगी। 
सल्फ्यूरिक एप्िड प्रप्प्त होने से सुपरफोस्फेट का छत्पादद भी चलू किया जा 
शतेगा ६ 

राजस्थान में कच्चे तौब (००१एथा ०7८) का उत्पादन ]988 में 8 लाख 
इन अनुमानित है, जबकि 987 में 6 94 लाख टन का उत्पादन हुग्मा था । 

(॥) सीसा व जत्ता-- उदयपुर से 40 किलोमीटर को टूरी पर जावर स्थान 
पर सीधे व ज्स्ते की खानें स्थित हैं + सीसे के डल्ले गलाने के लिए बिहार भेज दिये 
जाते हैँ सौर जस्ते के डले जो पहले जापान भेज दिये जाते थे, घद देव।री (उदयपुर 
के पाम) में जस्ता गताने के सत्र मे प्रयुक्त किये जाते है।इस काय के सचालन के 
लिए दी हि दुस्तान जिक लिमिटेड", देवारों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम माना 
जा सकता है ! जसस्‍्ता गलाने की उपोत्पत्ति के रूप मे सुपरफोस्फेट एसिड व वेडमसियस 
प्राप्त होते हैं । सतफ्यूरिक एसिड का उपयोग सुपरफ़ोस्फेट के उत्पादन में क्या जा 
सकता है। जैप्ता कि ऊपर कहा गया है रध्मपुरा-प्रायुचा में झस्ते व सोसे के विपुल 
मण्डार मिले हैं जिससे एक जि स्मेल्टर सयत्र लगाया जा रहा है । 

988 मे राजस्थान मे सौसे बे. डलो का उत्पादन 36 हजार टन, जस्ते 
के डलों का 09 हजार टन झौर चाँदी का 8890 किल्लोग़ाम भनमानित है । 





... बजद़ भाषण ]989-90, 23 भांच, 9०9, पृ. 4 (टहिन्दों में) 


(॥) कच्चा लौहा--राजम्थान में थोड़ी मात्रा में कच्चा लोहा जयपुर 
उदयपुर भू भनू सीकर, व ध्लवर जिलो मे पाया जाता है। मुए्य मण्डार जयपुर 
व उदयपुर जिलो में स्थित है । 988 से बच्चे लोहे का उत्पादन 635 हजार टन 
हुआ था । 


(५) सैंगनीज-- बासवाडा जिले मे घटिया विस्म की मैं गनीज पाई गई है । 
राज्य मे मेंगनीज का उत्पादन बहुत कम हो पाया है । 


0) टगस्टन (णीलाइट खनिज)--गागौर जिले में डेगाना के पास पहाडियो 
में टगह्टन के मण्डार विद्यमान हैं। हाल में एफ सर्वेशण से इन मण्डारों की पुष्टि 
हुई है। यहाँ पर टगसस्‍्त्न की रिस्म मी काफी भ्रच्छी बताई ज तो है। पानी जिले में 
टगस्टन के मण्डार मिले हैं | टगस्टन का उपयोग एलोव तथा स्पशल स्टील के 
निर्माण मे होता है । यह विद्यूत के साज सामान में मो प्रयुक्त किया जाता है। 
टस्टन रक्षा विभाग को सप्लाई किया जब्ता है। 988 मे राजस्थान में 32 टन 
टगस्टन के डलो करा उत्पादन हुआ जो पिछले बर्ष के उत्पादन से बुछ्ध अधिक था। 
भारत में ठगस्टन के उत्पादन व बडा भ्रश राजस्थान से ही प्राप्त होता है । 


औद्योगिक व अ घात्विक खनिज 
(ावच्र४दाज। श्ात्र ० १॥०७०७॥॥० शिााशश5) 

इस खनिजो वा वर्णन तिम्स समूहों म विभाजित करके क्या जा 
सकता है +- 

(प्र) पृथक करने के फाम पश्राने बाले खनिज ताकि ताप का भ्रभाव न पड 
(॥॥0]॥(5) ताप सहन करने मे मदद देने वाले खनिज (॥८80(065) व घोनो 
विटठी के घतन बनाने मे फाम श्वाने वाले खनिम (०८7१॥0 ग़धाश०9]$) | इस समूह 
में निम्न खनिज्र शामिल होते हैं । 


(3) ऐसब्रेस्टस--ऐमबेस्टस का उपयोग ऐसबेस्टस सीमेट, छत की चहरें 
पाइप ब्रादि बनाने मे क्रिया जाता है । 988 मे 30 हजार टन ऐसबेस्टरा वा 
उपादन हुप्रा था । 


(0) पेल्सपार (£८$9श)-यहू काच, मिटटी ये बतन आदि उद्योगों में 
प्रयुक्त होता है । देश मे पे सपार की वुल उ पत्ति का लगमग 7"% राजस्थान में 
उत्तन्न होतः है यह मुप्यतया प्रजमेर मे पाया जाता है भौर घोड़ी मात्रा मे सिरोही, 


उदयपुर प्रलवर ओर पाली जिले में भी पाया जाता टै॥ 988 में इसका उत्पादन 
25 हजार दन हुप्रा था । 


(79) धिन्तिक्रा रेत (8॥0४ 59॥0)--यह पाँच उद्योए् मे बच्चे साल थे रूप 


मकाम प्रात्ती है। यह प्रधिकाशव जधपुर श्रौर बूंदो जिलोंम निव्राती 
जाती है । 


]3 


(४) बदाटूज--यह चौनी मिट्टी छे उद्योग ब इलेक्ट्रानिऊ उ्ोर्गों में ,्रदुक्त 
होठा है। यह इ्रचदेट, सोकर, ठिरोहो व झतदर दिलों में रिलता है । 

(४) मेग्लेसाइट--यह रिफ्ेव्टरी ईं टो के निर्माण में ब्याउकझूय से युक्त 
जया जाता है । यह योहये झात्रा में काँच के यदोयों ने मो काम बाता है। यह 
अजमेर जिले में भौ फ्या दाता है + 

(४) दरमभोवरलाइट-- भडमेर जिले मे एक खान से थोहो रात में दरमी- 
केजून्यइट निकाला दाठा है | इस पर झग्ति का धरराव नहों होता « यह ठाप दे घ्वति 
का बच्चा इन्स्यूलेटर होठा है । 

(शो वात्त्टोनाइट--यह एक नवीन छवि है जिसके उपयोग बइठे या रहे 
हैं। यह सिरेमिक उद्योग मे काझो काम झाठा है। बढ पेंट व कायज उद्योग में भो 
अयुक्त होगा है ॥ यह छिरोही जिले में मिचठा है ॥ 

(शा) चायना क्ये व स्हाइट बले-- यह बर्तन बनाने व विद्,त इन्ह्यूलेटर के 
रुप में काम झाठा है। यह छाई माधोपुर, सोझर, ऋलबर. नायोर व जात्नौर जिलों 
में प्राया दाता है। 


(0) फायर क्‍्ले--यह फाण्र ईंट, ब्लॉबमस झादि बनाने के काम आाठी है । 
भह दीकप्नेर जिले में पायी जातो है । 

(५) दोत्रोेमाइट--यह झजनेर, सझलवर, जयपुर, छोधपुर, मौक्षर व उदयपुर 
जिलों में निकाला जाता है 4 यह चिप्स व पाउडर ठया चूना बनाने में मौ काम 
बाता है। 

(प्रा) इलेस्ट्रोनिर व ग्ारविक खतिब--इस समूह में अज्नक व देब्लि 
गाते हैं ॥ 

(॥) ग्रश्नरू (70):3)--राजस्थान में अश्नक् की खानें मोलवाडा, टोंक, झजमेर, 
डप्पुर द उदण्पुर जिलों में पाथो डाठी हैं ॥ बश्नक विद्यूत साव-सामातों में प्रयुक्त 
होगा है । यह रबर टायरों के निर्माण में मी प्रयुक्त होगा है 3 

बिहार व ध्रा्न प्रदेष के वाद झप्नक के उन्‍्पादन में राजस्थान का तृत्ोय 
स्थान घाता है । भारत का लगभग एक-चोयाई प्रश्नक राज्स्थान में उत्पन्न होता 
है ॥ 988 छे प्रनुमानों के अनुमार भन्नक दा दत्पादन 6 लाल टन टुझ्मा जो पिछले 
वर्ष से अधिक था । 

(४) ग्राणविक घनिजर--माणविक खनिजों में मो राजस्थान की स्थिति 
उप्माहदर्दे क मानी जानो है। प्जमेर व राजगढ़ को खारनों में लिथियम को बुछ 
माह मित्ती है । उदयपुर के समोद यू रनियम बो खोड को ऊा रही है । राज्स्याद 
बेरिल का मी प्रमुख उत्पादक है ॥ 
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(३) कीमती पत्थर व अद्रे जिब्स (5०0 50065 बा श्वेणि2श४०७) : 

() पन्ना (2फ़्प80)--प्रजमेर व उदयपुर जिलो में कुछ स्थानों पर 
एमरल्ड मिलता है । पिछले वर्षों मे इसका उत्पादन काफी घट गया है ! 

(7) गारमेट--यह भ्रजमेर, भीलवाडा व होक जिलों में थाया जाता है । 
इसकी दो किसमें होती हैं--एक तो एत्रेंसिव औ्रौर दूसरी जैम। राजस्थान में इसकी 
दोनो किस्मे पायी जातो हैं । 

(६) उर्वरक खनिज--इस समूह मे जिप्सम रॉक-फॉस्केट व पाइराइटस 
आते हैं । 

() जिफम--राजस्थान मे जिप्सम के काफी मण्डार भरे पड़े है। देश में 
कुल उत्पादन का लगभग 90% राजस्थान के हिस्से मे ध्राया है । जिप्सम वी खानें 
बीकानेर, श्रीगगानगर.चुरू, जैसलमेर, नागौर, बाडमेर, जालोर व पाली जिलों मे 
पाइ जाती है * पहले यह भवन-प्लास्टर मे ज्यादा प्रयुक्त होती थी, भ्रव यह उर्वरक 
उद्योग का प्रमुख कच्चा माल मानी जातो है। यह सीमेट उद्योग मे मं प्रयुक्त होती 
है । देश मे गन्धक की कमी होने से जिप्सम प्राधारित सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण 
बहुत उपयोगी माना जा सकता है ॥ 

(0) रॉक फॉस्फेट---उदयपुर के समीप रॉक फॉस्फेट के विशाल मण्डारों की 
खोज ने राजस्थान के खनिज इतिहास मे एक नया भ्रष्याय जोड दिया है। पहने यह 
जैसलमेर जिले मे बिरमेनिया स्थान पर दूंढा गया था। भामर-कोटडा के घण्डार 
बहुत प्रसिद्ध हो गये हैं । अन्य छोटे-छोटे मण्डार भी पाये गये हैं। मकरामर-कोटडा 
क्षेत्र मे उत्पादन माच, 96 / से प्रारम्भ हो गया था। रॉक फास्फेट का उपयोग 
सुपर फ्रॉस्फ्रेट के उत्पादन में किया जा रहा है । 2969 में राज्य में लमभल 0०9 
हजार ठन रॉक फॉस्फेट का उत्पादन एक महंत्वपूण घटना मानी जा सकती है। 
इससे विदेशी विनिमय की काफी बचत हुई है । ५88 में रॉक फास्फंट का उत्पादन 
4 50 लाख टन हुप्रा जो पिछले वर्ष से कम था। रॉक-फॉस्फेट की बिक्री से राज्य 
सरकार को 988 मे 20 6 करोड रुपये की प्राय हुई थी । रॉक-फॉल्फेट के परि- 
झोधत के लिए एक बडा सयत्र लगाने की योजना है जिसकी विस्तृत रिपोर्ट सोफरा 
माइन्स, फ्रास द्वारा तेयार कर ई गई है । 

(0) प इराइट्स (0)778०5)--झोकर जिले में सलादीपुरा मे पाइराइटस की 
काफी स।त्रा उपलब्ध हुई है । इससे गन्धक का भ्रम्ल निकाला जा सकता है । गन्धक 
का अम्ल या तेजाब उर्वेरक उद्योग मे काम गाता है । उदयपुर के समीप रॉक-फॉस्फेट 
के भण्डारो व मलादीपुरा को पाइराइट्स का उपयोग करके राज्य में एक उ्वेरक 
कम्प्लस्स या समूह स्थावित किया जा सकता है | 

(उ) रसायन उद्योग के घनिज--इस समूह मे लाइमस्टोन, फ्लोपेपार व 
बेराइट्स बात हैं । 


हि 


(3) लाइमस्टोन ््य चूना पत्थर--सौभाग्य से राजस्थान को सीघेंट के उत्पादन 
के लिए लाइमस्टोन के विस्तृत भण्डार प्राप्त हैं। नौ सीगरेट के प्लाप्ट--लाबेरी, 
साई माधोपुर दित्तोडशड, दारभेली *उदयपुर) , निम्वाहिडा ॥चित्तौड़ डिला), मौड़क 
(कोटा) बताव (प्तिरोही), ब्यावर व कोटा मे चन रहे हैं। पिछले दीत वर्षों में राज्य मे 
सीमेट का उत्पादन काफी बढ़ा हैं । राज्य के विभिन्‍न मागो में लाइमस्टोन के पणये जाने से 
सीप्रेट के उद्योग का भविष्य वज्जवस है ) जैसलमेर, उदयपुर, बासवाडा चित्तोडगढ, 
भीलवाडा सिरोही बपाली जिलों के विभिन्न क्षेत्रों मे लाइमस्टोन की श़बल जाता 
व धर शी निश्चित करने के लिए प्रोसपेविटा का कार्य चल रहा है) 

(0) फ्लोसेपार (8!0ए5एश) डे गरपुर जिले मे माडो की-पाल नामक स्थान 
पर फ्तोसंपार के भण्ड"र थाये गये हैं । इसका विकास पहले के वर्षों मे राजस्थान 
श्रौद्यागिक व खर्ज विकास निगम के द्वारा क्या गया है। यह फ्लोर्सपार स्टील 
मैटेलर्जी मे व हाइड्रोक्लोरिक एप्िड इत्यांद बनाने में काम भाता है। शज्य में 
986 में चार हआर टन फ्लोराइट का उत्पादन हुप्ला था । 

(797) बैराइटस-- सह तल के कुओ की ड्रिलिंग के दौरान घोल या कीचड 
बनाने के यम प्राता है। यह पेंट लिथोपेन उद्योग तथा बेत्यिम रसायनों में श्रयुक्त 
होता है। यह काएज व रबढ उद्योग से भो काम प्राता है। यह ग्लवर जिले में 
तथा नाधदारा के समीए मिलता है। 

(ऊ) छोटे खनिन (0० वध 25) 

(3) बे'होनाइट--यह एक प्रकार की मिट॒टी होती है । यह ड्रिलिंग मड़ तेयार 
करने व सौददय॑ प्रस घ्नो (४०शगआ०८0०४) के निर्माण ेे प्रयुक्त हीता है। यह वाढमेर 
जिले में पाया जाता है । 

(7) मुनताती मिदही (&0]८८*६ €2४09)--बीकानेर व जाघपुर जिले में 
इसके भण्दार पायें जाते है । यह घिक्रताहुट को सोच लेती है भ्रौर तेल से रगीन 
पदार्थ हटाने मे प्रयक्त होती है ॥ 

(छो क्र र॒पर, ग्रेनाइट ये ऋत्प भवन निर्राण के पत्थर-मकराने का 
सगप्रप्तर ताजमहल के निर्माए में प्रयुक्त किया गया था। नागौर, पश्ली, सिरोही, 
व्‌ दी, उदयपुर वे जयपु? जिलों मे संगमरमर को प्राप्ति के ग्न्य स्थान भी मिले हैं। 
जालोर जिले म गुलाबी रग का ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। राज्य के बिमिम्न 
मांगों में संण्डस्टात व लाइमस्टोन पाये जाते हैं । 

(ए) विविध 

0) घोपा पत्थर टेल्क व पाइरोपिलाइट-- राजस्थान इनका प्रमुख उत्पादक 
शेत्र माना गया है । ये खतिज टैत्कम पाउडर, खिलोत बादि बनाने में प्रमु् होते 
हद है हे उंदमपुर, जयपुर, सवाई माथौपुर, मीलवाडा व डॉगरपु्र जिलो म पाये 
जा | 
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(0 क्रेल्साइट--यह रसायन के रूप मे कैल्शियम काब्रनिठ होता है । के 
कागज, वस्त्र, चौनी मिट्टी उद्योग, पेंट इत्यादि मे काम आता है । यह सीकर जि 
में प्राप्त होता है । लेकिन कुछ मात्रा सिरोही, पाली, जयपुर व उदयपुर जिलो में भी 
निकाली जाती है । 

(॥ झोकर्स (0०07०७) (लाल और पीले)-ये खनिण पिगर्मेंट होते हैं जो 
घुलते नही है ग्रौर रग बनाने, सीमेंट, रबड, प्लास्टिक ध्रादि उद्योगों में काम पाते 
है । यह चत्तीडगढ जिले में कई स्थानों पर मिलता है। यह कुछ प्रन्य जिलो में भी 
मिलता है । 

(९) नमक--राजस्थान में सामर भील में काफी नमक उत्पन्त किया जाता 
है । डीडवाना, पचपदरा व लूनकरनसर भी नमक के उत्पादन के मुर क्षेत्र माने 
गये हैं । 

खनिज ईघन (शशाद्ाण 77९५) 


राजस्थान खमिज ई घन की दृष्टि से पिछडा हुझ्ना है। प्राय बीकानेर जिले 
में पलाना के लिग्नाइट कोयले के भण्डारों वा उल्लेख किया जाता है । लेकिन यहाँ 
969 में आग लग जाने से एक खान को बन्द करना पडा था। पल्ताना में लिग्नाइट 
मण्डार के बुछ क्षेत्र भौर दूढ गये हैं प्रोर बेन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यहाँ एव 
घर्मेल पात्र स्टेशन स्थापित करने वी स्वीकृति दो है। भव सरकार ने इस थर्मल 
पावर स्टेशन स्थापित वरने का काम नैयेली लिग्नाइट बाग्पोरेशन को सौंप दिया 
है। गहाँ फायला प्रचुर मात्रा में पाये जाने के कारण 250 मेगावाट की दो इकाइयाँ 
स्थापित की जा सकती हैं। बीकानेर, मागौर व बाडमेर जिलो में लगमंग 25 करोड 
टन लिग्नाइट (मूरा बोयल) के मण्डार भाके गये हैं ॥ इस मण्डार मे राज्य ने देश 
में दूसरा स्थान प्राप्त बर लिया है । 

राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योग 
(फत९श9)-०३5९० [9005005 | ॥२9|9४॥ 9) 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान में खनिज-आधारित 
उद्योगों के विकास की पर्याप्त सम्मावनाएं हैं। राज्य में सोमेट, उर्वरक, रसायन व 
अन्य उद्योगों के विकास के लिए प्रावश्यकः खतिज पदार्थ पाये जते हैं । हम नीचे 
पिछुले वर्षों शो प्रगति व भावी सम्मावनाओं का उल्लेख करते हैं-- 

. णस्दा व गलाई सयत्न (ट00 56 ?॥800--उदयपुर के समीप 
देवारी नामक स्थान पर 8 हजार टन को प्रारम्मिक क्षमता से एक जिक स्मेल्टर 
प्लाण्ट घालु किया गया है । ऊंची किस्म का जस्ता तंथार करने के साथ-साथ वह 
उपो्पत्ति के रूप में बेडमियम व गन्धव का तेजाब (सल्पयूरिक एसिड) भी तैयार 
करेगा सरफ्यूरक एसिड से सुपरफोस्क्ेट तैयार जिया जायेगा । 
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जैसा कि पहले बदलादा जा चुका है रामपुरा-घागुदा में गिकव सोछे के 
दर्घाप्त अष्डार पाये जाने से भारत मरतार ते राजस्थान में जिब् स्मेल्टर संमत 
लगाते को स्वीकृति दे दो है जिसे हिन्दुस्तान जिकू लि. कार्यान्विद करेगा ॥ 

2 विम्दाहुंदा में एड सीमेंट का कारखाता डाला गधा है । राज्य में सीमेंट 
के नौ बड़े कारखाने हो गये हैं ॥ भविष्य में नये कारखाने मो स्थापित किये जा रहें 
हैं। राज्य में सोमेंट के छोटे सयत्र (वंश व्यगटार ऐश७ो तो सयावे गये है 

3, हेवडों तास्वा गाने का समच (८०फदा उहाशाहा 788॥-खेतडो 
में ताम्दा गलाने के सबत्र वो क्षमता 30 हजार टत है जो भविष्य में ददाई जा 
सकती है । यहाँ थी सत्यदूरिक एसिट प्राप्ठ टाता है झिसका उपयोग करते के लिए 
झ्रन्‍्य उद्योग स्थापित जिये हा मकते हैं। 

4, जेंसा कि पहले कहा जा चुका है उदयपुर के समीप म्ामर-कोटड़ा हो 
में श्राप्त रोक-फांह्फट के रष्ड)रों का उपयोग कर के सुपर-फॉस्फेट का उत्प'दन बिया 
जा सके दा | सोदहर (सतादीपुरा) में प्राइराइटल के भष्दारों का उपयोग ह रके सरफ्यू- 
रिक एसिड उत्पन्न की जा सकेगी जिसका उपयोग उर्देरक उद्योग में किया जायेगा । 

इस प्रकार राज्य में कई तरह हे सुपरफोस्फेट के उत्पादन में बुद्धि होने से 
विकास को नया मोड़ मिलेंगा। 

5. नोम-कान्धाना में निजी क्षेत्र सें बर्चेन्चाशिग ध्लाट ह्दापित किया 
बया है ॥ 

6 दुछ वर्ष पूर्दे राजस्थान पौद्योगिक व खनित्र विज्गम निग्रम ने डू मरधुर 
में माह़ों को दाल मामक स्थांद पर कवोसपरार वेनिक्रिशियेशन प्लाट प्रारम्म क्या 
था जिममे रमायत उद्योगों को बढावा मिला है ! 

7. जालोर में एक ग्रंत।इट पोॉलिशिय पंक्ट्री रॉडह्यात स्‍्रोद्योगिद व सनिज 
विकास निगम के बप्िदार ये सो गई थी जिसका विकास किया गया है ॥ 

8. प्रस्य--इसके अवादा हाई-ठेक प्रिद्लौजन ग्लास, जोघपृर में ग्नासव 
क्लास प्रोडक्ट्स, परक्ेट प्रोटरी कम्प्ती लिमिटेड, मरवेपुर में फायर बिवपर, स्टोत- 
बैयर व पाइप, मूष'स साइटजिय ववर्स, ऋौलवाड़ा में व्िवम माइका इस्सलेंशिय विस 
टप्ा अवेपुर ग्लास एच्ड पॉटरीज व्न जयपुर में क्राकरी बततों है । 

सवाई झावोपुर में खाद का कान खाना नहीं लगाया जायगा वर्योकि पर्यावरए 
को दृष्टि में यह स्थान उपयुक्त नहीं पादा गया है। इसलिए भद यह कारखाना 
शर्ेपान में लगाया जायगा, जिसके लिए निर्णय लिया जा चुका है। 

बोहातेर मे बरभिट्सर में निग्ताइट के ऋष्डारों का विदोदन करने के सम्बन्ध 
में नेदनी विग्नाइट से समम्तैठा किया गया है ॥ दम पर भौझ्न हो कार्य प्रारम्म 

होगा । यहाँ लिस्‍्ताइट का वंन्नानिंक ढे गे से विदेह्दन विया आायगां जिससे पर्यावरण 
को कोई समस्या उत्पस्त नहीं टोगी 4 
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सृस्तग्ढ के पाम #जोरा में !8 मिलियन वरसेफ फीट गैस का मण्डार मिला 
है जिसमें से वर्तमान में 5 मिलियन बयूपेक फोट का ही उपयोग हो पा रहा है । 
गहाँ एक पेट्रोरतायन काम्पलेज्स बनाने का प्रस्ताव है) 
भावी सम्भावनाए 

] कोटा मे डिप्सम ग्राघारित सल्पप्रिक एपिड के निर्माण का समर लगाने 
पर सक्रिय रूप से विचार रिया जाना चाहिए 

2 उदयपुर में एक पिंग लोहा समन्‍त्र लगाने की भावश्यक्ञता है। वहाँ 
निवटवर्ती क्षेत्रों के कच्चे छोहे का उ-योग किया जा सकता है । 

3 निम्न श्ोणी को जिप्सम से दीवारो के बाड़े दनाये जा सकते हैं जिसके पुर्वे- 
निर्ित-5वन (7८ ४97१००४८ऐ-४0५५९८) बनाकर कुछ स' मा त्तक भवन समस्या का 
समाधान निकाला जा सकता है । 

उत्तम सेलेना”ट के भण्डारों का उपयोप प्सास्टर धॉफ परिस व स्‍झन्य उद्योगों 
का विकास करने से किया जाना चाहिए । 

4 फेल्सपार, कदा् ज व चिकनो मिट्टी के उपयोग से चोनों मिट्टी क॑ 
सामान के कारखानों को स्थापना का क्षेत्र बढ सजता है । सिलिका के उपयोग से काँच 
के उद्योग का विस्तार किया जा सकता है। 

निष्क एं--उपरोक्त विवरण हे स्पष्ट हो जाता हैं कि राजस्थान में तारा, 
सोसा व झस्ता एवं सम्बद धातुच्ों कया उत्पादन बढाया जा सरता है। भारत में 
इनका नितान्त प्याव है. प्रत राज्य को इनके विज्ञास पर विशेष रूप स ध्यान देगा 
चाहिए और केन्द्र को इनमे झपना सक्रिय सहयोग दना चाहिए। विभिन्‍न खतोतो से 
सुपर-फोस्फेद का उम्पादन के बडने से उर्देस्को बो सप्लाई बड़ सकतो है जिससे कृषि- 
गये उ्यादव में वृद्धि हो सकेगी । ल'इमस्टोन का उच्चादत बइ'कर सीमेद वे स्टीच 
उद्योग का सलाम पहुँचाया जा सरता है । 

राज्य की खनिज नोति 

परिवहन व 'ंक्ति के स घनो के विजास से राजस्थान में सनिज-ञाधारित 
उद्योगो के विकास को सम्प वन ए बढ़ रहो हैं. राज्य में खनिज जिकाप्त के लए 
49प& में नई खनिज नोति घोषित को गई थी | इसमे खनिज पदायों को थाज हेतु 
सर्वेक्षण एव अम्वेपणा पर ज र डिया गया था। इसमे सड़कों के मास्टर प्लान 
बनाने बिजलों उपलब्ध करान थ सनन बार्य के लिए देशो, सहकारी सच्य'मों तथा 
राजस्थान वित्त निगम प्रद्ठि दे माध्यम से ऋण उपलब्ध र्राने पर जोर दिया गया 
था । इनमे बहा गया कि छोट प -घरियो को ऋण्य दिया जायगा तथा शअ्प्रधान 
खनिजा जेंद लाइदस्टान, सगमरपघर झाई के पट्टे झनुशृच्चित जाति ब अनुसूचित 
जनजातियो के व्यक्तिकों को भो प्राथमिकता के झहाघार पर डिये जायेंगे । 

राज्य में खनिजो के विकास क लिए नवम्बर 3979 में राजस्थान राज्य 
खनिज जिशास निगम (85७।॥०9८) स्वापित किया गया है । पहले यह बाय 
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फ्त|00 दे प्रन्द्गंद किया छाठा था।॥ रोक-परस्फेट के खनन के लिए राजस्थान 
राज्य खान व खनन लिमिटेड कार्यरत है | एम. वो. साथुर समिति ने खतन-विकास के 
निए तिस्त सेल्याव दिये हैं! :-- 

(0 खनन को उद्योष घोषित कर देनः चाहिए ताबि इसको मो राश्वोषोय 
ज्ञान व प्रे रएाएँ मिच हब । 

() छनव व प्ूूयर्म संचालक को सभी खनन लीजहोल्ड कछोंत्रों का बदा 
पैमाने पर नृर्भीय दवशा बनवाना चाहिए । 

(0) रासयज, मोडक व झानावाड सखेत्रों में बडे प्रैमाते पर छाइमस्टोन को 
टूटफूट व व्यय बरश् पड़े हैं जिरते वोडलाना (2एट८०978) सीमेंट दतन श्रदतो है 
बढ़ते कि इस पर टस्यादन-शुल्त्र घटाया जाय॥ इससे रोजमार बढ़ेगा तथा 
सरदार को झामदनों होगो , 

(7ए) दिहार सरकार की भाति इश्क को राजशोय व केम्द्रीय दिक्री कर से 
मुक्त रखा ज्ञाप; 

(४) खनन दो डेहालिक विधियों का प्रमोग बढाया जाय 

(भी) खहन विभाग को खातों के पटुटे देने ब लगाव ठया रापल्डी इवदुण 
करने बे झलावा खनिे पदार्थों के मधष्यरण, शेसी, झादि के बारे में विस्टूत 
मूचता रपनी चाहिए, एव 

(झा) भवन निर्माण स्रारप्रो का उपयोग करने के लिए तिप्रणि-ट्योग को 
प्रोन्ताहन दिया बाहा चाहिए ध्सके लिए म्रभि-रुपान्दरण, धवात्ति नियमों व दिन 
आदि को ब्यवस्था दटाकर निर्माष-ठ्योग को शाग्रे वदाना चाहिए ॥ इससे राज्य में 
इन्फास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा । 

झाशा है इत सुझावों का कार्यानवित किया जावगा। 

राजस्थान में ऊर्जा का विकास 
(छत 76००७ ॥9 प्रे॥]25४30) 

बाविझ विकास में ऊर्जा का कैन्द्रोय स्थान होता है | ऊर्जा के छात दो खारयों 
मे बाई शाते हैं । 

[. पराचरावत छोख ((05९६७६ एठश $05872८८४)--इसमें चय-विद्य,व, 
धर्मंत-पावर (आउस गेस, व ठेल से उत्पत्द), व प्रधु शक्ति से उनपत्त पावर शामिल 
द्वात हैं । इ 

2 गेर-परम्पराग्न खोल (?इ४०१-एजा१ ध्या९००७3] 50 ए८८४)-- इससे लकड़ी, 
वायो-देस, मोर॑-कर्या $047 व्यध/29), निषुम चुत्द्ठा, यवन चक्की, बर्गेय शामिल 
झोडे है ५ ९ 
न मल 3> 

.. पूडदुरत सिपोर्, जन, 989, खड़्ड , पृ. 36-37. 
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राजस्थान मे प्रति व्यक्ति व्यावसायिक ऊर्जा का उपमोग 95 किलोबाट घण्टे 
प्रति वष है, जबकि समस्त देश का औसत 34 किलोवाट घण्टे (६ छा) है । झतः 
समस्त भारत व राजस्थान के बीच ऊर्जा के उपभोग के अन्दर को कम करने की 
प्रावश्यकता है । 

989 के मध्य मे राजस्थान मे शक्ति की प्रस्थाणित क्षमत्रा लगगग 2500 
मेगप्वाट के स्तर तक पहुंच चुकी है । इसपे लगभग झ्राधी जल विद्यूत शक्ति तथा 
आधी थर्मल प वर है । जल विद्यूत परियोजनाएं जिनसे राजस्थान को विद्युत प्राप्त 
होती है इस प्रकार हैं: 

भाजडा मागल, व्यास इकाई | व इकाई ।] चम्बल परियोजना (गाँधी सागर, 
राशा प्रताप सागर व जवाहर सागर), माही बजाज सागर परियोजना । राजस्थान 
मे मिग्री हाइडल स्कीमो के विकास बी भावी सम्मभावनाएँ भी हैं! झनूपगढ मिनी 
हाइडल स्कीम से राज्य को लाभ होगा । 

शमेल परियोजानाग्रो मे सतयुडा, सिग्रौलो, राजस्थ्यन अणु शक्ति केर्दर, 
कोटा ] व ॥ तथा कोटा थर्मेल पावर सयत्र हैं । 

नई थर्मल परियोजनाएं 

राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन कोटा जिले मे प्रन्ता (87(9) शहर मे एक 
ग्रेस झाघ।रित पावर स्टेशन (केन्द्रीय क्षेत्र मे) स्थापित करने जा रहा है जिसकी 
क्षमता 600 भेगावाट करने की भाशा है (फिलहाल 430 मेगवाट है) ॥ यह परि- 
योजना स्तातवी योजना के अन्त तक तैयार हो जायगी | इस प्रकार न॑वेली लिग्ताइट 
कॉरप्रोरेशन को पलाना लिस्नाइट को खानों का उपयोग करके एक थर्मल प्लान्ड 
स्थावित करने का काभ सौपा गया है । इसमे 60 मेगावाट को दो यूनिद लगाने का 
प्रस्ताव तो केन्द्र ने मजूर कर दिया था, लेविन प्रचुर मात्रा मे कोयला मलन से 
वहाँ 250 भेगावाट की दो इक्ाइयाँ स्थापित करने के नय प्रस्ताव भारत रारकार 
को भेजे गये हैं । 

भर ता परियोजना व पलाना लिगस्ताइट परियोजना के चालू हो जाने पर 
राजस्थान मे पावर-सकट कमर हो जायेगा । आठवी व नेवी पचरवर्षीय योजन्य से 
बिजली को माय की पूर्ति के लिए पौँच थमल या तापोय योजनाएं चालू को जायेंगी 
इसके लिए कोटा तृतीय चरए, चित्ौडगढ, माडलगढ़, सूरतणढ एवं घोलपुर के [लए 
योजनाए” मारत सरकार को प्रेषित की गई हैं। 

रावतमाटा में मारत सरकार द्वारा 235 मेगावाट की दो इकाइयाँ स्थापित 
को जा रही हैं. जबकि 500 मगावाट क्षमता को चार इकाइयाँ स्थापित करने पर 
सिद्धान्तत. सहमति प्रक्ट की जा चुकी है । इस प्रकार रावतमाटा से 2470 में बाद 
विद्य,त उत्पादित होगो मोर यह देश का सबसे बडा “अणु बिजलो कॉम्प्लेबस! 
बन सबेगा | 
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सरकार ले सैर-परमभ्परए्द उप छोटों व विज करने के लिए रप्जः्थाव 
ऊर्ना-वरवान एजेन्सी (२०), राह 0८४. & 82779) (ए८0/8) को स्थापना 
क्री है। 

989-90 जे 7000 सोनस-नकूकर्स वितरित किये जायेंगे तथां 900 भौर- 
छर्जा चालित रोड लाइटें लगायी जायेंगी । इन्दिरा ग्रावी नहर क्षेत्र में चारा विक्रय 
हेतु 00 पवन चतरिक्र्यां लगाने का प्रयत्त किया जा रहा है 4 जोवपुर ज्लेत्र म 30 
भैगावाट का सोलर-धर्मल सयत्र लयाने का प्रस्ताव है हे 

पिछले वर्षों मे राश्य में काफ़ी सख्या में निघाम चूल्हे स्थापित विय जा चुके 
हैं ॥ इतका विस्तार किया जा रह है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों को काफी लान होगा । 
इस प्रकार गैर परम्पर'गत ऊर्जा स्रोतों का विकास कार्य भो जारो है। 

राजस्थान में जनसंस्या की ध्यिति 

जल सस्या का झाकार एव वद्धि--]98! को जनगणना के धनुमार राव 
स्थान की दुप्त लल्यस्या 3 43 करोड ब्यक्ति पाक गई है। 297] मे यह सयमग 
2 58 करोड़ ब्यक्ति थी । 97-8] की झवि में राज्य को जनमस्या मैं लगमग 
85 लाख व्यक्तियों वो बदोवरो हुई है, जो लगभग 33 प्रतिशत है ॥ इसो प्रवधि में 
समस्त म रत में जनमख्या की बद्धि 23 प्रतिश्त र्ही । इम प्रकार राज्स्यात में 
जन्सब्या की वरड्धि-दर समस्त अर से ह प्रतिशत बिन्दु अधिक रही है ) विम्त 
त्तनिकरा में 394॥ से )98॥ तक की अवधि में राजस्थान में ऊनमख्या कौ दस 
वर्षीय दद्धि का परिचय दिया गाँहै *2 








चष अत्सहूण (रोड पें। द8 धर्चा० छरद्धि दर (९०) 
944 -39 8 0 
493] ]59 532 
3967 20॥ 262 
4977 258 278 
8938] 3 43 350 


उपरीक्त वालिता से यह स्प"्” है कि ॥ 5-8] के दोख राजस्थान का 
अनम॒स्या 39 4 राष्ट व्यक्तियों सं बदकर 3 43 करोड व्यक्ति हा यवो । राज्य मे 
98 में प्रवि !000 पस्यों पर स्तियों बी सच्या 99 थो + यह राज्य का तिय- 
अनुपात (६६४ ॥900) बहताता है| प्तः राग्य में पुद्यों को सस्या स्त्रियों क्ष प्रंधिक 
है । राम्य में झनुमूचित व जनदातियों रो सब्या काफी ऊंची है। 979 मे यह 
कूच जनसश्या का 5५, थो २ 98 में शहरों जनंसब्या कुल जनउस्या का 2[70५% 
थो । इस प्रकार क्षाज मो राजस्धान में )0 में थे 2 व्यक्ति शहरों में तथा 8 ब्यक्त 





बजट-मापथ, 23 मच, 989, पृ. १।-] 2. 
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गाँवों मे मिवास करते है। 90] मे ॥] शहरो में जनसंख्या एक लाख से ऊपर 
पायी गई जो प्रध्याय के भ्रन्त मे परिशिष्ठ 2 मे दी गई है । दि 

97-8 की प्वधि मे राज्य में विभिन्न जिलो में जनसंसुया पी दृद्धिन्दर 
में काफी प्रस्तर पाये गये थे । बीकानेर जिले मे जनसस्या की घृद्धि पर 4$ % रही. 
जो सर्वाधिक थी और भीलवाड़ा जिले मे यह 24 2% रही जो न्यूनतम थी |? 

राज्ण से जनसंख्या की बृद्धिदर (लगभग 33%) समस्त मारत वी बृद्धिदर 
(25%) से काफी अधिक रही है। इसका कारण यह प्रतीत होता हैकि राज्य 
सामाजिक व ध्ायिक दृष्टि से काफी पिछडा हुप्रा है और बाहर से लोग आकर बस 
गये हैं। ]08] में रोज्य की जनसख्या का 30 48% मुस्य श्रमिकों (0 
७०.८३) की श्रेणी मे तथा 6"3% सीमान्‍्त श्रमिकों (ए08॥9) ०0६५5) 
की श्रेणी मे पाया गया था । 

राजस्थान में पिंछदी जातियो व जनजातियो के लोगो की भी सझया काफी 
है । राज्य मे शिक्षा का भी प्रमाव है। इस प्रकार मविध्य मे राज्य मे जनसख्या की 
बृद्धि-दर को निय-्त्रित करने के लिए अधिक प्रयास करने की झावश्यवता है । इस 
सम्दस्ध में विशेष ध्यान बीौकामेर थ्री गगानगर, बाडमेर. जोधपुर जैसलमेर, जयपुर 
फोटा, बॉसवाडा व जालौर जिलो पर दिया जाना चाहिए जहाँ 97-8] की 
अवधि मे जनसख्या 35% से अधिक बढी । (देखिए परिशिष्ट ))। जनसख्या को 
निर्यान्त्रत करने के लिए भावश्यक उपायो का वर्णन जनसख्या के अध्याय में किया 
जा चुका है । प्रोफेसर के सुन्दरम ते बतलाया है |क राजस्थान में परिवार निषोजन 
श्रपनाने बाले दम्पत्तियों का प्रतिशत 983 मे 5 7 था जो वर्ष 2000 तक बढकर 
ज्यादा से ज्यादा 3% हो सकेगा, जबकि समस्त राज्यों के लिए उस ब्षे के लिए 
लक्ष्य 60% रखा गया है ।* इस प्रकार लक्ष्य की तुलना में राजस्थान की उपलब्धि 
आधी ही रह पायेगी । इसलिए राज्य मे परिवार-मियोजन वी दिशा में विशेष घ्यान 
देने की स्‍भ्रावश्यक्षता है । 

98 मे र ज़स्थान को जनसल्या देश की कुछ्त जनसंरपा का 5 प्रतिशत 
थी । राज्य मे जनसलू्पा का घनत्व 98॥ से प्रति वर्ण क्लोमोटर 00 च्पोक्त पाया 
गया है, जबकि 974 मे यह 75 चा। राज्य के विभिन्‍न जिलो में जनसंरूया के 
घनत्व में मो भारी प्रन्तर पप्या जाता है, ऊँसे जैसलमेर के रेगिस्तानी मागो में यह्‌ 
6 है, जबकि जयपुर जिले में यह 242 व्यक्ति है । 

राज्य में !98] की जनगणना के घनुसार लगमग 24"4 प्रतिशत व्यक्ति 
साक्षर थे । इसमें पुष्पो का प्रतिशत 36 3 तथा स्त्रियों का ] 4 था। इस प्रकार 

]. विभिन्न जिलो मे हुई जनसस्या वो दृद्धि का विवरण इस प्रष्याय के भन्‍्त मे 
परिशिष्ट । में दिया गया है ॥ 
2... हू, इणावंब्राथा, बाएणेल गा 5एज, 8०8०७ 25, 984, 9. 48, 
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राज भो राज्य में ३ व्यक्ति निरक्षर हैं, जबकि मारत से इसका श्रनुपात ३ है। 
राजस्थान के संप्बन्ध से यह उल्लेखनीय है कि १98॥ से भो यहाँ की ग्रामोण स्थियों 
में केवल 55% ही साक्षर थीं। सक्षरता की स्थिति शहरों में बेहतर है. जहाँ 
98] में 60:6% पुरुष व 34 5% सित्रियाँ साक्षर थी । झतः गाँवों में महिला-वगे की 
साक्षर व शिक्षित बनने की नितान्त भ्रावश्यक्ता है । इसमे शादी वी उम्र भो बढ़ेगी 
तथा परिवार नियोजन पर भो अनुकल प्रमाव पड़ेगा ॥ देहातो मैं महिलाध्रो में पली 
हुपी व्यापक निरक्षरता राजनीतिक, ग्राथिक व सामाजिक प्रगति मे बाधक मानो जा 
सकती है ॥ 
श्रम शवित का व्यावस्तापिक वितरणः 

राज्य में 974 मे कुल श्रम-शक्ति जनसख्या का 34 ]५ थी जो 98॥। में 
36 6९, हो गई । इसमे मुख्य श्रम्तिक व सौमान्त धमिद्र दोनों को शामिल कर 
छिया गया है। इसे काप में भाग लेने वी दर (०7६ फृशए०७92॥07 726) भी 
कहते हैं । 

कुस श्रमिक्रे वा विभिन्न ग्रौद्योगिक श्रेणियों के श्नुय्रार वितरण तालिका 
में दर्शाया गया है-- 














बा बा 
प्रोद्योगिक श्र॑णी 97] 498 
(प्रतिशत में) 
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गा बपशुधन, मछली, वन. प्रादि । 255 2'8 
५ खतन वे प्रत्यर विकालना 904 07 


| 





3.._97 क ग्रातडों के लिए ह४छणा ् फट 00शण्ा€९ 67 एं0९ण9- 
॥0५॥०७९, १४५ 4973, ७9 344, ठतचा 98] के लिए एलाअए४ ण 
वाव9 498], उदालड ]8, एशुवन्ाक र20 7, 5कल्‍ढा8। 76७० 


20४ [89]९ 8588 णा 5 [ाच्ध्यों 547ए॥9 224 9. 87 का उपयोग 
जिया गया है $ 
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% (प्र) घरेलू उद्योग उ्ब 3९0 
(झा) घरेलू उद्योग के प्रलावा उद्योग 32 $0 
! 
॥ 
प् निर्माण (०णा४ए००ीा०्) *3 कप 
श।। व्यापार व वाणिज्य 44 44 
5 5 न 3-८ न समन पकने + कमल नल ८ जन 
जात परिवहन, सभ्रद व सचार 2९0 2व 
एम प्रन्य सेवाएँ 85 पर 
बुल (लगमग) 399 0 309*0 











तालिका से स्पष्ट होता है कि !97! में कृषि व सहायक क्रियाप्रों में (थंथी 
3 से ]] त्तक) 76-7% श्रमिक लगे हुए थे जो 98 में 75':8% हो गये । खनन 
च उद्योगों मे (श्रेणी ४ व 9) 7% से 87% हो गये एवं बन्य में (श्रेणी शा से 
2 तक) 6 2% से 5:5% हो गये । 

इस प्रकार 98] मे कृषि व सहायक क्रियाग्रो में श्रम श्चक्ति का अनुपात 
97] की तुलना मे लगभग 4% कम हुप्रा, खनन व उद्योगों में यह '7% बढ़ा 
तथा निर्माए छ सेवाप्रो मे मामूली घटा है । 

98] में राजस्थान में श्रम-शक्ति के व्यावसाथिव वितरण में ।97] की 
तुलना में जो परिवर्तेन आया है, वह एक सही दिशा में होने बाला परिवर्तेन माना 
जा सकता है | इसे राज्य में हृषि के भलावा प्रम्य क्रियाप्रो को प्रगति भलवती है। 
प्लाजा है पभागामी वर्षों मे राज्य के श्रौद्योगिव विकास से यह प्रवृत्ति प्रौर जोर 
यकडेंगी । 

मानवीय सापनों से सम्बन्धित उपयुक्त तथ्य यह स्पष्ट बरते हैं कि राजस्थान 
में एक तरफ जनसख्या की वृद्धि को नियन्त्रित किया जाता चाहिए और दूसरी तरफ 
तोग्न गति से आाथिक विकास किया जाना चाहिए । राजस्थान में गृपिगेत विकास व 
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झोद्योगिक विकास की गति को तेज करके लोगो क्षी अर्गवक स्थिति में प्रावश्यक 
सुधार लाया जा सकता है! भागे के भ्रध्यायों मे हम इन पहलुमों पर अधिक प्रकाश 
डालेगे । 





परिश्िष्ट-- 

97-8 की प्रबधि में जिलों को जनसंह्या की वृद्धि को दस-वर्षीय दरें 
(प्रतिशत में) 
बीकानेर 48 ] उदपपुर 307 
ग्रगातगर 45 6 चित्तोडगढ 304 
वाडमेर ववाव नागौर 29% 
जोघपुर 44 8 सवाई माधोपुर शा 
जैसलमेर 44"8 मन्मुना 30 4 
जयपुर 3855 ड गरपुर 28 8 
बोडा 3656 सिरोही 2779 
बाँसवाड़ा 354 मरतपुर 26] 
जानौर 352 घोलपुर 273 
चुद 349 अलवर 26९2 
सीकर उस्ना भालावाड 25"8 
पाली उाच्व अजमेर 254 
बूदो 307 टोक 25-2 
मोलवाडा 24 2 


पिम्स्त राजस्थान 33'0] 





98] क्वी जनगणाना के भनुसार राजस्थान के ! शहरों को जतसर्या एक 
साख के ऊपर रही है, जो श्र प्रकार है ६ 





].. 80४ फिएड बला, रिध्ुउज्ञाआ0, 987, 9 ॥0-4], (0955, 
जंद्वाफ़पा ) 


30 
राजस्थान का कृषिगत विकास 


(#कछ्लाएएफ़बा 0९ए20०काशशा६ छा मि9 9892) 











राजस्थप्त वी. अर्वच्यवस्था में कृपि का महत्वपूर्ण स्थ'न है। 987-88 7रफपल के वेकंयाता मे गत का महत्वपूर्ण स्थ'न है। 987-88 मे 
राज्य की झाय (प्रचलित भावों पर) लगमग 9502 बरोड़ झुपये थी जिसमें कृषि का 
पोगदान 446 करोड़ रुपये, अर्थात्‌ लगभग 43 6 प्रतिशत था। १970 7 की 
कीमतों पर लेने पर हृषि का योगदान राज्य वी कुल आय में 987-88 में 
45-7% श्राका गया है।! डस प्रकार स्थिर भाबों पर रृषि (पशुधन सद्ठित) वा 
योगदान राज्य की कुल झऋाय (507) में लगभग आधा मादा जाता है। । 987-88 
मे श्रमुतपूर्व सूखे के कार यह लग्मग 46% रहां धा। राज्य वी इृषिंगठ धाय 
में क०फी ठसार-चढाव झाते रहते हैं। इसका तारण यह है कि यहाँ की कृषिंगत 
झ्रध्यव॒म्या मूनत. झस्थिर (005276) है और इस पर अकालों वी वाती द्वाया 
निरम्तर पडठो रहठी है : 

(श्र) भूमि का उपयोग-तिम्त तालिका में 95-52 व 9 86-87 के 
वर्षों में राजस्थान में मुमि के टप्योग का परिवर्तन दर्शाग गया है : 

राजस्थान में भूमि का उपयोग? 


ए्एणए-एए काल स्तिस्गि लाल हक्टवर सिराहिए सत्र 3... जा 
त्लाख वाटिय | (लाख | किवादिय क्षत्र 
मे का 








बर्गोक़रण टैवटेयर में) | क्षेत्र का मर 
न फ्लकनकल 7 पता कक 7 यणव 7 95-52 | प्रतिशत | ॥986-87 |__ प्रतिशत 
] स्पीडिंग झ्े्रफत उब्रठ 8] 7660 0[ 34523 [68 ० 
2, वत ]6 उब 2255 66 
3. कृषि के लिए प्रप्राष्य* 89 8 | 262 63] 8ल्‍54 
4 कृषि योग्य ध्यथ मूमि 900 2653 575 68 
5. परती नूभि 583 ॥70 44*9 33 
6. शुद्ध कृपित नूमि 93 27| 35453 45 [ 
7. एक से अधिक बार 
जोता गया सत्र री हु 23.7 हद 
8 मकल कृषित सेत्र फ74 28 3 ]764 5]6 


].. ग्रायव्ययक अध्ययन (025) 3989.90 एछ 52 & 9. 34. 

2 ]0 ३८5 ० # हा।व्णाप3] 52503 १०]25087, 977-78 80 
986-87, 79६5, उ99एणा, 72ए२, ]988, ए. 2. 

हक. इसमे निम्नाणित क्षेत्र श्िल जिये यये हैं : 
(0 गैर-कपिगत उपपोगों मे लगाई यई भूमि, (7) बजर व अरृष्य भूमि, 
(00) स्थाई चरायग्राह व पग्रत्य चराई की नूमिं तथा (४) विविध पेड़ों, फसलों 
व कु वी की भुभि ॥ 
986 87 में एच से अविध वार जोता गया क्षेत्र कूल सियोटिंद सेत्रफ्ल 
का 6 5% ठया शुद्ध कृषित क्षेदकत का 4'3% था। 
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तालिका से यह पत्रा चलता है कि राजस्थान में 986-87 में कुल रिग्रेडिग 
झ्षेव्रक्ल 3 42 रूरोड हैस्टेयर भूमि था। शुद्ध कृपित क्षेत्र (760 69 50७7) 
इसका 43 १ प्रतिशत था जो 395] 52 में केवच 27 प्रतिद्दत था। यह ]95-52 
में 93 लाख हैक्टेयर से बढरूर 986-87 में 54:3 लाख हैक्टेयर हो गया | इस 
प्रकपर योजना काल मे राज्य म नई मूमि पर खेती का काफी विस्तार किया गया 
है । एक से अधिक बार जोना गया क्षेत्र 95]-52 मे 44 लाख हैक्टयर था जो 
986-87 में 22 । लाख हैवठेयर हो गया ॥ इस प्रक्नार सिचाई के सावनो का 
विक्ञस होने से राज्य मे गहन कृषि का भी विकास क्या गया है। परिण मस्वरूप 
कुल कृषित क्षेत्र (002 ८०ए०८० ४१८७) जो 95-52 म कुल रिपो्टिय क्षेत्र बा 
28 4% था, वह 986-87 म 5 6% हो गया | राज्य में भाज भी वनों का 
झेवफ्ल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 6 6% मात्र है । कुषि योग्य व्ययं मूमि (0ए४णा७४०६ 
१४४%६ ]970) व परतो भूमि (7780% 8.890) (मद 4-- झद 5) 30 प्रतिशत है । 
मविध्य में इसमे से बुछ क्षेत्र कृषि में लाया जा सकता है। श्रतः राज्य में विस्तृत 
व गहन दोनों प्रकार की कृषि के विक्यस की भावी सम्भावनाएं विद्यमान हैं। 


986-87 में षुद्ध कृषितर क्षेत्रज़्द् | 54 करोड हैक्टेपर रहा, जो कुल 
रिपोर्टिय क्षेत्रफल का 45 ॥९ था। 986-87 मे सकल कृपित क्षेत्र (ह7055 छा०- 
79०0 शा) 7'6 करोड टेवटेयर था जो कुल रिपोटिम क्षेत्र का लगमग 
52% था। 


रश्जस्थान में 3985-86 में कायशील जोनो का विवरण! 











जग कि कस का. तय ट्मा ! 
जोत़ों की किस्मे जोतो को लल्या &, क्षत्रजल (लाख दुल का 
(साव में) २8 टैक्टेयर मे । ९७ 
! स्ोमान्त जोत (। हैक्टयदर । | 
चेक) 3 6 25 6 ठन्ड ६8 । 
2 लघु जाते (॥-2 है ) 92 89 3 । [33 ठन्द 
3 लघुभन्वन (2- है ) 98 206 279. 35 
4 अप्यम (4-0 तक है) 99 20 8 642 296 
5 बडो (0 है से ज्यादा) 234 । 0 7 979. वद7/क 
$ 
॥ 
पे | 76 800 0 206'"7 4000 


ठाजिझा 





राज्य में कापझोच जोडों का विवर८ 
बनमान है ॥ एक टरैकेयर दडु के ओोते कल्द जोदों कप 
मल आलिट बज 
4... 505६5 ७-४७ 50555 &3:5%::525. 937, 9, 535. 
(डदिटठ विञले इदे हैं) 


या 
लगना 295 हैं, सेन्लि 





पं 
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इसमें कुल क्षेत्रफल का कैवल 3-% माय हौ समाया हुमा है | इस्के विपरीत ! 0 
हैबटेयर से ऊपर की जोतें लक््मग % हैं, जबकि इनमें 47% क्षेत्र समाया द्ुप्ना है। 
9 70-70 में राजस्थान में कार्यशील जोतो का प्ौसत झाकार 5 45 हेक्टेयर था. 
जो समस्त मारत के औसत भाकार 2:28 हैक्टेयर का 2ऊ/] गुना था, एव समी 
राज्यो की तुलवा में यह सर्वाधिक था। 985-86 में र जस्थान के जोतों का 
आ्ौसत ग्राकार चटकर 4 34 हैक्टेयर पर भा गया है तथा इसी वर्ष मू-जोतो 
वी बुल सख्या 47 63 लाख थी जिनके पघ्न्तगंत कुल क्षेतफ्त लगभग 2 करोड 
6 लाख 7] हजार हैक्टेबर समाया हुप्रा था ३ 

शुष्क प्रदेश से सिंचाई का महत्व--राजस्थान से शुष्क प्रदेश (8 ५6800) 
में पाती की सुविधा का महत्व इस बात से स्ण्ष्ट हो जाता है कि बीकानेर व गगा- 
नगर जिले में मुख्य अन्तर यही है कि गंगानगर जिले को गय नहर से तिचाई की 
सुविधा मिली हुई है । बौकानेर जिले का कुल भौगोलिक झ्ेत्र गगानगर जिले से 
ज्यादा हते हुए मी कृषित क्षेत्र उससे कम है। दुषि योग्य बजर भूमि बीकानेर जिले 
में ज्यादा है । गगानगर जिसे में सगमग 25 तरह की फ्सलें बो्द जाती हैं, जबकि 
बीकानेर में 5 या 6 तरह बी | पशुपालन मी गगानगर जिले मे ज्यादा उन्नतें है । 
कपास, गन्ना, तिलहन 7 हें, चावल आदि को फ्सलें होती हैं ॥ 

(प्रा) तिचित क्षेत्र--राजस्थान में नहरो, तालाबों व कुग्नो भादि साधनों 
की सहायता से सिंच।ई की जाती है * विभिन्‍न स्तोतो के झनुसार सकल पिचित क्षेत्र 
(87055 ॥7788९0 69) ]95-92 में ] 7 लाख हैडटेयर था जो 985556 
में 38:6 ज्ञाख टैक्टेयर हो गया । 986-87 में यह 435 लाख हैक्टेपर रहा। 
विभिन स्रोतों द्वारा सिचित क्षेत्रफल तिम्न तालिका में दिखाया गया है। 

विभिन्‍न साधनों द्वारा सिचित क्षेत्रा 
(त्ाख हैक्टेयर मे) 


























| 
चर्ष | नहरें तालाब बुए दब पन्य साथन | योग 
| 
कल 22008 2 500 |. 22 | ०8 70 00 
| 
| | 
985-86 प5] | 0 225 38 6 
| 
986 87 क्‍64 | 84 | 257 435 





ब.+.-++--व8३ह३8ल०लट_-..ह/.....--........+ डी ओ 
(न समन >आसपंनन की पलममनक कर 


4... झ्रात हथ 506५ 98०-90, 5. 76, (985-86 व 986-87 के लिए) 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि 986-87 में नहरो की सिचाई 9 हि 
की तुलगा मे लगभग 73 गुना हां गई । लेकिन राज्य मे आज मी सिंचाई के साधने 
में कुओ व ट्यूबवेल का सर्वोच्च स्थान है, जा लगभग 60% है। ५ 

95-52 मे कुल सिचित क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रपत्त का 72% घाज 
अढकर 970-7 में 4*7% तथा 986-87 में 24 6% हो गया । इस प्रकार 
योजनाकाल मे राज्य मे सिंचाई के साधनों का काफी विस्तार हुप्रा है गौर सरल 
सिवित क्षेत्रफल सकल कृपित क्षेत्रफ्त का 2% से बढकर 24-25% हो गया है। 

राज्य में प्रधिक मात्रा में सिचित फ्सलो में गन्ना, कपास, जोच गरेहँ का 
स्थान भाता है प्रौर ज्वार, बाजरा व मूंगफली का स्थान कापी बम सिचित फसलों 
में आता है | राज्य में श्िचाई के विकास की काफी सम्भावनाएं विद्यमान हैं ! इसके 
लिए धिचाई के क्षेत्र में मारी मात्रा मे पूजो लगाने की भ्रावश्यकता है । 986-87 
में खाद्याश्नो की फसलो में 27 8 लाख हैबटेयर मे सिंचाई की गई जो कुल विचित 
क्षेत्रफल 43 5 लाख हैक्टेयर का 64% थी। 

पिछले वर्षों में राज्य मे शुद्ध सिचित क्षेत्र (॥6 फावहवा०व ब्ाह्ओो 
लगभग 32 लाख हैक्टेयर रहा है" 986-87 में यह बढ़कर 34"2 लाख हैकटेयर 
हो गया है ! इस प्रकार 98:-87 में झुद्ध सिित्त क्षेत्रकल 34 2 लाख हैकटेयर 
व सकल सिचित क्षेत्रफल 435 लाख हैव्टेयर पाया गया। इसका अर्थ यह 
हुप्रा कि 9'3 लाख हैक्टेयर भूमि में एक्से प्रधिक बार धिचाई पी गई। 
शु किन शनकन ज सिचाई बी गहनता (78400णा- 6089) +हलाती 


लिए 5 १]*7 
» जो !986-87 के लिए. ७ [| 97«78 मै. ब्दुऊ ४ ।"8 
है एनुदज्ू "27 रही। बढ ।97/-7# ई-नक्हु ४ 


रही थी। इपरोी और बढ़ाने वो आवश्यकता है $ 
राजस्थान को बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोंजगाएं 
तथा भसिचाई को बृहद्‌ परियोनाए 

(प्र) राजस्थान की बहुउह श्योय नदी घाटों परियोजनाएँ इस प्रकार हैं: 

] भाखडा नाल परियोजना मे हिस्सा, 

2 चम्बल परियोजना में हिस्सा, 

3 ब्यान परिणोजना 

4 माही परियाजना 

(ओर) सिचाई को युहद्‌ परियोजनाएं जिन पर कार्य क्रिया जा रहा है -- 
बुहदु परियाजनाओ के झब्वगंद कमाहड क्षेत्रत्र | हजार हैडटेयर से अधिक 
होश है । 


६8 । 


हैं। तृतीय अवस्‍्या में जवाहस्तागर बाँध बनाया जा रहा है। चस्बल परियोजना से 
राजस्थान में मुद्यतया कोटा व बूंदो जिलों में सिचाई की सुविधा बढ गी। चम्बल 
कमाण्ड क्षेत्र में पानी के जमाव, क्षारयुक्त भूमि व पानी के मिदुटी में सोख लिए 
जाते, झ्रादि वी समस्याएँ उत्पन हो गई है जिससे सिचाई को पूरी क्षमता का 
उपयोग नही हो पा रहा है । विश्व बैंक की सहायक सस्या प्रन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसि- 
बेशन की सहायता से इन समस्याप्रों वो हल करने का प्रयास किया जा रहा है| 
ग्राधुनिक्रीकरण व पानी के निकास की व्यवस्था बहुत प्रावश्यक है! छठी योजना 
(980-85) की अवधि मे राण प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा लिपट स्कोम के 
चालू कार्यक्रमों के लिए घनराशि की व्यवस्था की गयी थी । चम्बल परियोजना के 
नये कार्यक्रमों मे व्रूंदी झासा वा विस्तार, काटा जलाशय को ऊँचा करना तथा 
डाउन स्ट्रीम प्रोटेवशन वबर्स शामिल क्ये गये हैं । अब चम्बल परियोजना वा कार्य 
पूरा हो गया है ॥ इससे 45 लाख हेक्टेयर मूमि में धिचाई की जाती है तथा 386 
मैंगावाट जल विद्यूत्त का उत्पादन होता है । 


3 व्यास परियोजना (8८85 ?70]००0--यह पंजाब, हरियाणा प्रौर 
राजस्थान राज्यों की मिली-जुलो वहुउद्देश्योय याजना है। इस योजना मे सतलज, 
राधी प्रौर व्यास तोनों के जल का उपयोग क्या जा रहा है । इसवी निम्न इकाइयाँ 
हैं : () व्यास सतलज कडी, (2) पोंग स्पान पर व्यास नदी पर बांध तथा (3) 
व्यास ट्रान्समिशन प्रणाली । पहलो इकाई में पाण्डाह (?॥00०9) नामक स्थान पर 
एक वांघ, दो सुरगें, सात मील लम्दी खुली हाइडल वेनल (बग्गों से सुन्दरनगर तक) 
एवं एक शक्ति-सयत्र (देहर स्थान पर) शामिल किया गया है । 


दूसरी इकाई में पोंग दाध का उद्देश्य राजस्थान के लिए पानी एक्न्र रखना 
है। इससे पंजाब हृरियाण्या व राजस्थान में सिचाई की व्यवस्था की जा सकेगी । 
इसमें एक शक्ति-्सयत्र को स्थापित करन बी जी योजना है। इसका निर्माण कार्य 
व्यूस-निपन्तण मण्डल की दस-रेस में सम्पस्त किया जा रहा है ५ राजस्थान को व्यास 
परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से सिचाई का लाम नहीं मिलेगा | यह इन्दिरा गाँधी नहर 
परियोजना को स्थायो रूप से जल-सप्लाई करेगी । इस योजना के तीनों राज्यो में 
2] लाख हैक्टयर भूमि को सिंचाई हो सवेगी ॥ इस परियोजना से राजस्थान राज्य 
को 50 मेगाक्गट विद्युक्ष श्राप्त होगी 3 
रादो-व्यास नदी जल-विवादी--पिछले दो दशको से रावी-ब्यास नदी जल- 
विवाद चतता आ रहा है। प्रन्तर्राज्यीय जल-विवाद (सश्योधन) भ्रधिनियम, 986 
पनसलकन--+तै-+-5+ 
.. मृग्रालाल सुरेका, 'पतावय राम्जस्यान झाफने सामने” राजस्थान पत्रिका, 


6 जून, 986, तथा “इराडो पचाट की ग्रसहनीय कार्यवाही,” राजस्थान 
पत्रिका, 26 मई, ]987. 


उ2 
पजाव समम्दौते को लागू करने के लिए पारित क्रिया गया था । इसके प्रस्तर्गत इराठी 
झ्रायोग का गठन किया गया जिसे दो कार्य सौदे गये थे :-- 

(0) यह निर्धारित करनां कि पर्ञाब, राजस्थान दे हरियादा के शिंसान 
। जुलाई को रावी-ब्वास नदियों का क्तिता-कितता पानी ऊपणोग में ता रहे भे 
ताड़ि कम से कम उनना पानी उनको मिचता रहें | (पजाब सममौते के दुँरा 9 () 
के प्रनुमार) 

0) प्रायोग यह दिशेय करेया कि पद व हरियाणा 
अपने हिस्से में से [रतन पानी किस राज्य (पञ/व व हरियाणा) को 
का यह निर्शय केवल इन्हीं दो टार्ज्यों पर लागू होगा ॥ (पंजाब सममभौते 
(2) के श्तुसार) 

 , इस प्रकार इसाडी घायोग की निरुक्ति किसी स्वतत्र नया 
नहीं की यई थी ॥ बल्कि लॉगोवाल-राजीव पजाद समझते में किये 
तिर्भय को लागू करने में मदद देने के लिए की गई थी । 

परजाब का यह तक रहा है कि रावी-ध्यास नदियाँ राजर 
गुजरती, इसलिए इनके पानी पर राजस्थान का कोई अधिकार नहीं है $ वस्तु-स्थिति 
णह है कि पजाव ब हरियाणा के ग्रापसी विवाद में राजह्थान को अनावश्यक रूप 
से धसीट लिया गया है । राजस्थान दि नदी का प्रदेश है और इस प्रतार इस 
नदियों के दाती का पूरा मागीशर मात्रा जाता चाहिए । राजह्याम के विज्ञाल रेगि- 
स्यान व सूखा क्षेत्रों का सिंचाई के लिए पानी को निठान्त आवश्यकता हैं । 

इराडों घायोग ने प्रपनी रिपोर्ट मई 987 में पेश कर दी थी जिसके अनुसार 
पंजाब, हरियाएा व राजस्थान के पाती के हिस्से इस प्रकार निश्चिठ किये गये थे ८ 


के बाको बचें हुए 
प्रिल्ेेगा । प्रायोग 
देरा 9 


एक निर्णय के लिए 
दे गये राजनीडिक 


सथ्यत से द्ोकर नहीं 


नये निर्धारित भझरश धूईद प्रश 
() पजब : 50 लाब एड पुद 42.2 लाख॑ एकड पुद्ध 
(2) दृरिय खा £ 38 लाख 30 हजार एक्ड फुट 35 लाख » « 
(3) राजस्थात : 86 लाख एबड पुट 86 लाख ,« # 


इस प्रकार इराडी आयोग वी सिफारिशां से पजाब व हरिय णा के हिस्म 
बट हैं तथा राष्थाद का यधावत रहा है *' इसस राजस्थान का वास्तजिक प्रश रावी- 
व्याप्त पाती से 3% कम हा मया है ॥ इस बात को लेकर राजस्थान में प्रसताप है 
क्योंकि राज्य में प्राय: सूखा #डता रहता है और यहा की जल की प्रावश्थकता कापी 
प्रविक है । इसलिए राजस्थान का द्विस्मा मौ आनूप तिक रूप से बदाया जाता चादिए 
पा । लेश्नि पडाब समम्हेते के अन्तरंत प्रदिरिक्त पानी पजाव व हत्या में ही 
विभाजित होता था । इससिर्‌ राजस्थाव सरकार झसमजस की सिपिति में पड गयी 
डे ॥ 

4, साहों बदाह् सावर परियोजना-- यह राज्स्थान व गुजरात की प्रिली- 
खुद्दो वटियो डक है।॥ इसे दक्षितों राजस्थान व उत्तरी गुजरात में निचाई को 
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जायेगी | इसमे बासवाडा जिले में 80 हजार हैक्टयर भ्रमि मे प्िचाई की जायेगी । 
जून 983 में मुस्य बाघ का कार्य पूरा हो गया है। यह बाँसवाडा के समीप तैयार 
की गई है | योजना क। तीसरी इकाई भे पावर का विकास किया जा रहा है | पावर 
हाउस ने 2 का कार्य काफो झागे बढ गया है। इस पर 45-45 मेगावाट की दो 
इकाइयाँ लगायी जा रही हैं । प्रथम पावर हाउस में 25-25 मेगरवाट को दो 
इकाइयां हैं। इसे जनवरी 4986 को राष्ट्र को समफ्ति किया गया था। पावर 
हाउस न. 2 की पहली इकाई फरवरी 986 में शुरु कर दी गई थी । दूसरी इकाई 
के निकट भविष्य में चालू होने का कायब्रम है। राजस्थान व गुजरात राज्यों में8 8 
लाख हैक्टेयर मूमि में सिंचाई की क्षप्तता प्राप्त हो गई है। राजस्थान व गुजरात 
राज्यों को :2 अनुप त में घप्िचाई का पानी मिलेगा । 

जिचाई व विद्युत को सुविधा मिलने से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का कृपि- 
गत व औद्योगिक विकास होगा जिससे लोगो के जनजीवन में श्रामूल-चूल १रिवतंन हो 
जायगा। 

सिचाई को बृहद परियोजनाएं (४990 ।शोहशांता ?70)९९० &) 

इन्दिरा गाधो नहेर परियोजना का सानचित्र -- 


के 





॥ पु 
है हट 
केस ४ हि 
( गान्धी फीडर हक, ध्ड्य्व पर 
पानी नहर 2५८ ४/ ६ 
- लिए्ट सिस्टम 2८2 कु/ पंजाब 
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. दाद गधों नहर परियोजना ([0॥43 58540 (०४० एशाणव्णी 
का विवरण-पहु पहले राजह्वाव नहर परियोजवा कहलाती थी । इस परियोजना 
के पूरा हो जाने पर यह विश्व की धदस लस्दों तिचाई प्रणालियों (8007 
39४८8) में से एक पातों जायेगी यह थार के रेविस्तान के बड़े भर भाग को हरा- 
नरा घना देगी तथा गगानेगर, दोहानेर व जेसलमेर जिलों में पूर्ण विकास होने पर 
धरण व पा मेंसमतल नहरो प्रद्मह क्षेत्र तथा लिफ्ट महरो प्रवाह क्षेत्र को मिलाकर 
3 88 ब्रधदा लगभग 4 लाख हैवटर में शिचाई करेगो तभा पास के क्षेत्रों 
के लिए पेप जल सप्लाई करेगी । 


प्रपमत चरण मे 5-78 लाख हैबटेपर में तथा द्वितीय चरख॑ में 8 0 लाख 
हैक्टेयर मे मिचाई की क्षमत्ता प्राप्त करने के लक्ष्य रखे गये हैं 

प्रथम चरश 5088० ]) के मन तगत 204 क्लिप्मीटर रुजस्थान पौडर (जो 
पजाब में व्यास व सतलज नदियों के सगम पर हरीके बाँध से प्राश्म्म होती है 09 
क्लोमीटर लम्दी राजस्थान मुख्य नहर तथा 3075 ड्लासीटर मे वितरिकामों के 
निर्माण-कार्य रख गये ये जो पूरा होने मे प्रा गये हैं । द्वितीय चरण (9/88० ह) मे 
256 किलोमीटर लम्दी मुख्य नहर (89 क्लोमोटर से 445 किलोमीटर तक) 
तथह 4800 किलोप्रीटर मे वितरिकाशो के निर्माण कप्य रखे णयें हैं ! ] जनबरी 
]987 को घृरुद नहर के मन्तिम छीर तक पाती पहुंचाया गया था! । हिमालय की 
गगवयुस्बी बर्षोल्ली च्ट्वानोस सैक्डों मोल दूर प्यासे और तपते हुए रेगिस्तान को 
जीवनदाया जल का पहुचचाना एक भगीरध प्रयाप्त को सुखद परिणतरि है। इसके 
साथ ही विनरिकाप्रों का निर्माण कार्य मी कराया गया है । मुम्य नहर पर मिट्टी वी 
खुदाई का बाम॑ पूरा हो चूत्रा है तथा वितरक-प्रणावियों पर भी आशिक रूप से 
मिट्टो की खुदाई का काम किया गया है । इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना की कूल 
सम्मावित लागत ]86 करोड रुपये झाकी गई है दि+में प्रथम चरण को लागत 
का प्रनुभान 255 करोड रुपये व ट्वितीय चरण बा 93] करोड़ रुपये है ३ 

जैसलमेर जिले को समृद्ध बनाने में लाठी सिरोज के क्षेत्र का महत्वपूण योग 
दान हाँगा। यहाँ पानी पहुंचत हो सेतो होते लगेगी । वेसे भो बहा मामूली दरसात 
से सीबंग धास्त 4 होती है जो पशुप्रों के लिए पौध्टिक मानो जाती है॥ मोहनगढ़ 
से झागे राजस्थाव नहर के रा तेम छोर से लोतबा शाख£ निकाली जा रही हैँ । यह 
90 किलोमीटर लम्बी होगी ग्रोर लग्ठों भिरीज क्षेत्र मे सिंचाई करेगी। ताजा 
सूचना के अनुसार राजस्थान नहर वा पानी सदियों से प्यासे पश्चिमी राजस्थान के 
मर्स्थलीप जैसलमर जिले मे मोहनगढ़ के करीव 88 किसोमोटर प्राये तक पहुंच 


गया है। पानी के ग्रमात्र स वीरान पड़े हुए मोहनगढ़ क्षेत्र के निवासियों एवं पशु- 
>स+-- न ++रत-सन5 
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पक्षियों को पहलो बार मीठा वेयजल मिना है तथा शुष्त इलाके को मिचाई की 
सुविधा मिली है । अर परियोजना का बाडमेर में गडरा राट तक बनाने की स्थीड्ृति 
मिल गयी है । ७५९५ 

इन्दिरा गाँपी नहर परियोजना से राज्य में गेहों कप्रास व तिचहन की पैदा" 
बार कापी बढेगो । नये उद्दोग, नये नगर, नई बहितियाँ ये सब इस नहर के ही वरदान 
होंगे । नहरी क्षेत्र सें ल खों व्यक्तियों को वसान का कार्यक्रम है । इसके लिए “मास्टर 
प्लान! पर कार्य क्या जा रहा है । इस परियोजना वी यह विशेषता है कि इससे 
पहली दार नई अ्रमि पर खेती की जा सकेगी । इससे रावी-व्यास के जल का ज्यादा 
गहरा उपयोग हो सकेगा और कमाण्ड क्षेत्र में निरस्तर बसे वे! कारण झराल राहुत- 
ब्यय में काफी कमी की जा सकेगी । इममें विश्व बैक की सहायता से मूमि का विक्ास- 
काय किय, जा रहा है । इसलिए इस परियाजना का महव काफी बढ गया है । इस 
परियोजना क पूरा होन पर सम्स्त दश लामान्वित होगा । 

जैव कि पहल बताया जा चुका है एक अतिरिक्त गगानहर (लीलवा शाखा) 
के विर्माण का काम चल रहा है ।॥ मुख्य नहर के झाखिरी छोर स एक और बड़ी 
शास्रा दोधघा भो निकाली ज येगी जिया निर्माग-कार्य भी हाय में लिया जा रहा 
है | इन दोनो शाखाग्रो से जैसलमेर का क्षेत्र कुछ ही वर्षों में चमन हो ज,येगा ॥ 

योजना के कार्यद्मों को पूरा करने में सीमसेन्ट व कोयलें क। प्रमाव वाघा डाल 
रहे हैं। इस नहर मे लिएट विचाई (जलोत्याय) स्कीम को क्ार्यानिवित करने की भी 
योजना बनायी गई है ताकि राज्य के परश्चिमो भाग को सिंचाई के लिए जल मिल 
सक्रे | मुय नहर से 6 लिफ्ट नहरें निकाली गई है । इत लिफ्ट नहरो में पानी को 
ऊपर चढ़ाया जाता है। एक बार के लिफ्ट में पानी को 60 मीटर ऊपर चढ्ा सकते 
हैं ॥ जोपपुर को लिफ्ट नहर योजना से 992 मे थानों मिलेगा । 6 लिप्ट नहरो के 
नाम इस प्रकार हैं 

() दीकाने र-लूणक्रणसर लिफ्ट नहर--इससे बीकानेर शहर का पानी 
मिलेगा । 

६2) गजनेर लिपट नहर 

(3) सहवा लिपट-नहर-इससे कई गाँवों के प्रलावा सरदार शहर व वारानगर 
को पानी मिलगा । 

(4) कोलायव लिपट नहर 

(57 कलाँदों लिस्ट नहर 

(6) पोखचरव लिफ्ट नहर 

इन्दिरा भावी नहर पश्योजना से थार के बडे क्षेत्र को सिचाई का लाम 
मिल्लेया तथा फ्लो के पेड का विस्तार किया जा सक्रेगा । राज्य सरकार चाहतो है 
कि इस परियोजना को केन्द्र पूरा कर क्योकि इसके लिए मारी मात्रा मे वित्तीय 
ब्यय को पग्रावश्वक्ता है । प्रत., मतलब-यमुठा लिझ (5 ५.) करे माँति इसका वित्ताय 
मर मो कर को बहन हुरता चाहिए ॥ इससे राज्य के प्रायिक विकास में विभिन्‍न 
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प्रवागर से मदद मिलेगी जैसे सिंचित क्षेत्र मे ढृद्धि, कृषिंगत उपज में छुद्धि, बिजली के 
उत्पादन में इृद्धि, पेयजल्न की सप्लाई में वृद्धि, रेमिस्तान के प्रस'र पर रोक, मछती- 
पालन को प्रोत्साहन, परिवहन का विकास, ग्रनाज की मण्डियो का तिर्माण, पशु- 
पालत का विकास, ह्रौद्योगिक विकास, पयंटत विक्रास, झादि । 


2 प्रस्य चूहद्‌ सिघाई को परियोजनाए-- जैसाकि पहले कहा जा घूका है कि 
इस समय शिचाई को निम्न 8 बड़ी परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है ; 
गुड़गांव नहर बोखला जन्नाशय, मर्मदा, जाखम (जनडाति उपयोजना के प्न्तर्गंत), 
थोन बांध, बोतलपुर (जिला टोक), नोहर फीडर तथा घिघ मुख 

जवाई परियोजना--यह घिंचाई की मध्यम दर्जे की परियोजना है। जवाई 
नदी मारवाड़ की प्रसिद्ध लूनो नदी को संहांयक है। यह जोषपुर डिवीजन के दक्षिण 
में बहती है। जवाई बाघ पश्चिमी रेलवे को दिल्‍्लौ-प्रहमदाबाद रेल लाइन पर 
रेलवे स्टेशन से कोई तीन किलोमीटर दूर भरावली पर्दत की गोद मे स्थित है । 
इसका निर्माण-कार्य मई ]५46 में जोधपुर रियासत के तत्कालीन महाराजा उम्मेद- 
घहिह ने करवा था जो 93-52 में पूरा हो गया था ॥ इस परियोजना पर 2 6 
करोड रु की लागत भाई थी। जवाई बाघ को सिरोडी. पाली, जालोर व जोधपुर 
जिलो को प्याऊ धघतलाया गया है, फर्पोकि इससे चार शिलों को प्यास छुकाई जातो 
है। इस बाय से पाली जिले के 33 गावों तथा जासौर जिले के 24 गावों की जमीन 
सीची जाती है ॥ पाली जिले में 20 हजार हैक्टेयर मूमि तंयां जालोर जिले में 5 
हजार हैकटेयर भूमि मे सिंचाई की जाती है। 

जवाई बाघ पश्चिमी राजस्पान में सिचाई का सबसे वष्ा स्रोत है । इससे 
अभो तक सिरोही जिले को पूरा लाभ नहीं मिल पाया है । सरकार ने जवाई कर्मांड 
एरिया की नहरों के आधुनिकीकरंण बी एक योजना अपने हाथ भे ली है जिसके 
अन्तर्गत महरों को पक्का करवाने, उनकी क्षमता को बढाने आदि से सम्बन्धित कार्य 
किये जायेंगे । जवाई परियोजना के पाती का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। 

घिचाई को म्ध्यप परियोजनाएं जिन पर काम जारो है--सिंचाई की निम्न 
मध्यम परियोजनाओ पर काम जारी है जिनके पूरा होते पर 74 हजार हैक्टेयर मृत्रि 
में स्िचाई की सम्मावना उत्पन्न हो जायगी। 

इनमें तोन परियोजनाएं बेगन डाइवजन, बह्सी तथा ग्रोमुल्डा चित्तौडगढ 
जिले के लाम पहुँचायेगी : दो परियोजनाएँ : मेजा फौडर व कोठारी मौलवाड़ा 
जिले को, भीमसागर व हरीशचरद्र सागर भालावाड जिले को, सोम-कामता-भम्बा 
डू गरपुर जिले को, कक उदयपुर जिले को तथा पचाना सवाई माधोपुर 
जिले को लाभ पहुचायेंध्री। के 

सिचाई की मध्यम पश्योजनाप्रो के लिए राजस्थान को प्रस्तराष्ट्रीय विशास 
के लिए सुक्त राज्य एजेस्सी (054॥7)) से कर्ज प्राप्त हुप्ला है। भविष्य में प्िघाई- 
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ड्यवस्था ते। आ्रायुतिकीकररा भी दिया जायेगा। राज्य में घग्बर क्ट्रालव 
भरतपुर ड्रेन वर्स व बाढ नियस्त्रण के सम्बन्ध में कार्य किया गया है 

राज्य में सिंचाई की सुविधाशो छे विस्तार पर दघ 989-90 में 59:90 
करोड़ रपये का ब्यय प्रस्तावित है जो वर्ष की कुल योजना का लगमग 20 प्रतियत 
है। इसमें 63 कराड रुपये इन्दिरा गाधी नहर परियोजना तेया 9 करोड़ झुपते 
माही बजाजसागर परियोजना के शामिल हैं । 


उपयुक्त विवरण स्‌ स्पष्ट होता है ड्रि राज्य से बृहुद व मब्यन शिचाई की 
नई परिमोजताओ के लिए विकास को काफी सम्मावनाएँ विद्यमान हैं जितरा 
उपयोग करके राज्य की कृपिंगत प्रयंब्यवस्था को अधि स्थिरता व सबलता प्रदान 
की जा सकती है । 

(६) राजस्थान में फ्सनों का दाचा ((४०9908 ?2॥6य 7 7९8]38४8)- 
राजस्थान में खाद्यान्नो की फ्सलो में श्रनाज में बराजरा, ज्वार, ग्रेट, सका, जौ, 
मोदे अताज व चावल एव दालो मे चना, तुर, प्रन्य रबी वी दालें ढ ग्रन्थ खरीफ 
की दालें शामिल हैं एवं गर-साद्यान्नों की फ्सलो में तिलहन में राई व सरसों, 
प्रलसी, मूंगफ्ली व ६रण्डी एवं अन्य से कपास, हस्ब'बू, सन, गन्ना, हेल्‍दी, घनियां, 
मिर्च, प्रालू, भ्रदरक, झ्रफीम व खार प्रादि शामिल हैं । 

]986-87 में गुल हृधित क्षेत्रपल *76 करोड हैक्टेमर था । इसका विभिन्न 
फसलों के घतुमार वितरण नीचे दिया जाता है १! 














(साथ हेक्टेयर) हुल कृथित क्षेत्रफल 
का प्रतिशत 
., प्रताज | 2 | 54*2 
2. दालें | 32००१ आर 
3. तिलहन । ]50 | 855 








43,_0 ६८७४5 0 #ह7८ण६ए/० 5080305 73]4$7038॥, ]977-78 40 
32986-8 7, 20५, 988, (025 उभ9०घ), 97 77-5--प्राने कसमों 
के उनवादन के झाकई मो ज्यादातर इसी पर आायारित हैं । 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि 986 87 में 72 4 भ्रांतशत क्षेत्रफत खाद्यान्नों 
दी फप्चलों (प्रनाज व दालो के प्रल्वर्गेत यर झौर चेद 27 6 प्रतिशत गेर ख दाज्नों 
की फ्शलों बे' प्र-तर्गत घा। राज में कुल कृषित क्षेत्र के ग्राध से कुछ झ्धिक भाग 
पर धनाज घोया जाता है ध्लौर $ भाग पर दाले बोयो जातो हैं । स्मरण रहे कि 
राज्य फे लगभग 3 क्षेत्रस्त पे प्रकेले बाजरे की खेबो की नातो हैँ । राज्य में तिलहन 
गता व कपास की पैदावार होने से इनस सम्बाधित उद्योगों (तेल उद्योग चीनों व 
गुट उद्योग सूती वल्त उद्योग) का विकास जिया जा सकता है। मसालो में लाल 
पिच, जीरा घनिया तया हल्दी के ऊपादत का मी महत्व है। इनके उत्पादन से 
घषको को अच्छी ग्राप हती है । राज्य में खार, तस्वाकू अफोम, श्रादि को मी 
पैदावार होती है ॥ स्वार के व तब वुल क्षेत्र का |8 मांग पाया जाता है । 

]932 5 में खाद्याशो के गतगत कुल कृषपित क्षेत्रलल का लगभग 9] 6 
प्रतिशत तथा गैंर-खाद्यात्नो में 8 4 प्रतिशत था । 986 87 में मे प्रतिशत क्रमश 
लग्मग 72 व 28 हो गये थे । इस प्रसार 952 53 से 986 87 के 34 चर्षों को 
अवधि में फसलों के ढाचे में काझ्ी परिदर्तेन हुआ्ा हूं । खाद्याननों के झ्नतगंत क्षेतर्ल 
का प्रतिशत घटा हैं प्रौर गेर खाद्च न्‍नों में बडा हुँ । 

(६) राजस्थान में क़ृषियत उत्पादन--राजम्थान में फ्सलों के अतर्गत क्षेत्र 
कल में ज्य दा महत्वपूण स्थान बाजरा गेहूँ मक्का जो ज्वार दाल तिल मंगन 
फडी द कपास का है । जक्िन क्षत्रफल म प्रति वप मौसप्ती परिवततों के कारण 
कापी उतार घ ।व आते रहते हैं । राजस्थान थर॒ प्रति हैक्ेवर रुपज बदुत कम है। 
प्रमख फ्लो का मक्षिप्त विवग्शा नीचे दिया जाता है 

3 गेहें--राजस्थान गेह का उत्पादन करने को दृष्टि से भारत मं पौँचवा 
सबमे बडा र जय है. विशप रूप मे गयानगर भरतपुर कोटा अलवर व जित्तौडग्ड 
जिलो मे गेल की सेती की जातो है । 986 87 में राज्य में लगभग 05% 
कृ थिद्र भमि पर गहं बोबा मया या और झनाज के कप उत्वादव का लगमग 58 2% 
गेंहू था | गहों बी की फसल है। 986 87 भे गेहूँ का उ पादन 34 लाख टन हुआ 
जबकि पिछते वष 985 86 पे 39 2 लाख टन हुम्रा था जो झब तक का सर्वाधिक 
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उत्पादन था ! गेहूँ का प्रति हैव्टेयर उत्पादन 986-87 में 845 विलोग्राम रहा 
जो पिछले वर्ष से कस था। राज्य में गेहूं की सोना-वश्याण, मैविसकन सोनेरा, 
क्ोहीनूर आदि विकसित किस्मे बोयी जाती है जो कम सिंचाई के क्षेत्रों मे भी काफी 
फसल देती है । 

2. चता--उत्तर-प्रदेश के बाद चना उत्पादन करने में राजस्थान का नम्बर 
प्राता है। इसके प्रमख जिले गंगानगर, अलवर, भरतपुर, जयपुर व सवाई माधोपुर 
हैं। राज्य का $ चना इन्ही जिलो मे उत्पन्त क्या जाता है। 4986-87 में चने 
का उत्पादन 7 6 लाख टन हुआ था जबकि इसके पिछले वर्ष 985-86 में 76 2 
लाख टन हुम्रा था जो सर्वाधिक था। 986-87 में राज्य की 8% कृषित 
भूमि पर चना बोया गया था तथा कुल दालो के उत्पादन में इसका अश 87% 


रहा था। 

हे 3 धाजरा-बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान आता 
हैं। देश में कुल बाजरे की उपज का 2.% (| अश) राजस्थान में उत्पन्त 
होता है। बाड़मेर, जालौर, जोधपुर जयपुर व नागौर जिलो में राज्य का भ्रधिकाश 
बाज्रा उत्पन्न होता है। राज्य मे बाजरे का उत्पादन बहुत घटता बढता रहता है । 
986-87 में बाजरे का उत्पादन 70 लाख टन हुग्ना था जबकि 983-84 में 
24 5 लाख टन हुम्ना था जो सर्वाधिक था । यह खरीफ बी फसल है। 986-87 
में कुल कृषित द्वेतफल के 30% भाग में बाजरा बोया गया था तथा ग्रताजो की 
कुल पंदावार मे इसका अश 74% रहा था। बाजरे की प्रति हैक्टेयर उपज 
986-87 में 92 किलोग्राम रही जबकि 983-84 में 49] किलोग्राम रही 
थी । इस प्रकार इसमें काफी उतार-चढाव गाते रहते है ! 

4 जौ-उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का स्थान जौ उत्पन्न करने वाले 
राज्यो मे ग्राता है। देश का चौथाया जो राजस्थान मे पंदा होता है । यह जयपुर, 
उदयपूर, प्रलवर, टोक व भीलवाड़ा मे उत्पन्न होता है। भ्राजकल नई किस्मो का 
प्रचलन भो हो गया है जैसे ज्योति, श्रार एस-6 भादि । 986-87 मे जौ का 
उत्पादन 4*] लाख टन हुम्ना जबकि 977-78 मे 66 लाख टन हुआ था जो 
सर्वाधिक था । 

$ मकक्‍्का-देश से कुल मक्का की पैदावार का है श्रश राजस्थान मे होता 
है। यह उदपुर, चित्तौडगढ, मीलवाडा व बाँसवाडा मे पैदा की जातो है। 986-87 
में सबके का उत्पादत 6'5 लाख टन हुआ जबकि 983-०4 में 23 लाख टन 
हुआ जो सर्वाधिक था । 

6. सरसो, राई व तिल-राज्य में सरसो व राई का उत्पादन उत्तर प्रदेश 
के बाद सबसे ज्यादा होता है । पहले सरसो अलवर, मरतपुर, जयपुर तथा श्री गगा- 
नगर जिलों में पैदा होती थी, लेकिन श्रद कृषि विस्तार कार्यत्रमो के फलस्वरूप यह्‌ 
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जालोर, सिरोहो, उदयपुर, चित्तौटगढ, कोटाव बूदो जिलों में मो होने लगी है। 
986-87 में सरसों व राई का उत्पादन 6"5 लाख टन हुप्रा जबकि 984-85 
में 87 लाव टन हुग्रा जो स्वधिकथा 8 तित्न के उत्पादन में राज्य का स्थान 
उत्तर प्रदेश ध मध्य प्रदेश के बाद झाता है । पाली जिले में मी काफो तिल होता है। 
986-87 में तिल का उत्तादन 27 हजार टन हुग्ना जबकि 984-85 में 73 
हजार टत रहा या जो सर्वाधिक था । राज्य में भलसो प्ररण्डी, तारामीरा, सोयाबीन 
झादि का भी उत्पादन होता है । 986-87 में सोयाबीन का उत्पादन 39,24 टन 
हुआ था जो पहले से अधिक था । 


खाधान्तों का उत्पादन-- राजस्थान में खाद्याप्यों के उत्पादन में मारी उतार* 
चढद्ाव प्राते रहते हैं । राज्य मे 7950-5] में खाद्यान्नों का उत्पादन 30 लाख टन 
हुआ था जो बंढकर 960-64 मे 45 5 लाख टन, तथा 965-66 में घटकर 
38.4 साख टन पर जरा गया था। ३970-7 में यह्‌ 88 4 लाख टन तह पहुंच 
शपा था जो ५74-75 मे घटकर 49-8 लाख टन पर था गया । उसके बाद के 
वर्षों में भी उत्पादव में उतार-चढाव भाते रहें ॥ 983-84 गे राजस्थान में 
खाद्यान्नों का उत्पादन पहली वार एक करोड टन को पार कर थया। उसके वाद के 
वर्षों की स्थिति निम्त तानिक्ा में दर्शायो गयो है ॥ 


983-84 से 988-89 तक खाद्यास्तों का उत्पादनों 








वर्ष (लाख टनो में ) 
983-84 ]00"8 
१984-85 6779 
985-86 83 
]986-87 679 
]987-58 4870 
3988-89 १09 8 


तातविक। से स्पष्ट हाता है कि 983-84 मे खाद्यास्नों का उत्पादन पहखों 
बार ॥ करांह टत वो सोमा वो पार कर शया जो बआ्राद में इसमे नोचे घुमता रहा 
भौर 987-88 के प्रममतपूर्व सूड़े व भ्रकाल के कारण 48 साख टन पर भा बया। 
लेकिन 988-89 मे इसके पुन] करोड टन के रू मौए रहने की ग्राशा है। इस 
प्रकार एक व में खादान्नों के उत्तादव का स्तर पुनः दुशना होना एक प्रशामाग्य 
सिथिति का परिचायक्त है । 





3. ह८एणाणा ०८ 5ए४९७9 4988-89, 9. $-9, & एथ 80086 50009 
4989-90, 9, 74 
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उपपु'क्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मैं पाद्याननो के 
स्थिरता लाना बहुत आवश्यक है. भौर इसके लिए सिचाई का विस्तार क्रिया जाना 
चाहिए । 


नौचे राज्य में क्पषिगत उत्पादन के सूचत्राँक दिये जाते हैं! 





कृविंगत उत्पादन के सूचकांक (979-80 से 98-82 400) 


अैननगन:2त2तएउ्‌द्‌ृर६ाधध६ध6६6भल्‍।ननणभा. 


बर्ष खद्यान्न फसलें प्रखाद्यान्न पसलें समस्त वस्तुए' 
980-8] 020 9-6 00. 
985-86 32"2 63*0 38'0 
]986-87 (अन्तिम) 02 9 ]72/5 6:0 


हि अकि 22203: डक 
तालिका से स्पष्ट होता है |क 979-80 से 98।-82 तक के त्रिवर्षीय 

आ्ौसत  ]00 की तुलना में 985-86 में समी फसलों का उत्यादन लगभग 38% 

बढ़ा खाद्यास्य फसलो की तुलना में प्रश्मद्यान्त फसलों का उत्पादन प्रधिक बढा है 

राज्य में विभिन्‍्त फसलो के क्षेत्रफल, उत्प'दन थे उत्पादकता में वृद्धि की बरें/ 
राजस्थान में 967-68 से 975-76 तथा 976-7 से 984-85 की 

अ्रवधियों में कृषषगत विकास की चक्नदृद्धि दरे इस प्रकार रहों : 

अवधि ] ; 967-68 से 975-76 

भ्रवषि [] : 976-77 से 984-85 


| क्षेत्रफल उत्पादकता उत्पादन 
॥। ॥॥ ॥। || पु 
क्व 26 | 3" 24 


( 


(0) प्रनाज [20 5 46 











(॥) सभी दालें | | 28 (३०७७: (-)॥9 | (०00 5 ० 3 





23 | (-)03' 








(7) समी तिलहन। 09 | 42 । 5 | 72 । 855 | 4 9 
। 





., 40 'एडाउ ए #8ए06प(035 585005, रिकछु8५089, 023, वर्वएपा, 


97. 37-38. 


2. प्रायज्ययक अध्ययन, 986-87, पृष्ठ 707 (दशमलब के बाद एक स्थान लक) 





(79) गन्ना 54 





पा] | (066 


(65 | ॥7-6 | 005 











]0"4 | ह] 








| 

(५) कपात्त | 29 | ॥5 | फट | [0 

तालिवा से पता चलता है कि अनाज के सम्बन्ध से द्वितीय अवधि मे क्षेब्रफल, 
उत्पादन व उत्पादकता मे पहली अवधि की तुलनय में ग्रधिक तेज गति से वृद्धि हुई 
है। दालो मे क्षत्रफ्ल, उत्पादन व उत्पादकता तीनों दृष्टियों मे द्वितीय प्रवधि प्रथम 
अवधि की तुलना मे निकृष्ट रही । द्वितीय ध्रवधि मे यह ऋणात्मक रही | सभी 
तिलहनो मे उत्पददन की जृद्धि दर पहले से तेज हुई हैं । यरने वी स्थिति मी क्षेत्रफल, 
उन्पादत व उत्पादत ता झम्मी दृष्टियों से श्रषम प्रवधि की तुलना थे बिगढी है प्रोर 
विकास की वापिक दरें ऋणात्मक रही हैं। कपास में भो हितीय झ्रवधि प्रथम अवधि 
की तुलना भे घटिया रही है ! 

राजस्थान में साद्याम्तो के विकास व सिंचाई को दृष्टि से भारत के सदर्भ में 


स्थिति -- 
पहाँ मारतीय सदमे में राजस्थान वी खाद्यान्नों में विकास की दर (क्षेत्रप ल, 


उत्पादन व प्रति हैक्टर उपज» तंदा सकल मिचित क्षेत्रफल सवल कृषित दोत्रफल वे' 
प्रतिशत मे रूप में दर्शाये मये हैं । प्रवधि 979-80 ते 985-56 तक की ली गई है 


(बद्रिवर्षीय औसत, समाप्त होने वाले दर्ष के प्राघार पर प्रन्तिम वर्ष जैते 979-80 
एवं 985-86 लेन पर) 














खाद्यानो में विकास की दर सकल सिंचित 
979-80 से 985-86 तक क्षेत्रलल सबल 
(विवर्षोय प्रौसत लेने पर कृपित क्षेत्रफ्ल के 
समाप्त हाने वाले वर्ष पर) प्रतिशत के रूप में 
प्रति हेबटेयर| वर्ष श्रत | बषं अत 
क्षेतगफल | उत्पादन उपज | 979-80 | 983.84 
/शाटा0) | (ब्रिवर्षोष | (जिवर्षोप 
| | | झौसत) | प्रौसत) 
राजस्थान 067 4 । 366 2॥'] 24*32 











कल्प जनलअइ6ोीण की 3...२3२े२३०«७०-»«+«« ह-“नूव+-_---- 


समह्त गारत | एव | 3535 । उड़ा | 278 | 297 
'फंलेककक 445 कनमकेन नर +००रनन सके 2०4 ++:------+ 474 “०-०६ | 


+-++---« 
.. इचचाएं एएढ एटघ४ बा, जात तय #एए9०४58), 988, 9. 97. 
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इस पह्कार खाद्य 'स्यो के सम्बन्ध में विक्रास की दर राजस्थान में समस्त 
झआरत की तलना में 979-80 मे 985-8 6 की ग्रवधि में बेहतर रही है । राज्य 
कन् विचित क्षेत्रफल कल कृषित क्षेत्रफल का 983-84 से 2!% रहा जबकि 
भारत से यह 30% के समीप पहुंच गया था । 

(उ) कृषिगत विक्वास को नयी नौति का उपयोग श्रथवा राजस्थान में हरित- 
ऋआति--प्रन्य राज्यो की माँति राजस्थान में मी हरित-क्राति का प्रारम्म [966-66 
से हुआ था । इसके अन्तगंत चुने हुए क्षेत्रो मे गहन क्रवि विकास के कार्यक्रम प्रपताए 
गठ है | सकर-बाजरा, ज्वार, मक्हा एव ताइचु ग घानव मैव्मिकत गेहूँ के ग्रन्तर्गत 
नया क्षेत्र लाया गया है । सवाई माधोपुर, टोक व बॉदी जिलो में सघन कृषि कार्ये- 
क्रम लागू किया गया है । राज्य भे किसानो ने सकर बाजरा व मैक्मिक्न गेहूँ का 
उपयोग किया है। प्रधिक उपज देने वाली किस्मो के ग्रन्तर्गत 985-86 में 27 4 
लाख हैक्टेयर भूमि (खरीफ + रबी) आ चुकी थो । 987-88 भे यह थोडी घट गई 
थी। भ्रधिक उपज देने दाली किस्मो के भ्रन्तंगत व सुधरी हुई किस्मों प्रस्मगत बीजो 
करा वितरण किया गया है। रासायनिक उर्वस्को का वितरण 987-88 में 2)4 
हजार ठन हुआ जो बढकर 988-89 मे 30] हजार टन हो जायगा । 


राज्य के क्रृषि विभाग पग्रनुसघान सगठन ने झ्लार. एस. 3- गेहू निकाला 
है जो मूवे का मुकबचा कर सकता हैं) इसने लालबहादुर नामक ग्रेहों के बीज की 
एक द्विपिल ड्वार्फ किस्म भी पैदा की है । दुर्गावुर मे जौ की एक नयी ड्वार्फ किस्म 
उत्तन्‍न की गयी है । बारानी क्षेत्रों मे बोने के लिए आर, एफ 6नामक जो का बीज 
तैयार किया गया है। 


भूतकाल में कृषि पुनवित्त व विकास नियम (२०८ ने राज्ष्ण मे लघु धिचाई 
कार्यक्रतों के लिए वित्तीय व्यवस्था की है। निए्मम ने नये कुझों के तिर्माग, पुर ते 
क्पो को गहरा करने, पम्प-सैंद स्थापित करने तथा श्रभ्य लघु सिंचाई कार्यक्रमों भे 
मदद पहुचायो है । अब यह कार्य नाबाई के द्वारा किया जता है! 


सहकारी बज में वद्धि--राज्य मे पद्म तन्‍्न 99% ग्राम तथा 87% कृषक 
परिवार सहकारिता के क्षेत्र मे प्रा चुके हैं। वर्ष 989-90 में !50 करोड ढ़ के 
अल्पकालीन, 8 कराड रू वे मध्यमकालीन. तथा 3250 करोड़ रू के दीघ.झालीन, 
ऋण वितरित किये जाने को योजना है ! 
कृषि उद्योग निगम (6ैह०नावेपचधत८5 एणफ़ुण/ाणा) 


प्रगस्‍्त, 969 मे केद्वीय व राज्य सरकार की साझेदारी मे एक कृषि-उद्योग- 
निगम की स्थापना की गयो थी । यह निम्न कार्यों में सलम्त रहा है; कृषिगत औजारो 
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का निर्माण करना, गहरी रिफ्यूज़ को प्रोलेप्त करता, बेरोजगार टेवनोकेंटो वो 
प्रशिदाण प्रदान करना ताकि वे स्वरोजगार के प्रन्तगत कृषिशसेदा केल्ध स्थापित कर 
सभे । छड़ी योजना थे निगम के कार्य बढ़ाये गये है । 

तप व सोमान्त कृषकों के लिए बायंकम 

सृतकाल में भारत सरकार ने सघु कृष्शों सौमात कृषकों भौर मृमिहीत 
श्रमिकों के लिये मार्गदर्शी परियोजनारं (9॥00 97००८४७) स्वीकृत की हैं । राजस्थान 
में लधु कृषकों के लिए भरतपुर, उदयपुर, व ध्लबर में तौत परियोजनाएँ चालू की 
गई है । सौमांत हृथकों व खेतिहर मजदूरों के लिए धघजमेर व भीलवाड़ा जिसों में 
कार्य किया गया है। अत्येक जिले मे लघु कृपक-विकास एजेग्सी को :50 करोड़ 
रुपये के अनुदान दिये गये हैं ॥ सीममत इपको वे भमिदहीन श्रमिकों के लिए प्रत्येक 
जिले में व्यय का प्रावधान एक करोड रुपए रखा गया है । प्रव यह कार्यक्रम एडीक्त 
ग्रामीण विक्रात् कार्यक्रम (07) में मिला दिया गया है । इस कार्यक्रम के साध्यम 
से निर्धनता की रेखा से नीचे ओवन व्यतीत करने वाले परिवारों को ऋण व छनुदात 
देकर लाभ पहुंचाया जाता है । 
क्षेत्रीय ध प्रन्य विक्ास-कर्यक्रम 

(प्र) क्माष्ड लेत्र विकास ((०072906 #८३8 0८ए९)०फछथा)-रा ज्य 
सरकार ने पचित्री योजना में स्वीक्षत कमाष्ड क्षेद्र विकास कार्यक्रम शामिल जिया 
था । वैसे दप्त कार्यक्रम एर चतुर्थ योजना की श्रवधि में भी कुछ सीमा तक बल दिया 
गया था। इसके पझ्न्तरगत इत्दिरा गाँधी नहर परियोजना का क्षेत्रोय विक्ास-कार्यफ्रम 
सचा चादल कमाण्ड क्षेत्र का विकास-कायक्प शामिल विये गये हैं। इनका विवरण 
नौचे दिया ज्ञात! है : 

(॥) ई व्या गाँधी नहर क्षेत्र विकास-कार्यक्रम--इरामें निम्न प्रकार के क ये 
क्रम प्राते हैं जा रेगिस्तानी क्षेत्रों में उल का उपयोग करने वे लिए धावश्यक है--+ 

(प) मूमि को समवेल करताई 

(पा) पानी की तालियो को पत्रका करना, 

(8) सबक, शिक्षा, मण्डियों का विकास, ग्रामीण जल सप्लाई, कृषि व पशु- 
पालन | इन कार्यों को सवालित करने में विश्व बेब को सहायक रूरयथा व तराप्ट्रीय 
विकास एसोसलियेशन से मदद ली गईं है 

(॥) चम्टस क्माण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रा -यहाँ पर काय॑ 974-75 में 
चालू विया गवा था| इस क्षेत्र बे विदास-कायक्रम इन्दिग गाँधी क्षेत्र के विकास* 
कायक्रम से थोढे मिन्‍न हैं. क्योंकि यह एक पहले से बसा हुपआ इलाका या, जहाँ 
लम्दी अवधि से रैवे-पू प्रशासन चसा आ रहा था । सामाजिक सेवशओं गा कुछ मौमा 
तब विषास ही चुका था। भत इस क्षेत्र में जल का प्रधिकतम उपयोग ब ने के 
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लिए उचित जल की निकास प्रणाली (07272:० 5४४८॥) का विकास किया जाना 
चाहिए तथा जगली घास पात को उखाडने की समस्या का हल क्षिपा जाता चाहिए। 
भ्रग्य कार्यक्रमों में 'बुक्षारोपण, कृषि फे कच्चे माल पर श्राधारित उद्योगों के विकास, 
प्रोसेप्तिग उद्योग ग्रामोण गोदाम व प्रामोण भवन निर्माण पर जोर दिया जाना 
च हिए । इसके लिए भो विश्व बेक से सहायता ली गई है । चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के 


कार्यक्रम की अवधि जून 982 में समाप्त हो गई थी लेकिन इसे छठी योजनावधि 
में जारी रखा गया था । 


कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम विश्व बैक व मारत सरकार की मदद से क्षेत्र 
विकास-कमिएसरों की देख-रेख में किया जाता है। इससे इन इले(को के अाधिव 


विकास में काफी मदद मिलतो है। गय नहर प्रणाली व उत्तरी पश्चिमी भाखडा नहृर 
प्रणाली में मी कमाड क्षेत्र विवास-कार्य क्रम लागू किया गया है | 


(प्रा) राजस्पान में सूजा-सम्भाव्य क्षेत्रफल कायक्रम एव भर विकास का क्रम 
(9700ह७६ ॥7णा6 #7४०३ ?70हा2706. (0767) 800 0६5६४ [0९४९॥0[- 
प्राश: ?:08708776 (7007) ॥॥ ११०७]३६४४8॥)-] 974-79 की भ्रर्वाघ में 9787 
कार्यक्रम के अम्तगंत जोधपुर व नागोर जिले (विश्व बैक सहायता कार्य्रम में), तथा 
पाली जालोर, बाइमेर, जेसलमेर, बीकानेर, चुरू, बाँसवाडा व डू गरपुर जिले एव 
राज्य की छ तहमीले (उदयपुर जिले की खेरवाडा मीम व देवगढ़, प्रजमेर जिसे 
की ब्यावर तथा भू भूनू' जिले की चिडावा भु भुनू' तहसीले) शामिल वी गई है। 
इनमे बासवाडा डू गरपुर जनजाति क्षेत्र थे । छठी योजना (!980-85) की प्रवि 
मे ये कायक्रम दू गरपुर व बासवाडा के जनजाति जिलों तथा उदयपुर की भीम, 
देवगढ़ तथा लेरवाडा तहसीलो एवं श्रजमेर जिले की ब्यावर तहसील तक सीमित 
कर दिये गये । सातवी योजना में इनमे कुल 30 खण्ड शामिल हैं। 0767 के 
अन्तगंत भूसरक्षय व ब॒क्षारोपण पर अधिक बल दिया जाता है | 07/9 के जिलो 
के लिए उपपुक्त कापक्रम स्वीकृत जिला सूवा प्रकिग योजनाप्रों मे शामिल माने 
जाते हैं। इनके विकास से सूखे से प्रमावित होने वाले क्षेत्रो बोसाभ पहुंचता है। 


$97325 मे राष्ट्रीय कुषि आयोग की सिफारिशों के फेतेस्वरूप इसे सुदृढ 
ऋरने के लिए मरू विकास कार्यक्रम (009) का श्रीोगणेश किया गया । 097 
रेगिस्तानी का मरु जिलो वे लिए होते हैं । इन क्षेत्रों मे निम्न कार्यब्रप सघालित किये 
जाते हैं :--मिट॒टी व जल सरक्षण मद प्रदेश मे पानों को रोकने के लिए खडोनों 
(६08४६७॥$) तथा 07/ क्षेत्रों मे एनीकटो (ध॥095) का नर्माण, भूतल के 
जल का विकास खुले कुओ व नलकूपो का विकास, युक्षारोपण , मेड-्पासन का विफस, 
पशु पालन थे डेपरी जिकास सिचाई ब विद्यूत्त विकाप्त प्रादि] 007 के प्रत्तगव 
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परिवेश सतुलन (०४० ०ह्ढा०भे #2थाप्टो के लिए भूमि, जल वे देडो वे सतुलित 
विकास का प्रयास क्या जाता है। यह का्यक्रम राज्य के ] महस्थलीय जिलों मे 
चलाया जा रहा है और घर्ष 985-86 से पूर्णतया केस्दर-प्रवतित योजना के झलगत 
प्रा गया है । ग्रतः इक्कका सम्पूर्ण मार केन्द्र वहन करने लपा है। |986-37 परे इस 
कार्यक्रम हेतु 30 करोड ह का प्रावधान था, जबकि 98 प-88 के लिए इस बढाकर 
40 करोड रु, कर दिया गया । 

(६) डेयरी था दुग्ध विक्ञास (एटा 9८0८०७०९४0-पहुजे बेतलाया का 
जुका है कि राजस्थान में पशु-धन के विकास वी वाफी सम्मावताएं हैं। राज्य के ६ 
पूर्वी जिलो में विश्व बेक को सहायता से डेयरी विकास कायक्रम राजस्थान डेयरी 
विकास निगम (१0700) सी देख रेख मे चल रहे हैं | अन्य जिलो मे डेघरी विकास 
के कार्यक्रम सम्बन्धित विभाग की देख-रेख मे चल रहे है। । 979-80 तक जोधपुर 
बोवानेर, प्रझमेर व झ्लवर में चार डेयरी सयत्र काम कर रहे थे । जनवरों 989 
के अत तक डेयरी समत्रो की सख्या !0 हो गयी थी॥ इनके कार्यों मे दूध एकत्र 
क१ता, उत्पादको की सहकारी समितिया बनाना, प्राविश्यक दुग्ध पदाद तैयार वरना 
आदिय्राते हैं। पद तक राज्य में -4 ग्रवशीतन (दुघ ठण्डा बरने के) संपत्र 
(०॥॥॥॥ग१ ए]075) स्थापित जिये जा चुके है । 

राज्य मे टूघ उत्पादक सहकारी-समितिया स्थावित की गयी हैं। दूध का 
देनिक सकलन काफो बढ या गया है । 

भारतीय डेयरी निगम को 6 वर्ष के लिए श्रापरेशन फ्लड 2 को 68 करोड 
रुपय्रे की परियोजना प्रस्तुत की गई जिसको स्वीकृति मिल गई थी । इस योजना के 
प्रस्तर्णेत चार नये दुग्प सत्र व 4 प्रवशीतन के दर बनाने तथा ग्रौसत दग्यन्सत लव 
[0 लाख लो?र प्रति दिन करने का कार्यक्म है । 


(ई) पैतिव कार्पक्रम [लि०३$४४४ छएशा०08/87705)-इस वार्थक्रम बा उृध्य 
लघु एवं सीमात वूपक़ो द्व/रा कृपिमत उत्पादन बढ़ाना है। इसके अन्तर्गत ब्रति पचायत 
सप्निति को 5 लाख रुपये वा प्रतुदान दिया जाता है जिसमे लघु हिचाई पर 35 
लेख रुपय व दलों तिलहन व पोटे प्रनाज के वितरण पर 0 5 लाख रपय॑ तथा 
मूमि विकास कार्यों के लिए ' लाख झुपये नियत होते हैं । इससे लघु व सीमात 
कृपरो को स्िचई के लिए अनुदान को सुविधा प्राप्त हुई हैं । 

(उ) सूछी खेती, क्षारपुक्त मुनि मे सुधार व फल्तो का विक्(स-- सुखी चेती 
कार्पत्रम के अन्‍तर्गत 25 लाख हैवर्रेयर क्षेत्र मे विस्तार के माध्यम से हृपतकी को 
उप्नत विधियाँ अबनाने के लिए प्रेरित करते का लब्य रखा गया है । सूची खेती के 
प्रदर्शन अधमोजित होने से !4 हजार कृपक लाभान्वित होगे। क्षार युक्त व लवणी व 
मूमि के खुयार के लिए बायक्रम रसे जात हैं। राज्य में नावाड के सहयोग सा कलों 


बा 


दे नम बगीचे लगाने का वा्यक्रप है इससे कमजोर दय के शिसानो का लाम पहुंचाया 
ज॑ यगा । सठिजियों की खेती कौ बढावा देते के लिए किसानों का मिनोकिट वितरित 
किये जायेगे ॥ 

राज्य में कृषिगत विकास के सम्बन्ध में मुट्य निध्यर्ष 


राजस्थान में कृषिगत विकास के उपयुक्त विवरश से यह स्पध्ट होता है कि 
राज्य मे हृवि क्षेत्र का विस्तार हुआ है, सिंचाई की सुकियाएं बड़ी हैं, एब्र क्रपि- 
वित्त की नई नीति को लायू किया गया है। राज्य में उस्तत बीज, खाद सिचाई, 
कीटनाशक दवाई श्रादि इपूटी का उपयोग बढ़ाकर प्रति ट्ैक्टयर उपज से वढ़ि की 


जानी च/हिए । अकाल व सूख वी स्थिति वा सुराबला करन के लिए भी मिचाई का 
विस्तार क्या जाना चाहिए | 


कृपक्ो की स्‍झाय बदान के लिए कृषि के साथ साय परु-ध्वन के प्रियास पर 
भी समृचित रूप से ध्यात दिया जाता चाहिए । पहले बतलाया जा चुका है कि राज- 
स्थान म पशु घन के विकास के लिए पर्याप्त अवसर व सुविधाएँ विद्यमान हैं । इस 
प्रकार राज्य हरित क्रान्ति (शाट्शा 7८४०ए॥००) क स'य-साथ ए्वेत क्रानित (ए!/९ 
76४०ए्ाणा) करन की चिति में मी प्रा गया है र ज्य में ट्रैंक्टरों के उपयोग के 


बढ़न से क्रपियत कार्यों को पजाब वी भाति कुछ सौमा तक नशे स्वरूप मिलन 
लगा है । 


प्राशा है भविष्य मे सिंचाई को बढतो हुई सुविय ओऔ के फलस्वहूप राज्य की 
हृषिमत भ्रर्य स्मवस्था को अधिऋ स्थिरता प्रदान की जा सत्रेती । शज्य में आधुनिक 
कृषि की प्रार अग्रसर होने के लिए पयाप्त अवसर उत्पन हो रह हैं। विमित्त 
कृषपिंगत साधनों की सप्लाई बढाकर एवं सस्यायत व भूमिन्युयार सम्पन्त करके कृषि 
के क्षेत्र म समुचित विकास का साम प्रश॒स्त किया जाना छाहिए। राज्य से घटिया 
मिट्टी व जल-साधना को समस्या है। खुखी खेती की विधियां का प्रयाग करते रज्य 
मे कृषि का विक्रास किया ज ना चाहिए। विद्वानों का मत हैं छि राज्य मे कृपिगत 
अनुसप्रान पर स्वातीय झाउशपक् ताध्रों के अनुसार ग्रथिक ध्यात दिया जाना चाहिए । 
दाला, विलहून आदि का उपादन बढाया जाना चार्हिए,। राज्या में चरावाहोंकों 
डद।कर मझुमूधि मे पशु घने कर विकास किया जाता चाहिए जोजपुर में 'ब।जरी 
(ए42ारा) ((ल्नापइथश #तव 2005 ह6६६द४८ा तष्ताएंट] सूर्खे प्रदेशों की 
विमिन उपियत समस्याप्रो क प्ररश्यस मे कायरत है। दन्दिरागाँवी नहर परि- 
योडना के पूरा हो जन से जैउलमर जिले म भो कृपिगत पैदावार तेजी स बढ़ेगी ! 
अत. राज्य का कृषियत मविष्य उज्जवल बनाया जाना चाहिए । 


5) 


प्रश्न 
राजस्थान की महत्वपूर्ण मचाई परियोजनापमों का दर्णन बीजिए । 
हे (१७] ॥त $४ 700, 4984 & १987) 


पचवर्षीय योजनामों के दौरान टाजस्थान के कृषि विक्षस की विवेचना 
कीजिए 4 (रेप गा १८ 770, 7988, व ऐसा ही प्रश्व 2985 मे) 
तिम्नलिखित प्रर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

(१) इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, 

(॥ ) चम्बल़ परियोजना, 

(07) राजस्पान में डेयरी विकास-कार्य क्रम, 

(0५) राजस्थान में कमाड क्षेत्र विकाप्त कार्यक्रम, 

(५) सूधा सभाग्य क्षेत्र विकास-कार्य क्रम तथा सर-विकास कार्यक्रम, 

(५) राजस्थान में कृषि-विकास ॥ (ऐश, वा ४7. प00 , 989) 


3] 
राजस्थान में भूमि-सुधार' 


(भाव रि8ईण778 [0 49]85707) 








राज्य में भूमि-ध्यवस्था फा परिचय 

मार्च सन्‌ 949 में राजस्थान के निर्माण से पूर्व इसमें बई छोटे छोटे राज्य 
थे जिनमें शासकों ले मूमि विमिन्‍्त व्यक्तियों को जैसे, जागीरदारो, जमीदारों व 
बिस्वेदारों को दे रखी थी जो काइतकारों से लगान बधूल करके उसबा बहुत घोड़ा 
भ्रश्ग राज्य को देते थे ) राज्य के कुल 8 36 करोड़ एकड क्षेत्रफल में से लगभग 60 
प्रतिशत भूमि ऐसे व्यक्तियों के पास थी श्रौर शेष 40 प्रतिशत खालसा भूमि के बाएत- 
कारों का राज्य से सीघा सम्बन्ध पाया जाता था । मध्यस्थ-वर्ग की विशाल सख्या के 
कारण काशतकारों बी दशा बडी दयनीय हो सथी थी । के वाश्तकारों से लथान वे 
साग-बाग क रूप में बापी माल बयूल फर लेते थे । 

डॉ० दूलविह ने जागीर क्षेत्रों को कुछ लागन्यागो अपषवा उपक्रों (0९5४६४) 
की सूची दी है । 29 तरह वी लाग बागो में से चार भूमि[पशु धन पर भाधारित हैं, 
तीन स्पण्टत प्रनिवार्य या जबरन श्रम में सन्‍्यद्ध हैं. तथा शेय बाईस सामाजिक 
शोपश पर आधारित हैं एव इनमें इस तरह वी लागन-बागें है जसे मप्ताजी की भेंट", 
“बाईजी का हाथ खर्च! व ये जन्म से मृत्यु तथा त्योहार व उत्सव प्रादि सभी अबसरो 
भो शामिल करती है जिसमें जागीरदार या स्वय शृपतर भाग लेते हैं ।* 

राजस्थान में भूमि-सुधार का कार्य मथ्यस्थों वी शक्तिव प्रमाव विभिन्‍न 
छोटे छोटें राज्यों में प्रचलित भमि-व्यवस्थाओं, रेवेन्यू प्रशासन की बुशल या एव-सी 
व्यवस्था के पमाव एव विश्वस्त भूमि रित्रार्डो बे अमाव के कारण और मी पचीदा 


].. एरक्ुणा ० 6 49807995] (०97978907 ०॥ +87707]070, 976, 
79 97-98, 799 ]29-30, फछ़? )4-42. 

2... ९४०९७ ॥॥ ५५५३ 5992 & ](8॥8 #0॥७)३ रिणाव॥। प्राध्यार्नण- 
खादता०प 78 & ९९८०४ 7०णा०्पा9, ]986 
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हो गया था ॥ इन सव कठिनाइयों के बादजूद यहाँ पर भमूमि-सुधार का कार्य दाफी 
सफ्लतापूर्वक क्या गया है ॥ इस विधय मे जो कानून वनाये यये हैं. वे सुद॒ढ हैं कोर 
उनमें का तो सूक-इूक से काम लिया गया है। ले केत सूमि-्युधारों से सम्बन्धित 
कुछ सहासक काम घौम। रहा है और कियाल्वयन की दिकझतें व कमियाँ महसूप की 
गई हैं । 

राजस्थान राज्य के वन जाने के वाद नये राज्य दे समक्ष दी समस्याएं थों। 
एक तो भध्यस्थों को हदाना झौर दूसरा काश्तढ्ारी कानून से समानता लाता जिससे 
काइठकारों वे हितों ढी रक्षा हो सके | टूसरे लक्ष्य को प्राप्त काने के लिए (78६ 
छ985७४१ ?९0९६८५१७७ ७६ ८७87५ 070753775< ]949 जारी किया रया । 
जिसमे काश्तकारों वी बेदखली से रक्षा को गयी । 95 मे सरवार ने (२ बचा 
ए7०00०८ 7रेधव।5 7१८६०)४४72 8८६ जारो किया गया जिसमें मध्यस्थों के द्वारा 
वाश्तकारों से ली जाने वालो राशि कुल उपज कौ ज्णदा से ज्यादा रू रखो गयी। 
ऐसे ही उद्द श्यें' के लिए हा0एप्णाड रिच्या5 (०7० 8८ 952 पांस किया 
गया जो बाद में रुक रना पद्म । सेडिन इबकी घाराएँ 7९७]३जश्ञाआ #87एएणाएव 
ए८णा 0०१७०] #८, 954 मे शशमिल कर लो गयी। इस अधिनियम में यह 
“्यवस्था की गई कि मध्यस्थ-वर्ग मासगुजारी के दूगुनें से ज्यादा सगान बसून्न नहीं 
कर सकेगा | बाद में राजस्थान काश्तकारों कानून, 4955 (7२७8)०४४४३० प्र८09४०१५ 
औ८,95 5) बताया गग्ा जो एक स्थांपक बानून है । इसमे काश्तकारों को विभिन्न 
श्रेणियाँ रखो गयी हैं । इसमें काह्ठकारों को घ्रधिक्रार देने, जोतों के हम्तमन्तरण 
व दिप्लाझइुन, लगान वो नि््चित करते भौर इसको वरूल करते के ढग को निर्षास्ति 
करने की व्यवस्था वो ययो है । इबमें उन दशाद्यो को बतलाया गया है जिनमें 
काश्तनकारों को वेदखल जिया जा सकता दे और भंगड़ो को विपटाने के लिए 
अदालतों को स्थापसा को गयी है । बाद में इसको कई घाराओं में संशोधन किया 
गया है। 

राजस्थान काश्तक्ारी कानून 955 के अनुसार सगान वी राशि मान्त- 
गुजारी या भ्‌- राजस्व के ]5 गुने सर 3 गुने तक निर्धारित बी गई (जहाँ लगाने 
नकद दिया जाना था। । यदि नूमि को खुदकाश्त के लिए सावश्यव ता हो ठो वाश्तकार 
को वेदखल किया जा सकता थां, बश्तें कि काश्तकार के पास एक निश्चित सौमा 
से अधिक भूमि हो। गैर पुनग्नेट्णा वाले क्षेत्रों (700-८5७या2/ ० 2०४५) में 
काश्तकार्रो व उप काइतकारों को रुद।मित्वे के अधिकार या खातेदारी अधिकारद दिये 
जा सकत हैं। मू-स्दाम। को दिया जाने वाला मुप्रावजा धिचित भूमि के छगानेवा 
40 गुना तथा अभिदित, भूमि का ]5 ग्रुना विश्चित क्या गया | 

राजस्थान काश्तवारी कानून 955 को कई घाराओं से सशोघन के लिए 


दाजम्पान काश्वक्ारी दिल ]972 म पद्म किया गया था जिस कर्टवर्ष बाद पाप 
किया गया ४ 
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वग्गीरदार एच मध्यस्य होठा था जो काउवकरार छे छुछ उपञ्र का एक वढा माम सेठा 
था झ्ौर बेबार' व 'लाग-दाग! ऊपर से ल्यि। करता था । जायीर क्षेत्रों में बेदखती 
का वोचवाला था । लागौरदार नूमि का क्रय-दिक्षय तो नहीं कर सकते ये, लेकिन 
दोवानी ध्रौर फौजदारी ६ घिकारों य प्रभत्व के कारम ये प्रजा पर काफ़ो प्रत्याचार 
करते ये। उनके द्वारा लो जाने वालो बई प्रकार बी लाय-बोयों का सकत भध्याय के 
प्रारम्म में दिया जा चुका है। 

रज्य वियात समा ते र.जम्यान सूममि सूघार व जागीर पुरुष हप कधितियम, 
952 (75 ए<]3ज्ञास्धव .9099 7९079 बच५ १९४एकरज़ाण) ती उम्हा। 4०५ 
95) वास कर दिए । कुछ जागो रदारो ते 'स्टे आ्रो लाकर लगमग दो वर्ष 
तक इसे लागू होने से राक दिया। तेत्यश्चात्‌ रव्यीय श्री नहर और स्वर्मीय श्री पत्ठ 
के प्रवस्तों से पमला किया गमा भौर आगीरदारों को मुझ्रावजा वे पुनर्वास प्रनुदात 
देने के लिए दरें निघ/रित की गयीं। मुप्रावजा भाधार वर्ष को विशुद्ध आय (0८६ 
7०0706) का सफ्त युना रखा गया ः यह 2३ प्रतिशत वापिक ब्याज पर 5 समान 
किफ्तों में चुकाना तिश्चित किया गया । जिन जागीरदारो की झुल पाष 5,000 
झूपदे से प्रधिक नहों थी, उतका विरुद्ध प्राय के पाँच से ग्यारह भ्रुने ठकः पुनर्वास 
प्रनुदान देने का निःचय दिया गया । धन्य जागीरदारों को बिंषुद्ध प्राय के दुयुने से 
चार गुने ठक पुत्वास अनुदान देते का सिझ्चय किया गया 4 

घामिक झागीरों के पुन परद्वणा का कार्य कुछ देर से आरम्भ टुआ। ! नवम्बर, 
7959 मे 5000 रुपये से ऊपर को प्राय वाली ऐसी जागोरों ग्रोर । अगरतत, 4960 
से 000 झुपये से ऊपर को श्राय की जागोरों का पूनप्रंहण किया सया । ) जुलाई 
963 में निम्नतम श्रेणी की जागोरों का मी पुरुग्र हथ जिया जा चुका है । प्रतः 
प्रव घामिक व गैर-धामिक समो जायीरों के एुनप्र हटा का कार्य सम्पन्न किया जा 
चुका है । एुमप्र हुए हो प्रयक्ष साथत 97] तक लगभग 5*3 करोड इ. प्राको 
शदो थी । इनमें मुप्रावजा व पुनर्वास पश्रनुदान, इन पर ब्याज, स्थायी बापिक 
ऊागोर स्थापन व पेंडन शामित्र है । इन्झे अतिरिक्त भी राज्य को दुचछ ब्यय करना 
होगा । 

2 छ-ोंदारो व विम्वेदरों ध्या का ग्रा्त-राज्म्यान जमींदारो व 
बिल्लेदारों उन्‍्मुलस झ्रधिनियम ? नवेग्वर 2959 से लागू बिया गया। बह प्रथा 
राजस्थान के सगमग 5,000 झाँतों मे, तथा 0 जिलों (मरतठपुर, झवबर, झजमेर, 
गंगानगर, उयपुर, भीजयाडटा चित्तोडग्द उदयपुर, कोटा व सोऋर) में फँलो हुई 
शो । गंगानगर डिने को हुछ विशेष समस्याएं थों। जमोंदार द विर्वेदार मो 
काश्तकारों से मनम ना तगान सेते थे, दे उन्हें वेदलल कर देते थे भौर उनका 
अआधिऊ सौंप ए करते थे | इम प्रया के ममाप्ठ हात से काश्तकार का सरकार से सोधा 
सम्बन्ध हो गया है । 
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परकह रिकव0॥॥) [00 एल) आते #0्वर्णश्शा री (806 
0९3३५ ९,8९५ ०६, 963 के अन्त॑गत राजस्वान में वित्रीत होते वाले राम्पों 
के शासको की भ-सम्पत्ति लन की व्यवस्था मी कर दो गई । इस प्रकार राजस्थान 
में मध्ण्स्थ वर्ग को पूर्णतया सम्गप्त कर दिया गया । 

राजस्थान में भूमि सुधारों का प्रभाव 

हम नोचे रॉजल्यान मे भूमि सुधारों व काश्तकारों कानून के शभावों रा 
विवरण देते हैं । 

भूमि सुधार सम्बन्धी वानूनो ने काइतकार की स्थिति में क्रान्विकारी परिवर्तन 
उत्पत्न किये हैं । लेकिन कानूनो को लागू करन में गम्पीर कमियां भी रह गयी हैं। 
राजस्थान में काशतकारों को छातेदारी अधिकारद मिलने से वे मूमि के मालिक जैसे 
ही गये हैं । जागीरदारो ने खुद्काश्त के अन्तगत कुछ भूप्रि रख ली, लेह्ति उसकी 
मात्रा पहले के कल जायीर क्षेत्र की मात्रा की तुलता में थाडी पाणी गई है । 

जागीरदारो ने बिक्रा, उपहार प्थदा प्रन्य रूगो मे कापी मूमि का हस्तान्तरण 
किया है | ऐसा जागीर पुनग्रहण झ्धितियम के लागू होने से पूर्व किया गया हैं । 

जागोों के सम्ताप्त करहे से जाधीरदारों के जीवत पर भो प्रभाव पड़ा है । 
मध्यम श्रेणी के ठिकाने तो ऋणपग्रस्त थे । उनके ठिक्ननेदार कोई भो उपयोगी काम 
करना अपनी प्रतिष्ठा वे खिलाफ समभते थे | इससे उनका सानभिक व नैतिक पतन 
हो। गया था । बभ्रधिकाश जागोरदार अ्रव खेती में लग यये हैं। इस तरह उनकी 
आाधथिंक स्थिति में सुधार हुग्रा हैं । 

राजस्थान काश्तेकारी कॉमून, )955 के लागू होने के स॑स्य ।0 प्रतिशत 
वाझ्तकारो को खातेदारो प्रधिकारों के समान प्रधिकार प्राप्त थे लेकिन अब समो 
को खातेंदारी अधिकार श्राप्त हो गये हैं। यह स्थिति बेहत सन्‍्लोपप्रद हे । राज्य में 
गैर खातेदार काश्तकारों की सम्या भधिक नहीं है । 

उप-काश्तकारों ($प0७ ॥2£88705 के सम्बन्0 से प्रावश्यकू सूचना उपलब्ध 
नहीं है । लत प्रमुख काइतकार (ाक्वा। ॥ ९८) इनसे नौकरनामा! लिखांकर 
काएवं करवाते हैं भौर इनका शोपण करते हैं। इस प्रकार उप-काइतकार प्रमुष 
दाश्तकारो की दवा पर आश्रित है । प्रधुख ब'इतदार इनसे उपज के रूप म ऊँचा 
लगान लेते हैं कौर उन्हें चाहे जद चेदखल कर देते हैं ॥ फसल-बंटाई (पा०7७-३॥78) 
झनुचित रूप में प्रचलित है ५ इम श्रक्रार अब प्रमुख काएतकार उन शोषण के तरौको 
का उपयोग उफनताश्तवारों पर करने लग गये हैं जितका उपयोग पहले स्वय भू 
स्वामी उत पर डिया करते ये । यह एक निराशाजनक स्थिति है। इसका समुचित 
उपाय होना चाडि.ए, तगी, शपि, को, जोले यप्ू0 साज्यप ज स्थान हो। सकेफया ५ 

श्री अमीर राजा, तत्कानीन सयुक्त सचिक, योजना प्रायोग ने राजस्थान मे 
भूमि-सुचारो के क्षियान्दयन पर अउती रिपोर्ट में क्टायाओब़िमध्यस्यो वो समाप्ति 
9 सम्बन्धित कार्यों, जुँते खुदकाश्त वे प्रावटन वे लिए प्रावेदन-पत्रों का प्रश्तिम 
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निबदारा, दावो ((9009) को तेंयार करना, मुप्रावजे के लिए दावे को प्र तिम हूप 
देते एवं मुप्रावजा व पुन्वात्-पनुदान चुकाने के सम्बन्ध में बडी धीमी प्रगति रही 
है । इप बत वी विश्वस्त सूचना उपलब्ध नही है कि जागीरदारों व मध्यस्थो वे 
पास खुदकाश्त म॑ कितनी भूमि है. कितती मूमिपर काश्तकारो ने खातेदारी भषिक्ार 
ग्रहण किये हैं और कितने शेष जिस्म की है ॥ 

सरकारी स्पष्टोकरणो से ऐसा प्रतीत होता है वि उप काइत्तकारी व फसल 
बटाई को रोकना सर्देव सम्भव महीं है वयोक्ति कुछ परिस्थितियों म मू स्वामी स्वय 
बीमारी व अन्प कारणों से मूमि को जोतने की स्थिति म नहो होता है प्रोर कमी 
कभो दूसरों से वेल की जोडी श्रम व श्रय साधन लेने के लिए सामेदारी स्वोकार 
बरनी होती है। प्रत प्रावश्यव दशाओ मे इन्हें कृषिगत उत्पादन वे हित मे स्वीवार 
करने का समर्थन दिया गया है । 

देनिक न्यूनतम मजदूरी- राज्य मे खेतिहर मजदूरों के लिए देनिक न्यूनतम 
मजदूरी समय समय पर पुन निर्धारितबी गई है। । मार्च 987 से भ्रकुशल 
(७०४०३॥॥९०) श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरों की न्यूनतम ढर 4 रु, भद्धकुशल 
श्रमिकों के लिए 5 5 रु व कुशल श्रमिकों के लिए !7 रु कर दी गई है । 

राजस्थान में सीलिय बानू? की काफी अवहेलना वी गई है । जब 3 नवम्बर 
269 को अनूपगढ़ में मूमि की नोलामी चालू हुई तो किप्तान आन्दोलन प्रारम्भ हो 
गया था| सरकार नोलामी से वित्तीय साधन जुटाना चाहती थी लेबिन इससे भूमि 
हीगो को भूमि नही मिल सकती थो । इस स्थिति में राजनीतिक दलो ने सघ्ष चालू 
कर दिया था, बाद मे सरकार ने नहूरी क्षेत्र मे नीलामी व द कर दी झौर मूमिहीनो 
को निश्चित भावों पर भूमि देने का निर्णय क्या । 3 एकड मे नीचे को भूमि पर 
खुशहाली-कर (96!८0007 :५५) समाप्त कर तिया गया, कप)स पर उपकर नहीं 
लिया गया और मू राजस्व वी दृद्धि नहो वी गयी । 

निष्क्पष--पह दुमग्यि का विषय है कि राजस्थान भ सीलिग कानूत कड्ाई से 
लागू मही क्रिया गया जिससे अतिरिक्त (50995) मूमि कम माता में ही मिल 
पापी । सरकार मूर्ति सुधारों को लागू करना चाहतो है। लेकिन इनके मार्ग में 
गाने वाली व्यावहारिक बठिनाइयो का जाल विछ गया है। वर्तमान सामाजिक-राज- 
नीविक व कानूनो ढाँचों के भू तगत भूषि का कोई विशेष पुर्नाव्तरण सम्भव नहीं प्रतोतत 
होता। एंसी स्थिति भ कुछ विद्वानों वा सूकाव है दि निधन लोगों की प्राथिक दशा 
सुयारन के लिए बेरल्पव उपाय दूढे जाने च हिए जिससे उनको रोजगार मिले तथा 
आमदनी बढाने का भ्वसर मिले। भूमि के पुनवितरण से इनकी समस्या वा 
पूरा समाधान निकाल सकना सम्मव नहो प्रतीत होता | राजस्थनन म भूमि के 








4. क्‍#क्रीशिलबााण ए[ इक. फेशमिकार, शुक्कतााह ए०शायइचणा, 
कप 06007, 8०४०७ 966, 99 20-28. 
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वितरण का जिनो गुणा (डगशा-००क्षी।७८ा) 953-54 में 069 था जो 
497-72 में 0:6] पर प्रा गया ।* इस प्रवार भूमि के वितरशा की श्रसमानता 
में मापूली गिरावट धायी है । राज्य मे खेतिरर श्रमिकों की सख्या 96] मे 22 
लाख से बढ़कर 98] भे 4 8 लाख हो गयो हैं ॥ 96] व 97] के बौच में तो 
इतकी संख्या दुगुनी से अधिक हो ययो थी । इस प्रकार राज्य में खेतिहर श्रमिकों 
कौ समस्या काफी बढ़ी है। 

मारत में मू मं खुधारों का उशय कमी ठीक से परिमाधित नहों किया 
गया $ इसके ग्रलाया गाँवों में शक्ति-सस्तुलद नियत व मूमिहीनो के पक्ष में नही है। 
इसलिए बारम्वार भूमि खुबारों को लागू करने पर जोर देव का विशेष अर्थ नहीं 
निकलता | अतः निर्घन लोगों के कल्याण के लिए वैकल्पिक प्रयाप्त करने जरूरी हैं। 
उनके लिए रोजगार वी व्यवस्था की जाती चाहिए । सरकार ने नियमित अधवा 
स्वराजगार प्रदान करने के लिए बई खाहुनाएँ बन यी हैं( इनमें कम्पोनिट लोन 
स्कीम, महिलाओ के लिए गृह उद्यांग दम्तकारों के लिए रोजगार, शिक्षितो के लिए 
स्वरोजगार, अनुसूचित जाति छेः लोगो के लिए पंक्रेज कायक्रम, शहरी गरोब लंगो 
के लिए स्वराजगार के कायप्रम, आदि शामिल हैं । 


प्रश्न 


4, . सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-- 
(७) राजस्यान में घूमि-सुघार 
(हण ॥ एव्या 770, 986 व 87) 
(॥) आपके राज्य में मूमिसुधार 
(2०) ॥ ४८३४7 400, 982) 
2... राजस्यात सरकार ने 948 के पराचत्‌ जो श्रमुत्ष मूमि-मुधार किये हैं, 
डनरी विशेवाए' पक्षेप में लिखिए पश्लौर बतलाइए जि इनप्ते ढृपक का 
अधिक ह३२ क्तिठा उल्तत हुप्रा है ? 


कलजज-++-+-+_+त-> 


है जिनी-अनुपात था गुणाक के म,प कौ विधि आय की अतमानता ने अध्याय 
में विस्तार से स्मभाषी ग्रयो है । 
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राजस्थान म॑ अकाल व सूखा 


(#8४ा7085 870 0700 7 निश्ु॑ंग्शा97) 





शहुम्यात के लिए प्रदाल व अ्ताद बड़ुत उातन्यह्चाते ऋब्द हैं । यहाँ के 
ग्रामीरा झोबन से इनडा चाली दामद रॉ सम्वस्ध रहा है । राज्य के कई किए प्राय: 
प्रक्ाम से प्रमावित हांते रहते हैं ॥ सरहार ध्रश/व राहत का खोलती है दशा 
खाया शी मूख-ध्यास थे मरते नहीं दी । परशुध्रः के लिए मी यवासस्मत्र पाती ये 
चार की डमबस्था करने की औखिश की जाती है । कर्ी-क्र्मो प्रत्राल भयध्र झप 
आाररा कर सेवा है और स्थिति का सुक्रादला करन के लिए बेख्ध व शखत सरकारों 
को नारी प्रयास करना हाया है । 985-86 का अक्राल काडकी में पाया था। इसने 
धासपुर को छोडकर 27 से से 26 जिल्मों को झ्पनी गिरफ्त से से लिया था। इससे 
राज्य के 26859 गांव लगमग 2 करोड 9 लाख जनमम्या व तीत करोड से 
ब्रध्रिक परहु प्रभावित हुए थे । 986-87 की श्रवध्रि में राज्य के 27 जिसों की 
94 वहमीज्ञो मं 3,922 गांवों की 2 53 करोड जनसग्या सूखे वी गम्भीर 
स्थिति से प्रभावित हुयी थी । पुन: 987 88 में समी 27 जिल प्रकाल से प्रमावित 
हुए । इस वर्ष 36,252 गाँव व 3 7 करोड व्यक्ति अकाल से प्रभ,वित हुए। 
सरकार ने विभिन्‍न जिलो से प्रकाल-राहुत कार्य चालू किये और चारे, पानी, प्रनाज, 
आदि की सप्लाई बढ़ाने वा भरसक प्रयास किया ।? इस प्रकार प्रकाल व सूखे को 
समस्या राजम्यान की प्रथव्यवस्था से गहरो जुडी हुई है जिध्षसे इमके विस्तृत अध्ययन 
ही ऋपरशाकका है / 

भ्रकाल के क्षेत्र/जिले 

सर्वेश्रथम हमे यह जानना चाहिए कि राजस्थान में श्रकाल के कोनन्से क्षेत्र 
प्रमूस हैं। वंसते विभिन्‍न वर्षों मे अकाल से प्रमावित होने वाले जिलो की सस्या 
अ्रनग-प्रतग होतो है, फिर मी राजस्थान का दक्षिणी भाग तो प्राय झ्काल की 
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घषद मं आता ही रहता है । अकाल के सम्बन्ध में निम्न दोहा मशहूर माना गया 
है । इमम प्रकान के प्रदर्शों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है ।7 


“टपरग पृ गल, घट, कोटडे वाह बादमेर 
जोय लादे जोयपुर, ठावो जैसलमेर ॥"* 


इसका अर्थ यह है कि श्रत्वाल के प्र पृ गत (बीरानेर) में, घड़ कोटा 
(प्रारच ड) मे, मुजाए बाइमेर (मालानी) भे स्यायो ल्प म हैं। लेक्नि तछाश करन 
प्र यह जोयपुर में भी मिन्र जाता है एवं जैउलसेर -ें तो इसका खास दिकाता 
(डायो) है 

राष्ट्रीय कषि ब्रायोग ने राजस्थाते के नि#+त 44 जिलों को मदत्यलोय माना 
है | इनमे राज्य वे सोत्रफ्ल का 60%, जया जनसरया का 40%, भाग शामिल है 
इन ग्यारह जिलों को लगभग दो साख सौ हजार वर्ग क्सिमीटर मूश्रि में प्राय: 
अ्रकाल एक प्रनचाहे मेहमान वी तरह जमे बठा रहता है । ये 4 जिसे इस प्रकार 
हैं : जैसलमेर ब्डपेर बीकानेर जोध३र, गयातगर सांगोर, चूह, पालो, नासौर, 
सौकर व भभुनू । इन श्तों वी ८३ भुति प्रवाज् जैसे दानव वे पों में जवदी हुई 
है 7 इन क्षतरों घें वर्धा कम वे ब्रनियापत होती है | वहते जल व भुधि के नीचे जल 
की कसी होती है | पानी के शाप वनबर उड़ जाने बी रफ्तार तेज होगी है ! ग्रौष्म 
ऋतु से प्रायः घृतमरी आधियाँ चलती हैं एवं बालू मिट्टी मा हवा से कटाव होता 
शहता है । दुनिया के अन्य भागो से मदस्थ्ों की छुलता ? राजस्थान के महस्थम में 
जनमसध्या वो घतस्व अधिक पाया जाता हैं जिससे यहाँ पर भ्रव्रात्त वी समस्या वा 
प्रपत्र जटिल होता स्वामाविक है । 
पिछले दो दशकों से श्रकाल/ध्रमात की स्थिति से हुई क्षतिट:-- 

घह अड़ना गलत दे होगा कि राजस्थान मे प्रतिद्रष विश्ली-त-विसी जगह 
भ्रराल वे अमाव की स्थिति प्रवश्य पायो जाती डी यटी नहीं बल्‍्क | 68 69 से 
987-88 ठक्र के दो दशकों मं से 7 वर्षों में 26 जिनो में ए३ं 2 वर्षों में 27 जिलों 
में अकाल की दशाएँ पायो गई हैं १26 जिलों के ग्रवष्स वाले वर्ष इस प्रकार थे; 
968.-69, ]972-73, 979-80, ]980-8!, 98-82, 982-83 तथा 
]983-86 । 4986 87 व 987-88म ध्प्त्त 27 जिसो में प्रव न पा है । 
प्रन्य वर्षों में मो प्थिति कापी गम्मीर रही है । 974 75 में अकाल से 25 बिले, 
978 79 में 24 जितने तया 969 70 में 23 जिले प्रभावित हुए ये । इस प्रव।र 
] मईद प्रदमद खा का लेख, सुकाव ता कोई ब्रातान नदीं, राजस्थान पत्रिका 

प्रकाल राहत परिश्विष्ट, 24 प्रश्नंतत, 7986, पृष्द 4 

2. छष्व॑इटा 5000४ 989-90, 985, एथ्युं3्धर०0, उद्लाछफ, 9,0७4, 
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राज्य के विभिन्न जिलो मे प्रकाल वी काली छाया निरन्तर मडराती रहतो है जिससे 
बाफी जनसरया व पशु घन पर बुरा असर पडता है और सरकार को राहत कार्पों 
पर व्यय करना पड़ता. है एवं मू-राजस्व वी वसूली मं भी ढोल दनी पडतो है । 
985 86 भे ।25 बराड रुपयो वे भू राजस्व (8॥9 7८ए८। ७९) वी बमूली 
रोकनो पडो थी ५ 

पिछले वर्षों में प्रानी बा प्रकाल विशेष रूप से पाया गया है ) इससे जन- 
जीगन व पशुधन दोनो पर दुप्रमाव पडा है। सरप्रार प्रनाज के प्रमाव को तो अधिक 
प्रामानी से दूर कर राकती है लकिन वानी का अमाव इतनी आसनी से दूर नहीं 
किया जा प्बता । 


भ्रकान सूछे व ग्रभाव फी समस्या के कारण 

मिरतर पहने वाले अकाल प्रकृति व पुरुष के बीच संघर्ष वी दशा को रूचित 
करते हैं। इसके लिए प्राकृतिक कारण प्रमुख होते है लेबित साथ में प्ररधिक, सामा- 
जिक व राजनोतिक परिस्थितियों को मी फाफो सीमा तक उत्त रदायी ठहराया जा 
सकता है । इत पर नीचे प्रकाश डाला जाता है -: 

] प्राभृतिक कारए-- 

(प्र) घरातल की बनावट जलवायु बग्रेरह-दूर दूर तक फैला मदस्थल या 
मध प्रदेश जहँ ग्रोष्म ऋतु मे तपती धरती तथता झासमान तपत इसान व तपते 
पश्चु- सब नियति के जाल में फसे है जिससे छटकारा पाना कठिन है, क्योकि ! 
मझस्थलीय जिलो मे सर्वेश्र बालू के टीले है तथा घरती के मौचेव इसकी सतह पर 
जल का निता त प्रभाव है। हम पहल बतला चुके है कि इन ग्यारह जिलो वी दो 
ला नो हतार वंग किलोमीटर भूमि इस मर दानव जे! प्रो मे जबडी हुई है 

इन क्षेत्रों मे हवा से मिट्टी का कटाव निरतर होता रहता है जिससे रेगिस्तान 
सुनिश्चित गति से झागे बढता जा रहा है । आगे चल कर सप्रन्‍न्प राज्यो की उपज ऊ 
घरती को मी इससे खतरा हो सक्तता है । 

(प्रा) वर्षा को कमी अनिया तताव प्रतिश्चितता--भकाल ब सूखे की 
स्थिति का प्रयान कारण मानसून का विफल होता माना गया है । राजस्थान के 
उपधुक्त ।। महस्थलोय जिलो मे सल भर में मामान्यतया वर्षा पचास सेंटीमीटर से 
झ्रधिक्त नही होती । जैघलमेर म प्रौसतम 6 से मी वर्षा ही हो पाती है | पिछले 
00 वर्षों मे यडाँ केवल 25 वध बारिश हुई जिससे इस इलाके पे वर्षा के अमाव 
का झनुमान लगाया जा सकता है । अत गझ्ावश्यकतता के ग्रनुसार वर्षा का न होना, 
कमो-करमी वर्या का बिलकुल न हाता तथा कमी देर स होता, ये सब अकाल व सूखे 
को स्वितियों को बन्‍्म देत हैं । अयाव की ये स्थितियाँ कमी-कमी नियन्त्रण से बाहर 
द्वाव खाती हैं। तब लाप-बाद अपन मवेशियों को लरर निक्‍टवर्दों राज्यों मे चारे 
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व पानी की तलाश में पलायन बरने ह्गते हैं! इससे पशु-धन की हामि भी होती 
है | कमी-कभी निक्टवर्ती राज्यों मे भी भ्रमाव व सूखे के कारण उनमे पशुष्रों के 
प्रवेश स कोई लाम नहीं होती, बल्कि पड़ौसां राज्य इसका विरोध पी 
करते हैं । 


2 प्राशिक कारण--आधिक विकास के श्रम्रव से भी अकाल व सूल्े वी 
समस्या प्रबिक जटिल होनी गयी है । मरुप्रदेश व मरु जँसे प्रदेश में इल्फास्ट्रवटर का 
पर्याप्त विरासत नहीं हो पाया है । जनयख्या के बढ़ने से भाधिक साधनों पर दबाव 
बढ़ा है " लोगों के लिए रोटी-रोजी को समस्या काफ़ी शम्मीर हो गयी है| परम्परा 
गत कुटोर व ग्रामीण उद्योगों का ह्वास हुप्मा है तथा पिचाई के साधनों के अभाव प्ले 
कृषि को उत्तत करन में बाधा पहुंचती है | बालू मिट्टी भनुपजाऊ होती है । जोधपुर 
की सेंट्रल एरिड जोन श्सिच इस्टीट्यूट (वाजरी) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार 
चारे का कमी का बारणए बढली हुई पशुनयपया है । 972-77 को भप्रवधि में पशुों 
की स॒हया 44 5 साख बढ़ी हैं जिसमे प्रति पश्‌ चराई की मूमि घट गई है॥ जन» 
सह्या का दबाव बढ़ने से ग्रधिकर ममि पर खेती की जाने लगी है जिससे सत्तुलित 
विकास मे बाघा पहुंची है । पशुओ के लिए पर्याप्त मात्रा मे चारा नही उग़ाया जाता | 
चार के अभाव मे इसके दाम बढ जाते हैं जिधसे दुःघ व दुग्ध पदार्थों के द।म बढाने 
पड़ते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में कृषिगत उत्गदक्त्ता नीची पाया जाती हैं जिससे 
कृषकों को अमदती कम होती है । सहायक इन्घों वे ग्रमाव में ध्राभदनी मढ़ा सकता 
भरी सुगम नही होता । ग्रत बेरोजयारा व ग्रल्परोजगार बी समस्या मो काफी तीक्र 
हो गई है । लघु कृपकों व सीमान्त कृषकों मूमिहीन विसानों व ग्र'मीण काशतकार: 
के श्रप का पूरा उपय ग नही हो पाता ज्सिस् श्रकाल के समय इनकी भ्राथ्कि हालत 
बडी दयनीय हो जाती है । सरकार राहत कार्य चलाकर इन लोगो को लाम पहुँच ने 
का प्रयास करती है । 


3 साप्ताजिक कारण-- जलाने की सक्डी के पझंत्रांव वी समस्या काफ़ी 
ऊरिल रूप धारण कर चुकी है | लागो ने अध घघ पेड काट डाले हैं व भ्रनियन्त्रित 
चराई से सिटटी के क्टाव को समस्या को ताब्र कर दिया है । हृष्प मूमि, बने, जल 
श्रादि का परस्पर सन्तुलन बिगड जाने रो पग्विध भसन्तुलन (८०० ०ह०शे 
गाग099॥06) की समस्या उत्पन्त हो गई है | इसके लिए उचित जल मे सूमि प्रबन्ध 
की ग्रावश्यक्ता है । 


4 राजनोदिक कारण--ग्रकाल व रूसे बी समस्या का सम्दत्ध राजदीतिक 
कारणों से भी माना गया है | विभिन्‍न बोजना प्रो की झवधि में सरकार ने स्थांयों व 
उत्पादक राहुत कार्यों की वजाय अस्थायी राहत कार्यों पर ध्याव दिया जिससे 
उत्पादक सामुदायिद परिसष्पत्तियों का निर्माण तेजो से भागे नही बढ संधा है। 
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फत्रस्वरपय राहत-कार्यों पर किया गया व्यय दीर्थकालीन दृष्दि से प्रतिफतर नहीं दे 
वाया है प्रौर प्रकालो को रोकते वी इष्टि से उनकी उपयोगिता सोमित रही है | यदि 
प्रारम्म में ही सुनियोजित तरीके से अकाला से लड़ने का प्रयास किया जाता तो 
इस प्रनचाहे मेहमान को ग्रपने घर वापस भेवना सम्मव हो सकता था। लेक्नि 
प्रशासनिक कमियों कारण यह जमऊर बेठा हुमप्ना है प्लौर जाने का नाम नहीं 
लेता । 


इप प्रकार प्रझाल व संख की समस्या प्राकरतेक प्राथिक, सामाजक व 
राजनीतिक कारणों की देन है । राज्य सरकार के पास वित्तीय साथनों बी कपी 
रही है जियमे बह राज्य को अकाल के दानव से मक्त नहीं करा सकी है । फिर भी 
बाई प्रकर के राहत कार्य क्रम चलाकर सरकार लोगो को मख-यास से मरने नहीं 
देती श्रौर मझकात से जभते के लिए मर्दव दृत-सकल्प रहती है, जैसा हि निम्त 
विवरगा से स्पष्ट हो जायगा । 


राजह्यान में अकाल व सूखे की समस्या के हल के लिए सरकारी 
प्रयास विश्लेगपतया 985-86 986-87 व 987-88 
की स्थिति के सदर्भ में 

राजस्थान मे प्रकाल की समस्या एक प्रल्वक्षालीन समस्या नहीं है । वल्कि 
एक दीर्घकालीन समस्या है । प्रत इस समस्या का स्थायो हल तो दीघकाल में ही 
सम्मव हो सकता है । किर भी राज्य सरकार ने इसके हल के लिए मूतकाल मम 
प्रयास किये हैं मोर वतमान में मी प्रयात्त जारी हैं ॥ आगामी वर्षों म भी इस समस्या 
के समाधान के लिए निरतर प्रवास जारी रखने होंगे । 

अकाल की समध्या को हल करने के सम्बन्ध सम सरकार की मुख्य नीति 
राहत कार्य चालू करन को रही है | इमके लिए केन्द्र मे वित्तीय सहायता देन की 
माग की जाती है। वित्तोय साधनों के ग्राघार पर मू सरक्षण, सडा-निर्मा ग.पाठगाला 
व झोपधालय निर्माण, मिचाई के लिए कूझों के निर्मासस तालादों व प्रन्य तिचाई के 
साधनों के निर्माए व उनकी मरम्मत तथा रख रखाव जल वी सप्ल।ई बढाने (ताकि 
लो +ं का पेय जब उपलब्ध किया जा सके तया पशुत्रे को मो पीने का परानों मिल 
सके) एवं चारे की उपलब्धि बढ़ाने जैसे भ्रमेक़ प्रकार के कायक्रम चंताये जाते हैं 
ताकि लोगों को रोजगार व प्रामदनती मिल सहे एवं उत्पादक सामुदायिक परि- 
सम्पत्तियों का निर्माण किया जा सके । 

राज्य सरकार न श्रर/ल को समस्या के हल के लिए निम्त दिशाओं मे भ्रधास 
किय हैं। राज्य में विज्विप्प योजना सगठन की स्थायना 97] में को गई थी। 
इमकी तरफ से विभिन्न योजन ए चल रही है जैस एकोडृत ग्रामोण विकास 
वायब्र मे सूसा सम ब्य (सम्माजित) क्षेत्रीय कयकत्रम मर विक्ञास कायक्रम बायो 
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भर इसने 27 मे से 26 जिलो को प्रमावित किया था। इससे राज्य की 2 करोड 
9 लाख जनसख्या व 3 करोड़ से श्रधिक पशु प्रमावित हुए थे । अकाल के समय 
पीने के पानी, पशुओ के लिए चारे व मनुष्यों के लिए प्रन्न का प्रम।व उत्पन्त हो 
जाता है । 


राज्य सरकार ने भ्रक्टूबर ]985 से 5 जुताई 985 तक विभिन्न प्रकार 
के प्रकान राहुत कार्य सचालित किये थे जिससे लोगो के लिए रोजगार व आमदनी 
की व्यवस्था की जा सकी है तथा कई स्थानों मे टैकरों बैलगाडियो ऊँटगाडियो, 
प्रादि वी महायता से पीने का पानी पहुंचाया गया था । एवं पशुप्रो के लिए घारे व 
पानी की सुविधा बढायी गयी थी ! जैसलमेर जिले ने दिप्तम्बर 985 से प थे 986 
तक के चार महीनों मे 3 लाख क्विटल घास कटवा कर सूखा ग्रश्त जिले को भेजी 
गपी थी झौर उससे राज्य सरकार को करीब 2 करोड र की नकद श्राय हुई थी । जैसलमेर 
के उत्तरी-पश्चिमी भाग मे मारत पाकिस्तान सीसा पर 25 किलोमीटर लम्बी व 
25-30 किलोमीटर चोडी भूमि की पट्टी पर 'सेवश! घास ईश्वर का वरदान मानी 
जएती है । यह्‌ 45 डिग्री सेत्सियस तक क तापमान में उग व पतप सकती है । इस 
पट्टी पर 50 से 80 लाख क्विटल घास रहती है । यह पशुओ के लिए पौष्टिक आहार 
होती है । सरकार को जंसलमेर के इस घास के खजाने का विस्तार करना चाहिए । 


मई 3986 मे 7 लाख 63 हजार श्रमिकों को पभकाल-राहत कार्यों में रोजगार मिल 
सका या । 


985-86 भे अकाल-राहुत कार्यों को दो विशेषत'ए रही : () मजदूरी 
का भुगतान प्रनाज के रूप मे क्रिया गया तथा मारत सरकार से जो सहायता मिली 
उसे सामग्री के प्रश के रूय में व्यय किया गया । भारत सरकार ने 35 8] करोड़ रु, 
भरकाल राहत सहायता के बतौर उपलब्ध किये जिसमे 2250 करोड़ रु का 
अवाज निशुल्क उपलब्ध कराने की स््रीकृति भी शामिल थो + इससे लोगो को 
रोजगार दे पाना सम्गव हो सक। है। 


(2) दूसरी विशेषता यह थी कि स्थायी महत्व एवं उत्पादक किस्म के कार्यों 
को प्राथमिक्रता दो गई ताकि विंच ई. भू सरक्षण, वन एवं सड़क निर्माण के कार्यों 
का मली-माति विस्तार जिया जा सके । 


मर्चे, 4986 तक तिभिस्न प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए 25 करोड 
रुपये के राहत कार्य प्रारस्भ करने की स्वोकृति दो गई थी। इससे सर्वाघिक्र राशि 
(65 करोड़ रुपये) तिचाई कार्यों पर व्यय करने का प्रावधान था । दूसरा स्थान सडक 





। यार दे रेगिस्तान मे घास की खेती, डॉ यश गोयल, राज पत्रिका, 26 जून 
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निर्माण कार्यों को .या गया | उपके बाद भू-सरक्षण, वनों के विस्तार व विशव 
श्रदि का स्‍थान पाता है। 

स्मरण रहे कि झधिकाॉश राहत कार्य राष्ट्रीय ्रामीद्ष रोबगार कार्यक्रम 
0रारप्ए) के इस्तर्गत लिये गये ६ रोजगार देने में झूमिहीन श्रमिकों, सधु एव 
सीमात कृषकों तथा झनुसू चित जाति और अनुमृचित जत-जातरि के लोगो को 
प्राथमिकता दी गई थी । 

पंचायतों राज संस्याधों के माध्यम से भो व्यापक निर्माए कार्यक्रम हाथ में 
लिए गय थे । इसके लिए उत्झो दिमिस्त विभार्गों जे बे शिक्षा व जत-जानि विकास, 
प्रादि से एवं भूमिहोन अमिक रोजगार गारटों याजता के प्रल्तर्गत घतराधि उपलब्ध 
कराई गई ध* ताकि पाठद्ाला-भवर्नो भ्रादि का निर्माण कराया जे सके । प्त्य कार्प 
पटवार घर एचप्यत घर औपषयालय गवन, परश्मायत की दकानें, पेयजल कुंप्ों का 
निर्माण, कुर्घो को गहरा कराने, खरजा नानी एवं सम्पर्क सडकों का निर्माण, सामू> 
दायिक मवन का निर्माण तथा तालाब की मरम्मत व गहरा वराने झादि वे वार्य 
सम्मिलित हैं । 

ये कार्य सामान्‍य ग्रामीश रोजगार कार्यक्रम व अकाल राहत कार्यों के 
अतिरिक्त थे ॥ 

986-87 के भमीपणा अकाल से सम्बन्धित राहत-कार्या 

986 87 के भीषए-अकाल का दुष्प्रभाव 3922 गाँवों 233 करोड 
लोगों व 3 27 करोड पशुओं पर पडा था ॥ 

अकाल राहुव कार्य निम्न विभागों द्वारा चलाये गये ये : 

6) राहत विमागं, (7) राष्ट्रीय प्राकोण रोजगार कार्येद्रम के तहत, (79) 
सांजनिक निर्माण विमःग, (४) मिचाई विमाग, (४) वन-विमाग, (७) पंचायत 
समितियों के माध्यम से । 

राहत कार्यों मे कुपो के निर्माण, भवन-निर्माण, सिचाई के कार्य, सडक* 
निर्माण, मूसरक्षण, ब।दिद्यायिल थे॥ जूद !987 मे 4 73 लाख लोगों को 

राहत कार्यों पर रोजगार उपलब्ध कराया गया था। शर्त सरकार ने राजस्थान को 
राहुत सह्वायना के दतौर 2 लाख टन ग्रेट प्रावटित किया था ॥ 

परत 987 में राज्य सरकार ने झ्रकॉल से निपटने के लिए निम्न उपाए 
घोषित शिपे बेः-- 

] रांद्टत कार्यों पर त-क्ाल मजदूरो की सख्या 7 लख बद्नाते की घोपरा 


को गई । 





$.. राजस्थान पत्रिका, !0 जन, 987, पृ ि, 
3... राजस्य/न परिका, 20 अगस्त 7987 
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2 अस्तिचित क्षेत्रों मे लगान व सहयारी वर्जों वी वसूलियाँ तुरन्त स्थगित 
करने वा फैसला लिया गया । 

जिन गाँवों मे लगातार चार साल से अवाल पठ रहा था वहौँ एवं साल का 
लगान माफ करने की कार्यवाही करते वा निर्णय लिया गया । अल्यायधि सहकारी 
कर्जों वो मध्यावधि वर्जों मे परिवर्तित किया गया । 

3 राठी, थारपारकर, वावरेज आदि उन्नत मसल वी गायो वो बचाने के 
लिए एक विशेष कार्यत्रम बनाया गया। इसके झनुसार ऐसी मायो वो विशेष 
रूप से गगानगर के केम्पो भे रखा गया जहाँ उन्हे चारा पामी दवाइयाँ प्रादि 
उपलब्ध हो और साथ में उनका दूध बित्र सके । स्वय सेवी सस्थाओ वा मो व्यापक 
रूप से उपयोग किया गया । इन्होने चारे का वितरण बरने में मदद की । चारे के 
परिवहन के लिए राज्य सरकार ने सब्धिडी प्रदात वी । 

4 एक मो द्यूब-्चेल जो उस समय उपयोग में नहीं श्रा रहे थे उतवा 
विद्यूतीकरश करके घास उगाने का कश्म करने वा 6िणेय लिया गया । 

5 सूरतगढ व जैतसर क्रषि फार्मों मे चारा उगाय की व्यवस्था की गयी । 

6 पीने के पात्ती के लिए जयबुर जोधवुर उदयपुर, आबू, पाली, राजसमन्‍्द 
भरतपुर, भजमेर ब्यावर, किशनगढ़ प्रादि शहरो मे हैण्ड पम्प व टयूब बेल खुदवाने 
का काय प्रारम्स किया गया। 

7 सार्वजनिक वितरण की दूकानों वी सब्या बढायी गयी। श्रादिवासी 
क्षेत्रों मे भ्रमणशीन दूबानें खोली गई । 


8 पजाब व हरियाणा से चारा खरीदने बी व्यवस्था वी गई । 

9 प्रमावग्रस्त क्षेध्रो मे चारा पहुँचाने के लिए केन्द्र जो भ्रनुदान देता है उसे 
30 रु प्रति क्विटल से बढ कर भाड़े का वास्तविक खर्च बहन करने फ्री सिफारिश 
की गई । सरकार ने एक बृहद्‌ श्रापात योजना को लागू करने का निश्चय किया । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अकाल बी समस्या राज्य सरवार वे 
समक्ष एक महाय चुनौती है । सरकार ने राहत कार्यों को कुशलतापूवक चलाने का 
प्रयास किया है, लेकिन प्रमुख कठिनाई वित्त के प्रमाव की रही हे । सरवार केन्द्र 
से अधिक से अधिक सहायता लेने का प्रयास करती है ताजि सूखे पर काबू पाया 
जा सके । 98.-86 में गुजरात व मध्य प्रदेश मे भी सूखा पडने के बारए 
राजस्थान से पशुओो का निष्क्रमण वहाँ नही हो पाया था और दो लाख से सधिक 
पशुश्नो को ज॑सलमेर के चराग हो मे भेजा गया था झौर उतक लिए वहाँ पीते के 
पानी की विशेष व्यवस्था की गयी थी। दुघारू पशुओ को पशु ब्राहार उपलब्ध 
कराने के लिए सरकार ने व्यवस्था की थी तथा गाँटो मे पेयजल की उप्वस्था बढायी 
गयी थी । 986-87 के भ्रकाल वा मुकाबला करने के लिए सरजार को पुन. सक्रिय 
होता पडा था प्रौर विभिन्न राहत कार्यों पर निर्माए-वाय॑ चलाये गये थे | ये राहत 
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कार्य उन !987 के बाद भी वृद्ध प्रवधि तव टारो रखने पड़े थे | राज्य सरकार मे 
केख से राहत कार्यों के लिए सहायता मागो थो 

987-88 के शराल में राष्व-कार्यों-- 

जैमा कि पढने कहा जा चुका है 987-88 मे 27 डिलो को प्रयॉतइस्त 
धापरित किया गया । इससे 36252 गांव प्रमावित हुए नितमे 3!7 करोड जर- 
संख्या टकाय की ऋपेट में आ गई । इलनो र्थिल जनसम्या को जीविशोपाजंद दे 
साइन ठप्लब्य कराता एक चनोती भरा कार्य था। इसे झकाल में 3 लात राहत 
कार्य प्रारम्म वर डुल 4274 बशेट सानव-दिवस व कार्य सश्ति विया गया 
सूखा-प्रदूघ पर 987-88 में 599 क्रोड सु व्यय हुए तथा वर्ष 988-89 में 
लगमग 36] करोड़ झपये ब्यय हुए जिनमें मेट्रो का मृत्प भी शाम्लिह्ठै। राग्य ने 
क्ेद्धोय सहायता के अतिरिक्त स्वय के साधतो से करोड़ो रुपये व्यय क्िये। सूखा- 
प्रचनन्‍घ प- इन 6 महीतों में (987 88 व छाद में) जो राधि व्यप्र दी गई वह 
गने चार दकों में भ्क्ाल राहत सहायटा पर व्यय की गई कुल राति से भो वहुत 
सधिर रट्री हैं। 

मिध्कर्पष-- राजस्थान पर प्राय: शव्ान्ट छे वाले बादल छाये रहते हैं। विद्वानों 
बा रत है कि राज्य को पशकाल से पूर्णतया छुटकारा मिननां तो कठिन जेपत पटता 
है लेबिन सतत प्रणस बरने पर ग्रवासी बी मं पणशता व इनमे होने बालो क्षति मे 
कमो प्रवश्य की जा सकती है घौर को जानी चाहिए | इसके लिए नम्त सुना दिये 
था सजते हैं-- 

]. इन्दिरा साँधों लहर परियोजना को हत्पेद दृष्टि से झीक्न पूरा क्या जाना 
चाहिए हुसे नहर के दूसरे चरए में सशोधित रुप यो पूरा फरता, कमाई क्षेत्र 
दिज्यास फार्यत्र्ण लागू बरना तथा भर थे घाय पूरे यरना ताहि उनके लाम प्राम 
आदमी तर शोध्र पहुँच राके , इससे लिए प्रशासन को सुदृढ़ करता होगा । 

2, यौज्ना मे शामिल विभिरन शामो८ विकास कार्यत्र॒मों, सामान्य राष्ट्रीय 
ग्रार्म रप रोजरार कार्यब्रमों, ग्रज्यल राहत कर्म क्रमों, पंचायतों के विमिन्‍न विक्रास 
भारयेद्रसो तथा अस्य विदास कार्यत्रमों में परस्थर प्रभवप्र्ण तात-गैन स्वॉगिति किया 
जाता चाहिए ताकि उत्याएक सामदाणित्र परिस्म्पत्तियों बे निर्माए से तेजी लागी 
जा मत । 

3 लूनी नही दे क्षेत्र (बेर्सीन) वा नी विकास प्रिया जाता चाहिए। यह 
मद -इदेग को सत्य नदी है रद ऊच्छ थी खप्डी मे गिरती है। गदि मिचाई, दृक्षान 
राषगा, नू-यरक्षण व याँवों थे सढझ वे सवन निर्माण के कायों को 5फ्ल बनाया जा 
सका तो राश्म्दान में ज़रामौण जनता की छुशहाल दढ सकती है । स्‍प्रव समय झा गया 





].. दज्टन्मापण ]9 89-90, पृ, 4 


67 


है जब जिला व खण्ड स्तर पर विकास के विभिन्‍म स्पष्ट, व्यावहारिक व लाभ- 
कारी कार्यक्रम सचालित करके हम विभिन्‍न प्रदेशों की अ्र्थव्यवस्णग्रो को प्रकाल 
मुक्त कर सकते है। इसके लिए व्यापक ग्रामोण जनसहयोग की शर्तें भी स्वीकार 
करनी होगी । 

4 श्रकाल राहत फेन्द्रों में मजद्रों की उपस्थिति फे “मास्टर रोल' ठीक से 
बनाये जाने चाहिए। उनमे मनमाने नाम मर कर रकम हड/ने से समाज को लाम 
नहीं हो सकता । अकाल राहत कार्यों मे स्वूल, डिस्पेन्‍्सरी सडक ग्रादि का निर्माण 
किया जाना चाहिए । राहत केद्रों की व्यवस्था मे सुधार करने से लोगो की रोटी- 
रोजी की समस्या एक साथ हल हो सकती है। इसलिए प्रकाल राहत वार्यों में 
प्रशासनिक कार्यकुशलता बढायी जानी चाहिए १ इनके सम्बन्ध में ग्राये दित विभिरन 
प्रकार की ग्रनियमितता प्रो व कमियो के समाचार मिलते रहते है जिससे प्रमावितत 
लोगो को पूरी राहत नही मिल पाती ॥ प्रकाल राहत-कार्यों पर व्यय करके लागो 
को रोजगार देते, पशुधन को बचाने चारा उपलब्ध कराने पेयजल पढ्स्‍ाँच ने, 
कुपोषण व बीमारियो से बचाने तथा कृषि क्षेत्र के विकार में योगदान दिया जाता 
है। अत इस घनराशि का सर्वोत्तम उपयोग करके ग्रवालग्रस्त क्षेत्रो को सर्वाधिक 
लाभ पहुँचाया जाना चाहिए । 

प्रश्न 


4. “राजस्थान में भ्रकाल . समस्या व समाघान” पर एक संक्षिप्त व आालोच- 
नात्मक निबन्ध लिखिए। 

2 वया राजस्थान को अकालो की काली छप्या से कमी मुक्ति मिल पायेगी ? 

3. राजस्थान में भ्काल-समस्या के निवारण हेतु कोई स्थाई कार्यक्रम 
सुझाइए । 


6१ 


सै सरष्ट होता है हि 934-55 मे भी राजत्पात क्षा मारत को औौद्यो गेक 

झर्यस्यवल्पा मे काफ़ी नोवा स्थान या। इस वर्ये समस्त मारत में पजोहुत फैक्द्रियो 
क्य 2 $% राजसत्पान मे था, जबकि महाराष्ट्र मे ।5"70, था। फेंके रोजार कै 
दृष्टि से रायस्थान का झा 2 $% पा, जबकि महाराब्ट्र का 6 0“ घा। 
विनिर्माय के रा जोडे गये छुद्ध मुल्य (7०४ 5०० अत026) मे राजस्पान वा भय 
3 6", था जबकि महाराष्ट्र का 22 8% दा। इस प्रकार जोड़े गये शुद्ध मुय मे 
भारत म जहाँ महाराष्ट्र का झद | 5 से भी झघिक् था वहाँ राजस्थान का क्षेदत 
/40 ही था। फैड्ठी क्षेत्र मे जोडा गया मूल्य राज यान मे 960-6। में सकत्त 
भारत का ]" या जो ।970-7। मे 2 । ५ तया ।9९4-$% के 2 6), हो गया । 
जप तरह राजस्थान का स्थान प्रौद्यागिक दु घ्ठ से दाफी तीते पा है उेहिन जोड़े 
गए मूल्य में इसकी स्पिते प्रसनन हिमाचत् प्रदेय जम्मूनईामोर व उड़ीसा से बेहतर 
मानी गयी हैं। 





राज्य मे ।95] मे 03 पजीकहृत फैक्ष्ट्रियाँ पी जिनमे उगभंग 4$ हजार 
व्यक्ति काम पाे हुए थे ग्लौर केवन्र 9 रोड रुपयो की पुणी लगी हुई थी। 
984-$ 5 मे रिपोर्टिंग फक्ट्रियों की सस्या 270। विनियोज्त पूंछी की रागि 
समरग 3092 करोड़ रुपये, खमिक्नो की सस्या | 72 ताख तथा विनिर्माय धारण 
जोडे गये युद्ध मूल्य (१८८ ५००० 3000) की राशि 550 करोड रुपये रही थी । 
987-8$ में ल्थिर कोनतो (970-7॥) घर राज्य की झाय वा ।0'$% झणश 
खनन वे दिनिर्माटा (पडीकृत व गर-पोझ्ूत) से प्राप्त हुमा घा 4 इतमे खनत का 
अ्रप 24% तया विनिर्माण (एएथ्यएविटिणाशहो का झणशय $१4७१९ था। इस वर्ष 
राज्य को घाव स्पिर कीनतो पर लगभग 23$3 करोड रुपये हुई थी तथा खनन व 
विनिर्माण से लगझग 259 करोड रुपये हुई णी 7 राजस्थान में सघु इकाइयों में 
ज्यदावर, क्‍ति लघु इकाइयों (रूयत्र व मगीनरी 5 हजार रुपये तक बा 
विनियोग) पायी गई हैं। घादी से झदिक इकाइयाँ धातु पदायों, चमड़े को बस्तुपझो 
व ब्यात्विक खद्िज पदों के निर्माण में लमी हुई है। 


सरकार ने पचउर्षीय योजनाम्ो मे राज्य के ग्ौद्योगोकरण के चिए विद्य त- 
सृथ॒न पर काफ़ी बल दिया है। भाखंडा व उम्बप प्रस्योजनागों हे दिद्वह हप्प्त 
करने का प्रयास क्षिया यया है । पर्मेंच व डीजत विद्यूत्त सयभो की भी स्पापना को 
गयो है। राज्य में घएु-रक्ति कया री विज्ञस किया गया है। प्रपम योजना के प्रारम्भ 
में शक्ति की टप्रतब्धि केदल $ मेगावाद थी जो 989 के मध्य मे 2500 मेगावाट 
(प्रस्पापित क्षमता) हो गई है । इसो प्रक्ञर पानी की व्यवस्था का नो कई नगरो व 
गाँडो में विस्तार किया गया है। सडको का निर्माय किया गया है झयौर उच्म- 
उर्ताप्रो को कई प्रकार को रियायते दो गई है जिनका सम्बन्ध भूमि के भावटन, दिच्य त 
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की दरों, विजी-कर व चु गी एवं वित्तोय सहायता व पूंजी-सब्सिडी झादि से रहा 
है । इन रियायतों के फलस्वरूप राज्य में पदीकृत ऐकिट्रयों की सख्या काफ़ी बढ़ी है! 
987 मे प्रजीकृत फैव्ट्रियो की सस्या 9665 हो गई थी जिनमे कुल रोजगार 
2"25 लाख व्यक्तियों को मिला हुझ्मा था । 

980 में राज्य मे 20 सूती व सिन्येटिक रेशे की इकाइयाँ, ॥0 ऊठी, 
3 चीनी, 5 सीमेट, 3 मितरी सीमेट की इक्राइयाँ, एक टेलीविजन पँयट्री, एंक टायर 
वे दूयूब फैक्ट्री, 9 वनस्पति तेल कौ मिलें, 20 इन्जीनियरी की श्लौद्योगिक इकाइयाँ 
तथा 5 खनिज-आ्राधारित बडी व मध्यम श्रेणो की इक्ाइयाँ हो गई थी। इनके 
प्रलावा केन्द्रीय क्षेत्र मे केवल 7 झोद्योगिक इकाइयाँ हैं शिनके ताम इस प्रकार है-ः 
हिंदुस्तान निक लि , हिन्दुस्ताव कॉपर लि, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि, इन्सट्र,- 
भेन्टेशन लि., हिन्दुस्तात सॉल्टस लि , मॉडनन बेकरीज एवं राज, इलेकट्रो निक्स एण्ड 
इस्स्ट्रेमेण्टूल लि. । राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र मे समस्त भारत के कुल केरद्रीय 
विनियोगो का लगमग 2% अश पाया जाता है। 


राजस्थान में इस समय लगभग 400 बढ़े एवं मध्यम दर्ज के उद्योग लगे हुए 
हैं। दिसम्बर 988 के प्रन्त मे उद्योग-विभाग में पंजीकृत लघु प्रैमाने के उद्योगो 
य कारौगरो की इकाइयो की सलछा्या ।*42 लास थी जिनमे 668 करोड झुपये का 
विनियोग किया गया था तथा 5'25 लाख व्यक्ति काम पाये हुए थे ।? 
राजस्थान का भ्रौद्योगिक ढाँचा (90057॥3[ 30८८ ० 9]35037) 

औद्योगिक ढाचे में उपयोग"-गप्राघारित वर्गोकरण (08८-०35८० (0|9$5- 
468॥07) के अनुसार निम्त चार प्रकार के उद्योगों का स्रापेक्ष भहत्त्व देखा 
जाता है । 

(।) ग्राघारभूत वस्तुओं के उद्योग (छ35॥0 00065 [9608:0658) 

(2) पूणीगत वस्तुओं के उद्योग ((8छ78॥ 00005 [प005725) 

(3) मध्यवर्ती बस्तुग्रो के उद्योग (ए्राश्षग्रा०द॥० 50008 [0050768) 

(4) उपमोत्ता वस्तुप्रों के उद्योग (207शाणटः 00098 [0॥5॥768) 

राजस्थान में इनमे से धरत्येक की स्थिति का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया 
जाता है 

() आ्राधारनूत वस्तुओं के उद्योग--इस श्रेणी मे प्रमुख उद्योगों के नाम 
इस प्रकार है सीमेढ, वेघिक रसावन, लोहा व इस्पात, उर्वरक व कीटनाशक, 
तावा पीतल ग्रल्यूणिनियम, जस्ता व झन्य लौह घातु, नमक एव विद त | 

(3) सीमेन्ट-- 988 में राज्य मे सीमेन्ट की 9 बढ़ी इक़ाइया. थीं. ।. सीमेन्ट 
क कारखाने सबाई माथोपुर, लासेरी चित्तौडगढ, उदयपुर, निम्बाहेडा, ब्यावर व 
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कोटा में निजी क्षेत्र में तथा रीका से सहायता प्राप्त दो कारखाने मोडक (कोटा) 
(मगलम सीमेन्ट लि.) तथा बनास (सिरोही) (सट्रा प्रोडवद्य, जे के. ग्रूप का) से 
चल रहे है। राज्य में सीमेन्ट के और कारसाने स्थापित किये जा सकते है। राज्य 
में मिनी सीमेन्ट प्लान्ट भी लगाये गये है जिनसे सिरोही, बासवाडा व जयपुर जिलो 
में सीमेन्ट का उत्पादन होने लगा है । 

(आ) रासायनिक उद्योग--इसमे मुरयतया राजस्थान स्टट केमिरल वक्‍्स, 
डीडयाना झाता है । यह छोडियम सल्फेंट व सोडियम सल्फाइड उत्पन्न करता है । 
डीडवबासा में ममक का भी उत्पादन होता है। कोटा में श्रीराम केमिकल इन्डस्ट्रोज 
लि. भी इसी श्रेणी मे श्राता है। उदयपुर फोस्फेट्स एण्ड फिलाइजस तथा मोदी 
एल्कलाइज एण्ड केमिकल्स लि, अलवर भी आधारभूत उद्योगों की सूची में 
ग्राते है । 

धौलपुर मे समुक्त क्षेत्र मे रीफ़ो व [04, करेमिकल्स लि., हृदराबाद के परस्पर 
सहुयाग से, दो राजस्थान प्रवसप्लोजिब्स एण्ड केमिकल्स लि., की स्थापना वी गई 
है जहाँ विस्फोटफ (4९079075) बनाय जाते हू । यहाँ मार्च 98] में उत्पादन 
चालू किया गया था । 

(गण) डू गरपुर जिल भें मॉडो-की-पाल नामक स्थान परफ्ला सँपार वेनेफिशि- 
ग्ेशन प्लाण्ट लगाया गया हू जो पलोसेपार उत्पन्न करता है । यह इस्पात बनाने में 
प्रयुक्त होता है 

(3५) राज्य में उदयपुर म जस्ता ग़लाने का सयत्र (हिन्दुस्तान जिक लि.) तथा 
खेतडी में त्ञावा गलाने का सयतर (हिन्दुस्तान कापर ति.) कार्यरत हैं। इस प्रकार 
राज्य में आवारशृत उद्योगों के अन्तगंत सीमेट, रसायन, उवंरक तथा ताँवा व जस्ता 
के कारखाने चल रहे है । 

(2) पू जीगत बस्तुओं के उद्योग--पूं जीगत उद्योगो की सुद्दी मे औद्योगिक 
मशीनरी, रेक्रिजरेटर व एयर कन्‍्डीशनर, मशीनी श्रौजार, विद्यूत्त मशीनरी, विद्यत 
वम्प्यूटर व पुजे, वेदन (रेल परिवहन का साज-सामान) वगैरह झाते है । भरतपुर 
में सिम्फो बैगस फंक्ट्री है । अजमेर मे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. (प)॥7 [.(०0) 
तथा कोटा मे इल्ह्ट्र.गन्टेशन लि. है । जयपुर मे नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रोज लि. 
में बॉत वियरिंग एव भ्रशोक लीलेण्ड लि., अलवर मे व्यापारिक बाहन बनाये जाते 
हैं तया कुछ झोर इल्जीनियरिय उद्योग मी है । इस प्रकार राजस्थान में पूंजीगत 
वस्तुओं वे मी कारखाने है । 

(3) ऋष्यवर्ती वस्तुप्चो के उदोग--इस श्रे णी के उद्योगों के नाम इस प्रकार 
हैँ : कॉटन जिनिंग, कलीतिंग व॑ वेलिग, सूती वस्त्रो की छपाई, रगाई व ब्लोचिंग, 
ऊन की सफाई, रगाई व ब्लीचिग, चमर्ड की रगाई व तैयारी, टायर-दयूब, पेंट, 
व वानिग झादि। जयपुर मे पानी व विजली के मीटर बनाये जाते है । उदयपुर के 
पास काँक रोली में जे. क॑. टाय्स का कारखाना चालू किया गया हे जिसमे प्रांटो- 
मोयाइल टामर व ट्यूब्स बनाये जाते है । 


4) उषनोक्ता वस्तुप्नों दें उद्योग--टाजस्थान में सूतो वस्त्र, सिम्वेटिक दल्ते 
चोनी गुर वनस्प तधी व वनस्पति तेल, साबुन, औोकरी, टेलीविजन सेट्स 
साइकिल के पुरे जूते (क्‍्सडे व रवड के) स्थूटर्स ब योपेड (केल्विनेटय आफ 
इण्डिया लि ) ऊनी मात्र (वीकानेर, चूछ व लाडनू), बोडो (मयूर बोडी उद्योग, 
टाक) प्ादि उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग आते हैं । 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे सभी प्रकार के 
उपयागन्ञाघारित उद्योगों (ए४८-०३६८१ 7605:7८5) वी इक्तादयाँ पाई जाती हैं, 
हालाकि राज्य वा समल्त देग की झौद्योगिव प्र्थव्यवस्था मे आज भी नौचा स्थान 
है। पोौजनाताल में रत विभिन श्रेणियों के उद्योगो का योगदान रोजगार व जोड़े 
गये मुल्य भ्रादि म बदला है जो निम्न तालिका मे दर्शादा गया है १ 

फौबड़ी क्षेत्र मु विभित्र श्ौद्योगिक श्रे सियो का योगदानों 


















































उद्योगो को रोज्यार मे जोटे गये मूल्य 
खेफी अज (प्रतिहत) में अश (प्रतिशत) 
] 
१970 4980-8] । 970 980-83 
. भ्राघारनूत वस्तुशों । 34*6 | 39/0 । 5 
के उद्योग 
2. पूजीगत "४ । 255 | ]4-3 8 8 555 
3. मध्यवर्ती " ! | 5"6 28 90 
कण “का |कर (कि | | उपभोक्ता ! ” "० | 43 ] | 35798 | 39 4 24 
। 
400 0 400 0 400 0 800 0 
॥ 62'4 
कुल मात्रा ।_ !72 7*92 करोड (370 करोड 
क्ट्ाड | खास 2225 है, कद 


3. 76059] 5प6८प्ा् ० रि3]35030, ]970, ७00 &.5.], ]980-8] 
(६9)35५099) (0£5] के श्रॉक्द्रो के झावार पर प्रतिद्दत तिकाते गये है 
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तापिका से पता चलता हे कि 980 से 970-8] की झवधि भें राजस्थान 
में आधारभूत उद्योगो का योगदान रोजगार व जोडे गये मूल्द मे बढा हे, पू जीगत 
उद्योगो वा पटा है, मध्यवर्ती उद्योगो का काफी बढा हे तथा उपभोक्ता-उद्योगो का 
घटा है। 980-8] में झाधारमभूत उद्योगों का अश जोडे गये मूल्य मे लगभग है व 
उपभोक्ता-उद्योगों का ई पाया गया है। झायारभूत उद्योगो के योगदान मे बढने के 
पीछे मुर॒प कारण विद्यूत्त का इस श्रेणी मे शामिल होना है। 

उद्योगों फा साधन-आाधारित वर्गोकरण ([7ए0-0756व 0]453॥0407 
0 [00$000$)--उद्योगो का स्ध्ययन इन्पुटो वे श्राधार पर वर्गीकरण वरवे भी 
किया जा सवत्ता है जैसे--द्पि-प्राधारित उननग्राधारित पशुधन-प्राधारित, सनिज 
पदार्थ -प्राधारिंत व रसायन-ग्राधारित श्रादि । इनवा राद्षिप्त परिचय नीचे दिया 
जाता है । 


4. फ़ृषि-प्राधारित व फूड-प्रोसेसिग उद्योग--व्यापक भ्र्थ मे क्ृपि-प्राधारित 
उद्योगों मे खाद्य-पदार्थे दुग्घ-पदार्थ व माँरा-पदार्थ शामिल क्यिजाते हे लेबिन सकी 
प्र मे इस श्रो णी मे कृषिगत बच्चे माल पर ध्राधारित उद्योग प्रात है, ज॑रो फॉटन 
जि्तिंग व प्रेस्षिंग फ॑ बिट्रयां, सूती वषडाउद्योग, (कताई व बुनाई) (खादी, हृथकरपा, 
शक्तिररघा व मिलवरघा), रेशम उद्योग तिलहन पर भाधारित घनस्पति घी य 
वनस्पति तैल उद्योग, साथुन उद्योग, गस्ने पर श्रापारित गुड, खड़रारी व चीमी, 
अचार-मुरब्बा, दाल मिल, बेकरी व कॉ-्फेक्सनरी उद्योग, आदि । इसी में सुपारी, 
चूर्ण, पाली को महदी यथबारावाडा का भ्रामनन्‍पापड, ब्रीफानेर के पापड-भुजिया, 
जोधपुर-नागोर क्षेत्र की मेधी, फालावाड व गगानगर के ररादार फल, पभ्राबू-सिरोही 
क्षेत्र के टमाटर तथा पुष्फर के गुलाब के फूल, सब्जी व फल पआ्रादि प्राते है । 


2, वन-प्राधारित उद्योग--इसमे लबड़ो का फर्नीचर उद्योग, रबड़, गोद, 
राण, सास श्रादि पर भ्राधारित उद्योग झाते है । 

3. पशु-धन झ्राधारित उद्योग--राजस्थान मे पशु-घन प्राधारित उद्योगों मे 
ऊन, दूध, दूध से बने पदार्थ, चमडा, खालें हड्डियाँ ब म्रास भादि शामिल 
होते हैं । 

4. सनिज-पवार्थ श्राधारित उद्योग--(पञ्) धातु-भाधारित जैसे इस्पात 
उद्योग, मशीनरी, परिवहन का सामान (वैगन), धातु रे बनी वस्तुएं जैसे इस्पात 
का फर्नीचर, मोटर-स|इकिल आदि । 

(प्र) भ्रधातु सनिज उद्योग (॥07नालदा वालाव) ॥005(7९5) -- 
इसमें पत्थर व मारवल से बनी वस्तुएं, काँच व बाँच का सानाव, चायना क्ते व 
सिरेमिक वी इकाइयाँ, एस्वेस्टूस, सीमेट, सीमेट पाइप श्रादि आजे है । 

राजस्थान मे इपि-श्राधारित, पनिज-प्राधारित, व पशु-पभाधारित उद्योगों 
था बडा महत्त्व है। इनके विकास से भकात, निर्घनता य बेरोजगारी की समस्याओं 
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को समावाद्र तिकालन मे मदद मिल सकती है । इस समय राज्य मे 23 सूती वस्द 
मिलें हैं, तीन चीनी के बडे कारखाने है तथा वेजिटेवल घी व बनस्पति तेल की कई 
फेक्ट्रिया है । 
राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र मे उद्योग 
(एप 5९९४0 १70756$ ॥9 एि2]2घंति॥0) 
(अर) राजस्थान सरकार के औद्योगिक उपक्रम 
([ा॥05छ9े [आ0शा[45025 ए दिएतुंबडविदा 50थ77रध्वा) 

राज्य सरकार के निम्न ग्यौद्योगिक उपक्रमो मे उत्पादन किया जाता है-- 

(॥) दी गगासगर शुगर मिक्स लि भ्री गंगानगर--जनवरी ॥957 म 
“बीकानेर द्रोद्योगिक निगस लि.” का वाम बदतक्तर “दी यगावगर शुयर मिल्त लि! 
रखा गया था। 98 6-87 म इसकी अधिकृत पूंजी 2'5 करोड रु, थी जो 50 रु. 
प्रति शेयर के अनुसार 5 लाख शेयरों मे विमक्त थी । इसी परिदत्त पूजी लगभग 
2*23 करोड़ रु. थी । 

कम्पतों वर्तमान मे निम्म इकाइयों फा संचालन कर रहो है : 

. शुगर फैक्ट्री, श्री गगानगर, जहाँ गन्‍्ते एवं चुकन्दर से चीनी का उत्पादन 
किया जाता है ! 

2, श्री गगानयर एवं झटरू म स्थित डिस्टलरीज व राज्य बे अन्य झागो मं 
हिथित मदिरा यृह/डिस्टलरीज मे शोधित स्पिरिट (7200460 59॥73$) का उत्पादन 
क्या जाता है! मदिरा-गृहो से लाइसैस्-शुदा व्यापारियों का मदिरा प्प्लाईकी 
जाती है। 

3 कोठा थे उदयपुर डिवीजन के जनजाति क्षेत्र मे देशी गदिरा की दुकाना 
का सच्चालन तथा, 

4 हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर म काच का सामान, बोतल व रेल्वे जासे 
बनाये जाते हैं ; 

इन चारो प्रकार की इक्राइया से कम्पनी का 985 -86 म कर से पूर्व 
लॉग 3] 2 लास रुपये व 98 6-87 म 20 4 लाख रझुपग्ने श्राप्त हुए । 4985- 
86 में पाती की बी, अकाल व पायरोला नामक कीडे के कारण चीनी के उत्पादन 
को धक्का लगा। 





]. विस्तृत विवरण अगले अब्याय में दिया गया है। यहाँ सक्षिप्त परिचय दिया 
जाता हूं । 
स्रोत , ९४४४९ ॥:एरशफ्॒ताउ९5 970॥6, 986-87, पण&&४ 0 709॥6 
दिशा एा565, 546. िालिएा5९४ 96एथ्याफल्ए, 00एश९४7णटा। 
एछ 9]35997, उ्कफ़ण, उण७, 4988 
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घौसपुर की हाईटेक ग्लास फँडड्री गो । युलाई. 986 से सीज पर चलाया 
जा रहा है। यह मदिरा विभाग के लिए बोततों वा उत्पादन फरता है। 

(॥) राजस्पान स्टेट क्ेश्शिव्स दरसे, डोडवाला--इसके घन्तर्गेत निम्न तीन 
इकाइयाँ झाठी हैं : 

(को सोडियम सल्फेंट दकसे, (सो सोडयम सल्फेट प्सान्ट, (गो सोडिगम 
सल्फाइड फैक्ट्री । 

(को सोडियम सल्फेट बरउ--ममक वी क्यारो मे सर्दो के मौसम मे सत्पेट 
झलग होकर धीरे-धीरे परतो मे उम्र याता है 0-2 वर्षो मे यह परत मोटी हो 
जाती है जिसे जूड सोडियम सत्फेट कहा जाता है, यह सल्फेट सत्फाइड उत्पादन 
के बाम झाता है जो विभागोय सल्फाइड इकाई मे प्रयुक्त किया जाता है । 

(प) सोडियम सल्फेट प्लान्द--ब्राइत से सोडियम सल्फेट निकालकर शुद्ध 
नमक बनाने दी योजना 960 से शुरू की गई थी । सितम्बर 98] से यह समन 
मैसर्स डोडवाना केमिव॒त्स प्राइवेट लि. को 39] सास रु के वापिक सीज पर 
दिया गया । भव वियाद के कारण यह प्तान्ट बन्द पडा है । 

(गो सोडियम सल्फ़ाईड फंषट्गी--सोडियम सत्फाईड फूड सल्फेट व कोयले 
वी रासायनिक प्रक्षिया से बनाया जाता है। यह १966 मे शुरू किया गया धा। 
सोडियम सल्फाईड चमडा व रगाई उद्योग मे काम झाता है। इसे पिछले वर्षों मे 
घादा उठाना पडा है। 


(ली राजज्ञीप सवण सोत, डीडवाना व पंचपदरा-डीडवाना का नमक स्रोत 
]90 एकड में फंला है। वर्तमान में 400 ब्यारे पुश्तैनों देशवासो द्वारा तथा 
800 क्यारे विशाग द्वारा दिये गये 0 वर्ष के लीण पर कार्यरत हैं। सोत के दोनो 
तरफ बाघ समाकर दर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। यह पानी रिसकर समझ 
उत्पादन क्षेत्र मे भाता हैं। इस पानी वो ब्राइन कहा जाता है। डीडवाना के ब्राइन 
में नमद के झलावा सोडियम सल्फेट प्रचुर मात्रा मे मिला हुमा होता है जिससे यहाँ 
बनते वाला नमक झ्धिरुतर साने के काम नही पाता । 

चचपदरा सोत 32 पर्गमीस भे फला है । यहाँ नमक के उत्पादन की क्षमता 
6 लाख स्विदल सालाना है। नमक का उत्पादन पुश्तैनी खारवालो के धारा किया 
जाता है। 

(00) स्टेट घूलन मिल्स, घीकानेर--968$ भे बीकानेर मे ।,200 त्तकुए 
लगाकर एक ऊनी मिल स्थापित की गई थी जो गलीचे, बनियान, ब- 
का ऊनी घामा तैयार करती है । 

लगातार घाटे मे चलने के काररप जून, 976 भे उसे मैप्तसं जगश्नाघ जीवन 
मल वूसन मिल्स प्रा, लि. यो 0 वर्ष के लिए 8*2 लाख रुपये वायिक 
राशि पर पट्टं पर दिया गया था 3 लेकि 


म्यल तथा बुनाई 


लाइसेस 
ने समय पर पट्टा राश्षि न मिलने के 


7 
कारण पअग्रेल 996 में न्‍्याथालय से झादेश प्राप्त करके इसे सरकार ने पुनः 
अपने हाथ मे से लिया है तथा इसके विल्नय वी कार्यवाही चल रही है । 

(४) चूक व लाडनू की वस्टेंड स्पिनिंग मिल्‍स जी रॉजस्थान सरकार के 
झौद्योगिक उपक्रमों मे आती है । ये राजस्थान सघु उद्योग निगम ने घालू वी है! 
ये ऊन की कताई करती है । चूह मे राजस्थान बुल कॉम्बर्स नामक इकाई भी इसी 
विगम ने स्थापित की है । 

५७) राजस्थान स्टेट टेबरीज लि., टोक-टोक में एक लेदर टेनरी राज्य 
उपक्रम विभाग के झन्तगंत स्थाफ्ति की गयी है । यह लेदर फोम, स्विम/हाइड्स व 
सोल लेदर तैयार करती है। इसका मुल्य उत्पाद भेड की खाल से तैयार किया गया 
चमडा है जिसे देश-विदेश मे वेचा जाता है। चमडे का श्रथोग चमडे के व्च्र, दस्ताने 
तथा बैग्स भ्रादि बनाते भे किया छाता है | कुल भाल का लगशग 50% दिदेशो को 
निर्यात किया जाता हैं। टैनरी की उित्तीय दशा बहुत सराब है। इसे 983-84 
में 62"7 सास रु, 984-85 मे 44*] लाख र., 985-86 में 55 लाख र., 
वे 986-87 मे 52'8 लाख रु., का घाटा हुआ है। श्री भाई. एस. कावडिया 
की अध्यक्षता मे नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की थी 
ताकि १म्पनी की दशा सुघारी जा सके । 

(क्) फलोसंपार श्रेनिफिशियेशम प्लाट, माडो-फी-पाल, डू गरपुर गिलो-- 
राजस्थान राज्य मौद्योगिक व खतिज विकास निगम (प्व राजस्थान राज्य भौद्यो- 
किक विकास व दिनियोग निगम लि झथवा रीको') ने डू गरपुर जिले मे भाडो- 
की-न्‍पाल नामक स्थान पर प्लोसंपार बेनेफिशियेशन सन्यन्द्र डाला है। यहाँ एसिड 
ग्रेड का फ्लोसपार तैयार किया जाता है। पलोसंपार घातुकामिक उद्योगों में 
एक महत्त्वपूरएंं खनिज माता जाता है ३ यह इस्पात बनाने व फ़ाउण्ड्री कर मे 
प्रयुक्त होता है। इस प्लाट पर उत्पादव-कार्य जारी है| इससे विदेशी मुद्रा की बचत 
होती है । 

(भा) केन्दीय सरकार द्वारा स्थापित सात श्रोद्यो गिके उपक्रम या संस्थान 
([0१०४शंश एऐगऐथ:प085 04 6 (६७॥श 05% 7)्रणधाा) 


७) (िन्दुस्तान जिक लि , देवारी, (उदपपुर)--मारतठ सरकार ने )0 जनवरी, 
966 को हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड की स्थापवा को थी। उदयपुर के पास जावर 
नामक स्थान पर सीखे व जस्ते के भण्डार पाये गये हैं। जस्ते के इसे ज़िक स्मेल्टर 
मे प्रयुग्त किये जाते है जो देवारी मे स्थित हैं। यह उदमपुर के समोष है। सीसे के 
डले बिहार के टुन्डु स्वान मे गलाने के लिए भेज दिये जाते हैं। घस्ता-सीसा गलाने 
से सत्पयूरिक एसिड भी आ्राप्त होता है जिससे शिगल सुपर-फॉरपट पाद बताया 
जाता है। इस प्रकार यहाँ जिक केडमियम, चादी, सिंगल सुपर फास्फेट वे म्यक 
का तैजाब धादि उत्पन्न किये जाते है। स्मरण रहे कि हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड के 
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(४) ग़ाभर रॉल्ट्स लि--पह हिर्दुस्तात सॉल्द्स लि की सहायक संख्या 
है। इसने 964 से कार्यासम्म कर दिया था । इसमे द्वारा वई तरह वे नमक तैयार 
किये जाते है । साँभर भील 90 वर्ममीत भे पदी है। सॉमर सॉट्ट्स मे 60% झा 
हिन्दुस्तान सॉल्ट्स वा तथा 40% राजस्थान सरकार का है। इसे पिछले वर्षों मे 
घाटा उठाना पड़ा है। 987-88 में 45 लाख सर्पयो का घाटा हुआ है । 

(४) मॉडने बेक्रीज इण्डिया लि. विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर । मह 
मॉडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डया) लि. के ग्रन्तगंत है। यह 23 ब्रेड इकाइयाँ सचादित 
करती है । 

(४४) राजत्पान इलेक्ट्रोल्क्सि एण्ट इन्स्ट्रसेण्द्स लि--यह कनरपुर में 
स्थित है। इसमें भारत सरवार का 5% भज है तथा शेष रीको का है। यहाँ 
इल़ेबट्रो निक मिल्क टस्टर्स बनाये जाते हैं । इसे !987-88 में कद के पश्चात 42 
लाख रुपये का मुनाफ़ा हुग्या है जो पहले से भ्रव्कि हैँ । 

यह्‌ ध्यान देने वी बात हैं कि विभिन्न राज्यो के बीच वेसद्रीय सरकार के 
उपक्ष्रों मे विनियोगो का वितरण कापी झसमान रहा है। 966-67 में केद्वीय 
सरवार द्वारा सा जनिक खेत के उपऊूपो में रा जस्वान से किया गया पू जी-विनियो जय 
लगभग 7 करोड़ रपये था जो बढ़कर !977-78 मे 277 करोड स्पये हो गया। 
इस प्रकार पिछते वर्षों मे केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में सावंजनिक उपक्रमों में 
विनियोग की राशि बढायी है। 985 में राजस्थान का समस्त राज्यों के केन्द्रीय 
ओआद्यौगिक पिनियोगो में [:4% ग्रश था जबकि मध्यप्रदेश व उड़ीसा प्रादि मे इस्पात 
उद्योगो वी स्थापना के कारण यह भ्रतिशव काफी ऊंचा थां। यह एक उत्साहवर्द व 
बात है कि पिछदे वर्षों में राजस्थान में केन्द्रीय सरकार को तरफ से ग्रौद्योगिक 
उपक्र्मों में वितियोगो की राह्नि वंटी है | राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम द्वारां भ्रन्ता 
(कोटा) में गैस-प्राधारित पावर प्रोजेक्ट लगाये जाने पर राजस्थान मे वेच्रीय भेत्र भे 
विनियोगो की राशि भौर बढ़ेगी । 

पिछले वर्षों में राज्य मे श्रौद्योगिक उत्पादन बढा है तया इसमे विविधता भौ 
प्रायी है। ब्रव राजस्थान एे सिन्येटिक यातें, सीमेट टी दी सेट्स व पिक्चर टयूव्स, 
रसायनों व उ्वंरको, टायर व टयू स्ष इलेबट्रोनिक उपकरणों, जस्ता, ताँवा, कॉपर 
फ्रायल एण्ड लिमिनट व अन्य कई प्रकार की म्दे वनने लगी हैं। राजस्थान का 
इसेबट्रोलिकस के उत्पादन मे देश मे 5% योगदान होता है। राज्य मे अति लघु, लघु 
व संगठित क्षेत्र मे इलेकट्रोनिक इक्राइयाँ 40 है जिनमे 6 हजार व्यक्ति सगे हैं तथा 

४9 केस न ऑतचयूओी लगी कैप 

है विवाडी मे इतेक्ट्रोनिक्त उद्योगों की श्रगति--राज्य में भिवाड़ी झ्रौद्योगिक 

क्षेत्र का विक्रात्त उल्सेखनीय है । यहाँ मई, 987 मे (60206 वाठाब्षा घ8फ29- 

ए6 ) द्वार क्वादज वढाक टादमिंग मूवमेट का उत्पादन दरने के लिए एक 
पं 
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प्वास्टिक का सामात, रसायन, तेल, फर्नीचर, झ्रादि वस्तुएं बनाने से 
संतग्त हैं । 
राज्य को पंचवर्षोय योजनाप्रों में श्रौद्योगिक विकास 

विभिन्‍न योजनाशो मे प्रौद्योगिक वियास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय 
तथा कार्यक्रमों का विवरण नोचे दिया जाता है 3 

राजस्थान की पचवर्षीय पोजनाओं में सादंजनिर व्यय में सर्वोच्च प्रायमियता 
“सिंचाई द शक्ति” को दी गई है । “उद्योग व खनन पर व्यय वी राशि कुल सार्व- 
जनिक परिव्यय का काफी नीचा ग्रग रही है। यह निम्न तालिका में दर्गाया 
गया है । 

योजनाप्रों मे उद्योग व खनने पर परिव्ययां 





सावजनिक उद्योग व खनन उद्योगो व 
क्षेत्र मे कुल पर परिव्यय खनन पर 
मोजता वास्तविक परिव्यय वुल परिव्यय 
(करोड रुपये मे) (करोड रुपये मे) का % 
ह 54 046 0-8 
गा 03 3-37 335 
पा 23 3733 ]6 
तीन वापिक 
योजनाएँ : (१966-69) 37 2706 55 
१३ 4 309 855 2*8 
ए (974-79.. 858 34*53 40 
वाधिक योजना 
(4979-80) 290 ॥4*87 47१ 
जा (980-85) 23॥ 83-66 379 
शा (985-90) 
(प्रस्तावित) 3000 90-52 6-35 
7985-88 4600 700 वा4 
]988-89 70 290 5 । 
989-90 705 39-53 4"95 या 50 


तालिका से स्पष्ट होता है कि छठी योजना वी झवधि (980-85) में 
उद्योग व खनन पर क्या गया परिव्यय कुल सार्देजनिक क्षेत्र वे परिव्यय का 3.9% 





7.. आझाय-व्ययक अध्ययन, !989-90, राजस्थान, पृष्ठ 48 व पृष्ठ 
]23-24. 


$/24 


रहा। सातवी घोजना (985-90) की झव्ि मे इसे बदाकर 64) रखते का 
प्राइपान किया गया था। 989-90 की बायिेक घोडता में झ्योंग द खततके 
विक्लाय पर सार्वजतिक क्षेत्र के परिज्यय का सगमग 5% हीं म्राददिद दिया यया हैं। 

मायुर समिति ने सिफारिश वी है कि झाठवी पदवर्धीय योजता में द्म्तादिद 
सार्वजनिक व्यय का लगभग /0% ओोद्दोगिक दक्षेत्र के किदास झके लिए निर्वारिद 
किया जाप 7 (रिपोर्ट, सम्ह ! पृ. 47) 

4969 ते राजस्यान के प्रौद्योगिक विक्ञास कौ प्रवृत्तियाँ 

. चतुर्थ धोहताइाल में श्रोद्योपिक विशास 

राजस्यात की चहु्द बोलता में ग्रौद्योगिक क्षेत्र में दीदसति से प्रमति हुईं 
थी । पैजीडूठ फैडिट्रयों वी सख्या |968 में 846 से बढरुट 973 के झत्द में 
2800 हो गई थी 4969 झेराशस्थाव राप्य औद्योगिक खतत विकास लिमरम 
(ए६४0८) सदाविंद किया छदा था | दिपम ने गैद्धोशिदि विकास के लिए झनुंदुल 
बाठावररः तैयार किया यथा योजना के प्रत्त में दतस्पति तदेत- ऊर्वेरकों, तापनोत 
सूत, सीमेंट व बॉज विवरिग का उत्पादत सोजता के ग्राटम्न की तुचता में 
बढ़ा था । 

प्रद्योटिक विकास को प्रोत्साहन देते के लिए [6 जिले परिडटे हुए घोषित 
किये गठ्े खिनमे से 6 जिलों को पूंजी-निवेश में !5 प्रतिशत कैल्द्ीय ग्रमुदात 
(मत्यिडी) के लिए चुता झया था। चतुर्थ योजना की ग्वरद्ति में मामर-कोडरा में 
रॉक-फॉस्जेंट का उत्पादत ऋातू हुआ जिससे झाग्े घ कर हिद्ास के नरे झ्दसर 
खुक 
2. पांदवी पंचदर्षोण योजना 974-79 द बाद में श्रोद्योगिक विक्राठ 

इस ग्रयात्ति में लघ-उद्योगों हस्तरिल्प एवं खादी ब ग्रामीण उद्योग 





रिमायतें प्रदान की गई जैसे चु गा शु्क से मृक्ति, विद त-गुस्क दे झुगतान की छू, 
विजी कर वी एदज में ब्याज-झुक्त कर्ज प्रादि ] 

शाधा0९ (ग्व शह(0) ४६८ ४8४75[00 (राजस्थान लघु उद्योग 
तिगर) वे जिएा उद्योग केन्द्र [0&छफ7टा [8टफातादड 0८शाहल्)) (छा08) ने 
श्रौद्यागिक विकास मे सहायता प्रदात की है। इतके कार्यों पर आझे चर कर प्रशाग 
डाता इंसा है । रीको की स्वय 3 परियोजनताएँ (टी थी, वाच एकेस्बल्ी व राजस्थान 
कम्यूनिकेशद) हैं ठया इसत सतरुक्त क्षेत्र सें कई परियोजनाग्रों को स्याप्रिव करने में 
मदद दी है / रांजनयान लब उद्धार निगम ने गठीया प्रशिक्रा केंद्रों द हम्त-गिन्प 
को सहायता प्रदान कौ है। 976 से हदइरथा विकाद बोई स्यावितद किया समा 
था। सूती खादी व ग्रानीरा एद्ग्गों में उत्पादत मे वृद्धि हुई है एवं इंदसे अधिक 
लोग़ा को सजगार दिपरा गया है। सूती खादी का उत्याइत 977-78 # 37 लाल 
मर. दे बदकर 986-87 हे 6 करोड ८. ऊती खादी कया 377 करोड दे. से गहकर 
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7*6 करोड रु, तथा ग्रामीण उद्योगों का 75 करोडरू से बढकर 04 करोड 
रु, हो भया है 
3 छूठी पचवर्षोग योजना, 980-85 मे श्रोद्योगिक विकास 

छठी योजना में उद्योगा व खनन के विकास पर 83*7 करोड रु की राशि 
व्यय की गई जिसमे से ग्रामीण उद्योगो पर 232 करोड र मध्यम व बड़े उद्योगो 
पर 44 | करोड रु, व खनन पर 6 4 करोड & व्यय क्ये गये । 

सरकार ने उद्योगों वे लिए इन्फ्रास्ट्रवचर सब्सिडी व वित्री वी सुवियाश्रो 
बा विस्तार किया है। 979 में समस्त भ्ौद्योगिक बत्तियों का काम रोबो को सौंप 
दिया गया था । 

27 जिलो मे से 6 जिला को मारत सरकार न विनियोग र सा सडी प्रदान 
की तथा शेष  जिलो वो (] प्रप्रोल 983 से) राज्य सरकार ने सब्सिडी वी 
सुविधा प्रदान वी । 

राज्य में लधु उद्योगो की सरया उत्तरोत्तर वढती गयी है। दिसम्बर 988 
के भ्रत मे उद्योग विमाग के द्वारा पजीक्षत लघु झ्ौद्याभिक इवाइयों व टाइनी 
इकाइयो वी सझया लगभग ] 42 लाख थी जिनमे विनियोग की राशि 668 करोड 
रु. व रोजगार 5 25 लाख व्यक्तियों को मिला हुमा था। 

छठी योजना के ग्रत मे रोल के स्वय बे 3 प्रोजेक्ट व 29 सदुक्त क्षेत्र वे 
प्रोजेक्ट तथा 00 सहायता-प्राप्त क्षेत्र वे प्रोजेक्ट चत रहे थे | योजना के अन्त मे 
रीज़ो के पास 6] श्रौद्योगिक बस्तियाँ थी । 

राजस्थान वित्त निगम ने छठी योजना की ग्रवधि मे [72 वारोड रु थी 
वित्तीय सहायता वितरित की। 984-85 मे राजस्थान लघु उद्योग निगम 30 
गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा था। राजवीय उपक्रम विभाग मे नमथा खाजों 
प्रादि वे उत्पादन को बढाने में योगदान दिया है। 984 में हाथक्रधा विकास 
निगम स्थापित क्या गया था 979-80 में हाथकरघे के वस्त्र का उत्पादन )4 7 
लाख मीटर से बढकर 984-85 में 46 लाख मीटर, सूती खादी का 3"3 करोड 
र से वढ़ कर 5 | करोड ₹ , तथा ऊनी खादी का 0 करोड रु, से बढ बर ] 8 
करोड रु हो गया। ग्रामीण उद्योगो का उत्पादन 2'2 करोड रु से वढ़ कर 74 
करोड रु, हो गया। इसी प्रवधि मे ग्रामीण उद्योगो मे रोजगार 37 हजार व्यक्तियों 
से बढ कर ] 77 लाख हो गया। 

पंचवर्षोय योजनाश्रो मे कुटीर लघु उद्योगो का विकास 

विभिन्‍न योजनाश्रो मे ग्रामीण व लघु उद्योगो के विकास के लिए वास्तविक 

व्यय को राशियाँ इस प्रकार रही-- 


... 0 १८०५ 07 []7805003] & ](॥॥९78] 585005 ३]39097 977- 
78 ॥0 986-87, #४४०७ 988, 085 ॥एए, एए 7-8 


झ्व 


(लाख स्पयो मे) 


 दोजता उराब 
पा बोजता 3253 
प्रा योजना 98"2 
तीन वाधिव गोजनाएँ (966-69] उच्च 
प५ योजना 877 
४ योजना 395 0 
शा योजना 23]8-0 


तालिकर से स्पष्ट होता है कि द्वितीय योजनर में ग्रामोण व तथु उद्योंगा ने 
विकास के लिए काफी घनराश्धि व्यय को गईं थी । छठी योजना में इतके विकास पर 
लगमग 23*“2 करोड र व्यय ज़रिये गये हैं। 

लघु उद्योगों को कम स्याज पर कर्ज दिये गये हैं तथा कारोगरो के प्रश्सशिण 
की व्यवस्था की गई है। झौद्योगिक बस्तियो का विक्रास क्रिया गया है । 

राजस्थान लघु उद्योग निगम लघु इकाइयो के माल की विक्री वी व्यवस्था 
करता है। इसने गलीचा प्रशिक्षश केन्द्रों तथा हस्तशिल्प के विकास में सहायता देने 
के अलावा साँगातिर हवाई भड्डे पर एयर कारगो काम्प्लेक्स (#श टझह० 
(०४9!९४) की स्थापना में की योगदाव दिया है | कॉम्प्लेक्स के साध्यम से हस्तकला 
वस्तुप्रों, जवाहूरात, सिले-हिलायें वल्क्रो, गलोचों, झ्रादि के निर्यात में वृद्धि हुई है । 

98 6-8 7 के राज्य मे खादी उद्योगो मे ।44 लाख ब्यक्ति रोजगांद 
(पूर्रांक्ालिक व ग्रशक्ालिक) पाये हुए थे तथा ग्रामीण उद्योगों मे 2:23 लाख व्यक्ति 
कार्यरत थे | 

राज्य के विभिन्‍न मार्गों से हथक रचा, हस्तशित्प, खादी, ग्रामोण उद्योगो व 
लघु उद्योगो के विकास वी काफी सम्मादनाएं हैं । 

राजस्थान में जिलेबार फैकिट्रयों मे औद्योगिक उत्पादन की स्थिति 

राज्य मे जितेवार फँतिद्रयों का वितरण बहुत प्रसतुलित पाया जाता है । 
982-83 में राज्य में 2368 फंबिट्रयों से प्राप्त सूचना का प्रध्ययन करने से पता 
चलता है कि लगमग 34 पैकिट्रयाँ निम्न 7 जिलो मे केन्द्रि थौ-- 








जिला 982-83 मे फुँविट्रयो की सख्या 
] जयपुर 546 
2 श्री भ्रमानणर 257 
3 वाली 72 
4 ग्रजमेर ]84 
5 जोघपुर 232 
6 उदयपुर 77 
पे. कोट ड 3355 





सात जिंलो का जोड 70] (कुल बा 72%) 
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इसी भ्रवधि मे जैसलमेर जिले मे फैक्ट्रियों की सस्या 3, डूगरपुर में 2 
जालौर मे 2, मुस्मुनूं मे 7, सिरोही मे ] तथा कालावाड में 7 थी । 982-83 
में आठ जिलो मे जैसे जयपुर, अजमेर कोटा, श्रीगगानगर, पाली, जोधपुर उदयपुर 
बे जीलवाडा जिलो मे फैक्ट्रियो मे लगभय '85 लाख व्यक्ति काम पाये हुए थे, जो 
कुल फैक्ट्री रोजगार का लगभग 82% या 4/5 अश था| शेष 9 जिलो में बेबल 
|5 फैक्ट्री रोजगार मिला हुआ था। 970 से !982-83 के बीच पाली व उदयपुर 
जिलो का भ्रोद्योगिक स्थान ऊँचा हुभ्रा है। लेकिन फंवद्री-रोजग्रार वे हिंसाव से 
प्रथम चार स्थान जयपुर कोटा, श्रीययानगर व श्रजमेर को ही मिले हुए हैं। झ्तः 
ये राजस्थान के अपेक्षाकत अधिक विकसित जिले माने जा सकते हैं। पाली जिले में 
सूती वस्त्रो की छपाई, रगाई द ब्लीचिंग का काम बढा है तथा उदयपुर जिले मे 
ग्रधात्विक खनिज पदाथों का काम बढा है । राज्य के अधिकाश जिले झ्राधुनिक फंवट्री 
उत्पादन की दृष्टि से काफी पिछड़े हुए मप्ने जाते हैं । 

राज्य में श्रौद्योगिक विकास के लिए रियायतें व सुविधाएं! 
((९07९९5४४०05$ & ए90॥॥065 णि गत0द्नत॥] 06४९४७0४फथा॥ ॥0 ॥6 50906) 

पिछली दो दशाब्दियो मे राजस्थान सरकार ने झ्रौद्योगिक विकास के लिए 
उद्यमकर्त्ताओं को आकपित करने के लिए कई प्रकार की रियायते, सुविधाएँ तथा 
प्रे रणाएँ प्रदान की हैं। राज्य का उद्योग-निदेशालय (0॥6009(6 ०£ [0005- 
(८65) सघु व कुटीर उद्योगो की प्रगति का कार्य देखता है ॥ इसके द्वारा लघु इकाइयों 
का पजीकरण किया जाता है तथा यह उनके लिए कच्चे माल का श्रगवंटन करने की 
सिफारिश करता है। इसी के प्रन्तंत 27 (धोलपुर सहित) जिला-उद्योग-केन्द्र 
(0|॥0० [0प्रशप०६ (८००5) ([005) काम कर रहे हैं जिनमे ९0९, 
फए0 व 50 तथा व्यापारिक बंको के प्रतिनिधि सचालन काय॑ में भाग ले 
रह है । 

राजस्थात सरकार ने भ्रोद्योगिक क्षेत्रो के विकास में तथा उद्यमकर्त्ताप्रो को 
पूजजी की सुविधा प्रदान करने मे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्‍न प्रकार की 
ब्यवस्थाप्रो का विवरण इस प्रकार है-- 

4. मूति का श्रावंट_न--राज्य सरकार ने चुने हुए स्थानों पर उद्योगों की 
स्थापना के लिए बडे भू-क्षेत्र निर्धारित किये है । इन औद्योगिक क्षेत्रो (00050538] 
87०७) में उद्योगो को 99 वर्ष के 'लीज” पर भूमि झ्रावटित की जाती है। भुमि 
झावदन की दरें विभिन्‍न क्षेत्रों में श्रतग-प्रलग रखी गयी है।ये पिछडे जिलो के 
प्रोद्योगिक क्षेत्रो मे प्रपेक्षाइत कम हैं। 30 आओद्योगिक क्षेत्रों में भू-प्रावटन की दरें 
सशोधित की गई हैं। भ्रव ये प्रति वर्ग मीटर 5 रुपये (फतेहनगर, प्रतापगढ़ व 


4... खिए0 ०छ७६४ढ३ उप्जए 989, 97. 4-8. 
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खण्डज्षा में) से 60 रुपये (वालोतरा, पाली (चतुर्थ चररा) तथा मेवाड (उदयपुर मे) 
की गई हैं । 

2 ग्रौद्योगिक वल्तिया व श्लौद्योगिक क्षेत्र--(रीको) (राजस्थान राज्य 
ग्रौधोगिक विकास एवं विनिमय निगम लि,) ने प्रौद्योगिक क्षेत्र विक्तित किये हैं। 
इनमे पावर सडक, जल व पानी के विवास की सुविधाएं दी गई हैं। इसके द्वारा 
विवसित किये गये क्षेत जयपुर (विश्वकर्मा, मालवीय), कोटा, अलवर, जोधपुछ 
उदयपुर प्जमेर, पाली, चिडावा, पिलानी. दून्दी, टोक, निदाई, सीकर, वालोदरा 
वाइमेर, सादुतपुर व चित्तौडगढ प्रादि मे स्थित हैं। प्रव तर रीको ते 74 ओद्यों- 
गिक क्षेत्रों दा प्रशासनिक कार्य झपने ऊपर लिया है | विभिन्‍न स्थानों भें उद्योगों को 
दस ह॒जार से प्रधिक भूखण्ड (90०$) प्रावटित किये जा चुके हैं । 

व्यापारिक बेस्तियों में नीचे दूकान द ऊपर रिहायशी मकान दी व्यवस्था 
हाती है। रीको ने इलेबट्रोनिक उद्योगों के लिए जयपुर व पिलातो में कार्यात्मक 
बस्तियाँ ([0000004] ८४१88८5) विकसित की हैं 

क्षिवाडी ओद्योगिक क्षेत्र मे काफ़ी पूंजी का विनियोजन हो चुका है। बह 
अपनी क्षमता वे. उच्च शिखर पर पहुंच गया है। शव घहाँ पर्यावरण -सम्बन्धी 
समस्याएं बढ़ने लगी हैं । रोको खस्ता हाल औद्योगिक क्षेत्रो को बेचने का कार्य भी 
सचालित करता है। भिवाडी झौद्योगिक क्षेत्र को ही कुद भ्रतिरिक्त भूमि को भी 
शवों ने प्रलवर नगर विकास न्यास को बेचा है । 

3, बिस्तीय सहायता--उद्योगो को वित्तीय सहायता राज्य सरकार के उद्योग 
विभाग, राजस्थान बित निगम, शाजस्थातर राज्य गरौद्योगिक् विकास ब॑ विनियोग 
निगम, मासतीय स्टेट वैक व इसके सहायक बेंक तथा अन्य राष्ट्रीयक्रत बंको से प्राप्त 
होती है । इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का उल्लेख नीचे क्या जाता है। 

राजस्थान वित्त निगम (२70) तथघु व मध्यम उद्योगों को दीघंकालीन कर्ज 
दता है जिनकी राशि प्रति इकाई 2 हजार रु. से 30 ल्लाख रपये के बीच हो सकती 
है। प्रव यह वढोॉकर 60 लाख रुपये कर दी गयी है। कर्ज देने की कई स्कीमे हैं 
जैसे कम्पाजिट टर्मे लोन उदार ऋण योजना, परिवहन ऋण (सिंगल वाहन), 
होटल कर्ज, डीजल जेवरेदिंग के लिए कर्ज, टेक्‍नीशियन सहायता स्कीम, अनुसूचित 
जाति[जनजाति उद्यमकर्ता स्कीम, भूतपूर्व सेंनिको के लिए स्वीम, शारीरिक दृष्टि 
से ग्रयोग्य व्यक्तियों तया डॉक्टरों बे लिए स्कीम । एकाकी स्वामित्व व साकेदारों 
फर्म के लिए ऋण की ग्रधिकतम सीमा 5 लाख रुपये रखी गई है। ८८ प्रपनी 
उदार ऋण योजना (5०॥ 2,०४४ 5०0०७) के अन्तर्गत 2 हजार रूपये से 2 लाख 
झपय तक की राशि लघु इकाइयों को भूमि खरीदने, पंकट्री का मंवन बनाते व सयत्त 
तथा मशीनरी खरीदन के लिए कर्ज के रूप में देता है (टेक्‍्नोक्रेट्स को 5 लाख 5. 
तग)। टक्‍्तीशियना को 5 लाख रुपयो तक कर्ज (विना माणिन रखे) दिये 
जाने है। 
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कम्पोजिंद टर्म लोन योजता के ब्रस्तमंत 2 हजार ८ से 25 हजार रे स्तर 
का कर्ज दह्तफारों वे उच्चर्भियों पो उपलब्ध फराया जाता है । 


अब रीवो 90 लास रुपये तय के अवधि-र्ज (शगव-0४॥8) प्रदान कर 
सकता है । व्यापारिव बैत्र॒ 80 सास रपये तव वे वर्ज द सवते है। इस प्रतार 
शि०0 शा00 ब ब्यापारिव बैव एक राय 200 लास रपया तय वा बर्ज (१6८2 
की सीमा वे' घटने पर यह भी बढ गयी है प्रदान कर सबते हैं जितम 300 लाफ 
रपयो तता' थी लागत के प्रोजबट थी वित्तीय व्यवस्था सम्मव हा सती है। शप 
राशि शयर बेचन'र जुटायी जा राबती है । उद्योग विभाग भी 25 000 रुपये तब 
ब्रज लधु इकाइयों नो उपलब्ध करता है । 


रीको व (र१९ के द्वारा बिश्री बर की राशि के बराबर व्याज-मुक्त ऋण 
([॥४८४०५६ (7८०७ ॥0008$) भी दिये जाते € । राज्य सरनवार न 5 मार्च 987 
3] मार्च 992 तक की भ्रवधि मे लिए उद्योगों वो प्रिश्नी बर से कुछ वर्षा वे' 
लिए मुक्त व आस्यगन”” रसने वी नई प्र रणादायत्र स्क्रीम मी घापित मरी है। 


4, विद्युत वी सप्लाई बढायी गई है एवं इस दिशा में प्रयास जारी ह। 
विद्य,त-प्रशुल्ल पर रिबेट दी जाती है। जननराप्याई व कच्चे माल की पूर्ति बढ़ाई 
गयी है । 

5 करो में राहृत (79५४ ७॥०--रारकार ने वारसानों मे लगायी जाने 
वाली मशीनरी को चु गी शुल्क से मृत्त विया है। वच्च माल पर नी यह छूट दी 
गयी है। राज्य सरवार मे मशीनों थे कच्चे माव पर विशरी-कर की छूट दी है । 
विद्यूत-गुत्वः मं भी छूट दी गयी है। प्रग्न बिश्नी-तर से छूट ग्रास्थयन वी नई ह्वीम 
लागू की गई है । 

6 राजस्थान के पिछडे जिलो का श्रीद्योगिफ विकास--जँता फ्रि पहने 
बहा जा घुत्रा है राज्य मे 6 जिलो वो प्रौद्योगिय त्िगास्त वी दुष्दि से पिछछा 
घोषित किया गया है। ये जिले इस प्रशार हैं->जावौर, नागौर, जोधपुर, चक्र, 
सीजर भालावाडा टोक श्रलवर, सिरोही, उदयपुर बासवाडा, डू गरपुर, भीतल- 
बाड़ा भू भूनु जैसतमेर, व बाडमेर। सितम्बर 988 तब' 27 जिलो में से 6 
को भारत सरकार वी तरफ से विनियोग-सब्सिडी दी जातो थी (जो बाद मे बद 
बर दी गई ) तथा शेष ] जिलो वो राज्य सरकार वी त्तरफ से दी जाती रही 
है। 

राब्गिडां थी व्यपस्था--पहल केन्द्रीय राह्सिडी की व्यवस्था मे पिछड़े जिलो 
का तीन श्र शिया /, 8 तथा ९ वे भस्तगंत बिमत्त दिया गया था जो इस प्रकार 
थ्‌ . (8) इसव ग्रस्तगत 25५26 सब्सिडी ज॑धलमेर, तिरोही चढ् थ ब्राइमेर जिलो 
यो लिए रखो गयो थी | ये शूस्य उच्चान जिले (० ॥रवंएड घा08 छाश | 
(४03) घोषित विये गये । सब्सिडी की श्रधिकतम सीमा 25 लाख रुपये कं 
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(8) इसके भन्तर्गत 45 प्रतिशत सब्सिडी पाच जिलों बाँसवाडा, मलवर, भीतवाडा» 
जोपपुर तागौर व उदयपुर के लिए रखी गयी तथा इसको भ्रधिकतम राशि !5 
लाख रुपय रखी गयी। (८) इसके ग्रन्तगंत 0 प्रतिशत सब्सिडी सात जिलों वाद- 
वाडा, डूगरपुर, जालोर, कालदाड़, कु भुवु, सोकर व टोक के लिए थो तथा 
सब्सिडी की प्रधिक्तम राधि 0 लाख इपये रलों गई थो । 

इस प्रकार केन्द्रीय सब्सिडी की नई व्यवस्था काफी लचीली थी। शेष 
जिलो--अ्रजमर, मरतपुर, बू दो, वोकानेर, चित्तोगढ़, जयपुर, ग्रगातयर- कोट» 
प्राली सबाई माधापुर, व घोलपुर के लिए राज्य सरकार सब्तिडो देतो रहौ है जो 
बडी व मध्यम इकाइयो के लिए 02६ (प्रधिक्तरम 0 लाख ८) एवं लघु इका- 
इथो के लिए 5% (प्रधिकतम 3 साख 5.) (मनुसू चित जाति/जैनजाति के तिएं 
नधु इकाइयों पर 20", तथा नन्‍्दी (४79) इकाइयों के लिए 25% रखी गई है। 
निम्न क्षेत्रों को सब्सिडी नहीं दी जाती । मत्स्य (पलव र), मठधर (जोघपुर), जयपुर 
के विश्वकर्मा व मालवीय तथा मेवाड (उदमपुर)। सार्वजनिक वित्तीय सस्थाए पिछड़े 
क्षेत्र के विकास्त के निए उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करती है | 

] प्रप्रेल, 985 से 3 भा 990 तक के लिए ब्याज-मुक्त 
द्िक्नी कर कर्ज-व्यवस्था (7 श९६-९९ 53]25-085 ]020 5श९0ा९॥९) मी 
जारी है। इस कर्ज के दिशा-निर्देश नोचे दिये जाते हैं-- 

(प्र) बडे पैमाने के उद्योगों के लिए स्थर परित्म्पत्ति का $ प्रतिशत कर्ज, सधि- 
वतम राफि 50 लाख रुपय तक, (झा) मध्यम श्रे णी के उद्योगों के लिए स्थिर परि 
सम्पत्ति का 5% तथा झधिकतम सीमा 50 लाख ४. तक, (३) लघु उद्योगों के लिए 
घिथिए परिसम्पत्तियो का 25% कर्ज तथा मधिकतम सीमा 50 लाख *. तक, (६) 
एक विकास सण्ड मे !.5 करोड या ऊपर के स्थिर पूजो-विनियोग से पहली बार 
स्थापित की जाव वाली औद्योगिक इक्ताइ (0०णधथार ६ 7700509) को झधिकतम 
] करोड रू तक, (3) 25 करोड रु, व अधिक के स्थिर पू'जी विनियोग से स्थापित 
किये जान वाल प्रतिष्ठामुतक उद्योग (9०४0800$ 9099/79) के लिए ),5 करोड 
रुपय तक कर्ज प्रयवा इतता ही कर्ज एंक शुरू के उद्योग (97006८थ78 7त0509) 
के लिए जिसमे 0 करोड़ रुपये तक का विनियोग हो । 

इस ब्याज- मुक्त जिन्नीन्कर को स्कोम के कर्जा का मुगतान पाच समान 
फिस्तों में देय हागा और यह वितरण वी ठियि के छछे वर्ष से बालू होगा। 

23 मई 987 वा मुल्य मनी ने नये उद्योगों को उत्पादित माल पर विक्री 
कर मर 3] मार्च 4992 तक रियायतें देव की घोषणा की थो। 5 भार्च 987 के 
छाद उत्पादन में आते जाते वाले सनो नये उद्योगों को एिछडो जिछों मे साठ धर 

'> उत्पादित मात पर यह छूट दो गईं । जब कि विकध्तित जिलो में यह पांच वर्ष 
तक दो गइ १ यह छुट झ्राइसक्रीम, बडे सोमेट, प्लाट, होटल तथा झधिक विद्यू,त की 
खपत वाली इवाइयो को नहीं दी गई ॥ 
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विछडे जिलों में छोटे उद्योगों के लिए छूट की सीमा उनकी स्थायी परि- 
सम्पत्ति की 00% तक मध्यम व बडे उद्योगो के लिए 90% तक तथा विकसित 
जिलो के लिए ये सीमाए क्रमशः 85% व 75% तक रखी गई। 
योजना के अन्तर्गत “पायनिवरिंग” व 'प्रेस्दीजियस' उद्योगों को यह सुविधा 
दो अतिरिक्त वर्षों के लिए दी गयी । उद्योगो को बिक्री कर-मुक्ति के बजाय बिक्री 
कर-प्रास्थगन ($365 ४६ 0स८ाए८ग) वी सुविधा भी दी गई है। 
(7) विभिन्‍न निगमो का राज्य के श्रौद्योगिक विकास में योगदान 
(0) राजस्थान राज्य प्रौद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड भ्रथवा 
रोको-- 
यह नवम्बर, १979 मे स्थापित किया गया था । इससे पूर्व राजस्थान झ्रौद्यो- 
मिक व खनिज विकास निगम (?(8000) 969 में स्थापित किया गया था। बाद 
में नवम्बर मे राजस्थान राज्य खनिज व्कास निगम (7२७)४]0८) के झलग से 
स्थापित होने के बाद रीको का कार्य क्षेत्र ग्रौद्योगिक विकास तक सीमित कर दिया 
गया। रीको के विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं: (७) यह श्रौद्योगिक क्षेत्रो|बस्तियो का 
निर्माण करता है। (॥) सार्वजनिक सयुक्त व सहायता-प्राप्त क्षेत्रों में औद्योगिक 
परियोजनाएं स्थापित करता है | (॥॥0) झौद्योगिक उपक्रमो की शेयर पू जी मे भाग 
लेता है, शेयरों का ग्रमिगोपन (0०70०७:७४४0) करता है तथा स्वय औद्योगिक परि- 
योजनाग्रो का सचालन कर सकता है। (१५) यह उद्यमकर्त्ताप्नों को कई प्रकार की 
रियायते, सुविधायें व प्र रणाएं देता है ६ इस प्रकार राज्य के प्रौद्योगिक विकास में 
इसका योगदान निरन्तर बढता जा रहा है । (५४) यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट तेयार करवाता 
है तथा तकनीकी मार्ग-दर्शब करता है। यह वस्तुगरो, क्षेत्रो व साधवों का सर्वेक्षण 
करवाता है। सरकार ने इसके वित्तीय साधनों मे वृद्धि की है। 3] मार्च, 98 5 
को इसकी झधिकृत पूंजी 50 करोड रुपये व परिदत्त पूंजी 37"45 करोड रुपये 
थी । इसने डिबेन्चर वेचकर मी साधन जुटाए हैं तथा इसे मारतीय औद्योगिक विकास 
बेक से पुनवित्त व सीड पूजी सहायता मिलती है । 
सितम्बर, 976 मे 98। ने रोको को वित्तीय भस्था के रूप में मान्यता 
प्रदान की थी जिससे इसकी विनियोग-सम्बन्धी क्रियाप्रों मे काफी वृद्धि हुई है। 
साधारणुतया रीको सयुक्त-क्षेत्र (7007/ ४८००7) की परियोजनाम्नो की शेयर पू्जी 
(८९०४४) में 26:4 ग्रश लेना है (जड़ा 49/६ शेपर प्रक्लिकत को केके जएजे है) तयए 
सहायता-ब्राप्त परियोजनाग्रो (3४५5८० 970"००४७) की 0% से 5% तक श्षेयर- 
पूजी लेता है। इसके द्वारा 3 करोड रु, स अधिक राशि की परियोजनाप्रो को कर्ज 
नहीं दिया जाता बल्कि उनकी इक्विटी मे भाग लिया जाता है | 
इसकी दो सहायक कम्पनियां ($एए.१॥०79 ००णाएथ्या<$) इस प्रकार है 
00) राजस्थान कम्यूनिकेशन्स लि., (॥) राजस्थान इलेफ्ट्रोनिक्स लि. । एक नई सहा- 
यक कम्पनी 7. 0. ए०८८०००/.००७॥८१ 20 मई, 988 को पजोकृत हुई है। 
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987-88 मर रोका के बुल 86 प्राजेक्ट उत्पादन में एवं 79 क्ियात्ववन 
मच ॥ इतम से तीन प्रोजेक्ट स्वय के क्षेत्र में, कु समुक्त क्षेत्र मे व शेष सहायता 
प्राप्त क्षेत्र म है । इनसे काफी ग्राजिक्ट पिछड़े सैत्रों से लगाये गए हैं तया कुछ जब» 
जाति क्षत्रा म भी उगाये गए हैँ। इस प्रत्ञार रीको पिछद सेचो व जनजाति क्षेत्रों 
के विकास के पिए प्रबनशोत रहा है । 

रोशों की स्वयं को तोत परियोननायें इस प्रकार है : टो. वो., घटी व द-्मे 
रैडिया संचार-उपतरख परियोजनाएं । टीबी. इकाई में टेलीविजन सेट्स का उला- 
दन बढ़ा है तथा 5) स्ैेस्टौनीटर नरग, 5] सेप्टीमीटर रगीन व 57 सेण्टीमीटर 
मितल्री टी थी सेटस बनाये गये हैं 

रौका वी याच एसेम्वली इकाई न लाउडस्पीकर, डिजीटड क्योंक, दिद्यूत 
इमरजन्धी लाइट्स आदि के तिर्माए को योजना वतायो है । घडियो के उत्पादत की 
क्षमता ढाई-लाख से 3*6 लाख करने का कायंत्रम बनाया गया है। 

रीजों ने संयुक्त क्षेत्र में ग्रोद्योगिक परियोजनामो की स्थापना को शोत्साहन 
दिया है। 98 6-87 भे 33 इकाइयी में उत्पादन चालू हो गया था, नुछ त्रिया- 
न्वयन की स्थिति सर्णी तथा कुछ पाइप-वाइन में थी, अर्थात्‌ दिचाराधीज थी! 
सुक्त क्षेत्र के थोजेवटो मं भ्रधिकाश इकाइया कार्पट यान॑ व॑ सिम्येटिक यांत॑ बनाती 
है। इनमे बुद्ध के नाद व ज़्यान अध्याय के प्रन्त मे एवं परिशिष्ट भे दिये गये हैं । 
रीको ने स्वय्र के क्षेत्र (सा्वंजनित क्षेत्र), संयुक्त क्षेत्र व सहायता-्प्त सेत्र सभी का 
विकास करते का प्रयास क्या है। कुछ भोजेक्दो में विदशी देवनोलॉजी का भी 
पफयोग किया गया है । ग्ाशा है रोकी के प्रयत्नो से मविप्य मे इलेक्ट्रोलिक्स उद्योग 
का विकास होगा तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों म भी प्रौद्योगिक' इकाइयों का विस्तार 
होगा । 

34 भा, 4989 को रोको से वित्तोप सहायता भ्राष्प 22 इसेबट्रोनिश्स 
प्रोजेव्ट उत्पादत में प्रा चुके थे । इनमे से ) निवादो, 6 जयपुर, 2 टदयपुर, तपा 
एक-एक अजमेर, झलवर क कोटा में स्थित थ ? इनमे से कुछ बढ़े प्रोजक्टों के तास 
इस प्रकार हैं, परताप राजेस्थान वॉयर फोइस एण्ड सेमीनेट्स लि. जयपुर, साम- 
उल्त इष्ठिया वि , भिवाडी, नोवा मेंग्विक्स लि, (घर 7), क्लिदाहो तथा टेलोट्यूब 
इेक्‍्ट्रो निक्स लि. निवाढी । 

अन्य कई इतेक्ट्रोनिक्स क प्रोजवठ झिस्रान्वयन व विकास के विभिन्न चरणो 
से थे / इस प्रकार राज्य इतेवद्रोनिक्स के क्षेत्र में कापो ग्राये वइ रहा है । 

रोक्ो ने 4987-88 मे कुल लगभग 39*] करोड रू. को वित्तीय सहायता 
स्वाइत की तथा 24 9 कराड़ रु, वी वितरित की जो पिछले वर्ष में क्रमशः 33 8 
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रियम $ घहरा में स्थापित किये गये ह। इसने फर्मीचर बवान का केस्द्र जयपुर मे 
चालू किया है । 

(7) राज्य उपक्रम विभाग (586 8॥6:974588 009आ07८॥7)--इसकी 
दख-रेख मे निम्न इक्राइयाँ सचालित की जा रही है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स 
बक्से डीडबाना, राजकोय लवएं स्रोत, डोडवाना व पचपदरा, राजस्थान स्टेट टेन- 
रीज लि दोक, गगातगर शुगर मिल्स लि. श्रीयगानगर, (हाई-टेक प्रिप्तीजन ग्लास 
लि. घौलपुर सहित) तथा राजकील ऊती मिल, बीकानर। इनऊा सक्षिप्त परिचय 
पहले दिया जा चुका है। 

(९) ब्स्प सार्वजनिक वित्तीय सस्याप्रों द्वारा वित्तीय सहायता! 

ग्णखिल भारतीय वित्तीय सस्यामो ने राजस्थान को बहुत कम वित्तीय सहा* 
यता प्रदान की है। वित्तीय स्रस्थाओरो द्वारा स्वीकृत राशि का विधरण इस 
प्रकार है-- 

(झ्र) भारतोय प्रौद्योगिक वित्त निगम ([£८[) ने राजस्थान को 948-88 
की भ्वधि मे लगभग 25] करोड रुपये की सहायता स्वीकृत को । तथा 90 करोड 
रूपये कौ वितरित की । मार्च, 988 तक कुल वितरित्त सहायता मे राजस्थान का 
अंश केवल 5'8% था लवकि महाराष्ट्र का 45:3:% था । 

(मा) भारतोष झोद्योगिक साख व वितियोग नियम (070) ने मार्च, 

988 तक राजस्थान को लगभग 26] वरोड रुपये की सहायता स्वीकार वी तथा 
95 करोड रुपये की वितरित की । झब तक की वितरित राधि में राजस्थान का 
झण 4 2% तथा महाराष्ट्र का 25'8% रहा । 


(३) भारतीय स्‍क्‍्ौद्योगिक विकास बेक ([08[) न 964-8 8 की ग्रवाधि से 
राजस्थान को लगभग ](4 करोड झपये की सहायता स्वीकृत हुई तथा 836 
करोड रु की वितरित हुई | अब तक की वितरित राशि म राजस्थान का प्र श॒ 
44% तथा महायप्ट्र का ।4 6: रहा; इस प्रकार देश की विशिष्ट वित्तोय 
सस्याओ्रा ने ग्रव तक राजस्थान को वहुत कम मात्रा म वित्तीय सहायता वितरित 
की है| इसका कारण राजस्थान से अ्रस्तुत किये जाने वाले प्रोजेबटो का भ्रमाव भी 
माना गया है । 

राजस्थान मे जनता सरकार की श्रौद्योगिक मौति, जून 978--राज्य में 
जनता सरकार ने 24 जूते, 4978 की प्पनी नई ग्ौद्योगिक बोति घोषित वी थी । 
इस नीति की बुद्ध वार्तें प्राज मी उपयोगी है । इसलिए इसका सक्चिप्त परिचय दिया 
जाता है। इसमें उद्योगों मे प्रायमिकताशो का कप निश्चित किया गया था, क्षेत्रोय 
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असस्तुलनो फो कम करने के उपाय वतलाये गये ये उद्योगों यो दी जाने बाली सहा- 
यताएं य सुविधाएं स्पष्ट की गई थीं भौर बीमार प्रौद्योगिक इकाइयो फो दी जाने 
घाली सहायता वे बारे मे नीति निर्धारित फी गई थी । 

(॥) उद्योगों में प्राथमिकता छा क्रम--उद्योगो वा प्राथमिकता थे प्रम मे 
खादी प्रामोद्योग हृथकरघा व हस्तशिल्प तो सबसे ऊपर रखा गया था । उसके थाद 
एक लाख रुपये तब' वी पूजी बाते उद्योग फिर क्रमश 0 लास रू ये 50 लास 
रुपये थाले उद्योग तथा प्रन्त म बृद्दद उद्योग रसे गये थे । 


(॥) क्षेत्रीय प्राथमिवता का फ्रम--छक्षेत्रीय भ्समानताएं कम बरने के लिए 
क्षेत्रीय प्राथमिवताएँ तय थी गयी थी । इनवा क्रम इस प्रकार रखा गया था + पहल 
गाँव फिर भ्रद्धां-गहरी क्षेत्र तथा प्रत म शहर । नये सावंजनिब व रायुक्त क्षेत्र वे 


उद्योग क्षेत्रीय ्रावश्ययताश्रा को घ्यान मे रसबर लगाने का निश्चय किया 
गया था । 


स्थायीय साधनों पर भ्राघारित उद्योगो को प्रोत्साहन दते वा निश्चय किया 
गया था। श्रम प्रधान उद्योगो को पूजी प्रधान उद्योगों की तलता म ग्रधिव' महत्त्व 
दिया गया था। 

(४)) सावजनिक उद्योग--सावंजनिव क्षेत्र बे उच्चोभो की कार्यवुशजता मे 
सुधार वरने वे' जिए राजस्थान प्रबन्धा सेवा-संवर्ग (8०॥7॥॥वा। शैगाव8॥07. 
(०206०) बनाओ का प्ररताव किया गया था। एक ब्यूरो श्रॉफ पब्लिव एन्टरप्रादजेज 
बनाने वा प्रस्ताव किया गया था जो सा्वेजतिव क्षेत्र की पायंवुशलता व बायं- 
प्रझ्चाती की निरन्तर समीक्षा >रेगा। य॒युक्त क्षेत्र मे उद्योगो की श्रोत्साहित करो 
के लिए इविवटी पू'जी मे [0% सरवारी सहयोग वी नीति घोषित की गई थी । 

(४) बोमार प्रौद्योगिफ इयाइयो के प्रति नीति--जिस झ्ौथोगिए इवाई मे 
बुल दामता वा 20% से कम उत्पात्न हो रहा हो तया जो घाटे मे चल रही हो व 
जिसने पिछने तीन वर्ष रो ब्याज या मूलधन शा भुगतान ने किया हो, बह बीमार 
या रुग्एा इवाई मानी गई थी । इनके सम्बन्ध मे यह वहा गया था वि ऐसी इवाई 
शो उद्योग-निदेशय प्रमाण-पत्र देगा | रुए्णाता वा तारण सोजा जायेगा। राज- 
स्थान वित्त निगम ऐसी इबाइयो वे ऋणा के मुगतान वी दूसरी तिथि निर्धारित 
करेगा (70500०00]०) । ऐसी इकाइयो से की गई सरवारी सरीद का भुगतान एव 


माह वे भीतर कर दिया जायेगा। सरपारी खरीद में भी ऐसी दवाइयों थे माल को 
प्राथमिकता दी जायेगी । 


(४) नयो सहायताएँ य सुविधाएं--भौद्योगिव नौति म॑ यह भी बहा गया 
था कि उद्योगों के जिए आवश्यव गोचर भूमि जिलाधीश ग्राम पचायत वी सिफारिश 
पर ख्पान्तरित (००॥४०४ा) बरेंगे । स्वय था उद्योग लगाने पर विसान वी सातेदारी 
की 500 वर्गंमीदर भूमि वा रूपाततरण अपने श्राप माना जायेगा इसके लिए 


फ्4व 


केवल परिवर्तन शुल्क जमा कराना होगा । दाल मिल, चावत मिल्न भादि को 25 
हजार से कम आबादी बाते ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने पर बिजली सर्च मे 
25% सब्सिडी देने की नीति घोषित की गई थी । 


अब राज्य में काँग्रेस (भाई) सरकार पर राजस्थान के भ्रौद्योगीवरण की 
जिम्मेदारी है। प्राशा है विभिन्न प्रशार कौ रियायतों व सुविधाशों का लाम मिलने 
से राज्य की प्रगति ग्रौद्योगीवरण की दिशा मे अधिक तेज गति से हो सबेगी। जता 
कि पहले दतलाया जा चुका है राज्य मे रीको राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान 
लघू उद्योग निगम उद्योग-निदेशालय झादि श्रौद्योगीकरण वो आगे बढ़ाने का 
अरपूर प्रयास कर रहे हैं। पिछने वर्षो म उद्योगों के जिकांस के लिए केन्द्रीय 
पू'जीगत सब्सिडी व राज्यीय प्जीगत सब्सिडी का कापी विस्तार किया गया। 
विदेशा मे बसे मारतौयों को राजस्थान मे पूंजी लगाने के लिए आकपित किया 
गया है । 


रणज्जस्थान को सातवों पंचदर्षोय योजना से 
औद्योगिक विकास की व्यूहू रचना 
(तिणड।त्राओ 579९ हए४ 0एएाए३ 5ल्‍श्शी ए॥ ाी ३]३६॥॥38॥)7 


राज्य के योजना विभाग ने सातदी यचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करे 
दिल्‍ली में भारत सरकार को स्त्रीकृति के लिए प्रस्तुत क्या था। उसमे 985-90 
की ग्रवधि के लिए प्रौद्योगिक विक्राम की ब्यूहरचना बे सम्बन्ध में निम्न बातों का 
समावेध किया गया था। राज्य सरकार ने पृषक्‌ से सातवी थोजना में प्रौद्योगिक 
ब्यूहरचता की धोपणा नही वी है । इसलिए प्रौद्योगिक विकाम के सम्बन्ध मे किसी 
व्यवस्थित प भ्नुमोदित द्ीति वे ग्रमांव में निम्त बातों का राकेतात्मक हो माना 
जाता चाहिए । 


औद्योगिक नोति के उद्दं श्य -इस बात पर बल दिया गया कि भ्रौद्योगिक 
नीति क प्रस्तगत राज्य से प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध साधतों का उपयोग किया जायगा 
बडे पंम्ाने बर रोजभार के श्रवस्तर उत्पन्न छिये जायेंगे प्रादेशिक भसन्तुलनों को कम 
किया जायगा परम्परागत शिल्पक्लाओों का विक्रास क्या ज्ायगा, उद्यमकर्त्ताप्रो 
को सहायता दी जायगी तथा प्रौद्योगिक इन्फ्रास्ट्रबचर का विकास व विस्तार किया 
जापगा। 
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ब्रोडयेज लाइन को पूरा क्रिया जादा चाहिए ताकि राज्य में सौमेट के प्लाष्ट बदाये 
जा सके | दिल्ली-प्रहमदावाद तथा जयपुर-सद्ाई माधोंपर मीटर गेज लाइनों की 
द्वाड गेज जाइता में वदतन से भ्रौद्योगिक विकास में मदद मिलेगी । इन्दिय गाघी 
नहर परियाजता स्तेज् भे रल को लाने विछान से ओद्योगिर विक्मम में सहायता 
मिलयोी । 

यह स्वीकार किया गया कि सातवी योजना से झोद्योगिक ब्यूहस्चतां व नीति 
को कार्यान्वित करन द खफ्त बनाने के लिए काफी द्वित्तीय साधनों की झावश्यक्ता 
होगी। इसके विए सरवार व निजी उद्यमकर्नाओ्ं (स्वदेशी व प्रवात्ती) को मिल* 
जुल कर काम करना होगा ॥ 

मार्च 987 मे राज्य के झुरय मंत्री ने झ्रौद्योगीकरण का एक व्यापक 
कार्वकस प्रस्वाबित किया था । जिनकी विशपतराए नोचे दी जाती हैं :-- 

॥ रौको एव “दत दिस्टो दिस! चालू बरेगा जिसके तहत उद्यमकर्क्ताओ्रो 
की आदेश्यक महायता समयवद्ध सारणी के अनुसार एक साय एक स्थान पर भ्रदात 
की जायगो 

2. रीक्ो रा वित्त निग्रम तथा उद्योग-विभाग राज्म के ग्रत्दर घ बाहर 
अमियान चला कर उद्योगों को ग्राज्षधित करत का प्रयास करेंगे । 

3. 987-88  ए६९ व छा[ट0 रगरझम !00 करोड़ र का प्रवधि- 
ऋण देंगे जिसका लान छघु द भायम श्रेणी वे उद्योग उठायेग्रे $ 

4. डीजल जैनरेटिंग मेटु के लिए “ग्रापत्ति वही संठिफ्किंद' (६00) जारो 
करने की विधि सरल की जायगी। इसके विए विद्यूत-शुल्क में मी राहत दी 
जॉयगी । 

9 खतने पे स्वीकृत करन का समझदद्ध वार्यद्म झपनाइर खनिज झाधा- 
रितठ उद्योगा का ठौव गति से विज्ञाम क्या झायंगा । 

6 कृषि व पशुन्‍यन पर ग्रायारित उद्यागों का मूमि, विद्यू तन्कनक्शन, कर्ज 
आदि में प्रायमिक्ता दी ऊावगी। इतओों अ्तिरित्त कर-राहत मी दिया जायगा 

7 श्षम-यहन यद्यायों का भमि पावर स्नक्शन बे मजे में प्राथमिकता दौ 
जायगी । उनक्षा बर-राहुत नो दिया जायगा । 

8 झुग्ण उद्याया का कर-राहत दिया छावगा तथा प्रोद्योगिक व वित्तीय 
पुनेनिर्माए बा को सवादो क्गा लान उठावा ज़ायमा । 

9 सरकार की वर्तमान क़्य-तीति (एण7८७७५८ 906४) का विस्तार किया 
जायगा ताकि स्थानीय उद्याय उमका सलाम उठा से । 

६0 हों इठक्ट्रोनिक्स इकाइयों को सा्सिडी बढ़ाई जावेगी ) 5 करोड रु. 
से ग्रधिक स्थिर पूंजी क विनियोग बाली इकाई को 25% सब्पिडी, प्रदवा 25 साख 
द को शाद्यि दी द्ायगी (जा नी कम हो) एवं 5 करोड रु. से कम वाली इकाइयों 


4. इजटन्यापछ, 5 मार्च 987, पृष्ठ 29-33, पैरा 77 के विनिश्न विस । 


कप 


के लिए 5% सामिडी अथवा ॥5 लास रू की राशि रखी गयी है। यह लाम 


सातवी योजना के झन्‍्त तक दिया गया । 
]] नावार्ड बी सहायता से !987-88 मे ॥0 हजार लघु व लघुतम 


(899) इकाइयाँ स्थापित की जायेंगी । प 
2 निर्धन हयकरघा वुनवरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 


बचत-कोष-स्कीम लागू वी जायगी | 

3 उद्यमशीलता-विकास-केन्द्र स्थापित किया जायगा तथा 

4 विकसित जिलो में नये उद्योगो को 5 वर्ष के लिए तथा पिछडे जिलो 
में 7 वर्ष के जिए बिश्री-कर से मुक्त रक्ता जायगा। हि ] 

जहा एक भी बडा उद्योम नही है वहाँ यह सुविधा क्रण 7 वर्ष व 9 ब्ष के 
लिए होगी । इस सम्बन्ध मे विस्तृत घोषणा हाल में राज्य सरकार ने की है जिस 
पर 'रियायतो व प्रे रणाग्रो' के खण्ड में प्रवाश डाला गया है । 

इस प्रकार ग्रौद्योगीकरए वे लिए राज्य सरकार ने एक व्यापक व नया 
कार्यक्रम प्रपनाया है । 


राज्य में श्रौद्योगिक विकारा को सम्मावताए -- है 
राज्य म कृषि ग्राघारित बन-प्राधारित सनिज-पदार्थ-प्राधारित पशु- 


श्राधारित उद्योगो के विकास की काफी सम्मावनाएं विद्यमान हैं। इलेक्ट्रोनिक्स 
उद्योगों का भविष्य भी उज्जवल है। नीचे झ्रौद्योगिक विकास की सम्मावनाम्री का 
परिचय दिया जाता है -- 
(7) राजकोन (ऐे४]3$09 (ग्राशप्राधाट४५ 0:ए8॥50007) के जसलसेर व 
प्रिरोही जिलों के सर्वेक्षण के परिणाम -- 

राजकोन ने एक अध्ययन के द्वारा जैसलमेर जिले में जंधतमेर व पोकरत 
तथा सिरोही जिले मे भ्रावू रोड व सिरोही रोड श्रौद्योगिक विकास केन्द्र छाटे हे । 
जैसलमेर जिले के लिए जो औद्योगिक प्रोजेक्ट सुभाये गये है वे इस प्रकार हैं . 
उपलब्ध लाइमस्टोन के प्राधार पर एक बडा सीमेट सयन्त्र स्थानीय ऊन पर श्राधारित 
एक भ्रद्ध -वस्टेंड स्पनिंग मिल तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए एक थी स्टार होटल 
(72 कमरो की क्षमता वाले एक एयर वण्डीणन होदल) । इसके प्नलावा स्थानीय 
प्रौद्योगिक साघनो का उपयाग करके निभ्न लघु उद्योग स्थापित किये जा सपते हैं * 
मार्बेज्ञ प्रोप्तेसिण ऊत्ी व खादी झॉम्एलेक्स, ऊमी खरे रगाई, हाथ से बसे ऊती 
गलीचे, कार्पेट फिनिशिंग, तुम्बा तेल ध्लास्टर ऑफ पेरिस हडडौ का चूरा, हवाइड्रेटेड 
चूना झ्रादि। 

इमी प्रकार सिरोही जिले के लिए निम्न उद्योग सुभाये गये है. एक बडा 
सीमेट प्लाण्ट तथा मिनी-सीमेट प्लाण्ट्स क्योकि यहाँ भी सोमेट ग्रेड वाला लाइम- 
स्टोन वाफी मात्रा मे पाया जाता है। मार्वल की कटाई व पॉलिश एव मार्वल की 
टाइलें बनाने की इकाइयाँ स्थापित वी जा सकती हैं। इनके श्रलावा एक एच, टी 
इन्ह्यूलेटर प्लाण्ट पहले ही स्थापित किया जा चुका है| 
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ऐसे ही श्रध्ययत चूरू व वाडमेर जिलो के लिए क्ये गये है । 

(॥) रीको द्वारा इलेक्ट्रोनिकत उद्योग मे 400 करोड रुपये के विनियोजन के 
कार्यत्र ) । 

रीजो ने सातत्री पचवर्षीय घोजना मे इलेक्ट्रोतिक्स उद्योगों मे 400 वरोड 
रुपये का नया विनियोंजन करने के कार्यक्रम तेयार किये ये । इस समय उन उद्योगों 
में राजग्थात का ग्रश 5 प्रतिणत है। यह मी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई इन्टट्र- 
मेटशन लि कोटा की वजह से है जिसकी वापिक बित्री 00 करोड रुपये के 
लगभग है । 

रीशो ने इस क्षेत्र में स्वयप्रोजेवद लगान, तथा निजी क्षेत्र में विनियोजन 
का प्रोत्याहित करने के पार्यकम रखे थ। निगम इनम्पास्ट्बचर की सुबिधायें देता 
है | जो विशेष रियायतें व सुवियायें भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर व पिलानी जैसे 
स्थानों को इन उद्योगों के जिए दी गई हैं, थे अन्य सथानो को भी दी गयी हैं ॥ ये 
इस प्रकार है , भृमिक की लागत पर 20% की रिवेट, ग्रौद्योगिक भुमि के झ्रावेटन 
में प्राथमिकता सगयन्यावित वित्तीय सहायता वारय॑क्रत, सम्मावधा-सर्वेक्षणों पर 
सब्सिडी व इतिबटी मे हिस्सा, ग्रादि । 

जनत्ररी, 986 से समस्त इसलेक्ट्रोनिक उद्योगों को केवल 49% विष्रीकर 
देने वी सुविधा प्रदात की गई । सातवी योजना वी पूरी श्रवधि तक इस क्षेत्र में तये 
जद्योगो का ।वद्नी-कर से 5 वर्षों के तिए मुक्ति दी गयी । 


भिवाडी ब्रोद्योगिक क्षेत्र एक महत्वपूर्णा इलेक्टोनिवस केन्द्र के रुप में उभरा 
है। भव निगर राजस्थान-हरिषाणा सीमा पर शाहजहाँपुर से एक नया इलेवट्रोनिवस 
क्ेत्र विकप्तित कर रहा है ॥ श्राबू राड (शिरोही जिला) में भी इलेक्ट्रोलिक्स उद्योग 
विकप्तित किये ज्ञा' सकते हैं । 

प्रशिक्षित कमंचरारियो की सस्या बढ़ाने के लिए कलिणों व पोलीटेबवीव्स 
का विकास किया जा रहा है ! रौको ने अपना दी थी गूनिट भ्रपनो सहायक कम्पनी 
राजस्थान दठेक्ट्रोनित्रस लि को सौंप दिया है। रीको ने ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजेज 
व वम्यूनिकेशन रिसीव्स के लिए ग्राशय-पत्र (0767 ० ॥#क्या|) प्राप्त किये हैं 
आ्रौर इनकी स्थापना की जा रही है । 


आगामी चर्षों के लिए उचद्यमर्कर्चा निम्न उद्योगों को स्थापित करने को चेध्टा 
कर रहे हैं * रग्रीन टी वी ट्यूत्य के दो प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रोनिक्स पी, ए. वी. एक्स, 
प्रशालियों के तीन प्रोजेक्ट, देपीफ्रोन उपररणों के 2 प्रोजेक्ट, पब्लिक टेलीफोन 
प्रणा लिया, प्रदूषण-गोनिटरिंग-उपक रख, हादइब्रिड सरक्ट्सि, डोट मैट्रिक्स प्रिटर्स 
मोडकस एण्ड यू एच एफ रेडियो रित्रे लिक्स । इसके भ्रलावा सेमटल इग्डिया लि 
भिवाडी ने झद्यो।गक क्षेत्र मे ग्लाय-शेल्ग (23$5 ६९॥४) का प्रोजेक्ट चालू क्या 
है । इन सबते वारग पूजी-विभियोजन बढ रहा है । 


श्र 


राजस्थान में औद्योगिक विक्लास के मार्ग में वाघाए 

. रैलों का विक्रास--राज्य में मीटर ग्रेज़ रेल वा झ्रप्तिक विस्तार होने 
से माल की हलाई में बाधा पडठी है । केवल नग्तपुर कोंढा व सवाई माधाएुर हा 
ब्राड सेज लाइन पर स्थित है। वोटा-चित्तौडगए की द्वीड ग्रेश को रेलवे लाइन से 
ज्योडने पर 5 बडी सीसेट की इक्राइया स्थापित री जा सकती हैं शितमे एक सुपर 
सीमेट सबस्त्र भी शामिल है । दिती-ग्रहमदाबाद तया जयपुर-सवाई मायोपुर मीटर 
ग्रेज लाइतों को ब्रोडगेज लाइना मे बदल देने से औद्योगिक विकाम के नये अवसर 
खुल सकते हैं । इन्दिरा गायी नहर क्षेत्र में नई रेल-लाइनें पिछाने से औद्योगिक 
विकास का झावार-टाँचा सुइढ हो सकक्‍सा 

2 राज्य में विद्वत्र की दरों में कमी व युति से वृद्धि की आवश्यरता-- 
राज्य मे बिजली को दरें प्रन्य राज्यों से श्रद्िक हैं । 3 इवकट्रो-यर्मल व :उक्टो-मैंट- 
लजिक्ल उद्योगा मे कम की जानो चाहिए । इसके श्र॒लाबा राज्उ में उद्योगों के लिए 
दिगलो का प्रभाव भी पाया जाता है । राज्य की सातदी याजना में विद्युत के 
विकास वे लिए 927 5 कराड र का प्रावधान क्यों गया था जो कुल योजना 
के व्यय का 3]% पथरा। योजना में माही जत-विद्युत परियाजना, झोटा तापीय 
विद्यूत घर झनूपगढ़ पम-द्रिजली व पाना लिग्ताइड योजना बगेरह पर धनराशि 
ब्यय करते राज्य में विद्युत की प्रस्यापित क्षमता म बृद्धि करने के कार्यक्रम रखे 


गये थे । 
3. पिछले वर्षा मे राज्य मे झोशोविक सम्बन्धों मे नो गिरायट श्रायी थी । 


भूतकाल में श्रीराम रेयौन्स कोटा को झ्रौद्योगिक विवाद के कारण काफी हानि 
छठानी पडी हैं। मरतपुर में सित्क्रो वैगन पैक्‍्ट्री मे ताताबन्दी से क्षति हुई है 
कोटा, अलवर, मरतपुर वे जयपुर जिलों से काफी तघू इकाइयाँ रुप्ता के कारण 
बन्द हुयी हैं । मजदूर-सघो में परस्पर स्पर्धा व वोनस को माग के कारण औद्योगिक 
विवाद बढ़ हैं। अतः सरकार को एक सक्रिय तथा “याव्रह्मरिक श्रम-तीति इपनानी 
चाहिए ताकि औद्योगिरर शाति बनी रहे और राज्य में प्रवासी उद्यमकर््ताग्रो को 
उद्योग लगाने के लिए काफी सख्या में क्‍्राकृपित किया जा सके । 

4 हग्ल से राजस्थान वित्त निगम को क्यों की बापली को अ्रदायगी मे 
कठिनाई का सामना करना पडा है। इसके कारफों को जाच दो जानो चाहिए ताकि 
एए८ को ज़फप पर पुराने कर्जो का नुगतान निल सके । 

प्राठवं पचवर्याय योजना (7990-95) में श्रोच्रोधिक विकास की ब्यूहरचना 
के सम्बन्ध में उच्चायिकार प्राप्त मादुर सम्नि के प्रमुप सुसाव व सिफारिश ?- 
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आठवी प्रचर्षीय योजना में औद्योगिक विवास की व्यूहरचना पर माथुर 
समित्ति (प्रध्यक्ष प्रोफ्सर एम वी माथुर) ने अपनी रिपोर्ट मुत्य मत्री को 26 जून, 
989 का पेश को । इसमें श्ौद्योगिक विकास के नये क्षेत्रों के वारे में सुकाव दिये 
गये हैं तथा इस सम्बन्ध म विकास की नीतियो व आवश्यक कार्यत्रम प्रस्तुत वियि 
गये हैं । 

रिपोर्ट की प्रमुख बातें इस प्रक्तार हैं-- 

] राज्य के विभिन्‍न प्रदेशों मे मलग-पलग प्रक्पर के उद्योग विकतित किये 
जाने चाहिए, ज्ेसे, दक्षिणी राजस्थान मे खतिज चाधारित उद्योग, पश्चिम में सहूर- 
सिचित क्षेत्र मे कृषि-प्रोसेसििग उद्योग, पूर्वो लेन मे विद्िध प्रकार के उयोग तथा 
भ्रदिचित पर्चिमी जिलो में दक्षता-प्राधारित हस्तशिल्प उद्योग विकप्तित स्पि जाने 
चाहिएं। जँसममेर क्षेत्रों में स्टील ग्रेड लाइमस्टोन व ग्रैत-प्राघारित श्रौद्योगित 
इकाइयाँ मी विकसित की जा सकतो हैं । 

2 समिति न जिन औद्योगिक क्षेत्रो पर विशेष रूप से ध्यात केन्द्रित किया 
जाना है वे निम्ताक्ित बतत्ाये हैं--इलेवट्रोनिकस, हृषि म्राघारित व फूड-प्रोसेसिंग, 
खनन व खनिज-पदार्थ, पर्यटन (१०७75७) रत्नमणि व जवाहरात उद्योग. तथा 
दस्तकारियों (धमड़ा व चमड़े की वस्तुप्नो सहित) ॥ 

3 झाठवी पचत्र्पीय योजना में सावंजनिक व्यय का लगमग 0:८ भाग 
भोद्योगिक विकास के लिए निर्धारित स्यिा जाना चाहिए जो वर्तमान स्तर का 
(प्रतिशत मे) लगझग दुगुना होगा। इससे श्रोद्योगिक विकास के लिए ज्यादा वित्तीय 
साधेत उपचब्घ हो सकेंगे १ 

4. वर्तेमान में विनिर्माण (१॥७४०६५।७72) का राज्य को प्रामदनों मे 
लगभग 8-92. भ्रश है जिसे बडाकर शभाठवीं योजना मे ।2% करने का श्रयाप्त क्पा 
जाना चाहिए । 

3 राज्य सरकार को उद्योगों को दो जाने वालो वर्तमान रिपापतों को 
प्रमावपुर्ण ढग से लागू करना चाहिए। इस्फ्रास्ट्रक्चर व झन्य सेवाग्रों की ब्यवस्था 
बढानी चाहिए। उन उद्योगों के विकास पर जार देना चाहिए जिनमे राज्य को 
विधेष ला प्राप्त हैं ऊँसे पशु म्राघारित उ्योग व पर्येटंट जवाहरात व झामूषण, 
खनिज-पदार्य दस्तेकारिया 

6 भविष्य मे रोछो को प्ौद्योपिक बस्तियो के विकाप्त के लिए तनो सू्ि 
प्रवाप्त करनो चाहिए जब वह गबत्यावश्यक् हो । जहां म्लागामी कुछ वर्षों से कोई 
उद्योग नही लगना है वहाँ भूमि को अवाप्त नही करना चाहिए तथा झन्य क्षेत्रो के 
विद्ास पर ध्यान देना चाहिए । 

7. उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक सलाहकार परिषद को राज्य वे 
प्रौद्योगिक विकास की समीक्षा करने बे लिए नियमित रूप से अपनों बैठक करनी 
चाहिए । 
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8. सार्वजनिक उपक्रमो के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था 
होनो चाहिए । एक सार्वजनिक उपक्रम, चयन वोर्ड ($0६८४०॥ 8०0) गठित 
किया जाना चाहिए जो कर्मचारियों मे चयन की व्यवस्था करे । 

9, प्रश्चक को बिक्री-कर से मुक्त कर देना चाहिए जैसा कि बिहार सरकार 
ने किया है। 

0. चमडे व दस्तकारियो के लिए टेक्लोलोजी मिशन स्थापित किया जाना 
चाहिए ताकि हमारे शिल्पकारों को झाधुनिक विज्ञान व टेवनोलोजी का लाम मिल 
सके । इसके लिए विभिन्न सस्थाप्नों के साधन मिलाने होगे जँसे उद्योग-निदेशालय, 
राजस्थान लघु उद्योग निगम, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला ग्रामीण विकाप्त 
एजेन्सी पचायत्ती राज व ग्रामीण विकास विभाग आदि । 

माथुर समिति ने राज्य के श्रौद्योगिक विकास के लिए बहुत उपयोगी सुझाव 
दिये है जिनको कार्यान्वित करने से इस क्षेत्र मे अधिक तेजी से प्रगति हो स्रकेगी ! 
राज्य के तोग् भ्रौद्योगिक विकास के लिए प्रन्य सुकाव-- 

97[ से 985 की झवधि मे राजरथान मे औद्योगिक विकास की वापिक 
दर (प्राघार-वर्ष 970 5 00) 6% रही (इसमे विनिर्माण, खनन व विद्युत 
तीनो को शामिल किया गया है) ॥ भविष्य भे इसको और तेज करने की आवश्यकता 
है । इसके लिए राज्य में फैक्द्रो क्षेत्र व गैर-फैकट्री क्षेत्र दोनों से औद्योगिक साल का 
उत्पादन बढाने की आवश्यकता हं। राजस्थान का समस्त भारत के फैक्ट्री-क्षेत्र मे 
अश 23% से प्रधिक करते के लिए काफी प्रयास करता होगा । 

(।) पिछड़े क्षेत्रों यो विकास के लिए पूंजो-सब्जिडो की व्यवस्था को पुन- 
जॉबित करना-- 


सितम्बर 988 फे बाद राज्य में केद्लीय पूंजी-सब्सिडो की स्कीम बद कर 
दी गई जिससे पिछड़े क्षेत्रो मे नई भ्रौद्योगिक इकाइपो को स्थापना पर विपरोत 
प्रभाव पड़ा है। पिछडडे इलाकों मे लघु व मध्यम पैमाने की इकाइयों की स्थापना 
पर पूजी-सब्सिडी की सुविधा से काफी झनुकूल प्रभाव पडता है। अक्टूबर, 988 
से केन्द्रीय सब्सिडी के बन्द होते से राज्य के श्रौद्योगिक क्षेत्र मे भ्रनिश्चितता का 
वातावरण छा गया है । पहले पूर्णतया उद्योग|विहोन जिले से एक करोड झुपये के 
प्रोजेक्ट पर 25 लाख रुपये की सब्सिडी मिलने से उसकी स्थापटा को काफ़ी प्रोत्सा- 
हन मिलता था । राजस्थान मे केन्द्रीय सब्सिडी की राशि 98-82 भे 2 करोड रु. 


]. देखिए मेरे द्वारा प्रेषित लेख, ([00550079 5#0लाा€ ऋहते फ़रण5ांक 
फाएशाप१०$ ॥ रिक्ु3॥ाश9, 30 06ए०।०७ए८॥ 6 सिवुबध्छाबा (बन 
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तू बदक्षर !984-83 म $ वराड रु हो यइ थी। इससे उद्योगों को स्थापना का 
प्रात्याहन मिला था। 

केन्द्रीय सब्सिडी स्काम व अक्टूबर !988 से दद हान के बाद अन्य राज्यों 
ने झपन पिछय क्षत्रों के औद्यागिक पित्रास के लिए झपरी-प्रपती नर्थी ओद्योगिव 
मौतिया धापित वी ताकि इनम दिव्रास वी गति का बनाय रखा जा सके । उददा- 
हरए' क लिए, पन्चिमा वगाल मे राज़कोय सब्निडों 45%: से 30% कट दो जदति 
हेल्द्रोय सब्धिडों 0% से 5%६ तक हो थो। तमिसवाई, ने पियवड़े “तालुकों” में 
राजकाप सब्जिडी देना चातू क्र दिया। उत्तर प्रदेश ने पियडे क्षेज्रों के श्रीद्योगिक 
विक्लाव है लिए 0 करोड झे, का शक्त उपझय-कोध (४८जाए7० 050) स्थापित 
किया हैं । हरियाणा ने पादर-्ूष्मिडों 50 हजार ८ से ददाकर 5 लाख रुपये कर 
दो ताकि उद्धमर्कर्ता ऋपन डीजल जेनरंटिय सेट लगा सके 

इत्त प्रकार झनन्‍्य हाम्यों ने कलद्दीय सब्मिडो के प्रभाव को टूर करने का 
प्रषान क्या है॥ राजत्यान को नो प्रोद्योपिक रियायतों व प्रेरणाओ का एक नया 
पैडेज घोषित करना चाहिए ताकि हमारे राज्य से प्रन्य राज्यों को शार उद्योग व 
उद्योगपतियों का पस्तायत रुक सके । वैद्ते प्रतियारों किस्म वी सब्सिटी देन की होड 
अपन झाप में सही नहों हाती, लक्नि जब पन्य राज्य अपनों तरफ उद्यनर्क्ताप्रो 
का झाकपित वरत लगे ता हमारे लिए भी उनसे ग्रतिक् आजर्पत रियायतें देन वे 
अलावा काई विकल्प नहीं रह जाता। 

(2) राज्य सरकार को विक्रो-क्षर से मुक्ति, विक्रो-क्र प्रॉस्यंगत, प्रादि को 
स्कोर्मो को ब्यवटार में सक्रिय रूप से लागू करता चाहुए ॥ कोपो का ग्रमाव इसम 
बापक नहीं हान दना चाहिए। री 

(3) उद्धनकर्ताप्नों को कायशोत पृ जो. (७०7६४४४ 0०७७70)) को पग्रावर्प- 
क्ताप्रों क्वा पुरा छिया जाना चाहिए 4 

(4) उद्यमर्र्वाप्नों पर लगे घतायर्यक नियम्वयों का भार कम किया शाना 
अआहिए ॥ ताकि वे उत्पादन बढाने पर ग्रधिझ घ्यान दे सके । इस सम्बन्ध भ उद्धम- 
क्ठाह्वा सु लुटी बादचोव की पाती चाहिए । 

(5) विकाउ-केद्रों (ह7०७ा0-(८४४८६$) को न्यों नौनि मे उद्योगों के लिए 
विकात-केों का चपन पूरों सायदानों से किया जाता चाहिए ताकि दिमिन्त खेत्रो 
में ब्याप्त प्रौद्योगित शिशान दी झपरमानता कम को जया सके गौर ततुलित बिका 
क्य सह प्राप्त सवा ज्ञा सके । 

िफ (6) पवापम्नब प्रूं पहन ज्योग्रों के स्थान पर अल्‍न्यटव उद्योगों का 
अपर प्रायमिक्ता दो शातों चाटिएं १ 

(7) इन्सास्ट्रक्चरं--पावर, परिएहन जाल, घादि का शिकास तेमो से प्र्पा 

क्या जाना चाहिए 
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स्मरण रहे ऊझि इन्क्रास्ट्रचर का विकास, पूजोग्रत सब्तिडी की सुविधा, 
कर्ज की सुविधा, ग्लौद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, करो दी छुट, झ्ादि झपने झाप में 
औद्योगिक विकास को ग्रावस्यक शर्ते है, लेकिन से पर्याप्त मरते नहीं है। ग्लौद्योगिव 
विवास को उचित गति प्रदान वरने के लिए खुदुढ इस्फ्रास्ट्रचर, रियायती कर्ज, 
पृ'जीगत-सब्लिडी, नवीन व उन्नत टेबनोलोजी, उचित ग्ौद्योगिक सम्बन्ध, पर्याप्त 
माँग व विन्नौ पी सुविधाएं झ्रादि सभी जरूरी है । लेकिन इनसे भी भ्रधिक जरूरी 
है उचित ग्रौद्योगिव नियोजन जो निम्न चीजों को परिनाधितव करेगा :-- 
(१ ) कृषि व उद्योग के दीच विस प्रकार वी कडी हो, 
(॥)) विभिन्न उद्योगो के बीच किस प्रकार की कडी हो, 
(हर विभिन्न जिलो, क्षेत्रो।प्रदगों के बीच किस "कार की बडी हो, 
(शे उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, समुक्त क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र 
के बीच बटवारा किस प्रकार का हो, 
(४) एक वर्षाय, पचवर्योय व दीघंकालीन प्रौद्योगिक नियोजन में समन्‍्पय 
किया जाये । 
उपयुक्त ढग पर ' वैज्ञानिक” झोदोग्रिक नियोजन व “प्रखर” झौद्योगिक 
ब्यूह रचना से ही भ्रौद्योगिक विकास को गति तेज की जा सकती है । 
परिशिष्ट 
0) वर्तमान में संयुक्त क्षेत्र को फुछ 
परियोजनाएं इस प्रकार हैं 


नाम यथ स्थान उत्पादित वस्तु फा नारे 
. बाँसवाडा सिन्टवस लि., बौसवाडा सिन्धे टिक यान॑ 
2, स्टंण्डड वूलन्स लि., जोषपुर कार्पेट यान (रग्णा इकाई) 
3. परताप राजस्थान स्पेशल 

स्टील लि., जयपुर स्पेशल स्टील 
५4. भीलवाडा बूलटेक्स लि., मौलवाडा कार्पेट यान (रुग्टा इकाई) 
२. जयपुर सिटेक्‍्स सि., बहरोड सिन्पेटिक पार 
6, घरावलो इस्पात लि , झलवर स्पेशल स्टोल (रुग्सा इब्ाई) 


7. श्री राजस्थान सिन्टेक्प लि., डू'गरपुर 
8. राजस्थान डुग्स एण्ड फार्मास्यूटिवल्स लि., जयपुर 
9. राजस्थान ग्लायोक्सल लि., उदयपुर 
0, मॉ्डन यूं डूस इण्डिया लि., मीलवाड़ा 
]. राजस्थान दृूलठेवस लि., जयपुर 

2. जयपुर पोदीस्पिन ति., रोगस 


सिन्येटिक याने 
दवाएं 
ग्लायोवतल (रुग्छा इकाई) 
< झोद्योगिक घागा 
कापड यान (रुग्सा इत्ाई) 
सिन्ये टिक यान 
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3 राजत्थान एक्सप्योजिब्स 


एण्ड केमिकल्स लि., घोलपुर विस्फोटक 
(१७॥००४०ण५) 

4 राजस्थान इसेक्ट्रोनिक्स एण्ड विद्यूत मिल्क 
इन्स्टूमैटयन लि , जयपुर टेस्टर (८४) 
(दूघ विश्लेषक मन्त्र, इसे केस्द्रीय उपक्रम भो माना गया है) 

» डरवी टक्त्सटाइल्स लि., जोधपुर सिन्येटिक याने 


6 तिल्पति फाइवर्स एण्ड इ ण्डया लि., आर रोड. सिन्येदिक यानें 
॥7 श्रूती सिन्थेटिक लि , उदयपुर १९ हे 
8 परठात राजल्यान कॉपर 


पॉपल्स लि., जयपुर कॉपर फायर्स (0॥9) एण्ड 
बेमिनेट्स (.3077963) (रूग्या इकाई) 
9. सर्साफ सिन्येटिक (राजस्थान लि.) ग्तवर सिन्धेटिक याने 
20, सेम्प्स एण्ड लाइटिंग्स लि. अलवर जी एल एस लेम्प्स (रुग्णा इकाई) 
23 मुपर सिन्‍्कोटेक्स (इण्डिया) लि., ग्रतावपुरा सिन्थेटिक याते 
22, बल्याश सुन्द्रम सीमेट उद्योग, बासवाडा (रुग्ण इकाई) 
23 श्री पाइप्स लि, हमीरगढ् (जिला भीलवाडा) 
24, स्वदेशी सोमेट लि , कोटपूतली 


इस प्रवार सयुक्त क्षेत्र की अधिकाश इकाइयाँ सिन्‍्येटिक थार्म बनाती हैं एव 
झप भग्न्य बस्तुप्रो का उत्पादन करती है। 


() रोको की सहायता-प्राप्त क्षेत्र को इकाइयाँ 
(4555४० 5९607 एछा&) 


रीको ने सयुक्त क्षेत्र के अलावा खहायता-“आराप्त क्षेत्र की परियोजनामों (854- 
75०0 55८०३ 970०८) को भी प्रोत्साहित किया है जितमे कई इकाइयों में 
उत्पादन चालू हो गया है, कुछ कियान्वयन वी झवस्था में हैं तथा वुछ इकाइयां 
फ्लिहाब पाइप-लाइन मे हैं । जिन इकाइयों में उत्पाइत चालू हो गया है उनमे 
सूती व ऊती उद्योग, गेंस-सिलेण्डर बनाने वाली इक्ाइयाँ, वनस्पति तथा ग्रैनाइट 
व सगमरमर झादि की इकाइयां हैं | वित्तोय साधनों के झमाव के कारण आजकल 
रोके सयुक्त क्षेत्र की तुलना में सहायता-प्राप्त क्षेत्र को प्रधिक प्राथमिकता देने लगा 
ह. क्योंकि इसमे अप्रेज्ञाझत बम्र मात्रा म पुंजी लगानी होतो है 

सेजो न कुद्ध बडी सहायता ग्राप्त इकाइयो की स्थापना में बोगदात दिया 
है बचय््रप्न प्रकार हैं :-- 
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नाम व स्पान उत्पादित घस्तु 
६. मगलम्‌ सीमेण्टुश लि., मोडक (कोटा) सोमेट 
2, भजम पेपर मिल्स लि., मियवाडो रिन्येटिक पार्ने 
१, बेल्विनेटर्स साफ इण्डिया लि., अलवर रेफ़िजरेटस य मोपेड 
4, सेम्टल इन्डिया लि., भिवाडी टी वी की पिवचर टयूब 


5, परसरामपुरिया सिन्‍्धेटिक्स लि.. मिवाडी फिलामेट याने की टेच्राइजिग 
6. मोदी एल्केलीज एण्ड केमिवल्स लि. 


प्रत्पर कॉस्टिक सोडा व सहायक पदार्थ 
7. इण्डेग (7098) रबर लि , भिवाडी कोल्ड टायर 
रिट्रीडिंग 

प्रश्न 


], निम्स निगमो पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए .-- 
(॥) राजस्थान वित्त निगम, 
(॥) राजस्थान राज्य झ्रौद्योगिक विकास व विनियोजन सिगम (रीको) 
(3॥) राजस्थान सघु उद्योग निगम 

2. योजवाकाल में राजस्थान के स्‍ोदोगिक विकास की मुरय शवृत्तियीं की 
जाँच कीजिए । वया झापवी राय मे राज्य मे भावी प्रौद्योगिफ विकास की 
व्यापक सम्मावताएं विद्यमान है  (२४॥, ॥ 7. 7.0.0, 980) 

3, पचवर्षीय योजनाप्रो मे राजस्थान की भौद्योगिक प्रगति की रामीक्षा 
कीजिए। राज्य के भोद्योगिक विकास मे राज्य सरकार को पया भूमिका 
ज्ही है) ७४७), ॥90 प, 0. ०,, 498॥) 


34 
राजस्थान में सावेजनिक उपक्रम 


(?989०९ ६€&00९7977585 # ०[950#श॥) 








योजनावड विव्रास में सा्वेजनितर उपक्मों की महत्वपूर्ण मूमिका मानी गई 
है । बे न केवल प्रायार-छाचें के किर्माण में मदद देते हैं, बल्कि पिछ्ुई क्षेत्रों के 
चौद्योगिड विशास, सोज्यार-सवर्धन, निर्यद्रता-उस्मूलन के कई प्रकार से जन-वेन्‍्याण 
मे महयोग दते हैं । 

पिद्धते अध्याय थे वक्षताया ग्रय था कि राजस्थान में सावंजतरिक उपक्रमों 
को दी भागों मे बाटा जा सब ता है (प्) केन्द्रोय सरकार के द्वारा स्पाषित डिये गये 
उद्योग (प्रा) राजस्दात सरकार इरा ह्यारिट सार्वजनिक उद्योग * 

(घ) केंद्रोप क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम! --95 में राजस्थान में कूल 
कैन्द्रीय मद्योम्वि वितियोंगो वा [4% ग्रश लगा था, जबकि 970 पे यह केवल 
0-9% हो था । केद्रोय क्षेत्र की सावे जनिक द काइयो में हिन्दुस्तान शित्र लि (देवारी, 
उदयपुर), हिन्दुस्तान कॉपर लि , (सेलड्री), ट्विलदुस्तार मशीन टूल्स, झजमेर, इसट्रू- 
मेटेशन लि., कोदा, साभर सॉन्‍्ट्स लि. (हिन्दुस्तान साल्टूस, लि. वी स्ह।थक) मोहन 
बेक रोज (विक्कर्सा प्रौद्योगिक क्षेत्र, जयपुर तथा राजस्थान इलेक्ट्रोलिक्स एण्ड इस 
मेण्ट्स लि., कनकपुरा, उथपुर के समोप्र (इसमे भारत सरकार का भ्रश् 5% है. इसे 
रीको वी सयुक्त ल्लेत्र वी इकाइयों में मी दिखाया गया है) गिने जात है 4 987-88 
मे हिन्दुस्दान कॉपर लि को मुनोषा हुए॥ धा। एच एम टी लि. इस्जीनियरी, 
सुरक्षा व दाहत धद्याग वे लिए प्रिसीजन ग्राइण्टिय मश्यीनों का उत्पादन करती है । 
जैसाकि पिछले ग्रष्याय में बतलाबा गया या, राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (४]70) 
द्वारा घस्ती (ओठा! में गैस झाघा रत पादर सयत्ञ की स्थापना स राज्य में केन्द्रोय 
विनियोगों मे बढ़े हुयी है । 

विजिन्न ईक़ाइदा का सक्षिप्त विवरण नोच दिया जाता है 

(!, हिखुस्तान जिक लि ->टसत अन्तगंठ 2 खानें (द्ोन राजस्थान ये, एक 
प्राप्नन्‍्नरश मे ठैथा एक उडासा मे) त्बा3 स्मेल्ट्स है (एल गानस्थात, धुक 


3... श्ण € प्लाशक्षा। ६5 5७४८५, 987-88, ५० 3, 9977 . 3, माच 
7986 तक राज्य में सार्ंजनिे सत्र का इकाइयी (डेद्धोप क्षेत्र) मे 775 
इरोड 4। सास झपव का पूजौ-विनियोजन विदा गया (पत्रिवाय, 7-87) 
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यह केन्द्रीय सरकार के उपक्ृमों में मामिल को जाती है । इसे 987-88 में 42 
लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा हुम्ला घा। 

मस्य-- राजस्थान ड्प्स व पार्मास्युटिकल्स लि. की स्थापना नदम्बर 978 
मे प्रधान क्म्पनौ ।0ए[. की सहायक इकाई के रूप मे रीको के साथ सयुक्त क्षेत्र मे 
को गई थीं। इसे लगातार घाटा उठाता प्रडा है ॥ बिक्री के बआ्डर न मिलने से 
उत्पादन-क्षमत्ता का पूरा उपयोग नहीं क्तिया जा सक्का है तथा छोटे उत्पदकों से 
प्रनिस्पर्यो वा सामना करता पढ़ा है। कम्पनी को कार्येशील पूजों को क्ष्मी का भो 
सामता करना पडा है । 





(दवा) राजस्थान के सार्उजनिक उपक्रों को चार श्रेणियों मे विभाजित किया 
जा सकता है । 986-87 में इनक्ञो सस्या 39 थो । इनका वर्भोकररा इस प्रकार है: 


(0) व घानिफ निगम, बोड़ं--इनकी सझ्या 6 थो | इस झ्रणों में राजस्थान 
राज्य विद्यूत बोर्ड (8५८8), राजस्थान राज्य सडक परिवहन नियम, राजस्पान 
वित्त निगम राजस्थान राज्य वेयरहारतिम निगरभ, राजस्थान हाउप्तिंग बोर्ड तथा 
राजस्थान भूमि विकास नियम झाते हैं । 


() पञ्मोकृत कम्पतिया-इतओो सस्या 6 थो झोर ये कम्पनो प्रधिनियम. 
956 के भ्रन्तर्गंत पजीदुल हुयी थो । इसके नाम इस प्रकार हैं; दो गयानगर शुगर 
मिल्स लि स्टठ ठेनरीज लि.. स्टेद माइस्स व मिनरल्स लि , रोकों, राजस्थान राज्य 
खनिज विश्स निम्म, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राज्य होटल निगम लि., पर्यटन 
विकास निगम लि , राज्य बीज नियम लि , हृषि-डयोग निगम लि, ब्रिज व वन्‍्हटू- 
कंशन लि. तथा हथकरधा विक्ञास निग्रम लि , जल साधन विकास तिग्रम लि., राज्य 
बन विकास निगम लि., राजस्थान इलेक्ट्रोनिउ्त त्रि. तथा राज्य टगस्टन विंकाप 
निगम लि । इनमें कई इकाइपो के नामो में नियम के दाद 'लिमिटेड' णब्द आने से 
में कम्पनी स़गठन में शामित्र ही गई हैं । 


(0३) पजोरृते सहक्षारों समितियां--इस भर को 3 इकाइया इस प्रकार 

थी: अशुपूचित जाति विकास सहझ्ारी तिमम लि. राज्य घुवकर सहकारी सघ लि 
सहकारी डेयरी फेडरधन लि, सहकारी भेड व ऊन विपणन फंडरेशन लि., राज्य 

सहकारों मार्क़ोटय प्रडरेशन लि., सहकारो उपजोक्ता सघह्रि., श्री क्रेशोरायपाटन 
सहकारी शूगर मिल्स लि., केशोरायपाठन, तोन सहकारी स्पितिक मिल्स (ग्रुलाब- 
पुरा, गंगानगर तथा हेनुमानयढ) सहकारी हाउद्धिग वित्त समिति लि.. तिललहन 
ऑोयेधिग (गलत, गजबिहयुर, तश जनजाति अंज वित्ञास सद लि. ६ 

(५) विभागीय उपक्रम-इस अश्रंणोंमे निम्न + उपक्म ज्लिय गये हैं 
केम्रिकच वर्से (सोडियम सच्फेट छेक्ट्रो). डीडवाना,सल्फेट बक्से, डोडबदथा, राजकोय 
नमक वद्सें, होडवाता तथा राजरशोय नमक वकक्‍स, पद्रपदरा 4 
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दहघा सादंडनिक्ष उपक्मों मे सहर्यारों सपमठनों को शामिल नहीं क्या जाता 
भौर इतमे देधानिल् निप्रम दोर्ड पडौह्वत कम्पन्यों द विमायोय उपहमों को ही 
झामिस किया जाता है । सेक्िनि राश्म्घान मरकार के राज्य उपक्रम विभाग (साव- 
वनिक्त उपक्नमों के ब्यूरो) द्वारा प्रयाशिव "फेणणाल धिताधाए7565 एा०॥6" में 
सादंजनिक उपक्मो को वित्तीय उपलब्धियों में सहह्यरी इकाइयों कोनों झामिल 
किया गया है। इसलिए यहाँ इन सभी की इक्टठो उपलब्धियों हो चर्चा की 
जाती है । 

सार्वजनिक उपक्मों का पूजोगत ढोचा--986-87 म इनम (ऊपरवर्खित 
39 उपक्मों में) बल सभायी गयी प्रेजी (८४७॥७ ८|ए॥०)००७)१ 278॥ कराड 
हू थो तथा कल विनियोजित प्रंडी ((४काओ शा5८४४वीर ]77९ 6 करोड़ 
स्पय थी । 

986-87 मे पूंजी व ग्रदघि-क्जे के रूप मं बल विनियोगो छो दृष्ठि से 
8९ ५० झ्ग्म निभ्त 5 उपक्रमों से था 

राज्य वि्य,त मण्यल भूमि विक्ञाम निगम झ्मावालन मण्डल, राज्म्घान वित्त 


निगम दे रीक्ो । राज्य विद्यूत बोर्ड का कुल घाटो में 72% प्रश्न पा। कुल 
घाटों का 89% छप्य राप्य डिशूत बोई नूमि विक्ञात नियम राज्य सडक परिवहन 


नियम, महव्यरी डेयरी संघ लि० दशा श्री केशोरापपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि० 
कापा' 


स्मरण रहे जि राजस्थान राज्य विद्यत महल (558), राज्स्घान हाउसिंग 
बोर्ड तथा राजस्थान हथक रघा विक्ास नियम लि बिना शेयर पूजो या इडिडिटो बे 
मचालित क्पि जा रहे हैं। ६न्‍हें भ्वधि-कर्ज पर प्राक्चित रहना पडता है । 

राज्म्यान के सादंजनिक उपक्मो मे पिछले वर्षो मे के व शेयर प्रजो का 
प्रनुप"त (८0[-८धुणाए ॥थाठी लगभग $ : १ रहा है जो कक्‍फो ऊंडा माना जा 
सकता है । 

वित्तोय कार्प-सिटि (छ&0970८॥ ए८०02॥80८)-- राजस्थान के सार्देजनि' 
उपकसों की वित्तीय कार्य-मिद्धि हहुत क्सजोर रही है डो निम्न ध्वाक्डो से प्र-ट 


होती है - 





]. लगायी गयी पूंदी (८७क्ञाध्या ढाण्णा०५००) में शुद्ध ब्घिर परिमम्पचि- 
चालू परिसम्पत्तियाँ घाती हैं। 

विनियोजित पूंजी ((५फथशे 775०5ै८४) से वरिदत्त प्रोवो+उसिाई 
भमरप्लस + अवधिनरजे - सचयो घादे (2०८एछ०ॉ४१५१ ॥० ध्थ्छ)े घड़े है 
चंद बर्ष (70 छणाएं] 5 विनियोदित पूदी - इर्दाद #ज इोय $ 4 
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ञ्च 
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बंप... कर न यूब लाम हाति (करार ₹) (0568 7705 0 

















जाएहठडणा | 5 क्‍9855-86. (-) ६70 
98॥ 82 >+4 ]986-87 (-)60 
987-83 >34__ 
987 84 - 52 
]984-8% । - 5 980-87 तक ये ठ वर्षो म 
छरा बॉजना मे कूच (-) 233 कुल घाट! ६306 कराइ रू 





हम प्रकार छी याद रू दाच दर्षों मर मपूतर घाट की कल राटि 
23३ “याद रे रहा बिसम लग्मग 90% घटा झइंल राजस्थात राज्य दविद्युठ 
मटय का था । झत रात्य्यात क सायतिक उपक्रमा मं सवर्यक घाटा पठान 
बाल! हछाट राजम्थान राय विद्धुट मडल 5 । 

राजस्थान मे माटजनिक क्षत का हगाइया मे विनियोडितल पूँ-) पर प्रतिझल 
की दर (ब्य॑द द करों स प्रृ७ सकल झुगफ़ का हर) तिम्न तारिका से स्पष्ट हा 
हाएावीहै ? 
नरम कक नमन नमक क> ८० ----- नमन नमन +-++4-ननन3--+पप 


983 84 4984 83 985 86 986 87 





राजस्थान 064% ( )। 48% « 49९, 3:58 





कारत ]0 4%, 0 8९, 0 6% 70% 


बालिका स स्पष्ट हता है वि राजस्थान मे सावचनिक स्पकमा मं लगी पूजी 
पर प्रतिफकऋ का दर 983 87 का अवधि मं काफा नाचाथा। यह 986 87 
मे ३६ ९ रहा। इसके विपरीत रूमस्त ह7 के लिए ऊंचा रठो है। इस प्रकार 
राजयान के सावजनिक उपज्मा मे प्रतिज्तल १] ठर का नांवरा राना एक बिता ब्य 
विषय है । 





] एत०॥6 एलाशए7 ८5 4955]% 986 87 फ छरएशे॑ ण 7?» 
॥988 एफ 8 


४9 ६ 


कर के पश्चात्‌ शुद्ध लाभ को मात्रा नेट बर्य तह छणा॥ओं (परिदत्त पूजी 
+ रिजर्व व सरप्लल--सचयी घाटे) के श्रमुपात थे रूप में :--वित्तीय वाय॑चिद्धि के 
अ्रध्ययव में बर क पश्चात्‌ शुद्ध लाभ को शुद्ध वर्थ के ग्रनुपात के रूप में मी देसा जा 
सत्ता है। राजस्थान में चर वर्षों की स्थिति बहुत गम्भीर रही है जो निम्त आंकडो 
में स्पष्ट हा जाती है-- 


]983-84 ]984-85 985-86 986-87 
राजस्थान (-)75% (-)॥4% (-)89% (-) 23% 
भारत ]6% 27% 28% 34% 


इस प्रकार राजस्थान में ।984-85 में विशुद्ध घाटा शुद्ध वर्ध का 74% तथा 
986-87 में 2 3% रहा । स्मरण रहे कि यहां नेट वर्थ में राज्य सरकार द्वारा 
राज्य विद्युत मण्डल यो दिया गया कर्ज भी ऋण-पूंजी ही मान लिया गया हैं। 
यदि इस नेट वर्ष मे शामिल नही किया जाता तो शुद्ध घाटो का ब्रनुपात नेट वर्ष 
में बहुत ऊँचा निकलता, जैसा फ़ि स्वय ब्यूरो न ग्रपनी पूर्व रिपोर्टों में दर्शाया था । 

हालाकि |986-87 में समग्र रूप से वित्तीय कार्य-सिद्धि निराशायनक रही, 
फिर मो निम्न 5 उपक्रमों ने मृनाफा अजित ककया, जैसे राज्य सडक परिवहन निगम, 
राज्य वेयरहाउसिंग निगम, राजस्थान वित्त निगम, राज्य सनन विकास निगम लि., 
तथा रीकों। 


राज्य सें सावंजगिक उपक्रमों की श्मजोर वित्तीय दशा के कारण--सांवं- 
जनिक उपक्रमो की कार्यमद्धि का मृत्याकन केवल साम-हानि के ग्राकडो वे साधार 
पर नहीं किया जा सकता । इसके लिए उनका रोजगार, उत्पादन, पिछड़े क्षेत्रों के 
विवास व स'वंजनिक वल्याण में वृद्धि, आदि के रूप में भी योगदान देखा जाना 
चाहिए | लेकिन इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि यथासम्मव उनके 
वित्तीय धाटे कम क्ये जा सके । इसलिए धाटे के कारणों वा उपक्रमानुसार अध्ययन 
क्या जाना चाहिएं। उपक्रमो मे कई कारणों से घाटे हो सकते हूँ जेस गलत परि- 
योजना (५००४ 77०५० या चुनाव, पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धि का 
अभाव, माग को कमी, प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइया, गलत मूल्य-मीति, आवश्यकता 
से प्रघिक थ्मिकरो की नियुक्ति, सराय श्रम-सम्बन्ध, आदि ॥ 

राज्य विद्युत मण्डल के घाटों का कारण 

राजस्थान राज्य विद्यूत मंडल को मारी मात्रा मे घादे की स्थिति का सामना 
बरना पडा है ! 983-84 में 44 करोड रवये का घाटा हुआ जो बढकर 986-87 
में 90 करोड रुपये तक पहुंच गया । इसका [सचयो घाटा काफी ऊँचा हो गया हैँ । 





॥. राज्य विद्य,् मण्डल को राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण उनकी विशेष 
प्रकृति वे कारण;ऋण-पूजी मान_लिया गया है। 


है 5, 


4 इतने नारी घाटे का मुख्य कारण यह है कि लायतों में तिरम्तर वृद्धि होतो 
गई हैं जद॒कि विश्व त-पमुस्क्ों (टैब्लधाला॥ प्था॥) में ध्रानूपातिक बढ़ि नहीं हो 
चारो है । बरस्‍्त (985 स॒विद्यु त-प्रजृत्क में वृद्धि की गई यो, लेकित इसके बच्छे 
परिणाम 985-86 व 986-87 के वर्षों मे घित | फिर भी घाहे टी दशा जारी 
रही । इसका प्रप्शय यहे है कि राज्य विद्य,ढ मण्टन को घाटा कम करने में कापो 
ऋड्िनाई का सामठा करता पट रहा है? 


2 राजस्थान में विद्यन में ट्रान्समिशन के वितरथ को हानि का पनुपात 
26 54% धाया है, जदकि समस्न देश का औसत 2*7", आपा है । जनतुमात हैं वि 
यदि राजस्थान में ट्रात्ममिएान व विवरेध को हानि का प्रेश राष्ट्रीय ग्रौयत के बराबर 
झा जाय तो दिल्युव मष्टठन का वार्यिक्र घाटा 8 करोड रू कस हो जायगए । ट्राम* 
किश्न व विवरण क्वा घात % कम होते पर 3३ करोड रझ बचत होती है । 

3 राजसंयान यें विद्युत इकाइयों में मिक प्रोदग्दंइता से ज्यादों सगे हुए 
हैं। अत इस क्षेत्र में प्रतिरिक्त श्रम को समस्या पादी हाती है ५ उद्योगों के वापिक 
सर्वक्षय (मम्पद् सेड्टर), 984-85 के प्रदुसार राजस्थान में कुल पंकट्री कर्म- 
घारियों का तगणंम 26% ग्रभ विद्यृत में लगा था, जबकि समस्त देश के लिए यह 
झौसत |:5% था। ]984-85 में हो राजस्थान में पूजो-उन्रक्ति घनुपाव विद्युत- 
क्षेत्र में | “3 - | पाया गदा झबछि भारत के खिए यह 6 7:| रहाया | 

इस प्रकार विद्यत मडल को ऊँचे दूजी-उपनि-शनुपाठ व प्रतिरित्त श्रम 
की समस्या का सामता करना पट रहा है । जयपुर वे झच्मेर के निर्मारा खष्डों मे 
हजारों तकतोकी द दर्स धमिर मोडेद हैं, श्रि मो 32 व 220 के वी लाइतों 
का निर्माण्य करने के जिए ध्ाइदेन ठेकेदारों को करोटो झपये दिये गये हैं ॥ ऐसी दशा 
में घाटा होता ह्वामादिक है 

4 विद्युत के दिलों को राशि सही नहों होतो । बिजली को चोरों होने से 
दम राशि के बिल घनाये जाने हैं । 987 में विद्युत मडल ने कोटाकौ एक फ्स वा 
मामसा सूझ्रम ब्टे्ट में दीता है जिससे 7 करोद रु, के दादे जी राशि का मुगरवान 
विद्य,व सडल ओ ब्रप्प्प होगा। हालाकि यह राशि 24 समष्त विफ्तों में वनुल वी 
छायदा, हिर मौ स्पप्ट है कि बिजली को जोरों रोजने का प्रयास बरने से स्थिति 
लुधरदी शोर इसे झविध्य में ओर सुघारा जाता चाहिए # 

सार्वजनिक उपकर्मों को वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव--सावं- 
जविक उपत्मों को दशा का सुद्दारत के दिए अजुन रन गृप्ता समिति हे झपना 
रिपोर्ट परम को थी, जो साध्यदिक परतचिका *धाप्डफ्टछण के याच, ॥4 व 2 








..पूँडी झप॒नि घटठवात उसने के चिए स्थिर पूंजी में शुद्ध जोड़े शय झूत्य का 
ऊआप दिया गया है । 


॥3 


98 क्रे अंकों में प्रकाशित हुयी थी । मई, 987 में प्रोफेसर सुखमाँय चक्रवर्ती की 
अध्यक्षता में श्राधिक सलाहकार परिषद (छ2णाणरा० #ै0श5०५ (ए०एाण) ने 
प्रधान मंत्री को ?िप्र॑जाए शिगरल्त्ञा$द वा गावा& , 50राट एपाला 458068 पर 
अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसमे सार्वजनिक उपक्रमो को केन्द्र व राज्य स्तरों पर 
प्रधिक कार्यकुशल बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुकाव दिये गये थे । 

चक़वर्ती समिति का मत है कि अलग अलग क्षेत्रों के सावंजनिक उपक्रमो व 
अलग-अलग इकाइयो वी समस्याश्रो के हल के लिए विशिष्ट समाघान दूँढने होगे । 
समिति ने उत्पादन क्षमता के उपयोग को बढाने पर बल दिया है। 

जिस प्रकार देश की अधंव्यवस्था मे सार्वजनिक उपक्रमो का महत्वपूर्ण स्थान 
है, उत्ती प्रकार राजस्थान की नियोजित प्रथ॑व्यवस्था में मो सावंजनिक उपक्रमो को 
कार्यकुशलता व उपलब्धियों का महत्व है। इसलिए इनकी लाभप्रदता में सुधार 
करने के लिए उपक्रभानुसार कार्यक्रम बनाये जाने आ्रावश्यक है । पिछले वर्षों मे इस 
सम्बन्ध मे निम्त सुकाव सामने आये हैं जिन्हे कार्थान्वित करने से स्थिति में अवश्य 
सुधार होगा : 

३. अ्रमुख भ्रधिकारियो घ प्रबन्ध सचालवों के कार्यकाल में बृद्धि--सावंजनिक 
उपक्षमों के प्रमुख भ्रधिकारियों व पूर्णणालिक प्रबध सचालको को कम से कम पाच 
वर्ष के लिए नियुक्त क्या जाना चाहिए। “प्रबन्ध मे व्यवसादीकरण' की नितान्त 
आवश्यकता हैं | दो वर्ष त्क की अवधि के डेप्यूटेशन पर भ्रध्यक्षो व प्रमुख भधिका- 
रियो की नियुक्ति से प्रवन्‍न्ध में दक्षता वे निरस्तरता नहीं भा पाती । 

2 स्वायत्तता (8७(०॥०॥५)--सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख श्रधिकारियों 
को स्वायत्तता दी जादी चाहिए ताकि बे उपक्रम के हित मे शीघ्रता से सही निणय 
ले सके | मत्रालय व सार्वजनिक उपक्रमो के प्रबन्ध में उचित ताल-मेल होना 
चाहिए । 

३. लेखादियता (0॥००००४॥०७॥॥७)--जहाँ एवां तरफ प्रबन्ध में स्वायचता 
दी जानी चाहिए, वहाँ दूसरी तरफ प्रबन्धकों पर बाय॑-प्रिद्धि के सम्बन्ध में अधिक 
जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए । इसको कारगर बनाने के लिए प्रबन्धको से मेमो- 
रेण्डम श्रॉफ भ्रण्डरस्टेग्डिग(५१075) भरवाये जे चाहिए जिनसे कावण्यक विचाएर- 
विमर्श के बाद उत्पादन के लक्ष्य, लाभ के लक्ष्य प्रादि का वर्षन होना चाहिए । 
ऐसा केन्द्रीय स्तर पर इस्पात उद्योग या कोयला उद्योग मे चालू किया गया है, 
हालाकि उसके परिणामों का मृल्याकन करने मे गरमी समय लगेगा। 

स्वायत्तता व लेखादेयता के बीच उचित सतुलन स्थापित किया ज्ञना चाहिए 


इस सम्बन्ध में प्रतियोगी वातावरण से काम करने वाली इकाइयो व अन्य प्रकार की 
इक्ाइयो मे प्रस्तर किया जाना चाहिए । 
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4 श्रौद्योगिक सम्वस्धों में सुधार किया जाना चाहिए | सार्वेजनिक उपझर्मो 
मे श्रम को प्रक्‍त्ध व पूंजी मे सामेदारी दो जानी चाहिए जिससे श्रमिकों का उत्तादित 
ख उत्पादवता बढ़ ने छे प्रधिक योगदान पिल्लेगा 4 इस दिल्ला में मजदूर-सं्रों का 
समुचित मह॒थोग बादित होगा १7 

5 प्रतिरिक्त श्रमिकों को समस्या का समाधान यह होगा कि उनको प्रशिक्षण 
देकर झग्य प्रकार की क़ियाओ्रों मे लगाया जाना चाहिए । इसके लिए सार्वजनिक 
उपभ्मों की क्रियाओं का विविधीकरणा (तीश्टआ ८७४०7) शिया जाना चाहिए । 

6 तिरस्तर घाटा उठाने वाले इकाइयों को बन्द कर देना चाहिए ठ्था 
श्रमिकों को प्रत्य कामो मे लगाने की जिम्मेदारी सरकार को अपने कर्षो पर लेंतो 
चाहिए। 

7 चने हुए उपक्रमों के “विजीकरण” (फए४8/58707) का प्रयास क्या 
जाता चाहिए । यह प्राश्म्म में प्रवन्ध मे क्या जा सकता है तथा वाद में स्वामित्व 
में यदि घाटा उठाने खाली इकाइयों को वापिक “लौज'' को निधोरित रोशि पर 
निज्ञो कम्पनियों[लिजो ब्यक्तियों द्वारा चलाने का निर्णय किया जाय तो उसके लिए 
भी प्रयास किया ज्ञ सकता है । लेविन इस सम्बन्ध भे सोडियम सल्फेद संयस्त, 
डीडवाना तथा राजकीय ऊत्री मिल्स, वीकानेर का अनुभव बहुत सुखद व 
उत्साहवर्द्धक नहीं रहा है वर्योकि 'लीज' की राशि का भुगतान न होने से न्यायालय 
की शरण लेनी पड़ी है । 

8 राज्य सरकार को उन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विस्तृत अध्ययन 
करवाना चाहिए जिनमे पिछले तीन-चार सालों से लगातार धाटा हो रहा है और 
अविष्य भे भी वित्तीय स्थिति के सुघरते के भासार नहीं है। उनको रिपोर्टों पर 
शीघ्र उचित कष्यंबाही होती चाहिए 3 

9 जिस प्रकार केन्द्र सावंजनिक क्षेत्र पर एक ह्वेत पत्र तैयार कर रहा हैं 
उसी प्रकार राज्य सरकार को मी इनके सम्बन्ध में एक प्रवेत पत्र बेनदाना चाहिए 
जिनमें रत की सल समस्याओं पर उपक्रमानुसार विचार किया जाथ तथा भविष्य 
में सुधार के लिए सुमाव प्रेश किये जाएँ। इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने की 
भ्रावश्यकता है । 

निष्कपें-- प्राशा है उपयु क्त सुकावों को लागू करते वर राजस्थान में आगामों 
वर्षो मे सबेजनिक उपक्मों की वित्तीय दक्ा पे सुधार होगा जिससे इनके भावों 


]५ >तापकरी फ़डाधचरणए)ाणा ॥ चा393 860९0 2078 जया ॥506 
स्वणं[# 5937९5 8६ 9०005 45 एा/000526 95 ॥0९8705 0 ८72४7 ६ 
ग्रह 90क्नीढ ता. पीढ एणरात्टाड बचत क्‍र्वाजंधड जाण्वएतांरफ, 
(0855४859 ग्रच्छूणा, १३99 4987, 
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विक्रास के लिए साधन जुटाने मे मदद मिलेगी । पिछले वर्षों मे इनमे घाटे की दशा 
के पाये जाने के कारण प्राम जनता पे इनकी उपयोग्रिठा व उपादेयता के सम्बन्ध मे 
सन्देह उत्तस्त हो गया है जिसे दूर करने के लिए इनमे प्रबन्धकीय कार्यकुशलता का 
विकास करना ग्रावश्यक हो गया है । एक मजबूत, कार्यकुशल ८ प्रावेंगिक सावंजनिक 
क्षेत्र नियोजित भ्रध॑व्यवस्था का “हृदय” होता है तथा एक दुर्बंल, प्रकार्यबुणल व 
शतिहीन सावेजनिक क्षेत्र गियोजन को निष्पाशा बना देता है। पझतः इस क्षेत्र को 
झधिक सजीव व अधिक सबल बनाना समी के हित में होगा । 
प्रश्न 
],. राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमो को वित्तीय कार्यसिद्धि का परिचय दीजिए 
तथा इसको सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव दीजिए। 
2, राजस्थान राज्य-विद्युत बोर को निरन्तर घादा क्‍यों होता है? इन घाटों 
को कम करने के सम्बन्ध में व्यावहारिक सुझाव दीजिए । 


35 
राजस्थान में आथिक नियोजन 


(६७७॥0॥४७ ?|89४४#४005 | उि_ु35939) 





नियोजन के प्रारम्भ में राजस्थान फी आयिक स्थिति 

पहले वतहलापा जा चुका है कि राजस्थान “एक पिछड़ी हुई श्रथव्यवस्था मे 
एक पिछड़ा हुम्रा प्रदेश (8 वटॉएफक्‍आप उच्डाणा 70. 4 04०७९ढ४१० €०7०ग) 
माना गया है । राज्य मे वर्षा का वापिक औसत कम रहता है भौर उत्तर-पश्चिमी ब 
पत्रिचमी मार्गों में बहुत कम वर्षा होने एवं थार का रेपस्तान पाये जाने के कारण 
झाधिक विकास मै काफी कठिनाइयाँ प्राती हैं । प्रथम पचवर्षीय योजना के श्रारम्म में 
राज्य की भार्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थो । 950-5] में खाद्यात्तों का उप्पादन 
केवल 29 * लाख टन हुप्रा था और 95।-६2 में कूल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगगग 
27% भाग ही शुद्ध बोया यया क्षेत्र (ए८ॉ ८8 5097) था॥ उस समय दिचित 
झेवफल ]*7 लाख हैवदेयर था जो कूल कृषित क्षेत्रफल का केवल 2% था । 

राज्य में बड़े पैमाते के ध्राघुनिक उद्योगों का बड्म प्रमाव या। 950-5] 
के प्रत्त मे विद्युत की प्रस्थावित क्षमता केवल 8 मेगावाट थी और 42 स्थावों को 
ही बिजली मिली हुई थी | केवल )7,339 किलोमीटर मे सडके थीं। सडक, पानी 
व बिजली कै जसाव मे बढें पमाने वे उद्योगों का विकास सम्मव नहीं था । 


राज्य शिक्ष व चिडित्सा की सुविधाओरो की दुष्ट से मी काफी पिछड़ा हुप्रा 
था। 950-5] के अन्त मे 6-] वर्ष की उम्र के बच्चों में स्कूल जाते वालों का 
प्रनुधाव 6 6%, !-4 दप की उम्र वालो मे 5 4% एब ]4-7 ब्ष बी उम्र 
वालो मे ]:8% ही यथा! इससे राज्य के श्रेक्षणिक दृष्टि से पिछडेपन का भी पता 
लगता है। 950-5! के अन्त में ग्रस्वताल मे रोगियों के बिस्तरों की सख्या केवल 
5.720 थी। एरिवार नियोजन केस्द्रों व प्रायमिक स्वास्थ्य बेच्दों (एस) को 
स्थापना ही नहीं हुई थी । अत्वतालो ब॑ दवाखानों वी सख्या मो बढ्त सीमित थी $ 
एसोउथिक अत्पताल 234 व डिस्पेस्थरी 456 तथा आगुर्वेदिक श्रस्पताल 4 व 
डिस्पेन्सरी 333 ही ये। 


१3% 


इस अध्याय में हम नियोजित विकास के 38 वर्षों (95-89) की प्रगति 
का वर्णन करेंगे । विभिन्न याजनाम्ों मे सा्ंजनिक क्षेत्र मे दियेगये व्यय पर भी 
प्रकाश डाला जायेगा । हि 

राजस्थान में नियोजित विकास के 38 वर्ष 

जैसा कि पहले बता जा चुका है, राजस्थाव का निर्माण 9 छोटे-छोटे 
राज्यो व तीन चीफशिगे के एकीकरण से हुम्रा था। ये राज्य प्राकार, जनसस्या, 
राजनीतिक महत्व, प्रशासनिक कुशलता व आधिक विकास की दृष्टि से काफी भिप्न 
व असमान स्तर बाले थे। एकीकरण को अक्रिया 948 मे प्रारम्म हकर 956 मे 
पूरी हुई । इस प्रकार प्रधम पचवर्षीय योजना के निर्माण के समय राज्य एकीकरण 
की समस्याप्रो मे उलझा हुप्ला या उस समय राज्य में मावी विकास का प्रतुमान 
लगाने के लिए ग्राधारभूव ग्राकडो का भी निततान्त भग्ाव था । 

राजस्थान मे विभिन्‍त योजनाओ मे सावंजनिक क्षेत्र मे प्रस्तावित व्यय तथा 
घास्तविक व्यय की राशियाँ निम्त तालिया में दी गई हैं ।! 





तालिका 3. 
(करोड रुपयो मे) 
7 वि असम सनम कम नन्क नल 5 222 22062 0ट कक बेलपभभ «१2226 सकनद अप शक नलकु 

प्रस्तावित ध्यय की राशि चास्तविक व्यय की राशि 
प्रथन योजना 64 5 54*| 
द्वितीय योजना 05 3 ]02 7 
तृतीय योजना 2360 227 
चाषिक योजनाएँ (966-69) )32"7 36*8 
चतुर्ष योजना 306-2 308 $ 
प्षम योजना 847 2 857:6 
चें 979-80 की योजना 2750 290 2 
छठी योजना (980-85) 2,025 2307 
सातदीं योजना (!985-90) 3000 + 
985.88 7600 3600 
3988-89 70 70 
989 90 795 थोजना जारी 


तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रथम योजना मे सावेजनिक छ्षेत्र से ध्यय की 
राशि 54 करोड रुपये से बढकर द्वितीय योजना मे 03 करोड़ रुपये, तृतीय योजना 
में 23 करोड़ रुपये, !966-69 के तीन वर्षों में ३7 करोड़ रुपये व चतुर्थ योजना 
में 309 करोड रुपये हो गई। पाँचवी योजता की झ्वधि में राज्य सरकार ले सावें- 





4. घाग्र र्ययक भ्रध्ययत, 4989-90, पु.46 ब 48 तथा पृ, 23-24 
(9-5) 349०४), 
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जनिंक क्षेत्र मे व्यय हेतु 847 करोड रुपये की राशि का प्रावधान किया था, लेकिन 
बाहतविक ब्यग् की राशि 858 करोड़ रुपये रही । 

979-80 वी दाधिक योजना में 290 करोड रुपये व्यय हुये । छठी पथ- 
वर्षीय योजना का प्राकार 2025 करोड रे. रखा गया था जंबकि वास्तविक ब्यय 
लगमग 2]3] करोड़ रु. रहा है । 

सातवीं योजना का झ्राव्ार 3000 करोड़ ह रखा गया या जो छठी योजना 
मैं लगमग 48 प्रतिशत झ्धिक था । ताजा झअनुमानों के पनुतार सातवी पंचवर्षीय 
योजना में वास्तविक व्यय खगज्नग 3]05 करोड़ रे. रहेगा । 

झांग तालिका 2 में विमिनन योजताझ्रो मे सार्वेजनिक व्यय का विभिन्‍न भर्दो 
पर झ्रावटन दर्शाया गया है | इसमे हश्ने वास्तविक व्यय क ग्रावटन को ही लिया है. 
केवल सातवी पचवर्धीय योजना ($985-90) का ही श्रस्तावित झ्रावटन दिया 
गया है। 

है तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान की ग्राथिक योजनाओों से सर्वोच्च 
प्रायभिक्ता सिंचाई व गक्ति को दो गई हूँ जो उचित मानो ना सकती हूँ । प्रथम 
योजना में कूल व्यय का 58"3% पिंचाई व शक्ति पर व्यय किया गया जो पंचम 
योजना में भी लगमग उतता हो (57 2%) रहा । छडी योजना में यद्ध 52'6% 
रहा | कृषि सहकारिता व सामुदायिक विकास पर प्रधम योजना में लगमग 3% 
ब्यप् हुमा, जो छठी थोजना में! 4 4 रहा । राज्य सामाजिक मैबाो (शिक्षा, 
चिकित्सा, जल सप्ज ई) की दृष्टि से मो काफो विदा हुम्रा हा है। ग्रत' इनके 
विकास को भो ऊंची प्राथमिकता दो गई है। प्रथम णोजना के कुल ब्यप के 7% 
से प्रारम्म र॒र्के चतुर्य योजना में इसे 24% तक पहुंचा दिया गया था। पचम 
योजना में मह पुत्र 77'4९, पर झा गया त्या छठी योजना मे 2/% रहा। हृस 
प्रकार राजध्यान एक तरफ सिंचाई व थविद्युत का विकास करने में सगा रहा घौर 
दूसरी तरफ इसने जन-वल्पाए के लिए सासानिक सेवाग्रों के विध्तार को भी ऊंची 
प्राथप्रिक्ता दी हूँ 

पिछले 38 वर्षों मे विभिन्‍त पंचवर्षीय व वाधिक योजनाग्रों में सादंजनिक 
व्यय के प्रावटन का अध्ययन करन से पता चलता है कि सभी योजनाप्ो की प्राय 
मिक्ताएँ लगमय एक सी रही हैं। योजनाग्रो मे सार्वजनिक ब्यय का लगमग आघा 
भाग भिचाई व शक्ति पर तथा ]/5 भाग साम्राजिक सेवाप्नो पर व्यय जिया जाता 
रहा है । 

ध अ्व हम विभिन्‍न योजनाओ में सार्वजनिक क्षेत्र मे परिव्यय एवं प्रगति का 
उम्लेख करेंगे | 
प्रथम पंचवर्षीय योजना (95-56) 

प्रथम पदवर्पीय योजवा में प्राघारमूत ग्रौकड़ो का भ्रमाव होते हुए मी योजना 

को धराषमिक्ताएं बिल्कुल स्पष्ट थी ॥ योजना का प्रमुख लट्य सिंचाई कौ सुविध,ओ्री 
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में दृद्धि करना दा, इसलिए प्रथम योजना में भासड़ा व अस्य महत्वप्रर्ण सिचाई कौ 
परियाजनामो पर विशेष ध्यात दिया गया । प्रथम योजना में 645 करोड़ रुपये के 
ध्यय का प्रावधान क्या गया था, लक्नि वास्तविक ध्यय 54 करोड़ रुपये हग्ा, 
जिस विधित मद्ो पर विउरण पहले दिया जा चुक्रा है 

तातबिशा 2 से स्पष्ट होता है हि प्रथम योजना में कुल ब्यय का 58 3% 
लिद्याई व शक्ति पर हयय क्यि। या । प्रथम योजना में कृषित क्षेत्रफल के वित्तार 
एवं मिचाई की नसुविधाप्रों में दुद्धि झोने से साद्यान्नों का उत्पादन 955-26 में 
42 4 लाख टन हुमा था । सिबित छ्षत्रफ्ल 5 95 लाख हैबटेयर हो गया था । शक्ति 
की प्रस्धापित क्षमता 5 मेगावाट हा भयो थी जो याजना ने प्रारश्क्त बी तुतना में 
लगमग दुगूती थी । योजना में 77% ब्यय सप्माजिक सेदाओं पर क्या गया जिससे 
शिक्षा द चिकित्सा ्ादि की सुविधाप्रों का विल्वार हुआ 


श्वोय पचवर्षोष योजना (956-6॥) 


जब ह॒ितीय योजना बा निर्माण किया गया वो राज्य को घाथिक स्थिति 
पहले से टीव हो मथी थी । इसलिए इस योजना का झ्राकार बडा रखा गया। सिंचाई 
व शक्ति पर प्रावश्यक बन देना जारी रखा गया भर इस ग्वधि में सिचार्ट व शक्ति 
के कुछ बड़े कार्यत्रम मो चालू किये ग्य ३ जागोरदारों, जमीदारों व विस्वेदारी 
अयाद्यों की धमाप्नि से गाँवों में सामन्‍्ती प्रथा का मिटाने करे दंगा भे महत्वपूर्ण कदम 
पठाये॑ गये । 

ल्विए योजना में 05*53 कबर'ड रू के व्यय का प्रावधान रखा ग्या था । 
लेकित योजना में दात्तविक व्यय 02-7 करोड झुपये का हूम्ा जिसका विधिन मर्दों 
घर प्रतिशत घ्रावटन पहल दिया ज॑ चुका है । 

सालिक) 2 से स्प्टर होवए है कि दितोय योजर में कुल वास्तविक ध्यय या 
37 2९% उत्चाई ण कझतित्र पर किया ग्रद्ा ञ्वो प्रथम पोदना को छुलना भे सोचा 
था ६ सामाजिक मसदाः्ों पर लगमग 24% रशाज्षि व्यय को गयी । उद्दाय व खनव पर 
बेदल 3 3% राशि ही ब्दय की गयो । 

द्िलोय बोजना में खाद्याम्नों के भन्तर्भउ भर्वि-क्त उत्पादन क्मत्रा ता कापो 
बडी लेवितन 960 6] जे भोतम बी प्रठिंद गठा के का रण वास्तविक उादन 45 5 
लाख टन ही हुआ जा 955-56 के उन्पाइन से थोडा हो भविक था । प्रदिरिक्त 
उत्पादन क्षमदा वा दास्दद्रिक साल 96१-62 में मिला, जबकि साद्यानों का वास्त- 
बिक्र उत्पादन बदकर 557 लाख ४न हो गठा था| द्विवीम सोजना के प्रस्त में 
सिच्ित छेद 7-5 लाख हैक्टेयर हे गया था। विद्युत की प्रस्थापित क्षमता 960- 
67 में 955-56 को छुदना में चौगुनो में मो भविक हो गईं यो ! 4960-5] के 
हस्त में दिय न वो. प्रस्याउित क्षमता 69 मगावाट हो गयी थो । सामाजिक मेवाप्रों 


॥2] 


का भी विस्तार जिया गया और शहरी क्षेत्रों में जल को पूति के कार्यक्रम लागू 
किये गये + 


तृतोय पंचवर्षोय योजना (3964--66) 


ततोय योजना वे प्रारस्म मे राज्य मे ग्राधिक विकास के लिए प्राघारमूत 
ढांचा काफी सोमा तू तेयार हो गया था । सिचाई की सुविधाग्रो का विस्तार हो 
जाने से गहन कृषि की पद्धतियो का उपयोग करना सम्भव हो गया था । शक्ति व 
यातायात का विकाप्त होने से उद्योगों की स्थापना करना सम्मव हो गयर था। तक- 
मोशोे व व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप प्रशिक्षित व योग्यता-च्राप्त 
व्यक्तियों की स्धिक उपलब्धि होने लग गई थी । इन सब बातो के कारण तुनीय 
घोजना का भ्राकार द्वितीय योडना का लगभग दुगुना रखा गया और 236 करोड रू 
के व्यय हा प्रावधान किया गया था ! लेक्नि वाग्तविक ब्यय लगभग 23 करोड र« 
हो हो पाया जिसक्षा विवरण तालिका 2 में दिया जा चुह्ा है। 


उस तालिका से पता चलता है कि तृतीय योजना में घिचाई व शक्ति पर कुले 
व्यय का लगभग 54% झणश ध्यय विया ग्या। स्म्ाज्िक स्व भो पर कुल व्यय का 
लगमग 20% क्रिया गया जो पहले से पात्रा को दृष्टि से कफो अधिक था। 
]962 में चीनी भाक़मणा के वाद समस्त राष्ट्र मे कृष के विकास पर अधिक ध्यान 
दिया गया ओर चुने हुए क्षेत्रों मे गहन विकास की नीति झ्पनायों गयो। इसके लिए 
गहन कृषि जिला कायक्म (!. 5. 0. ? ) तथा पैकेज प्रोग्राम एवं गहन कृषि क्षेत्र 
कार्यक्रम (,/ 8.२.) व तीव्र प्रमाव दिखाने वाले कार्यक्रम (णा3८॥ ए00ट्ाशाणा2५) 
अपनाये गये ताकि उत्पादन मे तेजो से वृद्धि को जा सके ॥ तृतीय योजना में काफी 
तनाव ब दब व की स्थिति रहने से पहल के विनियोगो से शोध प्रतिफल प्राप्त करने 
की नीति झपनायीं गणी । इसलिए चालू परियोजनाप्ो पर प्रधिक ध्यान दिया गया 
पभ्रोर पुराने लाभो को सुदृढ करने को दिदश्वा मे भघिक प्रयास जिये गये । 

तृतीप योजना को अवधि में आथिक प्रगति 

तृतीय योजना की प्रगति वित्तीय दृर्दि से ता सन्‍्तोषजनक रहो, लेक्नि इत्त 
अवधि में बार-बार एवं व्यापक्र रूप में झ्काल व झ्माव को परिस्थितियों ने प्रये- 
वशदस्था पर मारी दबाव डाले ॥ 7963-64 व 965-66 के अकालो को मोपषणता 
ग्रमूतपूर्व थी । खाद्याग्नो का उत्पादन जो 96-62 मे 55“7 लाख टन के स्तर 
पर पहुंच चुका था, वह 965-66 में केवल 384 लाख टन हो रह गया । यदि इन 
प्रशाघारण परिस्थित्रियों को ध्यान में रखा जाव तो तृतीय योजना की भवधि में 
भाविक प्रमति सल्तोपषबनक मानी जा सकती है ॥ 

96 3-66 मे स्षिचित क्षेत्र 20 7 लाख हैक्टेयर हो गया जो 960-6॥ की 
तुलना मे लगमग 3 2 लाथ दैक्टेयर अधिक था । गांघोसागर क्षेत्र मे वर्षा के भभाव 
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के कारण उत्पन्न गम्भोर कठिनाइयों के बावजूद शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 05 
मेगावाट से बढकर 96 मेगावाट (इयोडी) हो गयी | योजनाभो के अन्त में .242 
स्थानों मे बिजली की व्यवस्था कर दी गयी । शक्ति के क्षेत्र मे किये गये विनिणेगों का 
बैरा लाम तृतीय योजना वो अवधि मे नही मिल पाया वयोकि सतपुडा, राणाप्रताप 
सागर व मांखड़ा (दायें भाग) की बड़ी परियोजनाओ के पूर्ण होने मे विल॑म्ब हो गया 
था। इसके लाम 966-67 से झागे की ग्रवधि में मिल सके | योजना के 
ग्रन्तिम दर्षों मे शक्ति के अम्ाव व श्रौद्योगिक विकास को धक्का पहुँखा, यद्यपि 
विकास का ग्राधारमृत ढाँचा बहुत कुछ खुधर चुका था । 


सम्मवतः तृतीय योजना में सर्वाधिक लाभ सामाजिक सेवाप्रों के क्षेत्र मे 
प्राप्त किये गये । राज्य में शिक्षा का विकास हुआ + चिकित्सा को सुविधाभों के 
विस्तार एवं धोमारियों के नियन्त्रण व उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने 
से लोगो के स्वास्थ्य मे सुधार हुप्रा । योजनाकाल में तीम मेडिकल कॉलेज स्थापित 
किये गये और कई शहरों व गावो में जल-पू्ति के कार्यक्रम लागू किये गये | विकास 
के विस्दृत कायक्रमों को लागू करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण किया 
गया । 

तोत वाधिक योजनाएं (4966-69) 

963$ में पकिस्तान से सघ्ष के बाद विदेशी सहायता के सम्बन्ध मे काफी 
अनिश्चिततां की दशा उत्पन्न हो गयी और 3965-66 व 966-67 में लगातार 
दो वर्षों तक सूखा व पग्रकाल पडने से विकास के लिए उपलब्ध साथनों का भरमाव 
रहा जिससे चतुथ प्रचवर्षोष योजना । अप्रेंल, 966 स॒ आरम्भ नहीं कौ जा 
सकी । 966-69 को प्रदधि में वापिक योजनाएँ कार्यान्वित करके नियोजन बी 
प्रक्रिया को जारी रखा गया । इस अवाध में पुराने लाभों को बमाये रखने एव 
विनियोगो से शीघ्र प्रतिफल प्राप्त करने के प्रयास किये गये । 

खाद्य स्थिति के जटिल होने वे कारण कृषि में प्रधिक उपज देने वाली किस्मों 
के कार्यक्रम अपनाये गये । शक्ति के क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता वा उपयोग वरने के लिए 
बिजली की लाइनों के निर्माण पर जोर दिया गया । साधनों वे झ्रमाव के कारण 
शिक्षा, चिकित्सा व सडको के विकास पर पर्याष्त मात्रा में ध्यान नहीं दिया जा 
सका । ग्रामोण जल-वूति का कार्य ज्यादा तजी से अगति मही कर सका । 

तीन वाधिक्ष योजनाओं मे कुल व्यय लगभग 237 करोड रुपयों का हन्ना, 
जिश्तका ग्रावटन तालिका 2 में दिया गया है # 

उस तालिका से प्रतीत होता है कि कुल व्यय का लगभग 6% घिचाइव 
शक्ति पर हुआ्ना और सामाजिक सेवाओं पर 5:5% हुम्रा । इस प्रकार सिचाई व 
शक्ति को पहले से दी जाने वालो प्राथमिकता में श्र वद्धि की गयी । सामाजिक 
सैवाओं पर किये जाने दाल प्रतिशत ब्यय में द्वितीय व तृतीय योजनाओो कौ तुलना में 
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कमी हो गयी ६ जैसा कि पहले कहा जा चुका है, साधनों के अमाव में इस अवधि में 
योजनाओ की प्रायमिकताश्ों में मामूली फेरबदल करना श्रावश्यक हो गया था । 
तीन वाधिक योजनाओं को अवधि में श्राथिक प्रगति 

ऊपर बताया जा चुका है कि 4966 69 के तीन वर्षों में से दो वर्ष 966- 
67 व 968-69 अकाल व सूखे के वर्ष रहे जिससे अर्थव्यप्रस्था को काफी क्षति 
पहुँची थी । 

अनेक कछिनाइयो के बावजूद मी वा्यिक योजनाओं की प्रवधि में कूछ क्षेत्रों 
में प्रगति जारी रही । 967 68 में खाद्याग्तों का उत्पादन 66 लाख टन हुमा 
जबकि 966-67 में 4355 लाख टन हुआ था। 968-69 में खाद्यान्तों का 
उत्पादन पुन; घटकर 35 5 लाख टन पर श्रा गया । शक्ति की क्षमता तृतीय योजवता 
के झन्त में 96 भेगावाट से बढक्र 968-69 के अन्त मे 74 मेगाबाट हो गयी 
थो । 967-68 में गॉदीक्षागर परियोजना के क्षेत्र में भच्छी वर्षा हो जाते से 
विछले वर्षों में की गयी विद्युत शक्ति की कटौतियाँ हटा लो गयी प्लौर ग्रौद्योगिक 
क्षेत्र में विनियोगो के लिए श्रनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी १ 

तीन वापिक योलनाग्रो की अवधि मे सामाजिक सेवाग्रों वे क्षेत्र मे प्रगति 
जारी रही | स्वूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ा । बीम रियो पर नियन्त्रण व 
परिवार नियोजन का कार्यक्रम आगे बढाया गया । ग्रामीण जल-पू्वि व शहरी जल- 
पूर्ति के कार्यक्रम भ्रागे बढाये गये । 

चतुर्थ पचरवर्षोष योजना (969 74) 

राज्य की चतुथ पचवर्षीय योजना की ग्रवधि । प्रप्रेल, 969 मे प्रारम्भ 
हो गयी थी, लेकिन कुछ कारण से इसे प्रन्तिम रूप नहीं दिया जा सक्रा था। विकास 
के क्रम मे बाधा न हो इसके लिए वापिक योजनाएं जारो रखी गयी । योजना में 
306 करोड रुपये के व्यय का धवधान किया गया था, जबकि वास्तविक व्यय 309 
करोड़ रुपयों का हुआ जिसका आवटन तालिका 2 मे दिया जा चुका है । इस योजना 
में म। 53"4 प्रतिशत राशि भिचाई व शक्ति पर व्यय की गई । सामाजिक सेवाग्रो 
पर 24 प्रतिशत व्यय हुप्रा जो प्रतिणत की दृष्टि से पुनः द्वितीय पोजना के स्तर पर 
आा गया था । 

पूर्व योजना की भाँति चतुर्थ योजना मे भो आधिक विकास की ऋधिक्तम दर 
प्राप्त करने, रोजगार के प्रवसर बढाने, कृषिगत व औद्योगिक उत्पादन बढाने, शिक्षा 
व वि!क्त्सा को सुविधाएं बढाने तथा राजस्थान नहर व चम्बल कमाण्ड क्षेत्रों का 
विकास करने प्रौर गरीब लोगो के जीवन-स्तर को ऊँवा उठाने पर बल दिया गया 
था । इमके लिए चालू परियोजनाओं व कार्यक्रमो को पुरा करना झ्रावश्यक समझा 


गया । योजवता में सिचाई के विकास को प्रायमिक्रता दी गई ताकि हृचियत विकास 
का ग्राधार सुदृढ़ हो सके । 
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चतुर्भ योजना को उपलब्धियां 

राज्य को चतुर्थ योजना की प्रवाध में श्रतिकूल मौसमों व श्रकालो का सामना 
करना पड़ा । फिर भी अधिक उपज देते वाली किस्मों के अन्त्गठ क्ेदफ्ल 968-69 
में 5 24 लाल द्वैक्टेयर से बढाकर 973-74 मे 0 54 लाख हैक्टेयर कर दिया 
गया ]968-69 मे रामायनिक उर्वरकों का उपयोग 30 हजार इन मे बढ़कर 973- 
74 में लगमग 74 हजार टन हो गया। 973-74 मे खाद्यानतो का उत्पादत 67 2 
लाख टन रहा जो 970-7] के 88 4 लाख टन से कापी कम दा. 968-69 में 
समो साधनों से कुल सिंचाई क्षेत्रफल 2!2 लाख दवैक्टेयर से बदकर 973च4 में 
26 2 लग्स हैवटेयर हो बया था। 

पावर की प्रत्यधापित दमता 968-69 में 74 भेयात्षाट से बढ़कर 973- 
74 में 432 भेगाबांट पर आ गई थो 

चनुर्य योजना की प्रवधि में वनस्पति तेल, मीमेट, परवर मेवल्स, सूती धागे, 
चौनी एवं ताइलोन के थाये प्रादि बे उद्योग स्थापित क्ये गये । बिजली वी कमी व 
प्रने+़ दाघाओं के बावजूद औद्योगिक उत्पादव बड़ा 7 यज्य में केल्लीए साबेनतिक 
सैव के उपक्रमों में विनियोग को राशि 966-67 में 7 करोड़ दपये ते बढ़कर 
973-74 में ॥00 करोड रुपये हो गयी थी । चतुर्थ योजना कौ प्रव्धि के ग्रन्त में 
मभामर-नकोटडढा की खानो से प्राप्त रॉक-फॉस्फ्ट से 623 करोद शपये की भ्राय हुई । 
योजना में ता, कच्चे लोहे, प्रश्र॒क्र, चांदी, सीसे वे कैल्साइट था उत्पादन बढ़ी था । 


राजस्याम की पांचवीं पंचवर्यीय योजना 7५974-79 

राजह्यान की पाँचवों पचरवर्धाष मोजता का प्राकष-राज्य सरकार ने जुलाई, 
973 मे पाँचवी पचवर्धीय योजना का प्र रूप तैयार करके योजना श्रायोग के समझ 
पेश किया था | इतमे राज्य की योजता वा प्राक्ार 635 करोड झपये प्रस्तावित 
किया गया था। लेकिव थस्‍्तविक व्यय की बुल राशि 858 कराड *, रही । यह 
योजना के प्राह्प मे प्रस्तानित राशि से कापी अधिक थी | 

उद्देश्य व मूल मौति--विमिन्न क्षेत्रों मे विकास के कार्यक्रम इस प्रवार 
निधारित जिये गये ताकि समाज के कमजोर वर्गों कों विशेष रूप से लाभ पहुंचे । 
उनको रोजगार देने व उनवी अनिवार्य झ्रावश्यत्ताओं की पूति का प्रयास जिया गया । 
राज्य मे कृषि, पशु-आालन, उद्योग व खनन का विकास क्या यगा। 

कृषि-नियोजन घें प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाने की नीति अपेनायी गयी ॥ राज्य में 
पशु-पालन के विक्रास की विद्याल सम्मावताएं हैं इसके लिए चरायादहों व चारे का 
विक्राव करने पर बल दिया गया। मूमि के नीचे के जल (707 फथाटा) का 
विशेष रूप से श्रयोग करते पर जोर दिया गया ब्योकि राज्य में सतह के जल 
(४06९८ शाध) की मात्रा सीमित पायी जाती है । 
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कृपत्ो के लिए कृषि द पशु-पालन के विज्रास के लिए सास की सुविधा 
बढ़ाने, भूमि को समतल बरने, भ-सरक्षण व सूसी सेती वे वायंत्रमो मो बढ़ादा देने 
पर बल दिया गया । इसके लिए चम्बल व इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के सिचाई 
के क्षेत्रों का समन्वित ढग से विवास बरन तथा इनम सडक व मण्डियो या 2028 
विद्युतीररण, व वैज्ञानिक कृषि की पद्धतियाँ झपनाने वी प्रावश्यक्ता पर ध्यान दिया 
गया । चम्बल् क्षेत्र में पानी के निक्नास वी समस्या, मिट्टी के खारेपन ब नहर में 
वोड्स (घ'स-पात) वी प्रनियस्त्रित बढ़ोतरी को रोकने के लिए विश्य बैंक की 
सहायता का उपयोग करने पर बल दिया गया । 


पाँचवों घोजना मे श्राविक प्रगति 


पाँचवी योजना में स्थिर भावो पर (970-7] में मल्यो पर) राज्य वी धरेलू 
उत्पत्ति मे प्रति 5 2% तथा प्रति व्यक्ति आय मे 2 % वृद्धि हुयी ॥! 979 में 
राज्य में गम्मीर सूखे बी स्थिति थायी गयी थी । 


कृषि व सम्बद्ध फ्रियाश्रो की प्रगति--खाद्यान्नों का उत्पादन 973-74 में 
67 2 लाख टन से बढ़कर 978-79 में 77 80 लाख टन हो गया | तिलहुन* 
गरना व कय्राम के उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी । 

भधिक उपज देने वाली किस्मो का फैलाव 973-74 में ।0'5 लाख 
हैक्टेयर से बढकर 978-79 में 5-8 लाख हैक्टेयर मे हो गया। रासायनिक 
उवंरको का उपभोग 073 लाख टन से बढकर 34 लाख टन हो गया। सकल 
पध्वचित क्षेत्रफल 26 8 लाख टन हैक्टेयर से बढकर 30 4 लाख हैबटेयर हो गया । 

शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 8५0'8 मेगावाट से बढकर 959-6 मेगावाट 
हो गयी । 

ओद्योगिक क्षेत्र मे 'रीको' 77८, 'राजसीको' व जिला-उद्योग केन्द्रों 
(0।05) ने ओद्योगिक विकास में माग लिया । सूती खादी, ऊनी खादी व ग्रामीण 


उद्योभी में उत्पादन व रोजगार बढा । राज्य के समी जिलो मे जिला उद्योग केन्द्र 
स्थापित किये गये । 


केस ++ तन ८_, 


3. पाँचवी योजना व छठी योजना के लिए राज्य घरेलू उत्पति (579) व च्रति 


व्यक्ति झाय के भाकड वर्षवार इस प्रध्याय के परिशिष्ट मे दिये गये है । 
हमने ग्रोसत वृद्धि-दर का सूत्र प्रयुक्त किया है । इसके लिए प्रति वर्ष के 
प्रतिशत परिवतनो का ज्यामितीय भौसत (060ग्राशा7० 00९४७) निकाला 
गया है ' राज्य की कुल आय व प्रति व्यक्ति आय के लिए 085, जयपुर से 
प्राप्त नवीनतम आकडो वा उपयाग किया गया है । 
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छडी एचवर्षाय पोजना (986-85) ; 

जैसा कि पहले बतलायः जग चुका है छठो पचवेर्षीय मोजना का प्रमुमोदित 
परिव्यय 2025 करोड हू रखा गया था ॥ लेकिन छुल योजना-ब्यय लगमग 23] 
करोड़ ह रहा। 

छठी दचदर्पोष योजना में वाघ्तविक व्यय का 52*6% घिंदाई व शक्ति पर 
तथा 9 8% साम।जिक सेवाम्रो पर किया गया जो पूर्व योजनाओं की भाति 
ही था । कृषि, ग्रामी ए विकास व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता पर '4% 
ब्यप किया गया। उद्योग व खनन पर केवल 3 9% ही व्यय हुप्ता । 

इस प्रकार छठी योजना मे भी राज्य को प्र्थव्यवस्था का भाघारमूत ढाँचा 
(इन्फास्ट्रक्चर) सुदृढ़ करते का प्रयास जारी रहा । 

छठी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक प्रगति! 

राज्य कौ आय अथवा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (2२७77) छठी योजना मे 
970-7] की कोमतों पर 69%, बापिक बढ़ी ! इस प्रकार विकास की वाषिक दर 
सतोषप्रद रही । प्रति व्यक्ति आ्राय (स्थिर भावों पर) 979-80 में 522 हुपये से 
बढ़कर 984 85 में 639 रुपये हो गई ॥ छठो योजना की अवधि में प्रति व्यक्ति 
आय में स्थिर भावों पर 4"% बाधिक की दर से वृद्धि हुई $ 

कृवि- 984-85 गे खाथासनों का उत्पादन 79- लाख टत हुआ्ना जबकि 
]979-80 मे 524 लाख टन हुआ था। 984-85 में तिलहन का उत्पादन 
]23 लाख टन, गन्ने का 3 7 लाख टन तथा कपास का 44 लाख गाठे हुभा 
था ॥ वर्ष ।983-84 को छोडकर भन्य चर्षों में मानसून कमजोर में प्रतियित रहा 
था । जिससे चार वर्षों मे राज्छ मे अकाल व सूसे का कुअभाव पडा या । 

984-85 में भ्रधिक उपज देने बाली किस्मो मे 26-9 लाख हैक्टेपर मूमि झा 
चुकी थो तथा उर्वेरकों का विन रण 2 लाख ठन से कुछ अधिक हो गया था । 

छूठो योजना में लयभग 2 साथ हेक्टेपर भूमि में झतिरिक्त सिचाई को 
क्षततता का विकात किया यया 4 राज्य मे डेवरी का विकास किया गया तथा ऊन का 
उत्पादन 27 लाख विलोग्राम से बढकर योजना के भत में 46 लाख किलोग्राम 


हो गया था । 
एकीकृत डामीण विक्रास्त कार्यक्रम से छठो पोजना में 77 लाख परिवार 


खाभान्वित हुए जिन बारे से ज्यादा अनुसूचित जाति व प्रनुयूचित जनजाधि के 
थे। ग्रामीण रोजगार में वृद्धि की गई॥ 


3... 8098० व 989-90. (089), काल, 989 एवं 0. 8. 5, 
जयपुर द्वारा उपलब्ध भन्व आकड़े जो [977-78 से 986-87 की दस 
वर्षों को भ्रवधि वे लिए 988 में जारी किये मये हैं । 
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घक्ति की प्रस्थावित ध्षमता 979-80 मे 032 82 मेगावाट से बढ़कर 
984-85 में ।747 86 मेगावाट हो गई। 


योजना के प्रारम्भ में 38% गाँवों मे बिजली पहुंचाई जा हि चुवी थी जो 
984-85 भे 58% बे स्तर तक पहुँच गई ।राज्य मे बायो-गैस सयत्नो था विवारा 
किया गया जिनमे गोबर का उपयोग होता है । 


उद्योग--राज्प्र मे विनियोग-सब्सिदी का विस्तार किया गया सथा रीबो ते 
समृक्त क्षेत्र व सहायता-प्राप्त क्षेत्र भे उद्योगों को प्रौत्साहन दिया । मार्च ] 985 में 
राज्य मे 29 रायुक्त क्षेत्र की इकाइयों मे उत्पादन बाय चालू हो गया था $ 


खादी (पूतो द ऊती), ग्रामीण उद्योगों, हथबरधा झादि में उत्गदन बढ़ा 
तथा ग्रामीशा उद्योगों मे रोजगार 62 हजार व्यक्तियों से बढकर 47 लाख ष्यक्ति 
हो गया राज्य भे खनिज पदार्थों मे रोष-फॉस्पेट, जिप्सस, आदि या उत्पादन 
बढ़ाया गया । 


विविध -राज्य मे सड़कों ना विस्तार किया गया है सामान्य शिक्षा वा 
ग्रषिव' फैलाव हुआ है । अस्पतालों की ससया 7] से बढ़कर 86 हो गई है । 


स्पृततम प्रावश्यवता कार्यक्रम में सडवी, प्रारम्भिव शिक्षा, पेयजल प्रादि का विस्तार 
बिया गपा है । 


डम प्रकार छठी योजना की प्रवि मे राज्य भा प्राधिव व सामाजित' इन्फा- 
स्ट्रपचर सुदृढ़ हुप्रा है । लेकिन राज्य में प्रकाल व भ्रभाव वी समस्या बे बारण 
ग्रामीण जनता को निरतर बापी बच्टो बा सामना मरना पडा है और राज्य सरकार 
के सामने प्रवाल राहुत वी समस्या बहुत जटिल रूप मे विद्यमान रही है । 


सातवीं पचप्र्पोष योजना (985-90) में सार्वजनिक 
परिष्यय का प्रस्तावित प्राचटन 

















(प्रस्तावित) 
(बरोड र में) |(ुल था प्रतिशत) 
(।) हृषि व सहाय दि ण्‌व 290 3 97 
ग्रामीण विवास 
(2) सहवा रितता 46 2 5 
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(3) विचाई-बाढ-नियन्त्रश व शक्ति | ६608:5 | 537 
(4) उद्योग व खनन | 90 5 । 63 
(5) परिवहन | 53*3 | 5॥ 
(6) सामाजिक व सामुदायिक सेवाएं । 6747 | 227 
(7) विविध | 565 | गा 





| 3000 0 | 00 0 





तालिका से स्पष्ट होता है कि सातवो योजना का झाकार 3000 करोड रु, 
का स्वोकृत किया गया था । यह छठी बोजना के लिए स्वीकृत धतराशि से 48% 
झधिक था। सातवी सोजना में मी भाधी से कुछ प्रधिक राशि (54%) सिचाई बाद 
नियंत्रण व विद्यूत के विकास पर तथा /5 से भविक राशि (22'5%) साम,जिक 
थे सामुदायिक सेवाओो पर व्यय के लिए निर्धारित वी गई | इस प्रकार योजना में 
बिजली, खाद्याप्न. भौद्योगिक उत्पादन व रोजगार मे घ॒द्धि पर जोर दिया गया । 

यह कहा गया कि सात ) योजना के लिए लगमग 40 करोड़ 5. की राशि 
केन्द्रीय सहायता के रूप मे प्राप्त होगी तथा राज्य सरवार को 000 करोड रु, के 
अतिरिक्त साधन जुटाने होंगे । 

सातवी योजना में विद्युत उत्पादन क्षमता को ]73 मेगावाट से बढ़कर 
2660 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया | ब्रत: इसमे 62% वृद्धि का लक्ष्य रखा 
गया | इस योजना भें 438 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में भ्रतिरिक्त भिघाई की ब्यवग्पा 
का लक्ष्य रखा गया | 500 से भ्रधिक जनसख्या दाले समी गाँवों तथा 000 से 
4500 तक कौ क्मसख्या वाले 50% गाँवों को सड़कों से जोडने का लक्ष्य निर्धारित 
क्या गया। शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, ग्रादि का विक्तास बरने के कार्यक्रम रले गये 4 
इलेक्ट्रोलिक्स इकाइयों के लिए कई प्रकार की छूटें व रियायते दी गई ॥ 





2... इसमें ब्क्ति का श्र 927 5 करोड़ ₹ है जो कुल व्यय का 3% है। 
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सातवां पंचवर्षोष योजना में सार्वजनिक व्यय का अनुमानित प्रावंदना 
985-88 के वास्तविक व्यय, 988-89 के अनुमानित व्यय व 989- 
90 के प्रस्तावित व्यय के प्राधार पर आगे की तालिका मे राजस्थान को सातवी 
प्रचवर्षीय योजना मे सावंजनिक व्यय का विभिन्‍न क्षेत्रों मे सम्भावित आवदन प्रस्तुत 
किया गया है । इससे सातवी योजना में सार्वेजनिक व्यय के भ्राझष का झनुमान 
लगाया जा सकता है । 
सातवीं पदवर्षोष्र योजना में सावंजनिक ध्यप का स्थष्टप 








(करोड रु में) 
शिज्ध धिलजट ध्र० जिछ | ६३ 
हि चि शिए बे 
दे किट बिल किए 
०6४ [38४8 |? (295 | (६, 
[. कृषि वे महष्यक क्रियाएं ]89 ]| 955[| 95 5| 380 4। 2*2 


ग्रामीण विकास व सहकारिता 
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... प्रायड्ययक्र अध्ययन 989-90, पृ. 48 व पृ. 23-24. 
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उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सातवीं योजना में सम्मावित॒ व्यय 
305 करोड़ रु. बॉँका गया है जो प्रस्तावित व्यय से सधिक होगा ॥ इसका 
52% घ्िचाई व शक्ति पर तयां 23% सामाजिक सेवार्शों पर व्यय होते को 
सम्भावना है। इस प्रकार 3/4 व्यय इन दो मदों के प्रन्तगंत होगा । खनन व 
उद्योग पर कुल सावंजनिक व्यय का 4 5% होने रूए घनुमात है । 


सातवीं पचवर्षोद योजना में श्राविक श्रगति विशेषत॒यां (7985 88 की 
अवधि में)--दुर्माग्य से सातवी ' योजना के प्रथम तीन वष भीषण भकाल व प्रमाव 
ने वर्ष रहे । प्रथम वर्ष मे 26 जिले बराल से प्रमावित हुए तथा 786 87 व _ 
987-88 मे प्रत्येक मे समस्त 27 जिछे भ्रकोल व सूखे को चपेट में रहे । 


]987-88 मे राज्य को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (४5907) घट गई । फलस्वरूप 
प्रति व्यक्ति पाय भी 987-88 मे 583 रुपये पर भा गई जो 984 85 के 639_ 
रुपयो मे मो कम थी 985-88 की धवंधि मे ह्थिर मावों_पर राज्य की शुद्ध 
घरेलू उल्त्ति में प्रतिवर्ष 3% की गिरावट प्र थी तथा प्रति व्यक्ति: प्राय 3% बापिक्‌ 
दर से घटी 4 | 


2 खाद्यासनों का उत्पादन !987-88 में 48 लाख टन पर प्रा गया जबकि 
985-86 में यह 83 लाख टन रहा था । सेक्रिन 988-89 में इसके बढकर 
3 करोड़ टन की सीमा को पार कर जाने का प्रनुमान है ॥ 


तिलहुत का उत्पादत ]987-88 मे पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा या॥ 
4988-89 में इसने [5 & लाख टन होते को प्राशा है। 988-89 में गन्ने व 
कपाम के उत्तादत में मी पिछले वर्ष की ठुलता में काफी वृद्धि होगो ॥ कपास का 
उत्पादन तो 988-89 में साम्मबत पिछये वर्ष को तुलना में दुधुने से मी प्रधिक 
रहने को श्राशो है। 987-88 में का का उत्पादन 2 8 ला गरांठे हुबा 
यथा जबकि 988-89 में $ 47 लाछ तौंडे रहने की सम्म बना है । 


(986 87 में कुल विचित क्षेत्रकत्त 43 5 लाख हैस्टेयर रहा जब कि 
984 85 में यह 38 3 लाख हेक्टेयर रह्दा या ॥ 
त 


पाबर ब प्रौद्योगिक क्षेत्र भे प्रशति-- 


984 85 में विद्युत को कुल प्रस्थापित बता [747 86 मेबाबाद 
थी जो 988 89 में लगमग 2500 ब्ेगावाद तक पहुच यई है । 989 90 
में इसमे ग्रौर ब॒द्धि को ब्राशा है / इस बुद्धि में कोश थर्मल चरण ह| को दो 
क्लाइयो मादी हाइकड्ल पवर हाउउ-2 वी दो इकाइयों उप्रस्ता) गैस पाकर 


43] 


स्टेशन व रिहेन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन में हिस्सा मिलते, झादि से मदद मिलेगी । 
इस प्रकार राजस्थान की पावर-स्थिति काफी सुधर रही है । 

राज्य में मिवाडी क्षेत्र मे इलेक्ट्रोतिक्स उद्योगों का विकास किया जा रहा 
है।  988-89 में ग्रामीण उद्योगो का उत्पादन 20 करोड रुपये होने को 
भझ्राणा है तथा इनमे रोजगार बढ कर 26 लाख व्यक्तियों तक हो जाने का 
पझनुमान है । सूती व ऊी खादी का उत्पादद 988-89 में 2550 करोड़ रे, 
रहने की ग्राशा है । 

राज्य मे 989-90 में ग्रामीण निर्घनो को जवाहर-योजना के अन्तर्गत 
रोजगार उपलब्ध फराने का प्रयास किया जा रहा है । 

राज्य में उपलब्ध साधनों पर आधारित औद्योगिक विकास की काफी 
सम्मादनाएं हैं| सरकार प्राठवी पचवर्षीय योजना मे प्र्॑ंव्धवस्था को अधिक 
गतिमान बनाने का प्रयत्न करेगी । 

अब हम योजनाकाल में भाथिक प्रगति की समीक्षा करने से पूर्व सक्षेप मे 
जनता शासन-काल की प्रन्त्योदय योजना का परिचय देंगे। सम्मवत- भागे चल 
कर इस प्रकार के प्रयोग से लाभ उठाया जा सके । 

जनता सरकार का निर्घनता फो दूर करने को दिद्या 
में भ्न्त्योदय कार्यक्रम 


राज्य में जनता सरकार द्वारा ग्रामीण निर्धनता को दूर करमे को दिशा में 
“प्रन्योदय कार्यक्रम” झपनाया गया था। इये कार्यक्रम ते अन्य राज्यों का ध्यान भी 
पभ्रपती तरफ ग्राकर्षित किया था। राजस्थान को इस कार्य कम के सम्बन्ध में अग्रणी 
होने का सौमाग्य प्राप्त हुप्ना था जो एक सराहनीय बात थी । इसका ऐतिहासिक 
महत्व रहा है, इसलिए यहा इसका सक्षिप्त विवेचन किया जाता है। 


अन्त्योदय वार्यक्रम गाधीवादी कार्यक्रम को एक कडो माना जा सकता है । 
पह्‌ 977:78 से प्रारम्म विया गया था । इसमे प्रत्पेक गांव से सबसे क्‍प्रधिक निर्धन 
पांच परिवार चुने जाते थे जिनको श्राथिक दृष्टि से स्वावलध्दो बनाने का प्रयास 
किया जाता था। राज्य मे लगभग 33 हजार गाव हैं। इन निर्धघतनतम परिवारों का 
चयन ग्राम-समागो व गाव के लोगो की सलाह से किया गया था । इनको सहकारी 
व व्यापारिक बैकी से कर्ज उपलब्ध कराये जाते थे ताकि ये दुधारू पशुन्‍्गाय, भेस 
बकरी प्रादि खरीद सकें या भेड-पालन व सूभर-पालन कर सके भथवा बैलगाड़ी 
या बेल ऊठगाडी या कहीं-कही रिक्शा झ्ादि भी खरीद सके प्रथवा दस्तकारो, 
कुदीर उद्योगों को स्थापित करके अपना जीविकरोपाजन कर सके | इन्हे कृषि के लिए 
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नृमि मी दी जा पत्ती थो । इस प्रकार यदू खबसे ग्रीद वर्ग के लोएों को प्रायिछ 
दृष्टि से साघत प्रदान करके उन्हें स्वावयम्यों बनाने का एक उत्तम त टीका माना गया 
था । ऐसे लोग योजनाकाल में विकास को मुख्य घाटा से नेंहीं जुड पाये ये भौर 
विकास के लाम कुछ सम्पत्त व प्र न्म्पन्त परिवार्सो तक ही छिमट कर रह 
यय ये । 


अन्त्योदय कार्यत्रम के प्रन्तर्गत जिन निर्धन परिवारों का इमत जिया जाता 
था उनकी प्रति ब्यक्ति प्रति माह आमदनी 20 रुपयों से मो कम द्वोती थो, द्वालाकि 
उस समय अति व्यक्ति प्रते माह 55 इपये ते कम बाय वाड़े स्या्ति वि्ेगठावी 
रखा से तोचे माने गये थे ॥ 


पझत्योदय योजना में भूमिहोन श्रमिकों व ग्रामीण दस्वकारों को प्रधिक लाम 
मिलते की प्राश्वा थी । ये सोय सर्वोच्च प्राथमिकता हृषि योग्य मूम्रि को देते हैं भर 
बाद में पशु-पाज्नन, इुतोए-उद्योग हथकरपा उद्योग, प्रादि को महत्व देते हैं । 
जनता सरकार का विचार था हि यदि इस कार्यक्रम के लिए बह मात्रा में 
घनराणि की ब्यव॒त्या कौजा छक्के ठो राज्य में निर्वेतता को दूए किया ना 
मक्ठा है । 

लत्दत के समाचार-पत्र “दी इक्ोवोमिस्ट' ने यह मत प्रकट क्या था कि 
व्ल्पोदय योजना” को गांवों के स्वत मूं स्वामियों सेओई खतरा नहीं है. जैता 
कि मूमि-पुघार के कार्वका को रहा है। *धन्त्रेदय योजता' व 'समंग्र पग्रामोदय 
योजना! को मोजना की नई शैली का प्राघार बनाने का प्रयोजन यही था 
हमारी योजवौर ग्रामोमुथ्॒गरोदोस्मुख, रोजगारोम्मुख्व व कुटोर दब्योतोन्मृश्ष बे 
ताडि समाज के क्प्रजोर वेग को झंउनों प्राधिक दशा सूधारने का उत्तम अवसर 
मिले. जो उर्न्द पूर्व योजदाओं में नहीं मिल पाया था । 

बीत सकलथों को घोषणा 


राज्य में काग्रे मन (आई) सरकार के पुनः सत्ताह़ड हो जाने पर “प्रल्योदय 
कार्यक्रम” के स्थान पर नय 20 सूत्री आधविे कार्यक्रम को लागू क्या गया है। 
985-86 पे दीस सूत्री कार्यक्रम के लिए 300 करोड रू के व्यय को व्यवस्था को 
गई थी जो योजता मे प्रस्त वित ब्यय का 70% थी । सितम्दर 98 में मुख्यमंत्री 
श्री शिवचरणा मायुर की सरकार ने “पिद्ड़े को पहले” कार्यक्रम के भन्वर्गत 20 
सकत्यो को पूरा करने पर नो जोर डिया था 8 य बोस सकल्प इस प्रकार थे: () 
पूरे चुनाव, (2) बढ़िया शिक्षा, (3) सत्ता न्‍्थाय, (4) यरोव को दप्पर, (5) दोटा 
परिवार, (6) नई ऊर्डा (7) राजस्थान नहर, (8) कोटा थर्मल, (9) जगल मे मगल, 
(0) ग्राम तक सडक, (! !) खेत में विजलो, (2) पौन का पानी, (3) पिछड़े 
का पहले, (4) विकलाम कन्‍्याण, (5) भगीकष्ट मुक्ति, (6) राध्ट्रोय एकवा, 


33 


(7) डेयरी विकास, (:8) पुर्गी पालन, (9) कृषि व सहकारिता और (20) हस्त- 
शिल्प एवं उद्योग । 

पिछड़े फो पहले' ग्रभियान अर्त्योदय का हो एक विकसित स्वरूप माना 
ज्ञो सकता है | अत्त्योदय गाँव के सबसे सिछड़े पाँच परिवारों के प्राधिक उत्थान वा 
कार्यक्रम था, जबकि पिछड़े को पहले ग्र मीण ब्रिकास वी रणनीति वे रूप मे प्रस्तुत 
किया गया था। प्रा 

राजस्यान में योजनाकाल के 38 वर्षों 95-89) मे श्रायिक प्रगति! 

राजस्थान में योजनाकाल मे प्राथिक प्रगति हुई है, फिर मी यह राज्य भारत 
में सबसे ज्यादा मिर्धंन व पिछड़े हुए राज्यो मे गिना जाता है | । हम नीचे सक्षेप में 
95] से 989 तक वी प्रवधि में हुई आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालेंगे जिससे पता 
चलेगा कि राजस्थान न 38 वर्षों मे राज्य वी आमदनी (5६88० 00077), कूपिंगद 
उत्पादन, सिंघाई शक्ति पश्रौद्योगिक विक स, स्डक शिक्षा, चिकित्सा जलन्सप्लाई 
आदि क्षेत्रो मे काफी प्रगति की है । लेकिन आगामी वर्षों मे विकास की यात्राव 
विवास की प्रक्षिया को अधिक तेज करता है । 

4, राज्य को आप में वृद्धि--योजनाकवाल के प्रथम दो दशकों में राज्य वी 
प्राय लगभग दूगुनी हो गई थी । बाद मे राज्य की झ्राय के प्रॉक्डे 970-7 के 
भावों पर दिये जाने लगे । इनके प्नुसार राज्य की प्राय ! 970-7व मे 637 करोड 
रुपयो से बढ़कर 987-88 मे 2383 करोड रुपये (स्थिर कीमतों पर) हो गई है । 
986 87 में यह 2524 करोड रुपये रहो थी। लेकिल प्रतिव्यक्ति प्राय ! 970-7] 
में 65] रुपये थी जो स्थिर मुल्यो पर 986-87 में 634 दपये तथा 987-85 
में 583 झपये रही है । यह एफ निराणाजनत स्थिति है 970-7 से 987-88 के 
7 बचों मे राज्य को प्रति स्यक्ति श्राम के सम्बन्ध से एक विशेष बात उत्लेसनीय है। 
यह 970-7] मे 65₹, थी » बाद मे केवल 982-83 तथा 983-84 को छोडकर 
प्रन्य सभी बर्षों में यह हिथिर भावों पर 65] र से कम रही है, जिससे राज्य के ग्राधिक 
विकास में घीमेपन व गतिहीनता की शिकायत वी गई है। वेसे भी हम देख चुके हैं कि 
स्थिर भावों पर पाँचवी योजना व छठी योजना में राज्य वी धरेलू उत्पत्ति/आय मे 
क्रमण 5 2% व 6 9% वापिक वृद्धि की दरें प्राप्त वी गई हैं। इसलिए 970- 
थ] की प्रति ध्यक्ति आ्राय को लेकर आगे चलने पर विकास को गति काफो निराशा" 
जनक लगती है । वैसे पांचवी व छठो पोजनाओ मे प्रति व्यवित श्राय वो बृद्धि-वरें 


(हियर भावों पर) क्रमश, 2:% व 4 % रही हैं,जित पर पहुले प्रकाश डाला जा 
चुका है। 


],.. आय-ध्ययक प्रध्ययत, 989-90, आथिक समीक्षा, 988-89, पृ. 77- 
96 एवं शा 5. ॥(. छगा९9४४, 70९0०, 7085, वा लेख “& 
7२०१९ ० एलश5छत्लातव ।० हाह्डाता हर इश्ता 0]शा, >००४ ]989, 
(0ए85$ उ्याएण) 


वउब 


छठी योजदा में राज्य की प्मय॑व्यवस्था में 69% छालाना को दर से दद्धि 

ई थो | चूति 979-80 का धाधार-दर्ष काफ़ो कमजोर रहा था, इसलिए यह 
वृद्धि घतिशयोक्तिपू्ण मानी जा सकती है। वास्तव में 984-85 वर्ध मे राज्य की शुद् 
घरेलू उत्तत्ति (१२८६ 5६७६८ 009650८ 07०40८0) 48% घटो थो । सेडिन 
98 2-83 मे यह 6% ठचा 983-84 में 8*6%६ ढडो थी ॥ यद्याप छठी योजना 
में बापिक विकाद को दद 59% रटी, लहिज इस लम्यी श्र्वाध में भ्राप्त कर 
सकना वाषी कठित हागा वर्योकि कृषियत उपादन में भारी उतार-्चढ़ाव प्राने से 
राज्य की आमदनी मी प्रमावित होती रहतो है ॥ राज्य की पर्थव्यवस्था वहुत प्रस्थिर 


व भ्रनिश्चित किस्म की है ! 


2 क्रषिगत उत्पादन ब लिचाई--राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन 950-5] 
में 29.5 लाख टन हथा था जो 983 84 भे 300 8 लाख दन हो गया (छगमंण 
एक क्रो टंव)॥ लेक्नि 987-88 में यह घट कर 48 लाख टन पर प्रा गया 
एव 988 89 में इसके पुन; ॥ करोड रन रहने को सम्मव्वना बठलायी गयी है। 
राज्य म॑ काल व सूचे के कारण उत्पादन घटा है /राज्य में मिचित क्षेत्रफल 
]950-5॥ में 0 लाब्न हैडटेयर मे वदकर 986 87 भें 43"5 लाख हैक्टेयर तक 
पहुँच गया था ॥ इस प्रकार सिचित क्षेत्र चार गुना स अधिक हो गया, फिर भी राज्य 
का 77% प्रधवा 3/4 कृपित क्षेत्रफ्ल मानसून की दया पर अ'ध्चित रहता है । राज्य 
मैं प्रतिवर्ष खाद्यान्तों के उत्पादन में मारी उतार-चढा।ब पाते रहते हैं सिन्‍हें सिंचाई 
का विध्वार करके दी कम किया जा सहता है। राज्य में जिदाई को प्रल्विम सम्मा* 
व्यता 5]*5 लाख हेवेटेयर आडो गयी है जिसमे से 275 लाख हैक्टेयर में वुहदु व 
मध्यम साधनों स तथा 24 लाख हैवटेयर मे लघ साधनों से मानी गयी है ४ 

शाज्य में प्रघिक उपज देने वालो किस्मों का उपयाग बड़ रहां है। /968- 
69 मे ये किस्से 5"24 खाल ट्रैक्‍्टेपर में बोई गई जिनके 988-59 में लगश्य 30 
लाख हैवटेपर मे पैला दिये जान की आशा है । सुघरे हुए बीजों का वितरण भो 
डिया गया है । रासायतिक खाद का उस्मोग 95]-52 में केवल 324 टन हुआ 
था जो बदुकर 988-89 में 3 लाख टव (सम्म'दित) पर पहुंच गया है " कस 
का उत्पादन 988 89 मे 547 लाख गाँठे (प्रति याँठ5 70 किलोग्राम) रहने 
को गाता है जबकि 987-88 में 2 8 लाख नॉठे ही हुआ था। राज्य में धिचाई 
के माघनों के वित्वार से खाद्यान्नों के ब्रतिरिक्त उत्पादन कौ क्षमता बढ़ी है | जैसा 
फि पहले बताया यया है कि राजस्थान थे सच कूषित क्षेत्रन्‍ल 95॥-52 मे 
रिपोटिय क्षेत्रफल के 28% से बढ़कर 7986 87 मे 52% हो गया है। जिससे राज्य 
में विस्तृत खेवों की प्रति का परिचय मिलता है । 

हे राज्य म योजनाकाल मे डेयरी का विकास ज़िया गया है। राज्य में डेयरी 
समंत्रों की सख्या 30 दवा गई है तथा ओसत देनिक दुग्ध सग्रह का स्तर 8 25 साख 
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च्लोदर है जिसके /988-89 तक 0 60 चाक्ष लौटर प्रति दिन दोने का अनुमान 
है । राज्य मे दुप्व सइकारो समितियों का विकास किया गया है । 

3.. विद्युत-शब्ति को प्रथति--राज्य में [950-5 में शक्ति को प्रस्थापित 
क्षमता 8 भेगावाड थी। मह !988-89 में बइकर लगभग 2500 मेग बाद हों 
शई है । इस प्रकार शर्त्ति वी प्रस्थापित क्षणता बाफी बढी है । राज्य में बिजली 
प्राप्त स्थानों की सस्या 42 से बढठकर मार्च, 989 के अत त्तक 24039 तथा 
शक्ति-च/लित कुप्रों, (फ०६ ८८०:४:४८०) की संख्या 038 से बढ़कर 3 2 लाखे 
से कुछ प्रधिक हो गयी है । शक्ति की प्रस्तापित क्षमता की वृद्धि में भ्रमुख योगदान 
कोटा थर्मल चरण !] की प्रथम इकाई, माही हाइडल पावर हाउस-2, भ्रन्ता गैस 
चावर स्टेशन, इकाई । व वा, तथा रिहन्द सुपर-थर्मल पावर स्टेशन मे राज्य 
के हिस्से ने दिया है। भविष्य मे शक्ति की प्रस्थापित क्षमता के बढने को झौर 
सम्मावनाए हैं । 

4, श्रौद्योतिक विकास--पिछले प्रध्याय मे बताय। जा चुका है कि योजना 
की ब्रवधि मे राज्य मे कई नये कारदाने खोले गये हैं जिससे पंजीकृत फौक्ट्रियाँ 
949 में 207 से धढकर 4988 के भ्रन्त मे 7052 हो गई हैं। राज्य में तीमेद 
का उत्पादन 95] मे 258 लाख टन से बढकर 4958 में 40'3 लाख टन 
(लगभग [6 गुना) हो गया है । चीती का उत्पादन 495 मे ॥*5 हजार टन से 
बढ़कर 987 मे 23 हजार दत वे 988 में 5 हजार टन हो गया है। सूती 
बस्तर झ्ौर सूत का उत्पादन बढा हैं। राज्य में बॉल विभरिंग व बीजनी के मीटर 
खनने लगे हैं जिसकी सख्या 988 मे क्रमशः 39 लाख व 868 हजार हो गई 
थी। राज्य मे नमक का उत्पादन भी पहले से बढा है। 988 में नमक का 
उत्पादन 0 4 ल'ख टन हुप्रा जबकि 97] में यह 5 5 लाख टन हुम्ना था । 

97] से 985 तक ओद्योगिक उन्पादन-मूचनाक (प्राधार वर्ष 970 5 

00) में वाधिक वृद्धि पर विनिर्माण (एाथ्यण्र८णा78) में 37% रही एव 


भौद्योगिक विकास वो दर 6% रही । 
5. सड़कों का विकास--राज्य में 4950-5 के प्रन्त में सड़को की लम्बाई 


7,339 किलोमीटर थी जो बढ़कर ]987-88 में 53523 क्लोमीटर हो गयी है । 
इस प्रकार सड़कों को लम्बाई लगभग तिगुनों हो गई है ॥ 960-6] में प्रति 
400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई 7772 किलोमीटर थी जो बढ़कर 
987-88 में 5"64 क्रिलोप्तोटर हो गई, लेकिन किर भी यह 984-85 में 
समस्त भारत के ओसत स्तर 53*92 किलोमीटर से नीची हो थी ॥! 987-8 8 के 
भ्रत तक 500 व अधिक जनसल्या वाले 86% गाँव तथा 000-500 जन-+ 
सख्या वाले 6..% गाँव सडको से जोड़ दिये गये थे । 
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6 प्रिषा की प्रगति--3 000 ठ उपर की जनसंख्या वाले सभी गाँवों में 
प्रायत्रिक स्कूल लोन दिये गये हैं। सभी पचायत समितियों में एक या अधि 
माध्यप्रिक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले रुये हैं। राज्य के समी णिलों से कालेड 
स्तरीय जिला की व्यवस्था कर दी गई है। राज्य मे बिडला इस्टीद्पूट प्रॉफ साइत्स 
व टकोलोडी (विलाती शोर मालवीय रीजनल इम्जोनिमिर्यि कॉलेज (जमपुरो तक 
स्थापित हो जाने मे टेकलीकल शिखा कौ सविधाएँ बढ़ गई है। राज्य में पीलीटेबनीक 
सह्याए भी स्थावित की गई ॥ राज्य में दव 986 87 में ]37 कॉलेज उच्च मिन्ना 
में सलस्त ये जितमें 67 दाजकोय थे तथा 70 सहायता प्राप्त कालेज ये / तकतीडी 
शिक्षा के श्रत्तगत 5 इस्जीतियरिंय कालेज व 3 पोलोउेक्नीक कार्यरत हैं ॥ राज्य 
में स्कूली शिक्षा का काफी विल्दार हुआ है ॥ राज्य में साझरता का अनुपाद 964 
मे 5 2५ से बढकर 98 हे 25 4५% हो गयाहै। समस्त भारत के लिए 
साक्षरता का अनुपात 36-3%) इस प्रहार योजनाकाल में गिशण सस्यार्थों 
कया कॉफी विकास किया गया है । जुलाई ॥987 से राज्य में अजमेर, 
काटा व बीकनेर में नये विखविद्यालय घानू हियेगये हैं। 9505] मे 
आयमिक रूलो म बच्चों को भर्तों 3 30 लाख थी जा वड़कर 988-89 में 47 8 
सास हो गई है । किर मी लाखो बच्चे (6-॥ वर्ष की आयु) अमी स्कूल नहीं जा 
द्रा रहे हैं । 

7 विजित्ता व जल पूत्रि के क्षेत्र से प्रधति-राज्य सें म्जेरिया व चेचरः 
प्राडि पर काफी मात्रा में नियत्रण स्थापित कर लिया यया है £ राज्य को 977 में 
दैचक से मुक्त धाषिद॒ कर डिया गया था ४ प्स्ततालों में रोटियों के लिए ।वल्तरों 
को सख्या ढडायी गई है और चिकित्सा की सुविधां मो बड़ी है। सभी प्रचायन 
समितियों में प्रायभिक स्वास्प्य केन्द्र स्यात्रित कर हिये रुये हैं। 95-52 में 
परत्पतालों व डिस्पे्सरियो एवं मातृत्व व बाल-कत्यारा केन्द्रों की सख्या 48 थी 
जो ]986 87 मे बढ़कर 96] हूँ गई है । इतम प्राचम्िक स्वास्थ्य केन्द्रों की 
सश्या 593 बस्ववाता की 208 डिसपस्परियों की संख्या [044 के मातृव वे 
बाल वल्पाए! केन्द्रों की सख्या []] थी । इनके अचावः 92 उपकेद्र मी कायरत 
थे । शह ) के मुन्य श्रस्पतालों की मोडमाड को कम करन की दच्दि से 5 सैठेनाइट 
प्रस्पताल मो चाल किये मदे हैं 7 

माच 990 तक 32460 गाँवों में दंग्वल की सुविधा दो जागो 

राज्य में नगरों व गांदों में जल-सप्लाई की व्यवस्था मे सुघार कया 
गया है । 

है राज्य में एुकौकृत ग्रामोण विक्रास कर््पक्रम ( [007] कौ श्रगति-- 
व&0९ विप्नता कम्त करत से सब्द बन कार्यक्रम है । 977-78 के मून्यों पर 

प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 63 रे (द्ामोण सेतों में) तथा 75 रू (गहरी क्षेत्रा में) से 
कम ध्यय करन कले व्यक्ति नियन मात गये थे, जिनका झनुपराद राजस्थान के लिए 


33-56; आदा था. हालाकि यू पो- के लिए यह 50१9 डिद्भार के लिए 573% 


परविचमी बंयान के लिए 523%, तथा तमितताडु के लिए 2९० आया था। इस 
प्रसार राजस्थान कै नियन माना गया है $ 


छडो योजना में ॥20? के झाध्य से तनिर्घन वर्ग को गरीब को गा छ्े 
ऊपर उठडाने के निए प्रयास किये झपे हैं लेकिन उतमे पर्यान्त रुखलवा नहें म्लि 
पायी है। डॉ. सो एच हनुझन्ध राव न अनुमान समझाया है कवि राजत्यात हल हा 
निर्धनता का भनुपात 4977-78 में 33 5० से बढ़कर 98उन्ठ4 मे 36" 
गया है। राजस्थान हो एक ऐसा राज्य है खिसमें उपरोक्त प्रदधि में प्रामोण निर्घंतता 
का झनुपात (९०5४७ एथा0) बडा हैं, जबकि झन्य राज्यों द समस्त भारद से 
महू घटा है । 


948 पे अपपुर जिसे (माउंत घटज व ऋार्रव) व जोधयुर (माऊंत न्ाडार्ड) 
जिलों में ॥२0 की प्ररति के रुवेश्नाप हुए ये जिनसे प्राप्त परिष्राम सवोषजनकू 
स्‍पति के सूचक नही हैं । जयपुर जिले से ॥4 7% परिवार तथा जोधपुर जिले में 
24 4९ परिवा* जो गरीब मान निदे पदे ये, वस्तुता गरोब नहीं पे ॥ जयदुर के 
प्रध्यपन में दतलाद गया है कि 54% कर्ज सेने वालो ने झपने पशु बेच दिये झथदा 
उतके पशु मर गए । उन हो बारे की रूरे के कारश बडी कठिनाई का रामठा करना 
पड़ा है , केवल 8% छ#ज लेने वाले हो निर्घनता को रेखा को पार कर पाये हैं । 
भर बक्रो, शघ्ादि के सम्बन्ध मे स्यिति काफी खराब रही है । इस प्रकार ॥ए09 
छी उपलब्धियाँ सोमित ही रही हैं « राजस्थान के योजना विमाय को सूचना 
के अनुपार छठी प्रचवर्षोप योजना में 7। साख परिवारों को |रे0? से सलाम 

पहुँचा है जिनमें लगभग आये अनुसूद्धित जनजाति छे पारेवार हैं । 

फरवरी 989 तक ] 37 साख परिवारों को सामास्वत्र किया जा चुका 
है। 989-40 मे इस क्य॑ह्ष्म के लिए 39*6 ऊगेड रुपयों के ब्यय का प्र:दघान 
किया गया है। लामान्दित होने वाले परिवारों के माल के विजय को स्यवस्था भो 
कीजा रही है। 


9. राष्ट्रीय ग्रामोणा रोबगार कार्यक्रम (श२८६०)--इसके तहत झामोण 
क्षेत्रों में रोजगार बहाने को ब्यवत्या कह्वो जावी है। झ्रकान-राहत के कार्य मो क्रादे 
जाते हैं। इस कार्यक्रम के झन्तर्ेत पेयंडल के लिए ऊूप़ो का निर्माण, स्वूल भवनों, 
डिस्पेन्सरियों, द्रामोया सडझो, सघु सिचाई के साधतों व झज्रक्षण के कार्य चिदे 

35. मे 
जाते हैं । 


न 
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झामौथ भूमिहोत रौडयार गारदौ कार्यक्रम (९:07), द्वाइसम, मडदिंद 
इ"पंक्रम (तघु झुयकों के तिए*, मझ॑विकास, सुखा रुम्भाष्य क्षेत्र विकास, रेवादस 
दिेमेशल कार्य इम, सोसावर्ठों क्षेत्र विश्रस, मेवात विकास ध्ादि के लिए धतराशि 
ध्यूय की रई है तथा रम्वन्धिव व्यक्तियों को छामाम्वित जिया जा रहा है । 989 90 
मे ब्'मीण क्ैेणे 2'5 लाथ ध्यत्तियों को ॥20 दिन का रोजगार उपतब्ध करने 
का प्रयास क्या जायदा । पन्य कार्यक्रमों ते !:2 छास ध्यक्तियों को साम पह बावा 
दायगा । इसक पलावा उदाहर-रोजपार-यो बना के अन्तर्गत श्रामीयय दिघन परिवारों 
के लिए रोडयार उपलब्ध कराया जायदा । 
सारांश--योजनाकाल में 38 वर्षों को बायथि प्रदति से रान्य में 
धाधार-ददात्रा (इस्फ'स्ट्रक्चर) छुट्द टुम्मा हैं॥ झिचाई को सुविधाएं बड़ी हैं, विद, 
को प्रस्थापित श्मता बढ़ी है भौर राज्य भौदःपिक विकास के नये कार्यक्र्स अपन,ने 
की स्थिति में झा थया है । रोकों ने सदुक्त ओेतर में कई इदड्ाइयों स्थार्जित को हैं । 
जिनमे से कई इकाइगों में उत्पादन क्ञाय च'सू हमा है? ए८६८ बचचु व मध्यम 
उद्चोदो को काझों साझा में दीधझ्मलीन बर्ज देने लगा है ॥ 
केकिन राज्य मे शहसख्या को दुद्धि-दर 96-7। में 27 8९ से दद कर 
4977-8। में तगमंग 33% हो दई है. जो निशोजेन कौ विफ्लतर की सूचक है | 
राज्य में हृपरिग्व उपादन में हाफ उठार-चेदाव झाते रहत हैं। $दिवप राग्य में 
प्रकात द अम्ाव की स्थिति दनों रहती है । डिल,ठ को सृजन-क्षमता के बदने पट 
को कृषिंदत व ओद्योफिक्ष कार्दो के विए प्रायः 5 त को कर्मा दबनो रहतो है जिससे 
कृष्रि द उद्योरो दोनों के डिकाय मे बाघा फट्रोचवो है 7 परंटव का विकास मो बष्याप 
माता मे टृभ्रा है ॥ 
हमर नौचे र उन्यात के विज्ञात्त मे प्रसुख दाघक टर्वो का उ लेख का के ऋावो 
विकास के लिए अप्वस्टक्त व व्यावदरिक सूम्यव देय दाहि राजत्वान को जर्पेव्येवत्था 
प्रधिक तेयो छे विकास के ८८ पर अद्गसर द्वा सके ॥ 
राजस्थान ी ग्रय॑ब्यवस्या के घीमो प्रगति के कारण 
(ए०5८ ० 50७ (फ७च्याम ० 496 ह्रए०छ०एछाए ० एऐजुग्स्फैर्णो 
नियोजन के प्रारम्म मे राजस्ण्यन को "एक उिछूटा हुई ४र्धव्यवस्था में शक 
विछडा ह््ञा इददेश' (8 03८७ 20 इ८१700 ॥9 3 072:४७४८0 ८८६०४०घ८४७) कहा 
झाठा था । उस समय गह राज्य झादिझ, सांगाडिक, इपर्िक व हस्‍हन्य दृ्टियों 
से देद के फन्य कारों हो टुतता में काप्यो पिउढा हा था ॥ पिछदे 38 दर्षों में कई 
छ्षेत्रों मे प्रदद्धि होने से राज्य के छाप्माजिक्-प्रादिक विछडेपन में कमौ झादी है ४ 
सेडिक शत तक इस हिला मे बहुओ कार्य हसन देश है २ हम एदले बना बुके हैं 
हि राज्य को इवि ब्यक्ति घाय 970-7 में 65] 5. रही यो जो बाद में, घश्थिर 
मायों पर, 7982 ३3 दे 953-$4 को दछोड़ कर 987-88 ठक किसो भो वर्ष 
इससे घपिक नहीं रहो । बन्छि 952-83 हें ८ 652 रु- पर हो रही 3 इससे 


39 


राज्य की धोमी प्राधिक प्रगति का ही महीं, बल्कि प्राधिक गतिहीनता की दशा का 
भी पता लगता है । स्मरण रहे कि पांचों व छठी योजना में राज्य को कुल धाव क्के 
ऋमश., 5'2% व 69% वाधिक दर से बढ़ने से यह क्रम हो सकता है कि राज्य में 
प्राविक प्रगति धौमी महों है। लेकित राज्य में 7974-75 से 987-88 तह्ठ के 4 
घर्षों में से ] वर्षों में प्रकाल द प्रभाव को स्थिति पायो गयो। 987-88 से 
27 जिलों में भ्रकाल व सूला पडा भौर इस वर्ष प्रति व्यक्ति भ्राय में (घ्थिर भावों में) 
क।फो गिरावट भाथी हूँ । 


भत वर्षों से राज्य की प्रति व्यक्ति भाय 970-7] के स्तर के भासन्पास ही 
मडराती रही है जिससे राज्य मे घीमी प्रगति का ही प्राभास होता है। इसके 
कारण पर पागे प्रशाश डाला गया है। ये तत्व ही राज्य के आ्थिक विकास में 
बाधर हैं । 


प्राकृतिक बाधाएं-पहले बतलाया जा चुका है कि अरावली पवृतमालाधों 
के पश्चिम में धार वा रेगिस्तानी प्रदेश है जिसमें वर्षा बहुत कम होती है भौर 
मिट्टी भी उपज ऊ नही है । इससे हृ पिन्यायों मे बहुत बाघा पहु'चतो है। 

विभिन्‍न प्राकृतिक बाध।एँ इस प्रकार हैं -- 


() वर्षा वी प्निश्चितता सूखा प्काल श्रादि- राज्य मे वर्षा का वापिक' 
प्रौसद प्रम्य बई राज्यों को तुलना में कम है। वर्षा की भमिश्चितता व प्रनियमितता 
समस्त मात वी विशेषता है, लेविन इसका विशेष वृप्रमाव राजस्थान पर पढ़ता 
रहा है। राज्य में वर्षा का सामान्य वापिक औपत 59 सेटीमीटर माना गया है जो 
जैसलमेर में 5 सेन्टीमीटर से फरालावाड जिले में 04 मेन्टीमीटर तक पाया जाता 
हैं' यहाँ एक ही समय में राज्य के कुछ मागो में अतिवष्टि के फ्लस्वरूप थाढ़ मे 
कारण जान-माल की मारो हानि देखी जातो है तो दूसरी तरफ अनावष्टि व सूले 
के बारण लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता प्रौर प्रादनो व घार ब प्रमाव में 
पशुधन को मो भारी क्षति पहुंचतो है। भूतकाल में राजप से प्रतिवर्ष पशुप्रों का मष्य 
प्रदेश पुजरात, उत्तर प्रदेश व प्रग्य राज्य को निष्क्रमण हुध्ना है। प्राय्रतिवः प्रकोर्पो 
से प्रमावित क्षेत्रों में सरकार को राहत कार्य (८) ०६5) चालू बरने पढते है घर 
भू-राजस्व क्रादि को छटें देनो पड़ती है। वर्षा की कमी के कारण राजत्थान में हर 
यर्ष किसी न किसी क्षत्र में प्रकाल की स्थिति प्रवश्य पावी जाती है। कभी कभी 
भकाल वी व्यापकता व मोषणता बहुत बढ जाती है ५ छठी पचवर्धोप घोजना (990- 
85) की प्रवधि मे एक बर्ष को छोड़कर बाकी समी वर्षों मे राज्य मे से गो ट्चिसि 
रही । अतिदृष्टि व पनावृष्टि दोनों के कारण राज्य को अकाल वे राक्ट का समता! 
बरना पड़ता है। सातर्वी योजना के प्रथम तोन वर्ष 985-56, 986-87 हे 
987-88 प्रशाल की चपेट मे रहे हैं 
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अकाल के वाग्ण लोग रोजगार की तत श मे इघर उपर मटकने लगते हैं तथा 
पशओ के लिए मो चारे व पनी का मार सकक्‍ट उत्पष्न हो जाता है| इससे स्पष्ट 
होता है रवि राजस्थान के पशु-पालकों का जीवन क्तिना कष्टमय व निराशाप्रों से 
मरा हुप्रा है । सरकार को प्राय राज्यो से चार की सरोद करनो हातो है । लेकित 
प्रय वहे परयष्ति नही होती और फ्लस्वरूप चारा मह थ हो जाता है ॥ इप्तसे दूध के 
भावी पर मी भारी असर पाता है 

(07) पोने के वातो का झभाद--राज्य के कई जिलो मैं भूमि के नोचे पानी बहुत 
गहराई पर निकलता है, प्रदवा कमी-क्भी मूमि के दोचे जल बिल्कुल हो नही 
निकलता श्र बुद्ध दशा मे खारा पानी (820त50 ऋवा०्ए) निकलता है जो 
किसी मो काम का नहीं होता । इस प्रकार पीने के पानी के झमाव में लोगो कों 
की दूर से प्रनो कौ व्यवस्था करनी पड़ती है जिसमे अनावश्यक मात्रा में श्रम» 
शक्ति व साधन नष्ट हो जाते हैं । मुख की  थिति में तो भयानक गर्मो व प्यास से 
क्मो-उ्भी मनुष्य व प्रशु मौत के शिकार हो ज'ते हैं। गाँवो म पेयजल पहु चाने को 
व्यवस्था करनी हाती है । इस ब्रकार राज्य में श्राज भी काफ़ी गाँव ऐसे हैं जिनमे 
पयजल्न वी पर्याप्त सुविधा नहीं हो पायो है । राज्य सरकार हैण्ड पम्प्र व नलकूप 
तैयार करने पर कापी बल दे रही है | काफी गांवों मे पेवजल की बढिनाई दूर करने 
का श्रयास जारी है। सरकार को ट्कें व टैक्रों की सहायता स गाँवों में पेबजल 
पहुंचना होता है। इसके अलावा श्राइवेट ट्रकों, ऊंटगाडियों व बैलगाडियो का भी 
पयजल को पहुंचाने मे उपयोग किया जाता है ॥ 

(00) भूमि का कटाव--राज्य म॒ तेज हवा के कारण भूमि के क्टाव की भी 
गम्मीर समस्या पायी जाती है । पशुप्रो के द्वारा भविर्या त्रत चराई के कारण घास 
की भन्तिम पत्ती तक साफ कर दो जाती है जिससे मूमि का कटाव भौर मी तेज हो 
जाता है। इस प्रकार वर्धा की कमी व भनियमितता, भूमि के नोचे पानी की कमी 
और मिट्टी के क्टठाव ने राज्य को कभी अकातलो से मुक्त नही होने दिया है । 

2 घ्रिदाई के सापनों का झनाव--यंद्यपि योजनाकाल में सिचित क्षेत्र 
लग़मग 4 गुना हो गया है, तथापि प्राज भी कुल जोते-बोये क्षेत्र वा चोयाये से कुछ 
कम भाग 22% ही छिचाई के अन्तगत झा पाया है । राज्य का तीत-चोयाया कृषित 
केत्र मानसून को दया पर आश्रित रहता है। भिचाई के अमाव में एक से झधिक 
फ़्तलें बोना सम्मव नही हो पाता और यहन कृषि की पड़ठियों को अपनाने में भो 
कढ़िनाई होतो है । फ्सलतों की प्रघिक उपज देते दालो किस्मों के लिए रासायनिक 
खाद के साथ-साप पर्याप्त मात्रा में जल की मी बावश्यक्ता होती है । 

3 विद्यूत शक्तित का प्रभाव--राज्य मे योजनाकाल मे विद्युत की प्रस्थापित 
दक्षमत्रा नो & मेगावाट से बढकर 989 के मध्य म लगभग 2500 मेगावाट कर दी 

गई है, लकित चस्वल क्षेत्र मं वर्षामाव के कारण विछले वर्षों में विद्यूत को पूर्ति में 
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लिए कई कारए बतलाये गये हैं । लेकिन एक कारण यह है कि विभिन्न वस्तुप्रों के 
उपभोग के मुह्य वेन्द्र राजत्यान के बाहुर पाये जाते हैं जिससे दिकाऊ या गैर- 
टिकाऊ उपमोग्य उस्तुप्रों श्रषवा उत्पादक ये पूंजीगत वस्तुपों फा उत्पादन राजह्थान 
में न क्रिया जावर देश के पूर्व व परिचिमी प्रदेशों मे किया जाता है। राजस्थान के 
प्रमुख उद्योगपति भी उद्योगों की स्थापना के लिए देश के अन्य भागों में गये प्ौर 
उन्होंने राजस्थान में आज तक पर्थाप्त मात्रा मे रुचि नहीं दिखलायी । राज्य के समो 
मुख्य मत्री प्रवाप्ती उद्यमकर्त्ताओं को राजस्थान के प्रोद्योगीकरण में सहयोग देने के 
लिए निरन्तर प्रपील करते रहें हैं (लेकिन उसका घाछ्धित रूप से क्‍ग्राशाजनक व 
उद्साहवर्द्धक परिणाम ग्रमी तक सामने नही मा पाया है भवि ध्य में उत्की शकाओं 
व शिकायतों का उचित समाधान निकालते को झावश्यकता है । इसके लिए समंय*« 
समय पर विचार गोष्ठियो का झायोजन किया जाना चाहिए ताकि व्यावहारिक सम- 
स्थाए सामने प्रा सकें। 


7. सरकार के पास वित्तीय सांधनों का भ्रृभाव--भाषिक विकास की गति को 
तेज करने के सलिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों की प्रावश्यकता होती है $ राज- 
स्थान सरकार ने पिछले वर्षों में विरास-कार्यों एवं भ्रक्ाल-सहायसता-कार्यों के लिए 
क्ेद्रीप सरकार, वित्तीय सस्थाप्रो व जनता से काफी कर्ज लिया है जिसकी कुल 
बकाया राशि 3] मार्च 989 के अत तक 4:69 करोड रुपये हो गयी थी जिसमे 
केत्रीय ऋणो को राशि 2889 करोड 5 या सगमग 62% थी । प्रान्तरिक कर्ज की 
राशि ४7] करोड रु, व प्रोविडेण्ट फण्ड प्रादि की 809 करोड रु थी ।? इस प्रकार 
राज्य पर केद्द्रीप सरकार से प्राप्त कर्ज व श्प्रित राशियाँ का भार काफी ऊंचा है । 
झ्रानकल नए केन्द्रीय ऋण पुराने ऋरणो करे ब्रदायगी मे प्रयुक्त हीने लगे हैं ॥ !988- 
89 मे केन्द्रीय बर्ज की प्राप्ति 543 करोड 6 द भ्रदायगी 2]] करोड रू रही। 
इस प्रकार शुद्ध कर्जे की प्राप्ति लगम्रम 332 करोड रु. रही | अ्रत: राजस्थान कर्ज 
के भार से काफी दब गया है। केन्द्रीय सहायता मी ऋणों के पुदर्म[मतान मे प्रयुक्त 
हो जाती है। इससे राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति का पता चलता है; राज्य को 
नयी योजनाओ के लिए मी केन्द्रीय सहाप्ता की प्रावश्यक्ता पड़ती है। ऐसी दशा 
में सरकार के स्मश्ष वित्तीय स घनो को जुटाने वी जटिल समस्या उपस्थित हो गई 
है । भ्रिंचाई व विद्यूनत प्रादि क्षेत्रों मे किये गये विनियोगो छे उचित भ्रतिफल नहीं 
मिलने से गहरा वित्तीय सकट बना रहता है। वित्तीय साधनों की हानि को कम 
करने के लिए सरकार ने शराबबन्दी को समाप्त कर दिया है। इससे राज्य-ग्राबकारी 





4.. ऐेल्फणा 07 एजाध्यए३ & क्शाबा०८ 987-88, एणा ॥, ए.42. 
माच ]989 के प्रत के लिए वजट-प्रनुमान हैं । 
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कर से पुन, भ्रच्छी प्रामदनी होने लगी है । 989 90 के बजट में इससे 84 
करोड़ रे, का आय का झ्रनुमात लगाया गया है । हे 

8 जनसह्या मे तौत्न घुद्धि, बेरोजगारी व अल्प-रोजगार की समस्याएं-” 
97-8 के बीच मे राजस्थान की जनसख्या मे लग्मग 33% की वृद्धि हुई जो 
भारत मे प्ौसत वृद्धि (25 प्रतिशत) से 8% बिन्दु अधिक थी । राज्य मे रोजगार के 
साधनो के प्रमाव भे बेरोजगारी को समस्या भी विद्यमान है । छठी योजना से प्रारम्भ 
में राज्य में (श्रम-शक्ति के 3% बेरोजगारी की दर पर) 4 22 लाख व्यक्ति बेरो- 
गार थे । झ्रकाल के वर्षों में बेरोजगारी की समस्या झौर भी जटिल हो जाती है | 
लोग यथासम्भव रोजगार के लिए शहरो की तरफ प्राते लगते हैं जिससे शहरो की 
स्थिति भ्रौर भी खराब हो जाती है । राज्य में भ्रमुसूचित जाति व भ्रादिम जाति के 
कल्याण की समस्या भी बहुत जटिल है । इसका सामाजिक पहलू भी है ॥ अतः उनको 
हल करने के लिए कई दिशाप्रो में प्रयत्त करने झ्रावश्यक हो गये हैं । 


9 घोमी प्रासिक प्रगति क॑ श्रन्य कारश--उपयु क्त तत्वो के भ्लावा राज्य 
के श्र थिक्र विकास में ग्रन्य तत्व मी बाघक रहे है, जेसे गाँवों का सामाजिक पिछंडा+ 
पन शिक्ष! का प्रमाव, कुशल व ईमानदार प्रशासन का अमाव (व पर्याप्त जन 
सहयोग की कमी । इनमे से कुछ कारण तो समस्त देश मे धीमी आर्थिक प्रगति, 
के लिए उत्तरदायी रहे हैं॥ लेकिव राजस्थान का सामती वातावरण, सामाजिक 
पिछडापन, जाति-प्रया, ऊेच-नीच का भेद-माव एवं शिक्षा की कमी आदि यहाँ के 
विकास को विशेष रूप से अवरुद्ध करते रहे है। योजना-का 7 पर जितना व्यय किया 
जाता है, उसका पूरा लाम नहीं मिल पाता । साधनों के अमाव की स्थिति'मे साधनों 
का,सर्वोत्तम उपयोग शोर, मी भधिक आवश्यक हो गया है । 

राजस्थाव की घोमी प्राथिक अ्रगति के उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करने 
के बाद प्रव हम राज्य में झ्राथिक प्रगति को तेज करने के उप!यो के बारे मे आवश्यक 
सुभाव देते हैं । 

भत्रिष्य में आथिक प्रगति को तेज करने के उपायों के 
बारे में सुझाव 
(50ह82650075 407 १९॥५४7९5 पृ०श्रआए5 एनरछांपे ९०३०जां८ ठाण्ए॥ा 
95 ४७४७६) 

राज्य में ग्राठदी पचवर्षीय योजना का निर्माण-कार्य जारी है । वर्तमान में 
सांतवी पचवर्षीय योजना के प्न्तिम.वर्ष 989-90 की थोजना पर कार्य जारी है । 
भ्रतः हमें मूतक्ाल के प्रनुमवों से लाम उठाकर मादी नियोजन को श्रधिक सक्रिय च 


सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए | ताकि राज्य मे विकास को गति तेज की जा 
सके । इस सम्बन्ध मे भग्र सूकाव दिये जा सकते हैं : 
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। प्रायिक सर्वेक्षश--राज्य में आधिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा में होने 
चाहिए जिससे औद्योगिक व खनिज विकास की मावी सम्मावनाओं वा पता लगाया 
जा सके । सर्वेक्षणों से श्रावश्यक भाक डे उपलब्ध हो सकंग। प्रापिक अनुसघान की 
राष्टीय परिषद्‌ (१०५४7)॥ ने राज्य के लिए 974-89 को बवधि के लिए एक 
दौर्धकालीन योजना तैयार बी थी जिसमे राज्य के भावों विकास के लिए कापी 
उपयोगी सुमाव दिये गये थे । एम थी माथुर समिति ने श्राठवी पचवर्षीय योजना में 
प्रौद्योगिक विकास की व्यूहरचना निर्षारित बरने के लिए भपनो जून, 989 क्री 


रिपोर्ट में कई उपयोगी समर्व दिये हैं । 
2 सूले से बचने के लिए साई के साधनों का विकास--राज्य मे सिर तर 


पढने बश्ले घकालोंसे दचते के लिए सिंचाई के साथनों का विस्तार किया जाता 
चाहिए | इसके लिए रिघाई के साधनों यर शधिक बल दिया जाना चाहिए । 
राज्य के समी प्रत्ञार के साधनो से पझ्न्तिम सिंचाई की सम्माव्यता 5]-50 लख 
टैक्मेथर भ्रावी गई है जिसमे से भ्मो तत लगमंग 40 लाख टैक्टेयर क्षमता का 
विकास किया गया है। प्त* मविष्य मे सिंचाई के विकास की काफी सम्भाववाएँ 
विद्यमान हैं जिसका सदुपयोग क्रिया जाना चाहिए। पशुओं के लिए च॑ रेकी 
व्यवस्था भो बढ़ायी जार्न! चादिए प्रौर ट्यूब-्देलों के समौप चारे को जमा करने 
के लिए 'फॉडर देक' बनाने चाहिए । सिचाई के विस्तार का एक श्रतिबूल प्रभाव 
यह पड़ा है वि गग महर अथवा इन्दिरा गाँघो महर के क्षेत्र मे जहा बुछ बर्ष पूर्ष 
चराई के मंदानों से 'भवन” (६९४७०) घास उपलब्ध हो जातो थी, अंब वहाँ सेती का 
विस्तार होने से घास की भातां कापी कम हा गई है घौर प्रशुप्रों को सूदूर के स्थार्नो 
मे घराई के लिए ले जाना पड़ता है। इसलिए राज्य मे चार का उत्पादन बढाने 
पर भी घ्यान देना होगा | इस दिल्ञा में डेयरो विकास निगम, राजस्थान मोन्मबक 
सघ व डा दरा गाँधी महर परियोजना के प्राधिकारी चारे का उत्पादन बढाने का 


प्रयास कर रहे हैं । 
3 राजप्यान के शुष्क प्रदेश में मू-सरक्षण व जल-ब्यवस्या--राजस्थान 


के शुल्क प्रदेश मे सिचाई के विकास की सम्मावनाएँ सौमित होन से उपलब्ध नमों 
के सरक्षण व नुशल उपयोग परे भ्रधिक ध्यान देन की प्रावश्यक्ता है। फ्सलों का 
ऐसा प्रारूप श्रपदाना होगा जो कम नमी के झनुकूल हो इसके लिए वबन्डिगया 
क टूर बन्डिंग की विधि ज्य दा उपयुक्त होगो, बनिस्वत टरसिंग 4८८०८॥॥8), रिज- 
भेकिग (026 703॥078), चेक-डेम (८६०८६ 09४), के मिग्यण, आदि के। बन्ध 
के खेतों पं चत की फ्सल कम वर्षा के समय भी हो सती है ॥ हवा को रोक ने मे पड 
व माडियाँ मी साभप्रद हो सकती हैं। शुष्क प्रदेशो मे वर झादि के पढ़ बहुत 
उषयागी मिद्ध हो सकते हैं। कुछ रथायी धाम की रिस्‍्मे सुरक्षात्मक टुक्डियो का 
काम कर सकती है। इन टुकडियो के बीच में सेतो को जा सब टौ है। इनसे सड़ी 
फत्मन्नों को रक्षा हाठो है । मिटूटी का हवा से हू न वाला क्टाब झव ता है घौर नमी 
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वर वियस्त्रण हो पाता है। इन सरक्षण के उपायों से शुष्क प्रदेश में फ्सलो के 
उत्पादन को बढान में वहुत मदद मिलेगी | 

4, पेपजल को सुदिधा--राज्य के जिन क्षेत्रों म पपजल का अमाव पाया 
आता है, उनमे जलन्पूति के वायंक्रम तजी स लागू करन होग | खारे पानी की 
पट्टी मे पडन वाले क्षत्रो के लिए गाँवों के समूह के लिए क्षेत्रोय योजनाएँ बनानी 
पहेंगी और पास के इलाकों मे नलो मे जरिए पानी पहुंचाने की ब्यवस्था करनी 
होगी । जहाँ पानी गहराई मे उपलब्ध है मोर मनुष्य व पशुध्ों के पोने योग्य है, 
वहाँ झधिक सख्या मे टयूद बेल लगाने होग । कुछ क्षत्रो में नय कुएं खोदन भौर 
पुराने कुमो का गहरा करन से मी काफो सीमा ठक पयजल की समस्या हल ही 
सक्तो है ॥ 

5 शदिरा गाँधो नहर परियोजना के प्रन्तगत क्षतोप विफास-इन्दिस 
गाधों नहर परियोजना क क्षेत्र मे नयी वस्तियाँ बसानी हैं जिनमे कापी लोगों को 
रोजगार दिया जा सकता है. अत इस क्षत्र में मिट्टी के सर्वेक्षण, सडक निर्माण, 
वक्षारोपएण पानी को व्यवस्था आदि पर विशेष घ्यान दिया जाना चाहिए। सच पूछा 
जाय तो मछ्मूमि का कल्याण इस नहर को पूरा। करन पर निमर करता है। 
इस योजना के पूरा हो जाने पर सारा प्रदेश हरानमरा हो जायगा झौर सारी 
घरती लहलहा उठेगी। झत केन्द्रीय सरकार वे राज्य सरकार दोनो मिलकर 
मधासम्भव भोधता से इस परियोजना के दोनों चरणो का पुरा करन वा प्रयास 
करना छाहिए । अनावश्यक विलम्ब होने से मविष्य में परियोजना की लागत और 
बढ़ जायेगी और प्रन्य कटिनाइयाँ भी उत्पन हों सकती हैं ॥ राज्य सरकार चाहतो 
है कि मारी वित्तीय ब्यय की प्रावश्यकता के कारण इस कैद दारा पूरा किया 
ज्यना चाहिए । 


प्रकाल-राहत वार्यों म सडक निर्माण के नाम परव पफ़ी रुपया प्रतिवर्ष ब्यय 
होता श्हा है लेकिन सलतें ठीक से नहीं बत पानी हैं। यदि यहो धनराशि इन्दिरा 
गांधी नहर परियोजना को पूरा करने मे लगतो तो राज्य के लिए ज्यादा भच्छा 
होता । इस प्रकार साधनों के प्रमाव को फषति मे भी साधनों का दुष्पयोग होता 
चास्तव में एक चिन्ता का विधय है झौर वह अभादपुर्ण नियोजन के भभाव का 
सूचक है। 

निरन्तर सूखाग्रस्त रहन वाले क्षेत्रो बे लिए केन्द्रोय सरकार ने ग्रामीण- 
निर्माण-कार्येक्रम निर्धारित किये हैं । ये का्यत्रम जेसलमेर, बाडमेर, जाघपुर, पाली, 
जालौर नामोर चूछट, घीकादेर, बाँसवाडा, व ड्गरपुर जिलो में सायू किये जा रहे 
है। इन कार्यव्मो म सडझ, लघु सिचाई. द्क्षारोपय., चराग्राह विकाम, ग्राम्यन्जल 
सप्साई योजन। प्ादि पर बस देन से झकाबो को सोघणता म रूमी होगी झौर लोगो 
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को प्धिक रोजगार मिलेगा । राज्य में श्रकांत राहत कांयों के माध्यम से भ्राविर 
विकास किया जाना चाहिए । 


6 ध्राघुनिक किस्म के लघु उद्योगों का विकात--प्रमी तक राजस्थान मे 
झाधुनिक किस्म के लघु उद्योगों का विकास बहुत कम हुभा है। राज्य में हृषिगत 
उत्पादन बढ़ाने से कृषि-आ्राधारित उद्योगों (287059566 वप्रत05507०5) व पुर 
प्रोतेत्षि। उद्योगों जैसे सेल उद्योग, कोटन जिनिग व श्र॑सिग, खंडसारी उद्योग, ब्रेड, 
विस्फृड, फलों एव सब्जियों को डिब्बे मे भरने, मेयी, पापड भुजिया, श्वेत, मसालों, 
प्रादि का विकास किया जा सकता है । भोलवाडा वित्तौड व भालावाड मे शल्ति- 
करधो का विस्तार किया जा सकता है । लकड़ी आधारित उद्योग भो दूँगरपुर, ते 
भाक्तावाड में स्थापित किये जा सकते हैं । इक सम्बन्ध में लकड़ी कौ पेटियाँ, काई- 
बोर्ड- भौजारो के हत्थे, लकदी चोरने आदि के उद्योग, गिनाये जा सकते हैं। रान्य 
में खनिज आधारित उद्योगों में चीनी मिट्टी के बर्तन, श्रश्चक की पिसाई, मारवल 
कंटिंग व हू सिय, ईटें बनाना, काँच के बतन, केल्शियर नाइट्रेट, केल्शियम कलो राइड, 
गारनेट ड्रेदिंग आदि का विकास किया जा सकता है । रसायन उद्योगों मं साबुन, 
पेंट-वानिश, प्लाह्टिक, बूद पॉलिश झादि का विक्रास सम्मव है। धातु-भाधारित 
उद्योगी मे शीट मेटल राज्य का सामम्य उछोग रहा है । भविष्य म कृषि के प्रौजार, 
तारों का निर्माण,'आदा मिलें, स्टील फर्तीचर, स्टोब, कुकर्स, ताले साइक्रिल व 
खिलौने झ्रादि बनाये जा सऊते हैं । विविघ समूह मे सेल का सामान, बर्फ, आइसब्रीम, 
सिले-पिलाये पस्त्र गलोचो, जूतों, दुग्घ-पदार्थ श्रादि का उत्णदन भी बढाया जा 
सकता है। राज्य से रत्त-जवाहरात व प्राशपणों, नाना प्रकार की दस्तकारियों, 
प्रयेटन प्रादि के विकास के झग्सर विद्यमान हैं जिनक्रा उपयोग किया जाता चाहिए। 

इस प्रकार विभिन्‍न डिस्मो के उद्योगों क। विस्तार करके उपमोक्ता-माल व 
प्रन्य पदार्यों के उत्पादन में बूद्धि की जा सकती है। राज्य मे इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों 
के विकास के भी काफ़ी अवसर हैँ । 


7 प्रयासों उद्यमकर्ताश्रों को ध्ाकधित करना--औद्योगिक विकास से 
उद्यागप्रतियों से ध्रधिक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और उन्ह नये उद्योग 
स्थापित करने के लिए आकर्षित किया जाना चाहिए। राजस्थान के कुछ उद्योगपति 
अन्य राज्यों मे उद्योगों को काफी अ गे बढा रहे हैं | उन्हे भपने राज्य में झ्ाकर 
डद्योयो को स्थावित करने के लिए प्रोत्साहित क्या जादा चाहिए । श्ाज की परि- 
ब्द्धित परिस्थितियों म॑ निजी क्षेत्र एवं सावेजतिक क्षेत्र की नीति का विशेष प्र्ष 
नहीं रह गया है, ब-कि विजी छेद एव सावंजनिक क्षेत्र' दोनो के शीघ्र व पर्याप्त 
विकराप्म एवं विस्तार की नीति अपनायी जानी चाहिए। निजी उद्योगपतियों में उद्यागो 
के सस्पापन ७चालन व विक स की जा याग्यता है, उसका पुरा उपयोग किया जाना 
चाहिए । हम भ्रतियन्तित पूजोवाद की शोपरा-अवृत्ति एवं सार्वजनिक क्षेत्र को 
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प्रवायंकुशलता व श्द मंण्पता के बोच का कोई धधिक सही ए घ व्यावहारिक भाएं ढू ढदना 
चाहिए। देश के झ्ाथिक विकास मे दोनो क्षेत्रों का सहयोग प्राप्त क्या जाना 
चाहिए । इसके लिए सयुक्त क्षेत्र कः विकास करना भी उचित होगा। रीोको के द्वारा 
सपुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्र के उद्योगो के बढावा देने से राज्य मे आने बाले 
वर्षों मे औद्योगिक विनियोगो मे कांफो बुद्धि होने को सब्भादता है । 

8 वित्तोय साधनों मे वृद्धि--पहले बतलाया था चुका है कि राज्य के पास 
योजनाओ को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय साधनो की कमी रहती है। इनमे 
वृद्धि करना अत्यावश्यक है । इसके लिए धिचाई व विद्यु त-परियोजनामो मे किये 
गये पुराने बिनियोगो से उचित प्रतिफल प्राप्त करने होगे। जिन क्षेत्रो व जिन वर्गों 
की झआमदनो बढ़ी है, उनसे भधिक साधन जुटाने होगे और भविष्य में अपव्ययपूर्ण 
खर्च को रोकना होगा । राज्य को आन्तरिक साघनो के सग्रह पर भ्धिक बल देना 
चाहिए। गेर योजना व्यय की वृद्धि पर रोक भ लग सकते के कारण राज्य को वित्तीय 
स्थिति काफी शोचनीय हो गई है । 3986-87 से राज्य कर्मचारियों को सशोधित 
वेतनमान स्वीकृत करने व बोनस देने से 92 कशोड रु का ग्रतिरिक्त वित्तीय मार पडा 
था ओर 3989 के झारम्म भे राज्य कमेचारियों की लम्बा हडताल के बाद जो 
समभौता किया गया है उसका वाषिक भार लगझंग ]4 बरोड रुपये झाका गया 
है । इस प्रकार राज्य के धाजस्व का बडा माग प्रशासन पर व्यय हो जाता है । जिससे 
विकास कार्यों के लिए वित्तोय साघतो का भगमाव रहने लगा है। सरकार ने पानी, 
बिजली व बसो के किराये बढाकर साधन-सग्रह करने का प्रयास किया है, लेकिन 
इससे सवसाधारण पर मार बढा है । विभिन्‍न परियोजनाभो को लागत कम करने व 
प्रशासनिक काय॑ कुशलता मे सुधार लाने पर प्रधिक बल दिया जाना चाहिए । 

9. राज्य को पशुधन के विकास पर झधिक घ्यान देना चाहिए--राजस्थान में 
पशुपालन एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय है। इससे राज्य को भाय में लगभग 
3% का योगदान मिलता है, लेकिन योजना के परिव्यय का 3% से कम झश 
पशुपालन पर खर्च किया जाता है । अत: इस असन्तुलन को कम करने को प्राव- 
श्यकृता है । पशुघन के विकास पर अधिक विनियोजन करने को ह्रावश्यकता है । 

0., परपेंदन का विकास किया जांना चाहिए--राजस्थान मे कई पर्यटक- 
स्वल है जहाँ किले, मन्दिर (जैसे माउण्ट प्राव्‌ में देलवाद्ा का सुप्रसिद्ध जेन सर्दिर 
झादि) भोलें, पदंतोय, प्रदेश, वन, पुरानी सास्कृतिक च ऐतिहासिक कला-कृतियाँ 
आदि दर्शनीय है । इनको देख कर विदेशी पर्यटक बहुत प्रभावित होते है। अतः 
पर्यंडन-विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए | इसके लिए जयपुर एयरपोर्ट 
को झन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मे बदला जाना चाहिए प्ताकि स्रीघी चाटंर उडाने इस 
शहर तब हो सकें । इसके लिए पर्यटन-निदेशालय को प्रनेक प्रकार के कार्य सम्पन्न 
करने होगे । दस्तकारियो का विकास करना होगा । गाइडो व टेबसी-ड्राइवरों की 
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गलठ झ्राइतों पर अवुम लगावा होगा जिनके सम्पर्क में विदेशों पर्यटक ग्राते ह्ी 
बहुत निराम हो जाते हैं। राज्य मे पर्यटन को उद्योग घोषित करने का कदम 
सराहनीय रहा है । 


ग7, जिलात्तरोय नियोजन को सक्रिय रूप देकर स्थानीय साधनों का झपिक 
कारगर उपयोग किया जाना चाहिए तथा विकेन्द्रिस नियोजन को सफ़्ल दनाया 
जाता चाहिए ॥ दियोजन को तकनीक पे सुधार किया जाता चाहिए। विभिन्‍न 
झाथिक क्षेत्रों मे नये घिरे से लागमत-लाम ग्रध्ययन कये जाने चाहिए ॥वरफ? व 
गैपह्£९ के लिए परियोगनाओं का चयत सही टग से किया जाता चाहिए ॥ 
झव जवाहर-रोजगारन्योजना को सप्स बनाने तथा प्रधायती राज-सस्थाओों को 
सक्रिय करने के लिए जिला, खष्ड व ग्राम-स्तर पर परियोजनार्ों के चयन का 
हतवे बढ़ यया है | इस मम्वन्ध से नये झिरे से प्रयास करने को भावश्यकता बड़ 
गयी है ताकि वित्तोय साधनों का पक्‍्रपब्यय रोका जा सके झौर उत्पादक रोजगार 
बढाया जा सके । 


]2 प्रत्य खुाव--विकस की प्रद्धिया से आथिक, सामाजिक ओर 
प्रशासनिक छेत्रों मे समुच्चित त्ताल-मेल बेंठाया जाता चाहिए। राज्य में शिक्षा का 
अमसार करके सामाजिक पिछड़ेपन को दूर क्या झाना चाहिए झोर अ्रशासनिक 
बुशनता से ही सुधार किया जाना चाहिए। स्मरणा रहे कि नियोजन बा एक 
महत्वपूर्ण लडय सामाजिक अस्मातता को भो कस करना है जिसके लिए राज्य से 
भनुसूचितर जातियों, झ्ादिम जातियों थ हरिजनों के कल्याथ के लिए विशिष्ट 
कपक्रम चलाने होंगे । प्रशासतिक वुशलता में वृद्धि करने को नोति वे क्षाध-साथ 
का्यकुशल व ईमानदार ब्यक्ति के लिए उचित प्रेरघाएं व पुराझछार एवं प्रकाये- 
कुशल ब वेईमान व्यक्तियों के लिए पर्याप्त व कडो स्ाप्रों को ब्यवस्यां होतों 
चाहिये । ये बातें काफी छानो-दूक्लो है ॥ लेहिन आवश्यकता है इनको व्यवहार मे 
लागू करते को, जिसस विकास झो गति तेज को जा सके तथा सभी क्षेत्रों मे 
ऊपादन द कार्यकुघलता बदायो जञा सके ॥ 

43 राज्य नियोजन व विह्ञास बोर्ड को सक्रिप बताने तथा पंचवर्धाय 
गोजता का सशोधन प्रारूप तैयार करने वो प्रावरयक ता--बुछ वर्ष पूर्द राजस्थान 
में राज्य नियो रन बोर्ड (584 9]8॥7708 छेठआ0 ) गठित किया गया था। लेव्नि 
उसने योजनापों के निर्माण, क्रियाल्दयत व मूल्याकन में अमी तक कोई प्रमावशालो 
मूमिका नहीं निमरायो है ॥ सरकार को केन्ट से आवश्यक विचार-विमर्श करके इसे 
झधिक सक्रिय बतावा चाहिए | योजना झायोग को आाँति इसका मी पुनर्गठन किया 
जाता चाहिए ताकि राज्य की विज्निन्त समस्यामरों के विष्लेषज्ञ अपने-प्रपन क्षेत्रों म 


गन प्रच्ययन करके राज्य के तोब अधिक विकास के व्यावद्वारिक कार्यक्रम बस्तुद 
कर क्त्र। 
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राज्य शा योजना विभाग पचवर्षोद योजना का प्रारूप तेथार करके दिल्लों 
में घोजना प्रायोग को पेश करता है जिसमे आवश्यक क्‍्टोगोच सशोभन करके 
गौघता शायोग झपनो स्वोकृदि दे देता है । उसके दाद पचवर्धोय घोजना शा 
सेंगोधित दे घन्तिम रूप स्रि से विस्तृत रूए से तेशार बरने को कोशिश नहों 
होती बॉन्क घाधिक योजनाप्रो के माध्यम से हो योजना दी प्रक्षिया झुँस-तंसे जारो 
रखो जातो है । इससे निषोधचन के सम्बन्ध मे प्लावइयर दोधेकालोन परिप्नेध्ष्य या 
दृष्टि का भ्रभाव सईव बसा रहता है) गहों तक कि प्रचवर्षोय दृष्टि भो ठोक से 
सामने नहों भा पाती है । ३0 था 5 दर्षो के परिष्रेद्य का तो बही नामोनिशान 
भी नहीं नयर आता । घतः मविध्य मे भावश्यक सशोघत के बाद पचवर्षोपत योजना 
का ध्न्तिम ब्तोदा मो विस्तारपुर्वक जरूर तेषार किया जाना चाहिए। पचवर्षीय 
गोजना के एदुश्य राज्य को विशेय प्रावश्यरुतागों के झनुरूप निर्धारित स्यि जाते 
चादहिए । राजम्थात मे भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा स्वोडृव सा्वघलिक 
छ्यय को राशि के घर धार एक प्रचवर्षीय घोजना का ब्योरेवार संशोधित व नया 
प्रास्प हेपार हिया जाना चाहिए । उत्ते विकास व उत्पादन के लक्ष्यों के श्र लागा 
उनको प्राप्व ररने की नोवियोे दे उपायों पर प्रधिक प्रवाश डाला जाना चाहिए । 
ऐसा रूरने से राज्य मे नियोजन को मुपमका प्रधिक संबप व साधक बन सकेगी। 
इस समय राज्य में बहुत कुछ वाधिक योजतायो के माध्यम से हो झाम चलाया जाता 
रहा है ओ काफो नहीं है ६ 

गहा भो गुदराव को भाति घोछोगिरू योजना को अधिक वैश्ानिक ढंग से 
डताया जाना चाहिए । इसके लिए बाप्यो तकनोकों कार करना होगा, से विभिन्न 
उदोगो के शोद रडियो शो स्परवित रूरना (एप८८ (४फ८५४७ ? प्रो.5६८४), विभिन्न 
जितो या प्रदेशों के दीच धोयोमिर कडिशों स्थापित करना, कृषि दे उद्योगों के 
डीच कड़ी स्थापित करता, घोयो४िक समठन व प्रबन्ध के नए दाने तंघार झरना, 
प्रशिक्षण के कार्यक्म चलाना सार्वजनित सेत्र को प्रदन्ध-ध्यवस्थां मे सुधार करना, 
इम्फास्ट्रक्चर द उदोगो के दोच झड़ो स्थापित करना, टेक्नोलोजो सिशनों बा 
पौद्योगिक विस्स थे उपयोग करना. ग्यादि, भादिे। प्रमो तक इस प्रकार के 
ओदयोशिर नियोजन वा नियान्‍्त अमाव रहा है धोर बहुत कुछ ऐशक्छिक किस्म के 
निर्णयों से काम घलाशा जाता रहा हे । प्राशय है १90-2000 को भ्वधि मे 
भाठवों व नवी पचवर्षोर खोजताएं पढले क्यो राम घलाऊ प्रवृतियों व प्रक्रियाघों 
से मुक्त होरर दंज्ञानिक द तकनीकी नियोजन का मार्य ग्रहण कर पायेंगी जिनके 
घमाव में नियोजन एक मुंसावे व छतादे के इसाव। घोर कुछ नहो है, बरिक वह एक 
तरह से शुद्ध पृ जीवाडी बाजास्सन्द्र से मो बदतर है) 

इन्दिरा गांघो नहर व चस्यत कमाप्ड झेत्रों मे विकास के शेजोय कार्यश्मों 
को सफ्ल बनादे से राज्य सो राफ़ो सामर प्राप्त हागा। राज्य मे सनिज-सम्पदा, 
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डेयटी विज्ञाध व पु बन के विक्ताम की काफी सम्मावनाएं विद्यमान है! दाज्य 
सरवार चारे का उत्पादन बढ़ाने का प्यास कर रही । इमके लिए इॉदरा गांवी 
नहर छत का उपयोग धाम उगाने के लिए भी करना होगा | इस दिशा में प्रविक 
दीघकालोन दृष्टि पेश अपनाने की प्रावश्यकता है । इस प्रकार कोई कारण नहीं कि 
सनियोजित व अधिक सक्रिय ढग से भागे बढ़ते वर राज्य अपना प्राथिक विकास 
अधिक तेज गति से न कर सके । 


परिझिष्ट ॥ 


पाचवों घोजनवा, छठी थोजना थे सातवीं थोजना के प्रद्म तौत वर्षों में 
उाजत्थान राज्य की घरेतू उत्पत्ति (59) व श्रकि ब्वक्ति भाष (7970-77) के 
भावों के श्र,धार पर विकाछ यो वाधिक दरें 


5एश्म ब्रति व्याक्त 
पाचवी थो जना राज्य की घरेलू; बरापिक इृद्धिराज्य की प्रतिप्राय में वाधिक 
































(।974-79) उत्पत्ति (907) दर ध्यक्ति श्राय वृद्धि दर 
चर्ष (करोड र) (प्रतिशत मे) | (रुपयों मे) | (प्रतिशत मे) 
 आ कग के | 
[तम)_ कि मेल व मल पए मल 
(प्रघार वर्ष) 
7973 94 4550 567 
974-75 4399 | (-)॥0 496 |(-) 2 5 
975-76 77 । 223 589 | ॥8 7 
9पर6-77 826 ॥ छह 67 68| 37 
977-78 | 7906 | 44 हब औ। 7280 55 7 65 | 07 
बल 


. प्राधिक व सॉस्यिकी निदेशालय, राजस्थान जयपुर, मार्च, !989 में जारी 
किये गये नवीनतम ऑक्ड़े के ग्राधार पर । सोजनाकाल में द्विक वृद्धिदर 


निकालने के लिए प्रतिवर्ष के प्रतिशत परिदत्तनों का ज्यामितीय ग्रौद्त लिया 
गया है । 
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सातवी योजता (!985-88 तका 


आधार वर्ष 4984 85 





























7985 86 243 बदल 639 पड 

2्ब87 | 026. 623 | (-)25 
7986-87 | 2524 44 | 634 ]'8 
]987-58 2385 | (-)5 | 583 | (-)80 


4--++ नस» नय......लल.... र्न्षध्ईहईखड लञ्््::फकसअनकसक्ंःॉचबनचसोोस-ह........हैह8इुह6हतह&न0ह8६लई[3ह8तहलु 
(इ) शा योजता में | 





4985-88 के वर्षो म॑ 5 
ग्रोसत बुद्धि दर (-)05 (-) 
'विरकनन-या 33५७ >> मना +-न--+3 >> लज-+-+्प्ाऔ:त-+-3-8---- 
परिश्चिष्ट 2 


राजस्थान में छटी योजना को प्रवधि से विकाप्त कौ वाबिक दर निकालने 
की विधि का विवरण 
पिछती तालिका के आधार पर स्थिर मूल्यों (970-7 के भावों) पर 


राज्य की धरेलू उत्पत्ति (807) मे वाधिक परिवतन नीचे दिये गये हैं । 
ज+त+-+-++त.ततत न पे दिये गये हैं 























श्रांघार वर्ष 807 मर सूचनाक हे के 
(979-80) परिवतन ९ लीग (7.025 
() (2) (3) 
4980 8 | 60 406 0। 20253 | 
4984-82 | ॥08 ॥ ]0 8 ला से 2 0445 | 
4982-83 | 46 ] 542 ज 38 [0 /00 645. लि 446 ]| 206]] 
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राजस्थान के वजट व राज्य 
की वित्तीय स्थिति 


[प्रशुंग्श्धाभा 89तच6५ भा 56 ह74095) 








बतंमान स्थिति का परिचय 

योशनाझाल मे राजस्थान के वित्तोय ढाँचे से महस्दपूर्ण परित्रवन हुए हैं। 
इस प्रध्याय में राज्य को बजट-सम्बन्धों प्रव॒त्तियों (0002८घ७85 2९705), से वित्त 
आयोग की प्रथम रिपोर्ट (3989-90 हक्वले लिए) द्वारा राज्य को तरफ़ तिये गये 
वित्तीय इस्डान्तरपों तथा राग्य कौ वर्नमान वित्तीय स्थिति पर प्रडाण डाला खायगा। 
निरस्तर पढने वाले ऋकालों व सूच वे बारए राज्य बी वित्तीय दशा वापी बमजोर 
रही है। राग्य के सुदृढ़ झ्रायिक विद्यास व बेन्द्र को ठरफ से अधिक विच्ती म संहापता 
से राजस्थान का भ्राधिक अंविष्य उज्जवल बनायों जा सता है । 


989 90 के बबट-अनुमानों के अनुप्ार राजध्व-्छादे में घाटा 75 8 करोड 
रु. द पूजो-छाते में बचत 224 6 करोड रु. दिखायो गयो है। इस प्रकार समग्र 
बच्च 48 8 करोट रु. दिखायो गयी है । 988-89 के अन्ठ में रह 748"7 करोड 
रू के घाटे को शामिल करइझ 4989-90 की झवधि के लिए दुल घाटे को राशि 
लयमय 400 करोड रू हो डायी है । सरवारी कर्मचारियों को लम्दो हृटठाल के 
बाद जो समझ्येता किया यथा है उसके वापिक वित्तीय माद लगभग 4 करोड़ ६. 
का ह्ाझय गया है। इसके अविरिक 989-90 में लगभग 28 करोट रुपये के 
इरियर्स का मार है, रेकिन दर्प 989-90 मे नकद मुबतात !04 करोंट ढ. का ही 
करना है जिससे इस दर्ष के झत में सम्भावित घादा 204 करोड (00+-04) 
झपदे होने का भनुप न है ।? 





3... बजट-माषण, 23 मार्च 989, पृ. 5-52 
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प्रव हम राजस्व-खातते में आय व्यय की प्रवृत्तियों पूजी-छातिे में श्राय-ब्यय 
की प्रयृत्तियो, सार्वजनिक कर्ज के मार झ्रादि पर प्रराक्ष डालेंगे 
राजस्व खाते में आय की भ्रवृत्तियां' 
(7९३०५ 9 २९९९/ए5 प्लाएशः एरल्श्शाएए-ब८९०ए७ा) 
राजस्व खाति में विभिसन प्राध्तियो को तीन श्रेशियों में वादा जाता ० 
कर-राजस्व प्रन्वार राजस्व तथा सहायतार्थ अनुदान (8ए४78न98 #0) 


] कर राजस्व--इसब्े अन्तर्गत राज्य का केन्द्रीय करो मे हिस्सा तथा स्व्रय 
राज्य में लगाय गये करो का राजस्व दिखाया जाता है। प्राजक्ल राजस्थान को प्रन्य 
राज्यो की माँति वेद्रीय श्रायकर व सघोय उत्पादन-बुल्व में अश प्राप्त होता है। 
राज्य को स्वय के प्रदेश मे लगाये गये निम्त करो से राजस्व की प्रापति होती है 
भू राजस्व (!800 ॥८४८॥४८), स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्म,, राज्य आबकारी (84० 
65०३०), बिक्री कर ($8]०5 (8४) वाहनों पर कर, सामान व यात्रियों पर कर, 
विद्यूत पर कर व शुल्क तथा प्रन्य कर व महसूल । अन्य करो में मनोरजन कर, 
व्यापारिक फसलों पर उपकर वंगेरा शामिल हैं। 


95-52 में बुल कर राजस्व वी प्राप्ति [] 6 करोड रु हुयी जो बढ़कर 
96-62 मे 29 करोड रु. 97-72 म 09 करोड ₹, 98-82 में 508 
करोड़ रे, तथा !987-88 म 83 करोड़ रु हो गयी 989-90 के,बजट-मनुमानो 
में कर-राजस्व से 586 करोड रु को राशि दिखामी गयी है । 


करो को प्रत्यक्ष व परोक्ष दो श्रेणियों मे विमाजित विया जाता है । प्रत्यक्ष 
करो का मार किसी दूसरे पर नही खिसकाया जा सकता, जबकि परोक्ष करो का 
खिसकाया जा सकता है। राजस्थान राज्य को जिन प्रत्यक्ष क्रो से राजस्व प्राप्त 
होता है उनमे निम्न शामिल हैं * मुख्यतया केन्द्रीय श्रायकर में श्रश, भू-राजस्व 
(40 ८एथाए९४), स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा प्रचल सम्पत्ति पर कर। परोक्ष 
करो (॥॥0/7620 (8568) में निम्न कर आते हैं : सघोग आवकारी या उत्पादन-शुल्को 
में प्रश, राजकीय आबकारी, बित्री कर व हनो पर कर, सामान व यात्रियों पर कर, 
विद्युत-शुल्क, मनोरजन बर तथा व्यापारिक कसलो पर उपवर ॥ 

97] 72 में कुल कर-राजस्व मे प्रत्यक्ष करो का झश 29% थाजो 
987-88 भें 5:6% हो गया । 989-90 के बजट-अनुमानो मे इसके लगभग 
4'8% रहने वा श्रत्ममान है। इस अ्रकार कर राजस्व में प्रत्यक्ष करो का 
मोगदान घटता गया है. और परोक्ष करो का बढता गया है। पिछले बर्षों में 
परोक्ष करो का प्रश लगभग 85% रहा है। 


].. नवीततम आकडे झ्ायव्ययक अध्ययन, 989-90 से लिये गये हैं । 
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बर राजत्व वा विश्लेषण- निम्न तालिवा में विभिन्न वर्षों वे लिए कर 
राज्म्व मे विभिन्‍न सदों व योगदान का विम्लपण विशा जाता है 

















जपयियययणयपाक्ालतश 7 7ऋछतछछ 7 छछछऋ __ तर । । 3989 76 
(&०००ए:१छ) (#8८०००णाको) (8 ४2) 
शीपक (लख (प्रतिशत) (लख | (%) | बजट शनुमान) 
करोड रू ) कश्ड रू ) (करोड द)| (%) 
] क“द्रीव करो में झ्रणा 433| 397 | 4]03। 347 558 | 370 
2 रायबर राज्स्व 657|| 6503 | व725| 653|998| 630 














(0) भू राजस्व 86 7» | 226 ]9| 27]| 47 
छटजपवन | उज उसे आ | अर 35 32| 399 34| 496| 34 
स्ट्र शन शुल्क 





(70) राज्य प्रावकारों 94 86 4]273 08| 840 | 6 




















(7५) विब्र/-कर 33, 304 । 4505 84| 5750 | 363 
(श) बाहनों पर कर 38 3५] 843 है ॥ 3०23 | 64 
(५) भ्रय 73| 67| 478| 40| 604| 3६8 

















कत परएकल... 290] 000 5 009 |फ४62 |0०० बर राजस्व 409 04 409 0]82 8 | 000 586 2 ॥ 000 
। ०० ०००78 *| ४०० 

द्वाज्षिवा स पता चलता है कि 97]-72 में बुल बर राज्स्व में केद्रीय 
बरों का अश 40", था जा 989 90 छ दजट-अनुमानों में घट कर 37% पद 
का गया है । इस प्र""र राज्य व स्दथ व बर राजस्व वाह्म/ 60% स बंदर 
63९, हा गया है । प्‌ राजस्व का अश काफो घर गया है । 97-72 में 8% 
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से घटकर 989-90 के बजट-परनुमानों मे | 72% पर धा गया है। इसी पवि ने 
विज्ो-कर का योगदान 30% से बढरूर 36% पर आ गया है 


धाजस्ल राज्य के कर राजस्व में विप्रो-5र का स्थान प्रपस है। 989-90 
के बजट मे राज्य का स्वय का कुत कर-राजस्व 998 करोड़ ३. घांदा गया है 
जिसमे विश्ी-र्र संश 575 करोड़ ६ ध्र्धात 58% है । इस प्रकार राज को दरो से 
प्राप्त राधि विक्रो-कर की सर्वोपरिता है * दूसरा स्थान राज्य आवक्य- रो का तथा 
सीसरा वाहनों पर कर का है। भृमि-सुपारों के फलस्वरूप भूसराजस्त 02202 
कुल क्र-राजस्व में बैवल । 7% रह गया है 


2 प्र-शर राजस्व (प०॥ 8६ सि८४८३००) --राजस्व-सते में प्राय शा यह 
दूपरा स्रोत है | सहायताध घनुदन (हाश्ा$-0-880) जो हेन्द्र से प्राप्त होते हैं मे 
मो इसो के प्रस्वर्गत दिसाये जाते हैं. हालाकि उनकी रापश ऊलो होने से उनका 
विवेघन अलग से भी झिया जाता है। ध-कर राजस्व की प्राय निम्न शीर्ष को के 
प्रन्तगंत दिखायी जाती है ; ब्याज दो प्राप्तियाँ, घा्मांग एवं साम, सामान्य सैवाप्रो 


से प्राप्त राशि, सामाजिक सेवाप्रो, पधिक सेवाओं व प्रत्य से प्राप्त राधियाँ एव 
सदायतार्थ प्रनुदान । 


सामाजिक तेवाधों के अन्तर्गत निम्न मर्द शामिप्त होतो है (0 शिक्षा, ला 
ये सरखति, (7) चिरित्सा, स्वास्प्य ओर परिवार-क्ल्याय, (00) जलपूर्ति, सफाई, 
भावास और शहरी विकास ठपा (३९) पन्‍्य । प्राधिक सेवाओ मे निम्न मदे पाती हैं 3 
(0) सपु त्िघाई, (त) यानिहो व बस्य जोयन, (0) उद्योग, ग्रामीण व लघु उद्योग, 
(श हृहदू एवं मध्यम धियाई, (४) अलोह घातु, सनन व चातु कामिक उद्योग व 
(४) अन्प । 


जैसा कि पहले कहा जा चुहा है सदायतार्थ घनुदान मो प्रन्‍कर राजस्व के 
घलगंत ही दिराये जाते हैं । 

अ कर राजस्व मा वर्गीकरण  972-73 से बदला गया है॥ ॥95]-52 
में घ्र-पहर राजस्व को राशि (सहायत्रार्थ अनुदानों सहित) 4'बं करोड़ 5. थी जो 
बदकर 96]-62 में )7 झरोड 5. 97-72 में 76 करोड़ २. व ]9९]-82 
में ३३९०7 करोड़ रू हो गई ॥ 987-88 में अनर राजस्व को राजि 000 
करोड र. रहो तथा 989-90 में बजट प्रनुमानों मे 938 करोड र. घोको 
गई है। यह वमी सद्दायताघ पनुदानों में रमी करने से हुगी है । 


राजस्व-साते मे आप के इन तोन सोतो भा गोगदान प्रग्र तालिरा में 
दर्शाया सपा है : 
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८(प्रतिणत मे) 
4987-88 4989490 
(लेखे मे) (बजट-प्रतुमानों में) 
(0) करनराजस्व 54'2 62*8 
(॥) प्नन्कर राजस्व ]6 9 5"8 
(॥7) सहापताथ अनृदान "2879 शव 
00 0 300 0 





कुल रण्जस्व प्र"प्तियाँ 
(करोड ह.) 2483 2524 








तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्व-खाते की कूल प्राप्तियों मे सहायतार्थ 
पनुदातों का अद्य 989-90 “के बजट-भ्रनुमानो मे लगसग /5 आँका गया'हे जो 
987-88 से क्रम है । 
राजस्थान मे कुल कर-राजस्द की घरेलू उत्पत्ति से प्रनुपात 

निम्त तालिका में 97]-72, 98]-82 तथा 986-87 के लिए 
राज्य में कुल कर-राजह्व व राज्य की घरेलू उत्पत्ति (प्रचलित भावों पर) धाकड़ 


























दिये गये हैं-- (करोड रु) 
ऋण आय एक 
| 97]-72 98|-82 987-88 
, कूल कर-राजस्व | 309 508 | 483 
2. राज्ण की घरेल उत्पत्ति 534 | 4978 9502 
(प्रचलित भावों पर 
3 कूल कर-राजस्व का राज्य 74% कह |. कह ]0 2% 2 5% 








'की आय से ग्रनुपात 


इस ध्रकार कुल कर-राजस्व (केन्द्रीय करों मे ग्रश सहित) राज्य की आय वा 
987-88 मे 2*5% रहा जो 97-72 को तुलना मे लगमग 5९% अधिक था | 
जाज्य मे कर-प्रयास को लोच (झोद्धडाल्वाए ता (25 शीणा गए फल काम्ा८)-दो 
वर्षों के बीच उुल बर-राजस्व की प्रतिशत डुड्धि मे राज्य जो प्राय की प्रतिशत वि 
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बा भाग देने से जो परिणाम प्राता है उते राज्य के पर-प्रधास वी लोष बहा जाता 
है । गणना प्रचलित मूल्यो पे प्राघार पर की जाती है । 


राणस्थान मे 960-6] से 970-व के बीच एर-प्रणरा री सोच *5 
रहो थी। 97-72 से 987-88 बे बीच यह 90 रहो । इसपा भर्ष यह है फि 
राष्य मे पर-प्रयाशा सोचदार रहा है। पुल पर-राजस्थ पी प्रतिशत बुद्धि राज्य थी 
भाय वी प्रतिशत वृद्धि से भ्रधिन रही है। इस प्रतार राज्य ने बरोरे प्रधिव भाय 
जुटाने की दिशा में प्रगति दक्शाथी है। यदि वर-प्रयास बी लोच एवं गे बम होती 
तो राज्य प्रपने कर-प्रयास मे गिछुष्ठा हुपा माना जाता है। समय वे दो थि दुप्ो पर 
प्राधारित होने के बारण पर-प्रयास वी लोच कापी बदलती रहती । 97-7? 
से 98-82 की भ्रयधि लेने पर यह ! 63 आती है। अतः बुल मलागर राज- 
स्थान में बर-प्रयास वी लोच घोष्टी बढी है । 


राजस्थ-खाते में व्यय की प्रवृत्तियां 
(7ला०5 ॥ 7;5एश॥0॥0॥0 ॥ रिएशएत७९ #0९०ए॥) 

राजस्व-व्यम को निम्न शीपको के अन्तगंत दियाया जाता है : 

] स्ामास्प सेबामों पर ब्यय--दसमे राज्य वे श्रगो (णाह्॥॥ रण 89/०) 
पर व्यय (मन्नी परिपद, विधान सभा, स्याय प्रशारान, निर्वाचन आदि), राजपोपीप 
सेवार (+र बसूलो व्यय) ऋण परिणोचन व ब्याज पा भुगतान, प्रशासतिय रोबाए, 

नशन वे विविध सामान्य सेयाए. तथा राह/यतार्थ प्रमुदान (जो राज्य सरबार देती 
है) शामिल होते हैं । 

2 सामाजिय रोयाह्रों पर ध्यप--दरामे निम्त मदो या व्यय आता है : 

(7) शिक्षा घेल- कला एवं रास्ट्ृति, (7) चित्रित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार 
बल्याएा, (॥) जलपूर्ति, रापाई भावास थे शहरी विकास, (।४) श्रप्रित ये श्रॉमव- 
बल्णए, (५) भनुसू चित जातियो व प्रनुभुचित जनजातियों व अन्य पिछडे य्गों पा 
पत्याण, समाज वल्याण व पापाहार । 

3 श्रायिक रोवाप्रों'पर व्यय --इरामे निम्त भर्दे श्ञागिल होती है ; (॥) शषि 
व सम्बद्ध क्रियाएं, (॥) ग्रामीण यियाग थे विशेष क्षोत्र पायक्रम, (॥) उद्योग थ 
खनिज, (0॥) सिचाई, बाढ-नियन्श्ण व ऊर्जा, (५४) परिवदत, (शा) विज्ञान, टेबनो- 
ज्ञोजी व पर्यावरण तथा (शा) सामान्य प्राविक सेवाएं । 


95-52 में बुल रागस्व-ब्यय 7*2 बरोड़ रु हुमा णो बढ घर 96(- 
62 में 52 करोड २, ॥977-72 मे 203 बरोड रे व 98-82 में 823 
दरोड रु हो गया। 987-88 में राशस्य व्यय 2539 बरोड थे हुआ जिसे 
989 90 के बजट-प्रणुपानों में 2600 4 रोह्ट रू रहते पा प्रगुमान है । 
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989-90 भे राजस्व-्व्यय का सर्वाधिक अश लगभग 39% सामाजिक 


सेवाप्रो पर, 37%, सामान्य सेवाझ्रो पर तथा शेय 24% शभाधिक सेवांग्रो पर व्यय 


हेतु रखा गया था $ 
नोचे 987-88 (वास्तविक ब्यय) व 989 90 (बजट-अनुमानां) के लिए 


_कुछ व्यय की मदो पर कुत राजस्व व्यय क' झनुपात दशय नि: की मदों पर कुत्त राजस्व व्यय क' ग्रनुपात दर्शाया गया हैः 


छडक88 [7585-50 
लेखें (&/ए७) कूल | (बजट कुल 
क (करोड रु) राजस्व | इनुमान) | राजस्व- 
व्यय का [(करोडरु ) | व्यय का 
प्रतिशत प्रतिशत 


मल 


], ऋण-एरिशोधन व ब्याज | 2987 | ॥78 | 43 676 
का मुगताव (सामान्य सेवाश्रो से) 





2. शिक्षा, खेल, कला व सल्कृति| 473'3 | 856 | 96'4 2350 
(सामाजिक सेवाझ्ो में) 








जता बल लि घिचाई, वाढननयन्त्रण व 











ऊर्ना (आ्िक सेवाओं के 2563 ]05 | 5992 76 
अन्तगंत 
4. प्रशासनिक सेवाएं 74-6 6-9 | 224 6 86 
(सामान्य सेवाप्रो के ग्रन्तगेंत) 
8 जगाओ 
कुल राजस्व-ब्यय 2539 2600 


(० 7२८४८४०८ ९5० ) 








िमिनिमिनिनिनि मिड अल 
तालिका से स्पष्ट हांता है |क राज्य का ऋण भार इतना बढ़ गया है कि 
कुल राजस्व-व्यय का लगमग !6-7 प्रतिन्षा ऋण-मुगतान व ब्याज के 'मुगतान 
पर लग जाता है। लगमग /4 व्यय शिक्षा, खेल, कला द सस्कृति नाम की मंद 
परहोता है। प्रशासनिक सेवाप्रो पर कूल रॉजस्व-ब्यथ वा लगमग 9 %, व्यय होने 
ज्ञग ग्रया है । 
ः राजस्व-व्यय को (3) विकास-ध्यय व (॥) ग्र-विकास ब्यय में भी विभाजित 
किया जादा है। 95-52 मे विकास व्यय कुल राजस्व न्यय का 42% हुंश़ा 
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करता था णो )97)-72 मे 59%, 98॥-8 2 मे 70% थे 987-88 मे 75% 
रहा लेकिन 3989-90 के बजटबअनुमानों मे लगमंग 63% ही रपा गया है । के 

इस प्रवार मोजनाकाल में विक्रास्-थ्यम वा अनुपात बढ़ा है। लेजिन 
989-90 के बेजट-प्रमुमानो में ।987-88 के वास्‍्तबिक ब्यय की पुलना में यह 
लगभग 2% घटा है जा एक वित्ता का विषय है । है 

973-74 से राजस्व व्यय के प्रस्तुतीकरण का रुप बदल गया है। भत्ता 
कि ऊपर स्पष्ट किया गया है प्रव यह सामान्य सेवाग्रो, सामाजिक सेवाओं थ भाधिक 
सेवाप्रो के प्रत्तमत विभिन्‍न मदों पर दिखाया जाता है । 


राजस्व खाते में घादा 
राजम्पान में राजस्व-खाते मं ।95!-52 से ! 2 करोड रू का घाटा हुपा 


था जो 97)-72 स !79 बराड रु रहा। 298] 82 में राजस्थ खाते में 
१56 करोड ३ का अ्रमूतपूर्व घाटा रहा तथा 989 90 वे बजट-प्रनुमानों मे 
76 करोड ४ बा घटा दिसाया गया है। राज्य बर्मचारियों से समभौताकरने से 
राज्य परायाव करोड ह का वित्तीय भार प्राक्ा गया है जिसस राज्य की 
वित्तोय स्थिति ओर कमजोर हो गई है । 
राजस्व-जाते के प्रतिरिवत लन देन 
(एएशाइ8९०॥५ ०७५0० ता िषश्थराए० ॥९९०००॥) 

(फ) प्राप्तियाँ (२९०९७;७७)--राजस्व-खात़ते वे. पलावा अन्य प्रात्तियाँ निम्न 
शीप॑को के अन्तर्गत दिसायो जाती हैं : 

0) ह्यापी ऋण (?७779007/ 0०07)--दसके श्रस्तमेत जनता से लिये गये 
धाजार ऋण शाप्रिल किये छाते हैं) ये व्याज वाले थ बिया ष्याज बाले दो प्रतार के 
होते हैं। ये विशास-कर्ज होते हैं जो राज्य को विकास योजना प्रो पी वित्तीय व्यवस्या 
के लिए जारी जिये जाते हैं। इनमे मारतोय रिजवे बैक रे लिये गये 'प्लोटिग-ऋण' 
या अ्रत्पकालीन ऋण भी शामिल किये जाते हैं । 

€ा) ग्ररपक्रालोन ऋण (7]0207 8 0८७४)--इनको माता राज्य के स्पय के 
साधनों वे प्रावश्यकताधों पर निर्मर करती है । ये बाकी परिवतनशील होते हैं; 

(97 केख्रोप सापार से जिये गये ऋण [.0808 वणा/ शाढ एथ्ताव 
0867 ताज आफ 4 सरकार के द्वीव सरकार से भी ऋण लेती है। ऐस प्रवमर 
भी प्राय हैं जब भारतीय रिजरय बैक से ली गई प्रोवरड्रापट को राशि को चुकाने के 
लिए देण्टर ते राज्य को ऋण दिये है) 

५१२) प्रन्य ऋणो (0० .0905)--इसमे राज्य सरदार इस 
ः के हारा सा डविर 
वत्ताय सत्वाओं से लिये जाने वाले ऋण शामल होते हैं । 
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(५) सादंजनिक लेखा (?छंशा८ &०८०णा)--इस श्योपक से प्राप्त 'रसयि 
काफी ऊचो होनो है । इसमे ब-कोधघीोय ऋण (एा 000९0 0६४) व झत्य ऋणां 
की प्राप्तियां बाती है । 

(४7 ऋण व चरम ([.0ड5 ड00 #0६37८८)-राज्य सरकार को सामास्य 
सैवाओ सामाजिक संवापों व घराधिक सेवाड्रो के घल्तर्गत दिये गये कर्जे की राशि 
प्राप्त होती है--वह इम शौपक के नीचे दिखाई जाती है ॥ 

नीचे )987-88 व 95७9 90 (बजट*पनुमानों) की भवधि के लिए 
राजस्व सादे के अतिरिक्त कूल प्राप्त राशियों वा उल्लेख किया गया है (इनमे से 




















चुकाई गई राशियाँ नहीं घटाई गई हैं।-- (करोड रु मे) 
शीर्षक ५. 4987-88 989 90 
| (सेमे) (बजटन्अनमान) 
(3) स्थायी ऋण | 9 0 । 65२2 
(7) प्रल्पकालीत ऋण 
(708078 4६७१) 498 6 5000 
ली पे न न 
(॥0) केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण | + ०६ 407 2 
(शे भन्‍य ऋण 7 ४ * ही जा 6 5 298 
(शो सार्वजनिक लखां 
(प्रच्नोषीय ऋण व जन्‍्य ऋण) 4726 8 3745 8 








(श) कण ब अग्रिम 








। 
(0) प्लाव श्मिकता निधि | न डे 
| 
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इस प्रकार शजस्व-खाते के अलावा भ्रम्य प्राप्तियो मे सांजनिक लेखे के 
प्रस्तर्गेंत ऋण, जमाओो व भुगतान के सोदो वी राशियाँ सर्वाधिक होती है । इसके 
प्रलावा केंद्र से लिये गये ऋए व बाजार से लिये गये स्थायी व श्रल्पकालीन ऋणों 
का भी काफी महत्व होता है । कहने का तात्पय है यह कि इनमे विभिन्न प्रकार के ऋणों 
की राशियाँ बातो हैं। छदी मद--““ऋण व अग्रिम” के अन्तगगंत सामान्य सेवाग्रो, 
सामाजिक सेवाओं वे आधिक सेवाओं को दिये गये ऋणो की रिक्वरी की राशियाँ 
श्राती है 

(स्तर) राजस्व-खाते के श्रलावा वितरण (१$9 एापथगा९७(७) की प्रन्य राशियाँ- 
इसके ग्रन्तमंत प्जीगत व्यय (एडज़ाश झिएथाता।णा०) तथा स्थायी ऋण, 
अन्पकालीन रखा, केन्द्र सरकार को चुकाये गये ऋण श्रन्य ऋण, सावंजनिक सेखा, 
ऋष् व भ्रप्रिम वैरा के भ्रन्तगंत क्यि गये वापसी मुगतानो वी राशिया प्राती हैं । 

पू'जीगत व्यय राजस्व-व्यय की माति सामान्य सेवाग्रो, सामाजिक सेवाओं व 
आशिक सेबाप्रो को विभिन्न मदों के अ.तर्गत दिखाया जाता है | इसका प्रयोजन 


परिसम्पत्ति का निर्माण करना होता है ॥ 
राजस्व-घाते के भ्लावा वित्तण की राशिया 984-85 (लेखे) व 4987- 


88(बजट) के लिए निम्न तालिका मे दिखायो गयी है ताकि विभिन्‍न सदो के प्राकार 
की जानकारी हो सके :-- 
वितरण (काइ9पाबटयाट(5) 





(करोड रु. में) 
4987-88 989-90 
(लेमे) (बजट-प्रनुमान) 
(0) पूंजीगत व्यय (शुद्ध) 400-2 “44]"7 
(0 स्थायी ऋण 23-9 228 
09) अल्पकालीन ऋण" "४४ 447'9 500 0 
(।९५) केन्द्रीय सरकार से 
लिया गया ऋण' 223*8 63 2 
(५४) ऋरय ऋण 64 83 
(ए) सार्वजनिक लेखा 
(अ-कोपीय ऋण च जमाएं) 4379 5 39064 
(शा) ऋण व झ्प्रिम व + 90-8 42"2 
(शा) प्राकस्मिकता निधि का विनियोग 
(#0970फगशञाथ्रा7०7 40 ((०777860०9 छक्ाए) --- न 
बुन वितरण (76घ4! एडणकडल्णला) 36722... 584.6 
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तालिंका मे स्पच्ट होता है कि वितरण-पक्ष की ओर मी सर्वोपरि राशि 
“सांजनिक नेसे' की हो होती है । इसके अलावा पूंजीगत ब्यय स्थायी ऋण व 
अल्पकालीन ऋण तया केस्द्रीय सरकार पे लिये गये ऋषों को चुकाने की राजिया 
दिल्लायी जाती है। इस प्रकार विभिन्न किस्म के ऋणों के पुनमु'गतान की राशियाँ 
इस खाते के “वितरण” वक्ष में झमिल होती है ॥ 

राजस्व-खाते के मतिरिवत बचत (+) या घादा (-) 

पिछले वर्षों में राजस्व-खाते के प्रतिरिक्त बकाया की राशिया निम्न तालिका 

में दर्शायी गयी है :-- 


(करोड रू) 
98-82 (-) 283 
4984-85 (+) 66 
987-88 (+) 286- 
98 8-89 (सं. अनुमान) ० .+* हल 5 
4989-90 (वजरट-प्रनुमान) 24'6 


इस प्रकार पिद्चत्रे वर्षों में राजस्द-खाते के बलावा अन्य लेन-देनों में अग्य 
वर्षों मे बचत की स्थिति रही है ॥ जिन वर्षों झे राजस्व-छाते व इसके श्र॒लावा अन्य 
सेन-दैनों में अर्वात्‌ दोनों में धाटां होता है. उत वर्षो मे समग्र घाटा बहुत ऊँचा रहता 
है जो प्राये दिखाया गया है 
सम्रप्र घाटे था बचत को स्थिति-- 98-82 (लेख) से 989-90 (बजट- 
झनुमानों) तक समग्र घाटे या बचत की स्थिति निस्न तालिका में दर्ायी गयी है 
बचत (+) या घाटा (-) 

















बर्ष (कराड रू. में) 
498॥-82 (लेख) ॥| (+) 99 
॥।| 
॥982-83. ६७३) कक । (+).. 232 
भला स्न्ख्ज 
983-$4... (७9५ | (+) 859 





न्न््स्य्च्य्ः 
,.. झ्रातहट 5१७१9 989 है| व पूर्वे वर्षो के लिए. छ:5, ॥29पक, बा5 
ए्वहथ 3जच०ला ॥989-90, 23 मार्च 989, पृ. 5-52._ 
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कापी चरमद्य गयो थी. डमलिए मुल्यमत्री ते श्रपने बजट-मापण में नये कर लगाने 
के स्थान पर करो की बेहतर वसूली व करो वे अपवचन को रोकने पर ज्यादा 
ध्यान केर्दित किया। 


वित्री-कर के सम्बन्ध में कुछ सरलोक्रण के उपाय घोषित किये गये हैं। 
जो व्यापारी कर मुक्त व कर दी हुई (६5:-ए9०१] वस्तुप्रो में लगे हैं. उन्हे रिटर्न 
फाइल करते की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार दो वर्षों मे 
लगभग *0 हजार खुदरा व्यापारी रिटर्न फाइल करवे से भक्त कर दिये गये हैं । 
इसे का व्यापारिक क्षेत्रों में स्वागत क्रिया गया है। 


जी व्यापारी 0 लाख से ऊपर की विन्नी दिखाते रहे हैं, यदि वे प्रपनी 
करदेय विक्ली वी राशि में 5% वृद्धि कर दें, तो उन्हें भी नई स्वकर-निर्धारण 
स्क्रीम में ले लिया जायगा । राजस्थान विक्री-वर (सशोघन) बिल, 989 पेश किया 
गया है ताकि इनमें उचित संशोधन किया जा सके । 


ट्रैक्टर ह्येप्रर पाटू' पर कर की दर 0% से घटा कर 4% कर दी गयी 
है। गुड़, बतस्वति धो, व खल परकर कम किये गये हैं। रनो व सटोन्स 
घर वर कम किये भये हैं । हीरो पर बिक्री-कर में छूट दी गई है। पत्तग, पतण* 
डोरी व १तंग-चरखी पर कर हटाया गया है | शक्ति करघों के कल-पुजों भादि पर 
बर कस किया गया है हाथ से बते ऊनी रोयेदार गलीचो, भाड़ व बाढ़ वी टोकरियों 
को विद्रीजर मे छूट दी गई है | दैनिक उपभोग वी कई मदों जैसे हत्शी रोक, 
प्रभचूर, माचित्त, बर्तन, मैदा, सिलाई के घागो आदि पर करो में बमी बी गयी है । 
इसी प्रकार साबुत, ब्लेड, पेन, यर्भश, स्कूली वेग झादि प्रत्य वस्तुप्रो पर कर घटाये 
गये हैं। 


इमर प्रशार 7989 90 के बट में ग्राम उपभोक्ता के लिए करो मे कापी 
राहुत दी गई है। 


]989-90 के अत में कुल घटा लगमग 204 करोड रुपये रहने का अनुमात 
है जिसे फिलहाल भ्रपूरित छोड़ा गया है । इस घाटे की पूति वस्तुओ पर सेप कर 
(००णाह्पर०८०। (0) लगा हर. करो की वेद्तर वसूली करके, बकाया कर्जों की वसूली 
करदे: बेदी 2 से अधिक धनराशि प्राध्व करके झनु'पदक वे गेर-प्रावश्यक 
ब्यय मै रिरायेत्त, भ्रादि करके पूरो वी जायगी । वित्तोय प्रचुशासन व खरकारी व्यय 
पर ध्क्रि कर का सहारा लिया जप्यगा । 
आम 8 कट 4०3 





गस्पष्ट्होंः हि राज्य <ि 
],.. छप4ह८६ 50049 [9 22 कह बीयर ज हर व 
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१67 


()) 989-90 के बजट में विकोस-ब्यय कुल राजस्व-ब्यय का 63५७ रह 
गया है जब 987 88 में यहु 75% था । इस श्रकार गैर-विकास के भ्रनुषात 
का बढ़ना उचित नही है । 

(2) राज्य पर ब्याज को झदायगी व ऋण चुकाने को भार बहुत बढ़ गया 
है। यह 985-86 में 20[ करोड रू था जिसके 989 90 में बढ कर 268 
क्रोड रु, होने का अनुमात है । इस प्रकार चार वर्षो की प्रत्पावचि में यह दुपुने से 
भ्रधिक हो गया है। 

(5) इसो प्रकार प्रशासनिक सेवाओं (लोक सेवा प्रायोग, सचिवालय, जिला 
प्रशासन, ट्रेजरो, पुलिस, जेल, प्रिटिंग श्रादि) पर व्यय 985-86 मे 38 करोड रु 
से बढ कर 989-५0 मे 225 करोड रू हो जाने का श्रनुमान है १ 989-90 
में राज्य के स्वय के कर-साघनो से 998 करोड रु के राजस्व की प्राप्ति का भ्रतुमान 
है । केन्द्रीय करो में हिस्से के छूप में 588 करोड रु के राजस्व का अनुमान है। 
हम प्रकार स्वयं के कर-राज़ल्व का लगभग 22 5९% प्रशासन पर व्यय किया जाता 
है थो क फ्रो ऊँचा है। 

ब्याज की अदायगी व ऋण-परिशोधन तथा प्रशासनिक सेवाग्रो पर राज्य के 
स्वयं के कर-राजस्थ का 66% , अथवा 2/3, लग जाता है जिससे अग्य कार्यों 
के लिए साधन बहुत सीमित रह जाते हैं । 

(4। राज्य पर मार्च 3989 के अत में कर्ज की बक्‍ाश राशि 4569 करोड 
श्र. थो जिसमे केल्द्रीय सरकार के कर्जों वी राशि 2889 करोड़ रु. थी। इसे प्रवार 
राज्य की कैन्द्रीप क्जों पर निर्मरता चहुत £थिक हैं। केन्द्र आर' समस्त 25 
राज्यों को दिया गया कुल बकया क्ज मार्च 4989 तक 5673 करोड हू था 
जिमे राजस्थान का झश 5"4% या। ग्रतः राज्य पर ऋण चुकाने का मार जसह्य 
हां चला है । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राज्य की वर्नमान वित्तोय ध्यिति 
कापी नाजुक व धरसन्तोपजनक है । इसी वजह से सरकार के वारम्दार केन्द्र से 
अधिक वित्तीय सहाण्ता की माँग करनी पडरी है, चाहे वहू मसला योजना के लिए 
अधिक सहायता देने के रूप मे रखा जाय, अथवा प्रकाल व सूचे के लिए राहुत- 
सहायता बढाने के रूप में रखा जाय, प्रथवा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 
झधिक केन्द्रीय सहायता देने के रूप मे रखा जाय प्रथवा पुराने णों मे कमी करने 
के रूप मे पेश किया जाय अयवा केन्द्र वा कुद ऋणो वी समाप्ति के लिए नितेदन 
किया जाय । राज्य का वित्त-य सक्ट सवावदित है और इसके लिए राज्य का केन्द्र 
को तरफ फऋुता स्वामाविक है । 

कुछ क्षेत्रो मे यह चर्चा रही है कि झाठवें वित्त आयोग को प्िकारिशों का 
राज्य को वित्तीय स्थिति पर विपरोत प्रमाव पडा है क्योंकि आयोग बी सिद्वारिश 
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घातवें व ग्राटवें वित्त प्रायोगों की सिफारिशों के श्रदुटार राजस्यात का श्ररा 








ख्ठवे विन्त ग्रायोर के 














अनुदार जे 
विनिन्न म्दे सातवें वित्त आयाय. [प्रयन्व्रर के (प्राग्करके 
के अनुपार मितिीकम से सि्किक्म में 
के ने लगन पर) लगने पर) 
ग्रवदा गब्रयवा 
4 आ्रायनकर की विमाज्य मिक्रिद्रम के सिक्किम | (सिक्स (मिक्रिव्म 
आय मे राजस्थान का बिना महित्र | के दिना) सहित) 
अग 4 364% 4362% | 4547%  4545% 
2 संघोय उत्पादन-गुल्क में 4 695% (40% शञझ्रश 
राजस्यात का अशय 4 83% झ्र्से) 
940"% शप 5% में 
मे (कवन 984 85 के लिए) 
| 
3 प्रतिरिन्‍्त उत्पादत ह 
झुल्को से (वम्ब चोनों 
ब सम्बादू) 4 729% 4827% 
4 रल य/त्री किरायो पर 
कर को एवज मे झ्तुद'न। 
की विनाज्य प्रापम 5 487 487, 





5 सद्दायवार्य-प्रनुदान 


(2 63 करोड रु, 77984- 
$5 ठया 4985-86 के 
लिए ही, प्रस्य तीन वर्षो के 
लिए नहीं) 

| 





6 राहत-व्यय के लिए 
माजिल मती गझ्रनुदान 





& 375 करोड रू, (वायिक) 
प्रथवा 44“88 (।984-89 
के लिए) 
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7 केल्ीय सरकार के ऋणों 239 4] करोड़ रु. 
को वापस झदायगी में। 37:98 क्रोडरु, | (985-89 की अवधि के 
शह्त ५979-84 के लिए) | लिए) 
£ प्रशासन को ममुन्नत 53-48 करोड ८. (984- 
करने व विशेष समस्य।ओं 89 के लिए) इसमें से ॥0 
वे लिए 9:29 करोड 5. करोड रू विश्लेप समस्याओं 
के लिए थे । 


रन +>+-.लवल>कक»मनऋ«क««.>क«-०७नननननननननननननननन- मनन» आन»»«»« कम ममन-+. 


सातवें वित्त आयोग ने दुल केन्द्रीय राजस्व का 26% पज, प्र्धाव्‌ 20843 
करोड छ. राज्यो को हस्तान्तरित जिये थे । इसमे करों, शल्को व सहायतायं-झतुदानो 
की राणिया शामिल हैं । झ्राठवें वित्त आयोग ने तुल केन्द्रीय राजस्व का 24 ९ 
पर्यातु 39452 करोड़ र. सन्नी राज्यों को हस्तान्तरित जिये । 


प्रतुमात है कि आहठेदें वित्त प्राणोग वी सिपारिशों के फ्लस्वरूप राजस्थान 

के पक्ष मे हस्तान्त रण को बुल राशि 2676 37 करोड रु, आयेगी, जो कूल हस्ता- 
“राशि (39452 करोड रु) का 4 25% बनती है ॥ छठे बित्त प्रायोग वो 
प्िफारिशों के बट्सार कुल हस्तान्तरणो में राजस्थान का भरत 58%, तथा सातवें 
बित्त भायोग के बनुप्तार 4 33% रहा था| इस प्र्वार वित्त-विशेषज्ञों का कहना है 
कि ग्राठवें वित्त शायोग ने कुछ हस्तान्तरणों मे राजस्थान काश पहले से कम 
(4 25%) कर दिया है जो प्र ढवें दित्त ग्रापोग का राज्य फे प्रति कठोर व झनुदार 


दृष्टिकोश का परिचायक है । 


हमे यह स्मरण रखना च'हिए कि दुल हस्त न्वरणों में अश वी दृष्टसे 
चाहे राज्म्धान का हिस्सा बुद्ध कम हुप्रा हो, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से सांधवे वित्त 
आयोग की हस्ताम्तरण राघधि (922 । करोड ₹) के मुकावले छाठवें वित्त झायोग 
कीं हस्तान्तरध राशि (!१676 7 क्रोट रु) 82% अधिक थी । मुख्यमत्री श्री 
शिवचरण माधुर न राजस्थान विधान सत्रा भें 7 अक्टूबर 984 को वहा या कि 
आठवें वित्त प्रावोग वी प्िप्लारिशो के फलस्वछप राशस्य्र को केन्द्रीय क्रो मे 538 8 
करोड र मिलेंगे, जबकि सातवें वित्त प्रयोग के अनुसार 902:8। करोड रू- 
ही मित्ते थ । सातवें वित्त आयोग के प्रनुदान सहायवायं-पनृदात के रूप में एक 
पंखा मी नहों मिला था, जदसि भादवें वित्त प्रायोग के बनुसार 42:63 करोड़ रु. 
मिल्ते । सातवें जिच अग्योग ने प्रशासतिक सुधार के लिए 9 29 करोड रह. दिये, 
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जबकि झ्राठवें वित्त आयोग ने 53 48 करोड रू दिये । सातवें वित्त श्रायोग ने 
माजिन पनी प्रनुद्दान नही दिया था, जयकि प्राठत्रें वित्त आयोग ने 4["88 करोड 
रू दिये। इस प्रकार श्री माथुर का बहना था हि आठवें वित्त प्रायोग की सिफा- 
रिशो को राजस्थान के लिए प्रनुदार नही कहा जा सकता । 


लेकिन यह भी सत्य है कि केन्द्र से राजस्थान को ग्रधिक राशि वे हस्तान्तरण 
के बावजूद राज्य की वित्तीय स्थिति उत्तरोत्तर कमजोर होतो गयी है। इस सम्बन्ध 
में एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि यदि प्रायकर व सघीय उत्पादन शुल्क के अशो 
के राज्यो मे वितरण के प्राघार मे जनसस्या बो जो उँचा भार दिया गया है (वई 
विन्दुश्नो पर सम्दद्ध राशियों को जनसस्या से ग्रुणा करने के कारण) यदि वह भार 
नहीं दिया जाता, (ग्रथातर सम्बद्ध राशि जैव प्रति व्यक्ति प्राय के विलोम, वगैरा 


को जनसल्या से गुणा न जिया जाता) तो राजस्थान का अश वितरणीव राशि में 
प्रधिक ञ्रा सकता था। 


हेमलता राव ने अपने लेघ मे बतलाया है कि ग्राठपें वित्त प्रायोग के प्रति- 
मातो वे सूत्र के धनुसार रग्जस्थान का केन्द्राय करो में ग्ौसत भ्रण 5 9% भ्राता है 
जबकि जनसस्या बाला भार हटा देने पर यह 745% हो जाता है ।? इसलिए 
राज्य का प्रतिशत भ्रश् बढाने के लिए जनसरूया का आयकर व उत्पादन-शुल्क के 
वितरण में विभिन्न बिन्दुओं पर दिये जाने वाले भार (जहाँ जहाँ जनसरया से गुणा 
जिया जाता है जैप्े प्रति व्यक्ति श्राय के विलोम >< जनसस्या ग्रादि) वो हटाने का 
सुभ व दिया गया है । यहाँ पर प्रश्त उठता है वि क्या जनमरया क भार का समाप्त 
करना उचित होगा ? जिन राज्यो मे जनत्स्या श्रधिक है उनको श्रायोग के सूत्र से 
लाम भित्ता है जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र पश्चिमी वगाल, वगैरा। इसलिए जन- 
सख्या के भार को हटाने से ये राज्य विरोध प्रगट करेंगे। वैसे जनसण्या को भार देने 
से मानवीय श्रावश्यक्तताप्रो को भार मिलता है जो कुछ सीमा तक उचित माना जा 
सकता है | लेकिन बेन्द्रीय हस्तान्तरणो मे ज्याद हिस्सा लेने के जिए प्रत्येष राज्य 
अपनी पसन्द का बोई न काई आधार लेना चाहता है जैसे कोई क्षेत्रफल को, कई 
जनजाति व पहाड़ों जाति को ज्यादा भार देना चाहते है । इसलिए समी राज्यों को 
एक साथ लाभ पहुंचाने वाला काई मी प्राधार चुन सकता कठिन है । 


राजस्थान मे प्राये दिन ग्रकाल व सूखा पडता रहता है । इ फ्रास्ट्रचर को 
सुदृड करन के लिए सडक, विजली व पानी की व्यवस्था को ठीक करना भी 
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भावायक है। इसलिए राज्य के हित में जनसख्या का घाधार उपयुक्त नहों माना 
जादा, ढब्कि ब्कालनाहत सदादता को प्रावस्यकता को सर्वोपरि स्थान मिलना 
चाहिए । इसके लिए राज्य को विश्रेष रूप से मनुदात मिलने चाहिए जो गंरन्योजना 
शेत्र मे हो । पिछले वर्षों में राज्य ने अकाल-्सह्ायता के ववोर परवों रुपयों की 
धतगाजि ब्यय को है। यह घन-राशि उस गैंरन्योज्ना झनुदानों (907%॥ हाशाए 
फ-था॥) के रूप में मिलनी चाहिए थी । दमो राज्य वी वित्तीय स्थिति में सुधार 
सम्मद हो सक्ताड़ैे । 


केन्द्र से राजस्थान को तरफ प्रति व्यक्षित बजट-सम्बन्धी 


हस्तान्तरण को राशि 
(एक (८०जञा5 एण॑३तजार 7405 ट5 (00 (धय८ 0 ऐ9]३४४३४) 


के के ज्ॉज व ऋाई एस. गलाटो ने 9. 6-98] की अवधि के लिए केन्द्र 
से राम्यों दी तरफ डिये जाने व/से विब्धि श्रोसी के हस्तान्तरणो की श्र व्यक्ति 
राशियों का विस्तृत भ्रध्ययदव किया है / देधानिक (६.097079) हस्तान्ठरणों के 
विषय के प्ावज्दक सिफारिएें वित्त आयोग किया करत हैं जिनमे भाय-बर, सधीय- 
उत्पादन शल्कों आदि से गाज्शें के परम निरिचित किये जाते हैं तथा महायतार्थ पनु- 
दान की राष्शियाँ निश्चित की जाती है तथा ऋषों के सम्बन्ध में राहत को राशि 
निर्धारित की जाती है। योजता हस्तन्तरणों को निश्चित फाम्‌ ले हे धनुसार राज्यों 
में वितरित कियन जाता है । भय हस्तान्तरणा केन्द्रीय मंत्री मष्डल के निर्षय पर 
अंषारित होते हैं, जप प्रकाल व बाद राहत सहायता, आदि | 


956-]98॥ ठक के 25 वर्षो की झवरधि में राडस्यान को प्रति ब्यक्ति 
हस्तान्तरशा की राशि 738 दुपय रही. जो नीची प्राय वाले अन्य राज्यों जँछे उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेग व डिद्वार से लगझग 600 हुपये घधिक थो। इस प्रकार प्रठि 
व्यक्ति हस्तान्तरण राशि की दृष्टि स राजस्थान की स्थिदि इन राज्यों से वेंहदर रे ही 
है । यह कहना यनलत द्वोगा कि प्रति ब्यक्ति हस्तान्तरण को राशि मे राजस्थान के 
हितो को प्रतदेसी हुयी है। दच्कि सख पूछा जाय तो राजस्थान की तरफ प्रति 
व्यक्ति दजट-सम्दन्दी हस्टान्दरण यु० पी० मध्य प्रदेश व विहार से प्रधिक रहे हैं 

ने वित्त आ्रायोग को प्रष रिपोट (989-90 के लिए) हा राजस्थान 
को दित्तीय हि८ति पर प्रमाव-- 





.. 04086 एचआ), एदश/॥6-5घ805 ए९६०ए०४ प्राहए:टा5 95-84. 
औज औएएशआॉ5आ, ॥0 5०७०, ए८ए१७३०४ 6, 985. 


(बरोड रु. मे) 
(लगगग) 
(]) प्रायक्र में हिस्सा वप73% ब775%. 43 
(विक्विम सहित) (पिक्षिम के बिा) 

(2) 40% उत्पादन शुल्क मेग्रग 5.097% हट ३० 326 
(3) 5% घाठे के राज्यों को दी 
जाने वाली उत्पादन-शुल्क 

राशि में हिस्सा 3 946% 32 
(4) डदिक्रीकर को एवज में भति- 

रिक्त उत्पादन शुल्क 4'636% अल 69 


(5) रेल यात्री किराये पर निरस्त 

कर वी एवज में अनुदान में 

ह्ध्सिः 4 772 3 $ 
(6) राहृत-वपय को विच्त-्ब्यवस्था 

के लिए सीमान्त-राशि 





(प्रध्ाहाए प्रणा ८9) है 5 
(7) राजस्व-घाटे को पति के लिए 

सहायता-प्रनुदान (गर-योजना) 39 

(8) प्रपग्रें डेशन-अ्रनुद्दान (गर-पोजना) 6 
(9) विभिन्न ममध्याओ -ऋण-राहत 

(गर-योजना) ने 23 

कुल 65 


राजप्पान के हिस्से भे बुस हस्तान्तरण-राशि का 477% आया है. जवेकि 
पश्चिमी बंगाल के हिस्से मे यह 5 83% आया हे जो सर्वाधिक है। कूल 
हस्दान्तरण*राधि 3662 करोड रु, रखी ययी है | झ्ाठवें दित्त झायोग के झनुसार 
कुल हस्तान्तरेणों मे राजस्थान का ग्रश 425९, आया था । इस प्रवार 3989-90 
के लिए यह थोडा बढ़ा है । लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से राजस्थान घाटे में ही 
रहा है 

कै० हर में नें वित आयोग की अ्रषम एव के मूल्याकितों मे 
वततलाया है कि नि्ंनता का आधार लेने के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश व राजस्थान 


१.. एछएए, &छग 4. 989, 
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घाटे में रहे हैं। इस आधार से भी बुछ घनी राज्य ही लाम मे रहे, रे महा 
राष्ट्र, जहाँ गरीबों का सकेन्द्रण पाया जाता है तथा साथ में गदी वस्ती में रहने 
वालो का भी। 


राजस्थान के लिए 989 90 मरे प्रति व्यक्ति हस्तात्तरण की रशि 90 
रुपये झायी है, जबकि उड़ीसा वे. लिए यह 235 रुपये मध्य प्रदेश के लिए 83 
रुपये तथा उत्तर प्रदेश के लिए 95 रुपये रही है * समस्त राज्यो के ह॒स्तान्तरण 
को 00 माना जाय, तो नवें वित्त प्रायोग वे अनुसार हस्तान्तरणो वा सूचनाव' 
राजस्थान के लिए 94, मध्य प्रदेश बे. लिए 9] तथा उत्तर प्रदेश वे लिए 97 
रहा है। इस प्रकार इन कम आय वाले राज्यो वो नवें वित्त आयोग 
ने कम मात्रा मे वित्तीष हस्तातरण किये हैं। राजस्थान को हस्तान्तरण वे” 
बाद भी राजस्व-बचते नही मिल पायेंगी जिससे उसमे प्रति व्यक्ति योजना व्यय वा 
स्तर नीचे रह पायेगा । इस प्रज्ञार राजस्थान का प्रश कुल हस्तास्तरणों मे 4 77% 
होने पर भी यह सापेक्षिक दृष्टि से घोडा घाटे मे हो रहा है प्योकि ज्यादा वित्तीय 
साधन घनी राज्यो की तरफ हो गये हैं । 

भगगत 989 में ए० एन० सिन्हा इन्स्टीदुयूट घॉफ सोशल साइसेंज, पटना 
के निदेशक प्रोफेसर प्रधान एच० प्रसाद ने बतलाया है कि नवें वित्त आयोग ने पद्धति 
सम्बन्धी बडी भूल को है भौर इकोनोमेट्रिव मॉडल को सही ढग से नही लगाने से 
राज्यो के राजस्व के धनुमान वाफी श्रुटिपूर्ण झा गये है, जिससे कई राज्यो फो 
हस्तान्तरण मे घाटा उठाना पडा है। सम्मवत इस भूल सुधार से प्रायोग की 


अन्तिम रिपोर्ट मे कमर श्राय वाले राज्यों वो कुछ प्रधिव घनराशि प्रावटित की 
जा सके। 


राजस्थान को वित्तोय स्थिति में सुधार के लिए सुझाव 

हम पहले देख चुके हैं कि वर्तमान मे राजस्थान तवित्तोप सकक्‍्ट के दौर रो 
गुजर रहा है। 989-90 क्े श्रत में समग्र घाटे बे बढ़ कर 204 करोड़ रु, हो 
जाने का प्रतुमान है । इसके वित्त-पोषण नी उचित व्यवस्था करना बठिन जाने 
पडता है| हमें यह स्मरण रखना होगा कि राज्य वी वर्तमान जटिल वित्तीय स्थिति 
बोई एक दो वर्षो वा परिणाम नही है, बल्कि यह दीघंवाल से चली पा रही 
झाथिक समस्याप्रो का इकटठा दुष्परिणाम है । हम पहले बतला घुके हैं कि राज्य 
फी प्रति व्यक्ति घ्राय 970-7] के बाद हिथिर भावों पर बढने का नाम नही लेती । 
इतनी लम्बी प्रवधि मे प्रति व्यक्ति भाय वा ठहराव विकास की भ्रत्यधियः घीमी 
रफ्तार को हो सूचित करता है । 

968-69 से 987-88 तक वे 20 वर्षों मे राज्य मे 6 वर्ष अवाल व 
सूसे वी दशाएं पायी गई । इनमे से 2 वर्षों मे ग्रकाल मे 20 से भ्रधिक जशिलो वा 
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प्रमावित क्िया । इससे स्पष्ट होता है कि राज्य निरन्तर झकाल वी विभीपिका से 
जूमता रहा है डिसमे इसके राजस्व को कापी क्षति हयी है गौर ब्ययन्मार प्ले ब॒द्धि 
हुयी है। कहने का तात्यय है. कि राज्य भकाल को समस्या पर विसी तरह वा 
नियंत्रण नही कर प या है । राज्य को पचवर्धोय योजनाएँ प्रकालों के सक्ट को बसे 
नही कर दायो हैं | राज्य में निस्तर जल, चार, अनाज व रोजयार का प्रमाव 
बना रहता है। परत राज्य के प्राथिक विजास के कार्यक्रम पर नये धिरे से विचार 
करने को प्रांवश्यकता है । 

राज्य को वित्तोय दा को आगामो वर्षों में ठोत़ करने के लिए निम्न उपाय 
मुभावे जा सकते हैं:-- 

], वित्तोप साघन बढाने के सिए विक्रो कर व धन्य करों को दसुल्तो में 
सुधार क्या जाना चाहिए ॥ इसके लिए प्रशाततिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके विकी+ 
कर की झाय फाफी बढायो जा सकतो है॥ विक्री कर की बकाया राशियाँ वसूल 
करने का प्रयास स्या जाना चाहिए । हम पहले बतता चुके हैं कि राज्य के कुल 
कर-राजस्व (किन्ट्रोय करों में मश सहित) का 2/5 झश वित्री-कर स॒ प्राप्त होता है । 
989-90 के बजर-मनुमानों में विक्रीकर से 575 करोड रू के राजस्व का 
प्रतमान लगाया गया है १ यदि इसमें 0% बूद्धि को जा सके तो लगभग 60 करोड 
रू की राशि जुटायो डा सकती है ! 

2 कृषि-सेत्र से कर-भार से वृद्धि--फिछले वर्षों में मू राजस्व का योग्दान 
घट कर कुल कर-राजस्व रा 2% हो भया है। जिन क्षेत्रों में ठिचाई से लाम हुपा 
है उनमें व्यापारिक फ्सलों पर उपकर (०६४५) बड़ा कर तथा घ्िचाई को दरों में 
बुद्धि करके कृपिगत क्षेत्र से प्रामइनी बढायी जा सकती है । भाधिक विस्ास की 
प्रक्रिया मे जिन बर्यों को लाभ प्राप्ट होता है उन्हें करो के रूप में अधिक योगदान 
देना चाहिए । 

3 देश मे उत्शादत व प्राय बढ़ने से केन्द्र की ऑपकर उ उत्पादन शल्को 
से आय बढ़ेगी जिसमे राज्यों के हिस्से मे केन्द्रीय करो को भषिक राशि ग्ायेगे ॥ 
इसलिए केस॑द्र को आधिक विकास की गति को तेज करने का प्रयास करता चाहिए । 

4 राज्य सडक परिवहन, राज्य सिचाई की योजनादों, राज्य विद्युत मण्डल 
बे झय राजसोय उपक्रमों को प्रदत्थ-व्यवस्था मे खुबार करके इनके घाटों को कम 
करने अथवा लामप्रइता क स्तर को ऊंचा उठान को प्रावश्यक्षता है ॥ इस सम्बन्ध 
में प्रतेक् स्व॒रों पर प्रशासन को कडा करना होगा ताकि भरकायंकुशलता वे अप्दा- 
चार को समाप्त करके ऊंचे प्रतिफ्ल प्राप्त किये जा सकें | 

ग्रामीण विकास को जिला-नियोजन से जोड़ने की झावश्यशता है । झविध्य 
में अधिक ध्यान मजदूरोन्‍रोजयार (छ४ह८-८एए७!०५ए८०) को बडाकर सांमुदाधिक 
परिसाम्पत्तिया के निमाणा पर जोर देना चाहिए। डब तक सुदठ कार्यत्रम उपलब्ध 


778 


(४) राहन कार्यो व ध्रन्य वायंक््मों के लिए प्राप्त 72। करोड ₹ को ऋण 
रखने का प्रपलेखन (४६८-०॥) बरतने हे लिए आयोग को गस्भी रतापूर्ववं विचार 
करता चाहिए ॥ 

(४) अलप बचत थे एकत्र घर शशि जो राज्यों को ऋण हे रूप में दी ज दी है 
उस प्रनेवरत ऋण (ध/धए4 0980) मान बिया जाता चाहिए वर्योकि इसता 
अधिवाश भाग विद्युत व प्ियाई परियोकनाप्रों मे लगाया जाता है। 

(0॥) राज्य विद्युत मढक्त को मार्च 989 तक दिये गये 065 करोड़ झरुपयों 
दे राज्य-क्र्ण को केस्द दारा साधारण ब्याज दर पर स्थायी रणश्य (अन्वरत ऋण) 
में कदनने क्री व्यवस्था की जानो चाहिए । इन सृक्त्रवों से स्पप्ड होता है कि राज्य 
जी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने वे लिए कई कदम उठाने होंगे ॥ 

इस प्रकार राज्य सरकार को एक तरफ़ वित्तोय साधनों को बढाने का प्रयास 
अपना चाहिए और दमरी तरफ परियोजनाओं के उचित चयन, उचित क्रियास्ववन 
व उचित प्रवघ व देखमाल के जरिये उन्हें लामप्रद बनाने का अधांस करना चाहिए 
ताकि दे भविष्य में सरकारी खजाने पर मार बनमनेकों बजाय उत्में योगदान 
दे भर | 

विप्कय- वारतथ में राज्य को दित्तीय स्थिति का सम्बन्ध राज्य के दीर्ष- 
कालीन श्राविक विकास से है । रा़प को भ्रपने प्राथिक साधनों विश्वेपकर पशु घन, 
खनिज-पद ये, ध्यदि का सदुपयोग करके झामदनी बढ़ानी चाहिए ताहि रोजगार 
बढ प्रोर भावी झाविक विकास के विए साधन जुटाय जा सके । प्राय वित्त-विशेषज्ञ 
राज्य को ढावाडोज़ विद्रोव दशा के लिए वित्त प्रायोग की सिफारिशों को जिम्मेदार 
टइडग़ने बी ओशिशम करत हैं। उनका यह दृष्टिकाण रहता है हि केन्द्रीय हस्तान्तरणो 
में राग्य बा अद् नौचा रहा है शौर राज्य क हितों का बलिदान कर दिय। गया है 
तथा उनकी अनदेद्ों कर दो गई है, ग्रादि। 


इपम तो दो राए नहीं हो सकती कि श्रध्िक वित्तीय सांघनो का उपयोग 
करन मे विकास के प्रप्िक अवसर खुलते हैं । इनके पमाव में विकाध्त प्रदेश हो 
जाता है । लेबिन वित्तीय साधनों के हस्तान्तरण का प्री तक कोई ऐसा फामू ता 
नद्दीं निकला है जो सभी राज्यों को समान रूप से स्वीकार्य हो | इसका कारशा यह 
है 44 प्रलग-अ्रतग राज्यों की परिस्यितियाँ भमिन्‍्त-निन्‍न किस्म को होती है । इसलिए 
सभी राज्यों को उल्द से उनकी आवश्यकता के अनुसार साधन मिलना सम्मब नहीं 
होता । इसलिए कदर का वाम सीमित साधनों का उचित प्रावटन व हस्तान्तरण 
परता माना गया है । 

स्रत भविष्य में बाद को राजस्थान को भिक वित्तीय सहायता देवी चाहिए 
परोर धकान-राहुड मदूययठ, दो बुगठया बनुदानों छ छउ में मिलनी चाहिए ठाडि राज्य 
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(7) राज्य को विनोय स्थिति 

0४) राजस्थान का योजनाझात्त में करन्प्रयास 3 

राजस्थान की वित्तीय स्थिति चहन कमजोर है । इसको सुद्देढ़ करने की कोई 
सुनिश्चिक, व्यावहारिक व समयबद्ध योजना श्रत्तुत कोजिए । 


राजस्थान के 989-90 के रजट का सक्षिप्त विवरण दोजिए । 


राजस्थान दो राजस्क-खाते में आय को प्रमुख मर्दों का सापेक्ष महत्व 
बनलाते हुए वर्णन कोजिए । 


राजस्थान के राजस्व-खाते में व्यय को तोत अमृख सर्दे स्पच्टतवा समभझाइए 
कया उनमे हुयी वृद्धि लाद्धित मानी जा सकती है 2 
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इनसे सोजगार व विनिर्माण द्वारा जोड़े गये मूल्य (एद०७-८४४५४६७) का लगइेम 
85% जण प्राप्त होता था । 

2 95; में विनिर्माण व खनन में श्रम-शक्ति का 9 5% प्रश लगा हुए 
वा। 950-5। में रष्ट्रीय आय का 4% उद्योगों से प्राप्त हुप था । 

3 भगवती व देसाई के झनुझार 947 तकु भारत परिवहन वे संघार 
की दृष्टि में काफी प्रगति कर चुका था । सड़कों को लग्बाई लगमने 3 लाख 
मौल थो । 

4 विदेशी निजो वितियोग की राध्ि 948 में 320 करोड़ रुपये थी 
जिसका सगमग चौथाया अश खनन व विनिर्माण में लग हुआ था । 

$, 948 में कॉ'स्टक सोडा साइक्लि, ब्रमोनिया सल्फेट, शीट काच व 
प्रल्यूमिनियम की माग दी पूति काफ़ी मात्रा मे विदेशों से प्रायत करकेवी 
जाती थी | 

6 947 में आधुनिर एंडट्री क्षेत्र ५ैं 20 लाख धपव्िर कायरत ये जो फुल 
श्रम शक्ति का 2९% था | 
यया इन लक्षणों मे कुलाएतर में क्लोई परिदर्तेम हुए है ? 

धाज का मारत 947 के मारत वो तुलता में काफी मिन्न है। कृषिगत 
क्षेत्र में कूछ सीमा तक मूमि सुधार हुए हैं तथा मध्यस्य-्बर्ग को समाप्त किया गया 
है। तिचाई रासापनिश उ्वरकोौ कौटनाशक दवाइयों ग्रादि साधनों का मी [वस्तार 
किया गया है। इसमे कृषि का तकनोरी भाघार सुदढ हुआ है । 

ओऔद्यारिन क्षेत्र मे काफी विविधता ग्रायी है । प्रोजीगत बस्तुप्रों का उत्पादन 
व उत्पादन-क्षमता बाफों बढ़ी है। भारत बी शिवतों विश्क के चुने हुए भोद्योगिक 
शप्ट्रो में होने लगी है । देश मे सावेजनिक ख्ेत्र भ फार्खानी का विकास किया गया 
है । झ्रोद्योगिक प्रगति का असर हमारे लियातों पर मी पडा है + हम काफो मात्रा में 
विनिभित माल वा निर्यात करने सगे हैं । 

योंजतांकाल मे विकास की बाधिक दर लामग 36% रही है ज्दकि 
स्वृतन्जता प्राप्ति से पूर्व कई दश्ाब्दियों तक यह मुश्किस से 2% रहो थी । भविष्य 
में विद्यास की दर का बढाया जा सकता है तथा बढाया जाना चाहिए । छठी पचर- 
वर्षी व योजना मे विकास को वाबिक दर 53% रहो है जो सक्ष्य के पनुकूल है 
सातदी योजता (989-90) में विक्नास की वाषिक दर का लक्ष्य 5% रखा गया है 
जिसने ्राप्द होने की ज्ञाशा है। आठवी याजना (3990 95) के लिए दृष्दिकोण 
प्रपद्च (#ए9एा0०००७ 90८००४था।) से विक्नाप्त की वाषिफ दर छा लक्ष्य कम से कम 
6% सुझाया गया है + 


है प्रश्भ 2 भारत में थम शक्ति छे व्यावक्षापिक्र वितरण को स्पष्ट करे । इसे 
इंले ठीक किया जा पकता है ? 
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व्यदसाय में वेवल्ल 2% श्रमिक लगे हुए थे एव जाणन में 2 प्रतिशत व्यक्ति लगे 
हुए थे । व्यावसायिक वितरण के सम्बन्ध मे निम्न निष्कर्ष ध्यान देने यांग्य हैं 
“च्य) भारत में काफो लम्दो भवधि के बाद 98| में व्यादसायिक वितरण 
सामूली बदला है । 98] भे क्रपि व सहायक ढ्रियाप्रो मे सखग्न भ्रम शक्ति का 
लगमय 33% प्रंश घटा है जो एक नई व भनुकूल प्रवृन्ि हा सूचक है ' स 
(ब) कृवि से श्रम-शक्ति को हटाकर अस्य धाविक क्िणिप्तों वी तरफ सेजन 
को विधि मारत के लिए प्रब्यावहारिक विद्ध होगो * हमे कृषि में हो झआधिक 
ब्यक्षितयों को कॉम देना है। झंत ग्रामीण निर्माण कार्यों वा विस्तार करना होगा-> 
बाँघ, नहर, सडक, दृक्षारोपझा, मू-सरक्षझा आदि कार्यों का विस्तार करने से दे हावो 
में ही अ्रधिक लोगो को वाम दिया जा सकता है प्लोर दिया जाना चाहिए ॥ इससे 
शहरो पर प्रनावश्यक रूप स खनमार नहीं ष्ढेंगा। 
(स) प्राह्नोण प्रोद्योगोकरए भत्यादश्यक है। गाँवों में भाधुनिक ढय के लघु 
“उद्योगों का जाल बिछाने से औद्योगीकरण की प्रक्रिया तेज हो सकेपी। भाधिक 
विकास्त से रोद'ओ (परिवहन, वेके बोमा उपक्तिगत क्ेवा-काय जैसे-दर्डो नाई, 
घोडी भादि) का विकास व॑ विस्तार होना भी स्वामाविक है । 
प्रश्न 3 भारतीय प्रथष्यवस्पा में बेब्रेजगारी व प्रल्परोजगार की माता, 
स्वध्प व कारणों पर ग्रह श डालें । सरकार मे योजनाप्रों में इन समस्याप्रो को हल 
करने के लिए कोत से उपाय काम में लिये हैं । 
उत्तर सर त--मा रत भे बेरोजगारों द प्रत्प-रोजगार दोनो को दवाएं पाई 
जाती हैं। पारिवारिक खेतों पर जितने श्रमिक काम करते हैं वे प्राय झावश्यवता 
से भ्रधिक हात है जिससे उन्हे पूरा काम नहो मिल पाता एवं उनकी भामदनी मो कस 
होती है । इसे छिपी हुई या भ्रच्छम्द केकारो या झल्प-रोजगार को स्थिति कहते हैं । 
गहाँ श्रम को सोमान्‍्त उत्पादकता नोचो पायो जातो है । भारत में स्वय के रोजगार 
मे लगे व्यक्तियों वी सख्या कापी झधिक है । 
दातवाला ₹मितति ने वेरोजगार व्यक्तियों के भाकऊुड़ो में सुधार करने के 
सम्बन्ध भे दई सुझाव दिये थे । बेरोजगार व्यक्तियों यो सब्या प्रत्येक प'जना के 
अन्त में इसके भारम्म वी तुलना मे अधिक पायौ गई है । इसका ग्रथ है कि देश में 
प्रत्येक योजना में नयी श्रम शक्ति को पूरा काम नही मिल पाया है + 
सातदी परचवर्षीय योजना के भास्डो के झनुसार मार्च १985 में सामान्य 
स्टेट्स (7४0४) ४805) के प्रनुसार 5 बर्ध व शधिक के प्रप्यु समूह से बेरोजगारी 
की भादरा 92 लाख व्यक्तियी (३६४ के 38वें दोर की सूबना के ग्नुसार) ! 
]२55 के 32वें दोर के ध्ाधार पर 977-78 से ध्रम-शरित का 5 2% बेरोजगारो 
का शिकार था। केरल मे वेशेजपारों को दर 25 7% थी तथा देश के प्ाधे 
वेरोजगर व्यक्ति तपतिलनाइ, प्रान्प्न प्रदेश, केरल व महाराष्ट्र में पाये गये थे ॥ 
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छाल देनिक स्थित्ति के प्रनुसार ]983 में भारत में बेरोजगारी की दर 
4 79% रही, जबबि !972-73 मरे यढ़ 4 75% थी। 983 मे केरल में 
बेरोजगारी की दर 3 4% तथा तमिलनाड़ थे ।2 0", थी । इस प्रकार इन दोनो 
राज्यों में बेरोजगारी का दबाव सर्वाधि6 पाया रया । 

देश मे जनसख्या की तीय गति मे वृद्धि, (97-8!) की अवधि में 25 
प्रतिणव), रोजगार नीत का झमाव, पोजी का झमाव ग्रामीण प्ौद्योगीकरए का 
प्रभाव जिला व स्नण्ड नियोजन का प्रमाव दोषपूण शिक्षा प्रणाली प्रादि कारण इस 
रामस्या के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं । जब श्रम-यक्ति की पूर्ति इसकी मांग 
से प्रपक होती है तब श्रम-त्राजार में असतुत्तन उत्पन्न हा जाता है जिससे बेरोजगारी 
व प्रल्द रोजगार बी समस्याएं उत्पन्न होती है । 


सरकार ने योजनाप्रो म विभिन्न वित्रास कायश्रपों के माध्यम रो रोजगार 
बढ़ाने का प्रयात्त क्रिय। है । ग्रामीण-निमारा। कायक्रवा (१४४९) में देहाती जनता को 
पाम देन का प्रय/्स किया गया है । 97]-72 में ग्रामीण रोजगार मे लिए क्रश 
स्कोम' (८8२8) चालू की गयी थी जिमव अ तगत प्रश्येत जिले में | 000 
व्यक्तियों को प्रति माह (00 रुपये मजदूरी पर 0 महीने ता बाम देने का बार्यक्रम 
रपा गया ब्रा । 973-74 के बजट मे इस बार्यत्रम वे लिए 00 करोड़ रुपये 
थी राशि निर्धारित बी गई थी ताबिः 5 लाख शिक्षित बेरोजगारों को वबाम पर 
लगाया जा सके । 

सती योजना 985-90 को भी रोजगार पुर बनाया गया है। इससे 
40 4 मिलियन व्यक्ति वर्ष का प्रतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने का लक्ष्य रसा गया 
है ताहि सम्पूर्ण नई श्रम शक्ति को काम देन के प्रलावा पहुद के बेकार व्यक्तियों मे 
से भा बुछ को काम दिया जा सके । इसवे लिए याँतों का प्राथिक विक्रास करने पर 
जोर टिया गया है । सरकार ने एक राष्ट्रोय ग्रामीण रोजगार कामक्रम (२४80) 
तैयार दिया है जिममें देश के समी विकास खण्ड शामिल किय गये हैं। इनमें गाँवों 
मे सुस्त वृपिगत मौसम मे रोभगार उपलब्ध कराने का प्रयास बिया जाता है | बह 
पहले के बाम के बदल भ्रनाज का ही एव. सजप्धित रूप है । स्व-रोजगार मे लिए 
प्रामीण युया वग का विभिन्न प्रकार के कार्यों मे प्रशिक्षण देने की नोति अपनायो गयी 

। इप ट्राइमम (पर ४७: ५) (वाह एऐप७] ४०७७ 0 58९ एछप्ाए/0१- 

गराशा।) कायक्रम कहां गया गया है । 

गाँवों में रोजगार के प्रवसर बढ़ाने वे” लिए ग्रमोण भूमिहीन तैेजगार 
गाएण्टी के यक्रप (एव [.3॥0/055 छ॒ग्राण[ए)म्राला (006९ एछा०8ग्या6) 
(२,067) मो चालू फिया गया है । इसका लाम ग्रादीण श्रमित्रों को मिलने लगा 
है। यह मदाराष्ट्र 4 राजग"र मे रण्टी स्त्रीम के नमूने पर है और इसका सम्पूर्ण 
उपये बद्र बहुत करता है। 
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989-90 की प्रवधि के लिए ग्रामौण रोजगार का एक व्यापक कार्यक्रम 
सलाया गया है जिसे जवाहर रोजगार बोजना (39) का नाम दिया गया है । इस 
५र 2623 करीड रू वी घतराशि व्यय वी जायगी जिसमे केंद्र का अश 50% व 
राज्यों का 20% होगा। इसमे शव ?.069 को मी हिला दिया गया है | 
इस के यंद्रम्त का उद्देश्य अत्पेक ग्रामीण निर्धन परिवार मे से कम से कमर एक ब्यवित 
को वर्ष मे 00 दिन का शाजमार म्रुय्या करता है ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके । 
इस कार्यक्रम को ग्राम पचायतो के माध्यम से सारे देश मे लागू किया जायगा जिसके 
लिए कोप के-द्र से सोधे पद्ायहों को दिये रपये हैं। त्स्के अन्‍्तगंत मदिनाओ्रों के लिए 
30% के आरक्षण को व्यवस्था है। इतनी विशाल धनराशि का र दुपयोग करने तथा 
उत्पादक परिपम्पत्तियों का निर्माण करने वे लिए जिला, खण्ड व ग्राम स्तर उत्प'दक 
रोजगार को परियोजनाग्रों का निर्माण करने की नितान्त प्रावश्यत् ता है जिनके ग्रमाव 
में कोपों का सदृपयोग करता कठिन होगा। विभिश्न क्षेत्रों मं कोपों का श्रावटन 
निर्भगता के झनुप त मे किया जायगा । 

श्राणा है इस योजना से रोजगार-सवर््धन में विशेष मदद मिलेगी श्रौट इसे 
श्राटवी योजना घ ग्रश्चिक व्यवस्थित रूप म सचालित क्या जायरा । 

प्ररत 4 भारत भे प्रोद्योगिक लॉइसेंस नोति की नवौन प्रधृत्तियाँ दोजिए 

उत्तन -सक्ेत---माॉरत में लाइसेंस नोौति से फरवरी 970 में सशांघन किया 
गया था जिसमे दत्त समिति वी सिफारिशों का समावेश था। उद्योगों के निम्त 
क्षेत घावित किए गए घे-- ) मूल या प्रमुल (८णा८) उद्योगों बी सूची जिसमे 
आधारभूत, सुरक्षा सम्बन्धी व केद्रीय महत्व क उद्योग से गए ७ ॥ (॥) 5 करोड 
रुपयों से छपर के क्षेत्र को "रो विनियोग! का क्षेत्र कहा गया था । () ] करोड 
रुपग्रे स 5 करोड रू. के बीच वाले क्षेत्र को मध्यम छोत (0086 ३६८४0/) कट्ा 
गया था । इस मीति में लघु ठ्योग्रो के विक्राम व पिछड़े क्षेत्रों के प्रौद्योगिक 
विपास पर बल दिया गया था । 

2 फरवरी, 973 को लाइसेंस नीति मे घुतः सशोधन जिया गया । इसका 
हे श्य पॉचवी योजना में ग्रौद्योग्कि उत्पादन को तेजो से बढ़ाना था । इनमें 9 
उद्योगों की एक सूची शामिल वी गई जिसमे बढ़े उद्येः्ग सम्रह्दो को माग लेते दिया 
गया उस सूची मे मूल उद्योगों (८0० ॥्रा0ए७5त65) व सम्बद्ध उद्योग रखे गये । 
भ्रपक्षाइ्त बड़े समृह की परिम्रापतर मे 35 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति की सीमा के 
स्दात पर 20 करोड़ रुपय कर दिये गये । सरकार ने सयुक्त क्षेत्र के विघार को भागे 
बढ़ाने का निश्चय दोहरावा | इस नीति में बड़े श्रौद्योगिक झमृह को प्रधिक काम 
करने का श्रवस्तर दिया गया । कुछ विद्वानो का मत था कि इससे झ्रादिक सत्ता का 
कैनद्रीयकरशा घटने ती बजाय बेदं या । बाद के वर्षों मे उदार साइसेंस भौति ही 
पपनाई 5ई है मार्च 978 में श्रोद्योर्क लाइसेंस लेन के लिए हूट की धीमा 
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(लप्थाएध्णा ग्राश) एक करोड रुपये से बढाकर तीन करोड रुपये कर दी गई । 
मई 983 में सरकार ने इसे वढाकर 5 करोड रु, कर दिया। जून 988 मे इसे 
सौमा को पुन. बढ़ाकर 5 करोड इपये कर दिया गया है १ केन्द्र दारा घोषित पिछड 
कषेत्रो के लिए यह सीमा 50 करोड रुपये कर दी गई है। इससे काफो सर्या में नई 
थरियोजनाएँ हाथ मे लो ज येंगो । वित्तीय सस्थाएँ मध्यम श्रेणी को परियोजना प्रो 
की अधिक गहर ई से जाँच-पडनाल करेंगी ॥ 


सरकार ने अप्रोल 982 में लाइसेंस नीति को भौर उदार बनाया । बडे 
औद्योगिक घरानो व विदेशी कम्पनियों के लिए जाँच ओर क्षेत्रों मे पिछले पाँच वर्षो 
के सर्वश्रे ष्छ उत्पादन से ऊबर 33 3% क्षप्रता को इजाजवब दी गई जो पहले के 25% 
अतिरिक्त उत्पादन की छूट के अलावा थी । इत परिवततनो वा उद्देश्य निर्यात-सवर््धन 
आयात-प्रतिस्थ पन, दभान की किफायतो का लाम उठाना व टेक्नोलॉजी को उन्नत 
करना था । )985-86 क सघीय बजट परे |8#]7 कम्पनियों के [लए परिमम्पत्ति 
की सीमा 20 करोड रु स बढाकर 00 करोड रु कर दो गई तथा 25 उद्योगों को 
लाइसेस मुक्त कर दिया गया । 


सरकार ने 40 मदो मे ब्रोड बेण्डय की नोति लागू को है जेब बिजलो के 
प्ले, गाड़ियों के टायर टयूब, काच, सीमेट, पल-सब्जी व प्रासैस्ड फूड, आदि। 
इनम बाजार माँग के अनुमार वस्तु-मिथण्य बदला जा सकेगा। उसके लिए नया 
लाइसेंस लेने की जरूरत नही पडेगी । 

सरकार ने कुछ बस्तुप्रो के लिए '्यूनतम उत्पादन-क्षमताएं घोषित की हैँ 
जिन तक उत्प दन बढाया जा सकृतः है नाकि लागतें बम की जा सके । ऐसा सीलिग 
पख्ो, विजलो के टाइपराइटरो कार्बन ब्लेक आदि के लिए फ़िया गया है । 

नई सरकार प्रोद्यागिक नियन्त्रणो को कम करके प्रतिस्पर्धा, प्राघुनिकीकरण, 
नई टेकनोलोजी, बडे पैमाने की क्फिययतें ग्रादि श्राप्त करना चाहती है । इसके लिए 
लायमेंस नोति को अधिक उद/र बनाया गया है जो उदार झ्रातिक नीति का प्रमुख 
आाहै। 

प्रश्न 5 विदेशों व्यापार को झ्राधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कोजिए। इस 
सम्बन्ध में भ्रावश्यक भाौकड दोजिए। 

उत्तर सकेत-- भारत मे 988 89 में आणत की राशि 27693 करोड 
रुपये थी जो पिछले वर्ष से 2 *6% ग्रधिक थी | निर्यात की राशि 2028] करोड 
स्पये थी जो विछले वर्ष से 28 8% अधिक थी । इस्ध प्रकार 988 89 पे व्यापार 
बा घाटा 7442 कराड रू का रहा जो पिछले वर्ष के 6638 करोड़ रु. से अधिक था । 

(प्र) निर्यात व्यापार में परिवर्तंत +॥) वस्तु के झनुप्तार--970-7] मे 
चाय का अज् 9% यथा जो घटकर १987-88 में 3:8% हो गया । दस्त द रेडोगेड 
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पोशाकों (८्ण्णाणा ब्रिंताए$ +-६॥०,॥7906 हक्षाशाधया$) का 9%, से बढ़कर 
]8 ॥९, हो गया । जूट व जूट से निम्रित माल का 2 4% से घटकर 5% पर 
थ्रा गया | इ्जी नियरी माल का अ्रश भी घटा है । 
(॥) दिशा के धनुसार--970-7] से 987-88 के बीव हमारे निर्यात- 
च्यापर में जापान का भर 3 2% से घटकर 0*3% हो गया। पूर्वी मोरोपीय 
देशो का घटकर ]6 5९% पर आ गया | निर्यात व्यापार में अमेरिका का भ्रश बढ़ा 
है । इस प्रक्रार हमारा व्यापार प्रमेरिका व रूस से बढ़ा है । 987-88 में प्मेरिका 
भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा तथा कुल तिर्यात मे इसका अश ॥8 5% 
रहा । 
(प्रा) प्राय व्यापार में परिकतेत ($) वस्तु के झ्रनुसार--970-7] से 
987-88 के बीच में काफी परिवर्तन हभा है। 987-88 में प्रायातों में पेड्रोल, 
तेल व चिक्नाई (?0.) का अश पिछले वर्ष वी तुलना में बढ़कर ॥8 2% पर 
गया । 
(४) दिशा फे भ्रमुसार-- ग्रोपेक व जापात मे छाम्रात बढ़ा है। 970« 
से 987-88 के बीच जापाव से हमारे प्रायात 5:% से बढकर 95% हो गये 
और प्रोपेह से 7 7% से बढ़कर 4'8% हो गये । 
(३) व्यापार की धारशी-व्यापार का धाठा 988-89 में लगभग 742 
करोड़ र रह जो विछले थप से लगमग 750 करोड रु भ्रधिक था । बैसे 980- 
8] से ही व्यापार का घाटा प्रति वर्ष 55 झरव रुपये व इससे अधिक रहा है । छठी 
याजता से व्यापार का कुल घटा 2858 करोड रुपये रहा जिससे देश के समक्ष 
विदशी भुगतान की समस्या उत्पत्त हो गई 
प्रश्न 6 विदेशों सहाधता को साक्रा, उपयोग व भुगतान पी समस्याओ्रों पर 
प्रकाश डालिए । 
उत्तर-सकेत--रिजर्य बैंक की 987-88 की रिपोर्ट क अनुसार 3 मार्च, 
]988 के च्न्तर तक कुल 6,44 करोड रुपयो की ददेशी सहायता स्वीकृत हुई 
थी जिसमे 42 347 करोड रुपये को राशि प्रयुक्त की जा सकी थी । 

988-89 में विदेशी सहायता के शुद्ध आगम (88 ॥709 एणी 8585- 
2706) की राशि 2599 करोड पये तक पहुँच गईं है । 

विदेशी सद्दायता का उपयोग बौद्योग्वि विकास, परिवहन के विवाप्त व 
कृदिगत विकास ग्रादि के लिए जिया गया है ॥ भूतवाल मे पी एल. 480 के अन्तगत 
स॒चात्तो के रियायती झ्रायात से खाद्य-स्थिति वो सुधारा जा सका था। विदेशों 
तकनीकी ज्ञान व दक्षता का मो उपयोग किया गया है । 

विछल्ले वर्षों मे विदेशी ऋणो के ब्याज व मूलघन की किस्म के मूगतान का 

सकट लड़ा हो गया है । यह अग्र तालिका मे दर्शाया गया है : 
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के. लिए समोध्ित प्रौक्डों के. प्रनूसार विदेशों सझयता की राशि 5,209 करोड रू. 
(जुल का 2:8% तथा घाटे की वित्त व्यवस्था 3,560 करोड रू को रही । 

विदेशी महायता के उप्रयोग से पुनर्मे गतात की समस्या तथा घाटे की वित्त- 
व्यवस्था मे मृद्रास्फोति वी गम्मीर समस्या उत्पन्त हो गयी है | इस प्रकार म"रतीय 
नियाजन में विनय व्यवस्था स्फीतिकारी प्रमाणित हुई है। छठी योजना 980-85 
के धादे की वित्त-्थ्वस्था का लक्ष्य 5000 क्शेड रू का था, लेविन वाह्तव में 
यह !5 684 क्शेड्ठ रू की रही जो लक्ष्य के तिगुन से भी बुछ प्रधिक थी। विदेशी 
महायतफबे लिए प्रादघाव 9 929 करोट छ. का था जबकि वास्‍्तव में यह 8,529 
करोड र, प्राप्त को गई | 


सातवों योजना म घाटे दी वित्त ब्यय्म्धा से 4000 करोड़ रु, का प्राव- 
घान किया गया था, लेकिन प्रथम तोन वापिक योजनाशों (985-83 की प्रवति 
के लिए) में इससे प्रधिक घाटे की वित्त-व्यदम्धा की जा चुकी है । आठवी पचरवर्पाय 
योजना को भो सार्वजनिक क्षेत्र म 3.50 000 करोड रपये के परिव्यय के लिए 
साधन जूटाव का मारो प्रयाम करना हाग्ा । इसके लिए घरलू बचत की दर मे वृद्धि 
बरनी होगे । इब 2] ]% से बढ़ाकर 23 3% क्या जाना है। 


प्रग्न 9, भारत में नियोजत काल में झ्ायिक प्राति को समीक्षा कोशिए । 

उत्तर-सकेत--मारत में याजनाह्ञाल ये लगमग चार दशक पूरे हो गये हैं इम 
प्रवक्षि में विभिन क्षेत्रों में प्रगति हुई है । 

राष्ट्रीय आय 985-86 से ॥950-5। को तुखना में (970-7) के भावों 
पर लगभग 3 6 गरुनी हो गई । इसमे प्रतिवर्ष औसतन 3 6 प्रतिशत वृद्धि हुई । देश 
की जनसस्या 95) में 36 करोड से बटकर 98 में लगमग 684 करोड़ व्यक्ति 
तथा ]989 में लगभग 82-33 करोट ब्यक्ति हो गये है । प्रति यक्ति आय 466 २. 
से बढ़कर 985-86 म 798 रू हो गयो है (970-7] के भावों पर) | इस 
प्रकार इसमे |5% वाधिक चक्रदृद्धि दरम वृद्धि हुई। पग्रव राष्ट्रीय श्राथ वी 
गणना का भ्राघार वर्ष बदलकर 980 8] बर दिया गया है । 987-88 में 


980-8] क भावों पर सष्ट्रोय श्राथ 450573 करोड रुपये तथा प्रति व्यक्ति सप्य 
4948 #पये ग्राँकी गयी है 


खाद्यान्नों का उत्प इन 950-5] मे 55 मिलियन टन से बदकर 987-88 
में व38 मिलियन टन हो गया तथा 988 89 के लिए उत्पादन का अनुमान ऊंचा 
(लगमग 70 प्र, टन) लगायः गया है ४ तिवहन का 5 मिचियन टन से 987-88 
पे ]2 4 समलियन टन एवं कपास का 29 मिलियन गांठों से 6 43 मिलियन गार्दे 
हो गया है । देश मे क्ृपात सेत्र म अधिक उपज दन वाली किस्‍्मों, रामायनिक खाद, 
ट्रेंक्टर, पम्य, कीटनाशक दवाइयों प्र दि का क,फी विस्तार किया गया हू 
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4950 5] से 978-79 की चदधि में कृषिगत उत्पादन में बापिक वढ़ि 
दर 27% रहो है। पाँचवी योजना की अवधि (974-99) में यह 4 2% रही। 
चावल की श्रव़ि हेक्टेयर उसज ]950-5] में 6 7 क्विटल से वदकर 987-88 में 
4"7 किवटल तथा गेहों को 66 किवटल से बढ़कर लगभग 20 विवटल हो 
गई है । 
शक्ति की प्रस्थादित क्षमता के 950-5॥ मे 23 लाख किलोवाद से बढ़कर 
986-67 में 554 ज्ञाख किलोबाट (लगमग 24 गुना) हो जप्ते का अनुमान है । 
तैयार इस्पात का उत्पादन | 950-5] में 0 साख टन से बढकर 987-88 में 
06 5 लाख टन (मैकण्डरी उत्पादकों का उत्पादन शामिल करने पर) हो गया है । 
क्र तेल का उत्पदन इसी अवधि में 2:6 लाल टन से दढकर 3 करोड टन हो गया है । 
देश में अल्यू मिनियम इज्न, मोटरग'ड्यो, साइबिलों, विश्स्रि विस्म वी मशीनरी, 
रासायनिक खाद कोयला, सीमेंट, क।स्टिक सोडा, कच्चा लोहा वर्गरो का उत्पादन 
काफ़ी बढा है । 9*-86 की प्रवधि मे भ्रौद्योगिक उत्वादन छ मरुतरा हो गया है । 
970 के दशक से श्रौद्योगिक विक्रांस की वादिक दर 42% रही थो जो वढकर 


79809-8] सर 986:87 तक 7 6% हो गई । 
घरेलू दचत की दर 980-8| में 2।"2 प्रतिशत (राष्ट्रीय आय का) से 


घटकर 987-88 में 20*2 प्रतिगत हो गई 986-87 में यह 2। 6% रही थी । 
विनियोग की दर 980-8। में 227 प्रतिशत से घट कर 987-88 में 22 
प्रतिशत हो गई । ग्रह 986-87 में 23 4% रही यो । राष्ट्रीय आय के नये 
प्रिरीज के अनुसार जिसका प्राघार वर्ष अब 980-8] कर दिया गया है ।) देश म 
सावंजनिक क्षेत्र मे उद्योगों का तजी प्ले विस्तार हुआ है । 950-<] में इसमे कुल 
वितियोग 29 करोड़ रुपए का था जो 3987 88 के प्रन्त तक लगमा 7299 कराड 
रुपए हो गया है। देश में वई नई वस्तुओं का उत्पादन चासू.हुआ है । फिर भी मृल्य- 
वृद्धि, बेरोजगारी, विदेशी सद्वाथत्रा के कारण पुतरमुगठान की समस्याएँ, ग्राधिक 
सत्ता का विजी हाथो मे केसद्रीयकरणा व एकाबिकार, साधन सम्रह की कठिताइयाँ, 
काले घन व काली मुद्रा प्रादि समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं जिनका उचित समायान 
निकाला जाता चाहिए । 

प्रश्न 70 राजस्थान का योजना-काल में क्धियत विकास सहौ दिशा में 
हप्ा है। कया श्राप इस सत ते सहुमत हैं? वर्णन कोजिए । 

उत्तर-सक्त-राज्य मे 795-52 में सकल कृषिगत क्षेत्रफ्ल बुल्ल रिपोटिग 
शषेत्रफ्त का 28% था जो वदकर १98०-87 मे 52 0% हा गया है। इस प्रफार 
राज्य में विल्लृद्र सती का क्षेबफत वाफी वहा है। 

सकल मिचित् क्षेत्रक्त |95]-52 मे 7 लाख हैक्टयर था जो 986 87 
में 43 5] लाख द्वेक्टेयर हो गया । इस श्रकार योजनाकात में सिचित क्षेत्रन्‍ल 
सगभा चौगुना हो गया है । 
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950 5] मे सब्य प्लो का उत्पादन 30 तास टन हुम्रा था जो 983 84 
मे उगमग एक कराड़ टन रहा । 984 85 थे 985-86 में यह प्रति वर्ष लगमग 
79 लाख टन रहा | सूसे के कारण 986 87 मे 67 साख टन व 987-88 मे 
48 जास टन रहा ललेविन 988 89 मे इसने पुन ) बरोड टन वी सीमा को 


पार करने की अधशा है! 
राज्य में कृषिगत विकाप्त की नई नीति का विस्तार जारी है ॥ राज्य मे 


प्रधित उपज देने बाठी किस्मों का क्षत्रपल तथा रासायनिक खादों वा उपभोग 
बढ़ाया गया है 

राज्य में मुम्य समस्या छृषिगत उत्पादकता को बढ़ाने वी है। सिंचाई व 
साधनों वा तेजी से विस्तार करने ती भा आझ्रावश्यत्ता हैं । 

विश्य बैक ने द दरा गाँंघी नहर तथा चम्प्रल कमाण्ड क्षत्र व विकास के लिए 
ऋण प्रदान ज़रिये हैं । चम्बल शितित क्षत्र मे जल के बहाव की व्यवस्था करन, सर्डर्त 
बनाने नहगे के रख रखाब व भूमि के विक्रास के लिए इस ऋण का उपयाग किया 
गया है तथा इन्दिरा गाँवी नहर क्षत्र में महरां वो प्रका बनाने खतो गो समतल 
करने टीलो के निमाण को रोकने दृक्षारोपश करने 4 गाँवों के विकास के लिए 
इस हा उपयोग किया जा रहा है । 

प्रशत !  राजम्धान में योजवाराल में श्रौद्योगिक प्राति का यणन 
घीशिए । 

उत्तर सकेत-- राजस्थान प्रौद्योगिय इष्टि से विछरा हुप्रा राज्य रहा है 
987 88 में खत व निर्माण (पजीरत व गर पजीहब (माह छ08 
ग्रक्षायविषापाधाह) से राज्य की बुत आय का 20 8% (970-77 कोमसतो पर) 
आप्त हुआ्ना था । 

योजनावाल में विद्युत वी उपर्ला थ बढ़ाने से श्रौद्योगिक विश्वास की भूमिका 
तैण्यर ह गयी है । 950-5] म शक्ति वी उपलब्धि 8 मेगावाट थी जा 989 के 
मध्य में 2500 मेगावाट (प्रस्थणवित क्षमता) हो गयी है । 

राज्य में चीनी सीमेंट, यूरिया सुपर फास्फेट सूती बत्भ सूत, बॉज-विययरिंग, 
पानी विजली बे मीटरों नमक पग्रादि वा उत्पादन किया जाता है । 

सार्वजनिक क्षत्र में कुछ कार्यएन चल रहे हैं जैसे राजस्थान हरकार को 
देख रख में श्रीगगानगर शुगर मिल्य घोलपुर में हाई-टक व्रियोजन ग्लास व क्री 
हो में ख्मड का कारताना साडोन्वी पाल (डू गरपुर जिस में) पलोगपार बनि> 
पिशिवशन ध्लाटट, चुख व लाडनू में वस्टेंड उसी मिल बीकानर मे ऊनी मिल थे 
डीडवाना से बेसिक वक्स चनत रहे हैं । भारत सरवार बे निम्न उपक्रम हैं--() 
दिं दुस्तान जिक लि. उदयपुर (9) हिटुस्तान कॉपर लि सदर (9) इस्ट्र मे टेशन 
सि कोरा (४) एप एम टी लिमिट्ड प्रजमर व (५) सॉमर सां टस लि 
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(५) माँडन बेकरीज तथा (४॥) राजस्थान इलेकट्रोनिक्स एण्ड इन्ह्ट्र, मेन्दश ति है जो 
कोटा इन्ह्ट्र मरेदन लि की सह यक इकाई (रीको का सहयोग) है । 

राजस्थान मे केन्द्रीय विनियोग सावजनिक क्षेत्र मे 966-67 में | 7 करोड 
रेपयों थे बढ़कर माच 985 मे 648 करोड रुपग्रे हो गया था। मारतीय श्ौद्योग्क 
विकास बैक ने रिटर प्लान्ट चमड़े के कारखाने व संक फोस्फ्रेट के विकास के लिए 
क्ज दिया है. राज्य पे भ्रौद्योगिक विकास को सम्मावनाए विद्यमान हैं। कृषि-पदार्य 
आधारित, ख्निज-प्राध।रित उद्योगों जेम्स व जवाहरात, दत्तकारी व पर्यटन, प्रादि 
का विकास किया जाना चाहिए । राज्य में विभिम्त उद्योगो के उत्पादन की प्रगति 
इस प्रकार रही । सीमेत्ट का उत्पादन |95] में 2:58 लाख टन से बढ़कर 988 
मे 40 3 साख टन हो गया । यृती वस्त्र व सूत का उपादन भी काफ़ी बढा है। 

राज्य में इन्जीनियरी, रामायनिक व इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगो का विकास झिया 


में पैकिट्रयो मे सलग्न कूल कर्मचारियों का 25 7% भ्रकेत्ते; विद्युत में लगा हुप्ना था, 
जबकि समस्त भारत के लिए यह झ्ोन्तत ॥] 35% झाया था। इस अ्क्ार राज्य मे 
विद्युत क्षेत्र म क्मचारियों का ध्रमुणतत्त बहुत ऊँचा है । शुद्ध जोदे गये मूल्य के ग्रापार 
पर राजस्थान का औद्योगिक श्राधार (04780 055८) 984-.85 के इस प्रकार 
पाया गया फैन रेशम व मिश्चित रैशे के यस्त्र, सूती बस्त, अधात्विक छनिज वस्तुएं 
सेरिबहुन उपकरण रासायनिक पदाय॑ मशोनरी मशोनों औौजार भादि । )984-85 
में राज्य मे उद्योगो का विशिष्टीकरश गुगाक (ए०शीलहदा। 0 5९णगा।३8॥07) 
0 234 पाया गधा है जो नौचा है और यह बतताता है कि राज्य मे प्रौद्योणिक 
विविधीकररा बा बराक 0 766 होते से कई प्रकार के उद्योग विवप्तित होने 
लगे हैं। नद्म्वर 49838 बने हिल्दुस्तान जिक लि. ने भौलवाडा जिले में रामपुरा 

मे गुचा चीसा जरवा माइनिय कॉमस्प्लेकस पर काम चालू क्या है 
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क्र 2, सरब्यर वो खाद्यननोति का सक्षेपर मे उल्लेख वोजिए । देश के 
लिए उदित खाद्य-तोति का सुभाव दोजिये । 
उत्तर-संस्त--सरक्ार की सयाद्चननोति--973 में सरकार के द्वारा गेहू 
के थोक व्यापार को अपने हाथ मे लेने को नीति घोषित की गई थी, लेकिन सावश्यक 
तैयारी के प्रम'व व कई प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण यह पूर्णतया विफल रहो ॥ 
]974 में ब्यापारियों से लेदी के रूप मे भनाज निर्धारित भावों पर उनको कुल 
खरीद का झाघा माग लेने को नौति अपनाई गई। 978& मे गेह्ों का खरोद-मूल्य 
]05 रुपया प्रति विवटल रचा गया जो काफो ऊंचा था। 975 में कृषकों स लेदो 
के रूप मे गेहों की खराद करके स्टाक बनान की नई नीति लागू को गई। गहें का 
बसूली मूल्य पहले जितना ही रखा गया । 976 मे उत्पादको स लेवी वसूल को 
गई । अप्रैल, 977 में जनता सरकार ने खाद्य स्थिति अच्छी होने से उत्पादकी पर 
लेवी समाप्त कर दी और ग्रेहों' के वसूली मूल्यों को न्यूनमम समर्थन मूल्यों मे वदल 
दिया तथा गेहूँ को क्षेत्रोय व्यवस्था समाप्त कर दी । हाल में !990-9 की बिक्री को 
मौसम के लिए गेहूँ के वसूला मूल्य 200 रुपय प्रति विवटल रखे गये हैं जो पहले से 
7 रुपये प्रति क्िविटल अधिक है । पिछले वर्षों मे इनमे लगातार बृद्धि होती 
रही है । 
सरकार की खाद्य-नीति में निम्नलिखित का विस्तार से वर्णन करें । 
(।) खाद्याननो के सावंजनिक वितरण की न्यवस्पा, 
(॥0 खाद्याननों के लिए भायात्त को व्यवस्पा, 
(0४) भारतीय खाद्य निगम की क्रियाएँ, 
(४४) उत्पादन बढाने के लिए कायक्रम (कृषि में हरित क्रान्ति, जादि) 
सरकार खाद्यान्नो का पर्याप्त मात्रा में बफर स्टॉक रखने का प्रयास 
करती है । 
मारत के लिए उचित खाद्य नोति के मुण्य त्तत्व इस प्रञार होने चाहिएं-- 
] कृषकों को झनाज के प्रेरणादायक भूल्य (।9०६ए४६७ 970८७) मि्े 
ताहि उन्हे उत्पादद बढाने की ब्रे रणा मिच सके, 
2. सरकार निर्धारित मावों पर झनताज खरीदकर बफर स्टॉक जमा करे ताकि 
सावेजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाया जा सके, 
3. समाज में गरीद लोगो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा अपेक्षा 
कृत नोचे मादों पर झनाड जनियमित रूप से उपलब्ध किया जाना चाहिए, 
4 खाद्यान्नों में जमाखोरी व सप्रह को रोका जाना चाहिए; 
5, उत्पादन बढने बे प्रयास निरन्तर जारी रहने चाहिए; तथा 
6 आावष्यत्नतानुसार विदेशों से झनाज का भाषात करके खांद्याननो के भाव 
को दूर किया जाता चआाहिए। 
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इन तत्वों पर ध्यान देने मैं उचित खादयन्नीति निर्यारित की जा सकती है। 

प्रश्न 5, भारत में 923 से सामाजिक घुरक्वा की दिशा में हुई मणि का 
िजेंदत कोजिंश । ५ 

इत्तर सकेत--समातिक सुरक्षा के ग्रन्तर्गठ वह सुरक्षा आतो है जो एक 
समाज अवते सदस्भों को विभिन्न प्रकार को ओखिमो जैसे वीमारी, काम के क्योष्य 
हो जाने वेकारी, बृद् पा, मृत्यु ब प्रसूति ग्रादि से सुरक्षा प्रदाव करने के लिए देवा 
है । ग्रकेला व्यक्ति इन जोधिमों का मुकाबला नही कर सकता। शब्रत, सामाजि&/ 
सरका यी ग्रावप्रण हा होती है | इसमें सामाजिक दीमा व सामाजित सहायता दौता 
वार्यक्म शामिल होत हैं । पहले कमंच्रारियों कौ प्रीमियम के रूप मं घनराणि देनी 

होतो है, जयकि सामाजिक सहायता निशुल्क प्रदान बी जाती है । 

भारत मे सामाजिक सुरक्षा के लिए निस्न प्रधिनियम बनाये गये हैं जितके 
अन्वर्गत कई प्रकार वी जाधिमों क प्रति सुरक्षा श्रदान की गई है। इतका प्रागे 
विवधत किया सया है-- 


म, मजदूर-क्षतिपृर्ति ्रधितिय्त, 923--इसके बन्तगेंत मालिक मजदूर क्रो 
उस ध्विति में मुप्रावजा देता है जबकि काम करते हुए उसे चोट प्रा जाए वह सर्देव 
के लिए अपोग्य हो जाय गषदा उसको मुयु हो जाये | हाल मे यह 984 मै 
सशोधित किया गया है॥ यह पहले 000 6 मासिक तक वेतन पाने व ले श्रमित्रो 
पर लागू हाता था जो से मा अब हटा दी गई है । मुप्रावजे की दरें मिलन शिसत होती 
हैं। इस निम्मम का पूरे तरह से पालन किया जाता धाहिए । भ्त्र मुप्रावजा आयु से 
जोडा भपा है। 

2 क्मंचारी राज्य बीमा ध्रिनियम, 4948--यह उन स्थायी पंकिट्र्यों पर 
लागू होते है जा शक्ति का उपग्राग करती है और जित्मे 20 या अधिक व्यक्ति 
नियुक्त होते हैं। इसके श्रत्तगत चिवित्सा-लाभ, बीमारी के दिनों प्र नगद राशि, 
प्रसूती स भ काम करते झमय चोट शा जान पर मित्रद वाला मूआवजा तथा खोट 
से मु यु हो जाने पर श्राशितों को पेंशन दन वी व्यवस्था ब्ाती हैं॥ 7५६ की कापी 
डिमगस्मरियाँ चल रही हैं । अब महू 600 रुपये मासिक बेवन तक पाने वाजों पर 
लागू हो शया है । 

3, कर्मचारी प्रोविडेश्ड फष्ड य विविध प्रोविजन्स प्रथितियम, 952- बहू 
दिमम्बर 986 को जम्मू-क्यमीर को छोड़कर समस्त भारत के 73 उच्योदा 
पर लागू हो गया था । यह सरकारी प्रतिप्ठानौ 4 50 से कम तथा बिना शक्ति की 
सद्दायता से चलाय जात बाल प्रतिष्ठान पर सागू नही होता ॥ साघारणवयां मासित 
बॉमक मजदूरी व मदंगाई भत्ते का 6] प्रतिशत अशद[र देते हैं जो; [23 टछापा # 

$ बविदान कर दिया गधा है । देश मे काद्दी कमचारी इस योजना का लाभ उठा रद्द 


98 


विवादों को रोकने व निपंटाने की प्रण्यात्ो--भारत मे झोच्योगिक विवादों 
को विबटाने को वैधानिक व्यवस्था जधायिक विवाद अधिनियम, 947 के अठर्येत 
की गई है जिसे ।956 व 965 भें सगोधित तिया गया है | इसमे निम्त व्यवस्याएँ 
की गई हैं * 

(प्र) दवर्म समिसियों को स्थापता--अ्रयेत्ष वारखाने मे जहाँ 00 से 
भ्रधिक श्रमिक काम करते हैं वहाँ एक वर्स्स समिति बनाई जाती है जो मॉलिको व 
मजदूरों के देनिक मतमेदी को दूर करते मे मदद करती है | देश के कई प्रतिष्ठानों 
में ब्स समितियां काम कर रहो हैं । 

(प्रा) समरभौता प्रधिकारी, समम्धेता बोर्ड व जाच-न्यायालय--स्थापित किये 
जाते हैं । इनका काम दोनों पक्षों मे समझौता कराना हाता है । 

(३) स्थायों ्रौद्योगिश स्थयालय--समभौते की प्रद्गिया के विफ्ल हो जाने 
पर मामला सौद्योशिक स्थायाल को सौंपा जाता है जिसका निएगधायि लागू क्रिया जाता 
है । अत' 947 में प्रनिवार्य पच-निर्णाय (०००ए05079 2707207) की व्यवस्था 
की गई थी । स्वर्गोद राष्ट्रपति श्ली गिरी ने इसके स्थान पर स'मूहिक सौदाकारी 
(४0६३६ ४8002) का समर्थन कमा था जिसमे सालिक वे सजेदूर आपस 
में विचार विमर्श करते हैं । 

950 मे औद्योगिक स्यायालयों के निर्णयों पर अ्रपौल सुनने के लिए अपील 
स्व'धालण संपादित करते की व्यवस्था को गई थो। 956 के सपश्ोचन ने प्रचुप्तार 
प्रपेल न्यायालय समाष्त कर दिये गय हैं । इस सशोवन के धनुप्तार निम्न स्णयालय 
स्थापित हुए हैं -- 


(६) श्रम भदाल्तें--ये मजदूरों को इटाने व हृडवाल वी वैघानिकता जैसे 
पौद्यागिक विवाद को लठे हैं । 


६8) श्रोद्योगिक न्यायातय--ये मजदूरी, काम के घण्टे, बोनस, छोंटनी वे 
पझाधुनित्रीकरण के प्रइन लेते हैं । 


(॥) राष्ट्रीय न्‍्पापालय--इदकी स्थापना राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों द एक से 
झधिक राज्यों में स्थिव औद्योगिक उउक्रमो के मामलो प्रर विचार करत के लिए वी 
गमी है ! 

केन्द्रीय झोद्योशिक सम्दस्धी दी ब्रावप्यक मशीनरी केन्द्रीय मुध्म शम- 
कमिश्नर के सगठन के द्वारा सचालित द्वोवी है। सार्दजनिक उपयोगिता सम्बन्धी 
सवा प्रतिध्छानों में समकोते को ढार्यवाही चालू करता (आपत्ती बातचीत के विफल 
द्वोन पर) ग्रतिवार्य होता है॥ केन्द्रीय क्षेत्र में विद्यादों पर निर्भय देने के लिए 7 


क्ौद्यामिक स्यायानय व श्रमन्यायातय हैं॥ राज्यों में ये भ्लग से स्थापित किये 
गय हैं ॥ 
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सरकार ने ट्रंड यूनियन व श्रौद्योगिक विवाद (सशोधन) दिल 79860 संसद 
में पेश किया है जिसये निम्न बातो पर दल दिया गया है : 

(6) ग्रौद्योगिक सम्बन्ध श्रायोगों २८) की केद्ध व राज्यों भें स्वापना 
करवा, (9) श्रौद्योगिक विवाद अधितियम की गअ्रवंहेलना करने पर मानिको को कडी 
सजा देना (कद सहित); (॥7) अनेक मजदूर-सधो की स्थिति की समाप्त करना; तथा 
(९) प्रान्तरिक नेतृत्व का विकास करवा । 


सरकार ते इस घिल मे 00 से ऊपर श्रमिकों वालौ इकाइयों में एक ट्रेड 
यूनियन से कम् से कम 0% सदस्यता की शर्ते रजिस्ट्रेशन के लिए धावदयंक मानी 
है ताकि अनेक मजदूर सध न बनें । लॉक आउट घोषित करने के लिए 4 दिन का 
गोटिस देना होगा । गैर-कानूनी ज्ले-प्राफ, छेंदनी, ल्ॉक-प्राउट व पैक्ट्री बन्द करने 
पर कड़ी सजा की व्यवस्था की गई है । श्रमिक अपनी छोंठनो वगेरा के मामले सोधे 
भ्रप्न अदालत भें ले जा सकगे / श्रम-प्रदालत के निर्णयों पर बअपीर्से 770 
सुनेंगे । 

प्रौद्योगिक विद्ादी को उत्पन्त होने से रोकने के लिए श्रमिकों की दशा 
सुधारी जानी चाहिए, मुद्रास्फीति को नियम्त्रित किया जाना चाहिए, श्रमिको को 
प्रबन्ध व लाम में हिस्सा देना चाहिए और मालिको-मजदूरों दोनो का दृष्टिकोण 
बदलना चाहिए ! उत्पादन व उत्पादकता को निरन्तर बढ़ाने के लिए भ्रौद्योगिक 
शान्ति स्थापित करता नितान्त आवश्यक है । हमे यधासम्भव समभोतों ये ऐच्छित 
पंचनिर्णय पर ही अधिक बल देना चाहिए । 

प्ररत 45 भारत के श्रायात व निर्यात को प्रमुख मदो फा विवेचन कीजिए 
तथा व्यापार-सतुलन की दर्ंमान स्थिति वर प्रकाश डालिए । सरक्षार को नियत्ि- 
संबद्ध न के लिए कौन से उपाय काम में लेने चाहिए ? 

उत्तर-सकेत--हाल के वर्षों पे भारत के श्रायात व तिर्यात में महत्वपूर्ण 
परिव्तेत हुए हैं। 988-89 मे आपात को राशि 27693 करोड छ. तथा निर्यात 
की 20284 करोड द रही, जिससे व्यापार मे 742 करोड़ रु. का घाटा हुग्ा जो 
पिछले वर्ष से लग्मग 700 करोड रु. अधिक था ) 


भ्रायात की सर्दे 

4, पूज्ञीगत माल--987-88 मे 6288 करोड ढे, का आयात किया गया 
इसमे मशीनरी, परिवहत-उपकरण वगेरा धाते हैं। जो पिछले ब्ष से 5% 
ज्यादा था। 

2, पेट्रोल ड पेट्रोज-पदा्थ--इस मद के प्रायाठ पर 987-88 में 4083 
करोड हु, तथा 986-87 में 2797 करोड़ झ. व्यय किये गये । 
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3 श्रवाज व अनाज से बने पदार्य--987-88 मे घनाज व इपसे तिश्चित 
गदार्थों के प्रायात पर 33 करोड़ रू व्यय किये गये, जबकि 975 76 में 343 
वारोड रु ध्यय किये गये थे | देश की साद्य स्थिति ठीक रहने से ध्रताज के आयातो 
के कमी कर सकना सम्मव हो सका है॥ लेकित 988 मे पुन' प्रायात बढ़ाना 
पडा है । 

4 उर्वरक व उर्वरक सामान--98 7-88 में तैयार व क्रड उर्बेरकों के 
आयात की कुल राशि 30 करोड रु रही जो विछले वर्ष से काफ़ी कम थी। 

5 लोहा व इस्पात--987 88 मे लोहे व इस्पात के आयात पर 2 3 
करोड़ रु, व्यय किये गये जो पिछले वर्ष से कम थे । 
जिर्यात की पर्दे 

987 88 में भारत के निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 264% बढ़े । 
973-74 से 976-77 तक निर्यातों मे वाविक प्रौसत वृद्धिदर 27% रहो थी । 
विश्व के बाजारों मे भारतीय माल के भाव बढ़ने से बह उपलब्धि सम्मव हो सकी 
थो | लेकिन 985 86 भें निर्यात पिछले वर्ष से थोड़े कम रहे थे । 

987-88 मैं तिर्यातों में चार प्रमुख वततुप्रो की क्रमानुपार स्थिति इस 
प्रकार रहो 


क्रोड रुपये 
] दस्तकारी का माल 3253 
2 गेडीपेड पोशाक 792 
3, इन्डीनियरी का सप्ल ]4335 
4 घचमडा व चमड़े की वस्तुए (जूतों महित) ]49 


भरत के परम्परागत निर्मातो मे पटसन के माल व चाय का स्थाव आता है । 
नियति में विशेष दुद्धि इन्जीनियरी के माल, खली, सूदी वस्त्र व रेडीमेड पोश|को मे 
हुई है। मछली द मछली से तैयार माल, तम्बाकू त्तथा दस्तकारी के माल के निर्यातो 
में काफ़ी वृद्धि हुई है । 987-88 मे निर्यातो मे वृद्धि दर 26 4९६ तथा ]985 89 
में 28 8% रही । मविध्य में मो निय्यात्रो म वाधिक वृद्धि-दर काफी ऊँची रखनी 
होगी ताकि मुगतान-भ्रसतुलन से उत्पन्त कठिनाइयों को कम्त किया जा सके । 


निर्मात बढ़ाने के लिए सुक्राव--() निर्यात के योग्य वस्तुओं का उत्पादन 
बढ़ाया जाय प्रोर उन्हें प्रतिस्धत्मिक गृल्यों एर विश्व के बॉजार में भेजा जाय,” 
(2) निर्धात शुल्को मे प्रावश्यकतानुसार कमी को जाय॑/ (3) निर्यातको को ग्राधिक 
सहायता व बच्चे माल के भ्रायात को सुविधा दी जाय, (4) भविध्य में इस्जीनियरी 


के माल, दस्तकारी के सामान, चमड़े की वस्तुएं, सामुद्रिक पदार्थ, भादि का निर्यात 
बढावा जाथ । 
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प्रन्‍न 6, राजस्थान वी सतिज-सम्यदा पर समिष्त टष्यशीं लिसिए भा 

उत्तर--प्केत--र:जस्थान को खनिज-स्विति--राजस्यान खतिज पदार्थों का 
प्रजायवधर (]॥05८ए ० ग्राधाट8)$) माना गया है। मारत में इमका स्थान 
बिहार के बाद ग्राता है। देश मे सीसा-जस्ता, रॉक-सॉस्फ्ट, पन्‍ना वे गारनेट की 
सम्पूर्ण उत्पत्ति राजस्थान में ही केन्द्रित है । राज्य मे एस्वेघ्टम घीया पत्थर, पहला 
चादी एबं अभ्रकू का काफी उपपादन होता है। 

खनिज पदा्यों का कृपिगत विकास (शोटनाशब दवाइयाँ, प्रौजार आदि) 
औद्योगिक विक्राप्त विदेशी मृद्रा अजित करने व बचाने, रोजगार बढ़ाने तथा पिछड़े 
क्षेत्री का विकास करने की दृष्टि से काफी महव है । 

राज्य में 35 प्रकार के खनिज एवं इमारती पत्थर व संगमरमर ग्रादि पाये 
जाते हैं । राजस्थान मे ताडा, सौसा, जस्त्रा, टगम्टन एस्वेग्टप, केल्माइट, प्रश्न क, 
फलसे प्रय (मुत्तानी मिटटी), जिप्पम, कयाट्रेंस व कई प्रकार की पिट्टियाँ (चाइना 
क्ले) आदि मिलते हैं । बे राइटस खनिज पेण्ट कागज व रबड उद्याग म काम प्राता 
है। बोल्स्टोनाइट पढार्थ चीनी मिट्टी के बर्तत फर्श व टाइलो पे काम प्राता है। 
ओकर खतिज॒ लाल व पीली किस्म का होता है । राजस्थान में टूंगरपुर जिले में 
मॉँडो-की-पाल नामक स्थान पर प्ोसपरार देनिकिशियेशन प्लाण्ट (सयत्र) लगाया 
गया है । 

फरवरी, 975 ग्रेसेतडी में ताँवा गलाने के सयन्त्र का उद्घाटन किया 
गया था। उद्रयपुर जिले मे फ्रामर-कोटरा स्थान पर रॉस-फॉस्फेट के प्रमाशित 
भण्डार 3 7 करोड टन नक के आँऊे गये हैं । यहाँ ]969 मे उत्तादन प्रारम्म द्दो 
गया था । इससे फॉस्फेट-यक्त उर्वरक के उपादन में वृद्धि हुई है। मई 983 मे 
जेसलमेर जिले के घोटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गेस का विशाल भण्डार पाता 
गया है। इस गंस से सीमेट प्लाण्ट व विद्यूत-गृह स्थापित किये जा सकते हैं। मर्च 
984 की सूचना के अनुसार जैसलमेर से करीब [4 क्लोमीटर दूर सादेवाला में 
तेल का ग्रधार भण्डार मिला है । बीजानेर, नागौर व बाडमेर जिलो में लिग्नाइट (भूरे 
कोयले) के काफी बड़े भण्डार श्राके गये हैं । 

राज्य में खनिज पदार्थों के विकास के लिए सस्ती विद्युव, परिवहन व जल 
के विक्रास की आवश्यकता है। खानो के पट्ट देने के साय-साथ इनके उपयोग पर मो 
ध्यान देने की भ्रावश्यक्ता है। खनिज पदार्थों का पता लगाने, इन्हें निकालने, गलाने 
व सम्बन्धित उद्योगो का विकास करने के लिए पर्याप्त वित्तोय साधनो का उपयोग 
करके एक दीर्घक्ाालीन खतिज-विकास योजना कार्यार्वित वी जानी चाहिए । इस 
सम्बन्ध मे [979 से राजस्थान राज्य-खनिज विक्रास-निगम ॥र&/00) सक्लयि 
रूप मे काम कर रहा है । मारत सरकार ने रामपुरा-प्रागुचा मे सोसा व जस्ता के 
मण्डार पर प्राघारिंत 366 करोड रू की स्मेह्टिंग परियोजना स्वीकृत की है । इससे 
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राज्य में सीसे व जस्ते वो गलाने की क्षमता काफी बढ जायगी । इस पर काम 720 
नवम्बर 988 से चातू हो गया है । 

हाल में जंसलमेर जिले के ग्राम सोनु (5070) मे लाइमाटोन के प्रचुर भष्डार 
मिले हैं, जिला पाली में टगहटन पाया गया है जो रक्षा-उत्पादत में काम प्राता है ॥ 

बोकमेर जिले मे वर्रासहसर में लिख्हाइट के अण्डार पाये गये हैं जिवके 
प्राघार पर एक थमल पावर घ्लाट लगाया जा सकता हैं। गोटन में सफद सीमेंट 
कॉ कारखाना समायां जा चुका है । साथ में 2 बडे पोर्टलेप्ड सौसेट के कारखाने 
एवं एक ' ऑयल-वेल” (७ झट) सोमेट तथा “सत्फेट रजिस्टेम्ट (5एए॥806 
८ड5/धा0) सोमेट उत्पादन करने वाला करखाना स्थापित करते वी योजना है जो 
अ"रत में अपनी तरह का एक मात्र कारखाना होगा । राज्य मं निम्न श्रेणी के रॉक 
फॉस्फेट को उच्च श्रेणी में बदलने की परियोजना चालू की जायेगी । 

राजस्थान म॑ दरीबा, राजपुरा, वेयूममी झौर प्ुरबनेरा के कई द्स्सों में 
तादा, धीसा बे जस्ता के मण्डार मिल हैं । राजस्थान के ग्रीवस्टोन इलाके में ताबां 
्रौर सौने के मण्डारों का पता लगाते में सफ्लता मिली है। 


परिशिष्ट-2 


राजस्थान की श्र्थव्यदस्था पर 
वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोत्तर 


(00]९८७९७० थाएं 8007 00९७॥००$ झ॥0 #795छ05 ० 


एि३]8909ञ5 ए९०॥०॥४) 


नीचे रप्जस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों के बस्तुनिष्ठ व लघु उत्तर 
प्रस्तुत किये गये हैं तथा उन्हे प्रासानों से स्मरण रखा जा सके तथा उनको एक 
स्थान पर एक साथ पढ़कर राज्य के श्राथिक विकास के सम्बन्ध में व्यापक, सही व॑ 
अधिक सुनिश्चित जानकारी प्राप्त की जा सके । प्रश्तो के उत्तरों मे आकडो के श्रलावा 
विषय की मूल बातो को स्पष्ट करने का भी प्रयास्त किया गया है। आशा है इस 
परिशिष्ट का भ्रष्ययन समी के लिए अत्यन्त लामकारो सिद्ध होगा। 


ँ 


क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कोन-सा स्थान है ? 
(अ) तृतीय, (बन द्वितीय, (स) चतुपं,.. (द) प्रथम [व] 
[मध्य प्रदेश के बाद] 


- राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ? 


(श्र) 5% (व) लगमग ]7% (स) लगमग 0% (६) 9% [स] 


» राजस्थान की जनसख्या मारत की जनसरया का कितना अ्रश है? 


(प्र) 40% (ब) 4% (स) 3% (द) 5% छ] 
98] प्ले राजस्थान को जनसंख्या कितनी थी ? 
(प्र) 3 34 करोड (ब) 3 43 करोड़ (स) 43 करोड़ 


(द) 4"32 करोड [ब] 


- 97]-8] के दशक में राजस्थान को जनसंख्या की वृद्धि-दर बताइए ? 


(प्र। 35% (ब) 26%. (सम) 33% (द) 25% [सतत] 


» राजस्थान मे 498] की जनगणना के प्रनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर 


जनसब्या का घनत्व कितना है ? 


(प्र) 0 व्यक्ति (ब) 304 व्यक्ति (स) 200 व्यक्ति 
(द) 00 व्यक्ति [द] 
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7 राजस्थान में द्रामोध क्षेत्रों मे स्त्रियों में सःक्षरता-अनुपात क्‍या है ६ 
(श्र) 25९, (ब) 5% (स) 55% (द)5% 
ह, राज्य मे [974-8] को अवधि में किस जिले में जनसस्या की सर्वाधिक 
वृद्धि हुई व कितनी हुई ? 
उत्तर--बोकानेर जिले में 48"% 
9 राज्य मे ।97॥ 8] की अवधि में डिस जिले में जनेसख्या वी न्यूवव्म 
वृद्धि हुयी व क्तिनी हुयी ? 
उत्तर--मीलवाडा जिले में, 24 2% 
0. शाजस्थान की जनसस्या के लिए 200] में कितना होने का अनुमान 
प्रस्तुत क्या गया है ? 
(म) 6 करोड (ब) 5"6 कराह (स) 7 करोड़ 


(द) 5 करोड ढ]ु 
(च्ोत्त ; 0एणै३ णा ए7०]९वकणा$ णी ॥०७]95४037, 0585, उ॥ल्‍एण, 
]987) 
!., राजस्थान में बेरोजगारी कौ स्थिति स्पष्ट कीजिए। (लगमग 50 
शब्दों झे। 


उत्तर-राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के 32वें दौर के अनुमार 977-78 की 
अवधि के लिए देनिक स्टेटस के प्रनुछ्तार राजस्थान मे बेरोजगारी बी दर (श्रम“शक्ति 
से अन॒पात) 2 99% चथो। उस वर्ष समस्त माह्रत के बेरोजगारों का ।92% 
राजस्थान में पाया गया था । 

एन एस एस के 38वें टौर (जनवरी-दिसम्बर 983) की रिपोर्ट के 
अटुसार राज्य के प्रामोण क्षेज्रों मे पुरुष-वर्ग मे बेरोजगारों का प्रतिशत दनिक स्टेट्स 
के धनुसार 5 वर्ष व ब्रधिक के कुल व्यक्तियों का 2'6% तथा महिलानर्ग में 
0 64% पाया गया |! इस प्रकार राजस्थान मे बेरोजगारी को हिथिति इतती गम्मीर 
नही है जितनी यह बेरल, तमिलनाडु आनश्न-प्रदेश व पश्चिमी बंगाल में पायौ गयी 
है । “दैनिक स्टेट को घारणा” म॒ एक व्यक्ति की काम करने की स्थिति पिछले 7 
दिनो में श्रतिदित के लिए रिकाईड की जातो है। प्रति दिन कम से कमर एक घण्टे से 
चार घण्टे तक कम करने वाह्लः व्यक्ति झ्राघे दिन कायरत माना जाता है भौर चार 
भण्टे या इससे ज्यादा काम करते वाला व्यक्ति पूरे दिन कार्यरत माता जाता है ॥ 





3... 3550 एथएछणा ०७ 34, ]२०ए८फॉ८/ः 987, सामान्य स्टेट्स 
(णञञावा धाढा03) के अनुवार पुरुषों के लिए 0:33% व रित्यों के लिए 
005% भश थे (समायोजित) (सब्मसिडियरी स्टेट्स को छोड़कर) । 
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2. राजस्थान मे बेरोजगारी को दूर बरने के सम्बन्ध में सरकारी उपाय 
लिसिए । 

उत्तर-आधिक विकांप्त के फलस्वरूप बेरोजगारी कम होगी! एकीकृत 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम के म।फेत स्वरोजगार के अवसरो मे वृद्धि वी जा रही है । 
रहए, रा,6:ए, ट्राइसम व अज्ाल-र.हत सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से रोज- 
गार दिया जता है। 989 90 भे ग्रामीण निर्धन-परिद/रो मे फम से कम एक व्यक्ति 
को वर्ष मे 00 दिन पा रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना प्रारम्म वी 
गयी है जिसमे |धारछए व रा.र07 को मिला दिया गणा है । 

3 राज थान मे नि्धेनता की स्थिति स्पष्ट कीजिए । 


उत्तर--977-78 के भावो पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 65 रु. (ग्रामीण 
क्षेत्र मे) तथा 75 रु (शहरी क्षेत्रों मे) से कम व्यय करने व ले व्यक्ति निर्धत माने 
गये । 983-84 बे भावों पर ये सीमाएं ग्रामीण क्षेत्रो के लिए 0। रुपये 80 पैसे 
तथा शहरी क्षेत्रों के लिए [7 रुपये 0 पेसे कर दी गयी । सातषी योजना मे प्रति 
परिवार प्रति वर्ष व्यय की सीमा 6400 रुपये रखी गयी है जिससे नीचा व्यय फरने 
वाले परितार निधन माने गये है । पहले यह सीमा 3500 रपये थी । 

सातवी योजना के टेक्नीबल नोट (योजना आयोग, जुन 986) के भ्नुसार 
राजस्थान में 4977-78 मे नि्धेनता-प्रनुपत 33 6% था जो 983-84 मे घढबर 
34 3% हो गया । इस अवधि में समस्त मारत के लिए यह 48 3% से घट कर 
37*4% पर आ गया था। इस प्रकार मारत में निधंनता का प्रनुपात घटा, लेकिन 
राजस्थान मे यह थोडा बढ़ा या । डा. सी एच. हनुमन्ध राव के एक भ्रध्यपत के 
अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों मे उपरोक्त अवधि मे यह 33'5% से बढ़फर 
36 6% हो गया था अर्पात्‌ लगभग 3% बढ गया या जो वास्तव में एक चिता 
का विषय है; क्योकि अन्य सभी राज्यो मे यह घटा है॥ कफेलोरी फो आधार-स्वरूप 
लेने पर राजस्थान में निधंनता-प्रनुपात नीया प्राया है पयोकि बाजरे मे केलोरो की 
मात्रा भधिक पायी जाती है जो यहाँ वा मुख्य झनाज है । 

4 राजस्थान म॑ प्राय: अकाल क्यो पड़ते हैं ? 


उत्तर--विछले चार वर्षों मे. ।984-8:, 985 86, 986-87 तथा 
987-8 8 में लगातार राज्य में वर्षा का अमाव रहा है । वर्षों से घसे प्रा रहे हवा 
व पानी से मिट्टी के कटाव से उपजाऊ सूमि बेकार होतो गई है। प्रनियन्त्रित 
चराई बक्षो की कटाई व जल-प्रबन्ध के भ्रमाव से परिवश-प्रसग्तुलन (८०००ह०य। 
भा।58।४॥०८) उत्पन्न हो गया है । 'दकक्ष नही, पानो नहीं, “दक्ष नही, उपजाऊ भमि 
नही' वा दुष्चक्र चल रहा है। ज्ल, दक्ष, मिट्टी झादि के परस्पर सतुलन 
दिड गये हैं जिससे मनुष्य व पशु दोनो पर मारो [वषदा प्रा गयी है। 986-87 
व 987-88 में रामो 28 जिले भ्रदालग्रस्त घापित विये गये थे 4 
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85 सरकार अकाल राहत सहायता में कोन-से कार्यक्रम चलाती है? 

उत्तर -अ्रवाल राहत॑-विमाग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के प्रन्तगंत 
सार्वजनिक निर्मादा विभाग, वन-विमाग, तथा पचायतों आदि के मार्पत विविध प्रकार 
के निर्मास-कार्यों पर (स्‍कूल भवनों, सडकों, वालाबों ग्रादि का निर्माण या मरम्मत) 
लोगो को रोजगार उपलब्ध दिया जाता है। काम के बदले मजदूरों का गुछ भर्श 
प्रनाज के रूप मे दिया जाता है। पीने के पाली की व्यवस्था टंडियों, टैकरो, दृवो, 
वैलगाडियो, ऊ/टयाडियों बगैरा का उपणेग करके की जाती है पशुधो के लिए चारे 
की सप्लाई बढाई जाती है । चारे की खरीद विभिन्‍न राज्यों से करके जरूरत के 
कैस्रो मे पहुँच ने की व्यवस्था वो जाती है। चारे पर परिवहन सब्सिडी दी 
जाती है । 

6. 987-88 के प्रकाल की विज्ञेप बातो का उत्लेख बरें। 

उत्तर-इससे समी 27 जिले प्रमावित हुए। प्रभावित गाँवों की रख्या 
36252 तथा जतमस्या 3"7 करोड रही । राज्य सरकार ने 754 करीड रुपये 
की भूराजस्व की वसुनी रोक दी । विछले वर्ष की माँवि इस वर्ष भी राज्य के समी 
जिले काल प्रस्त घोदित किये गये । कृषियत उत्पादन पर काफी श्रतिजुल प्रभाव 
पडा है। 987-88 भे खाद्या्नो का उत्पादन घट कर 48 लाख टन के स्तर पर 
भायया था। 

]7 राजस्थान के प्रमुख खनतिजो के माम लिखिए 

इउत्तर-तांवा, सौसा दब ज्स्ता, टग्स्टन, लाइमस्टोन, सग्रमरमर का पत्थर, 
अअक, जिप्सम, भवन-निर्माए के पाथर, रॉक-फोस्फेट, मु्तानी मिट्टी प्लोर्सपार, 
भादि । 

8. हात्न के वर्षों मे राजस्थान में कौनन्से खनिज-मष्दारों का पता 
चला है ? 

उत्तर--जैसलमेर जिले मे घोटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक मैस का विशाल 
मण्डॉर पाया जाता है । रामपुरा श्रागुवा मे जस्ते व सीसे के विपुल मण्डार मिल्ले हैं 
बौकानेर जिले मे वरिंहपुर मे लिग्ताइट के मण्डार मिले है जिनशे धर्मल पावर 
ध्लान्ट लगाया जा सकता है। चवित्तौडगढ़ जिले के गाँव केसरपुरा (प्रत पढ़) के 
जिकट हौरे की खोज उल्लेखनीय है । बोकाने र, नागोर व वाइमेर जिलो में लिस्नाइट 
के भष्डार पिले हैं। जैंसलभेर जिले मे लाइमस्टोन तथा पालो जिले में टगस्टन के 
भण्डार प्राप्त हुए हैं। 

]9 दाजस्थात में सकल कृषिगत क्षेत्र व क्षिचित क्षेत्र की मात्रा बताइए । 

उत्तर--986-87 के भनुसार कुल कृषित क्षेत्रल ]764 लाख हैवटेयर 
था जो पुल रियोटिंग क्षेत्र का लझगमग 52% था। इसी दर्ष सकल सिचित क्षेत्रपल 
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43 5 बाख हैक्टेयर रहा जो कुल कृदित क्षेत्ररल्त का 24% था। | 960-6] में 
यह 5% था । इस प्रकार कुल सिचित क्षेत्रफल बढा है । 

2 . राजस्थान की खरीफ की फसलो के नाम लिखिए-- 

एत्तर-घाँन, जुवार, मक्का, बाजरा, खरीक की दालें जमे तुर, मूंग, मोठ, 
चोला, उड़द । 

24. राजस्थान को रबी की फसलो के नाम लिखिए-- 

उत्तर-गेहों जो घना, रवी की प्रन्‍्य दालें जैसे मसूर की दल, आदि । 

22 राजस्थान में गह बाजरा, व घान की खेती किन जिलो में प्रमुखतया 
की जाती है ? 

उत्तर--(झ) गरेहूं--गगानगर, घ्लवर कोटा, भरतपुर, सवाई माघोपुर व 
चित्तौड़गढ़ । 

(श्रा' बाजरा-अलवर, भरतपुर जयपुर भुन्मनूँ, नागोर, जालोर, जोषपुर, 
पाली, सवाई माध'पुर, सीकर व टोक । 

(३) घान-गगानगर, कोटा, डूगरपुर, मरतपुर, व फालावाड ! 

23. राजस्थान में व्यापारिक फसलो या नकद फ्सलो के नाम लिखिए | 

उत्तर--तिलहन-तिल, सरसो, श्रलसी, मूगफ्ली, अरण्डी, सोथाबीन भादि । 
कपास, गन्ना तम्बाकू, लालमिचें, प्रालू, घनिया, जीरा भादि । 

24 राजस्थान की खाद्य फसलो की विशेषता का उल्लेख वीजिए । 

उत्तर--कुल कृषित क्षेत्रफल के आघे माग पर ग्नाजो को फसलें होती हैं । 
अनाजो में सर्वाधिक क्षेत्रफल बाजरे के प्रन्तगंत पाया जाता है, यह भनाजो के क्षेत्र- 
फल के आधे माग में, अथवा बृल कृषित क्षेत्रफल के लगमग 25% या /4 
भाग पर बोया जाता है। 986-87 में बाजरा 52'8 लख हैवटेयर में बोया 
गया तथा कूल कृपित क्षेत्रफल 776 4 लाख हैक्टेयर था । इस प्रकार इस बर्ष तो 
बाजरे के प्रस्त॑ंत क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रटल का 30% रहा। 

25. राजस्थान में योजनाकाल में खाद्यान्न के उत्पादन में क्या परिवर्तन 
हुए ? 

ऊत्तर--राजस्थान में खद्य न्‍नो का उत्पादन 930-5] में 30 लाख टन 
से बढकर ]983-84 में लगभग ] करोड टन हो गया था | इसमें दाषिबः उत।र- 
चढाव बहुत प्राते रहे हैं?! 987 88 के लिए खाद्यान्नो के उत्पादन का अनमान 
4& लाख टन लगाया गया है । 98 ५-87 के लिए सशोधित अनुमान 68 लाख टन 
लगाया गया हैं। 4988-89 के लिए खाद्यान्‍्नों के उत्पादन का अनुमान 
]00 75 लाख टन (॥ करोड टन से अधिक) प्रस्तुत क्रिया गया है । प्राय: 
खरीफ की फसल प्रवाल व सूखे का शिकार हो जाती है जिसस उत्पादन घट 


2058 


जाता है। विद्धने वर्षों में रबी में खाद्यान्तों का उत्पादन खद्यफ के खाद्यान्नोंसे 
प्रधिक रहा है । 

26. राजस्थान में कृषि-यत इन्दूटो पर प्राधारित उद्योगों वे नाम लिखिए । 

उत्तर--0) छाद्य-पदाप--द्ुग्प-पदार्थ, फल व सब्जियाँ, (डिब्बों के प्रचार 
सरख्चा) प्राटा-मिलें दाव-मिले बेक्री, चोनी, गुड, देशी खाड. वनस्पति घी, खाद्य 
हैल, बगैर । इसी में जोधपुर, व नागौर झेत्र की मेधी, पाली की महदी, पुष्कर क्षेत्र 
के फल सब्जी व गुल्व के फूल बॉमवाडा का आमन्पापड व बओीकावैर के पापढ- 
मुजिया प्राते हैं । 

(00) तम्बाक्‌ पदार्थ--जरदा, बीडी ॥ 

(॥0) कॉंटन प्रोसेश्चित व कॉंटन घल्त्र--डिनिम व प्रे तिंग फैविट्र्याँ, क्ताई व 
बुनाई, रगाई छपाई व ब्लीचिग (बुनाई के लिए कई प्रकार की टेक्मोलोजी प्रयुक्त 
होती है जैसे हृधकरघा शक्ति क्रघा, सिल करघा, वगैरा) 

(५) रैशम का उद्योग । 

(९) देबसटाइल चल्तुए--गलीचे, निटिय मिलें, ग्रारमेंट, रेनकोट, वपडे के 


जुंते 

एग्रो उद्योगों (870 700577८5) के व्यापक अर्थ में पशु-प्राधारित व वन- 
उद्योगो के अलावा कृषि के लिए इनपुट तैयार करने वाले उद्योगो जैसे उर्वरक, कीट- 
नाशक दवाहयाँ, ट्रेंकटर, कृपियत भोजार प्रादि को मो शामिल क्रिया जाता है। 
लेकिन सकीण अर्थ म कृषि के कच्चे माल पर झाघारित उद्योग लिए जाते हैं। 

27 राजस्थान में सूती वस्त मिलो के स्थान बताइए + 

उत्तर-ये प्राली. मोलवाडा, किशनगढ़, ब्यावर, थ्री गग/नगर. जयपुर, 
उदयपुर, कोट व मवानो मड़ी में सिथित हैं॥ वतमान में इनकी संख्या 23 बतायी 
गई है । इनमे से !7 निडी क्षेत्र मे, 3 सार्वजनिक क्षेत्र मे व 3 सहकारी 
ज्षत में हैं ॥ 

28, राहस्थान के प्चु घनें की विशेषता बत्ताइए तथा इस पर प्रावारित 
उद्योगों के नाम लिखिए ॥ 

उत्तर--983 में राज्य में पशुओ की सख्या 4:95 करोड टी गयी 
थी राज्य में पशुप्रो की दुछ सर्वोत्तम नस्‍्लें बायी जाती हैं। राजस्थान मे भेडो को 
उत्तम नस्‍्तें फायी ज तो हैं, जंस वीकानेर की माली, चांकला व मागरा, जैसलमेर 
को जेसलमेरी व जाधपुर वी मारवाड़ी । 

पशुधन पर झ्ाधारित उद्योग-डेयरी उद्योग दूध ब दूध से बने पढाये, ऊन. 
सास, चमड़ा, हडुडो । राज्य मे पशुघन का विकास बरके लोगो को रोजगार रिया 
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जा सकता है व आमदनी बढायी जा सत्ती है। ये कृषि के सहायक उद्योगों के रूप 
में भी विकम्तित क्िय जा सकते है। 

29 राजस्थान की बहुउद्दे श्यीय नदी घाटी योजनाओं वे नाम लिखिए । 

उसर--राजस्थान का निम्न बहुराज्यीय बहुउदं श्यीय. नदी घादी 
परियोजनाम्रो मे हिस्सा टै-- 

(7) भाखडा-नागल (पजाव, हरियाणा व राजस्थान) 

(४) चम्बल (मध्य-प्रदेश व राजस्थान) 

(0६ व्यास (पञाब हरियाण्या व राजस्थान) 

(१) माही बजाजसागर (गुजरात व राजस्थान) । 

30 माही बजाजसागर परियोजना के बारे म झ्राप क्‍या जानते हैं ? 

उत्तर--इसका निर्माण बॉसवाडा के समीप क्या गया है। यह बुल 80 
हजार हैक्टेयर मे चाई कर सकेगी । पावर हाउस न! पर 25-25 मेगावाट की 
दो इकाइयाँ जनवरी, 986 मे चालू कर दी गई हैं। 

पावर हाउस ने 2 पर 45-45 भेगावाट की दा इकाइयाँ बनायी जा रही 
हैं । सातवी योजना में पूण हो जाने पर राजस्थान में पावर सप्लाई भो बढ़ 
जायगी । 

3] राजस्थान की बृहद सिंचाई की परियोजनाएँ कौन-कौन सी हैं ? इन्दिरा 
गाँधी नहर परियोजना को प्रगति का सक्षिप्त परिचय दीजिए । 

उत्तर--राजस्थान की दृहंद सिचाई की परियोजनाप्रों (जिनके नीचे कमाड 
क्षेत्र 0 हजार हैव्टेयर से अधिक होगा) में निम्नलिसित हैं-- 

]. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, 

2 गुडगाव 3 श्रोखला जलाणय 4- नवंदा, 5 जाखम 6 थोन 
बाघ (पजाब) 7. नोहर फीडर 8 सिघमुख 9 बीसलपुर (जिला टोक) इन सभी पर 
कार्य प्रगति पर है । 

इम्दिरा गाँधी नहर परियोजना में मुस्य नहर व्यासन्सतलज के संगम पर 
हरीके बाघ से प्रारम्म होती है। इसे बाडमेर में गडरा रोड तक ले जाया जायगा। 
फीडर की लम्बाई 204 किलोमीटर है तथा मुएण नहर की लम्बाई 445 किलो- 
मीटर है | इस पर लगमग 30 वर्षो से कार्य क्या जा रहा | मुरय नहर । जनवरी 
987 तक अपने सुदूर छोर तक पहुँचा दी गई है । इसके पूरा होने पर 3 88 
लाख हैकतेयर मृमि मे सिंचाई हो सइगी तथा अनाज, गन्ना, कपास तिलहन, आदि 
की पैदावार बढे गी | द्वितीय चरण वी स्वीम में साहबा, गजनेर, कोलायत, फलोदी, 
पोकरन व बाडमेर लिफ्ट धिचाई योजनाओं (जलोत्यान योजवाम्रों के द्वारा 60 
मीटर ऊँचाई तर नहरी पानी को ऊँचा उठाकर सखिचाई बी व्यवस्था को जायेगी । 
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986-87 में इन्दिरा गाँवी तहर परियोजना से 528 लाख हैउटेयर में 
सिंचाई की गई । जनवशे 988 में योजना पझ्ायोग की बैठक में यह सफेश दिया 
गया हि 988-89 तथा 9९9-90 की प्रदधि के लिए प्रति वर्ष इस परियोजना 
के लिए 25 करोड रुपये उपसब्ध किये छायेगे 

इस परियोजना को दो चरणों में पुरा क्तिया जा रहा है । प्रथम चरण॑ की 
लागत 255 करोड़ रुपये तथा दसरे चरखा को लागत 93] करोड रुपये रखो गयी 
है (जुल 86 छोड रुपये) वितरण-घाली वौ दोनो चरणों को लम्बाई 7875 
क्लोमौटर होगी, डिसये बहाव-क्षेत्र (0७ ८४) व लिफ्ट छेत्र क्रमश 5568 
किलोमश्टर वे 2307 किल्लोमोरर होग (खोद, इन्दिश गाँधी नहर परियोज ना, 
फरवरी, 988, इन्दिरा गाँधी नहर बोर द्वारा जारी) | 

32 थार मरस्यल [$रशा 0६$भ४१५) का प्रदेश बताइए 8 

उत्तर--भरावली के पश्चिचम व उत्तर-पश्चिम वा प्रदेश बालू रेत से मरा 
है । इसका सुदूर पश्चिरो भागे (८४ध्धय-058 9277) * धार सरस्थल'' कहुलाता 
है ओ पाकिस्तान की सौमा पर कच्छ के रन के सहारे-सहारे पजाव तक फंता है । 
वास्भेर, जसतमेर व॑ वोकनेर ये कुछ मार्गों में बड़े-बड़े टोले पाय जाते हैं ॥ यहां के 
लिवासिर्षों को शुष्य जाबन का सामना करना पड़ता है। यह मारत का सब्रमे प्रधिक 
यर्म प्रदश माना जांतः है । इसमें कही हरियाली नजर नहीं आती । मौषण जलवायु, 
कम वर्षा, सुदूर प्रद्म व कठोर जोवन मरस्यल की विशेषताएं हैं । 

33. राजत्थान के मरत्यलीय जिलों के नाम बताइए । 

उत्तर--राज्य के निम्त )] जिले मष्स्यक्तीय यां रेग्रिस्तानी जिले कहलाते 
हैं । इनमे राज्य शा 60% क्षत्रपत तथा 40% जनसख्या शामिल होते हैं। थे जिले 
इस प्रकार हैं--पैसलमेर, दण्डमेर, बीकानेर, जोधपुर, गगानयर, नागौर, चूरू, पाती 
जालोर, रोकर तथा भूल्कनू $ 

34, सह-विवाध-परियोजनाप्रों को स्पध्ट कोजिये। 

उक्तर--मर विक्तप्त परियोजनाप्रों (009) का उद्दे शव रेशिस्ठात को मार्च 
या पल'व को शोेरना तथा सह प्रदेश का भाधषिक विभास करता है. 7985-86 से 
यह पूणतया कन्द्र-चानित-कायंक्षम मे परिवतित कर दिया गया ) इसके अन्त निम्त 
बाय॑ पप्ृख हैं : भू सरक्षण, वानिकी था बन-विज्ञाय, भूठल जल विकास (8700700 
७४:६० ४६४६|०७४६७।), नेड व ऊत-विकात्न, पयजल स्कोम व लघु सिंचाई की 
योजन ए । 98 8-59 क्ष लिए मदद विड्यास॒ कार्यक्रम वे लिए 37 ब्रोड़ रु. वे ब्यय 
का धरावधात जिया गया है । 

3र्ड राजस्पात के सूखा>सम्मावित सखेत्र कार्यक्रम का परिचय दौडिए 

इत्तर३--इप 90927 में झाम्लि म'ना जाता है । यह 970-7] मे धारम्म 

जिया यया चा । इसक ग्रन्तदत पहल कई जिल्ले शामिल डिय गय पे लेबिन छशे 
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योजना मे इमे निम्न प्रदेशों तक सीमित वर दिया गया वेयोकि भ्रन्य प्रदेशों मे मर 
विकास-काययक्रम चालू हो गया। 707# 2 के क्षेत्र इस प्रकार है * डूगरपुर व 
बासवाडा के जनजाति के जिले, उदयपुर जिले की भोम, देवगढ़ व खेरवाडा तहसीलें 
तथा अजमेर जिले की ब्यावर तहमोल | 07९/ के प्रन्तर्गत भू-सरक्षण, लघु सिंचाई 
व वृक्षारोपण पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है| इस कायक्रम के द्वारा ग्रामीण 
क्षेत्रो मे रोजगार व झ्लामदटी बढायी जाती है । 7988-89 मे इस कायक्रम पर 
5 करोड दे के व्यव का प्रावधान किया गया था । इसके अन्तर्गत कुल 30 खण्ड 
(0077७) हैं । 907 व 0747 कार्यक्रमो में पचामतों का भ्रधिक सहयोग लिया 
जाना चाहिए | 

36 राजस्थान के सन्दर्म में व्यर्थ मू-खण्डो (४०७९॥७४०४) फी समस्या का 
रूप स्पष्ट कीजिए । 

उमस्तर--986-87 मे राजस्थान सं लगमग 57 5 लाख हैक्टेयर क्षेत्रकल 
में हृषियोग्य व्यर्थ मू-खण्ड थे, जो कुल रिपोर्टिग क्षेत्र का 77% अश था । व्यथ भू- 
खण्ड व परती भमि का योग 30% था। परती मूमि विन्ही कारणों से बिता काएत 
के छोड दी जाती है । व्यर्थ मू-वण्डो के कई रूप होते है जैंते कमदराएंँ व गहरी 
पतली घाडियाँ (79५॥८8), बालू रेत वे टीले, जलमन क्षेत्र, क्षारयूक्त व लवणयूक्त 
मू-खण्ड, जनजाति क्षेत्रों मे सूप खेती वाले मूखण्ड, प्रादि । व्यर्थ भू-खण्डो को 
समस्या के! उग्र होने का कारण अत्यधिक चराई, वृक्षों को अ्रधाधू घ ढ्म से काट 
डालना तथा फलस्वरूप परिवेश-सतुलन को नष्ठ कर डालना है ! सूमि का 'क्वर' 
हट जाने से मिट्टी का कटाव प्रारम्भ हो जाता है । वन-विभाग, रेवेन्यू-विभाग, 
पचायतो को व्यर्थ भूसण्डो का उपयोग करके पशुभो के लिए चारे, ग्रामीणों के 
लिए जलाने की सकडी उद्योगों वे लिए बच्चे साल का उत्पादन बढ ना चाहिए । 
राजस्थान में व्यय मूसडो वो समस्या को हल करने हेतु राज्य मूमि विकास निगम 
वी स्थापना को गई है। व्यर्थ मूखण्डो का सर्वेक्षण बराया जाना चाहिए तथा इनके 
सदुपयोग के कार्यत्रम बनाये जाने चाहिए ताकि ग्रामीण जनता पशु श्रादि लामान्बित 
हो सब । 

37 राजस्थग्त में सीमेंट, चीनी, सिन्येटिक याने व रसायन-उद्योगों के 
विभिन्र स्थान बताइए । 

उत्तर-(अ) राजथान में सीमेन्ट दे कारखाने निम्न स्थानों में है :-- 

सवाई माधोपुर, लाखेरी चित्तौड़गढ़, उदयपुर, निम्वाहुटा गोटन (नागौर) 
(सफेद सीमे-द सयज), मोडक (कोटा) बनास (प्तिरोहो) ब्यावर तथा कोटा । इस 
प्रकार सफ्द सीमेंट सहित राज्य मे सीमेंट की 0 बडो इबाइयाँ हैं । 

मिनी सीमेट ध्लान्द सिरोही (विडबाडा), बासवाड़ा व कोटपूतली में स्थित 
हैं । राजस्वान में सीमेद उद्योग के विकास की भावी सम्मावनाएँ भी है । 


कु] 
कर 


(हा) चौनी--भूषालक्षागर (छिक्तोडशढ), श्री गणननणर, ये पेशाराय- 
पटना । इस प्रकार राज्य में चीनी के 3 बड़े कारखाने चल रहे हैं । 

(इ) सिन्येटिक यान॑--द्ासवाडा, वहरोढ, दगरपुर, रींगस, जोधपुर, श्रावून 
रोट उदयपुर, अलवर, गुनावपुरा, (रीहो द्वारा समुक्त क्षेत्र व सद्ठावता प्राप्त 
फषैत्रो म) 


(ई) रघायन-उद्योग--डौडवाना पे रसाग्रन बक्से सांमर सॉन्ट्स, सामर, 
श्री राम फटिलाइजसं, कोटा, उदयपुर फोस्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्म उदवपुर, राजस्थान 
एआसप्लोजिव्स ब देमित्रल्म लि, घोलपुर (विस्फोटक (0८/०ाढा०७) बनाता है) 
मोदी अह्वेलौज एण्ड वेमिवत्स हि , प्रलचर, हिन्दुस्तान जिंक लि , देदारी, उदयपुर» 
हिंन्दुश्तान क्‍ापर लि., खेतडी आदि ॥ 

38 राजस्थान में खत्रिज-प्राघारित उद्योगो का उल्लेख कीजिए ॥ 

उत्तर-इन्ह घात्विक (गा८१४)॥०) व प्रन्धात्विक (700 778287०) दो 
श्रेणियों म विभाजित क्या जाता है : 

() धारिवह छनिन प्राघारित उद्योग-- इस्पात उद्योग जो कच्चे लोहे, चुने 
के परधर, डौलोमाइट, बरगश पर आधारित है | इसके अलावा स्टील फर्नीचर, 
भशीतरी व ओजारों का निर्माण श्रादि ] 

(#. ब्रधात्विक खहिजों पर आ्राधारित उधोगों में निम्त श्राते हैं-- सीमट, 
स्टोन बश्तु उद्योग, काच व काँच का सामान, चायना क्ले पर झाधारित चीनों मिट्टी 
के बतमे, एस्वेस्ट्स व मोमेट के पाइप/पदा्य आदि 

39 राज्स्थान के प्ौद्योगिक जीवन मे लघु उद्योगों बी वया मूमिर है ? 

उतप्तर--जुलाइ 980 मे लघु उद्योयो के लिए सयत्त एवं मशीनरों मे विनि+ 
टोग वी सीमा वद्य कर 20 लाख रु. कर दी गईं थी। मार्च 985 में यह पुतः 
बढ़ाकर 35 लाख रुपये की गई थो। 980-8 मे यहा फंक्री क्षेत्र मे लघु इकाइयों 
की सल्या लगमग 90% थी । इनमें पैक्‍ट्री रोजबार का 36% तथा सभी फविदयों 
में लगो उत्पादक पूंजी का २८ माय लग्रा हुप्ला था । इस प्रकार इनका रोजयाट में 
उँचा अश पाया गया है । एँव्ट्री क्षेद्र की प्रधिवराश इक्ाइयाँ इसो क्षेत्र के अन्तगंत 
श्राती हैं । 

40 राजस्थान की प्रदुख दस्तकारी ग्रथवा हस्तशिल्प की वस्तुओं का परिचय 

दीजिए ॥ 

उत्तर--जपपुर के मूल्यवान व अद्ध -मृल्यव्त रातों एवं तोन॑ चदी के 

कलात्मक अ'भूषण, पौतल की खुदाई व मोनाकारी के दर्तत, लाख से बनी चूडियाँ. 
संगमरमर को मू्िय, बारीदरी को जूतियाँ (मौजहिदा व नापरे) रूयू पॉटरी वी 
नाना प्रकार रो बन्‍तुएँ, सायानरी व बगरू प्रिग्ट के बस्त, पट्टी के खिलौन, चब्दद 
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व हाणी दाँत से बनी वस्तुएँ लहरिए, चूनडियाँ व ओोढनियाँ, गलीचे (बीकानेर व॑ 
जयपुर के), जोघपुर के बग्दले, ऊंट की खाल से बनी कलात्मक वस्तुएँ, लकड़ी के 
विलौने नाथद्वारा की 'पिछवाइया' त्था फड' (दस्ञ्र पर पेंटिंग की कलाकृंतियाँ), 
सलमा-सितारे व गोदे किनारी के काम से युक्त यरिधान । इस ग्रकार वस्त्र, लकडो, 
खाल, घातु, सोने चाँदी ग्रादि पर हस्तशिल्प व अद्मुत कारीगरों का काम राजस्थान 
के कुटार उद्योगों की अउनी विशेषता है। इसका काफी मात्रा मे निर्यात मी किया 
जाता है । राजस्थान से गलीचो का निर्यात होता है ॥ 

4, राजस्णन मे जन-जाति-स्रथंव्यवस्था (708 ६००॥०7४३) की मुख्य 
विशेषताएं लिखिए । 

उत्तत--98] की जनगणना के अनुसार लोगो की सस्या राजस्थान में 
4-8 ज्ञाख थी । इसके प्रलावा भप्रधोषित जनजाति (06४०४7९प0 ध70४5) के 0 8 
लाख व्यक्ति भी थे ) राज्य मे 0 घुमक्कड (खानाबदोश) व 3 ग्रद्धं-चुमवक़ड 
जनआतियाँ निवास करती हैं। अधिकाँश जनजाति के लोग बासवाड़ा व डूगरपुर के 
पूरे जिलो में तथा उदयपुर, चित्तौडगढ व प्विरोही जिलो की कुछ तहस्ीलो में 
रहते हैं । 

98। में राज्य मे जनजाति के लोगो को सख्या कुल जनसख्या का 2'2% 
थी (सारे देश का श्रोसत 8% था)। 980-8 में जनजाति के पाँच जिलो में 
45% आदिवाप्तियों के पास एक हैबटेयर से कम कृृषिगत जोत थी । भ्रीसत जोत 
*7 हैकदेयर पायी गयी (राज्य का औसत 4"4 हैक्टेयर) । इस प्रकार इतके पास 
जोत का आकार छोटा पापा जाता है । इनके लिए दस्तकारी का अभाव पाया जाता 
है। परिव्रहत की कठिनाई होती है । धिचाई व पेयजल की कमी होती है ! इनका 
जीवन जगलो में लकडी की कठाई पर भाश्चित होता है। प्राय: राहुत कार्यों पर 
इनको मजदूरी पर काम दिया जाता है ) ये प्राथिक शोषण, साम)जिक पिछडेपन 
व कुरीतियो, प्न्ध-विश्वास, कुपोषण अशिक्षा, वगेरा के शिकार पाये जाते है । 
इनमें बहु-विवाह (9098०09) की प्रथा पायो जाती है । 

42 राज्य सरकार को जनजाति विकास-योजनाओं का स्पष्टीकरण 
दीजिए । 

उत्तर-- राज्य सरकार जनजाति-विकास के लिए चार प्रकार की योजनाएं 
सचालित कर रहो है जो इस प्रकार हैं -- 

4. जनजाति उपयोजना क्षेत्र--यह 974-75 से प्रारम्भ की गई थी । 
इसके भन्तर्गंत 4409 गाँव आते हैँ । इसके अस्तगगेत भ्रधिकरांश राशि घिचाई, पावर, 
फल-विकास, 'बेर-बडिय', सामुदायिक सिंचाई (डोजल पम्पिग सेट द्वारा) कृषि- 
वानिकी के कार्यो पर क्षिया जाता है। इस उपयोजना के प्रन्तगेंत 7989-90 के 
लिए 29'4 करोड रुपये की राशि ब्यय के लिए रखी गयी है । द्यादिवासियों को 
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बोज व उर्वरकों वा विदरण भी किया जाता है ? भविष्य में बुच्चो वो गहरा करने 
डोजन पम्पन्सेदो के विवरण, सामुदायिक व्यर्थ भूखण्ड विकास वारयंब्रम, पशु-प्रजनन 
सुधार कार्यक्रम मुर्गोपालन कार्यक्रम, वतख् कार्यक्रम, रेशम कार्यक्रम, लधु व दुटीर 
उद्योग, प्रतियोगां पराक्षाघों मे कोबिंग कार्यक्रम तथा बायों गेस सबत्र बो स्थापता 
वे सडव॒-वनिर्माणर पर बल दिया जायया 

2 परिदर्वित क्षेत्र विक्षास दृष्टिकोध (माडा)--बह 978 79 से प्रारस्म 
किया यया । इससे )3 जिलो के लगझंग दस लाख व्यक्ति शामिल हैं । गावो की 
सस्या 2939 है | इमरमें विधिष्ट केन्द्रीय सहायता (596८ थॉ ठ्याएशो छडदाइ/शा०९८) 
के भ्रन्तयंत् वर्ष 988-89 के लिए 3 6 करोड रू का धादघान ग्या गया था । 

3 सहरिया दिक्ञाम कार्पप्त-यद ॥977-78 में लागू क्ियायया है। 
इससे 435 मांत्रो के 50 हुआर व्यक्ति लामान्विठ होते । यह कामत्रम कोटा डिले 
को विशनगज व शाहवाद धचाधत समितियों में सहरिया आदिम जाति (छए४प९८ 
पत09८) को लाम पह चायेगा 3 3938-89 मे विद्वेप बेन्द्रीय सहायदा 20 लाख रु. 
वी रखो गई थो । घस्तावित ब्यय का 47% शिक्षा पर ता 28% लघु मिचाई 
पर व्यय किया जायवा ताकि सहरिया हृपिगत परिवारी का शिचाई बी सुविधा मिल 
से तथा उनमे शिक्षा का प्रचाए-श्र्तार हैं सके । 

4 दिखरो जननाति क॑ लिए विकास कार्येड्म-यह नजाति क्षेत्र विश्स 
डिपागय [7ऐ८ #६३ 6ए20फएव०श 025ए9कजथा!) (759) के ब तगेंत 
संचालित किया जः रहा है। 7958-89 के लिए 70 लाख रु वो व्यवस्था वी 
गई थी ) 

राजस्थान में 4'8 लाख जनजाति के लोगो मे स 275 लाख लोगों को 
जन-जाति उप-योजना, माहा व मह॒रिया क्रार्येक्रमों मे लामान्वित किया जा रहा है 
ज्ञा समान कल्याण जिनाग द्वारा सचालित क्‍क्यि जा रह हैं। शेष 74 3 घास बिखरी 
जनजाति के चोगों जो (7#00) के बन्ठयरेंत लामान्दित किया जा रहा है 

43. राजस्थान में विभिन क्षेत्रीय व ग्रत्य प्रकार के ग्रामोंण विकास जापेक्र्मो 
का प्ररिचय दीजिए । 

पत्तर--00) मरू विदास झामंत्रम (007) 

(0) सूखा सम्मावित क्षेत्र कार्यक्रम (07५7) 

(03) कप्ताष्ड छेद धिक्ञास कायत्रम (2807) 

(आ) इन्दिरा ग्राप्री उद्टर परियोजना का क्षत्रीय दिद्यास कार्येक्रम : यम को 
खमनल बनाना, पने। की नोलियों को पत्र करता, सडक, मष्डों, ज॑त संप्लादे, कृलॉप 
पशु पालत आदि । 

(प्रा) चम्दल कमाण्ड क्षेत्र डिकास दीपेकन-उचित ड्रेनेत, दक्षारोपण, 
जाली घास-पांध उलाइना, गोदाम मववरनर्माए बयादि 8 
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(९) मैथिव कार्यक्रम : सधु व सीमात्त छुधको को तलनकूप में लिए कर्ज वे 
सबन्मिढी । 

(२) सीमा-क्षेत्र विकास उा्यक्म (83707) (8087 २4६४ 00720:एथया 
ए6हाशणार) 

(शा) मेदात विक्रास भरतपुर व अलयर म भेत्र बाहुलय क्षेत्रों वे लिए। 
989 90 मे ! 5 करोड द ही राशि मेवात विकास बोढ ने लिए निर्बारित की 
गयी है । 

(शा) डेबरी विकास 

(४7) सामाजिक बानिको-- सडक, नहर प्रादि के विनारे-डिनौरे बन्दरा 
क्षेत्रा मे बायुयान से वीजारापण । 

(७) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (807) . निम्रंनता-उन्मू तन बाय 
क्रम, स्व॒राजयार के मवसरों में शृद्धि परिप्तम्पत्ति का वितरण सब्सिडी का तव । 
ऊटगाडी, बलगादी, बकरी भैंस, स्लिलाई की सघीनों का दितरध | महू 978-79 
प्त चलाया जा रहा है । फरवरी ]989 तक | 37 परिवार लाभान्वित, 989-90 
के लिए 35 6 करोड रपये का प्रावध्रात 30% महिलाध्ों को लासात्वित किया 
जायगा। इनके मात्र को विक्नों की घ्यवस्था से सुधार किया जायगा । 

(5) राष्ट्रीय प्रामौण रोजगार कार्यक्रम (्रारषए) 988-89 मे 20 
करोड़ रुपयो वा प्राबघात, 63 लास मानव-दिवरू रोजगार वा लक्ष्य 

(00) प्रामीण भूधिहीठ रोजगार गारन्टी कायक्रम (२.267) : 988-89 
में 22'9 करोड रपये प्रस्तावित, 75 लाख मानव दिवस रोजगार का सूजन । 

(05/) वायोनॉस समन्त्र योजना तथा तिर्घूम चुल्हा मोजना, गाँवों के 
लामाय । 

4989-90 के लिए (पर?) व (र.267) वो मिला दिया गया है | 
प्रढ ग्रामीण रोजगार का विस्पृत्त कार्यक्रम जवाहर-रोजयार योजन। के अन्तर्गत 
चलाया जायगा ताहि ग्रामीण निधन वरिवारों मे रोजगार व प्रामदनों का विस्तार 
जया जा पके । 

44 राजस्थान मे विकास सम्धाओ्रों वा उल्लेख वीडिए ॥ 

उत्तर--(4) ग्रामीण विक्रास ब्रिमाग तेथा विशिष्ट आयोजता संगठन 
(59९४03) 5:0270८5 078470598707) (550) द्वारा मरूविकासत वाय॑क्रम, सूखा 
सम्मावित क्षीत्र कार्यद्रम, एकीडृत ग्रामीय विकास कार्मक्रम, राष्ट्रीय भ्रामीण रोजपार 
कार्यक्रम, ग्रामीण मूमिहीत राजगार गारस्टी कायंद्रस व ट्राइसम बा राचालन क्या 
जाता है । व्यर्थ मून्सण्ये के विज्ास का कार्यक्रम राजस्थान भूमि विक्ाप्त निगम 
द्वारा किया जाता हैं। सामाजिक वानियोी वार्येद्रम वन विमाय द्वारा, डेयरी विक्रास 
बा्यक्रम राजस्थान सहकारी डेयरो फेडरेशन द्वारा सचालित किया जाता है । उद्योगों 
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अकाल व संखों के क्रारण राज्य की प्रति व्यक्ति आय गतिहीत बना हुयी है । 
(राजस्थान के प्राथिक व साह्यिकी निदेशालय के नवोनवम ब्राकडों के 
प्रनुमार) 

चूंकि काफो लम्पी ग्रवधि तक श्रति व्यक्ति आय, स्थिर भावों पर, गतिहीन 
बनी २ही, इसलिए लागो में यह घारणा जोर पकडती गई कि राजस्थान आर्थिक 
गतिहीनता का शिकार हो गया है । लेकिन सन्नोधित प्राक्डो क॑ अघार पर पाचवी 
योजना मे प्रति व्यक्ति आय (स्थिर मूल्यों पर) 2 % वाधिक तथा छठी योजना 
(980 85) भे 4 % ब पिर बढ़ी, जो ग्राधिक भ्रगति की परिचायक है । लेकित 
पिछले चार वर्षों से लगातार अकाल व सूखा पड़ने से राज्य की श्रथंव्यवस्था को 
काफी क्षति वहुँची है। अत राष्य का झ्राथिक विक्ा? कापो अ्रिश्चित व प्रस्थिर 
गति से ह रहा है । यह मविष्य के लिए एक गरम्मीर चुनौती है । राश्य की प्रति 
व्यक्ति प्राय 987 88 मे 583 रुपये आ्राक्ी गयीहै जो 970--7] के 
65] झगये के स्‍तर से बम है। यह स्थिति वाल्तव में एक भारी चिता का 
विपय है। 

50 राजस्थान को पावर की छ्थिति बताइए ॥] 

उत्तर--989 के मध्य मे राजस्थान में विद्युत-पृजन-क्षमता लगभग 2 00 
मेगावाट हो गयी है। राज्य में लगभग प्राघी सृजन क्षपता जन विद्यत (हाइडल 
पावर) की तथा श्राधी थर्मल पावर की रही है। कुछ विद्यूत-उत्वादन स्थ'नॉय 
तौर पर डीजल व थर्मल से मी हृांता है। 

(अं) जल-विद्य,त के स्रोत इस अकार है; 

(0) भाशडा-मायल, (72) व्यास, इकाई ) व इकाई 77,. (00) गाघी नहर 
(४) राणा प्रताप सागर (५) जवाहर सागर । (तीनो चम्बल परियोजना के ग्रस्तर्गत) 
(५) माही बजाज सागर पावर हाउस न | 

(प्रा) धर्मल परियोजना--(0) सत्तपुढ।, (2) सिंगरोली, (श) राजस्थान 
श्रणु-शक्ति केन्द्र, कोटा । व ॥], (।४) काटा धर्मन पावर सयत्र । 

राज्य मे सातवी योजना के प्रन्त तक विद्युत की कमी के दूर हो जाने की 
प्राशा है । 

54. राजस्थान किस श्रक्रार विद्यततन्युजनन्श्मता बढाने का प्रयास कर 
रहा है ? 

अथवा 

राजस्थान में विद्यूत-मृजन-क्षमता बढ़ाने के नये प्रयासों का परिचय 

दीजिए । 
र--(]) कोदा चर्मल परियोजना के द्वितोप चरण तया माही परियोजना 

के वावर हाउत्त न. 2 का कार्य प्रगति पर है। इन दोनों परियोजनाओं के 989-90 मे 
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पूरा होने की धाशा है । कोटा थर्मल पादर स्टेशन के प्रथम चरध (४०2० ) को 
983 में चालू किया गया था। हमें 0 मेदादाट की 2 इकाइयाँ थी। द्वितीय 
चरण (इत्ट्ट० ।]) में 270 मेगावाट की 2 इकाइयाँ होगी, जिनमें से 2५0 मेयादाट 
कौ प्रथम इकई 25 सिनभ्वर 988 को चालू कर दी गई। इसरो क्रम को द्वितोय 
इदाई 989-90 भे चालू वी जायगी | काटा थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान की 
भावी सम्पल्तता व विकास का स्तम्म माना जा सकता है | (॥) भनूषगढ लघु विद्युत 
परियोजना के प्रथम द टितोय डिद्य त गृहो से तिकट झविष्य मे पावर को रूप्लाई 
बढ़े गी । (॥॥) पलाना ८्मल डिद्यूत गृह से 720 मेगावाट विद्युत उत्पस्न करने के 
कयक्रए को धोजता झायोग ने स्वीकृति दे दो है। यह परियोजना कार्यान्वयन हेतु 
नंवेली लिप्नाइट कान्पोरेशन वो सौंपो गयो है । इसकी क्षमता बढायो जा सकती है । 
(४४) राज्य सरकार ने नेशनल थर्मल परादर कारपोरेशन को प्रन्ता से गेंस पर 
भाषघारित 430 मेगावाट की परिशेजना के द यन्वियन के लिए भूंस उपलब्ध करा 
दो हैं । इसडी क्षमना मी बढायी जा सकती है । सातवी परथवर्षोीय योजना की समाप्ति 
तक इस परियोज्ना के क्रियास्दयत से राशस्थान में विद्युत को कमी कापी सोमा 
तक दूर कौ जायगी । जनवरी व परवरी 989 मे 88 मेगाबाट को दो इकाइयाँ 
चलू कर दोंगाईहैं। 

52 राजस्थान में सहकारिता धान्दोलन बी प्रगति का परिचय दीजिए । 

उत्तर--995 86 वे झत तक राज्य में सहरागी समितियों की सह्ष्या 
9076 तथा रूदाय सस्या 6] लाख व्यक्ति हो गयो थी। प्राथमिक कृषि्साख 
समितिश 5267 तथा सदस्प सत्या 42 9 लाख थी । राज्य मे 99% ग्राम व ४7" 
बूपक परिवार सहकारिता के दायरे में आ चुके हैं ॥ सहकारी ऋणो (प्रत्पकालोीन, 
मध्यमकालोन तथा दोधघेकालीन) वे सम्बन्ध में ।9९9-५0 के लिए कुल 790:50 
करोड़ रु के वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमे से प्स्पकालोत ऋणो वी राशि 
]50 करोड ₹ होगी ॥ 

<3 राज्य में ग्रौद्योग्क क्षेत्र मे सहकारिता के नये कार्यत्रम वाइए 

उत्तर--(7) कोटा में सोवादोन से प्रतिदिग 200 टन ठैत निबालने के 
कारखाने की स्थापना कौ जायगी। इससे कोट , बूदी, राल धाड, चित्तौड़ ब बास- 
बाडः के 50 हजार काश्तकारों को लाम होगा। 

(॥) गयानगर (2), ज्ञालौर, नागोर, भून्मनूं द सबाई माधोपुर मे सरसो के 
छसयव लगाने का कार्यक्ष्म है। सरसो. रायडा, व त्तोरिपा की सप्लाई से हृषकों 
को आमदनो बढ गो 

एण) गगानगर मे आधुनिक ठकतोक पद आधास्वि सूती वस्त्र की मिल 
स्थापित की जायेगों जिसमे झायातित मशोनरो वा उपयोग होगा | इससे रोजयार मं 


बद्धि होगी । इस प्रकार बनस्पद्धि सेल व वस्त्रोद्योग मे सहदारिता का प्रयोग इरने 
के कायक्रव ई । 


29 


54 राजस्थान की सातथी याजना में. सार्यजनिया परिब्य्य झा प्रध्तावित 
प्रावटन बताइए । ि 
उत्तर--7पि प्रन्‍्मीण विश्वास व सहुगारिता पर 3% दिचाई व शक्ति पर 
54% , उद्योग व सनत पर 6% परिवहन पर 5%, सामाजिक सवाधो पर 2//% 
तथा णेप ।% अत्य पर रखा गया है। इस प्रकार भिचाई व शक्ति व विकास व 
सर्वोच्च प्राथमिवता दो गयी है । ै 
55 राजस्थान में विक्री-मत्य की दृष्टि से चार बड़े खनिजों बे नाम 
लिखिए । 
उत्तर->सगमररमर रोक फास्फेट सेंडस्टोन व ताम्बा । 
56 रीबो का परिचयात्मक विवरण दीजिए । 
उत्तर- राजस्थान राज्य ग्रौद्यागित विकास व प्रितियोध निगम ति प्रथवा 
रीको नवम्बर 979 मस्थावित किया गया था । दसक पूर्व राजस्थान राज्य घौयो- 
मिकर व खनन विरास निगम ।969 मे स्थायित किया गया था जिप्से राजस्थान 
राज्य खनन-विवास निगम प्रजग वरपे ।॥979 में रीको वी स्थापना की गई। रोको 
के बाय इस प्रकार हैं। () औद्रोधिक क्षत्रो/ वस्तियो का निर्माण करना, (॥) 
सावजनिक सयक्त व सहायता प्राप्त क्षेत्र म औद्योगिक इराहइप्रो को स्थापना करता, 
(0॥] ओद्योग्वि शेयर परजी/अमिग्रापन में माग लेता, (9) श्रौद्योगिक विशास के 
लिए गर्वेक्षण करवाना व प्रोजेक्ट तैयार वरवाना (४) रियायतें व प्ररणाप्रो की 
व्यवस्था करता । रीशो को स््रय वी दीन परियोजनाएं इस प्रकार है-टा वी घडो 
टूते रेडियों सबार उपकरण परियोजनाएं । राजस्यान इसेक्‍्ट्रोतिक्व लि, व 
राजस्थान कम्यूनिकेश स लि इसकी दा सहायक क्म्पनियाँ हैं । 
57 मुक्त क्षेत्र की घारशा स्पष्ट कीजिए । 
उत्तर- सयुक्त क्षेत्र” बे अन्तगत एफ प्रोद्योगिक इकाई मे सावजनिक क्षेत्र 
व निजी सत्र दोनो का एफ स घ अल्तित्व होता है ॥ प्राय प्रेंजी सार्वजनिक क्षेत्र से 
च्राती है तथा प्रबन्ध निजी हाथो में होता है । 'संयक्त क्षेत्र" वा समर्थन साप्रभनिव 
व तिजी क्षेत्र दोनों को कमियों को दूर फरने के लिए. किया गया है । निजी क्षेत्र मे 
प्राधिव' सत्ता के व द्रायशरण को बम करन के लिए युक्त क्षेत्र के विक्तासवा समर्थन 
किया गया है ! यह सावजनिक क्षत्र व निजी क्षेत्र के मित्रेजुत्े प्रयास से उत्पन्न 
होता है चादी की निजी वम्यनियों को सपुक्त क्षत्र में लाने से कई प्रकार की समस्याएँ 
हन हा जातो हैं। सयुक्त क्षत्र मे लाकर इनका वियास बरने व प्रेमान को क्रिकायतें 
प्राप्त बरने से समस्त समाज को लाम पहुंचता है। इनका तरनोंक्ी विक्रास्त सुगम 
हो ज'ता है । राष्ट्रीयररण क्ये बिता उद्योगों को मामाजितः उद्दं श्य से श्र रित करने 
का सरल विधि सयुतत क्षत्र का विकास करने वी होती है । 
58 सावजनिक क्षेत्र सयुक्त क्षेत्र व सहायता-ाप्त क्षेत्र मे पन्तर करें । 


220 


उत्तर-सा्ंजनिक क्षेत्र म झद्योगिंक इक्षाई का स्वामित्व, वियन्द्रा व 
प्रबन्ध पूर्षतया सरकार के भ्रधिकार में होता है. जंसे राज्स्थात में गंगानगर शुगर 
मिल्मस लि. सार्वजनिक सेंत्र की इकाई है । संयुक्त सेत्र मे राजस्थान का (रोकोवे 
माध्यम से इकिदटी में 26५ झश होता है | इसका प्रबन्ध निजी हाथो में "शा जाता 
है | महायता-श्राप्त छेत्र मे सेद्रो का इविददी था घेवर पूंजी में प्राय, 0-]5% गण 
हाता है । ये जौदा गह विकास के लिए स्थापित विये जाने काले विभिन्न श्रकार क॑ 
संगठन होते हैं ॥ 

59 राजस्थान में 'समुक्त खेत में श्ौद्योगिक प्रगति का परिचय 
दीजिए | 

उत्तर--राज्य में षिछत्ते दर्षो गे स्यु्त क्षेत्र मे वई प्रौद्यागिक इक।|इयों ने 
उत्पादन च लू कियः है + स्युक्त क्षत्र मे कई इकाहयाँ उत्पादन म सलग्त है। इतमे 
कई इकाइदयां कार्पट यान तथा स्नथिरिव दान दना रहें है | ऋष इकाइया रसायन, 
इलेक्ट्र।निक्स, ग्रादि क्षेत्री से सम्बन्ध रखती हैं। राज्स्थान एसप्लोजिव्स एप्ड 
केमिक्ल्म लि. घालपुर मे “विस्फाटक' (6८009075) दनाय जान हैं। राजस्थान 
इलेक्ट्रॉनिक्स एश्ड इस््रूमेस्टेशन लि कवदपुरआयपुर मे विद्यू त मिलक्र देस्टर-(६8) 
(दुपघ-विड्ल पक-यत्र) बनाय जाते हैं ॥ सह इकाई बोटा इससे टेशद लि की सहायक 
हाने के नाते केन्द्रीय इकाई के झत्करत मो घा संतों है॥ प्रताप राजन्थात कॉपर 
फॉयस्स लि जयपुर कॉपर फायस्स १९०ए८४ /णा5) व लेमिकट्स (8 22५5) 
बनाता है । औ्चि ये व प्रत्य कटिनाइयों क कारण राश्य म सयृत्त क्षत्र क विकास वी 
गत घोमी पढ़ गयो है । इसवा कद इकाइया रूप्ण हा गई हैं जिसव इस क्षत्र को 
धक्का पटचा है । 

60, राजस्थान विन नियम व राज्य के विक्त जिमाग में बन्‍्तर 
करिए । 

उत्तर--रारशषमस्थान बिना नियम ॥955 में लघु वे मध्यम श्र दो के उद्योर्गो 
को विन्नोए सहायता देन के लिए रथादित किया गया था 4 घब् इसकी प्रति इकाई 
सद्दापता की सीमा बढ़कर 60 लाख रुपये कर दो गई है ॥ यह परिवट्न वे होटल के 
डजिय मी कज दता है| उदार ऋाप-स्व्रीस में इसका राम काफो बढा है ॥ 

राज्य वां वित्त विकलांग रॉम्य के सचिजॉलय॑ में एक विभाग हांता है जो 
मरकार के वित्त मम्दन्धी मामलों पर घ्यान कन्िट बरता है । यह बज्ट-तिर्मार' से 
सह पतन देवा है तथ्य सरकारों शायद ब्यय का हिसाढ रखता है ॥ वित्त विमाग प्रयेक 
ते वित्त-प्रग्योग के समन एक विस्तुत प्रठिवेदन प्रस्तुत करता है जिसमें 5 वर्षो कौ 
घवधि के लिय ब्राद-व्यय के प्रनुमात ह'ते हैं जिनके ग्राधार पर झायोग रॉज्य को 
दिलीय झावश्यकत'पों का अनुमान लगाता है । 

6।. 'राडसोको' को नूमिका समझाइए ॥ 
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इत्तर--“राजसीको” का पूरा प्र है राजस्थान लघु उद्योग निगम 
(एच]5909व काशी (िर्त0्ल्‍त९5५ (090780%) यह ]964 में स्थापित क्रिया 
गया था । यह कच्चे माल जेब कोयला/कोक, इस्पात, सोमेट जस्ता ग्रादि का 
वितरण करता है। इसने दस्तकारों वे एम्पोरियम तथा गलीचा-प्रशिक्षशा-के नद्व 
स्थापित किये है । इसने चुहू व लाइन में ऊती मिलें, टोक में मयूर वीडटी पंकट्री, ते दू 
की पत्तियों के सम्रह की व्यवस्था तथा सागानेर एयर पोर्ट पर निर्यात की सुविधा 
के लिए एक 'एयर करों कॉम्पलेक्ठ! स्थावित डिया है । राजसीकों लघु उद्योगों के 
विक्रम के लिए कार्य करता है । 

62. याजस्थान के आधिफ जीवन मे खादी थे ग्र/मोतोगो का क्या 
स्थान है ? 

उत्तर-राज्य में सूती व ठनी शादी का उत्पादन होता है। 987-88 मे 
लाभग 2| 8 करोड रू की खादी का उत्तादन हुप्रा था। इस उद्योग में काफी लोग 
झ्रल्पकालिक व पूर्णकालिक काम पाये हुए हैं । ग्रामोद्योगों मे घानी का तेल, गृड व 
खाडमारी, हाथ का कागज, अखाद्य तल से बनी साउन, चमड़े वी बस्दुएँ, मिट्टो 
के बन, मधुमकलो-पालन व घान का हाथ से कूटकर छिलवा हटाने प्रादिके 
काम शामिल हैँ । ग्रामोद्योगो के उत्गादत का मूत्य 4987-88 में 6 5 करोड़ रे. 
हुआ था जिसके 7988-89 में बढ़कर !20 कराड रु हो! जाने का ग्रनुमात है । 
खादी व ग्रामोद्योगो का रोजगार, झ्ामदनी व निर्घनता-निवारण कार्यक्रमों वी 
दष्टि से बहुत महत्व है । ये ग्रामवासियों के आ्राधिक्त जीवन का आधार 
स्तम्म है । 

63, राजस्थान सरकार ने नये उद्योगों को विश्ीनकर में क्या 
छूट दी है ? 

उत्तर--राज्य सरकार वी मई 987 को घापणा के गझ्ननुसार पिछड़े जिलों 
में नये उद्योगों को सात वर्ष तक तथा विज॒मित जिलो मे पाँच वर्ष तक विव्ली-क्र की 
छूट रहगी। छूट की सीया विद्धटे जिलों में छोटे उच्चागो के लिए स्थाय)़े प्ररिप्रम्पत्ति 
का सौ प्रतिशत तथा बडे उद्योगों के लिए 90% तफ होगो ' व्रिकसित जिलों के 
लिए ये क्रमश” 55% व 75% तक होंगी। 'पायतियारिग' वे 'प्राटोजियय' उद्योगों 
के लिए 2 अनिरिक्त वर्षों की विप्री-कर की छूट रटगी | 0 लाख रपयो से अधिक 
विनियोजन वाले उद्योगो को कर मुक्ति के वजाय कर-प्रास्ययन ((85-0८व्वयाल्ा!) 
की सुविधा मी प्रष्त हा सकेगी जिसते लिए सम्बन्धित इस़ाई को अपना जिकहप 
देना होगा $ 

64 989-90 बे अत तक राजस्थान के बजट ए श्रपुरित घाटे की राशि 
क्तिनो रखी शर्यो है ? उसको पूरा करत के कण उगग हैं ? 

उत्तर--989-90 के अन्त में कुल 204 वरोड रू का अपूरित घाटा 
दिखाया ग्रया है । इमग्रे 988-89 का 00 करोड़ रपये का घाटा भी जोड़ 
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लिया गया है । यह घाटा कक सोमा नह प्लाने वाले दर्पे के देशान कर तथा बक्ताया 
रकम को बेहतर वसूनो, केन्द्र से प्रधिक्र प्राष्वियों, गैर-्प्रादश्यक्र व झनुत्पादक खर्च में 
कमी बादि से पूरा किया जायगा ॥ विक्तोय पग्रहुशासन को झधित्र प्रभावी व सुदृढ 
किया जायगा तथा सरवारो व्यय पर का नियन्त्रशा रखा जायगा। सेव्रिन यह 
कार्य काजो कठिन प्रतीत होना है ॥ राज्य को विन्ीय दशा काफो चिदाजनक् व डाँवा- 
डोन ग्थिति से हे । 

65 राड्स्थान राज्य के स्वय के श्रमुख करों के नाम निसिए॥ इनमें 
सर्वाधिक राजस्व क्सि कर से प्राप्त होता है । 

उत्तर-विश्ो-वर, नून्‍्फज्स्थव, राजीव झाववारों शुल्क, स्टम्प व 
रेजिस्ट्रेटन, दाहनों पर कर ठथा मनोरजन कर ॥ विश्नो-क्र से सर्वाधिक आय होडो 
है जो 989-90 के बजट-अनूमानों में राज्य के गुल वर-राज्र्व का 39% आातरो 
गयी है । (575 करोड़ रु, को यधि जो वुल राजस्व ]586 वरोट रू. का लगमग 
36% है) ॥ 

66. राम्त्दान में पंक्ट्रों छेत्र में प्रमुख ओद्योगिर वस्तुएं कौसलौन सी 
उत्पादित होतो हैं ? 

उत्तर-मीमेस्ट, चीनी बृरिया, सुपर फोस्फेंट, दाल डियरिय, विदय,.ठ माटर, 
वमक, पोलियेस्टर घागा झ्रादि ॥ 

67 निश्ननिखित व्यक्ति जिन पदों पर काम कर रहे हैं? 

(ऐ दो एन. के. पो. सासदें, 

(9) डा. राजा, जे. चेल्लैया, 

(क0) डा. दाई. के. जलन, 

(5५) प्रोफेसर सुखमोय चह्दर्तो 

उत्तर-- (7) नव्रें बिक्त प्रादोग के प्रध्यक्त, 

(ए) योजता ग्रायोर कब ने दिन ध्रायोग के सदस्य, 

(ए) योजना आयोग के सदस्य, 

(00) प्रधान मंत्रों को झ्रादिक सलाट्कार परिषद (£80) के प्रध्यक्ष तथा 
दिल्‍ली स्दुल शॉफ इकोनोमिक्स में अ्धंशास्व के प्रोफेसर । 

68. राजस्थान भें कुछ नये इलक्ट्रोनिक्ट उद्योगों के नाम वे स्थान 
बठाददे । 

डत्तर-- $) कोन्जल इण्टियवन सासे लि., नचिब्राडोी ((कलाटॉट ताश्य 
89729 7.8., छ9।७40॥) यहाँ क्वॉर्टज क्लोंक टाइमिय मूबेसेंट के उत्पादन किया 
छादवया ॥ 

(४) राडम्यान टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि. शिचाडी से॑ इलेक्ट्रानिश्स पुण्र दटन 

टेलीज्ञोन उस्करशोई का निर्माण किया जावगा । 
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(70) एबाइड इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड मैम्नेटिकस लि. उद्दययुर में विभिन्‍न 
इलेउट्रोनिक्स गैजेटो में याददाश्त का काम करने हेतु 'प्रोपी डिस्क्रेट्स' बनाये 
जायेंगे । हे 

(५) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्ह्टू,मेन्टेशन लि., जयपुट-विद्यूत्त मिल्क 
टेस्टर (दुष विश्लेषक यन्त्र) (एक केद्धीय प्रोजेक्ट रीको के सहपाग से) 

(९) इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, मिवाडीो-क्वेन फिल्म रेजिस्टर्स 
(7($505) 


69 *ग्रौद्योगिक अमियानों के ग्रापोजन से क्या तात्यर्य है ? 

उत्तर-राजल्थान में रीचो राजस्थान दित नियम वे उद्योग-निदेशालय के 
तत्वावधान मे देश के अन्य मांगों मे जाइर उद्योगपतियों को राजस्थान में प्लाकर 
उद्योग लग ने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। इन औद्योगिक पमियानों में 
सरकारों प्रतिनिधियों व उद्यपक्साओं को प्रामनेन्सामने बातचौत होगी है भौर 
विभिन्न शक,मो-आशकाओ का समाधान किया जाता है। एसे झोदोगक प्रभियान 
पिछने दिनो बस्वई, कलकत्ता, गुवाहाटी व शिलोग आदि में चलाये गयें है। इनके 
माध्यम से सरकार नये उद्यमवर्ताओं से सम्ग्क कर पायी है। 


40 'आशिक क्षेत्र में उदारता वी नोति' स कया प्रमिप्राय है? 

उत्तर -राजीव सरकार ने पाक क्षप्र में उदारता" की नीति झपनायी है। 
इमके प्रत्मगत अनावश्यक भाथिक नियस्त्रणों को घीरे-घीरे समाप्त क्रिया जाता है 
तथा अधेव्यवस्था में झान्नरिक प्रतिस्पर्धा व विदेशी भ्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाता है । 
सरकार ने प्रायात-नोति, कर-नीति व ग्लौद्योगिक सोति व लाइसेन्स-व्यवस्था को 
पहले से प्रधिक उदार बताया है। आयात-निर्यात नीति ज्िवर्षाय "की गई है 
तथा उदार आग्ात-नीति अपनायी गई है। दीघंकालोन राजकोषीय नीति (985- 
90 के लिए) भी घोषित की गई है। प्रत्यक्ष-झरो की दरें कम की गई है। 'प्राथिक 
उदारता' के व्यापक रूप में प्रायिक विकास्त में निजो क्षेत्र की भूमिका बडायी जातो 
है प्रौर उत्पादन का पंमाना बढाइर लागन कम करन का प्रयास विया जाता है । 

7। वया राजस्थान मे पचवर्षोाष योजना के बतमान स्वरूप को भग करके 
केवल अकाल निवारण हेतु एक पचवर्षाय वायेक्रम या योजना को कार्यान्वित करना 
प्रधिक श्रे यस्कर होगा २ 

उत्तर -कंन्द्रोय नियाजव की पद्धति के प्नन्तगेंत राज्य स्तर पर भो योजना 
के ब्तं बान स्वरूप को ही जारो रखना लाभव्रद होगा. क्योकि इसके भलावा कोई 
दूसरा सुदृढ़ विकल्प नही प्रतीत होवा । इसके माध्यम से अपब्यवस्पा का सत्तलित 
दे श्रोष्न विक्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। लेज्िन रज्ज्य के प्राविक विकास 


वार्यक्रन को इस तरह ढाला जाना चाहिए कि यह झकाल व सूखे स हमें पधासम्मद 
राहत दिया सके । 
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72, राजस्थान में प्रति 00 वर्ग किलोमीटर क्लेत्र मे सडको की लम्बाई 
बताइए । 

उत्तर- [[986-87 में 45*']0 छिलोमोटर] 

१3 राजस्थान में 985-86 में ग्रति व्यक्ति पावर की उपमोग वठाइए । 

उत्तर--[98--86 में 24 क्लोदाट घढे) 

74 राज्स्थान में जिलो, तहमोलों, पचायत समितियों, ग्राम पचायतों व 
गावों को क्स्या बताइए ॥ 

[जिले 5 27, तहसीलें 5 207, पच्रायत समितिया न 237, प्राम-पचायतें रू 
7353 बुल गाव 5 37.24] 

75 ने वित्त आयोग को प्रथम रिपोर्ट के अनुसार 289-90 वर्ष के लिए 


राजस्थान को क्या वित्तीय प्राप्तियाँ होगी ? हा 
989-90 वर्ष के लिए प्रस्ताद 





उत्तर--राजस्पान का प्रश्ञ 





(करोड़ रु. में) 
. श्रायकर मे हिस्सा ब्प73% तथा 4"775% ]42-8 
(सिकिक्म सहित) (सिकिक्म के बिच) 
2 40% उत्पादन शुल्क में हिस्सा 5:097% 3267 


3. 5% घाट के राज्यों को दो 

जाने वाली उत्पादन शुल्क को 

राशि मे हिल्‍्सा 3 946% 3१6 
4, विक्रोक्र वी एदज में म्रति- 

रिक्त उत्पादन शुल्त (उफ्डा, 

चीनी व तम्बाकू) 4*636% 69] 
5, रेल यात्रों किराऐे पर निरस्त 

कर की एज में अनुदान में 

ह्स्सि 4 772% 45 

गैर-योजना अनुदान (०४-९9) 0375) 

( ) राहत-खच को वित्त-ब्यवस्था 

के लिए सीमान्त-राशि 


(ए्रभ 89 घाणा०)) ]6-75 (करोड रुपये का ड्राधा) श्प्व 
(00) राजस्व-घाटे को पूर्ति के लिए 
सहायता-प्नुदान 38 8 
(7) स्टेण्डड ऊँचे करने के लिए 
सहायता-प्रनुदान (एफ़्ट्टाबतथव0) 6] 
(५) विद्येष ममरयाओं के लिए 234 


कुल (लगभग) 65]'3 


अफ5 


केख से राज्यो को तरफ कुल हस्तान्तरण को राशि 3662 करोड 
प्रतुमानित है जिसमे राजस्थान या श्रश 477% रखा गया है । के० बे० जॉर्ज के 
एक प्रध्ययन से पता चला है कि नवे वित्त प्रायोग को सिफारिशों से कम प्रामदनी 
वाले राज्य जैसे बिहार, राजस्थान व उत्तर प्रदेश भ्रपेक्षाइत घाटे में रहे है, प्रोर 
घती ब सम्पस्त राज्यों को श्रधिक वित्तीय साधन हस्तान्तरित हुए है ! इस भ्रायोग 
मे जो इकोनोमेट्रक मॉडल' झपनाया है. उसमें गम्भीर गलती रह गई है । भरत 
सशोधन बिया जाना ग्रावेश्ययः हो गया है । 

“निर्धनता” वा ग्राघार लने से महाराष्ट्र जँसे राज्य ही फायदे मे रहे हैं, जहाँ 
निर्धतो थे मंदी बस्ती बे मिवासियों या सवेन्द्रण झधिक है । प्रायोग ने 'प्राद्शत्मक 
दृष्टिकोश' बो लागू करने ने लिए जिस गणितीय माडल के झ्राधार पर विभिन्‍न 
राज्यो की राजस्व आय व राजस्व-व्यय के 989-90 के लिए ग्रनुमान तंप।र फिये 
है, वे वास्तविकता से बहुत दूर लगते है जिससे साधनों के राज्यवार आबटन पर 
प्रतिकूल श्रस्तर पडा है । 


परिशिष्ट-3 


चुनें हुए आ्रॉकड़ 
(छलाश्टास्पे 989] 


प्रस्तुत पुस्तक मारतीय व राजस्थानी अ्र्यव्यवस्था पर एक पाद्य-पुस्तक है । 
अतः इसे बाँक्डों की कई तालिकाएँ दी गयो हैं। पाठकों से यह प्रपेज्षा नहीं की 
जाती वि वे उन्हें याद बरें । ग्रध्यपन के समय तालियाए' सामने रहती हैं एव उनके 
आधार पर श्रमुख तिष्कर्प निकाले जात हैं । पाठकों को उनमे से श्रपने वाम के इवके- 
दुबके ग्रावढे छाँटने का सही प्रम्याप्त अ्वश्ष होना चाहिए । 

विद्याथियों को परोक्षा मे श्रश्तोत्तर लिसते समय याँक़डो के सम्बन्ध में कई 
प्रकार की कठिनाइयों का स्ाम्वा फ़रना पड़ता है | इसलिए उनके पार्गजरशेस के 
लिए तथा उतकी श्रसुविधा को दूर करने के लिए यहा चुने हुए आदई एक ही जगह 
दिये जाते हैं जित पर विशेष ध्यान देता उपयोगी रहेगा | प्रधिकाश प्राकठे मारत 
सरकार के 200०00770 5प्रा४८४ 988-89, 5८ए९८कफ७ ज्र्ह भला शुब्य 
985-90 (शातर[हत० 89775), 988 तथा राजप्घान के आप-ब्पयक 
अव्ययन, 989-90 से सकलित किये गये हैं । 

विद्याथियों को आऑकडे देते समय उनकी अवधि, मात्रा, सख्या तथा इकाई का 
पूरा पूरा ध्यान रलना चाहिए । अधिकाँश विद्यार्थी मिलियत, लाख व करोड का 
उपयोग सही सही नही करते, जिससे उन्हें ऊंचे अक प्राप्त करने में कठिनाई हो जाती 
है तथा उनके उत्तरो में गम्भीर दोष उत्पन्न हो जाता है । वह स्मरण रखना होगा 
कि लॉकडो की पूरी वालिकाएँ देने को बजाय चुने हुए महत्वपूर्ण ऑक्डे हो पर्याप्त 
रहने हैं। पूरी द्ात्िकाएँ देना न तो सम्मद है और न झावश्यक हो । परीक्षा में 
नक्सल करके प्राकंडो की तालिकाएँ देने से कोई लाम नहीं क्योंक्रि उप्तसे परीक्षक के 
मन में सन्देह बढ़ता है । उत्तम अक प्राप्त करते के लिए चुने हुए, सही व सुनिश्चित 
अ्रॉके्डों को हो पर्याप्त माता दे मु! 

बहुघा विद्यार्थी यह्‌ निश्चित, नह्टी कर पाते कि भपने भ्रश्व के उत्तर में वे 
कौन-से झाकड़े दें तथा कौन से न दें । इस सम्बन्ध में “सामान्य बुदि! (ए०ए७ण०॥- 
86॥$5) से काम लेते पर भावश्यक आक्डों का बासानी से चयन किया जा सकता 

है। जेते--श्रम-थक्ति का वर्णव करते समय यह वताया जाना चाहिए कि मात्त में 
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श्रम-शक्ति जनसख्या का कितना अतिशत है, तथा नई पचरवर्षीय योजना के प्रारस्म 
में कितने लोग श्रम-शक्ति में शामिल थे, इत्यादि । इसी प्रकार जनसस्या-नियस्वण 
व परिवार-नियोजन के विवेचन में जन्मन्दर व मृत्यु-दर का उपयोग अप्रश्य किया 
जाना चाहिए । 


बोजना-वाल मे आर्थिक प्रगति का उल्लेख बरते समय राष्ट्रीय प्राय व प्रति 
व्यक्ति आय को वुद्धि-दर (स्थिर भावों पर), साथ्यान्नों के उत्पादन, इस्पात, कोयला, 
क्र,ड तेल सीमेन्ट विद्युत उवरक सिंचाईआदि से सम्बन्धित प्रमुख प्रॉक्डों का 
उपयोग ग्रवश्य क्रिया जाशा चाहिए । 


तुलना की दृष्टि से प्रतिशतो' एवं श्रनुपातों का उपयोग करना बहुत प्रासाव 
व लामकारी होना है । अप हम प्रमुख ऑँकडा का उल्लेख करत हैं । 


खाद्यास्तों का उत्पादन--950-5] में 53 करोड टन से बढ़कर 7987-88 
में लगभग 3 8 कराड़ दन हो गया । 2988-89 मे॑ खाद्यात्तों का उत्पादन अनुकूल 
मौसम के करण सम्मग्त 27 करोड़ टन से भी श्रधिक रहेगा । 


बालो का उत्पादन--955-56 मे ]2 करोड़ टन तथा 4987-88 मे 
]-]0 करोड टन । श्रत इनके उत्पादन में गतिहीनता झ्रथवा स्थिरता की दशा रही 
है । 985-86 में दालो का उत्पादन ] 34 करोड टन हुश्रा था । 


छ१० का क्षेत्रफल 970 7] भे 54 करोड हैबटेयर से थढकर 987- 
88 में लगभग 5 करोड हैक्टेयर हो गया 987-88 मे पिच्िित क्षेश्कल 663 
करोड हैक्टेयर था जिसमे 2:70 करोड हेक्टेयर मे बड़े व मध्यम साधनों से तथा 
393 करोड हैक्टेयर मे लघु साथनो से सिंचाई की गई तीनो प्रकार की राखायनिक 
खादो (99९) का उपभोग 970-7] में 2] 8 लाख टन से बढ़कर 987-88 में 
90 लाख टन हो गया । 


ख़ाद्यान्नों का झुद्ध आयशत--966 में | करोड ढक, 2978 से 2980 तक 
ऋषणा(मक (]१९४४॥४७) ग्रायात, प्रर्धात्‌ आयात से निर्यात प्रंधिक । )983 में 40 7 
लाख टन तथा ]984 में 23 7 लाख टन झयात्त क्ये गये | देश को खाद्य-स्थिति 
में सुधार होने से 985 में आयात पुन; 3:5 लाख टन तथा )986 एवं 3987 मे 
भी मामूली ऋणात्मक (१७४०७४८) रहे । 988 में खारन्नो क आयात )8 7 
लाख टन हुए हैं। 


सरकारी खरीद (:0८ण८्पा८ट70--987 में लगभग '6 करोड टन 
तथा 988 में 74 करोड टन । इन्ही वर्षों मे सावेजनिक वितरण की सादा प्रति 
बषं :8 कराड़ दन रही (काम के बदले अ्रनाज की मात्रा शामिल वरके) | 
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क्वियत उदादन से वृद्धि दर-- 
(विद्चले वर्ष की तुलना मे) 
(प्रतिशत मे) 

भारी उतार-चढ़ाव, जैसे 

]979-80 में (-) !5 2 

2980-84 में (+&) 5'6 

984-85 मे /+) !*2 

985-86 में (+) 24 

986-87 में (७) 37 

4987-88 मे (-) 24 

988-8५ मे (+) 23 (78 वापिक रित्रोट) 

जतसह्या, श्रम-शक्ति ग्रादि--98] वी जनमराना के अनुसार भारत की 
जनसख्या 68*$ करोड व्यक्ति है + 97]-8॥ की अवधि में जतर्मव्या म॑ 25% 
बृद्दि हुई । 989 में जवसब्या लगमग 8- वरोडट मादी जा सकती है जो 957 
की तुलना मे दुगुनी स अधिक है ॥ ग्रद. जनमख्या की दृष्टि से योजनाकाल में “एक 
नये मारत! का निर्माण और हो गया है 

सांतवी प्रचवर्धीय योजता, 985-90 के प्रतिवेदन के अतसार सा 985 
म सामान्य स्टेट्स के अनुसार श्रम-शक्ति 5 वर्ष व अधिक की प्रायु में 30 5 करोड़ 
व्यक्ति थी, जिसके मार्च 990 में 34 5 करोड़ व्यक्ति (वाधिक बृद्धि दर 2 46%) 
हा जाने का अनुमान है | श्रम-शक्ति के अनुमार !5 वर्ष वे प्रथिक को बाधु के लिए 
तथा ॥3-59 वर्ष वे आाथून्‍समूह के लिए मी थ्रस्तुत किय गये हैं । 97] मे श्र 
शक्ति का 72:% कृधिद सहायक छियाओं से सलात दा, तबा ॥0 प्रतिशत 
विनिर्माण वे खनन में सग्न था १ [98] की जदगणना के ग्रनुसार कृषि व सहायक 
क़्याप्रों का अझ्य 58'8% तथा विनिर्मारों ब खतन का ?4 9% दूं गया या । 
जन्म-३र 978 में 33 3 प्रति हजार हो गयी थी । 978 मे मृत्यु-दर 472 प्रति 
हजार थो, तथा जनसहया की दद्धिदर 9 त्रति हजार थी, श्र्यातु !79 % था । 

माच 985 में बेराजगारी की मात्रा (सामान्य स्टेटस के अनुसार), प्रयवि 
वर्पमर की बेरोजगारी वी मात्रा 92 लाख व्यक्ति थी जिसमे लगमग 50 लाख व्यक्ति 
ग्रामीण झेत्रो में तथा 42 लाच गद़री क्षेत्रों में वेरोजगार थे ॥ 

49प7-78 के देश में श्रम गक्ति कट 82 ब्निश्षव बेरोजगारी का शिक्षार 
था। केरठ में यद् 25 7 प्रतिशत कराउआदे वेराजगार व्यक्ति चार साक्षयों 
(>मिलताइ, ग्रान्क्न प्रदश, केरल व महाराष्ट्र) म थे । 

श्रौद्योगिक वित्त--मारतीय औद्योगिक वित्त निगम (8८) दे 98“-88 
(जुनाई-ठून) मे लगमंग 35] करा” इ. की वित्तीय सद्भायतरा मजूर की ठया 730 
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करोड रु. की वितरित की । 948-988 के 40 वर्षों में स्वीकृत सहायता 
5,306 करोड रू, तथा वितरित को गयी राशिरः 3,62 करोड रु. रहो । 

भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैक वी १988-89 (जुलाई-जून) में स्वोकृत 
सहायता ८ 4,747 करोड रु, तथा वितरित सहायता ₹3,38] करोड रु. रही 
964-89 के 25 वर्षों में स्वीकृत सहायता 5 34,400 करोड रु तथा वितरित 
राशि 5 25,]2 करोड रू रही (गारटियों सहित) 

मजदूर संधों को स्थिति--3 दिप्तम्बर 980 को मारत में मजदूर-्सघों 
की सत्यापित सदस्यता (श०ा॥८७ ग़ध्याएथ5ए) 6] 3 ल स्॒ थी जिसमे भारतीय 
राष्ट्रीय ट्रेंड यूनियन काँग्रेस (इस्टक) की सदस्य संरया 22 लाख 36 हजार सर्वाधिक 
थी तथा दूसरे नम्बर पर मारतोय मजदूर संघ था, जिसकी सदस्य गस्या 2 सास 
] हजार थी 
विदेशों व्यापार 

इ्पापार का घाटा (77092 0७४०५) : (करोड रु, मे) 


980-8॥ 5838 छठी योजना (980-85) 
985-86 8763 मे कुल व्यापार का घाटा 
986-87 7748 + 2855] फरोड़ र. 
987-88 6658 अथवा 285-8 प्रब रुपये 
988-89 प42 है 
;. (वरोड रु.) ध 
बर्ष आयात नियति 
987-88 22399 574॥ 
4988-89 27693 2028] 


जनवरो 989 को विदेशों विनिमय कोप (स्वर्ण, स्पेशल ड्राइ'ग राइट्स व 
विदेशी विनिमय परिसम्पत्तियों सहित) 5 $967 वरोड रु, (क्तेमान 
में केवल 33 महीने के ग्रायात के लायव) 

प्रगस्‍्त 959 तक लगमग 2000 करोड़ 5, की गिराबट (मार्च 989 


को तुनता में) 
987-88 को प्रवधि मे भारत के चार प्रमुप प्राधात (बारोड़ रु, मे) 
() पूजोगत माल 56285 
(2) पेट्रोल थरेट्रोल-पदार्थ व सम्बद्ध माल 4083 
(3) भोतरी कोमतो व अद्ध कोमती स्टोन्स +994 
(4) लोहा व इस्पात २ ।273 
987-88 में मारत के चार प्रमुस निर्यात (करोड रू. में) (ऋड़ तेल के 
प्रलावा) 
(।) दस्तकारी या भाल 53253 


(2) रेडीमेड पोशाक | 792 
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(3) इस्शीनियरी का माल रू 433 

(4) चमडा व चमड़े के सामान न ]49 

विदेशी सहायता--मार्च 988 त्तक्क प्रयुक्त विदेशी सहायता की राशि 
42,347 करोड ₹ 

ऋणा-सेवा-राशि (मृलघन+ ब्याज) 988-89 52770 करोड ह । 
987-88 मे ऋण-सेवा मुगतान चालू प्राप्तियो (८एा7७7॥ 7०0८छॉा$) का 24% 
जो कुछ विद्वातों के भनुतार अब 30% हो गया है । भारत विदेशों कज्ञ के जाल 
में फंसता जा रहा है । ऋण-सेवा राशि की सुरक्षित सीमा 20: मानी गई है । 

राष्ट्रीय आय तथा ग्ोजना में झ्ाथिक प्रगति 
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति !9 0-5] & ]673] करोड़ रु. | (970-7 के मूल्यों पर)" 
(साधन लागत पर) 985-86 5 60]43 करोड रू | (36 गुनी) 
प्रति व्यक्ति आय 950-5] 5 466"0 रुपये 
]985-86 797 7 रुपये 


950-55 से 985-86 के बीच 'पपए को वाषिक वृद्धि-दर 3*6% (स्थिर 
प्रति व्यक्ति घोष? ,, +» ७ '5% | मूल्यों पर) 


विकास को वाधिक दर--(970-7] के मूल्यो पर) साधन-लागत पर शुद्ध 
राष्ट्रीय उत्पत्ति का परिवर्तत.. (प्रतिशत मे) 


योज़वाधों मे प्राप्त विकास कौ वाधिक दरें-- 


विभिन्न योजनाएं 
॥ ॥ !।॥_ञा दाषिरक [ए ४ 979-80 श॒ शा 
योजनाएँ (298[- (लक्ष्य) 
(966-69) 85) 


3.6 4-0 22 4"0 उच्च 5.2 (-)5"2 49. 3'0 
980-87 के भावों पर 


985-86 50 
4986-8 7 36 
]987-88 उ'ब4 
१988-89 0*0 (एए8 वाधिक रिपोर्ट) 


सर्वाधिक विकास की वाषिक दर पाँचदी योजना की अवधि में 5"2% रहो 


तथा न्यूचतम तृतीय योजना (96-66) की प्रवं्ि मे 22% रही ।सातवी थोजना 
मे 54% पाँकी गई है । 


हज 
हु 
हि 


राजस्याद का आयिक विकास 
98] को जनगणाना के झनुसार जनलब्या 3-43 करोड व्यक्ति १ 


खाद्यान्नों का उत्पादन (लाख टन मे) 
983-84 ]008 
]984-85 प्र9- 
]985-86 $8-3 
986-87 6779 
987-88 450 
988-8 9 00 75 


सकल सिंचित मूमि 986-87 में 4 3-5 लाख हैक्टयर, कूल कृषित छेवरदर 
का लगमग 24%, 989 के मध्य न्र॑ विद्युत की प्रस्थापित क्षमठार 
लगभग 2500 मेगावाट, रजिस्टर्ड फेक्ट्रियो की सख्या, ) 987 मे 5 3052 इनमें 
रोजगार 5 2'36 लाख व्यक्ति । 


आझ्ौद्योगिक उत्पादन बंप (988) 

]. सोमेट 40*:3. लाख दस 

2. चोनी 5 हजार टन 

3. बाल वियरिंग 3 9 लाख इकाई 

+, नमक 30*4 लाख टन 

5. विद्यत्त मीदर 87. लाख इकाई 

____साय्य वी भाप 50०00ए०  प्न्े्ंिणएण७"-२- की भाष (5/86 ]900706) (970-70 के भावों पर) 
|] 970-7] 986-587 [987-2££ 








कि सर राज्य को श्राप (करोड रुपये मे) | 654 





2 प्रति व्यक्ति ब्राय (रुपयों से) 5६3 


_..0... क्र ज्फ्राइक्मम ने लू कद लमम्ि 


ह्थर मार्वो पर छठी पचवर्षीय खोजना मे वितास की दे 69%, (गशीवित 
57009 के ग्राथार पर) सालाना रही । 979-80 क्रा आपारन्थप कपहोर होते सी 
छठी योजना से विकास की दर इतनी ऊंची हो मत्री है | 





].. खोत-्राय-व्ययक अध्ययन 989-90 (आराधिक ए सब्यिकी तिदेशालय 
जयपुर, मार्च 989, तया इसी की दस वर्षीय श्रावि-विवरण (977-87) 
के लिए विभिन्‍न ग्रायिक क्षेत्रो की तालिकाएं । 
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राज्य की योजनाओ में सावेजनिक क्षेत्र में 
वास्तविक व्यय की राश्चिया 





(करोड रुपयो मे) 
| 
| ॥॥ पा वाषिक हए पु 
योजनाएं 
54 03 23 37 309 858 
यु 2 इन 
।979-80 शा जा 985-88 988-89 989-90 
(वा पिक योजना) (प्रस्तावित) (प्रस्त"वित्त) 
290 203] 3000 4600 70 4795 


3 मार्च 989 को राजस्थान ०र बकाया कर्ज की राशि 
54569 करोड़ रु. 


केन्द्रीय कज वी बक्राया राशि रू 2889 करोड रू 
पिछले वर्षों प्रे मारत सरकार से प्राप्त कजे की शुद्ध राशि ऋणात्तत 
(0584॥४६) रही, झयात, जितनी राणि कर्ज के रूप मे मिली उससे अधिक राशि 
मूलघत ब ब्याज के रूप मे घुकानी पड़ी । 
'मिर्धतनता-प्रतुपात में परिवतंत (ग्रामीर) प्रतिशत के) ८20०. 





]977-78 ]983-84 
व्‌ सजस्थात ............. 335 366 
2 ब्रिहार 578 5]4 
3 प्रदेश 500 465 
4 जमस्त भारत 542 404 


स्रोत 0प्त प्रद्लाप्चगाब 8०. एशशाह९5 70  रिघव्ो 00:7009 
या तान्न ैब्रिकशाध्वणत उ्राएशआए ]] 986) 
राजस्थान में निर्धतता प्रनुषात बढा जबकि ध्रन्य सभी रामज्यों तंथां देश मे. 
घटा है । 
के सुन्दरम के प्रध्ययत के प्रनुसार 
राजस्पान म 983 में दम्पत्तियों का वह भनुपात जो प्रभावपूर्ण तरीके से 
सुरक्षा भाष्त कर धक्रा था (लीव्लार्चए फ़ाणलण०व) 
झथधात , जो परिवार-मियोजन के उपाय प्पना रहा बा 5 5 7५% 
2000 में सम्मावित 5 3% 
2000 में सभी राज्यों के लिए लक्ष्य रू 60% 
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ब्रतः वर्ष 2000 मे भी राजस्थाग में परियार-विमोजन भ्रपताने चाले 
चस्पत्तियों का प्रतिशत कस ही रहेघा राजस्थान में परिवार-नियोजग पर प्रषित्र 
जोर देने की प्रापश्यवता है । 


98॥ मे राजस्थान में ग्रामीण महिसाप्रों में साक्षरता या प्रुपात 54% 
रहा जो एक चिंता का विपय है । 


राजीव सरकार फी नई श्राथिक नीतियां 


ब्राधार--आधुनिवी व रण, नई टेवनोलोजी, वर्ड पैमाने वा उत्पादन, लाई 
मेंस नीति, बरन्नीति व प्रिवर्षीय आ्रयाव-गीति मे छदारतां ) गई फरम्ष्यूटर गीधि, गई 
इलेफ्ट्रोनिक्स नीति, मई वस्त्र नीति, श्रादि वा झुक्राव वार्यश्रशल भौद्यागिय' उतपारत 
व निर्यात-युद्धि भी भोर, प्रत्यक्ष करो मे कमी | नई दीर्घकालीन राजगोपीय भीहि, 
नई बृषिगत नीति प्रादि की धोषण्प । 


7990 के बाद वापिक श्रम-शक्ति की यूद्धि ७ लगभग ] बरोड़ ध्यक्ति 


झ्राथिक सलाहकार परियद्‌ 
(ए८०॥०॥6 #४४६5००४ (०णा९०॥) 


४ 

8 जुलाई, 988 का पुनर्मठित 28८ मे सदस्य दस प्रकार है : 

। प्रोफेसर सुसमोथ चम्र्यर्ती (प्रध्यदा) 

2 डा के, एन, राज 

3 डा एस एम, जोहल ($, $ ॥0॥) 

4, डा, सी रगराजन (उपन्गवरनंर, मारतीय रिजर्ब प्रेक) 

5 डा किरीत पारीस 

(इसमें योजना-प्राथोग से कोई सदस्य नही लिया गया है ।) 

डा एस श्रार हाशिम परिषद्‌ ते सचिव होगे । 

डा चत्रपर्ती की स्टेट्स राज्य-स्‍्तर के मन्‍्त्री बी होगी॥ पुनर्गंठित परिषद्‌ 
का कार्यकाल 2 वर्ष का रसा गया है | 

सासनी पचवर्षीश साजना पे भोजन काम व उत्पादतता! (8008, ऋ०त: 
ब00 97000८॥श।9) पर जोर, विक्रास की वापिर दर का लक्ष्य तगमग 3, 
सारउंजतित क्षेत्र से परिव्यय वी राशि छठी योजना से काफी ब्रधिक, निर्धनता, 
ब्रैरोजगारी आदि को हल करने वे अवास, 994-95 सका निधंनता की रेखा से 
नीचे के व्यक्तियों का अनुपात 0% से कम्त करने का लक्ष्य, राष्ट्रीय रोजगार कार्य- 
क्रम (ीपषट?) पर विशेष बल । योजना के लिए वित्तीय साधनों का संकट, बढ़ते 
स्यापार के घाटे के कारण भविष्य में विदेशी मुगत'न की भम्भौर समख्या की सम्मा- 
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बना विदेशी सहायता के क्षेत्र म भनिश्चितता, सीध व कुशल पायात-प्रतिस्थापन 
व तिर्यात-संवर्दधत को भावश्यकता। देश के आधिक विकास पर राष्ट्रीयव 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का बढता हुम्रा प्रमाव। जापान, पश्चिमी ज्ंत्री व 
सोवियत सघ से उदार शर्तों पर सहायता प्राप्त । 


2 अ्रगह्त, 988 से भारतीय धोजना झ्रायोग के सदह्प-- 

प्रधान मन्त्री थी राजीव गाधी--प्रध्यक्ष 

श्री साधदोधसिह सोलंकी, उपाध्यक्ष व योजना एवं प्रोग्राम क्रियान्दयन मन्त्री 

अन्य सदस्य इस प्रकार हैं-- 

मन्त्रो-सदस्प ()ए05टाउंड एटफाफटा5) 

, वित्त अन्‍्त्री श्री एस, बी. चन्हान 

2. कृषिन्मन्त्री श्री मजनलाल 

3, ऊअर्जा-मन्त्रों श्री ब्तन्त साढे 

4, उद्योग*मस्त्री श्री जे, वेंगलराव 

$. मानवीय संसाधन विरा€ मन्त्री श्री पी, शिवशकर 

6, कानूत, न्याय वे जल-साधन मन्‍्त्री श्री बी. शकरानन्द 

7. पर्यावरण व वानिकी मम्त्री श्री जेड. पार. घन्सारो 

8. नियोजन व प्रोग्राम क्रियान्वयन राज्य मम्त्री श्री बिरेनर्सिह 
ए ग्ी (&78॥) 

पुर्णछालिक सदस्य (छणा! पक चाष्य०८७) 

]. प्रोफेसर एम. जो. के मेतने 

2, डा, राजा जे. चेल्लेया 

3. श्री आधिद हुसेन 

4. श्री हितेव माया 

5. डा. वाई. के ग्रलक तथा 

७. प्रोफेसर पी. एन श्रीवास्तव ॥ 

7. शी जे. एस. वेजल (सदस्यन्सचिव) 

इस प्रकार उपझु क्त सूची के झनुसार पुनर्गंठित घोजना झ्रायोग मे प्रध्यक्ष 
द सदस्य-सचिव सहित कूल 7 सदस्य है । 

श्राढवों पंचवर्धाय योजना (990-95) के दुष्टिकोण-प्रघत्न (#97708९०- 
929९४) के प्रमुख तथ्य-- 

विकास की दापिक दर कम से कम 6% 


सादंजनिक क्षेत्र मे प्रस्तावित व्यय को राशि 350000 करोड रु 
(989-90 के मूल्यों पर) 
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रोजगार में बृद्धिदर २3% सालाना 

निर्मात वुद्धिदर न! 2%, मात्रा (४णएएण०) के रूप मे, 
बढ मान पू जी-उतत्ति भनुपात (तट0ठछ0 

43 से घटकर 475 

बचत 0507 का 27"% से बढकर 23'3% 
निर्धनता-पनुपात रू 9% पाठवी योजना के भत में 

प्रति व्यक्ति खाद्यान्यों की उपलब्धि 

वर्तमान स्तर ८ ]75 किलो वापिक 

]994-95 मे )95 +» ४७ 

(स्रोत ॥ [06 ४0०7०ए०४० चुपत०5 $6एॉशाए८/ 2, 989) 
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(9) $णकाब्रा709  एस्‍शतबरभ9, एलशलण्ुएला। एश]शशगशट् : प॥6 
पापा एशऊुध्याशाटल८ 4987 


(40) एल एन. नाथूरामवा, मारतीय अथंशास्त्र, 23 वा सस्करण 
सितम्बर, 989 (लक्ष्मीनारायणा श्रग्रवास, हॉस्पिटल रोड आगरा) 
(8) रिपोर, सर्वेक्षण आदि-- 
(]) ए०शव 06४९०७ए०ा र<ए०7, 989 ([07 शवा005$ €९०ावा० 
वराताए4(08$ इहीता ॥8 [0 वीक) (0७४७) 


(2) शिष्टलात॥। छाए १९४४. छोॉच--#एए/०2०एक0. ए2एथ 80०289०5६ 
989, 


(3) 75 ऐ०कणा ० ॥96 पिता शिधश्याए६४ (णशणाइशणा 7५ 
988 


(4) ए०्णाणा०. 5छार०८ए (988-89) (॥005५09 ० शिप0९९ 
(8८ण॥०एण४९० श8070 ) 


(5) 8०08८ 8009 4989-90 (0छ&8, 7०७), ग7शफछुपा) 
308700, 989 
(6) $076 78९45 8000 8]3$४87, 987 (085) 
(7) पमाष्ठा। 70४67 ९०ण66 रे०छणत णा 58९89 07 प009- 
बे 96एलेत्ञाला। का हाशाफ छाए शह्या श0, एण. 
॥ थाव ५४० ] (७छण7) (ए्ण जे ५ शक्याएर--(फशथ्माएव॥३) 
गंणा्, 4989 


(8) 8 छ प्ाशह898५४, # रण ० ऐलच्फुब्लाए& एत छाशापतर 
कए९ अध्था ऐ4॥ (78) ) (0785, 3990) 989 

(0) लेख-- 

(7) 0४ थे एवकापटएडआ, #हघ०णाीएा८,. सिकरएण्शावण  शाए 
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